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प्रस्तावना 


“भारत में आधिक नियोजन एवं प्रगति! का द्वितीय सस्करण भ्रस्तुत करते हुए हमे हर्ष है। 
आरत के नियोजित विकास मे रुचि रसने वाले छात्रो, प्रा्यापकों एवं अन्य लोगो के लिए प्रस्तुत 
चुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । पुस्तक मे देश की उदलन्त काथधिक समस्यथाणो| का विस्तृत जध्यपन 
किया गया है। अनवरत नियोजन-प्रत्निया, जौद्योगिक नीति, 977, आय एन मजदूरी नीति, 
बैक॒ृत्पिक रोजगार नीतियाँ, 978-83 की पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा एव 
पाँचवी योजना की उपलब्धियों एवं असफलताओ का विस्तृत अध्ययन किया गया है। नियोजित 
विकास में मौद्विक एवं राजकीपीय नीतियो, कृषि एवं औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीतियों का 
योगदान तथा नियोजन के वितरण पक्ष की प्रस्तुत सस्करण में आलोचनात्मक व्यास्या की गयी है । 

प्ररतुत सस्करण की तैयारी के सम्बन्ध मे हमारे सहयोगिमों द्वारा जो सुझाव समय-समय 
पर दिये गये हैं, हम उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करते है। 


--लैसकट्य 


विषय-सूची 


अध्याय ड़ 
भाग ! 
आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त 
[शशापटाशए5 67 एट000/शाट ण#ारठ] 
] ग्रैकष्ष प्रवेश 


ख् 


>>(गराएवपाणा, ) 


[नियोजन का परिचय, नियोजन का प्रारम्भ, नियोजन को प्रोत्साहन देने वाले 

घटक--विवेकपूर्ण विचारघारा, समाजवादी विचारधारा, राजनीतिक एव राष्ट्रीय 

विचारधारा, प्रथम एव द्वितीय महायुद्ध, आथिक कठिनाइयाँ, एकाधिकार, तान्त्रिक 

प्रगति, राजकीय वित्त, जनसख्या की वृद्धि, पूँजी को कमी, अल्प-विकसित अ्थ॑- 

व्यवस्था, पूँजीवादी अथं-व्यवस्था के दोष--नियोजित एवं अनियोजित अथ्थे- 

व्यवस्था की तुलना, आधथिक नियोजन की विकास के लिए उपयुक्तता ।] 

नियोजन को परिभाषा, ध्यूह-रचना एवं उद्देश्य 

(06कग्रएणा, 5080089 बाते 875 ० ए]बाण्णाए) 

[परिभाषा, नियोजन के तत्व राजकीय हस्तक्षेप एव आधिक नियोजन, आधिक 
नीति प्र. आर्थिक नियोजन, आथिक प्रगर्ति, विकास एवं नियोजत का भेद, निया- 

जन की व्यूह-रचना, नियोजन के उद्देश्य--आंपरिक उद्देश्य-- अधिकतम उत्पादन, 

अविकसित क्षेत्रों को विकास, युद्धोपरान्त पुर्नावर्माण, विदेशी वाजारो पर प्रभुत्व, 

विकास के लिए विदेशी सहायता, आधिक सुरक्षा--आय की समानता, जवसर की 

समानता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य--रक्षात्मक उद्देश्य, 

आक्रामक उदय , आन्तरिक्त राजजीति मे, प्रमुत्न,, बलय प्येशा,, भारत, में, फिएपेतकत, 

को व्यूह-रचना---चौथी योजना मे व्यूह-रचना पाँचवी बोजना मे व्यूह-रचना 

छठी योजना मे व्यूह-रचना ।] 

राजकीय नियन्त्रण एवं नियोजन 

१. [8886 एगआाएण कद ए]गागह़) 

[राजकीय हस्तक्षेप, राजकीय नियन्त्रण की आवश्यकता, तियन्त्रण की सीमा, निय- 

स्त्रण एवं त्याग, नियन्त्रण के प्रकार--उत्पादन के चयन पर मियन्‍नण, विनियोजन 

पर नियन्त्रण, विनिमय-तियन्त्रण, मूल्य, मजदूरी एव ब्याज पर नियन्त्रण व्यवसाय 

एवं पेशे के चयन पर नियन्त्रण, उपभोग पर नियन्नण ।] 

प्रजातन्त्र के अन्तांंत आथिक नियोजन एवं व्यक्तिगत स्वतत्वता 

(ए]90फ१ शण्त॒तेदर ऐ९फ०८ए४८पए घाव इतताफ़तुएड घग०थत०७ एए60ढ 

ए[8क्मागष्ठट) 


[अजातन्‍्त्र के गुण, नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लक्षण, आथिक नियोजन के अन्तगंत 
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अध्याय 


ध्या 


स्वतस्त्रता, स्व॒तन्तता के प्रकार, स्वतन्त्रता के स्वरूप--सास्क्ृतिक स्वतन्त॒ता, 
लागरिक स्वतन्तवा, आथिक स्वृतन्त॒ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता ।] 


निषोजन के सिद्धान्त एव परिसीमाएँ तथा प्रो हेयक के विचारों को आलोचना .. 


(एएलए०8 बात (.चाएक्षाणाक ग सिक्ाणाह बाव॑ (यहा र्ण कण 
म3एच९ ६ एाटए४5) 

[नियोजन के सिद्धान्त--राजकीय नियन्त्रण की सीमा, साधनों का उचित एव 
विवेकपूर्ण उपमोग, सविधान द्वारा राज्य के कर्तव्यों की पूतति, अधिकतम जन- 
समुदाय का अधिकतम कल्याण, प्राथमिकताओ के आधार पर प्रगति, व्यक्तिगत एव 
साम्राजिक हित में समन्वय, राष्ट्रीय सस्कृति की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक 
सुरक्षा एब समानता वित्त, विनियोजन, रोजगार एवं उत्पादन में समन्वय, आधथिक 
उच्चावचानों से बचाव समन्वित एवं सावेभौमिक विकास, आथिक एवं सामाजिक 
कल्याण में समत्वय--नियोजित अर्थ-व्यवस्था को परिसीमाएँ--विधान का शासन 
नही उपभोक्ता एवं पेशे की स्वतन्त्रता की समाप्ति, तानाशाही का प्रादुर्भाव, निजी 
शासन एवं हित का विनाश, बृहद्‌ अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तों को मान्यता, वर्तमानपीढी 
भें असन्तोप, तथीन ताम्निक्ताओ मे अपब्यय, दुर्जुजापन एवं लालफीत्ताशाही, राज- 
सीतिवा परिवतेनों का भय, अप्राइतिक नियन्त्रणों से त्रुटि, प्राकृतिक परिस्थितियों 
बी अनिश्चितता, कृपि-क्षेत्र का विकास असम्भावित विदेशी सहायता का अभाव, 

मुद्रा-स्फी ति का भय ।| 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे प्राथमिकताओ का निर्धारण 

(एलशाक्षाणा त शाण्राव९5 7॥7 7]॥7760 20070779) 

[प्राथमिकताओं की समस्या के दो पहलू---अर्थ-साधनों की उपलब्धि, अर्थ-साधती 

का आबवटन, क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ, उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी प्राथमिकता, 

तान्त्रिकताओ सम्बन्धी प्राथमिकताएँ विनियोजन एवं उपभोग सम्बन्धी प्राथमिकता, 

उद्याग एवं क्रृषि सम्बन्धी प्राथमिकता सामाजिक प्राथमिकताएँ, परियोजनाओं के 

चयन हेतु लागत लाभ का विश्लेषण, सामाजिक लागत एव लाभ, भारत मे लागत- 

लाभ-पद्धति का उपयोग ।] 


4 / लागत लाभ-विश्लेषण एवं परियोजनाओं का चयन 


रे 


(८०5७छ८०९०१६ 80४[५७५ 800 ए४0]०० छेप३|घ४७४७७ ) 
[लागत-लाभ-विश्लेषण के तत्व, लाभ एवं लागत वा परिसाणाकल, परियोजनाओं 
वे लाभ का मूत्याक्न, लाभ-लागत-विश्लेपण एदआय वितरण, परियोजनाओं की 
लागत का परिमाणाकन, सामाजिक लागत एवं लाभ का विश्लेषण, लाभ एवं 
लागत के मौद्धिक मूल्य पर बट्टा लगाना, बट्टा एवं ब्याज की दर, लाभ-लागत-अनु- 
पातों की गणना एवं परियोजनाआ का चयन, लाभ लागत-विश्लेषण की कठिनाध्याँ ।] 
आथिक नियोजन को याम्जिक्ता एवं प्रविधि 

(शव्लाग्राडा बण्ते १०कम्रावुण ती ए००घणाार शक्षाग्रागढ ) 
[विवास-पोजना की यान्त्रिक्ता--नियोजन की प्रविधियाँ--परियोजना-नियोजन, 
सण्डित नियोजन, लक्ष्य-नियाजन, क्षेत्रीय नियोजन, गतिशौल वनाम स्थिर नियो- 
जन, निकट भविष्य वनाम सुदुर-भदिष्य के लिए नियोजन, कार्य-प्रधाव बनाम 
तिर्माण प्रघान नियाजन, भौतिक वनास वित्तीय लियोजन, प्रोत्साहन हारा बनाम 


निर्देशन द्वारा नियाजन, निम्न स्तर से बनाम उच्च स्वर से दियाजन, भ्रदेशोय 
बनाम राष्ट्रीय नियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन ॥। 
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9. आर्थिक विधियाँ एवं नियोजन के प्रकार जनक 
(8८०० $च्ञश्ा।5 शत प््॒ु85 0 एड) 
पूँजीवाद-पूँजीवाद के लक्षण एवं दोष, सघवाद, समाजवाद, साम्यवाद, साम्य- 
बादी अर्थ-व्यवस्था के लक्षण--अधिनायकवाद, नियोजन के प्रकार--समाज- 
वादी नियोजन, समाजवादी नियोजन के लक्षण, साम्यवादी नियोजन और उसके 
ज्ञक्षण, पूँजीवादी नियोजन, प्रजातान्तिक नियोजन और उसके लक्षण, अधिनायक- 
बादी अथवा तानाशाही नियोजन, सर्वोदय अथवा गाँधीवादी नियोजन ।] 
सिश्चित अर्थ-ध्यवस्था एवं अर्धयक्र नियोजन तथा भारत में सिश्चित अर्थ- 
व्यवस्था 26 
(४४९० ए०णाणाए थात एटणाणपर शेक्षागपरए्ट क्षाएं एव एं८00णाए 
पा 968) 
[ऐतिहासिक अवलोकन, मिश्नित अर्थ-व्यवस्था का महत्व, ग्रेट ब्रिदेग में मिश्षित 
अर्थ-व्यवस्था, मिश्रित अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ, सरकारी क्षेत्र का महत्व 
निजी क्षेत्र का महत्व, मिथ्ित क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्त- 
गेंत आर्थिक नियोजन, आशिक नियोजन हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की उपयुक्तता, 
मिश्चित अर्थ व्यवस्था नियोजन के लिए अनुपयुक्त, भारत मे मिश्चित अर्थ-ब्यवस्था, 
सविधान के नीति-निर्धारक तत्व, भारतीय मिश्रित अर्थ-व्यवस्था वे लक्षण मिश्चित 
अर्थ-व्यवस्था एव मुद्रा-स्फीति |] 
]].. नियोजित अर्थ व्यवस्था के सफल सचालन हेतु आवश्यक प्रारस्मिक अपेक्षाएँ 40 
(एच्न०पुण॥(६5 ० 70070॥070 ?]50778) 
[विदेशी घटक--विश्व शान्ति, विदेशी सहायता, विदेशी व्यापार, आल्तरिक 
धटक--राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त वित्तीय साधन, सारियकीय ज्ञान, प्राथ 
मिकता एवं लक्ष्य-निर्धारण, जलवायु की निरन्तर अनुकूलता, राष्ट्रीय चरित्र, 
जनता का सहयोग, शासन-सम्बन्धी क्रार्येक्षमता, प्रगति की दर, क्षेत्र का चुनाव, 
नियोजन-सगठन का कलेवर, विकास एवं आथिक स्थिरता में समन्वय, प्रत्येवः 
योजना दीर्घेकालीन योजना का चरण, निजी क्षेत्रों का विकास, आय की वृद्धि एव 
रोजगार, नियोजन के कार्यक्रमों मे सगतिता, प्रभावशाली नियन्त्रण, मूल्य 
मीति, लखीलापन, क्षेत्रीयता (| 
नियोजन के अन्तगंत साधनों का आवटन तथा प्रोत्साहनो को समस्या 47 
(श0०8॥07 रा ६5०ण०४४ थात श6्छादय तर वाल्ट॥ए8४ ०! ए।धगगर?) 
[साधनों के आवटन का आधार, साधनों का आवटन एवं गूल्य-यान्विकता, छाया 
मूल्य, मिश्चित अर्थ-व्यवस्था मे छाया-मूल्य, नियोजन मे प्रोत्साहनो की समस्या, 
प्रोत्साहनो के प्रकार, आथिक नियोजन एव प्रोत्साहइन--समाजवादी प्रत्तिस्पर्द्धों, 
सार्वजनिक सम्मात एवं सावंज़तिक अपमान, सरक्षण की भावना, सुझाव एवं 
आविष्कारों को प्रोत्साहन ।] 
विषोजन की प्रक्रिया एवं तन्त्र तथा भारत का योजना आयोग 


(शभाणाड़ श॒०वपैपर शत शक्चत्तालए बात॑ पाताता ए|क्रागाए 
(ए्गराणा$घाण)) 


2 


3 ]54 


[विकास-योजना का तिर्माण--आऑकडे एकत्रित करना, राष्ट्रीय आय का अनुमान, 
राष्ट्रीय आय का वितरण, उत्पादन-परियोजनाओ का निर्माण, योजना मे स्तु 


अध्याय 
लन, योजना का वित्तीय पक्ष, अवधि, आकार, कायक्रम निश्चय करना, विज्ञप्ति 
क्रियान्वित करना, मृत्याकन, भारत मे योडना की तैयारी--विचार, निबल्लण- 
ऑक्डों पर विचार, परियाजनाओ की तैयारी, विशेषज्ञों वी सलाह, प्रास्प- 
स्मृतिपत, योजना का प्रान्प प्रार्प की विज्ञप्ति, वार्षिक योजनाएँ, भारतीय 
नियाजन-तस्त -- याजना-आयोंग, आयोग का संगठन, सन्‌ 97 से पुनर्गंठन-कार्य, 
विभिन्न वक्ष, कार्यक्रम-मूल्यावन संगठन, परियोजना-समिति, अनुसन्धान-वार्य क्म- 
समिति, राष्ट्रीय योजना परिपद्‌, वकिग ग्रुप, सलाहकार-समितियाँ, आयोग का 
सरवार से सम्पर्क, योजना-कार्यवमों के सम्बन्ध में चेतावनी देना एवं उनका 
मूल्यावन राष्ट्रीय विकास परिषद्‌, आमाग वी कार्यत्रिथि वे दोष ।] 

34.. अनवरत योजना अथवा चक्रीय योजना 
(२०98 था) 
[स्थिर बोजना-प्रक्रिया के दाप, बनवरत योजना वी विशेषताएँ, भारत में अन- 
बरत योजना का प्राग्स्भ, अनवरुत योजना वी सफ्तता वो शर्ते--प्रगत्ति वी 
कुशल चतावनी व्यवस्था, अत्पकालीन पूर्वानुमान विधि, नियोजन एजेन्सियों से 
निणय करने की क्षमता एवं अधिकार, कुशत प्रशासन-तन्‍्त, आधारभूत अनुशासन, 

केन्द्र एवं राज्य मे जाश्वस्थ सम्बन्ध ॥] 
जाग 2 
भारत में नियोजित प्रगति 
ह"0.5्रफ० 98फषा,07एछणग'॥ 708] 

5/,,/ भारत म नियोजन फा इतिहास 
[पम्राश०9 ० शबकाए8 ॥ ॥08) 
(राष्ट्रीय यराजना समिति---वम्बई-योजना--उद्देश्य, अर्थ-प्रवस्धन, सामाजिक 
व्यवस्था यांजना बा दाप जनयवाजना--उद्देश्य, कृषि, औद्योगिक विकास, बाता- 
यात अथं प्रबन्धन आलाचना, विश्वेश्वरेया-्याजना--उद्देश्य एवं कार्यक्रम, 
गाँधीवादी-याजना-- मूल सिद्धान्त, उद्देश्य, कृषि, ग्रामीण उद्योग, आधारभूत 
उद्याग कषर्थ प्रन्‍न्धन, जन योजना द्वितीय ॥] 

]6.. प्रथम पचवर्धाय योजना 
(छा एाए८ ४८३४४ 209॥) 
[प्रथम योजना के प्रारम्भ म अ्थ-व्यवस्था वप्र स्वरूप, भारत मे नियाजन का 
प्रवार, प्रजानएज्तिक तियोेज्जन को सपलतठ, योजना के उद्देश्य एवं प्राथभिक्ताएँ, 
हा व्यय थर्य प्रबन्धन याजना के लश्य एव प्रयति योजला की असफ्ल- 
ताए ॥ 

)7. हितीय पचवर्षोय योजना 
(560०7७ &६6 परेध्वः 299) 


[उर्देश्य, बजा व्यय एवं तिनियाजन, अथ-प्रवन्धन, यराजना के लद॒य, कार्यक्रम 
एव प्रगति इृषि एव सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं शक्ति, औद्योगिव एव 
सनिज विवासनदायत्रम राप्णीय एवं प्रति व्यक्ति आय, ड्रितीय योजना की 
असफलनाए ॥] 

तृतीप पचवर्षोय योजना 

(व २४ ४ 2]2॥) 


है] 


उद्देश्य, व्यय, विन के न्‍ रू 
[पदैश्प, व्यय, विनियाजन एक प्राथमिकताएँ जर्ये-्साघन, याजना के कार्यत्रम, 
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अध्याय 
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लक्ष्य एवं प्रगति--क्रपि एवं सामुदाबिक विकास, सिंचाई एवं शक्ति, उद्योग एवं 
खनिज, प्रामीण एवं लधु उद्योग, बृहद्‌ उद्योग, खनिज विकास, यातायात एव 
मचार, शिक्षा, राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति जाय, तृतीय योजमा की असफलताएँ ] 
तीम बाधिक योजनाएँ 
(पशाव्ह #णाप्॥ ए]॥॥5, 966-69) 
व्यय, अ्थेन्साधन, लक्ष्य एवं उपजब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं भ्रति व्यक्ति आय । | 
चौथी योजना 
(86070 पाए घैध्शा शा) 
[उद्देश्य, व्यय एव बिनियोजन, अथ-साधन--चालू आय का आधिक्य, सरकारी 
व्यवस्ययों का अतिरेक, जनऋण, अतिरिक्त साधन, विदेशी सहायता, घाठे का अर्थ- 
प्रवन्धन, निजी क्षेत्र के अर्थेसाधन, लक्ष्य, कार्यक्रम एव उपलब्धियाँ, कृषि, सिंचाई 
एवं शक्ति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, उद्योग एवं खनिज, यातायात एवं सचार 
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार राष्ट्रीय आय भूल्यादि, चोथी योजना की असफलताएँ ।] 
पाँचधीों पच्चचर्षीष योजता 
(0 फए० ए८श ए॥0) 
[गरीबी उत्मूलन की परियोजनाएँ आत्म-निर्भरता, व्यूह-रचना, आयिवा नीतियाँ, 
योजना का अन्तिम स्वरूप, योजना के लक्ष्य, व्यय का वितरण विभनियोजन एवं 
बचत, अर्थ-साधन, चालू आय का अतिरेक, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवप्तायों का 
अतिरेक, अतिरिक्त अर्थ साधन, विषणि ऋण एवं लघु बचत, वित्तीय सस्थाओ से 
ऋण, घाटे का अर्थ प्रबन्धन, विदेशी सहायता, विकास दर, विकास-कार्यक्रम--छृषपि, 
सिंचाई, शक्ति, उद्योग एव सनिण, लघु एव श्रामीण उद्योग, यातायात एवं सचार, 
रोजगार, पाँचवी योजना वी उपलब्धियाँ--व्यय की प्रगति, भीतिक लक्ष्यों की 
उपलब्धियाँ, अर्थ साधन, राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग बचत एवं पूंजी-निर्माण, 
आमन्तरिक उत्पादन की सरचना ।] 
प्रस्तावित योजना (978-83) 
(एथी 7/9॥, 978-83) 
[योजना की समर-नीति, योजना का व्यय-वितरण अर्थ-साधन, भुगतान-शेप 
विकास-कार्यक्रम एवं लक्ष्य कृषि एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, औद्योगिक, नीति 
प्रामीण एवं ख़घु उद्योग, वृहद एवं मध्यम आकार वे उद्योग, समाज-से वाएँ, सशो- 
घित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सामाजिक व्यय ।] 
भाग 3 
आर्थिक प्रगति फी समस्याएँ 
(९१0फा 8५5 6ए 870४0श0 छएर0एशाफ) 
अल्प विकसित राष्ट्रो का परिचय 
(्रातवपच्यणा 40 एग्रतद्च-त९एश०्फु्त (०घाए्ा85) 
जिल्प-विकसित राष्ट्र की परिभाषा लक्षण, सामान्य आथिक परिस्थितियाँ--प्रति 
व्यक्ति आय कम, सम्पूर्ण निध्नता की व्यापकता, निर्धनता का दुश्चक, आय का 
विधम वितरण एवं व्यापक निर्धेनता, क्पि में अधिक जनसख्या, रोजगार की 
सोचनीय स्थिति, पौष्टिक भोजन की कमी, जाथिक विपमता, विदेशी व्यापार मे 
न्यून भाग, विदेशी व्यापार का महत्व, तास्निक ज्ञान की कमी यान्त्रिक शक्ति की 
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स्यूबदा, आधारभूत सुविधाओ की कमी, कृषि की प्रधानता एद दयनीय स्थिति, 
जनसस्या सम्बन्धी परिस्थितियाँ, प्राकृतिक साधनों की न्यूनता, मानवीय शक्ति 
बा पिछडापन, पूंजी-न्यूतता, विदेशी व्यापार की प्रधानता 

साभाजिक, सांस्कृतिक एव प्रशासनिक घटकों का आयिक प्रगति पर प्रभाव 
(8००७, (घञछत 8७१ 8 तजाज्ाजाक्रएट ए8००5 6: एण7०7० 070७0) 
[मास्कृतिक एवं परम्परागत घटक, सामाजिक घटक, नैतिक घटक, भूमि-प्रबन्धन 
घटक, राजनीतिक घटक, सरकारी प्रवन्ध एव नीसि, प्रबन्ध के विकास की समस्या ।]| 
प्राविधिक प्रगति एवं आाथिक प्रयत्ति 

(च्णा॥ण०्ड्ाप्ण श०ड्रा555 8080 ९००४०जा९ (5४०४५) 

[प्राविधिक प्रगति का आर्थिक विकास में योगदान, प्राविधिक का चयन, प्राविधिक 
का आयात, भष्य-स्तरीय प्राविधिक, प्राविधिक प्रगति एवं पूँजी-निर्माण, प्राविधिक 
परिवर्तन एवं जनसख्या $] 

पूंजी-निर्माण एवं क्ापिक प्रगति (विनिषोजन निकथ एवं पूंजी-उत्पाद-अनुपात 
सहित) 

(एशआ० एणरफ्रशाणा 800 ४००णाए ताजा जात [छ४ए९7६ 
(एमाशा4 90 09909-0909०६ ए७॥०) 

[पूंजी-निर्माण बा क्षय, पूँजी-निर्माण की प्रविधि---बचत्त-सम्बस्धी समस्याएँ, बचत 
वा निर्माण, ग्रामीण वचतत, बचत को गतिशीलता, बचत का विनियोजन, विनि- 
योजन निकप अथवा मुणभात, बिनियोजद गुणमान की विधियाँ, पूँजी-निर्माण का 
माप, आशिक प्रगति मे पूंजी-निर्माण का महत्व ,अल्प-विकसित राष्ट्रो में पूँजी-निर्माण, 
उस्पादक क्रियाओं से विनियोजन कम होने के कारण, बल्प-विकसित राण्ट्रो मे पूँछी- 
निर्णाणवी दर, अल्प-विकमित राष्ट्रो मे पूंजी-निर्माण मे वृद्धि करने के उपाय, भारत 
मे पूंजी-निर्माण, पूँछी-उत्पाद-अनुपात, भारत मे पूँजी-उत्पाद-अनुपात्त । ) 
राजकोपीय नोति एवं आयिक प्रणत्ति 

(#$०४ एजारटए 2४१ ९९००7 50०) 

[राजकोपीय नीति का अर्थ एवं विकास, राजकोपीय नीति का उपयोग, राज- 
कोपीय एवं मौद्रिक तीनि में सम्बन्ध, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति का विभिन्न 
आर्थिक' तत्वों पर प्रभाव, राजकोपीय नीति के विभिन्न अग--एच्छिक बचत, 
राजकीय बचत, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अन्य कर, कर एवं बचत की तुलनात्मक 
श्रेष्ठता, क्रारोपण एव मुद्रा-स्फोत का दवाव, करारोपण का निजी विनियोजन 
पर प्रभाव, करारोपण का थ्रोत्साटन पर प्रभाव, प्रोत्साहन सम्बन्धी करारोपण के 
रूप-मुद्रा-प्सार द्वारा प्राप्त बचत, बजट के साधनों की पारस्परिक तुलना, विदेशी 
मुद्रा की बचत, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की विधियाँ--राजकीय आयात॑-नीति 


एवं अर्थ साधन, राजकीय निर्यात-नीति एवं बर्थ-साघन, राजकीय निर्यात-नीति 


एवं अर्थ-साधन, विदेशी निजी विनियोजन, विदेशों से ऋण एवं सहायता, विदेशी 
व्यवसायों का अपहरण ।] 


घाटे का अय॑ प्रबन्धन एवं विकास 

(0चीटाप एाएड ७७७ ३७० ए6४ण०एजथाग) 

[घाट के अर्थ-प्रबन्धन की तान्बरिकता--परिभाषा, उपयोग, आर्थिक प्रगति से 
सम्बन्ध, मून्य-स्तर पर प्रभाव, सीमाएँ, मुद्रा-्फीति एवं आधिक प्रगति, भारत 


में घादे का अ्थे-श्रबन्धन--प्रथम योजना, दितोय योजना, तृतीय योजना, वापिक 


» 343 


€ 393 


367 


अध्याय 


29 


*४४ 


जा 


मोजनाएँ एवं चौथी योजना के अन्तर्गत घाटे का अर्थ॑-प्रबन्धन, पाँचवी योजना 
में घादे का अर्थ-प्रबन्धन ।] 

मोद्रिफ तोति एवं आधिक विकास 

(॥00ल८ग्रए #०ाएए शात ह९ए70फ्रांड ए७एथ०एणट्ता) 

[मौद्रिक नीति के उद्देश्य, आधिक प्रगति हेतु मौद्विक क्रियाएँ, भारत मे मौद्धिक 
नीति--परिवर्तनीय नकद सचिति-अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएँ, चयतात्मक 
साख-नियन्त्रण, वैक-दर, शुद्ध तरलता-अनुपात, व्यापारिक बेको पर सामाजिक 

अनिगन्बण, भारतीय बैकों का राष्ट्रीयकरण ।] 

आशिक विकास में विदेशों सहायता का योगदान, 

((0०ापाए त एजथह8० द्ैव ॥ 86ठ090 07090) 

[विदेशी पूँजी एवं आधिक प्रगति, आधिक प्रगति मे विदेशी सहायता अवरोधक, 
अत्प-विकसित राष्ट्रो की अवशोषण-क्षमता, विदेशी पूंजी के स्नोत--मिजी विदेशी 
पूंजी, व्यापारिक बैको हारा पूंजी-हस्ताग्तरण, सरकारी ऋण एवं अनुदान, अस्त- 
रष्ट्रीय सस्थाओ द्वारा ऋण एवं बनुदान, भारतीय योजनाओं मे विदेशी सहायता, 
विदेशी, ऋणसेवा-व्यम, परियोजना-ऋण, विदेशी विनियोजनो का लाभाश, बोनस 
आदि ऋण-शोधन मे कठिनाई, 0,480 के अन्तर्गत सहायता, ?.-480 की 
सहायता के शोधन हेतु समझौता, विदेशी सहयोग, भारत में बहुराष्ट्रीय निगम, 
है चवी योजना मे विदेशी सहायता ॥] 

(नस॒स्या एवं सानव-शक्ति नियोजन तथा भ्ाधिक प्रगति 

(९०फुणेगाणा 8७वें ](-9०ए७९७ 80078 छगाते [6060० 6:०छ0) 
[भल्प-विकसित राप्ट्रो मे जनसल्या-घटक, प्रतिकूल जनसख्या-वित्तरण, जनसख्या- 
वृद्धि एव आधिक विकास, जनसद्या-वृद्धि एव बेरोजगारी, जनसख्या एवं उत्तादत 
के साधन, जनसंख्या एवं श्रम-शक्ति, जनसंख्या एवं पूँजी-तिर्माण, जनसरूया एवं 
प्राकृतिक साघन, जनसख्या एवं निर्धनता का दुश्चक्र, जनसख्या एव खाद्य-समस्या, 
जनप्तस्या एवं उपरिव्यय-सुविधाएँ, जनसख्या की वर्तमान स्थिति, जनसख्या- 
विस्फोट, जनसस्या-सक्रान्ति सिद्धान्त, जनसख्या-तीति एवं मानव-शक्ति नियोजन, 
अति जतसस्या, जनसख्या-नीति के अग--सामाजिक वातावरण में परिवर्तन, 
परिवार-नियोजऩर .स्वास्थ्य-शिक्षा . चिक्रशण _एव,प्लौद्धिक भोज उ्राइसायिक्त 
सरचना मे परिवर्तन, स्तुलित क्षेत्रीय वितरण, देशान्तर को प्रोत्साहन, शिक्षा 
एव प्रशिक्षण का विस्तार, स्त्री-समाज का कल्याण, शिशु-मृत्युदर में कमी, 
क्ंपकों की भ्राय मे वृद्धि, समान वितरण, जव-सुचना कार्यक्रम, उर्वरकता कम 


करना, गरीबी का उन्मूलन, भारत से जनसस्या-वृद्धि एव विकास, जनसस्या- 
बृद्धि विकास मे अवरोधक ।] 


आधिक विकास एवं बेरोजगार है 

(8००7०ए_ ांट 0९एशे०एए९०६ 20त एग्रढणए/0/ए१४०४) 

[विकरितराष्ट्रो म बेरोजगार, विकासशील राप्ट्रो मेवेरोजगार, विकासशील राष्ट्रो 
में बेरोजगार के प्रकार--नगरीय क्षेत्र मे बेरोजगार, ग्रामीण क्षेत्र मे वेरोजगार, 
अदृश्य बेरोजगार एवं पूँजी-निर्माण, विकास प्रक्रिया एवं बेरोजगार, रोजगार 
नीतियाँ, विकासशील राष्ट्रो मे बेरोजगारी का निवारण,भारतीय नियोजित विकास 
एव बेरोजगार, बेरोजगारी कौ वतेमात स्थिति, रोजगार के विशेष कार्यक्रम, 
शिक्षित वेरोजगारी, छठी योजना मे रोजगार सम्बन्धी दिशा-निर्देश।] 
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विदेशी च्यापार एवं आथिक प्रगति 

(#0शट्ा प्ःक्चतैढ भ्वार्त 200०० छाण्त्रण) 

[विदेशी व्यापार एव राष्ट्रीय आय में सम्बन्ध, विदेशी व्यापार एवं अल्प-विकसित 
राप्ट्रो की प्रगति, अल्प-विकसित राष्ट्रों मे विदेशी व्यापार सम्बन्धी समस्याएँ, 
भुगतान-शिप की समस्या, भृगतान-शेप मे सुधार की विधियाँ, भारत में विदेशी 
व्यापार एव आधिक प्रगति।] 

आशिक प्रगति से अव-संरचना का योगदान 

(एकाफपाणा ण प्री३-शाधणपरा७ ६0 ४००0००० (5709४) 

[कर्थ, अवन्सरचना में सम्मिलित मर्दे, अव-सरचना एवं उत्पादत-क्षमता, अब- 
सरचना एवं मानवीय विकास, अव-सरचना एवं आत्म-स्फूर्त विकास, अवे-्सरचता- 
उपकम, अव-मरचना एवं असन्तुलित विकास, भारत मे अव-सरचना ॥] 
सार्वजनिक क्षेत्र एव आर्थिक प्रगति 

(एप्णा6 86207 क्षाव 8000776 070जए/7) 

[सार्वजनिक क्षेत्र कद महत्व बडा धक्का, साधनों का सन्तुलित वितरण, विवि- 
योजन के साधन आधारभूत एबं उपरिव्यय-उद्योगो मे उपयुक्तता, रीजगार एवं 
श्रम-वल्याण, विदेशी विनिपय का अर्जन, औद्योगिक सरचना को सुदृढता, क्षेत्रीय 
सल्तुलन, लाभोपाजंन-क्षमता, वाछित उद्योगो का विकास, विषमताओ में कमी, 
भारत की जर्थ-व्यवस्था मे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र मे लाभो- 
पार्जन सावेजनिक उपक्मो का प्रबन्ध एवं संगठन, विभागीय संगठन, सार्वजनिक 
फम्पनियाँ, सावेजनिक निगम, सावेजनिक क्षेत्र में मूल्य निर्धारण ।] 

कृषि-नीलि एंव आ्थिक प्रगति (भारत से कृषि नोति, बिकास एवं सामुदायिक 
घिकास सहित) 

(887०प्राएव| ९०0०५ शाव 8९णाण्गरा० 00900) 

(अल्प-विकसित राष्ट्रों मे कृषि की सरचना, कृषि का आधिक विकास में योगदान, 
कृषि-नीति--कषि-नीति के अप उत्पादन-कुशलता मे दृद्धि, आय की सुरक्षा, 
कृषि-छ्षेत मे आधिक एवं सामाजिक ससस्‍्थागत सुदृढ्ता, समाज-कल्थाण की 
उपयुक्त व्यवस्था, भारत में कृषि को स्थिति, भारत में कृपि-नीति--भूमि- 
सुधार, सिंचाई-सुविधाओ में विस्तार, कृषि का यस्तीकरण, रासायनिक उर्वरको 
कए 'यणयोएए, खिपुल रन के जज, सत्ति, जएतित्त अप्पेमरण, यहुकराण अपर्णजाम, 
भूमि-सरक्षण, केपि-मेदा सस्‍्थाएँ, साख-सुविधाओं का विस्तार, मुल्य-प्रोत्साहन, 
विपणन सुविधाओं मे सुघार, सामुदायिक विकास कार्यमम, भारत एवं अन्य 


विवासशील राष्ट्रों के इृपि-विकास की तुलना, भारत मे क़ृपि-नीति की असफल- 
ताएँ, कृषि-विकास के भावी कार्यक्म एवं नीति (] 


ओद्योपोकरण और अपिक प्रगति 

० 09 | 200 8४९0००ण८ या) 

[विकास मॉडल एवं ओद्ोगीकरण, जौद्योगीकरण का आधिक विकास पर प्रभाव, 
ओद्यामिक नीति एवं आधिक विश्ञम, औद्योगिरू नीति के: अगय--इंपि एब ओऔद्यौ- 
गिक क्षेत्र में सम्बन्ध, लघु एवं वृटद उद्योगों का अर्थे-व्यवस्था मे स्थान, उद्योगो 
बा छितराव, विभिक् क्षेत्रो भे उद्योगो का विभाजन, बृहद उद्योगों का नियमन, 
तकनीय बा चमन उद्योगों में विदेशों विनियोजन ओऔद्योगिक्र उत्पादों का 
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आयात एव निर्याद, विदेशों में सयुक्त क्षेत्र मे उद्योगो को स्थापना, औद्योगिक 
क्षेत्र मे मल्य-नीति, औद्योगिक क्षेत्र की श्रम-व्यवस्था--भारत में औद्योगिक नीति, 
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 948, प्रथम योजना में औद्योगिक नीति, औद्योगिक 
(विकास तथा नियमन) अधिनियम, 95, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 956, 
द्वितीय योजना भे औद्योगिक नोति, वृत्तीय योजना में औद्योगिक नीति, चौयी 
योजना में औद्योगिक नीति, पाँचवी योजता भे औद्योगिक गीति, औौद्योगिव 
नीति, 977, औद्योगिक नीति की कमियाँ, नियोजित अर्थ-व्यवस्था एव 
औद्योगिक सरचना, भारत में औद्योगिक विकास की असपूर्णताएँ, भारत में 
औद्योगिक विकास का प्रकार ।] 

आपधिक प्रगति प्रक्रिया से मुल्य-नोति 

(एच०ड एला०ए क 8९०४०णा० ठा०जी। 0200655) 

[बिकासोस्मुख राष्ट्रो मे मृत्य तर एवं नोति, मुल्य-तीति के उद्देश्य, मिश्रित अर्थ- 
व्यवस्था में मूल्य-नीति, अतिरिक्त आय के व्यय्र करने पर प्रतिबन्ध, अतिरिक्त 
आय के अनुरूप उत्पादन-दृद्धि, वितरण-व्यवस्था पर नियन्त्रण, मिश्रित भर्थ- 
व्यवस्था मे मूल्य नोति के सिद्धान्त, दोहरी मूल्य-नीति, भारतीय योजनाओ मे 
मूल्य नीति एवं स्तर, तृतीय योजना के बाद मूल्य-स्तर, चौथी योजना मे मूल्य- 
स्तर, भारत मे मूल्य-वृद्धि के कारण, मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए की ग्रयी कार्य- 
बाहियाँ, सेमी बोम्बला, पाँचवी योजना मे मूल्य-नीति, मुद्रा-फीति को सीमाकित 
करने के उपाय ।] 

आप-मजदूरी नोति एवं चिपमताएँ 

(770070-78४ 7०॥९ए था 09क7065) 

[विकास एवं आय का प्रुनवितरण, विकासोन्मुख राष्ट्रों मे आय का विपम बित 
रण, आय की विषमता के कारण, आय-मजदूरी नोति, आय-मजदूरी नीति के 
अग--अत्पकालीन कार्यक्रम, मूल्य एवं मजदूरी-बृद्धि पर रोक, जन-विचारधारा 
को प्रभावित करवा मजदूरी एवं वेतन का वैधानिक दिशा निर्देश, लागत- 
नियन्त्रण, मजदूरी-वेतन निर्धारण तन्त्र, मजदूरी-बेतन विवादों का निवारण, 
उपभोग, मूल्य लाभ आदि पर नियन्त्रण, समस्वित मजदूरी की ध्यवस्था, मुल्य 
आय को सम्बद्ध करमा, विदेशी परिस्थितिया--दीघंकालीन कार्यक्रम--उत्पादक 
सम्पत्तियो का पुनवितरण, ग्रामीण विकास का गहन कार्यक्रम, परियोजनाओं का 
चयन, अब सरचना का विस्तार, श्रम-सघत एवं सध्य-स्तरीयः तकनीकी का 
उपयोग, भारत में आय की विपमता, समाजवादी प्रकार का समाज, भारत मे 
निघनता, राज्यो मे उपभोग-व्यय, भारत में विषमता के कारण, पाँचवी योजना 
में तिधंनता-उन्मूलन, वर्तमान आय नीति की रूपरेखा ।] 

क्षेत्रीय एवं सम्तुलित विकास 

(६३०४ भाव छगव॑ंगाल्व्त 57099) 

[थर्ष, क्षेत्रीय विकास के रूप, विभिन्न देशों का सन्तुलित विकास, विभिन्न देशों 
के असन्तुलित विकास के कारण, विभिन्न देशो से आय का विषम वितरण, आय 
के विषम वितरण के कारण, एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास 


“ल्षैत्रीय सस्तुलन, खण्डीय सन्तुलन, आय वित्तरण सन्तुलन, भारत मे क्षेत्रीय 
सन्तुलित विकास ॥] 
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नियोजन का परिचय 
आधुनिक युग, अतिशय तीब्र प्रतियागिता का युग, यन्त्रा वे प्रयागु द्वारा अत्यथिक निर्माण 
आरपकणण - "मभाार “काला: पशलमइबन -:दन्शवाल१ ४५ - रुक के लहराते २ पीवन का युग, अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रो का जद तय हक हा 
का युग, विज्ञान की प्रगति एवं विकास के यौवन का युग्र, अन्तमंहाद्वीपीय अ्रक्षेपणास्त्रों का 
युग, कृलिम उपग्रह के माध्यम से अकृति-विजय का युग, विष्वसवारी अगु एवं उद्जन-बगो का गुग, 
मानव की सम्यता की रक्षा एवं शान्ति के लिए बिलखते-तड़फते प्राणों वा बाग युग--जीवन वे हर लेन 
मे, प्रत्येक चरण मे, प्रत्येक दिशा में नियोजन का युग है। विश्व का जो परिवर्तित रूप आज मानवता 























का विकयल आनन प्रस्दृत कर रहा हैं, वह नियोजन का वरदान है _ आनने कर रहा हैं, वह नियोजन का वरदान हे / विश्व की आधिक व्यवस्था: 
की घमवियों से अर्थ नहीं, नियोजन प्रवाहित है। वास्तव मे प्रकृति स्वय इतनी निपोजित है वि 


मनीषियों एवं विद्वानों ने अकिचन-सी अनियमितता को भूकम्प तथा यदाकदा प्रलय की भयावह 
सज्ञाएँ प्रदान कर दी हैं.। चाहे मानव प्रकृति पर कितनी भी विजय प्राप्त करे, बह रहेगा प्रकृति 
का दास ही, किन्तु एक बुद्धिमान दास, प्रकृति का सच्चा सपूत जिससे योजना था नियोजित व्यवस्था 
को अपने जीवन का अग ही नही, अपितु जीवन ही मान लिया है। आज यह प्रश्न नही है कि नियो- 
जन कहाँ-कहाँ होता है, प्रत्युत प्रश्य यह है कि नियोजन कहाँ नही होता *? 
आचार्य अपने विद्याथियो को किसी विषय के अध्ययन करने के तरीके बताते समय व्यव- 
स्थित अध्ययव को अधिक महत्व देता है । इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय को--नों सीमित है, 
विभिन्न इच्छाओं को जो असीमित है--पूर्ति पर व्यय करने से पूर्व अपने मस्तिप्क में कुछ विचारों 
को जन्म देता है जो नियोजन का प्रारूप है। इस तियोजन मे ज्ञात व अज्ञात सभी कठिनाइयो और 
सुविधाओं को ध्यानावस्थित कर आय को विभिन्न व्ययो पर वितरित करना होता है। आय का 
वितरण, आय की सीमाओ और इच्छाओं की निस्सीमता के कारण, इच्छाओ की तीव्रता अथवा 
प्रमुखता के आघार पर होगा चाहिए अन्यथा अत्यावश्यव' इच्छाओ की अपूर्ति और कम आवश्यक 
इच्छाओ की पूर्ति क्वश्यम्भावी है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को मानस्तिक उद्वेलल तथा 
शारीरिक कृप्ट ही सकता हैं। साथ ही, अधिक आय को व्यवस्थित रूप तथा चतुरता से व्यय न 
करने से साधनो का दुरूपयोग होता है जो दीर्घ काल में कष्टदायक सिद्ध हांता है। इस प्रकार 
नियोजन द्वारा सम्भाव्य परिस्थिति के भ्रादुर्भाव वे पूर्व ही उसकी निवारण व्यवस्था की जाती है । 
“बढिनाइयो की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उनके भार एव तीब्रता को कम करने के | ।इयो की थुद्धि पर प्रतिबन्ध लगाते अथवा उनके भार एव तीब्रता को कम करने के लिए की 
गुयी पुर्व-व्यवस्था ही नियोजन दें ।” 
जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रा म सफलता-प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध 
कार्यक्रम की शरण लेता है, ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र को भी अपने सर्वागीण विनाश बे लिए 
वियोजन की सहायता लेनी पडती हैं। ९'नियोजक को तियोजन के उद्देश्य बताना, उन उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु नीति निर्धारित करना और विभिन्न नियन्त्रणो को, जो चुने हुए लक्ष्यों की ओर प्रगति करने 
के लिए बाउनीय है, निश्चित करना आवश्यक है! यह लक्ष्य ऐसे वर्गरहित समाज की स्थापना करना 
हो सकता हैं जिसमे वस्तुओ का उचित वितरण हो, साधनो का अपव्यय न हो, युद्ध के लिए साधयो 
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का एकत्रीकरण अथवा विशेषाधिक्ृत वर्गों को सहायता प्रदान करना हो सकता है॥”! वास्तव मे 
कसी देश की अर्थ-व्यवस्था का व्यवस्थित एवं विस्तृत प्रबन्ध जब इस प्रकार किया जाता है कि 
आशिक प्रगति की दर मे पर्याप्त वृद्धि की जा सके तो इस प्रकार के प्रवन्ध को आथिक नियोजन 
कहते है। आधथिक नियोजन इस प्रकार आशिक प्रगति का एक प्रभावशाली तन्‍्त्र होता है । यह वृह<- 
अर्थशास्त्र ()४(४८०-८८००॥०7३८५) का एक विकसित स्वरूप है जिसके द्वारा सीमान्त अर्थशास्त्र को 
चुनौती दी गयी है । आधथिक नियोजन के अन्तर्गत देश के साधनों का प्रभावशाली एवं पूर्णततम उप- 
योग इस प्रकार होता है कि प्रत्येक नागरिक को भौतिक, सामाजिक एव नैतिक दृष्टिकोण से अच्छे 
जीवन-स्तर का आश्वासन दिया जा सके और वह अपने श्रम का प्रतिफल पाने का अवसर प्राप्त 
कर सके । आर्थिक नियोजन के अन्तगत देश की आथिक, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक सरचना में 
मूलभूत परिवर्तन होते है । आशिक प्रबन्ध को वृहदु-अर्थशास्त्रीय स्वरूप दने के लिए राज्य को 
आर्थिक क्रियाओं का नियन्त्रण एवं निर्देशन करना होता है जिसके परिणामस्वरूप सत्ताओं का 
क्रेन्द्रीक्श्ण राज्य के हाथो में हो जाता है। दूसरी ओर नियोजित _ विकास का लाभ समाज के 
अध्येक सदस्य तक पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा सत्ताओं का विकेन्द्रीकरण किया जाता है और ऐसी 





क्षेत्रीय एवं स्थानीय समस्थाजों की स्थापना की जाती है जो प्रत्येक नागरिक तक योजना के लाभ _ 
पहुँचा सबे । 





लियोजन का प्रारम्भ 

आधिव नियाजन के वर्तमान स्वरूप का विचार मसाक्संवादी समाजवाद में निहित था और 
इस विचारधारा का व्यावहारिक उपयोग रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने के पश्चात्‌ ही 
किया गया। यूरोप के अर्थशास्तियों विचारको एवं लेखकों को 9वीं शताब्दी के अन्त में पूँजीवाद 
वे दोपों का जब आभास होने लगा ता राजकीय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थ-व्यवस्था का समायोजन करने 
की विचारधारा उदय हुई। इसके अन्तर्गत सरकार को अर्थ॑-व्यवस्था मे समायोजन करन हेतु कार्य- 
वाहियाँ तभी करनी थी जब अर्थ-व्यवस्था मे कठिन एवं हानिकारक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी 
हो अथवा उनके उदय होने की सम्भावना हो गयी हो । इसके अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप केवल 
उन्ही क्षेत्रों तत सीमित रखा जाना था जिनसे कठिन परिस्थितियाँ उदय हो रही हा और भर्य- 
व्यवस्था के सभी क्षेन मुक्त रूप से कार्य कर सकते थे । सरकारी हस्तक्षेप की प्रमुख कार्यवाहियाँ 
भरक्षणात्मक शुर्क, विषणि-नियन्त्रण उत्पादन एवं विक्रय कोटा निर्धारित करना, कारखाना अधि- 
व कल के लिन चने मान के विन ह्य-नियन्त्रण, कच्चे माल के वितरण प्र नियस्तण आदि है; इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप 
द्वारा देश के आर्थिक जीवन पर सचेत ((०75९00०४) एवं समन्वित नियस्नण नही होता है जो 
आधिक नियोजन के प्रमुख अग होते है । आथिक नियोजन की विचारधारा को राजकीय हस्तक्षेप 


की विचारधारा से नैतिक बल तो अवश्य प्राप्त हुआ परन्तु राजकीय हस्तक्षेप अपने आप में आ्थिक 
नियोजन का स्वरूप नही समझा गया। 


आधिक नियोजन की विचारधारा का प्रारम्भ विकास एवं विस्तार 20वी शठाब्दी का ही 
ड्ि है। सन्‌ 90 मे नाव के अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्रिस्टियन गोन्हेयडर (780 इलाएा- 
6)057) ने आधिक क्वियाओ का विश्लेषण करते समय आशिक नियोजन को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था 
+ रुप से स्थान दिया। यह केवल एक सैद्धान्तिक विश्नेषण था । 


है प्रथम महायुद्ध भर जमंनी ने सरकारी हस्तक्षेप को विस्तृत किया और युद्ध के प्रशासन के 
जग नियोजन का उपयोग किया गया । बूराप के अन्य राष्ट्रो ने भी आथिक नियोजन एवं सरकारी 
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इस्तक्षेप का उपयोग युद्ध के प्रशासन के लिए किया । परन्तु यह समस्त व्यवस्था अत्यन्त अस्थायी 
श्री जिसका जीवनकाल य्रुद्ध-समाप्ति के कुछ वर्ष बाद तक रहकर समाप्त हो गया। 
यह कहना अतिशयोक्ति व होगी कि नियोजन का जो विस्तृत क्षेत्र आज दर सात क 
स्थित है, उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है। आवुनिक युग मे ससार के सभी राष्ट्रो मे री 
किसी न किसी रूप मे प्रयोग में लाया जाता है । रूस भे नियोजन की आश्चर्यजनक सफलताओं के 
पूर्व, नियोजन का उपयोग केवल सीमित उद्देश्य के लिए ही किया जाता था, विशेषकर युद्ध के 
समय मे, युद्धोपरान्त पुननिर्माण हेतु तया प्राकृतिक सकटो के निवारणा्थ । आर्थिक तथा सामाजिक 
विकास के लिए नियोजन का उपयोग शान्तिकाल मे सर्वप्रथम रूस द्वारा ही किया गया। यूरोपीय 
देशों में “स्वतत्त साहस” (सय०8 हगाध्ाज्ञ80) का बोलवाला था । यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों 
में “स्वतत्त साहस की नीतियो" (उ.दा55९2 कक 9०८९४) द्वारा उत्पादन मे वृद्धि भी हुई 
थी। स्वतन्त् अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोग पर शासकीय नियन्त्रण अत्यन्त सीमित होता है 
तथा सरकार विपणि, उत्पादन तथा उपभोग पर अदृश्य नियल्नण रखती हे अथवा माँग तथा पूर्ति 
के नियमो के अनुसार अर्थ-व्यवस्था सचालित की जाती है। रूस ने आयोजित अर्थ व्यवस्था की 
स्थापना की और पूँजीयादी अर्थ-ब्यवस्था को तुलना भे अधिक उत्पादन के लक्ष्यों वो अत्यन्त न्यूज 
अवधि मे प्राप्त कर ससार के अर्थशास्त्रियो का ध्यान नियोजन की ओर आकृष्ट किया । 
सन 928 के पश्चात हूस ने लगातार तीन पचवर्षीय याजनाओ की घोषणा की और इन 
योजनाओ द्वारा रूरा के उत्पादन में आइचर्यजनक वृद्धि हुई जबकि अमरीकी, ब्रिटिश तथा क्रान्सीमी 
अर्थ व्यवस्था में मूल्यों के उतार-चढाव की उपस्थिति ने उत्तादन को सीमायद्ध कर रखाथा। 
“जिज्ञासु मस्तिष्को ते पश्चिम के स्थान पर पूर्व की ओर देखता प्रारम्भ कर दिया। रूस के उत्पादन 
तथा औद्योगीकरण के क्षेत्र मे सफलताएँ महत्वपूर्ण घी । कभी भी किसी देश ने इतने कम समय में 
पिछड़े हुए कृषि-प्रधान राष्ट्र को एक आवुनिक ओऔद्योगिक शक्ति मे परिवर्तित होने का अलुभव नहीं 
किया था |” 
पूंजीवादी राष्ट्रो मे सन्‌ 230 में _विश्व के आधिक इतिहास का संबसे बडा मन्‍्दी का काल 
प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप पूंजीवाद पर लोगो का विश्वास क्षीण होने लगा । इसी समय कीन्स 
के लेखो द्वारा भी इस बात की प्रुष्टि की गयी कि पूँजीवादी राष्ट्रों मे राज्य का आथिक प्रगति में 
सक्रिय सहयोग आवश्यक है और उसे अर्थ व्यवस्था की घटनाओं को एक दर्शक-मात्र के रूप मे 
स्वीकार नहीं करना चाहिए । लग्रभग उसी सभप नाजी ज्भनी तथा फाप्िस्ट इटली (7४8४ण७४ 
एक) मे आयिक जीवन के वविर्यान्त्रत करने हेतु इन देशो की सरक्तारो ने कठोर कार्यवाहियो का 
प्रारम्भ किया। इन देशों का उद्देश्य अपनी सैनिक शक्ति शीघ्नातिशीक्ष इतनी बढाना था कि वे विश्व 
विजय प्राप्त कर सके। इस प्रकार सत्‌ !930 के वाद आशिक -वियोजव को एक ओर रूस मे 
आर्थिक प्रगति के लिए और दूसरी ओर जमंनी एवं इत्ली मे युद्ध की तैयारियों के लिए प्रयोग किया 
जाने लगा । पा «5 आज 4 तर 
सन्‌ 939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसके कुशल संचालन हेतु युद्ध मे सम्मिलित 
राष्ट्रो ने अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं को राजकीय नियोजन के अन्तर्गत पुनर्गठन किया। सन्‌ 944 
मे युद्ध समाप्ति के पश्चात युद्ध मे क्षतिग्रस्त राष्ट्रो ने अपना पु्निर्माण करने हेतु आथिक नियोजन 
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को पुर्नाार्णाण ऐेलु सहायगा देगा रवीवार विया जा ऐसी पुर्नामणि-योजगाओ वा सचातन वरें 
जियरी अथ व्यवस्था थे राभी दत्ता वा विययास हो सकता हो । 
द्वित्तीप महापुद्ध सी समाप्ति वे पष्यात साम्राज्यवादी युग वी समाप्ति वा शुभारम्भ हुआ 
और एव पे बाद एए -एशियाई एय अप्रीवी राष्ट्र विदेशी रात्ताओ से स्वत होने लग। राजनीतिक 
स्वाचाता वी सुदृढ़ता वे गिए इग देशो मे अपो भागरियां बे आधिवा वल्याण वी समस्या सबसे 
अधिवः ग्रम्भीर थी। एप दशों (जिहे अल्प विषशित राष्ट्र पा नाम दिया जाता है) थे विए आद 
शययः था थिः शीत्र आर्थिय' वियारा थे लिए अपगी अर्थ व्यवस्थाओ या राचालन युद्ध स्तरीय रिद्धान्तो 
मे आधार पर परें और दापे जिए आधथिवा नियोजय का उपयोग स्वाभाविष' था। 
आधुर्तिए युग मे इस परार आधिए नियोजम एवं अत्यत स्वाभाविर क्रिया है जिसे उप 
याग पर साशागय बोई आधति नहों वर । योई सरवार जब अथ व्यवस्था वो व्यक्तियों एव 
विज्ञी रास्थाओं व तिश्ययों पर उही छो” देगी है। आधुनित' सरवारो था सुरक्षा एव अय सामूहिक 
आधोजाा ((0०॥९०७४८ ।॥०श७ 75) पर होगे वाला व्यय इतना अधिव' होता है कि अथ व्यवस्था 
के बड्ध भाग पर रारदार या तियत्षण हो ही जाता है। इसवे अतिरिक्त ताजशिन प्रगति वा जन 
पल्याण से एव घत्रिष्ठ सम्बंध हो गया वि आपुनिय रारबारो को ताजिक्ताओं थे: उपयोग फो 
तिसश्रित पता रवाभाविष हों गया है और इस निय/त्रण यो अथ-व्यवस्था वे सभी क्ष्रों मे समावित 
नरो मे लिए आधिए वियोजा यो उपयोग दिसी ने विशी रूप में बरना अनिवाय हो गया है। 
आथिक नियोजन एो- प्रोत्साहन प्रदान करने याले घलफ 
वामाए युग मे आर्थिए पियोजय वी विचारधारा एतनी सामान्य एय स्वाभाविक हो गयी 
ऐ थिः पिसी भी राजगीतिययाद को भागों वाली सरवार द्वारा निमोजन था प्रयोग विसी ने बिसी 
रुप मे: अवश्य पिया जाता ऐै | ऐसी रूढिवादी विचारधारा दे लोग अब बहुत कम है जो इस व्यवस्था 
मो अथ्यायहारियः एय अयायप्रूण समझकर इसवा विरोध बरें। वास्तव मे आधिवा नियोजन ब्ो 
अब एप ऐसी पिवेशपूण ब्यवस्या शाला जाता है जिसे प्रषोण से पू् निर्धारित लक्ष्यो। पी उपलब्धि 
हुए गति से सी जा गयी है। यट लक्ष्य आधिव प्रगति जन-बल्याण गुठ्ध प्रशासन सौतिव शक्ति 
मे पूद्धि आदि पुछ भी हो शगो है। चारतव मे आध्थिव प्रगति आधिवा निषोजन णा भूल उद्देश्य 
गाया जाता ऐ और अय राभी लक्ष्य एस मूल उद्देश्य के पुरवा अथवा राहायवा होते है।यह बहना 
अधिणयोक्ति 4 होगी कि आधुनिष गुण शे आथिव नियोजन तो आधिय प्रगति थी सयवश्षष्ठ प्रविधि 
([४0००७४) रामणा जाया है। यह बात अल्प वियसित राष्ट्रो वे लिए शत प्रतिशत सत्य बैठती है! 
यही पारण है पि छगभग सभी अण विवशित राष्ट्री मे आथिव नियोजन द्वारा आध्थिक प्रगति वे 
माग भो प्रशरा पिया जा रहा ९। 
न हा प्यार युपसाद शुण श ण यह देसते है जि पूँजीवादी विकसित राष्ट्रों जैरे--अमेरिवा 
प्रिटेग फ्रारा आदि भ आध्थिष नियोजा वा सीमित उपयोग विया जाता है और इसवे' द्वारा पूँजी 
बाद से उलसन्न होते बाते अशच्चुच्ो एव विधगताओ को समायोजित पिया जाता है। साम्यवादी 
जप हप जे कर जा तर से आधिय नियोजन बा विस्तृत एवं बठोर उपयोग होता है और 
शत परम मा पल रहता है॥ इन राष्ट्रों में तियोजन व द्वारा सैनिक 
लिप्त अज्ञात विर्यारणों“विपमसी जा 4300 0245727:5 06 हक 
है आग तय नव का पनीर प्रमात आदि पा बोलबाला है और इव समस्याओ वा निवारण बरने 
शोर गे परियत प्याद रे ग हिया गाता है। यह राष्ट्र अपनी परम्परागत अथ व्यवस्थाओं में 
प घरों उगत्रों तियोजय के विस्तृत उपयोग वे” लिए उपयुक्त बना रहे है। 
पिश्टत 50 बर्षों बे जीवन गोत्र मे आथिय नियोगन वी विचारधारा का जिस गति से 


बिश्पार एप विश हुआ है यट नद्ितीय है। पिसी आधिवः विचारधारा में इतनी जढ़दी साव 


भाः नही पी नि 
।[मिषर मायता पी प्राप्त वी है। नियोगा री विशरधारा वे प्रसार से अग्नलिस्तित घटको न 
रा्टागता प्रदाग वी है न कु 
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(।) विवेज्षपू्णं विचारधारा--इसके प्रादुर्भाव से विवेक एवं विज्ञान की ठुला पर ठीक 
उतरने बाले विचार को स्वीकृति प्रदान करने की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है । वैज्ञानिक एवं तान्तिक 
विशेषज्ञो ने ऐसे राज्य की स्थापना को महत्व दिया, जो एक मशीन के समान निरन्तर देश के 
साधनों का अधिकतम सन्तोप के लिए उपभोग कर सके | देश के उत्पादक साधनों कौ इस प्रकार 
सगठित किया जा सके, जिससे समाज का अधिकतम हित हो । वास्तव में विवेकीकरण जब देश की 
सम्पूर्णु अर्थ-व्यवस्था को आच्छादित कर लेता है दो इस व्यवस्था को आशिक नियोजन कहा जाता 
-है-। विवेकीकरण से प्रतिस्पर्डा के दोषो को दूर किया जाता है और उत्पादन भअनुमात्रित माँग के 
अनुसार ही किया जाता है। ठीक इसी प्रकार नियोजन द्वारा आथिक व्यवस्था में स्थिस्ता लाने के 
लिए नियोजन के लक्ष्यों के आधार पर उत्पादन निर्धारित किया जाता है | विवेकीकुरण द्वारा 
श्रमिकों में अधिकतम कार्यक्षमता उत्पन्न होती है । कच्चे माल मशीनों तथा श्रम बे! अपव्यय को 
रोका जा सकता है। आधिक नियोजन द्वारा भी प्रतिस्पर्धॉय अर्थ-व्यवस्था के अपव्यय को रोका 
जाता है। विवेकीकरण के समान ही आ्थिक नियोजन से नवीनतम मशीनों के उपभोग तथा अधिक 
तम तान्बिक कार्यक्षमता को महत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार विवेकीकरण की विचारधारा से 
आयथिक नियोजन के विचार को पृष्दि प्राप्त हुई-है- 

(2) समाजवादी विचारघारा--इसके विस्तार ने आथिक नियोजन के विस्तार एवं विकास 
में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है और आधुनिक युग में आथिक नियोजन समराजवाद का अभिन्न अग 
बस गया है | समाजबाद की विचारघारा 20दी शताब्दी के प्रारम्भ तक केवल सिद्धान्त मात ही 
समझी जाती थी । 

समाजवाद ने अब व्यावहारिक राजनीति का रूप ग्रहण किया है और इसे आधुनिक युग भ 
सभी राष्ट्रों भे मान्यता प्राप्त होने लगी है। वाया पाक के पल समाज के ऐसे आथिक सगठन को कहते 
है जिसमे उत्पादन के भौतिक साधनों पर समस्त समाज का अधिक है और जिगका सचालन 
ऐसे सगठनो द्वारा, जो समाज के प्रतिनिधि हो और समाज के प्रति उत्तरदायी हो, एक सामान्य 
गोजना के अतुसार किया जाता है। इसमे समाज के समस्त सदस्यों को समाजीकृत एवं नियोजित 
उत्पादन के लाभो मे समान हिंत प्राप्त करने का अधिकार होता है |! | इस परिभाषा मे समाजबाद 
के सामाजिक पहलू को विशेष महत्व दिया गया है जिरके हारा देश की राष्ट्रीय आय के समान 
विवरण का आयोजन किया जाता है । ऐसी व्यवस्था मे उत्पादक साधनों का उपयोग केन्द्रीय अधि- 
कारी के निश्चयो के अनुसार किया जाता है। सन्‌ 875 से सब्‌ 925 तक समाजवाद का अर्थ 
उत्पादन के साधनों पर साम्माजिक अधिकार समझा जाता था परन्तु अब इसे नियम्त्रित उत्पादन 
फहए जार है ६ 

समाजवाद के निम्नलिखित तीन मुख्य अग है 


(१) उत्ाइन के साधनों पर समाज का अधिकार । 
(2) आथिक नियोजत। 


(3) समानता। 

समानता में तीन घटको को सम्मिलित किया जाता है-- (अ) धन के वितरण में समानता, 
(आ) आधिक अवसरो की समानता, (इ) आशिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की सम्रानता। 

20वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही समाजवाद का महत्व बढ़ने लगा और समाजवाद के 
साथ-साथ आधिक नियोजन भी विख्यात होने लगा । जमनी के सन्‌ 99 के चुनाव मे रामाजवादी 
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पक्षो की शक्ति बढती हुई प्रतीत हुई और वाल िशा०ाव 38०णणाज तशयावा [कक 
एथ79, जो सन्‌ 923 से स्थापित की गयी थी, सन्‌ 933 के चुनाव में विजयी हुई। इसी 
प्रकार ब्रिटेन में सन्‌ )924 के चुनाव में [8७0७६ 29809 को लगभग एक-तिहाई मत प्राप्त 
हुए | सन्‌ /935 में [80007 ?श५ के मतो की सख्या और भी वढ गयी और सन्‌ 945 मे 
समाजवादियो ने बहुमत से अपनी सरकार बनायी । ब्रिटेन की लेबर सरकार ने युद्धफाल वे विस्तृत 
सरकारी नियन्त्रणों को जारी रखता उचित समझा और इस प्रकार आथिक नियोजन के सिद्धान्त 
को भान्यता प्राप्त हुई । सन्‌ 936 मे फ्रान्स मे भी लगभग हु डिप्युटीज (0८9ए॥८५) समाजवादी 
थे। रूस ने भी समाजवाद एवं साम्यवाद का विकसित रूप प्रस्तुत किया है। इटली, बलग्रेरिया, 
आस्ट्रेलिया, हगरी, चेकीस्लोवेकिया, नॉ्बे, पोलैण्ड आदि अन्य देशों में भी समाजवाद के प्रति 
झुकाव है। पूर्व मे भारत, चीन, सयुक्त अरब गणराज्य आदि देशो मे भी रामाजवाद एवं समाजवादी 
अर्थ-ब्यवस्था की स्थापना के प्रयत्त जारी है । इस प्रकार समाजवाद को विचारधारा के व्यावहारिक 
महत्व हो जाने से आथिक नियोजन की विचारधारा को पुष्टि भ्राप्त हुई है 
(3) रण्जनीतिक अथवा राष्ट्रीय विचारधारा--नियोजन द्वारा साधनों एबं लक्ष्यों में 
समन्वय सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इसमें निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम- 
ज्वित प्रयास सम्भव होते है। इसके द्वारा आथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण सम्भव होता है । राज- 
नोतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी इसका उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकते है। 
नियोजित अर्थ-व्यवम्था मे कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति सदैव निहित होती है राष्ट्र की 
सुरक्षा का प्रबन्ध नियोजित अर्थे-ध्यवस्था मे अत्यधिक सुलभ होता है, इसलिए युद्धकाल में आधधिक 
नियन्‍्त्रणो एवं शक्तियों के केन्रीकरण का उपयोग होता है जो आधिक नियोजन के मुख्य अगर है। 
हिटलर न जर्मनी मे नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सचालन इस प्रकार किया कि विभिन्न राष्ट्रों पर 
साम्राज्य स्थापित कर सबे' | सकटकाल मे तियोजन को अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ और आर्थिक 
नियोजन का जो स्वरूप हम देख रहे है यह्‌ सकटकाल की ही देन है। प्रारम्भ मे आधथिक तिय- 
नत्रण सकटबाल की एक तास्निकता थी, परन्तु अब इस तान्त्रिकता का उपयोग आधिक नियोजन 
के नाम से शान्तिकाल मे आथिक विकास के लिए किया जाने लगा। 
इस प्रकार राष्ट्रवादियो, राजनीतिज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने आथिक नियोजन की कला को 
ऐसी तान्त्रिकता के रूप मे महत्व प्रदान किया जिसके द्वारा राप्ट्र के उपलब्ध एबं सम्भावित 
साधनों से अधिकलम आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है । समाजवादियां मे दूसरी ओर इस 
तान्त्रिक्ता को सामाजिक एवं आ्थिक समानता स्थापित करने का मुख्य यन्त्र बताया । 
सन्‌ 930 से 940 तक आथिक नियोजन का महत््व राष्ट्रीय विचारधारा के कारण 
बढ़ा जबकि सन्‌ 950 से ]960 तक -वैज्ञानिक-एवं तान्त्रिक विचारधाराओ. का जोर रहां। इस 
विचारधारा नै प्रजातान्त्रिक देशो को विशेष रूप से प्रभावित किया जिसके कारण प्रजातान्त्रिक देशों 
में आथिक नियोजन को स्थान प्राप्त हुआ है। 
(4) प्रथम एवं द्वितीय सहायुद्ध-प्रथम एवं द्वितीय महायुद्धों के विध्वसो के कारण 
अधिकाधिक राष्ट्रो को अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुननिर्माण को आवश्यकता प्रतीत हुई। युद्ध में वृद्दी 
देश विजयी हो सकता है जो अपनी अर्थ-व्यवस्था नियोजित ढग से सचालित करता है और राज्य 
की इच्छानुसार राष्ट्र के समस्त साधनों को युद्ध-विजय प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रमों मे लगांता 
हैं । युद़काल मे वम्तुओ और सेगओ वी पूर्ति शीध्रातिशीक्र करने की आवश्यकता होती है। 
हि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धी अथे-व्यवस्था मे आवश्यक समायोजन दीर्घ काज 
पक बा हक नियोजित जर्थे-व्यवस्था को, राज्य जिस ओर चाहे, शीघ्न प्रभावित 
जय के धर ४ बट 8803 को पूर्ति नियोजित अर्थे-व्यवस्था मे उचित 
होती है और वह जबीन सजा 328 में निजी व्यदरसतायी की जोखिम की मात्रा हर अत्यधिक 
हर शव व्यैवसायों की स्थापना करने तथा पुराने व्यवसायों के विस्तार 
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करन की जो जोखिम होती है, उसे सुलभता से अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हाता है। ऐसी 
परिस्थिति मे युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना अनिवार्य 
हो जाता है जिसे नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सुलभतापूर्वक किया जा सकता है । 

(5) आर्थिक कढ्नाइयाँ--आथिक उच्चादचन, जो पूंजीवाद वी विशेषता है, के द्वारा 
उत्पन्न हुई आयिक कठिनाइयो का निवारण करने हेतु राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है । 
जमंनी मे सन 929 की मन्‍्दी के पश्चात जर्मन अर्थ-व्यवस्था को बडी क्षति पहुँची। इसका 
निवारण करने के लिए जर्मत सरकार ने मुद्रा-मकुचन (0श्ीक्ाणाक्षए ऐणा०७) का अनुसरण 
किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रूजवेल्ट सरकार का सत्‌ 933 वी मन्दी का सामना बरते 
समय यह शात हो गया कि यह मन्दी अनियोजित अर्थ-ब्यवस्था का परिणाम हैं और इसलिए 
राज्य ने अ्थ-व्यवस्था प्रे स्थिरता लाने हेतु बहुत सी कार्यवाहियों का अनुसरण कक्‍्ये।। मुद्रा 
स्फौति, मुद्रा प्रसार, मन्दी, मूल्यों की वृद्धि आदि की कठिनाइयों वा दूर करने एवं उनकी उप 
स्थिति को रोकने के लिए आधिक नियोजन एक शक्तिशाली अस्त का रुप ग्रहण वर सकता हू । 

(6) एकाधिकार---सन्‌ 929 की विश्वब्यापी मन्‍्दी के पश्चात सरार भर ग रामूही 
करण का दोरदौरा हुआ। व्यवसायियों ने यह्‌ विचार क्या कि मन्‍्दी का सबसे बडा कारण उनकी 
पारस्परिक प्रतिस्पर्दधा है और इस प्रतिस्पर्दा को दूर करने वे लिए प्रन्यास (प्रप७), पार्षद 
(९५7४), एकीकरण (68748007000॥) आदि का प्रादुर्भाव हुआ । इस प्रकार अर्थ व्यवस्था में 
ल्थिरता लाने हैतु एकाधिफार प्राप्त फरने की प्रवृत्ति सामान्य हो गयी परन्तु इस ग्रिजी एकाधिकार 
की प्रवृत्ति का आधार केदल व्यदसाथियों का हित था और ग्राहक, उपभोक्ता तथा सामान्य जनता 
के हितों को कोई स्थान नही था। ऐसी परिस्थिति मे विभिन्न देशों की सरकारों ने इस एकाविकार 
की प्रवृत्ति का पूर्ण लाभ उठाने हेतु इसे सामान्य जनहित का एक साधन बना लिया और विभिन्न 
देशी मे अ्थे-व्यवरथा के अनेक क्षात्रो मं सरकारी एकाधिकार रथापित किय जाम लगे, जितका 
अन्तिम लक्ष्य केवल लाभोपार्जंन न होकर सामान्य जबता का हित था। सरकारी एकाधिकार 
आशिक नियोजन का मुख्य अग्र होने के कारण आथिक नियोजन के विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ । 


जर्मनी में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण की आधारशिला निजी पापदो (शएक्ष० 0205) ने 
डाली थी । 


(7) तास्थिक अगति:--तान्न्रिक [| यम बह कक हा, प्रगति के फलस्वरूप अधिक उत्पादन, 
श्रमिकों की वास्तविक आय में वृद्धि तथा पूंजी-विर्माण की गति में वृद्धि होः । 


रि 
बचत एबं विनियोग मे भी वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था क 
लाभो को सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए अथे-व्यवस्था पर सामाजिक नियन्त्रण आवश्यक होता है। 
प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था का दिन प्रतिदिन समायोजन करना अत्यन्त आवश्यक होता है, जिसे एक 
केन्द्रीय अधिकारी ही कर सकता है । उन्नतशील अर्थ-ब्यवस्था पर सरकारी नियन्त्रण व होने के 
फलस्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन, निजी सामृहीकरणो का प्रादुर्भाव आदि का भय रहता 
है। अर्द्ध विकसित राष्ट्रो मे नवीन व्यवसायों की स्थापना हेतु पूँजी उपलब्ध बरता भी कठिन होता 
है व्योकि इन देशो मे पूंजी शर्मीली होती है। इस परिस्थिति मे वडी औद्योगिक इकाइया सरकारी 
क्षेत्र मे ही स्थापित की जा सकती है । 
आधुनिक युग में तान्निक प्रगति एवं जनकल्याण मे अत्यन्त घर्निष्ठ सम्बन्ध हू । यह सम्बन्ध 
नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनो ही प्रकार का है अर्थात्‌ तान्त्रिक प्रगति द्वारा उपलब्ध उत्पादन 
प्रविधियों एवं तकनीकियो के विस्तृत उपयोग से समाज म चुछ दोषों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक 
है, जैसे--बेरोजगारी, नगरो मे अधिक गहन जनससख्या, हानिकारक ज्रतिस्पर्दा, जति-उत्पादन, अना- 
वश्यक एवं विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन, घत एवं आब का केन्दीकरण आंदि-आदि। इ्ब 
दोपो फो दुर करने दे लिए राज्य को आिक क्रियाओ वो तियस्तित करना आवश्यक होता हैं और 
इस कार्य के लिए आ्थिक नियोजन का उपयोग किया जाता है। 
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तान्विक प्रगति एवं जन-कल्याण म सकारात्मक सम्बन्ध का अर्थ है कि आधुनिक तान्त्रिक 
प्रविधियों वा विस्तृत उपयोग करके जनजीवन को अधिक सुखी एवं कल्याणकारी बनाने का श्रयत्त 
किया जाता चाहिए । इसके लिए भी राज्य के नियन्त्रण की आवश्यकता होती है । बहुत से जन- 
सेवा-सम्वन्धी उद्योग एवं व्यवसायो मे सरकार को एकाधिकार के रूप मे चलाना आवश्यक होता है 
जिससे समस्त नागरिकों को आवश्यक सेवाएँ एवं वस्तुएँ उचित मूल्य पर एव पर्याप्त मात्रा में उप- 
लब्ध हो सके । 
आधुनिक तान्तिकताओं के फलस्वरूप युद्ध-सामग्री बनाने वाले उद्योगो का सचालन निजी 
साहमसियो को नही सौपा जा सकता है क्योकि एक ओर इन उद्योगों के लिए बहुत अधिक पूंजी 
एवं तकनीक की आवश्यकता होती है और दुसरी ओर आधुनिक शस्त्रों का उपयोग इतना भयानक 
है कि उन पर कठोर सरकारी नियन्त्रण एवं अधिकार अनिवार्य है। यही कारण है कि आधुनिक 
तान्निदताओं और आर्थिक नियोजन का इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
(8) राजकीय विच---प्रथम महायुद्ध-काल मे सरकारों के सुरक्षा-ब्यय_मे अत्यधिक वृद्धि में अत्यधिक वृद्धि 
हुई, नवीन करों को लगाया गया तथा पुराने करो-की-दर-मे-बृद्धि-हुई । 
युद्धनयाल मे सरकारी व्यय, कर एवं सरकारी ऋण (एण्णा८ 0८७) में महत्वपूर्ण वृद्धि 
हुई, जो युद्ध के पश्चात भी जारी रखी गयी । सरकारो के उत्तरदायित्व बढ गये और जो पहले निजी 
आवश्यक्ताएँ समझी जाती थी, उन्हे सामाजिक आवश्यक्ताएँ समझा जाने लगा जिनके प्रति सरकार 
का उत्तरदायित्व बढ गया । इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि सर- 
कारी आय मे भी निरन्तर वृद्धि की जाय | इस विधि को द्वितीय महायुद्ध मे और अधिक प्रोत्साहन 
मिला जिसके फलस्वरूप राज्य राष्ट्रीय जीवल के विभिन्न अगो पर नियस्त्रण एव हस्तक्षेप करने 
लगा। सरकारी आय-व्यय मे वृद्धि के अनुसार सरकारी कार्यवाहियों मे वृद्धि स्वाभाविक ही थी। 
सरफारी कार्यवाहियो में वृद्धि होने का तात्पय हुआ--सरफारी क्षेत्र का बिस्तार तभा निजी क्षेत्र का 
_ सकुचन---इस प्रकार सरकार का अर्थ-ब्यवस्था पर नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप बढ़ता रहा शिसका फल 
आर्थिक नियोजन का सचालन हुआ । राजकीय ऋण के विस्तार से देश की मुद्रा, साख एवं पूंजी 
के क्षेत्र भें सरचनात्मक (8970(७7७)) परिवतंन हो जाते है । जब मुद्रा एव साख का प्रसार होता 
है तो मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ जाता है जिसे रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप एवं तियन्त्रण 
आवश्यक होता है। मुद्गा-प्रसार होने पर सरकार को मूत्यो, मजदूरी, उत्पादन, उपभोग, _वैक की 
कार्यवाहियों तथा प्रतिभूति के बाजारों पर नियन्त्रण करना अत्यन्त आवश्यक. होता है.। सन्दीकाल 
में सरकारी आय-व्यय भी कम हो जाते हैं जिससे मूल्यो मे ओर कमी आ जाती है और बेरोजगारी 
बी ग्रम्भी रता बढती जाती है। ऐसी परिस्थिति भे सरकारी व्यय मे वृद्धि करना आवश्यव होता है 
क्योकि सरकारी व्यय मे वृद्वि होने पर ही मुल्यो भे स्थिरता एवं रोजंगार में वृद्धि की जा सकती 
हैं। जब सरकारी काम भे वृद्धि करने का उत्तरदायित्व सरकार ले लेती है तो दीधंकालीन बजट 
बनाने तथा दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता होती है। 
रो बन थ बताना मय में जनसल्या की वृद्धि तथा जोवन-स्तर मे 
निषोजन का उपयोग किया जा सकता 8 2:20 220 कक व 
में निर्थंक समझा जाता है। सभी थ विकोरत लय 8 22 मव:2 79206 6070 
(0ए८-ए०एप्ञ०४००) की समस्या का मिवारण अल सट292 72:40 60% 422 0 407: 
विकास एक राष्ट्रीय योजना के आग कक 26035 विकास दोरा सम्भव है ।:-आाधिई 
((0) पूी को री. विदासिए राज मे अधिक गिल ३ 
नही होती है। ममनीमिय जय कसित राष्ट्रों मे आथिक विकाम हेतु पर्याप्त पूँजी उपलब्ध 
अपने उपभोग की दस्तुएँ खरीदने के में उत्पादन एवं उपभोग स्वतस्तर होते हैं और उपभोक्ता 
व्यक्ति आय अत्यन्त न्यून होन के पश्चात ही बचत की बाल का विचार कर सकता है। प्रति 
उन होन के कारण अद्धे-विकसित राष्ट्रो मे पर्याप्त उपयोग सामग्री क्रय करना 
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ही सम्भव नही होता है | ऐसी परिस्थिति मे आन्तरिक बचत की मात्रा अत्यन्त कम होती है । इसे 
बढ़ाने के लिए अनिवार्य बचत की आवश्यता होती है जो नियोजित व्यवस्था मे हो सम्भव हो सकती है। 

() अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ--द्वितीय महायुद्ध के पश्चात बहुत से राष्ट्रों को 
विदेशी दासता से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है और इसमे अधिकतर राष्ट्र विकास के लिए अग्रसर हो गय 
है| अल्प-विकसित राप्ट्रो के शीघ्र आथिक विकास के लिए आथिक नियोजन की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ 
समझी जाती है क्योकि इसके अन्तगंत साधनो के अपव्यय को रोककर उन्हें वाछित क्षेत्रों मे विनि- 
योजित करना सम्भव होता है। आधिक प्रगति को गतिमात करने के लिए यह भी आवश्यक होता 
है कि समन्वित विकास-नीतियो का निर्धारण वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करके भविष्य की 
सम्भावनाओं एवं समस्याओं के जाधार पर क्या जाय तथा इन नीतियो का विवेवयूर्ण सचालन 
दीर्घकाल तक होना भी आवश्यक होता है। यह कार्य तभी सफलतापूर्वक किया जा सकता हैं जब 
अर्थ-व्यवस्था पर कैन्द्रीय नियन्त्रण हो । इसी कारण अल्प-विकमित राष्ट्र स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के 
स्थान पर आ्थिक नियोजन का प्रयोग करने लगे है। 

(2) पूंजीवादी अर्य॑-ध्यवस्था के दोष--पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था बे सचालन के फलस्वरूप 
विभिन्न राष्ट्रो में आथिक अस्थिरता, आधिक विपमता तथा अकुशलता का प्रादुर्माव हुआ। समाज 
में दो वर्गों 'धनवान' एवं 'निर्धन की स्थापना हो गयो और घनी वग का निर्धत-बर्ग का शोपण 
करने के अवसर प्राप्त होते रहे | श्रमिक-बर्ग का शोषण हुआ और इस प्रकार पूंजीवादी देशों में 
आधिक प्रगति के साथ-साथ आधिक विपमता भी बढती गयी । निर्धन-वर्ग के बडे समूह में असन्तोप 
उत्पन्न हुआ और पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को स्थानापन्न करने की आवश्यकता महसूस की ग्यी। 
अब ऐसी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करनी थी जिसमे आर्थिव विकास के साथ आर्थिक विपमताओं मे 
कमी हो सके और इसके लिए तियोजित अर्थ-ब्यबस्था को श्रेप्ठ गाना गया । 

हितीय महायुद्धोपरान्त सयुक्त राष्ट्र मघ तथा उसके अन्तर्गत वित्तीय तथा अन्य बिकास- 
संस्थाओं की स्थापना ने जनसमुदाय में लोकतन्त के प्रति जागृति उत्पन्न की और अनेक देशों में 
जो विदेशी सरकारों की दासता की क्रूर जजीरो मे तडप रहे थे, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के लिए हिंसा तथा अहिसक क्रान्तियाँ हुईं, साम्राज्यवाद की नैया भेवर मे डोलने लगी। इस प्रकार 
जित देशो से स्वतन्तता प्राप्त को, ये आथिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक आदि सभी दृष्दियो से 
पिछड़े हुए थे। इन राष्ट्रो के निवासियो का जीवन-स्तर दयनोय था। स्वत॒न्त राष्ट्रीय सरकारों 
का यह कतंथ्य हो गया कि वे इस पिछडी, अविकसित एवं कठिन परिस्थितियों से राष्ट्र को मुक्ति 
दिलायें । इन राष्ट्रों मे साधनों तथा प्रशिक्षित ब्यक्तियो की न्यूबवा थी | भावी साधनों (?0थाछवा 
9&००४:४७), की, स्कोए एक सप्मेप्ण भत्ता फत्पत्य फरत्यश्यब था ५ यह आऋएउस्सस्पाप्स त्तियेष्णम 
द्वारा ही स्यूवातिन्यूत अवधि में सम्भव था । अब एशिया के सभी राष्ट्रो मे विकास की ओर सत्वर 
गति से एक स्पर्धा हो रही है। भारत और चीन इस स्पर्धा मे सबसे आगे है। ये सभी राष्ट्र तियोजन 
द्वारा सीमित साधनों से अधिकतम लाभ उठाने मे प्रयत्नशील है। 

आज के युग का लोकतन्‍्त केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता तक ही सीमित सही । “आशुनिक 
युग के लोकतस्त में समाल व्यवहार के नियमों का अनुसरण करना तथा एक राष्ट्र वे अधिकतम लोगी 
को जीवन के समस्त क्षेत्रों मे पूर्ण स्वतन्नता के साथ कार्य करने का अवसर, कुछ सीमित अकुशों वे| 
साथ, प्रदान करता जो जनसमुदाय के हित मे हो, सम्मिलित होता है। इसलिए लोकतन्तर को अर्थे- 
व्यवस्था के ढाँचे भे हेरफेर करने के लिए निरन्तर कार्यरत रहना पडता है, जिससे न केवल समान 


अवसर ही प्रदान किया जा सके, प्रत्युत अधिकतम जनसख्या वे अधिकतम हित के दृष्टिकोण मे भो 
यह न्यायोतित प्रतीत हो 77 
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यह निष्वर्प निक्नालना अनुचित हागा कि नियोजन का महत्व लोकतन्त तक ही सीमित हा 
आज के युग में सभी राजवीतिक पिचारवाराओों मे आधथिक तथा सामाजिक समानता को मान्यता 
प्राप्त है । माम्यवादी तथा सम्ाजवादी ता विजेषत इन दो उद्देश्यों को प्रझुखता देते हैँ ॥ तानाषाही 
मे भी इन उद्देज्यों को स्थान प्रात है, किलतु इसके साथ अनन्य-शासक (0:29007) के सम्माव तथा 
शक्ति वी ओर सी ध्यान केन्द्रित किया जाता है । आयिद तथा सामाजिक समानता नियोजन के 
माध्यम से ही कम ने कस समय मे प्राप्त की जा सकती है। प्क्तिस्तान भी नियोजन द्ारा आधिक 
विकास वी आर जग्रसर ह जहा एक जप से दाचाणाही शासन-व्यवस्या है । 

नियोजित एवं अनियोजित अर्य-व्यवस्था को ठुलना 

जाबुनिक युग मे नियाजित अर्थ व्यवस्था अनियोजिद्र अर्थव्यवस्था की तुलना म अधिक 
विवकपुण एवं उचित समती जाती ह। दियाजित अध-ब्यवस्था में निश्चित लक्ष्य कम सम मे 
चित रीतिप्ा द्वारा प्राप्त क्षिय जा सकते है। निम्न कारणों से नियोजित अव॑-व्यवस्था को अनिया- 
जित अधथ-व्ययस्था की तुलना म प्राथमिकता प्रदान की जाती है १. 

(॥ िस्तूत दृष्टिकोण--नियोजित जअर्थ-व्यवस्था के कार्यक्रम बिस्तूत दृष्टिकाण से निश्चित 
किय जात ह। नियाजन-अधिकारी नियोजन के लक्ष्य तथा कार्यत्रम निश्चित करते समय कली 
विशेष क्षेत्र, वर्ग अथवा समुदाय की आर ही अपना ध्यान केन्द्रित आई अपितु समस्त राष्ट्र 
की आवश्ययताएँ लक्ष्या के निर्धारण का कन्द्र-विन्दु होती है। “अनियोजित तया उद्यागों की प्रति- 
थागी व्यवस्था का मूत तत्व यह है वि. उत्पन्ति तथा विनियाजत के विषय म निश्चय करने वाले 
व्यक्ति मतहीन हाते हैं । वे किसी शक वस्तु की उत्पत्ति के इतने घोडे अश पर प्रमुत्त रखते है कि 
ज्ौद्योगिक क्षेत्र की आप माँग का ही विचार में रख सकते है । उनको अपने निश्चय के परिणामों 
का ज्ञान न तो होता ही है और न ही हा सकता है । बे सामाजिक प्रतिधातों को भी ध्यान में 
नही रखते |! 

(2) उत्पादन एवं साधनों में सम साधनों में समन्वय--नियोजित व्यवस्था में वित्तीय साधना तथा उत्पा- 
देन में समन्वय स्थापित करना सरल होता हैं । ' पूँजीवादी समाज का महत्वपूर्ण लक्षण निरन्तर 
मन्‍्दी एवं सम्पन्नता की अस्थिरता है तथा अर्थशाम्त्रियों में वास्तविक सहमति है कि नौद्योगिक 
व्यवहारों मे साख-तीति तथा उत्पादन के अनुचित प्रवन्ध के कारण अधिक हेरफेर होते हैं।* 
अनियोजित अर्थे-ब्यवस्था मे जनता की बचत अर्थात्‌ आय का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय 
नही किया जाता है दथा विनियोजन जो नये उद्योगो को स्थापना के लिए किया जाता है में कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हाता है और न कोई सस्था ही वचत को नुरन्‍्त विनिद्योजित करने की व्यवस्था 
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पर ध्यान देतों है। निजी अधिकोपण-सस्थाएँ दूसरी ओर विनियोजन को राशि मे वृद्धि कर देतो 
है, जबकि वास्‍्तविक बचत की मात्रा में कोई वृद्धि नही होती । इन कारणों के परिणामस्वरूप पूँजी- 
बाद के सम्पूर्ण इतिहास मे वेरोजगारी तथा मन्दी का विशेष रथान है। नियोजित व्यवस्था मे 
वित्तोय क्षेत्र के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, जो देश की समस्त बचत तथा विनि- 
योजन का उपयोग राष्ट्र के हित मे कर सकता है। साथ ही, वह निजी हिंतो के प्रभाव को इन 
क्षेत्रों से पृथक्‌ रख सकता है। 

(3) उत्पादन के घटकों को उचित स्थान --नियोजित तथा केन्द्रित व्यवस्था में उत्पादन के 
विभिन्न घटको को उत्पादन-क्षेत्र मे उचित स्थान दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत हित का 
कोई महत्व नही रहता और इस प्रकार उत्पादन-घटको में समन्वय बना रहता है तथा उसकी कार्य- 
क्षमता मे वृद्धि होती है । थ्रमिको को उद्योगो के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार तथा उन्हे पारि- 
श्रमिक के अतिरिक्त लाभाश देकर श्रमिकों म॒ उत्पादन के प्रति रुचि का प्रादुर्भाव किया जा 
सकता है । 

(4) आध्िक विकास सुलभ--नियोजित व्यवस्था द्वारा राष्ट्र का आथिक विकास मुब॒भ 
होता है | फडिनेण्ड ज्युग (#7पश/००१ 79टा8) के अनुसार नियोजित अर्थ-व्यवस्था के कार्यक्रमों 
का सचालन निश्चित सामाजिक अथवा राजनीतिक. उद्देशो के आधार पर किया जाता है. जिससे 
इन उद्देश्यों की पूति में सुलभता होती है।। दूसरी ओर अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में अपने प्रथक्‌ 
पृथक्‌ नियम, गुण एवं मान्यठाएँ होती दे जिससे इसमे निश्चित उद्देश्य निर्धारित करे राष्ट्र के 
समस्त साधनों को इन उद्देश्यों की पति की ओर आकपित करना स॒म्भव नहीं होता है,। अनियोजित 
भरर्भ-ब्यवस्था एक रूप में स्व॒तस्त्र अर्थ-ब्यवस्था होती है, जिससे व्यक्तिगत आधिक स्वतन्व्रता का 
विशेष महत्व प्राप्त होता है। इस व्यवस्था मे उत्पादन एवं विनियोजन के लक्ष्य व्यक्तिगत मात्य- 
ताओ के आधार पर पृथक्रूपेण निश्चित किये जाते है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन एवं 
विनियोजन-सम्बन्धी लक्ष्य नियोजन के उद्देश्यो, जैसे युद्ध, आधिक विकास आदि के आधार पर आधा- 
रित होते हैँ ओर इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पृथक्‌ू-पृथक्‌ निश्वयो के स्थान पर सामूहिक निश्चय को 
ही भान्यता भ्राप्त होती है जिससे लक्ष्यो की पूर्ति एवं तदनुसार आथिक विकास सुलभ होता है । 

(5) प्रायमिकताओं का उपयोग--नियोजित अर्य-व्यवस्था मे प्राथमिकताओं (?707025) 
का बिशेष स्थान होता-है। परिस्थिति के अनुसार, तीव्रतम कठिनाइयो के निवारण का आयोजन 
स्॑प्रथम किया जाता है। ऐसी समस्याएँ जो राप्ट्र के जीवन का प्रमुख अग हो तथा जीवन जो राप्ट्र के जीवन का प्रमुख अग हो तथा जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हो, उनके उन्मूलवार्थ साधतो का अधिक भाग आवदित किया जा 
सकता है। इस प्रकार आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताओ की एक सूची 
का निर्माण किया जा सकता है | उसे दृष्टिगत करके अर्थ॑-व्यवस्था का सचालन तथा सगठन किया 
जा सकता है | अनियोजित अर्थव्यवस्था मे इस प्रकार प्राथमिकताओ की सूची बनाना सम्भव नहीं 
-है और किसी राप्ट्र में इस प्रकार न तो अथे-व्यवस्था मे हो सुधार किये जा सकते हैं मोर न उत्त 

अर्थू-व्यवस्था मे आधिक तथा सामाजिक बुराइयो को ही दूर किया जाना सम्भव है। 

(७) साघनो का राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग--अतियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन 
उपभोक्ताओं की माँग के अधीन रहता है। उद्योगपति तथा उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन 
करते है, जिनकी बाजार मे अधिक माँग होती है । इस प्रकार उपभोक्ता की इच्छा की छाप सदा 
ही उत्पादन पर लगी रहती है । साधनों का वितरण भी उद्योगपति उपभोक्ताओं की आवश्यकता- 
चुसार करता है । उपभोक्ताओं की माँग असगठित होती है जिसमे राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्ति- 
गत हित का प्रभुत्व होता है । उपभोक्ता अपनी माँग करते समय अपनी माँगो के आर्थिक, सामाजिक, 
राजनीतिक तथा अन्य प्रभावों से अनभिज्ञ होते है और इस प्रकैर राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में परि- 


वर्तन अथवा विकास करना कठिन होता है । बाप मर कस कक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की स्वतन्नता 
को सीमित कर दिया जाता है तथा राष्ट्र के साधनों का वितरण राष्ट्रीय हिंती के अनतक्तार किया 

















]4 | भारत मे आधथिक नियोजन 


_जाता है। उत्पादव उपभोक्ता द्वारा नहीं प्रत्युत नियोजन के कार्यक्रम द्वारा सचाल्ित होता है। इस 
प्रकार अधिकाधिक साधनों को पूँजीगत सम्पत्तियो के उत्पादन मे लगाया जा सकता है. और अर्थ- 
व्यवस्था को शीघ्र ही विकास वे पथ पर अग्रसर विया जा सकता है। 

(7) ज्यापारिक उच्चावदन--तियोजित अये-व्यवस्था के अन्तगंत समस्त अर्ध-ब्यवत्या 
की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सावनो के सन्दर्भ मे उत्पादन-कार्पक्रम निर्धारित किये जाते है और 
यह निर्धारण नियोजन-अधिकारी द्वारा किया जाता है । ऐसी परिस्थिति में अति अथवा न्यूत- 
उत्पादन की समस्या गम्भीर नहीं हो पाती हे ओर कोई एकाधिकारिक उत्पादक अथवा ब्यापारी 
विपणि पर प्रभाव डालने में असमर्थ रहता है। केवल वाछनीय प्रतिस्पर्टा को ही छूट दी जाती 
और अर्थ व्यवस्था को स्वत समायोजित होने के लिए नहीं छोडा जाता है क्योकि वहूं स्वत समा 
योजन दोधेकाल मे ही सम्भव हो सकता है। इस दीधंकाल में जनसमुदाय को जो कठिनाइयाँ 
उठानी पडती हू, उनसे बचाना नियोजन द्वारा ही सम्भव होता है । व्यापारिक चक्रों का नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान नही होता है क्योकि इस पर तियोजन-अधिकारी प्रभावशाली 
निमन्‍्तण रखता है । 

(३) साधनों का उपयोगरहित न रहना--अतियोजित अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन-सम्बन्धी 
निर्भय निजी व्यवसायियो तथा उनकी सस्थाओ द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के आधार पर किये जाते 
हुँ अर्थात्‌ जिस व्यवसाय में लाभ की सम्भावना अधिक होती है, उसमे अधिक से अधिक साहसी 
विनियोजन बर्ते है, जिसका नतीजा कुछ समय पश्चात यह होता है कि कुछ व्यवसाय में अति- 
विनियोजन एय जति-उत्पादन हो जाता है और कुछ व्यवसायहीन अवस्था मे रहते हैं। इस प्रकार 
अर्थ-ब्यवस्था में उपलब्ध उन साधनों का तो अधिकतम उपयोग होता है जिनमे लाभ अधिक उप- 
लब्ध होता है और शेप उद्योगो के लिए उपलब्ध साधन उपयोगरहित रहते हैं। यदि अथे-व्यवस्था 
में व्यवसायों एवं उद्योगों का विकास समन्वित रूप से उपलब्ध साधनों के सन्दर्भ में किया जाय तो 
बुल उत्पादन मे तीप्र गति से वृद्धि हो सकती है और आधिक प्रगति भी दरुत गति से हो सकती है। 
उपलब्ध साधतो का अधिकतम विवेक॒पूर्ण उपयोग आधिक नियोजन के अन्तर्गत होता है क्योकि 
नियोजन-अधिकारी उत्पादन का समन्वित कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है। ऐसे व्यवसायों का 
सचालन किया जा सकता है जो प्रारम्भ मे अधिक लाभप्रद नही होते है । नवीन साधनों की खोज 

भी नियोजित अथे-ब्यवस्था मे सुलभता से की जा सवती है 

(9) साधनों दंग अधिकतम तान्यिक कुशलता के आधार पर उपयोग--नियोजित अर्थ: 

ध्यवस्था वे अन्तर्गत नवीन उत्पादक सग्रठनों की स्थापना, उत्पादक साधनों का पुनवितरण तथा 
आवश्यवतानुमार सामाजिक, आधिव एवं वैधानिक व्यवस्था मे_परिवतने करना सम्भव होता है 
न शत अल 
संचालित वरना, व्यवसायों का एरकरप ॥ अप अत मत परठनो॥ हू; 
स्थापित करना आदि सम्भव होते है । यो 2 ४00) ८032 इसमे पारस्परिक सहयोग 
नही होती व्योत्रि प्रत्येक उद्योगपति एवं व्यवसायी को रन रब स्तन पर अल 
करने नी स्वतन्त्रता होती है| उपयुक्त व्यवसायों से उन ागगा अब हे ती है और काटी: 
वर्ण मे सहायता प्राप्त हाती है । ० का मे वृद्धि होती है और विखिस्टी: 


(व 0) साधनों का जनहित के सम्दर्म मे वितरण--आधिक नियोजन वा प्रमुख उद्देश्य 
लाया ये करण से विद मत. उद्देश्य की उपलब्धि के लिए रोजगार के साधनों, के साधनों, आय एवं धन के 
कैप अप ना दल नह नम प्रयल किया जाता हूँ । उत्पादक साधनों का वितरण माँग, 
दर बी आधा: 8 नही क्रिया जाता बल्कि जनकल्याण के लिए जिन अनिवाये सेवाओं 
नुः अधित आवश्यरता होती है, उनको पूर्ति मे वृद्धि को आधार माना जाता है तथा 


उन्हें निर्धन दर्गे तक मूल्य पर पहचाने 
उन्‍हें निर्धन वर्ग तक उचित मूल्य पर हेंचाने का प्रयत्त किया जाता है । दूसरी ओर, अनियोजित 
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अ्थे-व्यवस्था भे साधनों का वितरण 22202 2272 मूल्य एव लाभ के आधार पर किया जाता_है। प्रभाव- 
जाली माँग वही प्रस्तुत कर सकता हैं जिसके पास अधिक क्रय-शक्ति हो और अधिक क्रय-शक्ति 
सम्पक्न-वर्ग के पास ही होती है । इस प्रकार अनियोजित अथथे-व्यवस्था मे आराम एवं बिलासिता को 
बस्तुओ का उत्पादन करने के लिए साधनों का उपयोग कर लिया जाता हे जबकि विर्धन-बर्ग की 
अनिवा्यताओ की पूर्ति वर ओर कोई ध्ययत नहीं दिया जाता है। नियोजित जर्थ-व्यवस्था में यह 
सम्भव हो सकता है। 

(१() अधिकतम तएन्विक कुशललए--नियोजित अर्थ-ब्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादक साधता 
का बृहद्‌ स्तर पर पुतर्गेठन करके विभिन्न व्यवसायो एवं उद्योगो को उपलब्ध किया जाता है। सग- 
ठम एवं उत्पादन के स्तर में विस्तार हो जाने से यत्तो एवं श्रम के और अधिक विशिष्टीकरण में 
सहायता प्राप्त होती है । उद्योगो एवं व्यवसायो को अधिकतम उपयुक्त स्थानों में ले जाने तथा 
उनका अधिकतम कुशल सचालन करने के लिए निजी साहसियों के हितो पर ध्यान देने की आव- 
श्यकता नही होती है। परन्तु एक ओर इस प्रकार जो तारिक कुशलता प्राप्त होती है, वह सर- 
कारी अधिकारियों को लालफीताशाही द्वारा नप्ट हो जाती है और नियोजित अर्थ-व्यवस्था इस 
व्यवस्था का पूर्ण लाभ प्राप्त करने मे असमर्थे रहती है। 

(2) सामाजिक लागत (50०४ (0०४७)--अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी साहसियो 
द्वारा सचालित उद्योगो से समाज को कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं, जैसे--ओद्योगिक वीमारियाँ 
चक्रीय बेरोजगारी, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, नगरो मे अधिक भीड-भाड । निजी उद्योगपति इन सब 
सामाजिक दोपषो की ओर विशेष ध्यान नही देते जब तक कि उन पर राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में 
दबाव नही डाला जाता । नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इन दोषो को दूर करने का पर्याप्त ज्ायोजन 
किया जाता है और इन पर विचार उद्योगों की स्थापना एवं विरतार के रामय ही कर तिया जाता है । 

निष्कर्प यह है कि अतियोजित अर्थु-ब्यवस्था एक आकस्मिक अर्थ-व्यवस्था होती है, जबकि 





तियोजित अथें-व्यूवस्था एक विचारपूर्ण (72£॥0672/6) व्यवस्था है, जिसमे अर्थ-व्यवस्था के उद्देश्य 
विचाएपूर्ण विधि से निश्चिद करके इसका संचालन किया जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थ- 


व्यवस्था अधिक सफल और विवेकपर्ण प्रतीत होती है । अनियोजित अधे-व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्व व्यक्तिगत पहल (000४०) तथा निश्चयों को ज्ञीघ्रता तथा परिवर्ततशीलता को विशेष 
अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर, नियोजन मे व्यवस्थित समन्वय, वैज्ञानिक तथा तान्त्रिक 
ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग तथा माँग और पूर्ति मे समन्वय करना आदि उद्देश्य सम्मिलित होते है 
' जिनमे उचित जीबन-स्तर का आयोजन किया जा सके । 
आथिक नियोजन फो विकास फे लिए उपयुक्तता 
आशिक तियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है.जिसके दारा विकास का माय प्रशस्त होता है और 
चष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि करना सम्भव हो सकता है एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि करना सम्भव हो सकता है। -यही कारण है | कारण है कि 
आधिक नियोजन का उपयोग विकसित एवं अत्प-बिकसित दोनों ही भ्रकार के राप्ट्री मे किया उ नियोजन का उपयोग विकसित “विकसित दोनो ही भ्रकार के राप्ट्रो मे किया जाने 
लगा हैँ । गत तौस से चालीस वर्षो के काल से आथिक नियोजन का उपयोग ससार के बहुत से 
'राप्ट्रो से फैलता गया है । अल्पविकसित राष्ट्रों के विकास मे जाथिक नियोजन का और भी जधिक 
महत्वपूर्ण स्थान है क्योकि इन राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था एव सामाजिक सरचना इतनी दोषपूर्ण है कि 
उसमे सचेत सुधार एवं परिवर्तत अत्यन्त अखश्बक है जो अर्पथक नियोजन के अन्तर्गत ही सम्भव 
दी सकते हैं | अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ निर्धेनता के दूषित चक्र से इस सीमा तक प्रीडित है कि 
इसे केन्द्रित प्रबन्ध एब व्यवस्था द्वारा ही तोइना सम्भव हो सकता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं के 
असन्तुलनो के स्वत समायोजित होने की सम्भावता नही है और यही कारण है कि इनके विकास 
के लिए नियोजन एक अनिवार्य तन्‍्त्र माना जाने लगा है। आयिक तियोजन द्वारा सम्पर्ण आशिक, तियोजन गे आर्थिक, 
सामाजिक एवं सास्क्ृतिक सरचना को विकास के अनुरूप बनाना सम्भव होना है_ एवं सास्क्ृतिक सरचना को विकास के अनुरूप बनाना सम्भव होता है। विकास नियोजन 
के अच्तगंत देश के साधनों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाता है जिससे इनकी लागत एवं वैकल्पिक 
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छपयांगो था निधारण जिया जा सह । इन वैवाषिव उपयोगो मे उन उपयोगों पर साधना वा 
जाइटन बरते या विणय नियोजन-अपियारी हारा तिया जाता है जो विवास्त वी प्रक्विया का गति 
मात बरते मे सवाधिव योगदान प्रदान बर सत्ता हो । साधनों वे उपयोग वे क्षेत्रा वा निधारण 
बार ये पश्यात विदास-नवायश्रमों वा तिमाण विया जाता है और उहू समन्वित रूप से क्रिया वित 
विया झाता है। जैसे जैस विध्रासलायप्रश्नमा वे वियावयय से अथ व्यवस्था मे परिवतन उपस्थित 
होत्र ह विशासलायत्रमों मे जावश्यर समायोजय वर दिये जाते है। इस प्रकार विवास नियोजन 
द्वारा समस्त जथ-पयरथा वा एवं “वार्ड सानवार वियास वायत्रमा वा निर्धारण बिया जाता है 
और “८ कायब्रमों वा रतता खदीया रसा जाता है विः परिरिथतिया म परिवतन हा जान पर यह 
कायश्रम समायोजित रिय्रे जा सते हैं । यही वारण हू शि नियोजित अथ-व्यवस्था म उच्चावचना 
व तिर्या प्रेत बरना सम्भव होता ह आर अथनय्यवस्था विवास के माग पर दीघवाय तव' सचालित 
रखी जा सतत है | आथिय नियोजन अल्प विजसित राष्ट्रों वे विकास के विश निम्नलिखित वारुघा 
में अधिव उपयुक्त समझा जाता ह या 

() रूढिवादिता- जाप विवसित राष्ट्रों में विवास वो गतिमान बरने व जिए सामाजिव 
एथे सस्थागत रढ्िया श्री तोडबर नवीन व्यवस्था बी रथापना बरना जत्यन्त आवश्यव होता है। 
न्‍स परिवतत वे द्वारा ही प्रलोभव (70005८) एव उत्साह वी शक्तियाँ प्रस्फुटित होती है भौर 
सम्पप्त जीवन स्तर पी प्राप्ति है] जागरुवया उत्पन्न होती है । सामाजिय रढ़ियों को तोडने वे लिए 
राजपीप हरतक्षप जायण्पत होता है तथा नवीन स्यवरधा वी सरचना हेतु राज्य बा सब्रिय योग 
दाप एक अनियायता बत जाता है । यटी वारण है वि अल्य विउ्रसित राष्ट्रों में नियोजित अथ 
ग्रयस्था थो अधि महत्व प्रदात जिया जाता है । 

(2) ध्यापप निधनता अल्प विशसित राष्ट्रों मे आथिव विवास वा उद्देश्य बेवल राष्ट्रीय 
एव प्रति व्यक्ति जाय मे वृद्धि बरगा ही नहीं होता अपित समाज में विद्यमान आय एवं घन बी 
विधमताओ यो बम बरता भी हाता है वयोजि जय-समुदाय वा एवं बहुत बडा भाग निधन होता है 
आर उसे वित्रास वे खाप न पहुंचने से बहुत से सामाजिद दोष एव गृह-युद्ध भड़वने वा भय उत्पन्न 
हो सबया ए । विज्रसित राष्ट्रो म *स विपमता को इतना गम्भीर नहीं माना जाता है क्योकि इन 
राप्ट्रो पा निधन रंग भी जीव वी अतिवायताओं एव आराम बी बस्तुओ वा लाभ उठाता रहता 
| | जाय और घत्र वी जिधमसता वो द्वर बरने वे जिए नियोजित बिवास बा उपयोग अधिव उप 
घ्रत समया जाता है । 

(१) साधनों था अज्पध्यप+-अप विउ्सित राष्ट्रो मे विषणि अथ-य्यवस्था वे अन्तगत आने 
बाते उच्याययरों बे परिणामस्वरुप जा साधनों वा अपव्यय होता है उसबी छूट नहीं दी णा 
पाती है बषोवि दग राष्ट्रो मं साथनो शी बमी होती है और उपलब्ध राधनों बा बुशवतम उप 
पास परपे ्पिर्तम एपादन प्राप्त बारे के प्रयत्न रिये जाते है। अनियोजित अथन्य्यवस्था मे 
उत्पादब ब्रितियोजन वा निणय पृथत्र पृथ# साहसियों द्वारा विया जाता है जिसबे परिणामस्वरूप 
िनियोजन मे समय नहीं बडाये रखा जा सवता है और प्यून एवं अति उत्पादन के बारण साधनों 
पा अपय्यय हाता है। अनियाजित जथ व्यवस्था भ मूल्य-स्तर विनियोजन बी हेर फर बा कारण 
बता है। परन्त मृष परिदतन पिनियोजन वी हेर फर वा सही कारण नहीं बन सवता है क्योकि 
गे उत्तर पर पहल शिध्र गये विवियोजन दा प्रभाव पडता है। यदि पहले विया गया विनियोजन 
सरी पहा था ता उससे प्रभावित मूय-म्तर था परिबतन भी सही निर्देशश नहीं बन सता है। 
कण नर 

आधार पर जिरय जिये जात जिस जत ले बे 30340 पक अथ-व्यवस्था वी जानवारी 

(4) अब हा पा नया बे अपव्यथ को सीमित वरना सम्भव होता है। 

आधार: बास वे अन्तगत विवास-कायद्रमो शो समय से 


गगज डे श्र जाता ₹ 
ऊ बुर टिया ज्ञाता ह झिसव परिणामस्वरूप वित्रास प्रद्िया की सफ्दता एवं असफ्लता वा 


8 | भारत से जाधिर नियोजन 


या क॒पर्पों मे सी कारण नियातन का उपयाग व्यापर रूप से अल्प विकसित राष्ट्रो म किया गया 
है। अतराप्ट्रीय सस्थाआ ने भी नियोजित विकास का आवम्पक वित्तीय एवं ताॉजिक सहायता 
प्रदान करके प्रासाटित जिया है । नियाजित वियाल-कायक्षमा ऊ अन्‍न्तगत 4% से 8% तक 
सकते राप्टीय उपादन म यृद्धि हुई हे जो इन देणा की भतकाल म हुई प्रगति की दर से दुगुने स 
भा जाधर रही हैं । जाप पकक्‍सित राप्टो को ग्राजनाआ म कुत विनियाजन म सरकारी विनियाजन 
या भाग यहता जा रहा है जार यह सरकारी गिनियाजन अधिकतर अव-सरचना पर व्रिनियोजित 
किया गया हू। कपषि लेन के विकास के जिए अधिक प्रयत्न किय गय हैं परतु लगभग सभी राष्टा 
मे कृषि की वुतत्ता से कोबारिफ उत्पाद में आधऊ वृद्धि हुई है / यत्य विकसित राष्ट्रा की विकास 
ग्रोजनाआ का 7 य के अनसार उपलब्धिया नहा प्राप्त हुई हे जिसके प्रमुख कारण कृपिक्षेत्र मं 
याछिल प्रगति न हाना तग्ा विदेशी विनिमय के साधना की कमी रही हू । इस सब के बावजूद 
आप विकसित राप्टो का तिथातन हारा पिकास का माग प्रणस्त करत में सफवता जवश्य मिली है । 


£24/ 
नियोजन को परिभाषा, व्यूह-रचना एव उद्देग्य 
[एछाजा।ण शारइका६6/ #१० &॥॥४५ 07 ए &0४॥४७] 





निपोजन को परिभाषा 

नियाजन का शाब्दिकः अथ पहले स ब्ययस्था करना हू। बिह्वा परिस्थितियां 7 एपस्थित 
हान के पूव उन तिए व्यवस्था करता नियाजन वा मूतर जथ है । सविष्य म उपस्थित क्षत वाता 
ज्ञात एवं ज्ञात परतु अनुमानित कठिताइया के विरुद्ध उच्तित प्रवध करना एवं बुद्धिमत्तापूण शव 
बविवेकपूण काय हू । जिस प्रकार एक व्यक्ति भविष्य म आते वाली समस्याओं का सामना करन के 
लिए अपन शाघना का विश्लेषण करके उनका विभिन्न व्यया म विवक्‍,धप्र्ण रीनि स वितरण बरता 
हे तथा कठिवाध्यो की ताब्रतानुध्ार प्राथमिवता निश्चित कर साचना का आबटन करता हू ठीब 
उसी प्रकार एक राष्ट को भा अपने साधना का विवेकपूण आवटन करना चाहिए जिसस भविष्य म 
ज्ञात व अज्ञात पर'तु सम्भावित घटनाआ बे विरुद्ध आयांजन किया जा सक । एवं राप्ट को अपन 
नागरिका के जीवन-स्तर म वृद्धि करने वे लिः उपादत म वृद्धि करना साधना का दस प्रकार 
आथदन करना कि उनसे अधिब' रो अधिक समाज का हित हा सक उत्पादन का उचित विवरण 
सथा बज्ञानिक ज्ञान का विवेकपूण उपथोग करना आदि सभा आवश्यक काय होत हू | इस प्रकार 
नियोजन आवश्यकरूपेण एक विवेकपूण व्यवस्था कही जा सकती हू जिसक द्वारा किसी राप्ट की 
अधिकतम जनसख्या का अधिकतम हित वक्षित हाता हू । 

नियोजन के साथ जब हम आर्थिक शब्द जोड दत हू ता अथ म काइ विशप परिवतन नहा 
आता प्रत्युत इस विवेकपूण व्यवस्था मं आर्थिक क्रियाआं का विशप स्थान दिया जाता हू । इस 
प्रकार आथिक नियोजन एक विवेकपूण व्यवस्था होता ह जिसम अथ व्यवस्था पर तियाजन-अधिकारा 
द्वारा उचित नियन्रण रखा जाता है तथा जिसक द्वारा समाज मे आथिव व सास्राजिव समानता का 
प्रादुर्भाव होता ह। 

एव जाविन के अनुसार जाथिक नियाजन का भथ एवं शस जाथिया संगठन से ह जिसम 
समस्त पृथर-पथक्र औद्योगिक सस्थाआ को एक समावित इकाइ के रूप सम सचालित किया नाता है 
और जिसके हारा निश्चित अवधि म जनता का जीवन स्तर उन बरन के जिए सभी उपलध 
साधना का नियात्रेत्त उपयोग होता हूं। ! लाबिन की परिभाषा व अनुसार तियातन म कुछ 
निश्चित लक्ष्य उनकी पू्ति हेतु देश के रामरत उपतब्ध साथना की पूण जानकारा एव उनके अधिए 
तंग प्रभावशाली उपयोग के लिए सुव्यवस्थित भौर नियात्रद कायक्स होना चाहिए । 

एच डी डिकिसन के अतसार नियाजन एक एसी व्यवस्था का रप हू जा विशपक्तरर उपादन 
तथा वितरण से सम्बीदत होता ह। दसके अनुसार क्या जार कितना उत्पादन किया जाय कहा 
कैसे और क्व उसका ऊपादन किया जाथ तथा उसबवा बटवारा किसका किया जाग्र--क विपय मे 
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भार सगाता 


नियोजन की परिभाषा ब्यूह रचना एवं उदृश्य | 2[ 


श्री विटठल बाबू के अनुसार किसी राष्ट की बतमान भौतितरा मायसिक तथा प्राहतिक 
जक्तिया अथवा साधनों को जनसमूह के अधिकतम लाभाव विवक्‍धपू्ण उपयाग करने की कला का 
नियोजन कहते है । ! साधनों का विवेक्धूण उपयोग एक सामाजिक तथा आर्िवा विधि है. जिसम 
संगठित तियत्रण द्वारा सामाजिक तथा आथ्िक उद्देश्यों की पूर्ति की जाता हू। इस प्रकार प्रत्यक 
नियोजन के समक्ष कुछ सामाजिक उदृश्य होते है जिनकी पूति आथिक साधना के उचित उपयाग 
द्वारा की जाती है। 
भारत में योजना-आयागम न निवाजन को पारिभाषित बरते हुए स्पप्ट किया हू- - नियाजन 
साधनों क सकट की एक विधि है जिसके माध्यम से साधना का अधिकतम जाभप्रद उपयाग निश्चित 
सामाजिक उद्दश्यों की पूर्ति हैतु किया जाता है। नियोजन वी इस विचारधारा म दो तत्व निहित 
हैं---(अ) उद्दश्या का क्रम जिनको पृतति वा प्रयास क्या जाय तथा (आ) वतमान साधना का 
ज्ञान तथा उनका सर्वोत्तम आवदन। ” 
इस परिभाषा के अनुसार तियाजन म कसी भी राप्ट का मानवीय शक्तिया तथा भौतिक 
साधना का समाज के अधिकतम हित के विए उपयोग करना सम्मिलित हू। राष्ट वी जिए निया 
जन आय व्ययपत्रक के निमाणाथ राप्ट के वतमान तथा सम्भाव्य आथिक साधना जनसस्या के 
सामाय परिवत्न तथा सम्यता की सामाय स्थिति का पूण ज्ञान हाना आवश्यक ह्‌। इस्त व्यापक्र 
ज्ञान की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों तथा भौतिक साधना का परीक्षण तथा उनक विभिन्न उप 
योगा की सूची का निमाण आवश्यक है जिससे कथित पाथना क सर्वोत्तम सम्भब उपयोग हारा 
उत्पादन तथा लोक जीवन-स्तर म॒ वृद्धि की जा सकें । प्रत्यक नियोजत की अवधि निश्चित हाता 
है जिसमे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना हाती हैं। राष्ट की सम्पूण सामाजिक तथा आधिक 
व्यवस्था को सवीन तथा विवेकपूण विधियों से सगठित करना एव्र निवासियों म नूतन जीवन सचार 
करना नियोजन का प्रभुख काथ है | सधतार की परिवत्तनशील परिस्थित्तिया के अनुकूय रा्ट की 
आर्थिक तथा सामाजिक ध्यवस्था मे भी परिवतन लाना नियोजन का उद्ृश्य होना चाहिए। 
डा डाल्टन ने आथिक नियोजन की परिभाषा करत हुए कहा हू आर्थिक नियोजन विस्तृत 
दृष्टिकोण से वह क्रिया है जिसमे वहद साधनों पर नियनरण रखन वाले व्यक्ति जानबूस कर 
आशिक क्रियाआ को निश्चित उद्ृश्यो की पूर्ति हेतु मचालित करते ह। 3 इस परिभाषा म निया 
जन के तीन लक्षणों की विवचना की गयी है--() नियाजन का तात्पथ योजना अधिकारी के 
आदशो के अनुसार अथ व्यवस्था को सचातित करना हूं (2) एसे व्यक्ति हाते है जिनकः नियजण 
में राप्ट के अधिकतम साधन रहते हैं । र डात्टन का तात्पय यहा राज्य से है (3) विश्चित 
उदृश्यों की पूत्ति हेतु अथ व्यवस्था का सचालन किया जाता है। 
श्रीमती बारबरा बटन के अनुसार आर्थिक नियोजन्र का मुर्य लक्षण जानबूस बार आशधिवन 
प्राधमिकताओ का चयन करना है। उहोत कहा क्या म॑ इस म्पय का रोटी पर व्यय करू अथवा 
भपनी माता की जम तिथि के अवसर पर शुभकामनाओं का तार भजने पर ? क्या म॑ मकान क्रय 
कर लू अथवा किराये पर ले लू ? क्या इस भूमि को जोतकर खेती की जाग्र अथवा इस पर भवन 
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700 भारत म जाथिव निषोजन 


बनाया जाय प्रत्येक वस्तु अमीमित मात्रा म उत्पन करमा असम्भव हू इसीलिए प्राधमिकता 
निधारित करना तथा चयन करना आवश्यक ह। ! 

चयन एव प्राथमिकता निर्वारण करने को दो विधिया हा सकती हैं---प्रथम जानवूत् कर 
प्राथमिकताएँ निर्धारित करना चार द्वितीय प्राथमिकताओ का स्वत वाजार-ताजिक्ताओआ (2 
3 ॥[९५॥ प्याघ्या) द्वारा निर्धारित होने देना । जब ये प्रायमिक्ताएँ जानवूब_ कर निधारित की 
जाय तो उस जाथिक नियोजन कहना चाहिए । श्रीमती बारवरा बूटन न अपनी दूसरी पुस्तक 
278 ७ औ० 7०7 मे भाधिक नियाजन को इसी आधार पर इस प्रकार पारिभाषित सझ्या है-- 
चाधिक नियोजन वह विधि ह जितमे वाजार-ताजिकताआ को जानबूच कर इस उद्श्य स निय 
+नित विया जाता हू कि ऐसा व्यवस्था उत्पन हो जो वाजार-ताजिकताआ को स्वतत्न छाड़ने पर 
उत्पन्न हई व्यवस्था से भित्र हो। ” शधिक नियोजन म प्राथमिक्ताएँ निधारित करत 7 उदृश्य 
निश्चित सक्ष्या की पूर्ति करना होता हैं । एक प्रतिस्पर्धीय जय व्यवस्था म॑ क्सी भा वस्तु क उत्पा 
दन-लक्ष्य निश्चित समय से पूरा दरना सम्भव इसलिए नहा होता कि इस लघ्य वी पूर्ति हतु जान 
वन कर का” व्यवस्था नहा की जाती है । दूसरे झब्दा म इस लक्ष्य की पूि अवसर पर छाड दा 
जाती है परन्त नियोजित थय-व्यवस्था के अन्तगत राज्य लम््य निधारित करके उनका निश्विर 
का” मे पूवि हत व्यवस्था कठा है। जब तक सथ्या की पूर्ति का काम निश्चित न किया जार 
ताधिक नियोजन का वध अस्पणा रहगा। इसलिए लश्या दी पूति का निश्चित बाल होना भा 
आवश्यक है। 

हरमैन लवी ने आधिक नियाजन की परिभाषा निम्दवत्‌ दा है-- आर्थिक नियाजन का 
७ माग आर पूति मे उत्तम सन्तलन प्राप्त करने से हैं। यह सतुलन स्वत संचालित अदृश्य तथा 
अनियाजित घढक्का द्वारा निर्धास्त होन के लिए नहा छोडा जाता बल्कि उत्पादन वंथवा विवरण 
अथवा दोनो पर विचारपूण एव जानवूत कर नियजण करके निर्धारित क्या जाता ह। * इस 
परिभाषा मे नियोजन को माग बौर पूर्ति मे अनुकूल सन्तलन उत्पन्न करन की कला का स्वहप दिया 
गयाह वास्तव मे नियोजित यथ-व्यवस्था के चल्तगत निश्चित लब्यो की पूर्ति तभा सम्भव हो 
मे ता है ज्व माग एव पूर्ति का सन्तलन नियोजन-अधिकारी के कायक््मो क अनुकूल क्या जा सरे। 

काच लणोर (एश 7ात 307) + अनुसार वाधिव नियोजन का अथघ उस सामजत्य 
मे हैं शा विषषि द्वारा स्वत प्राप्त करने का वजाय समाज क कसा संग्रठन द्वारा आनवूय कर किर 
गय प्रणणस स प्राप्त क्िय" जाता हैं। इसलिए नियोजन एक सामूहिक प्रकार का स्या है. थार 
“नम व्यक्तिया का क्षियाआ का रूमाज द्धरा नियातजित क्या कता है। + इस परिभाषा म नियोजन 
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को एक सामूहिक क्रिया बताया ग्रया है क्योकि राज्य समाज के प्रतिनिधि के रूप मे इस किया का 
संचालन करता है । जव अथ्थे-व्यवस्था के समस्त अगो मे राज्य द्वारा इस प्रकार सामजस्य स्थापित 
किया जाता है कि निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित काल में हो सके ता इस क्रिया को आर्थिक 
नियोजन कहना चाहिए। 

ज्युग (28) के मतानुसार, “आथिव वियोजन समस्त अव-व्यवस्था पर केन्द्रीय नियन्‍तण 
की व्यवस्था है, चाहे वह केन्द्रीय नियत्त्रण किसी भी उद्देश्य तथा किन्ही भी विधियों द्वारा किया 
जाय ।” इस परिभाषा में आधिक नियोजन के तीन लक्षण सम्मिलित है 

(अ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रीकरण--जयं व्यवस्था के कम्द्रीयकरण स तात्पय 
अधिकार के केन्द्रोकरण, उत्पादन के केन्द्रीकरण अथवा नियस्त्रण के केन्द्रीकरण से है । आधिव 
पियोजन का केमद्रीकरण सदैव तिहित रहता है। केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था म॑ नियाजन वा अपनाने 
अथवा नहीं अपनाने की समस्या नही होती है । इस व्यवस्था में ता केवल यह मिश्चय करना होता 
है कि विभिन्न केन्द्रित क्षेत्रों मे किस प्रकार की याजना सर्वश्रेष्ठ रहेगी । केन्द्रीकरण अर्थ-व्यवस्था 
को नियोजन की ओर ले जाता है। 

(आ) राष्ट्रीय अर्थ-ब्यबस्था का निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निमन्त्रण--स्वतन्त्र बाजार 
व्यवस्था मे किसी भी प्रकार के नियन्त्रण का स्थान नही होता हू । इसे व्यवस्था मे आाथिक निश्चय 
स्वत सचालित माँग और पूर्ति के घटको पर आघारित होते हैं। नियोजित अब-व्यवस्था मं श्राथिक 
निश्चय अ्थे-साधनों में जानवूझ कर नियन्नण करके लिये गय हैं। इसका अथ यह नही है कि नियोजन 
अर्थे-व्यवस्था मूल्य तान्तिकता (?70४ १/८०।४७॥।५॥) को कोई स्थान नहीं देती । वास्तव म॑ नियोजित 
अर्थ-ब्यवस्था मे मूल्यो का सचालन वाजार की माँग, पूर्ति आदि घटको द्वारा किया जाता है। निया 
जित अर्थ व्यवस्था मे उत्पादन का चयन, व्यवसाय का चयन विनिमय का चयन, वचत एवं विनि 
योजन का चयन तथा उपभोग का चयन, व्यवसायियों, श्रमिवा, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों द्वारा 
नही किया जाता है। यह चयन व्रियोजन-अधिकारी द्वारा नियोजन के उद्देश्यों के अनुसार किये जाते 
है । इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे चयन ((॥005९) करने बे! अधिकार का मियब्तण क्रिया 
जाता है | इस नियन्‍नण की गाना विभिन्न राष्ट्रों मे परिरिथतिया के अनुसार भिन्र रहती हैं। 

(इ) आधथिक नियोजन मे राष्ट्रीय जीवन की सम्पूर्ण व्यवस्था होती है--आर्थिक नियोजन 
द्वारा राप्ट्रीय जीवम के समस्त क्षेत्रा के सम्बन्ध में योजनाएँ बनायी जाती है । समस्त राष्ट्र का 
एक इकाई मानकर कार्यक्रम निर्धारित किये जाते है। आथिक नियोजन की सफ्लतार्थ अथ-व्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों मे सामजस्य होना अति आवश्यक होता है। 

राष्ट्रीय योजना समिति (ए४४०४]| ?]शाएगाढ़ 0एशातरा।८८) स जिसकी स्थापना स्पर्यीय 
पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे सन 937 में की गयी थी आधथिक तियोजन की परिभाषा 
निम्न प्रकार दी है 

“प्रजातान्विक ढाँचे मे नियोजन को इस प्रकार पारिभाषित किया जा सकता है कि यह उप- 
भोग, उत्पादन, नियोजन, व्यापार, आय वितरण के स्थार्थरहित ()00/7९४।८0) विशेषज्ञा शा 
ताजिक समन्‍्यय है, जो राष्ट्र की प्रतिनिधि-सस्थाओं द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 
प्राप्त बिया जाय ।/ 

इस परिभाषा में इस बात पर जोर दिया गया है कि लक्ष्यों का निर्धारण जनसमुदाय के 
प्रतिनिधियों द्वारा किया जाय और उनकी पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रो के विशेषज्ञों को समन्वित कार्यक्रम 
निर्धारित करने चाहिए । 

नियोजन के तत्व 
पद पद विनय के विश्लेपणात्मक, सूक्ष्म अध्ययन एवं निप्कप क रूप से अधघा- 
गवश्यक तत्वों को प्रस्ठुत करता है 

() नियोजित अर्थे-ध्यवस्था आथिफक सगठन की एक पद्धति है। 
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(2) आधिक नियाजन मे राष्ट्रीय साधनो का तान्तिक समन्वय [वल्णगाल्यों 20-णव79- 
0णा। होता हैं । दि 
(१) नियाजत के साथनों का वितरण प्रायमिवताओं के अनुसार विवेक्पूर्ण रीति से क्या 
जाता ह। 
(4) नियाजन के सचालनसाथ एक योग्व एवं उचित अधिकारी होना चाहिए जो साधनों का 
परीक्षण करे लक्ष्य निर्धारित करे तथा लक्ष्यों की पूति के ढंग निकाले । 
(5) नियोजन म राप्ट्र की आथिक तथा सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित उद्देश्य निश्चित 
हाने चाहिए । 
46। लक्ष्या की पूवि हतु एक निश्चित अवधि होनी चाहिए । 
(7) राष्ट्र के व्रमान तथा सम्भाज्य साथनों का विवेकपूर्ण उपयाग उत्पादन को अधिकतम 
स्तर पा लाने के लिए क्षिया जाना चाहिए। 
।७) नियाजन का जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा उसके संचालन मे लोक- 
सह्याग का उचिन स्थान होना चाहिए । 
(9) नियोजन के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रो का विकास निहित होता है और 
पहे एक समन्वित कार्यक्रम प्रस्तुत करता है । 
उपर्युक्त तत्वों को आवारशिला पर एक सूक्ष्म एव एकीकृत परिभाषा नियोजन स्तम्भ का 
भार इस प्रकार सहे सकती है कि नियाजन, अर्थ-व्यवस्था के लोक-सहयोग एवं लोक-समर्थन- 
प्राप्त ऐसे सगठन को कहते है जिसमे नियोजन-अधिकारों द्वारा पूर्व-निश्चित आर्थिक एवं सामा- 
जिक उद्देश्यों की निश्चित अर्वाध मे पूति करने हेतु राष्ट्रीय वर्तमान एवं सम्भाव्य साधनों का प्राथ- 
मिकक्‍ताओ के अनुसार तान्त्रिक विवेक्पूर्ण एव समन्वित उपयोग क्या जाता है|” 
राजकीय हस्तक्षेप एवं आथिक नियोजन 
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पध्ट है कि आथिक नियोजन थे अन्त्गंत्र राज्य द्वारा विपणि- 
नान्निक (१(४0).९ %(८८ावआाआा) पर नियल्नण जया जाता है और राज्य देश के आधिक जीवन 
का नियालन के उद्देश्य के अनुरूप निर्देशित करता है । इस प्रकार आ्थिक नियोजन में राजकीय हस्त 
क्षेप सदैव निहित रहता ह परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि राजकीय हस्तक्षेप एव 
आाधिक नियाजन एक्-दूसर के पर्यायवाची शब्द है। राजकीय हस्तक्षेप उस व्यवस्था को कहते हैं 
जिसके अन्तर्गत राज्य समय-समय पर अर्थ-व्यवस्था के उन क्षेत्रों (56८०५) को नियन्त्रित कर देता 
है जिनमे असन्तुलन उत्पन्न हा गया हो अथवा जो देश की आशिक प्रगति के अनुकूल सचालित न हो 
रहें हो अथवा जिन क्षेत्रों को प्रोत्माहित करके विकसित करना आवश्यक समझा जाय । इस प्रवार 
के हस्तक्षेप में सरक्षात्मक शुल्क कारखाना अधिनियम कोटा-निर्धारण आयात एवं विनिमय- 
निवल्तण आदि सम्मिलित हैं । इस प्रकार के हस्तक्षेप का उपयोग आजकल पूंजीवादी राष्ट्रों मे, जहाँ 
विपणि-अर्थ-व्यवस्था को आयार समज्ञा जाता है, उपयोग होता है । 
दूसरी आर आधिक नियोजन उस समन्वित राजकीय हस्तक्षेप को कहने है जिसके अन्तर्गत 
अथ-व्यवम्धा के सभी क्षयों एवं खण्डो पर राज्य नियन्त्रण करता हू, जिससे उनको सचालन नियो- 
जन + उद्देश्यो क अनुकूल क्या जा सकते । इस प्रकार जआय्िक नियोजन समन्वित राजकीय हस्तक्षेप 
हाता हैं छो अर्थ-न्यवस्था के समस्त क्षेत्रों पर आच्छादित होता हू । इस आघार पर अब॑ यह कहा 
जप सकता है कि सभी प्रक्तर के आविक़ नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप सम्मिलित रहता है जबकि 
सभो राजकीय हस्तक्षेप का जाथिक नियोजन नहीं कहा जा सकता हैं। 
प्रधम एव द्वितीय महायुद्ध के समय राजकीय हस्तक्षेप द्वारा विभिन्न राष्ट्रो न अपनी अर्थ- 
ब्यवस्थाओं का युद्ध वी आवश्यकताओं की पू्ति हेतु सचालित क्या था । ब्रिटेन ने व्यापार, कृषि 
2 ले पर हे; प्रकार 382 नियन्दण एव प्तिवन्ध लागू क्ये | युद्धससमाप्ति के पश्चात 
पुननिर्माण् ह व राजकीय हस्तक्षप आवश्यक समझा भया ओर युद्ध से प्रभावित सभी राष्ट्रो मे 
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इस जारा रखा गया । दूसरी ओर सयुक्त राज्य अमरिका म सब 930 का बडा मादी (00725 
झ0॥) स जो अथ व्यवस्था का क्षति पहुँची थी उमर सुधारन हत )२९७ 969] क जतगत राजकीय 
हस्तक्षप किया गया । इस प्रवार इन सभी राजकीय हस्तक्षपा वा उहृश्य अपवालीन असमुलना 
एवं अव्यवस्याआ का दूर करना था परन्तु इह आधिक नियाजन बहा कहा जा सकता हू क्यावि' इन 
कायवाहियों वे अतग्रत न ता समावित कायक्रम निवारित क्यि गय जार न हा थे अथच्ध्यउस्परा के 
समस्त क्षत्रा का आच्छादित करते थ। 
सरकारा हस्तक्षप उपयुक्त एवं अनुपयुक्त हा सकता हू। उपयुक्त हस्त ३प उस ध्यवस्था का 
कहत हू शिसम राजकीय हस्तक्षप का परिणाम इतता राम रहता ह कि विपणि व्यवस्था पर यथावंत्त 
सचालन में विध्न नहीं पडता हू । दूसरी आर अनुपयुक्त राजकीय हस्तशषप के अतगत हस्तश्लप 
कछार एव विस्तृत होता है जिसस विषणि व्यवस्था छित्र भिन्न हा जाता ह अथवा जय सीमित 
हो जाती हू । 
प्राय नियोजन क अतगत अनुपयुक्त राजकाय ःस्तक्षप का उपयाग हाता हू क्यावि इसव 
हारा समस्त आधिक जीव्स का वियालित करके नियाजन के उद्दश्य के अनुरूप संचालित किया 
जाता है। दूसरे शब्टो म॑ यह भी कहा जा सकता ह कि आविव नियाजव मक्त विपणि व्यवस्था व 
सबथा विरुद्ध व्यवस्था हाती ह्‌ । परतु आर्थिक नियाजन की आधुनिक विनारथागा बा आतमत 
नियोजित व्यवस्था और मुक्त विपणि व्यवस्था दाना का सचालन एक साथ किया जा सकता है। 
भारत एवं अय प्रजाताननिक राष्टा म नियाजित अथ व्यवस्था का सचानन इस प्रकार कया गया 
है कि' विषणि व्यचस्था पर कव॒ल सीमित नियत्रण रखा गया हू जार विपणि व्यवस्था का सवेथा 
छिन भिन्र नहीं किया गया है । इस विचार के आधार पर अब यहू कहा जा राकता हे कि आर्यजिब 
नियोजन मे अनुपयुक्त राजकीय हस्तक्षप (00एथ0|6 छाक्ष० प्राश्या।णा) आवश्यक नही है । 
आर्थिक नीति एवं आथिक नियोजन--किसी भी दश म आधुनिक राज्य दश की आधिव 
क्रियाओं के प्रति सवथा उदासीन नहीं रह सकता है । दूसर शब्दा म यह भी बह सकत हू वि 
राज्य द्वारा आधिक क्रियाजा ग॒ हरतक्षप अनिवाग्र रामया जाने लगा ह आर आधिव ब्रियाआ या 
नियात्रित करने हेतु आथिक मीतिया निधारित करना आवश्यक होता ह। विदशा म॑ आर्थिक 
सम्बंध भी राजकीय स्तर पर स्थापित किय जाते है आर इन सम्व धो का नियमन करत हतु आर्थिक 
नीति की आवश्यकता होती ह । इस प्रकार आथिक नीनि उन आधारभत सिद्धाता का कहा जा 
सब॒ता है जितवे आधार पर देश क आर्थिक जीवन का नियमन एवं सगठन क्या जाता हू। इस 
तियमन का परिणाम उस देश क राजनीतिक क्लेवर पर निभर रहता है । 
दूसरी आर आधिक नियाजन मे वे सव कायक्रम सम्मिवित रहत हू जिनबः द्वारा देश की 
आथिक' क्रियाओं को पूष निश्चित उद्श्या का पूर्ति हतु संगठित एवं सचालित विया जाता हू। 
नियोजन गे सम्मिलित कायकमा का आधार देश की आशिक ताति हाती हू । इस प्रकार आर्थिक 
चीति आर्थिक नियोजन का आधार होती ह परतु प्रत्यक जाथिक भाति का आविब सियाजन नहा 
कहा जा सकता हू क्योकि आ्िक तीति केवत आर्थिक सिद्धात निधारित वरती ह। य सिद्धात 
आधधिक' नियोजन का स्वरूप ल सकते हू आर नहा भा । एस दश जिनम आर्थिक नियाजन का महा 
अपनाया जाता हू राज्य द्वारा आधिक नीति तिवारित का जाती है । इन देशों वी. जाथिक वीति 
का उदृश्य आर्थिक क्रियाआ को सतुलित वनाय रखना हाता है । 
आशिफ प्रगति विकास एवं नियोजन का भद--आथिक प्रगति आयिक नियाजन एवं आधिय 
विकास सम घनिष्ट सम्बंध हू । प्राय आशिक प्रगति एव आर्थिक विकास एुक दूसर के परयायवाचा 
पब्दा के रप्र भर उपयाग किय जात है सरतु इन दाना स भी कुछ यूक्य आतर ह। किण्टववजर व 
अनुसार आधिक प्रगति का तात्वय अधिक उत्पादत हाता ह जबकि आ्थिक विकास का अ५ आधित 
उत्पा“न के साथ उन तग्रीयक एवं सस्यागत व्यवस्थाओं क परिवतता स भा हाता ह जिनसे उत्पादन 


बद्धि हानी ह्‌ । विकास के जतमत उत्पादन की सरचना म हावे वाने परिवतन एवं आादाया (ए905) 
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के बिभिन् क्षत्रा महान बावे वितरण व परिवतन भा जाते है। इसका जब यह हुआ कि चिकात 
का आतंगत वुछ नीति सम्य धो विषय जेबर उपयक्त परिबतना वा प्रादुर्भाय क्या जाता है। आविय 
पिवयस “से प्रवार एबं एसी प्रविथि ह जिसके जतशत नीतिया का निभारण इस प्रवार जिया जाता 
है दि अब यवस्पा म प्रति व्यक्ति उत्पात्न म सवाधिव वृद्धि वी जा सब । आशिक प्रगति आथिक 
पयकास या परिणामी ये रूप में अबशा स्वत दी होने वादे आशिक परिवत्तना के कारण उदय होती 
के. दय जायिए प्रगति जाविर जिवास की प्रत्िया वे फतस्वहूप उदय होती है ता आधिक प्रगति 
एप जयिक रिवास एवं टूसरे क पग्मायताचों वह जा सकत है। 

आदिय प्रमति एव भर्राथर नियोजा आ्थिया जव्ययन वी एम ही शाखा -लाथिवा गति विनान 
(गण 0आधा॥68) के ही दा जग हू । जावित नियाजन आथिव गति विज्ञान वा व्याद 
हार्वि स्वरूप समझा जाता है । जाथिव गति विचान के सैद्धातिक विभाग वे जतगत प्रगति 

माहजों को जे यम किया जाता है। तब नियोजन बे अतमत गिवास वी समस्याआ वा सिद 
रण चयनामव ढंग से जिया जाता हैं । “सत्र जगत विकास कायप्रमा क निमाण हूतु सैद्धातिक 
जं ्थयना वे आगार पर स्वापित अनुकूततम परिस्थितिया को आधार माना जाता हू जार इन रण 
प्रमा या जतिम उद्दश्य अधिकतम उत्पात्न एप उपयागिता प्राप्त बारना हांता है। चबमात्मत' 
विवास नाति सम्बरधी निणय प्रयवा दण म समान नहीं रहत हूं क्यावि' विभिन्न दशों की राजनीतिक 
खरचता मे भद पाया जाया है । हग प्रथ्रार आथिक नियाजन आथिक विकास एव प्रगति वे सम्बंध 
भ नीति सम्बधी निणय परत नी प्रेत्रिया म अतर होता के । 

नियोजन को ध्युह-रचना 

आधिव नियाजा एक गतिशीव विचारधारा है । यह एवं सतत्‌ प्रक्रिया हातो है जिसस 
अधिक “यवस्था ते सचानन था ट्स प्रवार प्रभावित जिया जाता हु कि इच्छित लक्ष्य गा प्राप्त 
किया जा सबे । नियास गव प्रगति व दिए नियोजन दीधकाजीन थ्यूह रचता (803089) प्ररठुत 
बरता है। जाथिव प्रगति के सिद्धात यह बताते हे कि एक अथ व्यरस्था विशिष्ट परिस्थितियों म॑ 
विस प्रवार सचातित हा भवती है। इसके द्वारा अ4 व्यवस्था पे विभिन्न मूव चता ((6७५ ४७7990%) 
ने ब्रियामव सम्ब'धों का विश्ेषण क्या जाता है दूसरी आर आथिक नियोजन उन साधनों एवं 
विधियों वी खाज करता हे जिलक द्वारा मूत चता एवं उनवी जियाआ बो नियाजित बरबे विकास 
एव प्रगति हेतु अनुकूततम परिस्थितिया उदय वी जा सकती है । इन मूव चला वा नियन्त्रण हँकु 
जिन विभिया एवं नीतिया बा उपयोग स्थि। जाता उहू नियोजन वी व्यूह रचना की संता 
ही जाती है । 

प्रगति माडव एवं जाविक नियाजन के माडल से विभिन्न चता का उपयाग अजग जतग 
प्रणाए से छिय। जप है, ५ अर्णणय सिफझल के पिप्यतिक्थित प्रदुछ लग होते ह 

(4) लक्ष्य चल--जैस राप्टीय एव प्रति व्यक्ति आय राजगार उपभांग स्तर भुगतान 
शप जादि । इन सयबे सम्य वे में जद्ष्य इस प्रवार निर्धारित बिये जाते है कि निश्चित अवर्थि में 
मूल उदृश्या की उपापब्यि सम्भव हो सके । 

(आ) नोति सम्बधो चल--जैंसे बर-मीति विनियोजन आवंटन नीति उपभोग व्यय नीति 
जाय एवं वन वितरण सम्बंधी लीति जादि । थे त्तीतिया योजना अविकारा के हथियार कही जा 
सकती है कयोवि इनका सहायता से योजना वा उश्या को उपजब्ध क्या जाता हंं। 

(इ) समफः अथवा दरें-- याजता के विए कुछ आधारभूत दरें एवं अनुपात निधारिद विय जाते 

जम--'पञी उत्पाट जनुपात जनसरपा वृद्धि दर श्रम उत्पाद-अनुपात श्रम पूँजी अनुपात जादि) 
टूससे आर प्रगति माइन व जतग्त दा चता का उपयोग क्या जाता है. (7) मूल चल 
पा 4 पक: हक तत्व (१०४८७) 4 उन दोना के पारस्प्रिब' सम्ब धो का सैडग तक 
3 शी निवाबन मर जाता है| इस प्रवार प्रगति मा“व विश्तेपणात्मवः अध्ययत करत 
माहत वे ज़ियाशीनन वी समस्या का निवारण करता है। 


डँ 
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अ्गति माडल की सहायता स आथिक नियोजन छारा जआाधारयूत नीतिया का निवारण 
करना सम्भव होता हू । आ्थिक नियोजन क अन्तगत निस्वलिजित जायारमत नातिया वा निधारण 
क्या जाता है जो नियाजन की व्यूह रचना कहलाता हू 
(अ) अथबध्यवस्था क चाल उत्पादव मे विनियाजन का जावार ४ 
(आ) निधारण समय के तिए तिधारित विनियाजन का जतव्यवस्या के विभिन्न खण्डा 
म जावटन 
(इ) विभिन्न वैकल्पिक उ॒पादन की तकनीका मे स चयन करना जथात जउव्यवस्था वे 
विभिन खण्गे के लिए पूजी उत्पाद-अनुपात एवं पूजी श्रम-जत॒पात निधारण बरना 
(३) प्रगति का समयवद्ध करना न 
(उ) नियोजन क इच्छित जश्या वी उपयब्धि निव्रारित अवधि मं करन हतु विविया एन 
साधना को जुटाना 
(ऊ) विभिन्न विधिया एव साधना भ रामबय स्थापित करना 
(ए) समयवद्ध प्रगति का ध्यान म रसकर जाय पजा राजगार उपभाग जायान निषपात 
बचत आदि की प्रगति-दरों को निधारित करना 
(ऐ) घजडूरा आय वितरण आयात नियात जनसम्या मुद्रा पूर्ति मू्य नतर उपभाग 
स्त# आदि का नियोजन के उद्देश्या क अनृद्प सियीतित करन हल लीतिया निधारित करना । 
नियोजन के उद्देश्य 
नियोजन क तत्वों स यह स्पप्ट हु कि इसम जथ््यों का एवं क्रम राम्मिजित हाता हू । नियाजन 
का सचाजत एवं कायदम उसक' उदृश्या क अधीन हात है । कार्ड भा काॉयनम “यवस्था अथवा 
निर्माण-काय नियोजन हू जथवा नहीं इसका ज्ञान उस कायकतम व्यवस्था अथवा निमाण-बाय व उद्ृश्या 
क निरीक्षण द्वारा ही सम्भव है। वास्तव म नियाजन एक उद्ृश्यपूण क्रिया ह। इस एवं तटस्थ 
(ए७ए४४७) यान अथवा व्यवस्था कहा जा सकता है जिसका उपयोग कसा भी उद्स्य को यूति का 
लिए किया जा सकता है । परतु नियोजन का प्रकार उन उद्दृश्या पर निभर रहता हू चिनकी पूर्ति व 
जतिए नियोजन का सचालन बिया जाता है। समाजवादी एव प्रजातारमक राष्ट्रा म आर्थिक नियाजन 
क प्रमुख उद्दृश्य आर्थिक सुदुढ़ता सामाजिक सुरक्षा एव पूण राजगार हात है। दूमरो आर साम्यवाही 
राष्टा मे आर्थिक उद्श्या के साथ-साथ राजनीतिक उद्दश्या का भा महत्वपूण स्थान लिया जाता हू। 
आधुनिक युग भ आर्थिक तियाजन शीघज्न विकास का साधन माना जाता है आर व सभा 
राप्ट जो विकास के दृष्टिकाण से पिछर हुए ह जाथिक नियाजन के व्यवस्था का उपयाग विकास 
को गति को तीज़ता प्रदान करन क लिए करत ह। इस प्रकार अल्य विकसित राप्टा म जाथित 
नियाजत द्वारा उत सभी घटका का शिथित्र अथवा क्रियाहान बनाना होता हैं जा दश ऋः विकास 
मे बाधक होत हू । आधित्र पिछपत क वारणा म प्रत्यक्ष उथवा अप्रत्यक्ष रूप स विदशा पजा का 
प्रभुत्व विदेशी राप्टा द्वारा आर्थिक उलटफर द्वारा देश का दूसर राप्टा पर निभर बनाश्र रखना 
दय्य का कवठ कृषि प्रधान राप्ट वदाय रखते की कायवाहिया जिसस वह जन्य देशा द्न॒ लिए उप 
युक्त वाजा* बना रह असातुवित एवं असमान व्यापारिक सम्ब व आहि प्रमुप है। यह समस्य 
घटक देश के आद्यागिक विकास भ बाधक हात ह जार जनजीवन स्तर वा हुचा महा उठने दल 
हूं। विकास वियाजन द्वारा इन सभा बाधक घटका का नियाजत एवं गतिहीन करना आवश्यक 
होता हू। इस प्रकार एक भार विकास-आयाजन द्वारा वाधक घटवा का निरयानत ऊफिया जाता ८ 
आर दूसरा आर दंश क शीघ्र औद्यागीकरण कृषि क्षत्र का आवनीवरण जाशथिक स्पतातता वा 
स॒दढ वनाना तथा साम्राजिक सरक्षा की व्यवस्था करन के उद्ृश्य निहित रहत हा 
विभिन राप्दा भ आधिक निवाजन क व्यावहारिक सचानन का यटि हम अध्ययन कर ता 
हम चात हामा कि नियाजित थथ व्यवस्था द्वारा आर्थिक उद्दश्या वी तवना मे राजनातिक 
उद्देश्या की पू््ति का अधिक महत्व दिया जाता ह। प्राय आध्िक उहृण्य राजनानिक जदृष्या 
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क्षेत्रो के सम्थक करना भी नियोजन का एव प्रमुख प्येय है। दलित क्षेत्रों की उम्रति ढ्वारा ही सम्पूर्ण 
देश की आथिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। अविकनित क्षेत्रों के त्रिकाम हेतु राष्ट्र के उपबब्ध 
तथा सम्भाव्य माधनों का उचित एवं न्यायप्रूर्ण वितरण करना आवश्यक हैं। व्यक्तिगत साहसी 
अविवासित क्षेत्रों मे विनियोग करने से डरते हैं। अत राज्य को इस क्षेत्र मे अग्रसर होकर जौद्योगी- 
करण का अनुसरण करना चाहिए । “नियोजन में पेवल पिछड़े क्षेत्रों का ही विकास आवश्यक नही 
होता, वरन्‌ उन्नत क्षेत्रों का भी साथ ही साथ विकास आवश्यक ड् पे राष्ट्रीय आय में यूद्वि 
करके जनसमूह के जीवन-स्तर मे उन्नत्ति की जा सके । यद्यपि नियाजन पिछडेपन से सम्बन्धित हैं 
तथापि यह विचारधारा न्यायसगत नही है कि योजना का उद्देश्य उन पिछडे क्षेत्रों में सुधार करना 
ही है! 

(ग) युद्धोपरान्त पुन्निर्माण--युद्ध में क्षतिग्रस्त राप्ट्रा म नियोजित अथज्व्यवस्था का डप- 
योग पुन्निर्माण के लिए किया जाता है। पुननिर्माण के अस्तर्गत युद्ध अर्थव्यवस्था वो शार्तिकाल वी 
अर्थ-ध्यवस्था मे परिवर्तित करना होता है | युद्ध मे क्षतिग्रस्त क्षेत्रों विशेषकर उद्यागों एवं यातायात 
के साधनों का पुननिर्माण एवं सुधार का आयोजन किया जाता है| इसके अतिरिक्त युद्ध के अनुभवा 
के आधार पर अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार सगठित एवं उसके विभिन्न खण्डा को विकसित क्रिया 
जाता है कि भविष्य मे देश युद्ध से अपने आपको सुरक्षित रख सके । अधिकतर युद्धापरान्त पु 
पिर्माण के अन्तर्गत औद्योगीकरण एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास का आयाजन नियोजित जब 
व्यवस्या द्वारा किया जाता है। ट्वितीय भहायुद्ध के पश्चात रूरा की पचवर्षीय योजना का मुख्य 
उद्देश्य पुर्ननिर्माण एवं पुनर्स्थापन था। 

(ध) विदेशी बाजारों एवं कच्चे माल के साधनों पर प्रभुत्व प्राप्त करना---आधुनिक युग 
में बडे एव विकसित राष्ट्रों के सामने एक बडी समस्या अर्थ व्यवस्था को प्रगति की गति का निर्वाह 
करना होता है। विकास झी ऊँची श्रेणियों पर पहुंच कर विकास के निर्वाह के लिए देश गे उपभाग 
बढाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे अधिक अशदान प्राप्त करने की आवश्यकता पडती हे । इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी बाजारों पर प्रभुत्व स्थापित करना होता है जिसके लिए विदेशो म॑ 
राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के साथ-साथ विदेशी सहायता अनुदान एवं साख प्रदान करवे 
आशिक प्रभुत्व उपलब्ध करना आवश्यक होता है। अथ-व्यवस्था का इस प्रकार संचालित करना 
होता हूं कि एक ओर विदेशी वाजारों के लिए आवश्यक तिर्यात वस्तुआ का उत्पादन बढ़ाया जा 
सके और दूसरी ओर विदेशी सहायता आदि के लिए आवश्यक साधत उपलब्ध हो सकें। अर्थ- 
व्यवस्था में इस उद्देश्य के लिए नियमन करने की आवश्यकता होती है जा आधिक नियोजन द्वारा 
सुलभता से किया जा सकता है। इस प्रकार विकसित राष्ट्रों मे नियोजित अथं व्यवस्था का एक 
उद्देश्य विदेशी बाजारों एबं कच्चे साल के साधनों पर प्रसुत्व प्राप्त करना भी होता है। 

(ड) विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करना--अन्तर्राप्ट्रीय वित्तीय एवं विकास 
सल्‍्याओ एवं विकसित राष्ट्री द्वारा विदेशी सहायता उन्ही राप्ट्रों को मुलभता से प्रदान की जाती है 
जिनमे नियोजित अर्थ व्यवस्था का सचालन किया जाता है । विकप्तित राष्ट्र भी ऐसी परियोजनाआ 
को सहायता प्रदान करते है जिनमे विकासशील राष्ट्र की सरकार की प्रतिभूति हो अथवा रारकार 
ढारा सचालित होती हो । अर्द्ध विकसित राप्ट्रो मे विदेशो सहायता द्वारा ही विकास का गति प्रदान 


करना सम्भव होता है और विदेशी सहायता का प्रवाह बनाये रखने के लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था 
का सचाल्नन किया जाता है। 
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(च) आशिक सुरक्षा (ए०णागाएर $6०थ7७)--नियोजित अर्य॑-व्यवस्था द्वारा जहाँ राष्ट्रीय 
उत्पादन में वृद्धि का आयोजन क्या जाय, वही आय, अवसर एवं घन के समाद दिनरण का भी 
आयोजन करना जावश्यक् समजा जाता है जिससे समाज दलित एवं निर्धन-वर्गो के लोगो के जीवन- 
स्तर में सुधार क्या जा सके । अवसर की समानता के फलस्वरूप पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने 
की सम्भावना हो जानी है। 

आय को समानता 
आयिक समानता से जिसे आ्थिक सुरक्षा भी कहा जा सकता हैं, राष्ट्रीय आय तथा अब- 
का समान विवरभ निहित है। यद्यपि आय की समानता का उद्देश्य पूर्णत प्राप्त करता असम्भव 
लोगा के कार्यों मे भिन्नता होती है। एक उन्नचज्ञील समाज मे कार्यानुसार आय-वितरण 
जावज्पक्ष है जन्यथा का के प्रति प्रात्माहन एवं रुचि समाप्त हो जायेगी। आय के समान वितरणाय॑ 
ाष्ट्रीय क्षाय तथा सम्पत्ति दोनो का ही पुनवितरण करना आवश्यक होता हैं क्योंक्षि आय की अन- 
समानता का प्रमुख कारण व्यक्तिगत प्रयास नहीं, परन्तु सम्पत्ति का असमान वितरण है। 

सरकार भाय का पुनवितरण क्रो द्वारा कर सकती है। सम्पन्न समुदाय से अधिक कर-भार 
ड्राना प्राप्त कर-आय का निर्घन-वर्ग को सस्ती सेवाएँ, उदाहरणार्थ--चिक्त्मा-सम्बन्धी सेवाएँ, शिक्षा 
सामाजिक वीमा सस्ते भवन सस्ते खाद्य-पदार्थ आदि उपलब्ध कराने पर व्यय किया जा सकता 
ओर राज्य मजदूरी के स्तर पर नियन्तण करके श्रमिक्तो को कार्यानुसार न्यूनतम पारि- 
श्रमिक प्रदान करा कर साहनी कय लाभ कम कर सकता हैं। किन्तु इस इृत्य क्षेपूर्व साहती के 
प्रनोनन (]70एल्‍थ्यल्या) को भी दृष्टिगत करना होगा जिसके कारण वह उद्योग चलाता हैं। यदि 
साहसी क्ञा लाभ अधिक पारिभ्रमिक्त देने के कारण कम हो जायेगा, तो वह अपने साधनों को अस्य 
हाथों तथा उद्योगों में लगा देगा तथा उसके समक्ष सामाजिक हित महत्वहीन हो जायेगा । जाय वी 
अममानता को दूर करने के लिए मुल-निवन्‍्तण तथा प्रतिवन्ध (४०7४8) का भी उपयोग क्या 
जा सता हैं। आवस्यक वस्नुआ के वितरण पर सरकारी नियस्तण हाने से सम्पन्न लोग विपन्न 
लोगो की भांति ही उनका समान उपयोग कर सकेंगे। परन्तु मुल्य-नियन्त्रण तथा प्रतिवन्ध कौ सफ्- 
लता चोल्वाशार भी भावनाजों के कारण नईद सन्देहपूर्ण रहती है। 

है अवसर की समानता 

“बेमर की समानता का वात्पय राष्ट्र के समस्त नागरिक का जीविश्पार्जन के समास 
>वेत्नर प्रदान करने से है। अवसर को समानता प्रदान करने के लिए सम्पत्ति तथा कुशलता का 
समान बिदरण होना आवन्यक है क्योकि ये दो घटक ही आय के प्रधान साधन हैं। “कुझलता की 
“बनता के कारण ही काये के पारिश्रमिक मे अममादता पायी जाती है । खतिक से जयथिक डॉक्टर 
जाय उपाजित 883 है क्योक्ति डॉक्टरा की मॉँग की तुलना मे पूर्ति न्यून है जवकि खनिको की पूर्ति 
सगि व अपेक्षा अधिक है । यदि समाज पत्पेक्त लिम अधिक के डॉक्टर बन सके, ते। 
डॉक्टरों की घरेल सेवकों हे भांति कोर्ट कमी बा रहेगी मम वे अकर फिर इतनी के हि] 
नहीं कर सदे अत ऋरानोपण से पूर्ण जाय की असमानता के निवारणार्थ बारपोर्य हमे वर की मे समातवा 
ने बड़े कन्‍्नी चाहिए। “न सब्य की प्रास्ति निकला शान के के हमे अवसर की भा 
समन्‍्त समाजदारियों वा उस्ेल् कक ञ अमन कमान रा घुबार हारा को जा सक्‍ती ह। 
करन पोन्य उतनी का उद्दे्य होता है कि समस्त बच्चो को उ योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त 
५ ग्ेग्य बनाया जाय सया सिश्ला जौर बच्चो के पालक्षो की आय में कोई सम्बन्ध ने हो। यहददि 

नी स्थिति दास्तव मे प्रापू हो सक्त तो विप्रिन 


| 


























जन ब्यवसायों यो | ही कम 
हा चायेबी । * जाया जो बाय की असमानता स्वत ही कम 
व्फट आग्राजहल जे जया ७ ०] , 
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सम्पत्ति का समान वितरण करना आय मे समानता लाने के लिए अत्यन्त आवश्यव हूं। 
सम्पत्ति में असमानता का मुख्य कारण उत्तराधिकार का विधान है। व्यक्तिगत धनोपाजँन वा अधि- 
कार पैठृक सम्पत्ति से प्राप्त होता है । धनिक को जो आधिव सुविधाएँ प्राप्त होती है, वे उसवी 
व्यक्तिगत थोग्यता तथा कुशलता के कारण नहीं अपितु उसके सम्पत्तिवान परिवार में जन्म 
लेने के कारण है । उनकी स्थिति उत्तरोत्तर सुदुढ होती जाती है वयोदि धनवात् अपती पूंजी 
में बचत द्वारा वृद्धि कर सकते है तथा अधिक आय वाले व्यवसायों में सुविधापुवंद विनियोग वर 
सकते है। इस प्रकार उत्तराधिकार-विधान द्वारा सम्पत्ति तथा आय की असमानता में बृद्धि हाती 
है। सम्पत्ति का पुनवितरण सरकार द्वारा कर तथा क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपहरण बरके किया 
जा सकता है, किन्तु सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति नही होती क्योकि सम्पत्ति वे 
स्वामियों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है जो सम्पत्ति के स्थान पर अधिक जायदाता सिद्ध होती है । 
तामाशाही नियोजन में इस कार्य का सम्पादन शक्ति द्वारा सम्भव है, विन्तु प्रजातान्तिक निम्राजन 
में इस उद्देश्य की पूर्ति मृत्यु कर, उत्तराधिकार-कर आदि द्वारा शनै -शने सम्भव है। 

पूर्ण रोजगार 

पूर्ण रोजगार द्वारा राष्ट्र के सम्रस्त कार्य करने योग्य नागरिकों व राजगार वा प्रवन्ध करना 
भी आवश्यक है । पूर्ण रोजगार का आयोजन किये बिना आधिक समानता तथा अधिकतम उत्पादन 
के उद्देश्या की पूर्ति भी सम्भव नहीं है । भ्रम उत्पादन का भ्रमुख एथ क्रियाशीस घटव' है और जय 
तक उत्पादत के समस्त साधनों का पूर्णत उपयोग नही क्या जायगा, तब दक अधिकतम उत्पादन- 
बिन्दु था लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता । दूसरी ओर, जब तक पूर्ण रोजगार वा प्रवन्य नही हागा 
बेरोजभार नागरिकों को आ्थिक समातता का लाभ प्रदान नही क्या जा सकता । जाथिक समानत्ता 
मे वृद्धि के साथ-साथ वेरोजगारी की समस्या का भी निवारण स्यत होगा जायेगा । यत राष्ट्र बी 
समस्त उपलब्धि शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का पूर्ण उपयोग एवं शोषण होना चाहिए । 
बेरोजगार तथा आश्विक रोजगार से समाज की आय तथा जय-शक्ति मे कमी जाती है जो उप 
भोक्ता तथा निर्माण दोनो ही उद्योगों को क्षतिकारक होती है । 

अद्धं-विकसित राप्ट्रो में नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के पिछड़े प्रदेशों का औधो गीकरण 
करना होता है | अद्धं-विकृसित अथ-व्यवस्था में या तो पूर्ण रोजगार के आधार पर वायेक्रम निर्धा- 
रित किये जाते है या फिर का्ंत्रमों द्वारा रोजगार मे वृद्धि होमा स्वाभाविक होता है। विकसित 
अर्थ-ब्यवरथाओ में मन्‍्दीकाल एवं आर्थिक स्थिरता के वातावरण में नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूण 
रोजगार की व्यवस्था करना होता है। ऐसी परिस्थिति मे रोजगार की यूद्धि हतु विशेष कार्यत्रम 
निर्धारित किप्रे जाते है क्योकि अर्थ-व्यवस्था का विकास होन पर भी दन वर्थ व्यवस्थाओं में बेरोज- 
गार उपम्धित रहता है । धूर्णत नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे रोजगार क्री व्यवस्था एक सर्वमान्य 
घथ्क होती है और इसे नियोजग के मुख्य उद्देश्यों मे सम्मिलित वरना आवश्यक नहीं होता है। 
भहाँ विकास की योजना का अर्थ रोजगार की वृद्धि हाता है परन्तु प्रजातान्तिक समाजवादी 
राष्ट्र मे, जहाँ पूर्ण नियोजित अर्थे-व्यवस्था नही होती, नियोजन की प्रत्येक योजना मे रोजगार 


को स्थान होता है और नियोजन के उद्देश्यों मे एक उद्देश्यपूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना भी 
होता है। 








0 गा 58 5 $ए06, 3४ णाह्ाए इश्चश्क्वाछ, खाएं जणाँत॑ वठा हा ग्रापणी 
ग्राता6 -्र जता, धाश्चर्ण06, [0 6घचा णा. द्ब्वगग़ाएड शिणा छणाए ऐटणिड 45400, 
एज 5९ 4ए6 ९0 १0 75 00 शाल०४५७ स्तुणथा।9 ण 5फ०पघाएए._ प6 ]0669 ६0. धी5 
78 ९0प्रा52, 8 हतपटकागातर 5५शटा. जि ६0ल३॥5७६ 9 था धाउंणाजए जा. काकादा 
0 0३९९ ज४९एटा €ता९४0ए०ा पीला बजाव९5 # ता लि उाीणां क्‍शशिशालड ॥0 
॥€ ॥007765 णीहिर एग०7५5, शाएं या का इधर त॑ ब्व्ा5 6 व 7९8 96 इलं।लएट्त, 
फगटिा१०९४ 02४६ (॥6 7700768 ० तागिशिदा एर्णटइश0705 व! ४७६ धटाए डा्थाए 
एवपलव्त ?”--छ &87फफा [.6ण5, ग76 2तफाएए मु हमार शवक्रतार, 9. 36 


32 भारत म आ्थिक नियाजन 


प्रूण राजगार क लक्ष्य दीध का ही मे उपय व करन क प्रयत्न किय जात है । वास्तव भ 
प्रूण राजगार एक आादश लक्ष्य (088| परट०४) हाता ह जिसकी पूर्ति बटता हुई जनसस्या वाट 
राप्टा में बहुत बर काल के सतत प्रयना द्वारा हा सम्भव हो सकती हू । पूण रोजगार वी व्यवस्था 
के साथ-साथ जाथिक नियाजन क जतगत राजगार-क्लेवर (रणछा०शणशा। हाफ्टाएा८) का 
भा सधारने का प्रयत्न किया जाता ” । जिन व्यवसाया म आयापाजन कम हाता है उनसे श्रम 
भक्ति का हटाकर आधक आयापाजन क क्षतो म ने जाया जाता ह्‌। 

(2) सामाजिक उद्श्य--आर्थिक नियाजन के सामाजिक उद्श्या का मूलाधार अधिकतर 
जनता का अधिक्तस सातृप्टि प्रटा करना है । इस उद्दृश्य को एक जय सचा सामाजिक सुरक्षा 
भा दा जा सकता ” सामाजिक सुरक्षा क अतग्रत समाज के समस्त अग्रा का उनके काय तथा 
सनानुसार ्यायाचित पारि अ्मिक दिया जाता हू श्रमिक वग तथा उद्यागपति दाना का हा उत्पत्ति 
का उचित जश मित्र चाहिए अमिक वय का उचित तथा वास्तविक पारिश्रमिक उतना अवश्य 
हाना चाहिए जिसस वह अपन परिवार का अपना याग्यता तथा स्थिति क्‌ अनसार भरण-यापण 
कर सक इसक अतिरिक्त श्रमिक वग का सामाजिक बीमा का जाभ भा प्राप्त हाना चाहिए। 
बरोजगारी वामारी वद्धावस्था जाहि ऐसी स्थितिया है जिनम श्रमिकों का अआयविक कठिताई वा 
सामना करना पड़ता ” झुस प्रकार की समस्त समस्याआ तथा कठिनाइया स॑ श्रमिक स्वत 
हाना चाहिए 

उद्यागर्पात का दसरा आर जाभ म उचित भाग उसके जाखिम तथा कायानसार मिलता 
चाहिए जिसस अद्योगा क प्रति उसका प्रतोभन एवं रुचि नप्ट न हो सके नियाजित अब व्यवस्था 
मे साहसी का भाग कम अवश्य हो जायगा तथापि यह कमा इतना अधिक न हा कि साहसी के 
प्रात्याहन के लिए हानिकारक हा आथिक नियाजन के सामाजिक उद्दश्या म एक वगरहिंत समाज 
का स्थापना करना भी सम्मिलित 8 एसे वग जातिया तथा समुटाय जिह समाज मे उचित 
“यान ध्राप्त न हा उह समानता क स्तर पर दाना भा आवश्यक हू समाज के आथिक वग 
जात धनवान तथा निधन क वग भद का आधथिक समानता द्वारा नप्ट किया जाता हु सामाजिक 
वगा की समाप्ति हतु पिछडी जातिया तथा समुदाया की शिक्षा मे सुविधाएं देकर शासवीय सेवाओ 
मे प्राथमिकता प्रदान कर तथा सामाजक रूटिवादा तथा हीन नियमा का विधान द्वारा वर्जित कर 
अये सम्मात प्राप्व जातिया तथा सम्रदाया के समान स्तर पर लाना भी नियाजन का उत्स्य हावा है। 

वास्तव मं नियोजित विकास के आ्थिक उद्दश्य सामाजिक उद्दश्यो का उपलब्वि का माध्यम 
मात्र हात हूं क्याकि उत्पादन वद्धि विछ क्षत्ों दा विकास आंद्यागीकरण चादि सभी कायक्मो 
का आतिम उद्ृप्य जनसाधारण के जीयन स्तर म सुवार करना हाता है यति नियोजित कायक्रमो 
के परिणामस्वरूप समाज के बहुत व” निधन वग का लाभ होन क स्थान पर सम्पन्न एवं मध्यम 
+ग की ही आय म्‌ बद्धि हाती हू ता ऐस नियाजित विकास का पूतीवाद से भित्र समसना अ्रमात्मक 
है। गया। आर्थिक तियाजन म सामाजिक एवं आधिक पलो का समानातर विकास होना चाहिए। 


साम्राजिक पतर में सथार एव विकास क्ग्न टेत नियोजन के अतगत निम्नलिखित व्यवस्थाए आवश्यक 
रुप स हाना चाहए 


() सामाय जावन स्तर मे 
से था में कमी लोता चाशिः 

(?) सामाजिक सुरक्षा क अतयत बराजगार 
क्षति से सग्वा की व्यवस्था हाना चाहिए । 

(3) स्वास्थ्य क अतगत जनसाधारण का 
सपरन के जिए “चपयुक्त चिकिसाज्यवस्था का आायाजन हाना चाहिए 


(4) शिला क >तगत निरक्षरता 
रक्षरता का >मूलन रूचि के अनसार शिक्षा एव व्यावसायिक 
क्‍्नु व्यय >खुल नसमार शिक्षा एवं व्य की 
ग्ण्का वस्या का जाना चाहिए शत व्यादसूा 


जुधार अथान निधन स्तर स नौच क स्तर वाल परिवारों की 


वड़ायु वीमारी एव मय से हान बाला 


पाष्टिक भाजन की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य 
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(5) निवासझ-ृह एव सफाई की व्यवस्था बा लाभ कम आय बाले वग वा मिलना 
चाहिए । दि 

अरप-विवसित राष्ट्रों की एक गम्भीर सामाजिक समस्या बटती हुई जतसरया हाती हें। 
नियाजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत इस समस्या का विवारण करने वा लक्ष्य रखा जाता है और 
समाज में जम्म दर को कम करने के लिए परिवार-नियोजन आदि कार्यवाहियों का सचालन क्या 
जाता हैं । समाज मे छोटे परिवार के प्रति आकपण उत्पन क्या जाता है। बढती हुई जनमर्या 
वाले अल्प-विकसित राष्ट्रों मे जनसरया की मूल समस्या होती है जो विकास की गति मे बाधक 
होती है । 

(3) राजनीतिक उद्देश्य--कल-युग वे आथिक नियाजन का एक महत्वपूण उद्देश्य राष्ट्र वी 
राजनीतिक सत्ता की रक्षा, शक्ति तथा सम्मान म वृद्धि करना भी है । रूस सम नियाजन के सुरक्र 
उद्देश्य आथिवा तथा सामाजिक समानता होत हुए भी राप्ट्र-्मुरक्षा का विशेष महत्व दिया जाता 
ह। राष्ट्र मे राजनीतिक स्थिरता की उपस्थिति म ही अथ व्यवस्था भ स्थिरता सम्भव हू तथा 
निश्चित नीतियो तथा कार्यक्रम को सुगमता एवं सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता हू। 
अतएव राष्ट्रीय साधनों उद्योगा तथा क्रपि का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि सम्भावी युद्ध 
क भय से देश की रक्षा वी णा सवे । 

आधुनिक युग में शीत युद्ध का बालवाला ह्‌ जिसकी पृष्ठभूमि म साम्राज्यवाद का स्थान 
आश्थिक प्रभुत्व ने ले लिया हैं । ससार के सभी बड़े राष्ट्र अत्य वाजारा तथा कच्च माल वी पूर्ति 
करन बाते क्षेत्रा पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते है | इस उद्देश्य की पूति हेतु आथिक विकास मे 
साथ साथ राजनीतिक उन्नति तथा सम्मान प्राप्त करना भी आवश्यक हे अन्यथा उद्चत क्षेत्र सीमिस 
एव प्रतिबन्धित रहेगा । 

नियोजन के राजनीतिक उद्देश्या का निम्नवत्‌ वर्गीकृत क्या जा सकता है 

(अ) रक्षात्मक उद्देश्म--आधुनिक युग मे प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा का सवाधिक मह॒व दता 
है । दश की रक्षा की समस्या विकसित एवं अन्प विकसित दाना ही प्रकार के राप्ट्रा म विद्यमान 
है । विकसित राप्ट्रो मे स अधिकतर ससार के दा शक्तिशाली ब्वाका (8]0८५५)---अपरिकी ब्लाक 
तथा रूसी ब्लाक--भे से किसी एक के सदस्य हैं । इन दोना ब्लाका को स्देव एक दूसर के आनमण 
का भय बना रहता है और इसी कारण इन ब्लाका म विवसित राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढाने हेलु 
प्रयत्नशील रहता है जिससे बह दूसरे ब्लाक के दशा से अधिक शक्तिशाली बना रह और दूसर ब्लाव 
बे देश उस पर आनमण करने का साहस न कर सके । 

दूसरी ओर अल्प विकप्तित राप्ट्रो का अपनी राजनीतिक स्वतब्नता को सुदूट करन के लिए 
रक्षात्मक तैयारियाँ करना आवश्यक होता है । अव यह देखा जाना ह कि अप विकसित राष्ट 
अपने पड़ोसी-राप्ट्री से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करन म प्राय अप्तमथ रहत हू और उन्हें अपने दश 
सीमाओं एव व्यापार की सुरक्षा के लिए रक्षात्पक तैसारिया रखना आवश्यक हांता है। इसके 
अतिरिक्त अत्प विकरित राष्ट्रा को हिसात्मक साम्यवादी गतिविविया १२ नियन्‍नण रखने के लिए 
रक्षात्मक तैयारियां करनी पड़ती है । यही कारण ह कि जत्प विकसित राष्ट्रा वी तियोजिद आथिक 
प्रमति की प्रक्त्या का सचालन इस प्रकार क्या जाता है कि राष्ट्र की सुरक्षात्मक गक्ति में निरस्तर 
वृद्धि होती रह । ;* 

रूस वी प्रथम पचतर्षीय योजना का प्रमुग्य उद्धश्य देश के उत्पादक साथना का आद्यागीवरण 
द्वारा बढ़ाकर विकसित पूंजीवादी अर्थ व्यवस्थाआ की तुलना म॒ दश के जार्थिक एव तकतीवी स्तर वा 
उतचा करना था जिमसे समाजवादी प्रणाली की पजीवादी प्रणाली पर प्रिजय हो सर | इस याजना म 
रूस म शीघ्र औद्योगीकरण करके समाजवाद का पूँजीवाद से सुरक्षा प्रदान करन का आयोजन किया 
गया था। झस के सन 936 के संविधान म भी यह आयाजन किया गया कि दश के -आधथिय 
जीवन का राजकीय योजनाओ द्वारा निर्देशन करवे जनसाधारण के स्वास्थ्य भौतिव सम्पन्नता एय 
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भी, यह तो स्वीकार करना ही पडता है कि नियाजन एक ऐसा तटस्थ शस्न (ीघणशग | प्रश्ञाप्पाक्षा।) 
है जिसका उपयोग व्यक्तिगत भ्रभुत्व के विस्तार के लिए भी किया जा सकता हैं। 

(4) अन्य पद्देश्य--वियोजन द्वारा परिस्थितिया तथा रीति-रिवाजा म इस प्रकार परिवतन 
करता कि जिससे भविष्यत्‌ पीढी का स्वास्थ्य, मस्तिष्क तथा जीवन-स्तर राष्ट्र की विकसित अब 
स्थाओं के अनुकूल बन सके, आवश्यक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गृह-निर्माण शिक्षा प्रभार रूटि 
चांदी सामाजिक प्रथाओं म॑ परिवर्तन जनसाधारण म नूतन जीवन दे प्रति सहज जाक्पण जाग्रत 
करना आदि के लिए उचित आयोजन होना चाहिए । नियोजन-अधिकारी का उद्यागा के कद्धीकरण 
पर नियन्त्रण होगा चाहिए जिरासे घने बसे क्षेत्रों स्वास्थ्यवर्डक स्थाना व प्राइतिक दृश्य के स्थानों 
के घातावरण को कायम रखा जा सके । स्वास्थ्य क प्रति हानिप्रद गृहा तथा गन्दे अहातो ($५॥॥5) 
बो हटाकर उनके स्थान पर स्वास्थ्यकर, स्वच्छ एव उचित भवन निर्माण व्यवस्था हानी चाहिए । 
नियोजन-अधिकारी को समस्त शिशु-आवश्यकताओ, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन वस्त्र तथा मनारजन 
का आयोजन करना चाहिए । कला जीवन का प्रमुख अग हाने के कारण बला के क्षेत्रा मे भी पर्याप्त 
विकास भत्यावश्यक है ! संगीत चित्रकला तथा चलचित्र-उद्याग आदि सभी म्‌ राण्ट्र वी विकसित 
अवस्था में अनुकूल उत्थान होना अपेक्षित हू । 

इस प्रकार नियोजन ढवारा अधिकतम जनसख्या का अधिकतम सन्ताप, सुख एबं सुविधा 
तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए जनजीवन के प्रत्यक क्षेत्र का व्यवस्थित रूप से विवेकप्रूण विविया 
द्वारा सगठित कर विकासोन्मुख प्रगति पथ पर निर्देशित करना आवश्यक है । 

भारत मे नियोजन के उद्देश्य 

भारत सरकार ने सत्‌ 950 के प्रस्ताव के अनुमार भारत म नियोजन का उद्देश्य दश के 
साधना का कुशल अवशोषण एवं उपयोग करक', उत्पादन म वृद्धि करके तथा समाज को सेवा करन 
हेतु सभी सोगो फो रोजगार ये अवसर प्रदान करके जनसाधारण के जीयन-स्तर म॑ शीक्र वृद्धि 
करना है । प्रथम थोजना का निर्माण इन मूलाधार उद्देश्या को ध्यान म रखकर किया गया । 

जैसा हमे ज्ञात है वि प्रथण पचवर्षीय योजना का निर्माण अध-्व्यवस्था व द्षतिपू्ति क्षेत्रा 
के पुर्ननर्माण तथा जनसाधारण को आधारभूत अनिवायताए प्रदान करन हतु हुआ था । इस थाजना 
के भुरय उद्देश्य अधिक उत्पादन तथा विषमताआ म बमी करत थे। विपमताआ की कमी का हमें 
आधिक एव सामाजिक दोनो ही प्रकार का उद्देश्य मानना चाहिए | विपमताआ की कमी हैतु प्रथम 
योजना में जो कार्यवाही की गयी, उनमे से मुख्य है--कम्पनी-विधान म सुधार करने औद्यागिक 
इकाइयो पर पूँजीपतियों के अधिकार एवं नियश्तण का सीमित करना इम्पीरियल बैक का राष्ट्रीय 
करण करक जनमाधारण को बचत का जनकवत्याण मे लिए उपयोग करना आधारभूत उद्योगों बा 
सरवारी क्षेत्रा ८ अन्तगत चलाना, सरकारी क्षेत्र का विकात्त, सामुदायिक विकास योजनाओं तथा 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा का सचालन जायदाद कर, पूंजीगत साभा पर कर तथा अत्य कर सम्पन्धी 
सुधार समाज कत्याण के कार्यक्रम तथा रोजगार वे अवसरा में वृद्धि आदि । 

दिसम्दर सन्‌ 954 म लोक-सश्ना द्वारा प्रस्तावित किया गया कि भारत सरकार की 
आधिक नीति का उद्देश्य देश गे समाजवादी प्रकार क॑ समाज की स्थापना करना हागा और इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश की सामान्य आशिक क्रियाआ और विशज्लेषवर औद्यागिक विकास का 
अधिवतम गतिमान करना आवश्यक हागा। द्वितीय योजना का निर्माण इसी प्रस्ताव कः आधार 
पर किया गया । द्वितीय पचदर्षीय याजनाओ के मुस्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय मे 25% वृद्धि शीक्ष 
ओद्योगीवरण, राजगार के अवसर में वृद्धि नया विपमताआ में कमी थी परन्तु इन सभी आधिक 
उद्देश्यों का अन्तिम लक्ष्य देश को वल्याणकारी राज्य (फल्ज्ि८ 58८) मे परिवतित करना था 
जिसस जनसाथारण को आशिक एवं मामाजिक न्याय वा आश्वासन मिल सके । इस बोजना का 
अस्तिम लक्ष्य दश म ऐसा वातावरण उत्पन करता था जा समाजवादी समाज की स्थापना के अन- 
कूल है | योजना म॑ समाज-क्ल्याण हेतु शिक्षा प्रसार सामुदायिक विकास याजनाओं एवं राष्टोग्र 


+6 | भारत में आथिक तियोजन 


विम्तार-सेबा क विकास चिंझित्सा की सुविधाओ में बुद्धि आदि का आयोजन किया गया था 
जिसमे समस्त नागरिकों के आथिक एवं सामाजिक जीवन मे पर्याप्त सुधार हो सके। योजना में 
राजगार ते अवसर मे बृद्धि करने का विशेष महत्व दिया गया । यद्यपि योजना में पूर्ण रोजगार 
की व्यवस्था नहीं की गयी तथापि राजगार मे वृद्धि करना योजना का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया। 
ड्रितीय घाजना संझाजवादी समाज की स्थापना की ओर प्रयम चरण थी ( इस योजना 
गे इसी कारण से जनसाधारण के जीवन-स्तर से सुधार करते वे उद्देश्य बे. साथ अवसरो बी 'उप- 
जत्वि मं सभी लोगों के लिए वृद्धि, दलित-वर्गों मं व्यवसायों के परिव्तत तथा समाज के समस्त 
समुदायों में देश की विकास-क्रियाओ से भागीदारी की भावना जागृत करने के उद्देश्य भी सम्मिलित क्ये 
गये । इस योजना में एक ओर आविक प्रगति का आयोजन झ़िया गया और दूसरी ओर, इस आर्थिक 
प्रगति को प्रजातास्मिव मान्यताओं के अन्तर्गत सगठिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 
द्वितीय योजना में स्थानीय (750000073]) परिव्ततों की व्यवस्था भी वी गयी। इस योजना में 
इस सम्बन्ध में स्पप्ट किया गया कि जल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ के सम्मुख वेवल वतमान सामा- 
जिक एव जाथिक मस्थाओं के अधिक से अधिक अच्छे फल प्राप्त करने की ही आवश्यकता नहीं हैं 
बत्कि इन संम्थाआ को इस प्रकार सुधारता एवं रूप परिवर्तित करना है कि अधिक अच्छे फल देने 
न साथ साथ गहन एवं बृहद सामाजिक मान्यताओं की उपलब्धि मे प्रभावशाली योगदान दें भ्के । 
दस प्रकार द्वितीय योजना केवेल एक विकास-कार्यक्रम ही नहीं थी वल्क्रि इसके द्वारा सामाजिक 
्ाल्ति का प्राश्म्भ भी किया जाना था । 
तृतीय योजना में उन्ही लक्ष्यों को बढाया गया जो द्वितीय योजना मे प्रारम्भ किये गय । 

इसके जल्तर्गत जाथिक क़ियाणों को इस प्रकार सगठित किया जाना था कि उत्पादन की वृद्धि एव 
प्रगति के साथ-माथ समान वितरण के लक्ष्य की भी पूति होती चले । जनसाधारण और विशेषकर 
रुम आय-प्राप्त समुदायों वे जीवन स्तर परे वृद्धि करने के लिए यह अनिवार्य समझा गया कि आधिक 
प्रगति वी दर दीर्घकाल तक ऊँची यनी रह । एक समाजवादी अअ्थ॑-व्यवस्था को कुशलता, विज्ञान 
एवं तास्तिक के उपयाग क्री औ्लोर प्रगतिशील तथा उस स्तर तक विकसित होने के योग्य होना चाहिए, 
जहा समस्त जनसम्रृह का कत्याण उपलब्ध हो सके । नियोजित विकास द्वारा अर्थ-व्यवस्था का 
विस्तार होता है जिससे सरकार एवं निजी दोना ही क्षेत्रो को और अधिक अवसर उपलब्ध होते है। 
परल्तु तिजी एवं सरकारी क्षेत्र का एक-दूसरे के पूरक के रूप मे कार्य करना होता हू ! योजना में 
इस बात पर जोर दिया गया कि नियोजित विकास के अन्तगंत जो अवय्र निजी क्षेत्र को उपलब्ध 
होते है, _उनके फलस्वरूप आाधित सत्ताओं का केन्द्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में न हो जाय और 
समाज के आप एवं वन के वितरण की विपमताए बढ़ती न रहे । राज्य का यह कतंव्य है कि वह 
अपनी आर्थिक एबं अन्‍य नोतिया द्वारा समाज के निर्वल वर्ग के उत्थान में सहायक हों, जिससे यह 
अन्य वर्गा के समान हां सके । ग्रोजना मे निजी क्षेत्र के अन्तगंत सहकारी सस्थाओ को विशेष महंत्व 
दिया गया । सहकारी सम्थाओ की प्रजातान्त्रिक विधियों द्वारा सामाजिक स्थिरता एवं आर्थिक 
विकास सम्भव होता है। भूमि सुधार, क्पि-भूमि की अधिकतम सातरा निर्धारित करना, सिंचाई- 
सूविधाए पिछडी जातियों के लिए कल्याण-कार्यक्रम, 6 से ।] वर्ष के बच्चो को अनिवार्य शिक्षा, 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य-केन्दा की स्थापना पीने के जल का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवन्ध, रोगों का उन्मूलन, 
स्त्री एवं शिश्रु कल्याण हृतु समाज सेवा की सस्थाओं वो स्थापना, सामुदायिक विकास-योजनाओं वा 
विस्तार जादि समस्त फ्सी कार्यवाहिया है जिनके द्वारा आथिक एवं सामाजिक विपमता कम करने 
में सहायता मिलेगी । ग्रोजना भे समस्त क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का भी आयोजन था। 

ग हक 22222 योजना में आधिक क्रिय्राओ को उस सीमा तक गतिमाव करने का प्रस्ताव 
हे 7 में सुदृढ़ता ($90॥॥0/) बनायी रखी जा सके और आत्म-निर्भरता के लक्ष्य वी 


3. कब्र क्ाह ३ कक कका 
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ओर बढते रहे । योजना मे गहन शिचित कृषि (ञाकाइए८ ॥एड्यॉट्ट 480८एाए८) में वृद्धि 
करने तथा आधुनिक आधारभूत उद्योगो के विकास का आयोजन फ़िया गया है । औद्योगिक विकास 
द्वारा एक ओर, भविष्य की तान्निक प्रगति का आथोजन है और हुमरो ओर औद्योगिक क्रियाओं 
और व्यवसायों के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की गयी है| योजना में क्षेत्रीय एवं स्थानीम नियोजन 
(रच्ट्ाणाव क्षातत ,००० एध्याणगा8) द्वारा छोदे एव निर्वेल उत्पादकों क बड़े ममूह को महायता 
प्रदान करने तथा तत्कालीन एवं भविष्यत्‌ रोजगार के अवसरो में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया 
गया हू | छे 5 

चौथी योजमा में अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया हू जोर 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वफर स्टॉक द्वारा खाद्याज्रो एव अन्य आवश्यक सामग्रियों के घुल्यों का 
स्थिर रखने का आयोजन किया गया है । आशिक मत्ताओ के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए 
एकाधिकार अधिनियम एवं राजकोपीय नीति के उपयोग का प्रस्ताव था । निर्बल उत्पादक इकाइया 
को सुदृंद बनाने के लिए !4 बडे अधिकोपो का सप्ट्रीयकरण कर दिया ग्रया ) ग्रामीण क्षेत्रों मं 
सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातन्त्र स्थापित करने हेतु स्थानीय नियोजन में पचायत-राज्य-स्स्थाओं 
तथा सहकारी सस्थाओ का उपयोग किया जाना था । योजना मे सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों र 
प्रबन्ध को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव था जिससे मरकारी क्षेत्र का सुदृंढ़ता से बिस्तार हो सके । 

भारत की योजनाओं बे' अन्तर्गत देश का आधथिक विकास नो गतिमान हुआ द्वे ओर राष्ट्रीय 
एव प्रति ब्यक्ति आय मे भी पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु इस आ्िक प्रगति का लाभ निर्धनन्वर्ग का 
प्राप्त नहीं हुआ और देश भे लगभग 40% जनसबव्या निर्धनता के स्तर के नीच का जीवन-स्तर 
व्यतोत कर रही थी । यही कारण है कि पाचवी योजना के दिशा-निर्देश में निर्धनता का दूर करन 
एवं आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया । सितम्बर मन ॥972 के 
आधार पर निर्धवता का स्तर 40 ह प्रत्ति व्यक्ति प्रति माह व्यय पर निर्धारित किया गगा है 
और पॉँचथी योजना मे ऐसे 20 से 25 करोड लोगो के जीवन-स्तर मे सुधार करने का लक्ष्य रखा 
गया जो 40 रु! प्रतिमाह में कम उपभोग-व्यय करते थे । इसी प्रकार पाँचवी योजना भें सामाजिक 
कार्पक्रमो पर लगभग दस हजार करोड़ रुपया व्यय करने का आयोजन किया गया । दूसरी ओर, 
आत्मनिर्भरता की ओर और आगे बहने के लिए खाद्यान्नों में आत्मनिर्भेरता, कपास एवं लिलहन 
के उत्पादन मे वृद्धि, इस्पात, अलोह धातुओ रासायनिक खाद, कज्चा खनिज नेत, खनिज तेल के 
उत्पाद, इजीतिर्यारय का सामान तथा आधारभूत रसायनों के उत्पादत को बढाने के लक्ष्य रखे 
गये जिससे विदेशी सहायता पर निर्भरता मन्‌ 978-79 तक शुत्य की जा सके । 

भारत की पाँच योजनाओं के उद्देश्यों के अववोकन से यह ज्ञात हो जाता है कि भारत में 
नियोजन का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय एच प्रति व्यक्ति आय से वृद्धि करना ही नहीं है चरतू इस बात 
की व्यवस्था करना भी है कि विकास का लाभ समता के साथ वितरित हो, आय एवं जीवन-स्तर 
की विपमताओ मे विस्तार न होकर इनमें कमी हो तथा नियोजित काय्रक्रमों एवं नीतिप्रों के सचा- 
लन से सामाजिक तनाव उत्पन्न न हो। इत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन-कार्यक्रमों के सचालन 
में यह देखता आवश्यक है कि समाज भे निरवेबतम-वर्ग को विकारा का लाभ राव॑प्रथस प्रपप्व होता रहे। 
इसके लिए सम्बन्धित नीतियो का प्रभावशाली सचालन तथा राजकोधीय एवं अन्य नीतियों द्वारा 
घन के कैन्द्रीकरण को रोकने, विलासपूर्ण उपभोग पर प्रतिवन्‍्ध लगाने तथा बचत मे वृद्धि करने की 
आइशपकता पाप । इस प्रकार भारत मे नियोजित विकास का उद्देश्य विकास के लाभों का समान 
वितरण, अधिकतम जनसल्या को सम्पूर्ण जीवन की व्यवस्था तथा एक सुदृंढ एवं समन्वित प्रजातान्विक 
राष्ट्र की स्थापता करना है | 
रा पर योजनाओ मे राजनीतिक उद्देश्य देश को सुरक्षा करना है | इस उद्देश्य को पूति 
डैवृ घारभूत उद्योगो--लोहा एवं इस्पात, रासायनिक एवं इंजीनियरिंग उद्योगों को 


स्थापना, विकास एवं विस्तार करने का आयोजन किया गया है। भारतीय नियोजन की अर्थ-ब्यवस्था 
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के साथ विकास, आत्म-निर्भरता तथा क्षेत्रीय सस्तुलन । योजना में अधिमग्रह (फ्रणीशा $०८८) 
की व्यवस्था का विस्तार करके मूल्य-स्तर की बटने की गति का कम करने का लक्ष्य रसा गया। 
आत्मनिर्भरता हेतु आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी उद्योगो के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया 
और गैर-परम्परागत उत्पादो के नियत सम्बद्धंत के लिए प्रयास किया गया। क्षेत्रीय सन्तुलन के 
लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों म उपसिब्यय सुविधाओ में वृद्धि करने का आयोजन किया गया। इस योजना 
में गहन कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से कृपि-क्षेत्र के विकास की व्यवस्था की गयी । जार्थिक सत्ताओं 
के केन्द्रीकदरण पर नियन्नण करने हेतु एकाधिवार अधिनियम, बेक राष्ट्रीयकरण, पच्ायत राज्य, 
सहकारो-सस्थाओ का विस्तार एवं राजक्रोपीय तीत़ियों में परिवत्तेत किये गये | परन्तु इन समस्त 
कार्यवाहियों का लाभ प्राय. नगरोन्मुख रहा और ग्रामीण क्षेत्रों म॒ नियोजन ग्रति-विधि का लाभ 
क्ेबन्न सम्पन्त कृपको को ही उपलब्ध हो सका । 

पांचवी योजना को व्यूह-रचना 


पाँचवी योजना की व्यूह-रचना की घुदी मे दो तत्व सम्मिलित क्रिय गय--गरीबी उन्मूलन 
एव आत्मनिर्भरता । गरीदी उन्मूलन हेतु उत्पादक रोजगार के अवसरो म वृद्धि, राष्ट्रीय स्युमतम 
आवश्यकता कार्यक्रम, मूल्य, मजदूरी एबं आय मे न्‍्यायसगत सन्तुलन आदि कार्यक्मा को योजना स 
सम्मिलित किया गया परन्तु इस ओर कोई विशेप सफलता प्राप्त नही हुईं। दूसरी आर आत्म- 
निर्भरता के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ सन्‍्तोपजनक रही और हमारे निर्यात में निरस्तर लीक गति 
रे वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप हमारा विदेशी व्यापार प्राय अनुकूल हो गया और हमारे विदेशी 
विनिमय के सचय मे तेजी से वृद्धि हुईं। परन्तु योजना का सामाजिक न्याय का पक्ष दुर्बल हो रहा 
और विकास का लाभ निबंल-वर्ग को उपलब्ध नहीं हो सका । 

हमारी योजनाओ की व्यूह-रचना इस प्रकार उद्योग भ्रधान रही है। नियाजित विकास वे 
अन्तगंत हमारी राष्ट्रीय आय मे औसतन 3 5% प्रत्ति वर्ष की बृद्धि हुई जबकि इसी काल में हमार 
कि उत्पादन में 2 58% और ओद्योगिक उत्पादन में 6"%, की वाधिक वृद्धि हुई औद्योगिक 
विकास की यह दर बहुत से औद्योगिक राप्ट्रो की तुलना मे सधिक है। परन्तु इस औद्योगिक प्रगति 
को प्राप्त करने के लिए हमे साधनों, उत्पाद, रोजगार एवं आय सभी क्षेत्रों में असफलताओं का 
सामना करना पडा । 

भारी उद्योग-प्रधान विकास थॉडल भारत की अर्थ-व्यवस्था का यौगिक सफलताएँ (4 8878- 
890९४ ४०॥0ए९०७७९८॥७($) तो प्रदान कर सका है परन्तु वितरण-पक्ष को दुर्बल बनाये रफने मे सहायक 
हुआ है । विकास का लाभ निवंल-व्गे जिसका बडा भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, का 
उपलब्ध नही हो सका है। यही कारण है पाँचवी योजना को एक वर्ष पूर्व ही जनता सरकार न 
समाप्त वर दिया और छठी योजना अनवरत योजना (२०॥घ६ 708७) के रूप गे 4978-79 व 
मे भारम्भ हो रही है जिसवी व्यूह-रचना कृषि एव ग्रामीण विकान एवं रोजगार पर आधारित 
होगी। अनवरत योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन को विशेष ध्यान दिया जायेगा जिसमे जिला- 


स्तर पर विकास योजनाओ का निर्माण करके स्थानीय साधनों एव. श्रम-शक्ति का गहन उपयोग 
किया जायेगा । 


उठी योजना की व्यूहू-रचना 


._._ 5ठी योजना की व्यूह-रचना का मूलाघार रोजगार वृद्धि एव नि्नता उन्मुलन है और इन 
दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु श्रामीण विकास-प्रधाव समर नौति का उपयोग छठी योजना में किया 
जायेगा। व्तंसात में उपलब्ध कृषि भूमि की उत्पादकता वढाकर कृपि-क्षेत्र मे रोजगार के अवसरों 
में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया । वर्तमान भृमि की उत्पादकता बढाने हेतु सिंचाई की सुविधाओं 


का व्यापक विस्तार करने का आयोजन छठी योजना में किया जायेगा । छठी योजना की व्यूह-रचना 
के अप्रलिखित प्रमुख अग है 
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() ब्राजना म कृषि विकास प्रधान च्यूह रचना वे अत्तगत भूमि क पुनवित्तरण कांयक्रमा 
भार भमि की चकवदी ((आा३$०ातजा०॥ ० ॥णए0॥85$) कायक्रमा का विस्तार क्या जायगा। 

(2) सिचाइ सुविधाओं का विस्तार एवं विकास किया जायगा और उवरका के उपभाग 
का विस्तार किया जाथगा 

(3) क्षपि थ ताकरण का इस प्रकार नियात्रित किया जायगा कि अधिक्तम श्रम का जब 
शापण करके अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सक | 

(4) कृषि क्षत म रोजगार वद्धि के परिणामस्वन्प वितरण यातायात एवं अगर सवाओं के 
सत्र म द्वितीयक रोजगार वद्धि करना सम्भव हो सकेगा । 

(5) श्रम जक्ति के अवशापण के लिए गह एवं लघ उद्याग् क्षत भे जन उपभोग की वघ्तुओ 
क निर्माण का प्राथमिकता दी जायगी आर इन उद्योगा का उत्पाद सुरक्षित रखने विभदात्मव 
कराराषण मय छट अनृदान साख जाति के सम्बंध मे सुविधाए प्रदान का जायेंगी । 

6) ग्रामाण विकास हतु समावित विकास छा व्यवस्था बी जायेगी जिसब' अतगत भ्रत्यक 
समस्त क्षत के आधार पर यूनतम सेवाआ का आयोजन किया जायेगा । -यूनतम सेवाओ म जलपूर्ति 
सफाई प्राथमिक शिक्षा अनापचारिक प्रौट शिक्षा स्वास्थ्य सवा आदि सम्मिलित की जायगी। 
बतमान में चत्र रहा समस्त सवाअ का एक विकास एजैसा के अतगत लाया जायगा । 

(7) बिनियोजन साधना के जावटन म सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि एवं सहायक कार्षोंक 
विकास के जिए टा जायगी आधद्यागिक क्षत मे गरह एवं लघु उद्योगा एवं ऐसे उद्योग जा कृषि एज 
ग्रामीण विकास को आदान प्रदान करते हो को साधनों के आवंटन मे प्राथमिकता दी जायगा । 

भारतीय नियाजन काल म प्रथम बार कृषि एवं ग्रामीण विकास को इतना अधिक महेव 
विकास कायक्मा में दिया गया ह इत कायत्रमों का लाभ ग्रामीण क्षत के निधन वग का बिंस 
सीमा तक प्राप्त क्या जा सक्रगा यह बात कायक्रमों के क्रिया वयन वी प्रत्रिया पर निभर रहगी । 
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सरकारी हस्तक्षेप का तात्पर्य अर्थ-व्यवस्था वे किसी एक अथवा एक से अधिव क्षेत्रों में 
जानबूझ वर हस्तक्षेप करने से ह। स्वतत्त अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों वो आवश्यकतानुसार सरकारी 
नियम के अधीन क्या जा सकता है। उदाहरणाथ, सरक्षण-कर (07०/6९७4७॥ ॥00॥88), मुत्य- 
नियस्तण एवं रा्शनिग, कोटा निर्धारित करना, किसी विशेष वस्तु के व्यापार वे लिए क्षाजा-पन 
जारी करना आदि । इस प्रवार के सरकारी हस्तक्षेप वे दो मुख्य तक्षण होते है--प्रथम, अर्थ- 
व्यवस्था वे' अन्य क्षेत्रो म स्वतस्तता बनी रहती है आर विपणि व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप से उत्पन्न 
हुए सुधारों से प्रभाषित होती है| हितीय लक्षण यह है कि देश की विभिन्न स्व॒तन्त आर्थिक इबा 
इयों की कार्यवाहियों में समन्वय उत्पत नहीं हेता है। इस व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा 
राष्ट्र के आथिक जीवन पर सरवारी नियन्त्रण नहीं होता है । दूसरी ओर, आशिक नियोजन में 
राज्य जानबूझ कर समन्वित प्रयास करता है कि समस्त अर्थ व्यवस्था का सचालन निश्चित उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए किया जा सके । राजकीय हस्तक्षेप मियोजन का अभिन्न अग है | आधथिक नियोजन 
के अन्तगंत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर समन्वित राजज्ीय हस्तक्षेप किया जाता हैं इसलिए 
बह कहना उचित है कि हर प्रकार बे नियोजन मे सरकारी हस्तक्षेप निहित होता है, परन्तु जर्थ- 
व्यवस्था के प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप को आर्थिक नियोजन नही कहां जा सकता है। जब सरकारी 
हस्तक्षेप समन्वित रूप से किया जाय तथा इसके द्वारा अर्थ-व्यवम्था के समस्त क्षेत्र प्रभावित होत 
हो तो उसे आथिक नियोजन कह सकते है । इस प्रकार अथ-व्यवस्था के सचालन की तीव विधियाँ 
हो जाती है--प्रथम, स्वतत्न व्यापार (/.475522 #४४४), द्वितीय, स्वृतन्न बाजार-व्यवस्था में यदा- 
कदा सरकारी हस्तक्षेप और तृतीय, तियोजित अर्थ-व्यवस्था । जब सरकारी हस्तक्षेप का इतना 
विस्तार क्रिया जाय कि वह समस्त अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने लगे और इसके द्वारा पूर्व- 
निश्चित उद्देश्यों वी पूर्ति निश्चित काल में हो सके, तो इस सरकारी हस्तक्षेप को आथिक नियोजन 
कह सकते है। प्रारम्भ में ससार के समस्त राष्ट्र स्वतन्त्र वाजार-व्यवस्था वे अनुयायी थे । प्रथम 
एव द्वितीय महायुद्ध मे सरकारी हस्तक्षेप अर्थ व्यवस्था वे कुछ क्षेत्रों पर आच्छादित हुआ और आधु- 
निक वाल में यह सरकारी हस्तक्षेप आधिक नियोजन का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। 
सरकारी नियन्त्रण को आवश्यकता 
आध्िक नियोजन के अन्तर्गत अथ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नियन्त्रण सरकार द्वारा 
किया जाता अनिवार्य है, यद्यपि इस नियम्त्रण की मात्रा नियोजन के प्रकार, कार्यक्षेत्र एव उद्देश्यों 
पर निर्भर रहती है । किसी भी राजनीतिक विचारधारा के अन्तर्गत नियोजित अजर्थ-ब्यवस्था का 
सफ्ल सचालन सरकारी नियन्त्रण की अनुपस्यिति मे सम्भव नहीं हो सकता हैं। नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था के अन्तर्गत देश मे उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनो को योजना-अधिकारी ह्वारा 
निर्वारित प्राथमिकताआ के अनुसार उपयोग करना होता है, अर्थात्‌ योजना-अधिकारी को ऐसे पथ- 
प्रदर्शक एवं नियन्त्रणकर्ता के अधिकार दिये जाते है जिसके द्वारा देश के आथिक एवं सामाजिक 


विकास के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ की जा सकती है । योजना-अधिकारी अपने विचारो, 
, 
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उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना । यदि किसी देख के जनसमुदाय में इतनी अधिक जागहकता 
उपस्थित हो कि वह अपनी इच्छा से ही त्याग करने को तैयार हो और उपलब्ध साधनों का 
उपयोग योजवा की आवश्यकताओ के अनुसार किया जा सके तो सरकार को न्यूनतम नियन्त्रण 
द्वारा नियोजित अर्थ-व्यवस्था को सफलतापूर्वक सचालित करना सम्भव होगा, परन्तु 7 
का इस सीमा तक उपस्थित रहना किसी भी राष्ट्र में सम्भव नहीं है। इसी कारण नियोजित कर्थ- 
व्यवस्था का संचालत नियस्नण की अनुपस्थिति में सम्भव नहीं होता । हे हे 
नियन्‍तण की भात्रा एव कठोरता जितनी अधिक होगी, उतना ही देश में सत्ताओं का 
केनद्रीकरण होता जायेगा ! इसी कारण प्रजातन्त्र के अन्तर्गत नियन्त्रण के स्थान पर प्रोत्साहन को 
अधिक महत्व दिया जाता है । वास्तव मे प्रोत्साहन भी धीरे-धीरे एक अप्रत्यक्ष नियस्त्रण का स्वषप 
ग्रहण कर लेता है | उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष उद्योगों वी स्थापता एवं विकास हेतु सरकार 
वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करती है तो स्वभावत अन्य उद्योगों की स्थापना की ओर उद्योग- 
प्रति कम आकर्षित होगे । 
नियन्त्रण की ताम्त्रिकताओ, सीमाओं एवं कठोरताओं में हर-फेर करवे विभिन्न प्रकार वी 
नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं का सचालन किया जाता है । यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता है कि 
नियन्त्रण वो गिर्मूस करके नियोजित अय्ये-ब्यवस्था वा सचालन किया जा सके । वास्तव मे प्रशासन 
का मुय्य अग तियन्त्रण है । आधुनिक युग में क्सी भी देश का प्रशास्तत नियच्तण के ब्रिना नहीं 
किया जा सकता और नियोजित अर्थ-व्यवस्था भी प्रशासन अथवा राज्य द्वारा सचालित होने के 
बारण नियननण की शरण लेती है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे जनसमुदाय में 
जागरूकता का विस्तार होता जाय और जनसहयोग में वृद्धि होती जाय, वैसे-बैसे नियन्त्रण वी 
सीमाओों एबं कठोरता को कम किया जा सकता है, परन्तु ऐसी परिस्थिति में भी समाज के अवाछ- 
नीथ एवं विनाशकारी तत्वों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता होगी । 
नियस्त्रण के प्रकार 
नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता, जो किसी भी विशेष 
कार्य से सम्बद्ध हो सकती है, को प्रतिबन्धित किया जाता है । दूसरे शब्दों मे, यह भी कहा जा 
मकता है कि व्यक्ति की चयन करने की स्वतन्न्रता पर जब किसी प्रकार की रोक लगायी जाय तो 
उस रोक लगाने की त्िया को नियन्‍नण कहा जा सकता है। समाज मे व्यक्ति का स्थात उत्पादक एव 
उपभोक्ता दोनो का ही होता है । प्रत्येक व्यक्ति कुछ वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करता है और 
उसी व्यक्ति के द्वारा समाज द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। नियोजित 
व्यवस्था के अन्तर्गत उपुयोग किये जाने वाले नियन्त्रणों द्वारा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों की सयन 
करने की स्वतन्त्रताओ को प्रतिवन्धित किया जाता है । उत््यादक को उत्पादन करने के सम्बन्ध में 
उत्पादन की वस्तु एव प्रकार चयन करने, विनियोग करने, विनिमय करने, मूल्य एवं मजदूरी निर्धा- 
रित करने, व्यवसाय अथवा पेशे का चयन करने की स्वतन्तता हो सकती है। जब इनमे किसी 
अथवा कुछ अथवा सबको प्रतिबन्धित कर दिया जाता है तो उसे “उत्पादन पर नियन्त्रण” की 
सज्ना दी जाती है। दूसरी ओर, उपभोक्ता को अपनी इच्छानुस्तार वस्तुओं को क्रय एवं उपभोग 
करने की स्वतन्त्रता, बचत एवं विनियोजन करने की स्वतन्त्रता, अपनी इच्छानुसार बाजार की 
परिस्थिति के अनुसार यृत्य, किराया, ब्याज आदि लेने की स्वतन्त्रता होती हे। जब इन स्वतस्त- 
ताओ को प्रतिबन्धित किया जाता है तो उसे “उपभोग पर नियन्त्रण' कहते है। विभिन्न क्षेत्रों पर 
नियन्नणों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसकी विवेचना निम्न भ्रकार को जा सवत्ती है . 
हु (अ) उत्पादन के चयन पर नियन्त्रण--उत्पादन वे चयन का तात्पर्य यह निश्चय करने 
को स्वतन्जता से है कि क्‍या और किस प्रकार उत्पादन क्या जाय, कौन-से उत्पादन के घटको का 
उपयोग किया जाय, उत्पादन के लिए किन ताम्त्रिकताओ का उपयोग किया जाय तथा किस लागत 


पर उत्पादन किया जाय । अतियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक उत्पादन को उपर्युक्त सभी बाते 
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के वतमान स्तर का लम्प समय तक बताय रसना सम्भव नहा हाता ह । इस विधि क द्वारा राज्य 
बा मूया का नियानित करन के तिए अय कायवाहिया करन का समय प्राप्त हा जाता हू । 

मूग्य नियातण तियाजित जथ व्यवस्था मं तभी सफ्त हाता ह जब अय निवत्रण प्रभाव 
जायरा टय स सचातवित क्िय जा रट हा तथा जथ व्यवस्था के अविकतर क्षत सुसगठित हा । इसक 
अविरिक्त मूय तियनण का कृशव सचावन करन के विए राज्य वी व्यापारिव मौद्विक एवं 
राजजापाय नातग्रा भा सत्त्ता क साथ सचाजिन हाना चाहिए । 

(उ) मजदूरी पर नियानण--मूय तियतण को सफ्त बनाने के जिए मसजदूरा पर 
निय जण करना जनिवाय हाता ” क्याकि मजदूरी उत्पादन-लागत का प्रमुस जग हाता हैं जार 
मजटूर यग का क्रय गक्ति पर उम्तजा का माग निभर रहता है । पूणत समाजवादी अथ व्यवस्था 
मे जहा उपालन के समस्त यवमाय राज्य द्वारा सचातित रहत ह प्राइतिक साधना से उत्पन 
ठान याता वस्तुओं एपं सवाजा का सामाजिक उपादन समया जाता ह आर यह सामाजिक निधि 
में जमा कर टिया जाता है । टस सामाजिक उत्पातन मे कुछ भाग श्रसिका की सवाजा व बदल म 
“ह लिया जाता ” श्रमिका का भाग “नक द्वारा क्यि गय उत्पादन एवं उनके वाछित जीवन 
स्तर + आधार पर नियारित जिया जाता ह। प्रजाता जिक वियावन व अतगत राज्य मालिका 
एप अमिक्ता रे मे थ रचित सजटूरी निवारित करन के विए सवाह एवं निर्देश दता हू । कुछ क्षता 
मे विशपकर जघ उद्याग क्रपि तथा ठक् पर काबर करन वात श्रसिका के सम्बंध मे य्रुततम 
मततहरा का निवारण जायश्यक हाता हू । 

नियाजित अत व्यवस्था म साख नियजण एक जत्य ते महत्वपूण क्रिया समा जाता हू 
और इसके जिए कटाय यक ध्याज का दरा का निर्यात्रित करता हू। क्भीन्कभी भदात्मक 
(0)50 ॥7 शक पड़) प्याज>रा का भी उपयाग क्या जाता हू । व व्यवसाय जिनम अधिक विनि 
यातन एन सास व छताय समय जावी हू उनक विए साख पर व्याज की दर कम रखी जाती 
है । सा नियतण के तिए व्यापारिक बका का राष्टीयकरण भी किया जाता हू । 

(ऊ) व्यवसाय एव पेशे के चयन पर नियज्रण--व्यवसाय एवं पश का नियजण पूणत 
निया जित समात्र मे हा सम्भव हा सकता है । इस निग्रतण बा उपयाग प्राय युद्ध जथवा आपात 
कात मे क्या जाता हू। परत उन सम्राजवाटा राष्टा जिनम मानप्र शक्ति के बर्जैटिंग (2४7 
20%60 ].5007 छ0ए९0 पह ) का सचावन क्या जाता हु व्यवसाय एवं पश वा चग्नत राज्य 
दारा का किया जाता ह। हसके जिए बच्चा का शिक्षा प्रारम्भ होने स हा आवश्यक व्यवस्थाए 
जरेना हाता ह यवसाय एवं पश के चयन पर नियजण रखना उस समय भी आापश्यक हाता है 
जय किसा व्यनसाय मे आवश्यकता स अधिक श्रम जगा हा आर अय शक्ष्यवसाया के लिए श्रम का 
कमा हा गया हा। प्राय व्यवसाय क चयन पर प्रतियथ जगाकर उस निरयात्रत नहा क्या जाता 
अपितु जिम व्यवसाया म अधिक श्रम का जाकर्पित करना हाता है उस अधिक वजाभप्रत अथवा 
आंग्रोपाजय बनाया जाता ह तथा उस पश के सम्बंध मे प्रशिवण आरि की व्यवस्था सरकार की 
आर स कर ही जाता हैं। 

(ए) उपभाग पर नियत्रण--पभाग निययण प्रतिवाधामक तथा विस्तारात्मक हा सकता 
है लेप विकसित राप्टा भ जगा शाप्र औद्यागीकरण द्वत गति से आशिक प्रगति जीवन स्तर मं 
पि 2806 लक है जहश्या की पूर्ति के लिए तियाजन का अपनाया जाता है 
पाक जता स विनियार 5 40004 हाता है। विकास-कायनमा के विए उत्पादव 
अपिक साधन प्राप्त करन हत उपभाक्ता कस्वनो" डा 'क विनिया- 30720 कमल 
20024 6# 8 नो दाम हे 44 क विनियाजत का सीमित किया जाता 
लिए नियतणा का ज्पयाग कया जाना.» पा व ला कया मनमाना उपभाग राकन व 
निग (१०७१ ॥ 2) मगभा जला का कर 294 पर नियजण रखन की सव तप्ठ विधि राश 

अतिरिक्त जनसाधारण को अधिक वचत करन के तिए 
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प्रोत्साहित किया जाता है जिससे इनके उपभोग-ब्यय को कम करना सम्भव हो जाता है। उपभोग 
निमन्‍त्रण के लिए उत्पादन एवं आयात-कर का भी उपयोग किया जाता है। विलासिता एव स्पून 
भात्रा मे उपलब्ध वस्तुओं पर अधिक उत्पादत एंव आयात-कर लगाकर उनके उपभोग को महेँगा 
कर दिया जाता है जिससे कुछ लोग इन वस्तुओं का उपभोग नहीं करते है और महंगी होने पर 
इनका उपभोग करते हैं तो अधिक मूृत्य देने के कारण अन्य वस्तुओ के उपभोग से बचित रह जाते 
हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग पर नियन्त्रण लगाया जाता हैं। 

आधुनिक युग मे मुद्रा-प्रसार द्वारा भी उपभोग पर विव्रशतापूर्ण नियन्‍तरण (#णए&0 
((०॥7०) लगाये जाते है । मुद्रा-प्रसार से वस्तुओ के मूल्य बढ जाते है जिससे जमसाधारण अपनी 
चर्तेमान मौद्रिक आय से कम उपभोग की वस्तुएँ तय कर पाता है । 

दूसरी ओर, विस्तारात्मएक उपभोग-नियन्तण का उपयोग पिकसित अर्य॑-व्यवस्थाओं मे किया 
जाता हैं, जहाँ ऐच्छिक वचत इतनी अधिक होती है कि उसका उत्पादक विनियोजन करते रहते वे 
लिए समाज के उपभोग के रतर को वढाना आवश्यक होता है जिससे अधिक विनियोजय से उत्पादित 
वस्तुओं की माँग वनी रहे। विस्तारात्मक उपभोग-नियन्नण के लिए वस्तुओ के मूल्यों को कम रखने 
के लिए राज्य सहायता प्रदान करता है तथा अविक उपभोग करने वालो को वर-सम्बन्धी छूट दी 
जाती है। 

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि नियन्‍तण आर्थिक नियोजन का एक शक्तिशाली 
तनन होता है जिसके सफल सचालन पर नियोजित अर्थ-व्यवस्था को सफ़लता निर्भर रहती है। 
विभिन्न क्षेत्रों पर वियन्त्रण का सचालच समन्वित रूप से करने पर वाछ्ित "उद्देश्यों की पूर्ति हो 
भकठी है। प्रत्येक नियन्त्रण अपने आप में स्वतन्नतापूर्वक सचालित नहीं बिय्रा जा सकता है 
उसवी सफलता के लिए अन्य क्षेत्रों पर नियन्त्रण आवश्यक होता हद हि हे 


4. 


प्रजातत्त्र के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
[?./भर१5 छा४0६8४ 0६800/003%0४ 0 ॥४०ए०00%॥/ म85६६500५ 
छाप058 ? #प्रधार5] 
_ आआआ आआ  छसफसगनजनफन2#>2>अनफरतऑर२ २ ोोपोोोसोस 


प्रजातन्‍त के गुण रत 
प्रजवन्ण है उस्तान समाद ते समस्त सदस्यों में जाति लिंग जबवा घर्म का मेंद-्मात 
किय बिसा आधिकः सामातिक एवं राजनीतिक न्याय निहित रहता हैं। प्रजातन्त है/ अन्तर 
शार्थिक्र सामान्कि एवं एजनीलिंक क्षेत्र म सत्ताओं का आवटन (07रीएञ०॥) व्यक्तियों के छोंट 
सन्हा एबं सश्ठना का क्या हाता हू । पजातन्त व्यक्ति की चयन क्रने की स्वतन्नता को मानवता 
दता है। यह चयन करन बी स्वतस्तता उत्पाइव, उपभोग, पेशे अबवा व्यवसाय, बचत एव विनि- 
यारत विनिमय वाढ़ि किसी मे सम्बद्ध हा सकती है । प्रत्येक्ष व्यक्ति को दत समस्त आधिक क्रितराजों 
मे चयन ही स्वतस्तता क्ष आन्ासन प्रजातस्त्र के अन्तर्गत रहता हैं। प्रजावत्त में निहित सामा- 
किक एवं आर्थिक गुणा के प्रदि हम बिर्तेषण करें तो ज्ञात होगा कि प्रजातस्त निम्नलिवित ग्रुणो 
मरे मिलकर बनता है 
(जे) जाविक्र एवं सामाजिक समानता । 
(आ) नक्ताजा का वक्तिबा के छोटे समृहा एव संगठनों में आवटन | 5 
(३) उत्लाजन हे साथनो एव सम्पत्ति को अपिकार मे रखते खरीदने व वेचन का प्रत्यत 
साशरिक का उप्रिक्षार 
(६) प्रत्यक्ष नागरिक का पद्मा एवं व्यवसाय चयन करन की स्वेतत्वता । 
(5) समस्त कियाजा एवं मान्यताओं का केन्टविन्दु व्यक्ति हाता है ! 
(ऊ) उत्पाइन जपनी उच्छानुसार बपने द्वारा चयन किये गये तरीकों 
(ए) उपनाय की स्वतन्तता ६ 
(७) राज्य की ट्यिाओ की स्वतन्बतापूर्वक्ष जालाचना करन का अविकार । 
(जो) राज्य की क्रियाज मे प्रयेक नागरिक को सक्रिय नाग लेने का अविकार । 
है (जौ) वचत करन तया अपनी बचत अपने तिएयो के बाबार पर विनियोजित करने की 
अपआार । 
(अ) प्रत्यक्ष समस्या एवं क्रिया रू मानवीय मृल्या को सर्वोच्च स्थान दिया जाना । 
व्यक्ति का रव यह सभी स्वतन्त्रनाएँ द दी जायेंगो तो राज्य का कार्य केवल एक चौकीदार 
# समान कपन नागरिका के ऊोवन एवं सम्पत्ति को सुरक्षा की व्यवस्था करना मात्र रह जाता है। 
राज्य का कवव यहीं काय प्राचीन काल म॒ समज्ञा जाता था। परल्तु जैसे-जेस सम्यता का दिल्‍्तार 
हुणा, राज्य का क्ाउक्षेत्र भी वज्ता गवा कौर बब प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राज्य जनस्वाल्थ्य, सुरक्षा 
चरित एवं कल्याण झिक्षा यातायात एवं सचार तथा जन्य जनापयोगी सेवाओं की व्यवस्था वरती 
है। यह समस्त क्रियाएं अद प्राय प्रत्येक दाप्ट्र म राज्य के नियल्तरप एवं अधिकार में रहती हैं 
डिसिस इन नुद्ियाजा का जायाजन बिना किसी सेद-मभाव के समस्त नागरिको के लिए क्षिया जा सत्र । 
नियोजित अये-व्यवस्था के लक्षण 


कार्मोहक 


आधिक नियराउन एक काम्रह़िक ज्यवस्त्रा होती है. विसके अन्तर्गत अप्रलिखित 





























से करन का अधिकार। 

















दूसरी ज 


५ क्षिए सम्मिलित रहते 
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() आधिक सत्ताओं पर राज्य वा नियन्‍तण एवं जविकार । 
(2) उल्मादन के घटकों पर राज्य बा अधिकार ५ १३ 
(3) उत्पादन, उपशोग, वचन, विनियोजन एवं पेशे से सम्बन्धित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के 
समूह वी आध्िक क्रियाओ का राज्य ढारा 42002 एवं निर्देशन । /: 
(4) सामूहिक अथ व्यवस्था जिसमे समस्त सम्पत्ति व उत्पादन के साधन जादि भा समाज 
द्वारा समाज के हिल ये लिए उपयोग किया जाता हैं। रे 
(5) व्यक्ति को मूल रुप के उत्पादन का घटक समझा जाता है और तदनुसार उसे पारि- 
श्रमिक प्रदान क्या जाता है । जल 
इस प्रकार प्रजातन्त्र एवं आभिवः नियोजन एक-दूसर वे बिलकुल विपरीत होते है और 
प्रजातन्त वे! अन्तर्गत तियोजने वा सचालन सम्भव प्रतीत नहीं होता है। परन्तु आथिक नियोजन 
एव प्रजातन्‍्न दोनों मे एक बात में सादृश्य अथवा समानता पायी जाती है और वह यह है कि ऐसे 
समाज की स्थापना जिसम समस्त सागरिको को समान अधिकार प्राप्त हो और इस एक सादृश्य 
दे कारण ही दानो ही व्यवस्थाएँ एक साथ सचालित हो सकती है । इस उद्देश्य वी उपलब्धि मे 
लिए तियोजन एय प्रजातन्त्र में जो तरीके अपनाये जाते है, उनम बहुत अन्तर होता है । प्रजातत्न 
में विषमतारहित समाज स्थापित करने के लिए ऐसे तरीकों का उचित समझा जाता है जो सैद्धास्तिब' 
दृष्टिकाण से उचित हो । इनमे मानव वी भावनाओं का अधिक महत्व दिया जाता है और मानव 
को पहल मानव ओर बाद में उत्पादन का घटक समझा जाता है । दूसरी ओर, आर्थिक नियोजन में 
भौतनिव तत्वा को अधिक महत्व प्रदान किया जाता हैं और मानव की भौतिक आवश्यकताओ की 
पूर्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। इस प्रकार जहाँ तक मानव का सम्बन्ध है, आथिक नियाजन 
एब प्रजातन्त में बहुत अन्तर हैं और इन दोनो का सह-अस्तित्त तभी सम्भव हो सकता है जब 
दोजे३ के लक्षणो मे कुछ छुछार किए ऊप्ण और फिरोधी उत्वो वो कण दिया; जाय | कह खुभार 
का कार्य भारत में सफ़्लता वे साथ किया गया है जिसके फलस्वरूप प्रजातान्तिव नियोजन का 
जन्म हुआ है । 
आथिक वियोजन तथा प्रजातन्त्र दोनो ही व्यवस्थाओ क तत्वो में सुधार करब उन्तका सह- 
अस्तित्व सफल हा सकता है यह भारतीय अनुभवों एब प्रयोगा से स्पप्ट हो गया है । प्रजातत्न 
को अपना सैद्धान्तिक पक्ष जिसके अन्तर्गत व्यक्ति को असीमित स्वतन्नता प्रदान की जाती है. को 
थोडा लचीला करना होता है और आशिक नियोजन को पूर्ण राज्य-नियन्नण एब अधिकार की 
कठोरता को सीमित करना होता है। इस प्रकार राज्य को यह चयन करनः होता है कि किन 
आशिक क्षेत्रों को राज्य के नियन्‍नण अथवा अधिकार में रखा जाय शिसके परिणामस्वरूप गिश्चित 
अर्थ व्यवस्था दा प्रादुभाव स्वाभाविक होता है | उत्पादन के साधनों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों 
मे आवश्यकतानुमार विभक्त कर दिया जाता है। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतस्त्रता का साव-्ध है, उसे 
सवथा प्रतिवन्धित नहीं किया जाता। ऐसी स्वतन्नता, जितसे नियोजन के सघालन में बाधा नहीं 
पड़ती, को बनाये रखा जाता है | विपणि-तान्तिकता को भी बनाये रखा जाता है परन्तु उस पर 
नियाजन के उद्देश्यो के अनुरूप यदाकदा राज्य का नियत्नण लागू किया जाता हू। प्रजातास्तिक 
नियोजव में यद्यपि समाज का समस्त क्रियाओ का केन्द्र-बिन्दु माया जाता है परन्तु मागव को उत्पा- 
इन का केवल महत्वपूर्ण घटक मान नही माना जाता वल्कि उसके नैतिक सामाजिक एवं सास्कृतिक 
'जिवास का मी आयोजन किया जाता है । 
उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट ही है कि आथिक नियोजन क अन्तगत व्यक्तियत स्वतन्त्र- 
ताओ को असीमित छूट नही दी जाती है और उतमे कुछ को प्रतिबन्धित करना आवश्यक होता है। 
आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतन्त्रता 
___ स्वतन्तता का अर्थ--आथिक नियोजन में राजकीय नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप सदैव निहित 
होता है और इसलिए रवतन्तता के पक्षपाती विद्वानों ने आधिक नियोजन वो ग्रुलामी अथवा दासता 
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का मांग बताया हैं। एसे पक्षपाती विद्वानों मं श्रो हयक वा सर्वप्रथम स्थान दिया जा सकता है। 
स्वतन्तता शब्द का आर्य पृथर्‌-पृथर्‌ समुदाय एवं व्यक्ति पृथर-पृथक्‌ रूप से ले लेते है। कैनेय ई 
बाल्टिंग न लिखा हे-- स्वतस्तता' शब्द एवं झगड़े वाला शब्द है। इसमे गहरी भावनाएँ एव 
इच्छाएँ जाग्रत होती है और कुछ ऐसा स्पष्ट आह्वान होता है, जो मानव-हृदय को अत्यविक् मूत्य- 
बान होता है, परन्तु इसकी मूल शक्ति कुछ अशो में इसकी अस्पप्टता पर निर्भर होती है। इसकी 
जथ विभिन् लोगा के लिए भिन्न-भिन्न हाता है। जब अमरिक्न लाग स्वतन्त विश्व वी बात करते हूँ 
जब हिटलर न स्वतन्तता (ि्याशशा।) था अपना नारा बनाया, जब सेण्ड पॉल ने भगवान की सेवा 
को पूर्ण स्वतस्तता बताया जब रूजवेत्ट और चचिल ने चार स्वतस्त्रताओं वी घोषणा की और जब 
साम्यवादी यह दावा करते है किः उसका समाज ही केवल स्वतस्त्र समाज है, तो यह्‌ स्पप्ड हो जाता 
है कि एक ही शब्द के बहुत स अर्थ है। अस्पप्टता एवं झंगडा दोना का यही कारण है। दे थम 
अम्पप्टवा क़ कारण आधनिय काल मे स्वतन्श्रता का वास्तविक जथ साधारणव समझ से परे हो 
गया है। हु 

स्वतन्त्रता क वास्तविक अथ वी अस्पप्टता के कारण विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं 
ने दसकी यिभिन्न सीमाएँ एय तत्व निर्वारित क्यि है। स्वतन्त्रता का अर्थ असीमित स्वतन्तता में 
नहीं ह। व्यक्तिगत स्वतस्तना क पक्ष को सर्वोच्च महत्व देने वाले अर्थशास्त्री एव राजनीतिज्ञ भी 
जसीमित स्वतन्त्रता का मान्यता नही देते है। वास्तव में असीमित स्वसन्त्रता वा अर्थ तो विधान 
रहित समाज की स्थापना करना है जो फेवत असभ्य समाज अथवा जगली जातियों में ही सम्भव 
हा सवता है। हम जब स्वतस्जता की सीमाएँ निर्धारित बर देते हैं तो उसकी परिभाषा एवं तत्व 
निर्धारित बरना भी सम्भव होना चाहिए । स्थतस्त्रता' शब्द को एव" स्थिर विचारधारा नहीं क्ह्ठाजा 
सकता क्योंकि विभिन्न समाज एव राष्ट्रों मे अलग-अलग समय में इसके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ लगाये गये 
है। स्वतन्नता” इस प्रकार एक परिवर्तशील विचारधारा है जिसकी सर्वव्यापक परिभाषा नहीं दी 
जा सकती है। स्वतन्त्रता भ सम्मिलित होने वाले तत्व सामाजिक दशाओं, समय, राजनीतिक 
विचारधाराआ भौगोलिक परिस्थितियों एवं ऐतिहासिव' परम्पराओ से प्रभावित हाते है। प्रजा 
तान्तिक समाज मं काय करन एवं विचार व्यक्त बरने की स्वतस्वता को विशेष महत्व दिया जाता 
है परन्तु इसकी सीमाएँ सामाजिक आदर्ण एवं जनहित हारा निर्धारित होती है। इन ४ घटकों 
के अतिरिक्त कसी विशेष समय पर उपस्थित परिस्थितियाँ भी स्वतन्व॒ता की सीमाएँ निर्धारित 
बरती है, जैसे प्रत्यक व्यक्ति को उत्सव के अवसर पर सुशियाँ मनाने, वाजे बजाने आदि की 
स्वतेन्नता है परन्तु यदि उसके पडास मे किसी की मृत्यु हा जाय तो उस अपनी स्वतस्तता के उप 
योग करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार स्वतन्त्रता पूर्ण दासता तथा पूर्ण व्यक्तिबाद के मध्य की 
अवस्था को कहा जा सकता है । 

स्वतन्तताओ के प्रकार--आवुनिक युग म प्रत्येक समाज में स्वृततन्जः 
अवुश लगाये जाते ह परन्तु इन अक्ुशों की माना एवं कठोरता प्रत्येक समाज की वतंमान आर्थिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यताओं पर निर्भर करती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था वे अन्तर्गत कुछ 


स्वतन्नताओं का उन्मूलन कुछ को प्रतिबन्धित एव कुछ का जीवित रखा जाता है। विभिन्न प्रकार 
वी स्वतल्तताआ में अन्तर अग्रवत निर्धान्ति किय जा सकते है 
न 


ताओ पर कुछ न कुछ 
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(१) कुछ घनवानो को स्दत्तत्थतए एवं ल्र्धनो के बडे समाज को स्वतस्त्रता--समाजवादी 
एव साम्यवादी स्वतस्त्रता का अर्थे प्रत्येक व्यक्ति वो इतने जाथिक साधन उपलब्ध वराने से लेते 
है, जिससे वह जीवन निर्वाह वी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सके । इस प्रकार आय, धन एबं अवसर 
की समावता को अधिक महत्व दिया जाता है और घनवान व्यक्तियों के छोटे से समूह की उततल्ल- 
ताओ को नियन्तित वरके साधनों दा बडे निर्धन-वर्ग को आवश्यक सुवियाएँ प्रदान करने वे लिए 
उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर जब विसी समाज में उत्पादन क्के साधनों के ब्रय॒विकंप, डप- 
योग एबं अधिकार से रखने की स्वतस्त्रता समस्त नागरिकों को दी जाती है तो यह स्वतरतता उन्हीं 
के लिए उपयोगी होठी है जिनके पास घस होता है और निर्धत-दर्ग वे लिए इस स्वतन्त्रता का 
बोई महत्व नहीं होता है। आथिक नियोजन द्वारा इस प्रकार की व्यक्तिगत स्वृतन्तवाओं वो निय- 
स्थित करये निर्धनो को आथिक कटिनाइयों से मुक्त दिया जाता है । 





(2) बाछनोय एवं अवाछनोय स्वतस्त्रता--उपभोक्ता वा इच्छानुसार उपभाग बरन तथा 
उत्वादकों वो इच्छानुसार उत्पादन करने की स्वतस्तता देत से समाज में हानिकारक बायंबाहियो 
का प्रादुर्भाव हो सकता है। उपभोक्ताओं का बहुत बडा वर्ग या तो अक्वातता के कारण या फि्रि अन्य 
महत्वहीन विचारधाराओं जैसे दिखावा (05000) आदि से प्रभावित होकर उपभोग वे सम्बन्ध 
भे विवेकपूर्ण चयन नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप एवं आर तो समाज में चरित्रहीनता यो प्रोत्मा 
हन मिलता है औौर दूमरी ओर समाज में उत्पादक साधनों वा अपव्यय अथवा अनुचित उपयोग होता 
हू । ऐसी परिस्थिति मे उपभोग की म्वतत्नता को नियन्नित करन से समाज एव व्यक्ति-विशेष या 
अधिक हित सम्भव हा सकता है और स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने मे उक्त व्यक्ति को जो हानि 
होगी उससे कही अधिक उसे एवं समाज को आधिक नैतिक एवं सामाजिक लाभ होगा। इसी 
प्रकार उत्पादक भी अपनी स्वतन्मता का उपयाग लाभ हेतु उत्पादन करने वे! लिए करता है। वह 
उत्पादत-सम्वन्धी निश्चय करते समय अपने लाभ को सर्वाधिक महत्व देता है चाह उसक निश्चयो 
द्वारा समाज को हानि क्‍यों न होती हा, अथवा साथनों का अधिकतम उपयुक्त उपयोग न होता हा । 
ऐसी परिस्थिति मे उत्पादन की स्वतन्त्रताओं को नियन्त्रित करने से साधनों का समाज के अधिव- 
त्तम हित के लिए उपयोग विया जा सकता है । इस प्रकार पूँजीवाद एवं स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था 
के अन्तर्गत जा उपभोग एवं उत्पादत वी स्वतत्तताएँ व्यक्तिपा को प्रदान की जाती है, वे वास्तव में 
एक छोटे मे ही धनी बर्ग के लिए अधिक उपयोगी होती हैं और जनसमुदाय का बहुत बडा वर्ग 
बीमारी, निर्धतता, अज्ञानता, बेकारी तथा निरक्षरता का शिकार बना रहता है । इस वर्ग को इन 
पाँच भयानक राक्षसो से स्वतन्तता सिलना बाछतीय है और इसके लिए नियोजित अधथ॑-व्यवस्थाओं 
द्वारा पूंजीवादी उत्पादन एवं उपभोग-सम्बन्धी स्वतन्त्रताओं को नियन्नित करना उचित है । 


(3) इच्छित एवं अनिच्छित स्वतन्नता--ऊकुछ कार्य एबं बस्तुएँ एसी होती ह जिनके 
सम्बन्ध में यदि स्वतन्त्रता का समाप्त कर दिया जाय ता उसस क्सी प्रकार की हानि नहीं होती 
जैसे कार्य करने के घण्टो का तियमन स्त्रियों एवं बच्चो का जोखिमपूर्ण कार्यो पर कार्य करने के 
लिए प्रतिवन्ध आदि । इस प्रकार के प्रतिबन्ध श्रमिकों की कार्य करने को स्वतन्तता का कुछ समय 
के लिए प्रतिबन्धित कर देते है, परन्तु स्वतन्त्रता प्राय एक अनिच्छित स्वतन्नता होती है और इसके 
प्रतिबन्धित होने से श्रमिको को कोई विशेय हानि नही होती । इस प्रकार की बहुत सी ऐसी स्वत- 
न्वताएँ है जिनका जीवन मे व्यक्तिगत रूप से अधिक महत्व नहीं होता और इनका प्रतिवन्धित करने 
से मूलभूत व्यक्तिगत स्वतन्तताओं पर कुठाराघात नही होता । 

(4) नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतन्त्रता--चयन करने की बहुत सी स्वतन्नताएँ जन 
समुदाय के बहुत बड़े वर्ग को केवल मेद्धान्तिक रूप भे ही प्राप्त हाती है और बह वास्तविकता से बहुत 
दर रहती है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा भोजन करने, अच्छे मकान में रहने, घूमने-पिरने आदि 
की स्वतस्तता है, परन्तु इस स्वतनच्तवा वा वास्तविक लाभ उन्हीं व्यक्तियों को ही हो सकता है जो 
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पर्याप्त जाथिए' साधन भी रखते ह। निर्घधन-वर्ग के लिए यह स्वतन्त्रता नकारात्मक स्वतन्तता में 
समान है क्योकि वह धन के अभाव मे इनका कोई उपयोग नहीं कर सकता है । है 

स्वतस्त्रताओ के स्वरूप--विभिन्न प्रकार की स्वतन्तताओं के अन्तर को अवलोकन करने मन 
ज्ञात होता है कि स्वतन्त्र अथवा नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे जधिक्तर स्वतन्त्ताएँ वास्तव में धदी- 
वर्य के लिए ही उपलब्ध होती है ओर समाज का बहुत वड्या भाग सिद्धान्त मात्र में ही उनका लाभ 
उठाता है। यदि समाज मे वास्तविक एवं थाछनीय स्वतन्तताओं को जनसमुदाय के सभी वर्गों वो 
प्रदान करता ह तो आथिक नियोजन द्वारा समस्त नागरिकों को आशिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय, 
अर्थात समस्त नागरिकों की आय एवं अवसर की समानता का आयोजन क्या जाय और यह 
जायोजन तभी सम्भव हो सकता है, जब धनी-वर्ग की स्वतस्वताओं पर प्रतिबन्‍्ध लगाया जाय और 
समम्त समाज की अवाष्टतीय स्वतस्तताओ को प्रतिबन्धित क्या जाय । आर्थिक नियोजन द्वारा इस 
अकार एक ओर, जवाध्ठतीय स्वतस्तवाओं का प्रतिवन्धित किया जाता है, दुसरी जोर, नकारात्मक 
स्वतत्नतायों को सकारात्मक या वास्तत्रिक स्पृतन्त्रताओं में परिवर्तित किया जाता है । थाधिक 
नियोजन द्वारा य्रन करने की स्वतस्तता पर प्रतिबन्ध लगाये जाते है | चयन करने के बहुत प्रतार 
है । इनके मुर्य रूपों को निम्न प्रवार वर्गद्ित क्तिया जा सकता है 

(|) सास्ट्रतिक स्वतस्मता ((प्राफाण क7९९१०॥)), 

(2) बागरिक स्वतन्तता (एज स्प७९१०॥), 

(3) जाथिक स्वतन्त्रता (8९०रठक्रा० पपशश्त०्णा), 

(4) राजनीतिक स्वतन्नता (एगाएव्था फ्यथ्धत०0) । 

मामान्यत यह विचार क्या जाता है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इन सभी प्रकार की 
स्व॒तस्तताओं को नियन्तित कर दिया गया है। 

() सास्कृतिक स्वतन्त्रता--इसके अन्तर्गत विचार व्यक्त करने तथा धम-सम्पस्धी स्वत 
न्तताएँ सम्मिलित होती है । सास्कृतिक स्वतन्त्रता का आधिक नियोजन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही 
हे । वास्तव में इस स्वतन्वता की उपस्थिति की मात्रा राजनीतिक गठन पर निर्भर रहती है। यह 
कहना भी उचित नहीं है कि सास्कृतिक स्वतस्तता पर नियन्नण किये विन्ा आथिक तियोजन सफल 
नही हो सकता है । राज्य यदि चाहता है कि राष्ट्र भें समान सस्कृति का अनुसरण हो जिससे 
आधिक नियोजन के कार्यक्रमों को सुलभतापूर्वक सचालित क्या जा सकते तो जनसमुदाय को एक 
विशेष सस्कृति का अनुसरण करने लिए बाध्य किया जा सकता है, परन्तु यह तभी सम्भव हो 
भकता हे जय देश में प्रजातान्तिक सरकार न हो। प्रजातान्निक राज्य में धर्म एव विचार व्यक्त करने 
की स्वतन्नता पर सर्वेवा रोक नहीं लगायी जा सऊठी है क्योकि सरकार को सटैव जनसमुदाय की 
इच्छाओं को विचाराधीन करना होता है अन्यथा सरकारी सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथ मे 
चली जाती हे । तानाशाही राज्य में सास्क्ृतिक स्वतन्त्रता को बडी माना तक सीमित कर दिया 
जाता है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि सास्क्तिक स्वतन्नता राजनीतिक सरभना स्‌ प्रभावित 
होती है न कि आथिक नियोजन के अनुसरण से । 

(2) नागरिक स्वतस्त्रता--नागरिक स्वतन्तता के अन्तमंत विभिन्न न्याय-सम्बन्धी एव 
वैधानिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नियोजन एवं नागरिक 
तंग मे कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है परन्तु जब नियोजित विकास की सफलता वे 
लिए अर्थ व्यवस्था भ भरचनात्मक परिवर्तन किये जाते है और परम्परागत सामाजिक एवं आर्थिक 
सम्बाओं तथा सगठना के स्थान पर विकास के अनुरूप सस्याएँ स्थापित की जाती है ता परम्परा 
“मे वैयवस्था स लाभान्वित होन वाला वर्ग इन सरचनात्मक- परिवतनों का कठोर विरोध करता हैं 
बह संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता एवं अपने न्याय-सम्यन्धी अधिकारा का उपयोग 
हर देने परिवर्तनों के क्रियाल्ययत मे अवरोध उत्पन्न करता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए 
नागरिक अधिकासे को प्रतिवन्धित करना अनिवार्य हो जाता है । इसके अतिरिक्त जनविरोबी 
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कार्यवाही एवं आधिक अपराध करने वाला को नियन्त्रित करन के लिए नागरिक अधिवारों का 
सीमाकित किया जाता है। भारत गे आपातकाल भें काला धन अजित करने वालो एवं तस्कर का 
व्यापार करने वालो के क्रिया-कलाप का नियन्नित करने के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम 
(धा58) का उपयोग किया गया जिसके अन्तर्गत नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकारों को बुछ 
समा तक प्रतिबन्धित कर दिया गया | आपातकाल को समाप्ति के पश्चात भी यह महसूस विया 
गया कि आर्थिक अपराधो को रोकने के लिए सरकार के पास कुछ यथेच्छावारी अधिकार होन 
चाहिए और इसीलिए सामान्य दण्ड सहिता में )(9/ की दुछ व्यवस्थाओ को एकत्रित करन 
का विचार किया गया जिससे नागरिका वी नागरिक स्वृतस्तता पर अकुश रखने के लिए सरकार 
को रथायी रूप से अधिकार मिल जाये। परन्तु राजनीतिक विरोध करे कारण सरकार ने इन अधि 
कारों को प्राप्त करने का इरादा छोड दिया है। वास्तव म विकास के क्रिया-कक्‍लाप के अवुरुष 
भागरिक अधिकारों को समायोजित करना आवश्यक होता है और जैसे-जैसे नियोजित विकास वे 
अन्तगंत आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितिया बदलती है नागरिक की कुछ स्थतस्तताओों को सीमित 
कर दिया जाता है जिससे सभी तागरिकों को विकास का लाभ प्रदान शिया जा सके। नागरिक 
स्वतस्त्ता सत्ताघारी व्यक्तियों की विचारवाराओ पर निर्भर रहती है । एक निरकुश शासक 
(0/00॥07) सदैव नागरिक स्वतन्वता को सीमित करता है जबकि प्र॒जातान्निक सरचना से ताग- 
रिक स्वतत्तता को विशेष महत्व दिया जाता है । 

(3) आर्थिक स्वतन्ब्ता--आशथिक स्वतस्त्रता का अथ बडा विवादपूण रहा है | पूंजीवा्दी 
आर्थिक स्वतन्त्रता म॑ उपभोक्ता का अपनी इच्छानुसार उपभोग की वस्तुएँ क्रय करन की स्वतन्त्रता 
तथा उत्पादन को अपन निजी लाभ के आधार पर उत्पादन-काय करन की रबतल्वता को सम्मिलित 
करते है । दूसरी ओर समाजवादी आर्थिक स्वतग्नता का अथ आधिक सुरक्षा बताते ह। स्वतत्तता 
की आधुनिक विज्ञारवारा बहुत कुछ भिन्र है। इसका अथ असुरक्षा इच्छा अस्वच्छता रोग, 
मज्ञान तथा शिथिलता से मुक्त है | स्वतन्त्रता की पुरानी विचारधारा सवया मित्र थी । इसका अथ 
इ्चछातुसार चाह जितने घण्टे दाय करने की स्वतस्त्रता, वच्छो को कारखाने तथा खेता पर भेजने 
भूत रहने योग्य ही मजदूरी देने, एकाधिकार-मुल्य लगाने लाभदायक मूत्य प्राप्त न होने पर खराब 
वस्तुओं को वेचने, स्वप्व से परे घत एकत्रित करना तथा इस धन का दूसरों को निर्धन एव दरिद्र 
बसान के लिए उपयोग करने की स्वतन्यता समझा जाता था। ! 

() उपभोक्ता की स्वतस्त्रता--किसी भी देश में वस्तुआ बे! वितरण के दो तरीके हो सकते 
है---प्रथम, बस्तूएँ खुले बाजार द्वारा मॉग और पूर्ति के दबाव के आधार पर निर्धारित मल्य पर 
झपये के बदले से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराबी जा सकती है | दूसरा तरीका नियमित एवं निय- 
ौस्तित घितरण है, जिसे राशनिग कहते है ) इस तरीके का उपयोग अधिकतर वस्तुआ की न्यूनता 
होने पर ही किया जाता है। उपभोक्ताओ को वस्तुएँ निश्चित मात्रा म निश्चित मूल्य देते पर प्राप्त 
होती है । यद्यपि उपभोक्ता दोगो ही विधियों में वस्तुआ को मुद्रा के बदले मे क्रय करता है परन्लु 
खुले वाजार को व्यवस्था में उपभोक्ताओ को प्रत्येक वस्तु के क्रय करने की स्वतत्तता होती है, 


जबकि नियमित एवं नियन्त्रित वितरण होने पर उपभोक्ता को वस्तुओं का चयन करने तथा वस्तु के 
सम्बन्ध म स्वतन्त्रता नहीं होती । 





].* पार गरा0तंशा ७णाए200ण णी॑ विश्वव॑णा। !६ एथए गाली ताीलिष्य-नां ६६ ॥8 (0008- 
जाप 0 4९९एणा गण ॥56९णा५, चर्चा, 5695९, 5चए४ ०, ाह्याणद्वा08 भात पता 
7655, पु॥8 0]6 एणाएश्एा0 ता विष्टटंजा ए३5 वृर्णाब तरवित्त ॥72क्िा०0 00 6600क 
0 ध्रण+ 85 ग्रा्माए क0फ्रा5 38 जाल ता0056९५ 40 इ$ाव जाप (0 क्‍900765 शत 
ब्ि75, 00 989 हधए:07 छ92९5, (0 णाआ286 ग्राणा०ए0 9 ए762८5, 00 5९॥ जाधताल्त 
8००05 शाशा एधशाशाराबाधए8 [॥7025 बवाल गर॑ 0 98 40, 0 ज्वा॥855 प्राताटक्षाए ७ ९३ 
30प (० एव ए ए्ट्ाट७ पर ७ 06एछ०॥ 256 छल्डइग ४0३६ णा6 ढल्चा ' --0 7), 
ईगच थे, #टशाकार हीएल्वग्स्‍ बावें हटएमकाएट आग्रह 9 52 4 


54 | भारत से आधिव नियोजन 


उसे वे ही बस्तुएँ द्रय करनी होती है जो अधिकारी उपलब्ध वराते है तथा वे वस्तुएँ उप- 
भोत्ताओं द्वारा सीमित मात्रा मे ही तथ की जा सकती है । वस्तुओं के वितरण की आधिक स्वत- 
न्वता को निम्न प्रकार वर्गीकृत क्या जा सकता है 











आिक स्वतन्त्रता 
|| 
| ॥ 
उपभोस्त की स्वतस्त्रता उत्पादक की स्वगस्वता 
॥ 
॥| का 
इच्छानुसार कमी किसी समय इच्छानुसार 
प्रकार घन ब्यूय करन घन व्यय करते की 
की स्वतन्त्रता स्वतन्बता [ । | 
| रोजगार के सामूहिक व्यवसाम 
चयन वी. सोदेकी की 
। स्वतन्त्रता _ स्वतवन्तता_ स्वृतस्वता 
उपभाग है लय उपभोक्ता का प्रभुत्व बचत करने की 
(एणाइए्रच्ाश७ स्वतन्त्रता 
8०5 शाथह्ा५) 


बितरप की दानो ही विधिम्रा नियोजित एवं अनियोजित व्यवस्था में उपयोग की जाती है। 
नियोजित बर्थ॑-व्यवस्था में घरेलू वचत एवं विनियोजन बटाने हेतु उपभोग को सीमित करने की 
आवश्यकता पड़ती है और सीमाएं निर्धारित करने हेतु राशनिग का उपयोग क्या जाता है । 
प्राय रायनिग का उपगोग न्यून पूर्ति वाली वस्तुओ को उचित मूत्य पर उपलब्ध कराने है 
किया जाता है । इस प्रकार वस्तुओं के वितरण पर क्ये जाने वाले नियत्त्रण वा उद्देश्य उपभोक्तर 
की स्वतन्त्रता को सौमित करना नहीं होता अपितु निर्धवनर्ग का उचित मूल्य पर जावश्यक वस्तुएं 
उपलब्ध कराना होता है । कुछ वस्तुओं के उपभोग को इसलिए भी मीमित क्या जाता है किवें 
वस्तुएं जनस्वाम्ध्य एव राष्ट्रीय चरित्र के लिए हानिकारक होती हैं । 

वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे वस्तुओ के उत्पादन एवं पूर्ति मे वृद्धि करन का प्रयन्‍द 
किया जाता है और प्रारम्भिक काल मे जो भी नियन्त्रण उपभोक्ता पर लगाये जाते हैं, उनवी 
सक्ष्य भीघ्र ही उसे अधिक वस्तुएँ उपलब्ध कराना होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसलिए यह कहता 
उचित नहीं है कि नियोजित व्यवस्था में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती हैं। उपभोक्ता वीं 
स्वतन्त्रता को नियस्त्रित ए७ सोभित क्या जाय अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आर्थिक तियो” 
जन के प्रक्नर देश के राजनीतिक टचे दा उपभोक्ता-वस्तुओ वी पूतति पर निर्मर रहता हैं । 

(क) उपभोग करने को स्व॒तन्त्रता--नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नागरिकों को उपभोग करने 
की असीमित स्वत्वता प्रदान सही वो जाती है । नियोजित विकास के लिए एक ओर, अधिव 
पूँडी निर्माण हठु बचत को बटाना आवश्यक होता हू । बचत में वृद्धि करने के लिए, जहां नागरिकों 
वो अविई प्रतिफ्ल (ब्याज) आदि वा प्रलोभन दिया जाता है वही उन्हे उपभोग की आवशस्यर्त 
उम्नुएँ सोमित माचा मे ही प्रदान की जाती हैं। दूसरी ओर, विकास-विनियोजन ट्वारा पूँजीगत 
एव उत्पादक दस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धि को जाती है जिसके परिणामत्वरूप अ्े-व्यवस्था में 

-पभाक्ता-इस्तुओ को पूत्ति मे पर्याप्त दृढ्धि नही हो पाती है जबक्ति नागरिकों बी आय में बुढ्धि 

होने के कारण माँग मे तोद गति से वृद्धि होतो है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए उपभोक्ता- 

कक रा 32808 पक है को व्यवस्था की जाती है डिसिके परिधामस्वरूप नागरिक अपनी हय- 
इच्चानु वुजो का क्रय नहीं कर पादे हैं। इस प्रकार यह दलील कुछ सीमा तर्क 
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सहो मानी जा सकती है कि नियोजन के अन्र्यंत उपभोग-स्वतन्त्रता सीमाकित हो जाती है। 
परन्तु उपभोग-स्वतस्तता का सीमाकन केवल सम्पन्न-वर्ग पर ही लागू होता है क्योकि उसके पास 
अधिक क्य-शक्ति होते हुए भी वह इच्छानुसार वस्तुएँ क़्य नहीं कर पाता है जबकि निर्धन-वर्ग को 
इस सौमाकन से अधिक उपयोग करने की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। वह बम क्रब-शक्ति पर 
अधिक वस्तुएँ (नियन्त्रित मूल्यों के कारण) उपभोग कर पाता हे । नियोजित विकास के अन्तर्गत 
इस प्रकार निर्धन-वर्ग को उपभोग करने की इच्छा को अधिक त्र्य-शक्ति उपलब्ध होती है और वह 
अपने उपभोग-स्तर को सुधारने में सम्वे होता है। नियोजन के द्वारा तिर्घतन्बर्ग की उपभोग- 
स्वतन्त्रता को वास्तविकता में परिणत कर दिया जाता है जो प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था में केवल 
भावनाध्मक स्वतन्त्रता ही होती है । 

(ख) उपभोक्ता का अनुत्व (००7शयय८/'5 50४८08०५)---उपभोक्ता के प्रभुत्त का 
तात्पर्य यह है कि उत्पादन उपभोक्ता को माँग के अनुसार किया जाय । वाजार में बिक्री के लिए 
उपस्थित वस्तुओं में से उपभोक्ता अपने लिए वस्तुओं का चयन करता है। जिन वस्तुओं की माँग 
अणिव' होती है, उत्पादक उतका उत्पादन अधिक मात्रा मे करता है । वस्तुओ का उत्पादन बढाने 
पर मूत्य कम हो जाता है और उत्पादन कम होने पर मूल्य वढ जाता है। इसी प्रकार वस्तुओं 
की मॉग बढ़ने पर मूल्य बढता है और उत्पादन बढाने के प्रयत्न किये जाते है। माँग कम होने पर 
उस वस्तु का मूल्य फम हो जाता है और उत्पादक का लाभ भी कम होने लगता है। ऐसी परि- 
स्थिति में उत्पादक कौ उस वस्तु के उत्पादन में रुचि कम हो जाती है और उत्पादन पिरने लगता 
है । प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था की इस अवस्था को उपभोक्ता का भ्रभुत्व कहते है । नियोजित अर्ध- 
व्यवस्था में उत्पादन उपभोक्ता के चयन एवं मॉग पर निर्भर नहीं होता है। नियोजन-अधिकारी 
प्राथमिक्तानुसार यह निश्चय करता है कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में विया 
जाय ? उपभोक्ता का प्रमुत्व तभी प्रभावशात्री हो सकता है जब उसके पास पर्याप्त क्रय-शक्ति हो। 
किसी वस्तु की मॉग करने के लिए पर्याप्त क्रय-शक्ति होना भी ज्ावश्यक होता है। जब क्रय-शक्ति 
का सव्प कुछ चुने हुए लोगो के हाथ मे हो, तो अर्थे-ब्यवस्था के एक बडे भाग पर चुने हुए धर्ग का 
ही प्रभुत्व हो जायेगा । जनसाधारण, जिसके पास घन का अभाव है, न तो प्रभावशाली माँग 
प्रस्तुत कर सकेगा और न उसकी आवश्यकतानुसार उत्पादन ही किग्रा जायेगा । ऐसी परिस्थिति 
में उपभोक्ता का प्रमुत्व तभी प्रभावशाली माना जा सकता हें, जब समस्त समाज के पास त्रय- 
शक्ति का पर्याप्त सचय हो । जनसाधारण को ऋय-शक्ति उपलब्ध कराने हेतु ही आर्थिक नियोजन 
द्वारा धन, अवसर, आय आदि के समान वितरण का आयोजन किया जाता है। जनसाधारण के 
हाथो मे अधिक त्रय-शक्ति पहुँचने से उसमे उत्पादन पर मियस्त्रण करने की क्षमता मे वृद्धि होती 
है। फिर भी इतना कहता सर्वथा सत्य होगा कि आथिक नियोजन द्वाद्म पूंजीपति-वर्ग क्लै प्रभुत्व 
को ठेस पहुँचती है और वह उत्पादन की क्रियाओ को प्रभावित करने मे असमर्थ हो जाता है। 

(ग) बचत करने की स्व॒तस्त्रता--बचत करने का मुख्य उद्देश्य भविष्य में अधिक उपभोग 
करने का आयोजन करना होता है । उपभोक्ता बर्तमाग उपभोग को कम करके बचत करता है और 
उसका विनियोजन कर देता है, जिससे भविष्य में उसे व्याज अथवा लाभाश की अतिरिक्त आय 
हो सके भौर वह अधिक उपभोग कर सके । नियोजित अथ॑-व्यवस्था मे बचत को अत्यधिक प्रोत्सा- 
हन दिया जाता है और विनियोजन को उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की जाती है ५ विनियोजन करने के 
पूर्व प्रत्मेक व्यक्ति अपने बिनियोजन की सुरक्षा चाहता है, जो दृढ अर्य-ब्यवस्था मे ही सम्भव होती 
है। प्रतिस्पर्धीय अ्े-व्यवस्था मे, जहाँ उच्चावचन अत्यधिक होते है, विनियोजन को मुरक्षित नहीं 

कहा जा सकता है। नियोजित अथं-व्यवस्था मे बचत एवं विनियोजन दोनों में सामंजस्य स्थापित 
किया जाता है और अथे-व्यवस्था को मन्दी एवं तेजी के दबाव से बचाया जाता है। ऐसी परि- 
स्थिति में बचत करने की सुरक्षा भी उपलब्ध होती है । 


(घ) घन व्यय करने की समय-सम्बस्धी स्वतस्तता--नियोजन के अन्तर्गत नागरिकों के 
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जीवन एवं उपभोग स्तर का सुधारने के प्रयास क्ये जाते है और यह प्रयास वर्तमान त्याग की 
जावारशिला पर पनपते हैं। जो समाज वर्तमान मे जितना अधिक त्याग वर सक्‍्ता है उत्तना ही 
अधिक लाभ उसे भविष्य म॑ त्िक्ास द्वार प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि नियोजन के 
अल्तर्गत नागरिकों को अपनी जाय के बुछ्ठ भाग का व्यय करने के समय को स्थगित करना होता 
है । यह व्यय स्थगन ही अर्थ व्यवस्था की बचत बनता है, जो प्रिवास विनियोजन वा आधार होता 
हैं। परन्तु जैसे-जैसे विवास आगे वटता है, नागरिक स्थगित व्यय (अर्थात बचत) वी सहायता से 
अविक उपभोग करने में समर्थ होते है । यह काम नागरिकों को तभी मिल पाता हे जबकि अथ- 
व्यवस्था मे मूल स्तर में लगभग स्थाग्रित्व रहता है । इस प्रकार घन व्यय करने पर वर्तमान म 
जो अकुश लगाये जात है वह नागरिकों वे भविष्य बे उपभोग को सुधारने में सहायक होते हैं। 

(7) उत्पादव' की स्थतस्त्रता- (अ) रोजगार के चयन की स्वतस्त्रता--श्योजन वे 
अत्तगत श्रमिकों को रिन्‍्हीं व्यवसायों में कार्य करने के लिए आदेश दिया जा सकता है अथवा 
उमका प्रात्माहित क्या जा सकना है । आदेश द्वारा जो व्यवसायों मे रोजगार दिलाये जाते हैं, वे 
प्रभायशाली ता अपश्य हात है परस्तु रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता पर अकुश लग जाता है। 
प्रात्माहन द्वारा किन्हीं विशेष व्यवसायों मे रोजगार प्राप्त कराने से लोगो मे उस रोजगार के है प्रति 
रुचि रहती है और रोजगार चयन बरने की स्वतस्तता बनी रहती है । रोजगार चयन _बरने की 
स्वतन्वता वा सीमित करन हतु प्राय दा प्रकार के अद्भुश लगाये जाते है--आशथिक एवं वैधामिक | 
आर्थिक अठुशो के अस्त्गत राज्य एसे व्ययसायों को जिनमे रोजगार बढ़ाना चाहता है, आथिक एव 
अन्य सहायता प्रदान करता है बच्चे माल वो उपलब्ध कराता है, बिक्ली आदि की सुविधाएँ प्रदान 
कराता है। इसके विपरीत व व्यवसाय, जिनमे रोजगार कम करने की आवश्यकता समझी जाय, 
उनका राज्य कोई विशेषताएं प्रदान नहीं करता है । वैधानिक अकुणों में दो तत्व सम्मिलित होते 
है- प्रथम अपने व्ययूसाय का चयन करने की स्वतन्तता पर वैधानिक अबकुश और द्वितीय, किसी 
कार्य अथवा सोकरी का छोडने अथवा स्वीकार न करने पर वैधानिव अंकुश | जब किसी व्यवसाय 
मे लोगों की आयश्यक्ता हा और प्रोत्साहन द्वारा उस व्यवसाय मे लाग न आते हो तो वैधानिक 
भकुश द्वारा लोगो को उस व्यवसाय के रोजगार को स्वीकार कराया जाता है। ऐसी कठोर वार्य- 
वाही युद्धवाल में हो आवश्यवः हाती है क्योकि प्रत्येक कार्य को शी ध्रातिशी प्र बरने की आवश्यकता 
होती है और प्रोत्साहन विधियों में समय मप्ट नही क्या जा सकता है । 

आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत वास्तव मे रोजगार चयन करने की स्वतन्त्रता में वृद्धि होती 
परन्तु प्रत्यक्ष रूप से इस स्वतन्नत्वा को सीमावद्ध कर दिया जाता है । नियोजित अर्थ व्यवस्था 
प्री अन्तर्गत उन व्यवसायों द्वारा नवीन श्रमिकों की भर्ती बन्द कर दी जाती है जिनमे पहले से ही 
अमर का आधिवय होता है। इस प्रकार लोगो को उस विशेष व्यवसाय अथवा कारखाने मे रोजगार 
प्राप्त करने की स्वततता पर अबुश लग जाता है, परन्तु यह अकुश आधिक कठिताइयों से बचने न 
लिए सगाये जाते है। यदि ऐसे अकुश न लगाये जाये तो सम्पूण रोजगार की स्थिति छित्त भिन्न हो 
जायेगी। वास्तव मे नियोजित अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य पूर्ण रोजयार की व्यवस्था करना होता है 
जौर नवीन राजगार के अवसर वडी मात्रा में उत्पन्न क्ये जाते है। इस प्रकार लोगों को रोजगार 
+ एक बड़े समृह भे से चयन बरन की स्वतन्त्रता मिलती है। अर्थ-व्यवस्था वे केवल एक बहुत छोटे 
झेन के विए ही अकुश लगाये जाते है और शेष रोजयारो में चयन करने के अवसरो में अत्यधिक 
बृद्धि हा जाती है। 

नियोजित अब -ववस्था म॑ 
स्थान दिया जाता है। समस्त 
परिस्थिति म रिक्त स्थानों वी 
चयन करने के अधिकार का अधि 
ताय भय बना रहता है किए 


है 


रोजगार के कार्यालयों (छमआफी0्राधा एरटागग8९5) को विशेष 
रिक्त स्थानो की इन दफ्वरो को सूचना देना अनिवार्य होता है। ऐसी 
सूचना अधिक से अधिक लोगा को मिल जाती है और वे रोजगार 
'+ प्रभावशाली उपयोग कर सकते है। अनियोजित अर्थ॑-व्यवस्था मे 


' राजगार छाडने पर दूसरे रोजगार का मिलना कठिन होता है और 
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अत्प-विकसित राप्ट्रो के विकत्तित न होने का प्रमुख कारण अकुशल ताल्लिक्ताजों खग उपयोग है। 
यदि विकास-वितियोजन के अन्तगंत तान्बिकताओं को यवावत्‌ रा जाता है तो समाज को आधिक 
एंव सामाजिक सरचया सगठन, उत्पादन-विधियों, आदि में परिवर्तन करता सम्भव नहीं होता और 
अर्थ-व्यवस्था मे उस गतिशीलता (70,ग87॥05) का सचार नहीं होता हैं जा विकास का मूलाधार 
है। इसके अतिरिक्त श्रम-प्रधान॑ तान्त्रिकताओं के निरन्तर उपयाग बे परिणामस्वरूप समाज में 
ऐसे वातावरण को सुदृढता प्रदान होती है. जो कसी परिवर्तन को स्वभायत स्वीरार नहीं करता 
हैं। विकास परिवतेन का परिणाम होने के कारण उसके उपयुक्त बातावरण का विद्यमान होना 
आवश्यक होता है। 

(आ) श्रम-प्रधान तान्विकताओं का उपयोग करने पर पूँजी वा अत्यधिक कम उपयोग 
करना सम्भव नही होता है क्योकि इतके लिए उपरिव्यय-सुविधाआ (0४०7080 श0९5) एच 
अन्य सामग्रियों को आवश्यकता पूँजी-प्रधान तान्मिकताओ के समान ही पड़ती है। उपरिव्यय-सुवि- 
घाओं मे लगने वाली पूँजी का अनुपात भी व्यवमायों में छमने वाली पूंजी मे यदि जोड दिया जाय 
तो श्रम-प्रधान तान्विकताओ को पूँजी की आवश्यकताएँ विभेष कम नहीं रहती है। इसके अतिरित्त 
पूंजी-प्रधान तान्तिकताओ में प्रारम्भिक अवस्था मे अधिक विनियोजन करना होता है परन्तु बाद में 
इनकी सचालन-लागत एवं इन पर होने वाले पूंजी-विनियोजत की माना कम रहती है। श्रम- 
प्रधान तान्बिकताओं में थोडी-थोडी पूँजी दीर्घकाल तक विनियाजित करते रहता पड़ता है। 


(इ) श्रम-प्रधान सान्निकताओं मे प्रारम्भिक अवस्था में ता अधिक रोजगार प्रदान करने की 
क्षमता होती है परन्तु इनकी रोजगार प्रदान करने की क्षमता में भविष्य में वृद्धि नहीं होती है। 
दूसरी ओर पूंजी-प्रधान तास्तिकताओं मे रोजगार श्रदान बरये की सम्भावनाएँ अधिक होती है 
क्योकि इनके द्वारा बडे पेमाने पर उत्पादन करनले के लिए इनके सहायता उद्योगों एवं व्यवदसायों का 
विस्तार होता है जिनमे रोजगार के अतिरिक्त अवसर उदय होत है। 


(ई) कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती है जो आर्थिक प्रगति के लिए अनिवाय होती है परन्तु 
पूँजी-प्रधाव त्ान्त्रितताओ के अन्तगेंत ही इनका सचालन हो सकता है। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक 
साधनों, विशेषकर खनिज पदार्थों का बिदोहन एवं शोषण, इस्पान का निर्माण, खनिज तेत का 
शोधन, यातायात, सघार एवं बन्दरगाहों आदि का विस्तार एवं विकास पूँजी-प्रधान तास्त्रिकताओं 
के उपयोग द्वारा ही सम्भव हो सकते है । यह समस्त आयोजन आशिक प्रगति के अग होते है और 
इनकी व्यवस्था किये बिना प्रगति की प्रविधि को सुदृढ नही किया जा सबता। 

(उ) झमाज का बहू वर्ग जो लाभ प्राप्त वरता है, लपनी आब का अधिक पुनवितियोजन 
करने में समर्थ एवं उद्यत रहता है और जिस अर्थ-व्यवस्था की प्रगति परे अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का 
बडा भाग लाभ पाने वाले वर्ग को प्राप्त होता है, उसमे बचत, विनियोजन एव पूंजी-निर्माण अधिक 
होता है । दूसरी ओर, मजदूरी, वेतद एवं लगात पाने वाला दग अपनी आपगनबुद्धि का अधिकाश 
भाग उपभोग कर लेता है और उत्पादक विनियोजन के लिए बचत करने म समर्थ नही होता है । 
श्रम-प्रधान _तान्त्रिकताओं के उपयोग के फनस्वरुप जो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, उसका 
बढ़ा भाग श्रमिक-बं को प्राप्त होता है क्योकि व्यदसायों मे पूँजी बी मानता कम और श्रषप्त का 
परिमाण अधिक होता है। अधिक श्रम को रोजगार देते से राष्ट्रीय आय का वितरण श्रमिक-वर्ग 
के अनुकूल होता है। श्रमिक-बर्ग की आय बढले से वचत, विनियोजन एव पूँजी-निर्माण की दर में 
पर्याष्त वृद्धि नही होती है और आर्थिक प्रगति की दर मे बृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। इसके 
विपरीत पूँजी-प्रधान तान्त्रिकताओ का उपयोग करन पर लाभ का वडा भाग साहसी को मिलता 
है जो बचत एबं विनियाजन-दर बढाकर आशिक प्रगति को गतिमान वर सकता है। अल्प-विकसित 
राष्ट्री मे जनमण्या की वृद्धि ततीद्र गति से होती है और इस परिस्थिति मे प्रति व्यक्ति आय, बचत 
एवं विनियोजन वटाये के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रारम्भिक विनियोजन इस प्रकार किया 
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जाय कि प्रति व्यक्ति उत्पादय में शीद्न ही जधिक वृद्धि हो सके। प्रति व्यक्ति उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि पूंजी प्रधान वान्निकताओ द्वारा ही सम्भव हा सकती है। 

(ऊ) अत्प विकसित शप्ट्रा में तान्दिक्‍ताजा वा चयन करने के लिए समय-घटक पर भी 
ध्यान देना जावश्यक होता है। परियाजनाआ वो पूति में जो समय लगता है, वह भी विकास की 
गति पर प्रभाव डालता है। श्रम प्रवाद तान्मिक्ताओं मं सरल उत्पादन विधियों एवं यन्‍्त्रो का 
उपयाग क्या जाता हे जिनसी स्थापना मं अधिक समय नहीं लगता और यह परियोजनाएँ अल्प 
काल मे ही उत्पादन प्रारम्भ उर देती है । दूसरी आर पूंजी प्रधाव तान्तिकताओं की स्थापना एवं 
इनका निर्माण काब अधिक हाता हे आर इसके द्वारा पूरी क्षमता का उत्पादन दीर्ध काल मे प्रारम्भ 
हो पाता है। यदि इत दाना प्रकार की परिप्राजनाआ व द्वारा क्रिय गये दोर्घकालीन उत्पादन वी 
दुलना की जाय तो पूजी प्रधान तान्पिकताओ का उत्पादन अत्यधिक हाता है परन्तु अल्प काल में 
जहाँ पूँजी-प्रधान तान्तिबताएँ राष्ट के उत्पादन मं लगभग शुन्य के बराबर योगदान देती है, श्रम- 
प्रधान तान्त्रिकताओं का उत्पादन का परिमाण अधिक होता है। अल्प-विकसित राष्ट्रों को प्रारम्भिक 
भन्‍्प काल मे पूंजी प्रधान तास्तिक्ताओं के उपयोग से बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है क्योकि टन तान्त्रिकताओं में देश मे उपलब्ध साधना का बड़ा भाग एबं विदेशों में 
प्राप्त सहायता का विभियोजन हो जाता है जिससे रोजगार म वृद्धि हाती है। जनसाधारण की आय 
मे वृद्धि होने मे उनके द्वारा उपभोग की अधिक वस्तुओं की साग वी जाती है। परन्तु अल्प काल 
में पंजी प्रधान वास्तिक्ताओं द्वारा उत्पादन न क्ये जाने के कारण अथ व्यवस्था मे आय-चुद्धि के 
अनुरूप उत्पादन म वृद्धि नहीं हाती हे जिसवे परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति का प्रारम्भ हाता है जो 
देश के विदेशी व्यापार शेप एन भुगतान शेप पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारत भी इन 
परिस्थितियों से गुजर रहा है । परायु जय दीधकावीन विकास का लक्ष्य सामने रसा जाय तो इत 
सक्रान्तिक (]शाकध०॥/0) कठिनाटया को समाज का सहन करना ही होता है क्योकि पूंजी प्रधात 
नास्तिकताओ की अनुपस्थिति मं बिकास को दीघकाजीन जीवन प्रदान करना सम्भव नही हो 
सकता हे । 

उपयुक्त विवरण में यह स्पप्ट है कि याजना अधिकारी का सभस्त वालों पर विचार करके 
तान्त्रिक्ताओं का चयन वरना हाता है। जिन क्षेत्रो म पूँजी एवं श्रम प्रधान तान्त्रिकताओ का 
वैकल्पिक उपयोग हा सकता हा उनम रोजगार की स्थिति, पूंजी की उपर्लान्ध तथा लक्षित विकास 
की गति को ध्यान मे रखकर श्रम प्रधान तास्तिक्ताआ को प्रावमिक्तता दी जाती है परन्तु इन श्रम 
प्रधान तान्जिक्ताओ के सम्बन्ध मे यह भी निणय करना होता हे कि इन्ह पध-व्यवस्था सम स्थायी 
स्थान दिया जायगा अथवा इनका महत्य केबल उस सध्य काल तक सीमित रहेगा जब तक अर्थ 
च्यवस्था प्रारम्भिक प्रिकास वी अवस्था से गुजरती है। दि 


(घ) उपभोग एवं विनियोजन सम्बन्धी प्राथमिकताएँ--प्रजातान्त्रिक समाज मे विनियोजन तथा 


उपभोग म प्राथमिकता निधारित करना सवस कठिन होता है। जनसमुदाय सर्देव वतमान सुविधाओं 


को महत्व देता है जबकि नियोजन अधिकारी भविष्यगत्‌ हित को थधिक महत्व देता है। इसीलिए 


चह अधिक साधना वा भविष्यगत उपभाग के जिए विनियाजित करना चाहता हूं । भविष्यगत 


जपभाग का आयोजन करन के जिए देश में आधारभूत उत्पादन एव पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगो, कच्चे 
माल क निमाण से सम्बन्धित उद्योगा तथा उपरिब्यय सुविधाआ के विस्तार से सम्बन्धित व्यवसायो 
बी स्थापना विकास एवं विस्तार पर अधिक विनियाजन करन की नावश्यकता होती है । विकास 
विनियोजन का बदा भाग जव इन आधारभून उद्योगा का चला जाता है तो उपभोक्ता-वस्तुओ के 
उद्योगो के डत्पादेन का विस्तार बरन रू जिए जत्प काल मे आवश्यक साधन प्रदान करता सम्भव 
नहीं होता है। इस प्रवार एक आर जायारभूत उद्यागा म अपित् विनियोतन करने हतु जन- 
साधारण का अविक उचत बरन या प्रोत्माहित एवं विवश क्या जाता है और दूसरी ओर, उन्हें 
आवज्यक्तानुसार पर्याप्त उपभाक्ता उस्लुएँ प्रदान नहीं की चातो है तिसके परिणामस्वरूप विकास 
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की प्रारम्भिक अवस्था में लोगों के जीवन-स्तर मे और कमी आ सकतो है। वर्तमान जीवन-स्तर 
झुबव उपभोग-स्तर में कितनी कभी करना सम्भव है, यह राजनीतिक एय सामाजिक वातावरण पर 
निर्भर रहता है । नियोजत-अधिकारी को योजना के लक्ष्यों वे जनुरुप उपभोक्ता अथवा उत्पादक 
उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करनी होती है। प्राय अनिवार्यता की उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन 
मे वृद्धि करते के लिए अधिक प्राथमिकता प्रदान करनी पड़ती है। अनियाय वस्तुओं के उत्पादन मे 
पर्याप्त बुद्धि करने के लिए भी तास्निकताओ में सुधार करना होता हैं और यह सुवार पूँजीयत 
विनियोजन हारा ही सम्भव हो सकता है। 

(ड) उद्योग एवं कृषि-सम्बन्धी प्राथमिकताएँ--प्राय सभो अल्प-विकम्तित राष्ट्री भे कृषि 
एक प्रमुख व्यवसाय है और इनकी अधिकाश जनसख्या भूमि से ही अपना जीविकोपाजजन करती 
है । इसका मुख्य कारण यह है कि अल्प-विकसित राष्ट्रों मे हुपि क अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का पर्याप्त 
विकास नहा होता हैं । जनसमुदाय को अपने जीवन-निर्बाह वे लिए कृषि वे अतिरिक्त अन्य व्यव- 
सायो में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते । ऐसी परिस्थिति में जाथिक विकास का समारम्भ 
करने के लिए औद्योगिक तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरों का उत्पन्न 
करना आवश्यक होता है जिसमे श्रम को अन्यत रोजगार दिया जा सके । इसके साथ हो यह भी 
कवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हो । इस हेतु कृषि में लगे श्रमिकों को 
उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि करना और कृषपि-विधियों म आवश्यक सुधार एवं क्रपि-व्यवसाय का पुन- 
संगठन बाछनीय होता है । कृषि-उत्पादन में इतनी वृद्धि करमा आवश्यव होगा जिससे कृपकों के 
जीवन-स्तर में उन्नति के साथ-साथ अन्य व्यदसायों में लगे व्यक्तियों को पर्याप्त खाद्य एंब अन्य 
कृषि-पदार्थ प्राप्त होते रहे तथा निर्यात-योग्य कृपि-उत्पादन का निर्यात करते पूँजीगत वस्तुओं के 
आपात हेतु आवश्यक विदेशी मुद्रा अजित की जा सके । 

कृषि-क्षेत्र में अदुश्य बेरोजगारी वी समस्या भी विद्यमान रहती है । अदृश्य बेरोजगारों से 
श्रम-शक्ति का वह भाग सम्मिलित होता है जो प्रत्यक्ष रूप से तो बेरोजगार नहीं होता परन्तु 
डसका सीमास्त उत्पादन शून्य के बराबर होता है । यदि ऐसी श्रम-शक्ति को क्रपि-क्षेत्र से हटाकर 
अन्यन क्षेत्रों मे लगा दिया जाय तो कृपि-क्षेत्र के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव मही पढता है । 
अंदृश्य बैरोजगार श्रम कृपि-क्षेत्र भें इसलिए लगा रहता है क्योकि इस अन्य क्षेत्रों मे रोजगार उप- 
लब्ध नही होता है । यही कारण है कि अदृश्य बेरोजगारी का पता तभी चलता ह जब उसके उत्पा- 
दक उपयोग का प्रयत्न किया जाता है । यह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र मे माता तथा उपयोगिता में 
भिन्न होता है । लेटिन अमरीकी राष्ट्र में मौसमी बेरोजगारी वी समस्या है । यदि इन राष्ट्रों में 
कृपि-क्षेत्र से स्थायी रूप से पृथक्‌ कर कुछ श्रम को अन्य क्षेत्रों मे लगा दिया जाय तो कृषि के उत्पा- 
दत मे कमी हो जामगी । ऐसी स्थिति मे राष्ट्र का औद्योगिक विकास कृपि-क्षेत से श्रमिकों को हटाने 
के पूर्व कृषि-उत्पादन में वृद्धि द्वारा सम्भव है | इसके सर्वथा विपरीत पूर्वी यूरोप, मध्य-पूर्व तथा 
दक्षिण-पूर्वों एशिया तथा सुदृर-पू्व मे ऋषिक्षेत्र मे श्रम का आधिक्य है और आर्थिक विकास हेतु इस 
अधिक श्रम को उत्पादक उपयोग मे लाना आदश्यक होगा । इय राप्ट्रो से कृषि के क्षैठ से श्रम का 
ह॒ढाने से उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नही पडता है। कुछ राष्ट्रो मे श्रमाधिक्य को कृषि से 


पृथक्‌ किये जाने पर कृषि-उत्पादन मे वृद्धि होने की सम्भावना की जा सकती है। इन राप्ट्रो की 
समस्या को तिम्तरूपेण समझा जा सकता है 


हि (अ) कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम को लाभप्रद रोजगार मे लगाना जिससे यह श्रम विकारा 
में सहायक सिद्ध हो । 


(आ) श्रमिकों को अन्य व्यवसायों मे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित अथवा विवश करना 
तथा उबको स्गठित करके उनके प्रशिक्षण का प्रवन्ध करना जिसमे उनके द्वारा अन्य क्षेत्रों मे 
अधिकतम उत्पादन हो सके । 


(इ) अतिरिक्त क्षम के कृषि से पृथझ्‌ हो जाने के कारण शेप कृषको की ज्ञाय तथा जीवब- 
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स्तर मे वृद्धि हो जाती है. जौर वे क्रपि उत्पादन का अविक तथा अच्छा भाग स्वयं उपभाग करना 
चाहते है । नियाजन जधिवारिया का यह जायाजन करना जावश्यक है कि ढृषि के क्षेत्र से पर्याप्त 
मात्रा में कृपि-उत्पादन अन्‍य क्षता वे उपभाग ये विए उपलब्ध हा सके। हर 
इन राष्ट्रा म ढृपि से प्रथम क्यि गय अतिरिक्त श्रम का कम पूँजी विनियोजन वाले व्यव- 
सायो में काय मिलना चाहिए य्याक्ति आप विकसित राप्ट्रो म पूँजी का अत्यन्त अभाव होता है और 
उपलब्ध साधनों से त्रपि करा भी प्रयाप्त विकास क्या जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार ऐसे 
उद्योगों की स्थापना वी जानी चाहिए ज्िमम पजीगत सामग्री का कम तथा साधारण विधियों का 
अधिक उपयोग हो। रूस म भी प्रारम्भिव अवस्था म प्राचीन औजारा से ही औद्योगिक विकास 
का समारम्भ क्या गया था जोर जबिक श्रम जगन वाले उद्योगा की स्थापना की गयी थी। ठीक 
इसी प्रकार प्रत्यक अप विकसित स्प्त जन शने इस मव्यम अवस्था से मिकत कर पूँजी लगते 
बाते उद्योगों की स्थापना कर सकता है । 
यदि प्रारम्भिक कान से ही बृहद द्यागा की स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है ता इषि 
के क्षत्र से हटाय गय अतिरिक्त श्रम त्रा निपुण (5॥.॥]20) तथा बर्दधे निपुण (छा आ0९6) श्रम 
मे इतन शीघ्र परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं होता है। साथ ही, दृढ़ औद्योगिक आधार की 
स्थापना के लिए पजीगत वस्तुजा की आवश्यकता हाती है और इन पूंजीगत बस्तुओ के निर्माण क्के 
लिए भी अत्य पंजीगत वस्तुआ की आवश्यकता हाती है। किसी भी अल्प-विकसित राष्ट्र मे पूंजीगत 
बस्तुओं के उद्योग इतन व्रिवसित नहा हाते औौर न अल्प कात में उनका इतना विकास ही किया 
जा सकता है कि व राष्ट का ओद्योगीवरण करने के लिए आवश्यक पूँजीगत सामग्री प्रदान कर 
सर्बें । ऐसी परिस्थिति मं पूजायत सामग्री का आयात करके ही औद्योगिक उत्थान सम्भव हो सकता 
है। पूजीगत सामग्री क आयात का शान करने के लिए कृषि उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए 
जिसके तिर्यात द्वारा आवश्यकतानुबून बैंदेशिक मुद्रा अजित की जा सके। इसके साथ ही निष्ुण 
तथा अद्भ निषुण श्रमिकों का अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है, अत उनकी उपभीग-आवश्यकताओं 
मे भी वृद्धि हा जाती हे। दस प्रकार आद्यागिक विकास के लिए कृषि का इतना विकास होता 
आवश्यक हागा कि उसः द्वारा विदेशी मुद्रा पयाप्त मात्रा मे अजित की जा सके तथा कृषि के 
अतिरिक्त अन्य क्षेत्रा म वग जय श्रमिका को आवश्यक उपभोग सामग्री उपलब्ध हो सके | बिला 
सिता वी वस्तुआ के आयात को प्रतिबन्तित करके तथा कलात्मक वस्तुओ के निर्यात मे पूँजीगत 
सामग्री का आयात कुछ सीमा तक सम्भव हा सकता है । 
दूसरी ओर ऐसे राष्ट्र म जहाँ वप मे अनिरिक्त श्रम केवल कुछ ही समय के लिए बेकार 
रहता हो बहा लाभप्रद रोजगार वा आयोजन करने के जिए स्थानीय राजगार के अवसरो मे वृ्दि 
करना आवश्यक होगा । उनको भूमि स स्थायीरूपण पृथक नहीं किया जा सकता क्योकि उनके हपिं 
से हटाये नाव पर कृषि उत्तादन म कमी होन की सम्भावना रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक 
विकास को योजनाल़ा म दस अतिरिक्त श्रम को काय देना उचित होगा। छोटी छोटी सिंचाई 
गोजनाआ दतदली भूमि को हूपि याग्य भ्नान सहायक मार्गों का निर्माण करने अच्छे कृषि-औजारों 
का निमाण करत पेय जत दा प्रयाव करन आदि जैसी कम पूजी की आवश्यकता वाली योजनाओं 
मे अतिरिक्त श्रम का सविधापुबक राजगार दिया जा सकता है। इस प्रकार इन कार्यक्रमों को अधिक 
प्राथमिकता दना आवश्यक ह। ग्रामीण तथा यूह्‌ उद्याग का विकास भी मौसमी तथा अदृश्य बेराज 
भारो को लाभप्रद काॉय दिताने म सहायक होता है। इन उद्यागों के विकास हतु ताजिक प्रशिक्षण 
नरक उत्पादन का प्रमापीररण ($0कवाठ॑क्वातार40०॥) कच्चे माल की सुगम पूत्ति अल्पकालीन साख 
हा धवन्ध जादि का आयाजन करना आवश्यक होता है । यदि ग्रामीण गृह तथा लघु उद्योगों के साथ 
दैहद उद्यागा का विरुस किया जाता है लो इन दाता म सामजस्थ स्वापित किया जाना चाहिए ' 
दाना का इस प्रकार वियन्तित एवं संगठित क्या जाय कि वे परस्पर पूरक का काय करें प्रतिस्पधा 
, । नहीं। जघ तथा ग्रामीण उद्यागा का स्थायीरूप स कोटा निश्चित करके अथवा कारखानों के 
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उसादन पर कर लगा कर सरक्षण देने से अधिक लाभ नही होना है उ्योकि इस प्रकार की नीतियो 
में वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है और स्थायी पूंजी के पूर्णतम उपयोग में बाधाएँ आ जाती 
है। ऐसे भरृह उद्योगों का स्थायी वथा स्वतन्त्र विकास किया जा सकता है जिनकी उत्पादन-लागंत 
कारखानों की उसी प्रकार की वस्तुओ की उत्पादब-लागत से अत्यधिक न हो । इस प्रकार एक राष्ट्र 
मे लघु तथा बृहद दोनो प्रकार के उद्योगो का समानान्तर विकास क्या जा सकता है। 

* ब्वास्तव में औद्योगिक तथा कृषि-विकास में चुनाव करने का कोई प्रश्व नही होना चाहिए 
क्यौकि दोनों के समानान्तर विकास द्वारा ही आ्थिक विकास की विधि का प्रास्म्भ हो सकता है, 
परन्तु उन राष्ट्रों में जहाँ श्रम की न्यूनता है, औद्योगीकरण दृषि-विकास झराः ही सम्भव है। दूसरी 
घोर, उन राष्ट्रो मे, जहाँ ग्रामीण जनसख्या अधिक हो, इृषि-विकास हेतु उद्योगो का उत्थान करना 
झावश्यक होगा। जहाँ दृपि-व्यवसाय में श्रम का आधिक्य और पूंजीगत साधनों वी न्यूनता हो, वहाँ 
अधिक श्रम का उपयोग करने बाली योजनाओं को प्रायमिकता दी जानी चाहिए । इसके विपरीत 
जिन अर्धा-विकसित राष्ट्रों मे श्रम की कमी होनी है, उनमे ऐसी योजनाओ को प्रायमिकता प्राप्त 
होती है, जिनमे श्रम को तुलता मे पूँजी वी अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार श्रम की उप- 
लब्धि के आधार पर हो याजनाओ की प्राथमिकता निश्चित की जा सकती है (यदि अन्य सभी बाते 
समान रहे) परल्तु साथारणत अन्य सभी बाते कभी समान नही रहती, इसलिए प्रत्येक योजना की 
प्राथमिकता विकास-कार्यक्रम के उद्देश्यों के आधार पर ही निश्चित की जातो है। कुछ योजनाएँ 
ऐसी होती है जिनमे पूँणी की अधिक आवश्यकता होते हुए भी उनको प्राथमिकता दी जाती है, जैसे 
शक्ति-उत्पादन केन्द्र अथवा विशेष सुविधा प्राप्त कोई राष्ट्रीय उद्योग जैसे पाकिस्तान का जद 
उद्योग । 

कुछ योजनाएँ ऐसी होती है जिनमे पूँणी तथा श्रम के अनुपात में कोई परिवर्तत करना 
नियोजक की शक्ति के परे होता है। उदाहरणार्थ, लोहा तथा इस्पात उद्योग। अन्य कतिपय 
योजनाएँ ऐसी है जिनमे पंजी व श्रम के अनुपात में नियोजक परिवतंव कर सकता है, जैसे बांध- 
निर्माण, मिचाई-योजनाएँ, मार्ग-निर्माण आदि । इन दोनो प्रकार की योजनाओं मे से चयन करते 
समय नियोजक 'उनकी एकमात्र श्रम उपयोग करने की शक्ति के आधार पर ही निश्चय कर सकता | 
बद्यपि लोहा तथा इस्पाद उद्योग में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, किन्तु यह शीघ्र औद्योगी- 
करण का आधारस्तम्भ है। इसकी तुलना में उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों को विकसित करना 
किसी भी दृष्टि ने वृद्धिमत्तापूर्ण नहीं, जिनमे अल्प काल में अधिक श्रम का उपयोग और पूंजी की 
क्रम आवध्यकता होती हैं। 
उपर्युक्त बिवरण से यह स्पष्ट है कि उद्योगों तथा क्रषि का समानान्तर विकास आवश्यक 
होता है और यह विभिन्न राप्ट्री की परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि कृपि-विकास्त से ओद्योगिक 
विकास में सहायता मिले, अथवा इसके विपरीत अर्थात्‌ ओद्यागिक विकास से कृपि-विकास मे 
भहायता मिले । प्रश्न केवल कम का है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम उद्योगों का विकास क्या ज्ञाय अथवा 
क्रपि का ? भारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश मे, जहाँ न्यूच उत्पादन, कृषि मे अधिक भ्रम, बेरोजगारी, 
खाद्यान्नो का जभाव जादि आधारभूत समस्याएँ है, हम उपर्युक्त विचारधाराओं के आधार पर ही 
प्राथमिकता निश्चित कर सकते हैं। नियोजन-अधिकारियो को एक ओर, पर्याप्त खाद्यान्नो की पू्ि 
का प्रबन्ध करना होता है और दूसरी ओर, अतिरिक्त इृपि-श्रम तथा शिक्षित बेरोजगारों को लाभ- 
प्रद रोजयार वा भी आयोजन करना होता है। अधिक रोजगार के अवसरो का प्रवन्ध करमे के 
लिए, उद्योगों तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य ब्यवसायो का उत्पादद करना आवण्यक होता है, परन्तु 
ऐसे उद्योगों को प्राथमिवता दिया जाना आवश्यक होगा जिनमे अधिकतर श्रम का उपयोग होता है। 
गृह, लघु तथा ब्रामीण उद्योगो के विकास को इस प्रकार प्राथमिकता दी जा सकती है परन्तु राष्ट्र 
के विकास से बया इस उद्योगो को स्थायी स्थान दिया जाना चाहिए अथवा इनके विकास को केवल 
तत्कालीन ममस्थामो के हल के लिए अस्थायी स्थान प्राप्त होना चाहिए ? दनके विकास से क्ृषि- 
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क्षेत्र के अधिक श्रम को कार्य प्राप्त हो सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्र मे जीवन-स्तर में बृद्धि हो सकती 
है । इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र मे कर-दय तथा बचत-क्षमता म वृद्धि होगी और अधिव॒ पूंजी-निर्माण 
भे सहायता प्राप्त हो सकती है । लघु जोर कुटीर उद्योगों हारा झीघ्रता से उपभोग के स्वर मे वृद्धि 
भी सम्भव हो सवती हू। इनके द्वारा मुद्रानफीति के दबाव को भी कम क्रिया जा सकता हैं। इस 
प्रकार लघु तथा कुटीर-उद्यागो में विकास ढारा वृहद्‌ उद्योगो की स्थापना एवं उत्बात हेतु आवश्यक 
अर्थ-साधन प्राप्त हो सकत है । 





अतिप्ठित अर्थशास्तियों (0]35क०४| 80०॥०॥॥५४७) ते औद्योगिक विकास के तीत क्रम 
निश्चित किय है--(4) प्राथमिक कच्चे माल का उत्पादन, (2) उनका उपभोग की वस्तुओं में 
परिवर्तन, (3) पूँजीगत सामग्री का उत्पादन । अत्तर्राष्ट्रीय विकास बैक ([[. # है 0.) तथा 
अमरीकी सरकार ते भी श्रीलका मिश्र, कालम्विया तथा अन्य अद्ध-बिकसित राष्ट्रों के छोटे उद्योगों 
को प्राथमिकता प्रदान करने का सुझाव दिया है, परन्तु आधुनिक युग मे केवल आधिक विचार 
धाराओं के आधार पर ही आध्िक योजनाओं का निर्माण नही होता। योजनाओं मे प्राथमिकता 
निश्चित करते समय राजनीतिक तथः साम्राजिक विचारधाराओ को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता 
है । लघु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता मिलदा तब अधिक महत्वपूर्ण है जब राप्ट्र की अर्थ 
व्यवस्था भे निजी साहस को विशेष स्थान प्राप्त होता है और राज्य केवल इनकी सहायता करने, 
प्रशिक्षण, सरक्षण तथा जाधारभूत सेवाओं के आयोजन करने तक ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखता 
है, परन्तु निजी क्षेत्र (0५802 5९७०7) को विश्वेप स्थान देने से नियोजन की सफलता सस्देह- 
जगक हो जाती है क्योंकि निजी क्षेत्र सदैव अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिक गहत्व देता है। जद 
राज्य औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लता है और राजकीय क्षेत्र मे विकास तथा वृद्धि को विशेष 
महत्व दिया जाता है, तब वृहद्‌ उद्योगो के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है । वृहद्‌ उद्योगों 
को प्राथमिकता देने के पूर्व यह भी देख लेता चाहिए कि राज्य को स्वय की नियोजत-सम्बत्धी 
शक्तियाँ तथा अर्थव्यवस्था से निजी क्षेत्र को कम किये जाने पर उद्भूत विरोध को वहन करने वी 
शक्ति कितनी है २ 
बृहद्‌ उद्योगों मे क्ृपि-क्षेत्र के अधिक थ्रम को कार्य देते हेतु कृपि का अधिकतम विकाल 
करना आवश्यक होगा क्योकि कृषि-उत्पादन से बढती हुई जनसस्या की खाद्यान्न जावेश्यकताओं वी 
प्रूति होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है अन्यथा विदेशों से खाद्यान्न आयात करने को आवश्यकता 
होगी और विदेशों में पूंजीगत सामग्री के आयात में बाधा पड़ जायेग्री | इसके साथ कृपि द्वारावूर्दी 
उद्योग के कच्चे माल को पूर्ति भी होनी चाहिए । जब राष्ट्र मे खाद्यान्नो की न्यूवता हो तो वह 
उद्योगों की स्थापनायथ्थ पूँजीगत सामग्री विदेशी ऋण द्वारा ही आयात की जा सकती है जिसके भुगः 
तात का भार भी अल्पकाल मे कृषि पर है। पडता सम्भव हैं । भारत जैंसे प्राचीन राष्ट्र मं ही 
उत्पादन मे वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरक, वैज्ञानिक नवीन क्ृपि-विधियाँ तथा अन्य अच्छे औजारों 
की आवश्यकता होती है। इन सभी की पृतति के लिए उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। इस प्रकार 
हा 28388 के विकास में इतना पारस्परिक घतिप्ठ सम्बन्ध है कि किसी भी एक का अर 
। सहायता की अनुपस्थिति में विकास असम्भव है । पूर्णत आ्िक विचारधाराओं वे आधार पर 
भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र मे इृपि-विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए । 
डे 3 008: अप प्राथमिकताएँ---नियाजन-अधिकारियों के योजना के कार्यत्रम निश्चित 
कि करना भी आवश्यक होगा कि साधनो का कितना भाग उत्पादक सामग्री 


कल अप 440९. पर विनियोजित किया जाता चाहिए । उत्पादक सामग्री उस्ती 
कक य हितकर हो सकती है, जब जनममुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं गृह-सम्बन्धी सुविधाएँ भी 
न दो प्रदान की जायें । अधिकतर यह विचार किया जाता है कि जनसमुदाय के लिए 
एन सुविधाओं का आयोजन करने के लिए जो विनियोजन किया जाता है, बह अबुलादी 
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होता है, परन्तु प्रोफेचर शुल्ड (शर्ण $८४णं६८), जो लैटिन अमरीकी राष्ट्र के विशेषज्ञ समझे 
जाते है, के विचार मे जवसप्रुदाय को उत्पादन का एक घटक समझकर उनकी आधारभूत सुविधाओं 
का आगोजन करना चाहिए। जनसमुदाय का जीवन-स्तर सुवारने से जनसमुदाय की कार्यक्रुणलता 
में वृद्धि हाती है तथा इन सुविधाओं में विनियोजित राशि से अधिक लाभ होना है, जितना पूँजी 

गत सामग्री मे वितियोजन द्वार प्राप्त नही हो सकता । जब तक जनसमुदाय की उत्पादन शक्ति में 
पर्याप्त वृद्धि नहीं होती, कोई भी आथिक नियोजन विकासपूर्ण तथा सफल नहीं कहा जा सकता। 
भारत जैसे राष्ट्र म पिछडी जातियो के लोगो का सामाजिक सुधार करना आवश्यक होता हे । 

इस प्रकार सामानिक्त कायर्मा को उचित स्थान मिलना आयश्यक होता है । 


7्र 


लागत-लाभ-विश्लेषण एवं परियोजनाओं का चयन 
[00श-8छष्टा ७0४5॥४59॥5 #00 780-3६९ 7 ६५७/७०५7॥00] 





भारत लाभ विश्लेपण-विधि परियोजनाओं की लागत एवं लाभ के विश्लेषण की एक ऐसी 
विधि है जिसके आधार पर विनिग्राजन का अधिक्षतम न्‍्यायोचित एवं सर्वाधिक सामाजिक हित 
हेतु आवटन करना सम्भव हो सकता है । इस विश्लेषण के अन्तर्गत परियोजनाओं की किल्ही 
विश्वसनीय आधारों पर लागत एवं लाभ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और जिन परि- 
योजनाओ में लाभ एवं लागत का अन्तर सर्वाधिक होता हैं उन पर विनियोजन करने का निर्णय 
किया जाता है। आधुनिक युग मे लागत लाभ-विश्लेषण का व्यापक उपयोग किया जाने लगा है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका में सिचाई एवं परिवहन-परियोजनाआ, औद्योगिक सैनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा- 
सम्बन्धी परियोजनाओं पर यह प्रविधि लागू की गयी है। ब्रिटन मे भी इस प्रकार के विश्लेषण 
पर प्रयोग क्यि गये है । विकासशील राप्ट्रो मे पूंजी की कमी के कारण लागत-लाभ-विश्लेषण का 
महत्व बटता जा रहा है। परियोजनाओं का चयन करने के लिए यह विश्लेपण सामाजिक एव 
आशिक दोनों ही आधारों पर किया जाता है। जब विकास-परियोजनाओं का सचालन सरबवारी 
क्षेत्र में किया जाता ह तो लागत-लाभ विश्लेषण और भी आवश्यक होता है क्योकि सावेजनिक वित्त 
का अव्यक्तिगत उपयोग होता हैं ओर नियोजन-अधिकारियो को जनसाधारण एवं उनके प्रतिनिधियों 
के अपने क्रिया-क्लाप का उत्तरदायित्वपूर्ण लेखा-जोजा देना होता है। वदिजी विनियोजक भी अपने 
विनियोजन-निर्णयो क्यो अधिकतम लाभप्रद बनाने के लिए प्रत्येक्ष विनियोजन-परियोजता की लागत 
एवं लाभ का सूक्ष्म विश्नेषण करना आवश्यक समझते है । 

एक प्रतिस्पर्धी अर्ध-ब्यवस्था भे लागत-लाभ-विश्लेपण मूल्य-यान्त्रिकता के' आधार पर जिया 
जाता है। लागत ज्ञात करते के लिए किसी विशिष्ट परियाजना में उपयोग क्यि जाते वाले 
श्रम पूंजी भूमि एक साहसिक योग्यता के मौद्विक मूल्य का उपयोग क्रिया जाता है। दूसरी ओर 
लाभ ज्ञात करने के लिए उस परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उन मौद्विक सूल्य 
के आधार पर क्या जाता हैं जा इनक लिए उपभाक्ता भुगतान करने के लिए तैयार रहते है। 
परियोजनाओं की लागत छत करने के लिए उन उत्पादन के साघनो की (जिनका इन परियोजना 
क्के लिए उपयोग होता है) की अवसर लागत का भी उपयोग किया जाता है। अवसर लागत में 
वात्यय उत्त लाभ अथवा उत्पादन म होता है जो इन उत्पादन के साधनों का अन्य किसी परियोजना 
के उपयोग से प्राप्त हा सक्तता है। लागत-लाभ-विश्नेषण की बह विधि निजी अथवा प्रतिस्पर्धी 
अर्थ-ब्यवस्था के लिए तो उपयुक्त हातो है परन्तु नियोजित अर्य-व्यवस्था में जहाँ सा््र॑जनिक क्षेत्र 
में अधिकतर परियोजनाओं का मचालन किया जाता है केवल मृत्य यान्त्रिक्ता के जाधार पर ही 
लागन-लान-विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योकि सार्वजनिक परियोजनाओ द्वारा जो वस्तुएँ 
न सैबाएँ उत्पादित की जाती है उनका प्रत्यक्ष रूप से मूयय के आधार पर प्रदान नहीं किया जाता। 
सडक, स्कूल, स्वास्थ्य लवाएँ सभी जनोपयोगी सेवाओ का कोई प्रत्यक्ष मूल्य नहीं लिया जाता हैं। 
इन सुविधाओं की लागत करदाताओं द्वारा प्रदान की जाती है जवकि इनका लाभ पाने वाले बहुँते 
बढ़ा जनसमुदाय होता है। इस प्रकार को परियोजनाओं का लागत-लाभ-विश्लेषण करने हेंतु 
साय साथ सामाजिक लागतों लाभो का मृस्याक्त करना आवश्यक होता 








न्जिस 
आधिक लाग्तो-लानो के 
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दोघवाल तक बेरोजगार रहन का अवसर आ सकता है । एसी परिस्थिति में कर्मचारी अपने पुराने 
रोजमार को प्रतिछूल दशाओं मे भी अपनाय रहते है और अच्छे रोजगार व अवसर का बा 
उठान की जोखिम नहीं लेने | नियोजित अथ व्यवस्था मे शक: ओर तो पूर्ण रोजगार यो व्यवस्था बरन 
हतु लवीन अवसर उत्पन्न किय जाते है जौर दूसरी जोर प्रेदाजगारो के विरद्ध वीमे वा गबन्ध भी 
किया जाता है। ऐसी परिस्थिति मं लोगा को अच्छे राजगार ये चयन वे अधिव अवसर उपलब्ध होते है। 

(आ) सामूहिक सौदे की स्वतन्व्रता--तियोजित वर्थ व्यवस्था में प्रम-मघों वा वार्य गिसी 
विश्रेप व्ययमाय में श्रमिकों दे हिंता की सुरक्षा करना ही नही हाता है। उसने बाय है-+भ्रमिया 
को अधिक मजदूरी प्राप्त करने क स्वान पर घोजना दें निर्माण में सहायता वरना, श्रम वी ्त्पा 
दाता बढ़ाना, श्रम्रिव] व पारिश्रमिक वो नियमित करना और यहे दखना वि श्रमिकों वी मजदूरी 
उनके काय के अनुस्तार मिलती हैं. उत्पादित वस्तु वा गुण (0००॥७ ) सुबारना तवा उल्तादन-लागत 
बम बरमा सामाजिक वौमा वा सचालन करना झगड़ा वे फैसले मर सहयाग देना आदि। उन 
गमस्ख काय दाप्ट्रीप हिल स सर्म्बा बत होत हैं । जब श्रम-सघो वा यह सय वार्य बरन वा अयसर 
दिया जाता है तो मह फह्या उचित नही होता वि उनकी स्थतस्नताओों वा सीमित कर दिया जाता 
हू । दूसरी आर जाधुनिर युग मे नियोजित एव अनियोजित सभी अथ ज्यवस्था वाले दशो में सस्थि 
((०0थ्ापाणा) एवं अनिवार्य पचर्फसला (000एफ०७५ #000॥0 ) द्वारा मजदूरी निर्धारित 
होती है। एसी वरिस्थिति भ साधूहिव सौदे वी परम्परागत स्वतन्थता वा बाई बर्य नही रह जाता है। 

(३) साहस की स्वृतन्त्रता--पह कहता किसी प्रकार उचित नहीं हैं कि निपाणित अथ- 
व्यवस्था मे निजी क्षेत्र का सवधा समाप्त बर दिया जाता है । ससार के बहुन से देशों म॑ आधिव 
निद्याजन का सचालन होते हुए भी निजी क्षेत्र वाय वरना है । वाम्तव भ॑ नियोशित अर्थ-ब्यवाथा 
मे लिजी क्षेत्र को नियन्नित एक नियमित कर दिया जाता है। निजी क्षेत्र बा नियमित बरस की 
प्रथा आधुनिक युग में अनियोजित अब व्यवस्था में भी हैं। पूंजोवादी अय-व्यनस्था में भी हम इसत 
है कि सरकारी क्षेन द्वारा जनापयोगी उद्यागें। का सचावन रिया जाता है। दूसरी और 
वियोजित अर्थ व्यवस्था में भी निजी क्षेत्र को काय करम का अवसर दिया जाता हैं। नियामित 
अध व्यवस्था म निजी व्यवसाय सरवारी क्षेत्र वे सहायक हाते हैं और जत्र तक सरबवारी एप 
निजी क्षेत्र मे प्रभावशाली समन्वय नहीं होता याजना का सफ्ल हाना सम्भव नहीं हाता। इस 
प्रवार नियोजित अर्थ व्यवम्था एवं साहस की स्वतन्त्ता साथ-सार रह ना सकती है परन्तु निजी 
साहस को नियमवद्ध अवण्य कर दिया जाता है । 

(4) राजनीतिक स्वतन्त्रता -- राजनीतिक स्वतल्तता के अन्तर्गत सरकार वी आलाचमा 
करने का औधक्ार, विरोधे दत वतान के अधिकार जनसाधारण वा सरवार बदतन वा अधिवार 
३ सम्मिलित ह््ते के कप पे इन अधिकारा का नियोजन से किसी प्रवार प्रत्यक्ष सम्ब- 
है। होता और न इनकी उपस्थिति अथढ़ा अनुपस्थिति नियाजन के सचालन को प्रभावि 
हम माफयर हम एबं उनके साथिया की धारणा विः नियाजन द्वारा देश में तानाणाह बा 2 
ही दवा है उचित अतीत नहीं हवती। राजनीतिक तानाशाही आधिवः नियाजन द्वारा उ्पन 
साला न शाबद बस पता करण भशान को दी है। राजनीति 
अवृति के लाग हो ता राजनीति लोगा पर निभर रहता है | यदि सरकार में तानाशाहों 


|| गो पर अकुश लगाना स्व्राभाविर है। आधिक नियोजन 
0:88 70428%8। मे भी उतना ही सफल हा सकता है, जितना दानाशाही ढांचे में । 
कश् हे बोस 2 भी उचित नहो कि प्रजातान्तिक ढाचे मे दौर्धकालीन कार्य कम नही बत्मये जा 
दि जाता हज के देदलने पर पहली सरकार दारा प्रारम्भ किये गये कार्यजमों को रह कर 
3824 वे मे याजता में अधिकतर व्ययत्रग सामान्‍य हिठ के लिए होते है और विरोधी 

सरकार बनन पर भी उन कार्यक्ष्मो को निरस्त बरमा उ् ः 


24840 न पर भ तर न्रस्त * 'चत तही समझा जाता है । उनके 
सदा कक ही बदल रे परन्तु वड़े कार्यक्रम अवश्य चालू रखे जाते है। कमी ज्भी 

एण कुछ काय निरस्त भी क्यि ते तु ह 
2200 538 कु रस्त भी क्यि जा सकते 


हू, परन्तु निरस्त हाने के भय से 


घालन स्‌ फ्िया जाय जबवा विरोवी दल का नप्ट कर दिया जाय, इस दोनों मे से 


5९ भारत में आधिक नियोजन 


एक भी कार्य उचित न होगा आधिक नियाजन के अलतगंत आयिक शक्तियों का केस्रीकरण 
सरका” बे साथ में हो जाता है, जिनका उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाना हैं। वाथिक 
यक्तियों दे साथ राजनीतिझ यक्तियो वा सवय क्षरना सदैव जनिवार्य वही होता हैं॥ अनियोजित 
वर्ध-ब्यवस्था मे धन का सच एव छोट वर्ष के हाव में होता है जो रेश बी राजनीति को भी प्रभा- 
वित करता है । नियोजित जर्थ-व्यवस्था में घन के केन्द्रीकरण को रोका जाता हे और घनी को 
राजनीतिक मामलो में हस्तक्षेप करने या जवसर कम मिलता हूं। इस प्रकार आधिक नियोजन वा 
हाजनीतिक' स्वतस्तता स प्रयक्ष रुप में क्षिसी प्रकार का सम्बन्ध नही हावा है । 

राजबीय नियन्त्रण एवं व्यक्तिगत स्वतस्त्रताओ पर राजवीय प्रतिवत्ध याविक नियोजन वो 

सफ्लता वे जिए आवस्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है, परस्तु इस कथन का यह अर्थ नहीं लेता 
चाहिए कि आर्थिक नियाज्न एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में पारस्परिक उजुता हू और यह दोतो 
समाज में एक ही समय में विद्यमान नही रह सकते है। प्रजातस्त्र के अन्तर्गत यय आधिक नियो- 
जन वा सचालत जिया जाता ह तो व्यक्तिगत स्वतन्कत्ता झा पूछना प्रनिधस्यित नही किया डा 
सवता। प्रजातस्त्र मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को दे वे सविधान द्वारा मान्यता प्राप्पय हो सकती हैं 
और राज्य व्यक्तियों के चयन करने के अधिकार को सर्वथा सपने अधिकार मे नहीं ले सक्तता है। 
ऐसी परिस्थिति में राज्य को विभित पक्तिगत स्दतन्ततानों मे स उन्‍नता चबत करना हीता हू 
जिनके निग्नन्त्रित किये उिना नियोजित जर्घ-व्यवत््या का सफलतापूर्वक मचालन नहीं किया जा 
संबता । प्रजातस्त के अन्तर्गत चयस करने के अधिक्तार को राज्य प्रत्यक्षरूप से अपन अधिकार म 
नहीं लेता बल्कि छोटी छोटी विकेच्ित सत्थाओें जैसे सरटारी सस्धाएँ स्थानीय सस्पाएँ आदि की 
स्थापना की जाती हे लौर इनका सामूहिक रुप ने चयन करत की स्वतस्तता दी जाती हैं। दसरी ओर, 
माम्यवादी नियोजित व्यवस्था म चयन करने की स्वतब्तता केवल राज्य का हातो है और उनके 
निर्देशानुमार समस्त नागरिव्पे एवं उनकी सस्थाक्नों को छार्य करना हाता है। इस प्रकार प्रजावान्िक 
नियोजन में चयन करने वी स्वतन्त्रता का व्यक्तियों से हटाकर उनके समूह का सौप दिया जाता 
हूं जबकि साम्यवाद मे यह अधिकार राज्य म बेन्द्रित हो जाता हू । इसी कारण नियोजिव अप 
व्यवन्धा में अधिकारों का बेस्रीक्षर्ण जवज्य हाता ह परन्तु रूग्म्मवाद मे यह केस्द्रीजरण अधिक 
कठोर एवं जटिल हाता हू । जैसे जैसे समाज से नियाजन से प्रति जायरूपता उत्पन्न हाती जाय, 
स्वतन्त्रतायो पर लग हुए प्रतिवन्ध घीरे-त्रीर दम किये जा नक्षते हैं। इस प्रकार बह स्पप्ड है. कि 
नियाजित पर्थव्यवस्था एवं जवाछनीय स्वतन्व॒ताओं सम पारम्परिक विराघ है. परन्तु आधिक नियो- 
जग के अन्वेगत वास्तविक एवं वाछतीय स्वतन्त्रताओं की व्यापक्ता को बडाने का आयोजन किया 
जाता है । दारवरा वृटन न इसी कारण वहा है कि स्वतन्त्रता की नुरक्षा के लिए हमे विद्वान 
सक्रिय एवं सूचित (00णिपा20) हाना चाहिए जिससे हम्म अपनी स्व॒तन्त्रताओं के सम्बन्ध में जान* 
कार रह जार उनकी माय अपन एवं समाज के अन्य सदस्यों के लिए कर सुके । दास्तव में उन 
समुदाय की सतकंता एवं बुद्धिमत्ता पर हो समाज की स्वदन्तताएँ निर्भर रहती हैं। 

_ दासस्‍्तवे में आधिक नियोजन द्वारा समाज को वेकारी बीमारी निरक्षरता, द्दिपमता रब 
इच्छा से स्व॒तस्तर कर दिया जाता हे जिससे जिपमतारहित समाज की स्थापना होती है 
जिसम इन वास्तविक स्ववस्तववाओं का आयोजन होता है। जाधथिक नियोजन द्वारा आधिक सुरक्षा 
जा आयोजन क्या जाता है जा वास्तविक स्वतस्पताआ डा मुलाघार होती है। इस प्रकार झापिर 
नियोजन व्यक्ति की छुछ न्वतन्वताओ को प्रतिवन्धित करता और दुससे ओर दुछ जन्य स्वतस्तरचाएँ 
004 प्रदान कच्चा हैं। प्राप्त प्राप्व हने बाली स्वतस्वताएँ बहो अधिक एवं वास्तविक हाती हैं॥ परत 
कग गजारन बाग्यन् मल दा सुलभूत मान्यवाजों पर निनर रहता है। यदि आशिक तियोजेन 
पक उपलक्यि के लि मानी ट ाता हज मामारिक का 
हिल स्पतन््रयाणों का खोना पेय ् न डे म 2 220“ न है 220 गे जनराधारप हु हि 
प्रकार ज्नसाधारण में जितनी अधिव कला, समनरारो बैक सवतत्ज! प्राप्त होगे। न च््ध है 

जदारी एवं अरती स्दतन्त्रताओं को प्रभाव- 


पाली डगण मे माँगने की योग्यता होगी उननो हो स्वतन्वताएँ आाधिक 
उन्हें आज हो सकनो॥ होगी उतनो हो अधिक स्वतन्वताएँ जआधिक नियोजन 
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नियोजन के सिद्धान्त 

नियाजित अथ॑-व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था का निर्धारित गतिविधि में! साथ 
पूर्व निश्चित मार्गों से बिब्ारा की ओर अग्ररार करना हाता है। यद्यपि नियोशित अर्थ व्यवस्था 
की कार्य-प्रणाली देश की राजनीतिक विचारधाराओ एवं आथिव ढचि पर निर्भर रहती है, परन्तु 
यह कार्य प्रणाली कुछ सामान्य सिद्धात्तो पर आधारित होती है । नियाजन के उद्देश्यों वे आधार 
पर इन सिद्धान्तों का अस्तित्व प्रत्येक प्रकार वे नियोजन में पाया जाता हूँ। आधुनिव युग मे 
आशिक तियोजन का उपयोग राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि एवं आर्थिक व सामाजिक समानता उत्पन्न 
करने के' लिए किया जाता हैं और प्राय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वा प्रादुर्भाव पूंजीवाद वे फ्ल- 
स्वरूप होता है और इसीलिए निमन्त्रित अर्थ-ब्यवस्था म पूंजीवाद वे दोषों का हुर बरना एवं 
सार्वभौमिक सिद्धान्त माना जाता हैं। अधिनायववादी नियोजन (४5०७६ ए]बणए8) तथा 
साम्यवादी नियोजन मे सेद्धान्तिक रूप से यह मान लिया जाता हैँ कि देश के विकास के तिए दश 
को सैनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त शक्तिशाली बनाना भावश्यक है । अधिनायक्बादी नियोजन और 
जाधुनिक काल में तो चीनी साम्यवाद भे भी देश की सीमाओं को शक्ति द्वारा बढान वा प्रयत्व 
किया जाता है । इसी कारण नियोजत के सिद्धान्वो म राष्ट्रीय सुरक्षा एव सैनिक सुरक्षा एवं सैनिक 
शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। तियाजित अर्थ-व्यवस्था म विकास-क्वार्यक्रम निम्नलिखित 
सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित होते है 

() राजकीय नियन्त्रण को सोम्ा--नियोजन के कार्यत्रम निर्धारित करन के पूर्व राजकीय 
नियन्त्रण की सीमा तिर्धारित कर लेहा आवश्यक होता है क्योकि इसी के आधार पर साधनों की 
उपलब्धि, उपयोग को मात्रा, उत्तादन के लक्ष्य, आयाव एव निर्यात आदि सभी बातो का पूष- 
निश्चय किया जा सकता है । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में राजकीय नियन्‍तण कठार रूप धारथ नहीं 
कर सकता है और इसी कारण यह निर्धारित करना आवश्यक होता हैं कि राज्य का तियन्‍्तण 
किन-किन आर्थिवः क्रियाओं पर क्सि सीमा तक हागा । नियन्‍्तण के आधार पर ही व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रताओं का निर्धारण भी सम्भव हाता है। 

(2) साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग--नियोजन द्वारा ऐसी व्यवस्था का सगठव 
किया जाय जिससे राप्टू के साधनो, वर्तमाव तथा सम्भावित का उचित एवं विवेक्धूर्ण उपयोग किया 
जा सरके। जब तक राष्ट्र के सावनो बा सुनिश्चित उद्देश्यों वे आधार पर उपभोग नहीं किया 
जाता, नियाजन का सफलता प्राप्त महीं हां सकती । एक आर, सम्भावी साधनों का उपयोग किया 
जाय ब दूसरी ओर वतंमाद उत्पादन के साधनों के उपयाग में आवश्यक समायोजन किया जाय जिससे 
इनका उपयोग उत्पादन के उस क्षेत्र से हटाकर, जिसका नियोजन अधिकारी ने महत्व नही दिया है, 
ऐसे द्षेत्र मे किया जाय, जिन्हें नियोजन वय्यंत्रमों मे स्थात प्राप्त हैं। साधनो की कमी होने पर 


60 | भारत में आर्थिक नियोजन 


उनका उपयाग विवेकपूर्ण होना चाहिए, अर्थात्‌ उनके द्वारा उत्पाइन के साधनों को वटावा देने, पूँजी- 
निर्माण करने ओर वितियोजन बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ, उत्पादव के 
साधनों का उपभोग के क्षेत्र में हटाकर विनियोजन के क्षेत्र में लाता जावश्यक होता है । नियोशित 
अर्थ-ब्यवस्था का सगठन इस प्रकार विया जाय कि उत्पादन के साधनों का मिलव्यवतापूर्ण 
उपयोग करके अधिकतम उत्पादन वे लक्ष्य की पूर्ति की जा सो। देश में उपः उत्पादन के 
समस्त साधनों, जिससे श्रम भी सम्मिलित है, का अधिकतम उत्तादन एवं उपयोगी उपयोग होसा 
चाहिए ! जब तक देश में श्रिद्यमान एवं सम्भाव्य समस्त उत्पादन के साधनों का उपयांग नहीं क्या 
जायगा, अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति नही हो सकती है। उत्पादन के समस्त साधनी को 
विभिन्न उत्पादन-दक्षेत्रो में इस प्रकार सम्मिलित (20770977०) करना चाहिए कि उनसे अधिकतम 
जाभ राष्ट्र को प्राप्त हो सत्र । इस प्रकार एक ओर, विद्यमान साधनों का अधिकतम लीभप्रद 
उपयोग तथा दूसरी ओर, सम्भावित साधनों वी खोज करना नियोजन का सिद्धाल्त हैं। 

(3) देश के सविधान द्वारा निर्धारित राज्यों के कतंव्यों की पूर्ति--प्रत्येक राष्ट्र में सबि- 
वान द्वारा निर्धारित राज्य का कतंव्य होता हू कि देश में किस प्रकार के समाज की स्थापत्रा करें 
और कभी कभी राज्य री जाथिव नीति का समावेश देश के सर्विवान में पाया जाता हैं। उदाहर- 
णार्थ भारत में राज्य का कर्तव्य है कि समस्त जनसमुदाय को परॉप्टिक भोजन, रोजगार एवं सामा- 
जिक समानता का आयोजन करे और इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने देश में प्रजा- 
तान्तिक' समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य अपने सम्मुख रखा हू । नियोजित अर्थ-ध्यवस्था को सवि- 
धान द्वास निर्धारित राज्य के क्तव्यों की पूर्ति के लिए उपयोग क्या जाता है और अर्थ-व्यवस्था 
पर तियन्नरण करके उसका 7सा प्रकार सचालन करना होता है कि निर्धारित उहेश्यों की पूर्व हा 
सके । वास्तव में, संविधान मे जी समुदाय को सरक्षण प्रदान किये जाते है, उनके आधार पर नियों- 
जन के कार्येक्म निर्धारित किय जाते है । 

(4) अधिकतम जनसमुदाय का अधिकतम कल्याण--तिय्ाजित अ+-व्यवस्था के अल्तर्गत 
आशिक समानता, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा का जायोजन करना आवश्यक समझा 
जाता है। आथिक निय्राजन एक ओर वो राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि का आयोजन करता है और दूसरी 
लीर राष्ट्रीय आय के वितरण मे समानता लाने के लिए प्रयत्न किये जाते है| साम्यवादी, समाज- 
बादी एवं प्रजातान्तिक नियोजन में दलित वर्गों, जो अपने आप में जनसख्या का बहुत बडा भाग 
होता हू, वे जीवन-स्तर में सुधार करने वे आयोजन क्यिे जाते है । यह कहना उचित न होगा कि 
आशिक नियोजन सैद्घान्तिर रूप से समस्त जनसमुदाय के क्त्याण वी क्रिया हे क्योंकि पूँजीपति को 
आशिक समानता की कार्यवाहियों से हानि होती है और साम्यवादी नियोजन में तो पंजीपति का 
श्रमिव में परिवर्तन कर दिया जाता है परन्तु यह गर्वथा सत्य ह॑ कि निमोजन द्वारा अधिकतम 
जनसमुदाय के अधिकतम कल्याण का आयोजन किया जाता है । 

(5) व के आधार पर प्रशत्ति-आथिक नियोजन द्वारा देश की समस्त सांमा- 
जिक ते आशिक समस्याओं काय निर्धारण करने क्य प्रयत्न किया जाता है। परन्तु अद्धं-विकमित 
राष्ट्री में समस्याएूँ अधिक और साधन कम होते है, इस कारण समस्त समस्याओं का निवारण एक 
पर लर्धारित क्या जाता हैं । यद्यपि आ| 0 नियोजन पक, व हिल कट 2 

नीति क्षेत्रो पर 'आनादित हाता हू, परन्तु न हक 228 कफ रा 
बज हाता हैं, परन्तु बह क्रिया साधना को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व-निश्चित 

प्राथमिकताओं के आवार पर निर्धारित होती ह। 

अल मम हिल मे समन्वय--आविक नियाजन के अन्तर्गत आरिक 

दृष्णिगत रुचने हुए, कार्दयम निारिल जय डाता स्वाभाविक होता हैं जौर राज्य, समस्त देश को 

हे के त॑ करता है। ऐसी परिस्थिति मे सामाजिक हित की व्यक्तिगत 











नियोजन के सिद्धास्त एवं परिसीमाएँ तथा प्रो हेयर के विचारों की आलोचना | 6॥ 


हित की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है । तियोजित अर्व-व्यवस्था में प्राय यह घिद्धारा 
स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक हित से व्यक्तिगत हित होता है, अत इसी वारणवश प्राय 
च्यक्तिगत लाभ डरेतु कियाओं को नियन्वित किया जाता है। साम्णवादी नियोजत में तो व्यक्तिगत 
हित सामाजिक हित के सर्वंधा अधीन द्वोता है, परन्तु अन्य प्रकार को नियोजित आउंन्व्यवस्था में 
सामाजिक एव व्यक्तिगत हिंत मे समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न किये जाते हैं । 

(7) राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता एवं परम्पराओ को सुरक्षित रखना--नियोजित अर्थ॑-व्यवस्था 
के अन्तगत देश की सस्क्ृति को बनाये रखने एब प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक आयोजन किये 
जाते है। इसके अन्तर्गत परम्परागत कलाओ, ऐतिहासिक एवं धामिक भववो, प्राचीन साहित्य आदि 
को सुरक्षित रखने एवं उन्नतशील करने के लिए तियोजन मे व्यवस्था को जाती हैं। मैद्धान्तिक रुप 
से यह माता जाता है वि' नियोजित अर्थ-ब्यवस्था देश की सम्यता को बनाये रसने में सहायक होनी 
चाहिए । 

(8) राष्ट्रीय सुरक्षा--जब तक राष्ट्र मे सुरक्षा वो भावना ने हा, कोई भी नियाजन काय- 
क्रम सफलतापूर्वक सनालित नही क्या जा सकता । योजना के दोघंकालीन कार्यक्रमों के सचालनायथे 
रागतीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है और राजनीतिक स्थिरता त्तभी सम्भव है, जब राष्द्ग 
को पड़ोसी राष्ट्र की और से आक्रमण आदि का सय न हो । नियोजन द्वारा राज्य को आधिक तथा 
सामाजिक दृष्टिकोण से सुदुट ववाया जाता है, किन्तु यह स्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा वी जनुपस्थिति 
गे आपकालीन हो सकती है । यदि राष्ट्र की अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साधनों का अधिक' भाग 
व्यय करना पड़े तो आधिक विकास के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना असम्भव है। तियोजन की 
सफलता के लिए राष्ट्र का इतना शक्तिशाली बनाना अविवार्य हैँ कि अन्य दुसरे राष्ट्रों से किसी 
प्रकार का भय न हो । 9दी शताब्दी मे राप्ट्र की मुरक्षा वे तिए साद्य-सामप्री को सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण माना जाता था बयोकि बही देश युद्ध मे सफल होता था जो अपनी रोना को पर्याप्त 
खाद्य-सामग्री अधिक काल तक प्रदान कर सकता था, परन्तु आधुनिक युग में यल्न, उद्योग, याता- 
यात एवं सचार तथा खनिज का महत्व अधिक हो गया है । आज वे युद्ध मे मनुष्य नहीं, प्रत्युत्‌ 
अस्त्र शस्त अधिक महत्वपूर्ण है, अत आज वही देश युद्ध-विजयी है जिसक्रे पास सगठित उद्योग 
लोहा एवं इस्पात का पर्याप्त उत्पादन तथा शक्ति के साधनो--कोमला, पैट्रोलियम तथा बिद्युत- 
शक्ति की पर्याप्त एव सुगम उपलब्धि है । इस प्रकार राफ्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नियोजन द्वारा 
राष्ट्र के उद्योगो को शक्तिशाली, सुप्रगठित एवं पर्याप्त वताना आवश्यक है। 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धान्त का ज्वलन्त उदाहरण भारतीय 
तृतीय योजना को भीनी एबं पाकिरतती आक्रमण के पश्चात सुरक्षा सम्बन्धी पुट देसा है । 

(9) सामाजिक सुरक्षा एव समानता--नियोजित अर्थ-ध्यवस्था से देश में आय एवं धन के 
समान वितरण की व्यवस्था की जाती है और आधिक विपमताओं को वम करते के लिए प्रभाव- 
शाली कार्यवाहियाँ की जाती है। अवसरों की समानता के लिए समस्त जनसमुदाय को उनकी 

योग्यता एव क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदाय करगे की व्यवस्था की जाती है । 

(0) घित्त, विनियोजन, रोजगार एवं उत्पादन से समस्धय--नियौजित अर्थव्यवस्था मे 
आन्तरिक अर्थ-साधनों को वढावे एवं सक्रिय बनाते के लिए उचित एवं समन्वित वित्तीय एवं मौद्विक 
चीतियो का सचालन किया जाता है और इन साधतो को वाछित क्षेत्रो में इस प्रकार विनियोजित 
किया जाता है कि रोजगार मे चूद्धि होने के साथ उत्पादन मे निरन्तर बृद्धि होती रहे । ऐसी वित्तीय 
सस्थाओ की स्थापना की जाती है, जो विनियोजको तथा विनियोजन प्राप्त करने वाली सस्थाओ में 
सम्बन्ध स्थापित कर सके । 

(]) आधिक उच्चावचतो से बचाव--नियोजित अर्थव्यवस्था मे सरकार देश की आधथिक 
कियाओ मे सक्रिय भाग लेती है और नियोजन-अधिकारी अर्थ व्यवस्था को आथिक उच्चावचनों से 
बचाने के लिए निरन्तर सतक रहता है और आवश्यकता पडने पर सरकार द्वारा इन उच्चचावचनों 
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+ जम्भीर स्थिति ग्रहण करने के पूर्व देशव्यापी उचित कार्यबाहियाँ की जाती है। ये कार्यवाहियां 
इसलिए अधिक प्रभावशाली होती है कि समस्त देश को एक जाधथिक इकाई मानवर आर्थिक समा- 
याउन किये जात हैं तथा आय त्ययस्था को अपने आप समायोजित होने के लिए मुक्त नहीं छोड दिया 
जाना है । 

(2) समस्वित एवं सावभामिक विश्स--नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत जनसाधारण के 
जीदउन के सर्वागीण विकास वे लिए काबग्रम सचालित पिये जाते है, बर्थ व्यवस्था के समस्त क्षैत्रो के 
समल्विन विकास का आप्रोएतन क्यिः ज्यता है और इस प्रकार क्सी भी क्षेत्र को पिछड़ा नहीं छोडा 
जाला ह। वाथिक क्रियाणा का जान-दन्क्तर इस प्रकार सचालन किया जाता हैं कि एक आथिक 
फ्िया उ्सरी आयिक क्रिया वे विए बाधा सिद्ध न हो और विभिन्न आधिक क्रियाएँ एक-दूसरे वी 
पूरक एवं सहायक रत | 

(3) आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में समत्वय -निप्राजित अर्थ-ब्यवस्था वा अन्तिम 
लद्ष्य आधिक्ष प्रानि के स्थाद पर सामाजिर कल्याण होता है जौर आधिक प्रगति सामाजिक क्त्याण 
का एव साधनमात्र समझो जाती हू । इसलिए आर्थिक प्रगति द्वारा जिन दोषों एवं सामाजिक कठि- 
नाख्या का प्रादुभाव होता हूं उन्हे दूर करने का आयोजन क्या जाता है। श्रम-कत्याण, श्रम-नीति, 
रातगार की सुरक्षा स्वास्थ्य की सुरक्षा उचित निवास गृहो की व्यवस्था, औद्योगिक खतरों से 
बचाव आदि का आप्राजन बरके सामाजिक दापो वो दूर किया जाता हे । 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की परिसीमाएँ एवं प्रो हेयक के विचारों 
का आलोचनात्मक अध्ययन 
नियोजित अथे-व्यवस्था की परिसीमाएँ 
नियाजन परिसीमाओ पर विचार करते समय हमे प्रोफेसर हेयक की प्रसिद्ध पुस्तक 'दासता 
का मार्य (/१०४४ ०/ 50(/200) मे प्रकट क्यि विचारों का जालोचनात्मक अध्ययन करना चाहिए। 
यह पुस्तक सन्‌ 944 म प्रकाशित की गयी, जबकि सावियत रूस द्वारा जाथिक नियोजन से आइचये- 
जनक प्रगति करक समस्त समार के अथशास्त्रियों को नियोजित अर्थ-व्यवस्था के भ्रुण-दोपों एवं 
उपयुक्तता क सम्बन्ध मं विचार करन के लिए विवश क्या। प्रो हेय# के विचारों का खण्डन 
हरमैब फाइनर ([फ्रद्यागशा क्ाध्) न अपनी पुस्तक 2२04६ ०/ 2१९३०४०/४" अर्थात्‌ 'प्रतिक्तिया 
का मार्ग द्वारा तथा प्रा डबिन ([009॥) ने अपने लेख 77०05 थी कल्माठ्क्राट सॉक्रायाई 
अथात आथिक नियोजन को समस्याएँ' द्वारा क्थि॥ प्रो हेयक के विचार की विवेचना निम्त प्रकार 
वी जा सकती हैं 
(१) विधान का शासन नहीं रहता--प्रों हयक कद इस विचार का खण्डन, कि नियों 
जिस अथ-व्यवस्था दे अन्तगत विधान का भासन नही हो सकता, प्रोफेसर हरमैन पाइनर (सिधाए67 
शा) द्वारा क्या गया । प्रो हयक के अनुसार, विधान का शासन उसे समझना चाहिए जबकि 
समस्त निर्णय पूर्व निर्धास्ति नियमों के अनुसार किये जायें और सरकार को इन नियमों की परिं- 
बतित करन के लिए जनसाधारण को अनुमति लेनी चाहिए । नियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक 
निर्णय करन के अधिकार नियोजन-अधिकारी को दिये जाते है जो परिवर्तवशील परिस्थितियों के 
अनुसार आाथिक निर्षों में हेर फेर करता रहता हैं । विशेष समय पर विद्यमान परिस्थितियों क्के 
अनुसार आर्थिक निर्णया का निर्धारित क्या जाता है। आथिक निर्णयो को इस प्रकार निरत्र 
बदेवत रहना पडता है जो प्रतिनिधि-लोक्सभा द्वारा नही किया जाता है | यह परिव्तेन जान-बूझकर 
निपक्त अविकारी द्वारा किये जाते हैं जिससे विधान के अनुसार शासन सचालिद हो ही नही सकता ! 
इस प्रकार इस अधिकारी का पु्दनिर्धारित नियमों के उल्लघन का अधिकार मिल जाता है जिसके 
फलम्वश्प वियान के शासन वो ठेस पहुँचतो है। प्रो हेयक ने नियोजित अर्थे-व्यवस्था का सचालत 
केन्द्रीय लर्य-व्यवस्था के अल्तर्गेत सम्भव समता था, जिसमे समस्त निर्णय कुछ गिने-चुने अधिकारियों 
द्वारा किये छते हैं परन्तु आाथिक नियोजन प्रजातान्तिक अर्थ-व्यवस्था में भी सचालित किया जाता 
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है जिमभे निर्णय जनताधारण की अनुमति द्वारा विये जाते है आर नियमा एवं जविनियमा का 
बनाना एवं सुधारना जबता के प्रतिनिवियों के हाथ में होता है। आविक नियाजन के सचालनारय 
यह अनिवार्य मही होता दि योजना-अधिकारो द्वारा निर्धारित वजठ को अनिवार्य रूप से दयाव द्वारा 
लागू किया जाय और जनसाधारण की जाथिक स्वतन्त्रताजो को सबथा श्रतिवन्धित वर दिया जाय। 
प्रो हैयक का यह विचार कि नियोजित अथे-व्यवस्था द्वारा शासन एवं अधिकार का अधिकतम 
क्रेद्दीकरण किया जाता है, उचित नही । वास्तव मे, नियोजन के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयासों का 
इस प्रकार सगठित, रमन्बित एवं गुशोभित किया जाता है कि जनसाधारण का अधिकतम हित हा 
सके । इस कार्ये के लिए विभिन्न राजनीतिक विधियो का उपयाग किया जा सकता है| इस देश के 
सत्तारूढ राजनोतिक दल पर निर्भर रहता है कि वह तानाशाही अथवा प्रजातान्तिक विधियों म से 
किसका उपयोग करता है । मै 
(2) उपभोक्ता एवं पेशे की स्वतस्तता को सम्राप्ति--प्रा हयक का विचार है कि नियाजित 
अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार उपभोग श्पा जनसाधारण को अपनी 
इच्छानुसार पेशे अथवा व्यवसाय चलाने की स्वतस्नता नही रहती हैँ और योजना-अधिकारी केयल 
उन्ही वस्तुजा के उत्पादन की थन्ुमति देता है, जिन्ह वह उचित समझता है और उसे हारा निर्धा 
रित उत्पादन के क्षेत्रों को सचालित करने हेतु जनसाधारण को अपने पेशे एय व्यवसाय चुनते पडते 
है। प्रो हैयक का यह विचार कुछ सीमा तक सत्य है, परन्तु इस मम्वन्ध में इतनी क्ठोरता नहीं 
अपनायी जाती है कि जनसाधारण को कठिनाई महसूस हो । वास्तव में मियोजित वर्व-व्यवम्था मं 
विवेकपूर्ण विचारधारा एवं जनसाधारण की सुविधाओं को ध्यान मे रखकर निर्णय किये जाते ह 
क्योकि बिफास की कोई भी योजना जनसहयोग की अनुपस्यिति मे अधिक समय तक सफलतापूतनक 
सच्तालित नही की जा सकती है। नियोजन के अन्तर्गत केवल जवाछित त्रियाओं उपभोग एवं उत्पा 
दन को प्रतिवन्धित एवं नियन्नरित किया जाता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा प्रदान की गयी 
उपभोग की स्वतन्त्रता बेवल उन्हों लोगो के लिए वास्तविक है जिनवे' पास पर्याप्त क्‍्य शक्ति होती 
है, अर्थात्‌ केबल धनी-बग्गें ही इस स्वतन्तता का वास्तविक उपयोग कर सकता है। दूसरी आर 
नियोजित अर्थ व्यवस्था मे निर्धन वर्ग का सम्पत बनाने के जिए वायेक्रम संचालित किये जाते है 
जिसके फत्रस्वहप उनकी क्य शक्ति एवं जीवन-स्तर में वृद्धि होती है और यह वर्ग उन बस्तुआ 
का उपभोग कर पाता है जो उसे अतियाजित अर्थ व्यवस्था भें निर्धनता के कारण उपलब्ध नहीं 
होदी है 
प्रो हेबक का विचार ह कि नियाजित अथ व्यवस्था म मूत्य की तान्निकताआ को स्वतन्न 
रूप से कार्य नहीं करते दिया जाता है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनो की स्वतन्तता 
समाप्त हो जाती है। वास्तव मे नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे मूल्य वी तास्विकत्ताओं का खुली छूट 
नही दी जाती है । उसको इस प्रकार नियगित एवं नियन्नित क्या जाता है कि अथ व्यवस्था म॑ 
रे शोषण के तत्य को हटाया जा सके और समस्त राष्ट्र के आयिक हितो के लिए उचित कार्यवाहियाँ 
की जा सकें । कुछ सीमा तक हमे प्रो हयक की इस बात से सहमत होना पडेया कि तियोजित अर्थ 
व्यवस्था के अन्तग्रेत उपभोक्ताओं एवं उत्पादको की व्यक्तिगत स्वतन्तताओं को सीमित कर दिया 
जाता है, परन्तु ये सीमाएँ राष्ट्रीय हित के लिए लगायी जाती हैं इसलिए इनको अविवेकपूर्ण एव 
तानाशाही कामवाही किसी प्रकार नही वहा जा सकता है। अर्थ न्यवस्था के छोट से सम्पन-वर्ग 
पी स्वतल्वताओ को सीमित्त करके बहुत बडे निर्धन-वर्ग के आर्थिक कर्माण का आयोजन नियोजित 
अथ व्यवस्था म किया जाता है । 
प्रो हयक ने यह विचार भी न्यक्त किया कि नियोजन द्वारा व्यक्तिगत चरिन (क्‍0- 
वा# 5 'णव] ?ठछ्) में भी कमी होती है । नियोजित अरथे-व्यवस्था म उत्पादन के समस्त 
साधन समाज के अधिकार मे होते है और इनका उपयोग एक ही योजना के अनुसार किया जाता 
है। इस प्रकार समस्त निर्णेय एक सामाजिक एवं सामूहिक विचारधारा के अनुमार किये जाते हर 
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केवल उन्ही दोगो को स्वतस्तता का आश्वासन प्रदान नहीं बरती है जिनके अधिवार मे सम्पत्ति 
है बल्कि उनको भी, जिसके पास सम्पत्ति नहीं है, उल्तादद के साधन बहुत से लोगी में वितरित 
होते के कारण हो किसी भी एक व्यक्ति का हमारे ऊपर मम्पूर्ण तिवल्‍्तण करने का अधिकार नहीं 
होता । प्रो हेमक का यह विचार तभी मान्य हो सकता हैं जब हम व्यक्तिगत अधिवार को मान्यता 
देते हैं। जब उत्पादन के साधन एक व्यक्ति के स्थान पर समाज के अधिवार मे रखे जाते है वो 
स्व॒तन्त्रता के विवाश का भण उत्पय होने का प्रश्न ही नहीं होता है । 

(5) जियोजन के अन्तर्गत बुरे लोगो के हाथो मे सत्ता पहुँचती हे--आर्थिक नियोजन हारा 
जिन लोगों के हाथो मे सत्ता का केन्द्रीकरण हाता है, उनम बुरी आदतो का भ्रादुर्भाव होता हैं) 
वे जवसाधारण की कैम्पों मे रखकर उन पर जुल्म करन लेगत है । यह कैम्प सरकारों सगठत के 
रूप में कार्य करते है । हेयक के विचार में तियोजन द्वारा सैतिब निर्देशन (शा॥धाए रव्याशशा- 
80०9) बा धादुर्भाव होता है क्योकि नियोजन का एक ही सचेत ((0॥80005) लक्ष्य होता है। जिस 
प्रकार सेना में युद्ध पर विजय पाना एकमात्र लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य वी पूत्ति के लिए सैनिका 
को सेनापति के आदेशो का अक्षरश पालन करता आवश्यक होता है, उसी प्रकार जब नियोजन के 
द्वारा अधें व्यवस्था को पूर्वे-निर्धारित एक ही लक्ष्य को ओर मचालित किया जाता है तो जवसाधारण 
को नियोजन-अधिकारी के निर्देशों का अक्षरण पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार 
नियोजन हारा तानाशाही यथेच्छाकारिता का उदय अत्यत्त आवश्यक होगा। वास्तव में हेयक 
के इन बिचारो का आधार रूस एवं जरनी मे आथिव तियाजन वो सचातन विधि थी । रुस मे 
नियोजन के प्रारम्भिक काल में कठारता के साथ सैनिक दबाव द्वारा आथिक नीतियों का संचालन 
किया गया। परन्तु नियोजन वे' अत्य देशो के प्रवागो से यट स्पष्ट है वि तिय्राजन द्वारा तानाशाही 
का प्रादुर्भाव होना आवश्यक नही है । 

(6) नियोजन दासता का मार्य है--ग्रो हयक के यिचारो मे मुक्त व्यवसाय की व्यवस्था 
मैं गदि कोई हेर-फेर किया गया दो आर्थिक नियोजन का उदय हा जाना आवश्यक होगा अर्थात्‌ 
आशिक ज़ियाओ को वियेक एच विज्ञान के उपयोग मे यदि सुधारन का प्रयास क्या जाय नसों 
आधिक नियोजन का प्राढ्ुर्भाव होगा जीर यह जाथिक नियाजन दाता को जन्म देता है। हेयक 
के विचार मे मुक्त व्यवसाय (छप९४ 'शा/क्0756) पद्धति का सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए 
और उसके कितने ही दाप हीते हुए भी यदि उनम वाई नियन्‍तण अथवा नियमन किया गया सो 
दासता का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक होगा । आर्थिक नियाजन का आधार विदक एब विज्ञान होता 
है और नियोजन का उपयोग न करने का अर्थ यह है कि सामाजिक क्षेत्र भे विचेक एवं विज्ञान का 
उपयोग न क्या जाय । भुक्त व्यवसाय-पद्धति के अन्तर्गत उत्पादक एक अन्‍्धे के समान प्रतिस्पधा 
करता हैं, क्योकि उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि उसकी क्रियाआ का बया फल हागा। हूसरी आर 
आशिक नियोजन वे' अन्तर्गत समस्त उपलब्ध साधना का सर्वेक्षण करक समस्त जथ व्यवस्था की 
अवश्यकताओ कौ ध्यान में रखकर निर्णय किया जाता है । इस प्रकार आथिक वियोजन म॑ कारण 
और भ्रभाव दोनो की जातकारी रहती है और इसीलिए नियोजित अथ-व्यवस्था को सचेत 
((०7१८ाणा5) अधे-व्यवस्था कहा जाता है; प्रा हक का यह विचार किसी प्रकार भी हुचित 
नही प्रतीत होता हैं कि आाथिक क्रियाओं के सगठन के लिए कारण एब प्रभाव! की जानकारी का 
उपयोग न किया जाय । 

उपर्युक्त विवरण स यह स्पष्ट है कि प्रा हयक द्वारा प्रकट क्यि गय विचार पूर्णतया सत्य 
नही है, परन्तु उनके हारा नियोजित अर्थ कौ जालोचनाएँ, नियाजित अथ व्यवस्था फी परिसीमाओं 
की ओर अवश्य सकेत करती है । इन परिलोमाओ के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों मे नियाजन के सचा- 
लग द्वार प्राप्त अनुभव के आधार पर नियोजन की निम्न परिसीमाएँ ओर अकित की जासकती है 

() डुहद अर्थशास्तीय (१४४७० 8८००/००॥०७) सिद्धान्तों को अधिक मावन्यता--नियो- 
जित अर्थ व्यवस्था मे नियोजन अधिकारी द्वारा निर्णय लर्थ-व्यवस्था मे एक इकाई मान कर किये 
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जाते हु आर व्यक्ति एव व्यक्तिगत इकरटया रु जाथिक हिन को डवितीयक स्थान आप्म होता है । यह 
मान लिया जाता हू हि समस्त अथ व्यवस्था इन यक्तिया एवं व्यक्तिगत दकाइया से बना है आर 
जब समस्त समूह का विकास टाता है ता उसके प्रथक पृथक भागा का विकास स्वाभाविक हा है 
परत अतृभवा से चात होता हू कि विद्ास कायक्मों का जाभ बथ व्यवस्था क समस्त भागा की 
समानरझूप स॑प्राप्त मही हाता हे जौर सम्पत वा के साथ निप्रन एवं आर्थिक दृष्टिकाण से पिछड 
हुए क्षत्र ज्या के त्या उने रहते हैं। नियातित जथ यवस्था के वहंद लंथशास्त्रीय सिद्धातों के 
फलस्वरूप “न क्षत्रा म जिनको विवास का जाभ प्राप्त नहीं होता जसवाप की भावना जाग्रत 
नोनी है । 

(2) बतमान पीढो (0०8८4000) में असन्तोष--निय्राजित जथ व्यवस्था के अतगत 
विकास के सम्बंध मे तीववाजीन हषश्य निधारित हाते ह और इन उदश्या की पूर्ति हतु कायक्रम 
विधारित किय जात हैं। याजना म सम्मितित वटुत सी परियोजनाए दीक्काल मे पूरी हाती है। 
हुस प्रकार वतमान पाठी का जपत उपभाग एवं सविधाआ को त्याग कर अविक बचत एवं वितिं 
बराजन के लिए घागहान टेना होता है. विसक द्वारा सचालित परियाजवाना का जाभ जागे आने 
जाती पीलियों को प्राप्त दाता है । सास्यवादा राष्टा म यह याग इतना अधिक होता है कि जीवन 
क्ठोस्तम वन जाता है| यह परिस्थिति उतमान पाठी के “साह का रस करती हू जौर जसतोप को 
नाम देती है । 

(3) नबीस ता त्रिकताआ एवं विधियों के प्रयोग मे अपध्यय--प्राय नियाजन द्वारा असा 
साय एवं आश्चयजपक सफ्वताए प्राप्त करन > प्रयन क्यि जात ह जिसके लिए जबज्व्यवस्था 
ने “चित समायोतन उरन के प्रयन किये जात है । “न समायोचनाओ के जिए ऐसी ताविकताआ 
तब विधियां का उपयाग किया जाता है तिनकी सफ्लता पर स्वय नियोजन अविकारिया को प्ृण 
उश्वास नहा होता ह। ”न विधिया + एपयागर म पराक्षण एवं नटि (वशाशे शाते झ्ाण) के 
मिद्धात को जपताया जाता हे जिसक फ्ववरूप साथना एवं प्रयासा का अपयय हाता है आर कभी 
रूभी कुछ परियाजनाए जवरी हा छाह लेनी पतता है । 

(4) बुजुआपन एंव जावफ़ीताशाहा का बोलवाला (छेणाध्यए८ा३०५ 200 रिष6 प्॥एछ$७)- 
आधिक नियाजन ये जतगत स्वभाउत राय मो आाथित्र क्ियाजा मसक्रिय नाग लेना पडता है और 
राय द्वारा की जान वाजी जियाए शज्य क प्रशासनिर कमचारिया द्वारा सचालित की जाती हैं। 
पह कमचारी प्रशासव सम्बन्धी जटित नियमों का जलरश विकास कायकमा पर भी लागू करत हू। 
“नम प्रारस्भिक्ता एवं जोखिस उन की क्षमता बा जभाव होता है जोर अधिकतर अधिकारी उत्तर 
जयित्वपूण निणय शीघ्र एवं समय पर नहा तत है. सरकारा फाइल (क्या ) एक कायालय से 
टूसर कायाजय तथा एक आथिकारी स दूसर अविकारी के पास घूमन व पश्चात भी किसी सिश्चय 
पर नह! पहुंच पान६ * | सरणरा उजिकास्या का व्यक्तिगत उत्तरतायिव न होने क कारण दाय 
“ प्रति लगन एवं रुचि नहा हाती *। 


(5) राजनोतिक परिवतना का नय--जसा अभी बताया गया कि निम्रोजित अथ-्यवस्था 
से दाधकालीन वीबकस एवं उत्श्य निधारित क्यि जात ह जिनका पूर्ति हतु समोबत एवं समीत 
नातिया का दाघकातव तक सचवित करना आउश्यक होता है । लेंश मे राजनीतिक उथन-पुथल के 
फपस्वलप आधारभत चीतिया वहन जानी ह और नियाजित अथ प्यवस्था को आघात पहुचने के 
साथ बहुत सी अथरी परियाजना पर क्य्रि गय यय ज्यय जात है । 

(6) अप्राइ्ृतिक आशिक नियजणा म ब्रुटि का भय--नियाजित अथ व्यवस्था क अन्तगत 
मय मांग एवं पूति का अपत आप बलेज रूप स समायाजित हान के लिए छोडा नहा जाता हैं । 
समाजन जविकारा वाजार-तीलवाना (लिक्षोत्टा हल्ट्श्याहा)) का दस प्रकार नि्यात्रेत करने 
का प्रयन करता * रि विभिन्न बस्दूआ एवं सदाजा के मूय मास एव पूर्ति म योजना व उद्देश्यों 
के लनुकल अप्राइतिय सततन स्थापित हा सक्‌ । हस अप्राइतिक खुलन का क्यातवित करने के 
लिए बहूत से आाविक नियजणा का एपयोय क्या चाता है जिनके द्वाद्य सम्भावित प्रभाव उत्तर 


नह हात 


एल है आर सतवन कय दनाय रखना जयत क्टिन हा जाता है। विभिन नियजणा म॑ किसी 
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एक के भी ठौक प्रकार से सचालित व होने पर भर्य-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों पर गलत प्रभाव 
पडता है । तप 2 
(7) प्राहूलिक परिस्थितियों को अनिश्चितता--नियोजित अर्थव्यवस्था के अस्तर्गत जो लक्ष्य 
निर्धारित किये जाते है, वे वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य के अतुमानों पर आधारित रहते है, 
परल्तु प्राकृतिक परिस्थितियाँ इतनी जनिश्चित होती है कि उतके सम्बन्ध में कोई अनुमान ठोव 
प्रकार नही लगाया जा सकता है। अथे-व्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जिन पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रभाव 
डालतो हैं, उनका विकास लक्ष्य के अनुसार होना अत्यन्त कठिन होता है। इपि-अवान अत्प-विक- 
सित राष्ट्रों मे कृषि का विकास इसलिए नियोजित अर्थ-व्यवम्था वे अन्तगंत सद्ष्य के अनुसार प्राप्त 
नहीं हो पाता है। इपिक्षेत्र से लक्षित प्रति न हीन पर नियोजित अशे-व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने 
का भय रहता है । हे 
(8) कृषि-क्षेत्र क! बिकास असम्मावित--क्रुछ अर्थशास्त्रियों का विधार है कि केन्द्रित बर्थ- 
व्यवस्था (0०॥08॥2९७ (००7०७) ) में कृषि का पर्याप्त विवास नहीं क्रिया जा सकता । कृपिज्नेत 
भे निजी प्रारम्भिकता, निर्णय एवं जोखिम की आवश्यकता प्रत्येक वायंवाही करते समय होती है। 
केन्द्रीय अथ॑-व्यवस्था में प्रत्येक आर्थिक क्रिया आदेशों के अनुसार की जाती है और निजी निर्णयों 
को कोई स्थात नहीं दिया जाता है। इसी कारण हम देखते है कि साम्यवादी राष्ट्र मे क्पि-ज्षेत की 
प्रगति औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कम रही है। नियोजित अर्व-व्यवस्था के अन्तर्गत भी कंपि- 
विकास के लिए की ग्रयी केन्द्रीय कार्यवाहियाँ अधिक उपयुक्त नहीं होती है और इसके लिए विके- 
ौर्दरित ससथाओ एवं निजी श्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जिनको योजना-अधिकारी वे निर्णयो 
के अनुसार सचालित करना अत्यन्त कठिन होता है | कुछ मीमा तक इस प्रकार यह बहना ठीक है 
कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था कृपि-विकास की तुलना में ओद्योगिक प्रिवास के अधिक उपयुक्त होती है । 
(9) विदेशों सहाएता का अमाव--नियोजित अर्थ-त्यवस्था के द्वारा प्रत्येक सघ्ट्र यह 
प्रयत्त करता है कि बह अधिक क्षेत्रों में आत्म-निर्भेर हा सते और इसके लिए अपने ही देश में 
उत्पादक एव पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग्रो का विस्तार एव विकास करना होता है, जो बिता विदेशी 
सहायता--धन, तान्त्रिक जानकारी एवं विशेषज्ञों के रूप मे--सम्भव नही हो सकता है। विदेशी 
सहायता का ग्रवाह दीघंकाल तक जारी रहने पर ही नियाजन ये लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। 
परन्तु राजनीतिक कारणो एवं अन्‍्तर्राष्ट्रीय वैमतस्प के कारण विदेशी सहायता दीर्धकाल तक प्राप्त 
हीना प्राय सन्भव नहीं होता है और कभी-कभी नियोजन अधिकारी विदेशी सहायता के साथ जुडी 
हुई कठोर राजनीतिक शर्ता को मानकर विदेशी सहायता प्राप्त करने को राजी हो जाते है, जिसके 
फलस्वरूप देश मे राजनीतिक दासता का भय उत्पन्न हीता है| 
(0) मुद्दा-स्फीति का भय--नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक विनियोजन करने 
की आवश्यकता होती है, जिसके तिए पर्याप्त घन एकत्रित करने हेतु मुद्रा-प्रसार का उपयोग किया 
जाता है। यदि विनियोजन का उत्पादक क्रियाओं में उचित अपक् पूर्णतम एबं प्रभावशाली उप- 
योग नही किया जाता है तो भूल्य-स्तर बढने लगते है। पर्याप्त नियस्त्रण-व्यवस्था न होने पर मूल्य- 
स्तर की यह वृद्धि आये की वृद्धि का कारण बन जाती है और इस प्रकार जब यह चक्र जारी 
हो जाता है तो अथे-ब्यवस्था आधिक विप्लब (80070०गर72 ९॥9058) की ओर अग्रसर हो जाती है । 
नियोजित अथ्थ॑-व्यवस्था की परिसीमाको का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इनसे अधिकतर 
परितीमाएँ गियोजित अर्थ-व्यवस्था को कुशलतापूर्वक न चलाने के करण उदय होती है। यदि 
भनियोजित अथे-व्यवस्था को निय्रोजित अ्थे-व्यवस्था की परिसीमाओं से तुलना करें तो हमे ज्ञात 
होठ है कि चाद वाली परितीमाएँ अत्यन्त कम गम्मीर है । इसके अतिरिक्त नियोजित अग्े-व्यवस्था 
की परिसीमाओ का ज्ञान शीघ्र हो जाता है और उनके कारणों का पता तगाना भी सम्भव होता है 
क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था एक खुली दृष्टि (07८० 72958) बाली व्यवस्था होती है जिसके 
गुणों एवं दोपो को जान-बुझकर समय-समय पर आऑका जाता है और आवश्यक समायोजन उचित 
समय पर कर लिये जाते है । दूसरी ओर, अवियोजित अकर्थ-व्यवस्था दृष्टिहीन अर्थव्यवस्था होती 
है । जिममे प्रत्येक क्या स्वय समायोजित होने के लिए छोड दी जाती है, जिसके फलस्वरूप यह 
समायोजन देर मे हो पाते है और इस मध्यकाल में साधनों वा अपव्यय एवं शोषण जारी रहता है। 
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विभिन विकास कायक्मा पर ह्स प्रक्‍यर जावेटित करना हाता हू कि राप्टीय जाय में अधिकतम 
उद्धि की जा सक्॒राप्टीय जाय को उद्धि क सम्ब ब मं यह भी निश्चय करना होता ह कि यह 
वद्धि बतमान राष्टाय जाय मं हाना चाहिए अथवा भविष्य म। राष्टीय आाय की बद्धि का आयो 
जन वतमान बद्धि का याग करक क्या जाता है. वास्तव में बतमान एवं भविष्य दोनों ही कालो 
को राप्टीय आय म वद्धि करन का जेश्य आविक नियाजन के >तगत होता ह। इसी कारण नियो 
जन के अवगत जितना महव उतमान ऊपात्न बढ्ठि को दिया जाता हैं उससे कही अधिक महव 
“ पालन-क्षमता को बन्यन ह्तु लिया जाता हैँ उपालन क्षमता मे वद्धि करने के लिए उत्पादक 
वन्तभो के उद्यागा क विस्तार कया प्राथमिकता दी जाता हू चिसके फ़्लस्वरूप उपभोक्ता-बस्तुआा 
___ द्यागा क उपात्न म तरात अधिक यद्धि नच्य हाता है। इसके फ्लस्वरुप रोजगार की स्थिति 
भाय का वितरण विभिन्न क्षता का विक्मस जानि सभी प्रभावित होते है । इसो कारण नियोजन के 
जन्तेग्त प्राय उपातन क्षमता का बतमान “पभभोग स विराबाभास हाता है इसके साथ ही उत्पा 
_न एवं राजगार प्रगति एवं आय वितरण तथा वतमान एवं भविष्य के लाभा मे विरोधामास 
उत्पन होता हू । न पिरावाभासा पर जब राजनीतिक छाप लगती है तो “नम समवय एवं 
सामजमस्य स्थापित हाना जोर भी क्रिस हो जाता हू अतत इन आधिक विरोधाभासों में 
लासजस्य राजनीतिक विचारधारा के आवार पर न स्थापित होता हे 
नियोजित विकास के अतगत जय व्यवस्था के समस्त खत्रा का प्रगति का आयाजन किया 
जाता है अथ व्यवस्था का का” भा लत्र नियाजित विकास स अछता नहा रहता परत किस क्षत्र 
का कब और कितना महाव लिया जाय यह प्राथसिक्ता के आधार पर निधारित किया जाता 
है। प्राथमिकता की प्रवित्रि सम प्रार एक गतिभील प्रविधि है जिसम सत्व परिवतन करत 
/ उता आवश्यक होता है. प्रा4मिक्ता का काइ भी क्रम सभा राष्टो एवं हर समय के लिए 
_. विक्त नहा समचा जा सक्‍्ता 8 थय -यवस्था के लेन का महृव दूमर क्ष+ क॒ महव को बढाता 
है भार सा प्रकार जस जस पिक्म्स आग उत्ता हैं प्राथमिकता का क्रम भी बत्लता जाता है। 
अप विकसित राष्लट का आाविक विकास कान के जिए अधिकतम साधना की आवश्यकता 
होता हैं वदाप्टाम जब-साथना का सेट यूनता हाती है अथात इन राषप्टा मे समस्याएं 
अपपिक जार साथन तयघ हालत है एसी परिस्थिति म सभी समस्याओं का निवारण एक ही 
लेमय मे हाना सम्भव नत्य 5 लाथिक निश्ाचन हाय "न अप साधना का विवकपृू्ण उपयाग इस 
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प्रकार क्या जाता है जिससे अधिकतम सामाजिक हित हो सके । अधिदतम सामाजिक हित प्राप्त 
बरले के लिए यह आावश्यक होगा कि विभिन्न समस्याओं की तीव्रता एव अनिवार्यता के आधार पर 
उनकी सीमाएँ निश्चित को जायें । जो समस्याएँ अत्यावश्यक एप जाधारमभूत प्रतीत हो, उन्हें साथनो 
का अधिकतम अश वितरित किया जाना चाहिए ।। बास्तव मे राष्ट्रीय साधनो का आवदन सम- 
मीमान्त उपयोगिता नियम ([.8७ ण झवधा-ध्ाशग/ एंध0) अथवा प्रतिस्थापत का नियम 
(09 ० $प्राध्धाए00०7) के आधार पर होना चाहिए ! साधनों का विभिन मंदों पर वितरण 
करते समय जनसमुदाय के वर्तमाव मन्तोप-मान पर ध्यान आकर्षित करना पर्याप्त न होगा, भत्युत 
साधनों का विभिन क्षेत्रों पर व्यय होने से भविष्य में अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी 
दप्टिगत रखसा आवश्यक है | जब राण्ट्रीय समस्याओं का उनकी तीज्तानुसार सूचीवद्ध कर लिया 
जाता है तो भर्थ-ब्यवस्था के विभिन क्षेत्रों के साथनों का वितरण युगम एवं सुविधाजनक होता है। 
अह कार्य प्राय योजना-आयोग द्वारा ही सम्पादित किया जाता है । यदाकदा एक प्राथमिकता मण्डल 
(?70765 80870) की स्थापना भी की जाती है। यह एक गम्भीर समस्या है जिसका विवेष- 
पूर्ण निवारण आधिक नियोजन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। यह मूल समस्या है जिसमे सम्पूर्ण नियो- 
जन तह का घफलतापुर्बक लहलहाना निहित है। जड का कोई भी अग क्रीट प्रभावित होना, अर्थात 
लैशमान अविवेक भी भयकर परिणामों का कारण हो सकेता है और उसका निर्माण तो दूर रहा, 
तियोजन-वक्ष के सशक्त तने की कल्पना करन भी निरर्थक हो जायगा। सीमित आय वाले एवं 
बगणित आवश्यकताओं वाले एक व्यक्ति के सम्मुख जा समस्याएँ उपस्थित होती हैं, वे यदि सामूहिव 
रुप धारण कर ते तो बही रुप राष्ट्र के समक्ष एक समस्या के समतुत्य होगा न्योकि राष्टू के 
सम्मुख अधिकतम सामाजिक हित प्रश्तवाचक होता है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ ! सत्वर बहुमुखी 
आशिक विकास उद्देश्य होता हैं न कि एकागी उपभोग मात । एकमात्र वर्तमान सस्तुलन ही 
नहीं, भविष्य के स्वप्न भी साकार करने होते है। एतदर्थ, प्रत्येक समस्या का आमूल गहन 
अध्ययन, परिणामों की जानकारी, तीद़ता का अनुमोदय एवं विश्लेषणात्मक व्यवस्था तिमोजन के 
आवश्यक अप है । 

प्राथमिकता को समस्या के दो पहलू--प्राथमिकता की समस्या का अध्ययन दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--प्रथम, अर्थ साधनों की उपलब्धि तथा द्वितीय, उपलब्ध अर्थ-साधनों 
का वितरण ) 

अर्थ-साधनों को उपलब्धि--अर्थ की उपलब्धि पर ही विकास-योजनाओं को कार्यान्वित 
किया जाना निर्मर रहता है, अत अर्थ को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। अर्थ- 
सम्बन्धी प्राथमिकवाएँ अन्य कृषि, उपयोग आदि सम्बन्ध प्राथमिक्ताओं से भिन्न होती है क्योकि 
आधिक आ्रथमिकताओ मे राष्ट्र के अर्थ-साधनों को एकत्रित करने की ओर ध्यान दिया जाता है। 
आधिक प्राथमिकताओं के दो पहलू ह---राजकीय तथा विजी । राजकीय क्षेत्र में केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय श्रकारो एवं स्थानीय सस्थाओं द्वारा अधिकतम अ्॑-साधन प्राप्त करने का प्रमत्न किया 
जाता है। कर-्यवस्था को पुनर्सगठित किया जाता है जिससे कर को कम से कमर छिपाया जा 
सके तथा उसके क्षेत्र मे अधिकतम जनसख्या को लाया जा सके | अतिरिक्त करारोपण भो सम्भव 
है, जिससे साधनों की कमी को पूरा किया जा सके। क्र-दुद्धि तथा नवीन करारोपण के सभय 
कविपय आधारभूत दच्यो को दृष्टियत करना आवश्यक है। प्रथम, कर द्वारा केवल समर्थ एवं 
उपयुक्त व्यक्तियों पर कर-भार पडना चाहिए जिससे वे अपना जीवन स्तर बनाये रख सकें। द्वितीय 
कर हारा जनता मै नये व्यवसायो की स्वापना करने तथा अधिक उत्पादन एवं लाभोपाज॑न के प्रति 
रुचि से कमी न आये । तृतीय, कर-प्राप्ति के लिए दुसाचारी कार्यो को वैधानिक सरक्षण प्राप्त नहीं 
होना चाहिए । अन्द्त कर द्वारा धन के ससान वितरण को सहायता श्राप्त होनी चाहिए । कर के 
अतिरिक्त राज्य के जन्य आर्थिक साथनो, जैसे जनता से ऋण, मुद्रा प्रसार आदि के हेतु भी निश्चय 
करना जाइश्यक होता है। विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए भी प्रयन किया जाना आवश्यक होता 
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हैं। योजना के कार्यक्ष्मो के आधार पर यह निन्‍्चय किया जाता है कि कितनी विदेशी पूंजी को 
आवश्यकता होगी जौर इसको क्नि-किन दशो से उचित ब्तों पर प्राप्त किया जा सकता है 
जाधुनिक युग में सादजनिक क्षेत्र के व्यवसायों से भी राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त होती है। 
समाजवादी राप्ट्री में जर्थ-ब्यवस्था के अधिकतर अग सार्वजनिक क्षेत्र द़्रा सचालित होते है. और 
इन राफ्ट्रो वी राज्य वी जाय का वहुव वडा भाग सार्वजनि् क्षेत्र के व्यवसायी से लाभ प्राप्त होता 
है। इन व्यवसायो वी जाय इसके कुजल प्रमानन एवं मुल्यललीनि पर निर्भर रहती है। सार्देजनिकर 
क्षेत्रों के व्यवसाय कौ मृल्य-नीति सरकार का प्राप्त होने वाली आय के आधार पर ही निर्षारित 
नहीं वी जाती वल्वि उनकत्याण का भी ध्यान मे रखना पडता है । जनोपयोगी सेवाओं दे मूल्य दस 
पत्रकार निधारित करने होते है कि जनसाथारण को इनके उपयोग में कठिनाई न हो तथा इन सेदाजो 
का उपयोग करन वाले व्यवसायों को अविक लागत न देनी पडे। सार्वजनिक क्षेत्र में चााये 
जाते वाले व्यवसायों म उत्पादकता का मूल्य निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा रे घठक का कोई महत्व 
नहीं होता है क्याकि इन व्यवसायों को एकाधिक्वार का लाभ रहता है। जब राज्य जनसाधारण 
द्वारा अत्यधिक त्याग करना चाहता है तो इन व्यवसायों के झुयो को उँचा रखा जाता है जिसमे 
- विवशतापूर्ण बचत उदय हाती है । दूसरी जोर पूँजीवादी एवं प्रजातास्तित 'सप्ट्री मे प्राय जनीपपोंगी 
सेबाओ से सम्बत्यित व्यवसायों का सघालन सावेजतिक क्षेत्र में स्था जाता है ओर इनकी आय में 
वृद्धि करने के जिए इनकी सेवालो एवं उत्पादों के सत्य अधिक ज़्व निर्धारित करता सम्भव नही 
होता है क्योकि जनसाथारण द्वारा इसका विरोध क्या जाता हैं और बथन-व्यवस्था के तिजी 
व्यवसायों का प्रभाव इन पर पडता रहता हैं। 
अथथे-साथनो का संग्रहण करने हेतु किमी बचत के स्तर को बढ़ाने वी भी आवश्यकता होती 
है । देश नी आन्तरिक बचद में पारिवारिक बचत का बहुत वैडा अश होता है। पारिवारिक बचत को 
प्रोत्माहित करने के लिए विभिन्न राजकोपीय एवं मौद्रिक काग्रवाहियाँ की जादी है । निजी बचत को 
प्रोत्माहित करने हेतु कर-सम्वन्धी र्यायतें दी जाती हैं तथा बचत की राणि पर अधिक ब्याज की प्राद- 
घान क्या जाता है। दृसरी कार निजी क्षेत के व्यवसायो को लाभ का अधिक भाग पूँजीगत वितियोजन 
करने के लिए मौद्रिक एवं राजकोपीय रियायतों के साथ आयात एवं निर्यात की सुविधाएँ भी प्रदान 
वी जाती है। निजी क्षेत्र मे बचत की वृद्धि हेतु विदेशी पूर्जी को सुविधा भी सरकार द्वारा आयो- 
जित की जाती है । कर और वचत में सं क्सिक्रा अधिक उपयोग साधनों को एकनित करने हैं लिए 
किया जाय इसका निर्धारण करन की जावण्यस्ता होती है। निजी क्षेत्र एए सरकारी क्षेत्र के अर्थ 
साधनों के पारस्परिक हस्तात्तरण के सम्बन्ध में भी निर्णय करना हाता है । मुद्रा-्वाजार मे से निजी 
एवं सरकारों क्षेत्र का अथं-साथन एक्‍नित करने के लिए प्रतिस्पया की खुली छूट नहीं दी जण्ती हैं। 
समाजवादी व्यवस्था में निजी क्षेत्र पर प्रतिवन्‍्ध लगाना आवेज्यक् समझा जाता है। 
अर्थ-साबन प्राप्त करने के विभिन्न स्रोतों में से क्सिक्षा क्ितिनी लीमा तर उपयोग किया 
जाय, यह निर्धारण करना याजना-अधिज़ारी का काम होता है। देश की विकास-स्थिति, जन" 
साधारण का जीवन-स्वर, राज्य की राजनीतिक मान्यता, जन-साधारण व विक्नास के प्रति जाग- 
रुकक्‍ता आदि के आधार पश इन ख्रोतो में चयन क्या जाता है। विकास-विनियोजन की आवश्यक- 
ताएँ अत्यधिक हात के कारण लगभग सभी छातो का उपयोग करके अरवेनसाथन प्राप्त करते के 
प्रयत्न किये जाने है। जद इन खोतो से भी पर्वाप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते तो हीनार्थ प्रवन्धन 
का उपयाग क़िया जाता हे । हीनार्थ प्रवस्थन द्ारा जनसाथारण से विवशतापुर्ण बचत करायी जाती 
है। परन्तु दीतार्य प्रवचन से बहुत से दोबो का अर्थ-व्यवस्था में प्रविष्द होने का भय होता हैं 
जिमके कारण इस ज्ञात का उपयोग बडी सावबानी एवं सीमित परिमाण में करना होता है । 
8 अय-माधना का जआवेदन--प्रत्यक राष्ट्र वी आथिक समस्याएँ यद्यपि कुछ सीमा तक समान 
होती है तथापि उतकी तीद्नता प्रत्यक् राष्ट्र मे भिन्न होती हैं । समस्या वो तीत्रतानुसार ही साधनों 
दा आइदन किया डाना हैं अतएव एक राष्ट्र की निश्चित प्राथमिक्ताएँ दूसरे राष्ट्र के लिए 


/ हो! 
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आवश्यक रूप से लाभकारी नहीं हो सकती है। प्राथमिकता का अये यह कभी भी नहीं समझना 
चाहिए कि इसमे केवल एक क्षेत्र के विकास को हो महत्व दिया जाता है, आथिक सिघोजन भे 
राष्ट्र के सभी क्षेम्रों के विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। परन्तु उन ज्षैत्रो को, जिनका विकास 
होता अत्यावश्यक हो, साधनों का अपेक्षाकृत अधिक भाय मिलसा चाहिए और अन्य क्षेत्रों को उनकी 
तीप्रतानुसार साधनों का वितरण किया जाता है | साधनों के वितरण के सम्बन्ध में प्राथमिकताओं 
का अध्ययन निम्नलिखित समूहों में किया जा सकता है : 

(क) क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ (२६४/००७) एश०णाए८5) । 

[स्र) उत्पादन एवं वितरण-सम्दन्धी प्राधमिकताएँ । 

(ग) तान्यिकताएँ-सम्बन्धी प्रथमिक्ताएँ । 

(घ) उपभोग एवं विनिप्रोजन-सम्बन्धी प्राथमिक्ताएँ । 

(इ) उद्योग एवं कृपि-सम्बन्धी प्राथमिकताएँ। 

(जे) सामाजिक प्रायमिकताएँ ॥ 

[क) क्षेत्रीय श्रायमिकताएँ--एक विशाल राष्ट्र, जो विभिन्न जलवायु, भूमि, भाषा, सामा- 
जिक प्रधाओ आदि के आधार पर विभिन्न प्रदेशों एव क्षेत्रों मे विभक्त हो, में सभी क्षेत्रों के जीवन- 
म्वर के समान होना कदापि सम्भव नहीं होता है। ऐसे राष्ट्र में कुछ क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से 
भम्य क्षव्रों की तुलना मे सम्पन्न होते है और कुछ देश के औसत जीवन-स्तर से भी बहुत निम्बं 
श्रेणी मे रहते हैं। ऐसे समाज मे विकास का प्रारम्भ करते रामय सल्तुलित क्षेत्रीय विकास वी 
समस्याएँ पनपती है। क्सि क्षेत्र का, किस समय, कितना विकास किया जाय, यह निर्णय तियो- 
जन-अधिकारी को करते होते है। नियोजन-अधिकारी के सम्मुख क्षेत्रीय विवास के सम्बन्ध में तौत 
प्रकार के दाबे प्ररकुत किये जाते है. प्रथम, आर्विक उपयुक्तता के आधार पर, द्वितीय, राजनीतिक 
दबाव के आधार पर और तृतीय, सामाजिक न्याय के आधार पर। देश में अर्थ-साथनों को 
अपर्याप्तद्ा के कारण योजना-अभिकारी के लिए यह्द सम्भव नही होता कि इन तीनो प्रकार के दावों 
की पूर्ति कर सके । उसे इत तीनो दावों की ग्रम्भीरता के आधार पर ज्षेत्रीय प्राथमिकताएँ निर्घा- 
र्नि करनी होती है । आधिक उपयुक्तता ने अम्तर्गत विकास-परियोजनाओं का राचासन' ऐसो क्षैवो 
में किग्रा जादा उचित होता है, जहाँ पहले से ही विकास का स्तर ऊँचा हा क्योकि इन क्षेत्रों मे 
मबीन व्यवसायों की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएँ--पातायात, सचार, विद्युत-शक्ति, श्रम, 
जल, वच्चा माल आदि उपलब्ध होती है ! दुसदी जोर, राजनीतिक स्तर पर भी विकसित क्षेत्रों 
दे दवाव अधिक होता है क्योकि यह खेर राज्य की आय का तडा भाग प्रदान करते है और इस 
आधार पर विकास-विनियोजत में से अधिक भाग का दावा करते है। राजनीतिक दबाव डॉलने 
हैंतु, हडताल, तोड-फोड, अनशत आदि की कार्यबाहियाँ की जाती हैं। तीसरी ओर, प्तामाजिक 
लयाय का पक्ष, जो प्राय लिर्वेल होता है, अपना दादा प्रस्तुत करता है । सामाजिक न्याय के दृष्टि- 
पोभ से क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, आर्थिक न्याय एवं समानता के लिए अत्यन्त आवश्यक ह्वोता है। 
देश के समस्त नागरिकों को समाव जीवन स्तर प्रदान करवे के लिए, अविकसित क्षेत्रों में अधिक 
विनियोजन किया जाना आवश्यक होता है। परस्तु इत क्षेत्रों को प्ररधीरूुता प्रदाव करने पर 
अधिक एवं राजनीतिक विरोध सामने आता है तथा इन क्षेत्रो में विकास का प्रारम्भ करने के लिए 
नाभाजिक उपरिव्यय-सुविधाओं (यातायात, सचार, स्वास्थ्य, जल, शक्ति आदि) की व्यवस्था करने 
के लिए बड़े पैराने पर विनियोजन करना पडता है जिसका तुरल के उत्पादन को लोभ नहीं 
मिलता है। इस विरोधाभास्तो के मध्य योजना-अधिकारी को क्षेत्रीय प्राधमिकताएँ निर्धारित करनी 
पड़ती है। तीनों विचारधाराओं में सामजस्य स्थापित करने हेतु कभी-कभी अनावश्यक परियोजनाओं 
की भी स्थापना शरनी पहती है। 

(ख) उत्पादन एवं वितरण-सम्बन्धी प्राथमिकताएँ---प्रति व्यक्ति आय कम होने के साथ- 
साथ राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन भी अत्यन्त कम होता जअल्प-विकसित राष्ट्र का प्रमुख लक्षण है। 
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योजना-आयोग को एक ओर ता राष्ट्रीय धत के समाव वितरण वी और कार्यशीत होना पडता है और 
दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि हेतु आवश्यक योजनाओ का क्रियान्वित करना भी वाछतीय 
होता है। यदि समान वितरण की समस्या को प्राथमिकता दी जाय तो राज्य को जाय तथा अवसर 
के समान वितरण करने के लिए कठोर कायवाहियाँ करते का आवश्यकता होगी। एतदर्थ, राष्ट्र 
की आशिक क्रियाओं क राष्टीयकरण को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए तथा साधनों का अधिक 
तम भाग इस ओर वितरित किया जाना चाहिए । दूसरी ओर यदि राष्ट्र में न्‍्यूनताओ का आधिक्य 
हो और उपभोग की आधारभत वस्तुआ जैसे साद्य पदार्थ वस्च्रादि की अत्यन्त कमी हो तो राज्य 
की उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करत के लिए आवश्यक कार्यवाही करना अनिवाय॑ हागा। उत्पादन में 
तुरन्त वृद्धि हेतु राष्ट्र के वतमान उत्पादत के आकार प्रकार मे काई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होव 
चाहिए जिसमे निजी क्षेत्र का विशेष स्थान प्राप्त होता है। साथ हो राज्य को निजी साहसियों का 
उत्पादन बढावे के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । ऐसी परिस्थिति मे राज्य का केवल आधारभूत 
तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्चायो का राष्ट्रीयकरण करना उचित हा|गा। निर्धन वग सदैव राष्ट्रीय धन 
के समान वितरण के लिए आवाज उठाता है जबकि धनी-वर्ग यह प्रयत्न करता हैं कि उनका 
अस्तित्व बना रह और निधन वग का अधिक उत्पादन से सन्पुप्ट कर दिया जाय । याजना-आबाग 
को दोता का मध्य माग सोजना होता है | 
(ग्र) तान्ब्रिकताएँ-सम्बन्धी प्राथमिकताएँ--तान्त्रिककाओं का चधन करना नियोजित विकास 
का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अग होता है जिसके आधार पर देश के विकास की गति आर्थिक गति विधि 
एवं सामाजिक सरचना निभर रहती है। विकास का प्रारम्भ करत समय तथा विकास के आग 
बढत पर समय समय पर नियाजत अधिकारी का यह निणय करना होता है कि दश की विकास 
योजनाओं मे पूजी-प्रधान अथवा श्रम प्रधान तान्त्रिकताआ का उपयोग किया जाद्य । पूंजी प्रधात 
(९४0०० ॥70502) उत्पादन विधियों में ऐस यन्त्रो एव पंजीगत प्रसाधनों का उपयोग किया जाता 
है जिनम श्रम की वच्चत हाती है अर्थात श्रम का तुलवात्मक कम उपयोग होता है। दूसरी ओर 
श्रम प्रधान तास्त्िकताओं में यथासम्भव श्रम का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है और पूँजी-प्रसा- 
धनो का प्रति श्रमिक कम उपयोग किया जाता है। अल्प-विक्रसित राष्ट्रों में इन दानों तान्त्रिकताओं 
में से किसको प्राथमिकता दी जाय इस सम्बन्ध मे बढ्त मतभद है। विभिन्न विशेषज्ञों एवं अर्थ 
शास्थ्रियों वे जो विचार थ्यक्त किय है उनका सक्षिप्त अध्ययन यहाँ किया जायगा । 
अत्प विकसित राष्ट्रा म उत्पादन के घटकों का सम्मिश्रण एवं उपलब्ब इस प्रकार की होती 

है कि श्रम का अन्य उत्पादन % धटको की तुलना म बाहुलय हाता है। यदि विकास के इस सिद्धान्त 
को स्वीकार कर लिया जाय कि देश म उपलब्ध उत्पादन के विश्निन्न घटका का अधिकतम उपयोग 
कर के उत्पादन म वृद्धि की जाय ता एसी तान्तिकताओं का चयन करना चाहिए जिसम श्रम का 
अधिकतम उपयाग हो सके और पूंजी की न्यून उपलब्धि के कारण पूंजी प्रसाधन प्रति श्रमिक कम 
मात्रा से प्रदात करक उत्पादन क्या जा सके । दुसरे शब्दों से हम कह सकते है कि एसी क्षम-प्रधान 
तान्त्रिकताओं का उपयोग क्या जाय कि जिनमे पूँजी श्रम अनुपात कम रहे तथा उत्पादन पूंजी की 
अनुपात अधिक हां सत्रे। श्रम प्रधान तान्त्रिकताओ का उपयोग करन से प्रति श्रमिक उत्पादकता 
कम रहती है यद्यपि श्रम का अधिक उपयाग करके देश क कुत उत्पादन म वृद्धि करता साभव 
होता है । श्रम प्रधाव तान्तिकृताआ के अन्तग्रत हल्के एवं सरल पूंजी प्साधनों एवं यन्‍्तरों का उप 
याग किया जाता है और इनक उपयाग में लचीलापन अधिक हाता है | दूसरी आर यह तारिक 
ताएँ देश की वेराजगारी एवं अदृश्य दराजगारी की समस्याआ के निवारण मं भी सहायक होती है। 


परन्तु आयिक प्रगति के लिए श्रम प्रधान तान्त्रिकताएँ तिम्मलिसित कारणा से अधिक उपयुक्त नही 
समझी जाती है 

लक (अ) कम पूजी उपयोग करन वाली तान्विकताओ की कुशलता अन्य उपलब्ध पूंजी प्रधान 
लकताओं से कमर हाती है ओर इतमे अतिरिक्त श्रम की उत्पादकता भी कम रहती है। 
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है । सामाजिक लागतों से हमारा आशय किसी आशिक क्रिया के फलस्वरूप उदय होने वाले समस्त 
प्रभावों (आर्थिक एवं सामाजिक) से होता है । निजी साहूसी द्वारा ऊपनी परियोजनाओ वे चयन मे 
केवल निजी लागतो एवं निजी लामों पर ही ध्यान दिया जाता है | निजी साहसी को इस बात से 
सम्बन्ध नहीं होता कि उसकी परियोजना का समाज के हित एवं अहित पर क्या प्रभाव होता है। 
सामाजिक लागत एव लाभ परियोजना के बाहर के लागत एवं लाभ होते है | यह बाहरी प्रभाव 
कई प्रकार से हो सकते है, शैसे---एक परियोजना के उत्पादन का प्रभाव दूसरी परियोजनाओ के उत्पा- 
दन पर अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है । इसी प्रकार, एक परियोजना का उत्पादन समाज के 
सामात्य उपभोग-स्तर को प्रभावित कर सकता है और उस परियोजना से उत्पादित वस्तु के उप- 
भोग के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ एवं सेबाओ के उपभोग को प्रभावित कर सकता है, जैमे--विद्युत 
सप्लाई की सुधिधा होने पर विद्युत उपकरणों और उन उपकरणों द्वारा उत्पादित घल्तुओ एवं सेवाजो 
का उपयोग बढ जाता है । 

इस प्रकार प्रत्येक परियोजना की आन्तरिक एवं बाह्य मामाजिक एवं आर्थिक, निजी एव 
सामाजिक आदि सभी लागरतो एवं लाभों की तुलना की जाती है। यदि कुल लाभ एव बुल लागत 
का अनुपात एक के बराबर होता है तो परियोजना का विचाराधीन क्या जा सकता है | जब लाभ- 
लागत का अनुपात एक से अधिक हो तो परियोजना को अधिक उपयुक्त समझा जाता है। परस्तु 
जब लाभ और लापत का अनुपात एक से कम होता ह्‌ तो उस परियोजना को बिचाराधीन नहीं 
किया जाता है । विभिन्न परियो जनाओ मे सर्वाधिक उपयुक्त परियोजना का चयन करने के लिए 
उत परियोजनाओ के चयन*लागत अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और जिस परि- 
योजना का लाभ लागठ अनुपात सर्वाधिक होता है उसका चयन कर लिया जाता है । 

लागत-लाभ-विश्लेषण के तत्व 

लागत-लाभ-विश्लेषण की प्रक्रिया में सीन क्रियाएँ सम्मिलित होती है-- 

(१) प्रस्तावित एवं उनकी वैकल्पिक परियोजनाओं के लाभ एवं लागत का परिमाणाकन 
(एप्शांप्रीट्वावणा) । 

(2) ज्ञाभो एवं लागतो को बटटा लगाकर (0)5००ण/!॥) लाभो के लिए दूसरी एक 
संख्या प्राप्त करना जो इन परियोजनाओं की वर्तमान छापत एवं लाभ वे गूल्य शा प्रति- 
निधित्व करे । 

(3) इन सस्याओ के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लाभ-लागत का अनुपात निर्धारित 
करना तथा इस अनुपातों के आधार पर वैकल्पिक परियोजनाओ में चयत्र करना । 
लाभ एव लागत का परिमाणाकन 

एक प्रतिस्पर्द्धी अर्थ व्यवस्था मे किसी परियोजना स उत्पन्न होने वाले लाभो का परिमाणा- 
त्मके मूत्याकन करना सरल होता है। इस परियोजना से वस्तुओं एवं सेवाओ के प्रवाह अथवा पूर्ति 
में जो वृद्धि होती है उसका पूल्याकत विपणि मूल्यों पर किया जा सकता है। परन्तु यह वस्तुएँ एव 
सेवाएँ द्विपणि मे बेचने योग्य होनी चाहिए और परियोजना के सचालन के फलस्वरूप निर्धारित 
समय मे सापेक्षिक मूल्यों एवं लायतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल्यों में परिवर्तन तभी 
नहीं होता हैं जबकि मूल्यों को वियन्त्रित कर दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में परियोजना ने' 
लाभ का भूल्याकन उनमे उत्पादित बस्तुओ एवं सेवाओं के छाया मुल्यो (8॥400ए ए:७०७) पर 
किय्ा जा सकता है। हुसरी ओर, जब परियोजना के जीवनकाल मे रापेक्षिक मूल्यों मे परिवर्तन 
होना सम्भावित होता है ता भविष्यत लाभो का मूल्याकन बढूटे के मधार पर क्या जाता है। 
बटूटा लगाकर ताभ की गणना करने की विधि को आगे स्पप्ट किया गया है | परियोजना के जीवत- 
काल से उदय होने वाले समस्त लाभो का घुल्याकन करने के लिए अथ-व्यवस्था के मृत्य स्तर के 
परिवर्तनों को भी ध्यान गे रखना पडता है। प्राय परियोजना काल से उपस्थित बस्तु के सम्भावित 
मूल्यों के औसत का उपयोग करके इस समस्या का निवारण कर लिया जाता है। किसी-किसी 
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परियोजना वी भ्रवृत्ति ऐसी होती है कि इसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाह्य मितव्ययता 
उत्पन्न हाती है जिसका जनुमान लगाना एवं उसके अनुसार लाभ में समायोजन करना सम्भव नही 
होता है । 

एक नियोजित अये-व्यवस्था मे सरकारी क्षेत्र की स्थिति निजी विनियोजको से भिन्न रहती 
है। सरकारी क्षेत्र मे बहुत सी सेवा सम्बन्धी परियोजनाएँ ऐसी होती है जिनकी सेवाओं के लिए 
प्रत्यक्ष रूप से कोई मृत्य नही लिया जाता है, जैसे सडकें, स्कूल, स्वास्थ्य-सेवाएँ आदि | इत सेवाओ 
का इसीलिए विपणि-मरृत्य के आधार पर मुल्याकन करना सम्भव नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा 
समाज की सामूहिक आवश्यक्ताओ की पूर्ति की जाती है। सरकारी व्यवसायों द्वारा जिन लोगो 
की लाभ एव सेवाएँ पहुँचायी जाती है उनका समूह उन लोगो के समूह से अलग होता है जो इव 
व्यवसायों की लागत को वहन करते है। ऐसी परिस्थिति मे परियोजनाओं के लाभ का मुल्याकन 
निम्नलिखित विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है 

परियोजनाओं के लाम का मूल्याकन--(अ) देश की आधिक प्रगति की ग्रति के दृष्टिकोण 
से अर्थात परियोजना द्वारा राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है, यह अनुमान 
लगाना अत्यन्त जटिल काय होता है क्योकि प्रत्येक परियोजना का प्रभावित क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत 
हाता हे । एक परियोजना उन सभी व्यवसायों को प्रभावित करती है जिनकी उत्पादित वस्तुओं एवं 
भेवाओं का उपयोग यह परियाजना करती है। साथ ही, प्रत्येक परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं 
एवं सेवाओं का जो व्यवसाय उपयोग करते हे, वह भी इस परियोजना के प्रभाव-क्षेत्र मे आते है। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक परियोजना बे सामाजिक प्रभाव का भी अध्ययन एवं मुल्याकन करना घाहिंए। 
इन सब गणनाओं के आधार पर हीं किसी परियोजना द्वारा प्रदान किये गये राष्ट्रीय आय के योग- 
दान का अनुमान लगाया जा सकता है। यह विश्लेषण तभी सम्भव हो सकता है जबकि अर्थव्यवस्था 
संगठित हो, सास्यिकीय तथ्य विश्वसनीय एवं पर्याप्त माना में उपलब्ध हो और इन दोनो के 
आधार पर आदाय प्रदाय (770(-०एॉफुण) का विश्लेषण किया जाय । 

[व) सरकारी आय के दृष्टिकोण से परियोजना द्वारा सरकारी आय में कितनी वृद्धि होती 
है अबवा सरकारी व्यय मे कितनी कमी होती है, इसका अनुमान लगाया जाता है। एक तियोजित 
एबं समाजवादी अर्थ व्यवस्था मे परियोजना के लाभों का इस आधार पर भूल्याकत करना 
अनिवार्य होता है क्योंकि सरकारी आय भविष्य मे विकास की प्रक्रिया को गतिमान करती है और 
आधिक एवं सामाजिक समानता के लक्ष्य की पूर्ति मे सहायक होती है। 

(सं) विदेशी विनिमय के अरजेन के दृष्टिकोण से यह अनुमान लगाया जाता है कि परियोजना 
द्वारा निर्षात भे कितवी वृद्धि और आयात में कितती कमी करना सम्भव हो सकता है। इसके साथ 
ही यह्‌ भी देसा जाता है कि परियोजना के परिषामस्वरूण आज़ात-प्रतिफिणाएल, एड, लिर्मात-सर्दत 
क्रने वाले क्षेत्रो पर क्या प्रभाव पडता है । नियोजित विकस-प्रक्रिया के अन्तर्गत परियोजवाओं को 
चयन करते समग्र इस प्रकार का विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि योजना के अभिलाषी 
कार्यक्रमों के विदेशी विनिभय-तत्व की पूर्ति करना आवश्यक होता है। जहाँ पश्योजना द्वारा विदेशी 
विनिमय-अजैन का अध्ययत किया जाता है, वही इन परियोजनाओं की वर्तमाव एवं भविष्य को 
विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं कय भी विश्लेपण किया जाता है । 

(4) आय दितरण के शुणमान के आधार पर ॒परियोजदाओ के लाभ का शूल्याकत-- 
परियोजनाओं के लागत लाभ विश्लेषण को केवल आधिक दृष्टिकोण तक ही सीमित नही रखा जाता 

है अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से भी लागत-लाभ विश्लेषण करना, विशेषकर नियोजित अर्ध- 
व्यवस्था मे, आवश्यक समझा जाता है। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आथिक एबं सामाजिक 
विपमताओं वो समाप्त करना द्ोता है और विषमताओं को कम करने के लिए विकास-परियोजताओं 
के लाभ वा बडा भाग क्म्र आय वाले वर्ग को पहुँचाता आावश्यक्त समझा जाता हैं। विभिन्न विकास- 
शील देशो के आधिक इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकास की प्रारम्भिक अवस्था 
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मे विकास-परियोजनाओं के लाभ का अधिक भाग उच्च आय वाले लोगो को प्राप्त होता है। 
विश्व-बैक के अध्ययनों के अनुसार, ब्राजील, भारत, मैव्सिकों एबं अन्य 40 विकासशील देशो के 
अनुभवो प्ले ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय का वह भाग, जो निर्धधघतम 60% जनसाधारण फो 
मिलता है, विकास के साथ घटता जा रहा है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास- 
परियोजनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण उनसे उत्पन्न होने वाले लाभो के वितरण-पक्ष के आधार 
पर करना अत्यन्त आवश्यक है । आय-वितरण के दृष्टिकोण से लागत लाभ-विश्लेषण प्रक्रिया मे 
निम्नलिखित तीन क्रियाएँ सम्मिलित की जाती है 

लाम-लागत-विश्लेषण एवं आय-वितरण 


वर्गोकरण--प्रत्येक परियोजना सें लाभ पाने वाले एवं हानि पाने वाले वर्गों को निर्धारित 
करना और फिर उन्हे आय के अनुसार उप-समूहो में विभक्त करना । 

लागत और लाभ को वितरण-गुणमान के आधार पर मार देना--भार देने के लिए 
सर्वप्रथम परियोजना के लाभ एवं हानि को (क) के अन्तर्गत वनाय गये उप-समूहो में आवटित 
किया जाता है। इस आबटन के लिए परियोजनाओं के कुल लाभ अथवा हानि में प्रत्येक उप-्समूह 
को मिर्धारित किया जाता है। लाभ पाने वाले एवं हाति पाने वाले वर्गों के अश को परियोजना के 
ध्मस्त जीवनकाल के लिए बढ्टा लगाकर निर्धारित किया जाता है। लाभ एवं हानि मे प्रत्येक 
उप-प्रमूहू का अश निर्धारित करने के पश्चात प्रत्येक उप-समूह के लिए भार निर्धारित किये जाते है। 
यह भार प्राय प्रत्येक उप-्समूह को राष्ट्रीय भाय भे मिलने वाले भाग के प्रतिशत के आधार पर 
निर्धारित किये जाते है । जिस उप-समूह को राष्ट्रीय आय में जितना कम भाग प्राप्त हो रहा है, 
उसको उतना ही अधिक भार दिया जाता है जिससे निर्धनतम बर्ग को परियोजना के लाभों का 
अधिकतम भाग प्रदान किया जा सके । भार निर्धारित करने के पश्चात इन भारों से सम्बन्धित 
उप-समूहों को आवटित लाभ एवं लागत को गुणा कर दिया जाता है और फिर इस ग्रुणनफल को 
परियोजनाओ के अन्य दृष्टिकोणो से निर्धारित गैरभारित लागत एव लाम में जोड दिया जाता है 
ओर फिर लाभ-लागत-अनुपात निर्धारित किया जाता है ) 

परियोज्ननाओ की लाग्रत का परिमाणाकन--परियोजनाओ की लागत मे उसकी निर्माण- 
लागत एवं उत्पादन में उपयोग आने वाले साधनो की लागत को सम्मिलित किया जाता है। 
लागतो का मूल्याकन करने के लिए प्रत्येक विनियोजन की अबसर-लायत ज्ञात करना आवश्यक 
होता है । किसी परियोजना के निर्माण एवं उत्पादन-सम्वन्धी साधनों की कुल लागत बाजार-पम्रुल्यो 
के आधार पर निकाली जा सकती है और फिर इस लागत की राशि की अवसर-लागत भी ज्ञात 
करनी हांते है। अवसर-लागत का अथे है कि उक्त विभियोजन को यदि अस्य बैकत्पिक व्यवसायां 
अथवा परियोजनाओं में लगाया जाता तो कितना लाश प्राप्त होता | वैकल्पिक परियोजना से प्राप्त 
होने वाले लाभ का त्याग करने पर ही विनियोजन को निर्धारित परियोजना मे लगाया जाता है। 
इस प्रकार वैकल्पिक परियोजना के सम्भावित लाभ को ही निर्धारित परियोजना की अवसर-लागत 
माना है। परन्तु अवसर-लागत तभी ज्ञात की जा सकती है जबकि साधन सजातीय एवं गतिशील 
(४०906) हो क्योकि ऐसा न होने पर इन साधनी के वैकल्पिक उपयोग की बात पर विचार 
नही किया जा सकता है। उदाहरणाये, कोई विदेशी सहायता किसी विशिष्ट परियोजना के लिए ही 
उपलब्ध हो तो उसके वैकत्पिक उपयोग का प्रश्न ही नही उठ सकता। इस प्रकार इस विदेशी 
सहायता की अवसर-लागत शून्य होगी । इस प्रकार श्रम की अवसर-लागत को भी निर्धारित करना 
कठिन होता है । जिन देशो मे व्यापक बेरोजगारी विद्यमान होती है, उनये थम की अवसर-लागत 
शून्य ही होती है क्योकि निर्धारित परियोजना मे यदि परिश्रम का उपयोग म किया जाय तो वह 
श्रम बेरोजगार ही रहेगा । इसी प्रकार विश्िष्ठ दक्षता वाले श्रम के सम्बन्ध में भी अवसर-लागत 


जशञात्त नही हो सकती है क्योकि यह श्रम केवल विशिष्ट कार्यो वे लिए हो उपयोग हो सकता है और 
उसका वैकल्पिक उपयोग अत्यन्त सीमित क्षेत्र मे ही हो सकता है । 
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तियोजित विकास वें अतग्रत सावजनिक क्षन मे बहुत सी समाज सेवा एवं कल्याण सम्ब घी 
परियोजनाएं जनसाधारण को विना मूल्य कुछ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संचालित 
की जाती है। इनका प्रतिफल आशिक दृष्टिकोण से घशूय होता है परतु सामाजिक दष्हिकोण से 
इन परियोजनाओ का प्रदिफ्ल अधिक होता है । सामाजिक प्रतिफल का गूल्याकन ठीक प्रकार से 
करना कटित ही नहीं वल्कि असम्भव होता है । 


सामाजिक लागत एवं लाभ का विश्लेषण--परियोजनाओ की आधिक लागत एवं लाभ के 
सुल्याक्न को जब तक सामाजिक लागत लाभ से समायोजित तही बर दिया जाता हमारा लागत 
जाॉभ विश्वेषण विश्वसनीय नहीं समया जा सकता है। किसी भी परियोजना में श्रम कच्चा माल 
पजी भमि साहसी का याभ एवं अथ उत्पादन के साधनों को दिय जाने वाज पारिश्रमिक के अति 
रिक्त समाज को भी कृछ याग एवं कठिनाई वहन करनी पड़ती है जिसकों ओर विनियोजनकर्ता 
ध्यात नहीं देता है। उदाहरणाय कसा विशिष्ट स्थान पर कोई कारखाना स्थापित करने पर उस 
स्थान के निवासियों को अपने घरो एवं खेती को छोडकर नये स्थान पर जाने भे जो कठिनाई होती 
है उस वढठिनाई को सामाजिक जॉगत समया जाता है। यह कठिनाई मौद्रिक रूप से मुल्याकित 
करना सम्भव नही होता हे । इसका जी भी अनुमानित सुल्य लगाया जाता है वह पक्षपातपूण 
रहता है और उस अधिक विश्वसनीय नहीं समया जा सकता है । सामाजिक लागतो का सूचीयत 
करवा भी कठिन होता है क्योंकि प्रयक परियोजना का प्रभावित क्षय जत्यत व्यापक होता है। 
उदाहरणाथ कारखान। के धाए एद गंदगी से वातावरण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है 
दघटनाओं मे श्रमिकों को शारीरिक क्षति पहुचती है नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित होने से 
परम्परायत श्रम एवं व्यवसायो का पतत होने लगता है और बहुत से परिवारों को कठिनाई 
उठानों पडती हैं आदि एसी कटिमाइया है जिनका सूचीयस करना ही सम्भव नहीं होता है। 


परियोजनाओं क क्रिया बयन के फलस्वरूप कुछ सामाजिक लाभ भी उदय होते है जो 
मांद्रिक अथवा आशिक जाभो से भिन्र होते है। परियोजना के फलस्वरूप लोगो को रोजगार उपलब्ध 
होने के साथ साथ उनके जीवन-ह्तर म सुधार होता है जिससे लोगो को सतोप प्राप्त होता है 
यादायात संचार एवं सुविधाओं म सुधार होने के कारण लोगो को पारस्परिक सम्पक स्थापित करने 
में सातोप प्राप्त होता है और नय नये वयवश्चाय स्थापित होते ह॑ जादि-आदि ऐसे सामानिक लाभ हैं 
जितका सूचीयन एवं भूल्याकन क्रन/ सम्भव नहीं होता है। 
लाभ एव लागत के पौद्रिव घल्य पर बढटा लगाना 


परियोजनाओं के तामो एवं लागतो का भौद्धिक सूल्य परियोजना के जीवनकाल के अत्पेवा 
चुद वे जिए निधारित करने दे पश्चात उस्त पर बटटा काठ कर उनका वतमान मुल्य निकाला जाता 
है । परियाजना के जीवनकाद के प्रयेक वप स लाभ एवं लागत भिन्न भिन हो सकती है। भविष्य 
की तागत एवं जाभ का बतमाव सू“य तिकालने के लिए वत्टा लगाने की विधि का उपयोग किया जाता 
है । विभिन वकल्पिक परियोजनाओं का तुलनामक विश्वेषण करने के जिए बद्मा लगाने की प्रक्रिया 
अनिबाय होती है क्योकि स्सके द्वारा परियोजना के सम्पूण जीवतकाल के लाभ एवं लागत की एक 
स्पा प्राप्त की जा सकती है । 


जिस प्रदार बतमाने में दिय गय ऋण का चक्रवृद्धि व्याज पर भविष्य के किसी भी वप के 
जि मूथ तिकाता जा सक्‍ता है उसी प्रकार इसके विपरीत अविप्य के किसी भी सूल्य का 
निश्चित व्याज वी दर पर वतमान मूय ज्ञात किया जा सकता है | उदाहरपाथ यदि 00 6 कर्ण 
पर दिय जाय और 5", चक्रवद्धि ब्याज दर लगायी जाय तो 2 वप बाद यह राशि 0 255 
हा जायगी । इसके विपरीत दो दब वाद 0 25 € प्रिलने वाले मूय का 5% की दर से बहा 
जगाया गया मय 00 हू होया। वास्तव मे बद्ट चत्तवद्धि ब्याज का व्युक्रम (ल्टाएाव्प्ग) 
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होता है। उपर्युक्त उदाहरण मे चत्रवृद्धि ब्याज के आधार पर मिश्रथन (0 25 रू ) और मूलधन 
का अनुपात्त पा 25 ज+ 90703 होता है । अब यदि 90703 का गुणा मिश्रथन 0 25 


म॑ कर दिया जाय तो हम वास्तविक राशि 00 रु पर आ जाते है। निम्नलिखित एक अन्य उदा- 
हरण से यह तथ्य और स्पष्ट हो जाता है 
₹ 6०% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षो म । 50363 रु हो जाता है, अर्थात्‌ मूल- 
घन एवं मिश्रधन का अनुपात ! 50363 होता है । दूसरों ओर, ] 50363 ₹ 6% बद्टा-दर पर 
7 वर्षो के काल में ] रु हो जायगा अर्थात्‌ मूल राशि 50363 तथा वट्टा लगाकर प्राप्त होने 
बाली शुद्ध राशि ] 8 का जनुपात ।0 66507 होगा। अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज-अनुपात 
] 50363 और बढ़्ठे के अनुपात 0 66507 का गुणा किया जाय तो इनका गुणनफ़न ) होगा। 
इसी आधार पर यह फहा गया है कि बट्टा और चक्रवृद्धि ब्याज एक-दूसरे मे' व्यूत्क्रम होते है । 
बट॒टा लगाने की विधि के द्वारा हम यह ज्ञात करत में सफल होते है कि किसी परियोजना 
से भविष्य मे जो लाम॑ प्राप्त होगा, उसका वर्तमान में मूल्य कितना है तथा भविष्य में इस पर जो 
लागत लगेगी, उमका वर्तमान मूल्य कितना है और इन दोनो के अन्तर से हम यह जान सकते है कि 
वास्तव में कोई परियोजना कितनी लाभप्रद समझी जाती चाहिए । भविष्य में जिनती देर मे परि 
योजना का लाभ तथा लागत प्राप्त होने वाला होगा, उतना ही कम उसका धट्टाकृत मूल्य होगा 
और वतेमान निर्णयों मे उनतता ही कम भार उस भविष्यत लाभ एवं लागत का रहेगा । इसी प्रकार 
व्याज की दर जितनी अधिक होगी, उत्तना ही अधिक ब्याज वर्तेमा में नकद राशि रखने के लिए 
देना होगा | यही कारण है कि ऐसी परियोजनाओं के चयन वे' सम्सन्ध मे, जिनमे अधित विनियोजन 
करना होता है निर्णय लेते समय वही परियोजनाएँ चयन की जायेंगी, जिनका भविष्य का लाभ 
बहुत अधिक होगा क्योंकि भविष्यत लाभ का वर्तमान वट्टाकृत मूल्य कम होता है। यदि बट्टाकृत 
मूल्य (लाभ एवं लागत) की गणना किये बिना परियोजनाओं का चयन किया जाता है तो विनि- 
गोजन के गलत दिशाओ मे प्रवाहित होने फी अत्यधिक सम्भावना होगी । 
लाभ एवं लागत का बद्टाक्ृत मूल्य किसी विश्विष्ट समय के लिए अग्रणित किया जाता 
है। यह विशिष्ट समय परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व, परियोजना का निर्माण प्रारम्भ अथवा सम्पूर्ण 
दोने, अथवा परियोजना के जीववकाल का कोई अन्य समय हो सकता है । यह विशिष्ट समय 
परियोजना की प्रकृति एवं उद्देश्यों पर निर्भर रहता है। जब यह विशिष्ट रामय परियोजना के 
सम्बन्ध मे निर्णय करने के वाद का कोई समय होता है तो इस समय के पूर्व लागत एव लाभ को 
चक्रवृद्धि व्याज की दर पर उस विश्विप्ट समय तक बढा लिया जाता है तथा इस विशिष्ट समय के 
बाद में होने बाली लागत एवं लाभों को बदट्टाकृत कर लिया जाता है । इस प्रकार एक समान समय 
के आधार पर परियोजनाआ की लागत एवं लाभ का मूल्याकन किया जाता है । 
बद्‌टा एवं ब्याज की दर--लागत एवं लाभ-विश्लेषण की गणनाओं के लिए सबसे कठित 
चाय व्याज अथवा वद्टे की दरो को निर्धारित करने का होता है । निजी विनियोजक अपनी पूँजी 
के विनियोजन अवसरों पर यह दर आधारित करता है । वह यह अनुमान लगाता है कि वह अपनी 
पूँजी पर कितना न्यूनतम ब्याज प्राप्त कर सकता है। यह न्यूनतम ब्याज-दर उसकी पूँणी की 
अवसर लागत होगी और उसे परियोजना मे जब इस न्यूमतग व्याज दर से अधिक आय प्राप्त होने 
की राम्भावना (लागत लाभ-विश्लेषण द्वारा) होगी तभी उस परियोजना का चयन किया जायेगा । 
दूसरी ओर, सरकारी सस्थाओ द्वारा जिस व्याज-दर पर सावजनिक ःऋऋण प्राप्त होते है, उसी दर 
को वद्ठा दर के रूप मे उपयोग किया जाता है । 
लाभ-लागत-अनुपातो की गणना एवं परियोजनाओं का चयन 
लाभ-लागत विश्लेषण के आघार पर परियोजनाओ का चयन करने हेतु प्रत्येक परियोजना 


86 | भारत में आर्थिक नियोजन 


का लाभ एबं लागत का अनुपात तैयार किया जाता है। यदि एक ही परियोजना के सम्बन्ध में यह्‌ 
निर्णय करना हो कि उसे स्वीकार किया जाय अथवा नहीं तो उसका लाभ एवं लागत का अनुपात 
देखा जायगा । यदि यह अनुपात से अधिक हो तो वह क्‍्वीकार कर ली जायगरी, और अनुपात [ 
से कम होने पर यह अस्वीकृत कर दी जायगी । उदाहरणाथं, एक कारखाने की स्थापना एव सचालन 
की लागत ,000 ₹ अनुमानित है । थ्रदि यह कारखाना स्थापित नही किया जाता है तो विदेशो 
से वस्तुएँ आयात करने पर 300 रू अधिक व्यय करने पडते । कारखाना स्थापित करने पर आयात 
घट जायगा और आयातित वस्तुओ के लिए केवल 70 रु ही अधिक व्यय करने पडेगे। कारखाने 
की मरम्मत एव निर्वाह पर 50 रु प्रति वर्ष उसके जीवनकाल में 0 वर्ष तक व्यय करना होगा। 
बटटे घी दर 8५% निर्धारित वी जाती है | इस कारखाने मे प्रति वर्ष 230 रु (300--70) का 
लाभ आयात-प्रतिस्थापन के फलस्वरूप होगा जिसमे से 50 रु प्रति वर्ष कारखाने का निर्वाह-व्यय 
हो जायगा | इस प्रकार 0 वर्ष तक प्रति वर्ष 80 रु का लाभ इस कारखाने से होगा जिसका 
बद्दाकृत मूत्य निम्न प्रकार होगा 


वट्टाइत मूल्य निकालने का सूत्र त्+ख्तो 5 
( 3+ 3098/7 
ए--बंदुटे की दर 
ए्रच्ज्वर्प की क्रमसरया जिसका बढट्टाइृत मूल्य 
निकालना हो । 
हु /--लाभ की सकल राशि 
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रे 20040 अप ब्षों के लाभ का भी वद्टाकृत सुल्य निकाल लिया जायगा और 
वट्टाउत मूल्य को जोड लिया जायग्रा जो इस कारसाने का वर्तमान समय का 


जाभ समझा जायगा। इस गणना के परिणामस्वल्प 0 दर्ध के लाभ का बद्दाइत मूल्य ,20 € 


आपयग[| | दूसरी जार, परियोजना रत 
टूर ५ 7 की लागत वर्तमान मूल्य पर [ 
प्रवार लाभ-लागत का अनुपात  2] 57 054 02030: 


न जा सकती है आता है जो ] से अधिक है और इसलिए परियोजना स्वीकार 
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जब कई वैकल्पिक परियोजनाओ में से चयन करना होता है तो पहले श्रत्येक परियोजना 
का पृथक्‌-पृथक्‌ लाभ-लागत-अनुपात निकाला जाता है। तत्यश्चात्‌ उन परियोजनाओ को छोडकर 
जिनका लाभ-लागत-अनुपात । से कम होता है, शेप का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 
छुलनात्मक अध्ययन करते समय केवल लाभ-लायत-अनुफ्ात की अधिकता के आधार पर ही निर्णय 
नहीं लिया जायगा अपितु वृद्धिगत लाभ-लागत [पठाल्यशात छथ६॥-००७ 780०) पर भी 
ध्यान दिया जाता है। यूद्धिगत लाभ-लागत-अनुपात झा अर्थ यह है कि एक परियोजना की तुलना 
में दूसरी परियोजना मे जितनी अधिक लागत लगती है, उस आधिक्य के फलस्वरूप कितना अति* 
रिक्त लाभ प्राप्त होने को सम्भावना है। यह तथ्य निम्न उदाहरण से स्पष्ट है 
तालिका ]--बूद्धिगत लाम-लागत-अनुपात का विश्लेषण 








इबलिक | परिं- परियोजना | पं को परि- | पूर्व को परि- | वृद्धिगत 
ईल्पिक..| पोजना परियोजना | का लाभ- योजना की | योजना की | लाभ- 
परियोजना का लाभ | कं तोगत लागत तुलना में लाभ| तुलना मे लागत 

अनुपात में वृद्धि लागत में बृद्धि | अनुपात 
क्क 3,000 | ,500 2 00 न न-- न 
ख 3,800 | 2,00 ह्छा 800 600 3 33 
ग॒ 4,800 | 2,700 ] 78 3,000 600 ]67 
घ्‌ 6,000 | 3,400 ] 76 ,200 700 ]7 
डड 6,300 | 3,640 ] 73 300 240 ]25 
च 6,700 | 4,00 ] 63 400 460 087 




















उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से शात्त होता है कि केवल जाभ-लागत-अनुपात के आधार 
पर क्रम से क, ख, ग, घ, ड एवं च परियोजताओं का चयन होना चाहिए परन्तु बृद्धित लाभ- 
ल्ागत-अनुषात इकाई से अधिक है, इसलिए क को तुलया मे ख का चयन करना चाहिए। अब गे 
परियोजना की ख परियोजना से तुलना करनी चाहिए। ख का ग पर वृद्धितत लाभ-लागत-अनुपात 
इकाई से अधिक है, अत ख की तुलना में ग॒ का चयन होना चाहिए । इसी प्रकार, घ॒काग पर 
वृद्धितत लाभ-लागत-अनुपात इकाई से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप ग॒ की तुलना में घ का 
चयन होना चाहिए । घ परियोजना की तुलना में इसी प्रकार ड परियोजना का तय होना 
चाहिए । थे परियोजना पर अव ड पर वृद्धिगत अनुपात देखना चाहिए और क्योकि यह इकाई से 
कम है इसलिए, च की तुलना मे ड का चथन किया जाना चाहिए । इस प्रकार बृद्िगत लाभ- 
लागत-अनुपात के आधार पर परियोजनाओ के चयन का क्रम ड, घ, ग, ख, क होना चाहिए जो 
साधारण लाभ-लागत-अनुपरात के आधार से सर्वथा भिन्न है । 

लाभ-लागत-विश्लेषण को कठिनाइयों 

लाभ-लागत-विप्लेषण बचत विभिन्न विकासशील देशो मे उपयोग किया गया है परल्तु मे 
उपयोग निम्नलिखित कठिनाइयो के कारण अधिक सम्पन्न नहीं रहे है 

(१) विकासशील देशो में साहियकीय तथ्य अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होते है, जिसके 
परिणामस्वरूप अवसर-लागत ज्ञात नही की जा सकती है । अवसर-लागत की अनुपस्थिति मे लाभ- 
लागत-विश्लेपण प्रभावशाली नही हो सकता | 

(2) विकासशील देशो की सरकारें विकास के अति-अभिलापी कार्यक्रम बनाती है जिनके 
अन्तर्गत बहुत सी परियोजनाएं सचालित कर दी जाती है । इन परियोजनाओ को पूरा करने में 
बहुत सौ वित्तीय एवं तकनीकी वाघाएँ उत्पत होती है । इन वाधाओं के फलस्वरूप लाभ-लागत 
सम्बन्धी अनुमाव सही नही उतरते है । 
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(3) विकासशील राष्ट्रों मे वजट की प्रवृत्तियाँ अनिश्चित रहती है। परियोजना के सम्पूर्ण 
जीवनकाल मे पर्याप्त वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएँ 
निर्धारित समय मे पूरी नहीं हो पाती है। 

(4) बहुत-सी सरकारी परियोजताओ के सम्बन्ध में निर्णय राजनीतिक आधार पर बिये 
जाते है और लाभ लागत-विश्लेषण पर ध्यान नही दिया जाता है । 

(5) कुछ परियोजनाओं के विदेशी विनिमय तत्व की पूति आवश्यकतानुसार समय पर नहीं 
हो पाती है। विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी सहायता से की जाती है जिसका प्रवाह अत्यन्त 
अनिश्चित रहता है । 

(6) सावेजनिक क्षेत्र मं बहुत-सा विनियोजन राज्य के सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर 
किया जाता है और लाभ-लागत-विश्लेषण पर कोई ध्यान नही दिया जाता है। भारत मे सार्व- 
जनिक क्षेत्र में उस प्रकार का बहुत अधिक विनियोजन किया गया है । 

(7) अभौतिक लाभ एवं लागत का निर्धारण करना लगभग असम्भव होता हैं जिसकी 
अनुपस्थिति में लाभ-लागत विश्लेषण अपूर्ण रहता है । 

(8) विकासशील राष्ट्रों में नियोजित विकास प्राय मिश्रित अ्थे-व्यवस्था के अन्तगेत 
संचालित होता है जिसमे दोहरी मूत्य-व्यवस्था विद्यमान रहती है। दोहरी मूल्य-व्यवस्था---नियन्ब्रित 
एवं बाजार मूल्य--मे परियोजनाओं के लाभ एवं लागत का सूत्याकन विश्वसनीय ढंग से नहीं 
क्या जा सकता है । प्राय इन देशो मे परियोजनाओं की लागत सरकारी मृत्य पर लगायी जाती 
है जबकि चाजार-पूर्ण अपेक्षाकृत ऊंचे ही होते है । 

(9) लाभ-लागत विश्लेषण मे बहुत सी प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी आती है! विकास- 
परियोजनाओं को जब सम्बन्धित विभागों द्वारा सचालित क्या जाता है तो यह प्रशासनिक विभाग 
केवल अपने प्रभाव-क्षेत्र से सम्बन्धित लाभ एवं लागत पर ध्यान देते है जबकि परियोजना की लाभ 
एवं लागत का प्रभावल्‍क्षेत्र विस्तृत होता है । 


भारत में लाभ-लागत पद्धति का उपयोग 


लाभ-लागत पद्धति का भारतवर्ष में पूर्णहपेण उपयोग करना सम्भव नही है व्योकि यहाँ 
पर सासियकीय तथ्य पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं है तथा ये तथ्य शुद्ध एवं विश्वसनीय भी 
नही होते है। वर्तमान एवं भूतकाजीन विस्तृत सास्यिकीय तथ्यों की अनुपस्थिति म॑ं परियोजनाओं के 
आओथिक तया सामाजिक लाभ-लागत का अनुभान लगाता सम्भव नही हो लकता । यह भी पता लगाना 
सम्भव नहीं होता है कि परियोजना का सचालन न होने पर लोगो की आशिक एवं सामाजिक 
स्थिति क्‍या होती। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष मे वहुत-सी परियोजनाओ का सचालन एक साथ प्रारम्भ 
किया गया है जिससे प्ृथक-पृथक्‌ परियोजनाओं वी लाभ-लागत ज्ञात करना सम्भव नहीं हैं। 
परियोजनाओ का प्रारम्भ होते समय कुछ साधन उपलब्ध हो जाते है परन्तु बाद में उनकी पति 
एवं कुशल पर्याप्त साधन, विशेषकर विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं होता है जिसके फलस्वरूप 
परियोजनाओं की लागत एवं लाभ का ठोक अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो सकता है । 
भारत मे वेरोजगार, अशत -वेरोजगार एवं अदृश्य बेरोजगार श्रम का बाहुलय है. जवकि 
उत्पादन के अन्य धटको, विश्येपकर पूंजी एवं यान्त्रिक ज्ञान की बहुत कमी है। परियोजनाओं की 
श्रम-लागत का अनुमान लगाता इसी कारण सम्भव नही होता । भारतवर्ष की परियोजनाओं की 
सामाजिक लागत की गणना भो अत्यन्त कठिन है और इस ओर नियोजकों द्वारा कोई विशेष घ्यान 
नहीं दिया गया है, क्योकि इसकी पूर्ति निर्माण-सस्था को नहीं करनी पडती है। सरकारी क्षेत्र में 
होने वाले विनियोजन के ब्याज को उचित दर पर नही समाये जाने दे कारण परियोजनाओ की 
लागत की गणना जुद्ध नही होती हे । 
दूसरी ओर, लाभो का अनुमान भी ठीक से लगाना सम्भव नहीं होता है क्योंकि भारत मे 
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मूल्य स्तर में वड़ी अनिश्चितता रहती है। मुल्य-स्तर इपि-क्षेत्र वी सफ्तता पर निर्भर रहता है आ+ की 
यह सफलता झनिश्चित मानसूत पर निर्भर रहती है। इस प्रकार भविष्य में लाभो थीं गणना 
चततंमात मुत्यों पर बरने से शुद्धता का अभाव रहता है। परन्तु अब ब्रफर स्टॉ वी पद्धति से मूल्य- 
स्तर की स्थिर बनाने के प्रयश्न क्यि जा रहे है और यदि ये प्रयत्न सफल रहे तो परियोजनाओं बी 
लागत शुद्धता के साथ अनुमानित हो सवेगी । 

परियोजनाओं के लागत-लाभ-विश्लेषण मे एक सबसे वडो कडिनाई हाती है राजसीतिय 
विचारधाराओं एवं दबाव की। प्रजातान्तिक राष्ट्रा में परियोजनाओं वा चयन बेबल आदिय 
दृष्टिकोण से है। नही किया जाता है वल्कि राजनीतिक दवाव व॥ बोलवाला रहता है । इस बात 
का प्रमाण हमे कई परियोजनाओं के सम्बन्ध में मिलता है जेंसे तिशासापटनम मं भारी दृस्पात वा 
कारखाना खोलने के लिए कुछ समय पूर्व आन्दोलन क्या गया था । इस प्रगार राजनीतिय दयाप्र 
के कारण भी ल्ञागत लाभ का उपयोग भारत मे पूर्णस्पेण सही जिया जा सवा है । 

भारत में कई परियोजनाओ के सम्बन्ध में लाभ-लागत-विश्तेषण का उपयाग बिया गया ह। 
प्रो गाइगिल द्वारा महाराष्ट्र मे गोदावरो नहर-व्यवस्था के आिया प्रभायों वा अध्ययन देखी 
आधार पर किया गया। हीराकुट बाँव परियोजना के सम्बन्ध में डा बलजीन गिंह द्वारा लाभ- 
लागत-विश्लेषण किया गया । उड़ीसा, पश्चिम बगाल आदि राज्यों मे भी बई परियोजनाओं या 
अध्ययन लाभ लागत-विश्लेषण के आधार पर क्या गया है। 


नह 


आशिक नियोजन की यान्त्रिकता एवं प्रविधि 
(४६८ट४/७॥५॥ ७४० 750/्र008 07 £८700700/0 ?2.4पि०॥४७] 





नियोजन को यार्त्रिकता 


भाविक निय्राज़न मूल रूप स एक सगठत-व्यवस्था है जिसका उद्देश्य पूर्वनिर्धारित-लक्ष्यो 
बू निश्चित काल मे प्राप्ति करना. होता है. इस व्यवस्था में अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार सगठित 


एवं सचालित किया जाता हे कि देश में उपलब्ध भोतिक्त एवं सानदीय साधनों का कुशल एव 
परणेतम उपयोग पूव्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या जा सर । नियाजित अर्थ-व्यवस्था के 
सचालनाथ उपयोग वी जाने वाली प्रविधि एवं यरान्तिक्ता विभितर राष्ट्रों बे राजनीतिक एबं 
आर्थिक बलेबर पर निर्भर रहती है | वियाजित अर्थ-व्यवस्था के सफल सचालन हेतु केवल वित्तीय, 
मौद्रिक एवं विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रविधियो का ही उपयोग नदी करता पडता, अपितु अर्थ-व्यवस्था 
मे कुछ सस्थागत परिवतन भी करने पड़ते हू। परम्परागत आथिक सस्थाओ के विस्तार पर रोक 
लगाया जाती है और उनके स्थान पर उपयुक्त नवीत संस्थाओं की स्थापना की जाती है! इस 
प्रकार आर्थिक तियाजन द्वारा देश की आथिक एवं सामाजिक मरचना में मूलभूत परिवर्तन करने 
हात है जिसके लिए नियोजन की व्यापक एवं जटिल यान्त्रिकता का उपयोग किया जाता है जिसमे 
केन्द्रित नियोजन सत्ता एवं विकेन्द्रित मस्थाएँ दोनों ही सम्मिलित होती है | _नियोजत्र-यात्विक्ता के 
अवगत निम्तलिखित तेल सम्मिलित: हे है 

() केख्रीय नियोजन-सत्ता--नियोजित अर्थ-व्यवस्था के निर्माण एवं सचालन के लिए 
एक ऐसी केल्धीय नियोजन सत्ता की आवश्यकता होती है जिसे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के 
सम्बन्ध भे विस्तृत अधिकार दिये जाते हैं जो उसे लोकसभा एव मन्तिभण्डल से प्राप्त होते हैं। 
राजनीतिक सत्ता के सर्रिय सहयोग द्वारा ही केन्द्रीय नियोजन सत्ता प्रभावशाली ढंग से अपना कार्य 
सम्पादन कर सकती है। दस सन्ता मे देश के तकनीवी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, राजतीतिन 
एप समाजणशास्ती सम्मिलित क्यि जाते है । कैन्द्रीय नियोजन-सत्ता के कार्य निम्त प्रकार होते. 

_) केन्द्रीय एव राज्य सरकारो तथा स्वतन्त्र उत्पादन-सस्थाओं के परामर्श के आधार पर 
अथ व्यवस्था के विकास हेतु नियन्नण-आँकडे तैयार करता | 

जा) विभित्र आथिक सामाजिक, तान्त्रिक एवं वैज्ञानिक सस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्बन्धित 
क्षतं एवं समस्याओं का अध्ययन करना । 


(६) दीघकालीन योजना के लक्ष्यों का निर्ारण करना तथा उसको अत्पकालीन योजताओं 
(पाँचदर्षीय एज एकवर्षीय) म विभक्त करना । 

“६) अन्पकालीन योजना का विस्तृत बिवरण तैयार करना  याजना की आन्तरिक सगति 
(प्रप्थाप्व। (००१०५) की जाँच करके यह ज्ञान करना कि योजना में सम्मिलित विभिन्न 
कायक्मों म पारस्परिव असगति झव विराधाभास तो नही है| दस जाँच के लिए आथिक अनुपातों 
की सहायता लो जाती है । आन्तरिक सगति के साथ-साथ नियोजन-सत्ता के कार्यक्रमों की अनुकूल 
समता की भी जाँच करनी होती है अर्थात्‌ वैदल्पिक कार्यक्रमों मे से एसे कार्यक्रमों का उदयन किया 
जाता है जा विद्यमाद परिस्थितियों म अधिकतम विकास दर प्रदान कर सर्वे । इसके साथ ही निया- 
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जन-सत्ता को बदलती हुई परिस्थितियों एव कठिनाइयो मे विकास-कार्यक्रमो मे समायोजन करने वी 
सम्भावनाओ की भी जाँच करनी होती है | आन्तरिक्‌ सगति, अनुऊुलतमता एवं कार्य क्मों के समा- 
योजन--इन तीनो बातो की जाँच के बाद योजना को अन्तिम रुप दिया जाता है तीनों बातो की जाँच के बाद योजना को अन्तिम रुप दिया जाता है । 

(3) केस्द्रीय नियोजन-सत्ता को विनियोजन के साधनों के विभिन्न क्षेत्रों एवं अर्थव्यवस्था 
की शाखाओं में इस प्रकार आवटित करना होता है कि आयोजित परियाजनाओं का निर्माण एवं 
सचालन सुचारु रूप से किया जा सके । 

(उठते आधारमूत औद्योगिक एवं कृषि-उत्पादो के थोक मूल्य, आधारभूत सेवागो--भाडा, 
शक्ति, जल आदि की दरे तथा अनिवार्य उपभोक्ता-वस्तुओ के फुठकर मूल्य भी नियोजन-सत्ता द्वारा 
निर्धारित बिये जाते है । 

(7) अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यवाहियाँ करती होती है । 

(ऐ)) आधिक नियोजन की प्रविधि एव प्रक्रिया मे सुधार करने हेतु सिपारिशे करनी 
होती है। 

(ओ) सन्तुलित विकास हेतु सुझाव तैयार करने हाते है। 

(2)_निम्रोजन के अन्तर्वंत-दो परस्पर विशोधी, व्यवस्थाओ--केख्रीकरण एबं विकेन्ट्रीन 

>फरण--का सस्मिथरण होत्य है । राष्ट्रीय स्तर पर विकास-कार्यक्रमो के निर्धारण एव निर्देशन के लिए 
केन्द्रीय सत्ता द्वारा निर्देशन को आवश्यकता होती है । दूसरी ओर, इन निर्देशों के प्रभावशाली 
क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रित सस्थाओ, जो राज्य, जिला, नगर, ग्राम आदि स्तर पर बनायी जाती है, 
की आवश्यकता होती है | 

(3) लिपोजन के समस्त कार्यक्रम समय से सम्बद्ध होते हैं। योजना के कार्यक्रमी के लक्ष्यों 
को छोटे-छोटे समयो--वर्ष, छमाही, तिमाही, मासिक आदि--मे विभक्त कर लिया जाता है और 
वास्तविक उपलब्धियों की लक्ष्यों से तुलना की जाती है जिससे व्यवस्था एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया 
में आवश्यकतानुसार परिवतंन एवं सुधार किये जा सके । 

(4) नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक अनुपातों (जैसे-पूंजी-उत्पाद-अनुपात, पूँजी-धस-अदुप्रात, 
आदाय अदाय (770/-००(००/)-विश्लेषण आदि) का व्यापक उपयोग किया जाता है जितसे अथ- 
व्यवस्था को विभिन्न शाखाओं में सन्‍्तुलन बनाये रख जा सके । 

(5) निम्रोज्ित अर्थ-व्यवस्था मे पूंजी-विनियोजत का ऑ| पूंजी-विनियोजत का अधिक कुशलता से उपयोग किय से उपथोग किया 
जाता है जिसके लिए नियोजन-सत्ता को अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने 
बिभिन्ने क्षेत्री एव शाखाओं से होने वाले नियोजन में सम्तुलन बनाये रखना होता है। 

दा ६6) धार वर की नस ये यम नमन विलिकोजत से जिंक पेयस आप के क्षस्तर्णेन, खिकएए-कपपकर, एरयं न छिफण, केला अर 
“जिद्धान्तो के आधार पर ही नहीं लिये जाते है क्योकि नियोजन का मेतृत्व करने वालों में राजनी 
तिज्ञ, समाजसेवी, साहसी, तकनीकी विशेषज्ञ सभी सम्मिलित होते है और इन सभी के दबाव के 
आधार पर आधिक निर्णय किये जाते है। 

(7) नियोजित बिकास के अन्तर्गत वित्तीय नियोजन को अ अधिक महत्व मिलता है क्योंकि 
समस्त भौतिक तथ्य भी वित्तीय माध्यम मे व्यक्त क्यि जाते है। यही कारण है कि नियोजन के 
अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय पक्षो का आधिक सामजस्य सम्भव हो सकता है। 



























(8 रस 3 2 जप पु ुब्यामक का नम गम जिप्रोजित अश्थे्ध्यवस्था के अन्त औद्योगिक विकास की गति तो तेज रहती है 
परन्तु कृषि-विकास लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो पाता है । यही कारण है कि नियोजित विकास-प्रक्रिया 


पूर्णह्पेण सफल नही हो पाती है । 


किक मम, (9) ठियोजित अय॑-व्यवस्था के अन्तर्गत अतिषोजित अथथ॑-व्यवस्था के समान सीमान्त परि- 
07708[ (॥87265) पर निर्भर वही रहा-जाता है। अनियोजित व्यवस्था मे समस्त 
सम्तुद्दत सीमान्त परिवर्तनों एव मीमान्च समायोजनो [शक्चश्ात्र एफक्काइटड  धात अबाहाबां 
20ए४४7९०७७) के द्वारा राचालित होते है जबकि चियोजित अर्थ-व्यवस्था मे सामाजिक एबं 
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थाथिक कवेबर मे जावारभन परिदतन करके आश्चयजनक सफलता प्राप्त करने के प्रयत्व किये 
जाते है । दसी कारण नियाजित अथ व्यवस्था की प्रविधि एवं अज़ियाएं अनियोजित अथ-व्यवस्था 
से भित्र होती है । विभिन्न राप्ता म नियोजन के कुशल सचातन हेतु परिस्थिति के अनुसार विभिन्न 
प्रबिधियों एव प्रक्रिधाआ का उपयोग क्या जाता है जिंनम से कुछ महत्वपूण का विवेचन आगे दिया 
गया हे । 

(0) विप्रोचित-जथ व्यवस्था के अतगत साधतो-का--आवटब- प्राथमिकताओ-के--ब्यधयर 
पर किया जाता_है। प्राथमिक्ताए निधारित करने हेतु विनियोजन ग्रुणमान जागत लाभ विश्लेषण 
जादाय प्रदाय विश्तेषण आदि या तकताओं का उपयोग किया जाता है। 


नियोजन की विभिन्‍न प्रविधिया 
() परियोजना नियोजन (70०८ ?]477778)--इस प्रविधि के अतगत अद्ध विक 
सित राप्ट म॑ कुछ विशेष परियोजनाजा जो उपस्थित परिस्थितियों म अधिक महत्वपूण समझी 
जाय को ही सचावित किया जाता है । इसके लिए उचित सगठन विनियोजन आदि की व्यवस्था 
कर दी जाती हे । अथ व्यवस्था क्‌ अय * तो रा ज्यो का त्यो जारी रखा जाता है । इस प्रकार 
देश के लिए व्यापक एवं सर्मा यत याजना नहीं बनायी जाती हे, वर्क कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 








के लिए ही परियोजनाएं निर्वारित की जाती हूं, परातु इस प्रकार की विकास परियोजनाओं की 
अथ यव॒स्‍्था के आय क्षत्रा से समीवत करन मं कठिनाई द्वोती है वय्योक्ि सियोजित- कायक्रमो वे 





जिए केब्रल-व्यय एव-विनियाजन द्वा पर्योप्त नही-होते--अपित- सस्थागत (]7500॥079) परि 
वतन करना आवध्यक होता हे । 

(2) खण्डित नियोजन (8९८०४ ?]90778)--खण्डित नियोजन की विचारधारा का 
अथ कई प्रकार में समया जाता ह॒ कुछ अथशास्तियों के अनुसार इसके अतगत सम्पूण अथ 
व्यवस्था की प्रगति की लक्षित दर की प्राप्ति हेत पूजी विनियोजन एवं उत्पत्ति का विश्मेषण करके 
पृव अनुसान जगाय जाते है दुसरे शब्टों स यह कहा जा सकता है कि सम्पूण अथ व्यवस्था की 
उकषित पगति के आधार पर जब कायक्म निर्धारित किय जान है तो उसे लण्डित नियोजन 
कहते हैं। 

कुछ अय अथशास्तियों के अतसार खण्डित नियोजन उस व्यवस्था को कहते है जिसमे 
अथ व्यवस्था म विभिन खण्डो (52007) की तुलनात्मक प्रगति की दरों को निर्धारित किया जाता 
है और स भगति को प्राप्त करने हेत कायक्रम भी निधारित किय जाते ह। कुछ अय अथशास्त्रियों 
बय विचार है कि सण्लित याजना उपयक्त दोना विचारधाराओं का सम्मिश्रण हाता है | इसके अत 
गत विभिन्न विकास खण्टों ([22४८]०9गाध॥: $2००07$) के जिए सस्थानीय एवं सगठनात्मक परि 
वतन भी आयोजित क्य जात है । 

(3) लक्ष्य निधोज्नन (82४ ?॥7ए78)--लक्ष्य नियोजन सबसे अधिक प्रभावशाली एवं 
उपयोगी समया जाता है। च्सके अतग्रत केवल सरकारी विनियोजन परियाजनाआ (9?णा।ह 
व7५९४पाथां 70९०७) नवीन निबम्ा नवीन एवं परिवर्तित सस्थाओं तथा सम्पूण अथ व्यवस्था की 
जा्िक प्रगति की दर ही निर्धारित नहीं की जाती अपितु उत्पादन को मात्रा के लक्ष्य भी विभिन 
क्षता क जिए पथक पथक निधारित किय जात है । इतना ही नहीं उत्पादन की मात्रा के लक्ष्य 
प्रयक इकाई एवं सस्था के विए भी निवारित कर दिय जाते है । लक्ष्य नियोजन की सफ्लताओं को 
आना सृतभ होता है परत विभिन्न क्षतों के लश्य निर्वारित करने क पूव इस वात पर गम्भीरता 
पृवक विचार करना चाहिए कि विभिन क्षयरों के लक्ष्यो म समवय बना रहे । लक्ष्यों के समावय 
थे सम्व ध मं सतक ने रहने पर समस्त अथ व्यवस्था की लक्षित प्रगति होने पर भी अथ व्यवस्था 
व विभिन खण्टो दी प्रगति स विपमता हो सकती है जो भविष्य के विकास के लिए बाघाआ को 
जम _ सकता है। विभिन्न खण्डा (5९८०७) के विकास को सर्मा वत रखन हेतु विभित परिणाम 
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सम्बधी अतिरिक्त उप सध्य भी निर्धारित करने चाहिए, जेंसे बजट का सस्तुलित करने का सक्ष्य, 
विदेशों भुगतानो के सन्तुलत वा लक्ष्य, पूँजी-निर्माण का लक्ष्य, इपिल्क्षेत्र से औद्योगिय क्षेत्र में जनसस्या 
के हस्तान्वरण का लक्ष्य, जनसस्या वे पुनर्वास वा लक्ष्य, श्रमिश्ों के प्रशिक्षण का लक्ष्य आदि । हे 

(4) क्षेत्रीय नियोजन एवं व्रिकास (87९७ ए॥8 थाव॑ ए6र००फाशा।]--बड़ें कै 
बाले राष्ट्र में सत्तुलित अ्रदेशीय विकास द्वारा सामाजिक एवं आधिक न्याय का उचित 0९008 
नही किया जा सकता है। भारतीय नियोजित अय व्यवस्था वी प्रथम तीन याजनाआ म भरदेशीय 
योजनाओ के आधार पर विकास-कार्यक्रम सचालित किय गय जिसवः फ्तस्वरूप यह अनुभव किया 
गया है कि विभिन्न प्रदेशो म लक्ष्य के अनुसतार प्रगति होत हुए भी उस प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र 
रहते हैं जिकको नियोजित अर्थ व्यवस्था का पर्याप्त लाभ प्राप्त नही होता है। क्षेत्रीय नियोजन का 
उद्ेयय छैतीय स्तर पर_ नियोजन को सुदृढ़ बनाकर उस क्षेत्र की प्रगति की सम्भावनाओं को बढ़ाना क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन को सुदृढ़ बनाकर उस क्षेत्र की पी को बढ़ाना 
होता है। इसके अन्तर्गत उस विशिष्ट क्षेत्र मे कार्यक्रमों का कुशल सचालन करना, क्षेत्रीय प्रार- 
म्भिक्ता (7005९) एवं सहयोग (एथआ।०7200॥) प्राप्त करना तथा उस क्षेत्र क समुदाय वी 
ब्रियाओ में नियोजन के उद्देश्यों को उचित स्थान प्राप्त कराना हावा है। क्षेत्रीय नियोजन वी आड़ 
श्यक्ता निम्नलिखित कारणों से धदती है कक अल वो कद मो के बा के बह के 

(अ) राष्ट्रीय योज़ना को जनसमुदाय के जीवन का एक मूलमूत अग बनाने हेत उसे क्षेत्रीय 
नाओं पयध्ण धार कि कमा यम 0८० ०००७७) से दिसक्त करना आवश्यक होता है। क्षेत्रीय योजनाओं की अनु 
पस्थिति में जनसाधारण में नियोजन के प्रति जागरूकता नही रहती और वह इसे सरकार द्वारा 
संचालित की जाने वाली एक क्रिया मात्र समझता है । जी 

(ब) विभिन्न अधिकसित क्षेत्रों मे विफास की गति को तीव-फरने-हेसु-विशेष -श्रयात किये 
जाने चाहिए और इसके लिए विशेष परियोजनाओं का सघालन किया जाना चाहिए। दूसरी आर 
ऐसे क्षेत्र भी होते है जिनमे विकास तीव्र गति से किया जाना सम्भावित होता है और इन्हे शीघ्र 
विकसित फरके अब्य क्षेत्रों को आदर्श प्रस्तुत किया जाता है । 














(स) घिकास सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित करके प्रत्येक क्षेत्र 
का सम्तलित विकास किया जा सकता है 
(<) स्थानीय साधते घतो का (जिनका अन्यथा उपयोग नही होता अथवा. पूर्ण उषग्रोग_ नहीं नीता रु हीं 





होता) जिसमे जनशाक्ति भी सम्मिलित है, का उत्पादक एवं कल्याणकारी उपयोग किया जा सकता 
है। स्थानीय सहयोग भी प्राप्त करना सम्भव हो सकता है । 

क्षेत्रीय विकास-योजना का निर्माण करने के लिए स्थानीय अथवा क्षेत्रीय साधनो की जाँच 
की जाती चाहिए । प्रत्येक क्षेत्र वी भूमि का उपजाऊपन, फसलो, पशुओ, बनो, स्थानीय कला 
कौशल, जनशक्ति, ध्यवसायों, यातायात के साधनों की पूर्ण जांच ($0८ए) की जानी चाहिए और 
इस जाँच से प्राप्त सूचनाओं एवं साख्य के आधार पर विकास सम्बन्धी सम्भावनाओं का अवुमान 
वगाना चाहिए । तत्पश्चात समस्वित विकास-कार्यक्रम निर्धारित किये जाते है । 

क्षेत्रीय विकास योजनाओ को राष्ट्रीय योजनाओ मे दिये स्थान को स्पष्ट रूप से परिभाषित 
किया जावा चाहिए, अन्यथा विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न विकास परियोजनाओं के आवटत (#7०7००॥) 
के लिए प्रतिम्पर्द्धा उत्पन्न हो सकती है और प्रत्येक क्षेत्र अपने विकास हेतु राजनीतिक दबाव का उप- 
योग करने लग्गेगा, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय योजना प्रभावशाली नही हो सकेगी । क्षेत्रीय परि 
थोजनाएँ राष्ट्रीय नियोजन की सहायक एवं पूरक होनी चाहिए । 

(5) |_गतिशील वनाम॒ स्थिर नियोजन (शाक्यात> 79. ड्षा८ शक्षाणए8)--निर्योजन 
का तात्पर्य केवल प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्य एवं विनियोजन करना ही नही होना चाहिए। 


शा उकल किन जते है कक न नल कब न में नियोजन एक सतत विधि ((जाप्रपर005 2/०००$३) है जिसके द्वारा निश्चित लक्ष्यों 
की प्राप्ति हैतु प्रयत्न किये जाते हैं, परन्तु इन लद््यों को यदि इतना कंठार एश्सद्नात ] बना दिया 
-आय कि परिखितियां मे परिवरतत होते हुए भी इतसे कोई पहिवतेन सम्भव ने हो ता इस प्रकार के 


प्रकार के 
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नियोजन को हम स्थिर नियोह्व कह सकते है। वास्तव मे, ऐसे कार्यक्रम, जिनके लक्ष्य एवं आयो- 
जन अपरियतंगशीत हो उन्हे आधिया नियोजन बहना न्‍्यायसगत न होगा, क्योंकि आधिक परि- 
स्थितियों एव वातावरण में परिवर्तनशीलता स्वाभाविक एवं अनिवायं है और किसी आधिक कार्य 
क्रम को स्थिरता दिया जाना स्वंधा असम्भव प्रतीत होता है। गतिशील नियोजन इसके विपरीत 
परिस्थितियों के अनुमार परिवतनीय होते है जिनका ठीक-ठीक अनुभाव ग्रोजना-निर्भाण के समय 
योग्य से योग्य नियोजन-भधिक्तारी भी नही लगा सकते । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण 
का भी प्रभाव आन्तरिव जर्थे-व्यवस्था पर पड़ता है. जिस पर नियोजत-अधिकारियो का कोई 
नियन्त्रण नही होता केवल वडोर नियन्त्रण एवं नियमन द्वारा ही स्थिर कार्यक्रम का सचालन 
सम्भव हो सकता है | कछोश लियमन जौर नियन्‍्त्रण तानाशाही नियोजन में ही सम्भव एवं उचित 
है | स्थिर नियोजन भ नियोजन भधिकारी एवं राज्य को प्रगति का अध्ययन करने के स्थान पर 
योजना के कायक्ष्मो वे सचालत को विशेष महत्व देना पडता है। इस प्रकार के नियोजन को जन- 
सहयोग भी प्राप्त नही होगा। 

(6) निक्‍ट-भविष्य बनाम सुदर-भविष्य के लिए नियोजन (ए05.रलाएट ॥5 शिश$- 
ए६०७५९ ९ शा।॥8)--दूसरे_ शब्दों मे इस प्रकार के नियोजन को दीधंकालीन एवं अल्पकालीय 
नियोजन भी कहा जा सक्ता है । दीर्घटालीन नियोजन मे सुद्र-भविष्य के लिए अनुमानित आव- 
श्यक्ताओों के जनुसार विक्नास का एक टाँचा निरित कर लिया जाता है,। इस निर्धारित ढाँचे को 
प्रगति हेतु निरन्तर प्रयास की आवश्यकता होती है । निर्धारित विकास को दीघेकाल मे ही प्राप्त 
किया जा सकता है। इसलिए कायक्रमों को अल्पक्ञाल में विभाजित करवे निश्चित दीघेकालीन लक्ष्य 
की प्राप्ति पी जाती है। अल्पकालीन योजना मे कार्त्रमों के समस्त विवरण रखे जाते है और 
उनको इस प्रकार निर्धारित जिया जाता है कि एक के परचात दूसरी अल्पकालीन योजना दीर्ष- 
बालीन लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहायक हो। अल्पकालीन योजनाओं मे प्राथमिक्ताओं के अनुसार 
तत्कालीन समस्याओं का निवारण करने के साथ-साथ दीर्घज्ञालीन लध्यो की ओर अग्रसर होने के 
लिए परृष्ठभमि तैयार बी जाती है। सुद्र-भविष्य को योजनाओ मे केवल महत्वपूर्ण एव आधारभूत 
उद्देश्य एव नीतियाँ होती है और उनका विवरण तैयार नही किया जा सकता क्योकि परिस्थितियों 
बी परिवर्तमशीलता के कारण दीधकालीन अनुमान लगाना सम्भव नही होता है। 

दीघकालीन योजना के जलर्गत सुदर-भविप्य जो लगभग 20 से 25 दर्ष का होता है, 
के बाद का भर्प व्यवन्धा का स्वरूप निर्धारित क्या जाता है। भविष्य का यह स्वरूप कुछ 
आधारभूत अकडों एवं नीतियों से व्यक्त किया जाता है। यह ऑकडे एवं नीतियाँ निम्ल प्रकार 
होती है 

६५५ 2७ था :० व बे दाद वी राष्ट्रीय आय एव प्रीति व्यक्त आय का अनुमान १ 

(2) प्रति व्यक्ति उप्भोग-व्यय एवं उपभोग के विभिन्न तत्व निर्धारित करना । 

(3) राष्ट्रीय जाय मे से दचत एवं विनियोजन की दर झनुमातित करना । 

(नी देय के निर्यात एवं आदात का अनुमान एवं भुगतान-ोप का अनुमात । 

(+) शिक्षा स्वास्थ्य वियुत्र समाज-कल्याण आादि के दीघंकालीन लक्ष्य । 

(6) विशित्त उ्पारन के क्षेत्रों के दीब॑बालीन लध्ष्य । 

(7) अध-ध्यवस्था की अब-सरचना का स्वरूप। 

($) आधिक एद साम्राजिक सरचना दा परिवर्तित स्वरूप । 

(9) दर्य का रेप ससार से सम्बन्ध । 

उपदृत्त तथ्यों के सम्दन्ध म दीर्घवालीन अनुमान लगाकर 20 जथवा 25 वर्ष के भो 
आधिक एवं सामाजिक सरचना छा स्परुप सुदर भविष्य के नियोजन मे सम्मिलित किया जाता है। 

रह व नियोजन के अन्तगेंत्र दीघेकालोन लक्ष्यो को आपपकालीन चरणों मे इस 
अबार विभक्त कर लिया जाता है कि प्रत्येक चरप दूसरे चरण का प्रतिगमी होता है । डणहरपार्थ, 
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20 वर्षीय लक्ष्यों को चार-पाँच वर्षीप योजनाओं में विभक्त किया जाता है और फिर प्रत्येक 
पचवर्षीय योजना को पाँच वाधिक योजनाओ में विभक्त किया जाता है। यह अल्पकालीन योजनाएँ 
विकास-कार्येकस का विस्तृत विवरण सम्मिलित करती है और इनको अधिक लचीला रखा जाता 
है| प्रत्येक अल्पकाल्तीम योजना को दो दिशाओ से आधार प्राप्त होते है । प्रथम, गत काल की 
अत्पकालीन योजना की सफलताएँ एवं उपलब्धियां और ठितीय आधार दीर्धकालीन योजना के लक्ष्य 
एवं नीतियाँ होती है घास्तव में दीघंकालीत योजना द्वारा निश्चित अवधि के बाद के सर्वोच्च 
विकास-चरण का निर्धारण और उस चरण तक पहुँचने के लिए विभिन्न अल्पकालीन योजनाओं रूपी 
क्रमिक चरणों से होकर गुजरना होता है । सुद्ृर-भविष्य एक सापेक्ष स्थिति व्यक्त करता है । जहाँ 
20 वर्षीय दीर्घकालीन योजना के लिए पाँच-वर्षीय योजनाएँ निकट-भविष्य की योजनाएँ होती हैं वही 
पाँच-वर्षीय योजना के लिए वापिक योजनाएँ निकट भविष्य की योजनाएँ होती है। यदि वापिक 
योजना के कार्यक्रमों को मासिक योजनाओ में विभक्त कर लिया जाय तो वापिक योजनाओ के लिए 
मासिक योजनाएँ निकट-भविष्य की योजना होठी हैं 

निकट-भविष्य को योजनाएँ लचोली होतो है और एक योजना के अनुभवों एवं उपलब्धियां 
का उपयोग दूसरी योजना मे करना सम्भव होता है। इसके अतिरिक्त निकट-भविष्य की योजना 
में लक्ष्यों एव उपलब्धियों की तुलना करना भी सरल होता है । योजनाओ _ का उचित- मूल्याकम 
करने के लिए निकृट-भविष्य की योजनाएँ आवश्यक समझी, जाठी है । 

(7) क्रियात्मक बनाम सरचनात्मक नियोजन [फशालाणाओ 8 शाएलफब। एका- 
०।78)--क्रियात्मक नियोजन उस कार्यक्रम को कहते है -जिसमे-वरतमात-आधिक एवं-सामाजिक 
परझुष के अन्तर्गत ही नियोजन के कार्यकमो का सचालन करके आशिक कडिनाइयो का. निवाझुण 
क्या जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमो भ सस्थागत परिवर्तन नही किये जाते । एक नवीन सस्था- 
गत सरचना का प्रादुर्भाव नही होता है! इस प्रकार के कार्यकमों को कम साधनों पर तान्व्रिक 
विशेषज्ञों द्वारा सचालित किया जा सकता है, परन्तु यह निमोजन चतुर्एली विकास एब जमरामुदाय 
में नवीन जीवन-सचरण हेतु अनुपयुक्त है। इसमे तो केवल विश्येप समस्याओं का निवारण होता है 
एव अर्थव्यवस्था को विशिष्ट दु्ंलताओ को कम किया जाता है। 

हु दूसरी ओर, सरचनात्मक नियोजन में सामाजिक तथा आथिक_व्यवस्था में सध्थागत परि- 
अतेन दारा एक नवीन ब्यूबस्था का विर्माण किया जाता है नम उादव के वन्य इसके द्वारा समाज से सर्व तोर 
बिकास और नवीन पीवन-का-सच्यर होता है। सरवनास्मक्र मियोजन में उत्पादन की नवीमतम 
विधियों का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना को क्रियात्मक वियोजन 
हा जा सकता है ब्योकि इस योजता के कार्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि 
तत्कालीन उत्पादन-ब्यवस्था में न्यूनातिन्यून हेर-फेर द्वारा उत्पादन मे चृद्धि की जा सके । इस 
नियोजन में आथिक एवं सामाजिक व्यवस्था मे समायोजन करने को विशेष महत्व दिया गया था, 
क्योकि द्वितीय महायुद्ध एव देश के विभाजन से पहुँची क्षति की पूति आवश्यक थी। फिर भी, 
इस योजना में कुछ क्षेत्रों में सस्थागत परिवर्तन हुए हैं। इन क्षेत्रों मे भूमि-प्रबस्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है! द्वितीय योजना मे एक सवीब अर्थव्यवस्था के निर्माण का लट्य रखा गया और सार्वजनिक 
बेंच (900॥० 85007) का विकास एवं विस्तृण करके उत्वांदन के क्षेत्र में सस्थागत परिवर्तन 
किये गये है। वृतीय योजना में सहकारी कृषि तथा उद्योगों मे सार्वजनिक क्षेत्र को समाज-सेवाओं के 
कायत्रमो एवं सामुदायिक विकास आदि द्वारा सस्थागत परिवर्तन को और भी अधिक महत्व दिया 
गया है, इसलिए इन दोनो योजनाजों को निर्माण-प्रधान योजना कहा जा सकता है। 
चौथी एवं पाँचवी योजनाओं में आ्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने, 
दाने सा का में परिवर्तन करके कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में अधिक रोजगार 
» विषप्रताओ को कम करने के लिए सादेजनिक क्षेत्र का विघ्तार करने, ग्रामीण एव 
नगरीय सम्पत्ति क्य सीमाकन करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इस 
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प्रकार भारतवर्ष की अभी तक की सभी योजनाएँ स॒रचनात्मक योजनाएँ कही जा सकती है | भारतीय 
योजनाओं का अन्तिम लक्ष्य पंजीवादी अं व्यवस्था को समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित 
बरना है। प्रारम्भ वी योजनाओं में कुछ सरचनात्मक परिवतंनों द्वारा अथे-व्यवस्था को मिश्रित 
अर्थ व्यवस्था का स्वरूप दिया गया। पाँचये योजनाकाल में कुछ गहन सरचनात्मक परिवर्तन, जैसे 
ग्रामीण एवं नगरीय सम्पत्ति का सीसावन, इृषि-भूमि का सीसाकन, श्रीवी पर्स की समाप्ति, विभिन्न 
व्यवसायों के ध्यापार का राष्ट्रीयकरण, विशेषकर खाद्यान्न, आदि किये जा रहे है जिनसे अर्थव्यवस्था 
को समाजवाद की ओर अग्रसित किया जाना है । 

भर्द्ट-विकसित राप्ट्रो में सरचनात्मक योजताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके 
द्वारा एक नवीन व्यवस्था का निर्माण होता है और पुरानी व्यवस्था में, जिसकी प्रभावशीलता 
समाप्त हो चुकी है, वडे-बडे सुधार कर दिये जाते है। रूस एवं चीन भे नियोजन वा स्वरूप 
सरचनात्मक है। चीनी नियोजन द्वारा चीन की मिध्रित अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी अथेन्‍व्यवस्था 
में परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार रूसी नियोजन के प्रारम्भिक काल में नियोजन का स्वरूप 
सरचनात्मक था और इसके द्वारा समाज के ढाँच में परिवर्तन किये गये । 

वास्तव में सरचनात्मक नियोजन को अधिक प्रभावशाली माता जा सकता है। इसके द्वारा 
ही धन एबं आय का समान वितरण तथा अवसर एवं घन में वृद्धि की जा सकती है । किसी राष्ट्र 
की निर्धनता को समाप्त करने हेतु घत एवं आय का समान बितरण तथा अधिकतम उत्पादन दोनों 
ही आवश्यक है और इन दोनों का आयोजन अर्थ-व्यवस्था मे सस्थागत परिवर्तन द्वारा ही किया 
जा सत्ता है। वास्तव में क्रियात्मक एवं सरचनात्मक नियोजन में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
निर्माण-प्रधान नियोजन भी कुछ समय पश्चात कार्य-प्रधान नियोजन का रवरूप ग्रहण कर लेता 
है । सरचनात्मक योजना के सचालन के कुछ वर्षो पश्चात अर्थ-व्यवस्था एव सामाजिक व्यवस्था में 
आवश्यक सस्थागत परिवर्तन हो जाते है और फिर बड़े पैमाने पर व्यवस्था में सस्थांगत परिवर्तन 
करने की आवश्यकता नहीं होती है । ऐसी परिस्थितियों में सरचनात्मक योजना कार्य-प्रधान 
योजना बन जाती है। ऐसे नियोजन ने अब क्रियाल्मक नियोजन का स्वरूप ग्रहण कर लिया 
है। इसी प्रकार कुछ वर्षों पश्चात चीनी एवं भारतीय नियोजन भी कार्य-प्रधान नियोजन बन 
जायेगे । 


(8) नल नियत कक समय पट 2 335 काक्ालण। ऐक्रागगा8)--जब 
नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित करते समय उपलब्ध वास्तविक साधनों को दृष्टिगत क्या जा का कायक्म निर्धारित करते समय उपलब्ध वास्तविक साधनों को दृष्टिगत क्या जाता 
है तो इसे भौतिक नियोजन कहते हैँ | योजना के कार्यकम पूर्ण होने प्र उत्पत्त हुई पूर्ति एवं माँग 
के सम्बन्ध मे अनुमान लगाने का कार्य भी भौतिक नियोजन का अग होता है। इतना ही नही, « 
योजना बनाते समये पृथक्‌-पृथत्‌ परियोजनाओं वे लिए केवल साधनों की आवश्यकता कौ हीं 
दृष्टिगत करना पर्याष्त नही होता है, प्रत्युत समस्त विकास-कार्यक्रमों के लिए आवश्यक वास्तविक 
साधनो का निर्धारण भी जरूरी होता है। योजना के द्वारा अर्थ-ध्यवस्था के वर्तमान भन्तुलन की 
छिल्न-भिन्न करके नवीन सन्तुलन का निर्माण किया जाता है। नवीन सन्तुलन स्थापित करने से पूर्व 
आवश्यक सामग्री, यन्त्र, श्रम आदि की उपलब्धि को दृष्टिगत करना आवश्यक होगा! यदि कुछ 
सामग्री विदेशों से आयात करनी हो तो यह भी आँकना पडेगा कि कथित सामग्री प्राप्त की जा 
सकती है अथवा नहीं और साथ ही क्या इस सामग्री मे आयात के शोधनायथे देश मे नि्यतिन्योग्य 
अतिरिक्त वस्तुएं उपलब्ध है या नही । इस प्रकार योजना के कार्यक्रमों की भौतिक साधनों सम्बन्धी 
आवश्यक्ताओ एवं उपलब्धि के अध्ययन तथा निश्चयो को भौतिक नियोजन कहते है । 

दूसरी ओर, वित्तीय नियोजन में योजना के कार्य स्मो की वित्तीय आवश्यकताओं को आँका 
जाता है एवं उनका प्रवन्ध किया जाना है 4 विनियोजन का प्रकार निश्चित बरके विभिन्न, मदो पर 
व्यय होने वाली राशियाँ निश्चित-को- जाती है। विकास-व्यय द्वारा मूल्यों एवं सौद्रिक आय पर 
पहन वाले प्रभाव का अनुमान लगाकर माँग एवं पूर्ति के अनुमान लगाये जाते है। वजट सम्बन्धी 
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नीतियों द्वारा मूल्य, आय एवं उपभोग पर नियन्त्रण किया जाता है। इन सभी कार्यो को वित्तीय 
नियोजन में सम्मिलित किया जाता है ! किसी योजना को सफल बनान के लिए भौतिक एवं वित्तीय 
दोनो ही विचारधाराणं एवं अनुमाव आवश्यक है। योजना में इन दानों विचारधाराओं को पृथक 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है | यह अवश्य है कि किसी योजना म वित्तीय विचारधाराओं को भौर 
बिसी मे भोतिक विचारधाराओ को महत्व प्रदान किया जाता है । वित्तीय साथनो मे राज्य वृद्धि कर 
सकता है, किन्तु इनकी वृद्धि कुछ लाभदायक नही होगी, जब तब कि वास्तविक भौतिक साधनों 
में वृद्धि न हो दूसरी ओर, यदि भौतिक साधनों को ही महत्व दिया जाय तो वित्तीय व्यवस्था के 
प्रभावों का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा । इस प्रकार वित्तीय नियोजन एवं भौतिव नियोजन एक दूसर 
के पूरक है और इन दोनो का समन्वित उपयोग आवश्यक हाता है । 

योजना बनाने के पूर्व योजना-आयोग के भौतिक लक्ष्य निर्धारित बरना आवश्यक हाता है । 
इन भौतिक ल्ष्यो मे पारस्परिक समन्वय होना भी अत्यन्त आवश्यक होता है। एक उद्योग का 
नि्ित माल दूररे उद्योग के लिए कच्चा माल होता है । ऐसी परिस्थिति म दोतो उद्यागों के लक्ष्यों 
में समन्थय होता आवश्यक है, अन्यथा विकास छिन्न-भिन्न हा जायगा। प्रत्यक उद्याग के लिए 
आवश्यक सामग्री एवं कच्चे माल की मात्रा तथा उसके द्वारा निर्मित माल की माँग निधारित बरना 
योजना अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होता है । इस प्रकार विभिन्न उद्योगों की कच्चे माल श्रम एव 
सामग्री सम्बन्धी जावश्यक्ताओं तथा उसके हारा उत्पादित वस्तु की मात्रा को निर्धारित करने को 
नियोजन का भौतिक स्वरूप कहते है । जब इन भौतिक लक्ष्यो एव निश्चया मो विन्ीय स्वहप दिया 
जाता है तो उसे नियोजन का वित्तीय स्वरूप कहते है । 

इस बात मे अर्थेशाम्तियों म मतभेद है कि अल्प-विकसित राष्ट्रों म भीनिक अथवा वित्तीय-- 
किस पक्ष को योजना का आधार माना जाय | वास्तव मे प्रत्येक योजना के लिए दोनो ही पक्षों 
की आवश्यकता होती है | केवल निश्चय यह करना होता है कि किस पक्ष को आधार समझा जाय । 
अल्प-विकमित राप्ट्रो मे राष्ट्रीय बचत इतनी कम होती है कि यदि उसको आधार मानकर विकारा- 
योजनाओ का निर्माण किया जाय तो विकास की गति अत्यन्त धीमी रहेगी। दुमरी आर, अथ- 
व्यवस्था की भौतिक आवश्यकताओं की जाँच करके उनकी पूर्ति हेतु अर्थ-्याधनों वी खोज को जाय 
तो विकास की गति तीब्र हो सकती है, परन्तु यह अर्थ-साधन कहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे क्योंकि देश 
में बचत एवं विनियोजन का स्तर अत्यन्त न्‍्यून होता है, जिसको शीघ्रता मे बढाया जाना सम्भव 
नही होता है। इत साधनो को इस प्रकार विदेशी सहायता एवं मुद्रा प्रसार से जुदाया जाता है। 
विदेशी सहायता पर्याप्त मात्रा मे मिलते रहना प्राय सम्भव नहीं हाता है और यदि पर्पाप्त विदेशी 
प्रहागयता उपतब्ध भी हो जाय तो इस सहायता का वह भाग, जिसका उपयोग विदेशों से आयात 
करने पर व्यय नही किया जाता, मुद्रा-असार को उप्र बनाने से सहायक होता है । दूसरी ओर, मुद्रा- 
पृत्ति मे वृद्धि द्वारा भी मुद्रा-प्रसार के दवाव को प्रोत्साहत मिलता है। इस अ्रकार मुद्रा-ग्सार की वृद्धि 
में विकास की गति क्रो अधिक समय तक तीक्न रखना सम्भव नही होता है, परन्तु मुद्रान्प्रसार पर 
राज्य विभिन्न मौद्धिक एवं वित्तीय क्रियाओं द्वारा नियन्त्रण रख सवता है और विकास की बाछित 
गति बनाये रखी जाती है। इन्हो कारणों से आधुनिक युग मे भौतिक नियोजन को अधिक महत्व 
प्रदान किया जाता है, परन्तु भौतिक कार्य क्रो का आधार मानते हुए भी उनकी अधिकतम सीमा 
उपलब्ध हो सकने वाले सम्भावित पसताधनों पर निर्भर रहतो है । 

(9) प्रोत्साहन द्वारा नियोजन बनाम निर्देशन द्वारा नियोजन (९8007 0५ वातैल्डपाला। 
हक एकगाह 59 फ्रलाठप) _ नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत भ्र|फच्लाठया नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक क्याओ पर राज़बीय 
नियन्त्रण करना आवश्यक होता है, परन्तु इस नियन्वण की कठोरता नियोजन के प्रकार पर | करना आवश्यक होता है, परन्तु इस नियन्त्रण ठोरता नियोजन के प्रकार पर निर्भर 

«हद है । जय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय नियोजन-अधिकारी टप्ट्र की अर्थव्यवस्था का राच्  नियक्त केन्द्रीय नियोजन-अधिकारी राप्ट्र की अर्थ-ब्यवरथा का राचालम 
करता है तथा सरकार के हाथ मे आधिक एवं राजनीतिक दोनो ही. सत्ताओ का...सस्पूर्ण केन्दीअरण 
हो! जाता है तो ऐसी नियोजन व्यवस्था को निर्देशन द्वारा नियोजन समझा जाता है । निर्देशन द्वारा 
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नियोजन मे केन्द्रीय अधिकारी के आदेशों के अनुसार उत्पादन, उपभोग, वितरण, व्यापार, पून्य 
आदि समस्त आधिक तत्वों वा निर्धारण किया जाता है और जनसमुदाय को उत आदेशों के 
अनुसार ही समस्त आथिक एवं सामाजिक क्रियाओं को करना होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत 
स्वतन्तता को कुठाराधात पहुँचता है और जनसाधारण को दबाव द्वारा त्याय करने के लिए विवश 
क्या जाता है। एक सैन्यीकरण व्यवस्था नागरिक जीवन को आच्छादित कर लेती है और राज्य 
के निर्देशों का उल्लधन करने पर कठोर दण्ड का आयोजन किया जाता है| इस प्रकर के नियोजन 
में कुछ सीमा तक लक्ष्यों की पति आश्चर्यजनक रहती है, परन्तु जैसे-जैसे जनसमुदाय में असन्तोष की 
भावना बढती जाती है, योजना की सफलता सन्देहजनक होती जाती है| निर्देशन_द्वारा वियोगन 
का उपयोग अधिनायकवादी अथवा तानाशाही तथा साम्यवादी नियोजन में किया जाता-हैल 

दूसरी ओर, प्रोत्माहन द्वारा नियोजन के अस्तर्गत आथिक क्रियाओ में राजकीय नियन्त्रण 

यदा-बदा रहता है, अर्थात्‌ राज्य उन्हीं आ्थिक क्रियाओं का सचालन अपने हाथ मे लेता है, जिनका 
आधिक विकास के कार्यकमो की सफलता पर गहरा प्रभाव पड सकता हो तथा जो योजना के 
आधारभूत उद्देश्यो की पूर्ति हेतु प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखती हो । इस प्रकार विपणि-यान्तिकताओ 
को जीवित रख कर राज्य प्रलोभन, प्रोत्साहन, लोकप्रसिद्धि (?ए०७॥८०॥५) द्वारा जनसमुदाय को 
योजना के कार्यक्मों मे सहयोग देने, साधनों को योजना की प्राथमिकताओ के अनुसार बिनियोजित 
करने तथा थोजना की सफलता के लिए त्याग करने के लिए आकर्षित करता है। इस प्रकार प्रोत्साहन- 
विधि के अन्तर्गत विकास की गति धीमी और लक्ष्यों की पूति आश्चयंजनक नही होती है, परन्तु 
दीर्घकाल मे इस प्रकार के नियोजन के अन्तगंत प्रगति की गति तीब्र की जा सकती है। प्रोत्साहन 
द्वारा नियोजन से व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता वनी रहती है और व्यक्तिगत एव सामाजिऊ हिंतो को समन्वित 
किया जाता है। 

(0) निम्न स्तर से नियोजन बनाम उच्च स्तर से नियोजनु (?]8078 गणा ऐश०७ 
38 एक्ाओए गण ४००४४)--नीचे के स्तर से बनायी जाने वाली योजनाओ का निर्माण 
स्थानीय, क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत सस्थाओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को समन्वित करके किया 
जाता है। नीचे के स्तर से नियोजन का अर्थ यह है कि राष्ट्र के सबसे पिछडे हुए बगें को सर्वेप्रथम 
उससे ऊँचे वर्ग के स्तर पर लाया जाय और फिर दूसरे वर्ग को उससे उँचे वर्ग के स्तर 
पर लाया जाय । इस प्रकार की नियोजित व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ नीचे के वर्गों को मिलता 
है । उच्च स्तर से बनायी जाने वाली योजनाओ में योजना की निर्माण-विधि बिल्कुल विपरीत होती 
है । नियोजन के आधारभूत लक्ष्य, कार्यक्रम एवं नीतियां केन्द्रीय सस्था द्वारा निर्धारित किये जाते 
है और इन आधारभूत तथ्यो के आधार पर नीचे के अधिकारी एवं सस्थाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र 
के लिए विस्तृत योजनाएँ वनायी जाती है | सर्वोदियी नियोजन नीचे के स्तर से नियोजन का आदर्श 
स्वरूप होता है जबकि अधिनायकवादी नियोजन ऊपर के स्तर से नियोजन का उचित उदाहरण है! 
ऊपर के स्तर के नियोजन-कार्यक्रमो मे समस्वय अधिक होता है, परन्तु योजना के लाभ का वितरण 
समान नही होता । 

() प्रदेशीय बनाम राष्ट्रीय नियोजन (ए्ह्ाणाव ॥5 पिद्चाणावा श]भाग्रा8) -बडे- 
बड़े राष्ट्रों मे, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों मे आथिक साधनों एवं लक्षणों, सामाजिक वातावरण एवं 
रीति-रिवाजो नथा इन क्षेत्रों के पृथर्‌-पुथक्‌ हितों मे समानता नहीं होती है, वहाँ प्रदेशीय विकेन्द्री- 
करण की आवश्यक्ता होती है और प्रत्येक प्रदेश के लिए राष्ट्रीय नियोजित अयथं-व्यवस्था के अन्त- 
गत पृथक्‌-पृथत्‌ योजनाएँ बनायी एवं सचाचित की जाती है । वास्तव में विकेन्द्रित योजनाओं का 


ही दूसरा नाम प्रदेशीय नियोजन है । दूसरा नाम प्रदेशीय नियोजन है ). भारत की विभिन्न-राज्यो की-पृथक्‌-पृथक्‌-गोजनः 
प्रदेशीय निषोजन कहा जा शक्ता है । इसके अन्तर्गत प्रदेशिय अधिकारियों को नियोजन के निर्माण 


संचालन एवं निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार दे दिये जाते है । इस प्रकार की योजनाएँ राष्ट्रीय नीतियो 
एवं कार्यक्रमो के अन्तर्गत बनायी जाती है और उन पर अन्तिम नियन्त्रण योजना-अधिकारी का हीं 
होता है । सयुक्त अरव गणराज्य मे भी राष्ट्रीय विकास-योजना के अन्तगंत मिख एवं सीरिया प्रदेश 
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के विकास के लिए पृथक योजना बवायो गयी थी | इन दोनो प्रदेशों के आथिक साधनों एव विकास 
की स्थिति मे बहुत अन्तर है। प्रत्येक बडे राष्ट्र मे, जो बडे क्षेत्र भे फैला हो. प्रदेशीय तिघोजत री 
आवश्यकता होती है। इस नियोजन का उद्देश्य प्रदेश के साधनो का उचित उपयोग करके इसे अन्य 
प्रदेशों के स्तर पर लावा होता है, परन्तु इस प्रकार के नियोजन का यह तात्पय कदापि नहीं है कि 
विभिन्न प्रदेश अपने आप में आत्म-निर्भर बनने का प्रयत्न करें तथा अन्य प्रदेशों के साथ सामजस्य 
स्थापित करने के स्थान पर अपने ही विकास के लिए प्रयत्मशील रहे । प्रदेशीय तियोजब का वास्त- 
विक उद्देश्य उपलब्ध साधनों का अधिकतम कार्यशील उपभोग करना तथा समस्त प्रदेशों मे आर्थिक 
सन्तुलन उत्पन्न करना होता है । 

राष्ट्रीय नियोजन के अन्तर्मंत्त राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं में सम्मिलित सम्पूर्ण प्रदे में सम्मिलित सम्पूर्ण प्रदेशों 
को एक इकाई मानकर विकास के आयोजन किये जाते है। जब सम्पर्ण राष्ट्र के साधनों एवं आब- 
अयकताओ को एक साथ दृष्टिगत करके योजना बनायी जानी है तो उसे५/साप्ट्रीय नियोजन कह को एक साथ दृष्टिगत करके योजना बनायी जानी है तो उसे« टी राष्ट्रीय नियोजन कहा 
जाता है। पजन के शत जी रयेग सतह के विकस के किए बोनड लक नहा है। पड में आाधिक नियोजन का बास्‍्तविक अर्थ राष्ट्रीय निप्नीजन समझना चाहिए । 
आधिक नियोजन के अन्तर्यत के विकास के निए योजरुए बनायी जाती है । राष्ट्रीय 
नियोजव को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इसे प्रदेशीय योजनाओ में विभजित किया जा सकता 
है। भारत की योजनाओं को राष्ट्रीय योजना कहना उचित होगा । इसके वन्‍्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र वे 
साधनों एवं आवश्यकताओ को दृष्टिगत किया जाता है, परन्तु इनकी प्लेभावशीलता बंढाने एवं 
सन्तुलित प्रदेशेय विकास करने हेतु हमारी गोजनाओ को राज्यो की थोजनीअ- मे - विभाजित कर 
दिया जाता है । कम क्षेत्र वाले राष्ट्रो मे राष्ट्रीय योजना को अ्रदेशीय योजना में विभाजित करना 
आवश्यक नही होता है । ऐसी परिस्थिति में योजना का उद्देश्य राष्ट्र के उत्पादन मे वृद्धि करना होता 
है और देश के समस्त प्रदेशों का सन्तुलित विकास करने के लिए विश्ेप प्रयास सम्भव नही होते है । 
कक आग एप टक्कर नल टिक 2) अस्त्रष्ट्रीय नियोजन--अस्तर्राष्ट्रीय नियोजन उस व्यवस्था को कह सकते है जिस्म 

















वास्तव में इसके अन्तर्गत विभिश्न राप्ट्री के साधनों का एकीकरण (7००॥७१४) द्वोता है. में इसके अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रो के साधनो का एकीकरण (200॥7/ ॥ इस प्रकार 
के नियोजन का राचातन किसी बडे साम्राज्य मे ही सम्भव हो सकता है, जहाँ कई राप्ट्र किसी एक 
राष्ट्र के अधीन हो । विभिन्न राध्ट्रो की पृथकू-पृथक्‌ आधिक समस्याएँ एवं साधन होते है और 
अधिकतर स्वतन्त्र राष्ट्र कभी भी अपने समस्त साधनों का एकीकरण करके विकास की ओर अग्र- 
सर होता स्वीकार नही कर सकते, क्योंकि यह बिकास व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी सम्भव मही 
हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन का ढीला स्वरूप ही व्यावहारिक हो सकता है जिसमे एक 
से अधिक राष्ट्र जो स्वतन्तर हो और जिनका राजनीतिक अस्तित्व एक-दूसरे से पृथक्‌ हो, अपनी 
अर्थ-ध्यवस्था के कुछ अयो को एक अस्ठ र्साप्ट्रीय ससया के नियत्तण भें रफसना स्वीकार कर लेते है. ६ 
चास्तव में आर्थिक मानजों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भी अल्तुर्राप्ट्रीय नियोज/ आशिक मामलो से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भी अन्‍्तर्राप्ट्रीय नियोजन 
का स्व॒स्प मानना चाहि स्वरूप मानना चाहिए । ए०प्थथ है हाश्शा50 ० प५४१ 806 ४7 (9077 ै&१प्टशााद0६ 0९ प्‌ृ५७४१९ 800 (४0४५ ((56 77) के अन्त- 
गत यह आयोजन किया गया कि किसी भी सदस्य-देश हारा किसी अन्य देश में उत्पादित किसी 
वस्तु को जब कोई साभ व सर्वापिकार (2:।9॥८४८) जादि दिया जाय तो अन्य सदस्यन्देशों के 
उत्पादन को भी वही लाभ एवं सर्वाधिकार प्राप्त होगा जो सर्वाधिक अनुगृहीत (78५०प्रा८०) राष्ट्र 
को दिया गया है । इस प्रकार के समझौते से राष्ट्रीय नियोजत को इनके अनुसार बनाना आवश्यक 
होता है और कभी-कभी राष्ट्रीय नियोजन मे बडी कठिनाइयाँ पड जाती है | भारत इस समझौते 
का सदस्य है। फरवरी, [954 भे विदेशी मुद्रा की कठिनाई उपस्थित होने पर भारत को 
यह आवश्यक हो गया कि वह विदेशों को दी गयी रियायतों को बन्द कर दे और भारत सरकार 
को इस कार्यवाही के लिए समझौते के अधिकारियों से विशेष आज्ञा प्राप्त करमी पड़ी । 
अत्तर्राष्ट्रीय रामझोते के अन्तर्गत यूरोपियन कॉमन मार्कट का उल्लेख करना आवश्यक है । 
25 मार्च, 9357 की रोम की संन्धिके अन्तर्गत यूरोपीय आधिक समुदाय (एप्ा०ण्क्ल्शा 





00 | भारत में आथिक नियोजन 


एलणाणा॥० (०गगणागा५) की स्थापना का आयोजन किया गया | इस समुदाय में छ यूरोपीय 
देश--बेल्जियम, फ्रान्स, फेंटरल रिपक्लिक ऑफ जमनी, ब्रिटेन, इटली लक्जमबर्ग तथा नोदस्जैण्डस 
--सम्मिलित हुए । दसकी स्थापता । जनवरी 958 को हुई और इसके अच्तर्गत सदस्य-देशो 
की आधथिक क़्याओ के समन्वित विकास, अधिक आधिक स्थिरता तथा जीवन-स्तर में वृद्धि का 
उद्देश्य रखा गया । दन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य देशों को निम्नलिखित कार्यवाहियाँ करनी थी "_ 

() सदस्यन्देशों वे पारस्परिक आयात एव निर्यात पर से कर एवं उनकी यात्रा पर लगाये 
प्रलिबन्धों को हटाना तथा व्यक्तियों, सेवाओ एव पूँजी के आने-जाने की रोको को भी लामू न करना । 

(2) सामान्य कृषि एवं यातायात की नीतियो का संचालन । 

(3) सामान्य वाजार (0०णशाणा 'शक्षा:थ) मे प्रतिस्पर्धा जीवित रखने के लिए व्यवस्था 
क्रना । 

(4) सामान्य विदेशी वाणिज्य-नीति अपनाना, जो सामान्य वाजार (00ग्राग07 शैशप्ट) 
के बाहर के देशों से व्यापार करने पर लागू की जानी थी । इन कार्यवाहियो के अतिरिक्त एक 
ग्ररोपीय विनियोजन बैंक की स्थापना की जानी थी, जिसे समुदाय के आर्थिक विस्तार का कार्य 
बरना थ्रा । रोजगार एवं जीवन-स्तर मे वृद्धि करने हेतु एक यूरोपीय विशेष फण्ड का आयोजन भी 
क्या जाना था | इस समझौते के अनुसार सदस्य-देशो के पारस्परिक आयात एवं निर्यात पर में 
प्रतिबन्ध एवं कर हटाने तथा अन्य देशों से व्यापार करने की सामान्य नौति अपनाने का कार्य ।2 
वर्षों म क्या जाना है। अब ब्रिटन भी इस (0707 ैर्ध]८४ में सम्मिलित हो गया है। 


इन अन्तर्राष्ट्रीय समन्नौतों के अतिरिक्त मार्णल प्लान, कोलम्बो प्लान, कोमेकोन 
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0788720090 0०६ $0९७|।५६ 7२8॥70305) आदि अस्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ भी विकास के लिए 


सदस्य-देशो को सहायता प्रदात करती है। मार्शल प्लान के अन्तर्गत यूरोप के कई राष्ट्रो ने मिलकर 
यूरोपीय महयोग सगठन (005८--- 0इक्शरथध07 ० हैप्ाकल्क्ा (००ए७४०7) की स्थापना 
सन्‌ 947 में की । मार्णल संयुक्त राज्य अमेरिका का सेज़ेट्री ऑफ स्टेट था और उसने यह सुझाव 
दिया कि यूरापीय राष्ट्रों को खाद्यान्नो आदि के लिए अमेरिका से सहायता मॉग्रमे के पूर्व अपने 
लापका संगठित करना चाहिए और पहले अपनी आवश्यकताओ को स्व्रय पूरा करने का प्रयल 
करना चाहिए। दस सगठन के कार्यक्रम में (अ) सदस्य-देशों मे खाद्यान्नो के उत्पादन को युद्ध के 
स्तर तक बढाना, कोयले का उत्पादन युद्ध के पूर्व के स्तर से ई अधिक करना, विजली और इस्पात का 
उत्पादन युद्ध के पूर्व के स्तर से ह अधिक करना, (आ) आन्तरिक वित्तीय स्थिरता उत्पन्न करता 
सा उसझा निर्वाह करना, (इ) सदस्य देशों मे अधिकतम पारस्परिक सहयोग स्थापित करना, 
(ई) यूरोपीय व्यापार-असस्तुलन की समस्या को अमरीकी देशों के साथ हल करना सम्मिलित किये 
गये । दस संगठन वी नीतियों को सफलतापूर्वक सचालित किया गया । 

कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत दक्षिणी एवं दक्षिणी-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के जीवन-स्तर को एवं दक्षिणी-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के जीवनु-स्तर को 
पारस्परिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सट्योग द्वारा उपर उठाने का उद्देश्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ऊपर उठाने का उद्देश्य था। 

कमेक्न (८0०)/६८0)४) की स्थापना सन्‌ 948 में मार्शल प्लाल-के नमूने पर साम्य- 
-जादी राष्ट्रों ने की । इसमे पूर्वी यूरोप के राष्ट्र सम्मिलित थे । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय तान्त्रिक एंव 
वित्तीय सहयोग की समस्या है जिसम वे देश ही सदस्य हो सकते है जो नियोजिन विकास में आस्था 
रखते हैं । टसलिए दसम केवन समाजवादी राष्ट्र--रूस, बलगारिया, चेकोस्लोवेकिया, पूर्वी जमंती, 
हगरी, पोजैण्ड, रूमानिया तथा बाहरी मगोलिया सम्मिलित हैं। 

इसी प्रकार चीन अल्वानिया, उत्तरी वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया ओश्ड (05589) 
के सदस्य है। यह सम्था रेलमार्ग स्थापित करने के सम्बन्ध में तास्त्रिक सहयोग प्रदान करती है । 

गम डुस प्रकार उपर्यूक्त अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ विभिन्न क्षेत्रों मे पारस्परिक सहयोग प्रदान करती 

हैं। विभिन्न सदम्य-देश अपने साधनों एवं ज्ञान का लाभ अन्य सदस्य-देशो को प्रदान करते हैं । 
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आर्थिक विधियाँ एवं नियोजन के प्रकार 
[६000॥0॥0 5४5६5 8४0०0 7४759 07 ९४५5] 





नियोजित अर्थ-व्यवस्था का जन्म व्यापक दृष्टिकोण से राज्य के जन्म के साथ ही हो गया 
था क्योकि प्रारम्भ से ही राज्य का आर्थिक क्षेत्र मे कुछ कार्यवाहियाँ करना प्रमुख कतेव्य रहा है। 
जैसे-जैसे राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओ में वृद्धि होती गयी और इन समस्त आधिक 
क्रियाओं को एक समल्वित रूप दिया जाने लगा, नियोजित अर्थ-ब्यवस्था के आधुनिक स्वरूप का 
प्रादुर्भाव हुआ । नियोजित अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप को देश मे मान्य एवं प्रचलित आथिक एड राज- 
नौतिक विचार घाराओं ने प्रभावित किया और उसका प्रकार भी इन्ही विचारधाराओ के आधार पर 
निर्धारित किया जाने लगा। इगरलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति (सन्‌ ।760) के पूर्व यूरोप मे प्रचलित 
राजनीतिक विचारधाराएँ--भौतिक सुखवाद, विरक्तवाद, पाण्डित्यवाद (5000[2४70०श॥), राज्य 
का ईश्वरबाद, अनुवन्धवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद आदि--धम्म, विवेक, आदर्श, व्यक्तिगत 
इच्छाओं आदि पर आधारित थी । इन विचारधाराओ में आथिक तत्वों की छाप का अभाव था। 
इंगलैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने राजनीतिक विचारधाराओ पर पर्पाप्त प्रभाव डाला । 

औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बडे-अडे कारखानो, नगरो, पूँजीवाद, श्रप्तिक-बर्ग आदि 
का जन्म हुआ | मशीनों द्वारा बडे पैमाने पर उत्पादन के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियो ने घन का सचय 
किया और इस धन-मसग्रह की क्रिया में राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप रखने हेतु इनके द्वारा यह 
माँग की गयी कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन, उपभोग, व्यापार, रोजगार आदि के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ । व्यक्तिगत 
विचारधारा ने धीरे-धीरे बहुत से रूप धारण किये और इनके आधार पर पूँजीवाद, जनतन्नवाद 
एव राष्ट्रीयवाद का प्रादुर्माव हुआ | 

पूंजीवाद 

व्यक्तिवाद के अच्त्गंत राज्य को व्यक्ति की सुख-सुविधा का साधन मान माता गया और 
राज्य के कर्तष्यों के क्षेत्र को अत्यन्त सीमित रखा गया। व्यक्तिवादियों के मतानुसार राज्य को 
मुख्य रूप से दो कार्य करने चाहिए--शान्ति-रक्षा तथा न्याय-व्यवस्था । एडम स्मिथ, माल्थस, 
रिकार्डो तथा जॉन स्टुअर्ट आदि अर्थशास्त्रियो ने व्यक्तिवाद का समर्थेन किया। व्यक्तिवादी बअर्थ- 
शास्त्र का जन्म फ्रान्स मे भौतिक अर्थंशास्त्रीय विचारको द्वारा हुआ जिनको “फिजियोत्रेद्स” कहते 
थे । इनके विचारो को अग्रेजी अर्थशास्त्रियो--एडम स्मिथ [सन्‌ !723-90), माल्यस (सन्‌ 
766-834), रिकार्डो (सन्‌ 772-823), जॉन स्टुअ्टे मिल ने उत्तरोत्तर विकसित किया। 
व्यक्तिवादी अर्थशास्नियो ने अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपरिवत्ततीय 
नियम बताया । इनके अनुप्तार प्रत्येक व्यक्ति अपने हानि-लाभ को अन्य किसी व्यक्ति, सस्था या 
समूह की तुलना मे अधिक अच्छी तरह समझता है और थदि राज्य प्रत्पेक व्यक्ति को आध्िक क्षेत्र 
में स्वतन्त्र छोड दे तो व्यक्ति, समाज एवं राज्य का अधिक हित हो सकता है। ब्यक्तिवादियो के 
अनुसार माँग एवं पूर्ति के घटक आ्िक क्रियाओ मे सन्तुलन बनाये रखने मे अत्यन्त प्रभावशाली 
होते हैँ और राज्य को बाजार-तान्त्रिकताओ ()४/०70८६ /०८म्वा575) में हस्तक्षेप नहीं करना 
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चाहिए तथा हस्तक्षेपरहित अथ-व्यवस्था (2६552: #००) को मान्यता दी जानी चाहिए। 
व्यक्तिवादी अर्थ-व्यवस्था में स्वतस्न प्रतिधोगिता को मान्यता दी गयी और इसका सुचारू रूप से 
संचालन करने हेतु उन्मुक्त व्यापार-नीति (76४ 77808) को आवश्यक बताया गया । इस प्रकार 
व्यक्तिवादी अर्थ व्यवस्था की तीव आधारणिलाएँ थी- व्यक्तिगत लाभ हेतु आर्थिक क्रियाएँ, बाजार 
तान्त्रिकवाएँ एवं स्वनन्त्र प्रतिस्पर्धा तथा उन्मुक्त व्यापार । इन तीन आधारभूत नियमो से पूंजी- 
बादी अर्थ व्यवस्था की सुदृढधता प्राप्त हुई । 

पूंजीवाद के अन्तर्गत निजी लाभ हतु उत्पादन किया जाता है और उत्पादद के साधन 
निजी अधिकार में रहते है | उत्पादन कार्य मजदूरी पर रखे गये श्रम द्वारा क्या जाता है और 
उत्पादित वस्तु पर पूँजीपति का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में आथिक निश्चय किसी केन्द्रीय 
अधिकारी द्वारा नही किय जाते अपितु व्यापारी व्यक्तिगत रुप से आथिक निश्चय करता है। 
जीवन स्तर एवं भौतिक सम्पन्नता का अनुमान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लगाया जाता है। समस्त 
आर्थिक जियाओ का आधार व्यक्तिगव लाभ अथवा हित होता है | पूँजीवाद मे उत्पादन के समस्त 
धटको की तुलना म पूँजी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है । 

श्रम को एक वस्तु के समान ही समझा जाता है । काल माक्स के अनुसार इसे बाजार मं 
क्रय विक्य क्या जाता है । काले माक्स के अनुसार पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे उत्पादन 
के साधन समस्त जनसमुदायों के हाथो में निकलकर एक छोटे से वर्ग के अधिकार में चले जाते है। 
तेजी एवं मन्दी बी निरन्तर उपस्थिति पूँजीवादी व्यवस्था की मुरय देन है, जिसमे बेरोजगारी एवं 
अत्प विकसित वेरोजगारी सदैव गम्भीर समस्या बनी रहती है । ससार के आध्िक इतिहास मे पूँजी- 
वाद का महत्वपूर्ण योगदान है । एडम स्मिथ ने यह सिद्ध किया कि अधिक कार्यक्षमता पूण प्रति- 
स्पर्द्धा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होने राजकीय हस्तक्षेप को सर्वेथा व्यर्थ बताया। पूंजी- 
बादी व्यवस्था मे बाजारों की भी प्रगति हुई, माँग मे वृद्धि हुई औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र मे करात्वि 
हुई और यातायात एवं सचार का विकाम हुआ । इगलैण्ड की औद्योगिक कान्ति भी पूंजीवाद की 
ही देन थी। वैब्स ने पूंजीवाद की परिभाषा इस प्रकार वी है-- पूँजीवाद अथवा पूंजीवादी 
व्यवस्था अथवा पूँजीवादी सभ्यता का अर्थ उद्योग के विकास एव वैधानिक सगठन की उस अवस्था 
से है जिसमे श्रमिको का समुदाय उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से वचित बर दिया जाता है तथा 
ऐसे पारिश्रसिक अजित करने वालो मे परिणत कर दिया जाता है जिससे इनका जीवन-निर्वाह 
तथा व्यक्तिगत स्वातन्त्य राष्ट्र बे उन कतिपय व्यक्तियों की इच्छा पर तिर्भर होता है जो भूमि, 
यन्‍्त एवं श्रम-शक्ति के स्वामी है तथा जो अपने वैधानिक स्वामित्व के द्वारा उनके प्रबन्ध का निय- 
न्वण करते है तथा वे ये सव कार्य अपने निजी एवं व्यक्तिगन लाभ के लिए करते है ।/? 
पूँजोबाद के लक्षण 

उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेपणात्मक अध्ययन पूँजीवाद के आठ मुरय लक्षणो की ओर इग्रित 
करता है, जो निम्न प्रकार है 

() पूंजीवाद म उत्पादन के साधन (मनुप्य को छोडकर) तथा सम्पत्ति निजी होती है। 
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अत्येक ध्यक्ति को अपने प्रयत्नों द्वारा उन्हे प्राप्त करने, उपयोग करने तथा अपने उत्तराधिकारी को 
मृत्योपराम्त देने की स्वतन्त्रता एव अधिकार होता है। 

(2) प्रत्येक उपभोक्ता अपने उपभोगार्थ किसी भी वस्तु को चुनने, अपनी आय को स्वेच्छा- 
नुसार व्यय करने तथा विनियोजित करने को पूर्ण स्व॒तन्त्र होता है। 

(3] पूंजीवाद मे प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त हाती है, अर्थात्‌ वह साहस, 
प्रसविदा तथा निजी सम्पत्ति के मनोवाछित उपयोग मे पूर्ण स्वतन्त्र होता है। 

(4) पूंजीवादी व्यवस्था आथिक समानता को कोई महत्व नहीं देती। परिणामस्वरूप, 
समाज तीन विभिन्न वर्गो--सम्पन्न, मध्यमवर्गीय तथा निर्धन में व्िभक्त हो जाता है। इन वर्गो में 
सदा पारस्परिक सघर्ष होता स्वाभाविक है। 

(5) पूंजीवादी व्यवस्था मे स्वतन्त्र साहस एवं प्रतियोगिता को महत्व दिया जाता है। 
उत्पादन उपभोक्ताओ की इच्छानुसार व्यक्तिगत लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है तथा सरकार 
आशिक क्रियाओ मे स्यूनातिन्यून हस्तक्षेप करती है| उत्पादकों की उत्पादकों से, विक्रेताओं की 
(विक्रेताओं से, उपभोक्ताओं कौ उपभोक्ताओं से तथा श्रमजीवियो की श्रमजी वियो से सदैव पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धा बनी रहती है । इस प्रकार प्रतियोगिता सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का आधार स्तम्भ होती है । 

(6) पूँजीवादी व्यवस्था का मुग्य लक्षण व्यक्तिगत लाभ की भावना है। साहसी अपने 
लाभ को सर्वोच्च महत्व देता है तथा किसी व्यवसाय की स्थापना एवं विस्तार करने से पूर्व यह्‌ 
विचार करता है कि उसे कम से कम त्याग करने से किस व्ययसाय मे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता 
है । राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित का उसके समक्ष कोई मूल्य नही है । 

(7) पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साथनों में सर्वोपरि स्थान पूंजी को प्राप्त है। 
जो व्यक्ति ब्यवगाघ भे धन एव पूंजी लगाता है, वही उसका नियत्तक भी होता है, अर्थात्‌ श्रम, 
भूमि, साहस आदि सभी अन्य घटक पूंजी के अधीन हो जाते हैं । 

(8) पूँजीवादी अथे-व्यवस्था स्वव ही अपने विनाश का कारण बन जाती है। जैसे-जैसे 
किसी राष्ट्र मे पूँगीवादी अधे-व्यवस्था का विकास होता है, वद्टे पूंजीपतियी का प्रादुर्भाव होता 
जाता है, जो सस्या में गिने-चुने होते हैं, परन्तु दूसरी ओर, भूति पर कार्य करते बाले श्रमिकों की 
सख्या बढ़ती जाती है जिसके फलस्वरूप वर्ग-सघर्ष बढ जाता है जिसमे श्रमिकों की अन्त में विजम 
होती है और पूंजीवाद धीरे-धोरे समाजवाद मे बदलने लगता है । 
पूंजोबाद के दोष 

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था मे बहुत से आथिक एवं सामाजिक दुर्गुणो का सामजस्थ होता है। 
इसपर गाएण है. 'टह्पएत्न सा स्ितिएण पर फ्रशाचशपी शफ्तक्लीण सिघन्तण ची शिक्िलता ५ पूँजी- 

बादी हज के दुर्गुपो ने वियोजन के सहत्व मे बुद्धि थी है। पूंजीवाद के भुश्य दोष तीर 
प्रकार के है-- 

(।) आधिक अस्थिश्ता--उच्चावचान, तेजी, मन्दी आदि पूंजीवाद की मुख्य देन है। 
अनियोजित पूँजीवाद के उच्चावच्चाव वी उपस्थिति के तीन भुल्‍्य कारण है-- 


(अ) कच्चे माल की पृत्ति पर प्रभाव डालने वाते अनिश्चित कारण (एगरणिल्छछा 
(४४५९5) , 


(आ) माँग और पूर्ति मे अपूर्णे समायोजन, और 

(इ) मूल्यों से आथिक कारणो से परिवर्तत । 

जब उत्पादन सम्बन्धी निश्चयो को व्यापारी व्यक्तियत रूप से करते है तो इत निश्चयों मे 
त्रुटि रहता स्वाभाविक ही होता है । 

व्यापारी व्यक्तिगत रूप से केवल एक अत्यन्द सकुद्ित क्षेत्र को विचाराधीन करके निरर्थकर 
कर सकता है । उसे अपने अन्य साथी-व्यापारियों के निर्णयों का भी पता नही होता | ऐसी परि- 
स्थिति में उत्पादन सम्बन्धी अनुमान सदैव माँग को तुलना मे कम अथवा अधिक रहते हैं । माँग 
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एवं पूलि सईव पारस्परिक समायोजन करने का प्रवत्न तो करते हैं, परन्तु यह समायोजन कभी 
हो नहीं पाता है। इसी कारप पूंजीवाद मे अधिक उत्पादन तथा कम उत्पादन वी समस्या सदैव 
उपस्थित रहती है। मॉय एवं पूर्ति मे समायोज्न न होने के कारण ही मन्दी एवं तेजी आती है। 
उसके अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव सृत्यो पर पडता रहता है जिससे मृल्यों में सामान्यव 
स्थिरता नही आ पाती है । मूल्यों म स्थिरता न होने पर समस्त आयिक तियाएँ जस्थिर हो जाती हैं । 

(2) आर्थिक वियमता--अनियाजित पंजीवाद में धत आय एवं अवसर का असमान 
बितरण होता है । राप्ट्रीय धत एव जाय का वडा भाग जनसमुदाय वे छोट से वर्ग के हाथ में होता 
है और जबसमुदाय का बडा भाग निर्धन रहता है। घन अथवा पूँजी को कर्य-व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ 
स्थान दिया जाता है । पूँजीपति-वर्ग उत्पादन के घटकों आय के साधनों एवं रोजबार के अवसरो 
पर अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसके फ्लस्वरूप धनवान के घत म निरन्तर वृद्धि होती है और 
निर्घतता सदैव वटती रहती है। व्यापारी-वर्ग एकाधिकार प्राप्त करने हलु पारम्परिक समझौते 
कर लेते हैं और उत्पादन का सीमित इसलिए रखते हैं कि मुल्यो मे वृद्धि करके अधिक लाभोपार्जन 
क्या जा सके । इस प्रकार उत्पादन के घटको का आधिक्य होते हुए भी अधिक उत्पादन नहीं 
किया जाता है और अधिकता के वातावरण में लोग भूखे रहत हैं! पूँजीपति सरैब ऐसे व्यवसायों 
का विस्तार एवं विकास करता है जिनमे अधिक लाभ उपाजेन करक व्यक्तिगत हित हो सबे। 
सामाजिक हित का व्यापारी-वर्ग व्यक्तिगत हिल के पश्चात स्थान दता है । आय वी विपमता का मुस्य 
कारण उत्तराधिकार का विधान तया दापपृण शिक्षा-प्रणाल्री होते हैं। उत्तराधिकार के विधान के 
अनुमार पिता से पुत्र का निजी सर्म्पत्ति उसके विना किसी परिश्रम स॑ हो, प्राप्त होती है और पुत्र 
के हाथो म उत्पादन के घटको का सचय हा जाता है जिससे वहे अधिक धनोपार्जन कर सकता है । 
दूसरी जार, शिक्षा क क्षेत्र मे भो केवल घनी-वय ही अपन बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सक्नता हैं 
क्योंकि उच्च शिक्षा को लायत इतनी अधिक रहती है जा घनी-वर्ग ही सहन कर सकता है। ऐसी 
परिस्यिति में घनोपाजन की योग्यता भी केवल घनी वर्ग का ही प्राप्त होती है और सोजगार के 
अवमर इसी घनी-वग छा प्राप्त होत हैं। इस प्रकार धन एवं अवसर वी विपमता के कारण आय की 
विपमता सदैव वनी रहती है । 

(3) अकुशलता--पूंजीवाद म व्यवसाबी सदैव जपन लाभ के लिए उत्पादन करता हैं। 
परह विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन को अधिक महज देता है क्योकि इससे अधिक लाभोपार्जत 





किया जा सकता है। समाज्-कल्याण हेनु उत्पादन निजी व्यवसायियों द्वारा नहीं क्या जाता हैं। 
उत्पादन का प्रकार सर्देव मृत्या पर आधारित रहता है। किसी बस्तु का सूल्य बटने पर उसका 
उत्पादत बटाया जाता है और मूण कम हान पर उत्पादन कम बरन का प्रयत्त क्या जाता है । 
बारबरा वूदन (छेश0श4 ६७०००४) क मंतानुसार पूँजीवादी व्यवस्था का एक विवेकपूर्पे व्यवस्था 
भी कहना उचित नहीं है क्योकि इस व्यवस्था में बहुतावत के वातावरण मं भी लाखों लोग भूले 
रहत हैं लाखों का वेराजगार तथा निर्घेनता का भय सदेव बना रहता है. और जिसमे लाखोक 
जीवन की जावश्यक सामग्री उपपलाय नहीं हाती है । किसी जव॑-व्यवस्था की कुशलता को इस वात 
म जाँचना कि उसस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की झितनी मात्रा है, मूल्यों का अर्य-व्य वस्था में क्या स्थाद 
है तथा बाजार म प्रतिम्पर्शी यातावरण मे व्यवहार क्िय जात हैं भयवा नहीं उचित नहीं है। 
पंजीवादी अथ व्यवस्था म भले हो स्वत सचालन तथा स्वत नियमत उपस्थित हों+ 
परन्तु इसम आन्तरिक एवं वाह्य अस्यवस्था उत्पन्न होती है तथा आवनिक आधिक् समस्याओं का 
निवाग्प नहों हा सकता है। उच्चावचान (छ5 करत 00575) के वानावरण में देश वे साधनों 
का न ना पूणतवा उपयाय ही हो सकता है और न टनसके उपयोग द्वारा अधिक जनसमुदाय का 
अधिकतम क्त्याप ही सम्भव है। इस व्यवस्था में समाज के समस्त वर्गों की आवश्यकताओं एवं 
इच्छाओआ का दृष्टिगत नहीं क्या ज्यता है । उत्पादन माँग पर आधारित है और मांग केवल वहीं 
सदुदाय प्रस्तुत कर सकता है जिसके प्रा क्रय-शक्ति हो। इस प्रकार पूंजीवाद म केवल क्रय 
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रखने वाले समुदाय की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है। लाखो व्यक्तियों की 
आवश्मकताओ की पूर्ति के लिए न तो उन्हे क्रय-शक्ति ही प्रदान को जाती है और न आवश्यक 
सामग्री ही उत्पादित की जाती है। 
समाजवाद 

समाणवाद के सस्थापको--मार्क्स एवं ऐंजिल--द्वारा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की केवल 
सामान्य व्यवस्थाओ का ही उल्लेख किया गया है। इनके द्वारा पूंजीवादी अर्थे-ब्यवस्था का नमे 
दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया जिससे समाजवाद का उदय हुआ । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात 
मध्य यूरोप, जमेनी एवं आस्ट्रिया मे समाजवादी क्रान्तियों की सफलता के बाद पूंजीवादी अर्थ- 
व्यवस्था को समाजवादी बर्थ-ब्यवस्था मे बदलने की व्यावहारिक समस्या का उदय हुआ | रामाजवादी 
अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं पर बहुत से अर्थशास्तियो, जैसे रूस मे लेनिन, बुखारिन, स्ट्रैमलिन 
आदि यूरोप मे ऑटो बयोर, अब्बा लनेर, एच डी डिकिन्सन, मौरिस डॉद, ऑस्कर लग आदि 
से अपने विचार प्रकाशित किये। इसी बीच में रूस मे समाजवाद एक व्यावहारिक व्यवस्था बच 
गया और स्टालिन के द्वारा रूस के अनुभव को सेद्धान्तिक स्वरूप अपनी पुस्तक 'ह200022 #/०0- 
(शा शी छ०्शक्रोपम का कल / 5 8 7! में दिया गया। 
समाजवाद को विशेषताएँ है 

() उत्पादक शक्तियों एवं उत्पादन-सस्बन्धो मे सामजस्थ स्थापित करना--समाजवाद 
के अन्तर्गत उत्पादन-सम्बन्धों में इस प्रकार परिवर्तन कर दिये जाते है जो उत्पादन-वृद्धि मे अवरोध 
उत्पन्न न कर सकें। उत्पादन के साधनो पर स्वामित्व एवं नियन्‍तण रखने का अधिकार जब व्यक्ति 
को प्राप्त होता है तो समाज में वर्गं-सघर्ष का उदय होता है और उत्पादन करने वाले वर्ग तथा श्रम 
एवं उत्पादन-साधनों को नियन्ब्रित करने बाले वर्म पूंजीपति/ में संघर्ष हो जाता है। समाज- 
बाद के जन्तगैत उत्पादन-सम्बन्धो में पर्विर्तत करने के दृष्टिकोण से उत्पादन वे साधव पर समाज 
का अधिकार कर दिया जाता है और उत्पादन-क्रिया किसी व्यक्ति एव व्यक्तियों के समूहों के 
हित के लिए सचालित नही होती है बल्कि उसे सम्पूर्ण समाज के हित वे लिए सन्नालित किया 
जाता है। 

(2) आधिक नियोजन--देश की समस्त आशिक क्रियाओं को सामाजिक हिंत हेतु सचालित 
करने के लिए मियोजित बर्थ-ब्यवस्था समाजवाद का अनिवार्य अग बन जाती है जिसके अन्तर्गत 
आधिक क्रियाओ का सचेत तिर्देशन सगठित समाज द्वारा किया जाता है । उत्पादन के साधनों पर 
समाज का अधिकार हो जाने पर उनका समाज के अधिकतम लाभ हेतु उपयोग तभी सम्भव हो 
सकता है जबकि इनके उपयोग का प्रभावशाल्री निर्देशन किया जाय जो नियोजन के माध्यम से 
किया जाता है। 

(3) समाजवादी अथ-व्यवस्था मे आथिक एवं सामाजिक समानेत्रा--समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था का सचालन इस प्रकार किया जाता है कि समाज में आधिक एवं सामाजिक विषमताओं 
को समाप्त कर दिया जाता है और आय एवं अवसरो के वितरण मे व्यक्ति के परिवार, जाति, 
लिंग एव सम्पत्ति के अधिकारों को कोई महत्व प्रदात नही किया जाता है । 

(4) बस्तु-उत्पादन एवं अर्ध का नियम लागू करना--समाजवादी व्यवस्था में वस्तु-उत्पादन 
एवं थर्घ का नियम ([.9४ ०१ ४७४०) तो लागू होता है परन्तु इस वियम को लागू होने के लिए 
माँग एव पूर्ति के घटको को स्वत॒न्त्र रूप से विचरण नही करने दिया जाता है। पूि एवं माँग 
समाज द्वारा इस प्रकार नियन्त्रित कर दी जाती है कि इनमे असन्तुलन उत्पन्न नहीं होता। इस 
प्रकार विपणि-यान्त्रितता सचेत एवं नियन्यित यान्त्रिकता मे परिवतित हो जाती है । 

(5) समाजदादी उपक्रम एवं कार्ये-प्रेरणण--समाजवाद के अन्तर्गत विभिन्न उपत्रमों का 
संचालन इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक इन उपक्रमों के सरक्षक (770०४5) भी होते है 
और कायेकर्ता भी । श्रमिको को उपक्रमो मे निर्णय केन्द्रीय निर्देशन के अन्तर्गत ही लेने पड़ते हैं । 
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श्रमिक्ों में कार्य-प्रेरणा बनाये रखने के लिए एवं ओर उन्हे उपक्मो के प्रशासन मे प्रभावशाली 
प्रजातान्त्रित सहभागिता प्रदान की जाती है और दूसरी ओर उनके पारिश्रमिक मे लक्ष्य से अधिक 
उपलब्धि होने पर वृद्धि कर दी जाती हैं । इस प्रकार समाजवादी उपक्रमो में समाजवादी एवं 
आशिक दोनो ही प्रेरणाओं को बनाये रखा जाता है । 

(6) राज्य का स्थान--समाजवाद के अन्दर्गत राज्य का क्रियाकलाप अत्यन्त व्यापक हो 
जाता है। राज्य द्वारा पूंजीवादी सम्बन्धो को तोडकर समाजवादी सम्बन्धो की स्थापना की जाती 
है । राज्य जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर आच्छादित रहता है और राज्य एव जन-समाज में एकरूपता 
उत्पन्न की जाती है । 

(7) सामूहिक क्रियाओं को महत्व--समाजवाद के अन्तगंत सामूहिक क्रियाओ को अधिक 
महत्व दिया जाता है और समस्त आधथिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप का सचालन इस प्रकार किया 
जाता है कि सम्पूण समाज का हित हो | समाज के हित के साथ व्यक्ति का हित हो जाता है। इस 
मिद्धान्त को समाजवाद मे मान्यता प्राप्त होती है। 

(8) सेवा हेतु आथिक क्रियाओं का संचालन--समाजवाद के अन्तर्गत आधिक क्रियाओं 
का उद्देश्य लाभोपार्जन के स्थान पर सेवा प्रदान करना होता है | उत्पादन विनिमय हेतु व होकर 
कल्याण हेतु किया जाता है । दूसरे शब्दों मे यह कह सकते हैं कि समाजवाद के अन्तगंत उत्पादन- 
पक्ष के साथ वितरण-पक्ष भी महत्वपूण स्थान रखता है | वितरण पक्ष को घ्यान मे रखकर उत्पादन 
की संगठन एव प्रबन्ध-ब्यवस्था निर्धारित की जाती है। 

समाजवाद का स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों में समान नही है । विभिन्न राष्ट्रो की आथिक, सामा- 
जिक एवं परम्परागत परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । 

साम्पवाद 

साम्यवाद के मूल सिद्धान्त है--सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के स्थान पर 
सम्पूर्ण समाज का अधिकार तथा धनी एवं निर्धत के अन्तर का उन्मूलन करना । साम्यवाद वास्तव 
में उतना ही प्राचीन है जितना मानव की सभ्यता है क्योक्ति आदिम समुदायों में भूमि पर व्यक्ति- 
गत अधिकार के बजाम अधिकतर पूरे ग्राम को अधिकार होता था | भारत और रूस के प्राचीन 
याम समुदायों मे भी इस व्यवस्था का प्रचलन था। भारत मे प्राचीन बौद्ध सघो की आधथिक 
व्यवस्था साम्यवाद से मिलती-जुलती थी । जेखसलम के ईसाई समुदायों मे व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
मान्यता नहीं दी जाती थी। अफलातून ने अपने ग्रन्थों मे सिद्धान्त रूप से साम्यवाद के सिद्धान्तों को 
ही श्रेष्ठ बताया था, परन्तु आधुनिक साम्यवाद काल माकसे के विचारो से प्रभावित हुआ है। आधु- 
निक साम्यवाद तथा प्राचीन एवं मध्यकालीन साम्यवाद में मूलभूत अन्तर है । प्राचीन तथा मध्य- 
मफरील, शास्य्फ्णत: के, सटेएक रारीशिय अणत्य यपरिमिय ये जबीक आयुसिक मावसेयतदे। सान्य्यत मे 
प्रमुस॒ उद्देश्ग आधिक है। ओद्योगिक क्रान्ति के कारण विभिन्न देशो की अर्थ-ब्यवस्था में जो परि- 
बर्तन हुए और धनी एव निर्घन वर्गो का प्रादुर्भाव हुआ, उनके दृष्परिणामों का आभास काल मास 
ने किया । वास्तव में साम्यवाद व्यक्तिवाद की एक प्रतिक्रिया थी । व्यक्तिवाद को हटाकर समाज- 
बाद की स्थापना करने के लिए साम्यवाद का जन्म हुआ । 

मास वादी अर्थ-व्यवस्था म किसी भी वस्तु का मूल्य उसमे उपयोग होने वाले श्रम-काल पर 

निभर वरता है, परन्तु अकेला श्रम कोई उत्पादन नही कर सकता | उत्पादन करने के लिए पूंजी 
(कच्चा माल, ओजार, मशीनें आदि) की आवश्यकता होती है | माक्स के अनुसार, पूँजी एकत्रित 
श्रम के अतिरिक्त और कुछ नही है। परिश्रम द्वारा उपाजित वह द्रव्य जो उपयोग मे न लाया गया 
हो और वचाकर उत्पादन में लगा दिया जाय, पूंजी का रूप धारण करता है । इस प्रकार यह पूंजी 
भी श्रमजीवियो द्वारा उत्पादित घन है, जिसे धोखे व अत्याय से पूँजीपतियो वे अपने अधिकार मे 
वर रसा है। पूंजीपति मूल्य के सिद्धान्त की सहायता से श्रमिको से उनका न्यायोचित परिथ्रम-फल 
ीनता है और स्वय घनी वन जाता है । पुजोपति मजदूरों को केवल जीवन निर्वाहि-योग्य मजदूरी 
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देता है, जो वस्तु की लागत मे शामिल कर ली जाती है । यदि मजदूरी की दर बढा दी जाय तो 
वस्तु को लागत बढने से पूंजीपति का लाम कम हो जाता है और इसलिए वह सदैव कम से वाम 
मजदूरी देने के लिए प्रयत्नशील रहता है जिसके फलस्वरूप पूंजीपतियों और श्रमिकों में सदैव वर्ग- 
सर्प चलता रहता है। पूंजीवाद के अन्तर्गत उत्पादन और वितरण में सन्तुलन नही रहता वयोकि 
एक और नये-तये आविष्कारो द्वारा उत्पादन-क्षमता बढती जाती है ओर दूसरी ओर घन वा सचय 
पूँजीपति के हाथ में होता जाता है। जनसाधारण की क़प-शक्ति कप होती जाती है जिसके कारण 
आशिक गन्दी, बेरोजगारी आदि कठिनाइयाँ उपस्थित होती है और श्रमजीवियो को इतना कप्ट 
उठाना पडता है कि वह पूँजीवादी व्यवस्था को हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा उखाड़ फेंकता है और इस 
प्रकार साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण होता है । 

साम्यबादी आन्दोलन एक क्रान्तिकारी आन्दोलन होता है । इसके अन्तर्गत श्रमजीबी-वबर्ग 
सक्रमण-काल में ऋान्ति के शत्रुओ को पूर्णत नष्ट करके अपनी सत्ता को सुदृढ़ और स्थायी बनाने 
का प्रयत्त किया करता है। श्रमजीवी-बर्ग पूंजीपतियो को सदंव के लिए परास्त करने हेतु अपना 
एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्त करता है । इस भॉति एकाधिपत्य द्वारा जो सरकार की स्थापना 
की जाती है, इसमे श्रमजीवियों के अतिरिक्त किसी और वर्य को कोई भाग या अधिकार नही दिया 
जाता । इसे प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था नही कहा जा सकता है। इसकी कार्य-प्रणाली कठोर, हिंसा- 
त्मक तथा उत्पीडक होती है क्योंकि इसका मुस्य उद्देश्य क्रान्ति को स्थायी बताना होता है। 
साम्यवादी अर्थ-ब्यवस्था के लक्षण 

अर्थ-व्यवस्था मे निजी सम्पत्ति का उन्मूलन करना मुख्य लक्ष्य होता है। उत्पादन के प्रत्येक 
साधन पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व होता है, जिससे लाभोपाजंब हेतु होने वाले सामाजिक शोषण 
को रोकने का प्रयत्न किया जा सकता है। भविष्य में धन-सम्पत्ति एकत्रित करने को रोकने के लिए 
बहुत से उपाय किये जाते है। उत्तराधिकार के नवीच नियमो द्वारा धम-सम्पत्ति के हस्तान्तरण को 
कम से कम कर दिया जाता है। उद्योग, व्यापार तथा क्ृपि में निजी सम्पत्ति का उपार्जन प्राय 
समाप्त हो जाता है । नवीन आएथिक नीति के फलस्वरूप ब्याज, लाभ तथा किराया पाना असम्भव 
तथा अवैधानिक बन जाता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य-रबाभित्व थ्रा सामुदायिक स्वामित्व 
होता है जिसका अर्थ यह्‌ नही है कि उत्पादन का सभी कार्य केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार चलाये 
अपितु कुछ प्रमुख उद्योगो को छोडकर अन्य उद्योगों को राज्य प्रत्यक्ष रूप से नही चलता। वे सरकारी 
तथा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए छोड दिये जाते है, परन्तु इन पर राज्य का पूरा और प्रत्यक्ष निर्देशन 
रहता है। निजी सम्पत्ति के उन्पुलन का भर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत सम्पत्ति केवल उप- 
भोग के लिए रख सकता है न कि उल्मादन के लिए। क्षि-क्षेत्र में सामुदायिक किसानो को थोडी-सी 
ध्यक्तिगत भूमि रखने का भी अधिकार दिया जा सकता हे जिसकी उपज उनकी निजी हो सकती है । 

सामुदायिक निर्णय एद समधों क्ला बेंटवारा--पूंजीवाद मे आधिक साधनों का बँटवारा 
उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार असख्य व्यापारियों के निर्णय द्वारा होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ता, 
उत्पादक, पूँजीपति, व्यापारी तथा किसने ही मध्यस्थों मे स्वार्थ -सघर्ष (0क्‍99॥ ० [7श९४७) होवा 
पूंजीवाद का मुख्य लक्षण है। दस स्वार्थे-सघर्ष से बचने के लिए साम्यवादी व्यवस्था मे कठोर केन्द्रीय 
सचालन तथा निर्णय का मार्ग अपनाया जाता है । समस्त आर्थिक निर्णय तथा लक्ष्य-निर्धारण 
व्यक्तिगत प्रभाव से हटा कर एक केन्द्रीय सस्था को सौष दिये जाते है। इस केंस्द्रीवरण के 
फैलस्वष्प व्यक्तिगत एवं वर्गों के स्वार्थपूर्ण हितों का स्थान दश और समाज का हित ले लेता है, 
अर्थात्‌ समस्त आर्थिक निर्णय एवं लक्ष्य सम्पूर्ण देश एवं समाज के हित को दृष्टिगत कर 
केन्द्रीय अधिकारी द्वारा किये जाते हैं। इस व्यवस्था मे उपभोक्ता की रुचि, उसकी मात्रा, गुण 
एव प्रकार को उचित सीमाओ मे बाँधना पडता है। राशनिंग, उपभोग के साधनो की बनावटी 
कमी तथा प्रमापीकरण ($(97१47०/240०5) इसके लिए गुर्य राघन हैं, अत योजनाओ में 
जनता की आवश्यकताएँ एवं रुचि व्यक्तिगत रूप से तिर्धारित नही होती है, अपितु सामूहिक रूप से 
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निर्धारित की जाती है। थोजनाओ मे निर्धारित प्राथमिकताओ के अनुसार अर्थ-साधनो को अर्थ- 
व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र मे वाट जाता है। साथनो के बंटवारे के पूर्व यह भी निश्चय करता 
आवश्यक होता है कि देश की योजना में उत्पादक एवं उपभोक्ता-उद्योगों में बया अनुपात रखा जाय । 
साम्यवादो अर्थ-व्यवस्था मे औद्योगीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है बयोकि औद्योगी- 
करण द्वारा जनता को श्रम के प्रति जागरूक बनाना सम्भव होता है, जिसके द्वारा साम्यवाद की 
बुनियादों को दृढ़ बताया जा सकता है। औद्योगीकरण देश में विद्यमान पूँजीवादी प्रवृत्तियों का 
उन्मूलन करने का एक उचित एवं महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है । 
समाजवादी उत्पादन--साम्यवादी अर्थ व्यवस्था मे पूँजीवाद के मुख्य लक्षण एवं आधार 
प्रतिस्पर्शा को कोई स्थान नहीं दिया जाता है । समाजवादी उत्पादन एक विशाल सहकारी सगठन के 
रूप में काय करता है जिसम अधिकतम सत्तुलन द्वारा राष्ट्रीय साधवों के अनावश्यक प्रयोग एवं 
अपव्यय को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। समाजवादी प्रतिस्पर्धा पूंजी वादी प्रतिस्पर्धा से सर्वथा 
भिन्न है| साम्यवाद ने यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला आशिक स्वार्थ ही उत्पादन के प्रति उत्साह, 
बल एव धैर्य का कारण नही है। इसमे आर्थिक प्रेरक के स्थान पर सामाजिक प्रेरक को अधिक 
महत्व दिया जाता हे । लाभ की आशा तो की जाती है परन्तु यह उत्पादन का मुख्य ध्येय नही है । 
सफल प्रवन्ध का माप लाभ की माजा के अतिरिक्त कम समय में अधिक उत्पादन, श्रमिकों की दशा 
में सुधार और उत्पादन की लागत में कमी भी समझे जाते हे । पूँजीवाद में कुशल उत्पादन के बदले 
घन एवं उससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्येय होता है। समाजवाद में इसके स्थान 
पर व्यक्तिगत प्रभाव एव शक्ति को स्थान दिया गया है । साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था भें सफलता का 
पारितापक महान्‌ है और असफलता का दण्ड कठोर। सफ्ल प्रवन्धक कम्युनिस्ट पार्टी मे प्रभावशाली 
बन जाता है और उसकी शक्ति का परिचायक पार्टी मे प्रभावशील होना है । सफल प्रेरणा हेतु 
आशिक वेतन के अतिरिक्त दूसरी सुविधाएँ अधिक प्रभावशाली समझी जाती है। श्रमिक की आवश्य- 
कतानुसार उसके वेतन को निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर वस्तुओं और सेवाओ 
का वितरण किया जाता है । 
साम्यवाद में लाभ का अथ केवल मौद्रिक लाभ से नही लिया जाता । इसमे उत्पादन के 
प्रयोग का लाभ भी सम्मिलित रहता है। प्रत्येक कारखाने को उत्पादन की लागत घटाकर लाभ मे 
विस्तार करने को कहा जाता है, परन्तु अधिक लाभ हेतु दूसरी आवश्यकताओं पर उचित ध्यान न 
देना अपराध समझा जाता है। उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना, सामान की किस्म को गिरने न 
देना और मजदूरों की दशा तथा वेतन में लगातार सुधार के साथ-साथ लागत कम करके यदि कोई 
कारखाना लाभ दिखाता है, तभी इसको प्रशसनीय माना जाता है। 
व्यापार---साम्यवादी व्यवस्था मे व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना या उपभोक्ताओं 
की पूल का ही पता लगाना नही हे । पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के समान विक्रेताओं को न तो बाजार 
में नवीन मॉडल व डिजाइन की वस्तुएँ ही मिलती है और न क्रेताओं के पास अधिक क्रय-शक्ति 
ही होती है। क्रान्ति के पश्चात ही देशी एवं विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है । 
देश क्या थोक व्यापार राजकीय सस्थाओ के हाथ में रहता है। विभिन्न उत्पादन को आयोजित मूल्य 
पर खरीद कर सहकारी समितियों तथा कारखादा स्टोसें द्वारा निर्वारित मूल्य पर उपभोक्ताओं तक 
पहुँचाया जाता है। फूटकर मूल्य जा बदलते रहते है, उनके द्वारा लोगो की आय एवं बाजार में 
उपलब्ध वस्तुओ का विज्य-मूत्य सन्तुलित रखने का प्रयत्न किया जाता है । 
साम्यवाद एवं समाजवाद के उद्देश्य लगभग समान ही होते है, परन्तु इनकी कार्यप्रणाली 
एक-दूसरे से भिन्न होती है। समाजवाद के अनुसार वैधानिक, ग्ान्तिमय और प्रजातन्तीय कार्य-प्रणाली 
झरा पूंजीवादी व्यवस्था को बदला जाता है जबकि साम्यवाद के अनुसार हिंसात्मक क्रान्ति को ही 
पूंजीवाद दे अत्त करन का एकमान साधन समझा जाता है । सोवियत रूस के विचारको के अनुसार 
समाजवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओ में वितरण-प्रणाली म ही अन्तर होता है। समाजवादी 
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व्यवस्था मे वितरण श्रमिको के कार्म एव योग्यता के अनुसार किया जाता है, परन्तु साम्यवाद में 
वस्तुओं और सेवाओ का वितरण उनकी आवश्यकतानुसार किया जाता है 
अधिनायकवाद अथवा तानाशाही 

अधिवायकवाद (85०७४) सामान्यत किसी देश में तब ही विद्यमान होता है, जब वहां 
का शारान शिक्षिल एवं अक्षम हो जाता है और जनसमुदाय राष्ट्रीय अपमात की भावना का आमास 
करने लगता है । इटली के फासिस्टवाद (85०७०) तथा जमंनी के गाजीवाद (घटाया) का इसी 
प्रकार जन्म हुआ | इटली की महत्वाकाक्षाओ के प्रथम युद्ध मे पूरा न होने तथा जर्मनी की पराजय 
होमे के कारण इन देशो मे अधिनायकवाद ने जोर पकडा । अधिनायकवाद के अन्तर्गत जो व्यक्ति 
अपने आपको अधिनायक होने योग्य समझता है, वह बागे आता है और समस्त असन्तुप्ट जनसमुदाय 
को अपने में सम्मिलित करने का प्रयत्न करता है। अधिनायक का चुनाव अथवा चियुक्ति नही की 
जाती है । बह असन्तुप्ट जनसमुदाय को पीडा को दूर करने, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति के नाम पर प्राय 
नवयरुवको एवं विद्याधियों को अपने दल मे सम्मिलित होने के लिए आकर्षित करता है। इस प्रकार 
अधिनायक एक बलीय नेता के रूप से काये प्रारम्भ करता है ओर धीरे-धीरे एक अनन्य शासक का 
रूप ग्रहण कर लेता है । बहू एक कुशल वक्ता एव प्रचार-कार्य में कुशल होता है। अधिनायकबादी 
राज्य को सर्वोच्च नैतिकता व देश की समस्त क्रियाओ का आधार म॒नते हैं। राज्य को शक्तिशाली 
करने के लिए समस्त व्यक्तियों व समुदायों को राज्य के पूर्णतया अधीन करके एकता की स्थापना 
की जाती है | लौकतन्त्र तभा रारकार-विरोधी दलो को अधिनायकवाद में कोई स्थान सही दिया 
जाता है। स्व॒तन्त्र मजदूर-सभाओ, मजदूर-आन्दोलनों और हूडतालो का वलपूर्वक अन्त फर दिया 
जाता है और राज्य द्वारा स्वीकृत व निर्मित श्रम-सगठनों की स्थापना की जाती है जिनके सचालक 
अधितायक के विश्वासपात्र व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं । 

उद्योग एवं व्यवसाय को यद्यपि व्यक्तिगत अधिकार मे ही रहने दिया जाता है उनके 
सचालन पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होता है । राजा समल्‍्त जनसमुदाय को रोजगार देने तथा 
निर्वाह-योग्य वेतन की व्यवस्था करने का प्रयत्त करता है। अधिनायकवाद का झुकाव पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था की ओर अधिक होता है | राज्य व्यक्तिगत जीवन के सभी क्षेत्रो मे हस्तक्षेफ एवं निय- 
न्त्रण करता है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सम्पूर्णत अन्त हो जाता है। इस प्रकार अधिनायकबाद 
के मुख्य सक्षण निम्नलिखित है 

() अधिनायकवाद में भौतिक सुखवाद जीवन का उद्देश्य नही माना जाता है और इसी 
कारण अधिनायक जनसमुदाय की भौतिक आवश्यकताओं पर कठोर नियन्त्रण लगाकर साधनों को 
अन्य उद्देश्यों की प्रूति हेतू एकत्रित करता है, जैसे जमेनी मे हिटलर, ने दिल्नीय गशख्ु मे धल का, 
उपयोग किया था । 

(2) अधिनायकवाद में समानता के सिद्धान्त को कोई स्थान नही होता है। 

(3) अधिनायकवाद बहुमत की निर्णय-पद्धति को मान्यता नही देता । अधिनायक द्वारा 
किये गये निर्णय ही सर्वेमान्य होते हैं । 

(4) अधिनायकवाद के अन्तगंत राज्य का प्रमुख उद्देश्य अधिनायक को शक्तिशाली बनाकर 
देश को शक्तिशाली बनाना होता है। व्यक्तियो के विकास का उत्तरदायित्व राज्य स्वीकार नहीं 
करता। 

(5) अधिनायकवाद मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई स्थान नही होता और समस्त राज- 
नीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्रियाओं पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होता है। 

(6) अधिनायकवाद मे मनुष्य की क्रियाओ का उद्देश्य घन एवं आयोपाजंन के स्थान पर एक 
स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होता है । 

श अधिनायकबाद एव साम्यवाद की कार्य-प्रणालियों मे वहुत कुछ समानता है । दोनो ही वादो 
में सक्रिय नागरिकता को अधिक महत्व दिया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक से यह आशा 
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की जाती है कि वह निदिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय सहयोग दे । दोनों ही वादों मे राज्य 
व्यक्ति के जीवन के समस्त क्षेत्रो पर आच्छादित होना चाहता है तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सर्वथा 
अन्त करने का प्रयत्न क्या जाता है। लोकतन्त्रवादी मान्यताओं को दोनों ही बादो मे कोई स्थान 
नही है । भाषण, मुद्रण, सभा-सगठन आदि की स्वतन्तताओ का दोनो में ही अभाव होता है । दोनों 
ही वादों मे सत्तारूढ दल राज्य के समस्त सूत्रों को अपने हाथ मे रखता है । दोनो बादो में उपर्युक्त 
समानता होते हुए भी उनके उद्देश्यो मे भिन्नता है। साम्यवाद के अन्तर्गत श्रमजीवी-बर्ग को एकाधि- 
पत्य प्रदान किया जाता है जबकि अधिनायकवाद मे पूंजीपति-वर्ग का सरक्षण एवं हित-साधन होता 
है । साम्पवाद के अन्तगंत आधिक साधन एवं क्रियाओं का नियन्त्रण सचालन एवं अधिकार राज्य 
के हाथ में होता है जबकि अधिवायक॒वाद में आथिक क्रियाएँ एवं साधन पूँजीपतियों के हाथ मे रहते 
है केवल उनका सचालब राज्य के कठोर नियन्त्रण के अन्तर्गत किया जाता है ! 

उपर्युक्त विभिन्न राजनीतिक एव आथिक विचारधाराओं तथा व्यवस्थाओं के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि आधुनिक युग मे आथिक व्यवस्थाओ और राजनीतिक विचारधाराओं ने आधिक 
व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। विभिन्न राजनीतिक विचारघाराओ के अन्तगंत विभिन्न अथे- 
व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ और आर्थिक नियोजन का सचालन इन विभिन्न व्यवस्थाओं के क्षन्‍्त- 
गंत विभिन्न देशो मे किया गया है । प्रत्येक देश की राजनीतिक स्थिति के अनुसार उसके आशिक 
नियोजन के प्रकार का निर्धारण होता है। आधिक नियोजन एक राजकीय क्रिया होने के कारण 
राज्य की राजनीतिक मान्यताओं से प्रभावित होता है । लगभग समस्त प्रकार के नियोजनो के मूल 
उद्देश्य समान होते है, परल्तु इत उद्देश्यों की पूर्ति एव प्राप्ति हेतु जो विधियाँ अपनायी जाती हैं, 
उनका निर्धारण देश मे मान्य राजनीतिक विचारधाराओं पर आधारित होता है । वास्तव में नियो- 
जन वे प्रकार का निर्णय उसके अन्तगंत उपयोग मे आने वाली विधियों के आधार पर किया जाता 
हू । सभी प्रकार के नियोजनो में सामाजिक तथा आशिक सुरक्षा प्रमुख उद्देश्य समझे जाते है और 
राष्ट्र के समम्त साधनों का उपयोग इन दिनो मूलभूत उद्देश्यो की पूर्ति के लिए किया जाता है। 
अधिनायकवादी या तानाशाही नियोजन भे आर्थिक अथवा सामाजिक सुरक्षा के स्थान पर अधिवायक 
को शक्तिशाली बनाना होता है जिसके द्वारा देश को भी शक्तिशाली बनाया जा सके । 


नियोजन के प्रकार 


() समाजवादी नियोजन (80८4॥५॥० एंथ्यागरण8), 

(2) साम्यवादी नियोजन ((०7वएण्रात॥० 79978), 

(3) पूँजीवादी नियोजन ((छाशाडत6 शभाणाए), 

(4) प्रजातान्त्रिक नियोजन (67स्‍0८४0९ 70१), 

(७ रमऔबमायकवादे। या तानाशाही गनियेजिन (२४5०७ 'शक्याणाएर), 

(6) सर्वोदयी अथवा भाँधीवादी नियोजन ($7909999 07 ठश्ातगक्षा एक्षयाएड) । 
समाजवादी नियोजन 

आद्िक वियोजन वास्तव में समाजवाद का एक अभिन्न अब है । सैद्धान्तिक रूप से हम भत्ते 
ही यह विचार कर सकते है कि समाजवाद एवं आधिक नियोजन मे कुछ अन्तर है, परन्तु व्याव- 
हारिक रप से इन दोतो का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि आथिक नियोजन की अनुपस्थिति मे समाज- 
वाद की विचारधारा को व्यावहारिक रूप नही दिया जा सकता है। समाजवाद के अन्तर्गत राज्य 
को ऐसी विधियों का उपयोग करना होता है कि अर्थव्यवस्था को समाजवादी लक्ष्यों की ओर अग्र- 
सर किया जा सवे । सरकार द्वारा जब इन विधियों का उपयोग किया जाता है तो इसका रूप 
सरवारी नियांजन बन जाता है। सामाजिक एवं आथिक समानता का आयोजन करने हेतु सरकार 
को निजी व्यवसाय, सम्पत्ति एव प्रतिस्पर्शा पर नियन्त्रण करके देश के आ्िक साधनों का इस 
प्रकार उपयोग करना होता है कि आधिक विकास के लाभ सम्पूर्ण समाज को प्राप्त हो सके। राज्य 
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द्वारा इस कार्यवाही को किये जाने से अर्थ-व्यवस्था का सचाजन स्वतन्त्र वाजार-पद्धति से बदलकर 
क्लेन्द्रीय व्यवस्था हो जाता है जो आधिक नियोजन का स्वरूप होता हैं। 
समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत समाज के समस्त आधिक साधतो एवं श्रम-शक्ति का प्रयोग 
सम्पूर्ण समाज के लिए किया जाता है | उलादन का लक्ष्य सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं की 
पूतति करना होता है न कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। समाजवाद के अन्तगेंत मातवीय क्षण का 
उपयोग पूंजी-सग्रह के लिए नही किया जाता है । केन्द्रीय नियन्तण होने पर अर्थ-ब्यवस्था से मिर- 
थक प्रतिस्पर्शा का उन्मुलन हो जाता है और अपव्यय को कम किया जा सकता है। समाजवादी 
नियोजन में भारी उत्पादक उद्योगो का भाघार उपभोक्ता-उद्योग नही होते है ! भारी उद्योगों के 
विकास को केन्द्रीय अधिकारी सर्वश्रेष्ठ स्थान देते है । 
समाजवाद का वास्तविक स्वरूप आधुनिक युग मे केवल एक सिद्धान्त मात्र है क्योकि इसके 
मूल उद्देश्यो--आर्थिक एवं सामाजिक समानता की पूर्ति--के लिए बहुत से तरीके अपनाये जाते लगे 
हैं। समाजवादी नियोजन मे केन्द्रीय नियन्त्रण का विशेष महत्व होता है। सरकारी क्षेत्र को विक 
सित तथा निजी क्षैत्र को सकुचित किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन तथा वितरण-कार्य पर सरकार 
द्वारा धीरे-धीरे नियन्त्रण प्राप्त किया जाता है। मूल तथा आधारभूत उद्योगो, जैसे पातायात, शक्ति, 
युद्धसामग्री-निर्माण, लोहा तथा इस्पात, रसायन तथा इजोनियरिंग आदि का राष्ट्रीयकरण किया 
जाता है। भूमि को भी शारान अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार राज्य प्रत्यक्ष रूप से 
उत्पादन-क्षेत्र का सचालन करता है। राष्ट्र के अधिक से अधिक साधवों को पूंजीगत वस्तुओं के 
उद्योगों में विनियोजित किया जाता है । उद्योगों का प्रबन्ध निगमो द्वारा होता है जिनमे मजदुर-वर्ग 
के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाता है। वित्तीय मामलो पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए 
क्रेद्दीय तथा अन्य अधिकोषी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है । दीघेकालीन विनियोजन-तीति को 
बीमा का राष्ट्रीयकरण, विशीय निग्मो की स्थापना तथा अन्य बचत-योजताओ द्वारा नियन्त्रित 
किया जाता है । निजी सम्पत्ति का अपहरण मृत्यु तथा उत्तराधिकार-कर द्वारा किया जाता है । 
इस प्रकार पूर्णत समाजवादी आर्थ-व्यवस्था भे उत्पादक तथा उपभोक्ता की स्वतस्त्रता को 
विश्लेप स्थात प्राप्त नही होता | सरकार तियोजन के लक्ष्य अधिक ऊँचे निश्चित करती है और 
उनकी प्रति के लिए उपलब्ध साधनों का अधिकाश भाग पूंजीगत यस्तुओ के उद्योगो मे बिनियोजित 
करती है । उपभोक्ता-बस्तुओ (005ण्रा/४ 00005) का उत्पादन देश की बढ़ती हुई आवश्यक- 
ताओ की तुलना में कम रहता है । ऐसी अवस्था में उपभोक्ता को राशनिंग तथा मूल्य-नियन्त्रण द्वारा 
वस्तुएँ सीमित मात्रा मे उपलब्ध होती है। साथ ही उत्पादन भी सरकार की नीति के अनुसार ही 
किया जाता है। राघनों का आवठन पूर्व-निश्चित उत्पादन-लक्ष्यो के अनुसार किया जाता है । 
इस प्रकार उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार वस्तुएँ कय करने तथा उत्पादकों को उपभोक्ता की 
माँग के अनुसार उत्पादत करने की स्वतन्त्रता नही होती है । 
समाजवादी नियोजन मे मानव की मनोवैज्ञानिक स्वतस्त्रता को विशेष महत्व नही देते है । 
उनके लिए स्वतस्त्रता का अर्थ जनसमूह की इच्छाओ, बीमारी, अज्ञानता, वेकारी तथा असुरक्षा से 
स्वतन्त्रता प्रदान करता है | इन सभी कठिनाइयो से स्वतन्त्रता समाजवादी नियोजन द्वारा शीक्र 
तथा धषषिक मात्रा मे प्राप्त की जा सकती है! समाजवादी व्यवस्था मे व्यक्तिगत राजनीतिक 
स्वतन्त्रता कर सुरक्षित रखना कठित होता है बयोकि नियोजन मे दीर्घकालीन कार्यक्रम को सफलता- 
पूर्वक सचालित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। एक पक्ष की सरकार, 
जो दीर्घकालीन नियोजन का कार्यक्रम बताती है, उसकी पूर्ति के लिए उसी पक्ष की सरकार का 
बना रहना आवश्यक होता है, जत्यया नवीन सरकार आने पर पहले के कार्यक्रमों को रह कर दिया 
जाना स्वाभाविक है। यदि विपक्षी-दल नियोजन के मूल उद्देश्यों से सहमत हो और अपनी आलो- 
चना इन उद्देश्यों की सीमा तक ही सीमित रखता हो तब राजनीतिक स्वतन्त्रता बनाये रखने से 
कोई खतरा नही होता क्योकि विपक्षी-सरकार बनने पर नियोजन कार्यक्रम रह किये जाने की 
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सम्भावना नही होती है । जब विपक्षी दल नियोजन के मूल उद्देश्यों से सहमत न हो तब उसकी 
स्वतस्तता पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है, परन्तु समाजवादी नियोजन का सचालन विभिन 
सस्थाओ तथा निगमों द्वारा किया जाता है और ये निगम लोकसभा के विधानो द्वारा स्गठित किये 
जाते है | विपक्षी-सरकार बनते पर भी इन सस्थाओं का विघटन करना सम्भव नही होता। इस 
प्रकार राजनीतिक स्वतस्तता पर कोई विशेष अकुश रसने की आवश्यकता नहीं होती है । 

समाजवादी नियोजन बे! अभिलापी लक्ष्यों की पूति के लिए जनसमूह को प्रारम्भिक अवस्था 
में अधिक त्याग और कठिनाई उठानी पडती है क्योकि उपभोक्ता की स्वतन्त्रता तथा निजी स्वामित्व 
को सीमित कर दिया जाता है। विदेशी व्यापार भी सरकारी निगमो द्वारा सचालित तथा निय- 
न्त्रित होता है और समय समय पर सरकार की विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है जिसमे 
पूँजीगत वस्तुओं बे आयात तथा उपभाग की वस्तुओ वे निर्यात पर जोर दिया जाता है। नियोजन 
का वित्तीय सहायता केवल अन्य राष्ट्रो की सरकारो तथा अस्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओ से प्राप्त हो 
पाती है क्योविः विदेशी पूंजीपति राष्ट्रीयक रण तथा अपहरण के भय से समाजवादी देशो में नियो- 
जन करना अच्छा एव हितकर नही समझते है । 

समाजवादी नियोजन के केन्द्रीय नियन्त्रण म समस्त नीतियाँ तथा आदेश सरकारी अधि 
कारियों द्वारा निध्तित तथा सचालित किये जाते है। ये कमचारी शासकीय सिद्धान्तों की जटिलता 
बी ओर विशेष ध्यान देते है। सरकारी नियम दृढ होते हैं जिनमे परिस्थिति के अनुतार परिवर्तन 
करना सम्भव नहीं होता है । सरकारी कमंचारियो मे प्रेरणा (श0४०) तथा नये काये प्रारम्भ 
करने के लिए रुचि का अभाव होता ह॑ इसलिए जोखिम के कार्यो मे ये उचित एवं सफल नीति- 
निर्धारण मे सफल नहीं होते । सरकारी नीतियो मे इस प्रकार नौकरशाही (7९8070०09॥0 
[९९॥०85$) की छाप लगी रहती है जिससे जनता का सहयोग प्राप्त नही होता उत्पादन कार्य में 
शिश्विलता आती हे तथा साधनों का अपव्यय होता है । 

समाजवादी नियोजन के लक्षण--समाजवादी नियोजन के प्रमुख लक्षणों को निम्न प्रकार 
वर्गीकृत किया जा सकता है 

() नियोजन सस्राजवाद का अभिन्न अग--समाजवादी राज्य की स्थापना के साथ-साथ 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सचालन एक अनिवाये घटक होता है क्योकि समाजवाद के अन्तर्गत जब 
राज्य आर्थिक साधनों एव क्रियाओं को अपने अधिकार एव नियन्त्रण मे ले लेता है तो उनका एक 

समन्वित वार्यक्रम वे अन्तर्गत पूव निश्चित उद्देश्यों की पूति के लिए उपयोग करना आवश्यक होता 
है । समाजवादी राजनीतिक एव आधिक व्यवस्था की स्थापना आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति में 
नही की जा सकती जो तथ्य अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए सत्य नहीं होता है । 

(2) सायाजिक एबं आिक समानता--समाजवादी नियोजन का अन्तिम लक्ष्व साप्यातिक 
एवं आथिक समानता उत्पन्न करना होता है और इसके अन्तर्गत सचालित समस्‍्तु कार्यक्रम ईस 
उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए सचालित क्ये जाते है । 

(3) उत्पादन के साधन राज्य के अधिकार एवं नियन्त्रण मे--समाजवादी वियोजन के 
अन्तर्गत उत्पादन के समस्त या मूलभूत साधन राज्य के नियन्त्रण एवं अधिकार मे होते है। राज्य 
धीरे धीरे समस्त आधिक क्रियाओ का प्रजातान्त्रिक एवं शान्तिमय विधियों से राष्ट्रीयररण करता 
हैं और सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। राज्य का यह कतंव्य होता है. कि वह प्रत्येक 
नागरिक को आय, अवसर और रोजगार उचित मात्रा से प्रदान करे । 

(4) सामाजिक हित--समाजवादी नियोजन मे व्यक्तिगत हित एवं लाभ के स्थान पर समस्त 
अनसमुदाय वे हित का अधिक महत्व दिया जाता है और इसी कारण देश मे उपलब्ध समस्त उल्ा- 
दन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार को कोई मान्यता प्रदान नही की जाती । समाज के हित के 

लिए व्यक्ति को त्याग करने वे लिए विवश किया जा सबता है। 

(5) शोत्साहन द्वारा नियोजन--यद्यपि समाजवादी नियोजन मे राज्य उत्पादन के साधनों 
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पर नियन्त्रण करके आशिक क्रियाओ का सचालन करता है, परल्तु प्रजातान्त्रिक कार्य-प्रणाली होने 
के कारण राज्य के अधिकार में रहने वाले साधनों का उपयोग करने हेतु व्यक्तियों के समूहों, 
स्थानीय सस्थाओ, क्षेत्रीय सस्थाओ आदि की स्थापना की जाती है । इस प्रकार सत्ताओं का विकेद््री- 
करण करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के नियोजन मे व्यक्तिगत निर्णयों का प्रति- 
स्थापत करके सामूहिक निणेयो को मान्यता दी जाती है, परन्तु व्यक्तियी पर दबाव डालकर त्याग 
करने को अधिक महत्व नही दिया जाता | उन्हे विभिन्न प्रकार के श्रलोभन देकर योजना के लिए 
सहयोग प्रदात करते हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । इस प्रकार केन्द्रीय नियन्त्रण होते हुए भी 
योजना का सचालन निर्देशों द्वारा (89 [07720॥00) नही किया जाता । 

(6) नीचे के स्तर से नियोजन (27778 ॥०० ऐ८०७)--समाजवादी राष्ट्रो मे 
समाजवाद की स्थापना प्रजातान्त्रिक विधियो से की जाती है जिसके अन्‍्तर्गत नागरिक को राज्य के 
निर्माण में अपना मत देने का अधिवार होता है । प्रत्येक व्यक्ति को योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध 
में विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। योजना के कार्यक्रम भी जनसाधारण की विभिन्न 
संस्थाओं एव व्यक्तिगत बिचारो के आधार पर बनाये जाते है। इस भ्रकार नियोजित कार्यक्रमों को 
जनसमुदायो पर उच्च अधिकारी द्वारा लादा नही जाता है। 

(7) उपभोक्ता के प्रभुत्व पर तियन्त्रण--समराजवादी नियोजन के अन्तर्गत उत्पादन उप« 
भोक्ताओ की इच्छाओं के अनुसार नही किया जाता है क्याकि राज्य आधिक क्रियाओं का सचालन 
पूर्ब-निश्चित प्राथमिकताओ के अनुसार करता है, यद्यपि उपभोक्ताओं के दीघंकालीन कल्याण को 
सदैव ध्यान भे रखा जाता है । ऐसी परिस्थिति मे उपभोक्ता-वस्तुओ के वितरण पर नियन्त्रण करके 
उपभोक्ता की स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया जाता है । दूसरी ओर, निजी उत्पादक के महत्व का 
उन्मूलन कर दिया जाता है और इस प्रकार उपभोग, उत्पादन एवं रोजगार की स्वतन्त्रताओ पर 
अकुश लगाये जाते है। 

(8) विपणि-यान्त्रिकता पर नियन्त्रण--समाजवादी अर्थ-व्यवस्था मे मॉग और पूर्ति के 
घटको की मूल्यों पर प्रभाव डालने की खुली छूट नहीं दी जाती, क्योक्रि उत्पादन एवं वितरण को 
योजना द्वारा निर्धारित कार्यक्रमो एवं लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। राज्य विदेशी एवं आन्‍्त- 
रिक व्यापार पर भी नियन्त्रण रखता है। 

(9) फेदछित अर्थ-व्यवस्था--समाजवादी नियोजन के भ्रन्तर्गत केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की 
स्थापना की जाती है. जिसमे समस्त आधिक क़्रियाएँ राज्य के नियनन्‍नण के अन्तगंत राज्य द्वारा 
स्वय अथवा प्रजातान्तिक सस्थाओ द्वारा सचालित की जाती है। व्यक्तिगत साहस एवं अधिकार 
को था तो समाप्त कर दिया जाता है अथवा राज्य दर लियन्तित कर दिया जएता है। व्यक्ति के 
स्थान रूपी समाज को समस्त आथिक एवं सामाजिक क्रियाओ का केन्द्रबिन्दु समझा जाता है। 

(0) औद्योगिक क्षेत्र को अधिक महत्व--समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत पूँजीगत एव 
आधारभूत उद्योगो के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। औद्योगिक विकास द्वारा अर्थ- 
व्यवस्था को सगठित स्वरूप देने मे सुविधा होती है और समाजवादी नियन्त्रण सगठित अर्थ-व्यवस्थाओं 
में अधिक प्रभावशील होते है। 
साम्पवादी नियोजन 

साम्यवाद के अत्तगंत राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था का नियोजित निर्देशन (9]क्षा९6 प)6००॥) 
राज्य द्वारा किया जाता है। साम्यवादी सरकार राष्ट्रीय आथिक विकास के उद्देश्य, उत्पादन की 
मात्रा, आवश्यक निर्देश, आथिक विकास की यति एवं अनुपात, कच्चे माल, अर्थ-साधनों तथा श्रम 
का वितरण, आ्तरिक एव विदेशों व्यापार की मात्रा, मूल्य, भूति आदि सभी का निर्धारण करती 
है । राज्य सरकारी सस्थाओ एवं सामूहिक फार्मो (000०॥ए६ एद्व7009) का पथ प्रदर्शन उनकी 
चुनी हुई सस्थाओ द्वारा करता है। राज्य शिक्षा व्यवस्था तथा नियोगी-वर्गे के प्रशिक्षण का सगठन 
करता है । इस प्रकार एक साम्यवादी सरकार अपनी आधिक, सास्कृतिक एव शैक्षणिक कार्यवाहियो 
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द्वारा सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर आच्छादित होती है! लेनिन के विचार मे राजनीति 
पंप व्यवम्धा का वेच्द्रित उच्चारण (छशथा८ुआणा) होती है। इस सिद्धान्त के भाधार पर साम्य- 
वाही व्यवस्था मे राजबीतिक एवं चाथिक नेतृत्व म कोई अन्तर नही समझा जाता जिसके परिणाम- 
स्वरूप राज्य समाज का वेवल राजनीतिक नेतृत्व हो नहीं करता, वल्कि उसके हाथ मे आधथिक 
सत्ताओं का ऐेल्दीकरण भी होता है। एसी राजनीतिक एवं आशिक व्यवस्था के जन्‍्तगंत आथिक 
नियोजन का स्वरूप केस्द्रित नियोजन (एलाधश5०त एथशयशे) हो जाता है। रूस में केन्द्रित 
पर्॑-ब्यवस्था वे फ्लस्वस्प 70", फूडकर व्यवस्था सरकार द्वारा सचालित होती है तथा 90'५ 
उत्पादन के साधव राज्य के अधिकार भे है। सरकारी क्षेत्र द्वारा देश का 94 ०, औद्योगिक उत्पादन 
जिया जाता है। 
साम्प्वादी नियोजन के अन्तगंत समन्वित दीघकालीन योजनाओं का निर्माण केन्द्रीय 
निर्३ेगों बे अतसा* क्या जाता है। साम्यवादी नियोजन कौ प्रशासन-व्यवस्था लेनिन द्वारा प्रति- 
पादित प्रजातान्त्रिक केन्द्रीकरण (0ल्‍व0लवाल (श्ाएशः5आ०7) के सिद्धान्तो के जाघार पर 
बी जाती है। प्रजातास्त्रिक केड्रीकरण के उन्‍्तर्गत राज्य योजना में सम्मिलित किये जाने वाले 
प्रमुख कायक्रम निर्धारित करके विकास सम्बन्धी आवश्यक निर्देश गति तथा अनुपात का निर्धारण 
करता है। इन आधारभत नविर्देगा के जाघार पर विभिन्न संगठन तथा क्षेत्रीय अधिकारी विस्तृत 
योजनाएँ अपने अपने वार्य छेत्र के सम्बंध म तैयार करते हैं। स्थानीय परिस्थितियों तथा सम्भाववाओ 
बय योजनाएँ बनाते समय वियेष ध्यान रखा जाता है । इस प्रकार साम्थवादी नियोजन मे प्रजातस्त् 
का प्रदान विस्तृत योजनाथों को बनाते समय होता हैं क्योकि यह विस्तृत योजनाएँ औद्योगिक 
इकाइयों निर्माण सस्थाओं सामहित्र तथा राजकीय कृषि-फार्मों द्वारा बनायी जाती है और जन- 
समुदाय को अपने स्थानीय अनुभवों का योजना के निर्माण मे उपयोग करने के अवसर मिलते हैं । 
नाम्पवाद के प्रजातन्त्र का अयथ जन-समुदाय को उपयुक्त सरकार से है। इसके अन्तर्गत जन- 
समुदाय वी ज़ियाओ एव प्रारम्भिकता को अधिकतम कार्उ-प्षेत्र प्रदान किया जाता है। वह जत- 
समुदाय के लिए स्वय की सरकार होती है । ? जब एक बार योजना में सम्मिलित किये जाने वाले 
कार्यक्षम क्षेत्रीय एव स्थानीय सस्थानो के सहयोग से तैयार कर लिये जाते है और उनको केल्रीय 
अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तब नीचे के स्तर के योजना एवं प्रबन्ध 
पं िवारियों एवं सस्थाओं वा बनव्य होता है कि योजना के लक्ष्यों का पूर्ण करें। साम्पदादी 
नियोजन से उत्पादन के क्षेत्र मे एक व्यक्ति प्रबन्ध (0॥०याशा 2893/९7था।) के सिद्धान्तो को 
मान्यता दी जाती है। इसका तात्पय यह होता है कि प्रबन्धक को आवश्यक अधिक्यर दिये जाते हैं 
कि बह भपने अधीनस्थ कमचारियों को आवश्यक निर्देश देकर निदिष्ट लक्ष्यों की पृत्ति के कतेव्य 
का पालन करे। लेनिन के चतुसार एक व्यक्ति प्रबन्ध स मानवीय क्षमताओं का उत्तम उपयोग 
होता है तथा कार्य पर वास्तविक नियन्त्रण रहता है। इस प्रकार साम्यवादी प्रजातान्त्रिक केद्ी- 


वरण दे' अन्तर्गत नेता के अधिस्ारो तथा उसके नेतृत्व भे रहने वाले व्यक्तियों की प्रारम्भिकता का 
सम्मिश्रण होता है। 





साम्यवादी नियोजन मे श्रमिकों को अधे-व्यवस्था के सचालन-कार्य में भाग लेने का अधिकार 
हाता है। श्वरमिक-वर्ग मे योज्ना के लक्ष्यों की पूर्ति नवीन सशौोनों तथा तास्ब्रिक् विधियों का 
आाविप्कार करने श्रम के प््त्रीकरण कच्चे माल की बचत करने, श्रमिकों की योग्यताओं को 
बागने आदे के लिए समाजवादी प्रतिस्पर्दा होती है । इस प्रकार जो श्रमिक इस समाजवादी प्रति- 
3 नन++-+++ ०-०5 ३+२-+++८७---. 
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स्पर्डा में विशेष सफलता का परिचय देता है उसे अर्थ व्यवस्था के प्रबन्ध एव राजनीतिक सस्थाओं 
मे उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। श्रम सघ द्वारा थमिक-वग प्रवन्ध के कार्यों पर नियन्त्रण 
रखता है! श्रम-सघ उत्पादन-कार्यो म भाग लेते है और योजनाआ के निर्माण सचालन गथा 
समाजबादी प्रतियोगिता मे प्रत्यक्ष भाग लेते है । 
नियोजित अथे-व्यवस्था का सर्वप्रथम सचालन रूस म ही हुआ जहाँ अथ व्यवस्था वा समाजी- 
करण करने का भरसक श्रयत्व किया गया है और विपणि तान्त्रिक्ता (थैक्रोप्ड खल्लोक्रा।॥)) 
तथा स्वतन्त्र साहस का तियमित रूप से पूणत दबा दिया गया है । सोवियत नियोजन शीघ्र तथा 
आधपचर्मेजनक विकास में विश्वास रखते हैं इसलिए राष्ट्र म अधिक से अधिक साधना को पूंजीगत 
वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों मे वितियोजित किया जाता है। उपभोक्ता उद्योगों को विशेष सुविधाएँ 
प्रदान नहीं की जाती हैं जिससे उपभोक्ता बस्तुओ की न्‍्यूनता के कारण जनसमूह को अधिक कठि 
नाई का सामना करना पडता हैं | नियोजन की दिन प्रतिदिन को प्रगति की आर घ्यान दिया जाता 
है और नियोजन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक त्याग कठिनाइयो का सामना तथा 
कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में मानव जीवन कंठोरतापूण 
तथा सैस्यीकरण की व्यवस्था मे ढल जाता है । 
सोवियत सघ मे आथिक नियोजन उच्चतम कोटि की विकसित स्थिति पर पहुँच गया है । 
इससे स्पष्टत पूँजीवादी व्यवस्था का प्रतिस्थापन होता है। पूँजीवादी व्यवस्था म आथिकः साधनों 
का आवटन भूल्य तथा आय से निश्चित होता है तथा यह उपभोक्ता की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित 
होता है और इसमे निश्चय बहुत से व्यापारियों द्वारा किय जाते है। (रूस में) राज्य कपने गौस 
प्लान (00877) हारा उत्पादन की रूपरेखा निश्चित करता है जिसके मुरय निशचयो को सप्राज 
के महत्वपुण उद्देश्यो अथवा पोलिटब्यूरो (?०॥(०घ४८००) पर आधारित किया जाता है। घास्तव में 
दुलभ साधनों का आवटन निर्मित वस्तुओ से प्राप्त होने वाले मूल्य क आधार पर न करके नियोजन 
की प्राथमिकताओ के अनुसार किया जाता है। प्रबन्धकों तथा श्रमिकों को पारिश्रमिद मुद्रा में 
मिलता है। यह पारिश्रमिक प्राप्त परिणामों था श्रमिकों की आवश्यक पूर्ति को बनाये रखने के 
लिए न्यूनतम मजदूरी पर बाधारित होता है। मुद्रा मे भुगतान हांते हुए श्रमिकों का उपमोक्ता 
चुनाव का अधिकार सीमित होता है। दूसरी ओर नियोजक उपभोग की बस्तुओं के उत्पादन में 
समायोजव चयन के अनुसार करता है । स्पष्टत योजना बनान वाले एकमान उपभोक्ता की मॉगो 
पर विश्वास नही करते है । वे राष्ट्रीय दुलभ साधनों का आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से भरना 
वश्यक वस्तुओं के उत्पादन म केवल इसलिए नही लगाते कि उपभाक्ता उत वस्तुओं को प्राथमिकता 


प्रदान करता हे और बे ही वियोजक प्रतिबन्धित आयात को उपभोक्ता की इच्छानुसार परिवर्तित 
करते है । * 
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इस प्रकार नियोजन द्वारा पू्णत समाजवादी समाज की स्थापना की जाती है, जिसमे 
निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता । अर्थ व्यवस्था पर पूर्ण रूप से राज्य का नियन्त्रण रहता है 
और शक्तियों का केन्द्रीकरण उत्कृष्ट होता है। निजी सम्पत्ति का अपहरण बल तथा करो द्वारा 
किया जाता है। राष्ट्र के समस्त उद्योग राज्य के बधीन होते है। देशी तथा विदेशी व्यापार भी 
राज्य अथवा राज्य द्वारा नियन्नित सस्थाओ द्वारा किया जाता है। “निजी क्षेत्र को, जिसे आवश्यक 
रूप से समाज विरुद्ध समझा जाता हैं, कठार विधियों द्वारा अन्तत समाप्त कर दिया जाता है। 
केवल सीमित, प्रतिवन्धित तथा अस्थायी रूप से इसे आधिक विकास मे स्थान दिया जाता है। यह 
स्थान समाजवाद में परिवर्तित होने तक केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि समाजवाद अनायास 
क्रियान्वित नही किया जा सकता और क्योकि निजी साहस अर्थ-ब्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को समाज- 
बाद के याग्य बनाने में व्यावहारिक विधियाँ उपस्थित करता है 7”? 

साम्पवादी नियोजन के लक्षण--साम्यवादी नियोजन के प्रमुख लक्षणों का विश्लेषण निम्न 
प्रकार क्या जा सकता है 

() साम्यवादी नियोजन का लक्षण आथिक एवं सामाजिक समानता उत्पन्न करवा होता 
है । इन दोनों ही दृष्टिकोणो से एक वगरहित समाज की स्थापना की जाती है। 

(2) देश के समस्त साधनों को समाज की सम्पत्ति माना जाता है जिसके फलस्वरूप राज्य 
उत्पादन के समस्त साधनों पर नियन्त्रण एड अधिकार रखता है और निजी व्यवस्लाय का कठोरता 
हारा ददा दिया जाता है। 

(3) साम्यवादी नियोजन में आथिक साधनों का बेटवारा उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार 
अमग्य व्यापारियों के निर्णय द्वारा नही होता है और समस्त आधथिक निर्णय तथा लक्ष्य-निर्धारण 
केन्द्रीय सस्था के द्वारा किया जाता है । यह केन्द्रीय सस्था सम्पूर्ण समाज के हित को दृष्टिगत करके 
उसका आयिक निर्णय करती है । 

(4) साम्यवादी निबाजन में उपभोक्ता की रुचि को उपभोग की मात्रा, गुण एवं प्रवार 
की सीमाओं मे बाँध दिया जाता है । जतता की आवश्यकता एवं रुचि व्यक्तिगत आधार पर निर्धा- 
रित नही की जाती है बल्कि इनका निर्धारण सम्पूण समाज की आवश्यकताओं के आधार पर 
क्या जाता है, अर्थात योजना अधिकारी जिन कायक्रमो द्वारा समाज के हित होने का अनुमान 
लगाता है उन्ही कार्यत्र्मो को प्राथमिकता दी जाती है। 

(5) साम्यवादी नियाजन में लाभ हेतु प्रतिस्पर्द्धा की कोई स्थान नहीं दिया जाता है । 
समाजवादी उत्पादन इसका एक मुरय लक्षण है । समाजवादी उत्पादन एक विशाल सहकारी संगठन 
के रूप में कार्य करता है जिसमे अधिकतम सस्तुलन द्वारा राष्ट्रीय साधनों का अनावश्यक उपयोग 
एड अपव्यय दूर करने का प्रयत्त किया जाएए है | इसके अल्तर्गल आएथिक प्रोल्साहल के स्थान पर 
सामाजिक प्रोत्साहन को अधिक महत्व दिया जाता है अर्थात्‌ कुशल उत्पादन का बदला अधिक अर्थ 
के स्थान पर सामाजिक प्रत्तिप्ठा के रूप मे दिया जाता है । 
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(6) साम्यवादी नियोजन के अत्तगंत स्वतन्त्र बाजार-ब्यवस्था को लगभग समाप्त कर 

“ दिया जाता है और मूल्य पर मॉग और पूर्ति के घटको का प्रभाव लगभग सीमित कर दिया जाता 

है । राज्य माँग और पूर्ति दोनो घटको पर पूर्ण वियन्तरण रखता है। जनसाधारण के हाथ मे उतनी 

ही क्रय-शक्ति दी जाती है, जिससे उतनी ही वस्तुओं की पति को जा सके। राशनिग और मूल्य- 
नियन्तण का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है । 

(7) साम्यवादी सियोजव मे शक्तियों का केन्द्रीकरण राज्य के हाथ में हो जाता है और 
राज्य राजनीतिक, सामाजिक तथा आधिक दृष्टिकोण से सर्वशक्तिमान हो जाता है, जिसके फल- 
स्वरूप लोकतस्त्रीय स्वतन्त्रताएँ समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति एक साधन मात्र बन जाता है, जिसे 
समाज के हित के लिए कार्य करना होता है । 

(8) साम्यवादी नियोजन के अन्तर्गत जनसाधारण को अत्यधिक त्याग करना होता है। 
यह त्याग थाज्ञाओ द्वारा कराया जाता है नौर इसीलिए साम्यवादी नियोजन को निर्देशन द्वारा 
नियन्त्रण (?0॥॥78 99 707६८7०॥) कहते है। इसमे व्यक्तिगत हितों को कोई स्थान प्राप्त नही 
होता । प्तामाजिक हित के फलस्वरूप ही व्यक्तिगत हित हो सकता है. इस बात पर विशेष जोर 
दिया जाता है । 

साम्यवादी नियोजन में सत्ताओ का केन्द्रीकरण राज्य के हाथो मे होने के फलस्वरूप राज्य 
अपनी योजनामो की पूर्ति के लिए दबाव और कठोरता के साथ जनसाधारण को त्याग करने के 
लिए विवश कर सकता है और राष्ट्र के साधनो का शीघ्रातिशीघ्र पूर्णतम उपयोग प्राथमिकताओ 
के अनुसार विभित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। जनसाधारण गे भय की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है और वह राजकीय कार्यवाहियो मे योगदान देने के लिए विवश हो जाता है। 
इन्ही कारणों से साम्यवादी नियोजन के अन्तर्गत उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है । 
पूँजीवादी नियोजन 

वास्तव में यह्‌ कहना उचित ही है कि शुद्ध पूंजीवाद, जो मूल्य एवं निजी लाभ पर आधा- 
रित होता है, मे आधथिक नियोजन का सचालत असम्भव है । नियोजन के अन्तग्रेत देश की उत्पादन- 
क्रियाओं का जानबूझकर निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु राज्य द्वारा सचालन किया जाता है, जबकि 
पूंजीवाद उत्पादक की पूर्ण स्वतन्त्रता को मान्यता देता है । ऐसी परिस्थिति मे इन दोनो का समस्वय 
तभी हो सकता है, जब पूँजीवाद के शुद्ध स्वरूप से कुछ परिवर्तंत कर दिये जाये । वास्तव म॑ नियो- 
जित पूंजीवाद होने पर पूंजीवाद का स्वरूप नष्ट हो जाता है। जैसे ही अर्थ-ध्यवस्था के कुछ क्षेत्रों 
पर राजकीय नियन्नण होता है, पूँजीवाद अपना वास्तविक स्वरूप खोने लगता है। नियोजन एक 
उपएहित किपए है, जो ज्षपज्यप्स्वए के तर्क जनऐ को आप्फएित करती है नहर फिसे राज्यप्वारा 
किया गया सगठित एवं समन्वित प्रयास कहा जा सकता है । पूँजीबाद मे अर्थ व्यवस्था के कुछ अगो 
पर राजकीथ नियन्त्रण प्राप्त करके नियोजन का प्रारम्भ होता है और धीरे-धीरे इस मियस्वण का 
प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पडने लगता है जिससे पूंजीवाद का स्वरूप घीरे धौरे परिवर्तित होता है । 

आधुनिक युग मे पूंजीवादी राष्ट्रों मे भी नियोजन ने महत्व प्राप्त कर लिया है। इसमे 
केन्द्रीय व्यवस्था को सीमित तथा अस्थायी स्थान प्राप्त होता है। प्रारम्भिक अवस्था में पिछडे 
हुए राष्ट्रों में राज्यों को उद्योगों की स्थापना तथा विकास मे प्रत्यक्षरपेण भाग लेना पडता है 
क्योकि निजी साहस दुवंत्र होने के कारण उस समय जोखिम ले सकने के अयोग्य होता है। जैसे-जैसे 
निजी साहस का विकास होता जाता है, राज्य उद्योगो को निजी साहस के हाथो मे सौपता जाता है । 
जापान मे राज्य ने आधारभूत सेवाओ के उद्योगो के अतिरिक्त शेष समस्त उद्योगो के प्रबर्तक का 
कार्य सम्पादत किया है। जब वे उद्योग दृढ़तापूवक स्थापित हो गये एवं ल्लाभोपार्जन करने सगे, 
तब उन्हें निजी साहसियो के हाथो बेच दिया गया। दूसरी ओर मैक्सिको मे राज्य की दृष्टि में 
निजी साहस को प्रारम्भ से ही सुदृढ़ समज्ञा जाता है और केवल आधिक तथा अन्य सहायता 
देते की आवश्यकता समझी गयी है । इन परिस्थितियो में राज्य साहसी का कार्य स्वय करने के 


व्श्च्स्न्श्चस्स््सल््स्स्हलिलललू_ 


8 | भारत मे भाथिक नियोजन 


स्थान पर निजी साहस को आवश्यक सहायता प्रदान करके विकास हेतु प्रोत्साहित करता है। इस -4 
प्रकार पूंजीवादी देशो में निजी साहस के सुदृढ होने तक ही राजकीय क्षेत्र का उपयोग किया 
जाता है । 
पूँजीवादी नियोजन मे विषणि की स्थिति मे हेर-फेर करके नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति की 
जाती है। उपभोक्ता की स्वतन्त्रता पर कोई अकुश नही लगाया जाता है । परिणामस्वरूप, उत्पादद 
आवश्यक रूप से उपभोक्ता वी इच्छाओं हारा नियन्त्रित होता है। आशिक स्वतस्नता के साथ-साथ 
राजनीतिक तथा सास्कृतिक स्वतन्त्रता पर्याप्त माता से उपस्थित रहती है । 
पूँजीवादी देशों से नियोजन का उपयोग प्राय आकस्मिक सकटो, जैसे मन्दी, युद्ध, प्राकृतिक 
सकट आदि से बचने के लिए किया जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका मे सन्‌ !930 की मन्दी की 
दूर करने के लिए तियोजन का प्रयोग किया गया था। इसमे राज्य आशिक साधनों को पुत्र 
व्यवस्थित करके निजी साहस तथा स्वतन्त्र स्पर्द्धा की व्यवस्था कर देता है। 
पूंजीवाद के अन्तगंत नियोजन को दो भागो में विभाजित कर सकते है--प्रथम, सुधार- 
सम्बन्धी नियोजन (0077४०४४७८ ?]80708), और द्वितीय, विकास-सम्बन्धी नियोजन ! सुधार- « 
सम्बन्धी नियोजन का अर्थ ऐसे कार्यक्रमों से है जो राज्य द्वारा अर्थ-व्यवस्था की प्रतिकूल प्रवृत्तिगा “ 
में सुधार करने के लिए सचालित किये जायें । इस प्रकार वे! वियोजन का उदाहरण सयुक्त राज्य 
अमेरिका के सन्‌ 946 के रोजगार-विधान में मिलता है। यह विधान राज्य ने अर्थ-ब्यवस्था की 
अबनति की प्रवृत्ति (१९०८$॥०7०५ 77705) को रोकने के लिए बताया था। इस विधान का 
मुख्य उद्देश्य मन्दी एवं तेजी के मध्य के मार्ग का आयोजन करना था। इस कार्यवाही के 
लिए अमरीकी सरकार एक विभाग रखती है जो अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थितियों पर कडीं 
निगाह रखती है और जैसे ही उच्चावचान हानिप्रद रूप ग्रहण करने लगते है, यह विभाग उचित 
कार्थवाही बरके, अर्थात्‌ मन्दी होने पर राजकीय निर्माण-कार्य एवं सप्त्ती मुद्रा-तीति हारा और 
तेजी होने पर प्रतिवन्‍्धो का उपयोग करके अर्थ-व्यदस्था से स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न करता 
है । मन्दी की प्रवृत्ति होने पर उपभोग करने की प्रवृत्ति मे वृद्धि, आधथिक विनियोजन करने हेतु 
प्रोत्साहन तथा सरकारी व्यय मे वृद्धि की जाती है और तेजी होने पर उसमे बिलकुल विपरीत कार्य- 
वाहियाँ की जाती हैं । इन कार्यवाहियों द्वारा उपभोक्ता एवं उत्पादक की आधारभूत स्वतन्त्रता पर 
कोई प्रत्यक्ष प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया जाता है। वास्तव में इस प्रकार सुधार-सम्बन्धी कार्यवाहियो को 
आधिक नियोजन कहना उचित नही है बयोकि इनके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव नही पडता 
है और न इनके द्वारा देश के साधनों का विवेकपूर्ण एव अधिकतम उपमोग ही सम्भव होता है । 
पूंजीवादी राष्ट्रो का विकास-सम्वन्धी नियोजन किसी विशेष क्षेत्र के विकास अथवा राष्ट्र 
के सम्पूर्ण विकास के लिए हो सकता हे । भर्थ व्यवस्था के किसी उज़िज्ेए, खेत, अथज़ा क्षेत्रों के 
विकास का कार्यक्रम सरकार इसलिए सचालित करती है जिससे अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से चलती 
रहे। फ़ान्स की भोनेट योजना (१000० ?]8॥) का सम्बन्ध मुख्य रूप से औद्योगिक संयलतीदि 
के नवीनीकरण से था । इसी प्रकार अर्जेन्टाइना की सरकार ने भहाबुद्ध के पश्चात जनसश्यान्वृद्धि 
की का सचालित की थी, परन्तु आधुनिक युग मे अर्थ-व्यवस्थाएँ इत्तनी जटिल एवं परस्पर- 
रता पर आधारित है कि अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र के विकास से अन्य क्षेत्रों का प्रभावित 
होना अवश्यम्भावी है। ऐसी परिस्थिति में बिसी विशेष क्षेत्र के विकास से सम्बन्ध रखने वाली 
गरोजनाओ का सफल होना कठिन होता है । 
दूसरी ओर, सम्पूर्ण नियोजन का अर्थ एक ऐसी समन्वित योजना से होता है, जिसके हारा 
राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का विकास होता हो। यह पहले बताया गया है कि 
पूंजीवादी नियोजन के' अन्तगंत देश के आथिक एवं सामाजिक ढाँचे मे परिवर्तत नहीं किये जाते 
हैं। पूंजीवाद मे विकास-सम्बन्धी योजना राज्य द्वारा बनायी जाती है और इस योजना को कार्यान्दित 
करने का कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षो को दे दिया जाता है । राज्य द्वारा योजना को 
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“क्रियान्वित करने हेतु कोई दबाव उपयोग मे नहीं लाया जाता है। राज्य अप्रत्यक्ष त्रिथियों से निजी 
साहसियो को योजना को कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। राज्य केवल अत्यन्त कठिन 
परिस्थितियों मे ही निजी उत्पादको को आज्ञाएँ देता है। ब्रिडेन की श्रमिक सरकार द्वारा सन्‌ 945- 
5 के काल में जो नियोजन सचालित किया गया, उसे सम्पूर्ण विकास की योजना वह सकते है। 
इस योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की अधिकतर आथिक कार्यवाहियाँ राज्य के नियन्त्रण के बाहर थी। 
राज्य ने आशाएँ केवल कुछ ही पस्तुओ के उत्पादको को दी । 

भारत की प्रथम पचतर्पीय योजना को पूंजीवाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण नियोजन कहा जा 
सकता है क्योकि इस योजना द्वारा राष्ट्र के आथिक एवं सामाजिक ढाँचे में कोई परिवर्तत करते 
का आयोजन नहीं किया गया। ! 5 
अ्जातान्त्रिक नियोजन न 
प्रजावान्त्रिक नियोजन (00700/85९ ?]0गणाष्ट) एक ऐसी च्यवृस्थू:को कहा जा सकता 
है जिसमे पूँजीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण होता है। जब 2 दी /उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए लोकतान्तरिक विधियों का उपयोग किया जाता है, तब उस व्यवस्था की प्रजातान्त्रिक नियोजन 
कह सकते हैं। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था का सम्भवत प्रथम प्रयोग किया जा रहा है। 
ब्रिटेन में द्वितीय महायुद्ध के पण्चात पुर्नानर्माण-कार्य के लिए वहाँ की श्रमिक सरकार ने वहाँ की 
लोकतन्त्रीध व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो को नियोजित किया था, परन्तु श्रमिक सरकार इसे दिशा में 
कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी थी । आधुतिक य्रुग मे अनेक पिछड़े हुए राष्ट्रों को राज- 
नीतिक स्वतन्वता प्राप्त हुई है भौर नियोजित आधिक विकास करना आवश्यक एव महत्वपूर्ण हो 
गया है । भारत ने इस ओर अग्रसर होकर नियोजव के इतिहास मे एक नवीन किन्तु स्वर्णिम अध्याय 
जोड दिया है। भारत मे नियोजन की सफलता में नियोजन के दोषों का सफल निवारण निहित है। 
प्रजातान्विक नियोजन मे निजी तथा सरकारी दोलतो क्षेत्रों को स्थान प्राप्स होता है। 
निजी क्षेत्र को समाप्त करने को अपेक्षा उसके कायकेत्र को सीछ्ित एवं नियन्त्रित करके 
सरकारी क्षेत्र के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र का 
सहायक, सहकारी एव पूरक होता है, उसे प्रतिस्पर्द्धी होने से रोका जाता है। कुछ आधारभूत 
उद्योगों को राज्य पूर्णत अपने हाथ मे ले लेता है, कुछ दूररे भ्रकार की आशथिक सस्थाएँ निजी 
साहसी का ही कार्यक्षेत्र ब॒वा दी जाती हैँ, शेष तृतीय प्रकार के उद्योग निजी तथा सरकारी दोनो 
क्षेत्रो मे समन्वित किये जाते है। “सरकारी क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र मे अथवा इसके विपरीत हस्तक्षेप 
को अवसर पर छोड नही दिया जाता है, प्रत्युत नियोजन-अधिकारियों द्वारा राष्ट्र के आधिक हितों 
को दृष्टिगत करते हुए इसे निश्चित किया जाता है 0”? 
प्रजातान्त्रिक नियोजन में जन-हिंत और जन-कल्याण का अधिक महत्व होने के कारण उपभोग 
को न्यूनतम स्तर तक नहीं लाया जा सकता है। दिकास और कल्याण में समन्वय स्थापित किया जाता 
है। भारतीय नियोजन में मानवीय स्वतन्त्रता तथा सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी 
कारण यहाँ की विकास योजनाएँ केन्द्रित तथा समन्वित होते हुए भी कल्याणकारी है! स्वतन्त्र 
विपणि-व्यवस्था को भारतीय अरथ-व्यवस्था मे उचित स्थान प्राप्त है। इस प्रकार भारत में एक 
28२ अर्थ-व्यवस्था का विकारा हुआ है, जिसमे राजकीय तथा निजी साहस दोनो साथ-साथ कार्य 
करते हु ॥ 
प्रजातान्त्रिक वियोजन मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विशेष महत्व है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, 
स्व जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा भारतीय समाजवाद पर अपने विचार प्रकट 
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करते हुए लिखा है--समाजवाद का मतलव यह है कि राज्य मे हर आदमी को तरबकी करने 
के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए । मै हरमिज इस बात को पसन्द नहीं करता कि राज्य हर 
चीज पर नियन्नण रखे, क्योंकि मैं इन्सान की व्यक्तिगत आजादी को अहमियत देता हूँ । मै उस उग्र 
किस्म के राज्य-समाजवाद को पसन्द नहीं करता जिसमे सारी ताकत राज्य के हाथो में होती है 
और देश के करीव-करीब सभी कामों पर उसी की हुकूमत हो । राजनीतिक दृष्टि से राज्य 
बहुत ताकतवर है। अगर आप आथिक दृष्टि से भी उसे बहुत ताकतवर बना देंगे तो वह सत्ता 
एवं अधिकार का केन्र बन जायेगा जिसमे इन्सान की आजादी राज्य के मनमानेपन वी गुलाम 
बन जायेगी ।”? इस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकण की ओर अग्रसर होना भी आवश्यक है। 
पूर्णत समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था मे सत्ता के केन्द्रीकरण की वृद्धि की जाती है, परन्तु 
लोक्तान्निक नियोजन के अन्तगंत आथिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोका जाता है । दूसरी ओर, 
आशिक आयोजन के मूल तत्व--राष्ट्र के भौतिक मानवीय तथा वित्तीय साधनों का पूर्णतम तथा 
विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए यथेच्छाकारिता तथा प्रतियोगिता-प्रधान अर्थव्यवस्था को खुली छूट 
नही दी जा सकती क्योकि इसमे शोषण का तत्व प्रधान होता है और मानवीय सम्पदा की बहुत 
अधिव वर्बादी होती है । ' जिसे आमतौर पर स्वतन्त्र वाजार और स्वतस्न अर्थ व्यवस्था कहते है, 
बह भाखिर में चलकर योग्यतम के ही अस्तित्व” के सिद्धान्त के मुताबिक तीब्रतम और गल्ाघोदू 
प्रतियोगिता को जन्म देती है इसलिए अब पूंजीवादी देशो मे भी यह मान लिया गया है कि 
स्वतन्त्र उद्यम और यथेच्छाकार्ति की प्रणाली वेकार और पुरानी हो चुकी है और उस पर राज्य 
का नियत्नण और नियम लागू होना चाहिए । अगर हम यह सोचते है कि आयोजन और लोकतलल 
का मेल नही बैठता तो इसका यह मतलव नहीं होगा कि लोकतन्त्रीय सविधान के भीतर राष्ट्रीय 
साधनों का उपयोग नहीं हा सकता । असल बात यह है कि असली आयोजन, जो व्यक्ति और 
समाज दोनो के हितो के बीच सामजस्य स्थापित करता है, केवल लोकतस्तरीय प्रणाली के भीतर ही 
सम्भव है ।'”! 
प्रजातान्निक नियोजन में केवल चुने हुए व्यवसायों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया 
जाता है । जिन व्यवसायों तथा उद्योगों को राज्य सफलतापूर्वक कल्याणकारी रौतियो के अनुत्ार 
चलाने के योग्य होता है उनका राप्ट्रीयकरण उचित मुआवजा देने के पश्चात किया जाता है। 
नियोजन के लक्ष्य साधारणतया उपभोक्ता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते 
है। विदेशी सहायता का इस प्रकार के नियोजन में विशेष महत्व होता है। विदेशी सरकारों तथा 
पूंजीपतियो से पूंजी प्राप्त होती है क्योकि वल द्वारा उद्योगों के अपहरण का कोई भय नहीं होता । 
प्रजातान्तिक नियोजन के लक्षण निम्न प्रकार ह्ठै 
() प्रजातान्विक नियोजन में निजी तथा सरकारी दोनो ही क्षेत्रों को स्थान प्राप्त होता 
है । निजी क्षेत्र को सरकारी नीतियो के अनुकूल चलाने के लिए नियन्त्रित अवश्य कर दिया जाती 
है और निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र का सहायक सहकारी एव पूरक होता है । 
(2) प्रजातान्त्रिक नियोजन मे व्यक्तिगत हित एवं जनकल्याण में समन्वय स्थापित किया 
जाता है अर्थात्‌ सामूहिक कत्याण के लिए व्यक्तिगत हितों को सर्वधा छोड नहीं दिया जाता है। 
(3) इसमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। व्यक्ति को आर्थिक, 
सामाजिक एबं राजनीतिक स्वतन्तताएँ उपलब्ध रहती है। 
(4) प्रजातान्तिक नियोजन के अन्तगंत देश में विकेन्द्रित समाज की स्थापना की जाती हैं । 
आधिक क्ियाओ म॑ समस्त जनसमुदाय को योगदान देने का अवसर दिया जाता है । सहकारी सस्थाओं 


तथा अन्य लोक्तन्त्रीय सस्थाओं की स्थापना द्वारा सत्ताओं का विकेन्द्रीकरण किया जाता है। 
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(5) प्रजातास्त्रिक नियोजन मे राष्ट्रीयकरण को नीति को बडे पैसाने पर उपमोग करते 
की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आधारभूत, जनसेवा सम्बन्धी तथा ऐसे व्यवसायों का 
राष्ट्रीकरण क्रिया जाता है जिनमे निजी क्षेत्र पूंजी लगाने को तैयार नही होता है। राष्ट्रीयकरण 
करने पर उचित मुआवजा दिया जाता है। 

(6) श्रजातान्त्रिक नियोजन के अन्तगंत स्वतन्त्र बाजार-व्यवस्था को बनाये रखा जाता है, 
परन्तु उस पर पर्याप्त नियन्त्रण अवश्य रहता है जिससे गलाघोट प्रतिस्पर्डा को राका जा से । 

हे (7) प्रजातान्त्रिक नियोजन के कार्यक्रम का सचालन आज्ञाओं द्वारा नही किया जाता है । 
जनसाधारण को योजना के उद्देश्ये को समझाकर व उभके कर्तव्यों फो वदाकर योजना के लिए 
त्याग करने को प्रोत्साहित किया जाता है । 

(8) इनके अत्तयंत अवसरो की समानता उत्पन्न की जाती है तथा सामाजिक एवं आधिक 
पिछडेपत के कारण उत्पन्न होने वाली जनसाधारण को कठिनाइयो को समाप्त करने का आयोजन 
किया जाता है । 

(9) आय एवं घन के वितरण की विपमताओ को दूर करने के लिए एकाधिकारों तथा 
उद्योग एवं भूमि-सम्बन्धी स्वामित्व एव अधिकार की विपमताओ को समाप्त किया जाता है । 

(0) प्रजातान्त्रिक' नियोजन के जन्तगेत सामाजिक सुरक्षा के विस्तृत कार्यक्रमों का सचालन 
किया जाता है तथा आर्थिक जीवन का सग्रठतत इस प्रकार किया जाता है कि समस्त सौगरिकों को 
न्यायपूर्ण एव उचित जीवन-स्तर प्रदान किया जा सके । 

लोकतनन्‍्त्र मे राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया जाता है जिसका प्रभाव 
नियोजन के कार्यरूम पर भी पडता है। विपक्षी राजनीतिक दलो द्वारा कभी-कभी विनाशकारी 
कार्यक्रम भी सचालित हंते रहते है जो सगस्त कल्याणकारी कार्यक्रमों के गुगम सचालन में बाधा 
पहुँचाते है तथा नियोजत-अधिकारियों के अनुमानों की सिद्धि कठित प्रतीत होने लगती है। इस 
प्रकार विकास की गति कुछ मन्द हा जाती है और राष्ट्र के साधनों का अपव्यय भी होता है | सत्ता 
का विफेस्द्रीकरण करने के लिए पचायतो, सहकारी सस्थाओ तथा भव्य क्षेत्रीय प्रबन्धक सस्थाओं 
की स्थापना की जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में सत्ता हाथ में आने पर उसका दुरुपयोग भी 
अवश्यम्भावी है। सरकारी क्षेत्र मे कमंचारियो का इस नवीन स्थिति में अपनी सत्ता क्षतिग्रस्त हाती 
प्रतीत होती है, अत वे सरकारी नियमों के जाल को और कठोर बनाने का यत्न करते है । इस 
प्रकार राष्ट्रीय साधनो का अपव्यय होता है । 
अधिनायकवादी तथर तानाशाही निषेजन 

प्रो हेयक ने अपनी पुस्तक “7/#९ #0०4 7० 3९//४०%7' (दासता का माग) में नियोजल 
की आलोचना से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आधिक नियोजन से राजनीतिक तानाशाही 
का धादुर्भाव होता है। इसके विचार मे राजनीतिक स्वतन्त्रता का आधार साहस की आधिक 
स्वतन्त्रता रहा है और जब साहस की स्वतन्त्रता पर अकुश लग्राये जाते है तो राजनीतिक तानाशाही 
का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक हो जाता है। “हमारे नियोजको की माँग है कि एक योजना के 
अनुसार समस्स आशिक क्रियाओ का केन्द्रीय सघालन किया जाय और इस योजना मे विशेष उद्देश्यों 
की विशेष प्रकार से पूर्ति करने हेतु समाज के साधनों को जानवूत्कर उपयोग करने के तरीके 
निर्धारित किये जायें ।”? प्रो हेषक के विचार मे यूरोप के कुछ देशो में तानाणाही का मुख्य 
कारण आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तो का अनुसरण था। उनके विचारों में आशथिक नियोजन के 

अन्तर्गत किसी भो देश के विधान का शासव (२ए८ ० ].39) सम्भव नही हो सकता। 
] 
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जायिक निवावन के सम्बन्ध में प्रकट किये गये उपरुक्त सभी दिचाटों का आयुनित्त काल 
में खाहन हा गया है | आविक निवाजन भव विकास का एक जौजार मात है, जिसक्य उपयोग 
चमाल्वादी साम्यवादी प्रवातान्तिक एवं तानाणाही सभी प्रकार की सरकारें कर सकती हैं । इन सभी 
याता हो सान्यताएँं एवल्ट्सर से भलित्र हाद के कारण इस ओलार का उपयोग भी सिनर भिन 
विश्रिया एवं पृथक्यूपक् फव को प्राप्चि झलू किया चाता है। यह क्टना किसी प्रकार उचित नहीं 
काया कि आविक नियावन तानाशाठी का बतावा देता है । वास्तव म भ्रा हेवक न जाथिक नियोजन 
के जन्‍्तंगत एस समात का विचार किया था जिसम राज्य द्वारा समात्र की समस्त आधिक 
हवाओं पर कार निप्रस्ताए कर दिया झाता है जहाँ साथनों के उपयाग का निश्चय राज्य द्वारा 
निप्रारित क्छार सिद्धान्ता 7 जाथार पर क्या जाता है जहाँ उपभोक्ता के लिए उपभोग की वस्लुएँ 
राज्य द्ारा निधारित हाती ह वहाँ श्रमिकों का विशप स्थान तथा विश्प प्रकार के गृहों में रहने 
ही थाज्ञा दी लाता है हाँ श्रमित्रा का राज्य की दच्छानुमार अपरिवतमीय मजदूरी पर काम 
करना हाता है नहाँ श्वमिक-सघा क्या समापन कर दिया जाता है क्षादि! प्रा डाबविनने इन 
विचारा का खण्टन करते हुए बताया कि आधिक नियात्रन क्॒ बन्‍्तंगत शाथिक निश्चय निजी 
साटसियां के स्थान पर जनसम्रदाय्र क प्रतिनिधिया बयबा जनाशब्रिक्ञारिया द्वारा क्ये जाते हैं। यह 
जावश्यक नहीं है कि थ हनायपिकारा उपभाग एवं उत्पादन के क्‍्ठछार कायम को अपरिवर्तनोय 
मिास्ता पर आधारित उनता पर खादें। दूसरी ओर नियोत्ित अथ-व्यवस्थां म मनमाना शासन 
सहेए जिया उप्ता है | प्रयश सिय्रातित उय-व्यवस्था मे दिघान व बनुमार शासन होना है (विष 
हुतना परिवतनीय अवश्य हाता है कि इसमे परिस्थिनिया क अनुसार परिवर्तन किये जा सके । नियों 
वित क्षप-व्यवस्था एक गतिशीब समावे का निमाण करती है और गतिशील समाज में परिवर्ततों के 
अनुकूद विद्वान मं परिवतन करना भी आवश्यक हाता है । विधाना के परिवर्तनों को सनमानापतर 
कतना उचित नहीं है। 

“प्यक्त विवाद से यह स्पप्ट है कि नियाजन का अन्तिम स्वरूप तानाशाही नहीं हाता है, 
परनलु एस राष्टा सम जहाँ तानाशाही शासन हा, नियाजिव अथ-व्यवस्था का संचालन किया जा 
सकता है । 

राप्ट मे तावाशाह़ी सरकार हान पर ही तानानाही नियाजन (780७३ एिक्राशाए8) का 
प्रश्ण उठता ह। नानाणाही निध्रावन म सन्ता का केन्द्रीकरण लनता वी प्रतिनिधि सरवार मे मे 
हाोबर अनेन्य शासक (0:0807) म हाता है । राष्ट्र के समस्त साधना का टिक्टेटर की इच्छा 
नुसार दप्रयाग मे लाया जाता है । सरक्तार की समस्त क्रियाबा का उद्देश्य दिक्टेटर की सत्ता, शक्ति 
और सम्मान से बुद्धि करना हाता # ॥ बाथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता भी डिक्टेटर 
की दस्छानुसार निय्रस्तित हाती है। इस प्रकार राष्ट्र म सेस्पीकरण की स्थिनि की स्थापना हो 
जाती है। तावाशाही नियावन मे तिठी लेन का ही विकास सरकारी निग्रमत तथा नियन्त्रण द्वारा 
कया जाता है। जनसमुदाय के तीवन-स्तर कया सुधारत के लिए सरकारी मीतिग्ो का शक्ति द्वारा 
क्रियान्वित क्रिया जाता हैं। राष्ट्र भर मे भय को छाप लगी रहती है फ़्लत कठोर कार्यवाही 
करना संगम एवं सुविधातनक हाता है । आवश्यक सेत्राओं तथा आधारभूत उद्योगों का अपहरण 
भी बिया जाना है| सरकारी कायक्र्मा का सचावित करन हतु निती सम्पत्ति वा भक्ति डरा बअप* 
हरण कर दिया खाता है। दस प्रकार तानाशाही नियोजन म राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन मं वृद्धि 
अवश्य वा जाती है किल्‍तू उसका समा दितरण नहीं किया जाता या यो कह कि प्राय ऐसा नहीं 
होता । बनिक-नेग उसी स्थिति पर आरढ रहत है नि्रन यद्यपि निप्रन रहते हैं तथापि कविपय 

सविधाएँ उन्हें उपताथ की जाती हैं । साम्यवादी नियाजन की भाँति दसकी सफ्लता कमी-कर्मी 

लाश्वयजनक हाती है परन्तु मानदीय तत्वा को काई महत्व नहीं दिया जाता, जिसमे मानवीय 

ब्यक्तियत स्वतन्त्रता विज्ुत जुप्त हा छाती है। सरकार मे आथिक तथा राजनीतिक दोनों सच्ताएँ 

निडित हाती हूँ और ज्यन्ति सरकार का दास-मात्र बनकर गहू जाता है | इस प्रक्रार का नियोजन 
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आकस्मिक सकटो, जैसे युद्ध, प्राकृतिक सकट, मनन्‍्दी आदि का मुकाबला करने के लिए उपयोग में 
लाया जाता है। दितीय महायुद्धकाल मे जमनी मे तानाशाही अर्थ-व्यवस्था का आयोजन किया 
गया था। वर्तमान समय मे पाकिस्तान की तानाशाही सरकार भी निर्धारित आयोजन द्वारा आथिक 
विकास कर रही है । 

सर्वोदियी नियोजन अथवा गॉघीवादी नियोजन 

सर्वोदयी नियोजन की विचारधारा भारत मे उदय हुई है और इसवे सिद्धान्त भारत की 
परिस्थितियों के अनुकूल ही निर्धारित किये गये हैं | गाँधीवादी अरयंशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार 
पर सर्वोदयी नियोजन का निर्माण किया गया है | सर्वोदय उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमे 
समस्त समाज का अधिकतम कत्याण आथिक एवं राजनीतिक शक्तियों के बिकेन्द्रीकरण द्वारा 
किया जाता है। गाँधीजी सर्देव यह विचार प्रकट करते थे कि स्वराज्य के द्वारा भारत के प्रत्येक 
ग्राम एव झोपडी में स्वतन्त्रता की लहर दौडनी चाहिए। भारतीय सस्क्ृति के अनुकूब नियोजन 
का सचघालन करने हेतु हमे पश्चिमवादी तथा साम्यवादी देशों की नकल करना उचित नही है। 
हमें अपनी प्राचीन सस्क्ृति तथा अन्य देशों के अनुभवों का अध्ययन करके ऐसी आराथिक एवं राज- 
मीतिक व्यवस्था को खोज निकालना चाहिए जो हमारे समाज के लिए सर्वाघ्चिक उपयुक्त हो । 

सर्वोदय एक नये अहिंसक समाज का निर्माण करना चाहता है और इस समाज के निर्माण 
हेतु जिन योजनाबद्ध कार्यक्रमों का सचालन करना आवश्यक हो, उन्हें सर्वोदयी नियोजन कह सकते 
है । 30 जनवरी, 950 को सर्वोदयो योजना के सिद्धात्त सर्वप्रथम प्रकाशित किये गये । इन 
सिद्धान्तो की विशेष बातें निम्नवत्‌ थी 

() कृषि-भूमि पर वास्तविक अधिकार जोत करने वाले का होगा, भूमि का पुन वितरण 
भूमि के समान बितरण के लिए किया जायेगा, भूमि की आर्थिक इकाइयो को सहकारी फार्मो मरे 
समूही कृत किया जायेगा तथा जोत करने वाले का कोई भी शोषण नही कर सकेगा । 

(2) आय एवं धन का न्यायोचित एवं समान वितरण किया जायेगा तथा न्यूनतम और 
अधिकतम आय भी निर्धारित कर दी जायेगी । 

(3) भारत में स्थित विदेशी व्यवस्तायो को देश से हटन को कहा जाय, अथवा उनसे उसके 
सगठन, प्रबन्ध एवं उद्देश्य-परिव्तंत करते को कहा जाय, अथवा उन्हें राजकीय अधिकार के अन्त- 
गत चलाया जाय । 

(4) केन्द्रीय उद्योगो पर समाज का अधिकार होगा, जिनका सचालन स्वतन्त्र तिगमों 
अथवा सरकारी सस्थाओ द्वारा किया जाय तथा विकेन्द्रित उद्योगो मे उत्पादन के यनन्‍्नों पर व्यक्ति- 
गत अथवा सहकारी सस्थाओ के अन्तर्गत सामूहिक अधिकार होगा । 

(5) ऐसी वित्त व्यवस्था को स्थापना करना हमारा उद्देश्य होता चाहिए, जिसमे सगृहीत 
राजकीय वित्त (?ए७॥० १९८ए८०४९) का 50% ग्रामीण पचायतों द्वारा व्यय किया जाय तथा शेष 
50% अन्य उच्च सस्थाओ के प्रशासन पर व्यय किया जाय । 

सर्वोदयी नियोजन का लक्ष्य स्वोदियी समाज-व्यवस्था की स्थापना करना है। सर्वोदय का 
अधथे है--सर्वागीण उन्नति । सर्वोदिय” की मान्यता है कि समाज के अन्दर व्यक्तियो और सस्थाओ के 
सम्बन्धो का आधार सत्य और अहिसा होना चाहिए । उसका यह भी विश्वास है कि समाज में सब 
व्यक्ति समान और स्वतस्त्र है और उनके बीच यदि कोई चिरस्थायी सम्बन्ध हो सकता है जो इतको 
एक साथ रख सकता है तो वह प्रेम और सहयोग है,न कि वल और जोर-जवरदस्ती । मनुष्य 
के भीतर ठोरा प्रतियोगिता और लडाई की प्रवृत्ति को भोत्साहत देकर समाज मे प्रेम और सहयोग 
न तो उत्पन्न किया जा सकता है और व ही उतका सबद्धंन किया जा सकता है। सर्वोदयी समाज 
ऐसे वातावरण मे वैदा नही हो सकता, जहाँ जुल्म के यन्‍्न पूर्णता को पहुँचा दिये गये हो और 
व्यक्तिगत स्वार्थ या मुनाफा कमाने का लाभ इतना बलवान वन गया हो कि उसने प्रेम और झातू- 
भाव को दबा दिया हो और समानता की भावना को नप्ट कर दिया हो । सर्वोदय को ऐसी समाज- 
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रचना कायम करनो है जिसके अन्दर सस्याजों द्वारा सत्ता क्षा प्रयाग अनावज्यक् बना दिया जावेगा 
बयोक्ि यह भी ता वल प्रयाग का एक प्रतीक ही है, अथवा सत्ता के प्रयाग को इतना घटा दिया 
आयेगा कि ता हमारी अत्िसि कीं माजा मे एकदम अनिवार्य हो ॥? 

सर्वोदिय-स्यवस्था में बल क प्रयाग का स्थान नहों है। यह माना गया है कि इस व्यवस्था 
के अन्तगत आवश्यक शिक्षा प्राप्त करन पर मनुष्य अपने आप इतना संयम कर लेगा कि वह बिना 
किनी बाहरी दबाव व भी समात्र + हित का करा । ज्याज्ज्या सनुप्य इन सयमो कौ चीडियो का 
चलता चायगा, हाज्य-्सत्ता का उपाय घटता जायेगा कौर वह सत्ता समाज-सेवा सम्बन्धी सस्याओ 
के हाथा में पहुँच जायगी तिनक्ता उसका उपयाग छरन की आवश्यकता नहीं हागी, बयोकि इनको 
क्रिय्रावित्रि का आवार वत-प्रयाग के स्थान पर प्रेम सहयाग समन्नाता वन्नाना कर प्रत्यक्ष समाज- 
हित हामा « सर्वोदपी समाद की स्थापना करने के लिए द्विमुख्लीय उपाय करने होंगे । एक बोर नो 
इतमान उजनीतिक एवं जाथिक सस्थाओं के हाथा में कन्द्रित सत्ता जा विकेन्द्रीररण करना होगा 
जौर दूसरी जार हनता का सत्याप्रह जौर कदा की पक्‍िक्षा दी जायगी । 

सन 955 मे सर्वोदय या ता समिति ने स्वोदिवी योजता के दोहराये गये लक्ष्य निम्न 
प्रकार स्पष्ट किय हैं 

() समाज ७ प्रत्येक्ष सदस्प का पुर समय तथा पर भरने थास्प व्गम देता--उस सक्ष्य की 
प्रति हतु समाज जे समसन्‍त बाथिक्ष टॉचे में पन्विर्तन करने होंगे। तभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पत 
की जा सकेगी हि प्रत्येक सती पुर्ष अपनी रुचि के अनुसार काय वा चनांव करके खुशी-खुशी काव 
कर सक्ते । बह काय एक आर समाज की भौतिक एवं सास्द्ेतिक आजश्पक्ताओं की प्रति करे तथा 
दसरी जार उस काय से जान अथवा अनजान म शरीर क स्वास्थ्य वौद्धिल एवं मातसिक विकास 
की प्रशिक्षा मितरती रट्ें। ऐसे क्ाप्र अथवा पश्चे में ावश्यक कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षाय 
की सुिधारं भी समाज व्यक्ति का द॑ तथा काम करन क्॒ जौजार तथा साधन प्राप्त करने में समाज 
उसकी सहायता कर । समात का क्तंत्य होगा कि वह ऐसो अनुकूलताएँ उत्पन बरे कि ध्यक्ति 
अपनी रूचि के ज़दुसार बाय अथवा पे का चयन कर सके, वह कार्य उसे पूरे समय मिलता रहें 
बह भरपद राती द सक्क उस जपनी बुद्धि क विकास तथा जपनो शक्तियों का पूराखूरा उपयोग 
करन का जबसर मित्र सक्रे। सदोंदरी याजना म प्रुरा काम कौर राजी के लक्ष्य के बाबार 
पर उद्याग-प्रणाली मे परिवतन करन होंगे जिससे उद्योग्रो की काब-क्षमता वटायी जा सके, डी 
जग्रिक से जप्रिक तागा का काम द सकने की क्षमता रखते हा ! वक्तारी को मिटाने हतु मन्तरों वी 
जपेक्षा अधिक से जधिए श्रमिकों का काम देना हाग्रा । उद्यागों का पुनर्मंगइन करना होगा तथा 
अधिक से अधिक मनुप्या का राय देत की शक्ति रखने बाज उद्यागा क बनना में आवश्यक छुधार 
करने होंगे झिनम वह कम मे कम समय मं अधिक और बच्छा उत्पादन दे सकें। स्वोदिवी नमार्ज 
विकन्द्रीवरण पर आधारित है जौर एसम उत्पादन के साधन ही लागा के हाथों में क्ख्ित 
नहीं हांगे। काई कसी का राती नहीं देगा । सव अपनी रोजी क्मार्येय। जिन उत्पादन के साथवा 
पर ब्यक्तियो का स्वामित्व नहीं हा सकता है, उन पर सहकारी नस्थाओ ब्राम-सस्थाओं ठथा राज्य 
या स्वामिस्द हागा । 

(2) यह निश्चित कर लेना है कि समाज के प्रत्येक सदस्य वी समस्त बावश्यकताओं की 
पृति हा क्ाय जिसिस बह अरन ज्यक्तिव का पूरा-्यूरा विक्ञास कर सके और समाज की उतति में 
भी उचित याशदात दे सक्त । 

(3) जीदन वी प्राथमिक आवब्यकताजों के विषय मे यह प्रधत्त हो सक्ते कि प्रवेक प्रदेश 
स्वावजम्धी हा | जिन क्षेत्रों मे प्राइतिक साधनों की बहतायत होगी, वहाँ प्राथमिक आवश्यव- 
ताओ--अज, वस्त्र मकान, प्राथमिक शिक्षा तथा सावारण रोबो को चिकित्सा के सम्बन्ध में सर्द 
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अथम स्वावलम्बन निर्माण किया जायेगा । जिन प्रदेशो में प्राकृतिक अनुकूलताओ की न्यूनता होगी, 
वहाँ कमी वाले गाँवो के ऐसे ग्राम-मण्डल बता दिये जायेंगे जो सहयोग, विनिमय और सब की उपज 
को एकत्रित करके अपनी न्यूनता की पूर्ति कर लेंगे | जहाँ यह भी सम्भव न हो, वहाँ वे गाँव या 
क्षेत्र विशेष मे अपने साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके तथा अन्य ग्राम-उद्योगों की व्यवस्था 
करके शेष कमी की पूर्ति उस प्रदेश कौ योजना से से कर सकेगे । 

स्वावलम्बन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कोई कडी भौगोलिक सीमाएँ नहीं खीच दी जायेगी । 
स्वावजम्बी इकाइयॉ ऐसी अनेक वरतुओ के बारे मे एक-दूसरे की पूर्ति कर दिया करेंगी जो जीवन 
की प्राथमिक आवश्यकताएँ न हो । प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु कन्य प्रदेशों पर निर्भर 
रहने से परावलम्बी प्रदेशों की जनता के स्वाभिमान को भी हानि पहुँचती है और आवश्यकता पूर्ति 
करने बाले प्रदेश उसके साथ भेद-भाव का वर्ताव एव शोषण करने लगते है । 

(4) यह भी निश्चित करना होगा कि उत्पादत के साधन और क्रियाएँ ऐसी न हो जो 
प्रकृति का शोपण निर्मम बनकर कर डालें | उत्पादन की विभिन्न क्रियाओ, साधनों एवं पद्धतियो 
का उपयोग करते समय केवल तत्कालीन हित एव लाभ को ही दृष्टिगत करना उन्तित न होगा ! 
प्राकृतिक सम्पत्तियो का शोषण करते समय आते वाली पीढियो की कठिनाइयो पर विधार करना 
उचित होगा । किसी ऐसी प्राकृतिक सम्पत्ति का, जिसको पूर्ति होने की मम्भावना न हो, शोषण तभी 
किया जाना चाहिए, जब इसके द्वारा सम्पूर्ण मानव-समाज का सदैव वे लिए हित-साधन सम्भव 
होता हो । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सर्वोदयी योजना, जो बेकारी को पूर्णझूपेण मिटाना 
चाहती है और उद्योगो का सगठन विकेन्द्रीक्रण के सिद्धाग्तो के आधार पर करना धाहती है, 
घन-प्रधान नही, श्रम-प्रधान होगी | वह प्रत्यक्ष इकाई, ग्राम-परिवार तथा औद्योगिक-परिवार के 
रूप में सर्वोदिय नगरो की व्यवस्था होगी । संवोदयी समाज के विचार के जन्मदाता महात्मा गांधी 
ने 28 जुलाई, 946 को 'हरिजत' मे इस समाज की रूपरेखा इस प्रकार स्पष्ट की * 

“थह समाज अनगिनत गाँवों का वना होगा | उसका ढाँचा एक के ऊपर एक के ढंग का नही 
बल्कि लहरों की तरह एक के वाद एक जैसे घेरे की (चर्तुत की) शक्ल में होगा | जीवन मीनार 
की शक्ल में नहीं होगा, जहाँ ऊपर की सकुचित चोटी नीचे के चौड़ें पाये पर भार डाल कर खडी 
रहे, वहाँ तो जीवन समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक घेरे को शक्ल में होगा, जिसका 
केन्द्र व्यक्ति होगा । व्यक्ति गाँव के लिए और गाँव समूह के लिए मर-मिटने को हमेशा तैयार 
रहेगा । इस तरह अन्त मे सारा समाज ऐसे व्यक्तियों का बद जायेगा जो अहकार पाकर भी कभी 
लिए ए५ ही सही होगे, चर्कि सदा चिनीत रहेंगे और उछ समुद्र के गौरव के हिस्सेदार बनेंगे 
जिसके बे अविभाज्य अग है ।” 

* इसलिए सब के बाहर का घेरा अपनी शक्ति का उपयोग भीतर वालो को कुचलने में नहीं 
करेगा, बरिक भीतर वाला सब को ताकत पहुँचायेगा और स्वय उनसे वल ग्रहण करेगा । युविलड 
की परिभाषा का बिन्दू भले ही मनुष्य को खीच त सके तो भी उसका शाएवत मूल्य तो है ही । इसी 
तरह मेरे इस चित्र का भी मानव-जाति के जीवित रहने के लिए अपना मूल्य हे । इस तस्वीर के 
आदर्ण तक पूरी तरह पहुँचता सम्भव नही है, फिर भी भारत की जिन्दगी का चैसा मकसद होना 
चाहिए। हमे क्या चाहिए, इसका सही चित्र तो हमारे पास होना ही चाहिए तभी तो हम उसके 
करीब पहुंचेंगे | यदि भारत के प्रत्येक गाँव मे एक-एक गणठन्त्र स्थापित हुआ तो भेरा दावा है कि 
मैं इस चरित्र की सचाई सिद्ध कर सकूँगा, जिसमे सबसे आखिरी और सबसे पहला दोनो बराबर 
होगे या दूसरे शब्दो मे कहे तो न कोई पहला होगा, न आखिरी ।” 
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तथा भारत से मिश्चित अर्थ-व्यवस्था 
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नियान के अलगत नियन्त्रण एवं सगठन की समस्या अधिक्रार की समस्या से अधिक 
महत्वपृण हाती है। लियाजित अय्थेन्‍्व्यवस्था का सफ्लतापुवक संचालन निजी एवं सरकार अय॑-व्यवस्था का सफल सचातन निजी सरकारी 
दाना ही क्षेत्रों क बन्तगन क्या जा सकता है। पत्रीवादी नियातन म निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था 
के लगभग समस्त क्षेत्रा म काय करन दिया जाता है परन्तु इस निजी क्षेत्र पर सरकार का निय 
न्वण हाता है | दूसरी आर साम्यवादी नियावन के अज़गत नियाजन क्या संचालन सरक्तारी_ क्षेत्र 
द्वारा क्या जाता है । मिथ्ित अध-व्यवस्था म सरकारी क्षेत्र एवं वियन्वित निजी क्षेत्रा के टारा 
नियोजन का सचालन किया जाता है,। अद्ध विकसित राष्ट्रा म नियाजन का सचालन करन से पूर्व क्षेत्र 
का चयन करता भी एक समस्या हाती है। नियोजन के बृहद विकास-कायक्रमा क लिए अधिक 
विनिप्राजन की आवश्यकता हाती हैं लौर इनम अधिक जाखिम निहित हाती है। निजी साहमी 
नवीन जाखिमपूण काया म अपनी पूंजी लगाना अधिक पसन्द नही करता है। नियातत के कां्यंक्रमा 
का सफ़्ल वनान हतु एक था अधिक उत्पादक परियातनाआ का सचालित करन की समस्या ही वहीं 
हाती वरन समस्त तनसमुदाय का नवीन वानावरण के लिए तैयार करना हाता है। इन क्षेत्रों क 
विभिन्न प्रयासा म समवय स्थापित करन का काय विपषि-तान्निक्ताओ द्वाद्य नहीं किया जा सकता 
ओर सरकारी क्षेत्र का विस्तार आवश्यक हाता हैं | दूसरी आर सरछार का निदी क्षेत्र पर प्रभाव 
शाली नियवण रखना सम्भव नहीं हाता । निजी क्षेत्र सदैव नियसतणा कया विराध करता है और 
उस नियन्टण की प्रभावशीलता का विफ्ल करन के विए प्रयल्नश्शील रहता है परन्तु निजी क्षेत्र 4४ 
अयन्यवस्था मे बनाय रखन का आवज्यकता प्रजाताीतक क्‍्लवर के अन्तगत पडती है। साहम की 
स्वतन्वता भ्जाता जिक टाच का एक अग होती है । एसी परिस्थिति में याजना-अधिकारी का निंगी 
एवं सरवारी क्षेत्र क कायलेत का निधारित करन की समस्या का निवारण करना हाता है, यद्यपि 
नियातन के लिए सरकारी क्षत का हाना आवश्यक नही हाता परन्तु नियोजित अबचव्यवस्था वे 
कन्द्रीय नियन्त्रण म सरकारी खक्षत की उपस्थिति एवं विस्तार स्वाभाविक हा जाता है। अर्दध विकधित ५ 
राष्ट्रा का नियाजित अब ज्यवस्था म प्राय शक्ति का आयाजन, यातायात, कपि-उत्पादन म॑ सुधार 
हतु मिचाई-योजनाएँ साद के क्ारखान साख-सम्थाआ मार्कटिय-परिपदा भारी एवं आधारमभूद 
उद्यागा आादि का सचातन सरकारी क्षेत्र द्वारा क्या चादा है | दन्सन तर आथिक निवाजन एव 
सरकारी क्षेत्र स सम्बंध का स्पष्ट करते हुए कहा है--“सरकारी क्षेत्र -स्मडबय-की अनुपस्थिति में 
अं तता धास्त कर सकता है परन्तु दिसी याजना का सरकारी शेर की अनुपस्थिति मे ए किसी याजना का सरकारी क्षेत्र को अनुपस्थिति म एक 


कागजी याजना रहना सम्मव है। ? 
नचिक्धनन्न्सचचस्च्न्स्स्प्य्ल्प्णा 5 
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ऐतिहासिक अवलोकन 

प्राचीन काल में सामान्यतया इस विचार को मान्यता प्राप्त थी कि राज्य को देश की 
आधिक क्रियाओ मे हस्तक्षेप नही करभा चाहिए और व्यक्तियों एव. आधिक सस्थाओ को पूर्ण 
आर्थिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस काल मे लगभग सभी राप्ट्रो में व्यक्तिगत स्वतस्नताओं को 
समाज का एक मुख्य अग माना जाता था। इसके साथ इस विचार को भी विशेष मान्यता 
थी कि राज्य आ्िक क्रियाओ का सचालन सुचाझ रूप से तथा मितव्ययत्ता के साथ नहीं कर 
सकता है | राज्य एव व्यापारी दोनो के स्वभाव मे अत्यधिक असमानता होती है। निजी साहसी 
कुशलता एवं मितव्ययता से अपने व्यवसायों को चलाता है । उसमे उद्योगो फी उन्नति के लिए 
पहल करने की भाकाक्षा तथा उत्साह होता है । वह अपनों पूंजी लगा कर व्यवसाय चलाता है 
और व्यवसाय के लाभ अथवा हाति के लिए स्वय जिम्मेदार होता है, जिस कारण वह अपव्यय 
कदापि नही करता है । इसके विपरीत राज्य जटिल नियमों में बेंघा होता है। उरामे ब्यक्तिगत 
उत्साहू एवं रुचि का अभाव होता है | वह जनता का धन लगाकर व्यवसाय चलाता है । राज्य 
द्वारा चलाये गये व्यवसायों मे जिम्मेदारी का विकेन्द्रीकरण हो जाता है। इन कारणों से राज्य 
द्वारा सचालित व्यवसायों में अपव्यय होता है। प्राघीत अर्थशास्त्रियो के ये विचार इतनी दृढ़ता 
पूर्वक प्रारम्भ मे स्वीकार किये गये कि उत्पादक एवं उपभोक्ता की स्वतस्तता आर्थिक क्रियाओं मे 
प्रत्येक क्षेत्र पर आच्छादित हो गयी और स्वतस्त्र व्यापार (2-65522 747०) को आधिक सम्पन्नता 
का मुरुय अग माना जाने लगा। स्वंतन्त साहस एवं व्यापार की व्यवस्था के कट॒टर पक्षपातियों _ 
में एडम स्मिथ, जे बी से, डेविड रिकार्ड, सिल आदि अध्ंशास्ती थे। 

20बी शताब्दी के प्रारम्भ रो स्वतन्त्र व्यापार एवं अर्थ-ब्यवस्था के दोष अर्थशास्त्रियो को 
ज्ञात होने लगे। स्वतन्त्र व्यापार के फलस्वरूप बलाकाट प्रतिस्पर्द्धा, पारस्परिक शोषण, व्यापार- 
चक्र, आर्थिक उतार चढाव, आथिक सकट आदि का प्रादुर्भाव हुआ॥ इन दोपो ने लोगों का स्व॒तन्त्र 
व्यापार की उपयुक्तता पर से विश्वास उठा दिया । प्रथम महायुद्ध के समय स्वतन्त्र व्यापार का 
क्राफी पतन हो गया था । इसी रामय कीन्स (०५४९४) की पुस्तक 'खरब ० 7.द05९3 कद्घार 
(926) प्रकाशित हुई जिसभे स्वतन्त्र व्यापार के दोपो का उल्लेख किया गया । उसी समय मन्दी 
एबं आथिक सकट उत्पन्न हुए जिनसे कीन्‍्स के विचारों को ओर पुष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार 
स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पवन होता चला गया और यह विश्वास किया जाने लगा कि राज्य 
आशिक फ़्याओं मे हस्तक्षेप करके स्वतन्त व्यापार एव साहस से उत्पन्न कठिनाइयो को रोक 
सकता है । इस विचारधारा को पुष्ठि मिलने लगी कि स्वतन्त्र व्यापार के दोपो का निवारण 
समाजवाद द्वारा किया जा सकता है। इसी समय पीगू (280४) ने अपनी पुस्तक 'समाजवाद 
बनाम पूंजीवाद! (500कआ॥ 725४5 (३०४४३) में बताया कि उत्पादन को समाजीकृत 
ऊरके ओधिक शान्ति स्थापित की जा सकती है | उन्होंने विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय नियोज शान्ति स्थापित की जा सकती दै | उन्होंने विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय नियोजन 
किस उनका व्कर के के राय सूप पक ये । प्रो _कीन्स ने पूर्ण समाजीकरण का विरोध 
किया उत्तका विचार था कि राज्य स्वय साहसी के रूप मे कुशलता से कार्य नहीं कर सकता 
है। उनके विचार मे देश की सर्वोत्तम अर्थ-व्यवस्था वह होगी जिसमे स्वतन्त्र साहस राज्य के 
निगमन में सचालित किया जाता हो। 

सन्‌ 928 के पश्चात रूस मे केन्द्रीय नियोजित अथे व्यवस्था वेः फलस्वरूप आश्चयंजनक 
विकास हुआ जिसने पूंजीवाद की नीवो को हिला दिया और पूँजीवाद पर से लोगो का विश्वास 
हटने लगा। बहुत से राप्ट्रो ने पूँंजीवादी व्यवस्था को त्याग दिया और समाजवाद का अनुसरण 
करने लगे। कुछ अन्य राष्ट्रो ते पूंजीवाद के स्वरूप मे परिवर्तत कर दिये और पूंजीवाद में भी 
राजकीय नियन्त्रण को स्थान दिया जाने लगा। चीन की समाजवादी व्यवस्था ने पूंजीवाद के प्राचीन 
स्वरूप को और भी ठेस पहुँचायी । चीन की योजवाओ की सफलता से अब यह विश्वास दृढ होता 
जा रहा है कि शीघ्र आधिक विकास के लिए तियोजित अर्थ-व्यवस्था अविवार्य है | 
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मिश्चित अर्थ-व्यवस्था का महंत्व_ 


पूंजीबादी अ्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आथिक नियोजन का सचालव किया जाना सम्भव ने 
होने के कारण पिछले 0 से 20 वर्षो से राष्ट्रो ने मिश्चित अर्थ-ब्यवस्था को अपना लिया हैं। 
वास्तव में मिश्वित अर्व-व्यवस्था भारत के लिए कोई नवीन व्यवस्था नहीं है। स्व॒तन्त्र व्यापार 
एवं स्वतत्त्र साहस के पतन के पश्चात लगभग समस्त पूँजीवादी राष्ट्री मे राज्य आधिक क्रियाओं 
में हस्तक्षेप करने लगा है जिसके कारण मिश्चित अर्थ-व्यवस्था का श्रादर्भाव हुआ हैं। लगभग सभी 
राष्ट्रो में रेने, डार्क व तार तथा सचार आदि व्यवसायों तथा जनोपयोगी सेवाओ को राजकीय 
क्षेत्र द्वारा सचालित किया जाता है। जब किसी राष्ट्र मे राजकीय क्षेत्र का अधिक विस्तार हो 
जाता है ती कर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्ति को समाजवादी कहा जाता है । दूसरी ओर, जब किसी राष्ट्र 
में राजकीय क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र वा महत्व अर्थ-व्यवस्था मे अधिक होता है तो ऐसी अभ्थ॑- 
व्यवस्था की प्रवृत्तियों को पूँजीवादी कहा जाता है । वास्तव मे प्रत्येक राष्ट्र में जब पूंजीवाद से 
समाजवाद की ओर कदम बढ़ाये जाते है तो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के पूर्व॑ मिश्रित 
अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक होता है क्योंकि समाजवाद की स्थापमा करने के लिए 
कुछ समय की आवश्यकता होती है। 
ग्रेट झ्विटेन में सिश्चित अर्थ-ध्यवस्था--मिश्चित अर्थ-ब्य वस्था कै अन्तर्गत नियोजन का सचालन 
सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेत मे क्या गया था। श्रिटेत की श्रमिक सरकार ने कुछ उद्योगों एवं जनोपमोगी 
सेवाओ का राष्ट्रीयकरण करके सामूहिक नियन्त्रण एव नियोजित अर्थे-व्यवस्था की स्थापना की। 
बैंक ऑफ इंगलैण्ड, केविल एवं वायरलैस, हवाई यातायात, कोयले की खाने, अन्तर्दशीय थातायात, 
बिजली तथा गैस आदि का राष्ट्रीयक रण किया गया । इन सब व्यवसायों को सरकारी क्षेत्र में से 
लिया गया और शेष उद्योगो एव व्यवसायों को निजी क्षेत्र के लिए छोड दिया गया, परन्तु इन पर 
राज्य ने कुछ नियत््रण एव भ्रतिवन्‍्ध रखे । कच्चे माल को विभिन्न उछोगो के लिए आवदित करने 
पर सरकार का नियन्त्रण था। औद्योगिक वस्तुओं, जैसे मशीने एवं मशीनों के औजारों का वितरण 
लाइसेन्स द्वारा किया जादा था । आवश्यक उद्योगो के लिए जनशक्ति के वितरण पर भी राग्य का 
नियन्त्रण था । कुछ वस्तुओ के उत्पादन पर रोक लगायी गयी तथा कुछ वस्तुओं के उत्पादन की 
मात्रा निर्धारित कर दी गयी । इसके अतिरिक्त बजद, ट्रेजरी तथा राष्ट्रीय केन्द्रीय बैक द्वारा बहुत 
से वित्तीय तियत्त्रण भी लगाये गये । सन्‌ 945 में उद्योगों के वितरण का विधान (78 20 
पर00(0॥ 0₹ 407507९5 80, 4945) पारित क्या गया जिसके द्वारा राज्य को नवीन उद्योगी 
के स्थादीयकरण पर नियम्त्रण प्राप्त हो गया था । ६४ 
मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ 
मिथित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत विकास-कार्यक्रमों को विभिन्न क्षेत्रो में विभक्त करता 
आवश्यक है क्योंकि इस अथ व्यवस्था में सभी क्षेत्रों को विकसित होने के अवसर प्रदान किये जाते 
है। प्राय हरकत आज पा ते से अत विकाण का्कधो- को दा अर्-व्यवस्था में चार श्ेत्ों के अच्तंत_ विकास कार्यक्रमों को सचालित 
क्या जाता ह-सरकास क्षेत्र, निजी क्षेत्र सरकार एवं निजी क्षेत्र का सम्मिश्रण, तथा सहकारी 
-ी । इसमे किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दिया जाथ, यह विकास-कार्यक्रमों के अन्तिम उद्देश्यों 
पर निभेर रहता है । यदि नियोजित अर्थ-व्यवस्था का अन्तिम लक्ष्य देश में समाजवादी अर्थ- 
व्यवस्था की स्थापना करना होता है तो सरकारी क्षेत्र को सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता है और अन्य क्षेत्रों का अथ व्यवस्था मे केवल अस्थायी महत्व रहता है। दसरी ओर, प्रजा- 
तान्त्रिक समाजवाद की स्थापना हेतु सरकारी क्षेत्र के विस्तार एवं विकास के साथ निजी क्षेत्र को 
सहकारी क्षेत्र मे परिवर्तित करने के प्रयत्न जारी रहते है । कुछ राष्ट्रों मे विक्रास को प्रारम्भ करदे 
के लिए सरकारों व्यवसायों की स्थापना की जाती है, जो कुछ समय के सफ्ल सचालत के पश्चात 
जिजी क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिये जाते है। ऐसी मिश्ित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र को सर्वा- 
पिंक भहत्व प्राप्त होता है जौर सरकारी क्षेत्र को केवल अस्थायी स्थान प्राप्त होता है। मिश्ित 
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अर्थ-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सम्मिलित के अन्तर्गत सम्मिलित कि किन नाप जरा वाले क्षेत्र को विकास्न-कार्यक्रमो के सचालन हेतु निम्न- 
लिखित कारणों से महत्व दिया जाता है * 





।« '... सरकारी क्षेत्र का महत्वे--तियोजित क्षेत्र का मह॒स्वे--] अर्थ-त्यवस्था में तिम्तलिखित कारणों बे फलस्वरूप 
सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों का विस्तार होता है - 5 


() यदि तियोजन-अधिकारी समाजवाद का प्रतिपादन करता हो अथवा यह कहना अधिक 
उचित होगा कि राज्य जब समाजवाद का अनुसरण करता हो तो व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण को 
अधिक महत्व दिया जाता है । जनसाधारण भी समाजवादी सिद्धान्तो के अनुकूल अधिक मे अधिक 
व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण की माँग करता है । समाजवादी उद्देश्यों, जाधिक एवं सामाजिक रामा- 
नता की पूर्ति हेतु सरकारी क्षेत्रों का विस्तार आवश्यक होता है । 

(2) ऐसे उद्योगो को सरकारी अधिकार में लिया जा सकता है जिनके विकास हेतु निजी 
व्यवसायी पंजी-विनियोजम करने को तैयार न हो | 

(3) ऐसे व्यवस्तायो को, जिनमे वेन्द्रोप नियन्त्रण आवश्यक एवं अधिक कार्यणील समझा 
जाता हो, सरकारी क्षेत्र द्वारा सचालित किया जाता है । 

(4) राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय कारणो से किन्ही उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ में छोड़ना 
उचित न समझा जाय तो इन उद्योगो को सरकारी क्षेत्र मे चलाया जाता है, उदाहरणार्थ--रक्षा- 
सम्बन्धी उद्योग । कर 

(5) कुछ कारखातो का राष्ट्रीयकरण इसलिए भी क्या जा सकता है कि उन उद्यागों में 
श्रमिक निजी पूँजीपति के अधीन रहकर कायें नहीं करना चाहते । सन्‌ 97 के पश्चात हस में 
बहुत से कारखानो का राष्ट्रीयकरण इसी आधार पर किया गया। 

(6) निजी एकाधिकार सरकारी एकाधिकार की तुलना में अच्छा नहीं समझा जाता है, 
इसलिए ऐसे व्यवसायों को जिनमे एकाधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है, सरकारी क्षेत्रों भे ले 
लिया जाता है | इस प्रकार के व्यवसाय अधिकतर जनोपयोगी सेवाओं मे सम्मिलित होते है, जैसे-- 
बिजली-सप्लाई एवं जल-सप्लाई कम्पनियाँ आदि 

(7) अच्छे प्रशासन के लिए भी सरकारी क्षेत्र की स्थापना एवं विस्तार की आवश्यकता 
होती है । सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों से कर-वसूली, मुल्य-नियमन, उपभोक्ता-वस्तुओं के वितरण 

आदि मे सुविधा होती है। सरकारी उत्पादन एव वितरण-सम्बन्धी नीतियो को क्षधिक प्रभावशील' 
बनाने के लिए भी सरकारी क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता होती है। 
ह2.. लिजी छ्ेज़ का भहत्व--निणी क्षेत्र निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण ह 

(7) प्रजातान्त्रिक राष्ट्री मे प्रत्येक ताग्रोरक को सम्पीत्त एवं उत्पादन के साधनों को क्रय 
करने, उनके सम्बन्ध मे अनुबन्ध करने तथा उन्हे बेचने का अधिकार प्राप्त हाता है, अर्थात्‌ निजी 
सम्पत्ति को मान्यता दी जाती है और राज्य एवं नागरिको का वैधानिक दृष्टिकोण से पृथकु-पृथक्‌ 
अस्तित्व समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति मे वह व्यवसाय, जो पहले से ही निजी क्षेत्र में सचा- 
लित है, सरकार के अधिकार मे लेने हेतु उचित क्षतिपूर्नि प्रदान करना अनिवार्य हाता है। यदि 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था के सचालन हेतु समस्त आधिक साधनों को सरकारी क्षेत्र के अधिकार में 
लिया जाय तो राज्य के उपलब्ध साधनो का बहुत बडा भाग दीघेंकाल तक क्षनिपूर्ति के रूप मे प्रदान 
करना होगा और प्रगति के साधनों से वृद्धि करता सम्मव नहीं हा सकेगा । दूसरी ओर, जब निजी 
सम्पत्तिधारियो को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है तो उनके पास उत्पादन के अन्य साधनों को क़्य करने 
के लिए अथे पहुँच जाता है जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र का अस्तित्व फिर भी बता रहता है। 
इस प्रकार अद्धं-विकसित राष्ट्रो मे निजी क्षेत्र के ब्यवस्तायो को सचालित रहने दिया जाता है और 

राज्य सरकार इन क्षेत्रों मे ऐसे नवीन व्यवसायों मे विनियजन करता है जिनवी देश को अधिक 
आवश्यक्ता होती है। इस प्रकार उत्पादन की शीघ्र वृद्धि एव आशिक प्रगति की तीब्र गति के 
लिए निजी क्षेत्र को बनाये रखना आवश्यक होता है । 
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(2) देश के आर्थिक विकाम हेतु अधिक बचत, विनियोजन एवं पूँजी-निर्माण की आव 
श्यकता होती है। जनसाधारण बचत एवं विनियोजब उसी हालत में करते को तैयार होता है. जब 
उसने द्वारा उसे उचित प्रतिफल प्राप्त होने की सम्भावना हो । निजी क्षेत्र का स्वामित्व जनसाधा 
रण में सरकार के प्रति परिश्वास की भावना जाग्रत करता है और निजी अर्थ साधन विकास के लिए 
उपलब्ध होते रहते है और अथ साधनो की प्राप्ति हेतु कठोर क्रियाओं की आवश्यकता नही होती है । 

(3) विदणो से पूँजी एव आशिक सहायत्ता प्राप्त करते हेतु भी निजी क्षेत्र को अरथे- 
व्यवस्था मे उचित स्थान प्रदात किया जाता है । विदेशी पूँजीपति एवं उद्योगपति उन भर्द्ध विकसित 
राष्टी म विनिधोजन करने वे लिए आवकपित होते है जिनमे व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण का भय ने 
हो जिनमें विजी व्यवसायों वे सचालमाथ उचित युविधाएँ प्रदान की जाती हैं तथा जिनमें सरकारी 
क्षेत्र निजी क्षेत्र * साथ कठोर प्रतिस्पद्धा नही करता है । दूसरी ओर, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ भी 
जाधथिक सहायता दते समय इस थात पर ध्यान देती है कि सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों का 
लाभ केवल उसी देश के निवासियों वो ही ले मिले वल्कि ससार के अन्य राष्ट्र भी उससे लाभ 
उठा सके और इसके लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायों के सचालन की स्वेतन्त्रदा आवश्यक हाती है। 
ऐसी परिस्थिति में विदेशी पूंजी एवं सहायता प्राप्त करने हेतु निजी क्षेत्र का अर्थ व्यवस्था में महत्व- 
पूर्ण स्थान होता है । 

(4) कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों के कुशत सचालन के लिए व्यक्तिगत प्रारम्मिकता तथा 
साहस अनिवाय हाता है। इस प्रकार के ध्यदसायों का सर्वोत्तम उदाहरण इृषि व्यवप्ताय है। इस 
प्रकार के व्यवसायों के कुशल सचालन हैतु निजी क्षेत्र को मान्यता दी जाती है । 

(5) ्ुछ लोगो का विचार है कि निजी क्षेत्र मे शोषण के महत्व का प्रभुत्व होता है और 
दश भ सामाजिक एवं आधिक समानता की स्थापना में यह घातक एवं अवरोधक होता है। निजी 
क्षेत्र वे सम्बन्ध में यह दोपारापण उसी परिस्थिति मे सत्य होता है जब उसे खुली छूट दे दी जाती 
है और राज्य द्वारा उस पर उचित नियन्तण एवं नियमन नहीं किया जाता है। नियोजित अर्ष 
व्यवस्था के अन्तगत राज्य उचित नियमन एव निषन्त्रण द्वारा निजी क्षेत्र को देश की समाज कल्याण 
की नीतियो के अनुकूल चलन के लिए विवश कर सकता है । इस प्रकार मिजी क्षेत्र के शोषण तत्व 
का विनाश बरके उसको आध्थिक प्रगति पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बचाया जा सकता है। 

उ, मिश्चित क्षेत्र (3580 5९००)--इस क्षेत्र के दो प्रारूप है 

(अ) कुछ निर्धारित व्यवसायों थी स्थापना करने का अधिकार जब सरकारी एव ज्िजी 
दोनो ही क्षेत्रों को होता है तो इन व्यवसायो के क्षेत्र को मिश्रित छेत्र कहते है । 

(आ) ऐसी व्यावसायिक एवं औद्योगिक सस्थाएँ जिसमे सहकारी एवं निजी क्षेत्र दोतो ही 
पूंजी विनियोजन करते है और दोनो अपने प्रतिनिधियों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रबन्ध करते हैं. तो 
ऐसी इकाइयो को मिथित क्षेत्र के अन्तर्गत समझा जाता है। इस प्रकार के व्यवसायों के लिए 
सीमित दायित्व वाली कम्पनियों की स्थापना की जाती है जिनकी पूँजी सरकारी एवं लिज्ी दोनों 
ही क्षेत्र जुटाने है। इनमे प्राय सरकार द्वारा 50% से अधिक पूंजी लगायी जाती है जिससे सर- 
कार इन पर उचित नियत्तण कर सकते । 

मिश्चित क्षेत्र का अर्थ व्यवस्था म्‌ निम्न कारणों से महत्व होव्य है 

(।) मिश्षित क्षेत्र भें सचालित व्यवसायो को सरकारी सरक्षण, मिजी विवियोजन तथा 
बूशल प्रबन्ध का लाभ प्राप्त होता है। एक ओर यह क्षेत्र सरकारी बुर्जुअपपन या लाचफीताशाही 
से मुक्त रहता है और दूसरी और इसके द्वारा शोपण का भय भी नही रहता है । 

(2) मिश्रित क्षेत्र म व्यवसायों को विदेशी पूँजी एवं सहायता सुलभता से प्राप्त हो जाती 
है क्योकि मरवार का सरक्षण इन्ह मिलते रहने को सम्भावना होतो है ओर कभी कभी सरदार 
विनियोजदो को पूजी की वापसी एवं उचित व्याज दो दर की प्रतिभूछि भी प्रदान करती है! 

(3) जब मिश्चित क्षेत्र मे निजी साहसियो एवं राज्य दोनो वे ही द्वारा इकाइयो की 
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स्थापना की जाती है तो बह क्षेत्र ऐसे व्यवसायो के अधिक उपयुक्त होता है जिनमे पति वी तुल्नगा 
में माँग अधिक हो क्योकि इसको विपरीत परिस्थिति में सरकारी एव निजी इकाइयो मे विनाशकारी 
प्रतिस्पर्दा उत्तन्न हो सकती है। इस क्षेत्र के व्यवसायों का मुस्य उद्देश्य पूरक का कार्य करना होता 
है, अर्थात जब किसी विश्लेप व्यवसाय एवं उद्योग में निजी क्षेत्र पर्याप्त उत्पादन नही कर रहा हो 
तो सरकारी क्षेत्र कमी की पूर्ति करने हेतु अपनी इकाइयाँ खोल देता है। इसके विपरीत परिस्थिति 
होने से निजी क्षेत्र लदीद इकाइयो को स्थापना कर मकता है । इस प्रकार निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र 
का और सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र का पुरक-कार्य करते है। 

(4) मिश्रित क्षेत्र के कुशल सचालन हेतु सरकारी एव निजी क्षेत्र मे पर्याप्त समन्वय एव 
सहयोग अंत्यावश्यक होता है। यह घटक मिश्चित बर्थ व्यवस्था की सफलता की कसौटी होता है। 
इसकी अनुपस्थिति में अधे-व्यवस्था मे असन्तुलन स्थापित हा जाता है और विकास की गति मन्द 
हो जाती है । 

4/-.. सहकारी क्षेत्र (000ए०७४७ $०००7)---आथिक विकास को सचालित करने वाले क्षेत्रो 
में सहकारी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकारी एव निजी क्षेतर में सन्तुलव॒ स्थापित करता है 
और जो लगभग सभी प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाजों मे उपयोगी सिद्ध होता है मिश्रित अर्थ व्यवस्था में 
सहकारी क्षेत्र को अत्यधिक प्रदृत्व प्रदान किया जाता है.। इसके निम्नलिखित कारण है 

() चना मय तन मब्यियक ही बा क्षेत्र मे सहकारी एवं निजी दोनो ही क्षेत्रों का है। सहकारी 
ससस्‍्थाओ द्वारा ्थिक फ्रियाओ का सचालन वरने से एक आर जन-सहयोग एवं साधत उपलब्च 
होते है तो दूसरी ओर सहकारी निर्देशन मे आर्थिक क्रियाओं का सचालन इस्त प्रकार किया जाता 
है कि आथिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है | सहकारी सस्थाओ मे पूंजी के स्थान पर 


ब्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है और इसी कारण इनके निर्णयों के लिए सदस्यों को पूंजी के 
अनुपात से मत देने का अधिकार नही दिया जाता है देने का अधिकार नही दिया जाता है । प्न्येक रादरय का एक ही गत देने का अधि- 
कार होता है, चाहे उसने कितनी ही पूँजी सहकारी सस्था में क्यों न जुटायी हो । इस प्रकार इन 
सस्थाओं में लाभाश का वितरण भी पूंजी के अनुपात में नही किया जाता है। सदस्यों को लाभाश 
उनके द्वारा सस्था की सेवाओं के उपयोग के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस प्रकार ये 
सस्थाएँ आय के पुनवितरण में सहायक होती है । 

(2) जियोजित अर्थ-व्यवस्था मे तियस्त्रण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। 
नियन्त्रण का उद्देश्य समस्त आशिक ज़्ियाओ को इस प्रकार सचालित करना हांता हैं कि एक क्रिया 
दूसरी त्रिया से समन्वित रहे और वाछित उद्देश्यों की पूति हो सके । राज्य संगठित एवं बड़ी 
आधिक संस्थाओं पर सुल्भता से नियन्त्रण कर सकता है परन्तु बिखरी हुई छोटी छोटी इकाइयों 
को राष्ट्रीय नीदियो के अनुरूप राचालित करने भे अत्यधिक कठिनाई होती है । राज्य को इन बिखरी 
हुई इकाइयो तक पहुँचना ही कठिन होता है । इस कठिनाई को सहकारिता द्वारा दूर किया जा 
सकता है । अर्द्ध-वकसित राप्ट्रो के विभिन्न आधिक क्षेत्रों मे लघु इकाइयों की बाहुल्थता होती है। 
यह लघु इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों की अथ॑-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के 
नियोजित विकास हेतु इन बिखरी हुई लघु इकाइयो को सगठित करने के लिए राहुकारिता सबसे 
अधिक प्रभावशाली व्यवस्था समझी जाती है क्योकि इसके द्वारा आर्थिक सत्ताओ का केन्द्रीकरण नही 
होता है तथा यह व्यवस्था सहकारी एव निजी क्षेत्र मे सुलभता के साथ समन्वय प्राप्त कर सकती है। 

(3) निजी क्षेत्र के शोषण-तत्व (छफणब्ार० 8|४एव77) को समाप्त करने वे लिए 
राज्य विभिन्न वित्तीय एव मौद्धिक नियन्त्रणो का उपयोग करता है, परन्तु यह नियस्त्रण प्रशासनिक 
कुशलता वी कमी एवं नैतिक चरित्र के निम्न स्तर के फलस्वरूप पूरी सरह सफल नहीं हो पाता 
है और अस्तत . निजी क्षेत्र आर्थिक विषमता को सुदृढ़ बनाता है। इस दोप को दूर करने हेतु निजी 
पैन में सस्थानीय परिवर्तन करना आवश्यक होता है | सहकारिता मे निजी क्षेत्रकें वाछनीय ग्रुण-- 


व्यक्तिगत प्रारम्भिकता, साहस एवं अधिकार--भी बने रहते. प्रारम्भिकता, साहस एवं अधिकार--: ह। 
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सहकारिता के उपयक्त ग्रुणो के कारण ही मिश्रित अथ व्यवस्था क अतगत तलब नियोजन 
का सचावन क्या जाता है ता निजी क्षन का धीरे धीरे सहकारी क्षन म परिवर्तित करन के प्रयत्न 
किय जाते है । 

मिश्चित अथ व्यवस्था के अन्तगत आशिक नियोजन 

प्रजाता तक 'यवस्था म व्यवसायों के समठन एवं प्रव व म॑ विद तीकरण का आयोजन 
करना आवश्यक हाता है। कभी कभी राज्य के हायो म स्वामित्व (0%7८४79) का वेद्रीकरण 
हाने से राजनातिक सत्ताआ का भी केद्धीकरण हा जाता है और नियाजन की समस्त व्यवस्था पर 
शाजनीतिता का पूण निय त्रण हो जाता है | उत्पादन के साधना पर अधिकारियों का कठोर केद्री 
करण हाने पर एक जग्भग रयती (ए८ए०4) समाज का निर्माण होता है जिसके अतग्रत एका 
विकारपूण पजीवाद को शक्तियाती बनाया जाता है जिसमे कुछ ही राजनीतित देश के समस्त 
साधना का शापण अपने निजी हिता के लिए करने जगते है । एस पूणत केद्धित अधिकार वाले 
सभाज में संगठित रूप से शोषण हान वगता है । इस शोपण को प्रापेगण्डा करत की सत्ता तथा 
जनसाधारण की अचानता स सुरला प्राप्त होती रहती है। इन कारणों के फलस्वरूप अब यह्‌ 
विचार क्या जान जगा है कि नियोजित ज+ व्यवस्था को अधिक उपयोगी एबं सफन बनाने के विए 
न उबब निजी साहस और सरकारी साहस उपयुक्त है अपितु दाता का ही अथ व्यवस्था म स्थान 
टिया जाना उचित है । 

आधिक नियाजन क द्वारा दश की सामाजिक एवं जाधिक सरचना म परिवतन करके अथ 
यवम्था मे आर्थिक प्रगति को गतिमान किया जाता है। आधुनिक युग म आथिक नियोजन का लक्ष्य 
बेबन आशिक प्रगति ही नहा हाता बल्कि सामाजिक याय भी हाता है जिसके अत्गत समाज के 
मर कक सदस्य के जीवन स्तर मे खुधार किया जाता हे और सभी नागरिका का सामाजिक एवं 
भ्ाधिक क्षय मे समान अधिकार प्रदान क्य जाते है । इस उद्दश्य की पूति हत आर्थिक नियाजन की 
या>जिक्ता द्विमार्गीय हो जाती है--आ ठत एवं विकद्धित। केंद्रीय नियोजन अधिकारी अथ 
व्यवम्था को एक रकाई मानकर मूलभत नीतिया लक्ष्य एवं कायक्रम निर्धारित करता है। इतका 
जिया वयन विकेद्धित सस्थाआ क द्वारा किया जाता है जो पचायत ग्राम नगरपालिका एवं जिला 
स्तर पर स्थापित की जाती ह। एक बड राष्ट म ये स्थानीय सस्थाएँ स्थानीय परिस्थितिया वे 
आधार पर विकास कायक्रमा का क्रियावयन करती है तथा केद्रीय नियोजन अधिकारी को जन 
भहयाग का सम्बल प्रदान करती है। दस प्रकार नियोजन का केरिद्रत एव विक्ञेद्रित स्वरूप विकास 
का गतिसान करने के साथ साथ प्रजाताजनिक मायताओं को जीवित रखता है | नियोजन के इस 
स्वरूप का सिश्चित अथ यवस्था के जतग्रत अधिक सफलता प्राप्त हो सकती. है। परत मिश्चित 
लथ यवस्था के अतगत सामाजिक -्याय का निजी क्षत्र एवं सम्पत्र वग द्वारा दुरुपयोग किया जाता 
हे और निजी क्षय आर्थिक अधिकारा द्वारा निधन वग का शोपण करने का प्रयास करता है और 
प्रशासनिय' अधिकारी एवं राजनीतिक नेता निजी क्षत के इन प्रयासा का अप्रयक्ष सहायता देते 
रहते है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी नियजण ढीजे पड जाते हू और आथिक विकास की गति 
मद पर जाती है। स्सके साथ साथ आशिक विकास का लाभ निधन वग को नहा मिल पाता है। 
एसी परिस्थिति म मिश्वित जथ व्यवस्था के स्वरूप को बदवन की आवश्यकता हाती है । वास्तव 
मे सिश्चित अथ व्यवस्था ठस प्रकार पूजावाद एवं समाजवाद क वीच के कात की व्यवस्था बतकर 
रह जाता 8 । प्रजातज वे अतगत पूजीवादी का कठारता से दवाकर समाजवाद म परिदर्तित 


करना सम्भव नहा हाता है। इसीजिए सिश्चित अथ व्यवस्थ के मा यम स यह परिवतन घोीरे धीरे 
जाया जाता है । 





आथिक पान. मोजन हेतु मिश्चित अथ-ध्यवस्था को उपयुक्त मिश्रित अथ-व्यवस्था की उपयुक्तता 


हे यद्यपि आधुनिक काल में आविक नियाजन का संचालन विभिन अथ व्यवस्थाओं के अतगत 
“या जाता है तथापि मिजित अय व्यवस्था का नियाजन के सफ्द सचावनन हतु सर्वाधिक उपयुक्त 
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माना जाने लगा है ! मिश्चित अर्थ-ध्यवस्था के अल्तगत राज्य विभिन्न आथिक क्रियाओं का आवटन 
विभिन्न क्षेत्रो म उनके महत्व, प्रमाव-क्षेत्र, शोषण-तत्व, कल्याण-तत्व एवं अर्थ-व्यवस्था भे उनकी 
स्थिति के आधार पर करता है जिससे साधनों का अधिकतम उपयोग मानव के कल्याण के लिए 
करना सम्भव होता है। वास्तव में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था इसी उदार अर्थ-ब्यवस्था का एक रूप 
ग्रहण करती है. जिसमें मानवीय मूल्यों, आथिक विकास एवं समाज-कत्याण को समन्वित क्या 
जाता है । मिश्रित ज्य॑-व्यवस्था अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण नियोजन के लिए अधिवा 
उपयुक्त मानी जाती हे 

“ 7 एत-क्जीबाद एवं समाजवाद के गुणों के सम्मिश्रण के कारण मिश्चित अर्थ-व्यवस्था के 
अन्तर्गत इन दोनों वादों के दोषों पर स्वाभाविक नियन्त्रण वना रहता हे । जिन व्यवसायों के लिए 
व्यक्तिवादी प्रबन्ध आवश्यक होता है--जैंसे कृषि, लघु उद्योग आादि--उन्हे नियस्त्रित निजी क्षेत्र मे 
चलाना सम्भव होता है । 9 

(2) मिश्चित अ्थ-ब्यवस्था के अन्तगंत कल्याणकारी राज्य की स्थापना केवल आर्थिक दृष्टि- 
कोण से ही नही की जाती अपितु मानव की व्यक्तिगत स्वतन्नताओं एवं अधिकारों को भी बनाये 
रखा जाता है। 

(3) आर्थिक विपमताओं को दूर करने के लिए राजकोपीय एवं मौद्धिक का्यंवाहियाँ को 
जाती है और राप्ट्रीयकरण की कार्यवाही का व्यापक्र उपयोग नहीं करना पडता है। इस प्रकार 
राष्ट्रीयकरण से उदय होने धाले असन्तोंप एव असहयोग से बचा जा सकता है और योजनाओ का 
संचालन जनता के सक्रिय राहयोग के माध्यम रो किया जा राकता है । 

(4) मिश्चित जर्थ-व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र एक-दुसरे के सहायक एवं पूरक के रूप मे कार्य 
करते है । विभिन्न क्षेत्रो का कार्य-क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित रहता है जिससे हानिकारक प्रति- 
स्पर्द्धा उदय नहीं होती है और निजी एवं सरकारी क्षेत्र के शोषण-तत्बो पर प्रभावकारी नियन्त्रण 
बनाये रखा जा सकता है । 

(5) मिश्चित अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी एवं सहायता सुलभता से पर्याष्त मान्ना मे उप- 
लब्ध हो जाती है। विदेशी पूजीपति ऐसी अर्थ-व्यवस्था मे पूंजी-विनियोजन को प्राथमिकता देते है 
जहाँ समाजुवाद एव राष्ट्रीयकरण का भय विकट भविष्य म न हो । अल्प-विकप्तित राष्ट्री मे विकास- 
बिनियोजन के लिए विदेशी पूँजी एवं साधनों की अनिवार्यता होने के कारण बहुत से देशो ने मिश्चित 
अर्थ-ब्यवस्था को अपनाया है। 

(6) पूंजीवाद के अन्तर्गत सचालित निजी क्षेत्र में दो बड़े दोष विद्यमान रहते है--एका- 
घिकार एवं हानिकारक प्रतिस्पर्दा । मिश्रित अर्थ॑-व्यवस्था के अन्तगत निजी क्षेत्र के दोनों दोषों को 
समाप्त कर दिया जाता है । एकाधिकारी व्यवसायो एबं जनकब्याण तथा अनिवार्य सेवाओ के व्यव- 
सायो को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। निजी क्षेत्र के लिए जो ब्यवराय' 
निर्धारित किये जाते है, उच्त पर भी ऐसा सरकारी नियमन रखा जाता हे कि सरकारी एबं निजी 
क्षेत्र मे हानिकारक प्रतिस्पर्दा उदय न हो | 

(7) मिश्चित अर्थ-व्यवस्था के अन्तगंत आर्थिक नियोजन के सचालत से एक ओर समाज- 
वादी व्यवस्था के लाभ, जैसे आ्थिक सुदुढ़ता, साधनों के अपव्यय पर रोक आय का समान वितरण 
और दूसरी ओर स्वतमन्त्र अर्थ-व्यवस्था के लाभ, निजी साहस, उत्तराधिकार की व्यवस्था, व्यक्तिगत 
प्रबन्ध, च्यक्तिगत स्वतच्त्रता आदि उपलब्ध होते है । 

(8) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आधिक नियोजन का सचालन समाजवादी व्यवस्था 
का मांग प्रशस्त करता है । आधिक एवं सामाजिक व्यवस्था में परिवत॑न धीरे-धीरे क्यि जाते है 
जिससे जन-विरोध से वधकर जन-सहयोग प्राप्त करना सम्भव होता है। जन-सहयोग आर्थिक नियो- 
जन वी सफलता के लिए अत्यन्त गहत्वपूर्ण घटक होता है । 

(9) भ्जातान्त्रिक मान्यदाओ के अन्तर्गत आथिक वियोजन का सचालन मिश्चित अर्थ- 
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व्यवस्था के रूप म ही किया जा सकता है। इस व्यवस्था मे सरकार इतनी शक्तिशाली नही होती 
है कि तानाशाही उदय हा सके। सरकारी एवं निजी क्षेत्र एक-दूसरे पर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण का कार्य 


भी करते रहते है । 
“मिश्चित अर्थ-ब्यव॒स्था--नियोजक हेतु अनुपयुक्त 

मिश्चित अर्थ-व्यवस्था म उपर्यक्त अनुकूल गुण होते हुए भी इसे नियोजन-सचालन का कुशल 
यत्त नहीं माना जाता है क्याक्रि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में नियन्त्रण प्रभावशाली न होने के कारण 
नियोजन के अन्तगत कृत्रिम सन्तुलन स्थापित नही हा पाता है और मुद्रा-स्पीति, बेरोजगारी, आधिक 
एवं साम्राजिक विपमता आदि दाप निरन्तर बटत रहते है । मिश्रित अथ॑-व्यवस्था_ नियोजन हेतु 
निम्नलिखित कारणों से अनुपयुक्त मानी जाती है 

() नियन्त्रण का प्रभावशाली न होना--आर्थिक क्रियाओं का सचालन विभिन्न क्षेत्रों मं 
हाने क॒ कारण काई भी नियन्त्रण पृणस्पेण प्रभावशाली नहीं रहता है और विभिन्न नियन्तणों में 
सामजस्य स्थापित नही हा पाता है । 

(2) विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्दधा-यद्यपि मिश्चित अर्थ-व्यवस्था वे अन्तर्गत विभिन्न 
क्षेत्रों का काय क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है फिर भी विभिन्न आदायो (]905) की उप- 
लब्धि के लिए इन क्षेत्रा मं अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्दधा बनी रहती है । एक क्षेत्र के उत्पादक दूसरे क्षेत्रों 
म आदाय (!गए0७) का स्थान ग्रहण करते है जिससे अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्दा का और बल मिलता है। 
निजी क्षेत्र सदैव प्रयत्तशील रहता है कि सरकारी क्षेत्र का अकुशल एवं अपव्ययी सिद्ध क्या जाय। 

(3) आधिक अपराधों में वृद्धि-मिश्वित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत नियन्त्रणों की शिविलता 
के कारण नियन्त्रणो की अवहेलना करके आर्थिक अपराधों के माध्यम से आय एवं धनोपाज॑न के 
प्रयास क्य जाते है। 

मिश्चित अथ-व्यवस्था म विपणि अर्थव्यवस्था के अदृश्य नियन्त्रण एवं कठोर नियोजित अथ 
व्यवस्था के सचेत नियत्तण दानों ही पूरी तरह से क्रियाशील नही हाते है और आर्थिक अपराधों का 
अथ-व्यवस्था भ वोलबाना रहता है जिससे साधनों का अपव्यय होता है । 

(4) दोहरी मूल्य-नो मूल्य-नीति--दोहरी मूल्य-नीति के कारण मिश्रित अथ व्यवस्था में विकास 
परिय्राजनाआ की लागत एवं काम का ठीक से मूत्याकन नही हा पाता है जिससे एक ओर श्राथ 
मिकताआ के निधारण मं कठिनाई होती है और हूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था म भौतिक एवं वित्तीय 
असन्तुनन वना रहता है। 
है (5) निजी क्षेत्र मे प्रोत्साहन की क॒मो--मिश्रित अर्थ-व्यवस्था म निजी क्षेत्र अपने अस्तित्व 
* सम्बन्ध मे आश्यस्त नहीं रहता ह क्याकि उसे सदैव इस वात का भय बना रहता है कि उसके 
लैत का सकुचित कर दिया जायेगा अथवा निजी क्षेत्र के उपक्मों का राष्ट्रीयक्‍रण कर दिया जायेगा। 
इस भय के कारण निजी क्षेत्र अपने साधना का पृणरूपण विनियाजन नहीं करता और दीर्घकालीन 
परियोजनाजा म रुचि नहीं रखता है। इसके परिणामस्वरूप साधनों का अनुत्पादक एवं कम उत्पा 
दर परियाजनाआ म प्रवाह हाता है। 

आधुनिक युग मे अधिकतर अर्ध-व्यवस्थाएँ मिश्चित अर्थे-व्यवस्थाएँ समझी जा सकती है 
वयोकि' पूंजीवाद का कठार स्वतस्त्र स्वरूप तथा समाजवाद का कठोर राजकीय स्वरूप सम्भवत 
कसी भी दक्ष में विद्यमान नही है। पूंजीवादी राष्ट्रो मे इस तथ्य को स्वीकार क्या जावे लगा है 
बि पूंजीवादी प्रणाली में अपने आप को नप्ट करने के तत्व निहित रहने हैं और जब इसे सरकारी 
नियन्त्रण कया सहारा प्रदान नहीं क्या जाता है तो पूंजीवाद जीवित नही रह सकता है। इूंसरी 
ओर, राजकीय समाजबाद के द्वारा तानाशाही उदय होने के भय के कारण समाजवाद का उदार 
स्वत्प अपनाया जाने लगा है। नियन्त्रित पूंजीवाद एव उदार आजा ४ तब एवं उदार समाजवाद के सम्सिश्रण के का के सम्मिश्रण वे कारण 
8000 “--नलबल स य जन्‍म हुआ है। 

ते अब-व्यवस्था का कुशल सचालन अत्यन्त कठिन होता है। इसके अन्तर्गत अर्थ- 
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व्यवस्था मे क्ृंजिम सन्तुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है क्योकि इसे न तो स्वतन्न अर्घ- 
व्यवस्था की अदृश्य शक्तियो--माँग, पृ्ति, मूल्य आदि--का महारा उपलब्ध होता है और न ही कठोर 
सरकारी नियन्त्रण की शक्ति ही सचालित होती है। ऐसी परिस्थिति से कृत्रिम सन्तुलन स्थापित 
करने हेतु निरन्तर प्रयोग होते रहते है जिसका लाभ प्राय पूँजीपति-वर्ग प्राप्त करता रहता है। 
सरकारी नियन्त्रण मे कठोरता न रहने के कारण सरकारी एव निजी क्षेत्र मे अप्रत्यक्ष श्रतिस्पर्दा 
बनी रहती है और आर्थिक निर्णय स्वतन्त्रतापूवंक नही लिये जा सकते है । इसीलिए कुछ अर्थे- 
शास्त्रियों का यह विचार है कि मिश्रित अथे-त्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था 
में बदलने का मध्यकालीन अस्त्र होता है। मिश्चित अर्थ-व्यवस्था मे आर्थिक सरचना में मूलभूत परि- 
बर्तन शीघज्र करना सम्भव नही होता है जिससे विकास की गति मन्द रहती है । विकास एवं कल्याण 
के आगे के चरणों में मिश्चित अथे-व्यवस्था का त्याग करता आवश्यक हो जाता है और इसके स्थान 
पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना विकास की गति बनाये रखने के लिए अनिवार्य हो 


जाता है। 
भारत में प्रिश्चित अर्थव्यवस्था तः 
भारतीय संविधान के ?7९४7008 तथा वाक्य 38 और 39 मे राज्य द्वारा देश में सामा- 
_जिक व्यवस्था की स्थापना करने के कर्तव्य का स्पष्टीकरण किया गया है | इनके अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि संविधान के निर्माताओं ने ससार में प्रचलित विभिन्न वादी (8708) भे से किसी को 
भी मान्यता नही दी है और विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओ के गुणो का स्यायपूर्ण सम्मिश्रणः करके 
एक नयी सामाणिक व्यवस्था की स्थापता का आयोजन किया है। यह नयी सामाजिक व्यवस्था 
भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए । 
सविधाम के मीति-निर्धारक तत्व 
भारतीय सविधान में राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक नोति निर्धारण हेतु निम्नलिखित 
नीति तत्व (0॥00096 शग्रशफ/९5 ०ई 5806 70॥0५) अकित किये गये है। राज्य को अपने 
अधिनियमो द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यो,की पूर्ति करनी है 
(अ) समस्त नागरिको--पुरुष एवं स्त्री--को पर्याप्त जीविकोपार्जत के साधन समान रूप से 
प्राप्त करमे का अधिकार है । 
(मा) समाज के भौतिक साधनों पर अधिकार एवं नियन्त्र८ का वितरण किया 
जिससे सर्वाधिक समान हित (00घा7700 000) सम्भव हो पके । 
(३) आशिक व्यदस्था के सचालन के फलस्वरूप धन एव उत्पादन के साधनों का समान 
'जीहत (९-०णाए०णा प्?श्षतणाां) के लए केन्द्रांकरण नही होना चाॉहए।॥ 
(ई) पुरुष ब स्त्री दोनों को ही समान काये व समान पारिश्रमिक का आयोजन होना 











जायेगा 


चाहिए । 

(उ) स्त्री च पुरुष श्रमिको की शक्ति एव स्वास्थ्य तथा बच्चो की कोमल आयु (]कातंश 
586) का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नागरिकों को आधिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे काय 
अथवा पेशे करने की विवशवता नहीं होनो चाहिए जो उनकी आयु एवं शक्ति के लिए अनुपयुक्त हो । 

(ऊ) बच्चों तथा युवकों को शोषण तथा भौतिक एवं चरित्र-सम्बन्धी परित्याग से सरक्षण 
प्रदान किया जाय । 

मीति-निर्देशक तत्वों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भारतीय सविधान मे भौतिक 
साधनों को इस प्रकार वितरित करता है कि धन एव उत्पादत के साधनों का केन्द्रीकरण शोषण 
करने के लिए न हो सके । 

सविधान में उत्पादक साधनों पर केवल राज्य के अधिकार की बात नहीं कही गयी है । 
ये साधन किसी के भी अधिकार एवं नियन्‍्व्रण मे क्‍यों त हो, इनके द्वारा शोषण नहीं होना 
चाहिए । सविधान मे भौतिक साधनों को राजकीय अथवा निजी, किसी भी एक क्षेत्र के अधिकार 
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म्र रख़ने की बात नहीं की गयी है| दूसरे शब्दों मे यह भी कह सकते हैं कि आरतीय सविधान में 
साधनों के उपयोग से उपलब्ध होने वाले उद्देज्यों को अधिक महत्व दिया गया है। यह निर्णय करना 
अबू राज्य का अधिकार है हि. अर्व्यवस्था के किस क्षेत्र का सचालन_ राज्य करे और किनका, राज्य का अधिकार है कि अथ-व्यवस्था के क्षैज का सचालन राज्य कर और किनका 
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इसके अतिरिक्त सविधान के वाक्य 9 तथा 3] में निजी सम्पत्ति को भी मान्यता दी गयी 
है अर्थात्‌ व्यक्ति को सम्पत्ति पर अधिकार रखने तथा उसे क्ष्य एवं विक्रय करने का अधिकार व्यक्ति को सम्पत्ति पर अधिकार रखने तथा उसे क््य एवं विक्रय करने का अधिकार है। 
साथ ही सम्पत्ति पर उत्तराधिकार के रूप में निरन्तर हस्तान्तरित होने को भी सविधान में मान्यता 
दी गयी है | परन्तु सामाजिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी सम्पत्ति को अपने अधिकार में 
(जि क्षतिपूति करके ले सकता है । 
उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता ह कि भारतीय सविधान में एक ओर पूंजीवाद के 
लक्षण--निजी सम्पत्ति और सम्पत्ति का उत्तराधिकार में हस्तान्तरण--को मान्यता दी ग्रयी है 
और दूसरी ओर समाज्वाद के लक्षण--समानता, सभी प्रकार के शोषण पर प्रतिबन्ध, समान 
अवसर धन के केन्द्रीकरण पर रोक आदि--को मान्य समझा गया है॥ इस प्रकार सविधान-निर्माताओं 
ने भारत में एक ऐसे समाज का विचार क्या जिसमें पंजीवाद एवं समाजवाद दोनों वे ही लक्षण 
हो परन्तु यह समाज न ही पृणर्पेण पूँजीवादी हा और न समाजवादी। दूसरे शब्दों मे, भारतीय 
सविधान द्वारा नयी सामाजिक व्यवस्था मे मुक्त व्यवस्था निजी प्रारम्भिक्ता एवं व्यक्तिगत 
स्वतन्तता के लाभो को बनाथे रखने का आयोजन है और दूसरी ओर उन क्षेत्रों पर सामाजिक 
नियन्‍तण का लाभ उठाने का आयोजन है जिन पर सामाजिक नियन्त्रण द्वारा सामान्य हित सम्भव 
हा सकता हो। 
स्विधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था में निजी एव सरकारी दोनों ही क्षेत्रों को स्थान दिया 
गया है और इन दोनो का एक टूसरे के पूरक एवं सहायक के रूप मे कार्य करने का आयोजन किया 
जाता है। इस प्रकार संविधान द्वारा भारत में मिश्चित व्यवस्था की स्थापना का आयोजन क्या 
गया है। देश की आथिक एवं सामाजिक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार किया जाना है कि अल्वत 
अधिकतम उत्पादन एवं समान वितरण-नक्ष्यों की पति हो सके । इसी उद्देश्य को घ्यान में रखकर 
अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो का निजी एवं सरकारी क्षेत्र मे वितरित करना आवश्यक है गिससे 
इन दाना क्षेत्रा में कलह एवं घातक प्रतिस्पर्दा उत्पन्न न हो । राज्य को उन सभी क्षैत्रों को राज- 
कीय अधिकार एव नियन्‍्नण में रखना चाहिए जिनका वह अधिक कुशल सचालत कर सर्केती हो, 
जिनको निजी क्षेत्र सचालित + कर सकता हो जिनके संचालन से जन-जीवन पर बढ़े पर्रिमाण 
मे प्रभाव पडता हो । दूसरी ओर सभी क्षेत्र जिनमे निजी क्षेत्र अधिकतम उत्पादन कर सकता हीं, 


निजी क्षेत्र से अधिकार के लिए छाडे जा सकते है। यदि निजञ्जी छेत्र पर आथिक नियोजत ] 
पतले सचालन हतु राज्य का नियन्नण आवश्यक्त समज्ा जाय तो यह नियन्त्रण अत्यन्त 











होना चाहिए जो केवल महत्वपूर्ण बरिन्दुओं को आधारित करता हो और जिससे निजी क्षेत्र के वार्य- 
सचालन प्रारम्भिक्ता एवं साहस में अनावश्यक प्रशासकीय हस्तक्षेप को रोका जय ब़े/ हस्तक्षेप को रो! ॥ 

साथ ही है क्षेत्र के व्यवमायो का सचालन सरकोसे विभागो की तरह न करके सुदृई 
व्यापारिक ॥ के आधार पर हाना चाहिए। 

_ प्‌ 948 क र 948 की भौद्यागिक् नीति को आधार मानकर सरकारी (?००॥८) तघा निजी 
साहस के क्षेत्रो का निश्चित क्या गया। इसके अन्तर्गंत राज्य का क्तंव्य था कि वह राजजीय 
दीन का जन्म दें तथा दृद्धि कर और उसके सफ़्ल सचालन हेतु प्रयास करे । इसक्ते साथ ही निजी 
जन का भी राज्य द्वारा सरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक था क्योकि सविधान में व्यक्ति के मूल 
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अधिकारों में उसे उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखने तथा उनका क्रय-विक्रय करने का अधि- 
कार दिया गया था । राज्य वो किसी भी निजी सम्पत्ति पर अधिकार करने प्राप्ति हेतु क्षतिपूर्ति करना 
आवश्यक है। इस प्रकार निजी क्षेत्र का पूर्णस्पेण राष्ट्रीयकरण करना असम्भव था क्योकि राज्य 
के पास पर्याप्त अर्थे-साधन नही थे तथा निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण हारा विजी क्षेत्र के अधिकार 
मे क्षतिपूर्ति के रुप मे प्राप्त धन फिर भी रह जाता और वह उल्ादन के साधनों पर किसी अन्य 
हूप गे अधिकार प्राप्त कर सकता था | इसके अतिरिक्त योजना से उत्पादन-वृद्धि को सर्वोच्च प्राथ- 
मिकता प्रदान की गयी थी तथा इस वृद्धि को शी घ्रातिशीक्र प्राप्त करने हेतु वर्तमान उत्पादन-व्यवस्था 
को सर्वथा छिन्न-भिन्न करना अनुचित था। इन्हीं कारणों से सामान्य राष्ट्रीयकरण की तीति को 
योजता भें नही अपनाया गया, परन्तु राज्य को आधारमूत क्षेत्रों पर पूर्ण नियस्तण उपलब्ध कराने 
के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। 

सन्‌ 956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा गिजी एवं सरकारी क्षेत्र के कार्य-क्षेत्र को 
और स्पष्ट कर दिया गया और भारी उद्योग, जैसे-- लोहा एवं इस्पात, अस्य-शस्ब, भारी टलाई आदि, 
भारी मशीत एवं सयस्त्र-निर्माण, भारी विद्युत यस्त-निर्माण, अणु-शक्ति तथा रेल उद्योग सरकारी 
पत्र के लिए रक्षिज्-कस--स्यि-मसे। दूसरी ओर, समस्त उपभोक्ता-उद्योग, डँस्ले-- वस्य, सोमेण्ट, 
कागज, शक्कर, जूट, मशीनों के ओजार, औौद्यागिक यन्त, हल्के इज़ीवियरिंग एवं रसायन उद्योगों शक्कर, जुट औजार, औद्यागिक यच्त, दृल्के इ: एवं रसायन उद्योगों 
को निजी क्षेत्र मे रखा गया) परन्तु इस नीति-प्रस्ताव मे यह भी आयोजन किया.गया कि राज्य 
उपभोक्ता उद्योगों मे भी भागीदार हो सकता है। निजी क्षेत्र का सचालन बहुत से सरकारी नियनन्‍्त्र णो 
के अन्तगंत होता है । कम्पती अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के साथ-साथ औद्योगिक 
लाइसेल्सिग, पूँजी निर्मेभन नियन्त्रण, आयात लाइसेम्सिंग तथा कुछ वस्तुओ के वितरण एव मूल्य पर 
नियन्त्रण आदि का सचालन किया गया । डर 

क्यबता मे वितरित आर जप भारतोय मिश्चित्‌ अर्थ-व्यवस्था के मुख्य लक्षण _ 

() अध-व्यवस्था रि लेती की उपस्थिति--(अ) सरकारी क्षेत्र, (आ) 
सरकारी एवं निजी क्षेत्र का-सम्मिलिद क्षेत्र, (इ) निजी क्षेत्र, (() सहकारी झेब। 

(2) निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा पर राज्य नियन्‍्नण रखता 
है, अर्थात्‌ ये दोनो क्षेत्र एक दूमरे के सहायक एवं पूरक के रूप मे कार्य करते है। 

(3) भारत की योजनाओ के अन्तगंत सरकारी एव निजी क्षेत्र का ही विस्तार किया 
जाता है, परन्तु सरकारी क्षेत्र का विकास एवं विनिमोजन निजी क्षेत्र की अपेक्षा बढता जा रहा हैं। 
बह जे 38 अथ-ब्यवस्था मे गिजी क्षेत्र के विचार एव कार्य-सचालन पर कोई _ कठार 

|! लगाये गये है, परन्तु निजी क्षेत्र को सरकारी नियमन में रखता आवश्यक है जिनसे निजी 
क्षेत्र सरकारी नौतियो के अनुकूल ही कार्य करे | 

(5) निजी क्षेत्र मे लघु एवं ग्रामीण उद्योगो तथा उपभोक्ता-उद्योगो को विशेष रूप से 
सम्मिलित किया गया है। दूसरे शब्दों मे, हम यह कह राकते है कि विकेन्द्रित समाज की स्थापदा 
हैतु छोटी-छोटी इकाइयाँ निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जायेंगी और वडे-बडे आधारभूत उद्योग 
सरकारी क्षेत्र मे रहेगे। ; 

(6) निजी क्षेत्र के अन्दर्णत सहकारिता को विशेष स्थान दिया गया है बर्थात्‌ सहवारी 
सस्थाओ को साख, कच्चे माल, बाजार व्यवस्था, औजार तथा प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करके 
राज्य एक विकेन्द्रित समाज की स्थापना करना चाहता है । 

कक (7) भारत वी मिश्चित अथे-व्यवस्था मे विपणि-व्यवस्था विद्यमान है जिसमे राज्य एक 
डे क्रेता एवं विज्ञेता के रूप मे माँग पूि एवं मूल्य पर प्रभाव डालता रहता है। 

(8) अविवायय उपभोक्ता-वस्तुओ एवं कच्चे मालो के मूल्य एवं वितरण पर सरकार का 
निगन्त्र० रखा जाता है जिसकी व्यापकता एवं कढोरता में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाते है। 

(9) हमारी मिश्चित अर्थ-व्यवस्था मे दोहरी मूल्य-नीति का उपयोग अनिवार्य उपभोक्ता- 
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वस्तुओं एवं बुछ कच्चे मालो के सम्बन्ध में किया जाता है । इस प्रकार एक ही वस्तु के दो मूल्य--- 
नियन्तित एवं अनियन्वित--विद्यमान रहते है । 
भारत की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार का है जिसमे पूंजीवाद और समाज- 
बाद दोनों वे ही लक्षणों का समन्वय हो गया है। भारत के प्रजातान्त्रिक ढाँचे मे इस प्रकार की 
अर्थ-व्यवस्था को ही सवेश्रेप्ठ बहा जा सकता हे । 
चतुर्थ पचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विस्तार 
पर विशेष ध्यान दिया गया । नियोजक्ञों द्वारा यह महसूस क्रिया गया कि निजी क्षेत्र पर से यदि 
आवश्यक प्रतिबन्ध हृदा लिए जायें, तो यह क्षेत्र बहुत जल्दी अधिक्षतम उत्पादन दे सकता है। 
यद्यपि चतुर्थ योजना में सन्‌ _]956 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के आधार पर ही औद्योगिक 
विकास के कार्यत्म निर्धारित किये गये परन्तु सरकारी क्षेत्र मे वे ही कार्यक्रम रखे गये है जो ऊँची 
प्राथमिक्ता-क्षेत्र मे थे और जिनके द्वारा औद्योगिक कलेवर की कमियो की धूत्ति की जा सके। 
जिन उद्योगो का विस्तार निजी एवं सरकारी क्षेत्र में हो सकता हो, उनको सरकारी क्षेत्र मे सम्मि- 
लित नहीं किया गया। 
इसके अतिरिक्त देश में पूंजीगत सामग्रियों एवं कच्चे माल की अधिक उपलब्धि होने के 
कारण उन उद्योगों के विस्तार पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता नही है जो प्राय- देश में उप- 
लब्ध साधनो वा प्रयोग करते है । इसी कारण ऐसे उद्योग जिनमे पूंजीगत सामग्री एवं कच्चे माल को 
विदेशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं होगो, उनकी स्थापना एवं विस्तार के लिए औद्योगिक 
लाइसेन्स प्राप्त रने वी आवश्यकता नही होगी । इसी प्रकार जिन उद्योगों में कुल पूँजीगत सामग्री 
का यदि 0 कम भाग विदेशों मे आयात करना हो उन्हें भी औद्योगिक लाइसेन्स से मुक्त कर 
दिया गया। इस प्रकार चतुर्थ योजना मे निजी क्षेत्र को औद्योगिक विस्तार की छूट दी गयी। 
पाँचवों योजना मे भारत सरकार ने औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन कर दिये है। इन परिवर्तनों 
का मुरय उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार करना है। आधारभूत, सामरिक महत्व एवं 
जनोपयोगी उद्योगो को सरकारी क्षेत्र मे सम्मिलित कर लिया भया है। इसके. अतिरिक्त ऐसे आव- 
प््यक उद्योग जिनमें अत्यधिव विनियोग की आवश्यकता हों, को भी सरकारी क्षेत्र मे विकर्सित 
बरने का आयोजन किया गया हे | दूसरी ओर सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) एव निजी साहसियो 
वी साझेदारी मे औद्योगिक इक्राइयाँ स्थापित करने का भी आयोजन किया गया है परल्तु इस 
प्रकार वी सयुक्त इबाइयों में सरकार द्वारा नीति-निर्धारण, प्रबन्ध एव सचालन में प्रभावशाली 
नियन्धण रखा जायेगा। पाँचवी योजना में उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र मे ऐसी औद्योगिक इकाइयों 
का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है जो किन्‍्ही भी कारणों से बन्द पडे है अथवा ठीक से संचालित 
नहीं है। 
उपर्यक्त समस्त विवरण के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि मिश्चित अर्थ॑-व्यवरस्था 
की सफलता हेतु देश वो आशथिक नीतियों को असाधारण कुशलता एवं सतकंता से सचालित करने 
को आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र को बनाये रखने हेतु बाजार-तान्विकताओं (ऐश 
६४लाशा।ज्ञा५) को जारी रपसता आवश्यक्त होता है जिसके अन्तर्गत मूल्य, माँग एवं पूर्ति के घटक 
आशिक क्रियाओं को प्रमादित करते है। बाजार-तान्त्रिकता जारी रहने पर सरकारी एवं निजी 
दोनो क्षेत्रों को ही साधनो की प्राप्ति के लिए मुद्रा-बाजार की शरण लेनी होती है और स्वभावर्ते 
यह प्रतिस्पर्डा को जन्म देती है। राज्य के हाथो में राजनीतिक एवं आथिक सत्ताएँ होने के 
कारण वह साधन प्राप्त करने में अधिक सफ्ल हो सकता है, परन्तु वह कठोर कार्यवाहियों की 
शरण नही ले सकता हू । इस प्रकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था मे प्रतिस्पर्दा उत्पन्न होना अत्यभिक 
स्वाभाविक होता है जिसके फ्डस्वरूप आधिक प्रगति नियोजित कार्यक्रमो के अनुकूल नही हो पाती 
है और कभी-कभी उलझी हुई अर्थ-ब्यवस्था ()एत०९त 8००7०४॥ ) का रूप ग्रहण कर सकती 
है । निजी क्षेत्र माँग एव पू्ति के घटकों को इस प्रकार सचालित करने का प्रयत्न करता है कि घनी 
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चर्म वो अधिक से जधिक लाश प्राप्त हो सके । सरकारी नियमों एवं नियन्तणों से बनने के लिए 
अवाछनीय_ (और कभी-कभी अवैधानिक) उपायों का उपयोग दिया जाता है। बस्तुओ वा संग्रह; 
सद्ठा, तस्कर व्यापार आदि अर्थ-व्यवस्था के सुचारु सचालन में विष्न डालते. आदि अर्थ-व्यवस्था के सूचारु सचालन में विध्न डालते है ।_इस प्रकार मिश्रित 
अर्थ व्यवस्था की सफलता निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग एवं समन्वय पर निर्भर रहती है सहयोग एवं पर निर्भर रहती है | 
सिद्धान्त रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं साम्यवादी दोनो ही अर्थ-व्यवस्थाओ स॑ श्रेष्ठ 
समझी जा सकती है क्योकि इसके अन्तर्गत साम्यवाद की तरह व्यक्तिगत स्वतन्त्रताएँ एव साहस लुप्त 
नही होते और न ही पूंजीवादी अथ व्यवस्था के शोषण-सम्बन्धी तत्व को पनप॒नर दिया जाता है। 


नि भव्य पा पर यहा अर्थ-व्यवस्था एवं मुद्दा-स्फीति ८ 

कुछ अरशास्त्रियों का विचार है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था ने सत्ताए के व से राष्ट्रों में 
मुद्रा-स्फीति को बढावा दिया है। मिश्चित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत जो सं्भुननात्मक परिवर्तन आते 
है, उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव मूल्यों की गति विधि पर पडता ,] ।लमिश्वित अर्थ-व्यवस्था 
के अन्तर्गत एक पूँजीवादी अर्थ-ब्यवस्था का भाग, पूति एवं आय ईैराह का प्राड् तिक अथवा 
स्वचालित तियस्त्रण ढीला हो जाता है, क्योकि विषणि-यान्तिकता पर अहश 'लैंगा- दिये जाते हैं 
और समाजवादी व्यवस्था मे कठोर नियन्त्रण आश्थिक क्षेत्र से सचाजितप्लट्टी किये जाते है,। इस 
प्रकार आर्थिक तियन्त्रण न तो स्वचाज़ित रूप से और न राजकीय नियल्तण के कैस्मे- प्रभावशाली 
रहते है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीपति अपनी शक्ति का नियमित अथवा अनियमित रूप से उपयोग 
करने में समर्थ होता है और आथिक अपराध--वस्तुओं का अनियमित सचय, सट्टा, तस्कर-व्यापार 
आदि--तैजी से बढने लगते हैं जो सब मिलकर सूल्य-स्तर को ऊँचा रखने मे योगदान प्रदान करने हैं। 

इसके अतिरिक्त मिश्चित बर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजातान्तिक मान्यताओं को क्रियाशील 
रखने के लिए अथवा निर्वाचको (४०४४५) को प्रसन्न रखने के लिए रोजगार एवं मजदूरी मे तेजी 
से वृद्धि की जाती है। रोजगार-वृद्धि के लिए अभिलापी-कार्य क्रम बनाये जाते हैं जिनके लिए हीनार्थ 
प्रबन्धन से साधन प्राप्त करने का भ्रयत्न किया जाता है जिससे मूल्य-स्तर की वृद्धि को गति प्राप्त 
होती है। ध् 

मिश्षित थर्ष-ध्यवस्था के अन्तगेत दो समान्‍्तर व्यजार, विद्यम्मात रहते है--निथधन्यित प्ुव 
खुला बाशार। इन दोनों वाजोस में एक दो वस्तु कै दो प्रत्य विद्ययात खहहने हूं। दो मृल्यों मे 
सामजस्प स्थापित करना असम्भव होता है और नियन्त्रित वाजार से खुले बाजार मे वस्तुओ का प्रवाह 
काला-बाजार के माध्यम से होता है जो मुद्रा-सफीति को गहनता को बढाने मे सहायक होता है । 


उपर्युक्त कारणो को देखते हुए अब मिश्रित अथ व्यवस्था के प्रति लोगो का विश्वास घढता 
प्ण, ग्त्छु हैः ५ 
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आधुनिक थरुग की भीषण जटिलताओ को दुर्भेय »खलाओ में किसी कार्य का सुगम व 
सुलभ मम्पादन अन्यस्त कटिन है। नियोजन तो एक विधि है और बह कार्य है जो अनेक तत्वों के 
सहयोग, सम्मिथण एवं मम्मिलन के उपरान्त एकीकृत रूप में सम्मुख आ मकने मे समर्थ होता है। 
अधिकाशत यह देखने में आता है कि यदा-कदा निश्चित लक्ष्यो की पूर्ण प्राप्ति तो दूर रही, मुख्य 
आयोजन-कार्यक्म का कॉर्यान्वित करना भी असम्भव हो जाता हैं। कारण यह है कि अनेक एव 
विभिन्न लक्षणों बाले तत्व पूर्णतया नियोजन की कार्य-विधि एवं क्रियाकलापो को प्रभावित करते हैं । 
निषोजन की सफ़ल्नता अल्प-विकसित राष्ट्रों मे तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, उतनी 
ही कठिन भी । प्रभावी तत्वों का अध्ययन, जो निम्त प्रकारेण किया जा सकता है, नियोजन के मार्ग 
में आने वाली वाघाओ में सहायक होगा। 

अन्प-विकमसित राष्ट्रों मे आथिक विकास के कार्यक्रमो के अन्तर्गत शीक्ष औौद्योगीकरण को 
अत्यधिक महत्व दिया जाता है तथा हृषि को विकामोन्मुख करने हेतु पूंजीगत सिंचाई एप शक्ति की 
योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी हैं । इन दोनो ही कार्यक्रमों की सफलता पर ही नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था की सफ्लता निर्भर रहती है और इन वार्यत्रमो के लिए आल्तरिक घटकों से विदेशी घटक 
भी कत्पन्त आवश्यक होते हैं। इस प्रकार नियोजित अे-व्यवस्था के मफलतार्थ जित घटकों की 
आवश्यकता होती है, उन्हें हम दो भागो में वाँट सकते है--विदेशी घटक तथा आस्तरिक पदक] 

विदेशी घटक 

() विश्व-शान्ति--आज का आर्थिक सगठन राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रारूप 
जताब्दियों पूर्व जेसा नही रहा, जब मानव की आवश्यकताएँ स्वय द्वारा पूतियोग्य-मात्र थी। आज 
के प्रभावशाली तत्व मात्र गृहू जाति समाज अथदा देश तक ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानवता को 
समेटे रखते है। कसी भी देश के तिए बीसवी सदी के आधुनिक विज्ञान-युग मे पूर्ण आत्म-निर्भर 
रहना नितान्‍्त असम्भव है। किसी न कसी रूप में उसे किसी न किसी विदेश का मुंह ताकना 
पडता ह और यह विश्वव्यापी उकादय सत्य है | रूस हो था अमेरिका, फ्रान्म हो या ब्रिटेन, भारत 
हो या जापान सभी कसी न ढ्सी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पारम्परिक सम्बद्ध है। आधुनिक 
बाल मे राज्य की प्रत्यक कायवाही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के अधीनस्थ होती है, चाहे वह किसी 
भी सीमा तक हा। फिर नियोजन--वह भी अल्प-विकसित राष्ट्रों मे--विदेशी सहायता की अगुर 
पस्थिति म सफ्ल हाना सवथा असम्भव है, इसलिए पारस्परिक सम्बन्ध न बिगड़ने पाये, इसका 
पूर्ण प्रयत्त विया जाना चाहिए। पूर्ण शान्ति की अवस्या मे ही नियोजन का विचार आ सकता है 
व्योकि युद्ध की विभीषिका आयथिक व्यवस्थाओं को ठिल्न-भिन्न कर देती है। युद्ध या अशान्ति की 
दश्श में एक देश अन्य देश को अपना विनियोजन या सहयोग न देना चाहेगा और बाथिक विकास 
का चक्र भक जायेगा। पूँजीको न्यूतता, तान्त्रिक ज्ञान का अभाव आदि अनेक समस्याएँ अल्प- 
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विकसित राष्ट्रों को बाध्य करती है कि वे अन्य देशों से सहायता लें। अन्य देश विश्व शान्ति वी 
अवस्था से ही अन्य देशो को सहायता या विनियोजन करने को तत्वर होगे । 

(2) विदेशी सहायता-योजना के औद्योगिक कार्यक्मो एवं प्िचाई तथा शक्ति-सम्बन्धी 

बडी योजनाओं के सचालनार्थ विदेशी पूँजीगत सामान तथा तान्निक विशेषज्ञों की आवश्यकता 
होती है । पिछड़े हुए राष्ट्रो मे कपि-प्रधानता होते हुए भी प्राय खाद्यान्न आदि विदेशो से मेंगाने 
की आवश्यकता होती है। विदेशों से आवश्यक यन्त्र तथा विशेषज्ञ प्राप्त करने के लिए विदेशी 
विनिमय की आवश्यकता होती है जो अधिक निर्यात अथवा विदेशी सहायता से हो प्राप्त हो सकता 
है । विकसित राष्ट्रो को निर्यात करने के लिए अत्प-विकसित राष्ट्रों के पास कुछ भी नहीं होता है 
और वह केवल कच्चा माल ही निर्षात कर सकते हैं । कच्चे माल का निर्यात इसलिए सम्भव नही - 
होता है कि देश में विकसित होने वाले उद्योगो को ही कच्चे माल को अधिक आवश्यकता होती है । 
इस प्रकार आधिक नियोजन के सफल सचालन के लिए विदेशी सहायता अनिवाय होती है। यह 
विदेशी सहायता विभिन्न राष्ट्रो तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-सस्थाओ से प्राप्त हो सकती है। नियोजित 
कार्यक्रम सचालित करने से पूर्व देश को अपने अस्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो एब विदेशी वित्तन्सस्थाओ की 
सदस्यता पर ध्यान देना चाहिए | 

(3) विदेशी ध्यापार--योजना के कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत आयात बडी माता में किया 
जाता है जिससे देश का विदेशी भुगतान-शेष प्रतिकूल हो जाता है। ऐश परिस्थिति मे विदेशी 
व्यापार का विकास होना चाहिए और देश को अपना निर्यात वढाने की सुविधा होती चाहिए जिससे 
बढते हुए पूंजीगत आयात का भूगतान किया जा सके । इन अतिरिक्त नियोजित कार्यक्रमों के फल- 
स्वरूप उद्योगों एव क्षेत्रों मे जो अधिक उत्पादन हो, उसके निर्यात के लिए नवीन बाजार उपलब्ध 
होने चाहिए, तभी विकास की गति रखी जा सकती है तथा विदेशी ऋणों का भुगतान हो सकता है । 

आन्तरिक घटक 

() राजनीतिक स्थिरता-अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर राष्ट्रीय परि- 
स्थितियों का अनुकूल रहना अधिक आवश्यक है क्योकि प्रतिकूल राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अजेय एव 
अत्यन्त हानिकारक होती है। किसी जीवन मे जस्मदाता-रक्त ही कोटयुक्त हो तो सुली जीवन की 
कल्पना ही तिरर्थक है। नियोजक नियोजन के कार्यत्रम निश्चित कर रहे है, उनके मस्तकों पर 
उनकी मृत्युमूचक दुघारी तलवार लटक रही है। क्या इस अवस्था में कितना भी दृढ़ देशभक्त एबं 
राजनीतिक नियोजक उन कार्यक्रमों के निर्माण मे कतिएय भी रुचि लेगा अथवा बह विचारो को 
एकाग् करने में समर्थ होगा और भविष्य की सोच सकेगा ? निस्सन्देह उत्तर होगा--नहीं | कथन 
का तालर्य मात्र इतना है कि यदि नियोजक को प्रति क्षण अपने पदच्युत होने का भय रहे तो बह 
विवेकपूर्ण पर्याप्त एव आवश्यक लक्ष्य एव प्राथमिकताओ का निर्धारण नही कर पायेगा और न ही 
कोई आकपंण होगा । प्रलोभन एव प्रारम्भण भावनाएँ भस्मसात्‌ हो जायेगी दूसरी ओर, राज- 
नीतिक स्थिरता नियोजन के विभार मे स्थिरता की जन्मदाता होगी। नियोजन एक सतत्‌ विधि 
है जो दीं काल से लाभदायक होती है । उस मध्यावधि मे किचित आवश्यक समायोजन, सम्मिलन 
वृद्धियाँ आदि करना आवश्यक हो जाता है। वह राजनीतिक स्थिरता की अवस्था में ही सम्भव है 
क्योकि अस्थिरता का तात्पय ही उद्देश्यों की विभित्ता होगी और नियोजन का कार्यक्रम नये 
लक्ष्य, नये क्रम से स्थिर क्‍्राथमिकताएँ लिये सम्मुख आयेगा वह भी क्रियान्वित किये जाने के समय 
तक पुगपरियर्तन के भय को लिये हुए । यह उपहास होगा, ठोस निर्माण नही । 

(2) पर्याप्त वित्तीय साधन--यदि वित्तीय साधन को नियोजन के जीवन का रक्त एव 
रीढ-भस्थियाँ कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। सुनिश्चित लक्ष्य सुनिर्धारित प्राथमिकताओ का 
क्रय सर्वेधा निरथक है यदि अथे-साधन नही हो । अल्प-विकसित राष्ट्रों मे आन्तरिक बचत, विनि- 
योजन एव वित्तीय क्रियाशीसता सभी का अत्यन्त अभाव होता है। पूँजी-निर्माण नही के समतुल्य 
होता है । अये साधनो की उपलब्धि अनिवाये है । उद्योगो का शीघ्र विकास पूँजी के अभाव एव 


42 | भारत मे आधिक नियोजन 


क्षपि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था के कारण सम्भव नही होता | कृषि भी अत्यन्त अलाभकारी उद्यम होता 
है। खाधान्नो का इतना अभाव होता हूं कि निर्यात का विचार भी मुश्किल है, फिर भी वित्तीय 
साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशों मे सहायता की याचना की जाती है। सहायता का 
उपलब्ध होना ऋणी राष्ट्र की सम्भाव्य नीति-साधनों के अनुमान, नियोजन के प्रकार, निवासियों 
की प्रवृत्ति, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आदि पर निर्भर करता है, अत अनुकूल वातावरण का 
निर्माण आवश्यक है क्योंकि वित्तीय साधनों के अभाव में सत्वर, घुगम, सुलभ एवं सफल नियोजन 
एवं आर्थिक विकास असम्भव है | आ्िक विकास की गति अर्थ-साधनो की उपलब्धि पर निर्भर है। 

(3) सास्यिकी-ज्ञान--यद्यपि सारय पर निर्भर रहता या विश्वास करना मूर्खो का कार्य 
कहा जाता है, किन्तु शायद ऐसा कहने वालो के युग में आज की परिस्थितियों का अन्दाज नहीं 
था । आज के युग में यदि सारप उपलब्ध न हो अथवा उसका ज्ञान न हो तो क्या कोई किसी भी 
तथ्य का अनुमान अथवा भविष्यत्‌ परिणामों का ग्रणाकन कर सकने में समर्थ होगा ? कदापि 
नही । लक्ष्यों को निश्चित करने में प्राथमिकताओ के निर्धारण में, उपलब्ध वित्तीय साधनों के 
अनुमानों में सम्भाव्य अवस्थाओ के पूर्व-ज्ञान विदेशों से प्राप्य सहायता आदि कैसे भी क्षेत्र में 
साख्य की उत्कट आवश्यकता क्‍यों न होगी ? यह जनिवाय है कि नियोजक को देश में उपलब्ध 
मानवीय एव प्राकृतिक शक्ति कृषि-उत्पादद की मॉग एवं प्रदाय, औद्योगिक उत्पादन आदि का पूर्ण 
ज्ञान हो अन्यथा उसके सभी निर्णय आधारहीन होगे जो निरर्थक होगे। समय-समय पर योजना 
द्वारा प्राप्त परिणामों का अनुमान उच्चावचान की तीब्रता कमीवेशी की मात्रा तथा उसकी आव- 
श्यक्ता समायोजन की सीमा आदि के लिए भी साख्य आवश्यक है। यही नहीं, सारय-एकत्रीकरण 
कायकुशल प्रवीण एवं प्रभावशील हाना चाहिए जिससे थोडी-सी भूल से भयकर परिणामों का 
सामता न करना पडे । सासियकी का ज्ञान नियोजन की रक्तप्रवाहिनी नलियाँ है । 

(4) प्राथमिकता एवं लक्ष्य-निर्धारण--अत्प विकसित एवं अविकसित राप्ट्रों मे, जैसा 
सज्ञा से ही ज्ञात होता ह. अगणित समस्याएँ कमियाँ एवं आवश्यकताएँ होती है। सभी का, एक 
ही अनुपात में एक साथ वित्तीय साधनों के आवटत द्वारा एक ही समय पर निवारण एवं सन्तुष्टि 
करना सर्वथा असम्भव है । नवीन स्वतन्त्रता की वायु में नूतन राजनीतिक चेतना, सामाजिक 
जागरण प्राथमिकताओ के निर्धारण के समय नियोजन के सम्मुख समस्या बत जाती है। जातीय 
भेद-भाव न्यूते आय, न्‍्यून जीवन-स्तर अतिशय बेरोजगारी, कृषि की प्रधानता स्वभाव में हढि- 
वादिता एवं दासता अशिक्षा अज्ञानता, भोजन, वस्त्र एव यृहादि जीवन की अनिवायेताओं का भी 
अभाव एवं शोपित मानवता आदि सभी एक साथ आयोजन के सम्मुख आते है | ऐसी परिस्थिति मे 
यह आवश्यक है कि लक्ष्यों का निर्धारण ऐसा हो जो अर्थ-व्यवस्था का सर्वेतोमुखी विकास कर 
सकने में समर्थ हो । इसके साक्ष हरी, 'क्िक्तीए ऋतो की क्ऊिसाए के क़ारपा आर्स्या की उक्कप्टता 
एवं तीव्रता के आधार पर इसके निवारण का क्षम--जिसे प्राथमिकता-निवारण कहा जाता है-- 
निश्चित किया जाता चाहिए । औद्योगिक युग की विकास-दौड में भाग लेने का राष्टू तमी साहस 
कर सकता है, जब उसका आविक विकास अत्यन्त सत्वर गति से सुनिश्चित लक्ष्य एव प्राथमिक- 
ताओ को लेकर होता है। प्राथमिकताओ के कम के अभाव से कोई विकास-कार्यक्रम कार्यानिवित होना 
कठिन है तो लक्ष्यों की अनुपस्थिति में विकास की गति एवं उपलब्धियों का अनुमान असम्मव है। 

(5) जलवायु का निरन्तर अनुकूल होना--अल्प-विकसित राप्ट्रो की कृपि-प्रधानता उनका 
एक प्रमुख लक्षण है । उनकी जधिकाश जनसस्या कृषि से आय पैदा करती है। निर्यात-याग्य वस्तुएँ 
कृषि द्वारा ही उपलब्ध होती है जिससे पूँजीगत वस्तुओं का आयात सम्भव हो सके | फिर औद्योगी 
करण की अवस्था में कच्चे माल की पूर्ति भी कृषि पर तिर्भर है, अन्यथा पुन आयात का अ्रश्न 
उठेगा और देश का उत्तरदायित्व बढ़ता जायेगा । कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दी जाती 
है, लक्ष्य भी निर्धारित क्ये जा सकते है, किन्तु प्रकृति की अनुक्म्पा अनिवाय है, अन्यथा सभी 
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आशाओ पर तुपारापात होते विलम्ब न लगेगा । वर्षा पर कृषि का विर्भर रहना स्वाभाविक है । 
लक्ष्यों की प्राप्ति मे प्रकृति का अनुकूल योगदान भी आवश्यक है। 

(6) राष्ट्रीय चरित्र--योजना हेतु प्रारस्मिक अनुसन्धान-कार्य करमे और उसके कार्य क्रमो 
को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु देश मे एक ऐसे सभुदाय की आवश्यकता है जिसका नैतिक 
चरित्र दृढ़ एवं उच्च हो, जो अपने कतंव्य की पराकाष्ठा का ज्ञान रखता हो, देश की परिवत्तित 
परिस्थितियों के अनुकूल अदभुत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि हेतु उसने अपने जीवन को ढाल लिया 
हो, नयी चेतना एवं नवीन जागरण का साथ दे राके तथा गनस बाच कर्मण आर्थिक बिकास 
में अपना सहयोग दे सके क्योकि नियोजन विद्युत-शक्ति नही जो वटन दबाते ही सब्र कुछ कर सके | 
नैतिकता का स्थान जीवन के किस क्षेत्र मे नही ! नियोजत जीवन से प्रथत्‌ होकर कुछ भी नहीं 
है। वह जीवन का प्रमुख अग है। अल्प-विकसित राषप्ट्रो मे प्राकृतिक अनुकम्पा के उपरान्त मान- 
वीय भावनाओ की अनुकूलता ही अत्यन्त जनिवाय॑ है। नियोजन का जक्रियास्वोकरण उन्हीं पर होसा 
है, उनके स्वभाव की अनुकूलता वाछनीय हे । 

(7) जनता का सहयोग--आज का नियोजन यदि असफल होगा तो केवल इसी कारण 

कि उसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो सका | अत्प-विकमित राष्ट्रो मे विशेषत जहाँ प्रजा- 
तान्त्रिक समाज हो, जनसमुदाय का पूर्णतम सहयोग अत्यावश्यक है । जनता में नियोजन के कार्ये- 
ज्रमो के प्रति अक्षय जागरूकता एवं विशेष प्रकार की श्रद्धा-भावना की आवश्यकता है | इसके लिए 
जनता को अपनी विचारधारा विशतृत करनी होगी क्योकि नियोजन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक 
हित होता है । समाग भावना की दशा से ही मतैगयता आ सकती हे और तभी सहयोग एवं समर्थन 
सम्भव है। प्रजातन्त्र में जनता सर्वोच्च सत्ता है । यदि उसका समर्थन एवं सहयोग न होगा तो राज्य 
का प्रत्येक प्रयत्त विफल होगा | नियोजनकाल सकटकाल ([7/॥90079] एश00) होता है । जनता 
को अतिशय कप्टों एवं कठिनाइयो का सामता करता पडता है । रूढिवादी व अशिक्षित जनता यह 
करने को सहर्प तत्पर नहीं होती | वियोजन को यह प्रयत्न करना चाहिए तथा इस प्रकार की योज- 
नाओ का निर्माण भी होना चाहिए जिससे उन्हे उसी जनता का अधिकतम सम्भव समर्थन एवं सह- 
योग प्राप्त हो सके । जनता के हृदय में परिणामों के प्रति एक विश्वास की भावना जाग्रत की 
जानी चाहिए। 

(8) शासम-सम्वस्धी कार्यक्षमता--यदि वास्तव मे देखा जाय तो यही तत्व नियोजन की 
सपालता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक लक्षण है। प्रबन्ध-सम्बन्धी अक्षमता समस्त ऊपर वर्णित 
तत्वों की प्रएत्ति को लिरबेक सिद्ध हर रुकती है / पोज के पस्टश्सिक डिसरफए हे लेकर आजा तक 
यदि योजना का कभी विरोध होगा तो उसका कारण होगा--प्रवन्ध की अकुशलता ॥ प्रबन्ध द्वारा 
ही उपर्युक्त तत्वों को एकत्र किया जा सकता है। फिर, समस्त तत्व जो गौण है, प्रमुख तो यही है 
कि किस प्रकार योजना को कार्याल्वित किया जाय । यह क्षमता है प्रबन्ध मे । लक्ष्यों की प्राप्ति 
अमतानुसार ही होगी, यह निश्चित है क्योकि समस्त जनता योजता का कार्य सम्पादत नही करेभो, 
अत्युत उनके प्रतिनिधि-अधिकारी ही इस कार्य-भार को वहन करेगे । अध्ययन, ज्ञान, कुधशलता एव 
प्रवीणता के साथ ही विवेक आता है। विवेक ही सफल वियोजन है, यह कहना अनुचित न होगा । 
समस्त उपलब्ध साधनों को एकब्रित करना, उनको विभिन्न मदों पर विवेकपूर्ण रीति से आवरटित 
करना, प्रगति का निरीक्षण करना, कार्य-घिधि पर नियमन एय नियम्त्रण रखना आदि सभी कार्य 
अवस्धन की कार्यकुशलता पर आधारित है । ससार मे व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं । ऐसा 
पूर्ण सम्भव हे कि प्रवन्ध-सम्बन्धी अकिचन शिथिलता अधिकतम सामाजिक हित के स्थान पर 
अधिकतम व्यक्तिगत साभ का स्थान ले ले और नियोजन अनियोजन हो जाय । प्रवन्ध-सम्बन्धी 
कार्यक्षमता ही अन्य आवश्यक तत्वों को सम्मिलित कर सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है। 

(9) प्रणति को रर--विमरोजिव अर्थे-ध्थवस्था के कार्यक्ष्य विर्धारित करते समय प्रगति की 


पे 
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दर निर्धारित करना भी आवश्यक होता है। विकास की गति, जनसख्या की वृद्धि की दर, देश में 
उपलब्ध साधव तथा जनसमुदाय की बचत विनियोजन करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। यदि 
पूँजी तथा उत्पादन दा अनुपात अधिक रखना आवश्यक हो तो एँजी-प्रधान उत्पादन-तान्त्रिकताओं 
के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, परन्तु जनसख्या की वृद्धि-दर अधिक होने पर पूंजी 
प्रधान विधियों के उपयोग से बेरोजगारी वी समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर सकती है क्योकि पूँजी- 
प्रधान विधियों में श्रभिक का प्रतिस्थापन मशझोनो द्वारा हो जाता हे और इस प्रकार आशिक प्रगति 
एबं अधिक विनियोजन होते हुए भी रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि नही होती है। ऐसी परि- 
स्थिति में अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो मे पूंजी प्रधान और कुछ क्षेत्रों में श्रम-प्रधान विधियों का उप- 
योग करना आवश्यक होता ह। श्रम-प्रधाव विधियों का उपयोग प्राय उपभोक्ता-वस्तुओ के उद्योगों 
में किया जाता है और लघु एव ग्रामीण उद्योगों को विकसित किया जाता है, परन्तु इन विधियों 
द्वारा पूँजी एवं उत्पादन की दर ऊँची रखना सम्मव नही होता है और विकास वी गति मन्द रहती 
है । इसके अतिरिक्त पूँजी-प्रघान एवं श्रम-प्रधान विधियों मे समत्वय स्थापित करने की आवश्यकता 
होती हे । इस प्रकार प्रगति की दर में धीरे-धीरे ही वृद्धि की जा सकती है । 

(0) क्षेत्र का चुनाब--नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न कार्यत्रमों के लिए क्षेत्र का 
चुनाव करना भी आवश्यक होता है। साम्मवादी नियोजन में समस्त कार्यत्रम सरकारी क्षेत्र भर 
सचालित क्ये जाते हैं, परत्तु समाजवादी तथा प्रजातान्त्रिक नियोजन में विभिन्न आ्िक क्रियाओं 
के क्षेत्र का चुनाव करने की आवश्यक्षता होती ह। योजवा का सचालन करने से पूर्व योजना-अधि 
कारी को यह निर्धारित करना होता है कि विकास-कायं मो में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मिथित 
क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र को क्या योगदान देना होगा ? 

(१) नियोजन-सगठन का कलेवर--सफल नियोजित अर्थ-व्यवस्था हेतु नियोजन की 
उच्नित सगठन व्यवस्था की जानी चाहिए । यह सगठन इस प्रकार बनाया जाय कि योजना के प्रत्येत्र 
अग के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ विभायो एवं अधिकारियों को उत्तरदायी रखा जा सक्रे । इस सगठन में 
अर्थशास्त्रीय एव साग्यिकीय विश्लेपण के विशेषज्ञ, तान्भ्रिक विशेषज्ञ एव प्रशासनिक कार्यो के विशे- 
पन्न सम्मिलित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त विकास सम्बन्धी नीतियों (वित्तीय, मौद्रिक, विदेशी 
भुगतान-शेप आदि) का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ एव अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कपि, 
उद्योग, यातायात, सचार, श्रम, लघु उद्योग, सिंचाई, शक्ति आदि) का व्यावहारिक ज्ञान रखने 
वाले व्यक्तियों को या तो नियोजन-संगठन में स्थान दिया जाना चाहिए अथवा इनकी विशिष्ट सलाह 
एवं योगदान नियोजन-सगठन को प्राप्त होना चाहिए । इसके लिए नियोजन सबठत एवं राजकीय 
संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पप्ट रूप से पारिभाषित किया जाना चाहिए। 

नियोजन सगठन को राष्ट्रव्यापी अधिकार एवं सहयोग प्राप्त होने चाहिए। उसे अथ्थे- 
व्यवस्था की विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक सस्थाओ को निर्देश देने बा अधिकार होता चाहिए तथा 
साधनों के उपयोग का आवटन एवं निरीक्षण करने का अधिकार मिलना चाहिए। नियोजत की 
सफलतार्थ नियोजन सम्बन्धी तीन प्रमुख क़ियाओ का स्पष्ट पृथक्कीकरण होता आवश्यक होता है। 
ये क्रियाएँ हैं--योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन तथा योजना का पर्यवेक्षण एवं मूल्या- 
कन । योजना के निर्माण का कार्य योजना आयोग--जो कि विश्येपज्ञों की सस्था होती है-:ढ्वारा 
किया जाता है और इसे लोक सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान को जाती है। योजनाओं के त्ियास्ववन 
का कार्य विभिन्न शासकीय विभागों स्थानीय सस्थाओ तथा समामेलित सगठनो को दिया जाता है! 

योजनाओं के मूल्याकन एवं पर्यवेक्षण का का्ये एक पृथक्‌ स्वतन्त्र सस्था द्वारा किया जाना चाहिए। 
भारत मे मूल्याकत का कापे भी योजना आयोग द्वारा क्रिया जाता है। हमारे देश में नियोजेन 
ज़ियाओ के पृथत्रकरण सिद्धान्त को पूरी तरह नहीं अपनाया गया है 

४ (2) बिकास एवं आथिक स्थिरता में समन्वथ--सामान्यत यह मान लिया जाता है कि 
विकास एवं अस्थिरता (0:83097॥58909) एक-दूसरे के घनिष्ट साथी होते हैं, परन्तु नियोजित 
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अर्थ-व्यवस्था की सफलता हेतु प्रारम्भ से ही आधिक स्थिरता (8०णाणाा० डइणा5ब0णा) के 
विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए | योजना-अधिकारी को योजना के प्रत्यय से मौद्रिक एवं वित्तीय 
नोतियो का इस प्रकार सचालन करना चाहिए कि अधिक किक व आय के फलस्वझूप सूत्य- 
स्तर में अनुचित वृद्धि न हो । > 2.2 25. 

(3) प्रत्येक योजना को दीरघकालीन योजना-चरण +- को त अर्थ-व्यवस्था के 
सफल सचालन का उद्देश्य अर्य-व्यवस्था में दींकालीन वाछिव प्रगति करवा होता है । परन्तु 
योजनाएँ 5 से 7 वर्ष के काल के लिए निर्धारित होनी चाहिए क्योकि इतने काल के लिए उचित- 
रूप से अनुमान लगाये जा सकते है ! इत 5 से 7 वर्षोय योजनाओं को दीघेकालीन योजना का अग 
मानकर इनके कार्यक्रम निर्धारित किये जाने चाहिए अर्थात्‌ जो कोई भी योजनाएँ निकट भविष्य के 
के लिए जायें, वह सुद्दृर-भविष्य को योजनाओ के उद्देश्यों की ओर एक बढ़ता हुआ कदम होना 
चाहिए । नियोजित अर्थ-ध्यवस्था के अन्तगंत मस्थतीय परिवर्तत करना आवश्यक होता है और यह 
सस्थनीय परिवर्तन दीपेंकाल मे ही पूरे हो जाते है। प्रत्येक अल्पकालीन योजमा में इन सस्थनीय 
परिवर्तनों का आयोजन इस प्रकार किया चाहिए कि निश्चित दीर्घकाल मे वाछित सस्यनीय परि- 
बर्तन किये जा सके । 

(4) निजो क्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों का आयोजन--नियोजनत-सस्था सरकारी क्षेत्र बे. लिए 
बिनियोजन कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है, परन्तु निजी क्षेत्र के विनियोजन-कार्यक्रमों को निर्धा- 
रित करना असम्भव होता है क्योकि क्षेत्र उपस्थित परिस्थितियों के अनुकूल विनियाजन-सम्बन्धी 
निर्णय करता है और थे परिम्थितियाँ सदैव तीव्र गति से बदलनी रहती है । ऐसी नियोजन सस्था 
द्वारा निर्धारित किये गये निजी क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम कोई अर्थ नहीं रखता है। इस प्रकार 
तिथोजन-सस्था तिजी क्षेत्र के लिए विनियोजन एवं उत्पादन के सम्बन्ध में केवल अनुमात्र लगा 
सकतो है, परन्तु ऐसी अर्थ-व्यवस्था मे, जहाँ निजी क्षेत्र मे अर्थ॑-व्यवस्था के अधिकतर भाग आच्छा- 
दित हो, कोई भी उचित योजना बिना निजी क्षेत्र के विकाप्त एव विनियोजित कार्यक्रमों के लिए 
नहीं बनायी जा सकती है । ऐसी परिस्थिति मे निजी क्षेत्र का विनियोजन का प्रकार निर्धारित करके 
मौद्रिक, वित्तीय, भूमि-प्रबन्धत, लाइसेन्स देने आदि की नीतियों द्वारा निजी विनियोजन को वाछित 
क्षेत्रों मे प्रवाहित करने के लिए राज्य प्रोत्साहित एव विवश कर सकता है। निजी क्षेत्र के विकास- 
कार्यक्रमों को लचीला बनाना चाहिए जिससे परिस्थितियों के परिवर्तित होने के कार्यक्रमों मे भी परि- 
बर्तन किये जा सकें । 

(5) आय की वृद्धि एव रोजगार के लिए पृथरू-पृथक्‌ आपोजन---अत्प-विकप्तित राप्ट्रो में 
विकास-कार्यक्रमो के सचालन के फलस्वरूप आय मे तो वृद्धि होती हे परन्तु उसके अनुरूप रोजगार 
में वृद्धि नहीं होती हैं। इस कारण योजनाओं की सफलता के लिए नियोजित कार्यत्रमों मे आय की 
बुद्धि के आयोजन एवं रोजगार की घूद्धि के विशेष आयोजन किये जावे चाहिए। 

(6) नियोजन के कार्यक्रमों में संगतिता--नियोजन के कार्यक्रमों मे पारस्परिक सामजस्य एव 
समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों का पूरक एवं सहायक 
होना चाहिए अन्यथा नियोजन के क्रियान्वयन अवरोध उत्पन्त हो जायेंगे । नियोजन के कार्यक्रमो का 
नियोजन के उद्देश्ये के साथ तो सामजस्य होना ही चाहिए साथ ही साथ उनमे पारस्परिक बिरोधा- 
भास नही होना चाहिए । प्राय विकास एव कल्याण इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु जो 
कार्यक्म निर्धारित किये जाते है उनसे असावधानी के कारण विरोधामास उत्पन्न हो जाता है और 
विकास के उद्देश्य की तो पूति हो जाती है परन्तु कल्याण पक्ष कमजोर रह जाता है। योजना के 
उद्देश्यो, व्यूह रचना, नीतियो एवं कार्यक्रमों से भी सामझस्थ स्थापित करके नियोजन को सफ्ल 
बनाया जा सकता है। 

(7) प्रमावशालो आथिक नियन्त्रण एवं प्रोत्साहन--नियोजन की सफलताथ आथिक निय- 
न्वणों का कुशल क्रियान्वयन अत्यन्त आवश्यक होता है । आथिक नियस्नणों की कुशल व्यवस्था पर 
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साधनों का आवटन आय का वितरण, प्राथमिकताओ के अनुसार विनियोजन आदि समस्त प्रक्रि 
थाएँ निभर रहती हूं | आ्थिक नियन्तण नियोजित अथ-व्यवस्था के सब्तुलव का आधार होते हैं। 
आधिक नियस्तणों के साथ-साथ आश्थिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था भी सफनता हेतु आवश्यक होती 
है | नियोजित अर्य व्यवस्था के अन्तर्गत जब आथिक विषमनाओ को कम किया जाता हैँ तो आथिक 
एवं सामाजिक प्रोत्साहतों द्वारा कायकुशलता एवं साहस की ग्रतिशीलता स्थापित की जाती है। 
आशिक प्रात्साहनों के अन्तगंत लाभ के स्थान पर कार्यानुसार मजदूरी एवं बोनस की व्यवस्था 
की जाती है । आशिक प्रोत्माहनो के साथ-साथ समाजवादी प्रतिस्पर्दा का आयोजन किया जाता है 
और कुशल श्रमिकों को सामाजिक प्रतिष्ठा एव पद प्रदान किय जाते है। 

(8) मूल्य नीति एवं मूल्य यान्त्रतता--नियोजन को सफलता हेतु उचित मूल्य-नीति का 
सचालन आवश्यक हाता ह क्योंकि उचित मूत्य नीति द्वारा ही अथ-व्यवस्था मे माँग एवं पूर्ति, बचत 
एवं विनियाजन उपभोग एवं उपादन और विदेशी विनिमय के क्षेत्र भे सन्तुलन स्थापित किया जा 
सकता हैं। नियाज्न के लक्ष्यों एव कार्यक्रमों का मौद्विक मूल्याकन तभी किया जा सकता है 
जबकि मूत्य यान्तिक्ता विद्यमान हो | यही कारण है कि साम्यवादी राप्ट्रो मे छाया मूल्यों का उप- 
योग इस हतु किया जाता है) योजना सम्बन्धी सभी आधथिक गणनाएँ तभी उपयोगी हो सकती है 
जेबकि उचित मृत्य-यान्तिकता का सचालन क्या जाय । 

(9) नियोजन के कार्यक्रमों मे लचीलापत--नियोजन के कायत्र्मों भे पर्याप्त लचीलापन 
रखा जाना चाहिए क्योक्ति आधिक प्रूर्वातुमान बहुत कम पूरी तरह सही बैठते ह । आधिक परिस्थि- 
तियो म॑ इतनी तीब्रगति मे परिवर्तन होते रहते है कि विकास कार्यत्मों में निरन्तर फेर-बदल करना 
आवश्यक होता है । योजना के सचालन के अन्तर्गत यदि पूर्वानुमान की तुलना में अधिक अनुकूल 
परिस्थितियाँ उदय हो जाये तो इस अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप योजना के कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों 
में परिवतन क्रिया जाना चाहिए । इसो प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियाँ उदय होने पर भी कार्यत्रमो मे 
परिवर्तन क्था जाना चाहिए । 

(20) क्षेत्रीयता--नियोजन की सफलता के लिए विकास कार्यक्रमों का निर्धारण क्षेत्रीय 
आवश्यकताओं के आधार पर क्थिा जाना चाहिए। भारत ज॑से बडे राप्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों वी 
भाधिक एवं सामाजिक परिस्थितिया म बहुद अधिक भिन्नता होती है । स्थानीय साधनों का उपयोग 
करने तथा विस्तास् प्रक्तिया के छितराव को व्यावहारिक वनाने के लिए क्षेत्रों के आधार पर विकास 
वायक्म निधारित एवं सधालित किये जाने चाहिए ।आथिक एवं सामाजिक विपमताओं को कम करते 
के लिए भी क्षेत्रीय नियोजन आवश्यक होता है । 

उपयुक्त विवरण मे स्पष्ट होता है कि योजना की सफलता इन सभी तत्वों के एकीकृत एव 


सम्मिलित ग्रतिमान होन का परिणाम होता है । एक भी तत्व का अभाव समस्त योजना को शिथिल 
बना देता है । 


2 
नियोजन के अन्तर्गत साधनों का आवंदन तथा 


प्रोत्साहनों की समस्या 
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पूँजीवादी अर्ध-व्यवम्था विपणि-तान्त्रिकता वे अन्तर्येत्त मूल्य, माँग एवं पूर्ति का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण निर्धारक-तत्व होता है । ऐसी अर्थ-व्यवस्था भें किसी वस्तु अथवा सेवा का उपभोग एवं 
उत्पादन दोनों ही उस वस्तु के मूल्य पर तिर्भर रहते है । एक पूर्ण प्रतिस्पर्दी अर्थे-व्यवस्था में 
सूल्य-यएन्त्रिकता के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का उपयोग क्षघिकतम रीमास्त उत्पादन-क्षमता के 
आधार पर किया जाता है और उत्पादन के प्रत्येक साधन को भुगतात उस साधन की सीमान्त 
उत्पादकता के आघार पर किया जाता है । मूल्य-यान्त्रिकता के अन्तर्गत इस प्रकार उत्पादन बे प्रत्येक 
साधन का अनुक्लतम उपयोग किया जाता है और मूल्य उत्पादन के साधनों के आवटन का तिर्धारक 
तत्व बनता है । जिस व्यवसाय में साधनों का सम्मिश्रण अनुकुलतम हांता है, वह व्यवसाय सर्वाधिक 
लाभोपार्जन करता है । परन्तु इस प्रक्रिया के साथ एक बहुत बडी घते जुडी रहती है और वह है पूर्ण 
प्रतिस्पर्द्धा के अन्दर्गत सम्तुलन स्थापित होता । जब पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा विद्यमान नही होती है तो मुल्य- 
यान्त्रिकता की प्रक्रिया भी साधनों का अनुकूलतम आवंटन करने में असमर्थ रहती है । जैसा सव- 
विदित है कि पूर्ण प्रतिस्पर्दा केवल एक सेद्धान्तिक मान्यता है क्योकि इसका विद्यमान रहना 
जव्यावहारिक है। ऐसी परिस्थिति में मूल्य-यान्त्रकवा को साधनों के अनुकूलतम आवदन के लिए 
मुक्त नही छोडा जा सकता है क्योकि इसके मुक्त रहने पर साधनों का अपव्यय होने लगता है। 
एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में इसी कारण मूल्य एवं विपणिश्यान्निकता के द्वारा साधनों के आवटत 
को खुली छूट नहीं दी जाती है । नियोजन के अन्तगेंत साधनों का आवटन निम्नलिलित विश्लेषण 
के आधार पर क्रिया जाता है 
साधनों के आवंटन के आधार 
(१) उत्पादन-चटकों की व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण । 
(2) आधिक प्रगति की गतिशीलता का विश्लेषण ) 
(3) विशिष्ट समस्याओं के निवारण का विश्लेषण । 
(4) समय घटक विश्लेषण । 
(5) विनियोजन सगति विश्लेषण ! 
(6) शीमान्त सामाजिक उत्पादकता विश्लेषण । 
(7) प्रति व्यक्ति पुतविनयोजन हेतु सीमान्त साधनों की उपलब्धि का विश्लेषण । 
(8) डॉब-सेन का समय विश्लेषण 3 
(9) पूँजी उत्पाद-अनुषात विश्लेषण | 
(0) श्रम-पूँजी अनुपात विश्लेषण । 
(]) भुगतान सन्तुलल विश्लेषण ६ 
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(2) आय सन्तुलन विश्लेषण । 
(3) क्षेत्रीय सन्तुलन विश्लेषण । 
(4) आधिक एवं सामाजिक सरचना का विश्लेषण । 
साधनों के आवंटन सम्बन्धी इन सभी विश्लेषणों का अध्ययन (पूँजी-निर्माण एवं आर्थिक 
प्रगति' के अध्याय में विनियाजन गुणमान (7४80गशा: एऐशांशा9) के अन्तगंत किया गया है। 
साधनों का आवंटन एवं मुल्य-यान्त्रिकता 
साधनों के उचित आवटन हेतु उत्पादन, उपभोग, विनियोजन, आयात एवं निर्यात सभी 
पर इस प्रकार समन्वित नियस्तण करने की आवश्यकता होती है कि आशिक प्रगति के साथ सामा- 
जिक न्याय की व्यवस्था की जा सके । मुक्त मूल्य-व्यवस्था योजना के सक्ष्यों की प्राप्ति मे बाधाएँ 
उपस्थित वरती है और इसी कारण नियन्त्रित मूल्य यान्त्रिकता का उपयोग नियोजन के अन्चर्गत 
क्रिया जाता है । अपूण विषणि-सरचना में साधनों के वास्तविक मृत्यो एवं उनकी सीमान्त उत्पा- 
दकता में बहुत अन्तर रहता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों का ऋ्रुटिपूर्ण आवेटन 
हांता है और रोजगार एवं उत्पादन का स्तर अनुकूलतम नही हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में 
साधनों वे अनुकूलतम आवटन हेतु छाया-सूल्यो (50800 ९7०९५) की सहायता ली जाती है । 
नियोजन-प्रविधि मे छाया-मुल्यो के आधार पर आवंटन 
जव वास्तविक मूस्य, अथ-व्यवस्था में साधनों का योजना के लक्ष्यों बे अनुरूप, आवंटन 
करने में असमर्थ रहते है तो छाया-मूत्यों के आधार पर साधनों के आवटन सम्बन्धी निर्णय नियो- 
जो द्वारा लिये जाते है । छापा-मूल्य वास्तव में माने हुए नाममात के सुश्य होते है जिनके आधार 
पर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न सण्डो के विनियोजन का मुल्याकन किया जाता है। उत्पादन के किसी 
साधन (आदाय--770/), जैसे पूँजी, श्रम, विदेशी विनिमय, साहस आदि का छाया-मूल्य उसकी 
'अवसर-लागत' (0990/प्रत// (०४) के बरावर होता है। दूसरे शब्दों मे, यह कह सकते है कि 
कसी आदाय का छाय्रा-मूत्य उस हानि के बरावर समझा जाता हे जो उस आदाय की एक इकाई 
ने कम होने से अर्थ-व्यवस्था को पहुँच सकती है। जिस साधन की अर्थ-व्यवस्था मे पूतति कम होती 
है, उसका छाया-मूस्य उसके वास्तविक मूत्य से अधिक होता है और जिस साधन का अतिरेक होता 
है, उसका छाया-मूत्य वास्तविक मूल्य मे कम होता है। छाया-मूल्यों के आधार पर इस प्रकार 
नियोजक विभिन्न परियोजनाओं का घागत-लाभ-अनुपात ज्ञात कर सकता है और जिस परियोजना 
में लागत-लाभ-अनुपात सवसे कम होता है, उसमे साधनों का उपयोग किया जा सकता है! परन्तु 
छाया-मूत्यों का निर्धारण आसानी से करना सम्भव नही होता है। विपणि में मूल्यों के समूह की 
ग्रपूह बिद्म्पर होता है और इतमे किसी एक से छायानमूल्य को जोडने में ऋर्डिगाई होती है। इसके 
अतिरिक्त निजी साहसी एवं सरकारी अधिकारी छाया-मूल्यों पर आधारित परियोजनाओ को स्वेच्छा 
से स्वीकर नहीं करते है। पूंजी का छाथा-मूत्य ब्याज की दरो पर आधारित किया जाता है। छाबा- 
ब्याज दर ज्ञात करने के लिए पूँजी की माँग एवं पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों पर विचार 
किया जाता है । विकासशील राष्ट्रो मे पूँजी की पूधि एवं ब्याज-दर में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता 
है । ऐसी परिस्थिति भे पूंजी का छाय्ा-मुत्य उसकी सीमान्त उत्पादकता पर आधारित करना होता 
हं । परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों मे सीमान्त उत्पादकता का ही आधार नहीं माता जा सकता 
है बयोकि इनमे बहुत से व्यवसाय लाभ हेतु सचालित नहीं किये जाते है। इस परिस्थिति में पूँजी 
का छाया-मूत्य लाम हृतु एवं गैर-लाभ हेतु सावंजनिक व्यवसायों के लिए पृथक्‌-पृथक्त्‌ निर्धारित 
करने की आवश्यक्ता होती है । 
श्रम वा छाया-मूल्य निर्धारित करने मे और अधिक कठिनाइयाँ आती है। श्रम के प्रकार 
अत्यधिक हाते है और उनमे से किसी को जीवन-निर्वाह-स्तर से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है, 
जाए श्रम्त वी पूति क्लिनी भी अधिक क्यो न हो जाय । अदृश्य वेरोजगारों की सीमान्त उत्पादकता 
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लगभग शून्य के बराबर होती है। ऐसे श्रम का छाया-मूल्य, श्रम की कृषि से औद्योगिक क्षेत्र मे 
लाने की लागत (जिसमे प्रशिक्षण, निवास-गृह एवं अन्य सुविधाएँ सम्मिलित होती हैं) के बरावर 
समन्ना जा सकता है | अल्प-विकसिद राष्ट्रों मे छाया-मूल्यों के आधार पर यह निर्धारित करना 
सम्भव हो सकता है कि कितने श्रम का अ्रतिस्पापन, कितनी पूँजी से किया जा सकता है और इस 
आधार पर पूँजी प्रधान एवं श्रम-प्रधान तान्तिकताओ के मतभेद को आसानी से सुलझाया जा सकता 
है । यदि पूँजी का ऐसे क्षेत्रो मे उपयोग किया जाय, जहाँ श्रम के द्वारा भी वही उत्पादग किया जा 
सकता है, जैसे दस्तकारी, तो उत्पादन की लागत तो कम हो सकती है जिससे विनियोजको को 
अधिक लाभ प्राप्त होगा परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण से पूँजी की सीसान्त उपयोगिता शून्य के बरा- 
बर होगी । ऐसी परिस्थिति मे पूँनी का उपयोग अन्य वैकल्पिक क्षेत्रो मे किया जा सकता है, जहाँ 
सामाजिक एवं आर्थिक दोनो ही दृष्टिकोणों से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता हो । 
मिश्चित अर्थ-व्यवस्था में छाया-मुल्य 

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तगंत जब विकास-योजना का सचालत किया जाता है तो छाया- 
पूल्य-यान्त्रिकता का उपयोग करना कठिन होता है। सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के लिए छाया- 
मूल्यों के आधार पर शाधनों के आवटन का निर्णय किया जा सकता हे परन्तु निजी क्षेत्र को छाया- 
पूल्यो के आधार पर निर्णय करने के लिए विवश नही किया जा सकता है और जब सरकारी एव 
निजी क्षेत्र में पृथक्‌ूपृथक्‌ मूल्यों के आधार पर निर्णय किये जाते हैं तो अथं-व्यवस्था मे असन्तुतन 
बाप उदय होना स्वाभाविक होता है) ऐसी परिस्थिति मे राजकोपीय एवं भौद्रिक नीतिगो तथा 
प्रत्यक्ष मूल्य-नियल्त्रण द्वारा बाजार-मूल्य की छाया-मूल्य के लगभग वरावर रखने का प्रयत्न किया 
जाता है । कर, शुल्क एवं बनुदान-नीति से सरकार द्वारा इस प्रकार समायोजन किये जाते हैं कि 
उत्पादन के घटकों एवं वस्तुओं के मूल्य ऐमे स्तर पर बने रहे कि साधनो का आवटन अधिकतम 
अथवा अगुदूलतम उत्पादत प्रदात कर सफे । भारत मे आथिक नियोजन के सचालन के बीस वर्षो 
के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सरकार के मूल्यों को नियन्त्रित करने के प्रयास प्रायः सफल नहीं 
रहते हैं और इस सम्बन्ध मे जो भी नीतियाँ अपनायी जाती हैं, वे अधिक प्रभावशाली नहीं रहती 
हैं। भारत में यद्यपि छाया-मूल्यों की पान्त्रिकता का उपयोग नियोजित विकास के कार्यक्रमों के 
निर्धारण हेतु नहीं किया गया है परन्तु मूल्यो को नियल्त्रित करने के भरसक प्रयत्न किये गये हैं । 
सरकार की मूल्य-नियत्त्रण की प्रक्रिया की प्रतिक्रियास्वरूप देश भें दो समान्तर--मूल्य-नियन्त्रित 
मूल्य एवं काला बाजार-मूल्य--विद्यमान है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों का आवंटन 
अनुकूलतम नही हो पा रहा है। काला बाजार-पूल्य के आधार पर निजी क्षेत्र मे बडे पैमाने पर 
विनियोजन-सम्बन्धी निर्णय लिये गये हैं जितके अन्तगगंत साधनों का सामाजिक एवं आशिक दृष्टि- 
कोण से अनुकूलतम उपयोग नही हो पाता है। काले धन का विनियोजन प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों, 
व्यवसायों एवं परियोजनाओं में निजी साहसी इसलिए नही करता है कि बह वित्तीय अपराध का 
शिकार वन सकता है। यही कारण है कि हमारे देश मे बचत एवं विनियोजन की दर में निरन्तर 
उच्चावचान होते रहते है और विकास कार्यक्रमों हेतु साधनो की कमी रहती है | दूसरी ओर काले- 
बाजार के अन्तर्गत साधनों का क्षपव्यय निरन्तर बढता जा रहा है । साधनों के अपव्यय से हमारा 
तात्पर्य यह है कि साधनों का अधिकतम उपयोग सामाजिक एवं आशिक हित हेतु नहीं होता है, 
जबकि व्यक्तिगत साहसी अथवा विनियोजक को अधिक आय उपाजित होती रहती है। काले- 
बाजार के अन्तर्गत लाभ की दर अधिक होने के कारण साधतो का वस्तुओं के सग्रहण करने, आधिक 
अपराध करने, तस्करी-ब्यूपार करने एवं समाज के लिए हएनिकारक कायंदाहिया करने पर उपयोग 
हो जाता है । साधनों का इस प्रकार अपव्यय ही मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी दुर्बलता 
बनती जा रही है और इससे नियोजित विकास में गतिरोध उत्पन्न होते है । 

नियोजन के अन्तर्गत प्रोत्साहनों को समस्या 
पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था मे प्रोत्साहतो की समस्या का निवारण व्यक्तिगत लाभ, सुविधाओं 
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एव स्वतन्त्रताआ के द्वारा स्वत- ही होता रहता है। पूंजीपति अपने लाभ मे व्यक्तिगत रुचि रखता 
है और अपनी पूंजी के अधिकतम लाभ हेतु उपयोग करने के लिए प्रयल्लश्ील रहता है। पूंजीपति 
अपने लाभ को बढाने के लिए श्रमिकों को भी आधिक एवं अन्य प्रलोभन अधिक एवं अच्छा उत्पा- 
दन करने हेतु देता रहता ह । साथ ही पूँजीपति श्रमिकों से व्यक्तिगत रुम्पर्क स्थापित करके उनको 
सन्तुष्ट रखता है और उतकी सदुभावना का लाभ उठाता है। उत्पादन की प्रक्षिया में उन समस्त 
तत्वों, जिनमे मानवीय प्रयास भी निहित रहता है, प्रोत्माहन की आवश्यकता होती है क्योकि 
मामव को मौद्रिक आय के अतिरिक्त मानवीय सम्बन्धो एवं मनोवैज्ञानिक सन्‍्तोप की भी आवेश्य- 
कता होती है। मानव एक मशीन के समान उत्पादब-क्निया को दूसरों की इच्छानुसार निष्पादित 
नहीं कर सकता है क्योकि उसमे स्वयं विचार करने, महसूस करने एवं सहयोग करने की क्षमता 
होती है और जब तक उसे मनोवैज्ञानिक मन्तोष नहीं प्राप्त होता है, वह अपनी उत्पादन-योग्यता 
का सम्पूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर सकता है। आथिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं का 
मचालन राज्य के निर्देशानुसार क्या जाता है । उत्पादत के साधनों पर समाज का अधिकार होता 
है और उनके अनुकूलतम उपयोग को योजना-अधिकारी निर्देशित करता है। नियोजत-व्यवस्था मे 
इस प्रकार उत्पादन-प्रक्रिया के सचालन का दायित्व ऐसे कर्मचारियों पर होता है जिन्हें निश्चित 
वेतन एवं भत्ते मिलते है और जिन्हे व्यक्तिगत रूप से उत्पादन-क्रियाओ की सफलता से कोई विशेष 
लाभ प्राप्त होने की सम्भावना नही होती है । नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत इस प्रकार 
उत्पादन-क्रिया का सचालन व्यक्तिवांदी नही होता है जिसके परिणामस्वरूप ओोत्साहत की समसा 
उदय होती हूं । 
प्रोत्साहनो के प्रकार 
प्रोत्साहन दो प्रकार के होते है--मौद्रिक एवं अमौद्धिक । मौद्धिक प्रोत्साहनों के अन्तर्गत 
कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन के गुण, समय एवं परिणाम के आधार पर उन्हे मौद्विक लाभ प्रदाव 
किये जाते है। जो कमचारी प्रमापित कार्य से कम, कम गुथ वाला अथवा अधिक समय में का 
निष्पादित करते है, उन्हे मौद्विक दण्ड भी दिये जाते हैं। मशीन एवं औजारों का लापरवाही पे 
उपयोग करने के कारण जो टूट-फूट होती है, उसके लिए भी कर्मचारी को दण्डित किया जाता 
है। जब कर्मचारी को दण्ड के स्वरूप मौद्विक हानि पहुँचायी जाती है तो उसे नकारात्मक मौद्विक 
प्रोत्माहन कहते है । दूसरी ओर मौद्रिक लाभ जब कर्मचारी को कार्य के पुरस्कारस्वरूप दिया जाता 
है तो उसे सकारात्मक प्रोत्साहन कहते है । 
अमौद्विक प्रोत्साहनो के अन्तर्गत उच्चतम प्रवन्ध-कला का उपयोग करके कर्मचारियों में 
सन्तोप एवं सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जाती है जिससे वे अपने कार्य को अपने सम्पूर्ण परिश्रम 
एड झोग्यता से न्एएएवित करने के लिए उत्प्रेरिद्ि रहते हैं अमोद्धिक पोत्ताहनो के अन्तर्गत कर्म 
चारियों मे उत्तरदायित्व की भावना जागृत की जाती है, व्यवसाय के मामलों में उनसे सलाह त्ली 
जाती है, उत्पीडन के निवारण की उचित व्यवस्था की जाती है, उनके व्यक्तिगत मामलो में सलाह 
प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, उन्हें व्यवसाय की कार्य-व्यवस्था एव नीतियों की समय-समय 
पर जानकारी दी जाती है उनमे सुरक्षा-भावना जागृत करने के लिए पेन्शन, बेरोजगारी 
एवं बीमारी के विरुद्ध वीमा, जीवन-वीमा, दुर्घटना होने पर क्षति-पूति एवं सहायता की व्यवस्था 
को जाती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को समाज-प्रतिप्ठा प्रदान करने का भी प्रयास किया 
जाता है। 
आर्थिक नियोजन एवं प्रोत्साहन 
आधिक नियोजन के अन्तर्गत प्रोत्साहनों के स्तर में कमी होना आवश्यक नही होता है 
वयोकि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्या में भी व्यक्तिवादी आर्थिक सरचना उस रूप में विद्यमान नहीं है 
जो अठारहवी एवं उत्तीमवी शताब्दी मे थी। उस समय पूंजीपति स्वय पूंजी जुटाकर श्रमिक के 
साथ कत्घा से कन्‍्धा मिलाकर कार्म करता था और वह पूंजीपति प्रवस्धक, पर्यवेक्षक एवं श्रमिक 
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सभी का कार्य करता था। सुक्त पूँजी वाली कम्पनियों एव वृहृद्‌ स्तरीय उत्पादन के प्रादुर्भाव से 
पूंजीपति (अशधारी) प्रबन्ध एवं श्रमिक, सभी एक-दूसरे से अलभ-अलग हो गये है। कारखानों मे 
कार्ये करते वाले श्रमिक, को जो वास्तविक उत्पादन करता है, कुशल कार्य करने का सम्पूर्ण लाभ 
प्राषा नही होता है वयोकि अशघारी इनके द्वारा उपाजित उत्पादन के लाभ का बहुत बडा भाग 
चाभाश के रुप मे ले जाता है। नियोजित अथे-व्यवस्था के अन्तर्गत जब सरकार द्वारा कारखातो 
का सचालन किया जाता है दो श्रमिको के प्रोत्साहन को और अधिक बढाया जा सकता है क्योकि 
सरकार अशधारियो के समान अधिक लाभाश प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होती है और 
सरकारी व्यवसायों से मिलने वाले साभ को भी जनहित के लिए ही उपयोग किया जाता है । 
नियोजन के अन्तर्गत सरकार पूँजीपति का स्थान ग्रहण करती है और शेप श्रबन्ध-व्यवस्था जैसी की 
तेसी बनी रहती है। सरकार का दृष्टिकोण पूँजीपति की तुलना मे कल्याणकारी एवं जन-हितकारी 
होता है| प्रोत्माहन की समस्त उन व्यवस्थाओ को, जो पूंजीवाद मे प्रचलित रहती है, नियोजन के 
अम्तर्गत भी जारी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त गैर-गौद्विक प्रोत्साहनो का व्यापक बिस्तार 
किया जाता है। श्रमिक एवं प्रवन्धक में अधिकार की भावना जागृत हो जाती है वोकि उन्हें 
ध्यवसाय के प्रवन्ध मे अपने विचार व्यक्त करने तथा नीतियाँ निर्धारित करने हेतु अपनी सलाह 
देने का अधिकार दिया जाता है। इसके साथ ही श्रमिकों में यह भावना समाप्त हो जाती है कि 
उनके प्रयल का लाभ पूँजीपति को प्राप्त होता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में श्रोषण-तत्व का 
प्रतिस्थापत करके सामाजिक हित का प्रादुर्भाव होता है । 

नियोजित अर्थ व्यवस्था के अत्तगंत आय, अवसर एवं धन के समान-वितरण को भी महत्व 
दिया जाता है। यही कारण है कि किसी भी श्रमिक को उसके जीवन निर्वाह-स्तर से कम परिश्रम 
नही दिया जाता है। इस न्यूनतम स्तर से अधिक पारिश्रमिक उसकी योग्यता, काये का प्रकार, 
कार्य निष्पादन, सहयोग एवं अनुशासन की प्रवृत्ति आदि के आधार पर निर्भर रहता है । परन्तु इन 
सब गुणो के आधार पर अधिक पारिश्रमिक उसी सोमा तक प्रदान किया जाता है कि जिससे आर्थिक 
एवं सामाजिक विधमता उदय न हो । ऐसी परिस्थिति मे मौद्विक प्रोत्साहनो का उपयोग सीमित 
ही जाता है और अमौद्रिक प्रोत्साहनो को व्यापक वनाया जाता है । विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात 
हुआ है कि मानव केवल धन के लिए अपने कार्य के प्रति उत्प्रेरित नही होता है बल्कि उसे समाज, 
प्रशासन एवं राजनीति मे सम्मान से सल्तुण्टि उपलब्ध होती है। सम्मान से प्राप्त हाने वाली 
सस्तुष्टि एव प्रेरणा मौद्विक लाभो से प्राप्त होते वाली सन्तुष्टि से कही अधिक गहन होती है और 
अधिक समय तक श्रमिक मे विद्यमान रहती है। नियोजन के अन्तर्गत इसी कारण मिम्न प्रकार 
के प्रोश्साहुनों को विशेष महत्व दिया जाता है । 

नियोजित अर्थ-व्पवस्था मे राज्य पूँजीपति का स्थान ग्रहण करता है परन्तु राज्य में शोषण 
करने वाले तत्वों का कम समन्वय होता है जिसके परिणामस्वरूप कत्याणकारी उद्देश्यों से व्यव- 
सायो का सचालन किया जाता हे | सामाजिक स्वामित्व के अन्तर्गंत्र साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग 
होता है । अर्थ-व्यवस्था का सगठन एव प्रबन्ध की विधियाँ रबत ही प्रोत्साहन की बनाये रखती है। 
रामाजवादी अर्थ-ध्यवस्था मे प्रात्साहनो को दो प्रमुख घटक नियब्त्रित करते है, जो निम्न प्रकार है 

() समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध--समाजवादी अर्थ-व्यवस्था भे व्यवसायों को अधिकतम 
सावंजनिक हित के लिए सचालित किया जाता है १ इस साेजनिक हित मे उन कर्मचारियों एबं 
श्रमिको का जो उस व्यवसाय में कार्यरत होते है, हित भी सम्मिलित रहता है । इन व्यवसायों का 
प्रबन्ध एव सचालन में श्रमिको को प्रजातान्निक भागीदारी का अधिकार दिया जाता है| इस प्रकार 
पूँजीपति, भ्वन्‍्ध एवं श्रमिक के अन्तर को समाप्त करके व्यवसायों मे कार्यरत कर्मचारियों एव 
श्रमिकों को इनके सफल सचालन में आथिक एवं चारित्रिक रूप से उत्तरदायों बना दिया जाता हैं। 
व्यवसायो को समाज का प्रत्यास माना जाता है और कार्यरत कर्मचारी एवं श्रमिक इस प्रत्यास 
के प्रत्यासी (प्रप४/८६६) समझे जाते है। व्यवसायों की सफलता में कर्मचारियों एवं ्रमिको 
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का आधिक हिंत तो निहित रहता ही है साथ ही साथ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी निहित रहती 
है | इस प्रकार समाजवादी उत्पादन सम्बन्धो और पूंजीवादी उत्पादन सम्बन्धों मे मूलभूत अन्तर 
होता है । पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धो में स्वामी और कर्मचारी का सम्बन्ध होता है जिसवे परिणाम- 
स्वरूप मौद्विक प्रोत्साहनों का सर्वाधिक महत्व रहता है। दूसरी ओर, समाजवादी उत्पादन सम्बन्धो मे 
कर्मचारी होने के साथ-साथ व्यवसाय का प्रवन्धक एवं सरक्षक भी होते है जिससे उनमे व्यवसाय 
की सफ्लता हेतु प्रोत्साहन स्वत ही बना रहता है। 

(2) अर्थ-ब्यवस्था की प्रबन्ध एवं संगठन सम्बन्धी सरचना--समाजवादी व्यवस्था मे उत्पा- 
दम की प्रक्रिया समाज की आवश्यकताओ बे अनुसार उत्पादन एवं विषणि व्यवस्था में समायोजन 
क्या जाता है । समाजवादी सगठन में मजदूरी के भुगतान की ऐसी विधियों को अपनाया जाता 
है कि कर्मचारियों एवं श्रमिकों को व्यवसायों के लाभ में से भाग पाने का अधिकार रहता है । जब 
कर्मचारियों एवं श्रमिकों को व्यवसायों के प्रवन्ध एव लाभ में भाग पाने का अधिकार रहता है 
और व्यवसायों वा सघालन लाभ हेतु उद्देश्य के लिए नही अपितु सार्वजनिक हित के लिए क्रिया 
जाता है तो प्रोत्माहन की समस्या उदय नहीं होती है । 

नियोजन के अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रोत्माहनों को विशेष महत्व दिया जाता है 

() समाजवादी धतिस्पर्द्धा--समाजवादी प्रतिस्पर्द्धा का प्रादुर्भाव साम्थवादी राष्ट्रो मे हुआ 
है । इसके अन्तगत उत्पादन-कार्य मे लगी श्रमिकों की विभिन्न टोलियों मे प्रतिस्पर्दा की व्यवस्था 
की जाती है। टोली अथवा कारताना जो सबसे अधिक उत्पादन, सबके कम लागत पर उत्पाद 
अथवा सबसे कम समय मे निर्धारित उत्पादन करता है उसे सामूहिक रूप से पुरस्कृत एवं साब- 
जतिकतया सम्मानित किया जाता है । 

(2) सार्वजनिक सम्मान एवं सार्वजनिक अपसान--इस विधि के अन्तगंत अधिक कुशल 
एब प्रशसतीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सांजनिक रूप में सम्मानित किया जाता हे और 
उन्हे कारखाना, व्यवसाय स्थानीय सत्ता, राजनीतिक दल आदि में स्थान प्रदान करके सम्मानित 
किया जाता है। जो कर्मचारी लापरवाही से कार्य करता हैँ मशीन की दूट-फूट करता है, वह 
दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है उसे सावंजनिक रूप से अपमानित क्यि जाता है, समाचार- 
पत्रों एवं इश्तहारों मे उसकी अवहेलना की जाती है और उसे प्रशासनिक एवं सामाजिक सेस्थानों 
से पदमुक्त कर दिया जाता हे । 

(3) सरक्षण की भावना--जों कारखाना अथवा टोली समाजवादी प्रतिस्पर्दा के अन्तर्गत 
विजयी होती हे उन्हे अपशजित हुए कारखानों एवं टोलियो को प्रशिक्षित करने का कीये सौप 
दिया जाता है जिससे दे भी अपनी उत्पादकता एवं कार्य से सुधार कर सकें । इस प्रकार सभी 
कमचारियों को आगे बटने के लिए प्रोत्माहित किया जाता है । 

(4) सुझाव एवं आविष्कारो को प्रोत्साहन--श्रमिको एवं कर्मचारियों के उत्पादन में 
सुधार करने एवं उत्पादन-विधि-सम्बन्धी आविप्कारों को व्यावहारिक रूप देने को प्राथमिकता दी 
जाती है और जो सुझाव अथवा आविष्कार सफल सिद्ध होते है, उनसे सम्बन्धित श्षमिकों को 
सम्मानित किया जाता है। वह आविष्कार उसी श्रमिक के नाम से प्रसारित किया जाता है और 
अन्य श्रमिकों को उसका अनुसरण करने को कहा जाता है। इस प्रकार श्रमिकों मे सरचात्मक एव 
आविष्कार-प्रवृत्तियों का विस्तार होता ह और वे अपनी उत्पादकता एवं कुशलता बढाने के लिए 
प्रथत्नशील रहते है। 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तगंत इस प्रकार पूँजीवादी अये-व्यवस्था के प्रोत्माहनों वें 
अतिरिक्त समाजवादी ग्रोत्साहनो की और व्यवस्था कर दी जाती हैं जिसवे परिणामस्वस्प प्रोत्साहनो 

में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है । परन्तु समाजवादी प्रोत्साहन तभी कुशलता से सचालित हो सकते 
है, जब देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था की वास्तविक सरचना कर दी गयी हो । समाजवादी 
अर्थव्यवस्था में किराया, ब्याज एवं लाभ के अन्तर्गत व्यक्तियों को जो अनुपाजित आय उदय 
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होती है, उसे समाप्त करने की भावश्यकता होती है । अतुपाजित आय समाप्त होने पर ही समानता 
का वातावरण उदय हों सकता है और प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता, कार्यक्षमता एवं कतंव्य- 
परायणता के आधार पर आधारित आय प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की समानता नागरिको 
पे सुरक्षा की भावना जाग्रृत करती है जिसके अन्तर्गत वह यह मानता हैँ कि वह जितनी अधिक 
कुशलता से कार्य करेगा, उतना ही अधिक लाभ उसे प्राप्त होगा और बिना पारिश्रमिक के अन्य 
कोई नागरिक आाथिक एवं सामाजिक त्ञाभ प्राप्त नही कर सकेगा । इसके साथ श्रम्रिको की कार्य- 
कुशलता का साप करने की उचित विधि भी होनी चाहिए और इस माप करने की प्रक्रिया मे किसी 
प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए । इसका जर्थ यह है कि नियोजित अर्थ-ब्यवस्था मे प्रोत्साहनो 
का पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहना कुशल प्रशासन पर मिर्भर रहता है जो राजनीतिक परम्पराओं 
पर निर्भर होता है। 
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विकास योजना एक अत्यन्त विस्तृत प्रलेख होता है जिसको तैयार करने के लिए अत्यधिक 
परिश्रम बरने की आवश्यकता होती है | यह प्रलेख राष्ट्र की वर्तमान आधिक स्थिति का ब्यौरा देते 
हुए विभिन्न विकास कार्यक्मो का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विवरण होता है और यह्‌ भी उल्लेखित 
करता है कि इन कार्यक्मों का सचालन निरीक्षण एवं क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है। 
हुने सब विवरणों के साथ योजना में समाज की उस स्थिति का चित्रण भी किया जाता 
है जो योजना के क्ियास्वयन के पश्चात उदय होगी। इस प्रकार एक विकास-योजना मे अर्थ- 
व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के साथ भविष्य को सम्भावनाओं का चित्रण किया जाता है जिसके 
लिए सर्वेक्षण अन्वेषण दूरदर्शिता एव प्रविधिकरण ([70०७४आ७8) की आवश्यकता होती है। 
वास्तव में विकास-योजना अथ् व्यवस्था का स्थिति विवरण (88(97०० 5082) होता है जिसमे देश 
में उपलब्ध समस्त साधनों को परिमाणात्मक विवरण दिया जाता है और उनके विवेकपूर्ण वितरण 
एवं उपयोग की प्रविधि अकित की जाती है । समाजवादी राष्ट्रों, जैसे सोवियत रूस में राष्ट्रीय 
आधिक योजना एक राजकीय प्रलेख होता है जिसमे निर्धारित थोंजनाकाल मे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था 
के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक आधिक क्षेत्र (8007०70 56८(0/$) के कार्यक्रमों की सूची दी 
जाती हे । इस राजकीय प्रलेख का ढाँचा (57प८प्रा७) आर्थिक विकास के स्तर तथा भौतिक 
उत्पादन के सामाजिक एव क्षेत्रीय (950००) ढाँचे और योजना के लक्ष्यों एवं समस्याओं पर 
निर्भर रहता है। # 
विकास-योजना इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण क्षेत्रों से सम्बद्ध होती है। ऐसी योजना 
के चार मुख्य पहलू होते है--प्रथम उत्पादन लक्ष्य, जिसके अन्तर्गत इच्छित वस्तुओं की उत्पादन- 
वृद्धि के आँकड़े दिये गाते है, द्वितीय, मानव विनियोजन बजट, जिसमे उस सरकारी व्यय का विंव 
रण दिया जाता है जो मानव के विकास एवं कल्याण पर व्यय करने का लक्ष्य होता है अर्थात्‌ शिक्षा, 
प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओ का आयोजित सरकारी व्यय तथा चतुर्थ, नियमन-कार्य- 
वाहियाँ इनके अन्तर्गत उन प्रतिबन्धो एवं नियल्त्रणो का विवरण दिया जाता है, जिनक्रे द्वारा निजी 
व्यक्तियों, सस्थाओ एवं व्यवसायों थी क्रियाओं का प्रकार निर्देशित किया जाता है जिससे इनके 
द्वारा योजना उद्देश्यों की पूति मे योगदान उपलब्ध हो । इस प्रकार आर्थिक योजना के लक्ष्यों का 
एक परिमाणान्मक विवरण होता है जिनसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए पूँजी एवं मानव के उपयोग 
को निदेशित करने की प्रविधि का उल्लेख भी किया जाता है। एक विकास योजना का तिर्माण कई 
अवम्थाओ से होकर गुजरता है। इन अवस्थाओं का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सऊता है 
घिकास योजना का निर्माण 
(१) भौतिक, वित्तोय एवं जनसख्या सम्बन्धी आँकडो को एकत्रित करना--यह योजना की 
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सर्वप्रथम अवस्था है | सास्य-एकीकरण योजना-आयोग द्वारा किया जा सकता है । कोई भी योजना 
विश्वसनीय सास्य तथा तत्वों के आधार पर ही बनायी जा सकती है। अत्प-विकसित देशों मे 
पारय एकत्रित करने तथा उतका विश्लेषण करने का कोई सम्तोपजनक प्रवन्ध सही होता । 
अधिकाश साख्य पक्षपात के दृष्टिकोण से एकत्र किये जाते है, जिसको किसों भी रूप में विश्वसनीय 
कहना अतिशयोक्ति होगी। योजना के उद्देश्य, प्राथमिकताएँ, लक्ष्य, अथ प्रवन्धन आदि सभी को निश्चित 
करने के लिए साख्य की आवश्यकता होती है । 
योजना-आयोग द्वारा ये सूचनाएँ प्रवन्ध-सम्बन्धी अधिकारियों (8वाओशरशाआतद्वााए७ 07- 
८्थ$) की सहायता से एकत्रित की जाती हैं क्योकि विशेष साह्यिक सस्‍्थाएँ स्थापित करत तथा 
उनके द्वारा आवश्यक सूचना एकत्रित करने भे अत्यधिक समय व्यतीत हाता है। याजना-आयोग 
अपने विशेषज्ञों हारा भी साख््य-एकत्रीकरण एवं विश्लेषण का कार्य सम्पादन करा सकता है ।प्रत्येक 
विशेष क्षेत्र के विशेष उद्योग के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ समितियाँ नियुक्त की जा सकती है। उन्ह नियो 
जन के लिए सम्बन्धित उद्योगो से आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करन तथा योजता-विधि म॑ इन 
उद्योगों के नियोजित कार्यफ्म की व्यवस्था पर मियन्त्रण रखन का काय सौपा जा सकता है। 
इस प्रकार समस्त सरकारी विभागो, मिज्नी औद्योगिक सस्थानों तथा समितियों, व्यापार- 
सस्‍्थाओं (प्र80९ 8 2ध०7९९५) एवं सेवा-सस्थाओ (5९५०४ /8थ7०८५) से सूचना एकन करके 
योजना आयोग को इस सूचना का विश्लेषण, व्याख्या तथा आतोचवात्मक अध्ययन अपने प्राविधिक 
विशेषज्ञो द्वारा कराना चाहिए । ये विशेषज्ञ इस सूचना के आधार पर भविष्य के उत्पादन तथा 


उपभोग की प्रवृत्तियो का भी अनुमान लगाये और इस प्रकार समस्त अनुभवों के आधार पर 
योजनाकाल में उपाजित होने वाली राप्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है । 


(2) राष्ट्रीय आय का अनुमान--वित्तीय एव भौतिक साधनों के अनुगानो को जमसख्या 
वृद्धि के अनुमानों से सम्बद्ध करके राष्ट्रीय आय की इच्छित वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। इस 
सम्बन्ध मे एक ओर, वित्तीय साधनों की उपलब्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की योजना-अवधि 
में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है और दूसरी ओर सम्भावित जनसख्या को प्रति व्यक्ति वाछित 
न्यूनतम आय का आयोजन करने हेतु राष्ट्रीय आय की वाछित वृद्धि का अनुगान लगाया जाता है। 
यदि भौतिक अथवा वित्तीय अथवा दोनो साथतों की उपलब्धि के आधार पर बाछित राष्ट्रीय 
आय मे वृद्धि नहीं हो सकती हो तो साधनों को खोजने की भ्ावश्यकता अकित वी जाती है। दे 

(3) राष्ट्रीय आय का विनियोजव उपभसोग्र तथा समाज-कल्याण हेतु बितरण--अनुमानित 
राष्ट्रीय आय की राशि निश्चित करने के उपरान्त योजना-आयोग द्वारा नीति-सम्बन्धी प्ररताव 
तैयार करना आवश्यक है । राष्ट्र की राजनीतिक आथिक तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 
योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की निश्चित किया जाता है। राष्ट्रीय आय का तीन तालिकाओ-- 
विनियोग, उपभोग तथा समाज-कत्याण में विभाजित किया जाता है । विनियोग की राशि निश्चित 
करते समय राष्ट्र की आधिक नीतियो के आधार पर यह निश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि 
इस राशि का कितना भाग निजी तथा सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाय । यद्यपि उप 
भोग की राशि निर्धारित करते समय जनसमुदाय के वतमान जीवन स्तर को आधार मानना चाहिए 
तथापि आधिक विकास की प्रगति हेतु साधनों का उपभोग के क्षेत्र से पूजीगत विनियोजन के क्षेत्र 
में लाना आवश्यक होता है किल्तु यदि जनसमुदाय का जीवन स्तर अत्यन्त निम्न हो तो उनके उप- 
भोग को अधिक कम नही क्रिया दा सकता अत विनियोजन के लिए अथ आन्तरिक साधनों से 
पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त नही होगा । दूसरी ओर यह जातता भी आवश्यक होगा कि देश के सवि- 
धालानुसार जनपधाधारण से कितना त्याग अपेक्षित है तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतन्नता को उन्हीं के 
उत्पादन के लिए किस सीमा तक नियस्त्रित किया जा सकता ह। तदुपरान्त समाज कत्याण हेतु 
कितनी राशि व्यय की जा सकती है इसका निर्धारण राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर 
रहता है | इस सम्बन्ध मे राष्ट्र के पिछड़े चर्मो, अविकसित क्षेत्रों, शिक्षा तया स्वास्थ्य-व्यवस्था गह- 
स्थिति तथा श्रम कल्याण आदि कौ आवश्यकताओं को आधार माना जाता है। > 
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विनियोजन, उपभोग तथा समराज-कल्याण तौनों एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। विनियोजन 
तथा उपभोग तो इतनी घनिष्ठता से सम्बद्ध है कि इन पर व्यय होने वाली राशि निश्चित करने के 
लिए दोनो का एक साथ अध्ययन करना पडेगा । उपभोग की तालिका बताने के लिए योजनावधि 
में जीवन-स्तर में कितनी वृद्धि की जायेगी, इसका निश्चय करना आवश्यक है। जीवन-स्तर में 
सम्मिलित किये जाने वाले अगो के आधार पर ही यह भी निर्धारित करवा आवश्यक है कि विभिन्न 
वस्तुओं तथा सेवाओं की कितने परिमाण में आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, आवश्यक एकत्रित 
सूचना के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकेगा कि इन वस्तुओ तथा सेवाओ की पूर्ति किस 
सीमा तक राष्ट्रीय उत्पादत एवं आयात तथा सचय में से की जा सकती है । 

(4) उत्पादन-परियोजनाओ का निर्माण--उपभोग, विनियोजन एवं समाज-कल्याण की 
तालिकाओ से वस्तुओ तथा सेवाओ की न्यूबता अथवा अधिकता ज्ञात करने में सहायता होगी। 
न्युनाधिक्य का ज्ञान दो तत्वो को जन्म देगा 

(अ) आयात तथा निर्यात-नीति, तथा 

(ब) उन उद्योगों में विकास की आवश्यकता की तीव्रता को जो आन्तरिक उत्पादन द्वारा 
उपभोग की आवश्यक्ताओ कौ पूर्ति में सहायक होगे । 

उत्पादन के साधनों को बढाने के लिए उद्योगों को अध्ययनार्थ दो भागो में विभाजित किया 
जा सवता है । प्रथम, ऐसे उद्योग जिनके विकास करने के लिए अल्पकालीन योजनाओं की 
आवश्यकता हो । साथ ही अथ्थ॑-प्रवन्धन हेतु आन्तरिक साधतो पर निर्भर रहा जा सके। द्वितीय, 
ऐसे उद्योग जिनके विकास के लिए दीघंकालीन योजनाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता 
हां । आवश्यक सामग्री का देश में उत्पादन कहाँ तक्क हो सकता है, इसका अध्ययन्न भी आवश्यक 
होगा । इस प्रकार दीर्घकालीत योजना म पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग तथा बडीनबडी योजनाएँ सम्मिलित 
की जायेंगी । पूँजीगत वस्तुओ के साथ-साथ उद्योगों की कच्चे माल तथा श्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं 
का अध्यप्रन भी आवश्यक होगा और इन क्षेत्रों मे भी यह निश्चित करना होगा कि श्रम तथा कच्चा 
माल आन्‍्तरिक साथनो द्वारा पूर्ति वढाकर अथवा आयात से कहाँ तक प्राप्त किये जा सकते है। इस 
प्रकार प्रत्येक उद्योग के प्रत्येक कच्चे माल के लिए तथा प्रत्येक प्रकार के श्रम की आवश्यक्ताओ के 
लिए वजट भी बनाया जा सकेगा । अल्प-विकसित तथा अविकसित राष्ट्रों मे कृषि का स्थान भी 
महत्वपूर्ण होता हे । भारत जैसे राष्ट्रों मे कृषि ही सम्पूर्ण अर्थे-व्यवस्था की नियन्त्रक है । उत्पादव क्के 
अन्य क्षेत्रो का विकास भी कृषि के पर्याप्त विकास पर अवलम्बित है। कृषि के उत्पादन के लिए 
योजना में सिचाई के साधनों मे वृद्धि कृषि के तरीको का वैज्ञानिकीकरण, उत्तम खाद तथा बीज 
का आयोजन आदि को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए । कृषि से सम्बन्धित सूचना शासकीय 
क्रपि-विभागो तथा करृपि-मन्त्रालयों आदि द्वारा एकत्रित की जा सकती है। योजना-आयोग के अन्त- 
पता हुपर (जिमाणा वारियए्‌! (ए0७ए7८0फग्थवर रएककणएं (07 4डापपच्ा।पत्) का. लिन किया जा 
सकता है। इस परिषद्‌ में विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों, जनता, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा 
लोक्मभा के प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे व्यापक योजताओ के विर्माण मे सुविधा हो तथा इन 
योजनाओं के लिए जन-सहयोग उपलब्ध हो सक्के । 

इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र मं विकास के लिए वृहद्‌ सूचनाओ, तथ्यों तथा साख्य के 
आधार पर नैयार किये गये सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र मे विकास परिपद्‌ (06एश०- 
ग्राध्पा (०धाण]) की स्थापना अपेक्षित है । प्रत्येक उद्योग के लिए पृथकू-पुथरू विकास-परिपद्‌ की 
निर्माण क्या जा सकता है। इन विकास-परिपदो में सम्बन्धित उद्योग में लगे हुए उद्योगपतियो, 

बेन्द्रीय सरकार तथा ध्रान्तीय सरकारों, विशेषकर उन प्रान्तीय सरकारों का जिनमे वह उद्योग 
स्थापित हो अथवा उस उद्योग की स्थापना सम्भावित हो, का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनमे 
तान्निक विशेषज्ञ, लोकसभा के प्रतिनिधि तथा योजना-आयोग के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जा 
भरने हैं। थे विकास-परिपदे अपने-अपने क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अथवा जितनी भी इकाइयाँ इस 
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_ उद्योग मे हो, प्रत्येक का उत्पादन, उत्पादन-शक्ति, लागत, विभिन्न उपयोगो के लिए अनुकूलता, 
उत्पादन मे वृद्धि तथा कमी होने पर उन पर प्रभाव, श्रम की उपलब्धि, उसके स्थायो सयन्त्र को 
स्थिति तथा उसके प्रतिस्थापन एव वृद्धि की आवश्यकता, वर्तेमान बाजारों की स्थिति आदि का 
अध्ययन करेगी । विकास-परिषद्‌ में इस समस्त सूचना के आधार पर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रथम 
प्रस्ताविक मोजना का प्रारूप निश्चित करने के लिए उचित अधिकारी होना चाहिए। विंकास- 
परिषद्‌ यह भी अनुमान सा सकती है कि योजनाकाल मे उसके क्षेत्र की उत्प्ददित चस्तुओ की 
कितनी माँग होगी और इसके आधार पर यह निश्चित किया जा सकेगा कि उत्पादन में कितनी 
वृद्धि की जाय तथा इस वृद्धि के लिए क्या-क्या कार्यवाही को जाय । 

विकास-परिषदो छारा निर्मित प्रथम प्रस्तावित योजनाएँ राष्ट्रीय योजना आयोग के पास 
भेजी जानी चाहिए | योजना-आयोग को इन योजनाओ का मिलान उसके विशेषज्ञों द्वारा वैयार 
झआँकडो से करना चाहिए । तत्यश्चात्‌ समस्त योजनाएँ योजना-आयोग अपनी टिप्पणों सहित अपने 
उच्च अधिकारियों के पास भेजेगा । 

योजना आयोग द्वारा योजना के अर्ये-प्रबन्धन का भी अच्ययत किया जाता है। कभीन्कभी 
तो विकास-योजनाओ के निर्माण के पूर्व ही उपलब्ध अर्थ-साधनों का अध्ययन करना होता है । अर्थ- 
साधनों की उपलब्धि की सुग्मता एवं परिणाम के अनुसार ही योजना के कार्यक्रम निर्धारित किये 
जाते है । ऐसी परिस्थिति मे योजना को वित्तीय नियोजन (फ्ेंपथ्ालंट ए9।7ण०९8) का नाम दिया 
जाता है परन्तु विकास-योजना के लक्ष्य बहुघा पहले निश्चित किये जाते है, तत्पश्चातू अर्थ-श्षाघनों 
की उपलब्धि का अध्ययन करके उन्हे बढाने का प्रयत्न किया जाता है। योजना-आयोगम विभिन्न 
विकास-परिपदों से तत्सम्बन्धी उत्पादन के क्षेत्रो की आधिक बआावश्यक्रताओ का विवरण प्राप्त करता 
है गा केन्द्रीय एव प्रात्तीय वित्त-मन्‍्त्रालयों द्वारा उपलब्ध साधनों का अनुमाव लगाया जाता है। 
इस प्रकार अनुमानित अर्थ-साधनों को भी योजना-आयोग उच्चाधिकारी के पास भेज देता है । 

समाज-कल्याण की योजना बनाने के लिए एक केन्धीय समाज-कल्याण परिषद्‌ (एश्ाएथ 
$0८9] एश2८६४:९ 80874) का निर्माण किया जा सकता है। यह बोर्ड विभिन्न कार्यो के लिए आब- 
श्यवतानुसार समितियों स्थापित कर सकता है । श्रम-हितकारी-निर्माण हेतु एक श्रम तथा हिंतकारी 
परिषद्‌ (80007 & ॥,890ण ५ए४८॥४६ 980श0) की स्थापना की जा सकती है, जो श्रम के 
पारिश्रमिक, कार्य करने की परिस्थितियों, श्रमिको के लिए गृह-तिर्माण, सामाजिक बीमा आदि विप- 
यक आवश्यक सुझाव तैयार करे । इस परिषद्‌ में सरकार, उद्योगपति, श्रमिक-सस्थाओ आदि के 
प्रतिनिधि होने चाहिए। इस प्रकार समाज-कल्याण की प्रारूप-योजनाएँ (070: 9078$) योजना- 
आयोग के पास पहुँचनी चाहिए जो टिप्पणी सहित उच्च अधिकारी के पास भेज दे. । 

_.._ (5) योजना में सन्तुल॒ब--योजना में सम्मिलित कार्यक्रमो का निर्धारण करते समय सस्तु- 
लनो (8097085) का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है । वास्तव मे, ये सन्तुलन ही योजना के 
अन्तगेत समस्वित विकास का आधार होते है। ये सनन्‍्तुलन योजना के लक्ष्यों तथा उपलब्ध उत्पादन- 
साधनों ले सम्बद्ध होते है। दूसरे शब्दों मे यह कह सकते हैं कि उत्पादन-घटको मे आवटन तथा 
उनसे उपलब्ध उत्पादन अथवा प्रतिफल मे पूर्ण समायोजन स्थापित करना नियोजन का सर्वाधिक 

भहत्वपूर्ण कतंव्य होता है । योजना मे सम्मिलित कार्यत्रमो की सख्या, आकार एव प्रारूप ऐसा होना 
चाहिए कि उपलब्ध समस्त साधनो का उत्पादक उपयोग हो सके और इनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध 
साधनों से अधिक आवश्यकता न पड़े | यदि उपलब्ध साधनों से अधिक की मॉँग योजना के कार्ये- 
क्रमो की पू्ति के लिए की जायेगी तो मुद्रा-स्फीति उदय होगी और विकास-कार्यक्रमो में बहुत सी 
रुकावर्दे उत्पन्न होगी । इंसरी ओर जद साधनों का न्यून उपयोग होगा तो प्रगति की दर कम रहेगी। 
योजना के लक्ष्यी एवं उपलब्ध श्रमन्शक्ति मे सनन्‍्तुलन रखना भी आवश्यक होता है। यदि 

यह साधन उपलब्ध श्रम-भ्रक्ति का पूर्णतया उपयोग नही कर सकेग्रे तो बेरोजगारी फैल जायेगी | 
अल्प-विकसित राष्ट्रो मे श्रम-शक्ति की बहुतायत होती है और उसकी वृद्धि की दर भी अधिक होती 
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हे जिसके फलस्वरूप नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रारम्भिक काल मे उत्पादन-कार्यकम इतने विस्तृत - 
हो सकते है कि इस समस्त श्रम-शक्ति का उपयोग हो सके । यही कारण है कि आ्िक प्रगति और 
बेरोजगारी दोनो मे ही एक साथ वृद्धि होती है। वेरोजगारी की समस्या गम्भीर न होने देने के 
लिए ही तो योजना मे उत्पादक रोजगार के साथ कुछ सहायता-सम्बन्धी कार्यत्रम (शथार्श 
ए7०ट_्टभग०5) भी योजना में सम्मिलित किये जाते है । दूसरी ओर यदि उत्पादन-लक्ष्य इतने 
ऊँचे रखे जाये कि उपलब्ध श्रम-शक्ति पर्याप्त न हो तो उत्पादन में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती है। 
नाभी जमंनी मे हिटलर को द्वितीय महायुद्ध के पूर्व उस समय का सामना करना पडा था क्योकि 
युद्ध-सामग्री का सग्रह बड़ी मात्रा मे इस समय जर्मनी में किया जा रहा था। 
ध्यावसायिक सुविधा-सम्तुलम--उत्पादन-लक्ष्यों को उत्पादव की सहायक सुविधाओं के साथ 
सन्तुलित भी करना होता है । सिंचाई, शक्ति-सचार, यातायात, अधिकोपण आदि सुविधाओं के 
साथ उत्पादन-लक्ष्यो को सन्तुलित करना अत्यन्त आवश्यक होता है। इस सन्तुलन की अनुपस्यिति 
मे उत्पादन-कार्यक्रमों को निविध्न सचालित करना सम्भव नही होता है। 
स्थानीयकरण-सन्तुलग--उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के पूर्व नियोजकी को यह 
भी निश्चय कर लेना चाहिए कि विभिन्न उत्पादन-कार्यकमों को किस-किस क्षेत्र में सचालित किया “ 
जाना है । उत्पादन-कार्यकमों की स्थापना ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए, जहाँ यातायात की लागत 
कम पड़े और आधारभूत सामग्री शक्ति एवं श्रम-शक्ति आसानी से उपलब्ध हो सकती हो। स्थानीय 
क्रण-मन्तुलन (,0००७७०॥७) 83706) मे केवल उत्पादन-घटको एवं उत्पादन-लागत को ही ध्याव 
में नहीं रखा जाता बल्कि विभिक्ष क्षेत्रों के विकास के स्तर पर विचार किया जाता है वयोकि एक 
बढ़े राप्ट्र के लिए विकास-कार्य नमो द्वारा क्षेत्रीय सन्तुलन के उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है | भारत 
की प्रथम एवं द्वितीय योजनाओ में स्थादीयकरण-सन्तुलन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के व्यवमायों 
का चथन नहीं किया गया है और तृतीय एवं चतुर्थ योजनाओं में राजनीतिक विचारधाराओ ने 
बहुत सी परियोजनाओ के स्थान चयन करने को प्रभावित किया है। 
वित्तीय एवं भौतिक साधनों में सस्तुलब--अर्थ व्यवस्था के विभिक्ष क्षेत्रों को जो वित्तीय 
एवं भौतिक साधन आबदित किय जाये, उनमे सन्तुलन होना चाहिए ! यदि भौतिक लक्ष्यों की 
तुलना में वित्तीय साधन कम किये गये तो उपयोग न हुए भौतिक साधनों का सचय हो जायेगा और 
निर्माण-सम्बन्धी भौतिक साधनों का किसी क्षेत्र मे सचय होने से अर्थ-व्यवस्था में इनके प्रवाह की 
व्यवस्था गडबड हो जायेगी | दूसरी ओर यदि भौतिक साधनों की तुलना मे यदि वित्तीय साधन 
अधिक आवटित किये गये तो साधनों की ब्यूनता का वातावरण हो जायेगा जिसके फलस्वशप मुद्रा" 
स्फीति का भय उत्पन्न हो जायेगा । इस प्रकार एक पूर्ण योजना में वित्तीय एवं भौतिक साधनों में 
सन्तुलन होना चाहिए जिससे व्यक्तियों को दिये गये मौद्रिक भुगतान उत्पादित वस्तुओ के मूल्यों के 
साथ समायोजिव होते रहे । 
भारतीय योजना में भौतिक एवं वित्तीय साधनों में प्राय सब्तुलन नहीं रहा है जिसके 
फलस्वरूप प्राय यह देखने से आता है कि बहुत सी परियोजनाओ की मौद्रिकः लागत अनुमान से 
बहुत अधिक रहती है । 
पृष्ठभूमि से सन्‍्तुलन--जब विकास-योंजनाओ का निर्माण निम्न स्तर से क्या जाता है तो 
निम्न स्तर बी विकास-योजनाओ को उच्च स्तर मे निर्धारित किये गये लक्ष्यों से सन्तुलित करना 
आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, जब विकास के लिए योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बतायी 
जायें और उन्हे फिर जिला स्तर एव राज्य-स्तर पर समन्वित क्रिया जाय और फिर राष्ट्रीय योजना 
में सम्मिलित किया जाय तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त योजनाएँ राष्ट्रीय योजना हारा 
निर्धारित उद्देश्यो एव लक्ष्यों से सन्तुलित हो । कसी भी जिले अथवा राज्य की योजना में ऐसे 
कार्यक्रम नही होने चाहिए जो किसो दूसरे जिले अथवा राज्य की आथिक स्थिति पर बुरा प्रभाव 
डाल सकते हो । इसी प्रकार प्रत्येक! उद्योग एवं व्यवसायों के विकास एवं विस्तार का कार्यत्रम ऐसा 
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_ होना चाहिए जो उस उद्योग में सामूहिक रूप से समन्वित होता हो अथवा विकास द्वारा उपलब्ध 
वस्तुओं एवं सेवाओ का उपभोग करने के लिए जिन परिस्थितियो की आवश्यकता हो, उतका भी 
आयोजन कर दिया गया हो । उदाहरण के लिए, यदि अधिक उपज देने वाले वीजो की पूि में 
चृद्धि करने की व्यवस्था की जाय तो इन बीजो के उपयोग के लिए रासायनिक सलाद एवं सिंचाई 
के साधतों की भी व्यवस्था होनी चाहिए | भारतीय योजनाओं मे इस प्रकार के सन्‍्तुलन की बहुत 
कमी है। श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण एवं उपयोग में भी इस प्रकार के सन्तुलन की आवश्यकता होती 
है और इसकी अनुपस्थिति के कारण ही हम इतने इजीनियर्स एब पढे-लिसे लोग्रो को बेकार देख 
रहे है। के 

(6) योजना का वित्तीय पक्ष--योजना की वित्तीय आवश्यकत॒जी ह्ो अनुमान उत्पादन 
एव समाजसेवा-कार्यक्रमो के आधार पर लगाया जा सकता है। अर्थ-सर्ग्ती के विभिन्न खोतों, का 
अध्ययन करके यह निर्धारित किया जाता है कि किस स्रोत से क्लनें'सींधत किस प्रकार प्राप्त 
किये जायेंगे । विदेशी सहायता की सम्भावताआ एवं आवश्यकताओं को/भी निर्धारित किया ज़ाँत्नो 
है । योजना के वित्तीय पक्ष को उसके भौतिक पक्ष से सम्बद्ध किया जातो है और इसके भग्रैदिक एव 
वित्तीय साधनों में सस्तुलन स्थापित किया जाता है । है मनन अ४: 

(7) ब्ोजना की अवधि--योजना के लक्ष्यों को समय से सम्बद्ध करना आवश्यक होता 
है । इसके लिए पहले दीर्षकालीन उद्देश्यों एव लक्ष्यों को निर्धारित कर लिपा जाता है और फिर 
यह निश्चित करना होता है कि इन दीर्घकालीन लक्ष्यो को सामान्‍य अवधि की कितनी योजनाओ 
में उपलब्ध किया जाग्र । थ्रोजनाओ की सामान्य अवधि प्रशासनिक सुविधाओं एवं परिस्थितियों मे 
परिवतंन होने वाले चक्र (09०७) पर निर्भर रहता है। दीघंकालीन योजना को विभिन्न वर्गों, 
शाखाओं और छोटी छोटी अवधियो मे विभक्त कर दिया जाता है और फिर विभिन्न भौतिक एव 
वित्तीय योजनाभो को इत विभित्न वर्गों, शाखाओ अथवा क्षेत्रों से सम्दद्ध करके समायोजित एव 
सन्तुलित किया जाता है । इस प्रकार सामान्य योजना को विभिन्न क्षेत्रों मे विभक्त किया जाता 
है, ऊँसे--उधोग, कृषि, यातायात, सचार आदि । फिर प्रत्येक क्षेत्र की योजना को प्रत्येक शाखा एब 
बग की योजना में विभक्त कर दिया जाता है, जैसे उद्योग-क्षेत्र की योजना को विभिन उद्योगो की 
योजनाएँ, जैसे लोहा, कोयला, कपडा आदि में विभक्त कर दिया जाया है। इसके पश्चात प्रत्येक 
उप-योजवा इकाइयो को योजना में विभक्त कर देते है । ये सभी योजनाएँ एव उप-्योजनाएँ दीघ 
एवं अल्प दोनों कालो के लिए निर्धारित की जाती है । 

(8) योजना का आकार--योजना का आकार तीन बातो पर निर्भर होता है--(अ) पिछले 
अतुभवों के आभार एर एकत्रित किये गये तथ्य, (का) योजना के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित 
किये गये विभिन्न लक्ष्य, तथा (इ) भविष्य मे उदय होने वाली परिस्थितियाँ । 

योजना के उद्देश्यों को निर्धारित वरंमान परिस्थिति के अध्ययन के आधार पर आधारित 
किया जाता है और इन उद्देश्यों करी उपलब्धि के लिए किन किन भौतिक सुविधाओ एव सामप्रियो 
की आवश्यकता होगी, उसके आधार पर मौतिक लक्ष्य निर्धारित होते हैं । मौतिक लक्ष्यों को निर्धा 
रित करते समय भविष्य मे उदय होने वाली परिस्थितियो, जैसे जनसख्या की वृद्धि को भी ध्यात 
में रखना होता है। भौतिक लक्ष्यों के आधार पर योजना के कार्यक्रमों का आकार एबं प्रकार 
निर्धारित होता है। 

(9) योजना के कार्यक्रमो का निश्चय करना--राष्ट्रीय योडना के कार्यक्रम को अन्तिम 
रूप देने के लिए केवल विशेषज्ञों के विचारों पर ही निर्भर नही रहा जा सकता । हमे एक ऐसे 
राष्ट्रीय अधिकारी की व्यवस्था करमी होगी, जिसके पास वर्गीय अधिकारियों ($९००प्रथ 6णी0 
7785) हारा अपनी-अपनी प्रस्तावित योजताएँ स्वीकृति अबवा सुधार के लिए भेजी जा सके | इस 
स्थिति में हीत कार्यो मे मेद करना आवश्यक है | उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों मे राष्ट्रीय आवश्यकता 
का अनुमान लगाना जिससे वर्ग अधिकारियों द्वारा लगाये गये अनुप्तानो प्र नियन्त्रण रखा जा 
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सके तथा विभिन्न उद्योगो के लिए प्रस्ताजित राष्ट्रीय योजना बो रूपरेखा तैयार करना जिससे 
वगीय अधिकारियों द्वारा निर्मित विभिन्न याजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके । दूरा 
काय राष्ट्रीय प्रस्तावित योजना तथा वगोय योजनाओ दे आधार पर वास्तविक रूप निश्चय करन 
का है तचश्चात्‌ उन्नाइव की राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए | तीसरा क्यर्य योजना के 
संचालन के निरीक्षण करन छा है जिससे वर्गीय अधिकारियों के कार्य तपा उनके एक-दूसरे वे 
सम्पत्या में अधिकतम वायक्षमरा वा निरचय हो सके । उपर्दक्त कार्यो के सम्शदन हेतु निम्बनिखित 
नंधिकारियों की नियुक्ति होना जाइग्पक है सर्वप्रघम एक केच्रीय योज्ना दिभाग का निर्माप 
जआावयक है जिसिको योज्ना-आायोग को सज्यादो जा सकती है। योजना-आयोग को विभिन्न 
सस्थाओ से जो पोजना के म्पयंत्ष्म का सचालन करें सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना 
चाहिए । योजना थायोग के पास अपने विशेषज्ञ हो जो विभिन्न दिवास-परिषदो द्वारा प्रेशित योज- 
नाणो शा क्ाल्ोचनामक़ पध्ययन कर सक्के तथा एड राष्ट्रीय योजना वी रूपरेखा तैयार कर सकें। 
गोज्ना क्षायोण वास्तव में एक विशेषज्ञों की सस्पा होती है जिले अपनी योज्ताओ को कार्मीरत 
करने का अधिकार नही होता प्रदुत विज्ञाम-परिषयों ध्वारा प्रेषित योज्नाओं पर अपने दिचार 
व्यक्त करते तथा सुत्तावों के साथ अपनी योज्नाथो को पन्तिम निश्चय के लिए झन्य उच्च अधि- 
बारिया के पात्त भेएना होता है । 

घोजना-कायक्मो को अन्तिम रूप प्रदान करने के छिए केबल विद्येषज्ञों के विचारों को हो 
शाघार नही दराया छा सह्वा। आधिद नियोडन कएः तात्वयें केरल इतना हो नहीं है कि पृपत- 
पृथक क्षेत्रो के लिए विशेषश्ों दरार पृपऊू-पृषर योजनाएँ बना लो जाये प्रत्युत्‌ राष्ट्र को आधिक 
क्ियाओ को योज्ता के अन्तिम उस्रेश्यों वे जदुसार परिवर्तित करना भी बायस्यक है । प्रदादालिक 
समाज मे घिपज्ञों के हाथ मे राष्ट्र की सम्पुर्य झाधिक अयस्पा को सिहित नही किया जा सकता। 
किसी भी निचय के पर्व जबसाघारप के विचारों से अयशत होना भो आउरयक है कयोरि बोजता" 
आयोग को केदल एक पिप्ेषश्ो की सुम्पा का स्पान प्राप्त होता है। यह स्पा जनता के किचारो 
का प्रतिनिधित्व नी कर सकती है। 

पोज्ना का जग्तिम रूप निरिद्त करने छ्य कार्य लोरसभा दादा सम्पादित किया जाहा 
चाहिए लेकिन लोकसभा के सम्मुस किसी भी कार्यक्रम को स्पीहुति पे प्रस्दुतीकरण मन्विमम्डल द्राय 
होना घाहिए। योज्ना-विभाग के मन्त्री को योजमाज्ययोग पारा प्रेषित योजनाओं दे अध्ययत ने 
उपरान्त राष्ट की राज्नीतिक सामाजिद तपा आारथिक स्पिति के झाघार पर योडना बी अल्तिक 
हुप देना होता है। इस सब कार्ये लिए योज्ना मनी के सहयोग हेतु एक राष्ट्रीय दियोजन अखि- 
दारी अपदा राष्ट्रोय नियोजन सभा (१४एल०ाओ एगराशशर बताए ता येएण/) ऐि00- 
एए8 ैस््थणफ)१) क्ये व्यवस्था भी जा सह्ती है। इस समा में दिमिक्न उद्योगों से समेत्िः 
विकझू परिषे के क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोकरूभा के जविपय सयस्य जिनसे सरहारी तपा डिशोडो 
दोनो पक्षो के सरस्य हो मन्विमप्टल के सदस्य तथा योज्ना-आयोग्य के कुछ विशेषज् ठपा सबस्त 
सम्मिलित के जा सकते हैं। यह समा योडन्य को बन्विम रूपए देगो तथा अत्विम प्रारूप हो 
पोज्वा-रन्तरी द्वारा लोकसभा को स्वीहृति हेतु पस्दुत किया थाना चाहिए। “लोहहभा जे 
सर्वोच्च स्ववन्त्र सत्था होने ने कारप सर्वोच्च अपिज्ञार रहेगा, यद्धपि व्यवहार में (सिग्रेडन) रभा 
द्वारा किये रदे अनुनोइनो को लोकरुमा नि रन्‍्देह रए रहो करेदो 7"? (लिप्लन) 


इस अउरुपा मे योज्ना के दिए ने झन्विर नित्य करने जय कार्य अर्पात्‌ लय वि्योरिर 
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नियोजन की प्रद्िया एवं तन्‍त तथा भारत का योजना-जामोग | 6! 


करने का कार्य राष्ट्रीय नियोजन सभा द्वारा किया जाना चाहिए। लद्षय निर्धारित करते वा कार्स 
बहुत कुछ देश की आधारभूत नीतियों पर आधारित होता है क्योवि लक्ष्यों के अनुसार ही अथे- 
साधनों का बेंटवारा विभिन्न क्षेत्री मे किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व प्राथमिकताआ 
को भी निश्चित करना आवश्यक होगा । योजना के आधारमूत उद्देश्यो वे अनुसार योजना वे बिभित 
कार्यक्रमों मे प्राथमिकताएँ निश्वित करना आवश्यक होता है। अल्प-विब सित राष्ट्रों में कुपि-विकास, 
औद्योगिक विकास, रोजगार-व्यवस्था, जीवम-स्तर में वृद्धि आदि झुख्य समस्याएँ होती है। इन 
समस्याओ दो तौद्ता वथा अर्थ-साधनो की उपलब्धि वे अनुसार प्राथमिकताएँ निश्चित की जाती 
है। इसके पश्चात प्रत्येक उत्तादन तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित क्य जाते है । 
उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करने के साथ-साथ प्रत्येक का बजट भी तैयार बर लिया जाता है। 
विभिन्न औद्योगिक तथा कृपि के क्षेत्र को अपूर्णताओं तथा विदेशी व्यापार वी रिथति के अनुसार 
लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, तत्पश्चात्‌ अर्थ साधनों की सम्भावित उपलब्धि वे अनुसार 
लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने के पूर्व आवश्यक समायोजन कर लिये जाते है। कृपि-प्रधान अल्प-विक- 
सित देशी में जलवायु की अनिश्चितता को दृष्टिगत करना भी आवश्यव' होता है, इसलिए लक्ष्यों 
को न तो इतना अ्षमभिलापी रखना चाहिए कि जिनकी प्राप्ति सम्भव ही न हा सक्रे तथा सम्पूर्ण 
योजना ऐसी परिस्थिति में एवं अभिलापी-कार्यक्रम-मानर प्रतीत हों जो जनता का विश्वास प्राप्त 
न कर सके और न ही योजना के लक्ष्य इतने कम होने चाहिए कि वास्तविक विकास इन लक्ष्यों 
की तुलतए में बहुत अधिक हो सकता हो | इस दशा मे नियोजन की व्यवस्था वी सज्ञा देना भी 
अनुचित होगा । जक्ष्यो की तुलना मे जत्यधिक अथवा भव्यन्त न्‍्यून सफलता दोनों ही दोप- 
पूर्ण नियोजन के लक्षण है परन्तु शत-प्रतिशत उचित लक्ष्य भी निश्चित करना सम्भव नहीं हांता 
प्रभोक्ति बहुत से घटकों, जैसे कृषि-उत्पादन, आायात तथा निर्यात की दशाओ आदि पर नियोजन- 
अधिकारियो क्षा कोई नियन्त्रण नही होता है। साथ ही, जिस सूचना तथा सख्या के आधार पर 
लक्ष्य तिर्धारित किये जाने है, बह भी शत-अ्रतिशत सही तही हो सकती है | यदि हम आर्थिक नीति 
को सूक्ष्म तथा प्रभावशील बनाना चाहते है तो साख्य की सत्यता तथा मात्रा में वृद्धि करने को 
आवश्यकता होगी । 
योजना के लक्ष्य और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये जाये विः उरामे आवश्यकतानुसार 
समय समय पर परिवर्तन किये जा सकें। अ्रतिकूल परिस्थितियों की उपस्थिति मे इस प्रकार परि- 
इततेन किये जा सकें कि योजना के कार्यक्रम की पूर्ति पर इन उपस्थितियों का कोई विशेष प्रभाव 
न पड़े तथा लक्ष्यों की प्राष्ति हो सके । सम्भावना से अधिक अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति 
रो किया जा के नकल कल ३ का अधिकतम हित के लिए उप 
बजट में परिवर्तन करने पर अन्य समस्त बजटो मे रे 20000 060#0 88 का 22008 
ना के कायकणों गे मरिलतस रत बजटी मे समायोजन करना आवश्यक होता है | अतएवं 
समय बडी सावधानी की आवश्यकता होती है । 
क्र जरा न पट योजना सभा द्वारा अन्तिम श्रस्ताव प्राप्त कर लेने 
| ःसभा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसके साथ 
ही, योजना के प्रारूप का जनता के तत्सम्बन्धी विचारों के जानने के लिए विज्ञापन भी आवश्यक 
हाता है जिससे ऐसे विशेषज्ञ, उद्योगपति, अथंशास्त्री सामान्य जनता तथा सामाजिक, व्यापारिक 
एवं अन्य सस्थाएँ, जो प्रत्यक्ष-रूपेण योजना से सम्दद न हो, उस पर अपने दिचार प्रकट कर सकते १ 
पजातस्त्र मे जनसाधारण के विचारों को विशेष महत्व दिया जाता है और योजना की सफलता 
जनता के राहमोग पर ही अवलम्बित है, अत यदि आवश्यक हा तो जनवाणी के अनुसार लोक- 
सभा पराहृप में आवश्यक समायोजन कर सकती है। इस प्रकार योजना का विज्ञापद करने का 


कार्य योजना आयोग द्वारा किया जा सकता है जो जनता से प्राप्त आलोचनाओं का अपनी टिप्पणी- 
सहित इन्हे राष्ट्रीय योजना सभा के पास भेज सकता है। 


62 | भारत में आथिक नियोजन 


() घोजना को क्रियान्वित क्रता--योजना को लोकसभा द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात 
उस ब्रियान्वित करने वी अवस्था आती है। इस अवस्था में यदि कोई शिथिलता रह जाती है 
तब अच्छी स अच्छी योजना का सफल होना स्वप्न मात्र रह जाता है। वास्तव में, यह अवस्था 
सम्प्रण योजना के जीयन म सर्वाविक महत्वपूर्ण तथा मूल अवस्था होती है अतएवं शास्तन को 
इस लेन म अग्रसर हाकर कायवाही करनी चाहिए। सचालन-कार्य विभित् सरकारी विभागों, 
शासकीय तथा अद्धशासवीय निग्रमा निजी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों, सामाजिक सस्थाओं 
आदि द्वारा क्या जाता है। प्रजातान्त्रिक नियोजन म कार्य-क्षेत्र दो भागो मे विभक्त होता है-- 
एक निजी क्षेत्र (5886 56०67) तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र (?ए७॥० 8९८४०) । सरकारी 
क्षत का कार्यक्रम सरकारी विभागा तथा निगमो द्वारा सचालित होता है जबकि निजी क्षेत्र के 
बायतता को सरकार जावश्यक सहायता प्रदान करती है एवं सरकारी तियमो के अनुसार निजी 
क्षेत्र का काय करने का अवसर प्रदान किया जाता है। विभित् उद्योगों से सम्बन्धित विकास 
परिपदें अपने उद्योगों # कायक्मों का सचालन करती है तथा आवश्यक नियन्त्रण भी रज़ती हैं। 
योजना के आयोग विशेषज्ञ योजना की प्रगति का अध्ययन करके समय-समय पर राष्ट्रीप योजना 
सभा को रिपाट भेजत हैं तथा साथ साथ योजना की प्रगति का प्रकाशन भी आयोग द्वारा किया 
जाता है। बाजना आयोग निर तर परिस्थितियों का अध्ययन करता रहता है तथा योजना में 
सम्भाव्य समायोजन सम्बन्दी सिफारिशें राष्ट्रीय योजना सभा के पास भेत्रता रहता है। योजना- 
मजी को भी समय समय पर जोक्सभा के समक्ष योजना की प्रगति के विपय में जानकारी प्रस्तुत 
करना आवश्यक हाता है । 

(।2) योजना के सचालन तथा प्रमति का मूल्याकल--योजना वी अन्तिम किल्तु महत्व- 
पूण अवस्था योजना वे सचालन का निरीक्षण तथा जाच पड़ताल होती है। इस हेतु एक विशेष 
विकास की स्थापना की जा सकती है जिसे आथिक निरीक्षण आयोग (80००फा० वछथ्टाणा 
(०5४०7) की सनज्ञा दी जा सकती है। यह सस्था राष्ट्रीय योजना सभा के अधीन नहीं 
होनी चाहिए। इसे याजना क सचालन की आलोचना करने की स्वतन्त्रता रहे तथा समय समय 
पर यह याजना स समायोजन करने के सुझाव भी दें सके । राष्ट्रीय योजना आयोग की भाति 
इस आधिक निरीक्षण आयाग को योजना में सम्मिलित विभिन उद्योगों तथा सेवाओ से सम्बन्धित 
तत्वों तथा आऑँबडों की पूर्ण जानकारी से अवगत होने की आवश्यकता होगी तथा प्रत्येक वर्भीय 
संस्था को यह अनिवाय होना आवश्यक होगा कि वह समस्त सम्बन्धित प्रलेख इसके पास भेजे 
तथा इस विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को अपनी पुस्तको का अवलोकन कराये । इस विभाग का 
यह काय हांगा कि वह निरन्तर प्रत्येक उत्पादन की शाखा की का्यक्षमता बी आलोचना आथिक 
एवं तान्त्रिव दानो विचारधाराओं से करे। आशिक निरीक्षण विभाग का कार्य 
योजना का काय प्रारम्भ हान के साथ प्रारम्भ हागा और इस बात का भी निरीक्षण करगा क्रि 
याजना या सचालन कहाँ तक प्रभावशील है तथा यह योजना म सुधार करने के लिए अपने सुझाव 
योजना-जायोग तथा राष्ट्रीय योजना सभा के पास भेजेगा । 
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छयोजन की प्रक्रिया एवं तन्‍्त्र तथा भारत का योजना-आयोग | 463 


योजना की प्रविधि तथा सचालन के विषय में कोई भी सर्वेमान्य तियम निर्धास्त नही 
किये जा सकते । योजना के उद्देश्य, राजनीतिक, सामाजिक तथा आधधिक परिस्थिति, राष्ट्र का 
आकार एवं जतसमुदाय के सामान्य चरित के अनुसार योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
आरत जैसे बढ़े राष्ट्र मे केस्द्रीय व्यवस्था की दुलवा मे क्षेत्रीय विकेन्द्रीव रण (ि०्डाणा७) [220था- 
प्रशा$000॥) अधिक सफल हो सकेगा। क्षेत्रीय सरथाओं में पारस्परिक समन्वय होना ऐसी 
व्यवस्था भे अत्यन्त आवश्यक होगा जिसके लिए योजना-आयोग का निरच्तर कार्यरत र्हन बी 
आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय सस्थाओ द्वारा योजना के सचालन में अधिक नियन्त्रण तथा कार्यक्षमता 
लायी जा सकेगी। राष्ट्र के रानवीतिक समठत पर क्षेत्रीय व्यवस्था की सफलता निर्भर रहेगी हे 
छ्षेत्रीय सध्याओं को परथोचित स्वतन्त्रता दी जा सकती है और उन्हें केन्द्रीय सस्थाओं द्वारा दिये गये 
निर्देशों के अनुसार कार्य करना अतिवार्य किया जा सकता है । 
भारत में नियोजन-प्रक्रिया 
भारतीय नियोजन-अ्क्रिया देश के प्रजातान्त्रिक कलेवर के अनु्टप रसी गयी है। इस 
प्रक्रिया मे प्रत्येक योजना मे कुछ सुधार एवं परिवर्तन कर दिये जात है था पिछली यराजनाओं के 
अनुभवों पर आधारित होते हैं। भारतीय नियोजन रूस के नियाजन की तरह विस्तृत नहीं है 
क्योकि हमारे देश में राज्य देश की समस्त आधिक क्रियाओं को निपन्नित महीं करता है। मिश्चित 
अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत योजना का निर्माण कभी भी दोपरहिंत नहीं हो सकता है क्योंकि याजना 
मे सम्मिलित किये गये कार्यक्रम सरकारी एवं निजी दोनो ही छकषेत्रो म सचालित किये जात हैं ६ 
विजी क्षेत्र का बहुत बडा भाग सगठित नही होता है और इस भाग के निश्चित कार्यक्रम एवं लक्ष्य 
निर्धारित करना सम्भव नहीं होता है। भारतीय योजनाओं को अन्तिम अवस्था तक पहुँचने के लिए 
निम्नलिखित व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पडता है 
() योजना का विचार--थोजना श्रारम्भ होने के लगभग दो मा तीन व पूर्व योजना के 
लक्ष्यी, उद्देश्यों एव कार्यक्रमों पर सामान्य विचार किया जाता है । इस कार्य के लिए योजना-आयोग 
अर्थ व्यवस्था की बर्तेघान स्थिति का अध्ययन करता है और पह अनुमान भी लगाया जाता है कि 
चाल योजना से अन्त तक भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि किस सीमा तक होगी | इन सूचनाओं के 
आधार पर योजना-आयोग का दोधंकालीन नियोजन-कक्ष ग्रह निर्धारित करने के लिए सुझाव तैयार 
करता है कि राष्ट्रीय आय का कितमा भाग उपभोग किया जायेगा और कितना बचत बरपे विनि- 
धोजन के लिए उपलब्ध होगा | इस कार्य के लिए योजनाकाल में उपभोग का औसत सामान्य स्तर 
निर्धारित करना होता है। यह स्तर इस बात पर निर्भर रहता है कि वाछित उपभोग-स्तर कितने 
बमय,मे उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा जाता है । उपभोग एवं विनियोजन के स्तर पर आधारमृत 
आंकड़े तैयार किये जाते हैं जिन्हे वियन्तरण-आँकडे भो कहते है । इन मिमस्नण ऑकड़ों मे सोजना- 
काल की प्रगति, बचत एवं विनियोजन-दर सम्मिलित होती है | प्रगति, बचत एवं विनियोजन की 
२283] हुए बिभिन्न वस्तुओ एव सेवाओं के लक्ष्यो का निर्धारण करवे' आर्थ-व्यवस्था 
माइक्रो (0०० ) बंद के व 00/30004 किया जाता है। दीघेकालीन योजवा-कक्ष विभिन्न 
के आधार पर इससे आदइश्यक 422 8 न्‍नाओ का निर्माण करता है और फिर विभिन्न सन्तुलनों 
सूचनाएँ, लक्ष्य एवं उद्देश्य उपल' होते करता है। इस सब अध्ययनों के आधार पर जो तथ्य, 
लिए ग्रे दिया जाता है । ब्ध होते हैं, उन्हे राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ के पास विचार करने के 


कं (2) राष्ट्रीय जिकापत परिषद्‌ द्वारा वियस्त्रण-ऑैंकडो पर विचार--राष्ट्रोय विकास परियद्‌ 
वेशेषज्ञो द्वारा तैयार किये गये प्रारम्भिक तथ्यों एवं सुझावों पर विचार करती है ओर इनमे 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं सुधार करने का निर्णय देती हैं 

(3) केन्द्रीय एव राज्य-सरद्ारो एव विभिन्न वक्तिय यरूप्स टास्क फोर्सेज ( 


प अमर 5 पर: फछ९65 
द्वारा ब्रिस्तृत का एवं परियोजनाओं को तेयारो--राष्ट्रीय बरिकास परिषद । 


द्‌ द्वारा स्वीकृत 


64 | भारत में आथिक नियोजन 


नियम्तण ऑकड़ो के आधार पर केन्द्रीय एद राज्य-मन्त्रालयो को विकास-परियोजनाओ के निर्माण 
का कार्य करते को कहा जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ व्किंग ग्रुप्स 
स्थापित किये गये है जो अपने क्षेत्र से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का अध्ययन और विकास के 
सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करते है । 

(4) विशेषज्ञों की सलाह--योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विश्वेपज्ञों के पैनल 
(?&॥८॥५) स्थापित करती है | इनम सरकार से बाहर के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है । 
यह पैनल अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित नीति-सम्वन्धी सुझाव योजना आयोग को देते है । 

(5) प्रारूप-स्मृतिपन्न--योंजना-आयोग के विशेषज्ञों द्वारा अब विभिन्न केन्द्रीय मन्वालयों 
के साथ उनके द्वारा तैयार वी गयी परियोजनाओ एव कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया जाता है । 
योजमा आयोग द्वारा राज्य-सरकारी से योजनाओं का उपायम (&9.70०4०॥) प्रलेख तैयार करने 
को कहती है और राज्य-सरकार के इन उपागम प्रलेखो को ध्यान मे रखकर योजना-आयोग एवं 
केन्द्रीय मन्‍्तालय अपनी नीतियाँ तिर्घारित करते है । यह विधि प्रथम वार पाँचवी योजना के 
निर्माण के सम्बन्ध में अपनायी गयी । इस प्रकार अब योजना के निर्माण के लिए द्विमार्गीय परामर्श- 
व्यवस्था कर दी गयी । एक ओर योजना आयोग एव केन्द्रीय मन्त्रालय योजना की राष्ट्रीय नीति 
पर विचार करके राज्यों को सलाह देते है और दूसरी ओर राज्य-सरकारें अपने विचारों से केन्द्र 
को अवगत करती है । इसके अतिरिक्त विभिन्न खण्डो (5०७०७) की योजनाओ की व्यूह-रचना 
निर्धारित करने हेतु जा 785/ एता०८ एवं आ€शशा8 0०एाणात/०९४ बनायी जाती है उनमे भी 
राज्य-सरकारो के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है। राज्य-सरकारों को अब अपने राज्य 
की योजना को जिला स्तर पर विभाजित करना होता है और प्रत्येक जिले के योजना-व्यय, विभिन्न 
खण्डो (86८00) के लिए व्यय का आवटन तथा जिले की योजना के भोतिक लक्ष्य निधारित करने 
हाते हैं । योजना-आयोग राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी योजनाओं का अवलोकन करता है और 
राज्य-सरकारों से इस सम्बन्ध मे विचार-विमर्श करता है | इस प्रकार किये गये विचार-विमर्श तथा 
विभिन्न पैनलों की सलाह के आधार पर योजना-आयोग एक प्रारूप-स्मृतिपत्र तैयार करता है। 
यह पत्र योजना के आकार को निर्धारित करता है! इसमे उन सब बातो को भी प्रस्तुत किया जाता 
है जिनके सम्बन्ध में वृटद्‌ नीति-निर्धारण करने वी आवश्यकता होती है । यह भी स्पष्ट कर दिया 
जाता है कि भर्थ व्यवस्था के किन क्षेत्रों मे आवश्यकतानुसार वाछित विकास सम्भव नही हो सकेगा । 
यह स्मृति-पतर केन्द्रीय मस्तिमण्डल के पास भेज दिया जाता है। 

(6) योजना का प्रास्प--केन्द्रीय मस्त्रिमण्डल प्राहूप-स्मृतिपत पर विचार करके आधार- 
भत नीतियो की दिशा निर्धारित करता है और फिर इस पत्र को राष्ट्रीय विकास परिपद के सम्मुख 
प्रस्तुत कर दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ इस पर टीका-टिप्पणी करके अपने सुझाव एवं 
निर्देश प्रस्तुत करती है ५ घोजरा आएयेण इत टीकानतिपणणिणो, लिलेशो, एड सुझातर, के आए 
पर योजना का प्रारूप तैयार करता है । योजना के प्रारूप मे योजना का दिशा-निर्देश, प्रमुख नीतियाँ, 
उद्देश्य, विभिन्न क्षेत्रों मे सम्बन्धित कार्यक्रम एवं लक्ष्य आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत रहता है। 

(7) योजना प्रारूप की विज्ञप्ति--योजना-प्राबू्प विभित केन्द्रीय मन्त्रालयो एवं राज्य- 
सरकारों के पास भेज दिया जाता है । इस प्रारप पर केन्द्रीय सन्त्रिमण्डल विचार करता है और 
स्वीद्धति हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सम्मुख भ्रस्तुत कर देता है। राष्ट्रीय विकास परिपद की 
स्वीकृति हो जाने पर योजना-प्रारूप प्रकाशित कर दिया जाता है जिससे इस पर सभी वर्गों के लोग 
विचार-विमर्श करके अपनी आलोचना एव सुझाव प्रस्तुत कर सकें। राज्यों की विधान-सभाओ, 
लोकसभा, विभिन्न सगठनो विश्वविद्यालयो एवं शैक्षणिक सस्थाओ आदि सभी मे इस प्रारूप पर 
विचार-विमज्ञ होता है । 

(8) योजना-आयोग द्वारा आलोचनाओ एवं सुझावो का अध्ययन--योजना-आयोग योजना- 
प्रारूप पर केन्द्रीय मस्तालयो एवं राज्य-मरकारो से विचार-विमर्श जारी रखता है और सरकार के 
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बाहर से लोगो एवं गैर-सरकारी सस्थाओ से, जो सुझाव श्राप्त होते है, उनके आधार पर एक 
स्मृति-पत्र तैयार करता है जिसमे योजना-प्रारूप मे आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करने के सुझाव 
सम्मिलित किये जाते है ! यह स्मृति-पत्र केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के पास 
भेज दिया जाता है। 

(9) योजना का अन्तिम प्रतिवेदन--स्मृति-पत्र पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ जो निर्देश 
देती है, उसके आधार पर योजबा-आयोग योजना का अन्तिम प्रतिवेदन तैयार करता है जिसे केन्द्रीय 
मन्त्रालय एव राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ के सम्मुख अन्तिम स्वीक्ृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है । 
स्वीकृति हो जाने के पश्चात अन्तिम प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया जाता है और लोकसभा में 
प्रधानमन्द्री द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। लोकसभा की स्वीकृति हो जाने के बाद योजना का 
क्रियान्वयन होता है । 

(0) बाधिक घोजनाओं क्री तैघारी--चनुर्थ पचवर्षीय योजना वे सम्बन्ध में यह भी 
निश्चमण किया गया है कि इस योजगा को वापिक योजनाओ में विभक्त किया जायेगा। बापिक 
योजनाओ मे कार्यक्मो का विस्तृत व्यौरा दिया जायेगा। भारत की परिवतंनशील आधिक 
परिस्थितियों (विशेषकर कृषि-क्षेत्र मे) वापिक योजनाओं का महत्व अत्यधिक है। बदलती हुईं परि- 
स्थित्तियों के अनुकूल वाधिक योजनाओ का निर्माण किया जाना है जिससे योजना के कार्यक्रमों एव 
सचालन में अधिक ज्चीलापन बनाये रखा जा सकता है। पचवर्षीय योगनाएँ अब आधार, सामान्य 
सरचना, प्राथमिकता, मूल उद्देश्य एव लक्ष्य आदि का निर्धारण करती है और कार्य क्मो का विस्तृत 

विवरण वाधिक योजनाओं मे दिया जायेगा प्रत्येक आने वाले वर्ष की योजना का निर्माण गत वर्षो 
की योजनाओ की प्रगति का आलोचनात्मक गमरुल्याकन करके किया जाता हे । गत वर्षों की प्रगति 
के आधार गर आगामी बर्ष की योजना के विभिन्न खण्डो के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । 

भारतीय नियोजन-पअ्रक्रिया के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ऊपर दी 
गयी विभिन्न अवस्थाओ का अनुगमन प्रत्येक योजना मे परिस्थिति के अनुसार इसी कम एवं इसी 
भ्रकार से नहीं किया गया है । उपर्युक्त विवरण तो केवल सामान्य व्यवस्था दर्शाता है। 

भारतोय नियोजन-तन्त्र 
भारतीय नियोजन-तम्त्र के निम्नलिखित प्रमुख अग है 
भारतीय नियोजन-तन्त्र 
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योजना-आयोग 

भारतीय योजना-आयोग की स्थापना भारत सरकार के !5 मार्च, 950 के प्रस्ताव 
के द्वारा की गयी । इस प्रस्ताव म बताया गया कि भारतवासी अब इस बात के प्रति जागरूक है 
कि उनके जीवन-स्तर के सुधार करने के लिए नियोजित विकास अत्यन्त आवश्यक है । अर्थ-व्यवस्था 
पर द्वितीय महायुद्ध देश के विभाजन एवं लाखों शरणाथियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने 
से जो आघात हुए है उनका निवारण नियोजित विकास द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इस बात 
को आवश्यकता महसूस की गयी कि समस्त आधिक घटको का उद्देश्यात्मक विश्लेषण तथा साधनों 
का संतकता के साथ मूल्याकन करके विस्तृत नियोजन की व्यवस्था की जाय । इस कार्य के लिए 
एक ऐसी स्वतन्त्र सस्था को संगठित करने की आवश्यकता हुई जो दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक 
कार्यो से सम्बद्ध न हा परन्तु सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे । इस उद्देश्य के लिए योजना- 
आयोग का गठन किया गया । 
योजना आयोग के कार्य 

पोजना-आयोग का सरकार की नीतियों एवं उद्देश्यों के अन्तगेंत देश के साधना का. कुशल 
शोषण करके जनसाधारण के जीवन-स्तर मे द्रुत गति से वृद्धि करने का कार्य सौपा गया है। प्रस्ताव 
में यह स्पष्ट कर दिया गया हैँ कि आयोग अपनी सिफारिश केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल को देगा और 
निणय लेने एवं उन्ह कार्याल्वित करने का कार्य केन्द्र एवं राज्य-सरकारें करेगी । इस प्रकार योजना- 
आयोग एक सलाहकार सम्धा के रूप में स्थापित की गयो है । उसके कार्य निम्नवत्‌ हैं 

() देश के भौतिक साधनों पूंजी एव मानवीय साधनो, जिनमे तान्त्रिक नियोगी वर्ग 
(१९थणा०४ एश$०॥०९) भी सम्मिलित है का अनुमान लगाना तथा यह जाँच करना कि इन 
साधनों की कमी होने पर इनकी पूति कहाँ तक सम्भव है। 

(2) देश के साधनों का सर्वाधिक प्रभावशील उपयोग करने हेतु योजना बनाना । 

(3) प्राथमिकताओ के निर्धारित होने पर योजनाओं की सचालन-अवस्थाओ को निश्चय 
करना तथा साधनो का प्रत्येक अवस्था की पूर्ति हेतु बेंटवारा करना । 

(4) उन घटको को वताना जिनके द्वारा आथिक विकास में हकावट आती हो । वर्तमान 
सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओ को दृष्टिगत करते हुए योजना की मफलता हेतु आवश्यक परि- 
स्थितियों का निर्धारण करना । 

(5) योजना की प्रत्येक अवस्था (5६32०) के समस्त पहलुओ को सफलतापूर्वक कार्योन्वित 
करने हेतु व्यवस्था ()४००७॥८7)) के प्रकार को निर्धारित करना। 

(6) समय समय पर योजना की विभिन्न अवस्थाओ के सचालन मे प्राप्त सफ्लता को 
आँकना और इस सफ्लता के आधार पर नीति एवं कार्यवाहियो में समायोजन करने के लिए 
सिफारिश करना । 

(7) ऐसी आत्तरिक एवं उपयोगी सिफारिश करना, जिनसे इनकों सौप गय क्तंव्यो की 
पूर्ति में सुविधा हाती हा अथवा तर्तमान आथिक परिस्थितियों, नीतियो, कार्यवाहियों एवं विकास- 
कार्यक्रमा पर विचार करके उपयोगी सिफारिश करना अथवा केन्द्रीय या राज्य-सरकार द्वारा सौपी 
गयी विशेष समस्याओं का अध्ययन करके सिफारिश करना । 

योजना-आयोग के उपर्युक्त समस्त कार्यो का इस प्रकार परामशंदात्री (89५5079) है, 
परन्तु जिन मामलों में योजना-आयोग को सलाह देने के लिए कहा जाता है अथवा उसे सलाह देता 
आवश्यक होता है वे इतने महत्वपूर्ण है कि उसकी सलाह को निरस्त करना सम्भव नही होता, 

इसलिए योजना आयाग की अधिक्तर सलाह को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, परन्तु 
इन सबका यह तात्पयं कभी नहीं है कि याजना आयोग को सरकार के केन्द्रीय मन्तालय के उपर 
का स्थान प्राप्त है। भारत में योजना के कार्यक्रम की प्रगति को ऑक्ना भी याजना-भायाग की 
कर्तव्य है। वास्तव मे प्रगति का ऑकक्‍्ने का कार्य एक पृथक्‌ सस्था द्वारा किया जाना चाहिए जी 
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योजना आयोग के किसी प्रकार अधीन न हो । “प्रगलि आँकने का कार्य महत्वपूर्ण है। वारतव 
में यह कार्य राज्य एव केन्द्रीय सरकारो द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ सीमा तक यह कार्य इनके 
द्वारा किया जाता है परन्तु योजना-आयोग अखिल भारतोय दृष्टिकोण के साथ इस कार्य को करने 
के लिए अधिक उपयोगी है | वह सलाह एवं रिपोर्ट कर सकता है कि क्‍या किया जा रहा है ।”! 
प्रस्ताव मे पोजना-आयोग के सामाजिक एवं आथिक विकास से सम्बन्धित कर्तव्यों का 
सामान्य विवरण दिया गया था। इन कतंव्यो की पूति के लिए आयोग को विभिन्न अध्ययन निरन्तर 
करने होंगे । आपोग के इन अध्ययनों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है 
() सामग्री, पूंजी एवं मानवदोय साधनों का मूल्याकृन, सरक्षण एवं उनमे वृद्धि---नियोजन 
का यूलभूत उद्देश्य है कि पुरुष एवं स्त्रियों के जीवन-स्तर का अधिक गुणात्मक होता चाहिए । 
इसके लिए शिक्षा एव प्रशिक्षण की विस्तृत व्यवस्था होनी चाहिए। योजना के विभिन्न कार्यक्रमों 
की श्रम-शक्ति को आवश्यकताओ का अनुमान समय-समय पर लगाया जायेगा और इनकी पूर्ति के 
लिए आवश्यक व्यवस्था की जायेगी । प्राकृतिक साधनों का ग्रुणात्मक एव परिमाणात्मक अध्ययन 
किया जायेगा और उनको सर्वश्रेष्ठ विधियों में रक्षित रखने एवं उपयोग करने के सम्बन्ध मे व्यवस्था 
की जायेगी । वित्तीय साधनों का भी निरन्तर अध्ययन किया जायेगा । मूल्य एवं उपयोग-स्तर का 
समय-समय पर अध्ययन भी योजना-आयोग करेगा । 
..._ (2) साधनों का सन्तुलित उपयोग--योजना-आयोग को योजनाओ हारा यह परामर्श देना 
होगा कि साधनों का उपयोग अधिकतम भ्रयति-दर एव अधिकतम सामाजिक न्याय के साथ अ्राप्त 
करने के लिए क्सि प्रकार सन्तुलित उपयोग किया जायेगा । 
हे (3) सामाजिक परिवर्तत--य्रोजनाओं की सफलता के लिए जो सामात्रिक व्यवस्था में 
परिवर्तत आवश्यक हो, उनका अध्ययन किया जायेगा । इन सामाजिक परिवतंनो को लाने के लिए 
जिन वैधानिक एवं अन्य कार्यवाहियों की आवश्यकता होगी, उनके सम्बन्ध मे योजना-आयोग द्वारा 
अध्ययन किया जायेगा । विचारधाराओं में जिन परिवर्तनों को लाने की आवश्यकता होंगी, उनका 
भी अध्ययन फ़रिया जायेगा । 
(4) नोतियों पर पुनविचार--योजना-आयोग अर्थ-व्यवस्था के विभिन्र क्षेत्र के विकास 
के लिए जो परामर्श देगा, उसमे सम्बन्धित नीतियाँ, जो विकास के लिए आवश्यक हो, के सम्बन्ध 
में सुझाव प्रस्तुत करेगा । यह सुझाव वर्तमान तोनियो का अध्ययन करके तैयार किये जायेंगे । 
( प शतयान्व्रिकता- योजवा-भायोग उपयोग आते वाली नियोजन यान्त्रिकवाओ 
हे ॥0006) का निरन्तर अध्ययन करता रहेगा और इनमे आवश्यकतातुसार परि- 
चर्तन करता रहेगा। 
6) 79283 क्का पोरण आय गिकतानो के निर्धारण के लिए योजना-आयोग गुण 
विवारपाराथो के रित करेगा । विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का 88९ एवं वित्तीय 
विभिन्न परियोज आधार पर आलोचनात्मक अध्ययन किया जायेगा जिससे उपलब्ध साधनों पर 
नाओ के प्रतिस्पर्डी दावों भे स्लामजस्य स्थापित किया जा सके । 
४: (7) जनसहयोग--जआायोग हारा निरन्तर अध्ययच्त किया जायेगा कि लोगो को योजनाओं 
के प्रति उनके अधिकार एव कर्तव्य का आभास किन कार्यवाहियों द्वारा कराया जा सकता है। 


(8) प्रगति का मूल्याकन---आयोग्र समय-समय पर उपलब्ध प्रगति का अध्ययन करेगा 
हल 8 
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ओर उन घटकों का विश्लेषण करगा जो विकास में वाधक हो | आयाग इस विश्लेषण के आधार 
पर नीतियों मे समायोजन करन तथा प्रशासनिक सुधार करने के सुझाव प्रस्तुत करेगा । 

(9) मूत्याक्स एवं अनुसन्धान--उपलब्ध परिणामों का मूल्याकन (7एक४॥ए8000) आयागय 
द्वारा क्या जायगा। विभिन्न वैधानिक कार्य एवं अन्‍य कार्यवाहियो वे आ्थिक एवं सामाजिक 
परिणामों का अध्ययत करन के लिए अनुसन्धान संगठित किया जायेगा । 
योजना-आयोग का सगठन 

भारतीय सविधान में याजना-आयाग जैसी सस्था का कोई उल्लेख नहीं है । भारत सरकार 
केसन्‌ 950 के प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना स्थायी रूप से वी गयी और इसे सदस्यों की 

सग्या योग्यताओं आदि क॑ बार में कोई उत्लेख लही किया गया है। इसकी सदस्यता का आकार 
एवं प्रकार ट्सीलिए समय-समय पर बदलता रहा है। प्रधानमन्ली प्रारम्भ से ही योजना-आयोग 
क्य अध्यक्ष रहा है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में पूर्णंकालीन (#ए॥ प)॥6) सदस्य थे जिसमे श्री 
गुलजारीलाल नन्‍्दा उपा-यक्ष तथा श्री वी टी कृष्णामाचारी, श्रीसी डी देखमुख, श्री जी 
एल मेहता तथा श्री आर के पाटिल सम्मिलित थे | बाद मे श्री सी डी देशमुख वित्तमस्नी 
है। गय और गुलजारीलाल नन्दा याजना मन्‍त्री और दोनो केन्द्रीय मन्‍्त्री होने के साथ साथ आयोग 
के सदस्य बन रह | बित्त मन्‍्त्री का आयोग का पदेन सदस्य (०४-०हि००) बना दिया गया। इसके 
पश्चात समय-समय पर अन्य मब्तियों का उनके व्यक्तित्व एवं विभाग के महत्व के आधार पर 
आयाग का सदस्य बनाया गया । अविक्तर परिस्थिति इस प्रकार रही कि आयोग के पूर्णकालीन 
सदस्यों को केन्द्रीय भत्त्री नियुक्त किया गया और केन्द्रीय मन्‍्त्री बनने के बाद वे आयोग वे सदस्य 
बने रह | आयोग में इस प्रकार 3 से 5 तब वेन्द्रीय मन्‍्त्री सदस्य बने रहे। सितम्बर, 967 
मे प्रशासदिक सुधार आयोग के सुआवो के आधार पर योजना-आयोग का पुनर्गठन क्या गया और 
सन्नी सदस्यों को हटा दिया गया। इस सम्बन्ध में देश भर मे कडी आलोचना हुई कि केन्द्रीय 
मन्जियो के क्षायोग के सदस्य होने के कारण आयोग केवल सलाहकार-सस्था नहीं रह गयी है प्रत्युत 
बह निर्णय एवं निर्देश दने वाली सस्था वनती जा रही है । योजना आयोग का पुनर्गठन करके प्रो 
डी आर गाडगिल को उपाब्यक्ष नियुक्त किया गया । प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना-आयोग 
के सम्पन्ध में जो अन्य सिफारिशें की, वे निम्त प्रकार थी 

() योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य केन्द्रीय मन्त्रिमण्दल से नहीं लिये जाने 
चाहिए परन्तु अध्यक्ष-पद पर प्रधानमन्त्री का रहना उचित है। वह अपनी सहायता के लिए एक 
राज्य मन्द्री (]४॥927 रण 5086) को रख सकता है। हि हे हि 

(2) योजवा-आयोग के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रो का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। वें 
बंचल विषय का ही सकीर्ण ज्ञान न रखत हो । इस प्रकार योजना-आयोग केवल विशेषज्ञों की ही 
समस्या नही होनी चाहिए । 

(3) राष्ट्रीय याजना परिषद्‌ नियोजन-सम्बन्धी सर्वोच्च सस्था के रूप भें योजनाओं क्के 
निर्माण में भूलभूत निर्देश देती रहे | उसकी तथा उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न उपसमितियों की और 
अधिक नियमित बैठवें होनी चाहिए । 

(4) योजना-आयोग द्वारा तियुक्त वहुत-सी सलाहकार-समितियाँ एवं समूह द्वारा कोई 
विशेष उपयोगी बार्य सही किया जाता है। इसलिए सलाहकार-समितियों वी स्थापना सोच विचार 
कर की जानी चाहिए और उनका कार्य एवं कार्य-सचालन-विधि उचित रूप से पूर्व-निर्धारित की जानी 
चाहिए। जिन बेन्द्रीय मन्त्रालयों मे सलाहकार-समितियाँ कार्य कर रही हो, उनका यथासम्भव 
उपयोग योजना आयोग को करना चाहिए । 

(5) एफ लोक सभा सदस्यीय समिति वी स्थापना राजवीय व्यवसाय समिति ((०णागा- 
१९6 ॥07 एप्र॥० एशतेशाबधगाह्ट) के समान को जाती चाहिए जो वापिक प्रगति-प्रतिवेदन एंव 
योजनाओं को सफ्लताओ के मूत्याकन से सम्वन्धित प्रतिवेदनों का अध्ययन करे । 
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(6) योजना आयोग के कार्य-सचालन के लिए तीन स्तरीय अधिकारी होना चाहिए-- 
सलाहकार, विपय-विशेषज्ञ तथा विश्लेषणकर्ता | आयोग को बहुत से जाँच-अधिकारियों (५८७० 
#8075) की आवश्यकता नहो है । 

(7) हिल्‍्ली मे एक प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जिसम विवाप्त-सम्मस्धी 
विभिन्न पक्षो में दक्षता देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 

(8) विभिन्न विकास-परिषदो (जो प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिए स्थापित की हुई है) के 
साथ एक योजना-समूह (?]शआग0॥ए१४ 07079) लगा रहना चाहिए । ये समूह निजी क्षेत्र के उद्योगो 
से योजनाओ के निर्माण में सत्रिय सलाहकार एवं सहयोग प्राप्त कर सकते है । 

(9) केद्धीय सरकार के विभिन्न आथिक सलाहकार कक्षों मे अधिक समन्वय एवं सचार (0007- 
गरग770800॥) के लिए एक स्टैण्डिम समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमे विभिन्न मन्त्रालयो 
एवं योजना-आयोग के आधिक एवं साख्यिकीय कक्षों के अध्यक्ष सदस्य होने चाहिए । 

(0) राज्यों मे त्रि-स्तरीय योजनातन्त्र (00एगगा8 2(8०॥्ा८०५७) की स्थापना की जानी 
चाहिए--राज्य योजना परिषद्‌ (8० ?]आग्यह8 80थ70), विभागीय नियाजन सस्थाएँ तथा 
क्षेत्रीय एवं जिल्ना-स्तरीय नियोजन-सस्थाएँ । योजना-परिपद्‌ गैर-राजनीतिक विशेषज्ञों की सस्था 
होनी घाहिए जिसका अध्यक्ष मुस्यमन्त्री होना चाहिए | यह परिपद्‌ राज्य की याजना के सम्बन्ध 
में योजना-आयोग के समान काय करे। विभागीय योजना-सस्थाएँ उस विभाग की विभिन्न विकास- 
परियोजनाओ में समन्वय स्थापित करें तथा उनके उचित क्रियान्वयन की देखभाल करे। प्रस्येक 
जिले मे पूर्ण समय के लिए (जाण० 'र॥आ॥6) एक पृथक्‌ याजना एवं विकास-अधिकारी हँ।ता 
चाहिए तथा एक जिला योजना समिति होनी चाहिए जिसमे पचायतो नगरपालिकाओ के प्रतिनिधि 
तथा कुछ व्यावसायिक विशेषज्ञ होने चाहिए । 

केस्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों म से कुछ को कार्यान्वित 
कर दिया गया और योजना-आयोग का पुनर्गंठन करके ऐसे सदस्यो की नियुक्ति की गयी जो 
केन्द्रीय मन्त्री नही है। 

सन्‌ (97 सें नियोजनन्तस्त्र का पुतर्गठन--3 मई, 97 ई को केच्र सरकार में 
तियोजन-मन्वालय की पुन स्थापना की गयी और एक केन्द्रीय नियोजन-मस्त्री को नियुक्ति की 
गयी। इस प्रकार नियोजन-तन्त्र को वही रूप देने के लिए कार्यवाही की गयी जो प्रशासनिक 
सुधार आयोग की सिफारिशो को क्रियान्बित करने के पूर्व था। नियोजन-मन्त्री योजना-भागोग का 
उपाध्यक्ष और प्रधानमन्त्री क्षष्यक्ष रहे । नियोजन-मन्त्रालय की स्थापना के परिणामस्वरूप भारत में 
नियोजन-तन्त्र के इन राजनीतिक ग्रधानता ग्रदान कर दी बयी । 

7 जून, 97। को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति ह्वारा राष्ट्रीय नियोजन के 
संसद के भ्रति उत्तरदायित्व नियोजन-मन्त्रालय को दिया गया और योजना-आयोग के कार्यों का 
निम्न प्रकार निर्धारित कर दिया गया 
योजना-आयोग के कार्य 


(7) देश के भोतिक साधनों, पूँजी एवं मानवीय साधनो का, जिनमे तान्त्रिक सेवा-वर्ग भी 
सम्मिलित है, अनुमान लगाना तथा यह जाँच करना कि साधनों की कमी होते पर भी इनकी पूर्ति 
में वृद्धि करने हेतु अपने सुझाव तैयार करना । 


(2) देश के साधनों को सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सत्तुलित उपयाग करने हेतु योजनाएँ 
तैयार करना । 


लिए सर 


(3) प्राथमिकताओ के निर्धारित होने पर उन अवस्थाओ (89:८5) को पारिभाषित 


करना, जिनसे योजनाओं का सचालन हांता है तथा प्रत्येक अवस्था की सम्पूर्ति के लिए साधनों का 
जआावटन करना । 
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(4) योजना के समस्त पहलुओ के क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक तन्‍्त्र (08०ागगादार) 
के प्रकार को निर्धारित करना । 
(5) समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन मे प्राप्त प्रगति का 
मूत्याकन करना । 
(6) राष्ट्रीय विकास मे जन-सहयोग प्राप्त करना । 
(7) दीघकालीन नियोजन । 
थोजना-आयोग के उपर्युक्त कार्यों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आयोग की 
स्थापना के समय जो कार्य निर्धारित किये गये थे, उनमे कुछ मूलभूत परिवर्तत कर दिये गये हैं । 
अब योजतना-आयोग को देश के साधनों का प्रभावशाली उपयोग करने हेतु ही योजनाएँ नहीं बनानी 
होती हैं वत्कि साधनों के सन्तुलित उपयोग को भी ध्यान में रखना होता है। आयोग समय-समय 
पर योजना की प्रत्येक अवस्था का मृत्याकन करता है परन्तु मृत्याकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार 
पर भविष्य के लिए नीतिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में आयोग को अधिकार नहीं दिया गया 
है। योजना आयोग के कार्यो में जनसहयोग प्राप्त करने के कार्य को स्पष्ट स्थान दे दिया गया 
और दीघकालीन नियोजन का भी इसके कार्यो मे सम्मिलित कर लिया गया। 
मार्च 977 मे जनता सरकार का अभ्युदय होने पर योजना की प्रक्रिया, संगठन, लक्ष्य 
एव क्रियान्वयन सभी के सम्बन्ध में पुनविचार किया गया और योजना का पुनर्गठन कर दिया गया 
है। भारत मे नियोजन के इतिहास में दूसरी बार योजना-आयोग में विशेषज्ञों को विशेष स्थान 
दिया गया है। बम्वई विश्वविद्यालय के अर्थशाम्त्र के प्रोफेसर डॉ डी टी लकडावाला की 
योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स के डॉ रामक्ृष्ण 
को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया | श्री ह्वी जी राजाघ्यक्ष एव श्री वी सिवारमर्न 
आयोग के अन्य दो सदस्य है। इस प्रकार योजना-आयोग में राजनीतिज्ञों के स्थात पर अर्थशास्त्र 
के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके आयोग की निष्पक्षता एबं कार्यकुशलता बढाने का प्रयत्न किया 
गया है। दूसरी ओर आयोग की सिफारिशो को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त 
वित्त-मन्त्री, गृह-मन्नी एवं सुरक्षा मनन्‍्त्री को भी आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है । इन मन्त्रियों 
को इनके विभागों के स्थान पर इनकी शासन मे व्यक्तिगत महत्ता, राजनीतिक ज्येष्ठता एवं आर्थिक 
नीतियो के सम्बन्ध में इनकी निश्चित धारणाओं के आधार पर इन्हे आयोग मे स्थान दिया गया है। 
योजना आयोग में अभी तक 20 कक्ष थे जिनमे से छह साधारण कक्ष, दस विषय-कक्ष, दो 
समन्वय-कक्ष (0004कणा 70090) तथा दो विशिष्ट परियोजाओं के कक्ष है। आयोग की 
इस आन्तरिक सरचना में भी परिवर्तन किये जा रहे है और इसकों एक छोटी समन्वित सस्था का 
रूप दिया जाना है । 
योजना-आयोग की अभी तक की आन्तरिक सरचना निम्न प्रकार है 
(अ) साधारण कक्ष--इसके अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले छह कक्ष योजना बनाने हेतु पृष्ठ- 
भूमि तैयार बरते है। इनके द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते है उनका सम्बन्ध योजना के समस्त 
कार्य+मों से होता है। इस प्रकार ये आधारभूत साख्य जाँच एवं सूचनाएं एकत्रित करते है और 
दीर्घकालीन नीतियो के सम्बन्ध में सुझाव तैयार करते है । इन कक्षो म निम्नलिखित सम्मिलित हैं 
() आधथिक कक्ष (£००॥०॥८ 0४800)--इस कक्ष मे वित्तीय साघन, आर्थिक नीति एव 
प्रगति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास, सुल्य-नीति तथा अन्तर-उद्योग-अध्ययन सम्दन्धी पृथक्‌ खण्ड हैं। 
(2) दो्धंकालोन नियोजन कक्ष (एटाउइए्लाएड ए]डणाग8 7५507), 
(3) श्रम एवं रोजगार कक्ष ([.390ण0 थाते सक्रफोण्ग्रगाथा। एशक्रणा), 
(4) सास्यिकी एवं सर्वेक्षण कक्ष (5्वानाल5 300 5फाए०ए एाशछणा), 
(5) साधन एव वैज्ञानिक अनुसन्धान कक्ष (२९३०एा०७४ ब्यात॑ $टाथ्यांगी० ए८घछ्याणी 
0श५०१) । इसमे भ्राइतिक साधन एवं वैज्ञानिक शोध के पृथक्‌-पृथक्‌ खण्ड है । 
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(6) प्रबन्ध एवं प्रशासत कक्ष-पअत्येक कक्ष का सर्वोच्च अधिकारी एक राचालक होता है 
जिसकी सद्दायता के लिए सहायक सचालक भी नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक कक्ष में अनुसन्वान-सर्वेक्षण 
की व्यवरथा भी है और इसके लिए अनुसन्धान-कर्मंचारियों की नियुक्ति की गयी है । हे 

(मा) विषय कक्ष [5प्रणव्ए छाशञआणा)--घोजना मे सम्मिलित होने बाले विभिन्न कार्य- 
ऋऋमो की प्रमुख मदो के आधार पर कक्ष स्थापित किये गये है। प्रत्येक कक्ष उससे सम्बन्धित विशिष्ट 
शीर्षक के अन्तर्गत आते वाले समस्त कार्यक्रमों का विवरण एकत्रित करता है और उस सम्बन्ध मे 
योजना तैयार करता है। इनमे तिम्वलिखित कक्ष सम्मिलित है : 

(१) कृषि कक्ष--लसहकारिता एवं सामुदायिक विकास सहित, 

(2) सिंचाई एवं शक्ति कक्ष, 

(3) भूमिसुधार कक्ष, हे 

(4) उद्योग एवं खनिज कक्ष, जिसमे उद्योगो खनिज एवं सहकारी क्षेत्र के व्यवसायों के 
प्रथम खण्ड है । 

(5) ग्रामीण एवं लघु उद्योग कक्ष, 

(6) यातायात एवं सचार कक्ष, 

(7) शिक्षा कक्ष, 

(8) स्वास्थ्य कक्ष, 

(9) तिवास-गृहनिर्माण कक्ष, जिसमे नगरो के विकास-कार्य सम्मिलित है, 

(१0) समाज-कल्याण कक्ष, जो पिछड़े वर्गो के कल्याण से सम्बद्ध है। 

विषय-कक्ष जपने विपय से सम्बन्धित केन्द्रीय एथ राज्य-मन्त्रालयो से निरन्तर सम्पर्क 
बनाये रखते है और उनसे आवश्यक तथ्य एकत्रित करके अपने बिपय के सम्बन्ध मे प्रगति का 
मूस्याकन करते हैं। यह कक्ष अपने विषय के सम्बन्ध मे ्ञावश्यकतानुस्तार अनुसन्धान का अध्यधन 
भी करते है । 

(इ] समम्वय कक्ष (20000000॥ 0श80०7)--इससे सम्बन्धित विभागों का प्रमुख 
कार्य विभिन्न कक्षो द्वारा निर्धारित कार्य क्रो में प्रशासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं को निर्धारित 
करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों मे समन्वय स्थापित करना है । इसमे दो विभाग है--कार्यक्रम प्रशासन 
विभाग (/70ड्रएथ्षएपण९ 6 वग्राणाउधबतणा 7श5700) तथा योजता समप्तन्वय विभाग (शा 
(०००० 7908700) । प्रथम विभाग विभिन्न राज्यों एव केन्द्र-प्रशास्तित क्षेत्रों की पत्रवर्षीय 
योजनाओ में समत्वध् स्थापित करता है लौर योजना-आयोग एवं राज्या के अधिकारियों मे विच्चार- 
किए य५ अपयोजर कर्ता हैं ५ 

(६) विशिष्ट विकास-परियोजनाओं के कक्ष--इसके अन्तर्गेत वे विभाग आते हैं जो सम्रस्त 
योजना के सफल सचालन के लिए अधिक महत्वपूर्ण समझे जाते है और जिन पर विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता होती है। इसमे दो विभाग सम्मिलित है --प्रामीण कार्यशाला विभाग [रिएों 
४०75 ॥0ए807) तथा जनसहयोग विभाग (ए?पछा6 (000एलब्रए०0 7)श5700) । 

उपयुक्त विभायो के अतिरिक्त योजता-आयोग योज्नाओं के निर्माण हेतु निम्नलिखित 
अस्थायी सत्थाओ का भी उपयोग करता है * 

बकिय ग्रुप्स एवं टास्क फोर्सेज (फत्रांताह ता०णु5 शात प8४८ कण८४)--योजना- 
आयोग के इन विभिन्न कक्षो एव सस्थाओ के अतिरिक्त सबीन योजना बनाने के लिए बहुत से वर्किंग 
प्रूप्स (ए०ांःप्रष्ट 70095) एवं टास्क फोर्सेज (7488 7707०४$) की स्थापना की जाती है । लगभग 
प्रत्येक केद्रोय भन्‍्व्नालय अपने अन्तगंत आते वाले विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित 
करने हेतु इनकी स्थापना करता है। इन ग्रुप्स मे मन्‍्त्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त आयोग से 
सम्बन्धित कक्षो के अधिकारो, अथेशास्त्री, तान्त्रिक विशेषज्ञ एवं उद्योगों के प्रतिनिधि अथवा 
विशेषज्ञ सम्मिलित किये जाते है। थे जायोग द्वारा चियुक्त किये जाते है परत्तु इनका अध्यक्ष प्रायः 
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सम्बन्धित केद्वीय मस्तालय का सचिव होता है जिससे आयोग एवं सरकार भ पूर्णरूपेण सहयोग 
बनाये रखना सम्भव हो । इनकी स्थापना प्रत्येक योजना के निर्माण के पूर्व अस्थायी रूप से की जाती 
है और ये ग्रुप्स योजना के निर्माण के सम्बन्ध में परामर्श देते है। भारतीय योजनाओं के निर्माण 
में वक्िग ग्ृप्स का अत्यधिक योगदान रहा है | इनके द्वारा योजना के निर्माण में उन लोगों का 
परामश भी प्राप्त हो जाता हे जो बाद में योजना के कार्यक्रमो को क्रियास्वित करते है। इस व्यवस्था 
से योजना के क़ियाल्वयन करने वालों भे भागीदारी की भावना उत्पन होती है। इसके अतिरिक्त 
जो निणय योजना के निर्माण मे लिये जाते है, वे अधिक व्यावहारिक होते है। राज्य-सरकारे भी 
विभित्र विषयों के सम्बन्ध में वक्किग ग्रुप्स स्थापित करती है जो राज्यों की योजनाओं के निर्माण भे 
परामण देंते हैं । 
सलाहकार-समितियॉ--वकिंग ग्रुप्स के अतिरिक्त विभिन्न सलाहकार-मस्थाओं की स्थापना 
भी की जाती है जिसको पैनल सलाहकर-समिति (80ए50०9/ 00ग्राक्मा०8) अथवा परामर्श- 
समिति ((07879006 (०7006) का नाम दिया जाता है। यह सस्थाएँ प्राय स्थायी होती 
है। यह समितियाँ वर्ष में दो या तीन बार अपनी सभाएँ करती है और योजना की नीतियों एव 
कार्यत्मों के सम्बन्ध मे परामर्श दती है। इसमे मुख्य अर्थशास्त्रियों का पैनल, वैज्ञानिकों का पैनल, 
कृषि भूमि सुधार आयुर्देद स्वास्थ्य शिक्षा तथा निवास-गृह एव क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध मे पृथक्‌ 
पृथक पैनल है। इनके अतिरिक्त बहुत सी सलाहकार-समितियाँ है--सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एव शक्ति 
परियोजनाओ में सम्बन्धित समिति जनसहयोग हेतु समन्‍्वय-्समिति तथा जनसहयोग-सम्बन्धी 
राष्ट्रीय परामश समिति । 
लोकसभा के सदस्यो से परामश करने हेतु योजना-आयोग के लिए लोकसभा के सदस्यों 
की एक सलाहकार समिति है। यह समिति लोकसभा के सदस्यों एबं योजना आयोग मे संदस्यो के 
विचार विमश के लिए व्यवस्था करती है। योजना-आयोग कै कार्य मे योगदान देने का कार्य अन्य 
सहायक मस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन सस्थाओ मे केन्द्रीय मन्त्रालय, रिजवे बैक ऑफ इण्डिया 
तथा केन्द्रीय साब्यिकीय संगठन ((०घाथ 5्राआधाव्या 08975&007) प्रमुख हैं। रिजव बैंक 
का आथिक विभाग अधिकोषण एव वित्त के सम्बन्ध में योजना-आयोग के लिए बहुत से अध्ययन 
करता है । इस प्रकार केन्द्रीय सास्यिकीय सगठत नियोजन के लिए आवश्यक साख्य एकत्रित 
करता है । 
आयोग का सरकार के साथ सम्पर्क 
योजना आयोग और केन्द्र एवं राज्य सरकारो में सम्पक सहयोग एवं समत्वय होना योज 
नाओ का सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। प्रधातमन्त्रों के आयोग के अध्यक्ष एबं 
विभिन्र मन्त्रियो के आयोग का सदस्य होने के कारण यह सहयोग एवं समत्वय इतना अधिक रहा 
है कि आयोग को दुसरी सरकार की उपसा दी जाते लगी थी। अब केवल वित्त-मन्त्री ही आयोग 
के पदेन सदस्य है और प्रधानमस्त्री के माध्यम मे समस्त मन्त्रालयो एवं आयोग में सहयोग बना 
रहता है । इसके अतिरिक्त जब भी आयोग किसी विशिष्ट विषय पर विचार करता है तो प्राय 
इस विपय से सम्बन्धित केन्द्रीय मन्‍्त्री को विशेष रूप से आमन्दत्रित कर दिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त विभिन मन्त्रालयों के आथिक सुझावों पर योजना आयोग का परामर्श भी माँग लिया 
जाता है । 
अधिकारियों के स्तर पर आयोग और सरकार मे सम्पर्क बनाये रखने के लिए दिमस्वर 
]964 ई तक केन्द्रीय सस्तिमण्डल का सचिव आयोग का पदेन सचिव रहता था । मन्व्रिमण्डल के 
सचिव द्वारा दस प्रकार मन्तियो के बिचारो और आयोग के विचारों मे समन्वय बनाये रखना सम्भव 
होता था परन्तु इस व्यवस्था मे सबसे वडा दोष यह था कि आयोग स्वतन्त्र परामर्श देने मे असमर्थ 
रहता था और आयोग का परामर्श ही सरकार का निर्णय हो जाता था। इसलिए आयोग का एक 
पूर्णजानविक (कणों गए८) सचिव होता है। 
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इसके अतिरिक्त योजवा-आयोग के अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त समितियों एव परिषदो 
के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं. और केन्द्रीय मन्त्रातयो के अधिकारियों को आयोग द्वारा नियुक्त 
समितियों शादि मे सदस्य नियुक्त किया जाता है| इस प्रकार आयोग और सरकार मे घनिष्ठ सम्पर्क 
बना रहता है। 

रारकार से सम्पर्क बताये रखने के अतिरिक्त आयोग जनता की सगठित सह्ष्याओ से भी 

सम्पर्क बनाये रखता है। भारतीय चैम्बर आफ कॉमसे के सघ, अखिल भारतीय वोर्डों आदि के साथ 
आयोग विचार-विमर्श करके आवश्यक सहयोग एवं जानकारी प्राप्त करता है। 
सगोजना-आयोग अन्य देशो के विशेषज्ञों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ के विशेषज्ञों के साथ भी 
सलाह करता रहता है। भायोग का सम्पर्क विश्वविद्यालयों एव शोध सस्थाओ से भी बना हुआ है । 
इसके लिए प्लानिंग फोरम के माध्यम का उपयोग किया जाता है । 
योजमा-कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे चेतावनी देना एवं उनका सूल्याकत 

हमारी योजनाओ के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होते का सबसे बडा कारण उनका यथा- 
समय उपयुक्त मुल्याकन न किया जाना तथा इस मूल्याकन के आधार पर क्रियान्वयत एजेन्सी को 
चेतावती एव परामर्श न देना रहा है। इस त्रुटि को टूर करने के लिए पाँचवी योजता में प्रमाव- 
कारी सगठन स्थापित एवं सचालित किये गये है जिनको तीन भागो में बॉट सकते हैं - 

() कायक्रम सूल्याकव संगठन (श०्ड्ाब्णयाल एए४।७४००० 078878$4807), 

(2) केन्द्रीय चेतावनीदायक एवं मूत्याकन सगठव (0९08 ४०ग008 शाएं एएशप- 
00 080॥58007), 

(3) विभित स्तसे की ब्रियान्दयन-एजेन्सियो मरे चेतावनीदायक एवं शुल्याकनन्‍्सैल 
(४000078  धात एएथ|ए४७०0/. 005 क6 पाएशालाय॥॥हऋ #8ल्‍00९९$ मा 
धशा00$ |०४९५) । 

कार्यक्रम मूल्याकन सगठन--कार्यक्रम मृल्याकन संगठन (छा0ट्राक्राप्राढ ऐए्कनाता 

08क्षा॥80०--9 8 0 ) की स्थापना अवटूबर, 952 में की गयी थी और उसे सामुदायिक 
परिमोजनाओं एवं ग्रामीण विकास की अस्य परियोजनाओ के भूल्याकत का कार्य दिया गया। घीरे- 
घीरे यह एक बडी सस्था वत गयी और मई, 962 में यह मूल्याकन सलाहकार परिपद (एएशप्र- 
कण 80690809 900) के निर्देशन मे कर दी गयी । इस परिषद में 75076 णी ए8000- 
ग़ए० (70ए के संचालक, खाद्य एवं कृत्रि-मन्त्रालय का एक भूतपूर्व अधिकारी, क्ृपि-अर्थेशास्त्र 
का एक प्रोफेसर, समाजशास्त्र का एक प्रोफेसर तथा ९ 5 0 के सचालक-सदस्य है। सन 954- 
55 तक ? ४ 0 केवल सगठन एवं प्रबन्ध सम्बन्धी प्रश्नो पर ही अपने विचार देता था परल्तु 
954 55 से यह सामुदायिक विकास परियोजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रभाव का अध्ययन भी 
करने लगा | सत्‌ 960-6 में इस सस्था ने सामुदायिक विकास की कडी आलोचना और उसके 
बाद सामुदायिक विकास परियोजना का मूल्याकन करके उसे प्रकाशित करना बन्द कर दिया। 
अब यह सस्था ग्रामीण क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजना-कार्यक्रमो मे से कुछ को चुतकर उनका 
अध्ययन एवं भृल्याकन करती है । इस सस्था द्वारा समस्यामूलक अध्ययव, जैसे अच्छे बीज, लघु एव 
दुहृद्‌ मिचाई, भूमि-सरक्षण, हायकरघा विकास, पौध सरक्षण, प्राथमिक शिक्षा यातायात एंव विद्युतती- 
करण आदि किये जाते है। मूल्याकन के आधार पर बह सिर्धारित किया जाता है कि कौन से कार्यक्रम 
यथावत्‌ अथवा कुछ सुधार के साथ अगली वापिक अथवा पचवर्धीय योजना मे जारी रखे जायें तथा 
क्रियाशीलत के अनुभव के आधार पर अधिक प्रभावशाली योजनाएँ बनाने की प्रविधि भी निर्धारित 
की जाती है। मूल्याकन के अन्तग्रेंत यह भी अध्ययन किया जाता है कि कार्यक्रमी का जन-अनुज्िया 
(एकणबाः 7२६४७०॥5८) तथा सामाजिक-आथिक वातावरण पर क्‍या प्रमाव पडता है तथा इन 
कार्येक्मो को बदलती हुई परिस्थितियो मे क्या उपयुक्तता है। तीसरे योजनाकाल में योजना 
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मृल्याक्न सगठनो की स्थापना राज्यो में भी की गयी । परन्तु राज्यो के मूल्याक्षन सगठन केवल सूचता 
सक्‍्लत सस्था के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनके पास विशेषज्ञों एवं फील्डस्टाफ की बहुत कमी है। 
परियोजना मूत्याकन सगठन के इस समय 77 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 27 फील्ड इकाइयाँ हैं 
जा दश के विभिन्न भागो में फैली हुई हैं। फील्ड इकाइयों द्वारा जो परिमाणात्मक एवं गुणास्मक 
सूचनाएँ एकत्रित की जाती है, उनका प्रविधिकरण एवं विश्लेषण मुख्य कार्यालय मे क्या जाता है। 
केन्रीय चेतावनीदायक एवं मूल्याकन सयठन-योजना-आयोग के अन्तर्गत केन्द्रीय चेतावनीदायक 
एव मूत्याकन सगठन ((शाहब। ैणाए।णाएड़ 800 छएभएशा०ता 02क्षाषक्षा0१-/ 8 0) को 
स्थापना पाँचवी योजना के प्रारम्भ में वी गयो है। इसवी स्थापना के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम, 
समय समय पर थोजता के लक्ष्यों की उपलब्धि की प्रगति का विश्लेषण करके योजना-आयोग वो 
यह वताना क्षि असफ्लताओं (यदि कोई हो) के क्या कारण हैं तथा साधनो का अधिकतम उपयोग 
करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना । द्वितीय, क्वियान्वयन करने वाली एजेन्सियो का योजना-कार्यत्रमों के 
ज़ियास्वयन में यधासम्भव सहायता देना। तृतीय, उच्चस्तरीय समन्वय-समितियों एवं सस्थाओं की 
जो योजना की प्रग्मति से सम्बद्ध हैं, सहायता करना। 50 प्रारम्भ मे अपना क्रियाक्‍लाप 
अर्थ व्यवस्था के बुछ आधारभूत रूण्टो, जैसे इस्पात, अलौह-घातुएँ कोयला, भारी इन्जीनियरिंग, 
घक्ति, खनिज तेल, उर्वरक कागज सोमेष्ट, यातायात आदि तक सीमित रखेगा क्योकि यही क्षेत्र 
अर्थ-ध्यवस्था की प्रगति-दर साधनों के अर्जन एवं भुगतान शेप को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं । 

%50 के कार्य--)४ ४ 0 विभिन्न विभागों की चेतावनीदायक एवं मूल्याकन-दकाइयों 
से घनिष्ठ सम्पर्क रखेगा । ॥/ 5 0 के कार्य निम्त प्रकार वर्गीकृत क्यि जा सकते हैं 

() ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध म, जहाँ असफ्लताएँ हो सकती हैं, सम्बन्धित विभाग तथा उस 
विभाग की चेतावनीदायक एव मूल्याकन इकाई के परामर्श से सुधारात्मक कार्यवाहियाँ निर्धारित 
करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना । 

(2) परस्पर सम्बन्ध रखने वाली परियोजनाओं को समन्वित आधार पर विचार करके 
ऐसी सिफारिशें करता जिससे साथनो का अधिकतम उपयोग सम्मव हो सके और परियोजना वी 
अवस्थाओ का पुतनिर्धारण किया जा सके । 

(3) दुर्लभ साधनों के लिए जब विभिन्न क्षेत्र अपना दावा प्रस्तुत करते हैं ता इन दुर्लभ 
साधनों (जैसे शक्ति, दचे माल, रेल-यातायात आदि) के आवंटन के आधार के सम्बन्ध में सिफा- 
रिश करना। 

(4) दुर्लभ साधनों के सप्रह के सम्बन्ध में भी 2४ 50 यह परामर्श दे सकता है कि 
किस भौगोलिक क्षेत्र, केन्द्रित उद्योगों आदि के लिए दुर्लभ साधनों का क्तिना संग्रह बनाया जाब । 

(5) क्िश्ित्र परिग्रोजनाओ के व़्थान्वय्नन के सम्दन्क् में बक्विभिद्य सरकारी एजेस्सियो 
से स्वीकृति लेनी होती है । इस स्वीकृति मे कार्यविधि-सम्बन्धी विलम्ब होता है।)/ 50 इन 
कार्यविधि-सम्बन्धी विलम्वों के औद्योगिक अथ व्यवस्था पर पडन वाले प्रभावों का मूल्याकन करेगा 
और इन विलम्बों को न्यूनतम करने के लिए सहायता प्रदान करगा। 

क्रियास्ववन-एजेन्सियो मे चेतावनोदायक एवं मूल्याक्न-सेल (]४०0070778 शाते छिश्शीए- 
बा07 (0९॥$ ॥ पफ्ञोट्याथाधा8 ह2९१८८५)--विभिन्न क्रियान्वयन-एजेन्सियो मं चेतावनीदायक 
एवं मूल्याक्न विधि का विस्तार पाँचवी योजना म॒ किया गया है। इस विधि के अल्तगंत क़ियान्वयन- 
एजेन्सियो वा निर्मित साथनों एवं सुविधाओं के अधिकतम उपयोग तथा नवीन परियाजनाओ के समय- 
बद्ध एव निघारित लागत के अन्तगत हियान्वयन के लिए आवश्यक सहायता एव परामर्श दिया जाता 
है । क्रियान्वयन एजेन्सी का परियाजनाआ की प्रगति की जानकारी के साथ-साथ परियोजनाओं के 
ही में जान वाले अवराधों एवं असफ्लताओ की समय से पूत्र चेतावनी भो दी जाती 
है । चेत्तावनीदायक एवं मूल्याक्षन विधि को लागू करने के लिए त््यान्वयन एजेन्सिया के अल्वर्गत 
चतावनीदाणक एव मृल्याक्न-ट्कादयों वी स्थापता की गयी है। 
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राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ू--प्रधानमत्त्री एवं राज्यों के मुरयमन्त्रियों मे योजना-सम्बन्धी 
विचार-विमशे के लिए 6 अगस्त, 952 को राष्ट्रीय विकारा परिपद्‌ [क्‍विथाथरणावें (02एश०एणढाा 
(०णा८|) की स्थापना की गयी । इसके कार्य निम्न प्रकार है 

() राष्ट्रीय योजना के सचालन की समय-समय पर समालोचना (२८५८७) करना । 

(2) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीति सम्बन्धी 

हृत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना । 

(3) राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों व लक्ष्यों वी उपलब्धि के लिए कार्यवाहियों की सिफा- 
रिश करना तथा जनता का सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने, प्रशासनिक सेवाओं की 
कार्य कुशलता में सुधार करने, अल्प-विकसित क्षेत्रों एव समाज के वर्गों के पूर्ण विकास का समस्त 
नागरिकों के समान त्याग द्वारा आयोजन करने तथा राष्ट्रीय विकाप्त वे साधन एकन्नित करने के 
लिए आवश्यक कार्यवाहियो की सिफारिश करना | 


राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ अपनी सिफारिणें केन्द्र एवं राज्य-सरकारों को देती है । इस परि- 
पद मे प्रधानमन्त्री, राज्यो के मुरयमन्त्री तथा योजना-आयोग के सदस्य सम्मिलित रहते है । इनके 
अतिरिक्त जिन विपयो पर विचार-विमर्श किया जाना होता है, उनमे सम्बन्धित केन्द्रीय मन्‍्ती भी 
सभाओ में आमन्तित किये जाते हैं। योजना-आयोग विभिन्न मन्‍्त्रालयो के परामर्श से विचार-विमर्श 
किये जाने जाले विपयो के आवश्यक प्रलेख एवं सूचनाएँ तैयार करके परिपद्‌ के सम्मुख्त रखता है । 
थोजना के निर्माण मे इस परिषद्‌ को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार है। यह नियोजन सम्बन्धी 
मामलो मे देश की सर्वोच्च सस्था है। इसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री और सदस्य मुण्यमल्त्री होने के 
कारण इसके निर्णयों को अन्तिम हो समझा जाता है और केस्द्रीय मन्वालय इन निर्णयों मे प्राय 


हेरफेर नही करते हैं। नियोजन-सम्बन्धी समस्त आधारभूत नीतियो का अन्तिम निर्धारण इसी परि- 
पद्‌ द्वारा किया जाता है । 


योजना-आपोग फो फार्य-विधि के दोष 


भारतीय योजवा-आयोग यद्यपि वैधानिक रूप से एक परामणशंदान्री सस्था है, परन्तु इसके 
हारा अपतायी गयी कार्य-विधि एवं इसमे सम्मिलित सदस्यो की केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारो के 
मनन्‍्वालयों के समान कार्य करने को विधि ने इस सस्था को वास्तव मे कुछ प्रशासन-सम्बन्धी अधि- 
कार भ्रदान कर दिये है। योजना-आयोग से क्रुछ केन्द्रीय मन्‍्तालयो के भन्तियो को सदस्यता प्राप्त 
होने पर थे मन्नालय थास्‍्तव भे योजना-आयोग की कार्यवाहियों क्रो प्रभावित करते थे और योजना- 
आयोग समस्त मन्त्रालयों के साथ एक विशेषज्ञों की सस्‍्था के रूप में समान व्यवहार नही कर पाता 
था । योजना आयोग का सन्‌ ]967 मे पुनर्गठन होने के पएचात यह दोष बडी सीमा तक दूर कर 
दिया गया था और केवल प्रधानमस्त्री एवं वित्त-मन्त्री (केन्द्रीय गन्त्रिमण्डल मे से) ही आयोग के 
वैमश अध्यक्ष एवं पदेस सदस्य कर दिये गये परन्तु अब फिर से योजना मन्‍्त्री को झायोग का पदेन 
उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आयोग द्वारा केन्द्रीय म्त्रालय एव राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के पाक 
थो सिफारिशों भेजी जाती है, उनको प्रधानमस्त्री, वित्त-मन्त्री एव योजना-मन्त्री का समर्थन होने के 
पान सिफारिशों की स्वीकृति निश्चित ही होती है । इस प्रकार योजना-आयोग केवल एक 
'रामशेदात्री सस्था न होकर प्रशासनिक अधिकार-प्राप्त सस्था बन गयी है । इस परिस्थिति के फल- 
स्वरूप योजना आयोग तास्निक विशेषज्ञ सस्या का कार्य करने से अधिक एक राजनीतिक एंब प्रशा- 
सनिक सस्‍्था का रूप ग्रहण कर लेती है। इस सम्बन्ध मे यह दलील बहुत तकममत प्रतीत होती है 
कि यदि क्षायोग को केवल विशेषज्ञों की एक परामशंदात्री सस्था मात्र बना दिया जाय और उसे 
राजनीतिक प्रभुत्व से वचित कर दिया जाय तो इसके द्वारा दी गयी सिफारिशों एवं सुझावों पर 
राजवीतिज्ञ कोई ध्यात नही देंगे और उनके क्रियान्वयन का प्रश्न ही नही उठेगा | फिलीपाइन्स तथा 
ग्रीस से योजना-आयोग को राजनीतिक प्रभावों से वचित रहने के कारण उसकी सिफारिशों आदि 
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को महत्वहीन समझा जाता है। पाकिस्तान एवं सयुक्त अरब गणराज्य मे भी इसी प्रकार की स्थिति 
थी जिसे दूर करने का प्रयत्व किया गया है । 

इस प्रकार ' भारतीय नियोजन व्यवस्था का प्रमुख ग्रुण यह है कि इसमे नियोजन को राज- 
नीतिक दाँत प्रदान कर दिये गये है /? 

योजता-आयोग के अधिकारियों मे केन्द्रीय सरकार के बहुत से ऐसे अधिकारी है जो कित्ही 
मन्त्रालयों मे पद-ग्रहण करने के साथ योजना-आयोग मे विशेषज्ञ का कायं भी करते है। इसके अति- 
रिक्त केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों एव योजना-आयोग के विशेषज्ञों को प्राय एक वगे में रखा 
जाता है जिसके फलस्वरूप विशेषज्ञों एव प्रशासनिक अधिकारियों मे पारस्परिक स्थानान्वरण होते 
रहते हैं | योजना-आयोग के समठन के दोष के कारण प्राय ऐसी परिस्थितियों का सामना करता 
पडता है कि योजता आयोग बजाय सलाह प्रदात करने के मस्तालयों की सलाह को रहू करने के 
अवसर प्राप्त कर लेता है । 

इसके अतिरिक्त योजना-आयोग की सलाहकार-सस्थाओ के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति 
नही हैं । इनकी स्थापना द्रुत गति से योजना का निर्माण करने के साथ-साथ की जाती है परन्तु 
योजना बनने के पश्चात इनका उचित उपयोग नहीं किया जाता है। इन सलाहकार-सस्थाओं को 
अपने-अपने निश्चित क्षेत्र मे निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए और योजवा आयोग की योजताओ 
के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सलाह देते रहना चाहिए ताकि ये सस्थाएँ नियोजन की समस्याओं 
का निरन्तर अध्ययन करे और भविष्य की योजनाओ पर सामूहिक विचार-विमर्श करने की गति 
शीलता प्रदान करें । 

योजना के इतने अधिब विभाग एवं सस्थाएँ स्थापित कर दी गयी है (जिनकी सरया बढती 
जा रही है) कि विभिन्न विभागो एव सस्थाओ के कार्यो को स्पष्ट रूप से अलग-अलग नही किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त इन विभिन्न विभागों एवं सम्थाओ के कार्यो में समन्वय स्थापित करने 
का कार्य सुचारु रूप से नही किया जाता है। 

योजना-आयोग विभिन्न कार्यक्रमों एव परियोजनाओ का निर्माण करने के लिए बडी सतर्कता 
से कार्य करता है और इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ एकत्रित की जाती है तथा विशेषज्ञों एव 
अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ली जाती है परन्तु इन योजनाओ के कुशल सचालन हेतु वह उचित 
संगठन-व्यवस्था एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध मे सलाह प्रदान नहीं करता है जिसके फलस्वरूप अच्छी 
परियोजनाओं को क्रियान्वयन के दोपो के कारण पर्याप्त सफलता प्राप्त नही होती है । 

भारतीय नियोजन-व्यवस्था के दोष 

भारत मे स्वतन्त्रता के पश्चात नियोजित अर्थ-ब्यवस्था का सचालन एक ऐसी व्यवस्था 
अथवा तन्‍त्र के रूप मे किया गया, जिसके द्वारा समस्त आथिक, सामाजिक एवं उच्च समस्याओं को 
निवारण अवश्य ही सम्भव हो सके । नियोजत के हारा इस प्रकार आर्थिक विकास के उद्देश्य की 
पूर्ति ही नियोजन द्वारा नही की जातो थी, अपितु सर्वागीण विकास, तियोजत के फ्लस्वरूप, प्राप्त 
करने का अभिलापी-लक्ष्य जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया गूया । इस भावना को लेकर नियो- 
जित व्यवस्था भें उदय होने वाली कठिनाइयो एवं रुकावटों पर कोई विशेष ध्यान नही दिया ग्या। 
यह समझ लिया गया कि जो भी समस्याएँ नियोजित अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप उदय होगी, वे 
नियोजित कार्यक्रमों द्वारा स्वय ही दूर हो सकेंगी । नियोजित अर्य-व्यवस्था मे प्रारम्भ से ही देश 
के विभिन्न क्षेत्रों मे विद्यान परिसीमाओं का उचित अध्ययन नहीं किया गया और नियोजन को 
लक्ष्यो की सम्भावित प्राप्ति की कला (#7 रण (९ ?ठ5ञछ९८ &०ा€एशा।श॥5५) न मानकर इसे 
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लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति का चमत्कारिक यन्त्र समझा गया । इन मान्यताओं के आधार पर भार- 
तीय नियोजन-कला में निम्नलिखित अपूर्णवाओ को अकित किया जा सकता हैं 

(।) प्राथमिकताएँ--भारतीय वियोजन मे प्रायमिकताओं कं निर्धारित करमे की विधि 
दोपपूर्ण है । प्राथमिकृताओ के अस्तगंत यह निर्धारित क्या जाता है कि विभिन्न वार्यक्रमों का एक- 
इूसरे की तुलना में क्या महत्व है। योजना की प्राथमिकताएँ एक प्याज की गाँठ के समान निर्धा- 
रित होती है, जैसे प्याज के छिलके उतारते चले जाये तो अन्त में उराका सबरो महत्वपूर्ण अग निकल 
आता है उसी प्रकार भारतीय योजनाओ के केन्द्रित कार्य क्रम (त400 (०7९) बहुत से अन्य कार्य- 
क्षमी से घिरे रहते है। वास्तव मे, विकास-कार्यक्रमो की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के साथ 
प्रतयोक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का वैकल्पिक (#॥८7क्‍3096) कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए जो 
अनिश्चित, कम सम्मावित एवं आकत्मिक परिस्थितियों के उदय होने पर कार्यान्वित किया जा 
सके । इस प्रकार हमारी योजना अधिक लचीली एवं व्यावहारिक बन सकती है । 

(2) सामाजिक व्यवस्था एवं परम्पराएं--भारतीय समाज परिवतंनों को शौघ्रता के साथ 
स्वीकार नहीं कर पाता और परम्पराओं के अनुसरण को अधिवः महत्व देता है। इस परिस्थिति का 
प्रमुख कारण भारत करी वह्‌ श्रेष्ठ सम्मता है जिसमे जीवन की प्रत्येक क्या को इस प्रकार सन्तु- 
लित किया गया था कि समस्त समाज मे साम्य स्थापित रह । इस प्रकार की व्यवस्था में कोई 
प्ररिवरतेत करने के लिए बहुत से परिवर्तत करना आवश्यक होता है जिन्हे समाज स्वीकार करते 
को तैंयार नहीं होता है। इस परिस्थिति मे रामाज के सक्तिय क्षेत्रों (जों विकात की ओर कुछ 
सीमा तक जागरूक हो) की तान्त्रिकताओ, विधियों एवं परम्पराओं का विस्तार करने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिए । इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों मे उपस्थित परिस्थितियों बे अनुकूल विकास-कायक्रम 
निर्धारित किये जा सकते है और उन्हे अधिक कुशलता के साथ तथा कम समय मे क़्यान्वित किया 
जा सकता है? 

(3) बुजुंआपन--लालफीताशाही एव बुर्जुआपन (छण07८४४८०४८५) के फलस्वरूप भारत 
की योजनाओ का स्वरूप केन्द्रीय (0४7७७॥2९४) हो गया है, जिसमे कार्यक्रमों को उच्च अधि- 
कारियो से प्राप्त आदेशी के अनुसार ज्रियान्वित किया जाता है। इस नौकरणशाही वातावरण मे 
समान विधियों एवं प्रविधियों को अधिक महत्व दिया जाता है और सरकारी अधिकारी विभिन्न 
कार्यक्रमों की सफलता को ऑक्‍कने मे सरल तरीको का उपयोग करना चाहते है । भारत के विभिन्न 
नियोजित कार्यक्रमों की सफलता का भाषदण्ड उन पर किया जाने वाला मौद्विक व्यय समझा जाता 
है। भारत जैसे बडे राष्ट्र मे सभी क्षेत्रों मे समान परिस्थितियाँ विद्यमान नही हैँ और जबे तियो- 
जकी द्वारा इन सभी क्षेत्रो की समस्याओं का निवारण समान विधियों के व ऋमो छारा करने का 
प्रयत्न किया जाता है ती इसके फलस्वरूप ब्लेत्रीय नेतृत्व, अन्वेषण, प्रयोग, प्रारम्भिकता एवं नवीन 
विवारधाराओ को आधात पहुँचता है। 

(4) योजनाओं के मोद्रिक पक्ष को अधिक महत्व--भारतोय नियोजित बर्थे-व्यवस्था मे 
विभिन्न योजनाओ के त्ाधनों का बजट बनाते का कार्य योजना आयोग हारा किया जाता है. और 
वित्तीय नियोजन (स्पगरध्ालाण श॒क्राण्गाट्ठ) वित्त-मन्न्नालय का उत्त रदायित्व है, परन्तु वापिक बजट 
योजना की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य सलेख समझा जाता है। योजना-आयोग विकास-व्यय एव 
साधनो के सम्बन्ध में राज्य एव केन्द्र-सरकार के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और इस 
प्रकार वित्तीय आयोग के कार्य-योजना-आयोग द्वारा किये जाने तगे है। इस अव्यवस्था का प्रमुख 
कारण योजनाओ के मौद्रिक व्यय को अधिक महत्व देना है । योजनाओ म मौद्रिक पक्ष को अधिक 
महत्व देने के कारण ही हम देखते है कि प्रत्येक नवीद योजना के कुल व्यय को निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में अत्यधिक दाद-विवाद होता है और भारतीय नियोजक प्रत्येक बौजना के व्यय को पिछली 
योजना से द्ुुगुना करके ही अपने आपको विवेकशील समझने लगा है | इनका सम्भवत ऐसा विधार 
प्रतीत होता है कि मुद्रा के प्रवाह के साधन भी प्रवाहित होने लगते है। 
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वास्तव मे नियाजकों को मौद्धिक साथनों के साय-साथ मौतिक साथनों की उपलब्धि का भी 
अनुमान लगाना चाहिए । योजनाजाल म मौतिक साधनों के सन्तुलन का अध्ययन योजना के प्रारम्भ 
म ही किया जाना चाहिए | दूसरे झब्दों मे, यह कहा जा सकता है कि योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के 
लिए जा भौतिक साथन आवश्यक हो, उनकी उपजब्धि तथा इन कार्यतमो के उत्पादित साधनों के उचित 
उपयाग का ब्यौरा प्रन्यक बाजना के धरारम्भ में होना चाहिए । भारत मे इृपिक्षेतर, लघु एवं ग्रामीण- 
उद्याग-क्षेतर जादि इतन बसगठित हैं कि इन झ्षेतो की मोतिक साधनों सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं 
हा सततो है। दीर्घकातीन नियाजन कक्ष (?९5७८०ा४८ ए]॥708 0/श000) द्वारा जो दीर्ष- 
काजीन लद्य निर्पारित करियर जाते हैं, उनके आधार पर हो विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य 
एवं कायक्म निधारित हात है। यदि किसी बाजना मे निर्धारित प्रगति का लक्ष्य पुरा नहीं होता 
ना उससे जगवी याजना म प्रगति का लक्ष्य इतना बढा दिया जाता है कि पिछली योजना की प्रगति 
की कमी पूरी हा सत्र जिससे दीर्घकादीन नियाजन के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्वि निश्चित काल में 
सम्भव हा सके । वास्तव मे, दीधकावोन नियाजन के जन्‍्तगंत वेबल भविष्य के लिए लद्य निर्घा 
रिल नहीं क़िय जाने चाहिए, अपितु भूतकातीन योजनाओं की वास्तविक प्रति का अध्ययन करके 
कअगती याजना के जद्यों या निर्धारित क्या जाना चाहिए । भूवकालीन योजनाओं की प्रगति हमे 
हमारी क्षमताआ एवं साधना जा ज्ञान कराती है और इसकी बात अनदेखी कर देना किसी प्रकार 
भी उच्चित नहीं समझी जा सक्‍्ली # । 

(5) व्यक्तिगत सस्तुलन (]५)८४० 089025)--अर्थ-ब्यवस्था में विभिन्न उत्पादकों की 
क्रियाओं म समन्वय स्थापित करके विभिन् वस्ठुओ की पूत्ति एवं माँग को सम्तुलित कथा जा सकता 
है । स्वतस्त अथ-व्यवम्था म यह सन्तुलन विपणि-तान्तिक्ताओं (र्ध):2४ )(९८७७॥४७६॥5) द्वारा, 
यथेच्छाचारी (प0॥797॥) अर्थ-व्यवस्था मे निर्देशा द्वारा तथा परम्परागत कर्थ-व्यवस्था मे शक्ति- 
शाली परम्पराओ द्वारा स्थापित किया जाता है | भारतीय अर्य व्यवस्था उपर्युक्त तीनो आर्थ-व्यव- 
स्थाओं का सम्मिश्रण है | ऐसी अर्थ व्यवस्था म व्यक्तिगत सन्तुलन स्थापित करना अत्यन्त कठिन 
ह्वाता है। भारतीय वियोजकों द्वारा इस व्यक्तिगत सस्तुलन की समस्या की ओर ग्रम्भीर ध्यान नहीं 
दिया गया है । योजनाओं का आधार मौद्विक कार्यवाहियों को बनाया गया है जिसके फ्लस्वरूप 
मुद्रा-स्फीति के दबाव म वृद्धि होती जा रही है और परम्परागत प्रतिवन्व भिन्न-भिन्न होते चले जा रहे 
हैं। दूसरी ओर, आशिक नियन्तणों का उपयोग भी समन्वित रूप से नही किया गया जिसके फ्ल- 

स्वरूप सृरप्र-्तात्तिकता भी उचित प्रकार से क्रियाशील नहीं हा पायी है । भारतीय नियोजन मे वृहद्‌ 

अर्यशास्त्रीय सस्तुलतन वा इतना क्षध्िक महत्व दिया गया है जिससे व्यक्तिगत सन्तुलन में विध्त पड 
गया है । यही कारण है कि हम देखत हैं कि किसी न किसी वस्तु की पूर्ति मे कमी तथा मूत्यों की 
अनुचित वृद्धि विद्यमान रहती है । 

(6) लद्यों एवं उपलब्धियों मे अत्यधिक अन्तर--हँमारी योजनाओं मे बचत, विनियोजन 
एव प्रति वी दरा या वाछनीय उद्देश्यों की प्रिचारथारा की तुलना भे ऊँचे स्तर पर अनुमान 
जगाय जात रह जिसके परिणामस्परुप याजना क लक्ष्यों एव उपलब्धियों म लगभग सभी क्षेत्रों 
मे अन्तर बना रहा है जिससे जनसाघारण का नियाजत क प्रति विश्वास कमर हो गया है। 

(7) असम्नाबित बाह्य घटनाओं के अनुसार योजनाओं से समायोजन करने की ध्यवस्या 
ने करना--हमारी नियोजन प्रक्रिया से असम्भावित धटनाआ के घटित हाने पर योजना के कार्यक्मा 
सम समायाजन करन के तिए काई तन्‍ल स्थापित नही किया गया है। विकास-व्यय मे समय-समय पर 
वित्तोय एवं राजनीतिक कारणों से कटौती की जाती रही जिसस योजनाओं की प्रायमिकताएँ छिन- 
मिन्न हाती रहो । 

(8) मध्यकालोन मूल्यांक्न--अभी तक वी योजनाओ से प्रत्येक याजना म वेवल एक बार 

मे याउन उरले की व्यवस्था की गयी है जिसके परिणाम भी याजना काल की लगभग समाप्ति तक 


नियोजन की प्रक्रिया एवं तन्‍त्र तथा भारत का योजना-आयोग | 79 


ही उपलब्ध हो पाते थे | इस व्यवस्था के कारण मूल्यांकन के अनुसार योजना के कार्यक्रमों भे समा- 
योजन करना सम्भव नही हो सका । 

(9) स्थिर नियोजन प्रणालों मे विनियोजन निर्णय के लिए उपयुक्त समय उपलब्ध नहीं 
होता है--पाँच वर्षीय योजनाओ के अन्तिम वर्षो मे विनियोजन सम्बन्धी निर्णय करने के लिए बहुत 
थोडा समय रहता है और बहुत से कार्यक्रमों की एक योजना से दूसरी योजना भे ने जाने की 
समस्या उदय होती है । 

(।0) पंचवर्षीय योजनाओ के अन्तिम वर्ष की सगतिता को अधिक महत्व दिया गया है--- 
अभी तक की हमारी पचवर्षीय योजनाओं मे अर्थ-व्यवस्था की अन्तर्वण्डीय (॥252८०074) 
सगतिता (0०7४$6४०४) को योजना के अन्तिम वर्ष तक समायोजित करने को महत्व दिया जाता 
रहा है चाहे योजना के मध्य के वर्षों मे अर्थ-व्यवस्था मे कितने ही असन्तुलन क्यो न बने रहे हो । 
अन्तिम वर्ष को उपलब्धियों एवं सन्तुलनों के आधार पर योजता की सफलता का आकलन उचित 
नही कहा जा सकता है । के 


नियोजन भ्रक्रिया के इन दोपो को दूर करने हेतु अनवरत नियोर्तिन्‍त्नप्रक्रिया का प्रारम्भ 
4978-79 से किया गया है। 
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अनवरत योजना अथवा चक्रीय योजना 
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बने 977 में आपातकाल की समाप्ति तथा जनता पार्टी के मत्ताहढ होने से देश की 
राजनीतिक, आथिक एवं सामाजिक गतिविधियों मं आमूल-चूल परिवर्तन होने और शासकीय 
नीतियो के जनसाधारण और विशेषकर समाज के विर्धन वर्गों के अनुकूल समायोजित एवं क्रियान्वित 
होने की सम्भावना सुदृढ हुई। देश मे निर्धनता एवं वेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि होने के प्रमुख 
कारण अपर्याप्त विकास एवं विक्रास के लाभो का असन्तुलित वितरण रहे हैं। 950 से 960 
के दशक म॑ दश म वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की चक्वर्ती वापिक दर । 9%, रही जो ससार 
के विभिन्‍न विकासशील राष्ट्रों की तुलना म बहुत कम थी। 96-62 से 976-77 के काल 
म प्रति व्यक्ति आय की चक्रवर्ती दर घट कर । % प्रति वर्ष रह गयी । ग्रामीण जनसख्या के 
सल्दर्भ मे प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि की गति ओर भी मन्द रही । ग्रामीण जनसस्या की प्रति 
व्यक्ति वास्तविक आय 976-77 में 95 50 रुपये को थी जो 950-5 की तुलना में 
(97 80) 2 3 स्पय कम थी। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों मे जहाँ देश की जनसस्या का केवल 
28% भाग निवास बरता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 950-5[ में 399 40 रुपये से 
बटकर 976-77 में 83 20 मरूपय्र हो गयी । इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि देश में नियोजित 
विकास का लाभ नगरीय जनसख्या का ही उपलब्ध हुआ है और निर्धनता की व्यापकता ग्रामीण 
क्षेत्रों म निरन्‍्तर बढती जा रही है। ऐसी परिस्थिति म जनता सरकार ने नियोजन की 
प्राथमिक्ताआ, नियोजन के संगठन एवं सचालन तथा आधारभूत आधिक नीतियो में परिवर्तन 
करन पर विशेष घ्याव दिया है। हृपि क्षेत्र के विकास की गति को तीव करने, स्व-रोजगार के 
अवमरा म तीत्र गति से वृद्धि करते को नियोजन के अन्तर्गत विशेष महत्व श्रदान किया जाना 
आवश्यक समझा यया है ! इसके साथ ही नियोजन की प्रक्रिया मे भी मुलमूत परिवर्तन किये जा 
रहे हैं। योजनाओं का निर्माण क्षेत्रीय स्तर पर करके और स्थानीय ससाधनों का गहन उपयाग 
करओे जिकास का सतिमय करने का लक्ष्य इग्रित किया गया है ) समस्ल नियोजन प्रक्रिया का नवीन 
दिशा-निर्देश दिया गया है । 
उर्षर्यक्त लक्ष्यों को घ्याव मे रखकर योजना-आयोग का पुनर्गठन क्या गया है। डाँ डी 
टी लक्डावाला का, जो देश के प्रसिद्ध अथशास्ती हैं और सरकारी नीतियों की निर्भीक आलोचना 
करते रह हैं, योजना-आयोय वा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दित्ली स्छूल ऑफ इकानामिक्स 
के टॉ राजकृष्ण को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है । श्री ह्वी जी राजाध्यक्ष 
को मुग्य सलाहकार के पद मे पदोन्त्रत कररे योजना-आयोग का सदस्य बना दिया गया है और 
पुराने सदस्यों में श्री वी सिवारमन का आयोग का सदस्य बने रहते दिया गया है। इस प्रकार 
योजना जायाग मर राजनीतिज्नों के स्थान पर अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके आयोग 
की निष्पक्षता एवं कार्यकुशवता वटान का प्रयत्न क्या गया है । दूसरी ओर आयोग की सिफारिशों 
को श्रमावगाली बनाने के लिए प्रधान मन्‍्त्री के अतिरिक्त वित्त मन्‍्त्री, गृह मस्त्री तथा सुरक्षा मत्त्री 
को भी आयोग का पदन सदस्य बनाया गया है | इन मन्तियों को इनके विभागों के स्थान पर 
इनकी घासन मे व्यक्तिगत, राजनीतिक ज्येप्ठता एव महता के आधार पर आयोग मे स्थान दिया 
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गया है। इस प्रकार वर्तमान योजना-आयोग एक ओर विशेषज्ञों की सिफारिशों को तैयार करेगा 
और दूसरी ओर इन सिफारिशों के आधार पर ठोक निर्णय करने मे सक्षम हो सकेगा, यह 
सम्भावना को जा सकती है। 

योजना-आयोग ने गत 25 वर्षों को नियोजन-प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया है और इस 
प्रक्िया की दुवेनताओ एव सुदृददाओ का विस्तृत मूल्याकन किया है । गत 25 वर्षों की योजना 
का क्रियान्वयन दोप रहित नहीं रहा है ओर नियोजन की समर-नोति एवं उद्देश्यों को पुत्र परि- 
भाषित करने की आवश्यकता समझी गयी है। कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा रोजगार-प्रधान 
जबिकारा की समर-नीति द्वारा ही व्यापक निर्धनता का निवारण किया जा सकता है। इस मूल 
उद्देश्य के साथ योजना में आत्म-निर्मरता तथा निर्यात-सबद्धंन के उद्देश्यों का भी समावेश रहेगा । 
इन आधारभूत उद्देश्य की उपलब्धि के लिए नियोजन प्रक्तिया मे कुछ मूलभूत परिवर्तन करना 
आवश्यक समझा गया और इसलिए पाँचवी योजना को चार वर्षो मे ही अर्थात्‌ 3 मार्च, 978 
को समाप्त समझा गया है तथा । अप्रैल, 978 से अगली योजना का प्रारम्भ हो गया है । नियोजन- 
प्रक्रिया को ऐग़ा स्वरूप देने का प्रयत्न किया गया है कि अवास्तविक लक्ष्य-निर्धारेण की समाप्ति, 
ऐसी घटनाओ (जिनका पधूर्वातुभव नहीं लगाया जा सकता है) के घटित होने पर आवश्यक समा- 
ग्रोजन की व्यवस्था तथा ऐसी परियोजनाओं (जिनको ससेचन (8०5४४07) अवधि लम्बी होती 
है) मे विनियोजन के उचित निर्णय लेने के लिए नियोजन-प्रक्रिया को स्थिर योजना-प्रक्रिया से 
बदलकर अनवरत योजता-प्रक्रिया (२०)॥॥॥8 ?|॥॥ ?:0०८७७) करने का निश्चय किया गया । 

स्थिर योजता-प्रक्रिया के दोष 

अभी तक पाँच वर्ष के कार्यक्रम एव नोतियो के आधार पर बनायी योजनाओं के निर्माण 
एव क्रियास्वयन में निम्नलिसित दोप उदय हुए है 

(अ) योजनाओं मे वास्तविक वचत एवं विनियोग-दरो का ऊँचा अनुमान लगाकर विकास 
की सम्भावित दर को ऊँचा रखा गया जिससे अर्थ-व्यवस्था के सभी खण्डो में योजना के लक्ष्यों एव 
वास्तविक उपलब्धियों मे अन्तर बटता गया । इस परिस्थिति ने योजना की प्रक्रिया की विश्वस- 
नीयतता बो कप्त किया है । 

(व) कृषि-उत्पादन मे वर्ष श्रति वर्ष होने वाले उच्चावचनों का योजवाओं में कोई आयोजन 
नही किया गया और गैर-अनुमानित बाहरी घटनाओं के घटित होने पर योजनाओ में समायोजन 
करने के लिए किसी तन्त्र की व्यवस्था नही की गयी | योजनाओं के विकास व्यय मे अनियोजित 
कदौतियाँ करने से योजनाओं की प्राथमिकताएँ विक्ृत होती रही है । 

(से) अभो तक को नियोजन-प्रक्रिया मे योजनाकाल में केवल एक बार मध्यकालीन 
मृल्याकन (]शात॑-।ा् 47/77थ84|) करने की व्यवस्था की जाती रही है और इसके आधार 
पर अनुपयुक्त समायोजन एवं सुधार किये जाते रहे है। अर्थ-व्यवस्था के किसी एक खण्ड में माँग 
पर में अनुमानानुसार परिवर्तन न होने पर दूसरे सम्बद्ध खण्डो मे पर्याप्त एवं यधासमय 
परिवर्तन नहीं किये जा सके । 

(द) स्थिर पाँचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में बहुत से खण्डो (5००४०5) में विनियोजन 
सम्बन्धी निर्णय करने के लिए समयावधि बहुत कम होती है । 

(य) योजनाओं की ऐसे विकास-मॉडलों पर आधारित किया गया है जिंतमे योजना के 
अत्त में अन्त्खेण्डीय सगतिता (प्ाहा-३०००० 2०श्ञक/०7०५) की सैद्धान्तिक व्यवस्था रहती 


है और वर्ष प्रति वर्ष उदय होने वाले असन्तुलनो का अध्ययन करते का आयोजन नहीं किया 
ग्रया है। 


योजना-आयोग ने उपर्युक्त दोषों को दूर करके भविष्य की योजनाओ को वास्तविक बचत- 
क्षमता के आधार पर मध्यावधि विनियोजन-मोजना के रूप में सचालित करने का निश्चय किया 
है । पह मध्यावधि विनियोजन-योजना अनवरत योजना के रूप मे सचालित की जायेगी । 
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अनवरत योजना की चिशेषताएँ 

() प्रत्येक वर्ष के हेतु समस्त विनियोजन एवं बचत का निर्धारण प्रति वर्ष किया आयेगा । 

(2) प्रत्येक वर्ष पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथ्थं-व्यवस्था के विभिन्न बड़े खण्डो के लिए 
व्यय एवं उत्पादन निर्धारित किया जायेगा । 

(3) प्रत्येक वर्ष के अन्त में अगले पाँच वर्षो के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे ! प्रत्येक 
वर्ष की समाप्ति पर पचवर्षीय योजना के बचे हुए चार वर्षो एव एक अतिरिक्त वर्ष के लिए गुजरे 
हुए वर्ष की उपलब्धियों एवं निकट भविष्य की सम्मावनाओं के आधार पर लक्ष्य एवं कार्यक्रम 
निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के अन्त मे पाँच वर्ष की योजना तैयार कीजा 
सकेगी और जो वर्ष ग्रुजर जायगा उसके स्थान पर आगे का एक वर्ष योजना में जोउ दिया 
जायेगा। नियोजन की इस प्रक्रिया को अववरत अथवा चक्रीय योजना का नाम दिया गया है। 

(4) योजना-आयोग 0 से )5 वये के लिए दोघंकालीन योजना तैयार करेगा जिसमे 
सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के दीधंकालीन विकास-मार्ग का चार्ट श्रस्तुत किया जायेगा। यह दीर्घकालीन 
योजना जनसस्या सम्बन्धी परिवर्तवो, परियोजनाओ को दीघंकालीन ससेचन-अवधि के आधार पर 
विनियौजन निर्णय करने की नीति भूमि उपयोग, जल-साधनो, तेल एवं खनिज-विकास तथा जन- 
शक्ति के नियोजन को ध्यात म॑ रखकर निर्धारित की जायेगी । 

(5) अनवरत योजना-पद्धति मे आयोजन उस आधार-स्तर पर किये जाते है जिससे प्रत्येक 
वर्ष समायोजन होते रहते है । इस पद्धति मे श्रुटियों का निरन्तर मुधार होता रहता है और 
विनियोजन निर्णय के लिए स्थिर समय-सोमा उपलब्ध होती रहती है । 

(6) यद्यपि योजना के पाँच वर्षों के लिए वापिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे तथापि 
इन वाधिक लक्ष्यों की उपलब्धि का मृल्याकन प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जायेगा और वाध्तविक 
उपलब्धियों के आधार पर अगले पाँच वर्ष की योजना के वापिक लक्ष्यों मे कुछ फेर-बदल कर दी 
जायेगी । 

(7) अनवरत योजना विधि के अन्तर्गत ख्ण्डीय नीतियों ($6००73॥ ?०॥०६5) का 
ब्तंमाव पद्धति के समान साम्रयिक (पाँच वर्षों मे) मूल्याकत भी किया जायेगा। इस सामय्रिक 
मूल्याकन के साथ योजना की नीतियो एवं उपलब्धियों का मूल्याकत कसी भो समय किया जा 
सकता है। केख्द्र एज राज्य रारकार के बीच साधनों का पुन आवटन ग्रधावत्‌ पाँच वर्ष को अवधि 
के अन्तराल से होता रहेगा । 

भारत से अनवरत योजना का प्रारम्भ 

अनवरत योजना विधि के अन्तर्गत योजनाओं के निर्माण एवं सघालन मे लचीलापन रहेगा 
और योजनाओ के निर्माण में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, क्योकि प्रत्येक वर्ष की 
प्रगति एवं मूत्याकन के अन्तर्गत आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएँ सदैव तैयार रहेगे जिनके आधार 
पर अगले दर्ष की योजना का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और हर समय पौचवर्षीय 
योजना तैयार रखी जा सकती है । वतमात स्थिर पचवर्षीय योजना विधि के अच्तगंत आधार-बर्ष 
का अनुमानित उत्पादव लेकर लक्ष्य निर्धारित किये जाते है क्योकि एक योजना की समाप्ति के 
धूष ही दूसरी योजना का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। आधार वर्ष की समाप्ति से लगभग दो 

बष पूर्व अगली योजना का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाता है । इस प्रकार आधार-वर्ष की अनु- 
मानित उपलब्धियों के आधार पर नवीन योजना के सक्ष्यो एवं कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता 
है । समस्त भोद्रिक अनुभान भी आधार-वर्ष के अनुमानित मूल्य-स्तर पर लगाये जाते है। परन्तु 
जब आधार-वप की वास्तविक उपलब्धियाँ एवं मृल्य-स्तर अनुमानित उपलब्धियों एवं मूल्य-स्तर 
से भिन्न रहते हैं तो अनुभावित उपलब्धियों एव मृल्य-स्तर के आधार पर बनायी गयी योजना के 
ल्य कार्यक्रम एवं नीतियाँ मही एवं उपयुक्त सिद्ध नही हाती हैं और सम्पूर्ण योजना को अल्तिम 
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रूप देने में योजना-अवधि का आधा समय समाप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, पाँचवी योजना के 
उपागम प्रलेखो (607०4०४ ए०एड) का प्रकाशन जतबरी 973 में किया गया और योजना 
को प्रस्तावित रुपरेखा को दिसम्बर 973 में तैयार करते समय समस्त मूल आऔकडों में फेर- 
बदल करना पड़ा । पाँचवी योजना की अन्तिम रूपरेसा अक्टूबर 976 में प्रकाशित की गयी 
जबकि योजना के प्रथम ढाई वर्ष समाप्त हो चुके थे । अनवरत योजना-विधि के अन्तर्गत इस 
कठिनाई को दूर करना सम्भव हो सकेगा, क्योकि नियोजन-अक्रिया सतत चलती रहेगी और 
सूचनाओं का सवहन निरन्तर होता रहेगा । पे 
अनवरत योजना का विचार उन अरप॑-व्यवस्थाओ के लिए उपयुक्त समझा जाता है जिनमे 
आधिक अथवा प्राकृतिक परिस्थितियाँ अत्यधिक अनिश्चित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप भविष्य 
के लिए विकास का मार्ग निर्धारित करने हेतु दीर्घ भथवा मध्यकालीन अनुमान लगाना कठिन 
होता है। अनवरत योजना-विधि मे नुटियों मे ययासमय सुधार करने की क्षमता विद्यमान रहती 
है । स्थिर एव अनवरत योजना-विधि मे मुख्य अन्तर सूचनाओ कै प्रदाह एवं उनके अनुसार सुधार 
एवं समायोजन करने से सम्बन्धित होता है। अनवरत योजना-विधि मे वतमान एवं भविष्य दोनो 
के लिए शूचनाओं का समुचित प्रवाह होता रहता है और इन सूचताओं के आधार पर अगल वर्ष 
एवं योजना-अवधि के अन्तिम वर्षे की योजना में समायोजन कर दिये जाते है। जैसे 978-79 
में अनवरत योजना का हमारे देश मे प्रारम्भ हो रहा है। 978-79 वर्ष की वापिक योजना के 
साथ-साथ पचवर्षीय योजता (१978-79 से 983-84 तक) का भी निर्माण किया जायगा। 
978 79 के अन्त मे 979-80 की गोलना तैयार की जायेगी जो 978-79 की उप« 
लब्धियों एव परिवर्तनों पर आधारित होगी ॥ 979-80 की बाधपिक योजना के साथ 979-80 
के 984-85 तक की पचवर्षीय भी तैयार की जायेगी आर्थात्‌ ।978-79 से 983-84 की 
पॉचवर्पीय योजना मे 978-79 बे हट जायेगा और 984-85 की योजना जोड़ दी जायेगी । 
उस प्रकार अनवरत योजना की भ्रक्निया प्रत्येक वर्ष चलती रहती है और प्रत्येक वर्ष के अन्त मे 
अगले वर्ष के लिए योजना का निर्माण करने हेतु तुरन्त की सूचनाओ का उपयोग किया जायेगा 
और पाँचवें वे की योजना बनाने के लिए भविष्य से सम्बन्धित सूचनाओं का उपयोग करना 
होगा । 
अनबरत योजना को सफलता की शर्ते 
अनवरत योजना की प्रक्रिया स्थिर पांचवर्षीय योजना-प्रक्रिय की तुलना में अत्यधिक 
जदिल है। स्थिर योजना-विधि मे विशिक्ष खूप्डो (5०:007६) मे सामयिक सम्बन्ध पाँच वर्ष की 
भवधि के लिए स्थापित किया जाता हे | इस विधि मे खण्डो को सख्या एवं सामयिक अवधि के 
काल कम होते हैं, जव॒कि बनवरत योजना के अन्‍्तर्गंत खण्ठो की सख्या अत्यधिक होगी, क्योकि 
प्रत्येक खण्ड की उपलब्धि एवं परिवर्ततो के आधार पर योजना भे समायोजन करना होता है। 
दूंसरी ओर, सामग्रिक अवधि के काल्ो की सल्या स्थिर योजवा-विधि की तुलता मे अनवरत योजवा- 
विधि में अत्यधिक होती है क्योकि अनवरत योजना मे विभिन्‍न खण्डो मे प्रत्येक वर्ष के लिए एव 
प्रत्येक वर्ष के बाद के पाँच वर्षों के लिए सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इस 
प्रकार अनवरत योजना अवधि का विकास-मॉडल अत्यन्त जटिल होगा जिसके लिए उपयुक्त 
तकनीकी एवं प्रशासनिक तस्त्र एवं सस्थागत सरचना की आवश्यकता होगी । अनवरत थोणना- 
विधि की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तों की पू्ि करना आवश्यक होगा 
(।) पगति की कुशल चेतावनी (]४००॥०ा7ष्टर) व्यवस्था--विभिन्न परियोजनाओं को 
वाधिक पति का कुशलता से मूत्याकन एवं रिपोर्टिग होना अलवरत योजना की सफलता के लिए 
आवश्यक होता है, वयोकि विभिन्न लक्ष्यों की अति अथवा न्यूम पूतति के आधार पर सुधारात्मक 
कार्यवाहियाँ निर्धारित की जाती है जौर भविष्य की योजनाओं के ल्ष्य निर्धारित किये जाते हैँ । 
(2) अल्पकालोन पुर्वानुभान विधि--अनिश्चित कारको को नवीनतम जानकारी एवं उन 
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कारकों को तियन्त्रित करने हेतु सम्भावित नीतियो के आधार पर विभिन्‍न आधारभूत चरो को 
गतिविधि का पूर्वानुमान प्रतिवर्ष लगाना आवश्यक होगा, क्योकि इस पूर्वानुमान के आधार पर ही 
अगले वर्ष की योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्य निर्धारित क्यि जा सकते हैं! इस प्रकार अत्प- 
कालीन पूर्वानुमानों का अनवरत याजना की सफ्लता मे महत्वपूर्ण स्थान होता है । 

(3) नियोजन-एजेन्सियो मे निर्णय करने की क्षमता एवं अधिकार होना--परियोजनाओं 
के घमृह्याक्न एव अल्पकालीन पूर्वानुमानो के आधार पर उपलब्धियों का सापेक्ष अध्ययन दीर्घ- 
कालीन नियोजन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर कुछ 
सुधारात्मक एवं समायोजन कार्यवाहियाँ करना आवश्यक होता है। इन वार्यवाहियो को उचित 
समय पर सचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्थापित नियोजन-एजेन्सियो का निर्णय करने 
का अधिकार होना चाहिए | साथ ही इन एजेन्सियो मे इतनी तकवीकी विशेषता होनी चाहिए कि 

यह उचित निर्णय ले सके । यदि नियोजन-एजेन्सियो की निर्णय-क्षमता एवं निर्णय-अधिकार में कोई 
कमी रहेगी तो सुधारात्मक कार्यवाहियाँ यथासमय नही की जा सकेगी और अनवरत योजना सफल 
नही हो सकेगी । 

(4) कुशल प्रशासन-तन्त्र--नियाजन-एजेन्सियो द्वारा जिन सुधारात्मक एवं समायोजन 
सम्बन्धी कार्यवाहियों को निर्धारित क्या जाता है उनका प्रभावशाली क्रियात्वयन करने दे लिए 
कुशल प्रशासन-तन्त्र आवश्यक होता है जो इन सुधारात्मक कार्यवाहियों का उपयुक्त सवहन करे 
और उनका कुशल क्रियान्वयन कराय । सुधारात्मक कार्यवाहियों के कुशल क्रियान्वयन हेतु इन 
कार्यवाहिया के लिए राजनीतिक स्वीकृति भी आवश्यक होती है । 

(5) क्ाघारभूत अनुशासन--दीर्घकालीन एवं अल्प-कालीन आधारभूत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों 
(जो समाज द्वारा स्वीकृत क्यि गये हैं) मे हेर-फेर वही क्या जाना चाहिए अपितु इनकी उप- 
लब्धि के लिए सुधारात्मक कार्यवाहियों एव नीतियों में ही परिवर्तत किया जाना चाहिए जिसस 
बदलती हुईं परिस्थितियों मे भी आधारभत उद्देश्यों की पूति की जा सके। आधारभूत उद्देश्यों म 
केवल इसलिए फेर-बदल नहीं किया जाना चाहिए कि उनकी उपलब्धि प्रशासन एवं क्रियान्वयन-सत्त्र 
की दुर्बलता के कारण सम्भव नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, अनवरत योजना विधि का उपयोग 
नियोजन-प्रत्रिया की विफ्लताओ को छिपाने के रूप में नही किया जाना चाहिए। 

(6) केन्द्र एव राज्य के आश्वस्त सम्बन्ध--अनवरत योजना की सफलता के लिए केन्द्र 
एव राज्यो के सम्वन्धो म॑ अल्प-क्ाल में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होने चाहिए क्योंकि केन्द्र से 
निरन्तर सहायता मिलने का आश्वायन न होने पर राज्य अपनी योजनाओं म॑ लम्बी ससेचन 
अवधि के कार्यक्रम सम्मिलित नही कर सकेंगे और योजना कार्यक्रमों में अनिश्चितता का वातावरण 
बना रहेगा । 

अनवरत योजना-विधि इस प्रकार एक अत्यन्त जटिल प्रविधि है जिसके माध्यम से नियोजन- 
प्रक्रिया को लचीला रखा जा सकता है ओर लक्ष्यों को प्राप्ति सम्भव हो सकती है परन्तु अतबरत 
योजना-विधि के सफल सचालन के लिए कुशल तकनीकी एवं प्रशासनिक विशेषज्ञता तथा 
राजनीतिक अनुशासन की आवश्यक्ना होगी। भारत मे सन्‌ 960 तक नियोजन-एजेल्सी की 
राजनीतिक सरक्षण मिलता रहा और नियोजन क्य मुख्य लक्ष्य आशिक प्रगति रहा। आधिक 
प्रगति की त्तीव्र गति के लिए उत्पादन-प्रक्तिया मं विशेष सस्थायत परिवतन करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी जौर राजनीतिक नेताओं एवं आथिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता-सम्पन्न समूह हित तथा 
नियोजन एजेन्सी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों मे कोई विरोधाभास नहीं था। परल्तु सन्‌ 

960 के पश्चात नियोजन पर से विश्वसनीयता घटने लगी क्योंकि नियोजित विकास का लाभ 
निर्धन-बर्ग को उपलब्ध नहीं हो सका। इस परिस्थिति में राजनीतिक-क्षेत्र अत्पफालीन लाभ प्राप्त 
करने के लिए योजना में ऐसी अत्पक्ालीन नीतियो का समावेश करने लगा जिनके द्वारा ऐसा 
प्रतीत हो कि नियोजन का लाभ निर्येत वर्ग को प्रदान कराने का प्रयत्न क्या जा रहा है । इसीलिए 
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तीसरी भ्रोगना से योजना के सक्ष्यों मे वेरोजगारी एवं गरीबी के उन्मूलन का सैद्धान्तिक महत्व 
बढता गया । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्पादन-अ्र्तिया में सरचनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक 
था जिससे निर्धनतम वर्ग की क्रय-शक्ति मे वृद्धि की जा सके। परन्तु सैद्धान्तिक रूप से विकास- 
प्रक्रिया का अन्तिम लक्ष्य--विपमताओं को कम करना--स्वीकार करने के पश्चात इस सम्बन्ध से 
ठोस कार्यवाहियों नहीं की गयी और योजनाओ के लक्ष्यों एद उपलब्धियों में विशेषकर वितरण के 
क्षेत्र मे अन्तर बढता गया । 

अनवरन योजना-विधि के जन्‍्तगेंत यदि राजनीतिक दवाव का उपयोग योजना के सामाजिक 
उद्देश्यों मे निरन्तर परिवरतेन करने के लिए किया गया तो इस विध की सफलता असम्भव होगी । 
वियोजन-एजेन्सियों का व्यापक विकेन्द्रीकरण करने की व्यवस्था अनवरन योजना की सफलता के 
लिए आवश्यक होगी । नियोजन-एजेन्सियो को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना होगा तथा इनमे उपर्युक्त 
तकनीकी विशेषज्ञता का समावेश किया जायेगा जिससे यह यथासमय सुधारात्मक कार्यवाहियों का 
तिर्धारण कर सके । हमारे देश मे इस प्रकार की निषोजन-एजेन्सियों की अत्यन्त कमी है । हमारे 
देश का प्रशासन-तन्त्र भी इतता कुशल नही है कि वह सूचनाओं के प्रवाह एवं सुधारात्मक कार्य- 
वाहियो का क्रियान्वयन क्रुशलतापूर्वंक कर सके । ऐसी परिस्थिति में अनवरत योजना-विधि की 
सफलता के लिए सस्यागत, प्रशासनिक एवं कार्य-विधि सम्बन्धी तैयारियों व्यापक रूप से की जानी 
चाहिए | राजनीतिक क्षेत्र मे भी यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिए कि “उस लाभ का 


आश्वासन नही दिया जाता चाहिए जिसकी उपलब्धि के सम्बन्ध मे आश्वासनदाता स्वय भी सन्देह 
की स्थिति में हो |” 


भाग 2 
भारत में नियोजित प्रगति 
[एुबगा69 06७ए०७०७77७४ शे प्रकंग 


चढ़ 


भारत में नियोजन का इतिहास 
[ भाआ08४ 07 75४१७ ॥॥ ॥0/ ] 





राष्ट्रीय योजना समिति 

भारत मे नियोजन की आवश्यकता की ओर सर्वप्रथम सन्‌ 934 मे प्रसिद्ध इजीनियर 
तथा राजनीतिज्ञ रार विश्वेश्वरैया ढ्वारा सकेत किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक (//क९वथ 
८००४० /श ॥4ा०' में यह बताया कि मारत का पुननिर्माण योजनाबद्ध कार्यक्रम द्वारा किया 
जाना आवश्यक_है। इस पुस्तक में बताया गया है कि राष्ट्र के सर्वोपरि आधिक विकास है कि राष्ट्र के सर्वोपरि आधिक विकास हंतु 
आर्थिक नियोजन आवश्यक है । भारतीय आर्थिक सभा [फाताक्षा ए०णाणा॥९ (0गाशि९१८०) 
मे सन्‌ 934 35 की अपनी वाधिक सभा मे इस पुस्तक से दिये गये सुझावों पर विचार किया । 
इस पुस्तक में एक दसवर्षीय योजता का कार्यक्रम बनाया गया था जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय तथा 
समस्त उद्योगों के उत्पादन को अल्प-समय मे दुगुता करने का आयोजत किया गया था। यद्यपि 
यह योजना सप्तुचित समय पर प्रस्तुत की गयी, परन्तु आ्थिक कठिनाई, साह्यिकी की अपर्याप्तता, 
विदेशी सरकार के प्रति जन-असहयोग आदि कारणों से इसे कार्यान्वित नहीं किया गया । इसके 
लगभग चार वर्ष पश्चात 2 या 3 अक्टूबर, 938 को अखिल भारतीय काँग्रेस के अध्यक्ष 
सत्र सुभाषचद्ध बोस ने दिल्ली मे प्रान्तीय उद्योग-मन्त्रियों का एक सम्मेलन ब्रुलाया। सम्मेलन ने 
निश्चय किया कि निधेनता, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आधिक पुननिर्माण के लिए औद्योगी- 
करण अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्मेलन मे ऐसी राष्ट्रीय योजना पर जोर दिया गया जिसमे 
बृहद्‌ आधारभूत लघु तथा कुट्टीर उद्योगो का समन्वित विकास आवश्यक समझा जाय | इस सम्मेलन 
के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति 
(एथाणा॥ एकगा8 (०ण्रा07००) की स्थापना स्वर्गीय. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 
में की गयी, यह देश में सर्वप्रथम कार्यवाही थी जिसके हारा राष्ट्र की महत्वपूर्ण आथिक 
'शर्मस्थाओं का अध्ययन तथा उतके हल के लिए समन्वित योजनाओ का निर्माण करने का प्रयत्न 
किया गया। इस समिति का मुल्य उद्देश्य राष्ट्र के विभिन्न आर्थिक पहलुओ का अध्ययन कर एक 
ऐसी व्यवस्था अथवा योजना निश्चित करना था जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण किया जाय 
कि जनसमुदाय को विचार व्यक्त करने तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के समात अवसर प्राप्त 

हो तथा उचित समय पर पर्याप्त न्यूनतम जीवन-स्तर का आपोजन किया जा सके । 
इस समित्ति ने देश के विभिन्न आथिक पहलुओ का अध्ययन करने तथा विकास-योजनाएँ 
प्रस्तुत करने के लिए 29 उप-समितियाँ नियुक्त की जिनका प्रतिवेदन (॥06707) समय-समय पर 
प्रकाशित किया गया। समिति के विचार में नियोजन का सचालन उचित राष्ट्रीय अधिकारी की 
अनुपस्थिति मे नहीं किया जा सकता था । इस अधिकारी को प्रभावशाली योजना बनाने तथा 
सचालित करने के लिए राष्ट्र के समस्त साधनों पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त होना चाहिए । इस 
उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय सरकार का तिर्माण करना आवश्यक समझा गया, जिसमे विदेशी 
सत्ता को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही हो । मई, 940 में समित्ति के अध्यक्ष ने घोषणा 
को कि समिति एक स्वतन्त्र सरकार स्थापित करना चाहती है जिसमे व्यक्ति तथा समुदाय के 
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मूलभूत अधिकारा--राजनीतिक आध्िक सामरात्रिक तथा सास्कृतिक--का सुरक्षित रखा जायगा 
और वागरिका व तदनुसार क्तब्य भा निश्चित क्यि जायेग | 


४. राष्ट्रीय याजना समिति बा स्थापना के कुछ समयापरान्त ही काग्रस मात्रमण”्ल न 
त्याग्रपत्र द दिया । इसी समय द्वितीय महायुद्ध छिड गया। परिणामस्वरूप इस समिति का 
काय बवन सुझावा तक सीमित रह गया । महासमरापरान्त राष्ट्र की आधिक समस्याओं मे भा 
परिवततव हां ग्रग्म और नवान समस्याआ का प्रादुभाव हुआ । इसी बीच सरकार उद्योग्पतिया 
तथा राजनीतिक पथा ले अपनी-अपनी योजना वा निर्माण बर उनका प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया | 


इस प्रकार राष्टीय याजना सम्तिति क॑ सुझावों का कायावित करन का अवमर प्राप्त नहीं हुआ । 
/ बम्बई योजना 

संत 944 मे भारत के आठ प्रमुख उद्यागपतिया ने एक सूजबद्ध याजना प्रकाशित की । 
यह भारत के आधिक इतिहास वा महत्वपूण धटवा थी | इसस पूव योजना के सम्बंध म॑ विचार 
ता बहुत हुए थे परन्तु कोई याजनावद्ध कायक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन आठ उद्योग 
प्रतियो मे सर पुरपान्मदास ठाुरदास श्राज आर ली टाटा श्रीजी ही बिड़ला, सर 
आर्देशर दताद सर श्रीराम सठ कस्तूरभाइ जाजभाइ थ्राए डी श्राफ तथा डा जान मुथाई 
सम्मिवित थे । यह एक 5 वर्षीय यीजना थी और नियोजका ने इसका & ए॥श ० 2९००१०एए/० 
ए9थे०७७०॥ थे हतत्वा जाम दिया. परन्तु यह बस्वई-योजना के नाम स्‌ प्रसिद्ध है परन्तु यह वस्बई-योजना क नाम स्‌ प्रसिद्ध है। 


याजना का कायक्रम तीन प्रवर्षीय अवस्थाआ मे पूण करना था तथा इनका समस्त अनुमानित 
उतनिलनननर 
व्यय 0 000 कराड रुपये था। 


दर उद्देश्य--याजना का उद्दश्य तत्कालीन प्रति व्यक्ति आय को 5 वर्षो में दुगुना करना था । 
यह भी अनुमान लगाया गया कि जनसरया की वृद्धि को दृष्टि म॑ रखते हुए प्रति व्यक्ति आय की 
दुगुना करन के विए राप्टीय आय को तिग्रुना करना आश्श्यक हागा | योजना से यूनतम जीवन 
स्तर क अतगत निम्नविल्षित सुविधाआ का आयोजन किया गया 

(अब) 2600 दजारा प्रति व्यक्ति प्रतिदित भोजन प्रदान बरने का आयोजन किया गया 
जिसक लिए प्रति व्यक्ति 65 स्पय प्रति वप व्यय वा अनुमान लगाया गया और समस्त जतसस्या 
का यह सतुद्वित भाजन प्रदान करने का व्यय 2,00 करोड रुपय अनुमानित किया गया। 

(आ) प्रति ध्यक्ति 30 गज क्‍पड की यूनतम पूर्ति हेतु सन 794] की जनगणना के 
आधार पर । 6 700 लाख गज कपड का अनुमान लगाया गया जिसकी अनुमानित लागत लगभग 
255 करोड रुपय थी ( 

(), प्रति व्यक्ति 00 बग पीट के गूद्लो क निमाण का लक्ष्य रखा गया। यह्‌ अनुमान 
लगाया गया वि इस प्रकार के गृह पाँच व्यक्तियों के निवास हतु पर्याप्त होग तथा ग्रामीण क्षत्रो में 
प्रति भवत वी लागत लगमग 400 रुपय होगी। 

(ई) योजना म स्वास्थ्य तथा चिकित्सा वी पयाप्त सुविधाओ के जिए कायक्रम को दो 
भागों मे विभाजित किया गया | बवरोध कायजमों (?7६४८०४४४ १(८४५७:८४) मे सफाई जल वी 
उपनब्धि टीका लगाना छूठ के रागी को राकन क तिए प्रयत्न प्रसूति तथा शिशु क्‍त्याण आदि 
बायक्रम सम्मितित किय गय । आराग्यकर (टष्मथ7४८) कायत्रमा म चिकित्सा सम्बधी सुविधाआ 
मे पयाप्त बद्धि करत बा आयोजन किया गया । योजना म प्रत्येक ग्राम मे एक चिक्रित्सावय तथा 
नगद मे अस्पतात तथा प्रसूति-यूहा और क्षय रोय कैंसर तथा कुष्ठ रोग आदि की बिकित्सा 
च जिए विशप समस्थाआ वा सुझाव रखा गया। 

(उ) वम्बई याजता म प्राथमिक शिक्षा को विशप महत्व दिया गया | प्राथमिक शिक्षा पर 


-8 करोड रपय आवतक (]२८८७ा४ा०४) तथा 86 कराड़ रुपय अनावतक व्यय का अनुमान 
लगाया गया । 























आरत मे नियोजन का इतिहास | 9] 
इस प्रकार न्यूनतम जीवन-स्तर मे उपर्युक्त पाँच आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित किया 
गया और इस न्यूनतम स्तर को लागत 2,900 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी। 
योजना में राष्ट्रीय आय को 5 वर्षों में तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया । यह चृूद्धि 
निम्न प्रकार होने का अनुमान लगाया गया श 
तालिका ]--राष्ट्रीय आय में वृद्धि (बस्वई-योजनाकाल मे) (करोड़ रुपयों मे) 











शुद्ध आय शुद्ध आय )5 चर पश्चात वृद्धि का 

(93-32) (अशुमानित) प्रतिशत 

उद्योग 374 2,240 500 
क़्षि ],66 2,670 30 
सेबाएँ 484 ],450 200 
अवर्गीकृत मर्दे 376 240 36 
योग 2,200 6,600 लगभग 26 5 


अर्थ-प्रबन्धन--योजना का सम्पूर्ण व्यय 0,000 करोड रुपये अनुमानित किया गया था 
जिसका आवटन निम्नवत्‌ किया गया था 

योजना में अर्थ-साधनों की उपलब्धि के आधार पर अधिक विकास की योजनाओ का निर्माण 
नहीं किया गया था, प्रत्युत राष्ट्र की आथिक भावश्यकताओ के अनुसार कार्यक्रम निश्चित कर, 
उनकी पूर्ति हेतु आवश्यक अर्थ-साधनों को खोज की गयी थी। इसी कारण मूुद्रा-प्रधार को अर्य- 
प्रबन्धन में भहत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। नियोजको को विश्वास था क्रि मुद्रा-प्रसार के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्र की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होगी तथा अन्तत मुद्रा-प्रसार स्वयमेव अपना शोधन कर 
सकेगा । नियोजन-अधिकारी का अथे-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो पर पूर्ण नियन्त्रण होगा और मूल्यों पर 
नियन्त्रण के कारण अर्थ-व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास से किसी प्रकार की बाघा उपस्थित नही होगी । 








पालिका 2--बम्बई योजना का व्यय (करोड ढुपयो मे) 
कब सककनबपमम. जि 3४.४ 977. 223:45:2:. 02 60:32 > वन अमन, ("82000 27 
मद व्यय को जाने बाली राशि 
उद्योग 4,480 
कृषि ,240 
यातायात 940 
शिक्षा 490 
स्वास्थ्य 450 
गृह-व्यवस्था 2,200 
विविध 200 
0,006 
तालिका 3--बम्बई-योजना के अर्थ-साधन (करोड रुपयो में) 
बाह्य साधन 
भूमिगत (07060) धन 300 
पौण्ड-पावना ($शगगाड $९९८एणवा९४) ,000 
व्यापार-शेप (छ]208 ता ॥7892) 600 
विदेशी ऋण (छ0:क्षहए ॥.07) 700 
ग्रोग 2,600 
आन्तरिक साधन 
बचत 4,000 
मुद्राअ्सार 3,400 
योग कक लय 3 5 मत - अत - न विज 3 ्योग: 74000: ५५ 





महायोग ! नर न 2 माहायाग 20000: 75 000 
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सामाजिक व्यवस्था--वम्बई-बोजना के निर्माणकर्ताओ ने अपनी द्वितीय पुस्तिका (80- 
क्राणा०) मे इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये । वम्वई-योजना के लेखकों के विचार मे आधुनिक युग 
में पूंजीवाद मे राजकीय हस्तक्षेप के कारण उसके स्वरूप मे परिवतंन हो गया है। दूसरी ओर, 
समाजवाद में भी पूंजीवाद वी कुछ विचारधाराओं को मान्यता मिलने लगी है। इस कारण भारत 
मे पंजीवादी तथा समाजवादी अर्थे-व्यवस्था के न्यायपूर्ण सम्मिश्रण का सुझाव रखा गया था ( योजना 
में इसीलिए व्यक्तिगत साहस को महत्वपूर्ण स्थाव दिया गया तथा सार्वजनिक हित तथा राज्य को 
राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर नियन्‍्त्र० रखने का आयोजन किया गया । इस प्रकार समाजवादी नियो- 
जन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मे समन्वय स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया। नियोजको वे 
विचार में तियोजब तथा लोकतन्‍्नीय समाज दोनो एक साथ सचालितत किये जा सकते है । 

() पूंजोबादी प्रकार--भोजता भे निजी तथा सरकारी क्षेत्र के सामजस्थ का आयोजन 
किया गय्या था, परन्तु निजी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिव महत्व दिया गया था । 

(2) कृषि को कम महत्वु--योजना में औद्योगिक उत्पादन को विशेष महत्व दिया ग्रया 
है । औद्योगिक उत्पादन मे 500", बृद्धि की ठुलना में कृपि-उत्पादन में 30% की वृद्धि के तथ्य 
अत्यन्त कम प्रतीत होते है। 

(3) अर्थ साधनों का भ्रमपूर्ण अनुमान--योजना के अ्थ-साधतो में पौण्ड-पावना से ,000 
करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था । यहापि पौण्ड-पावना इस राशि से भी अधिक 
अजित हो गया था, परन्तु इसका योजना की आवश्यकतानुसार ब्रिटेन द्वारा शोधन हेतु कोई आश्वासन 
नही था। द्वितीय महाग्ुद्ध के पश्चात्‌ सभी देशों के पुननिर्माण कार्य मे व्यस्त होने की सम्भावना 
थी और इन देशो के द्वारा 700 करोड रुपये वी विदेशी सहायता प्रदात किया जाना असम्भव नही 
तो कठिन अवश्य था। व्यापारिक शेप द्वारा 600 करोड रुपये की राशि प्राप्त होना भी चिश्चित 
प्रतीत नही होता क्योकि आधिक विकास की मध्यावधि में अधिक निर्यात-वृद्धि की सम्भावना 
प्रतीत नहीं होती । 

(4) गृह-उद्योगो का विकास--यजना मे वृहद्‌ उद्योगों के विकास को विशेष महत्व दिया 
गया तथा गृह-उद्योगों के विकास को केवल दो उद्देश्यों के कारण ही सम्मिलित किया गया था-- 
प्रथम, पूंजी की आवश्यकताओं को कम रखना, तथा ह्ितीम, रोजगार के अवसर प्रदान करता । 

(5) यातायात--योजना में भारतीय जहाजी यातायाव तथा जहाजरानी निर्माण उद्योग के 
विकास हेतु पर्याप्त आयीजन नहीं किये गये । वायु यातायात को भी योजना में कोई महत्वपूर्ण 
स्थान नही दिया गया था । 

(6) अन्य--इस योजना के समस्त अनुमान तथा गणनाएँ महायुद्ध के पूर्व के मूल्यों पर 
किये गये थे जबकि यह स्पष्ट था कि योजना का कार्या-वित किया जाना युद्धोपरान्त ही सम्भव था। 

6 - जनयोजना 

भारतीय श्रम सघ ([70्षा फेल्वद्ाबाता त 7.89एण) के ॥9009॥ रिश्ाक्रा5घ०६ वा5- 
७६७७ द्वारा जनथीजना (7॥6 ९६००॥४६ 9)90) निर्मित की गयी थी ए६०७॥०४ 9७७) निर्मित की गयी थी । इस सपितति के प्रप्ुख श्री 
एम एन राय ये, अतः इस योजना को रायवादी योजना भी कहते है । इस योजना में साम्यवादी 
सिद्धात्तों के लक्षणो का समन्वय किया गया था ओर नियोजको ने योजना के कार्यक्रमों को श्रमिकों 
के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयत्न किया था | इस योजना के तीन प्रशुख सिदान्त है 

(3) लाभ हेतु व्यवस्था (77006 |(०४४८) पर आधारित अर्थ-व्यवस्था समाज के हितों 
के विछुद्ध होती है, 

६») लाभ हेतु व्यवस्था पर राज्य को कठोर नियम्त्रण रखना चाहिए तथा 

88) उलादन उपभोग के लिए होना चाहिए, न कि विनिमय के लिए। 
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जनुयोजना सत्‌ 244 मे नि्ित-तथ्ा पकाशित की गयी और इसके कार्यक्रमों का रेडिकल की गयी और इसके कार्यत्रमों का रे 
डेगोफेटिक पार्गी की सहमति प्राप्त हुई ॥ इस योजना मे निर्माणकर्ताओं के विचार में भारत को 
मूलयूत समस्या निर्बेनता थी जिसे अधिक उत्पादन तथा समान वितरण द्वारा ही दूर किया जा 
सकता था | राष्ट्र की समस्त आथिक कठिनाइयो का कारण पूंजीवाद बताया गया । हे 
अद्देश्य--मोजना का मूल उद्देश्य दस वर्ष वी अचधि में जनता के सत्य आधा का मूल उद्देश्य दस वर्ष वी अचधि मे जनता को अत्कालीन आदरभूत 
आवश्यकताओं फी पूर्ति करनो था। इस उद्देश्य को प्रति के लिए उत्पादन में बृद्धि तवा उत्पादित 
बहतुओं का धपान विंतरण किया जाना था ! योजना में इसीलिए उत्तावन के सभी पति का 
विकास करने का आयोजन किया गया था | नियोजको के विचार मे जनसमुदाय वी क्रय-शक्ति मे 
बुद्धि करने के लिए कृषि का विकास अधिक महत्वपूर्ण था क्योकि भारत की 70% जनसंख्या शवि- 
व्यवसाय से जीविकौपार्जत करती थी । कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बसाने को तिजोयको ने सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी। इतके विचार में कृषि के विकास द्वारा ही श्रमिकों की अर्द्ध-रोजगरी तथा वेरोज- 
गारी को दूर किया जा सकता था | भारतीय जतसख्या की निर्धतता का निवारण करने के लिए 
कृषि विकात्त के) ही योजना का जाधार बताया गया । दूसरी ओर, औद्योगिक विकास हेतु इस 
प्रकार आयोजन किये गये कि उसके द्वारा जनसमुदाय की उपभोग-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति 
की जा सक्रे । निजी क्षेत्र मे सचालित उद्योगों पर राज्य के नियन्त्रण को आवश्यक बताया गया। 
कुषि--योजना में कृषि को सर्वाधिक अधिक महत्व दिमा गया हैं और क्रपि-उत्पादन में 
कुण्ड प्राचीन भुमि-प्रबन्ध (200 प्रधाधाः) में आवश्यक पररिब्तन, फ्ि ् रि दि 
वृद्धि करने के लिए प्राचीन भूमि-प्रबन्ध ([-876 पक्षाएा४) में आब' प्ररिवर्तेन, जमीदाड़ी- 
अधिकारों को समाम्ति तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक बताया गया | राज्य तथा कृषक मे 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना तथा मध्यस्थों को समाप्त करना कृषि विकास का सुरुष कार्यजम था। 
योजना में भूमिधरो (/.870॥0765), जमीदारो तथा अन्य लगान प्राप्त करने वालो को ,735 
करोड रुपये मुआवजा देने का आयोजन किया गया था। यह द्वातिप्रूति 3% स्वत शोधन 
हाने वाले 40 वर्षीम बॉण्डो का विरगंधन करके किया जाना था । योजना में ग्रमीण ऋण को अनि- 
वायंत घटाने की सिफारिश वर गयी । इन ऋणों को राज्य को ले लेना था और इतके लिए राज्य 
को लगभग 250 करोड रुपये का उत्तरदायित्व लेना था । 
इसके अतिरिक्त योजना मे कृषि के उपयोग मे आने वाली भूमि में दस बर्षो मे |0 करोड़ 
एकड की चृद्धि करन का आयोजन भी किया गया था। गहरी (]7/0706) कृषि के लिए सिंचाई 
के साधनों मे 400% की वृद्धि करने तथा अच्छे बीज और खाद का भी आयोजन किया गया था । 
इसमे सामूहिक तथा राजकीय कृषि को स्थान दिया गया। प्रत्येक 8 या 0 हजार एकड़ कृषि-योग्य 
भूमि के मध्य में एक राजकीय आधुनिक फार्म स्थापित करने की सिफारिश की गयी । 
रे औद्योगिक विकास--योजना में उपभोक्ता-उद्योगो को विशेष महत्व_प्रदान_ किया गया। 
जर्को के विचार में जनसमुदाय की आवश्यक वस्तुओं को मांग की पूत्ति करता अत्यन्त थ बल्तुओ की माँग की पूर्ति करता अत्यन्त बाब- 
श्यक था तथा निमोजन व्यवस्था में इसकी पूर्ति सर्वश्रथम होनी चाहिए थी। वस्त्र, चर्म, शक्कर, 
कागज, रसायन, तम्बाकु, कर्नाचर आदि उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योगों के विकास के लिए-3,/600 
करोड स्पये का आयोजन किया गया | आधारभूत उद्योगो भे विद्युत-शक्ति, खनिज तथा धातुशोधन, 
ले माह नल जानिये के लता नो के औजार पीने, दल के इलग या तथा इस्पात, भारी रसायन, गरशीय तथा मंझानो के ओोजार, सीम के औजार, सीमेट, रेल के इजिन तथा 
डिब्बे जादि उद्योग सरम्मलित किये गये । इन उद्योगो के विकास पर गो के विकास पर 2,600 करोड़ रुपये व्यय का 
डउुपाव था ।योजनाकाल मे स्थापित किये जाने वाले नवीन उद्योगो मे राज्य को अर्थ सगाना था 
तथा इन पर राज्य का नियन्त्रण तथा अधिकार होना था। निजी क्षेत्र के उद्योगो पर कोई प्रतिबन्ध 
नही लगाना था, परन्तु इनके कार्य-क्षेत्र पर राज्य द्वारा नियन्त्रण करता आवश्यक बताया गया है। 
राज्य को घस्तुओ का मूल्य-विर्धारण करना था तथा लाभ की दर अधिक से अधिक 3% रखती _ 
228, उद्योगों के विकास को विशेष महत्व नहीं दिया गया। श्रमिक की 
वृद्धि करमे के लिए मशीसो के उपयोग को अधिक महत्व दिया गया था । 
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यातायात--योजना में रेलवे, सड़क तथा जल-यातायात के विकास को जिश्वेष महत्व दिया 
गया । यातायात के साधनों मे तोब्ता से वृद्धि करने का आयोजन किया गया, जिससे वस्तुओं का 
यातायात भ्रामो तथा नगरो के मध्य सुविधापूर्वक किया जा सके । दस वर्षो मे रेलन्यातायात में 
26,000 मील तथा सडक-यातायात मे 4,50,000 मील की वृद्धि करने का आयोजन किया गया। 
जहाजी यातायात के विकास के लिए 55 करोड रुपये निर्धारित किये गये । 

अर्थ-प्रवन्धन--इस योजना में दस वर्षों मे कुल 5,000 करोड़ रुपये व्यय होने का अनु- 
मान था, जिसका वितरण तालिका 4 के अनुसार किये गये था। 

तालिका 4--जनयोजना का व्यय 














(करोड रुपयों मे) 
सद व्यय 

क््पि 2,950 
उद्योग 5,600 
गृह-निर्माण 3,50 
यातायात ],500 
शिक्षा 4,040 
स्वास्थ्य 460 

योग 5,000 


उपर्युक्त 5,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबन्ध तालिका 5 के अनुसार किया जाना था। 
नियोजको के विचार मे अर्थ-प्रवन्धन मे कोई विशेष कठिनाई उपस्थित होने का कोई कारण 
नहीं था क्योकि राष्ट्रीय नियोजन अधिकारी को जनता के सांचत अतिरिक्त घन को विनियोजन के 
लिए प्राप्त करने का अधिकार होगा । इनके विचार में योजना के कार्यत्रमो के फलस्वरूप भारत का 
जनममुदाय वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना मे चार गुने अच्छे जीवन-स्तर का लाभ भ्राप्त कर सकेगा। 


तालिका 5--जनयोजना का अर्थ-प्रबन्धन 
(करोड रुपयो में) 











आय का साध्यम आय 

पौण्ड-पावना 450 
कृपि-आय 0,86 
औद्योगिक आय 2,834 

प्रारम्भिक अर्थे-व्यवस्था (सम्पत्ति-कर, 
उत्तराधिबार-कर, मृत्यु-+र आदि) 80 
भूमि का राष्ट्रीयकरण 90 
योग 5,000 





आलोचना--योजना मे कृ विशेष महत्व दिया गया है, परन्तु आथिक विकास 
शेयर न्‍ कं अ 
हेतु औद्योगीकरण भी आवश्यक होता है क्योकि कृषि मे आधुनिक मशीन तथा यल्नों के उपयोग से 
उत्पन्न अतिरिक्त श्रम को रोजगार देता भी आवश्यक है | विसी भी राष्ट्र के आथिक्त विकास का 
आधार आधुनिक युग में उत्पादक तथा पूंजीगत वस्तुओ के उद्योग होते है और इन्हे ही सर्वोच्च 
प्राथमिकला मिलनी चाहिए। 





बिश्वेश्वरेपा-पोजना (५४७॥६९५ए घा39० 5 ?]00) सन्‌ 946 में अखिल भारतीय निर्मा- 
पर संगठन (ही पाव4 ]/आआपरि८ए८४ 05५००७४०७) हारा भारत का युद्धोप्रात्त पुननिर्माण मगठन (#॥ ]7908 ॥/2॥ए9८एए/८ए७/ ४६५०००७॥०७) द्वारा भारत का युद्धोपरान्‍्त पुननिर्माण 
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करने के लिए प्रकाशित की गयी ! इसके मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि करता तथा 
देश की आाधथिक कुशलता का उस सीमा ठक विकास करना था कि सामान्य नागरिक को अपने 
दीविकोपा्जन योग्य रोजगार प्राप्त हो सके । इस प्रकार योजना मे प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक 
क्रतंव्य--जनप्रतितिधि सरकार की स्थापना करना, आधिक कतंव्य---आय तथा उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि करने के लिए कार्यक्षमता में वृद्धि करना, तथा सामाजिक कर्तेव्य--राष्ट्र के प्रत्येक क्षैत में 
युयोखित जीवन-स्तर, आराम, मनोरज॒न आदि का प्रबन्ध करना बताय गये थे । 

उद्देश्य--इस योजना मे सामाजिक पुनरनिर्माण के लिए बढ़ती हुईं जनसल्या पर अप्राकृतिक 
वरीको से रोक लगाना, जनसमुदाय के द्वितार्थ अधिक शिक्षा का आयोजन करना, ऋषि के क्षेत्र से 
अतिरिक्त जनराख्या को घटाकर उनके लिए अन्य व्यवसायों मे रोजगार का आयोजन करना, ग्रामीण 
क्षेत्र मे प्रतिनिधि सरकार (४॥॥३४९ 5०८४०ए०४७७६०५) को स्थापना करना आदि का आयोजत 
किया गया था। हे 

इस योजना में एक राष्ट्रीय पु्ननिर्माण मण्डल (४0णा्। १०८०००४४प्०ए४ 8040) 
की स्थापना की सिफारिश की गयी थी । इस मण्डल में जनता के 6 प्रतिनिधि तथा 3 शासकीय 
अधिकारी रखने की सिफारिश की ययी थी । इस मण्डल को विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन तथा उसका 
विश्लेषण करना था । इसका मुख्य उद्देश्य लोगो को विशेषकर जननताओं को इस प्रकार प्रशिक्षित 
कऋरता था कि वे उत्तरदायी स्थानों पर कार्य कर सकें । 

योजना मे एक राष्ट्रीय जार्थिवः सस्था की स्थापना की भी सिफारिश की गयी जो पचवर्षीय 
योजना का सचालन करे। प्रथम पाँच वर्षों मे !,000 करोड़ रुपये से कम राशि का विनियोजन 
नही होना था। इस संस्था को उद्योगपतियों की पिछड़े हुए उद्योगों के विकाप्त के लिए सहायता 
करना था। कृषि तथा उद्योग के उत्पादन में 00% बुद्धि 7 से 0 वर्षों मे करने का लक्ष्य रखा 
गया जिससे राष्ट्रीय आय 2 500 करोड रुपये से बढकर 5,000 करोड़ रुपये हो जाय । औद्योगिक 
क्षेत्र के उत्पादन को 400 करोड रुपये से बढाकर 2,000 करोड रुपये करने का लक्ष्य था। योजना 
में यन्त्र निर्माण, नवीन उद्योगो की स्थापना, शक्ति-उत्पादन के यन्‍्त्रों का निर्माण तथा युद्ध-सामग्री 


के उद्योगों को भी विकसित करने की सिफारिश की गयी थी । उद्योगो के पश्चात्‌ योजना में कृषि 
को प्राथमिकता दी गयी पी । योजना भे एक पृथक कृषि-विभाग, जौ एक मन्‍्नी के अधीन ही, की 
स्थापना करने की सिफारिश थी । 

इसका सभस्त व्यय निम्न प्रकार विभाजित किया गया 


तालिका 6--विश्वेश्वरंया-योजना का ध्यप 
































(करोड़ रुपयो भें) 

22००० ०3 न 2 
मद व्यय 
उद्योग 790 
क्ष्पि 200 
यातायात ]0 
शिक्षा 40 
स्वास्थ्य 40 
गृह निर्माण 90 
अन्य 30 
योग ,400 





० ग्राँधीवादी योजना 
भल सिद्धान्त--गाँधीवादी योजना गाँधीजी की माथिक विचारघाराओं पर आधारित श्री 
श्रीमन्नोरायण मन्नारियरण से सन्‌ 944 में निम्मित तथा अकाशित की गयी 944 में निर्मित तथा प्रकाशित की गयी। गंधीनों न भारत की आथिक 
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समम्याआ तथा उनकी अवस्था के सम्वघ म जो भाषण तथा लेख समय समय पर दिये तथा लिखे 
उनको सर्मावत करके एन याजना का रूप दिया गया और इस योजना का ही गाँधीवादी योतना 
कटा जाता है ॥ वास्तव मे गाथीजी द्वारा स्वय कसी योजना का निमाण नहीं ही क्या ग्या। गाँधी 
वादी जथ-व्यवस्था क सिद्धांत जय सभी मान्य अथशास्तियों की विचारघाराआ तथा वनिद्धान्ता स 
भिन हैं| गावीवादी अप-व्यवस्था के चार मुस्य अगर है 

(4) साइगी (#ग्मएञा०६४) 

(2) जहिसा (एणा शण॑ला०४) 

(3) श्रम का महत्व (इथ0069 ० 7.90ए7) 

(4) मानवीय मूय (छएी्यशा शशफ्ट) । 

सादगी द्वारा जीवन की कभी दृष्त न होने वाली ' द्वारा जीवन की कभी ठृष्त न होने वाली इच्छाआ पर लात्म प्रतिराध ($ल 
२९८४४») लगाया जा सकता है और मनुष्य की निरन्तर वढन वाली भौतिक आवश्यकताओं की 
प्रति क तिए याजना के समस्न साधना का व्यय करने वी आवश्यकता नहीं हाती एवं आथिक तथा 
सामाजिक व्यवस्था का डस प्रकार सगठित क्या जो सकता है कि जनसमुदाय के सामाजिक तथा 
नैनिक आदर्शो की पूति हा-सक्क ॥ भारत का रहन-सहन भौतिक सम्पन्तता पर ही आधारित नहीं है 
इससे आत्मा के उत्पान तथा चरित निमाण को भोतिक सम्पत्रता से अधिक महत्व दिया जाता है। 
गाधावादी याजना म॑ दस प्रकार की ब्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य था जिसम आर्थिक सम्पतता के 
साथ नैतिक उन्नति भी हा सके । 

गाँवीजी क बिचार भ पूँजीवाद मानव जीवन का विभिन प्रकार से शापण करता है। पूंजी 
वादी अथ व्यवस्था मे मशीन स उत्पादन हाता है श्रमिक वय का शापण हाता है दथा पूजीपति 
श्रमिक वग क योषण द्वारा ही पूँजी का सचय करता है । इस प्रकार पूँजीपतियो द्वारा पूजी एक 
त्रित करन के लिए गाँवीजी के विचार सम हिंसक साधनों का उपयोग होता है । इसके साथ ही 
पूजीपति अपनी सचित पूजी की सुरक्षा के लिए भी हिंसक साथनों को अपनाता है। अथ व्यवस्था_ 


म्‌ इस हिसा का दूर करन क लिए पूनीवाद की समाप्ति आवश्यक है ! उत्पादन तथा वितरण का 
विफेन्द्रीकरण तथा इसक द्वारा प्रजातान्तिक समाज का निर्माण क्या जाता चाहिए । 


श्रम को अय व्यवस्था म ८चित महत्व देने के जिए समस्त मानव-समाज को लाभप्रद काय 


मे जगाना ग्राथीवादी योजना का मुस्य उद्श्य-है। समाज के साधनों तथा अवसरो का समान वितरण 


हाना भी आवण्यक बताया गया है | गाँधीजी आर्थिक क्रियाओ को सदाचार तथा मानवीय सम्मान 
पृथक्‌ नही समयत थे । उनका विचार था कि आयिक क्रियाआ का हम केवल साधन समथना 
चाहिए जिनके द्वारा मानव क्त्याण के उद्देश्या वी प्रति हाती है । समाज वी आधिक क्रियाओ को 
इस प्रकार सगठित क्रिया जाय कि मानव भ मानवता का अश यूत अथवा समाप्त न हो जाय । 
गांधीजी के विचार म औद्योगाक्रण भौतिक सम्पत्ति को प्राप्त करने के तिए निरन्तर प्रयत्न 
मात्र है जिससे मानवीय सम्मान तथा चरित का शोषण होता है इसतिए उन्होने सर्देव ग्राम 
इकाइया क विकास एवं उत्थान को अधिक महत्वपूण बताया । गाधीवादी अय व्यवस्था में गत का 
विशप स्थान नही दिया जाता । चरखा एव कुटीर उद्यागा क विकास को विशेष महत्व दिया गया है! 
उद्देश्य--गाधावादी योजना एक दसवर्पीय योजना थी जिसका अनुमानित व्यय 3,500 करोड 
गपय भा | यह _याजना नैतिक एव साम्हूतिक उत्थान के लक्ष्य की पूति के लिए बनायी दी नैनिक्त एव सास्ह निक उत्थान के लक्ष्य की के जिए बनायी गयी थी। 
श्मका मुस्य उद्देश्य [| बूर्यों म उतसमुद्ाय के भौतिक तथा सास्कतिक जावन में उनति कर उ्ेतय ]| वर्षो मे ततसमुदाय के भोतिक_ तथा निक जावन मे उनति करना 
था । योजना म मस्यत हश के 7 शाख ग्रार्मों मे नवीन जीवन सचार करता था और इसलिए 
वैचानिक कृषि नथा गृह उद्यागा के विकास का विशेष महत्व दिया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य 
जनममुदाय के लीवन-स्तर का निधारित यूनतम सीमा तक लाना था। न्यूनतम जोवक-स्तर मं 
अपर विखित संविधाए सम्मिद्ित की गयी थी कप अत ० 
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() नियमित भोजन जिससे 2600 कैलारी अ्रतिदिन प्रति व्यक्ति का प्रबन्ध हो तथा 
जिसकी लागत 50 रुपये प्रति मास (युद्ध के पूर्व-मूल्यों के आधार पर) ग्रामीण सषैत्ों में हो । 

(2) प्रत्येक व्यक्ति को 20 गज वस्त्र वापिक प्राप्त हो जिसकी लागत 3 आना प्रति गज 
में 4 रुपये वाधिक हो | 
_ (3) घरेलू औषधि एवं अन्य सामान्य व्ययो पर 8 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति का प्रवन्ध हो। 

इस प्रकार प्रत्येक ब्यक्ति का न्यूनतम वापिक व्यय_72 रुपये रखा गया और यौजना के 
अनुमानो के आधार पर 'उस समय की प्रति व्यक्ति आय को, जो 8 रुपये थी, 4 गुना बढाने की 
आवश्यकता घतायी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना में ढृपि तथा गृह उद्योगो का वैज्ञा- 
निक स्तर पर विकास करने का आयोजन किया गया । 

>कृषि>-खाद्याप्नो मे राष्ट्रीय आत्म-निर्मेरता तथा अधिकतम क्षेत्रीय आत्म-निर्मरता के उद्देश्यों 

की पूर्ति के आधार पर क्रपि-विकास की योजना निमित की गयी थी | इसके लिए जमीदारी तथा 
इव्यवयारी को हटाकर ग्रामवादी वन्दोबस्त (शा]88० $560/0760) का भायोजन किया गया । 
ग्रामबादी भूमि-प्रबन्धन मे सम्पूर्ण ग्राम समाज सामूहिकरूपेण ग्राम कौ भूमि का लगाने राज्य को 
देने का उत्तरदायी हो | ग्राम-पच्रायत ग्रामीणों मे भूसि का वितरण करे तथा उनसे लगान वसूल करे ३ 
उत्पादित अन्न के रूप मे लगान लिया जाय, जिसकी मात्रा उत्पादित फसल की है अथवा हूँ भाग 
हो । सरकार बीरे-चीरे भमि का मुआवजा देकर उस पर अधिकार प्राप्त कर ले.। यह भी सुझाव 
दिया गया था कि उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई भूमि की 50% पूंजीगत लागत उत्तराधिकार-कर के 
रूप मे ली जा सकती है। योजना मे भूमि के ऐच्छिक एकीकरण, सहकारी कृषि आदि को भी स्थान 
दिया गया । 

ग्रामीण ऋण की रामाष्ति के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का सुझाव था । ये न्याया- 
लय ग्रामीण ऋणो की छानबीन करें तथा अनुचित ऋणों वी राधि को कम दर दें और दस वर्ष से 
पुराने ऋणो को रह कर दे । ऋणदाताओ को सरकार 20 वर्षीय बॉण्ड प्रदान करे तथा इन बॉण्डो 
का भुगतान कृषक से किए्तों मे प्राप्त किया जाय । कृपको को साख्च-सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ भी 
प्रदान की जाये। दिजी रूप से रुपया उधार देने के व्यवसाय को प्रतिवस्धित कर दिया जाय | 
योजना में सिंचाई की सुविधाओं को दुग्रुता करने के लिए 75 करोड़ रुपये अनावतंक तथा_5 करोड 
रुपये आवर्तक व्यय का आयोजन किया गया । योजना मे 450 करोड रुपये भूमि-सुधार, भूमि को 
क्ृपि-योग्य बदाने, भूमि कटाव को रोकने आदि पर व्यय किये जाने का आयोजन किया गया था । 


कृषि-विकास के विभिन्न कार्यफ्मों पर !,205 करोड रुपये का व्यय किये जाने का प्रबन्ध 
किया गण, ध्य, ५ 





.... प्रष्पीण उद्योग--पप्राषीण समाज को आत्म-निर्मरता के स्थान पर लाने के लिए गृह उद्योगो 
के पुनर्स्थापन तथा विकास का आयोजन क्या गया था | कातना तथा बुनना कृषि के सहायक 
उद्यम समझे गये एवं प्रत्येक व्यक्ति को स्वय की आवश्यकतानुसार बस्तरोत्वादन करना आवश्यक 
बताया गया । जन्य गृह उद्योगों, जैसे कागज बनाता/तेल--.विकालता, धान कूदना, साबुन जनाना, 
दियासलाई बनाना, गुड़ बनाना तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास का भी आयोजब 
क्या गया। गृह उद्योगों के विकास हेतु राज्य को शिल्पी की तिम्न प्रकारेण अद्दायतवा कंइना 
आवश्यक था 
7 (|) सहकारी समितियों को क्रम ब्याज पर साख प्रदान करना, 

(2) कुटीर उद्योगों को आशधिक सहायदा प्रदान करवा, 

(3) गृह उद्योगो को बहद्‌ उद्योगो के सरक्षण प्रदान करना, 

(4) कच्चे माल के क्रय तथा. निश्चित साल के विक्षयाथें सरकाड़ी समितियों की स्थापना 

करना, 


(5) तान्बिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदात करना । 
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आधारभूत उद्योग (835० व700५ध४४)--योजना में निम्नलिखित वृहद्‌ उद्योगों के 
विकास का आयोजन किया गया 
(१) रक्षा-सम्बन्धी उद्योग, 
) जलविद्युत शक्ति उद्योग, 
3) खानें खोदना, धातुशोधन तथा बन उद्योग, 
) मशीन तथा मशीनों के औजार्‌ बनाने के उद्योग, 
) वृहद्‌ इजीनियरिंग उद्योग, तथा 
6) बडे रसायन उद्योग |... 
बृहद्‌ उद्योगों को इस प्रकार नियमित रूप से सचालित किया जाय कि ये गृह उद्योगों से 
प्रतिस्पर्द्धा करने के स्थान पर गृह उद्योगों के विकास में सहायक हो । इन आधारभूत उद्योगों को 
राज्य द्वारा सचालित किया जाय । सरकार द्वारा अधिकार तथा नियन्त्रण प्राप्त करने के समय तक 
ये उद्योग अलोक साहसियो (श7ए०(९ छ7(शछ्ञाध्वा८०७) द्वारा मचालित रहे, परन्तु राज्य इनके 
द्वारा तिमित वस्तुओं के मूल्य साहसी का लाभ तथा श्रम-व्यवस्था पर नियन्त्रण रखे । वृहद्‌ उद्योगों 
का वि्वेन्द्रीकरण आर्थिक सामाजिक तथा सैनिक आवश्यकताओ के आधार पर किया जाय। 
अर्थु-ध्यवस्था--इस योजना का समस्त आवतंक व्यय 200 करोड झुपये तथा अनावतेक व्यय 
3,500 करोड रुपये निश्चित किया गया । उसका विभिन्न मदों पर विवरण इस प्रकार था 











तालिका 7--गॉधीवादी योजना का व्यय (करोड रुपयो में) 
मद अनावतेक आवक 

कृषि 4,75 ब0 
ग्रामीण उद्योग 350 गा 
आधारभूत तथा बुृह॒द्‌ उद्योग ,000 न 
यातायाव 400 5 
जन-स्वास्थ्य 260 45 
शिक्षा 295 00 
अन्वेषण 20 विात 

योग 3,500 200 


कृषि पर व्यय होने वाली निर्धारित राशि द्वारा कृषि का विकास इतना होने की सम्भावता 
थी कि क्ृषि-आय दस वर्षों मे दुगुनी हो जाय । यह भी अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण उद्योगों 
के विकास के लिए प्रति ग्राम 5,000 रुपये की आवश्यक्ता होगी और यह राशि राज्य द्वारा ग्राम- 
पचायतो अथवा सहकारी अधिकोपा का दाधिकालॉन ऋण के रूप में प्रदान की जानी थीं, जो 20 
वर्ष मे देय होनी थी । यह भी अनुमान था कि लगभग 500 करोड रुपये राज्य द्वारा निजी साह- 
छियो तथा विदेशियों द्वारा सचालित आधारभूत उद्योगों को क्रय करने पर व्यय होगा तथा शेष 500 
करोड़ रुपये आधारभूत तथा रक्षा-सम्बन्धी उद्योगों के विकास पर व्यय किया जायेगा। रेल-याता- 
यात में 25% की वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे 2 00,000 मील लम्बी अतिरिक्त सड़के बनाने का 
लक्ष्य रखा गया | भारतीय तथा विदेशीय जहाजी कम्पनियों को भी क्रय करने का आयोजन किया 
गया । ग्रामीण चिकित्सालयों तथा गगरो मे प्रत्येक 0,000 व्यक्तियों पर एक अस्पताल स्थापित 
करने का लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा के व्यय को पाँच भागों मे विभाजित क्रिया गया-बेसिक, 
शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, प्रोढ शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा-तथा शिक्षण । 

योजना की निर्धारित अनावतंक राशि को तीन साधनो--आसन्‍्तरिक ऋण व बचत, मुद्रा 
प्रसार तथा अतिरिक्त कर--द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य था। आवक व्यय की राशि को राजबीय 
उद्योगी तथा जनसेवाओं की आय द्वारा प्राप्त किया जाता था। विभिन्न साधनों से अग्रवत्‌ 
अर्थ होने का अनुमान था 
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तालिका 53--गाँधीवादी योजना के अर्थ-साधन 
(करोड रुपयो में) 











साधन भाष 
आन्तरिक ऋण 2,000 
मुद्रा-प्रसार ,000 
कर 500 
योग 3,5000 


इन योजना के दो पक्ष हैं--आमीण तथा नागरिक । इन दोनो ही क्षेत्रो का विकास विभिन्न 
आधारो पर करने का आयोजत किया गया । ग्रामीण क्षेत्र मे परम्परागत जीवन को बनाग्रे रखने 
का सुझाव था, परन्तु कुछ आधुनिक मुविधाओ में वृद्धि करने का भी आयोजन किया गया । दूसरी 
ओर, नागरिक क्षेत्र मे राज्य द्वारा सचालित वृहद्‌ तथा आधारभूत उद्योगों के विकास का आयोजन 
था.। नगर-निवासियों के जीवन का तदनुमार आधुनिक विकास होना भी अनिवार्य था। इस प्रकौर 
आधुनिक नागरिक जीवन तथा परम्परागत ग्रामीण जीवन में सामजस्य स्थापित करना एक कठिन 
समस्या का रूप अ्रहण कर सकती थी जिसके हल के लिए योजना मे प्रकाश नही डाला गया। 

£ जनुमोजना द्वितीय 

श्री-एम--एन. राय द्वारा स्थापित ॥09॥ ९8557०० [500006 ने जनयोजना द्वितीय 
(08 १४००॥६४ ]80--या) को रूप रेखा तैयार करके प्रकाशित की है। इसी ससया द्वारा 
954 में प्रथम जनयोजना का निर्माण किया गया था. इस ग्रोजना से दसवर्षीय_विकास कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया गया जो 20:बर्पीय दीघेकालीन लक्ष्यों पर आधारित है । द्वितीय जनयोजना मे प्राथ- 
मिवताओं को हमारी पत्रवर्षीय योजना से अलग रखा गया है । इस योजना मे निम्नलिखित उद्देश्यों 

की पूछ देतु कार्यक्रम सम्मिदित- किये गये-है नि नन-+नन-++>++त 5 


() भारत की बढ़ती हुई जनस्या की उपभोग की न्यूनतम आवश्यकताओं की_परूतति को 
(2) अर्थ-ध्यवस्था के विकास-कार्य्रमों मे जनसाधारण की उत्पादक-सहभागिता के लिए 
पर्याष्त रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायें। 


(3) उक्त दोनो उद्देश्यों की पूछ्ति हेठु जो आधिक मरगति की जाय उत्तसे वितरण त्वन्पी 
जड़ (28000:४४४ 0४00८) का आश्वासत होवा चाहिए। 


(4) भारतीय जनसस्या के 40% भाग मे जो निर्धनता व्याप्त है उसे समाप्त किया जाना 














जाया 








चाहिए। 

पोजना के इन उद्देश्यों की परत हेतु कृपि-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि एवं इसमें होने वाले 
बा के का किताब हे को कम करने का आयोजन किया गया है | भूमि के वितरण, भूमि-सीमाकन एवं चक- 
बन्दी के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाकर भूमि का अधिक गहन एवं उत्पादक उपयोग 
करने की व्यवस्था योजना मे करने का लक्ष्य रखा गया है | साक्षरता के विस्तार के लिए ग्रामीण 
निर्धनो के क्षेत्रीय सगठनो का विकास किया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्रों मे नेतृत्व का विकास किया 
जा सके । आवश्यक उपभोग बस्तुओ के व्यापार को इरा प्रकार नियमित किया जाय कि निर्धत 
परिवारों को ये वस्तुएँ अनुचित मूल्यो पर उपलब्ध हो सकें । इसके साथ ही देश ये युदृढ़ लघु एवं 
परेनू उद्योग क्षेत्र के विकास की आवश्यकता है । शिक्षित वेरोजगारो के उत्पन्न होते पर जो सामा- 
जिक अपव्यय होता है उसे रोकने के लिए शिक्षित बेरोजगारो के उत्पादन मे कमी के साथ इन्हे 
सामाजिक विफास की क्रियाओ मे सहभागी वन्ताया जाय । जनसख्या-वृद्धि को कम करने के लिए 
समाज के कमजोर वर्गों मे पवार नियोजन कारियेंक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जाय । 
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विकास-दर एब पूंजी-उत्पाद अनुपात _ 

ट्वितीय जनयोजना मे 20 यर्पीय विवास-लक्ष्य ।978-79 से 998-99 तक वे' लिए प्रस्तुत 
किया गया है तथा [0-वर्षीय विवास-बोजना [978-79 से 988-89 तवा वी सम्मिलित वी 
गयी हैं | जनयाजना के प्रथम पाँच वर्षों मे वृद्धियत पूँजी-उत्पाद अनुपात 3 3] * ] और वितास- 
दर 6% निर्धारित वी गयी है। उसपरे बाद की तीन पत्रयर्पीय अवधियों वे लिए बृद्धियत पूँजी- 
उत्पाद अनुपात क्रमश 34] ],3 6 | तथा3 8 |ओऔर विवास दर क्रमश 6*6%,, 6 24% 
और 6 38%, विघदित वी गयी है। दस प्रकार इस योजना मे विवयस वी दर कीं साथनों वी 
स्थिति मे सुधार हाने पर धीर धीरे सुदृढ़ता वे! साथ बढान वा जायाजन किया गया है ! 
योजना पा व्यय एवं विनियोजुन 

द्वितीय जनयाजना में ,63,090 करोड रुपये वे व्यय वी व्यवस्था वी गयी है जिसमे से 
,09 090 करोड रपय पिनियोजन और शेष 54 000 बरोई रुपय चालू व्यय वे लिए आयो- 
जित किय गये है । विभिन्न क्षेत्रों के लिए आयोजित व्यय एवं विनियोजन निम्न प्रकार रसा गया 

तालिका 9--जनयोजना द्वितीय फा व्यय एवं यिनियोजन 





(4978-79 मे 988-89 तक) (करोड र्पयो में) 

975-76 के मूल्यों 

क्षेत्र विनियोजन गेर-विनियोजन योग पर प्रतिशत अश 

 ] उप एबं सहायक क्षेत्र | 22,020 2 79067 हकठठ 528 

2. शिचाई एव बाद नियन्त्रण 9 25 6 2,494 0 2,69 6 3 26 

3. शक्ति एव ऊर्जा 0,080 0 2,650 0 3,450 0... 8"26 

4. उद्योग एबं सनिज 24,627 9 3,69 0 4,796 9 45 20 

5 लघु उद्योग 62]2 9 80 0 7,0229 43] 

6 वुह॒द्‌ उद्योग 545 0 2,359 0 ],7740 40 89 

7 यातायात एवं स्रार 78753 22547 4,043 0 624 

8 तित्रासगृह एवं सामु 

दायिव सुविधा आदि. 2 03255 3,659 5 25 692 0 5 75 

9. शिक्षा 4 608 5 7,590 0 2,98 5 7 47 
0. स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, 

परिवार-नियोजन 0200 ]8 076 8 28,278 6 7 33 

]4 शेष योजना 800 0 4,200 0 2,000 0 723 

योग 4,09 090 0 540000  ॥6,3 0900 00 00 


योजना वे अथ-साधनों बे लिए यह अनुमान लगाया है वि 978-79 से 988-89 के 
दशव' म औसतन वाधिव राकल याध्ट्रीय उन्पादन ।,03,59 8 बरोड रुपये होगा जिसका 3 42९ 
(अर्थात्‌ 4,040 2 कराड रपये) प्रत्यक्ष करों सो और 3 22" (अर्थात्‌ 45,735 82 बारोड 
रुपये) अप्रत्यक्ष बरो से प्रति व प्राप्त होन वा अनुमान रागाया गया है | सावंजनिक व्यवसायों पी 
बचत योजनावात मे राष्ट्रीय उत्तादन वी 5 ' (अर्थात्‌ 6,039 2 बरोड रुपये) प्रति वर्ष होते 
का अनुमान लगाया गया है| विदेशी सहायता व रूप मे योजनाकाल में औसतन ॥,254 7 बरोड 
स्पय प्रति वर्ष प्राप्त हो सता । इस प्रवार योजनाजाल में 26 347 24 करोड रपये ऑस्तरिव 
साधनों से उपलब्ध हो सप्रगा तथा इसवे 300, भाग वे वरावर जन-ऋण से भी प्राप्त हो सोगा। 
घश प्रवार बिना हीनार्थ प्रसस्वन रे उपयाग के 2 8। 254 4 करोड ज्पये प्राप्त क्या जा समेगा। 

जनयाजता द्वितीय वे दस वर्ष व काल में सकल आस्तरिक उत्पादन में 80 040 वी वृद्ध 
उरन का लड्ष्य रुपा गया इस दशय में जनसरया में 45 85% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया 


भारत में नियोजन का इतिहास | 20 


है जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय गे 55 4%, की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 
प्रति व्यक्ति आय ],387*3 रुपये से बढकर 2,98 86 रुपये (975-76 के मूल्यो पर) होने का 
अनुमान लगाया गया है । निम्ततम आय वाली 40% जवसबख्या को प्रति व्यक्ति आय 520 स्पये 
से बढाकर 963 रूपये करने का लद्षय योजना में निर्धारित किया गया है | अगले बीस वर्षो में धरम- 
शक्ति 49 92 करोड (978-79 में) से बढकर 28:83 करोड (998-99 तक) होने का अनुमान 
लगाया गया है । बढी हुई श्रम-शक्ति मे पिछले वेरोजगारो (। 4 करोड) को जोडने पर रोजगार तलाश 
करने वालो की सख्या 20 3] (8 9--*4) करोड हो जाती है। अगले बीस वर्षो में जनयोजना 
के अनुसार 6 53 करोड नवीन रोजगार के अवसर उत्पन्न क्ये जा सकंग जिसमे 6 22 करोड 
लोगो की आशिक बेरोजगारी भी दूर की जा सकेगी | ह 

जनयौजना द्वितीय में जन-उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि का 
आयोजन किया गया। खाद्यान्नों के उत्पादव मे अगले दशक में 33 6%, शक्‍क्नर वे उत्पादन में 
94 44%, वनस्पति मे !8[:97%,, चाय में व। 9%, कॉफी *मे..98 08०, तम्बाकू मे 
67 49% भर मिल के बने कपड़े मे 37-6% की वृद्धि करने कए्टलैद्म्रे रखा गया | योजना मे 
विवास-गृहो के निर्माण तिर्धनतम जनसख्या के लिए शिक्षा की व्यवक्ष्या तिया स्वास्थ्य सुविधाओं 
के विस्तार की भी व्यवस्था की गयी है। 
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प्रथम योजना के प्रारम्भ में अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप 


यह स्पप्ट है कि अत्प-विकमित राप्ट्रो मे नियोजन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। 
उत्पादन के साधनों का विवेक्पूर्ण उपयोग करने तथा उनमे वृद्धि करने के लिए थोजनाबद्ध एवं 
समस्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यवाहियों मे पारस्परिक सामजस्य के अभाव 
में राष्ट्र का चतुर्मुी आथिक विकास सम्भव नहीं होता | केवल नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा ही 
राष्ट्र वे समस्त साधनों तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके विकास की ओर अग्रसर होना सम्भव 
है। राष्ट्र बी दीर्ध दथा अपकालीन समस्याओ वे आधार पर प्रयासों को निश्चित करके पूर्व 
निश्चित लक्ष्या वी प्राप्ति हो सकती है। सन्‌ 947 में भारत मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के 
उपरान्त देश की आ्थिक समस्याओं का नियारण करने की दिशा मे विचार क्या गया । 

सन 947 तक भारत वी समस्त मानवीय शक्तियाँ स्वतत्तता-प्राषप्ति में लगी हुईं थी।! 
स्वतस्तता-प्राप्ति के पश्चात जनसमुदाय में नवीन सुखमय जीवन वी आशा ने तीज्रता ग्रहण कर ली। 
इस समय नवीन राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जिसने प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के पुननिर्माण तथा 
सुखमय जीवन बनाने के कार्यक्रमों मे सहयोग देने के लिए प्रेरित किया । जनसाधारण को राष्ट्रीय 
सरकार से आशा थी कि वह देश का पुनर्सगठन इस प्रकार करेगी कि उनकी आर्थिक तथा सामाजिक 
सम्पन्नता का स्वप्न पूर्ण हो जायेगा | इन विचारधाराओ की पृष्ठभूमि में भारतीय 2 मे 
नीति-निर्देशक' सिद्धान्तों (0॥0०॥ए८ ए:7टछा०७ ० 808 ९०॥०)) द्वारा देश की भावी आविक 
तथा सामाजिक जीवन की व्यवस्था निश्चित की गयी इन आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा निम्न सुबि- 
घाओ का आयोजन क्या गया 

(अ) जीवन-स्तर तथा भोजन मे वृद्धि, 

(आ) जनसाधारण के कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक वीमा (80८ 
ग्राधप्रक्वा०८) के अधिकार को मान्यता, है 

(४) महत्वपूर्ण मौतिक साधनों के अधिकार तथा नियन्त्रण में परिवर्तन जिससे सामान्य 
हित हो, 

(ई) समस्त श्रमिकों को परिपुर्ण जीवन (णी७ 7/6) का सम्पूर्ण अधिकार (एग्रा्थशो 
क्शाह॥), 

(उ) इृषि तथा पशु जथ-व्यवस्था का नवीनीकरण तथा भृह उद्योगो की उनतति । 

राष्ट्रीय सरकार का इन भायाजनों की पूर्ति हेतु योजनावद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था करना 
आवश्यक था, इसलिए मार्च, सन्‌ 950 में योजना-भायोग की स्थापना की गयी जिसने अपने 
कार्यक्रमों का तीन भुस्य भागों में विभाजित क्या 

(भर) द्वितीय महायुद्ध तथा विभाजनापरान्त की समस्याओं का निवारण तथा अनियमित 
व्यवस्था का निरस्तीकरण, 

(आ) दीघं॑कवालीन आथिक अभन्‍्तुलन का निवारण, 


प्रथम पचवर्षीय योजना | 203 


(६) राजकीय नीतियो के आधारभूत सिद्धान्तो द्वारा निश्चित आयोजन की पूर्ति हेतु आथिक 

सथा सामाजिक व्यवस्था का पुननिर्माण । 
भारत में नियोजन का प्रकार 

आरत में नियोजन को एक नवीन रूप प्रदान किया गया है । नियोजन का कार्यक्रम तथा 
उतको क़ियान्वित करते की विधि प्रत्येक राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, 
सास्कृतिक तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी परिस्थितियों के आधार पर ही निश्चित की जाती है । जिम प्रकार 
भयानक परिस्थितियो, जैसे युद्धादि मे राप्ट्र के समस्त साधनो--मानवीय तथा भौतिक --बो एक- 
मात्र उद्देश्य वी प्राप्ति मे ही लगा दिया जाता है तथा राष्ट्रीय नीति के प्रति सम्पूर्ण राष्ट्र मं एकता 
का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार शान्ति के वातावरण में एकता की भावना द्वारा नियोजन 
को सफल बनाने में सहायता मिलती है । साघारण जनता में नियोजन वे रचनात्मक उद्देश्यों के प्रति 
तत्परता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योकि इसके द्वारा ही साधनों का उपयोग अधिक- 
तम हिंत के लिए किया जाता है। 


प्रथम पत्रवर्षीय योजना, सम्पूर्ण भारत की एक इकाई मानकर भारतीय अर्थ-व्यवस्था का 
योजनाबद्ध विकास करने का प्रथम प्रयास्त था । थोजना-आयोग को सरकारी नतियों के आधारभूत 
मिडान्तो तथा तत्कालीन आथिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पद योजना का प्रकार 
निश्चित करता था। भारतीय नियोजन द्वारा राष्ट्र के भौतिक साधनो का विकास करने या ही 
प्रयात्ष नही किया ग्रया है, अत्युत मानवीय जीवन का बहुमुखी विकास करना इसका मुस्य उद्देश्य 
है। नियोजन द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया गया जिसमे योजना से आधार- 
भूत उद्देश्यों की धृति सफलतापूर्वक हो सके । नियोजन की सफलता के लिए समन्वित तथा प्रभावशाली 
प्रयासों की आवश्यकता होती है। भारतीय सविधान द्वारा राज्य का उत्तरदायित्व है कि विकास 
सम्बन्धी क्रियाओं बग सचालन करे और इसलिए इन प्रयासों भे राज्य को महत्वपूर्ण भाग लेना 
आवशपक था। राज्य को इस प्रकार राष्ट्र के समस्त साधनों को सविधान द्वारा निर्धारित प्रजा- 
तान्निक विधियों से योजना को क्रियान्वित करने हेतु उपयोग से लाना था। 

प्रजातारियक राष्ट्र मे सरकार की बोजना-नर्माण, योजनाकूल नीतियाँ निर्धारित करने तथा 
उनके प्रभावशील सचालन तथा क्रियान्वित करने की योग्यता जनता की सहायता तथा सहयोग पर 
विर्भर रहती है । साम्यवादी राष्ट्रो में नियोजन एक अनन्य अधिकार-प्राप्त केंद्रीय अधिकारी के 
हाथ में होता है । ऐसी परिस्थिति मे नियोजन के कार्यक्रम का सचालन तथा लक्ष्यों की प्रगति 
शीघ्रता एवं मुगमता से हो जाती है परन्तु इस श्रकार अन्य अधिकारपूर्ण व्यवस्था में कतिपय 
आधारभूत तत्वों को, जो मानव-जीवन के महत्वपूर्ण अग होते है, क्षति पहुँचती है तथा जनसाधारण 
को कठिनाइयो तथा आपत्तियो का सामना करता पडता है । ग्रद्यपि अनन्य अधिकारपूर्ण (70आ- 
श्ांशा) व्यवस्था तथा प्रजातास्तिक नियोजन दोनो मे जन-सम्रुदाव को समानरूपेण त्याग करता 
पडता है, परच्तु प्रजातान्त्रिक विधि मे यह त्याग नियोजन के उद्देश्यों को निवेकपूर्ण रीति से स्वीकृत 
फरके अथवा ऐच्छिक होता है। इस प्रकार प्रजातान्त्रिक विधियाँ अधिक जटिल है तथा इनमे राज्य 
ओर जनता का उत्तरदायित्व अत्यधिक होता है, परन्तु प्रजातान्तिक विधियों द्वारा विकास-प््भ॒ पर 
अग्रसर होदे की प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती है तथा इस हेतु किसी प्रकार के दवाद का उपयोग नहीं 
किया जाता । 

हे भारतीय सविधान मे व्यक्तिगत आधारभूत स्वतन्त्रता तथा उत्पादन के साधनों को अधिकार 
रक्ने तथा उन्हें बेचने आदि की स्व॒तन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा तथा जवसाधारण के शोपण को 

रोकने आदि के आयोजन है । इन मूलभूत तत्वों के आधार पर भारत मे प्रजातान्त्रिक नियोजन को 
ही स्थान दिया गया है। मानवीय इतिहास में प्रजातान्तिक नियोजन इतने वृहद्‌ आकार में किसी 
अन्य देश मे कार्यान्वित नही किया गया है। यह एक सवीन प्रयोग है जिसको सफलता अथवा 
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जगपसता प्रिश्य / आग राष्ट्री या मागदशन यरगी । भारत मे नियाजन वी सफ्वता इस पुरान 
ब्रिघार कि वियाताय तदा प्रजात नर या सामजस्थ असम्भय है या निरस्त बर देगी तथा समस्त 
विश्य था यह माय उया पद्ठगा जि लियाजन या जिया किसी दिसत ध्राति तथा दगाब वे एवं जन 
साधारण वी आधारभूत रख भता या प्रतिव थे जिये बिता ही सपत बनाया जा सबता है । 
प्रजातान्प्रिफ नियोजन पी सफलता 

प्रजावा ध्रय उियाजप थी सफलता या तिए उच्चाधिकारिया या याग्य होता ही प्रयाष्त 
नहीं अपितु उसप्ित र्ययरवा वी भी थायण्ययता हाती है| बद्रीय नियोजन तस्त्र वी स्थापना से ही 
बबल सपतवाया द्राप्त उह्य हो सबती । इगयी सफवता हतु प्रत्या रतर पर तथा अथ व्यवस्थाब 
प्रत्यवा शंप्न या प्रत्यवा रार पर तियाजय अधितरारिया की आवश्यकता होती है इसया अब यह नहीं 
है वि रथावीय लेत्रीय एय राष्ट्रीय गग्ठा द्वान चाहिए तथा प्रत्यत उद्याग मे पृषय वियाजन अधि 


बारी छात्रा घाहिए । 
/ हुस प्राताना त्रिय वियोगय सा पूणरूपेण ब्रियावित परने मे समय जगता अनियाय है 
इसको कटित हया अतियाय है इसम आय भुटियाँ हाता तथा सहयोग वी असफ़्तताओं का सामता 


भी परया शावा है । ५ 
प्रजावाित्रियः प्रयार 4 वियोजन या संचालन तब तय सम्भव नहीं होता जय तन युद्ध 
गाता थी सरया अधिप पारसपस्यि सहयाग यी शक्ति अत्यधिय वरित्रगित य द्वो। झूसिया पो अषपी 
प्रारस्भिय याजवाजा में गातविया शथा शासय टोयों ही क्षेत्रा मे याग्य तथा प्रशिशित पमयरारिया 
मी यूरयों भी पढियाई यो स्रासता करता पा । 
प्रा ही एप रामारबासी से प्रथम पच्रयर्ीय याजता थे हापट पर आजोयना बरत हुए 
सिखा है थि' प्रताता त्रिया तियोचत मे यद मान लिया णाता है रि बुद्धिमत्तापृण ((॥॥80॥०0) 
सायस प्र विद्यातत है. जिसमे जयसाधारण या सत्र इसना ही शान नहीं वि. प्रतिदित व जीवन 
में विययाताय था यया गहर्प है प्रत्युग यह भी चात होता है यि रामरय जगरामुदाय हे जीथा स्तर 
मे उप्ती पराये लिए तियवाजिय व्यवस्था पी आवश्यवा द्वागी है. जो अत्यत जटित तथा 
से [लिंग दे सथा जा प्रत्येण पित सथा पारंसाते पर छायी हुई छा और जिया द्वारा प्रस्येव तागरिय 
में गहयोग भावता जाप्रगा की जाती हो । जाराधारण मे तियोगिय अथ स्यवस्था मे प्रति जागरुपता 
हा पर की प्रजागा त्षव वियोगागा रपल्त हा सबता है। * 
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इस प्रकार प्रजातान्त्रिक नियोजय की सफलता के लिए जनसाधारण में योजना के प्रति जाग 
हूकता उत्पन करना अत्यन्त आवश्यक होता है । योजना-आयोग ने उपर्युक्त समस्त कठिनाइयों वी 
दृष्टिगत करते हुए भी प्रजातान्तिक नियोजन को भी महत्व दिया दयोकि भारत के परम्परागत जीवन 
मे यही एकमात्र सफल विधि थी जिसके ढारा आथिक विकास सम्भव था। दे 

उपर्यक्त विचारों के आधार पर श्रजातान्तिक तियोजन के आवश्यक तत्वों का सफलतापूर्वक 
शशि गन हरि न को स्थापना करना प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता 
के लिए. जावश्पव है. । इस निषोजस-सगठन को एवं ओर राज्य से सत्ता प्राप्त हो ओर दूसरी 
ओर जनसहयोग प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक ढाँचा इप प्रकार का हो कि रात्तारूढ 
दल राष्ट्रीय नियोजन-सगठन को आवश्यकतानुसार अधिकार दे सके और विरोधी दल इतने शक्ति- 
शाली म हो कि नियोजन के कार्यक्रमों में वाघाएँ खडी कर सके । है बे 

(2) कुशल केन्द्रीय नियोजन-मगठन के साथ-साथ प्रजातान्तिक नियोजन भे कुशल क्षे 
एवं स्थानीय अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है, जिनमे प्रारम्भिकता ([704076) का माव 
हो और णो जनमहयोग प्राप्त कर सके । 

(3) प्रजातन्त्र भे जनसाघारण को राजनीतिक, आधिक, नेतिक एवं न्याय सम्बन्धी स्दसस्तव- 
ताएँ दी जाती है। जनसमुदाय मे बुद्धिमान लोगो का अभाव नहीं होना चाहिए । बह योजवा- 
सम्बस्धी नीतियो को समझ सकें, योजना के कार्यक्रमों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकें, योजना 
की विनाशकारी आलोचना न करें तथा अपनी स्वतस्तताओ का दुरुपयोग न करें) इसके अतिरिक्त 
प्रजातान्त्रिक नियोजन मे सत्ताओ के विकेन्द्रीकरण का आयोजन किया जाता है। जनसाधारण में 
इतनी योग्यता होना आवश्यक है कि वे इन भत्ताओं का दुरुपयोग न कर सकें । 

(4) राष्ट्रीय चरित्र के स्तर के ऊंचा होने की आवश्यकता प्रज्ञातान्तिक नियोजन की 
सफलता के लिए होतो है। सरकारी कर्मचारियो एव क्षेत्रीय तथा स्थानीय तेताओ के हाथ में नियोजन 
का सचालन करना होता है । इन लोगों की ईमानदारी, कार्यक्षमता, सेवा भावना, कंब्यपरायणता 
आदि पर ही योजना के विभिन्न कार्यक्मों की सफलता होती है । 

प्रथम योजना क्षा उद्देश्य 

* भारत से नियोजन का मुख्य उद्देश्य जतसमुदाय के जीवन स्तर म॑ वृद्धि करना तथा अधिक 
परिवतंगशीन एव सम्पन्न जीवन के अवसर प्रदान करना है. इसलिए निषोजन का ध्येय राष्ट्र के 
भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रभावशील उपयोग करना, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में 
बूद्धि करता रथ आय घन एवं अपर की कसमानता को कम करता है अत हमारा कार्यक्रम 
द्विमुखी होता चाहिए जिससे उत्पादन मे तुरन्त वृद्धि हो तथा असमानता में कमी हो. * यद्यपि 
प्रारम्भिक अवस्था में हमारे प्रयाद्धी का सुझाव अधिक उत्पादन वी ओर होना चाहिए क्योकि इसकी 
अनुपस्थिति मे कोई उनति सम्भव नहीं होती है फिर भी हमारे नियोजन द्वारा प्रारम्भिक अवस्था 
मे वर्तमान सामाजिक तथा आशिक ढाँचे के अन्तगंत ही आशिक क्रियाओ को प्रोत्साहित नही किया 
जाता चाहिंए। इसलिए समाज के समस्त सदस्यों को पूर्ण रोजगार शिक्षा, रोग तथा अन्य 
अयोग्यताओं से युरक्षा तथा पर्याप्व आय का आयोजन करने के लिए इस प्रारूप को पुनर्गरित 
करना होगा ।”! 
सकता, हे विवरण के आधार पर योजना के उद्देश्यों को दो समूहो मे वर्गीकृत किया जा 


(2२०३० क> अं +ू- 5 अल 
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(|) मानवीय तथा भौतिक साधनों का अधिकतम कार्यशील उपयोग जिससे वस्तुओं तथा 
सेबाओ के उत्पादन मे अधिकतम वृद्धि सम्भव हो सके, तथा 


(2) आय, घन तथा अवसर की असमानता को कम करना । 
योजना का व्यय 


योजना की प्रजातात्त्रिक प्रकृति के अनुसार तथा सरकार के बाहर के अर्थशास्त्रियों, 
व्यापारियों तथा जनसाधारण के विचार एवं आलोचना प्राप्त करने हेतु प्रथम पचवर्पीय योजना सर्वे- 
प्रथम जुलाई, 95] में ड्राफ्ट के रूप मे प्रकाशित की गयी । यह्‌ ड्राफ्ट-योजना दो भागों में विभक्त 
थी। प्रथम भाग मे अनिवार्य कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया था और इस भाग पर ,493 
करोड झुपये व्यय होने का अनुमान था। द्वितीय भाग मे वे कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे मिनका 
क्रियान्वीकरण विदेशी सहायता के मिलने पर किया जाता था। इस भाग पर 300 करोड रुपये 
व्यय होना था, परन्तु योजना को अन्तिम छूप देते समय दोनो भायो को निरस्त करके एकत्रित रूप 
में सप्तस्त कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये । इस प्रकार योजना का समस्ते व्यय 2,069 करोड़ रुपये 
निर्धारित किया गया । कालास्तर में योजना के कुछ कार्यक्रमों मे वृद्धि की गयी तथा क्रुछ में ममा- 
योजन किये गये । इसके साथ रोजगारों के अवसरो की वृद्धि हेतु भी आयोजन किये । इन समायो- 
जनों के कारण योजना के व्यय की राशि 2,356 करोड रुपये कर दी गयी ।7 विभिन्न मदों पर 
इस' राशि का वितरण निम्न प्रकार किया गया था 


तालिका [0--पभ्रथम पचवर्षोय योजना का सशोधित व्यय 
(करोड़ रुपयो मे) 





आयोजित व्यय वास्तविक व्यय वास्तविक व्यय का 











ड योग से प्रतिशत 
क्ृपि एवं सामुदायिक विकास 357 29] 4 8 
सिंचाई एवं शक्ति 66 570 29 
खदथयोग एबं खनिज ]79 ]7 60 
यातायात एवं सचार 57 25 74 0 
समाज सेवाएँ एवं अन्य 602 459 264 
योग 2,356 960 400 00 
अर्थ-प्रबन्धन 


अर्थ-साधनो की समस्या के निवारण पर ही योजना का सचालव तथा उसकी सफलता 
निर्भर रहती है। थ्रोजना मे राजकीय क्षेत्र के कार्यक्रमों मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो तथा उनके 
अधिकार की औद्योगिक इकाइयों के विकास कार्यक्म सम्मिलित किय गये थे । निजी क्षेत के अन्तर्गत 
अधथ-व्यवस्था का शेप समस्त क्षेत्र रखा गया था। नगरपालिका निगम स्थानीय सस्थाओ सहकारी 
सस्थाओ तथा लघ व्यवसायों को निजी क्षेत्र से मम्मिलित किया गया था यद्यपि समस्त अर्थ व्यवस्था 
को विकास को आर अग्रसर करत तथा विकास-कार्यक्मो में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व 
क्य का ही था परल्तु निजी प्रयासों एव साहस को भी विकास-कार्यक्मो में महत्वपूर्ण योगदान 
जन था। राज्य को सरकारी क्षेत्र के लिए आवश्यक अर्थ प्रवन्धन करना तथा उसे सरकारी क्षेत्र मे 
विभियोजन करना दोनो ही कार्य करने थे । 


विभिन साधना स प्रथम याजना में अर्थ साधनों की व्यवस्था अग्रवत्‌ हुई 
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ताप्तिका |]--प्रथम योजना के अर्थ-साधन 


(करोड रूपयो में) 


नकल जम ली कल आय न यम इस आए पक पर पक 











बस 2 लग टन आ्राप्ति का अनुमान चास्‍्तविक प्राप्ति 
(अ) बजट के साधव की 352 

(।]) सरकारी चालू आय से बचत. 738 752 
(2) जनता से ऋण 205 
(3) लघु बचत एवं अन्य ऋण 385 304 
(4) अन्य पूँजीगठ प्राप्तियाँ 435 9 
बजट के साधनों का योग ),298 ,352 
(आ) विदेशी सहायता ]56 88 
(इ) हीनार्थ-प्रवन्धन 290 420 
(ई) न्यूनता 652 स्जड 
योग 2,356 १,960 


उपयक्त विवरण से यह स्पप्ट है कि योजना की समस्त अनुमानित निर्धारित राशि 2,356 
करोड़ रुपये का 83 2%, भाग ही व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त यह भी रपप्ट है कि सरकारों 
चालू आय से बचत तथा रेली से कलुदान मे प्राप्त राशि मे अनुमान से अधिक अर्थ प्राप्त हुआ। 
इन दोनो साधनों से 738 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 752 
करोड़ रुपये थी | इसी प्रकार जनता से ऋण तथा अल्प बचत से भी अनुमान से अधिक अर्थ प्राप्त 
हुआ । जन्‍म पूंजीगत प्राष्तियो, जैसे निधि, जमा आदि के अन्तर्गत 35 करोड़ रपये प्राप्त होने का 
अतुमान था, जबकि केवल 9 करोड रुपये ही प्राप्त हो सका। हीताथं-प्रबन्धन की राशि 290 करोड़ 
रुपये निश्चित की गयी थी, परन्तु अन्य साधनों की प्राप्ति अधिक नही वढायों जा सकी । परिणाम- 
स्परूप, च्यूनता की पूरति के लिए हीचाथे प्रधन्धन की राशि 420 करोड़ रुपये हुई | इस प्रकार यह्‌ 
कहना अनुचित न होगा कि अर्थ साधन सम्बन्धी योजना-आयोग के अनुमात बडी मात्रा मे ठीक ही 
थे, परन्तु योजना को ज़ियान्वित करते समय योजना के समस्त व्यय की राशि में कमी रही । कृषि 
एब सामुदायिक विका स-योजनाओं चथा उद्योग जौर खनिज के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रमों को पूर्ण नही 
किया जा सका तथा इनमे निर्धारित राशि से कमर व्यय हुआ। 

अफसर जे सतक्य यु अति 

प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वप्रथम स्थात प्रदान किया भया था। इसो कारण 
योजना को मुझ्यरूपेण एक ग्रामीण विकास का कार्य रूस कहा जा सकता है । राजकीय क्षेत्र से व्यय 
होने वाली राशि का अधिकतम भाग कृषि एवं कृषक की उन्नति हेतु विशेष गहत्व रखता है । 
समाज सेवाओ के अन्तगेत निर्धारित राशि भी भ्रामीण समाज के हित को विशेष स्थान देती थी 
और इस व्यय का उद्देश्य भी कृपको की कार्यक्षमता मे चुद्धि करना तथा उनका उत्पादन करना 
वा । राजकीय क्षेत्र में समस्त व्यय का लगभग एक-तिहाई भाग (32 2%,) अर्थात्‌ 758 करोड 
रुपये कृषि, सामुदायिक विकास, शिचाई एवं बाद-नियन्त्रण पर व्यय होना था । शिंघाई की बहुमुखी 
योजनाओ के कार्यक्रम दीघंकालीत थे और इन पर योजवाकाल में 266 करोड रुपये व्यय होने का 
अनुमान था। 

प्रथम योजना के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम मिश्चित अर्थ-व्यवस्था पर आधारित थे । 
घोजना में 792 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित किसा गया जिसमे 79 करोड़ 
रुपये सरकारी क्षेत्र में और शेप 63 करोड रुपये निजी क्षेत्र से व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। 
योजना भें 42 उद्योगों के विस्तार करने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया । इसमे इंजोनिर्यारिंग, 
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वैद्युतिक इजीनियरिय, धातु उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, तरस ईंघन खाद्य-पदार्थ उद्योग आदि 
सम्मिलित थे । 
तालिका 2--प्रथम योजना के लक्ष्य एवं उनक्षी प्राप्ति 





उत्पादन सक्ष्य वास्तविक. उत्पादन की 





मद उत्पादन वृद्धि का 
_ (950-5) (955-56) (।955-56) .. प्रतिशत 
खाद्यान्न (लाख टन) 508 626 669 320 
कशस (लाख भाँठ) 28 8 423 39 4 370 
जूट (लाख गॉँठ) 93- 53 9 423 273 
गन्ना (लाख टन) 577 632 605 60 
तिलहत (लाख टन) 5 6 557 573 74 
तम्बाकू (लाख टन) 26[ न 3 03 ]60 
चाय (लाख टन) 2 75 बल 285 40 
आलू (हजार टन) १,660 त+ 3,859 ]2 0 
सिचित भूमि (लाख एकड) 50 707 650 276 
विद्युतशक्ति-उत्पादन (लाख किलोवाट). 23 36 34 48 0 
इम्पात के ढेले (लाख टन) व4्य 267 47 4 38 0 
लोह्‌ पिण्ड (2९ ॥07) (लाख टन) 60 287 ]8 0 ]37 
सीमेन्ट (लाख टन) 27 0 48 0 470 708 
अम्नोनियम सल्फेद (हजार ठन) 470 456 0 4000 756 5 
रेलवे इजिन (इकाई) 30 373 0 79 0 58670 
जूट-निर्मित वस्तुएँ (हजार टन) 8370 4,2760. 43,070 28 0 
मिल-निर्मित वस्त्र (!0 लाख गज) 3,720 0 4,700 0 5,02 0 372 
साइकिल (हजार) 990 5300 530 48 0 


सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गेत औद्योगिक क्षेत्र मे 60 करोड रुपये का विनियोजन हुआ जबकि 
चास्तविक लक्ष्य 94 करोड़ रपये था। सिन्दरी का रासायनिक खाद का कारखाना पूर्ण हो गया 
जिसकी बाधिक उत्पादन क्षमता 6,50,000 टन अयोनियम सल्फेट है। चितरजन के रेलवे-इजिन 
निर्माण, बगलौर का भारतीय देलीफोन-निर्माण, पैरास्वूर का यात्री गाडी के डिब्दे-निर्माण' पैतिसिसिन 
तथा डी डी टी जलयान तथा वायुयान-निर्माण आदि के कारखानों का पर्याप्त विकास हुआ। 
राज्य सरकार की योजनाओ मे सबसे महत्वपूर्ण मैसूर के लोहा एव इस्पात के कारखाने के विस्तार 
का कार्यक्रम था। मध्य-थदेश में अखबारी कागज तथा उत्तर धदेश का प्रिप्तिजन इस्ट्र,मेट्स कारखाना 
भी उल्लेखनीय है। 
राष्ट्रीय आम--प्रथम योजना का लक्ष्य योजनाकाल के अन्त तक राष्ट्रीय आय में 3९6 
वृद्धि करना था अर्थात्‌ सन्‌ 950-5 की राष्ट्रीय आय 8,850 करोड़ रुपये (सन्‌ 948-49 के 
मूल्यों पर) को बढाकर 0,000 करोड रुपये करने का लक्ष्य था। योजनाकाल मे राष्ट्रीय आय 
में 20% की वृद्धि भर्थात्‌ लक्ष्य की तुलना मे राष्ट्रोय आय में ।३$ गुनी वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 
प्रति व्यक्ति आय में इस काल में 9 70 की वृद्धि हुई। योजनाकाल मे राष्ट्रीय आय की वृद्धि मे 
उच्चावचान होते रहे । 
योजना मे राष्ट्रीय आय के 5% विनियोजन को बढाकर 7० का लक्ष्य था। पाँच वर्षो 
बार से 3,600 करोड़ रुपये तक घिनियोजन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था । सरः 
मर में योजनकाल मे लगभग ,560 करोड स्पये तथा निजी क्षेत्र मे ,,800 करोड रपये 
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का विनियोजन हुआ । इस प्रकार योजना के समस्त वितियोजन की राशि 3,360 करोड रुपयेधी । 
समस्त विनियोजग मे शासकीय एव निजी क्षेत्र का अनुपात 8 9 था। 
योजना की असफलताएँ 

प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा कृषि एव औद्योगिक उत्पादन के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 
इसके साथ ही राष्ट्र की आथिक तथा सामाजिक व्यवस्था मे भी परिवर्तन हुए। जनसाधारण भी 
राष्ट्र के विकास के प्रति रुचि उत्पन्न हो गयी तथा योजवा के प्रति जागहकता में भी पर्याप्त चूद्धि 
हुई । योजना द्वारा विभिन्न क्षेत्रो की न्यूनता मे भी पर्याप्त सुधार हो गया और अर्थ-साधनो मे सति- 
जीलता भी उत्पन्न हो गथी । सामान्यतः मोजना को एक सफल कार्यन्त कहने में कोई नुदि नहीं 
होगी, परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार में योजना दो निम्मलिखित दृष्टि-विन्दुओ से असफल कहा 
जा सकता है 

(() प्रथम पच्रवर्षीय योजना ऐसे वातावरण में बनायी गयी थी जिसमे उपभोक्ता-वस्तुओ और 
विशेषकर खाद्यानत्रो की अत्यन्त कमी थी तथा अर्थ-ब्यवस्था पर युद्ध एव विभाजन के पश्चात वी 
कठिनाइयों का दवाव अत्यधिक था । इन कठिनाइयों का समापन करना राष्ट्र के विकास के लिए 
अनिवार्य था । इन्ही कारणों से प्रथम पचवर्षीय योजना मुल्यत पुर्ननिर्माण एब पुनर्वास (8७३० 
छ॥000०॥) का कार्यक्रम थी, जिसमे तत्कालीन न्यूनता की पूर्ति का पर्याप्त विभियोजन एवं सगठन- 
सम्बन्धी प्रयासो द्वारा आभोजन किया गया था। योजना के लक्ष्य इसी कारण कम रखे गये 
थे । राष्ट्रीय आय मे याजनाकाल मे 3% वृद्धि होने का अनुमान था, जबकि वास्तविक वृद्धि 
लणभग 20% हुई झाद्याप्त, तिलहत, रेलवे इजन, मिल का बना कपडा आदि मे लक्ष्य से क्षषिक 
उत्पादन हुआ । अय्य क्षेत्रों में भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जो लक्ष्य के लगभग बरावर ही 
थी । उत्पादन तथा आय मे सम्भावना से अधिक वृद्धि का एकमात्र कारण योजना का विनियोजन- 
कार्यक्रम एवं सगठम-सम्बस्धी परिवर्तन ही नही थे। इस वृद्धि का कुछ भाग सारण के क्षेत्र से बढ 
जाने तथा योजनाकाल में अनुकूल मानसून की उपस्थिति के कारण हुआ था । इन दोनों तत्वों को 

दष्टिपात करते हुए राष्ट्रीय आय की वृद्धि (योजना के कार्यक्रमो के परिणामस्वरूप) 0% या 72% 
ही समझनी चाहिए | दूसरी ओर, अर्थ-व्यवस्था मे जो विकास योजनाकाल मे हुआ, वह दीघ॑कालीन 
नहीं कहा जा सकता है क्योकि इस उन्नति का काफ़ी भाग आकस्मिक घटमाओ के घटित होने अथवा 
घढित न होते पर निर्भर है। 

(2) योजना बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र मे अपूर्णता का वातावरण था और इसी बातावरण 
को प्रधान लक्षण मानकर योजना के कार्यक्रम एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये ॥ योजना से ऐसे 
आयोजम नही किये गये जिनके द्वारा आकस्मिक अनुकूल आरधिक पस्थितियों का पूर्णतस उपयोग 
किया जा सके । उत्पादन की अतिरिक्त वृद्धि को आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए उपयोग मैं 
लाना आवश्यक होता है, अन्यथा उत्पादन की वृद्धि का उपयोग उपभोग में अथवा अपव्यय मे हो 
जाता है। इस प्रकार अनुमान से अधिक उत्पादव वृद्धि का उपयोग नियोजित विनियोजत (शिक्गाटत॑ 
प7068शाध्या) तथा व्यवस्था द्वारा आथिक विकाश के कार्यक्रमों से पूर्णतम नहीं हुआ । आकस्मिक 
उद्भूत घटकी ने जो विकास के अवसर प्रदान किये, उनका पूर्णतम उपयोग नही किया गया। अर्थ- 

व्यवस्था का ढांचा इस प्रकार होना चाहिए था जिसमे अनुकूल परिस्थितियों का स्वत विकास मे 
उपयोग हो जाता, अर्थात्‌ अतिरिक्त उत्पादन का अधिकतर भाग पूँजी निर्माण की ओर आक्पित 
हो जाता । 

(3) योजना बनाते समय योजना-आयोग ने भ्रत्यक्ष वेशोजगारी की सगरया पर कोई विशेष 
ध्यान नही दिया, यद्यपि अदृश्य बेरोजगारी एवं अल्प-बेरोजगारी के दबाव को कम करने के लिए 
आयोजन क्या गया था, परन्तु बाद मे वेरोजगारी का निवारण करने वे लिए 300 करोड रुपये का 
आयोजन किया भया । योजनाकाल की सबसे बडी विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के 
साथ-साथ बेरोजगारी मे भी वृद्धि हुई ॥ विनियोजन को वृद्धि के साथ-माव रोजगार के अवसरों में 
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पर्याप्त वृद्धि नही हुई । योजना आयोग के अनुमानानुसार द्वितीय पचवर्षीय गोजना के प्रारम्भ में 
56 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। यह अनुमान है कि थोजनाकाल मे भी जनसख्या में  % प्रति वर्ष 
वृद्धि हुई और लगभग इतनी ही वृद्धि श्रम-शक्ति मे भी होने का अनुमान लग्राया जा सकता है। 
इस प्रकार योजनाकाल में लगभग 90 लाख श्रमिको की वृद्धि हुई होगी जबकि योजना के अन्त मे 
56 लाख व्यक्ति वेरोजग्रार होने का अनुमान है। यदि यह मान लिया जाय कि प्रथम योजना के प्रारम्भ 
भे प्रत्यक्ष बेरोजगारी की समस्या नही के समतुल्य थी तो योजनाकाल में रोजगार के अवसरो मे 34 
लाख की वृद्धि हुई होगी । इन अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रम में वृद्धि को 
मात्रा के लगभग आधे के समतुल्य ही प्रथम पचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई । 
इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का निवारण प्रथम पत्चवर्षीय योजना द्वारा न हो सका । 

(4) उद्योगों के विकास हेतु योजनाओं में अत्यन्त अल्प-राशि निर्धारित की गयी थी ॥ उद्योगो 
की अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकता को ही अधिक महत्व दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की अन्य 
समस्याओ, जैसे सन्तुलित औद्योगिक विकास, उत्पादन-क्षमता का पूर्णतम उपयोग, उत्पत्ति की विषणि 
की सुविधाओं आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। योजनाकाल में भी बहुत से उद्योग अपनी 
उत्पादन-क्षमता के केवल 60% भाग का ही उपयोग करते रहे। 

(5) शासकीय क्षेत्र को अ्थ-साधन सचय करने के साथ-साथ प्राप्त साधनों को व्यय करने 
मे भी कठिनाई हुई, इसलिए हम देखते हैं कि लोक-क्षेत्र की सम्पूर्ण निर्धारित राशि 2,256 करोड 
स्पये में से केवल 2,960 करोड रुपया ही वास्तविक व्यय हुआ । योजना के सचालत का भार ऐसे 
शासकीय समठत क्यो सौपा गया जो ब्रिटिश-काल में शासन हेतु उपयुक्त था । विकासे के कार्यक्रमों 
का संचालन ऐसे ढाँचे द्वारा किये जाने में पर्याष्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। व्यवस्था में 
आवश्यक परिवर्तन नहीं हो सबे, जिससे इस व्यवस्था द्वारा प्रबन्धन एवं साहस सम्बन्धी कार्यो को 
भी सफलतापूर्वक सचालित किया जा सके । 

उपर्यूक्त असफलताओं को कोई गम्भीर महत्व नही दिया जा सकता है क्योकि इन असफलताओं 
की तुलना में योजना की सफलता अत्यधिक सराहनीय है । योजना की सर्वेप्रमुख सफलता यह है कि 
थोजना द्वारा विकास का प्रारम्भ हो गया था तथा भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए एक 
मार्ग निभित हो गया था । 
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ह्ितीय पचवर्षीय योजना (956-96व) के कार्यक्रम निर्धारित बरमे के पूर्व यह निश्चय 
करना अत्यन्त आवश्यक समझा गया कि देश मे किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण क्या 
जाय । इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गम्भी रतापूर्वक विचार क्या गया और राष्ट्र की साम्कृतिक एवं 
परम्परागत प्रवृत्तियों को दृष्टिगत करते हुए यह निश्चय किया गया कि समाजवाद का कठोर 
स्वरूप भारत के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसो पृष्ठभूमि में 'समाजवाद प्रकार के समाज' 
(800०४॥५॥० ?8॥९॥॥ 0 50८९५) की विचारघारा का प्रादुर्भाव हुआ । 
योजना के उद्देश्य 4 
प्रथम पचवर्षीय योजना की सफलताओ की पृष्ठभूमि पर द्वितीय_ पचवर्षीय योजना बतायी 
गयी । इस योजना का कार्यक्रम ] अप्रैल, 956 को प्रारम्भ हुआा । क्रुथम पंचवर्षीय योजना हारा 
जो विकास हुआ, उसे दृढ़ बनाने एवं उसकी गति म तीबता लाने के लिए द्वितीय योजना के 
कार्यक्रम निश्चित किये गये । द्वितीय योजना के प्रारम्भ होन पर योजना-आपोग ने बताया कि प्रथम 
योजना हादा जो प्रगति की सीव सफलतापूर्वक डाली गयी है, उसी आधारशिला पर अर्थ-ब्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रो का विकास तोब्रता के साथ द्वितीय योजना द्वारा किया जायेगा। प्रथम योजना 
ने जिस विकास की विधि का प्रारम्भ किया है, उस विधि कौ अगली व्यवस्थाओ की प्राप्ति द्वितीय 
योजना द्वारा हो प़केगी । द्वितीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे 
() देश मे जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय आय मे पर्याप्त वृद्धि 
(2) द्रुत गति से औद्योगीकरण करना, जिसमे आधारभूत एवं मूल उद्योगों पर विशेष 
जोर दिया गया, 
(3) रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करना, तथा 
(4) आय एवं सम्पत्ति की असमानता को कम करना तथा आधिक क्षमता का अधिक 
समान वितरण करना । 
व्यय एवं विनियोजन 
द्वितीय योजना का झुल व्यय प्रारम्भ मे 7,200 करोड रुपये निर्धारित किया गया जिसमे 
से 4,800 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र मे और 2,400 करोड रुपये निजी क्षेत में व्यय होना था। 
परन्तु योजनाकाल के मध्य भे (सन्‌ 958) आस्तरिक एवं विदेशी साधनों की कठिनाई के कारण 
योजना के सरकारी क्षेत्र के व्यय को दो भागो मे बाँट दिया गया--माग 'अ तथा भाग 'थ। 
भाग ज! में कंपि-उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कार्यक्रम, केन्द्रित कार्यक्रम (८०० 77०९०७) 
तथा ऐसे क्ा्यक्रम जो पूर्ण होने के समीप थे, सम्मिलित किये गये और इनकी लागत 4,500 
करोड़ रुपये अनुमानित की गयी। शेष सभी कार्यक्रम भाग ब' में रखे गये [ शक 
साधनों की उपलब्धि पर निर्भर रखा गया । 
द्वितीय योजना का ब्यय-वितरण अप्राकित तालिका 3 के | 
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वास्तविक व्यय एवं विभियोजन के आँकडो से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं 

में उद्योग एव खनिज-विकास पर सबसे अधिक विनियोजन किया गया । निजी क्षेत्र ने लक्ष्य से 
अधिक योजनाकाल में विनियोजन किया, परन्तु सावंजनिक क्षेत्र मे 3,800 करोड रुपये के 
विनियोजन के लक्ष्य के स्थान पर 3,75] करोड रूपये का ही विनियोजन किया गया। वास्तविक 
व्यय की राशि को तुलना लक्षित व्यय से करने पर ज्ञात होता है किसमाज-सेवाओ पर होने वाला 
वास्तविक व्यय लक्षित राशि का लगभग 97% था। इसी प्रकार यातायात एवं मचार पर भी 
वास्तविक व्यय लक्षित व्यय से कम रहा, परन्तु खनिज एवं वृहद्‌ उद्योगों का वास्तविक व्यय लक्षित 
व्यय से अधिक रहा । आयोजित विनियोजन की तुलना में द्वितीय योजना मे वास्तविक विनियोजन 
लगभग 0%, अधिक हुआ । विनियोजन की यह वृद्धि निजी क्षेत्र में ही हुई। सरकारी क्षेत्र के 
विनियोजन में कुछ कमी रही । वृहद्‌ उद्योग एवं खनिज क्षेत्रों में निजी एवं सरकारी दोनों ही क्षेत्रों 
में विनियोजन लक्षित राशि से कही अधिक रहा । यह तथ्य इस बात के द्योतक है कि इस योजना में 
औद्योगिक विकास को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी । 

अर्थ-प्रबन्धन 

द्वितीय योजना में योजना-आयोग ने भौतिक लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया था और 

वित्तीय साधनों का विस्तार बरने के प्रयास पर जोर दिया था | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम 
वर्ष मे राष्ट्रीय आय का 7 3% भाग आन्तरिक बचत था जिसे द्वितीय पचवर्षीय योजनाकाल में 
उड़ा कर ]0 7९८ करने का लक्ष्य धा। इस हेतु दो वातों पर विचार किया गया था-प्रथम, 
बचत को बढ़ाने के लिए उपभोग को किस सौमा तक कम करना उचित होगा, तथा दूसरे, 
वेतेम्रान आधिक एवं सामाजिक व्यवस्था मे कौन-कौनसी बचत-दृद्धि की विधियाँ अपनायी जाये। 
भान्तरिक साधनों के अतिरिक्त औद्योगीकरण के कार्यक्रम को क्रियान्बित करने के लिए बिदेशी 
मुद्रा को भी अधिवा आवश्यकता थी । विदेशी साधनो की उपलब्धि के लिए एक ओर जायात में 
भितव्ययता और दूसरी ओर निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। 


द्वितीय योजना में सरकारी क्षेत्र मे अर्थःसाधनों का आयोजन एव प्राप्ति निम्नाकित तालिका 
4 के अनुसार थी । 


तालिका 4-..द्वितोय योजना के अर्थ-साधन (आपोजित एच वास्तविक) 








(करोड रुपयो मे) 
व ना 25 23 3 3526 ०. 2) करोई यो मे). 
पु है आफोजित संधि वास्तविक राशि 
हट अवुकाबबक्तस्ककत »_ 7 7 यः चालू क्षय का आधिक्य वर्तमान 
कर की दरो के आधार पर 350 ५ 
2 अतिरिक्त कर एवं साबेजनिक 
क्षेत्र के व्यवायों से 450 203: 
3. जता से ऋण 700 220 
4 लघु बचत 500 हि 
> विकास कार्यक्रमों के लिए रेलो का अनुदान 50 4 
6 प्रावधिक निधि एवं अन्य पूंजीगत प्रास्तियाँ 250 हक 
7 विदेशी राहायता हा 200 ६2% 
8 हीनाय॑-प्रवन्धन 20209 ५० 
9 न्यूनता (5४9) 84044 दर 
न प्र 4,672 


योजना के अ्थ-साधनो के वास्तविक आँकडो से यह स्पष्ट है कि योजनाकाल में सरकार 
का चालू व्यय अनुमान से अधिक वढ गया जिसके फलस्वरूप इस मंद से 350 करोड़ रुपय्रे का 
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आधिविय प्राप्त होने के स्थान पर ] करोड रुपये ही भ्राप्त हुआ। अतिरिक्त करों और परकारी 7 
क्षेत्र के व्यवसायों से प्राप्त होने वाली आय अनुमान से कही अधिक रही। जनता से प्राप्त होने 
वाला ऋण भी अनुमान से अधिक रहा, परन्तु लघु बचत को राशि 500 करोड रपये की अनु- 
मानित राशि के स्थान पर 422 करोड रुपये ही रही । हीनार्थ-प्रबन्धन की राशि अनुमान से कम 
रही | इस प्रकार योजना के अर्थ-प्रबन्धन मे 2,669 करोड रुपये अर्थात्‌ कुल व्यय का 57% 
बजट के साधनों से, |,049 करोड रपये अर्थात्‌ 22% विदेशी सहायता से, और शेष 954 करोड 
रुपये अर्थात्‌ 2% हीनाये-प्रवन्धन से प्राप्त किये गये । 
द्वितीय योजना मे कृषि-कार्यक्रमो के लक्ष्य बहुमुखी थे । प्रथम, बढती हुई जनसख्या को 
खाद्यात्त उपलब्ध कराना, द्वितीय, विकास की ओर अग्नसर औद्योगिक व्यवस्था की कच्चे माल 
की आवश्यकताओं की पूति करना, तथा तृतीय, क्ृषि-उत्पत्ति के तिर्यात्र में वृद्धि करना। इस 
प्रकार प्वितीय योजना मे औद्योगिक एवं कृपि-विकास में घनिप्ठ पारस्परिक निर्भरता होना 
स्वाभाविक था । ग्राम-निवासियो के सम्मुख द्वितीय योजना द्वारा क्षपि-उत्पादन को ॥0 वर्ष में 
दुगुना करमे का उद्देश्य रखा गया था। 
योजना-आयोग ने कृपि-नियोजन के चार आवश्यक तत्व निर्धारित किये हैं जिनबे आधार 
पर क्ृषि-कार्यक्रमो को निश्चित किया गया था । थ निम्न प्रकार हैं 
() भूमि के उपयोग की योजना, 
(2) दोर्घकालीन एवं अल्पकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करना 
(3) विकास कार्यक्रमों एव सरकारी सहायता का उत्पादन के लक्ष्यों से तथा भूमि के 
उपयोग से सम्बन्ध स्थापित करना, तथा 
(4) उचित मूल्य-नीति ! 
द्वितीय योजना में तीव इस्पात के कारखानों के निर्माण का आयोजन किया गया शिवमे 
प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता 0 लाख टन इस्पात डले (780॥5) थी । रूरकेला में स्थापित होने वाले 
कारखानो पर ट्वितीय योजनाकाल मे !28 करोड स्पये, भिलाई (मध्य प्रदेश) के! कारखाते पर 
]5 करोड रुपये तथा दुर्गापुर (पश्चिमी श्रगाल) के कारखाने पर 5 करोड रुपये के विनियोजन 
का लक्ष्य रखा गया। 
आधारभूत उद्योगो की प्रग्रति ओद्योगिक विकास का मुख्य सूचक होती है । द्वितीय योजना 
मे इस ओर ठोस कदम उठाये गये तथा लोहा एवं इस्पात, मशीन-निर्माण तथा अन्य आधारभूत 
उद्योगो के विकास से देश की बर्थे-व्यवस्था मे मुदृढ़ता शीघ्र प्राप्त हो सकती थी । वास्तव मे, 
योजनाकाल मे पूँजीगत एबं उत्पादक वस्तुओ के उद्योग में विनियोजित होने वाली राशि अभी तक 
के इस क्षैत्र के विनियाॉजन र स॑ कहाँ अधिक था| सन्‌ 956 से 96| तक बर्ड उद्यौर्गो विकास 
के लिए ,094 करोड रुपये के विनियोजन का आयोजन क्या ग्रया था जिसमें से 95 करोड़ 
सपये अर्थात्‌ 84% उत्पादक एवं पूंजीगत वस्तुएँ उत्पन्न करने वाले उद्योगो के लिए निर्धारित 
किया गया, परन्तु वास्तविक वितियोजन लक्ष्य से कही अधिक औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। 
योजनाकाल में बड़े उद्योगों और सनिज-विकास से ॥,5435 करोड रुपया विनियोजित किया यया । 
समस्त घितियोजन इस राशि का लगभग 80०, भाग पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुओ के उद्योगों पर 
विनियोजित किया ग्रया ) गरद्यपि विनियोजन-राशि लक्ष्य से अधिक रही, परन्तु द्वितोय योजना के 
औद्योगिव उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति नही की जा सकी । द्वितीय याजना की प्रगति उत्पादन के 
लक्ष्य एव पूति की तालिका ॥5 से प्रदर्शित होती है । 
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तालिका [5--द्वितोय योजना में उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति 





द्वितोय योजना योजना के 
हितीय. 960-6] मे वृद्धि का लक्ष्य एवं 
मद योजना. में वास्तविक प्रतिशत वास्तविक 
के लक्ष्य उत्पादन (955-56 उत्पादन का 
के उत्पादन पर) प्रतिशत 
खाद्यान्न (लाख टन) 88 8]0 23 98 5 
कपास (लाख गाँठ) 65 सजी 35 830 
जूट (लाख गांठ) कु हि 8 -्ज है ३४ के 
गन्ता (लाख टन) 480 ]04 73 ]34 6 
तिलहन (लाख टन) 76 प0 36 855 
समस्त कृषि-उत्पादन 
(955-56 मे निर्देशक 
रू6 8) +- ]42 220 का 
तैयार इस्पात [लाख टन) 44 24 85 56 
एल्यूमिनियम (हजार टन) 25 4 ]8 3 38 76 
नाइट्रोजन खाद (नाइट्रोजन के 
हजार टन) 294 5 99 24 34 
फास्फेटिक खाद (हजार टन) ]22 0 54 480 45 
सीमेण्ट (लाख उन) ]32 0 79 70 &] 
मिल का सूती कपडा (लाख गज) 85,000. 73,690 2 87 
शक्कर (लाख टल) 254 303 58 320 
कागज आदि (हजार टन) 356 350 व ]00 
अश्लबारी कागज (टन) 60,960 23,250 445 38 
ओद्योगिक उत्पादन का 
तिर्देशाक (]950-5]5:-00) 94 95 40 00 
सिचित भूमि (लाख एकड) 20 73 न- 82 
शक्ति (लाख किलोबाट) 35 22 +-- 63 


तालिका के आँकडों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना भें भौद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यो 
कौ पूर्ति प्रमुख उद्योगो मे सही हो सकी, यद्यपि औद्योगिक उत्पादन के सामान्य निर्देशाक में लक्ष्य 
के अनुसार ही वृद्धि हुई। लक्ष्य के अनुसार ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने के तीन प्रमुख 
कारण थे--() योजनाकाल में विदेशी विनिमय की कठिनाई के फलस्वरूप कुछ औद्योगिक 
परियोजनाओं को अगली योजना के लिए स्थगित कर दिया गया और कुछ में पर्याप्त प्रगति तहीं 
हो सकी । (2) योजनाकाल मे मूल्यो मे वृद्धि होने के कारण औद्योगिक परियोजनाओं की लागत 
बढ गयी जिसके फ़लस्वस््प उनमे विनियोजित होने वाली राशि अनुमान से अधिक रही, परन्तु 
उत्पादन पर्याप्त माता मे प्राप्त करने के लिए समुचित प्रगति नहीं हो सको । (3) द्वितीय योजना 
में पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुओ के उद्योगों के विस्तार को अधिक महत्व दिया गया था और इन 
उद्योगो के निर्माण मे समय और पूँजी अधिक लगती है, जबकि उत्पादन पूर्ण क्षमता पर शीघ्र नहीं 
प्रारम्भ किया जा सकता है । 

द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगो के विकास के लिए कार्यशील पूँजी के अतिरित्ता 
200 करोड़ रुपये का आयोजन किया गया, जो वाद मे कम कर 60 करोड रुपये कर दिया गया। 
इन उद्योगों में सरकारी क्षेत्र मे वास्तव मे 75 करोड रुपया व्यय हुआ। इस व्यय में से 90 
करोड रुपये की राशि का विनियोजन किया गया । दूसरी ओर, निजी क्षेत्र मे ग्रामीण एवं सघु 
उद्योगो के विकास के लिए 75 करोड स्पये का विनियोजन किया गया। इस प्रकार द्वितीय 
योजनाकाल मे लघु एव ग्रामीण उद्योगो पर 265 करोड रुपये का विनियोजन हुआ । 
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राष्टीय एव प्रति व्यक्ति आप 
द्वितीय योजनाबाद मे राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति आय म मिम्न प्रवार वृद्धि हुई 
तालिका ]6--द्वितीय योजना मे राष्टीय एव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 





राष्ट्रीय आय प्रति ध्यक्ति आय 
व्ष राष्टीय आय (948 49 के श्रति व्यक्ति आय (948 49 के 
प्रचलित मूत्यो पर मूल्यो पर) श्रचलित मूल्यों पर मूल्यों पर) 
(बाराड रुपया म) (वरोड रुपया म) (स्पयो मे) (रुपयों मं) 
955 56 9 980 ।0 480 2550 2670 
956 57 ] 30 ] 00 283 3 275 6 
]957 58 ]] 390 ।0 890 279 6 2673 
958 59 2 600 34 650 303 0 280 
79359 60 42 950 44 860 304 8 279 2 
960 6[ ]3 284 ।2 730 3073 2932 


उपयुक्त ऑकडो से चात हाता है कि द्वितीय याजनाकाल म लक्ष्य वे! अनुसार राष्टीय आय 
मे वृद्धि नहीं हुई और यह्‌ बद्धि 25% की बृद्धि कै विपरीत केवज 2 की ही वद्धि हुई । याजना 
में सन 956 57 सन 958 59 तथा सन 960 6] मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के लक्ष्य से 
अधिग' हुई जबकि अय्य वर्धा म विशेषवर सन 957 58 भें लक्ष्य के अनुसार बृद्धि गही हो सकी। 

योजनाकाज मे प्रति व्यक्ति आय मे [सन 948 49 के भूप्यो क आधार पर) लगभग 
? की वृद्धि हुई । 

हितीय योजना की असफलताएँ 

द्वितीय योजनाकाव देश व विकास की दप्टि स अधिव अनुकूव नहीं था तथा प्रकृति नं भथ 
व्यवस्था के पर्याप्त विकास में बहुत सी वठिवाइया उपरिथत की । योजता क क्षतों की असफतताओआ 
का निम्न प्रकार से अक्ति किया जा सकता है 

() विदेशी विनिमय को बढिनाई--योजना क प्रारम्भ से ही विदेशों विनिमय वी कठिनाई 
प्रतीत होने लगी थी । द्वितीय योजना के वक्ष्य निर्धारित करते हुए यह अनुमान लगाया गया था 
वि 5 वर्षो मे कुल आयात 4 340 करोड रुपय होगा और तियात 2 965 वरोड रपये होगा 
परतु वास्तव में निर्धात 3 059 कराष्ट रुपय और आयात 5 390 करोड रुपये हआा जिसवे फलम्वरूप 
2 33] करोड रुपय का प्रतिकूल व्यापारिक शेप रहा एवं जिसकी पूर्ति हेतु 895 | करोड रुपय 
विदेशी सरकारी कोप्रो स 55 करोड़ स्पये अतर्राप्टीय मुद्रा कोप से 599 करोड रुपये रिजब बैक 
से विदेशी विनिमय निवाल बर 29 करोड म्पने अ य पूजीयत प्राप्लियो आदि द्वारा जुटाया गया। 
योजनाकाव मे पजीगत वस्थुनों मशीतों आदि का जायात बड़ी मात्रा में किया गया जिसके कारण 
आयात अनमाम से अधितर' रहा । विंदशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण हो क द्रीय याजनाओं 
(ए०ण८ 90)625) वी पूर्ति का प्राथमिकता दी गयी और याजना व कायतमो को दो भागो-- अ 
तथा बे म बाँटा गया व॑ भग वी अधिकतर योजनाजो को तृतीय योजना के लिए ले जाया 
गया । इस प्रवार ट्वितीय योजना मे विघारित सभी बरायक्रमा की पूति नहीं की जा सकी । 

(2) उद्योगो को अधिक महत्व--ड्ितीय योजना म औद्यागीकरण का अधिक प्राथमिकता 
प्रदान की गयी थी परत योजगा के द्वितीय व तृतीय वर्षों में देश मे खाद्यानों की अयत कमी 
रही । इन व से सानसून प्रतिकत रहने क कारण कृषि उत्पात्न अनमानों क' अनुसार नही हुआ 
जिसके फ्लम्बरूप साद्ान्नो के मुल्यो एव आयात म वद्धि हुई। 

(3) मूल्पो से वृद्धि--द्वितीय याजनावात से उगभग सभी वस्तु क मृन्यों से वद्धि हुई और यह 
वद्धि 30" स 35" ब बीच में रही। मृत्या की इसनी वृद्धि ने विकास की गति वा मद कर टिया 


दितीय पचवर्षोय योजना | 207 


और जदसाघारण को विशेष कठिनाइयो वा सामना परना पडा। रहता कर हक ॒ 
साथ साथ योजना के कार्यत्रभों की लागत भी बढ गयी और योजना वा व्यय आयिव दृष्टिकोण में 
लगभग सक्ष्य के अनुसार होते हुए रए कायंत्रमों वी पू्ति लक्ष्यों के अनुबूत नहीं रही । 5 

(4) राष्ट्रीय आप--द्वितीय मोजनाकाल में राष्ट्रीय आय दे लक्ष्य ये अनुमार व्‌ ३ नहा 
हुई और 25% की वृदि के लक्ष्य के विपरीत रेवत 2/%0 की ही बृढ्वि हैँए। राय राव 
विभिन्न साधनों के अश में भी कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ । पद्मपि योजना में औद्योगित क्षेत्र मे 
पर्याप्त बिनियोशन किया गया, परन्तु औद्योगिक एव खनिज क्षेत्र में राष्ट्रीय आय था सन्‌ 95 रे न 5 ।] 
में 8 5% जुटाया था जो सन्‌ 950-6 में घटकर 8 4% हो गया । दूमरी आर इृपिल्षेत्र 
पे प्राप्त होने बाता अश सन्‌ 955-56 के 45 3९ से बढबर सन्‌ !960 6[ मे 48 7' . हो गया। 
इन आँकडो से यह सिंड होता है वि ड्ितोय पोजना पे अरय॑-व्यवस्था वे औद्यागिव आधार मे अम्प 
क्षेत्रो की तुलना मे अधिक परिवतेन नही हुआ । 

(5) हिजी क्षेत्र का महत्व--दितीय योजनाकाल में मरवारी क्षेत्र मे विनियोजन सक्ष्य 
$ 800 करोड रुपये से कम रहा जवकि मिजी क्षेत्र वा विनियाजन 2 400 घरों रपये के लध्य 
के विपरीत 3,00 करोड़ रुपम का हुआ, अर्यात्‌ विजी क्षेत्र का महत्व अर्व-स्यवम्पा में बुछ गीमा 
हक बढ गया | दितीय योजना में 6750 करोड़ मुपये के विनियोजन पर 4,60 बरोड रफप्य 
(बालू मुल्य पर) की राष्ट्रीय आय भे वृद्धि हुई, अर्थात्‌ नवीन विनियोजन का पूंजी एवं उत्पादन वा 
अनुपात ) 06 रहा जबकि प्रथप्र योजना भे यह अनुपात | | 32 था। इस प्रयार द्वितीय 
योजना में उत्तादत से विनियोजन के अनुकूल वृद्धि नही हुई । 

(6) रोजगार--हितीय योजना मे रोजगार को स्थिति ओर भी अधिक ग्रम्भीर हा गयी 
जिससे एक और श्रम-शक्ति मे अनुमान से अधिक वृद्धि हुई ओर दूसरी ओर शजगार वे अयगर 
लक्ष्य के अनुसार उत्पन्न नही किये जा सके । इसके फलस्वरूप यह अनुमान लगाया दया वि पासना 
के अन्त में लगभग 7] हाख व्यक्ति बेरोजगार थे | 
पक 7 2/28/8 गा के विकास को अधिक महत्व--आधिक विषमताओ से सम्यन्धित अध्याय 
थी अध् दि के ऑकडो से यह स्पप्ट है कि द्वितीय योजना मे नगरीय क्षेत्र बे विवास पा और 
के 23 एक किट. और ग्रामीण क्षेत मे प्रति व्यक्ति विकास-व्यप नागरिक क्षेत्र वो तुलना 

॥ । ग्रासीण क्षेत्र मे निर्धनता की व्यापकता नियोजित अर्य-ध्यवस्था के प्रारम्भ 


208 अधिक थी और योजना के च्यय के प्रकार ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो वे जीवन-स्तर वे अन्तर 
जो चढ़ाने मे सहायता प्रदान की है। 


की लत सर की भ्रगति के विभिन्न तत्वों रे र्पप्ट है कि देश पी अधे व्यवस्था मे बिवाग 
क्षत में परम को शा रे क्योकि बहुत-सी ऐसी परियोजनाएँ विशेषत॒ ओद्योगिक एवं सिज 
करना अशम्भव होगा ? जिनके द्वारा देश की अ-व्यवस्था के ढाँचे में दी्घकाल म मूलभूत परिवतेत 
की कहिनाई तथा प्रश हमर योजना में लड्ष्यो के अनुह्ठार माससूच वी प्रतिवूलता, पिदेशी विनिभय 
उपभोक्ता चस्तुबो की नक शिविलता के कारण उत्पादन में वृद्धि न हो सकी । जनसाधारण को 

'। के पर्योप्त उपलब्धि नहो हुई और निर्धनता की व्यापकता से भी कमी नही हुई । 
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तृतीय पचवर्षीय योजना (96-]966) का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को स्वय 
सफूर्त अवस्था तक पहुँचाना था | सत्य तो यह है कि स्वय-स्फूर्त अवस्था की प्राप्ति हेतु बचत एवं 
विनियोजन में इतनी वृद्धि करना आवश्यक होता है कि राष्ट्रीय आय मे निरन्तर तीत्र गति से वृद्धि 
होती रहे । इस अवस्था की प्राप्ति हेतु राप्ट्र में विनियोजन विशाल स्तर पर होना चाहिए तथा 
विशाल स्तर क विनियोजन-कार्यक्रमों के सचालनार्थ पूंजीगत वस्तुओ एवं सामग्री की उत्पादन क्षमता 
मे पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए । तृतीय योजना मे विनियोजन के कार्यक्रम एव प्रकार निश्चित करते 
समय इस थात को दृष्टिगत किया गया था । 

स्वय स्फूरते अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब उद्योगों एवं कृषि का सन्तुलित विकास 
किया जाय । आय एवं रोजगार की वृद्धि हेतु औद्योगीकरण के कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की 
जाय | दूसरी ओर औद्योगिक विकास तभी सम्भव हो सकता है जबकि कृषि का विकास करके 
कृषि उत्पादन क्षमता मे प्रशसनीय वृद्धि की जाय । तृत्तीय पचवर्षीय योजना भ इसीलिए देश की 
पूंजीगत सामग्री एवं खाद्य तथा कच्चे माल के उत्पादत में बुद्धि करने पर जोर दिया गया था। 
भारत जैसे राष्ट्र भे, जहां जनशक्ति का पूर्ण उपयोग न होता हो, रोजगार अवसरो की पर्याप्त वृद्धि 
द्वारा ही विकास को सफल बनाया जा सकता है। तृतीय योजना में इसीलिए रोजगार के अवसरो में 
वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया गया था । 

तुतीय योजना के उद्देश्य 

तृतीय योजना बे' कायक्रम निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों पर आधारित थे 

() तृतीय पच्रर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय मे 5% से अधिक वापिक वृद्धि करना 
तथा इस प्रवार विनियोजन करना कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर का क्रम आग्रामी योजना मे 
भी चालू रहे । 

(2) अबाज के उत्पादन भे आत्म निर्भरता प्राप्त करना तथा कृपि उत्पादन में इतनी वृद्धि 
करना कि देश के उद्यायो की आवश्यकताआ की पूर्ति के साथ साथ इनका आवश्यकतानुसार निर्यात 
भी किया जा सके । 

(3) इस्पात रसायन उद्योग शक्ति इधन आदि आधारभत उद्योगों का विस्तार एव मशीन 
निर्माण बरने वाले कारखाना वी स्थापना जिससे दस दर्ष के अन्दर देश के औद्योगिक विबास के 
लिए आवश्यक यन्‍्त आदि वी आवश्यकता देश के ही साधनो से की जा सके । 

(4) देश की श्रम भ्रक्ति का ययासम्भव पूर्णतम उपयोग करना तथा राजगार के अवसरो में 
पयाप्त बृद्धि करना । 

(5) अवसर की अधिक समानता की स्थापना करना और घन एवं आय की विपमताओ में 
कमी करना तथा आधिवः शक्ति का अधिव न्यायोचित वितरण करना । 

तृतोय योजना का व्यय, विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ 
भारत वो जनसग्या की वृद्धि जनसाघारण की सुविधाजो के उपलब्धि के सम्बन्ध में होने 


तृतोय पचवर्षीय योजना | 29 


वी सम्भावनाओ तथा अगली दो या तीन योजनाओ मे देश को स्वय-स्फूर्त बिवास-अवस्था तक पहुँ- 
चाने कौ आवश्यकता के आधार पर तृतीय योजना मे भौतिक कार्यत्रस निर्धारित किये गये । योजना 
मे सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के कामेकमो की कुछ लागत 8,000 करोड़ रुपये से भी अधिक अनु- 
मानित थी । निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों का समस्त व्यय 4,00 करोड़ रुपये अनुमानित था। तत्का- 
लीन अनुमानों के अनुसार तृतीय योजनाकाल में 7,500 करोड रुपये के साधव उपलब्ध होने थे। 
योजनाकाल में उपलब्ध अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए योजना के कार्यक्रम साधनों के 
तत्कालीन अनुमानों पर पूर्णत आधारित नही रखे गये । यह अनुमान लगाया गमा कि जैसे जैसे 
सोजना की उत्पादक परियोजनाएँ सचालित होने लगेंगी, अर्थ-साधनों की उपलब्धि की सम्भावनाएँ 
भी बढ जायेंगी । इसी कारण 7,500 करोड रुपये के अर्थ-साधनों के लिए 8,000 करोड रुपये के 
कार्यक्रम निर्धारित किये गये । शिप 500 करोड रुपये योजना के सचालन मे परिस्थिति के अनुसार 
विभिन्ष क्षेत्रो से प्राप्त करते का अनुमान था । कृतीय योजना का प्रस्तावित व्यय एवं वास्तविक 
व्यय निभ्माकित तालिका में दिया गया है * 
तालिका !7--तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का आयोजित 
एव वास्तविक व्यम-वितरण (करोड रुपयों में) 
समल्‍त . वाध्तविक 
प्रस्तावित. समस्त वास्तविक वास्तविक व्यय का 





ब्यय व्यय से व्यय च्यय से. प्रस्तावित 

प्रतिशत प्रतिशत व्यय से 

प्रतिशत 

क्षूपि एव अन्य सहायक क्षेत्र ,068 442.. ,088 9 ]2 6 402 
सिंचाई एवं बाढ-नियन्त्रण 650 हप 664 7 ४3० 02 
शक्ति १,02 43 5 ॥६:2582 6 ]4 6 424 
उद्योग एवं खनिज 4,520 20.3. ,726 3 204 44 
ग्रामोण एवं लघु उद्योग 264 35 236 0 28 ]22 
यातायात एवं सच्चार ,486 498 , 2, 7 24 6 42 
समाज-मेबाएँ एवं विविध १,5090 200. 4,493[ 376 99 5 
योग 7,500 000 8,573 0 00 9 १4 


उपर्युक्त तालिबा के अवलोकन से ज्ञात्त होता है कि तृत्तीध योजना मे सरवारी क्षेत्र के व्यय 
का अधिक भाग संगठित उद्योग एवं खनिज विकास के लिए निर्धारित किया गया । वास्तव में 
योजता का 23% च्यय छोटे बडे उद्योगो एवं खनिज के लिए निर्धारित क्या गया । इसके अतिरिक्त 
शक्ति की निर्वारित राशि से भी औद्योगिक विकास को हो अधिक सहायता मिलती थी । इस प्रकार 
शगभुग 37% व्यय औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया ग्रया । दूसरी और, तृत्तीय योजना 
में कृपि-विकास एवं सिंचाई पर योजना के व्यय बग 23% भाग व्यय किया जाना था। यदि हम 
यह मान लें कि शक्ति के साधनो के बढने से ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली पहुँच जायेगी और ऐसे उद्योगो 
का विकास होगा जिनसे क्ृपि-विकास में सहायता मिलेगी, तो भी यह बात सर्वेथा न्यायोचित होगी 
कि अतिरिक्त शक्ति के साघनों का अधिक लाश औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त होगा | इस आधार पर 
यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि तृतीय योजना भी उद्योग-श्रधान थी । 

तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का वास्तविक व्यय आयोजित व्यय से [4? अधिक रहा। 
यदि तृतीय योजनाकाल्न के मूल्य-स्तर की वृद्धि को ध्यान मे रखा जाय तो आयोजित व्यय से बास्त- 
विक व्यय जजिक होते हुए भी मोजना को भौदिक उपलब्धियाँ लक्ष्यो से क्रम रहने या अनुभात 
लगाया जा सकता है। थोक मूल्य निर्देशाक के सन्दर्भ में यदि योजना के वाघ्तविक व्यय का 
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अध्ययन करे तो हमे ज्ञात होगा कि भौतिक आधार पर योजना का वास्तविक व्यय अयोजित व्यय से 
काफी कम रहा है। 

योजना के आयोजित व्यय की तुलना मे वास्तविक मौद्धिक व्यय 7 077 करोड झुपये 
अधिक हुआ । इस आधिक्य का अधिकतर भाग यातायात एवं सचार को प्राप्त हुआ शक्ति एव 
उद्योग में आयोजित व्यय से कही अधिक राशि व्यय की गयी। दूसरी ओर, वास्तविक व्यय के बढ़ने 
का कोई विशेष लाभ क्रपि एवं सिंचाई को उपलब्ध नहीं हुआ । 
विनियोजन 


तृतीय योजना के सरकारी क्षेत्र के समस्त व्यय 7,500 करोड रपये मे से 6,300 करोड़ 
रुपये विनियोजन तथा शेप ,200 करोड रुपये चालू व्यय होने का अनुमान था । निजी क्षेत्र मे 
4,00 करोड़ रुपये का विनियोजन होते का अनुमान था । 

0,400 करोड स्पये के विनियोजन में 2030 करोड छूपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
होने का अनुमान था । ह्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष का विनियोजन-स्तर ,600 करोड रुपये तृतीय 
योजना के अन्त तक बढकर 2,600 करोड रपये हो जाने का अनुमान था । तृतीय योजना में द्वितीय 
योजना बी तुलना के विनियोजन-स्तर मे लगभग 5426 की वृद्धि होनी थी । सरकारी क्षेत्र के विनि- 
योजन मे 70%, तथा निजी क्षेत्र के विनियोजन मे 32%, की वृद्धि होने का अनुमान था। 

सरकारी एव निजी क्षेत्र के विनियोजन के अनुपात का यदि हम अध्ययन करें तो हमे ज्ञात 
होगा कि प्रथम योजना मे सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विनियोजन का अनुपात लगभग 46 . 54 
(१,560 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे और !,800 करोड रुपये निजी क्षेत्र मे), हितीय योजना 
भें यह अनुपात 54 46 (3,73] करोड रुपये सरकारी क्षेत्र म और 3,800 करोड रुपये निजी 
क्षेत्र मे) तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात 63 37 (7,29 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र 
और 4,90 करोड रुपये निजी क्षेत्र मे) है । यदि सरकारी क्षैत से सहायतार्थ निजी क्षेत्र में हस्तान्त- 
रित होने वाली राशि 200 करोड रुपये को निजी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय तो यह अचुर 
वात 60.40 आषाता है। इन ऑकडो से यह स्पष्ट है कि योजनाकाल वे नवीन विनियोजन मे 
सरकारी क्षेत्र का मह॒त्व निरन्तर बढता गया और विजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र की तुलता में कुछ 
कम विस्तार के अवसर उपलब्ध हुए । ड का अदा 

तृतीय योजनाकाल में कलर विनियोजन 7,39 करोड रुपये होने हे अपमान है जो 
आयोजित विनियोजन-राशि से 9 3१8 अधिक है। सरकारी क्षेत्र का वास्तविक विनियोजन 74,29 
करोड रुपये और निजी क्षेत्र मे 4,90 करोड रुपये हुआ | इस प्रकार सरकारी क्षेत शक बिनियोजन 
की राशि आयोजित विनियोजन-राशि से 7% अधिक रही परन्तु तृतीय योजता में विनियोजन- 
लागत-निर्देशाक [5 (960 77! 00) था अर्थात्‌ सन्‌ ? 960 के विनियोजत-लागत-स्‍्तर के 
आधार पर वास्तविक विनियोजत क्रेवल 9,892 करोड रूपये आता है जो आयोजित विनियोजन 
0,400 करोड रुपये का केवल 95९७ है। 
० नी योजना में समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली कुल राशि को अधिक महत्व 8 
गया और पृथक्‌-एृथक्‌ साधतों से अनुमानित राशियाँ सा करने पर अधिक जोर नहीं दिया गया 
चाल आय की राशि अर्थे-व्यवस्था की विकास की गतिविधि पर निर्भर रहती है । योजना-कार्यद्रमो 
के सचालित होने पर जैसे-जैसे नवीत आय लोगो के हाथो में जाती है, चालू आय में भी का हो 
जाती है । चाल आय के सम्बन्ध में इसी प्रकार ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता है। 
इसी प्रकार विकास सम्बन्धी एवं अन्य चालू व्ययों में भी अर्थे-व्यवस्था के विकास के साथन्सा 
परिवतेन होते रहने हैं और इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाता सम्भव नहीं होता है । राजकीय ब्य 
सायो एवं नवीन प्रारम्भ हुई परियोजनाओं में होने वाली बचत के अनुमान भी ठीक-ठीक लगाता 


तृतीय पचवर्षीय योजना | | 22 


कठिन होता है। वास्तव मे, अर्थ-साधनो को विभिन्न मदें एक-दूसरे पर निर्भर रहती है। यदि 
पर्याप्त मात्रा से और ठीक समय पर विदेशी सहायता प्राप्त हो जाय तो घरेलू साधनों से भी अधिक 
अर्थ प्राप्त होता है । 
तृतीय पोजनाकाल में आयोजित व्यय 7,500 करोड रुपये से ,077 करोड रुपये अधिक 
करना केन्द्र एवं राज्य सरकारो के सामूहिक प्रयात्ते द्वारा सम्भव हो सका । विभिन्न मदों से अर्थ- 
साधन तालिका 8 के अनुसार प्राप्त हुए । 
तालिका ।8$--तृतीय योजना के अर्थ-साधन 








(करोड रुपयो मे) 
कुल कुल वास्तविक 
सोलिक आपोजित उपलब्ध वास्तबिक राशिसे 
सद आयोजन. राशिसे वास्तविक राशि से आयोजित 
प्रतिशत राशि अ्तिशत राशिका 
प्रतिशत 
(अ) आन्तरिक बजट के साधन 4,750 63 3 5,02 3855 94 
(]) चालू आय का अतिरेक 550 7१३3 --49 --49 हन् 
(2) सरकारी व्यवसायों का 
अतिरेक 550 3 435 57 79 
(क) रेलो का अनुदान ]00 -+ 62 न तू 
(ख) अम्य सरकारी व्यवस्तायों 
का अवुदान 450 ज+ 373 न -- 
(3) अतिरिक्त कर एवं सरकारी 
व्यवस्तायो की अतिरिक्त आय ,79 228 2,892. 336 469 
(4) जनता से ऋण (भुद्ध) 800 0 7 823 96 03 
(5) लघु बचत 600 80 565 66 94 
(6) वादिकी जमा, अनिवार्य बचत, 
इनामी वॉपण्ड, स्वर्ण बॉण्ड न-+ ज+ ]॥7 44 ्- 
(7) स्टेट प्राविधिक निधि 265 8. 336 39 27 
(8) इस्पात समानीकरण फण्ड ]05 ]4 34 04 34 
(9) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध) 70 23 238 23 40 
(ब) विदेशी सहायता 2,200... 29-4 2,423 283 440 
(क) ९१480 के अतिरिक्त पे ज- 3,339 ध्या स्ल्ः 
(ख्र) ए.-480 के भन्तगंत 2,200 ज+ ,084 गा कमर 
(स) हीनार्थ-अवस्धन 550. 73 ,33 32 206 
(द) अ-( बस योग - अब संयोग 727.500 ॥00 8577 00 [[4 


तृतीय योजना के अर्थ-साधनों की वास्तविक उपलब्धि के आकडो से ज्ञात होता है कि योजना 
के समस्त उपलब्ध साधनों का 58% भाग आन्तरिक साधनों से प्राप्त हुआ जबकि मौलिक योजना 
में (इन साधनों से योजना के मौलिक व्यय 7,500 करोड रुपये का 63% भाग प्राप्त होने का अनु 
सान लगाया गया था। मौलिक अनुमायो के अजुक्तार बजट के साधनों से 4,750 करोड रुपये प्राप्त 
करने का अनुमान था, जबकि इन साधनों की प्राप्ति 5,02] करोड रुपये है । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह 
है कि योजनाकाल मे गैर-योजना व्यय मे अत्यधिक वृद्धि हुई और चालू राजस्व के आधिक्य (जो 
350 करोड रुपये अनुमानित था) के विपरीत इस साधन में 49 करोड स्पये की हीनता रहो, 
जिसका तात्पय यह हुआ कि गैर-योजना व्यय में सम्भावना से 969 करोड रुपये की अधिक वृद्धि हुई । 
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तृतीय योजना मे हीनाय॑ं-प्रवन्धव की राशि भी अनुमानित राशि की दुगुनी से भी अधिक रही 
है। योजना के प्रथम वर्ष में हीनार्थ-प्रबन्धत की राशि 84 करोड़ रुपये थी, जो सन्‌ 965-66 
में बढ़कर 367 करोड रुपये हो गयी । घाटे के बर्थ-प्रबन्धन की राशि अनुमानित राशि से इतना 
अधिक रहने के प्रमुख कारण विदेशी सहायता का समय पर प्राप्त न होना, पाकिस्तानी आशमण 
के फलस्वरूप सुरक्षा में वृद्धि होवा, योजना का समस्त व्यय आयोजित ब्यय से अधिक होना, सब 
965-66 वर्ष में मानसून का प्रतिकूल होना आदि थे । हीनार्थ-प्रवन्धन की राशि अनुमान से अधिक 
होने के कारण योजनाकाल मे मृल्य-वृद्धि लगभग 32% हुई जो अनुमानित वृद्धि से कही अधिक थी। 

योजना की परियोजनाओं की 2,030 करोड रुपये की विदेशी विनिमय की आवश्यकता के 
अतिरिक्त अथे-व्यवस्था के कच्चे माल, प्रोतिस्थापन मशोनें तथा अन्य पूरक ओजारों की सामान्य 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3,650 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान था। 

योजनाकाल वी विदेशी वितिमय की आवश्यकताओ की प्रूर्ति के लिए निर्यात को बढाने 
का भरसक प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक था । सन्‌ 960-6! में नियति की मात्रा 642 
करोड रुपये थी जबकि तृतीय योजना में निर्यात का आर्थिक औसत 740 करोड रुपये बनाये रवना 
आवश्यक था । योजनाकाल में आयात अनुमान से अधिक रहा जिसके फलस्वरूप योजना के एर्ण 
काल में विदेशी विनिमय की कठिनाई महसूस की गयी । चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमण के फल- 
स्वरूप देश की विदेशी विनिमय की आवश्यकता मे अत्यधिक वृद्धि हुई और विकास-कार्यत्रमो को 
पर्याप्त विदेशी विनिमय उपलब्ध न हो सका । 

तृतीय योजना के पाँच वर्षो में कुल निर्यात 3,76। करोड रुपये का हुआ अर्थात वापिक 
औसत 752 करोड रुपये रहा जो अनुमानित राशि से अधिक था। सन्‌ 965-66 मे निर्यात 806 
करोड़ रुपये का हुआ जो सन्‌ 4960-6व के निर्यात वी तुलना मे 26% अधिक था । दूसरी ओर, 
तृतीय योजनाकाल में कुल आयात 6 204 करोड़ रुपये का हुआ जो अनुमानित आयात की राशि से 
9% अधिक था | सन्‌ 960-6 में देश का आयात ,22 करोड रुपये था जो सन्‌ 965-66 
में बढकर ,409 करोड़ रुपये हो गया अर्थात्‌ योजनाकाल में लगभग 267, की वृद्धि हुई । 

तृतीय योजना के कार्यक्रम, लक्ष्य एवं प्रगति 


कृषि एवं सामुदायिक विकास पे गिर 
तृतीय योजना में सम्मिलित कृषि, सिंचाई एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्मों के लिए 


,78 करोड़ स्पये का व्यय निर्धारित किया गया । इन कार्यक्रमों द्वारा कृपि-उत्पादन की वृद्धि 
बी दर को अगले पाँच वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया | योजनाकाल मे खाद्यान्नो मे 30", 
और अन्य फसलों में 3% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित कया गया । इस मद की निर्धारित 
समस्त राशि में से ,28] करोड स्पये कृषपि-उत्पादन के कार्यक्रमों पर व्यय होना था। इस राशि के 
अतिरिक्त यह भी सम्भावना की जाती थी कि कृपि-कार्यक्रमो के लिए सहकारी सम्थाओं से उपलब्ध 
होने वाली साख में भी पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी । 
कृषि-क्षेत्र के उत्पादन-लक्ष्य--नृतीय योजना में क्ृपि-क्षेत्र के उत्पादन-ल्क्ष्य एव प्रगति आगे 
दी गयी तालिका 9 के अनुसार रहे । 
इस तालिका से ज्ञात होता है कि दृतीय योजना में कृपि-उत्पादन में लक्ष्य के अनुसार वृद्ध 
नही हुई । योजना के प्रथम चार वर्षो में क्ृपि-कार्यक्रमों के समन्वय एवं प्रशासविक कठिनाइयों के 
निवारण का समुचित प्रबन्ध किया गया परन्तु जलवायु के अनुकूल न रहने के कारण उत्पादन मे 
पर्याप्त वृद्धि नही हो सकी | सन्‌ 964-65 में भारतीय अर्थ-ध्यवस्था मे सबसे अधिक क्पि-उत्पादन 
क्या गया, परन्तु सन 965-66 में मानसून की प्रतिकूलता के कारण कृषि-उत्पादन मे कमी हो 
गयी। इृषि-उत्पादन के निर्देशाक म योजनाकाल से सन्‌ 96-62 मे लगभग 2% की वृद्धि हुई, 
जब 962-63 एवं सन्‌ 963-64 में यह निर्देशाक मानसून की प्रतिकूलता के कारण कम हो 
यो । इन वर्षों के कृषि उत्पादन-निर्देशाको से सन्‌ 960-6] की तुलना में क्रश 2" एबं % 


रे 
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तालिका [9--ततीय योजना के उत्पादन-लक्ष्यो की उपलब्धि 





964-65  965-56 965-.66 956-66 
भ्े मे का के लक्ष्य 
9 उत्पादन. उत्पादन लक्ष्य. एवं उपलब्धि 
का प्रतिशत 
खाद्यान्न (लाख टन) 889 9 7203 ,06 0 जं0 9 
गन्ना (गुड लाख टन) 423 2 8 8 02 0 ॥57 
कपास (लाख गाँठ) 570 48 0 707 683 
जूट (लाख गाँठ) 60 2 45 0 620 676 
खाद्यान्नो का उत्पादन निर्देशक (१00<- 
]949 50) 450 2 20 9 ]7] 707 
कृषि उत्पादन का निर्देशाक (00-- 
4949 50) 58 5 32 7 ]76 प्र54 
त्ताइट्रोजियस खाद ()९ के हजार टन). 2370 232 0 82 26 2 
सिंचाई सुविधाओ का उपयोग 
(चाख एकड सचयी) 2] 335 228 600 
शक्ति (क्षमता लाख 7:५७) 856 02 26 9 80 4 
औद्योगिक उत्पादव का निर्देशाक (कलैण्डर 
वर्ष 9565--00) ]80 8 ]87 7 242. पा 5 
विक्रम के लिए लौह-पिण्ड (लाख टन) 30 0 ]20 50 80 0 
इस्पात के ढेले (लाख टन) 6 650 930 700 
मंझीनों के औजार (करोड़ रुपये) 258 226 300 प53 
सोटर-गाडियाँ (हजार मे) 79 75 6 00 0 726 
शक्ति से चलने वाले पम्प (हजार मे) 9] 0 244 500 62 6 
सीमेन्ट (लाख टन) 96 9 05 8 32 80 2 
विकेन्द्रित क्षेत्र मे वस्म-उत्पादन 
(लाख सोटर) 30,690 34,240 34,850 98 
मिल का बना कपडा (लाख मीटर) 46,750 440]0 53,000 83 0 
शत्रकर (लाख टन) 326 35] 356 98 3 
रेलो द्वारा माल की दुलाई 
(लाख टन) 4,940 2,030 2,489 8 6 
सडक पर व्यापारिक गाडियाँ 
(हजार मे) 32 332 365 90 
जहाज (साख जाश") 340 ]54 30 4 675 
स्कूलों में अतिरिक्त छात्र तान्त्रिक शिक्षा 
[लाख (7 से 7 वर्ष के)] 630 677 639 4 06 
डिग्री कोर्स में प्रवेश की क्षमता 
(हजार सख्या) 23 8 य्व7 9 [ 29 0 
डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश की क्षमता 
(हजार सख्या) 462 480 374 ]28 3 
अस्पतालों में शय्याएँ (हजार मे) जै29 240 240 300 2 
कोयला (लाज़ टन) 644 677 900 7592 
कुच्चा लोहा (लाख टन) ]527 245 0 305 80 3 
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वी कमी हुई | सन्‌ 964-65 वर में कृवि-उत्पादन में आइचर्यंजनव बृद्धि वर्षों के अनुदशूल रहने 
के कारण हुई परन्तु यह वृद्धि सन्‌ ।965-66 में बनी नहीं रह सकी और इस वर्ष में कृपि-उत्पादन- 
निर्देशक में सन्‌ 960-6] की तुलना में लगभग 7% की कमी हुई। इन परिस्थितियों के परिणाम- 
स्वरूप तृतीय योजना के छृपि-उत्पादन के लक्ष्यों की पूति सन 965-66 को आधार मानते हुए केवल 
75% तक हां सकी । परन्तु सन्‌ [965-66 वर्ष को असासान्य वर्ष माना गया और इसी कारण 
योजना की उपलब्धियों का मृत्याकद सन्‌ 964-635 के उत्पादन के आधार पर किया गया। 
उद्योग 

ग्रामीण एवं लघु उद्योग--लृतीय योजना मे ग्रामीण एबं लघु उद्योगों के विकास के लिए 
264 करोड रुपये का आयाजन क्या गया, जबकि द्वितीय योजना में इस मद पर 80 करोड रुपये 
व्यय हुआ | इस राशि में से 44 करोड रपये राज्यों की परियोजनाओं पर और 23 करोड रफ्ये 
केन्द्र सरकार द्वारा सचालित परियोजनाआ एवं कार्यक्रमो पर व्यय किया जाना था। 

इन राशियों के अतिरिक्त इन उद्योगों के विकास हेतु सामाजिक विकास-बार्यक्रम मे 20 
करोड स्पये का आयोजन क्या गया। पुनर्वास ([२९८४४७॥॥६४४०॥), समाज-कल्याण एवं पिछड़ी 
जातियी के कल्याण के कार्यक्रमो मे भी इन उद्योगो के. विकास के लिए आयोजन किया गयां। 
निजी क्षेत्र में इन उद्यायो पर 275 कराड़ रपये विभियोजित होने का अनुमाव था। इस प्रकार 
लगभग 600 करोड रुपये इन उद्योगों के विकास के लिए आयोजित किया गया था। 

तृतीय योजना मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगो वे विकाम-वार्यक्रमों के द्वारा 80 लाख व्यक्तियों 
बाय आशिक अथवा अधिक समय तवः रोजगार प्राप्त होना था और 90 लाख व्यक्तियों को पूरे 
समय के लिए रोजगार मिल्लना था। 

तृत्तीय योजनाकाल मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर 24] करोड़ रुपये वास्तविक 
व्‌ हा जो आयोजित व्यय की तुलना मे 6% कम रहा परन्तु ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन में 

। 
5 बृहद्‌ उद्योग--तृतीय योजना में औद्योगिक कार्यत्रमों पर विनियोजित होने वाली समस्त 
राशि 2,963 करोड रुपय थी (इस राशि में पौध उद्योगों का दी जाते वाली सहायता, हिन्दुस्तान 
शिपयाई को दिया जाने वाला निर्माण-अनुदान आदि सम्मिलित नही थे) जिसमें से ,808 करोड़ 
रपये सरकारी क्षेत्र में तथा ,885 करोड रुपये सिजी क्षेत्र मे विनियोजन किया जाना था। सर- 
कारी क्षेत्र के वार्यक्रमों के लिए 860 करोड रुपये तथा निजी क्षेत के कार्यक्रमों के लिए 478 करोड 
मपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान था। 

तृतीय योजनाकाल में भौद्योगिक उत्पादन म स्थिरता के साथ वृद्धि हुई परन्तु योजमा के 
आउन्तिम् वर्ष सन्‌ !965-66 से आयात ग्रतिवन्ध वे फलस्वरूप कच्छा माल आदि पर्याप्त मात्रा सें 
उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन वृद्धि की दर कम हो ग्रयी। तृतीय याजताकाल में ओद्योगिक 
उत्पादन मे 50 6% की वृद्धि हुई। सन 960 में ओद्यागिक उत्पादन मे निर्देशाक 00 था जो 
सन्‌ 965 में बढकर 50 6", हा गया । 
राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति आब' 

अग्राक्ति तालिका 20 के अध्ययन से ज्ञात होगा कि तृतीय मोजनाकाल मे राष्ट्रीय एवं प्रति 
व्यक्ति आय म वृद्धि की गति मे वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तन होते रहे है। सन्‌ 964 65 में योजनाकाल 
बी सत्रम अधिक राष्ट्रीय आय एव प्रति ध्यक्ति आय (सन्‌ 960-6 के मूत्यो पर) रहने के पश्चात 
योजना वे अन्तिम व में यह वृद्धि जारी नहीं रखी जा सकी। सन्‌ 964-65 में आकस्मिक 
अनुकूल परिस्थितियों वे कारण अधिक उत्पादन हुआ और सन्‌ 965-66 को आकस्मिक प्रतिकूल 
परिस्थितियां (पाकिस्तानी जाक्मण एवं प्रतिकूल मानसून) के कारण राष्ट्रीय उत्तादव मे 
गिरावट हुई। 
। 
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तालिका 20--तृतीय योजना मे राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय 


....#ई.ऑ...............्््््् तहत ााा 333 जय 55 


राष्ट्रीय आप प्रति व्यक्ति आय 


बतंभान 4960-6॥ लिरदेशाक वर्तमान 960 6। निर्देशार 
मूल्यों के. मे मूल्यों के 960- मूल्यों के. में मूल्यों के 960-6 











बर्षे आधार आधार 6]5--!00 आधार आधार न 00 
घर पर (960-6] पर पर॒ (960-6॥ 

[करोड २०)... (करोड ६०) के मूल्यों पर) (२०) (०) के झुरुयों पर) 
960-6।. 3,284. 3,284 00 0 306 306 [ 00 0 
96]-62 4,030. 3,740 ]03 4 360 309 5 ]00 
962-63 4,854. 4 008 305 5 ३3272 308 5 ]00 8 


]963-64 27,036 4,77 ]।2 3672 378 3 404 0 
964-95 20,040 5 896 )9 7 422 8 3354 09 6 
965-66 20,62] १5,025 १५ हक 4250 309 8 0[ 2 





छृतीम योजनाकाज् मे राष्ट्रीय एच प्रति व्यक्ति आय मे क्र 3 (५, एवं | 2" की 
वृद्धि हुई यदि 965-66 की आय को आधार माना जाय | सन्‌ 964-63 वर्ष (जिसे अनुकूल 
बर्षे माना गया) को यदि आधार माय लिया जाय तो भी योजनाकान्न मे राष्ट्रीय एवं प्रति ब्यक्ति 
आम (सन्‌ 960-6।) के यूल्यो मे क्मणत 9 7९, और 9 6० की वृद्धि हुई । 

तृतीय योजता के रोजगार-कार्यक्रम एवं नीधि तथा मूल्य-वियमन नीति का अध्ययन सम्ब- 
न्धित अध्याया में अलग-अलग क्या गया है। 

तृतीय योजना की असफलताएँ 

(१) विकास को गति--यद्यपि योजना का सरकारी क्षेत्र का व्यय आयोजित व्यय से 4%, 
अधिक रहा परन्तु अधिकतर क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्रति वही हो सकी । योजनाकाल मर निजी क्षेत्र के 
विकापत के व्यप का ठीक-ठीक बनुमान जभी तक उपलब्ध नहीं है। योजनाकाल मरे राष्ट्रीय एव 
प्रति व्यक्ति आय में अनुमान से बहुत कम वृद्धि हो सकी है| योजना में कुल विनियोजन ],570 
करोड़ रुपये होने का अनुमान है | यदि सन्‌ 964-65 वर्ष को भी आधार मान ले क्योकि इस 
वर्ष मे असामान्य परिस्थितियाँ नही थी तो योजनाकाल मे अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्पादन 7,327 
करोद रुपये (सन्‌ 96-62 से 756 करोड रपये, सन्‌ 962-63 में 883 करोड रुपये सन्‌ 
963-64 में 2,22] करोड रुपये, सन्‌ 964-65 में 2,967 कराड रूपये तथा सन्‌ 965- 
66 मे 560 करोड रुपये वर्तमान मुल्यो के आधार पर) उत्पादित हुईं | इस प्रकार योजनाकाल मे 
पूँजी-उत्माद अनुपात 63 रहा, जबकि प्रथम एक द्वितीय योजदाजों से यह अदुपात ॥ /3 
तथा ! ]6 था। इन आँकड़ो से यह ज्ञात होता है कि विकास-विनियोजन की उत्पादकता में 
तृतीब योजना में कोई वृद्धि नही हुई । 

(2) कृषि उत्पादन से अनुमानासुसार वृद्धि न होना--योजनाकाल मे कृषि-उत्पादन में सन्‌ 
964-65 में सन्‌ ।960-6 की तुलना मे  5% अधिक वृद्धि थी परन्ठु सन्‌ 965-66 का 
कृषि-डसादन सन्‌ 960-6। के उत्पादन से 7९% कम था। योजना से कृषि-उत्पादन में 24%, 
की वृद्धि का लक्ष्य था जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी । लाद्यान्नो के उत्पादन को स्थिति भो इसी 
प्रकार रही और सन्‌ 965 का द्वाद्यान्नो का उत्पादन सन्‌ 960-6] की तुलना मे 74%, कम 
रहा । सन्‌ !960-67 मे कृपि-क्षेत्र हरा 6,570 करोड रुपये को आय उपाजित की गयी थो जो 
राष्ट्रीय उत्पादन का 49 4९ था। सन्‌ 964-65 एवं सन्‌ 965-65 में कृफि-क्षेत्र की आय 
क्रमश 7,224 करोड रुपये एवं 6,094 करोड रुपये थी जो राष्ट्रीय आय की क्रमश 45 4%, ड़ 
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तथा 40 7% थी। इस प्रवार कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय मे अश कम होता जा रहा है जिससे 
यह परिणाम निकाज सकते है कि कृपिशक्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्री के समान नहीं हो पाया । 

(3) ओद्योग्रिक उत्पादन से लक्ष्य के अनुसार वृद्धि नहीं होना--छृतीय योजनाकाल मे 
भौद्योगिक उत्पादन मे 70% की बुद्धि करते का जक्ष्य निर्धारित क्रिया गया है जबकि जौद्योगिक 
उत्पादन के निर्देशक भ लगभग 50% को हीं वृद्धि हुईं । औद्योगिक उत्पादन में अनुमामाठुसार 
बृद्धि न होने के कारण राष्ट्रीय आय की वृद्धि के तक्ष्यो की पति नही की जा सकी । 

(4) छित्तीय साधनों का अशुमानजुसएर प्रप््णत न होन/--ोजनाकाल मे विकास से सम्बंध 
प रखने वाने सरकारी चालू व्ययो मे अत्यधिक वृद्धि होने के कारण योजना के लिए चालू आय से 
कुछ आधिक्य मिलने के स्थान पर चालू व्यय चालू आय से अधिक रहा और योजना को प्राप्त अय 
साधना वा कुछ भाग विकात्त से सम्बन्ध न रखने वाले व्यय की पू्ति के लिए उपयोग किया गया । 
इसके साथ योजना के अत तक हीनाथ प्रवधन की राशि  33 करोड रुपय हुई जबकि योजना 
के अत तक का वक्ष्य केवल 550 करोड़ रुपये तिर्धारित किया गया था । 

(5) मूत्यों मे बृद्धि--यद्यपि तृतीय योजना मे भूल्यो की वृद्धि को नियन्त्रित रखने के लिए 
सूल्य लीति निर्धारित की भय कौर इस सम्बंध भे विशेष कायवाहिया वी गयी थी परन्तु पोजरा 
के सामाय भोक मूल्या मे 32 2% की और खाद्यातों के मूत्यो म 46 7% की वृद्धि हुई। उप 
भोक्ता-श्रमिक सूय निर्देशाक मे इस काल म जगभग 36 3०" की वृद्धि हुई है। दिसम्बर [962 
के बाद से मूल्यों मे अधिक वृद्धि हुई और केद्वीय एवं राज्य सरकारों को मूल्यों म बृद्धि के कारण 
क्मचारिया के महूँगाई भत्त मे वृद्धि करने के लिए विवश होना पडा । इस प्रकार याजनाकाल मे 
मूल्यों की वद्धि पर प्रभावशाली नियज्रण रखना सम्भव नहीं हो सका । 

तालिका 2--पअति व्यक्ति औसत उपसोग व्यय 
(दाष्ट्रीप सैम्पिल सच्चे के 8वें चक्र के अचुसार जुलाई 964 से जन 965 त्तक) 


प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 











30 दिन में (रुपये में) 

सद ग्रामोण नागरिक बडे नगरो (बस्त्रई 

क्षेत्र क्षेत्र कलकत्ता दिल्‍ली 

एव मद्रास) से 

]. खाद्य पदाथ ]9 29 22 68 32-85 
2. चस्त्र 97 2 08 2 83 
3. इघन एवं प्रकाश ]60 2 2 274 
4 अय गैर खाद्य-पदाथ मद 3 64 9 5 20 42 
कुल उपभोग व्यय 2644. 36 03 58 34 





(6) निधनता की व्यापकता--राप्टीय सैम्पिल सर्वे जुनाई 964 और जून 96 
के अनुसार ग्रामीण एव तागरिक क्षता से प्रति व्यक्ति उपसोग व्यय उपयक्त तालिका 27 के 
अनुसार था। 

हस ताजिका से चात होता है कि यासीण क्षत्रा मे रहे वाली जनसल्या जो देश वी जत 
सस्या की 70९५ है वेचल 88 पैस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभाग करती है | नागरिक क्षत मे भी 
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग एक रुपय वीस पैसे से कुछ अधिक हे । यद्यपि प्रति व्यक्ति उपभोग 
उप मे तृतीय योजना से सौद्रिक मान दे आधार पर कुछ सुधार हुआ है परतु अब भी उपभोग 

“तय उचित निवाह के लिर्‌ पर्याप्त नही है । राष्टाय सैम्पिल सर्दे * [7व चत के अनुसार ग्रामीण 
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क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग-व्यय 50 पैसे था जो अब बढकर 58 पैसे हो गया है परन्तु 
इस काल में (सन्‌ 96-62 से सन्‌ 964-65 के मध्य) थोक मूल्यों मे लगभग 30% की वृद्धि 
हुई है । इस प्रकार वास्तविक उपभोग-व्यय केवल 68 पैसे प्रतिदिन ही आता है। इन तथ्यों से 
स्पष्ट है कि निर्बेनता की व्यापकता में तृतीय योजना में भी कोई विशेष परिवतंव नहीं हुआ । 

(7) रोजगार के अवसरों मे वृद्धि--तृतीय योजना में 770 लाख लोगों की श्रमिक-शक्ति 
में वृद्धि हुई जबकि द्वितीय थोजना से 7! लाख बेरोजगार व्यक्ति ठृतीय योजना को आये थे । तृतीय 
योजना में 45 लाख अतिरिक्त रोजग्रार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है। इस प्रकार तृतीम 
पग्रोजगा के इतने बद्धे विकास-बिनियोजन-का्य कम के होते हुए बेरोजगारी की समस्या और भी 
ग़म्भीर हो गयी । 
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[#5६6 #ग७०।7. ? 895, 4966-69 ] 





चतुर्थ योजना के निर्माण के धारम्भ से ही कुछ अर्थशास्त्रियों एव राजनीतिज्ञों ने योजना 
के स्थगन का सुझाव प्रस्तुत किया । इनका विचार था कि दो-तीन वर्ष का योजना-अवकाश कर 
दिया जाय जिससे तीन योजनाओ में जो विकास एवं विस्तार हुआ है, उसको सुदृढ़ एवं स्थायी 
बनाया जा सके तथा चतुर्थ योजना को अनिश्चित एवं अस्थिर पृष्ठभूमि से बचाया जा सकते । केन्द्रीय 
सरकार एवं योजना-आयोग द्वारा योजना-अवकाश के मुझाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और 
विस्तृत चतुर्थ योजना के निर्माण को कुछ स्थग्रित कर सन्‌ 966-67 वर्ष की योजना का प्रकाशन 
एवं सचालन क्या गया । विस्तृत चतुर्थ योजना के निर्माण के लिए साधनों की गम्भीर कठिनाई 
महसूस की गयी और 6 जून 966 को रुपये का अवमृल्यन कर दिया गया जिससे चतुर्थ योजना 
को अधिक निर्यात एवं विदेशी सहायता द्वारा विदेशी विनिमय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। 
सन 966-67 वर्ष की योजना को चतुथे योजना के प्रथम वर्ष के कार्यक्रम के रूप में सचालित 
किया गया । 
चतुर्थ योजना के विस्तृत कार्यक्रम एवं लक्ष्य प्रस्तावित प्रारूप के रूप में प्रकाशित किये गये 
परन्तु इन प्रस्तावित कायक्रमों को अन्तिम रूप नही दिया जा सका क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में अनि- 
श्चित स्थिति एवं अस्थिर कठिनाइयाँ वरावर बनी रही । इन अनिश्चित परिस्थितियों के अन्तर्गत 
सन 967-68 वर्ष की योजना को अस्तिम रूप दिया गया और इसका निर्माण एवं सचालन भी 
प्रस्तावित चतुर्थ योजता के सन्‍्दभ में ही किया गया । 
देश के आम चुनाव समाप्त होने के पश्चात देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गयी 
और अधिकतर प्रदेशों म राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया । इसी बीच योजना 
आयोग का पुनर्गठन क्या गया तथा नवीन सदस्य नियुक्त किये गये। प्रो डी आर गाइगिल 
योजना-आयोग के उस समय नये उपाध्यक्ष नियुक्त किये गये । पुनगेंठित योजना-आयोग मे विद्यमान 
आधिक परिस्थितियों का अध्ययन कर यह सुझाव दिया क्रि चतुथ योजना का प्रारम्भ ! अप्रैल, 
969 से किया जाय और सन 966 67 सन्‌ 967-68 तथा सन्‌ 4968-69 की योजवाएँ 
केवल वाधिक योजनाएँ ही समझी जाये जो तृतीय योजना और चतुर्थ योजना की कडी को जोडेंगी । 
]0 नवम्बर, 967 को प्रो डी आर गाडगिल ने चतुर्थ योजना के स्थगन को घोषणा 
बरते हुए कहा कि पंचवर्षीय योजना की निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयों म से एक कठिनाई हमारी 
आधिक स्थिति की कुछ अनिश्चितता है । इस अनिश्चित आधिक स्थिति का प्रभाव सन 968 वर्ष 
में भी कुछ समय तक जारी रह सकता है । सन्‌ 968 वर्ष मे हमे ज्ञात हो सकेगा कि हम किस 
सीमा तक आथिक स्थिति को सुदृढ (5080॥5०) करते हैं तथा अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे 
हम क्सि सीमा तक विकास कर सझे है। हमने विचार किया कि सन्‌ 968-69 में हमे चतुर्थ 
याजना के लिए सुदृढ़ आधार मिल सकेगा जिससे हम भविष्य के पाँच वर्षो के लिए अर्थ-व्यवस्था 
की प्रगति एवं वास्तविक विकास सम्बन्धी प्रयासो का ठीक पुर्वे-अनुमान लगा सकेंगे । 
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व्यय 
सन्‌ 966-69 की तीन वाधिक योजनाओं का सरकारी क्षेत्र का व्यय--आयोजित एवं 
वास्तविक--निम्न प्रकार था . 
तालिका 22--सन्‌ 966-69 को वाधिक योजनाओं का व्यय 








(करोड रुपयो मे) 
आपोजित वास्तविक वास्तविक व्यय का कायो- 
अद्‌ व्यय व्यय जित ध्यय से प्रतिशत 

]_क्रंषि एवं सहायक कार्यक्रम ॥,.057 ब्रा हा 
2 सिचाई (बाढ-नियन्त्रण सहित) 426 457 ]07 
3 शक्ति 4,064 ,82 ]0 
4 उद्योग एवं खनिज ],535 ,575 ॥02 
5 लघु एव प्रामीण उद्योग 32 44 ]04 
6 यातायात एवं सचार ,273 ,239 का 
7 समाज-सेबाएँ 967 870 90 
8 विविध 228 22 54 
योग 6,665 6756 ठ्9 7 


सन्‌ 966-67 एवं सन्‌ 967-68 की वापिक योजनाओं का सचालने प्रस्तावित चौथी 
थोजना के उद्देश्यों, नियोजित अर्थ व्यवस्था के दीर्घेकालीन लक्ष्यों एव समस्‍््याओ के आधार पर किया 
गया था। 6,756 करोड रुपये के व्यय मे 3 052 करोड़ रुपये राज्य-सरकारों की योजनाओं पर 
ब्यय किया गया । सन 966-69 की तीस वाधपिक योजनाओ के व्यय वितरण के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि इस काल भे भी ओद्योगिक विकास को अधिक महंत्व दिया गया और कुल व्यय का 
लगभग एक-चौथाई भाग ओद्योगिक विकास के लिए आयोजित किया गया | सतू 968-69 की 
योजना में 40 करोड हपये का आयोजन क्ृपि-पदार्थो का अधिसग्रह (8एींटा $000) करते हेतु 
किया गया । इन तीन वाधिक योजनाओ के अन्तर्गत कृपि-बिकास पर विशेष ध्यान दिया भगा और 
यह अगुमान जगाया गया कि कृपि-क्षेत्र को योजना के अन्तर्गंत आयोजित विकास-ब्यय के अतिरिक्त 
सहकारी सस्थाओं तथा भूमि-बन्धक बैंको से भो साधन उपलब्ध हो सकेंगे । 

अथे-साधन 


संत्‌ 966-69 काल की तीच वापिक योजनाओं मे अर्थ साधनो की प्राप्ति निम्ताकित 
तानिकानुसार हुई 


तालिका 23---सन्‌ 966-69 की वाधिक योजमनाओ के अधे-साधन 
3 3 3 5 (मारोड स्पयो में।। 








स्द आयोजित वास्तविक 
-_._.___ ॑ _[_.॒__॒॒]..॒ जअनुमावबा अनुमान 

। सन्‌ 965-66 की कर की दरों पर चालू 

आय का अतिरेक 866 303 
2 सन्‌ 965-66 के किराया, श॒र्क की दरो 

पर सार्वजनिक क्षेत के व्यवसायों का अतिरेक 587 409 
3 अतिरिक्त कर एवं सार्वजनिक व्यवसायों के 

अतिरेक मे वद्धि ],060 9]0 
4 जनता से ऋण 57] 79 
5 लघु बचत 39] 355 
6 अन्य पूंजी-प्राप्तियाँ--प्रावधिक निधि आदि 420 952 
7 विदेशी सहायता 2,435 2,426 
8 होनाथे-प्रबन्धन 335 682 





योग 6,665 6,756 
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इस अर्थ-साधन सम्बन्धी तालिका से ज्ञात होता है कि सन्‌ 966-69 की वापिक योजनाओं 
के लिए 53% साधत वजट के साधनों से उपलब्ध हुए परन्तु बजट के साधनों में उपलब्ध होने 
वाली राशि आयोजित राशि से कम रही । इस कमी का विशेष कारण चालू आय के अतिरेक की 
कमी थी। विदेशी सहायता से लगभग अनुमान के अनुसार ही साधन प्राप्त हुए परन्तु हीनार्थ- 
प्रबन्धन की राशि आयोजित राशि के दुगुने से भी अधिक रही ! बजट के साधनों की कम उपलब्धि 
के कारण हीनार्थ-प्रवन्धन की राशि बढाना आवश्यक हो गया। 6,656 करोड़ रुपये के सरकारी 
क्षेत्र के व्यय मे से 5,87 करोड हपये विनियोजन किया गया। सन्‌ 966-69 काल में विजी 
क्षेत्र मे 3,640 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ। इस प्रकार इन तीन वाधिक योजनाओ के 
अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था मे 9,457 करोड रुपये का विनियोजन किया गया जिसके आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि अथं-व्यवस्था मे विकास-विनियोजन-गति बनाये रखी गयी । 

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ 

स्थग्रित चतुर्थ योजना के प्रारूप में कृषि-उत्पादन की वृद्धि को सर्वाधिक महत्व प्रदात किया 
गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'ववीन कौशलता' (२०७४ 52०४9) की सरचना की 
गयी । इस कौशलता के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के कार्यक्रम समन्वित किये गये 

() जिन क्षेत्रों में सिंचाई-सुविधाएँ उपलब्ध है, उनमे सघन (7/075708) खेती एव 
अधिक उपज देने वाले सुधरे हुए बीज तथा रासायनिक खाद का उपयोग किया जायेगा। सघन 
क्ृपि जिला कार्यक्रम एबं सघन क्ृपि-क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए क्षेत्र मे कृषि सम्बन्धी समस्त 
सुविधाओं कये केन्द्रित कर कृषि-उत्पादन में वृद्धि की जाय । 

(2) कृषि में उपयोग आने वाले उत्पादन-घटको (7705)--बीज खाद, विद्युत-शक्ति, 
सिघाई, कीटाणुनाशक रसायन, साख्र एवं तान्त्रिक ज्ञान की पूत्ति--मे वृद्धि की जाय जिससे कृपक 
को यह घटक पर्याप्त माना मे उचित समय पर श्राप्त हो सके | 

(3) भूमि-सुधार एवं अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी कृषि-नीति द्वारा कृपषक को अधिक 
उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय । 

(4) अछ्प-काल में उपजने वाली फसलो को उग्राया जाय जिससे उपलब्ध भूमि से अधिक 
उपज प्राप्त की जा सके । 

इस नवीन नीति का सचालन सन्‌ 966 बर्ष से प्रारम्भ कर दियां गया और इसका लाभ 
सन्‌ 967-68 से प्राप्त होना आरम्भ हो गया । नवीन नीति के परिणामस्वरूप सन्‌ 966-69 
के काल में कुंपि-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई 

तालिका 24---#पिजक्षेत्र के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ 





लक्ष्य वास्तविक वास्तविक 
सद इकाई (968-69) उत्पादन. उत्पादन का लक्ष्य 
(7968-69) से प्रतिशत 
खाद्यान्न लाख टन 4,020 940 92 
गन्ना (ग्रुंड) लाख टन [28 420 96 
तिलहन लाख टन 300 88 88 
कपास लाख गाँठ (प्रति 
गाँठ 80 किलो ) 67 5 80 
जूद के न] 69 34 45 
रासायनिक खाद का उपयोग 
नाइट्रोजियस (0) हजार टन ,700 ].20 हप 
फास्फेटिक (? ,0,) हजार टन 650 380 60 
जि कप 0) हजार टन 450 770 35 
मे (सकल 
जत्ति के (कल) लाख एकड 93 ]87 7 


ाजकचज--+.ममफझजार 254 ]088 2[4 954 ,088 4 


तीन वापिक योजनाएँ | 23] 


यद्यपि कृषि-उत्पादन के लक्ष्यो की पूति नहीं हो सन्नी परन्तु रृषि-उत्तादन मे इन त्तोन 
वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई। कृषि-उत्पादन का निर्देशाक जो सत्‌ 965-66 में 929 था 
(सन्‌ 960-6-500), सन्‌ 966-67 में 92 5, सन्‌ 967-68 में 3 2 तथा सन्‌ 
968-69 में 4!] 6 हो गया । सन्‌ 967-68 वर्ष मे कृपि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के 
पश्चात सन्‌ 968-69 में मानसून की प्रतिकूलता के कारण कृषि-उत्पादन में कमी हो गयी। 

औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋृपि-क्षेत्र मु उपयोग में आने वाले औद्योगिक 
उत्पादों के उत्पादन मे वृद्धि करने को विशेष महत्व दिया गया। धातु एवं मशीन-निर्माण उद्योग, 
औद्योगिक रसायत, खनिज तेल, कोयला, लोहा एवं इस्पात का दालना, सीमेण्ट आदि पूंजीगत 
उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढाने एवं उपलब्ध उत्पादन-क्षमता का पूर्णतम उपयोग करने हेतु 
औद्योगिक कार्यक्रम सम्मिलित किये गये । शक्कर, कपडा एवं मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि 
करते का भी आयोजन किया गया | 


तालिका 25--औद्योगरिक उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ 





सह इकाई ]968-69 968-69 का 
के का सक्ष्य वास्तविक उत्पादम 
निर्मित विद्युत क्षमता लाख किलोबाट ॥52 2 442 9 
इस्पात के ढेले लाख टन 75 65 
एल्यूमीनियम हजार टन 0 ]25 2 
मशीनों के औजार कराड रुपया 25 20 
शक्कर लाख टन हर 23 
सीमेण्ट लाख टन ]25 ॥9 
कपड़ा (मिल का बना) लाख मोटर 43,000 45,970 
नाइट्रोजियस खाद ()५) हजार टन 600 54व 
फास्फेटिक खाद (?,0,) 300 20 


औद्योगिक उत्पादन की तालिका से ज्ञात होता है कि ओद्योगिक उत्पादनों के लक्ष्यों की 
पूर्णतम पूर्ति वही हो सकी । औद्योगिक उत्पादन का निर्देशक सन्‌ 695-66 में 39 7 (सन्‌ 
49609-6]--00) था जो सन्‌ 966-67 में 38 6, सन्‌ 967-68 में 474 और 
सन !968-69 में 457 9 हो गया। इस प्रकार सत्‌ 966-69 काल मे औद्योगिक उत्पादन में 
]36, की वृद्धि हुईं। सन्‌ 966-67 बर्ष तक औद्योगिक क्षेत माँग की कमी से पीडित रहा 
परन्तु सन्‌ 967-68 वर्ष से जौद्योगिक खेत्र मे पुन्राप्ति (९ि०००४८५) का शुमारम्भ ही गया 
और जौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि जारी हो गयी । 

यातायात एवं संचार के क्षेतर मे सन 966-69 के काल मे रेलो द्वारा ढोये जाते वाले 
सामान को 2,040 लाख टन क़्क बढाने का लक्ष्य रखा गया । इस सक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा 
सकी । सन्‌ 966-69 काल में पत्रको सड़कों की लम्बाई में 38,000 किलोमीटर की वृद्धि हुई। 
ढोने वाले समुद्दी जहाजो के 57२ 7 में इस काल में 600 0४२ 7 की वृद्धि हुईं। स्कूलो में छात्रो 
की संख्या से 80 लाख की वृद्धि और अस्पतालों में उपलब्ध शैय्याओ मे ॥5,600 की वृद्धि हुई । 
इन तीन वापिक योजनाओं के अन्त्गेत परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार क्या गया और 
ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों मे 660 की वृद्धि हुई । 

वास्तव में इन तीनो बाधिक योजनाओ का लक्ष्य विकास को सुदृंढ करना था जिससे अर्थ- 
व्यवस्था आगे के विकास के लिए तैयार हो सके । क्रपि-क्षेत्र मे पर्याप्त विकास होने के कारण बथे- 
व्यवस्था को मुदूट आधार प्राप्त हुआ जिस पर चौयी योजना का सफल सचालन सम्भव हो सकता 


232 | भारत में आथिक नियोजन 


था ( औद्योगिक क्षेत्र भी पुत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गया जिसके परिणामस्वरुप विदेशी व्यापार 
मे सुधार करना सम्भव हो सकता था | सन्‌ 965-66 में आयात के परिमाण का निर्देशाद 54 
(सन 958--00) था, जो सन्‌ 968-69 में घटकर 5] रह गया । दूसरी ओर, निर्यात के 
परिमाण का निर्देशक सन्‌ 965 66 में 24 से बटकर सन्‌ 968-69 में !742 हो गया । इस 
प्रकार अर्य-व्यवस्था ऐसे भाघार पर पहुँच गयी, जहाँ विदेशी सहायता वी कम उपलब्धि पर विक्ाम 
का जारी रखा जा सकता था । 
राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय 

सन्‌ 966-69 वर्षो मे राष्ट्रीय बाय 5,02] कराड रपये (सन्‌ 965 66 में सन्‌ 
7960-6 के मूल्यों पर) स वढकर सन्‌ 968-69 में ।7,057 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात्‌ तीन 
वर्षो की अवधि में राष्ट्रीय थाय मे वेवल 3 6" की वृद्धि हुई जो स्थगित्त प्रस्तावित यांजना वी 
प्रगति-दर स कम है । दूसरी आर इन तीनो वर्षो मे प्रति व्यक्ति बाय 309 8 (सन्‌ 965-66) 
से बढ़कर सन्‌ 968-69 में 324 6 हा गयी अर्थात्‌ इस काल मे प्रति व्यक्ति क्षाय मे 48% की 
वृद्धि हुई। सन्‌ 965-66 वप मे राष्ट्रीय बचत राष्ट्रीय बाय की 0 9%, थी, जो घटकर सन्‌ 
]966 67 मे 9 0", एवं सन्‌ 967-68 में 7 9% रह गयी । चालू मूल्यों के आधार पर सन्‌ 
966-67 मे घुद्ध आन्‍्तरिक पूंजी-निर्माण राष्ट्रीय भाय का 2:3% था जा सम्‌ 967-68 में 
घटकर ]0 7? रह गया। 


20 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
[70एप्ाप्त (४६ ४६८६ ९6९] 





चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना (!969-74) के प्रस्तावित प्राह्प को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की 
9-20 अप्रैन, 4969 की बैठकों में अन्तिम रूप दिया गया और 2! अप्रैल, 969 बो यह प्रारूप 
लोकसभा मे प्रस्तुत किया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की 2 मार्च, 970 की सभा में चतुर्थ 
योजना के प्रारूप पर अन्तिम रूप से विचार किया ग्रया और इस समा द्वारा अनुमोदित परिवर्तनो 
एवं सशोधनों के आधार पर योजना-आयोग ने योजना का अन्तिम स्वरूप तैयार किया जिप्तको 
प्रधानमन्त्री द्वारा 8 मई, 970 को लोकुमभा मे प्रस्तुत किया गया । मार्च, !97] के लोकसभा 
के भव्यावधि चुनाव के पश्चात राजनीतिक वातावरण मे अभूतपूर्ष परिवर्तत हो गये | बोजना-आयोग 
का पुनगंठन कर दिया गया और योजना के कार्यक्रमों भें समाजवादी लक्ष्यों की पूति के लिए कुछ 
हेटफेर भी की गयी। 
उद्देश्य 
चतुर्थ योजना के आ्रारुप को प्रकाशित करने से पूर्व याजवा-जायोग ने इस याजना की 
लीतियो एव कार्यक्रमो का दिशानिर्देश-पत्र मई, 968 भे प्रकाशित क्या था। इस दिशानिर्देश-पत 
में यह अकित किया गया था कि चतुर्थ योजना की नीतियों एब कार्यक्रमों बी तीन सुरुय उद्देश्यों के 
आधार पर निर्धारित किया जायेगा और ये उद्देश्य थे--(!) सुदृढता के साथ आधिक प्रगति 
(2) भआत्मतिर्भरता की ओर यथासम्भव तीत्र गति से अगसर होना तथा (3) क्षेत्रीय सन्तुलन । 
() सुदृंढ़ता के साथ आथिक प्रगति (6050 ए०॥॥ 50७॥70)--सुदृढ़ता के साथ 
आधिक प्रगति बा तात्पर्य यह है कि प्रगति को सार्थक (फ८्वध्नण९) दर प्राप्त करने के लिए एमे 
कार्यक्रम सचालित किये जायें जिनसे अर्थव्यवस्था मे मुद्रा प्रसार और अधिक न हा और मूल्य-स्तर 
में असामान्य वृद्धि न हो। योजना-आयोग के अतुमानानुसार क्षि की सन्‌ 967 68 की प्रगति को 
देखते हुए कृषि-क्षेत्र के उत्पादन में 5० वापिक वृद्धि हाना सार्थक शमझा गया । दूसरी ओर औद्यो 
गिश्व क्षेत्र मे 8९ से 0" वापिक भ्रर्गात होने का अनुमान लगाया गया । इन अनुमाना के आधार 
पर यह सम्भावना की गणी कि चतुर्थ योजनाकाल मे अर्थ-व्यवस्था मे 5%, से 60, वारपिक (चक- 
वृद्धि) आ्िक प्रगति करना सम्भव होगा ! 
अर्ध-व्यवस्था मे अस्थिर्ता कृपि-उत्पादो के मूल्यो मे जत्यधिक उच्चावचाच हांते कें कारण 
उत्पन्न होती है क्योकि कृपि-उत्पादों का मूत्य-स्तर अन्य क्षेत्रों के उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य स्तर 
को नियन्त्रित करता है । इस अस्थिर परिस्थिति के निवारण के लिए अविसग्रह (फणीथ 5०००0 
की स्थापना लगभग सभी महत्वपूर्ण कृषि-उत्पादों के लिए आवश्यक समझी गयी । इस संग्रह का 
उपयोग कृषि-उत्पादों के मूत्यो को स्थिर रखने मे सहायक होता परल्तु यह संग्रह कृषि उत्पाइन में 
तीक्ष गति मे वृद्धि करके ही निमित किये जा सकते थे। अधिम्रग्रह के निर्माण वे लिए विकास- 
विनियोजन के अतिरिक्त अर्थ-साधनो क्षी आवश्यकता थी और ये साधन ढेन्द्र एबं राज्य स्रकारो 
को एकत्रित करने थे । 
उपयुक्त प्रगति बे लक्ष्य तथा विदेशी सहायता को कम करने के उद्देगय की पूर्ति दे लिए 
चतुर्थ योजना में आस्तरिक वचत को राष्ट्रीय आय के 8% से बढाकर 2९% करना आवश्यक 
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समझा गया । इन अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति सावजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के अधिक कुशल कार्य- 
सचालन तथा मृत्य समायोजन से प्राप्त होते वाले लाभ, लघु बचत को प्रभावशाली बनाकर, विशेष- 
कर गामीण क्षेत्रों में तथा अतिरिक्त करारोपण द्वारा की जानी थी । 

(2) आत्म-निर्भरता की ओर यथासम्भव तोद्न गत्ति से अग्रसर होना ()श०५७ [005 
56ॉरेशाक्वाए४ 85 5796८67ए ४8 7?0580०)--आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु बतंमान शुद्ध 
विदेशी राहायता (अर्थात ऋणो पर शोध्य ब्याज तथा पुराने ऋणो के भुगतान की राशि को घटाने 
के बाद) चतुथ योजना के अन्तिम वर्ष तक वर्तमान स्तर का आधा करने का प्रयत्त करता आव- 
श्यक समझा गया। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु आयात को कम करने तथा निर्यात को बढाने के लिए 
अथक प्रयत्न करना आवश्यक समझा गया । 

चतुर्थ योजना के प्रतिकूल वर्षो मे अधिसग्रह (8णवीश्ट 80०८) की सहायता से परम्परागत 
निर्यातों को सामान्य स्तर पर बनाये रखने की व्यवस्था की गयी | निर्यात की वृद्धि में गैर-परम्परागत 
वस्तुओं का भाग अधिक करने हेतु उन चुनी हुई गैर-परम्परायत वस्तुओं की विर्यात-वृद्धि के लिए 
विशेष प्रयत्न किये जाने थे जिनका अधिक निर्यात दीघंकाल तक बनाये रखा जा सके | दीर्धकालीन 
माँग बाली वस्तुओ भें कच्चा लोहा, लोहा व इस्पात, इजीनियरिग-उत्पाद तथा रसायन आंदि 
सम्मिलित किये बये। 

अर्थ व्यवस्था के विकास के साथ-साथ अलौह धातुओ, खनिज तेनो तथा रासायनिक खाद- 
सामग्रियों के आयात भे बृद्धि होने की सम्भवना थी क्योंकि इन पदार्थों का उत्पादन प्राकृतिक साधनों 
की कमी बे! कारण देश मे बढ़ाया नही जा सकता था । इसलिए अत्य वस्तुओ के आयात को स्यून- 
तम भाना तक कम करता आवश्यक था। कृपि-उत्पांदन से पर्याप्त वृद्धि होने के कारण पी एल- 
480 के अन्तर्गत क्ृृपि-उत्पादों के आयात को तीन वर्षो मे बिलकुल बन्द करने का प्रयत्न किया 
जाना था । रेशेदार कृपि-उत्पादो, कुछ अन्य प्रकार के इस्पात तथा यन्‍्त्रों आदि के आयात मे धीरे- 
धीरे कमी की जानी थी । योजना-आयोग के मोटे अनुमानानुसार हमे अपनी तत्कालीन गुद्ध विदेशी 
सहायता (अर्थात प्रत्येक वर्ष में प्राप्त विदेशी सहायता मे से देव ब्याज तथा पुराने ऋणों क्री शोध्य 
किश्ते घटाने के बाद राशि) को चतुर्थ योजना के अन्त तक आधा करने लिए निर्यात में लगभग 

7० , प्रति वर्ष की वृद्धि करना तथा आयात को न्यूनतम करना आवश्यक था । 

विदेशी सहयोग तथा विदेशी तान्त्रिक ज्ञान बे आयात को भी चतुर्थ योजना मे कम करने 
का प्रयत्त किया जाना था। केवल उन्ही क्षेत्रों मे विदेशी सहयोग एवं तान्ब्रिक ज्ञान का आयात 
स्वीज्त किया जानता था जिनमें आम्तरिक साधन उपलब्ध न हो । विदेशी सहयोग से डपभोक्ता- 
वस्तु-उद्योगों की स्थापना नही वी जानी थी । केवल निर्यात के लिए उत्पन्न की जाने वाली उप- 
भोक्ता वस्तुओ के उद्योगों को विदेशी सहयोग से स्थापित करने की अनुभति दी जानी थी। 

(3) क्षेत्रीय सन्तुलन (परेध्डाणाथां 84॥0९)--क्षेत्रीय असन्तुलन का प्रमुख कारण विकास 
हेतु आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं का विपम वितरण होता है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न राज्यो 
में ही असन्तुलित विकास नहों हुआ हे, प्रत्युत एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तरक्रास में विप- 
मना विद्यमान है । इस असन्तुलन वो दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों मे विकास-सम्बन्धी सेब्राओं एव 
सुविधाओं का आयोजन किया जाना आवश्यक समझा गया । चतुर्थ योजना से प्रत्येक क्षेत्र मे विद्यमात 
परिस्थितियों तथा उपलब्ध प्राकृतिक साधनों को ध्यान मे रखकर पृथक्‌-पृथक्‌ विकास-कार्यक्रम सचा- 
लित किये जाने थे । 

चोथी थोजना में सुदुढ़ता बे साथ विकास (57090 शत धध्कात9) के साथ सामान्य 

नागरिक को आधिक एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था करता योजना का उल्लेसनीय लक्ष्य था। 
2 में सामाजिक एवं आधिक क्षेत्र में ऐसे सस्थागत परिवतंनों का आयोजन किया गया जिससे 
बस की गति को खुदृढ़ता एव न्यूनतम अनिश्चितताओ के अन्तर्गत तीब्र क्या जा सके । 
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ब्यय एवं विनियोजन 
योजना का कुल व्यय 24,882 करोड रुपये निर्धारित किया गया जो तृतीय योजना का कुल 
व्यय (0,400 करोड रुपये) से दुगुने से भी अधिक था ! योजना के कुल व्यय में से ।5,902 
करोड एपये सरकारी क्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों के लिए और शेप 8,980 करोड रुपये निजी क्षेत्र 
के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया । सरकारो क्षेत्र के निर्धारित व्यय मे से 3,655 करोड़ 
रुपये विभियोजन हेतु और 2,247 करोड रुपये चालू व्यय के लिए आयोजित था। सरकारी क्षेत्र 
के आयोजित व्यय की राशि गे से 8,090 करोड झुपये केन्द्रीय परियोजनाओ पर, 78] कटोड रूपये 
के*द्र द्वारा प्रतिपादित परियोजनाओं पर, 6,606 करोड रुपय राज्यों वी परियोजनाओं पर और 
425 करोड रुपये केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रो की विकास-परियोजनाओ पर व्यय किया जाना था। केद्ध 
द्वारा प्रतिपादित परियोजनाओं भे प्रुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन एबं पिछडी 
जातियो के कल्याण से सम्बन्धित कार्यत्राम सम्मिलित किये जाते थे जो राज्यो की शोजनाओ के 
पूरक के रूप मे सचालित किये जाने थे । सरकारी एव निजी क्षेत्र के विनियोजन वी राशि गाजना- 
काल मे 22,635 करीड रुपये होने का अनुमान था जो तृतीय योजना के कुल विनियोजन के दुगुने 
से भी अधिक थी । तृतीय योजना मे कुल विनियोजन का 63% भाग सरकारी क्षेत्र में बिनियोजित 
होने का अनुमान था जबकि चौयी योजना के कुल विनियोजन का 60 3% भाग सरकारी द्षोत की 
विकास-परियोजनाओं के लिए आयोजित किया गया। इस प्रकार चोयी योजना में सरवारी क्षेत्र 
के महत्व को अधिक नही बढाया झपा है और इस योजना में विनिशोजन का प्रकार लगभग तृतीय 
योजना के समान ही रखा गया। 
योजना के व्यय एवं वितियोजन के आयोजन का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि तृतीय 
योजना के समान श्स योजना में भी कृषि एवं भौद्योगिक क्षेत्र को लगभग समाव महत्व दिया गया। 
कृपि-श्षेत्र विकास के लिए योजना के कुल व्यय का 2 8% भाग (7 4" क्ृपि-- 4 4% सिंचाई) 
प्रत्यक्ष रूप से आयोजित किया गणा। दूसरी ओर, भौद्योगिक क्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों के लिए 
2! 4%6 भाग का सत्यक्ष आयोजन किया गया। जहाँ तक ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास 
5. सम्जन्भ है, इसका लाभ कृषि एवं औद्योगिक दोनो क्षेत्रों को ही प्राप्त होता है। ग्रामीण उद्योगों 
के विकास से कृपि-ल्लेत्र को लाभ मिलता है ओर लघु उद्योगों के बिकास का अधिकतर साभ सगठित 
औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त होता है । हर 
योजना-आयोग द्वारा चौथी योजना का मध्यावधि-मूल्याकत किया गया जिसमे योजना के 
प्रथम तीन वर्षों की उपलब्धियों एवं असफलताओ के आधार पर योजना के ल्यों मे कुछ हेरफेर 
कर दी गयी जिससे मूलभूत मौलिक लक्ष्य उपलब्ध हो सके । योजना आयोग द्वारा गिरती हुई 
प्रगति-दर को रोकने एवं अर्थव्यवस्था को गतिशील करने दे उद्देश्य से एक पाँच-यूत्ती कार्यक्रम 
विधीरित किया गया जिसके अल्तगेत मूल्यों मे स्थिरता लाना, आत्म-निर्भरता, अधिक उत्पादन, 
ऐसी वस्तुओं के उपभोग पर नियन्ध्रण जो अनिवायं न हो, बचत के सग्रहण को गतिशील करना 
तथा राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय अनुशासन का पालन करना सम्मिलित थे । पाकिस्तान से युद्ध 
होने के कारण भी अर्थ-व्यवस्था को क्षति हुई और उसकी प्रृतति हेतु अतिरिक्त अर्थ-साधनो के सग्रह 
करने को विशेष महत्व दिया गया। योजना के विनियोजन के लक्ष्यानुसार होते की सम्भावना 
व्यक्त की गयी । 
योजना के पाँच वर्षो का कुल वास्तविक व्यय 5 ,778 8 करोड रुपये हुआ जबकि पहले अनु- 
मानों के अनुसार यह राशि 6,60 करोड रुपये सम्भावित थी । इस प्रकार योजना मे सार्वजनिक 
क्षेत्र का कुल व्यय भायोजित राशि 5,902 करोड रुपये से 384 8 करांड रुपय कम रही । घाजना 
का आयोजित व्यय सन्‌ 968-69 के मूल्यों पर आधारित था जबकि वास्तविक व्यय प्रत्येक बच के 
मूल्यों पर लिकाले गये है। सन्‌ 969-70 मे वास्तविक व्यय 2,209 9 करोड रुपये, सन्‌ 970-] 
में 25,230 5 करोड़ रुपये, सन्‌ [97-72 में 3,30 3 करोड स्पये, सन्‌ [972-73 मे 3,727 5 
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फरोड रपये और सन्‌ 973-74 में 3,727 3 करोड रुपये हुआ | यदि इन राभी वर्षो के व्यय को 
सन्‌ 968 69 के मूल्यों (थोक मूल्य निर्देशाक सन्‌ 96-62--00) पर आगणित किया 
जाय तो व्यय की राशि क्रमश 2,30 2 करोड रुपये, 2,280 करोड रुपये, 2748 | करोड़ रुपये, 
2,976 8 करोड रुपये एवं 2,724 2 करोड हपये आती है। दस प्रकार सन्‌ 968-69 के 
मूल्यों पर योजना का सावेजनिक क्षेत्र का व्यय 2,850 करोड़ रुपये आता है जो आयोजित ब्यय 
का 80 87६ है। कुल व्यय के आधार पर यह नतीजा निकाला जा सकता है कि योजना के भौतिक 
कार्यक्रमों को लक्ष्य के अनुसार सचालित नहीं किया जा सका | पाँचो वर्षो के व्यय का तुलनात्मक 
अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अन्य योजनाओ के समान चौथी योजता से भी योजता के प्रारम्भ 
के वर्षों का व्यय कम रहा जो अन्तिम वर्ष तक तिरन्तर बढ़ता गया। सन्‌ 969-70 के व्यय 
की ठुलना में सन्‌ 973-74 का व्यय लगभग 60? अधिक था। व्यय में इतना अधिक मौद्विक 
अन्तर होने का प्रगुख कारण मूल्य-बुद्धि था परन्तु मूल्य-वृद्धि के प्रभाव के साथ साथ योजना के 
कार्यक्रमों पर पाँचो वर्षों में समान रूप से व्यय नहीं किया जा सका । 
विभिन्न मदो की आयोजित एव वास्तविक व्ययों की राशियो की तुलना करने पर ज्ञात 
होता है कि कृषि, सिचाई, शक्ति, उद्योग एव खनिज, खातायात एवं सचार आदि सभी वडी-डी 
सदों पर आयोजित व्यय से कम राशि व्यय की गयी । यदि मूल्य-बृद्धि को ध्यान मे रखे तो आयो- 
जित एवं वास्तविक व्यय का अन्तर और भी अधिक हो जाग्रेगा । इन सभी मदों में आयोजित कार्ये- 
क्रमों का व्यय लक्ष्य के अनुसार नही किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप विकास की गति लक्ष्य 
से कही कम रही। 
अथं-साधन 
चतुर्थ योजना के अर्थ-साधनों का अनुमान लगाते समय पाँचवें वित्त आयोग के निर्णयों, 4 
बड़े व्यापारिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप उनकी शाखाओ से होने वाली वृद्धि (विशेषकर 
ग्रगगीण क्षेत्र मे) द्वारा बचत सम्रहण की गतिशीलत्ता, जीवन बीमा निषण एवं कर्मचारी प्रॉवीडेण्ट 
फ़ण्ड की वितियोजन-नीति के परिवर्ततों तथा स्रार्दजनिक सत्ताओं (?70७॥0 &ए४०/ध6४) की 
प्राप्तियों एवं व्ययो की तत्कालीन प्रवृत्ति को ध्यान मे रखा गया | योजना के समस्त अर्थ-साधन 
24,882 करोड रुपये अनुमानित थे, जिसमे में 5,902 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र के कायेकमो के 
लिए उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया । योजना मे आन्तरिक साधनों पर अधिक निर्भर रहते 
को महत्वपूर्ण माना गया और सरकारी क्षेत्र के समस्त व्यय का 78%, भाग अर्थात्‌ 2,408 
करोड़ रुपये बजट के साधनो में उपलब्ध होने का अनुमान था, जबकि तृतीय योजना में यह प्रतिशत 
59% और तीन जाषिक योजनाओं में 54'% भा। दूसरी ओर, योजना के साथनों छा केबल 
7% भाग विदेशी सहायता द्वारा उपलब्ध किया जाना था जबकि तूृत्तीय योजना मे 28% और 
त्तोन वाधिक योजनाओं में 36% भाग विदेशी सहायता से प्राप्त किया गया। चौथी योजवा में 
घाटे के अर्थ-प्रबन्धन पर निर्भरता को भी कम कर दिया ग्रया। इस योजना में सरकारी क्षेत्र के 
व्यय का केवल 5% भाग घादे के अर्थ-प्रवन्धन (0ली०॥ प१9०8००७७४) दादा प्राप्त करने का 
अनुमान लगाया गया, जबकि तृतीय योजना के सरकारी क्षेत्र के व्यय का 3% भाग और तीन 
वापिक योजनाओं के व्यय का 0 6" भाग घाटे के अयं-प्रवन्धन सै प्राप्त किया गया। 
चौथी योजना के अर्थ साधनो का अनुमान लगाते समय दो लक्ष्यों को विशेष रूप से ध्यात 
में रखा गया--पथम, सुदृढता के साथ प्रगति ((7०छए५ जाए 50७79) और द्वितीय, प्रगत्ति 
हारा आत्म निर्मेरता की योर अग्रसर होता। इन्ही कारणो से चाटे के अ्े-प्रवन्धन एवं विदेशी 
सहायता द्वारा अधिक अथे साधन प्राप्त करने का प्रयत्न नही किया गया ) हे 
यद्यपि मौद्विक दृष्टिकोण से योजना के अर्थ साधनों की प्राप्ति सन्‍्तोषजनक समझी जा 
सकती है परन्तु मूल्य-वृद्धि को देखते हुए वास्तविक साधनों की उपलब्धि योजनाकाल ने लद़य त्ते 
कही कम रही । 
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तालिका 27--चौथो योजना के अर्ये-साधन (करोट रुपयो में। / 
मद आयोजित राशि बत्तमात अनुमाता 
(क) वजट के साधन-- 
] चालू आय के भतिरेक ,673 --236 
2. साववेजतिक व्यवसायों का अनुदान 2,029 १,35 
3 रिजवं बैक के रोके गये लाभ 202 296 
4 राज्य एवं वेन्द्र सरकारों को प्राप्त 
विपषणि ऋण ॥,45 5 59$ 
5. विभीय सस्याओ एवं खाद्य निगम 
को प्राप्त ऋण (#८ आदि) 405 ]77 
6 लघु बचत 769 3,62 
7 वाषिको जमा, अनिवायें बचत आदि --94 98 
8. राज्य प्राविधिकत्र विधि 660 874 
9. विविध पूंजीगत प्राप्तियां ,685 4/665 
]0 अतिरिक्त साधन 3,98 4,280 
|] जोवन दीमा निगम से ऋण एवं सार्वे- 
जनिक व्यवसायो को प्राप्त विषणि ऋण 506 833 
वजट के साधनों का योग ]2 438 32,043 
(ख) विदेशी सहायता 2,6]4 2,087 
(ग) हीसमार्थे-प्रबन्धन 850 2,060 
योग ]5 902 76 ]60 





चालू आय का आधिक्य--स सापन से सन्‌ 968-69 को कर की दरो के आधार पर 
] 673 करोड रुपये प्राप्त होन का अनुमान लगाया यया था परन्तु वास्तविक प्राप्ति ऋषात्मक 
होगी क्योकि योजनाब्गल मे ग्रैर-योजना व्यय मे तीत्र गत्रि से वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस शीर्षक 
में 4,902 करोड़ रुपये वी हानि होगे का जजुसात है 
सार्वजनिक क्षेत्र कै व्यावसायिक अतिरेक--इनमे सन्‌ 968-69 की क्रिये-भाड़े की दरा 
के जाघार पर 2,029 करोड़ स्पये प्राप्त करने का आयाजन क्या गया। परन्तु वास्तविक प्राप्ति 
),35 करोड़ स्पय ही अनुमानित है | रला से 263 कराड रुपये का अनुदान प्राप्त होने का अनु- 
मान लगाया गया था जबकि वर्तमान अनुमातानुसार रेलो का योगदान 65 करोड रुपये रषात्मक 
होगा बर्थात्‌ 430 कराड रुपये की कमी इस खात के साधनों म रही । इस कमी का प्रमुस कारप 
नाटे के याताबात में कमी, सच्चालन-ब्यत मे वृद्धि कमंच्रारियों के परारिश्रमिकत म वृद्धि तथा कोयला, 
विद्युत टीजल एबं अन्य सामग्रियों के मृत्या में दृद्धि हाता है । दूसरी आर डाक एवं तार विभाग 
5 करोड स्पये के स्थान पर 3६ कराट रुपये प्राप्त होने का अनुमाद है । जन्य सार्वजनिक 
ब्यवसायों से ,280 करोट रुपय प्राप्त हाने थे जबकि वास्तविक प्राप्ति 50] कराड रुपय ही 
क्योकि इन व्यवसायों विनेषज्तर इस्पात एव उद्योगों में उत्पादन में पयाप्त वृद्धि नहीं हों 
सकी है जौर सचालन-व्यर एवं मजइरी मे तेजी से दृद्धि हुई है। 
जनऋण--व4 बडे वेक़ो के राष्ट्रोयकक्रण के फ्लस्वरूप वैक-जमा मे 7", प्रति बंप के 
स्थान पर ]% प्रति वर्ष की वृद्धि योजनाक्ञाल में होत का अनुमान लगाया गया। योजनाकात 




















) पाँचवी योजना की रुपरेखा में दिद गये अनुमानो के आघार पर । 
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ने लगभग 3,000 करोड स्पये की वैक-जमा में वृद्धि होने का अनुमाव था। यह वृद्धि नयी 
शाखाओं को खोलते एवं जमा आकपित करने की नीतियो के फलस्वरूप सम्भव हो सकती थी। 
राज्य एव केन्द्र सरकारो को ,45 करोड रुपये का शुद्ध कण विकास-कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध 
होने का अनुमाद लगाया गया ! इसके अतिरिक्त वित्तीय सस्थाओ को जनता से 405 करोड म्पये 
और सार्वजनिक व्यवसायो को 258 करोड रुपये का जनऋण प्राप्त होने का अनुमाव था। इस 
प्रकार जनऋण की वास्तविक राशि 2,078 करोड रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। 
सोजना के लिए 769 करोड रुपये की लघु वचत भी प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया । जीवन 
वीमा निगम द्वारा सावेजनिक व्यवसायो को 48 करोड रुपये ऋण और राज्य सरकारों को 00 
करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये जाते थे । इस प्रकार योजनाकाल में ऋण एबं जमा से कुल प्राप्त 
होने घाली राशि 3,095 करोड रुपये प्राप्त होगे का अनुमान था जो योजना के कुल व्यय का 
लगभा है भाग था । इसके साथ ही ,685 करोड रुपये की अन्य पूंजीगत शआ्राष्तियों का अनुमान 
भी लगाया गया । कर एवं सार्वजनिक व्यवसायों की आय के अतिरिक्त इस प्रकार 4,780 करोड 
सुपये प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया । इतनी बडी राशि इस प्रकार जनता की ऐच्छिक बचत 
मे प्राप्त करना जनसाधारण की आय, बचत करने की इच्छा एवं बचत एकतित करने बाली 
ससस्‍्थाओं के कुशल सचालन पर निर्भर थी । 
जनऋण के अन्तर्गत ,45 करोड रुपये के स्थान पर 2,35 करोड रुपये प्राप्त होने का 
अनुमान है जिसमे से ,567 करोह रपये केन्द्र सरकार को और 568 करोड रूपये राज्य सरकार 
को प्राप्त होगा | इस शीर्षक मे इस प्रकार आयोजित राशि की तुलना मे # शुनी राशि प्राप्त 
होने का अनुमान है। वित्तीय सस्थाओ आदि द्वारा योजनाकाल में 405 करोड़ रुपये जनता सै ऋण 
के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया परन्तु वास्तव मे 77 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो सकेगा 
वयोकि खाद्य निगम द्वारा कोई ऋण योजनाकाल मे प्राप्त नही करने का अनुमान लगाया गया है। 
लघु बचत से 769 करोड रुपये के स्थान पर ,62 करोड रपये प्राप्त होने का अनुमान है । राज्य 
प्रॉवीडेन्ट फण्ड मे भी आयोजित राशि से अधिक राशि जमा हाने का अनुमान है क्योकि कई राज्यों 
में अनिवार्य प्रॉवीडेण्ट फण्ड में जमा करने के लिए आयोजन किये गये हैं। दूसरी ओर, पूँजीगत 
प्राप्तियों के अन्तर्गत ,685 करोड रुपये के स्थान पर ,455 करोड रुपये ही वास्तव मे प्राप्त 
होने का »नुमानर है। इस प्रकार कर एव सार्वजनिक व्यवसायों के आय के अतिरिक्त अन्य ऐच्छिक 
बचत के साधनों से 5,803 करोड रुपये भ्राप्त होगा जिसमे से 98 करोड रुपये अनिवार्य जमा 
आदि के शोधन में उपयोग होगा और शेष 5,705 करोड रुपये जो कुल बजट वे साधनों का लग- 
भग 47% है, ऐच्छिक बचत से प्राप्त होने का अनुमान है | 
अतिरिक्त अर्थ-साधन--चौयी योजना भ 3,89 करोड रुपये अनिरिक्त अर्य-साधनो से आप्त 
करने का आयोजन किया गया परन्तु वास्तविक प्राप्ति 4,280 करोड रुपये अनुमानित है। इस 
राशि मै से 3,222 करोड़ स्पये केन्द्र सरकार हारा तथा ,058 करोड रुपये राज्य सरकार ढारा 
विकास के लिए एकत्रित क्या गया। केन्द्र सरकार द्वारा कुल अतिरिक्त साधत 3,900 करोड 
रपये के एकत्रित किये गये, जिसमे से 678 करोड रुपये राज्यो का जब था। अतिरिक्त साधनों के 
खाता में आय-ऋर, उत्पादन-शुटक, सीमा शुल्क क्षादि थे $ रेलो एुव डाक्र-तार विभाग। ने अपनी दरो 
आदि है; वृद्धि करके योजनाकाल में 4]5 करोड़ झुपय की अतिरिक्त राशि एकत्रित की | राज्य 
सरकार के अतिरिक्त साधनों के स्रोतो मे राज्य उत्पादन-कर, त्रित्नी-क्र तथा राज्य विद्युत-मण्डल 
को आय प्रमुख थे । 
इस भरकार बजट वे साधनों से कुल मिलाकर 2,03 करोड स्पये प्राप्त होने का अनुमान 
लगाया गया है जो भरायोजित राशि 2,438 करोड रुपये से कम हैं। वजट के साधनों से योजबा 
के कुल अनुमानित व्यय का लगभग 77%, साय उपलब्ध हुआ । 
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विदेशी सहायता--चौथे योजनाकाल में 9,730 करोड रुपये का आयात अनुमानित था, 
जिसमे 7,840 करोड रुपये का निर्वाह-सम्बन्धी आयात का लक्ष्य रखा गया था । ,300 करोड रुपया 
सयस्त्र आदि के आयात्त के लिए आवश्यक था जिससे चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रो की उत्पादन-क्षपता मे 
वृद्धि की जा सके । शेप 590 करोड रपये का आयात खाद्यान्नों के लिए निर्धारित किया गया। 
आयात के अतिरिक्त 40 करोड स्पये के विदेशी विनिमय की आवश्यकता योजनाकाले में अदृश्य 
व्यवहारों के सम्बन्ध में अनुमानित थी। चतुर्थ योजनाकाल से विदेशी ऋण के भुगतान एवं ब्याज 
के सम्बन्ध में 2,280 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान था और 280 करोड रुपये अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राकोप को भुगतान हेतु विदेशी विनिमय की आवश्यकता होने का अनुमान था । 
विदेशी ऋण एवं उसके ब्याज के भुगतान की राशि को छोडकर योजनाबाल में 70,50 
करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया | यह राशि निर्यात 
एब विदेशी सहायता द्वारा प्राप्त की जानी थी । योजनाकाल भे 4,830 करोड़ रुपये की क्कनन 
विदेशी सहायता बी आवश्यकता का अनुमान था और शेप विदेशी विनिमय की आवश्यकता (8,300 
करोड रुपग्रे) की पूर्ति निर्यात द्वारा की जानी थी । इस पूर्ति के लिए निर्यात को 4,360 करोड 
रुपये (सन्‌ 968-69 वर्ष से) से बढाकर सन्‌ 973-74 तक ,900 करा रुपये तक करता 
था अर्थात्‌ निर्यात मे 7% चक्तवृद्धि वापिक वृद्धि करते की आवश्यकता थी । निर्यात सब्द्धन हेतु 
सस्थनीय व्यवस्था एवं नीतियों में सुधार करना आवश्यक था । चौथे योजनाकाल मे निर्यात सन्‌ 
968-69 में ,358 करोड़ रुपये से बढकर सन्‌ 973-74 में 2 523 करोड़ रुपये हो गये । 
योजनाकाल का तिर्यात का लक्ष्य 8,300 करोड रुपये था जबकि वास्तविक निर्यात 9,050 करोड 
रुपये हुआ । योजनाकाल की नतिर्यात-वृद्धि बी दर 3% प्रति वर्ष रही जो लक्ष्य (7%,) से कही 
अधिक है । परन्तु दूसरी ओर खनिज तेल, उर्वरक एवं खाद्यान्नो के मूल्यों भे वृद्धि होने के कारण 
आयात मे भी तेजी से वृद्धि हुई और आयात योजना की अनुमानित राशि 9,730 करोड रुपये के स्थान 
पर 9,863 करोड रुपये का हुआ । इस प्रकार योजनाकाल में विदेशी व्यापार में 83 करोड स्पये 
का प्रतिकूल शेप रहा जो अनुमान [,230 करोड रुपये से काफी कम है | योजनाकाल में 4,47 
करोउ रुपये की सकल विदेशी सहायता प्राप्त हुई। 2,445 करोड रुपये ऋणसेवा-ब्यय थौजनाकाल 
में हुआ | इस प्रकार विदेशी सहायता से प्रस्तावित राशि की तुलना में बहुत कम राशि विकास- 


कायक्मो के लिए उपलब्ध हुई । द रे 
घाटे का अर्थ-प्रबन्धनं--योजता से घाटे के अर्थ-प्रवन्धन की राशि 850 करोड रुपये निर्धारित 


की गयी जो योजना के सरकारी क्षेत्र के व्यय की केवल 5% थी। परन्तु योजनाकाल में बजट के 
साधनों से पर्याप्त राशि एकत्रित न होने के कारण धाटे के अर्थ प्रबन्धन की राशि वर्ष प्रति वर्ष बढती 
गयी । सन्‌ 969-70 मे घाटे का अर्थ-प्रबन्धन 43 करोड रुपये था जो सन्‌ 970-7] में 842 
करोड़ रुपये, सन्‌ 97-72 में 738 करोड रुपथें, सन्‌ 4972-73 में 8552 करोड़ स्पये और सन 
973-74 में 543 करोड़ रुपये रहा । घाटे के अर्थ-प्रवन्धन की राशि आयोजित राशि के दुगुने से भी 
अधिक रही । योजनाकाल में बगला देश के शरणाथियों को सहायता देने, सुरक्षा-व्यय मे वृद्धि होने, 
प्राइतिक कठिनाइयों के उदय होने खाद्य-अनुदान देने, बयला देश को सहायता देने तथा तृतीय 
वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण ही घाटे के अर्थ-प्रवन्धत की राशि इतनी 
अधिक रही है | योजनाकाल में घाटे का अर्व-प्रवन्धत 2 600 करोड रुपये रहा जो सरकारी क्षेत्र 
म कुल व्यय का लगभग 6% रहा । 

निजी क्षेत्र के अर्थ-लाधन--निजी क्षेत्र के सम्बन्ध मे अर्थ-साधतों के ठीक-ठीक अनुमान 
उपलब्ध नहीं थे। सामान्य अनुमानानुसार निजी क्षेत्र मे [4,60 वरोड रुपये की बचत उदय होते 
कय अनुमान था जिसमे से !2 20 करोड़ रुपये परिवारों एवं सहकारी क्षेत्र डरा और शेप ,950 
करोड़ रपये समामेलित क्षेत्र द्वारा एकत्रित किया जाना था । निजी क्षेत्र की इस बचत में से वेख 
एवं राज्य सरसारें 3,2]0 करोड रुपये सरकारी क्षेत के लिए प्राप्त कर लेगी, ऐसा अनुमान था 
और 8,950 करोड ज्पये निजी क्षेत्र के विक्तास-कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होना था । इसके 


ही 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना | 24! 


अतिरिक्त लगभग 30 करोड रुपये विदेशी सहायता से निजी क्षेत्र को उपलब्ध होना था। इस प्रकार 
जलिजी क्षेत्र मे 8,980 करोड रुपये के साधन विकास के हद उपलब्ध होने थे । 
लक्ष्ष, कार्यक्रम एवं उपलब्धियों 
ब्यक्ति आय 
४ कक बाकि की प्रगति की दर 5 5% प्रति वर्ष निर्धारित की गयी । कृपि के उत्पादन 
मे 5%, प्रति वर्ष तथा औद्योगिक उत्पादन मे $ से 0% प्रति वर्ष की बृद्धि का लक्ष्य रसा गया । 
निर्यात में 7९%, गैर-खाद्यान्न आयात में 5 5, तथा जन-उपभोग-ब्यय गे 5 3% वाधिक वृद्धि का 
झनुमाव लगाया गया। राष्ट्रीय ज्ञाम (सन्‌ [968-69 के शूल्यों पर) 28,478 क्रोड रुपये सन्‌ 
968-69 मे होने का अनुमान था जो सन 973-74 तक 38,300 करोड स्पये होने का अनुमान 
लगाया गया था । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय 554 रुपये (सन्‌ 968-69 मे) से वढ्वर सन्‌ 
973-74 भें 63 रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। योजना-आयोग के अनुमानानुसार, 
अर्थ-व्यवस्था मे बनत की भौमत दर सन [968-69 में 88% से बढ़कर सन्‌ 973-74 में 
१3 2" हो जानी थी और यह दर सत्‌ 980 8] तक 8% तक करने का लक्ष्य रखा गया । 
चौथे योजनाकाल मे राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति जाय की भ्रमति निम्न प्रकार हुई 
तालिका 28--चौथी पोजना मे राष्ट्रेय एव प्रति ब्यक्ति आय 
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निर्देशाक 
राष्ट्रीय आय (करोड रु ) प्रति व्यक्ति आय (२). (960-6]ल्‍--00) 
वर्ष चालू मूल्यों 960-6 के चालू मूल्यों 960-6] राष्ट्रीय. प्रति व्यक्ति 
पर मूल्यों पर प्र के मूल्यो पर आय आय 
968-69 . 28 247 7,057 548 8 324 6 ]28 3 06 0 
969-70. 34,607 १7,955 5974 34] | 35 4 4 
970-70. 34 27 १8,885.. 633] 349 0 ]43 5 85] 
97]-72 36,07 १9,20] 5890 350 8 445 5 774 0 
972-73. 39॥87 9 30 683 337 44 2 40 4 
973-74 49,290 9,724 850 340 ]48 7 ग] 3 


चौथी योजना मे राष्ट्रीय आय में 5 6९% और प्रति व्यक्ति आय में 47% की वृद्धि हुई 
जबकि सन्‌ 960 6! के मूल्यों को आधार माना जाय | यदि सन्‌ 968-697 के भूल्यो के आधार 
पर देखे लो पोौडनाकाल भे राष्ट्रीय आय भे १4 6% और प्रति व्यक्ति जाय मे 2९, की वृद्धि हुई । 
इस आधार पर हम यह कह सकते है कि योजना के लक्ष्यों की पूत्ति नहीं हो राकी और राष्ट्रीय 
आम बृद्धि का लक्ष्य 5 50% अति वप के स्थान पर योजनाकाल में केवल 3 % प्रति वर्ष की बद्धि 
हुई । योजनाकाल पे पर्याप्त प्रगति न होने के प्रमुल कारण सन्‌ 97-72 एवं शत्‌ 972 7 3 प्ले 
जलवायु का प्रतिकूल होना, शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि न होना, यातायात में कटिनाई होना, पाकि- 
स्तान से युद्ध एव बंगला देश को सहायता देना था । 
क््पि 


कृपिशक्षेत्र के विकास-कार्यफमो के दो प्रमुख उद्देश्य थे--प्रथम, ऋषि-उत्पादन से अगले दशक 
मे निरन्तर 5%, वापिक 


चूद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, और द्वितीय, ग्रामीण 


?. सन्‌ 968-69 की तुलना में सन्‌ 7973-74 में थोक मूल्य निर्देशक 53 6% अधिक था। 
इसको आधार मानकर सन्‌ 3973-7 4 की राष्ट्रीय आय 49,290 करोड रुपये को सन 
2266-69 के मूल्यों पर ददला गया तो 32,090 करोड़ रुपये की राशि आती रू 


ती है। इस प्रकार 
प्रति व्यक्ति आय की राशि सन्‌ 968-69 के मूत्यो पर 555 रूपये आती है ५४ 
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दि का अधिदाधिक्ष नाग जिसमे छोटे हृपक, शुप्क क्षेत्रों के कृपक तथा कृषपि-अमिक् सम्मिलित 
थे विज्ञास-क्ायज्मों में सक्तयि भाग लेकर उसका लात प्राप्त कर सकते) इस दो उद्देश्यों वी घूति 
हेनु हृपि के विक्ञान-कार्यक्षमो को दो दगों मे विभक्त क्या ग्या--उत्पादन को अधिकतम करते 


कपि- 
वाले कार्वक्ष्म एवं इृफिल्षेत्र की विपमताओ एवं असन्तुलनो के सुधारने वाले कार्यक्रम । कृपि-ला- 
दन के लक्ष्य निम्न प्रकार थे 








तालिका 29--चत्॒ये 





योजना में कृषि के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ 
968-69 चतुर्य योजना 973-74 





मद इकाई का उत्पादन का लक्ष्य से उपलब्धि 
(973-7+) 

खाद्यान्न लाख टन 9340 ,290 ,047 
जुट लास गाँठ 3 प्4 56 
कपाम नास बाँठ 535 80 637 
विलहन लाख टन 88 १05 क्रव 
चन्ना (गुड) लाच टन 20 50 १ ह। 
अधिक उपज वाले वीजो 

का क्षेत्र लाख हेक्‍्देवर.._ 92 250 258 
रासायनिक खाद का उपभाग 
साइट्रोजियस खाद (7४) हजार टन 7,45 3,200 2,800 
प्गम्जेडिक खाद (29,04६) हजार टन 39] 4,400 650 
पोर्टमिक खाद (१९ ,0) हजार दव 360 900 370 
पोय-सुरक्षा (क्षेत्र) लाख हेक्टेयर. 400 800 640 
बडो एवं अध्यम श्रेणी की परि- 

वोजनाओ द्वारा सिंचित नूमि लाच हेक्टेयर. 470 208 496 
छोटी परियोजनाओं द्वारा 

सिचित भूमि लाख टैक्टेयर 90 222 





में वढ्धि करने हेतु गहन खेती को ही अधिक महत्व 
गया क्योंकि भूमि के परिमाय में विज्े दृद्धि करना सम्भव नहीं घां। गहने कृषि के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सम्मिलित को गयी 

() सिंचाई की सुविधाओं का विस्तृत उपनोग तथा भूमि पर एवं भूमि के अन्दर वी जल- 
पूर्ति का अधिकतम उपयोग । सिचार्ट क्षो वर्तमान सुविधाओं का विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत बहन 
फ्सल प्राप्त करने हेतु उपयोग । 

(2) सासायतिक खादों, पौध-सुरक्षा सम्दन्धी सामग्री दृपि-यन्त्रों एव साख की उपलब्धि मे 
विस्तार 

(3) अनाजों के अधिक उपज देने दाले वीज़ो का उपयोग कर उत्पादन वडाने की सम्भावनाजओं 
का पूर्षपतम पोषण । 

(4) चने हुए उपदुक्त झेत्रा में व्यापारिक फसलों क्वे उत्पादन-ल्वर को बदाने के लिए गहत 
प्रयास । 

(5) कृषि-प्रिपयन-पद्धति में सुघार करके उत्पादक्ो के हितों त्री सुरक्षा करना तथा मुख्य 
कृषि-फ़ललो के न्वूदतम सूल्य वा ऋच्वालन 

गहने कृषि के सम्दन्य मे चतुर्थ योजना के लक्ष्य जाये दो गयो तालिकानुसार थे । 
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कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में योजनावान 
मे केवल 0 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होने का अनुभान था क्योकि देश में कुल उपलब्ध क्ृपिन्योग्य 
भूमि ,750 लाख हेक्टेयर का लगभग 85% मात्र कृषि के लिए उपयोग हो रहा था। ऐसी 
परिस्थिति मे कुपि-उत्तादन मे वृद्धि गहल कृषि पर निर्भर थी । गहन कृषि वे विभिन्न कार्यक्रम 
फिम्नाकित तालिका 30 के अनुसार विस्तृत करने का लक्ष्य रखा गया । 
तॉलिका 3 0--ग्रहन कृषि का कार्यक्रम 








के अतिरिक्त लक्ष्य 
पाक (लास हेक्टेयर) 
॥६ अधिक उपज वाले दीज 58 
2 बहुफसत्नननार्मक्म 90 
3. भूमिन्सरक्षण (इगां एणाष्शाप्शाए) 56 
4. भूमि को कृषियोग्य बताना 49 
5 बडी एवं मध्यम सिंचाई-परियोजनाओं की 
सुविधाओं शा उपयोग 42 
6 लघु सिचराई-परियोजनाओ की सुविधा 
का उपयोग  # 
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कजना मे छपिवकास कायकर्मी के लिए 2,728 करोड रुपय का. आयोजन किया ग्रया 
जिसमें से !,426 करोड रुपये की लागत के कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा सचालित किये जाने 
2। इसके अतिरिक्त ऋपि-क्षेत्र मे अन्य स्लोतो से 950 करोड़ रूपय का वित्त प्रवाहित हं।ने का 
अनुमान था । 
ग्रामीण क्षेत्रो के कुछ परिवारों मे 42% लघु कृपक (जिनके पास दो हेबेटेपर से कम भूपि 
श्री) और 24% कृधि-श्रमिक (जो अपनी आधी से अधिक आय के लिए मजदूरी पर लिभंर रहते 
शै) थे | इद लघु-कृपको एद कृषि शजदूरो को स्थिति मे सुधार करने हेतु लघु छचाई-परियोजनाओ 
पर अधिक विनियोजत की व्यवस्था कौ गयो | सरकारी सस्थाओ को ऋण भ्रदात करने की नीतियों 
में इस प्रकार परिवर्तन किये गये कि लधु कृपक को इसका लाम प्राप्त हो सके। १5 चुने हुए 
डिलो से लभु कृषक विकास एजल्सी की स्थापवा की गयी जिसमे लघु कृपकों को विशिष्ट परि- 
घोज॑नाओ हेतु बावश्यक सहायता प्रदान की गयी । देश के 40 जिसों गे विभिन्न परियोजनाओं द्वारा 
लघु-कृषको एवं कृपि-भ्रमिको को सहायक एवं पूरक रोजगार दे अवसर प्रदान बरने की व्यवस्था 
की गयी। योजना मे लघु-कृपको एवं कृपि-थमिकों को सहायता !)5 करोड रुपये बी व्यवस्था 
की गयी । 
कृषि-क्षेत्र फी उपलब्धियाँ--घोयी योजना मे कृषि-क्षेत्र का विकास लक्ष्यों के अनुरूप नहीं 
हो सका। कृषि-क्षेत्र के उत्पादन की तालिका से शात होता है कि कृषि के लगभग प्रत्येक क्षेत्र मे 
उलादन लक्ष्य से कम हो रहा । योजना में कृषि-क्षेत्र की प्रगति की दर 5% प्रति वर्ष निर्भारित 
की गयी थी प्रहन्‍्तु कत्‌ !969-70 एवं सन्‌ 970-7] मे इस लक्ष्य से भी अधिक क्ृपि-उत्पादन 
गे वृद्धि हुई। इन दो वर्षों मे कृपि-उत्पादन से क्रमश 67" ओर 7 3% की वृद्धि हुईं। परन्तु 
सन्‌ 97-72 में उत्तर अदेश, महाराष्ट्र, भान्‍्क्र प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा मे सूखा पड़ने के 
कारण कृषि उलादत में 0 4९५ की कमी हुई | सन्‌ १972-73 से भी विहार, राजस््वान एवं महा- 
राष्ट्र मे सूजा पड़ने के कारण कृषि-उत्पादद सन्‌ 97-72 को तुलना भे 80% कस रहा । 
सन्‌ ॥973-74 वर्ष परे मातसून अधिक अनुकूल रहा ओर कषि-उत्पादत में छुछ सुधार हुआ और 
कि टा रच 35 तुलना मे 0 7% अधिक रहा । इस प्रकार चोथी योजना में 
2० श्रुति बंधे रहो । कृपि-उत्पादन का निर्देशाक सतू 968-69 
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में [4 8 था (आधार सन्‌ 96-62 मे समाप्त होने वाले तीन वर्ष--00) जो सन्‌ 969-70 
में बढ़कर 22 5 सन [ 27077. | में 3] 4, सन्‌ 974-72 से 30 4, सन्‌ 972-73 में 
]8 5 और सन 973-74 में 32 हो गया । चतुर्थ योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन मे 
पर्याप्त वृद्धि नही हुई । योजना से सन्‌ 973-74 वर्ष के लिए ,290 लाख टन के खाद्यान्न का 
लक्ष्य रखा गया था परन्तु सन्‌ ]973-74 का ख़ाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन | 7047 लाख टव 
हुआ जो सन 972-73 के खाद्यान्नो के उत्पादत से 7 9% अधिक था परन्तु चौथी योजना के 
लक्ष्य से 243 लाख टन कम रहा। इस प्रकार सन्‌ 973-74 वर्ष का उत्पादन सन्‌ 970-7! 
एवं सन्‌ 97!-72 व के स्तर तक नहीं हो पाया । चौथी योजना मे खाद्यान्नो के उत्पादन में 
30 लाख दन की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 20 लाख टन की वृद्धि विपुल 
उत्पादन वाले बीजों के क्षेत्र को 92 लाख हेक्टेयर (सन्‌ 968-69) से बढाकर 250 लाख 
हेक्टेयर करके तथा 00 लाख टन की वृद्धि बहुफसल-कार्यक्रम, सिचाई-सुविधाओ में वृद्धि, भूमि- 
सरक्षण आदि के द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया था | बिपुल उपज वाले बीजों का उपयोग लक्ष्य के 
अनुसार सन !973-74 में 258 लाख हेक्टेयर भूमि में हुआ परन्तु उत्पादन में पर्याप्त बृद्धिन 
होने के विम्नलिखिव कारण रहे 
() विपुल उपज वाले बीज चावल, मक्का और ज्वार के उत्पादन हेतु अधिकतर क्षेत्रो मे 
सफल नही रहे । 
(2) हृपको द्वारा विपुल उपज की समस्त प्रविधि का पूर्णहपेण उपयोग नही किया गया, 
विशेषकर उर्वरको का पर्याप्त एव वैज्ञानिक उपयोग नही किया गया। 
(3) सिंचाई की उपलब्ध सुविधाओ का पूर्णतम उपयोग नहीं किया गया । 
(4) विपुल उपज के वीजो का लाभ गेहूं की फसल के लिए पजाव, हरियाणा और पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश म जितना मिला उतना अस्य क्षेत्रो मे सफल नही रहा । 
(5) जलमग्त एवं निचली भूमियों के लिए खरीफ की फसल हेतु विपुल उपज के बीज उप- 
लब्ध नही थे । 
(6) कृषि आदायो विशेषकर उर्वरक, शक्ति एव खनिज तेल के उत्पादो की पति पर्याप्त न 
रहने के कारण खाद्यानों के उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि सम्भव नही हो सकी। 
(१) खाथ्ाज्नो के सम्बन्ध मे सरकार की अनिवायं लैबी की नीति ते क्ृषको को हंत्तोत्साहित 
किया और वे अन्य गैर-खाद्यान्त फसलो की ओर आकर्षित हुए । 
(8) कृषि-भूमि-सोमाकन के भय से बडे कृपको द्वारा भूमि-सुधार के कार्यक्रमों को स्थग्रित 
कर दिया गया जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृपि-उत्पादन पर पडा । 
सिंचाई एवं शक्ति 
देश की ,750 लाख हेक्टेयर क्ृषि-योग्य भमि में से चौथी योजना के अन्त तक ,420 
लाख हेक्टेयर भूमि मे खेती की जाने लगी । भूमि के ऊपर एवं अन्दर के जल के साधनों से 
,070 लाख हेक्टेयर भूमि में सिचाई की जा सकती है । चौथी योजना में सिंचाई के साधनों का 
विस्तार 375 लाख हेक्टेयर भूमि से बढाकर 455 लाख हेक्टेयर भूमि पर करने का लक्ष्य रखा 
गया था अर्थात योजनाकाल म 80 लाख हेक्टेयर म्‌मि की सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की 
जानी थी परन्तु वास्तव में 78 लाख हेवटेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई-सुविधाओं का विस्तार 
किया गया और योजना के अन्त मे 449 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई-मुविधाएँ उपलब्ध हो 
गयी । बडी एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई-परियोजनाओ से 48 लाख हेक्टयर भूमि और लघु परि- 
योजनाओं से 32 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएँ उत्पन्न करने का लक्ष्य था जबकि 
2322 क्रमश 33 एवं 45 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिचाई-सुविधाएँ योजनाकाल में उतन्न 
गयी। 
चतुर्थे योजना में विद्युत-उत्पादन-क्षमत्ता को 743 0 लाख किलोवाट (सन्‌ 968-69) से 
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बढ़ाकर 223 0 नाख किलोवाट करने का लक्ष्य रखा गया । योजनाकाल में बडी जलविद्युत-परि- 
यौजनाओ मे व्यास, यमुना, रामगगा, उकाई, शराबती, इड्डीको जालीमेला द्वारा शक्ति का उत्पा- 
दन योजनाकाल मे प्रारम्भ हुआ ! सन्‍्तालदीह, कोठागुन्डम, नालिक, कोराडी तथा धुवारन के थर्मल 
स्टेशनों द्वारा भी शक्ति-उत्पादन प्रारम्भ किया गया । योजनाकाल मे क्षेनीय शक्ति-परियोजनाओं 
को इस प्रकार जोडने का प्रस्ताव था कि सप्पूर्ण भारत को एक प्रिड (0770) मे सम्बद्ध किसा जा 
सके । योजनाकाल में 93 लाख किलोवाट अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य के विरुद्ध 46 जाख किलोवाद 
क्षमता का ही निर्माण किया जा सका और इस प्रकार योजना के अन्त में देश की कुल क्षमता 89 
लाख किलोबाट हो गयी । 

ग्रामीण एवं लघु उद्योग 

चतुर्थ योजना के लघु एवं ग्रामीण उद्योगो से सम्बन्धित विकास-कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य 
यह रखा गया कि लघु उद्योगों में उत्पादन-तान्त्रिकताओ मे निरन्तर सुधार किया जा सके और ये 
उद्योग अपने पैरों पर खडे होने के योग्य हो जाये । इसके अतिरिक्त लधु एव ग्रामीण उद्योगों के 
विकास द्वारा औद्योगिक कार्यक्रमों का विकेनद्रीकरण एवं उद्योगों के छितराव (2&एथ*्छ) की 
व्यवस्था की जाती थी | औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था द्वारा लघु उद्योगों को बडे उद्योगों के 
साथ होने वाली प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा प्रदाव नही की जा सकी थी और न ही बड़े नगरो में उद्योगों 
की स्थापना को ही रोका जा सका था | इसी कारण चौथी योजना मे बहुत से उद्योगो को लाइ- 
सेन्स से मुक्त (0०0थ078) किया जाना था। ऐसी परिस्थितियो में उद्योगों के छितराव के लिए 
कुछ प्रत्यक्ष (20808) कार्यवाहियाँ, जैसे साख सुविधाओ की ढीली शर्ते, न्यून पूर्ति वाले कच्चे मालो 
को पर्योप्त उपलब्धि, तान्त्रिक सहायता का आयोजन, अच्छे औजारो की व्यवस्था, करो में छूट, भेदा- 
ध्मक उत्पादन-कर आदि से की जानी थी । इसके अतिरिक्त लघु एवं परम्परागत उद्योगो को अनुचित 
प्रतिस्णर्डा से सुरक्षा भ्रदात करने के लिए बर्तमाग उत्पादन-सम्बन्धों प्रतिवन्धी (॥0९४६६४७७०75) 
को जारी रखा जाना था तथा उनमे आवश्यकतानुसार परिवतंन एवं सुधार किया जाना था। लघु 
एवं ग्रामीण उद्योगो का प्रगठन सहकारी सस्थाओ के अन्तगंत, जहाँ तक उपयुक्त हो, किया जाना 
था । चौथी योजना म ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में सरकारी क्षेत्र मे 290 करोड रुपये व्यय किया 
जाना था जबकि वाम्तबिक व्यय 250 करोड रपये अनुमानित है । इसके अतिरिक्त लगभग 560 
करोड रुपये जिजी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों मे योजनाकाल मे विनियोजित किये जाने 
का अनुमान है। योजनाकाल में सूती कपडे (हाथकरघा, शक्तिकरघा एवं खादी) का उत्पादत 
35,840 लाख मीटर से बढ़कर सन्‌ 973-74 मे 36,500 लाख मीटर हो गया जो चौथी योजना 
के लक्ष्य 42,500 लाख मीटर का 86५ था ) 
उद्योग एव खनिज 
चतुर्थ योजना मे सम्मिलित औद्योगिक विकास-विनियोजत के निम्नल्रिखित तीत मुख्य 
उद्देश्य थे 

(।) उत परियोजनाओ के विनियोजन को पूर्ण करता जिनके लिए स्वीकृति दी जा 
चुकी थी। 

(2) वर्तमान उत्पादन क्षमताओं को इस स्तर तक उन उद्योगों मे बढ़ाना जिनके द्वारा 
अनिवार्येताओं की वस्तुओं की बढी हुई माग को पूर्ति हो सके, आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी 
९58 का उत्पादन पर्याप्त भात्रा में हो सके तथा निर्यात सवद्धेन के लिए पर्याप्त वस्तुएँ उपलब्ध 

सके । 

(3) आन्तरिक विकास एवं सुविधाओं वग लाभ उठाकर नवीन उदयोगो अथवा उद्योगों के 
विस्तार के लिए नवीन आधार की स्थापना करना । 

औद्योगिक विकास के कार्यक्रमो द्वारा औद्योगिक सरचना के असन्तुलनों को दूर करने तथा 
वर्तमान उत्पादन-क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न किया जाना था । 
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घतुर्थ योजना मे वेन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विनियोजन के अन्तगंत पिछली योजना से 
चालू कार्यक्रमों को पूर्ण करने का व्यय, स्वीकृत परियोजनाओ का व्यय, रासायनिक खाद एवं कृपि- 
सम्बन्धी सामग्रियों एव कच्चे माल की पूर्ति से सम्बन्धित उद्योगो का व्यय तथा पॉचवी योजना की 
अग्रिम कार्येवाहियों का व्यय सम्मिलित किया गया । वर्तमान सरकारी क्षेत्र के बडे व्यवसायों की 
उस्पादन-क्षमता का पूर्ण उपयोग करने तथा इन व्यवसायो को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इनबी 
वस्तुओ के लिए विदेशी बाजारों की खोज की जानी थी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विषणि- 
सवर्द्ध: एवं विपणि-शाध आवश्यक था और स्थग्रित भुगतान पर निर्यात की व्यवस्था के निए 
आवश्यक वित्तीय साधनो का आयोजन करना आवश्यक था । 

केवल उत उद्योगों को छोडकर, जिनमे तान्त्रिक दृष्टिकोण से बडे आकार की इकाइयाँ 
स्थापित करना मितव्यप्रतापूर्ण होता है, अत्य समस्त उद्योगों मे अधिकार एव क्षेत्र सम्बन्धी विकेद्री- 
करण किया जाना था । विभिन्न उपभोक्ता एव कृषि सम्बन्धी उद्योगो की स्थापना विकेद्धीकरण के 
आधार पर की जानी थी । राजकोपीय एवं साझछ्न-सुविधाएँ प्रदान कर इन उद्योगो के विकास हेलु 
नवीन साहसियों एवं सहकारी सस्थाओ को प्रोत्साहित किया जाना था । इस प्रकार के उद्योगो की 
स्थापना की अनुमति बड़े उद्योगपतियों को नहीं दो जानी थी । 

चतुर्थ योजना के औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एबं उपलब्धिया निम्नाकित तालिका वे 





अनुसार है 
तालिका 3[--चतुर्थे योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 

968-69 973-74 4973-74 
५ इकाई का उत्पादन का लक्ष्य _ का उत्पादन 
) इस्पात के ढेले लाख टन 65 08 632 
2 तैयार इस्पात हज 47 ह््‌ 48 
3 विक्रय हेतु लौह-पिण्ड है 3 38 5 9 

4 मिश्रित धातु एवं विशेष 
इस्पात हजार टन 43 220 339 
5 एल्यूमिनियम हु ]253 220 47 
6 मशीनों के औजार करोड स्पये 247 65 673 
7 नाइट्रोजन खाद (२) हजार टन 544 2,500 ,058 
$ फास्फेटिक खाद 9,0, १ 240 900 39 
9 सीमेण्ट लाख टन ]22 ]80 46 7 
]0 मिल का बता कपड़ा लाख मीटर 42 970 5] 000 40,830 
4! कच्चा लोहा लाख टन 28] 5]4 357 
]2 कोयला (कोकिंग कोयला सहित) , प्रका 935 790 
43 खनिज तेच (अशोधित) हे 60 6 85 99 
4 शक्कर 36 47 395 
5 जूट-निर्मित वस्तुएँ हजार टन ],088 5 ],400 ,074 
6 व्यापारिक वाहन हजार सरया 356 85 42 9 
]7 अखबारी कागज _!7 अखबारी कागज हजार टन. 3][.. [500 _# /६(« 50 48 7 





तालिका 3] के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चौथी योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्यों 
को उपलब्धि नहीं हो सकी और प्रत्येक क्षेत्र मे लक्ष्य से कम उत्पादन रहा | औद्योगिक क्षेत्र के 
लिए विकास की वापिक दर 9 3०, आयोजित थी परन्तु सन्‌ 969-70 मे यह दर 74% सं 


970-7 मे 30% सन्‌ 97]-72 मे 3 3% रही। सन्‌ 972-73 में बह 40% रही 
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जबकि सन्‌ 973-74 मे औद्योगिक उत्पादन में 2 2% की वृद्धि हुईं। चौथे योजनाकाल 440/0% 
उत्पादन की प्रगति-दर 4 2%, रही जो लक्ष्य के आधे से भी कम थी । इस प्रकार औद्योगिक ज्षेत्र 
का विकास लक्ष्य से कम रहा । सन्‌ 972-73 द 973-74 वर्षो में शक्ति की पृति में विष्त 
पडने एव कृपि पदार्थों मे पर्याप्त उत्पादन-वृद्धि न होने के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडा । 

योजना में उद्योगो एव खनिज के उत्पादव मे 9% प्रति वर्ष वृद्धि करते का लक्ष्य 

रखा गया जो राष्ट्रीय आय एबं कृषि-उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्यों के अनुछप था। योजना में ऐसे 
उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया जिनसे आधारभूत उत्पादन मे वृद्धि होनी थी। इन उद्योगों मे 
रासायनिक खाद, रासायनिक खाद का कच्चा माल, धातु उद्योग, खनिज तेल-उत्पादन एवं मशीन- 
निर्माण उद्योग सम्मिलित किये गये । 

औद्योगिक उत्पादन का निर्देशाक्ष सन्‌ [968-69 में 653 (सन्‌ 9605-500) 
था जो सन्‌ 969-70 मे बढकर 77 5 सन्‌ 970-7] में 80 8, सन्‌ 97-72 में )96 ] 
और सन्‌ 972-73 मे 99 4 हो गया । सन्‌ 973-74 में औद्योगिक उत्पादन का निर्देशाक 
अटकर 99 रहा गया । इस प्रकार योजनाकाल मे औद्योगिक उत्पादन मे लगभग 2% की वृद्धि हुई। 

थोजना के औद्योगिक क्षेत्र मे लक्ष्य से कम विकास होने के कारण निम्नवत्‌ हैं . 

(१) क्रौद्योभिक उत्पादन को बढाने मे साहसियो ढारा विशेष रूचि नहीं दिखामी गयी जिसके 
परिणामस्वरूप नवीन इकाइयों की स्थापना एवं पुरानी इकाइयो के विस्तार की ग्रति मन्द रही। 

(2) साहसियों मे विकाउ के प्रति उत्साह कम करने का प्रमुख कारण असन्तुलित औद्योगिक 
लाइसेंसिंग नीति रही । ऐसे लाइसेन्सो का अनुपात बहुत वडा रहा जिनको कार्यान्वित नहीं किया 
गया । सबीन एव प्रतिष्ठित साहसियो, लघु एवं बडे सहसियो, नवीन इकाइयों की स्थापना एव 
विस्तार के भ्रस्तावों तथा निजी एवं सावंजनिक क्षेत्र मे लाइसेन्स जारी करते समय कोई सन्तुलन 
स्थापित नहीं किया गया ६ 

(3) औद्योगिक उत्पादत मे कमी या तो उत्पादन-क्षमता का न्यून उपयोग करने अथवा 
उत्पादन-क्षमता का पर्याप्त निर्माण न होने के कारण रही ॥ क्षमता का न्यून उपयोग माँग की कमी, 
काप्ये माल की कमी, यातायात्त की कठिनाइयो, शक्ति की अनियमित पूर्ति, बिगडे हुए भौद्योगिक 
सम्बन्ध अथवा प्रबन्ध-समस्याओ के कारण हुआ। 

(4) थोजनाकाल मे नयी पूंजी एकत्रित करना अत्यन्त कठिन हो गया, क्योकि आन्तरिक 
बचत की दर मे पर्याप्त वृद्धि नही हो पायी । जब त्तक बचत की दर मे वृद्धि नहीं होती, साख 
सरल शर्तों पर उपलब्ध होना सम्भव नही था। औद्योगिक सरथाओ को कार्यशील पूंजी के लिए जल्प- 
कालीन जऋऋण प्राप्त करने मे कठिनाई हुई क्योकि यह ऋण गत व के ऋणो के आधार पर दिये 
जाते थे जबकि प्रति वर्ष कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण कार्यशील पूँजी की आवश्यकता 
व प्रति वर्ष बढ़ती गयो । इसके अतिरिक्त एक करोड रुपये से अधिक की पेशगी के लिए व्यापारिक 
बैंको को रिजवे बैक से अनुमत्ति लेनी होतो थी । 

(5) विद्युत-शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण कई रे।ज्यो, विशेषकर पजाब, 
हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि भे कारखाने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये । 

(6) $पि-क्षेत्र से उपलब्ध होने वाले कच्चे मालो मे पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण औद्यो- 
शिक क्षेत्र को पर्याप्त सात्रा भे कच्चे झाल उपलब्ध नही हो पाये जिससे औद्योगिक उत्पादन-वृद्धि 
की दर नीची रही । 

(7) योजना के अस्तिम वर्षो मे उच्योगो को कोयला, विद्युत-शक्ति एवं रेलवे वैगन पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध व होने के कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । इसके अतिरिक्त 


खतिज तेल एवं उसके उत्पादो को पर्याप्त उपलब्धि न होने ठथा इसके मुल्यों मे चार ग्रुनी चृद्धि 
जाने से औद्योगिक उत्पादन की लागत-सरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पडा | आज 
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(8) खनिज तेल के मूत्यो मे वृद्धि होने के कारण हमारे विदेशी विनिमय के साधनों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडा जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक कच्चे माल का पर्याप्त आयात नहीं किया 
जा सका। 

औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित तालिका (तालिका 3) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी । लगभग सभी 
क्षेत्रों मे वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम रहा । 
यातायात एवं सचार 

पिछली तीद योजनाओ में कुल विनियोग का हु भाग परिवहन के विकास पर व्यय किया 
गया जिससे आर्थिक प्रगति मे परिवहन के साधनों को न्यूनता बाधक न वन सके | परिवहन वी 
परियोजनाएँ दीर्घकाल में पूरी होती है और इन पर विनियोजन भी बडी मात्रा मे करना होता है। 
इसलिए इस क्षेत के विनियोजन-कार्यक्रम निर्धारित करते समय अरथं-व्यवस्था की दीर्घकालीन 
आवश्यकताओ को ध्यान भे रखा गया | अर्थ-व्यवस्था भे परिवहन की आवश्यकताओ की पूर्ति को 
न्यूनतम लागत पर करने के लिए रेलवे, सडक-परिवहन, समुद्री यातायात, अन्तर्देशीय जल-परिवहत 
तथा हवाई जहाज आदि सभी प्रकार के सचालन में समन्वय स्थापित करना आवश्यक समझा गया। 

चतुर्थ योजना में ग्रामीण क्षेत्रों मे सडक-यादायात का विस्तार करने पर विशेष महंत्व दिया 
गया और राज्य सरकारो को अपने सडक-विकास-ब्यय का 25% भाग ग्रामीण सडको के विकास 
पर व्यय करना था। योजना में हल्दिया डॉक, मगलौर एवं तूतीकोरिन (४0077) बन्दरगाहु- 
योजनाएँ पूरी हो जाने का अनुमान था तथा मारमागाओं (]४०7श०४३०) एवं मद्रास बन्दरगाहो 
पर कच्चा लोहा ढोने आदि के लिए आधुनिक सुविधाओ का आयोजन किया जाना था। विशाखा- 
पटनम के बाहरी हारबर (४9०७7) का निर्माण किया जाना था। योजना के अन्त तक जहांजरानी 
की सुविधाएँ इतनी हो जानी थी कि भारतीय विदेशी यातायात का 40% भाग भारतीय जहाज 
सचालित कर सर्वे । वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मदास के हवाई अड्डों पर सुविधाओं से वृद्धि 
की जानी थी । 

चौथे योजनाकाल मे रेलो द्वारा ढोये जाने बाला माल 2,040 लाख टन (सन्‌ 968-69) 
को बढाकर सन्‌ 973-74 मे 2,650 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया जबकि वास्तव में 
सन्‌ 973-74 में रेलों द्वारा 2,50 लाख टन माल ढोया गया । पक्की सडको की लम्बाई 

3,89,000 किलोमीटर से बढाकर 4,50,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि 
सन 973-74 भे पक्‍क्ती सड़कों की लम्बाई 4,74,000 किलोमीटर हो गयी। सडको पर 
व्यापारिक गाड़ियों की सख्या 3,86 000 से बढाकर 5,85,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया था, जबकि इसकी वास्तविक सख्या सन्‌ 973-74 में 5,20,000 रही। समुद्री यातायात के 
क्षेत्र में सकल पजीकृत टनेज (0705. एेट्डाधंटा०8 प्रणाए8४8७) 2,40,000 से बढाकर 
35,00 000 करने का लक्ष्य रखा गया । परन्तु सन्‌ 973-74 में वास्तविक 07 30,90,000 
था | योजनाकाल में 7,60,000 नये टेलीफोन एवं 3,000 नये डाकघर खोलने का आयोजत 
क्या गया था, परन्तु योजनावधि में 4,92,000 नये ठेलीफोन तथा 23,000 नये डाकघर खोले 
जा सवे । 
समाज-सेवाएँ 

शिक्षा--शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सम्मिलित 
किया गया 

(अ) पिछडे क्षेत्रों एव वर्यो तथा छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा-ब्यवस्था । 
दे (आ) सान्यमिक एवं उच्च शिक्षा मे और अधिक अवसर सभी वर्गो को प्रदात करने वी 

था । 
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(३) तान्व्रिक एव व्यादसाथिक शिक्षा के क्षेत्र में श्रिशिक्षित श्रम-शक्ति की भविष्य की माँग 
के अनुमान के आधार पर शिक्षा प्रदान करना जिससे आवश्यकता पे अधिक लोगो को तात्तिक एव 
व्यावसासिक शिक्षा प्रदान करने मे राष्ट्रीय साधनो का अपव्यय न हो । 

(६) शोध-कार्य क्वा विस्तार करना आवश्यक समझा गया। इस कार्य के लिए विश्वविद्या- 
लगी एवं अन्य सस्थाओ के कार्य मे समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था । है 

(उ] ऐसे व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए, जो शिक्षा-सस्थाओ को प्रतिकूल परिस्थितियों के 
कारण शीघ्र छोड देते हैं, आशिक समय (?शव 7776) की शिक्षा तथा डाक-पाद्यक्रमों की सुवि- 
धाओ का बिह्तार । हि 

(ऊ) शिक्षा के ग्रुणो में सुपार करने के लिए शिक्षको को योग्यताओ एवं स्तर में सुधार, 


भारतोय मौलिक पुस्तको का प्रकाशन तथा विद्यार्थी-कल्याण कार्यक्रम सचालित करने की व्यवस्या। 
स्वास्थ्य 


ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना एवं उन्हें सुदृढ् बनाने के लिए अधिक 
प्राथमिकता दी गयी । हैजा और फाइलेरिया के प्रकोप से पीडित क्षेत्री मे जलप्रवाह (9क॥988) 
तथा मलपूर्ति (१/७/९४-४००७५) पर विशेष ध्यान दिया यया। स्वास्थ्य-केद्रो का विस्तार स्थानीय 
सस्थाओ द्वारा ही किया गया जिससे स्थानीय साधनों से ही यह सुधार किया शा सवे। स्वास्थ्य- 
क्षेन्द्रों मे चिकित्सा कराने वालों से कुछ मामूली राशि भी वसूल करने की व्यवस्था की गयी। 
सरकारी स्वाम्थ्य बीमा योजना के अतिरिक्त उद्योगों एवं सहकारी श्रस्थाओं मे विशेष समूहो के 
लिए स्वास्थ्य बीमा थोजना सचालित करने का आयोजन क्या गया। 

परिनार-नियोजन--परिवा र नियोजन कार्यक्रम को सर्वाधिक प्राथमिबता दी गयी और इसे 
]0 वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सचालित कार्यक्रम समझा गया । 
रोजगार 

चतुर्थ योजना में सन्तुलित क्षेत्रीय विकास तथा आध्िक गतिविधियों के छितराव 
(087०:४॥|) को समन्वित करने को विश्येप महत्व प्रदान किया गया । इस कार्यवाही के लिए 
विभिन्न अविकसित क्षेत्रों में अब सरचना (व8-४7ए०८ए7८) मे पर्याप्त वृद्धि करने की व्यवस्था 
की गयी जिससे प्राकृतिक साधनों के विकास एवं सरक्षण के लिए उचित रूप से कार्यक्रम सप्रालित 
किये जा सके । योजना मे ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अचसरो मे तीव्र गति से वृद्धि करते की 
व्यवस्था की गयी! लघु सिंचाई, भूमि-सरक्षण, अयाकूत (898९०) तथा विशेष क्षेत्रीय विकास 
एवं निजी गृहरनिर्माण जैसे श्रम-साधन कार्यत्रमों द्वारा रोजगार के अवसरो म वृद्धि होने का अनुमान 
था। सिचाई एवं बहुफसल-परियोजनाओं के विस्तार से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों गे श्रम की भाँग गे वृद्धि 
होगा रवाभाविक समझा गया । औद्योगिक प्रसापन एवं यन्‍्त्रों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त 
करने तथा औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक विनियोजन के फलस्वरूप देश भर में रोजगार के अवसरों में 
वृद्धि होने का अनुमाव लगाया ग्रया । योजनाकाल मे कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों मे प्रगति की गति 


तीब्र होने से यातायात, सचार, अधिकोषण आदि अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरो मे 
वृद्धि हुई । 
राष्ट्रीय आय, मूल्य आदि 


चतुर्थ योजना मे राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि जनुमानानुसार नहीं रही। सन्‌ 969-70 में 
राष्ट्रीय आय में (सन 960-6 के मूल्यो पर) 6 5% की वृद्धि हुई, सन्‌ 970-7] में 5 2९%, 
सत्‌ 97]-72 में | 86% और सन्‌ 972-73 में भो । 5% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय का 
निर्देशक सन्‌ 960-6] के मूल्यों पर (सन्‌ 960-6+- 00) सन्‌ 968-69 में 28 3 
था जो सन्‌ 973-74 में वढकर 48 7 हो गया । इस प्रकार योजनाकाल मे राष्ट्रीय बाप 
में केवल 5 6% की ही वृद्धि हुई है जो लक्ष्य की तुलता मे वत्यत्त कम है। इसी प्रकार प्रति 
व्यक्ति आय का निर्देशाक सन्‌ 968-69 मे सत्‌ 960-6 के मूल्यों पर (सन्‌ 960-6] 
म#700) ]06 0 था जो सन्‌ 97]-72 में वदकर 3 हो गया अर्थात्‌ चतुर्थ योजना के प्रथम 
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तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय से 6 2० की ही वृद्धि हुई है । चतुर्थ योजना मे घृल्य स्तर में तीब्र 
गति से वृद्धि हुई है । मृत्य स्तर की वृद्धि के साथ साथ मुद्रा की पूति भे भो निरन्तर वृद्धि होनी रही 
है । चतुर्थ योजना मे निर्यात मे 7% प्रति वर्ष वी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु 
निर्यात-वृद्धि की गति सन्‌ ।969 70 एवं सन 97-72 मे लक्ष्य से कम रही परन्तु सन्‌ 970- 
7!, सन्‌ 972 73 एवं सन्‌ 973-74 वर्ष मे निर्यात में वृद्धि लक्ष्य से अधिक रही है। सन्‌ 
972-73 एवं 973-74 वर्ष में निर्यात-बृद्धि की दर क्रश 22 5% तथा 28% रही। दूसरी 
और यातायात मे सन्‌ [969-70 में 7 ० की कमी हुई । सन्‌ 972-73 बर्ष में भी आयात 
में 24" की वृद्धि हुई। दूसरी ओर सन्‌ 973-74 व में आयात में 58% की वृद्धि हुई है। 
तालिका 32--चतुर्थ योजना को प्रगति के द्योतक 
(सन्‌ 968-69 से 973-74 तक) 
(गत वर्ष पर प्रतिशत परिवतंव) 
4968-69 ]969-70 970-7] 97-72 ]972-73 973-74 





] राष्ट्रीय आय 


(।960 6 के 

मूत्यों पर) 24 65 डे ]8 45 50 
2. विद्युत-उत्पादन ब] 44 झ्व 88 48 ]6 
3 थोक मूल्य 

(96]-62ल्‍-00) -- ! 37 55 40 99 227 
4. मुद्रा पूर्ति 8]. ॥08 ]]2 3] 5-9 85 4 
5 आयात "+4 9 --77 कक ]] 6 अब 583 
6 निर्यात 3 3 4 86 8 225 28.0 
7 भौद्योगिक उत्पादन 69 प4 30 33 44. -02 
8 कृपि-उत्पादन +-! 3 67 73 04 ->-$09 40 8 
9 खाद्यान्नों का उत्पादन -+-]॥ 58 90 --30 “77 8८ 


इस तालिका वे अध्ययन से ज्ञात होता है कि सन्‌ 973-7+ बर्ष में कृपि एवं खाद्यान्नो के 
उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति रही है। परन्तु विद्युत-उत्पादन, औद्योगिक 
उत्पादन मूल्य स्तर, मुद्रा-पृति एवं आयात के क्षेत्र मे परिस्थिति अनुकूल नहीं रही है। सन्‌ 
973-74 बष के आऑँकडे अन्तिम नही है | आयात-वृद्धि का प्रमुख कारण खनिज-्तेल, रासायनिक 
उबरक एव खायान्नो के मूल्यो में अत्यधिक वृद्धि होना है। निर्यात के क्षेत्र मे सन्‌ 972-73 एवं 
सन 973 74 मे स्थिति हर्षवर्द्धक रही । 
चतुर्थ योजना को असफलताएँ 
() प्रमति को दर-योजता मे प्रगति की दर 5" से 6" प्रति वर्ष निर्धारित की गयी थी 
परन्तु वास्तव म प्रगति की दर 3", ही रहने का अनुमान है। कृषि एवं उद्योग दोनो हो क्षेत्रो मे 
लक्ष्य के अनुसार उत्पादन-वृद्धि नही हो सकी है। कृषि-उत्पादन मे योजनाकाल में लगभग 247« 
बृद्धि होने का अनुमान है अर्थात्‌ 4; प्रति वर्ष को वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 5% प्रति वर्ष वृद्धि का 
रखा गया था। साथ्यान्नों की उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य योजना में पूरा नहीं हो सका है । 
(2) दिदेशी व्यापार--यद्यपि योजनाकाल म निर्यात मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। योजनाकाल 
म निर्यात मे 80" की वृद्धि हुई है जबक्ति लक्ष्य 35% से 40%, वृद्धि करने का था। परन्तु 
आयाते मे सन्‌ 973-74 बर्ष मे लगभग 58% वृद्धि हुई। खनिज-तेल, खाद्यान्न एवं रासायनिक 
उदेरक क अस्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढने के कारण हमारे आयात की लागत में तेजी से वृद्धि होती जा 
रही है तर हमे व्यापार सन्‍्तुलन बनाय रखना कठिन हो सकता है । 
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(3) घुद्दा-प्रसार--योजनाकाल मे मुद्रान्यूति, हीनार्थ अर्थ-प्रवन्धन एवं मूल्य-स्तर में वृद्धि 
की गति अत्यन्त तीब्र रही है । मुद्रा-्पूति मे 86% एव मूल्य-स्तर में 53 60० वृद्धि योजनाकाल 
मे हुईं । योजनाकाल मे 800 करोड़ झपये के होनार्थ-पबन्धव की व्यवस्था की गयी, जबकि वास्‍्त- 
बिक हीनायें-प्रबन्धन की राशि 2,609 करोड रुपये हुई जो आयोजित राशि की लगभग तीन गुनी 
है। मूव्य-स्तर में असम्भावित एवं असाधारण वृद्धि होने के कारण कम आय वाले बर्गो को अत्यन्त 
बाठिन परिस्थितियों में जीवन ब्यतीत करना पडा। 

(4) कृषि-आदायो की पर्याप्त उपलब्धि नहों--योजताकाल में क्पि-आदायों की पूर्ति एव 
उत्पादन मे पर्याप्त दृद्धि नही हो पायी » उदेरक, विद्युत एवं सिचाई-मुविधाओों परे लक्ष्य वे अनुसार 
वृद्धि नही हो पायी जिससे कृपि-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि नही हो पायी । 

(5) औद्योगिक आदायो की कमो--औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोयला, विद्युव-शक्ति, खनिज 
तेल-उत्पादों तथा इस्पात के उत्पादन एव पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण लक्ष्य के अनुसार 
औद्योगिक उत्पादन नही द्वी सका । 

(6) बिदेशी सहायता पर निर्मरता-योजना मे शुद्ध विदेशी सहायता को आधा करने का 
लक्ष्य रखा गया था परन्तु इस लक्ष्य की पूर्णह्पेण प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकी, क्योकि खनिज 
तेल के मूल्यों मे सन 973-74 बप॑ में चार ग्रुनी वृद्धि हो गयी । पी एल -480 के जमा-ऋण 
के शोधन के सम्बन्ध में जो समझौता किया गया, उसके फलस्वरूप रण सेवा-ब्यय भें कमी अवश्य 
हुई परन्तु अनिवार्य आयातो के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हमारी विदशी सहायता पर निर्भरता 
में कोई विशेष अल्तर नहीं हुआ । 

(7) उपभोक्ता बस्तुओ की प्रति व्यक्ति उपलब्धि से क्भो--योजनाकाल में महत्वपूर्ण 
उपभोक्ता-वस्तुओ की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धि मे कमी हुई है। लाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
उपलब्धि सन्‌ 968-69 मे 445 2 ग्राम से घटकर 47 8 ग्राम, खाद्य तेला की उपलब्धि 24 
किलोग्राम प्रति वर्ष से घटकर 2 किलोग्राम, घूती दस्त को उपलब्धि 44 4 मीटर से घटकर १3 2. 
मीटर प्रति व्यक्ति रह गयी । सन्‌ 968-69 मे शक्कर की प्रति व्यक्ति उपलब्बि 5 किलोग्राम 
भी जो संग 972-73 में बढकर 6 किलोग्राम हो गयी । आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओ की प्रति 
व्यक्ति उपलब्धि कम होने के कारण जनसाधारण के उपभोक्ता-स्तर में कभी आना स्वाभाविक था । 

है (8) रोजगार के अवसरो में पर्याप्त वृद्धि नही--यद्यपि बेरोजगारों के सम्बन्ध में उपयुक्त 
आँकड़े उपलब्ध नही है फिर भी वर्तमान अनुमानो के जनुसार चतुर्थ योजना के प्रारम्भ म बेरोज- 
गारो की सख्या 426 लाख थी जो सन 972 में बटकर 87 लाख हो गयी | योजना के अन्त में 
वेरोज्णरे की सरया मे थौर वृद्धि हीने का अनुमान 


हे अनुमान है + इस प्रकार योजना के कायंत्रमो द्वारा वेरोज- 
गारी की समस्या का निवारण सम्भव नहीं हो सका । 


- 2व 
पाँचवीं पंचवर्षोपय योजना (974-75 से 977-78) 
[लानाम #४६ १६68 769] 





पाँचवी योजना का निर्माण करते समय उन जसफ्लताजों पर विज्नेप ध्यान दिया गया जो 
बनी मक' योजनाजा से उदय हुई थी । अभी तक की योजनाजों द्वारा निर्धनता की ध्यापकृतता, 
वैरोजगारी, जाथिक विपमताओ में वृद्धि एद आधिक प्रगति की सन्‍्द गति आदि समस्याजों का 
उपयुक्त निवारण नहीं किया जा सक्षा था । यही कारण है कि पाँचदी योजना मे निर्धनता-उन्मूतन 
एवं आधिक़ आत्मनिभसता को मुख्य लद््य बनाया गया । निर्बनता-उन्मूलन के लिए आविक उत्ता 
केन्द्रीकरण को रोकने, घन एवं ज्ाब के विषम वितरण को कम करने, सन्तुलित क्षेत्रोथ विक्ञास 
करने सवा स्वतस्त्र एव न्यायप्र्ण समाज के अनुरूप सस्याओ, मान्यताओं एवं अभिवृत्तियों के विस्तार 
को अधिक महत्व प्रदान किया गया | व्यापक निर्धनवां को दूर करने के लिए--विक्ञास की तौंद 
गति एवं जनसख्या-वृद्धि की दर में क्मी--दन दो तत्वों को बाबार माता गया । इसके अतिरिक 
विपमताजों को कम करने हेतु () भृमि-व्यवस्था मे आवज्यक्त सुघार, (2) राजक्रोपीय एवं 
मौद्रिक नीतिया का पुनतिरीक्षण, (3) परिछटे एवं अल्प-विकसित क्षेत्रों के विकास हेनु सस्ुदित 
क्षेत्रीय विकास, तया (4) रोजगार के अवसरो में वृद्धि करने जो आयोजन योजना में करत का 
निश्चय क्या गया । 











गरीधी-उन्मुलन की परियोजवाएँ 

गरीदी-उन्मुलन हेतु योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित क़िद्रे गये हैं 

() रोजयार के अवसरों में वृद्धि--तगरीय क्षेत्र मे रोजगार के अवसरो में प्राप्ति वृद्धि 
करने हेतु औद्योगिक विकास की प्रगति-दर 6 00 जायोजित की गयी जबकि चतुर्थ योजता से 
औद्योगिक विवम को प्रगति-दर केवल 4० रहने का अनुमान था। योजना मे उद्योगों के छितराव 
की भी व्यवस्था की गयी जिससे पिछटे हुए क्षेत्र के नागरिकों के जीवन-स्तर में सुघार क्या जा सके । 

(2) सार्ईजनिक क्षेत्र का विस्तार-योजना मे सार्वजनिक ज्षे को निदी क्षेत्र की तुतदा 
में अधिक महत्व दिया गया । इसी कारण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विनियोजन का अवुप्रात 
58 . 42 था । 

(3) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम--निर्धतता-उन्मूतन के लिए योजना मे राष्ट्रीय न्यूनतम 
आवश्यकता कार्यक्रम (ए2प०7४ फे।०डा8णणा8 ्॑ जीएपरणा) )२०६१५) सम्मिलित किया गया, 
जिसके देग के समस्त क्षेत्र के नागरिकों को न्यूनतम सामाजिक उपभोग हेतु सायत प्रदान 
फक्ये जा सके । इस कार्यतम के अन्तर्गत निम्नलिखित सुबिधाओ की क्यवस्या की जानी थी 

(अ) 4 वर्ष की आदु तक के बच्चो के दिए प्रावमिक्त शिक्षा की व्यवस्था हेतु योजना 
में 70] 03 करोड रपये का आयोचन किया गया । 

(आ) च्यूनतम स्वास्थ्य-्मम्बस्धरी सुविधाओं (जिसमे रोग्र-निरोपकर, परिवार-तियोजत, 
प्रौप्टिक आहार एवं चिक्रित्सा-कार्यक्रम सम्मिलित थे) के लिए 82। 87 करोड न्पय का आयोजद 
क्रिया गया । 
है (८) उन ग्रामो में, जहाँ पीने के पानी को उचित व्यवस्था नहीं थी, प्रजल की व्यवस्था 
के लिए 554 कराट रूपये का आयोजन डझिया गया। 
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(ई) ,500 या इससे अधिक जनमघख्या वाले ग्रामो के लिए सभी मौसमों में खुनी रहने 
वाली सडको को व्यवस्था हेतु 498 करोड रुपये का आयोजन क्या गया। 

(उ) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए निवास-गृह निर्माण करने के लिए भूमि को 
विकस्तित करने हेतु 707 95 करोड रुपये का आयोजन किया गया । अर 
(ऊ) गन्दी बस्तियों के वातावरण में सुधार करने हेतु 94:63 करोड रुपये की व्यवस्था 
की गयी । 

(ए) ग्रामीण जनसख्या के 40% भाग को विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु 276 03 
करोड़ रुपये का आयोजन किया गया । 

पाँचवी योजना में इस प्रकार सामाजिक उपभोग के स्तर में समानता लाने एवं निर्धन-वर्ग 
को 050५ उपभोग की समान सुविधाएँ प्रदान करने हेतु 3 053 5] क्वरोड रुपये की व्यवस्था 
की गयी । 

(4) ग्रामोण क्षेत्र मे रोजगार-परियोजनाओ का संचालन--पाँचवी, योजना में चतुर्थ योजना 
के अन्तिम वर्षों में प्रारम्भ की गयी रोजगार-परियोजनाओ को चालू रखने की व्यवस्था की गयी । « 
इनमें प्रमुख लघु कृषक विकास एजेन्सी (४704) सीमान्त कृपक एवं कृपि-श्रेमिक एजेन्सी , ग्रामीण 
रोजगार हेतु त्रश योजना (८82८) तथा सूखा-पीडित क्षेत्र कार्यक्रम (00% 9) थे । इन क्रार्यक्रमो 
द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरो में वृद्धि करवा सम्भव हो सकूत[ था । रा 

(5) बघु एब ग्रामोण उद्योगो का बिकास--पॉचदी योजना म ],660 करोड रपये का 
आयोजन लघु एब ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए रखा गया जिसके द्वारा लगभग 60 लाख लोगो 
को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होने का अनुमान था । योजमा में 62 ग्रामीण उद्योगों की 
परियोजगाएँ चुने हुए पिछड़े क्षेत्रो मे सचालित की जानी थी। 

(6) पिछडे-वर्ग के कल्याण-कार्यक्रम--अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिवासियों (जो 
देश की जनसख्या के लगभग 20% है और गरोबी की रेखा से नीचे के जीवन-म्तर में रहते है) 
के वल्याण के लिए योजना मे 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी जिसके अन्तर्गत आदिवासी- 
उपयोजनाओ (800 ॥09॥ ?]905) का सचालन किया जाना था जिससे इस वर्ग के रहन-सहन 
में सुधार किया जा सके और इनके जीवन स्तर एवं सामान्य जनता वे जीवत-स्तर के अन्तर को कम 
क्या जा सके । 

(7) भुमि-सुधार एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रम--योजना में भूमि-सुधार कार्यक्रमों के द्वारा लधु 
एवं सीमान्त कृषकों की आय भें वृद्धि हो सकती थी। भूमि-प्रवन्धन हारा लघू कृपको एव वें: 
वाले कृपकों (50872 (7०ए9९:$) की आय मे भी सुधार होने की सम्भावना थी । इसके अतिरिक्त 
कृषि के सहायक व्यवसाय, जैसे दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन आदि का विकास करके आय के वितरण 
की विपमता को कम करना सम्भव हो सकता था । 

(8) उपभोक्ता-बस्तुओ को पूर्ति एवं उपलब्धि में बृद्धि--योजना मे आवश्यक उपभोक्ता- 
बस्तुओं का वितरण कम आय वाले वर्गों के लिए व्यापक रूप से करने की व्यवस्था की गयी । योजना 
में कम आय वाले वर्गो द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं (७४७४८ 50005) के उत्पादन में 
पर्याप्त वृद्धि करने की व्यवस्था भी की गयी | 

(9) उपयुक्त आय-नोति--योजना में समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप आय-नीति का विर्माण 
एवं सचालन किया जाना था | योजना मे नगरीय एड ग्रामीण सम्पत्ति के सीमाकन हेतु आवश्यक 
नीति निर्धारित की जावी थी जिससे आय दे साधनों का समाज मे पुनवितरण सम्भव हो सके । 

आत्म-निर्भरता 

पाँचवी योजना का दूसरा प्रमुस उद्देश्य अर्थ-ब्यवस्था को आत्स-निर्भर बनाना था । योजना के 
अन्त तक अर्थ-व्यवस्था की विदेशी सहायता की शुद्ध आवश्यकता शुन्य करने का लक्ष्य रखा गया। 
सन्‌ 978-79 तक अर्थे-व्यवस्था को इस स्थिति तक विकसित करने का आयोजन किया गया कि 
विदेशी ऋणों के ऋणसेचा-व्यय के लिए ही विदेशी सहायता की आवश्यकता हो | योजना के अन्त 
तक अर्थ-ब्यवस्था अपने निर्वाह-सम्बस्धी एवं आवश्यक आयात का शोधन अपने गिर्यात से करगे को 
समर्थ करने की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया | आत्म-निर्भरता के लक्ष्य की उपलब्धि हेतु निर्यात- 
चूद्धि करने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता थी। योजना के प्रारूप मे निर्यात में प्रति 
वर्ष 7 60% की वाधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था परन्तु सन्‌ 973-74 वर्ष मे खनिज तेल- 
उत्पादों के मूल्यों मे चार गुन्ती दृद्धि एव रासायनिक उर्वरक तया खायाज्नो के मूल्यो मे तीज वृद्धि होते 
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के वारण निर्यात वृद्धि वी दर का अधिव बढ़ाना जावश्यक था। योजना की आतम रूपरेजा 
बनाते समय यह ज्ञात हुआ वि हमार निर्यात म !973 74 ]974 75 एवं 975 76 में व्रमश 
28 3] 9% एवं 2। 4% की वृद्धि हुई । दूसरी ओर हमारे आयात में इन तीन वर्षों मं व्रमश 
58 3%/ 52 90, एवं !€ 5” वी णृद्धि हुई। इन तथ्यों के आधार पर अन्तिम स्परेसा में यह 
अनुमान जगाया गया वि योजतावाल के पांच वर्षों मे हमारा कुल निर्यात 2] 722 करोड स्पय और 
आयात 28 524 बरोड म्पये होगा। इस प्रवार योजवाकाल में 6 802 करोड रुपये का व्यापार 
प्रतिवूत शेष लेने का अनुमान था। योजपायाल में 9 052 करोड स्पय की सवल विदेशी सहायता 
प्राप्त होने वा अनुमान लगाया गया जिसम से 5 834 वरोड रपय योजना दे विक्स वायक्रमों वे 
जिए उपजब्ध होने बा अनमाय जगाया गया । याजना बे आऔतिम दो वर्षो मे 3 000 करोड़ रुपय की शद्ध 
विदेशी सहायता प्राप्त होने ना अनुमाव लगाया गया। इस प्रवार योजना का मौलिक लक्ष्य--विदेशी 
सहायता को ऋणपमेवा व्यय तत॒ कम बरना--की पूर्ति नही की जा सकी। आम निर्भरता के 
लक्ष्य की पूर्ति पि्याते मे पर्याप्त वृद्धि होने पर भी सम्भव नहीं हो सकी । 
पाचवो योजना को ध्यूह रचना 
पौँचवा योजना बे' दोनो उद्दश्या--निधनता वा उममूलन एवं आत्म निभरता--का पूर्ति के 
जिए णिस व्यूह़ रखना (5090०७) था निर्माण किया गया उसके मरय तत्व निम्न प्रकार थे 
() सबल राष्ट्रीय उपादन में 5 5 प्रति वय वी वृद्धि । 
(2) उत्पादव रोजगार के अवसरा में वृद्धि। 
(3) यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं राष्ट्रीय कायक्रम का सचागन | 
(4) समाज वल्याण दा पिस्तृत कायब्रम । 
(5) हृषि आधारभूत उद्याग तथा जनउपयाग से सम्बंधित उपभोक्ता उद्योगों वे विकास 
वो अधिक महत्व । है 
(6) आवश्यव उपभाक्ता वस्तुओ का सरकारी संग्रहण ((०८णलआथा।) जिससे वम से 
कम निधन वग वो ये वस्तुएँ उचित मूल्यों पर वितरित की जा से । 
(7?) निर्यात मवद्धन एवं आयात प्रतिस्थापन की तीब्र गति । 
(8) अनावश्यव उपभोग पर कठोर प्रतिवध। 
(9) मूल्य मजदूरी एवं आय में “यायपूण सन्तुलन | 
(0) सस्थनीय राजकोपीय एवं आय कायवाहियो द्वारा आथिक एवं सामाजिक विषमताओ 
को वम बरनता । 
आशिक नीतियाँ 
पाँचवी योजना बे उदृश्यो कौ उपलब्धि हेतु तिम्तनलिखित आधारभूत आधिक नीतियो का 
अनुसरण विया जाता था विरि 
४ अत ) अथ व्यवस्था के विभिन्न सण्डो मे सावर्जा क एवं निजी क्षत्र के विनियाजन वा 
उपयुक्त आवंटन एंव उपयोग ।॥ | कर ध 
(2) तिजी क्षप्न बे बिनियोजन को सामाजिब प्राथमिवता प्राप्त उपयोगो में प्रवाहित करने 
हेतु प्रोत्माहनो वे समूही वा उपये।ग तथा समाज के लए कम लाभप्रद खण्डा से निजी ]वीनये।जन 
को हटाने हेतु हतोत्साहन सम्बधी कायवाहियाँ सचालित वरना । 
(3) ऐसे सस्थायत सुधार वरना जिससे अधिव उत्पादन हेतु उत्पादन शक्तियों का उपयोग 
हो सरे और अतिरिक्त उत्पादन के लाभ का अधिक समान वितरण हा सके । 
(4) राजकोपीय एवं मौद्रिक कायवाहियो द्वारा विकास प्रक्रिया को मद्रा प्रसारहीन विधि 
से सयालित बरनां । 
पाँचवीं योजना का अन्तिम स्वरूप 
पाँचवी पंचवर्षीय योजना वी प्रस्तावित रूपरेखा 972 73 के मूल्यों के आधार पा 
निर्धारित वो गयी थी । 972 73 बे पश्चात भारत वी अथ व्यवस्था पर म॒द्रा म्फीति का दबाव 
निरतर बढता गया | सितम्बर 974 में यह दबाव सर्वाधिक था और अनर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों मं 
अगयधिव वृद्धि होने बे कारण दश वी भुगतान शेप की स्थिति भी अत्यात शोचनीय हा गयी थी। 
दूसरी ओर तीन बष तक देश में राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधिया में इतनी द्वुतगति से परि 
यदन 2 रहे कि पांचवी योजना को अन्तिम रूप देने पर कोई विचार नही क्या गया। 24 और 
25 सितम्बर 976 वा राष्ट्रीय विवास परिषद (्श्ाणातवर 09० ६०क्शाल्या 0०णावथ) 
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बैठक लगभग तीच वर्ष बाद हुई और इसमे पाँचदी योजना को अन्तिम स्वर्पर दिया मया। योजना 
के अन्तिम स्वरूप मे प्रस्तावित रूपरेखा के उद्देश्यों को पुष्ट किया गया। योजना के उद्देश्य आत्म- 
निर्भरता एवं गरीबी उन्मूलन निर्धारित कर दिये गये और कृषि सिंचाई एवं शक्ति को थर्थ-व्यवस्था 
का केन्द्रित (0076) क्षेत्र माना गया । नवीन जाथिक कार्यक्रम का प्रभावशाली क्रियान्वयन करने 
हेतु वृहदाकार विनियोजन से अधिकतम एव निरन्तर प्रतिफल प्राप्त करने को विश्वेष महत्व दिया 
गया। देश में राजनीतिक परिवतंनों एवं जनता पार्टी के सत्तारूढ होने के पश्चात देश की नियोजन- 
प्रक्रिया मे मुलभूत परिवर्तत किये गये हैं । नियोजन की प्रक्रिया, उद्देश्य, व्यूह-रचना तथा प्राथमिक- 
ताओ सभी में मूलभूत परिवतेन हुए हैं। इन परिवर्तनो को लाग्रू करने के लिए पाँचवी योजना 
की अवधि को एक बर्ष कम कर दिया गया और यह योजना समाप्त कर दी गयी है। । अप्रैल, 
978 से अगली पचवर्षीय योजना का प्रारम्भ अनवरत योजना के रूप में किया गया है। 
योजना के लक्ष्य 

पाँचवें योजनाकाल में सकल आन्तरिक उत्पाद की वापिक वृद्धि दर 437% को आधार 
मानकर 2 अन्य मंदो की प्रगति की वापिक दर भी निर्धारित की गयी है । क्रषि-उत्पादन में 
3 34%, और औद्योगिक खनिज उत्पादत में |। 44% की वापिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया। शसुर्थ योजवा में विद्युत-शक्ति की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण कृषि एवं औद्योगिक 
बोनों ही क्षेत्रों को क्षति पहुंची है। इसी कारण पाँचवी योजना मे विद्युत के उत्पादन में 78 5% 
प्रति वर्ष की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की वापिक 
बृद्धि-दर निम्नाकित तालिका 33 के अनुसार आयोजित की गयी 


तालिका 33--पाँचवीं योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों मे प्रगति फो वाधिक दर 


संप प्रस्तावित पांचवीं योजना से अन्तिम रूपरेखा से 

चाधिक प्रग्रति-दर बाधिक भ्रगति-दर 
क्र्पि 467 334 
खनिज 0 47 ॥] 44 
निर्माणी (2॥0८प्रा8) 824 67 
(अ) खाद्य-पदार्थ 5.2 3.23 
(आ) वस्त 52 ह: 578 | 
(इ) लकडी एवं कागज का उत्पाद 69 490 
(६) चमडा एवं रबर के उत्पाद 765 2 47 
(उ) रसायनत-उत्पाद 42 43 ]0 46 
'ऊ) फोयजा एवं खनिज उत्पाद ]0 6 790 
(ए) गैर-घातु खनिज उत्पाद 8 70 733 
(ऐ) आधारभूत धातु ]2 58 ही 3 40 
(ओ) धातु-उत्पाद 886 464 
(और) गैर-विद्युत इजीतिर्यारिगर-उत्पाद 3 58 799 
(अं) विद्युत इजीनियरिंग-उत्पाद 949 692 
(अ ) यातायात प्रमाधन 7 24 32 
(क) औजार 928 495 
(ख) विविध उद्योग 8 60 442 
विद्यत 0 84 845 
निर्माण ((णाइप्रपणाणा) 877 38 
यातायात 6 53 4 70 
सेवाएँ 527 480 
सकल आन्तरिक उत्पाद (घटक-लागत पर) 5 50 437 


विभिन्न क्षेत्रो की प्रगति-दर का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित रूपरेखा मे 
«निर्धारित बाषिक प्रगति-दरो को अऑत्तिम रूपरेखा मे लगभग समस्त क्षेत्रों मे घटा दिया गया। अन्तिम 
रूपरेखा में निर्धारित दरें अधिक वास्तविक समझी गयी, क्योकि इनका निर्घारण योजना के प्रथम दो 

वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर किया गया। 
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पँचरी योज्ना मे उत्पादन के लक्ष्य लगभग उसी प्रकार निर्धारित किये गये हैं जँसे 
पिछली चार योजनाजओ में किये गये । विभिन्न छेतो की प्रगति-दर एवं उत्पादन-लक्ष्य पारस्परिक 
रूप मे सम्बंद थे कौर थह लक्ष्य निर्धारित करते समय बादाव-प्रदाय-विश्देषण वा व्यापद उपयोग 
किया गया। पाँचवो योजना के भौतिक लक्ष्य निम्नाक्ित तालिका 34 के अनुसार रखें गये : 
तालिका 34--पाँचवों योजना के भोतिक लक्ष्य 























१973-74 ]978-79 978-79 
मद इकाई. में सम्भावित कय प्रस्तावित. का अन्तिम रुप- 
उत्पादन योजना में लक्ष्य रेखा में लक्ष्य 
लाख किया 4,600 5,500 20 
790 ,350 ,240 
357 580 560 
प्2 ॥20 347 8 
395 57 54 
लाख मीटर 79,460... 3,00,000 95,000 
जठ वी निमित बल्लुए 3,074 ,500 ],280 
कागज बादि प्76 3,200 ],050 
जखबारी कागज 487 353 80 9 
नाइट्रोजियस खाद ()५) ,058 4,000 2,900 
फास्फेडिक खाद (?,0,) हजार टन 39 ,250 770 
सलफ्यूरिक एसिड हजार दन 3] 343 3३,200 2,700 
खनिज तेल-उत्पाद हजार टन 97 346 270 
सीऊेप्ट लाख ठन ॥46 7 250 208 
हल्का इस्पात (तैयार) 
(»2॥॥0 562) लाख टन 48 9 क्र्व 88 
बिक्नी हेतु लौह-पिण्ड लाख टन 75 9 25 25 
बअच्धूमिनियम हजार टन 747*9 370 340 
चिद्यन मोटर लाख बम्व-मन्कि 324 58 45 
विद्युत (क्षमता) आनरोड क्लोवाट 720 3 200 60 मे  70 
निलंहन लाख टन 379 25 320 
गन्ना लाख टन ] 405 ]700 4,650 
कपास लाख गाँठ 63 80 80 
जूद एव मेस्टा लाख राँठ 76 8 स्जर प्70 
खाद्यान्न लाख टन ] 047 3,400 ,250 
मधीनों औजार करोड रूपया 673 37 30 
पाँचदी योजना के भौतिक लक्ष्यों को उक्त तालिका के अध्ययन ने ज्ञात हाता है क्रि प्रस्तावित 


ज्परिसा की तुलझा में अन्‍्तिम रूपन्खा सम कृपि एव जौद्योगिक उत्पादों के लगभग सभी लक्ष्यों मे 
कमी कर दी गयी । बन्तिम र्परेखा दताते समय 973-74 (आधार वर्ष) के वास्तविक उत्ताइन 
के श्यैकडे उपलब्ध हो चूके थे ओर याजना के प्रभमम दो वर्षों 7974-75 एवं 975-76 की उतला- 
इन की प्रदुचि भी क्ञाव हो चुक्षो थी। टन दोनो तथ्यो के आघार पर योजना के मौतिक लक्ष्यों को 
संशोधित अरके कम कर दिया झा । प्रस्तावित योजना बनाते समय सन 973-74 (आपार वर्ष) क्र 
विए जो भौहिक ८पलब्पियाँ जनुमानित की बयी थी दास्तव मे ये उपलब्पियाँ अनुमान से कम रही । 


पाँचवो पत्रवर्षीय योजना | 257 


पाँचवीं योजना का व्यय-वितरण 
प्रस्तावित पाँचवी योजना की रूपरेखा में सरकारी क्षेत्र का व्यय 37,463 करोड़ रुपये 
आयोजित किया गया था जिसे अन्तिम रूपरेखा मे बढाकर 39,303 करोड रुपये कर दिया गया। 
विभिन्न मदो पर व्यय का वितरण तिम्माकित तालिका 35 के अनुगार आयोजित किया गया 
तालिका 35--पाँचवों योजता का व्यय-वितरण (974-79) 
(करोड ह्पयों में) 





प्रस्तावित रूपरेखा से. अन्तिस सपरेणा मे. सिम रुपरेला मे 








2 आयोजित व्यय आयोजित व्यय अर मे 
कृषि एवं सहायक क्षेत्र 4,944 08 4 643 6 8 
सिंचाई एवं बाढ-नियस्तनरण 2,804 86 3,434 0 हप 
शक्ति 6,076 65 7,045 9 7 ॥ 
उद्योग एब खनिज 9,03] |] 0,200 6 26] 
यातायात एवं सचार 7]0 62 688] 4 ॥7 35 
शिक्षा ] 708 85 ,284 29 343 
वैज्ञानिक अनुसन्धान है| 445 3 ]] 
स्वाम्थ्य | 68 7 7 
परिवार-नियोजन 497 4 43 
जल-पूर्ति एव सफाई 930 2 24 
मिबासगृह नगरीय एव क्षेत्रीय 5,786 80 
विकास 3,06 9 28 
पिछड़े थर्यो का कल्याण । 6870 क््य 
समाज-कल्याण 86 2 02 
श्रम कल्याण एवं दस्तकारो का 
प्रशिक्षण | 50 0] 
अन्य कार्यक्रम है| ,358 6 42 
योग 37,462 97 39,303 2 00 0 


उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पांचदी याजना भें सरकारी क्षेत्र के 
व्यय में सर्वाधिक राशि औद्योगिक विकास के लिए आयोजित की ग्रयी। प्रस्तावित स्परेखा की 
ठुलना मे अन्तिम रूपरेखा में योजना का कुल व्यय १,840 करोड वढा दिया गया। यद्यपि प्रस्ता- 
विस रुपरेखा की तुलना मे सायंजनिक क्षेत्र के व्यय मे तो वृद्धि कर दी गयी परन्तु भौतिक लक्ष्य 
सभी क्षेत्रों मे कम कर दिये गये । इन तथ्यों से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि योजना मे व्यय 
की तुलना में भोतिक उपलब्धि उत्साहजनक नही रही । प्रस्तावित रूपरेखा की तुलता में सिचाई एव 
बाढ-नियन्तण शक्ति एव उद्योग तथा खनिज क्षेत्रों के लिए आयोजित व्यय में बृद्धि की गयी जबकि 
सभी अन्य क्षेत्रों का आयाजित व्यय घटा दिया गया । यदि योजनाकाल की मूल्य-वृद्धि को आयोजित 
व्यय का कारण भान लिया जाय तो कृपि-क्षेत्र एव यातायात तथा सचार के लिए आयोजित व्यय को 
कम करने से इन क्षेत्रो के विकास की ग्रति शियिल होना स्वाभाविक था। विभिन्न क्षेत्रो के विकास 
की गति शिथिल होता भी स्वाभाविक था ) विभिन्न क्षेत्रों क व्यय भे कठौती करक एवं बढ़ी हुई 
आयोजित व्यय की राशि में से 5,339 73 करोड रुपया 977-79 क दो वर्षो केलिए 20-सूत्री 
कार्यक्रम के लिए आयोजित क्या गया । 
विनिषोजन एवं बचत 


पाँचवी योजना की प्रस्तावित रूपरेजा में 3,400 करोड रपये सरकारी क्षेत्र मे और 
76,6व करोड रुपये निजी क्षेत्र मे विनियोजन वरने का आयोजन क्या गया था | विनियोजन 
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सम्बन्धी आयोजनो में अन्तिम रूपरेखा मे मूल्य-स्तर मे विरन्तर वृद्धि होने के कारण पर्याप्त वृद्धि 
की गयी । व्यय एवं विनियोजन के अनुमान 974-75 वर्ष के लिए इसी वर्ष के मूल्य-स्तर के 
आधार और शेप चार वर्षों के लिए 975-76 वर्ष के मुल्य-स्तर के आधार पर लगाये गये। 
योजना की अल्तिम रूपरेखा में 63,75 करोड़ रुपये का विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया 
जिसमे से 36 703 करोड स्पया सरकारी क्षेत्र मे और 27,048 करोड रुपया निजी क्षेत्र मे 
विनियोजन करने का आयोजन किया गया । प्रस्तावित रूपरेखा में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के 
विनियोजन का अनुपात 66 34 था जो अन्तिम रूपरेखा मे निजी क्षेत्र के पक्ष मे समायोजित कर 
दिया गया और अब यह अनुपात 58 42 हो गया । 

63,75] करोड रुपये की विनियोजन की राशि में 58,320 करोड रुपये आत्तरिक बचत 
और शेष 5,83। करोड रुपये विदेशी साधनों से उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया। आन्तरिक 
बचत का लगभग 27% भाग अर्थात्‌ 5,994 करोड रुपये सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्तीय 
सस्थाओ से उपलब्ध होने का अनुमात लगाया गया और शेप 73% भाग निजी क्षेत्र की समामेलित 
सस्थाओ गैर साख सहकारी सस्थाओ और पारिवारिक बचत से प्राप्त होने का अनुमान लगाया 
गया। यह अनुमान लगाया गया कि आन्तरिक वचत का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत 
973-74 में ।4 4", (973-74 के मुल्यों पर) से बडकर ]978-79 में 45 9% (973-76 
के मूल्यों पर) हो जायेगा । 
अर्थे-साघन 

पाँचवी पचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न उपक्रमों मे अद्धं-मि्भित वस्नुओ के संग्रह (907- 
॥07०$) में लगभग 3 000 कराड रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया और इस प्रकार 
योजना का कुल व्यय 42 300 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया । अन्तिम रुपरेखा निर्धारित करते 
समय यह तथ्य स्वीकार किया गया कि मुद्रा-प्रसारण विधियों के उपयोग के बिना ही योजना के 
अर्थे-साधनो की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कठोर राजकोपीय 
नीति, समन्वित मौद्धिक नीति, सार्वजनिक उपक्रमो की कार्यकुशलता मे वृद्धि, अतिरिक्त बचत का 
सप्रहण तथा समाज के सम्पन्न वर्ग के उपभोग व्यय को सीमाकित करने को योजना में स्थान दिया 
गया। योजना के क्रुत व्यय का लगभग 87 7% भाग आन्तरिक बजट के साधनों और लगभग 
]4 9%, विदेशी सहायता से उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया। विभिन्न स्रोतों से अर्थ-साधन 
निम्नवत उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया 





तालिका 36--पाँचवों योजना के अर्थ-साधन (करोड रुपयो में) 
जापदयपपपपय/प।ण/ण/।/णण।एए/णण ह्ल्ते अख्तिम रूप- 
सह योजना से रेखा मे 
] आन्तरिक बजट के साधन 33,807 32,5 
(क) 973-74 की दरो पर चालू आय का अतिरेक 7,348 4 90] 
(ख) सार्वजनिक उपक्रमो से 973-74 को किराये- 
माडे की दटो के उपद्यारा पर सकल अतिरेक 3,998 849 
(ग) सरकार सार्वजनिक उपक्रमो, स्वस्थानीय है 
मस्थाओ द्वारा प्राप्त निर्माण ऋण 7 232 5,879 
(४) लघु बचत ],850 2,022 
(च) राज्य प्रॉवीडेण्ट फण्ड ,280 ॥। हद १४ 
(छ) वित्तीय सस्थाओ से सा्वंजनिक ऋण 895 628 
(ज) बैकों से वाणिज्यिक साख 3,85 ता 
(स) सावंजनिक वित्तीय मस्थाओ द्वारा अपने 
साधनों का स्थायी सम्पत्तियो में विनियोजन 90 नर 
(ज) विविध पूंजीगत प्राप्लियाँ (घुदध) ],089 556 
(ट) अतिरिक्त अर्थ-साघनों का संग्रह +,300 8,494 
(5) विदेशी वितिमय के सचिति के विरझद्ध ऋण. +- 500 
2 विदेशी सहायता (शुद्ध) 2,443 5,834 
3. हीनार्थ अर्थे प्रवन्धन ],000 ,354 





योग 37,250 39,303 
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उपर्युक्त तालिका 36 के अच्ययन से ज्ञात होता है कि चालू जाय का अतिरेक, साबे- 
जनिक उपक्रमो का अतिरेक, विपणि ऋण तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियो के अन्तगंत प्राप्त होने 
बाली राशियों के अनुमान अत्तिय रूपरेखा मे प्रस्तावित रूपरेखा की तुलना में बहुत कम कर दिये 
गये । इसका प्रमुख कारण सरकारी गैर-विकास व्यय मे तोन्न गति से वृद्धि होना रहा है। इूंसरी ओर, 
लघु बचत तथा प्रॉवीडेण्ट फण्ड के अन्तगंत एकत्रित होने वाली राशियों के अनुमान बढा दिये गये । 
बैक साख सथा वित्तीय सस्थाओ द्वारा स्थायी कम्पनियों मे किये गये विनियोजनों को अन्तिम रूप- 
रेखा मे सम्मिलित नहीं किया गया । सार्वजनिक उपक्रमो के अतिरेक मे कमी योजना के प्रथम तीन 
वर्षों मे रेलवे मे साधनों की हीनता को ध्यान मे रखकर कर दी गयी । रेलबे से योजना के प्रथम 
तीन वर्षों मे ।,005 करोड़ रुपये की साधनों की कमी रही और शेष दो वर्षो मे 83 करोड रुपये 
के साधनों की कमी का अनुमात लगाया गया । इस प्रकार याजनाकाल मे रेलवे मे कुल मिलाकर 
],88 करोड़ रुपये के साधनो की कमी रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि प्रस्तावित रूपरेसा 
में रेलवे से 649 करोड रूपये का अतिरेक प्राप्त होने का अनुमान था । इस कमी का प्रमुख कारण 
बढ़ता हुआ मुल्य-स्तर, प्रशासनिक ध्यय में वृद्धि तथा नयी रेलवे लाइनो के विस्तार पर किया जाने 
बाला व्यय था । बजट के आन्तरिक साधनों की इस कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त साधनों के 
संग्रहण को विशेष महत्व दिया गया और जहाँ प्रस्तावित थ्रोजना में अतिरिक्त साधन-सग्रहण की 
राशि 4,300 करोड रुपये थी, अन्तिम रूपरेखा मे यह राशि वढाकर दुगुनी अर्थात्‌ 8,494 करोड 
रूपये कर दी गयी । अतिरिक्त साधन-सग्रहण के लिए करो की दरो मे वृद्धि, सार्वजनिक उपक्रमो के 
उत्पादों एव सेबाओ के मूल्यों मे वृद्धि, सिंचाई एवं बिजली की दरो में वृद्धि आदि व्यवस्थाएँ की 
गयी । इन व्यवस्थाओं के फलस्वेल्प योजना के प्रथम तीन वर्षो मे 3,773 करोड रुपये प्राप्त होने 
का अनुमान था और शेप 4,72! करोड़ रुपयो की राशि योजना के अल्तिम दो वर्षो मे प्राप्त होने 
का अनुमान था अर्थात्‌ योजना के अल्तिम दो वर्षो में कर, शुल्क एवं सार्वजनिक सेवाओं के भूल्यो 
में और अधिक वृद्धि करने की व्यवस्था की गयी । 
योजना की अन्तिम रूपरेखा मे देश के विदेशी विनिमय की अनुकूल स्थिति को देखते हुए 
यह आयोजन किया गया कि योजना के अन्तिम दो वर्षो में 600 करोड़ रुपये विदेशी विनिमय के 
सचय के विरुद्ध रिजर्व बैंक से ऋण लिया जा सकेगा जिसे विकास कार्यक्रम मे उपभोग करना 
सम्भव होगा । 
योजनाकाल मे हीतार्थ-प्रवन्धन की राशि को निरन्तर कम करने का प्रयत्न किया गया । 
97|-72 972-73 एवं 973-74 (योजना के पूर्व के तीन वर्षो मे) हीनार्थ-प्रबन्धत की 
राशि क्रश 70 करोड रुपये, 848 करोड रुपये और 775 करोड रुपये थी | पॉचवी पोजना 
के प्रथम तीन वर्षों मे हीनार्थे-प्रवन्धत की राशि 754 करोड रुपये होने का अनुमान था और शेष 
दो धर्षों मे यह राशि लगभग 300 करोड रुपये प्रति वर्ष होते का अनुमान लगाया गया। इस 
प्रकार हीनार्थ-प्रबन्धन की राशि को योजना के प्रारम्भ को तुलना मे अन्त के वर्षों मे लगभग आधा 
करने का लक्ष्य रखा गया | 
योजनाकात मे 9,052 करोड रुपये की विदेशी सहायता (सकल) प्राप्त होने का अनुमान 
लगाया गया, जबकि भ्रस्तावित रूपरेखा मे विदेशी सहायता की सकल राशि 4,008 करोड़ 
रपये ही थी । इसके अतिरिक्त 5 करोड रुपये अत्तर्राष्ट्रीय भुद्राकोप और 45 करोदइ रुपये 
बैंको की पूँजी के रुप में प्राप्त होने का अनुमान था । इसके अतिरिक्त 43 करोड रपये सेवाओ 
से और 2,377 करोड रुपये चालू हस्तान्तरणोसे प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया । इन राशियों 
के साथ ही 2,722 करोड रुपये का विदेशी विनिमय निर्यात से प्राप्त होने का अनुमान है। इस 
प्रकार पाँचवी योजनाकाल मे 33,742 करोड रुपये के विदेशी विनिमय का अर्थ-व्यवस्था मे 
आगमन होने का अनुमान था। दूसरी ओर, 28,524 वःरोड रुपये आयात, ,80 करोड झुपये 
विदेशी ऋण पर ब्याज, 2,465 करोड रुपये विदेशी ऋणों की दापसी, 257 करोड रुपये विनि- 
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योजयों पर जआन्‍्य व्यय 2]0 बरोड रपया निजी पूंजी, !74 करोड रुपया सरकारी पूंजी, 494 
बरोड ग्पया विदेशों थी राह्ययता, 34 वरोड रुपया सार्गंस्थ भुगतान वे कारण विदेशी विनिमय 
या प्रवाह अथ्ययस्था ये बाहर होने का अनुमान था । इस प्रकार पाँचवी योजनाकाल में विदेशी 
विनिसस संग्रह से 304 व'्शोड स्पय वी पृद्धि हाने का अनुमान लगाया गया । 

योजना ये अर्थ साधनों वे अनुमान निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है 

(। ) पायी थोजगा म प्रगति वी 4 37" दर प्रति वा प्राप्त वी जा सकेगी और तिर्माणी 
एवं यनिण वे छ्षेत्र मे 8 मे 9९% प्रति वर्ष वी प्रगति दर प्राप्त हो सवेगी। चौथी योजना वे 
आजम वर्ष में प्रगति वी दर 5 2" थी। 

(2) घाटे थे अथ प्रबन्धन यो सीमित रखा जायगा जिसमे जनता के पास मुद्रा की पूर्ति 
उतमी ही हो सत्रे जितगी अथ-व्यवस्था को वास्तविव प्रगति होने वे वारण आवश्यक हो | योजना 
गी वित्त ध्यवस्था मुद्रा रफीति वो इस प्रवार प्रेरित न वर राजेगी । 

(3) याजनावारा ये अन्त तथा विदेशी राहययता को उरा सीमा तक कम किया जा सकेगा 
वि पिदेशी राहायता मैयत ब्याज एवं ऋण शोधन वे लिए ही उपयोगी हो । 

(4) योजनावाल मे' अतिरिक्त अथ साधनों को एवत्रित व रने वे लिए पर्याप्त प्रयास किये जायेंगे। 

(5) गाजना-ध्यय मे रामस्त अधं-व्यवस्था में होने वाले पूँजी-निर्माण एवं सरवारी क्षेत्र के 
चाजू वित्रास व्यय या ही सम्मिलित समझा जायेगा । 

पाँचवी योजना थे अथे साधगों था अनुमान लगाने वे लिए अथ-व्यवस्था को चार सण्डो मे 
विभत्त गिया गया है--() सरयारी क्षेत्र, (2) निजी क्षेत्र, (3) वित्तीय सस्थाएँ, तथा (4) गेप 
राम्पूण भसार । () सरफारी क्षेत्र से केन्द्रीय सरवारे, राज्य सरकारें, केन्द्र एव राज्य सरवारों वे 
गैर-वित्तीय विभागीय एवं स्वायन (॥७॥०0०॥00$) व्यवसाय सम्मिलित किये गये है। (2) निजी 
क्षेत्र भें (अ) गिजी गैर-वित्तीय समामेलित क्षेत्र, (आ) पारिवारिक क्षेत्र (जिसमें गैर समामैलित' 
व्यवसाय भी है) तथा (5) गैर साख सरबारी क्षेत्र सम्मिलित है। (3) वित्तोय सस्थाओं में (भ) 
रिजर्व बैव (आ) व्यापारित बैग, (४) जीवन बीमा निगम (ई) सर्वाधिव वित्त प्रदात करने बाली 
सरधाएं (१) राहगारी साख गस्धाएँ (रा) निजी समामेलित वित्तीय सस्थाएँ (ग) लघु बचत 
याशनाएँ, (प) राज्य प्रावीडेण्ट पण्ड तथा (ड) कमंचारी एवं अन्य प्रॉवीडेण्ट फण्ड सम्मिलित हैं! 
(4) शेष सम्पूर्ण ससार मे विदेशी सहायता से उपलब्ध होते वाले साधनों को सम्मिलित किया 
गया है । रास्कारी चबायू वियासब्यय वे लिए अर्थ-गाधन वेन्द्र एव राज्य सरबवारो के बजट वे 
साधगो से ही उपलब्ध किये जायेगे । 

चालू आय का अतिरेक--चतुर्थ योजनावाल में इरा स्रोत सो 236 करोड रुपया का ऋणात्मव 
योगदाय यिगास-पार्यों पो उपलब्ध हुआ । चतुर्थ योजना में जो अतिरिक्त साधन एवत्रित करने वे 
पिए गरो एय दरो भें यृद्धि पी गयी थी उससे चतुर्थ योजनाकाल में 5 038 वरोड ग्पया प्राप्त 
होने या अनुमान सम्राया गया था। चतुर्थ योजना वी इन वरो वी दरो को अब चालू आय 
में गस्मिलित पर दिया गया है और पाँचवी योजना में इस साधन से 490] घरोड रपये प्राप्त 
हाथ वा अजुमाद लगाया गया है। 

सार्यजनिद् उपक्रम्तों पा अतिरेक--सावजनिय व्यवसायों ये अतिरेव मे हास वे लिए आयोजन 

एव रोगे गये लाभ वी राशियाँ सम्मिलित है । इस सोत घी अनुमानित राशि 849 बरोड रपये प्राप्त 
होते या अलुभव था। रायजनिया उपप्रमों से अतिरेष वी गणना बरते समय चालू प्रतिस्थापन लागत, 
कणों वे शोषन तथा अद्भतिभित सग्रह थे! लिए गगल अतिरेव में से कोई बटौती नही वी गयी है । 
अतिरिक्त साधनों का सम्रह--पाँचवी योजना के लिए 8,494 बरोड रपया अतिरिक्त 
साधनों में सप्रह्ीत विया जाता था। अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु हि क्षेत्र मे राज्य-समिति वी सिफा- 
ग्शि रा लागू किया जापा था जिसवरे अन्तर्गत कृपि-भूमि धारणवर, अगले लगान में दी गयी 
रियायली को बस परना लगात पर सरचार्ज लगाना आदि वार्यवाहियाँ सम्मिलित थी। दूसरी 
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और, सिचाई की दरो तथा विद्युतन्यूर्ति के शुल्क को वडाने की भी व्यवस्था की ययी थी। सावं- 
जनिक उपक्रमों की मूल्य नीतियो में हेस्‍न्फेर करके उनमे लगो पूँजी पर सम्तोषजनक दर से प्रति- 
फल प्राप्त किया जाना था । घोजनाकाल मे अप्रत्यक्ष करो को अतिरिक्त साधन प्राप्त करन का 
मुख्य स्रोत माना गया । विभिन्‍न वस्तुओं पर इस प्रकार कारारोपण किया जाता था कि आयातित 
बस्तुओ की माँग कम की जा सके, निर्यात हेतु वस्तुओ का अधिक अतिरेक उपलब्ध हो सक्के, उत्पादक 
साधनों क्ा उचित आवटन किया जा सके, कम यूत्ति वाज्नी वस्तुओं की याँय पूर्ति में सन्‍्तुलन स्थापित 
किया जा सके तथा अत्यधिक लाभ पर अधिक करारोपण किया जा सके | पाँचवी योजनाकाल में 
खाद्य-अनुदानो में कमो तथा जायदाद-करो में वृद्धि कौ जानो थी। स्थानोय सस्थाओ द्वारा भी 
स्थानीय करो से अधिक वसूली कौ जानी थी । 

विपणि ऋण एवं लघु घचत--स रकारी एच अद्ध सरकारी प्रतिभूतियों मे जमा करने बालो 
मे ब्यापारिक बैक, जीवन बीमा नियम, निजी क्षेत्र के कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड तथा अस्य प्रॉवीडेप्ट 
फण्ड हैं। योजना परे व्यापारिक बैंको में सिक्लेष एव जीवन चीमा निगम के व्यवसाय से तेजी से वृद्धि 
होने का अनुमान था । इसी प्रकार प्रावीडेण्ट फण्ड में अतिवाय जमा की व्यवस्था के कारण इनसे 
भी अधिक धन उपलब्ध होना था । इन सभी के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों गे अधिक धन जमा 
किया जा सकेगा । क्मेचनरी प्रॉवोडेप्ट फण्ड से अनिवार्य रूप से जमा की जाने वाली राशि का बहुत 
बड़ा भाग लघु बचत के रुप में भी उपलब्ध होना था । विषणि राज्य एव लपधु बचत से 5,879 
करोड रुपया श्राप्त होना था । 

बित्तीय सस्‍्याओ एवं बेको रो ऋण--राज्य सरकारो, रथानीय सरयाओ एवं राजकीय उप 
कमो को जीवन वीमा तिगम आदि से विभिन्न कल्याण-कायक्रमों--जलपूर्ति, निवासगृह निर्माण 
आदि--कै लिए 628 करोड स्पये का ऋण थोजवाकान मे प्राप्त होने का अनुमान था। सरकार 
को विभिन्‍न संस्थाओं एवं परिवारों से श्ुणों की वापसी आदि के रूप म 556 करोड़ रुपये प्राप्त 
होने का अनुमान लगाया गया है। 

घाटे का अर्थ प्रबन्धन--योजना ऊे प्रथम तीन वर्षो मे 754 करोड रुपये का घाटे छा अर्थ 
प्रबन्धन किया गया । शेष दो वर्षो मे 60 करोड रुपये के हीनाय-प्रवन्धन की व्यवस्था की गयी । 
इस प्रकार योजना से ) 354 करोड़ रुपये के घाटे के अर्य प्रबन्धन का आयोजन किया गया । 
विकास फी दर 

पाँचनी योजना भें विभिन जा्थिक क्षेत्रों की विकास की दरो मे प्रास्‍्तावित योजना की तुलता 
भें कुछ कमी का अनुमान लगाया गया है क्योकि 973-74 और 974-75 के बर्षों मे इस क्षेत्र 

तालिका 37--विभिन आशिक क्षेत्रों मे सकल उत्पादन एवं सकल आय-वृद्धि को प्रगति-वर 
(973 74 से 978-79) 





सकल उत्पादन से... सकल आप से सकल आाय-बूद्धि को 
है सरचना (974-75 के 
क्षेत्र प्रगति की दर वृद्धि को दर मूल्यों पर प्रतिशत) 
का प्रतिशत का पतिशत, - हर तय + परत: 
[9733-44 [978 79 

]_ कृषि 394 3 34 50 78 48 5 
2. खनिज एक निर्माण 740 6354 5 78 (7४9 
3. विद्युत ]0 2 845 079 994 
4. निर्माण 590 58 406 42] 
$ यातायात 479 470 3 43 3 48 
6. गेवाएँ 4 88 4890 325 38 25 74 
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पॉचवों योजना के विकास-कार्यक्रम 
कृषि एवं सिंचाई 
पॉचवी योजना में विभिन्न फसलो के उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहुकोणीय प्रयासों 
का आयोजन किया गया 
(2) समस्या-प्रघात अनुमस्धान का विस्तार करना, 
(2) कृपि-सेबा एवं प्रशासन को सुदृढ बनाना, 
(3) प्रमाणित बीजो के उपयोग एवं वितरण के कार्यक्रम का विस्तार करना, 
(4) रासायनिक उरवरको का अधिक एवं अच्छा उपयोग, 
(5) जजनअवन्धन, 
(6) सस्थागत साख का विस्तार, 
(7) फसल आने के पश्चात (?०४-प्॒शआए&७) सुविधाओं एवं फसलो के विपणन की सुवि- 
घाओ का विकास, तथा 
(8) विपणन की अव-सरचना (7॥9 500०४७४) सुदृढ बनाने हेतु गोदामों का पर्याप्त 
विस्तार । 
पाँचवी योजना में !0 लाख हेक्टेयर भूमि की वृद्धि फसल के सकल क्षेत्र फल्न भें करने का 
लक्ष्य रवा गया । सन्‌ 978-79 तक इस प्रकार की फसलों का सकल क्षेत्रफल 4,800 लाख 
हेक्टेयर हो जाने का अनुमान लगाया गया । ग्रोजना में लघु एवं सीमान्त कृपको को लाभान्वित 
करने के लिए शुष्क कृषि-तकनीक का बडे स्तर पर उपयोग किया जाना था। 40 बढी रिक्ाई- 
परियोजनाओं द्वारा 40 ज्ाख हेक्टेयर भूमि मे स्चचाई सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी थी | 
]973-74 में बिपुल उपज में वीजो का उपयोग 258 लाख हेक्टेयर भूमि में किया 
जाना था । पाँचवी थोजना के अन्द मे 400 लाख हेक्टेयर भूमि पर बिपुल वीजो का उपयोग 
किया जा सकेगा । इसी प्रकार योजनाकाल में रासायनिक उबंरको का उपयोग 28 लाख टन से 
बढाकर 50 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया। योजनाकाल में 3,094 93 करोड रुपया 
बडी एवं मध्यम श्रेणी को सिंचाई परियोजनाओं के लिए भायोजित किया गया जिसमे 58 लाख हेक्टे- 
ग्रर भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं की क्षमता बढायी जाने का अनुमान लगाया गया । दूसरी ओर, 
योजनाकाल में लघु सिंचाई सुविधाएँ 85 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त रूप से उपलब्ध 
होने का अनुमास था। 
शक्ति 
एँचनी गोरा हे शक्ति करी झॉँए मे के के कृद्धि कर अदुकार है / इस आए की एि हेतु 
शक्ति के भम्बन्ध मे जो व्यूह-रचना बनायी गयी है, उसके प्रमुख अग निम्नवत्‌ हे 
() शक्ति की पूर्ति के स्थायित्व एवं सुधार करने हेतु वर्तमान शक्ति के सचालन एव 
निर्वाह्‌ को सुधारने, राज्य के अन्दर विभिन्न जाइतो को जोडते, अन्तरराज्यीय लाइनों को जोडने, 
च्ंमान ट्रान्समिशन एवं वितरण-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सूखे का शक्ति-उत्पादन पर प्रभाव न 
पडने के लिए कार्य-क्षमता मे वृद्धि करते का आयोजन किया जाना है । 
(2) शक्ति-सम्बन्धी कार्यक्रो को अधिक तीव्र गति से कार्यान्वित करना । 
(3) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो, जैसे इस्पात, उर्वरक, कोयला आदि शक्ति की पूछति का 
आश्वासन 
(4) सामाजिक उद्देश्यो के अनुरूप शक्ति के कार्यक्रमों का निर्धारण । 
(5) विज्ञान एवं यान्त्रिकदा में होने वाले सुधारो को ध्यान भे रखते हुए छठी योजना की 
अग्रिम कार्यवाहियाँ करना । 
चतुर्थ योजना के अन्त मे 84 5 लाख किलोबाट शक्ति की क्षमता निर्मित हुईं । पाँचवी 
योजना में 25 लाख किलोवाट शक्ति की क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया । चतुर्थ योजना 
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में 93 लाख क्लिोवाट शक्ति की क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य था परन्तु वास्तविक उपलब्धि 
42 8 लास किलोवाट हुई । पांचवी याजना म विद्युतीकरण की विशेष व्यवस्था की गयी । योजवा- 
काल में 8,000 ग्रामीण वस्तियाँ और 5,000 हरिजन-वस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा । 
उद्योग एव खनिज 

पाँचवी योजना मे उद्योग एवं खनिज-विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये गये कि 
याजना के दोनो प्रमुख उद्देश्यो---आत्म-निर्भरता तथा सामाजिक न्‍्याय--क्षे साथ प्रगति की उप- 
लब्धि की जा सके । औद्योगिक क्षेत्र के वितियाजन एवं उत्पादन के कार्यत्रमों द्वारा निम्नलिखित 
लक्ष्यों की पूर्ति की जानी थी 

(१) केन्द्रित क्षेत्र के उद्योगो की तोब्र गति से प्रगति--केन्द्रित उद्योगो में इस्पात, अलौह 
धातुएँ उदरक खनिज तेल, कायला एवं मशीन-निर्माण उद्याग सम्मिलित किये गये । इन उद्योगों 
के विकास से आयात मे बचत हाती है जिसमे अर्थ-व्यवस्था सुदृढ होती है । 

(2) निर्मित उत्पादन--निर्मित वस्तुओ के उत्पादन में विविधता का विस्तार करके निर्यात 
में लक्ष्यानुमार वृद्धि करना सम्भव हो सकता है। योजना के औद्योगिक कार्यक्रमों में चयनात्मक 
आधार पर निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वढाने का आयोजन क्या गया। 

(3) जन-उपभोग की बस्तुओ के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि--कपडा, खाद्य-तेनो एव बनस्पर्ति, 
शवंक्र, औपधियाँ एव टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करने का आयोजन 
योजना में किया गया । 

(4) अनावश्यक वस्तुओ के उत्पादन पर रोक--निर्यात के अतिरिक्त घरेलू उपभोग हेंढु 
अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों वे उपयोग को प्रतिबन्धित किया जाना था । 

पाँचदें योजनाकाल में उद्योग एवं खनिज-विकास पर 6,660 करोड रुपये व्यय करने का 
लक्ष्य है जिसमे 9 660 करोड र्पया सार्वजनिक क्षेत्र मु और 7,000 करोड रुपया निजी एवं सह 
कारी क्षेत्र मं विनियांजित होना था । सार्यजनिक क्षेत्र का अधिकतर विनियोजन उच्च प्राथमिक्ता- 
प्राप्त उद्योगो, जैसे इस्पात अलोह धातु, उर्वरक, कोयला, खनिज तेल एवं औद्यागिक सयस्त्र म 
बिया जाना था| भिलाई एवं थुकारों के इस्पात-कारखानों का विस्तार किया जाना था। विशेष 
इस्पात हेतु सलेम दुर्गापुर मैसूर परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना था । 

योजना म औद्योगिक उत्पादन-वृद्धि की दर 7% प्रति वर्ष निर्धारित की गयी। औद्योगिक 
बढ़े घरानों एवं विदेशी सस्थानों को केन्द्रित उद्योग की स्थापना करने की अनुमति दी जायेगी, थर्दि 
य॑ उद्योग सावजनिकः क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र को सुरक्षित न कर दिया गया हो। निर्यात 
उद्योगो की स्थापना औद्योगिक बडे घरानों एव विदेशी सम्धानों द्वारा वी जा सकेगी । ताल्विकताओं 
के आयात की अनुमति तभी दी जानी थी जबकि भारतीय प्रसाधन, डिजाइने-इजीनियरिंग एवं परा- 
मश-सेवा का पूर्णतम उपयोग सम्भव हो। विदशी पूंजी वी भागीदारी 40% से अधिक नहीं हो सकती 
थी और इसे तभी स्वीकार क्या जाना था जवकि यान्विक कमियों के लिए यह आवश्यक हो। 

ईंधन नीति समिति (ए76] 7०॥०५७ (८०7७7॥0०४) के सुझावों के आधार पर यह निर्णय 
क्या गया कि योजनाकाल म रेलो का और अधिक विद्युतीकरण, जल-शक्ति का अधिक्र उपयोग: 
उवंरक-उत्पादन हेतु कोयते का अधिक उपयोग तथा न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार किया जाना था। 
खनिज तेल उत्पादों की माँग सन ]978-79 तक 360 लाख टन होने की सम्भावना है। अभी तक 
जो परियोजनाएँ सचालित है, उनसे 236 लाख टन तेल-शाधनक्षमता का निमाण हा जाना था। 
पाँचदी याजना में 00 लाख टन क्षमता की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया । देश में कच्चे तेल का 
अण्डार सीमित है और अधिकतर कच्चे तल के लिए आयात पर निर्भर रहना पडेगा। कच्चे तेल 
की सोज के लिए एक दसदर्षीय योजना बनायी गयी जिसके अन्तगंत 700 लाख टन कच्चे तेल की 


पा वी जायगी और सन 978-79 मे अशोधित तेल का लक्ष्य ।4] 8 लाख टन निर्धारित 
या गया | 
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लघु एव ग्रामोण उद्योग--पौँचवी योजना मे लघु एव प्रामीण उद्योगो के सम्बन्ध मे निम्न- 
लिखित नीति विर्धारित की गयी * शक 

(3) साहसिक क्याओ का विकास एव प्रवतंन तथा एकीकृत परामश्श-सेवाओं की व्यवस्था 
जिसमे स्वत रोजगार करने वालो को अधिकतम रोजगार के जवसर उपलब्ध हो सके । 

(/) बर्तंमान कुशलतवाओ एवं प्रसाधनो का अधिकतम उपयोग । 

(77) उत्पादन-ताम्त्रिकवाओ में सुधार तथा उनको उपयोगी बनाना । 

(९) अर्द्धनगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रों (जिनमे पिछडे क्षेत्र सम्मिलित है) के प्रगति-केन्द्रों में 
लघु उद्योगो का विकास । 

(५) औद्योगिक सहकारिताओं को अश-पूंजी के लिए ऋण, व्याज एवं प्रबन्ध-व्यय हेतु 
अनुदान, परामर्श-सेवा की व्यवस्था, प्रशिक्षण एव विपणि आदि के लिए सहायता प्रदान करता । 

(५) ग्रामीण उद्योगो के विकास हेतु सचालित विभिन्न कार्य तमो में समन्वय स्थापित करना । 
विभिन्न एजेन्सियाँ, जो इन उद्योगो को सहायता प्रदान करती है, उनके क्रियाकलाप में समन्वय 
स्थापित करना । 

(शा) लघु उद्योगों की साह्यकी के सग्रहण से सम्बन्धित जो स्कीम चल रही है, उनको जारी 
रखा जायेगा और नयी स्कीमों को लागू करके सम्बन्धित समको को नवीनतम बनाया जायेगा । 

ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास द्वारा योजताकाल में 60 लाख लोगो को अतिरिक्त 
रोजगार के अवसर प्रदान करने का आयोजन था । इस क्षेत्र के लिए योजता म 535 03 करोड 
रुपये की व्यवस्था की गयी । 
यातायात एवं सचार * 

पाँचवें योजताकाल में रेल-यातायात के विस्तार एवं विकास की व्यवस्था की गयी । सन्‌ 
]978-79 तक रेलों द्वारा 2,600 लाख टन भाल ढोया जाता था और 3,300 लाख यात्तियों 
को यात्रा-पुविधाएँ प्रदान की जानी भी । ,800 क्लोमीटर माय का विद्युतीकरण किया जायेगा। 
00 करोड रुपये का आयोजन नयी रेल-लाइनों के डालने के लिए किया गया । सडक-यातायात 
के क्षेत्र मे चौथी योजना में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को पूरा किया जाना था। ,500 एव 
इरासे अधिक जनसस्पा बाले ग्रामों की सब ऋतुओ मे उपयोगी सडको से जोड़ा जाना था। योजना- 
काल से बडे बन्दरगाहो मे 770 ज्ञाछ् व माल ढोये जाने का आयौजन किया गया । 
रोजगार 

पॉचवी योजना में रोजगार कै अवसरो मे वृद्धि करने को विशेष महत्व प्रदान किया गया 
जोकि 'रोजगार-व्यवस्था एव नीति “गरीबी हटाओ लक्ष्य से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध था। योजना में 
मजदूरी धाले रोजगार-अवसरो एव स्वत रोजगार वाले अवसरों मे तीत्र गति से वृद्धि करने की 
व्यवस्था की गयी । योजना मे गैर कृपि क्षेत्र मे मजदूरी वाले रोजगार के अवसरों में पर्याप्त बृद्धि 
की जानी थी । रोजगार के अवसरो को निर्माण, खनिज एव निर्माणी, विद्युत-उत्पा दन, वितरण 
आदि, यातायात एवं सचार, व्यापार, संग्रहण, अधिकोपण एवं बीमा तथा समाज-सेबा के क्षेत्रों मे 
तैजी से बढाया जाना या । पाँचवी योजना मे मजदूरी वाले रोजगार-अवसरो में होने बाली वृद्धि 
श्रम-शक्ति की वृद्धि की तुलना से फिए भी कम थी। इस कप्ती की पूत्ति के लिए स्वत रोजगार 
प्राप्त होने वाले अवसरो मे वृद्धि करने की आवश्यकता थी । अतिरिक्त श्रम-प्क्ति का लगभग दो- 
तिहाई भाग कृपि-क्षेत्र मे उदय होना था जिसे इपि-क्षेत्र मे पूर्णछालीन रोजगार प्रदान करने कौ 
व्यवस्था की जानी थी। योजता मे कृपि-क्षेत्र से बैर-कृपि-सेत मे श्रम-शक्ति के हस्तान्तरण को मान्यता 


नहीं दी गयी । कृषि-क्षेत्र मे रोजगारों के अवसरो मे वृद्धि भूमि के पुनवितरण के कारण उदय 
होने का अनुमान लगाया गया | 


शिक्षित वेरोजगारी की समस्या के निवारण वे लिए विश्वविद्यालबीन शिक्षा को इस प्रकार 
नियमित किया जाता था कि यह रोजगार की सरचना के अनुरूप हो । उच्चतर माध्यमिक स्तर 
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पर व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करके विश्वविद्यालयोन क्षेत्र मे छात्रों की सस्या को आवश्यकता 
से अधिक बढने को भी रोकने के प्रयत्न किये जाने थे । 
पॉँचदों योजना को प्रगति एवं उपलब्धियों 
पांचवी योजना को प्रारम्भ से ही बडे कठिन दौर से गुजरना पडा । राजवीतिक, आधिक, 
प्रशासनिक एवं मौद्रिक सभी क्षेत्रों मे कठिन परिस्थितियों का प्रादुर्भाव योजना के प्रारम्भ मे हो गया 
जिसके परिणामस्वरूप एक ओर योजना के कायेकमो का कुशलता से सचालन नही किया जा सका 
कर दूसरी ओर नियोजन सम्बन्धी आर्थिक एवं प्रशासनिक निर्णय भी समय पर नही लिये जा सत्े। 
योजना के प्रथम तीन वर्षों तक योजना की प्रस्तादित रूपरेखा के आधार पर हो वापिक योजनाओं 
वा संचालन किया गया और योजना की अन्तिम रूप सितम्बर, 976 में दिया जा सका | । अप्रैल, 
974 में योजना सम्बन्धी निर्णय तात्कालिक राजनीतिक एव आथिक आवश्यकताओं एवं विचार- 
धाराओं के आधार पर लिये जाते रहे । योजना के विकास-कार्यक्रमों के व्यय में अभियोजित ढग से 
सशोधन किये गये जिससे योजना की प्राथमिकताएँ भिन्न-भिन्न हो गयी और अर्थ-ब्यवस्था के विभिन्न 
क्षेत्रो मे असन्तुलन उदय होते रहे । योजना की अन्तिम रूपरेखा मे सभी भौतिक लक्ष्यों को घटा 
दिया गया, जबकि योजना के व्यय में वृद्धि की गयी। जूत, 974 में देश में आपात- 
स्थिति लागू की गयी और अर्थ-ब्यवस्था के असन्तुलनों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु 
विकास की गति में कोई सुधार नहीं हुआ | 975-76 मे 20-चूत्री कार्यक्रम प्रारम्म किया गया । 
आधिक दृष्टिकोण से आपातकाल में उदय हुए अनुशासन का लाभ केवल 975-76 वर्ष मेंही 
उपलब्ध हो सका । इस वर्ष हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में 
क्रमण 8 55%, ।5 6', और 6 ।", की वृद्धि हुई परन्तु 7976-77 में विकास की यह गति 
नही रही और इस वर्ष कृपि-उत्पादन मे 67% की कमी हुई, जबकि ओद्योगिक उत्पादन की 
वृद्धिदर ।0 4", हो गयी । इस वर्ष आथिक विकास की दर ! 6" ही रही । इस प्रकार आपाद- 
काल के अनुशासन क्षा कुछ लाभ औद्योगिक क्षेत्र को तो उपलब्ध हुआ परन्तु कृषि-क्षेत्र की प्रगति 
में उच्चावचान निरन्तर बने रहे । 
माचे, 977 में देश मे राजनीतिक परिवतंनों के परिणामस्वरूप आध्िक नीतियो, 
तियोजन-प्रक्रिया एव नियोजन के लक्ष्यों तथा समर-नीति में मूलभूत परिवतंन करने का विचार 
किया गया । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोजना-आयोग का पुनर्गठन किया गया जिसने देश की 
नियोजन-प्रक्षिया को स्थिर पाँच-वर्षीय योजना से बदलकर चत्रीय योजना (०४९ छशा) करने 
वा निश्चय किया । इसने अभी तक के नियोजन के विकास मॉडल, जिनमे औद्योगिक एवं नगरोय 
विवास को अधिक प्राथमिकता दी जाती रही थी, वो ददलकर कृषि, ग्रामीण विकास-प्रधान एवं 
रीजगार प्रधान बनाने का निश्चय किम्ा । इन निश्चयों को लागू करने के लिए । अप्रैल, 978 
में छठी योजना का प्रारम्भ कर दिया गया और पाँचवी योजना को चार वर्षों (97+-75 से 
]977-78) में ही समाप्त मान लिया गया । 
पाँचवी योजना मे व्यम को प्रगति 
गत योजनाओ के समान पॉँचवी योजना का सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय योजना के प्रारम्भ के 
वर्षों में बढ़त वम रहा । योजना के प्रथम तीन वर्षों मे 9,605 करोड रुपया व्यय हुआ जो योजना 
के आयोजित व्यय का लगभग आधा था । योजना के अन्तिम दो वर्षो मे इस प्रकार आयोजित व्यय 
थी राजि का आधा भाग व्यय किया जाना था । योजना के प्रथम एवं ध्न्तिम वर्ष के व्यय में लग- 
जग 2 ] का अनुपात रहा । योजना के सार्वजनिक व्यय की प्रगति तालिका 38 के अनुसार रही। 
पाँचवी योजना के वास्तविक व्यय की तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि योजना के 
चार वर्षों मे कुल आयोजित ब्यय का 75 20 भाग व्यय हुआ । सिचाई, शक्ति, उद्योग एव खनिज, 
मातायात, स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन एवं जलपूर्ति की मंदो में योजना के चार वर्षों में व्यय की 
प्रगति बुल व्यय को प्रयति से अधिक रही, जबकि कृषि, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, निवासगृह-निर्माण 
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एवं कत्याण-कार्यक्रमो मे इन चार वर्षो में व्यय कम किया गया । वास्तविक व्यय के इन ऑकडों से 
इस बात का संकेत मिलता है कि ग्रामीण विकास एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम का विकास लक्ष्य 
के अनुसार नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप योजना मे आय के विपम वितरण में कमी नही हो 
सकी होगी । लगभग सभी क्षेत्रों (सिंचाई, शक्ति, उद्योग और स्वास्थ्य को छोड़कर) मे योजना के 
आयोजित व्यय का 25 से 30% भाग योजता के अन्तिम वर्ष में व्यय किया जाना था। योजना 
के आयोजित व्यय का वितरण इस प्रकार योजनावधि में समान रुप से नहों किया गया। योजना 
के चार वर्षों के कुल व्यय में विभिन्न मदो के वास्तविक व्यय का श्रतिशत अश लगभग उतना ही 
रहा जितना योजना के आयोजित व्यय में निर्धारित क्या ग्रया था | 
भौतिक लक्ष्यों को उपलब्धिया 

पाँचवी योजना में विभिन क्षेत्रों के सशोधित भौतिक लक्ष्यो की उपलब्धियाँ निम्नलिखित 
प्रकार रही 


तालिका 39---पाचवीं योजना के भोतिक लक्ष्यों की उपलब्धि 








]977-78 की 
]973-74.?78-79 977 5 से: उपलब्धि 
मद इकाई « का सम्मभावित 
मे उत्पादन जधषय बत्पावम ]978-79 के 
लक्ष्य से प्रतिशत 
। खाद्यान्न लाख टन 7 047 4,250 4,20 968 
2 गन्ना ; ],408.. ,650 569 95 4 
3 कपास लाख गाँठ 63 ] 800 64 3 80 4 
4. तिलहन लाख टन 93 9 20 0 920 767 
5 कायला लाख टन 790 4,240 ,032 832 
6 अशोधित 
खनिज तेल लाख टन 72 74 8 ]077 760 
7 कपड़ा (मिल 
में बना) लाख मीटर 40,830 48,000. 42,000 875 
8 कपड़ा 
(विकेन्द्रित क्षेत) $ 38,630 47,000. 54,000 45 0 
इ्ट्रो 
हे 0402६ हजार दब... 7,958. 2,900... 2,060 70 
]0. फ़ास्फटिक खाद 
(९,0.) हजार टन 339 470 660 857 
बागः 
हे दाग बोर लाख टन 276 ],050 900 857 
]2 सीमेण्ट लाख टन 46 7 208 92 0 923 
]3 हृत्का इस्पात लाग् टन 48 9 88 ४० 5५ 878 
]4 अत्यूमिनियमय हजार टन 7479 3009 80 0 584 
5 ब्वयापारिक 
बाहन हजार सख्या 429 600 400 667 
6 विद्यत-उत्पादन.. उछ्ाप्त. 72 ॥6-7 000 867 





यद्यपि पाँचवी याजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया और योजना के आयोजित 
व्यय का 75० भाग ही चार वर्षों मे व्यय क्या जा सका, फिर भी अधिकतर क्षेत्रों मे मौतित 
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लक्ष्यों की उपलब्धि सशोधित लक्ष्यों की 75 से 95%, तक रही । नाइट्रोजियस खाद, अल्पूमिनियम 

एव व्यापारिक वाहनों के उत्पादत में योजना कै चार वर्षों के लक्ष्यों की तुलना मे कम दृद्धि हुई 

योजनाकाल भे प्रगति कौ दर मे उच्चावचान बने रहे । औद्योगिक उत्पादन मे वर्ष प्रति बष प्रगति- 

दर मे वृद्धि होती रही परस्तु कृषि-उत्पादन मे प्रमति मे उच्चावचान अधिक हुए | विभिन्न क्षेत्रो मे 
योजनाकाल मे प्रगति निम्न प्रकार हुई 

हालिका 40--परचिवीं योजना को प्रगति के यूचक (973-74 से 977-78॥ 
(गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन) 
ग्रउजब ठवतड़ा 9्रठ-ज6 वक्रहतता ्रतवनलई 





(सम्भावित ) 

] सकल राष्ट्रीय उत्पादन 

(970-7 के मूल्यो पर) 5 2 05 85 घ6 50 
2. कृषि-उत्पादन १07 53 5 5 6 67 70 
3 खाद्यान्नो का उत्पादन 79 --46 2]0 --7 $ ]0 0 
4 ओद्योगिक उत्पादन 4 26 6 0 4 4 
$ विद्युत-उत्पादन 28 52 / 6 ॥ 8 25 
6. गुद्रा-्पूत 5 5 69 ]3 20 3 87 
7 थोक मूल्य 20 2 23523 न्ज्व पी 66 
8. आयात [चालू मूल्य) 583 52 9 465 "3 6 38 
9 निर्मात (चालू मूल्य) 28 0 3] 9 ]] 4 272 93 


प्रगति की सूचक उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पांचवी यांजना के चार वर्षो में से 
]975-76 वर्ष सबसे अधिक सम्पन्न वर्ष रहा | इस वर्ष की प्रगति शेष तीत वर्षों की प्रगति-दर 
के योग से भी अधिक रही । 975-76 वर्ष में सभी क्षेत्रों में स्थिति अत्यन्त उत्साहवद्धंक रही। 
आपातकाल की अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का ल्ञाभ इस वर्ष से आर्थिक क्षेत्र को यूरी तरह उप- 
लब्ध रहा | साथ ही इस वर्ष प्रकृति ने अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जिससे कृषि उत्पादन मे 
भी पिछले कई बर्षों की तुलना भें अत्यधिक वृद्धि हुई। इस वर्ष में मूत्य-स्तर मे भरी इस कारण 
:% की क्रमी हुई । 49076-77 ढर्ध में आधिक क्षेत्रम्े परिस्थितियों अनुकूल तही रही । शिशेपकर 
प्राकृतिक परिस्थितियों की प्रतिकूनता के कारण कृषि-क्षेत्र मे उत्पादन मे कमी आयी यद्यपि औद्योगिक 
उत्पादन से इस वर्ष से प्रगति-दर अन्य वर्षों की तुलना मे लगभग दुगुनी रही । इस वर्ष में मुद्दा- 
पाँव मे यद्यपि 20 3% की वृद्धि हुई फिर भी सृल्य-स्तर मे 2 % की ही वृद्धि हुई। 977-78 
व के प्रगति के ऑकडे अप्रैल, 977 से अक्टूबर अथवा नवम्बर, 977 तक उत्पादन पर आधा- 
रित है । इस वर्ष से नियोजन का संचालन परिवत्तित राजनीतिक परिस्थितियों से किया गया। 
इस वर्ष से कृपि-उत्पादन मे सुधार हुआ है। परन्तु आपातकाल के अकुशों मे ढील हो जाने के 
कारण ओऔद्योगिक क्षेत्र के वातावरण में शान्ति नहीं रह सकी जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक 
प्रगति की दर को आघात पहुँचा है। इस यएं में घादे के अर्थ-प्रबन्धत की राशि मे वृद्धि होने एक 
अगति-दर सामात्य रहने के कारण मूल्य-स्तर में 6 6% को वृद्धि होने का अनुमान है । योजना- 
काल में आयात एवं निर्यात मे वृद्धि की गति तौत्र रही । योजना के प्रथम दो वर्षों मे आयात में 
तैजी से वृद्धि हुई, जबकि बाद के दो वर्षो मे आयात मे कमी रही । दूसरी और, निर्यात से घोजना- 
फाल मे निरन्तर वृद्धि होती रहो | 
पाँचवीं योजना के अर्थ-साधन 

योजना के प्रथम त्तीन वर्षो मे साबजनिक क्षेत्र का व्यय ]950 2 करोड रपया हुआ, 
जबकि इन तीव वर्षो के व्यय की सम्भावित राशि 9,396 करोड रुपये थी। योजना के शेप दो 
वर्षों के लिए 9,907 करोड स्पये के व्यय का आयोजन किया गया । योजना के प्रथम तौन वर्षो 
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के ब्यय का 78 5 भाग बजट मे आन्तरिव साधतो से, !7 7९, अश विदेशी सहायता से और 
शेष ३ ९०५ भाग हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध जिया गया। विभिन्न साधनों से जो राशियाँ प्राण 
हुईं वे निम्नावित तालिका में दी गयी है * 





तालिका 4]--परौचधी योजना फे अधे-्साधन (करोड़ो रुपयो मे) 
प्रथम तीन [ग्रावत७ 
मद बर्षों (974-77) के लिए 
में साधनों की प्राप्ति आपोजित राशि 
(अ) बजट मे आम्तरिव साधन 35,20$ १6,907 
() 4973 74 वी बर-दरो पर आय का 

आधिवय 3३33९ ,563 

(2) ॥973 74 वी किराये भाडे की दरो पर 
सावजनिए क्षेत्र बे व्यवसायो का सबल अतिरेक 624 235 

(१) सरवार सावजनिक उपष्मों एवं स्थानीय 
सस्थाओं द्वारा प्राप्त जन त्रण 3030 2,849 
(५) लघु बचत ] 092 930 
(5) राज्य प्रॉवीडेण्ट फण्ड ,050 937 
(७) वित्तीय सस्थाओं से सर्वाधित्त ऋण 340 258 
(7) विविध पूजीगत प्राध्तियाँ "5556 ,42 
(५) साधनों का अतिरिक्त सग्रहण 6 290 8,403 
(9) विदेशी विनिमय वे! सत्य का उपयोग न 600 
(40) विदेशी सहायता 3,434 2,400 
() हीनाथं प्रबन्धन 734 600 
योग हि 9,396 9,907 


योजना के प्रथम तीन वर्षों मे वजट के कुल साधनों मे रो 6 $50 करोड रपया अर्थात 
१5% भाग करो पिराये एवं भाडे की दरो मे यृद्धि करने प्राप्त किया गया ! यह राशि स्‍्तावित 
पचवर्षीय योजना मे निर्धारित बजट के अतिरिक्त साधनों की राशि मे! बराबर है। योजता के 
अत्तिम दो वर्षों मे & 403 करोड रपया अतिरिक्त साधनों के सप्रहण से प्राप्त बरने का लक्ष्य रा 
गया। इस प्रकार पाँचवी योजना मे 4 693 करोड रुपया अतिरिक्त साधनों से सम्रहीत करने 
वा लक्ष्य रसा गया । यह राणि योजना के कुल व्यय की ३8 ७ थी। अब तर की रिसी भी 
शोजना भे इतनी बडी राणि एवं योजना-व्यय का इतता बडा अश अतिरिक्त साधन सप्रहण से 
प्राप्त नही क्रिया गया । पाँचवी योजना मे प्रथम बार विदेशी विनिमय वे सचय की अवुकूल परि- 
स्थिति वा उपयोग बरने का आयोजन किया गया। देश के विदेशी वितिमय सचय मे वृद्धि होने के 
बारण योजना बे अस्तिम दो दर्षों मे 600 बरोड रुपये के विदेशों विनिमय का जाहरण बरके 
उपयोग करने का आयोजन किया गया। 
पौचधी योजना से राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग, बचत एव पूजी निर्माण 

केन्द्रीय साध्यिकी य सगठन वे त्वरित अनुमानो (00० (:५७४0१८५) वे अनुसार पाँचवो योजना 
(974 75 से 977-7%) मे राष्ट्रीय जाय की वापिर वृद्धि दर 4 रही जबकि लक्ष्य 44 ७ 
निर्धारित किया गया था । इसी प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति आय म इस काल में 9 & प्रति वर्ष बी 
वृद्धि हुई जबकि लक्ष्प 2 4०८ निधारित रिया गया धा। इस प्रकार हमारी प्रगति वी दर लक्य 
से एम रहने पा हो अनुमान है । प्रगति की इतनी दम दर पर निधन वग के जीवन स्तर में कोई 


सुधार करना सम्भव नही हो सकता था। योजना के प्रथम तीम वर्षों मे राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग 
बचत एव पूजो निर्माण म प्रगति अग्रवत हुई 


पाँचवी पचवर्षीय योजना | 27 


तालिका 42--मारत से राष्ट्रीय उत्पादव, उपभोग, बचत एवं पूँजी-निर्माण 
(974-75 से 976-77 तक) 
मद चालू मूल्यों पर [970-7 के मूल्यों पर 
976-77 ॥975-76 974 75 976-77 975-76 974-75 





शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 


(करोड रुपया) 64,279 60,596 59,47  40,64 39,626 36,455 
2 प्रत्ति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय 
'उत्पादत (रुपया) ]049 ,008  4007 655 659 6]8 


3 निजी उपभोग व्यय 

(अन्तिम) (करोड रुपया) 55,] 53,472 53,349 34,29 34,45] 32,052 
4 प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 

(अन्तिम) (रुपया) 899 899 904 559 573 543 
5 आन्तरिक पूंजी निर्माण 

सकल (करोड़ सपये) 4,858 ]4 287 3,300 8,58 8,025 8,084 

शुद्ध (करोड रुपये). 0,090. 9,887. 9.84. 5,435 5,45] 5,650 
6 पूँजी-निर्माण की दर 


सकल 392.. 96 9 0 ]7 4 ]74. 90 

शुद्ध 339.. !44 ]4 4 ]23 2 5 ]4 
7 बचत की दर 

सकल 244. 97 ]8 नस डर थक 


रे ते आय | 5 46 उन 


राष्ट्रीय उत्पादन भे 974-75 में ९; से कम वृद्धि हुई, जबकि 975-76 में 
यह दर बढकर 8 7%, हो गयी, परन्तु 976-77 में यह वृद्धिदर बनी नहीं रही और गिरकर 
] 4९० हो गयी। [977-78 मे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मे 5 86 को वृद्धि होने की सम्मावना है। 
दूसरी ओर, प्रति व्यक्ति उत्पादन मे जहाँ 975-76 में 6 7% की वृद्धि हुई, वही 976-77 में 
06% की कमी हुईैं। 977-78 पं में प्रति व्यक्ति उत्पादन में 3 8% को वृद्धि होने की 
सम्भावना है। 976-77 मे प्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय 974-75 की तुलना मे (चालू मूल्थों पर) 
घट गया । योजनाकाल मे शुद्ध पूँजी निर्माण की दर में विशेष वृद्धि नही हो सकी है। यह दर 3 
से 5% के मध्य बनी रही । इसी प्रकार बचत की दर भी 5", के आसपास बनी रही। 
विकास की गति को तेज करने के लिए पूँजी निर्माण एवं बचत दर को 20% तक बहाना 
आवश्यक होगा । 
पाँचवीं पोजना में आन्‍्तरिक उत्पादन की सरचना 

पाँचवी योजना में आन्तरिक उत्पादन की सरचना मे निम्गवत्त्‌ परिवर्तन हुए है 
तालिका 43--आमस्तरिक राष्ट्रीय उत्पादन की सरचना 
.......ढ"  ॒॒ (97374 से श्या-78) ____|____ 




















है 975-त4 _ठ्रक-ज5 75-76 [ग्राछया क्रवतछा 
क्षेत्र मे क्षेत्र का में क्षेत्र का मे क्षेत्र मे क्षेत्र का में क्षेत्र का 
प्रतिशत अश प्रतिशत अश_का प्रतिशत अश_ प्रतिशत अश_प्रतिशत अश 
व कप. उ0कह 65 बढ | ब26 या 257 
2 खनिज एवं 
निर्माणी 5 78 १5 2 ]5 7 ]63 ]8 47 
3 विद्युत 079 08 0 ] / 8 
4. निर्माण 406 47 56 62 5 74 
5 यातायात 3 43 43 45 3० व उप 
6_ सेवाएं 245 ]3 26 5 28 5 286 26 6] 
00 6 600 0 00 6 ]00 6 700 0 
]। 977-78 के 


आँकड़े सम्भावित है और छठो योजना की रूपरेखा से लिये गये है । 
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पाँचवी योजना मे राष्ट्रीय उपादत मे विर्माणी क्षत के अश मे निरतर वृद्धि हुई जबकि 
कृषि क्षत्र का अश निरतर घटता रहा है। विद्युत उत्पादन एवं निर्माण क्षेत्र वा अश भी बहता 
रहा है। इरा प्रवार यह नतीजा निकाता जासवता है कि योजना का विनियोजन उद्योगो एवं नगरीय 
विपास के पक्ष मे रहा है जिससे ग्रामीण क्षत्र बी निधनता जीवन स्तर एवं रोजगार कौ स्थिति मे 
विशेष सुधार नही हुआ है। 

पाँचवी योजना वो निर्धारित अवधि से एक वष पूव समाप्त किये जाने के कारण यह कहना 
उचित नही होगा वि योजना मे लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं हो सकी है। वास्तव मे पाँचवी योजना के 
व्यय एवं लक्ष्य योजना वे मध्य में इस प्रवार सशोधित बर दिये गये कि व्यय की राशि बढ जाने 
पर घटे हुए लक्ष्यों बी पूर्ति करना सम्भव हो सबे । योजना के मौलिवा लक्ष्यों (जो प्रस्तावित 
योजना मे तिर्धारित क्ये गये थे) से वास्तविक उपलब्धियों वी तुलना बरने पर ज्ञात होता है कि 
हम मूल लक्ष्यो वी 50 से 60% तब ही उपलब्धि कर सके हैं। दूसरी ओर योजना में नगरीय 
जनसरया वे! जीवन स्तर आय एवं रोजगार बे अवसरो में सुधार करने को अधिक महत्व दिया 
गया जिसमे! परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षत्र में निधनता की व्यापवता एवं बेरोजगारी में कमी के 
स्थान पर वृद्धि हुई। योजना वी औततिम रूपरेखा योजना-अवधि के तीन वष पूरे होने पर तैयार 
वो जा सकी जिससे दीघवालीन विनियोजन वे निणय वो आघात पहुँचा और प्राथमिक्रताओ को 
निर्वाह नहों बिया जा सबा | योजनाकाल में पिछड़ एवं निधन वर्गों के कल्याणाथ 20 सूत्री काय 
भ्रम बा सचालन किया गया परातु इस कायत्रम का जितना विज्ञापन हुआ उसकी तुलना मे वास्त 
बिक कल्याण बाय सचालित नही किया जा सवा । योजनात्री प्रगति दर का मौलिक लक्ष्य 2 २९५७ 
से बहुत कम अर्थात्‌ 4०; प्रति वष रहा जो निधन वर्गों ने कल्याण के लिए पर्यान्‍त नहीं था। 
यद्यपि योजनाकाल मे आपातपाल बे अनुशासन वा लाभ उपलब्ध था परतु इस अनुशासन का 
उपयोग आधिवा विकास के कायक्मों का कुशलता से सचाक्षत करने के लिए प्रृणझुपेण नही किया 
जा सवा | 


थे 


प्रस्तावित योजना 0978-83) 
[छाहका श&ाप (4978-83)] 





भारत में राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ आर्थिक नीतियो एवं नियोजन प्रक्रिया म भी 
ऋान्विकारी प्ररिवर्तत किये गये है । अभी तक की योजनाओं में आथिक प्रगति कीदर 4% प्रतिवर्ष 
में कम ही रही है । प्रथम चार योजनाओं में प्रगति की दर तमश 38 37, 32 एवं 35% 
रही, जबकि पाँचवी योजना की प्रगति-दर 3 97%, अनुमानित है । प्रगति की दरक्म रहने के कारण 
जन-जीवन मे भी वाछित सुधार करना सम्भव नही हो सका है। इसत्रे साथ ही हमारी योजनाओं 
का वितरण-पक्ष नगरों, उद्योगो एवं सम्पन्न वर्गों के अधिक अनुकूल रहा है जिससे आधिक विषमताओं 
में निरन्तर वृद्धि हुई है और 40 से 60% जनसख्या अब भी गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन-स्तर 
व्यतीत करती है । हमारी योजनाएँ भारी विनियोजव-कार्येक्रमों के बावजूद रोजगार के अवसरो में 
पर्याप्त वृद्धि करने मे समर्थ नही रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र मे बेरोजगारी एवं गरीबी की गहनता में 
वृद्धि होती रही है। !978-83 की योजना में नियोजन के इन रामस्त दोषो एव अराफलता ओ को ध्यान 
में रखागया है और इसमें नियोजन-अ््िया की पॉच-वर्षीय नियोजिन-प्रक्रिया के स्थान पर चनीय अथवा 
अनवरत नियोजन-प्रक्रिया का उपयोग किया जायेगा | अनवरत नियाजन-प्रक्रिया बे! अन्तर्गत प्रत्येफ 
धर्ष पॉच-वर्षीय नियोजन-कार्यक्म तैयार करके पूरा कर लिया जाया करेगा अर्थात्‌ जब एक वर्ष का 
नियोजन कार्यक्रम पूरा हो जायेगा तो एक और वर्ष के कार्यक्रम को जोडकर पॉच-वर्षीय कार्यक्रम 
तैयार कर लिया जायेगा | उर्दीहरणार्थ, 4978-79 से 982-83 तक की पाँच-वर्षीय याजना अभी 
तैयार की गयी है । 978-79 वर्ष के अन्त से 983-84 वर्ष के योजवा-कार्यक्रम बनाकर पहले 
की योजना में जोड दिये जायेगे और इस प्रकार !979-80 से 983-84 की योजवा 979-80 
वर्ष में तैयार हो जायेगी। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी जिसस नियोजन प्रक्तिया भे लचीलापन 
बना रहेश + फोडताओणों णे टफ्लब्पिपो एवं णसफलत्ताणों के काघार पर कापकरणों के समाषोजन 
किये जा सकेगे और दीर्घकालीन विनियोजन-निर्णय करवा सम्भव हो सकैगा । 

योजना की समर-तोति 

गार्च 8-]9, 978 को राष्ट्रीय त्रिकास परिषद्‌ की सभा में थोजना-आयाग द्वारा इस 
योजना की प्रस्तावित रुपरेखा प्रस्तुत की गयी | इसके अन्तर्गत इस प्रॉचन्वर्पीय योजना का कुल 
व्यय ,6,240 करोड रुपये प्रस्तावित किया गया है जिसमे से 69,390 करोड रपयेसावजनिकक्षेत्र 
के कार्पक्र मो के लिए और शेष 46,860 करोड रुपये निजी क्षेत्रके लिए आयोजित किये गये है । 
योजना में औसत वाधिक विकाप्त-दर 4 7९% आयोजित की गयी है जिसे योजना के अन्तिस वर्ष अर्थात्‌ 
982-83 तक 5"5% तक वढाने की सम्भावना व्यक्त की गयी है । योजना का मूर्य लक्ष्य पूर्ण 
रोजगार, गरीबी का उन्मूलन तथा समाज में समानता की स्थापना करना है । योजना में इन लक्ष्यों 
को दस व्षे में पूरा करने की व्यवस्था की गयी है । उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित समर-नीति 
($078829) निर्षारित की गयी है 

() बेरोजगारी एवं आर्थिक बेरोजगारी का उन्मूलन, 

(2) जनसस्या के निर्धनतस वर्ग के जीवन-स्वर से पर्याप्त सुवार, 
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(3) निप्रततम वग के जिए राज्य द्वारा कुछ आधारभून आवश्यक्ताआ की पूर्ति का 
लायाजन जसम->जरद्ध पयजत प्रौट झिक्षा प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य-सुविधा ग्रामीण सड़कों की 
ध्यवस्था भमिशान तागों बा विए निवास गह तथा नगरीय क्षत्रा की चालो (5॥005) मे यूनतम 
सविधाआ का आयोजन 

(4) उपयक्त मूतभत उद्दश्या वी पूर्ति हते भूवकाल की तुतना मे अधिक प्रगति-दर प्राप्त 
करना 

(5) आय एवं वन की वतमान विधमताआ मं महत्वपूण कमी करना 

(6) देश वी आमनिभरता की ओर निरतर अग्रसर करना । 

उपयक्त समर-नीति क सफ़्त सचालन के विए ग्रामीण क्षत्र के विकास को सर्वाधिक महव 
प्रदान क्षिया गया है। ग्रामीण जनमरया के जीवन स्तर मे सघार करन हत्‌ कृषि तथा कुटीर एव 
लघ उद्योगा वे नीत्र विकास का याजना मं आयोजन कथा गया है। योजना म पिछर हुए क्षत्रो 
को विकास के जाभ पटचान हेत क्षतीय नियोजन का व्यापक उपयोग किया जायेगा जिसके अन्तगत 
क्षत के आधार पर समावित विदास-क्ायक्रमा का सचालन क्या जा सकेगा और पिछड़ हुए क्षत्रो 
में बूनतम आवश्यकताओं वी पूर्ति वी जा सकेगी । 

योजना का व्यय वितरण 

योजना की प्रस्तावित रूपरखा मं बुल व्यय ! 6 240 करोड रुपय आयोजित किया गया 
है जिसम से 69 380 क ॥ड स्पय जथात 59 7० सावजनिव क्षत के लिए आयोजित है। यह 
योजना ग्रामीण विवास प्रधान बनायी गयी है और ढुल व्यय का 43 % भाग ग्रामीण एवं कृषि 
विकास के लिए आयोजित है । याजना म कृषि एव ग्रामीण विकास क लिए आयाजित राधि पाचत्री 
बोजना मे दस हतू “यय की गयी राशि + द्गुने क बरावर है । 

तालिका 44--योजना का व्यय वितरण 
(कराड रुपयो भे) 
हो यो योजना कुल पांचों योजना 
पाचवीं योजना कप (4978 83) आयोजित के व्यय पर इस 








कल जय मे. योजना मे व्यय 
आयोजित. ध्ययसे 
(974 79). प्रतिशत अ व्यय प्रतिशत बढ्धि का प्रतिशत 
] कृषि एवं सहायक वाय 4 302 4] 0 8600 24 28 है 
2 सिचाइ एवं बाइ निय तण. 4 226 ]07 9650 439 72 
3 उद्योग एव खनिज श 
(ऊजा पछलोडकर) 7362 48 7 0 350 449 का 
4 ऊजा वितान एवं तकनीकी 0 29] 262 20800 300 व रे है 
$ यातायात एवं सचार 6 947 ]7 6 0 625 33 ई 
6 समाज सवा 6 224 5 8 9355 39 50 
योग 39322. 000 69 380 00 0 764 





हस योजना का यय पाचवी योजना की तुलना म 76 4% अधिक है परन्तु हृपि क्षत्र के 
खिए आयाजित राशि जगभग द्रगुना कर ही गयी है । सिंचाई एवं बाढ़ नियाजण को इस योजना में 
सवाधिक्र महत्व प्रटान क्या गया है। झस क्षत्र के व्यय का लाभ भी अधिकतर ग्रामीण विकास को 
हा उपबब्ध हागा। ह्सके साथ ही ] 40 करोड रुपय का आयाजन ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का 
विकास के जिए किया गया है। "सम आयोजन के बहुत बड़ अश का जाम ग्रामीण क्षत्र को ढ 
दान की सम्भावना है। इस प्रकार च्स योजना के सावजनिक शलत्र क व्यय का लगभग एक तिहाई 
भाग ग्रामाण क्षत्र के क्रयय विकास के विए आयोजित किया गया है । टूसरी ओर इस योजना मे 
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औद्योगिक विकास के लिए आयोजित राशि पॉचवी योजना की इस मद की राशि से केवल 40 6% 
ही अधिक है । उद्योग एवं खनिज क्षेत्र के व्यय का कुल व्यय मे अश इस योजना में घटकर (पॉचबी 
योजना में 8 7%,) 4 9% ही रह गया है | व्यय वितरण के इस विवरण से यह स्पष्ठ है कि 
योजना से कृषि एव ग्रामीण विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है 
योजना के अर्थ-साधन 
गोजना में अर्थ साधनों के संग्रहण हेतु अप्रत्यक्ष करो से अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयास 
किया जाना है । प्रत्यक्ष करो को आथिक सामाजिक उद्देश्यो को ध्यान मे रखते हुए अधिक प्रगामी 
(07०7०58९०) रखने की व्यवस्था की गयी है । साधनों के अधिक सप्रहृण हेतु निम्नलिखित कार्य- 
बाहियो का उपयोग किया जाना है 
(अ) अनुदानों में कमी, 
(ब) सार्वेजनिक व्यवसायों की वर्तमान मूल्य-दीति मे परिवतत, 
(स) प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे सरकारी कर्मचारियों के अशदान का उनके वेतन के 6", से बढा- 
कर 8 ३3%, करना, 
(द) अनिवाय जमा याजना को अगले पाँच वर्ष तक जारी रखना, 
(य) समस्त सगठित क्षेद में अनिवार्य समूह बीमा लागू करता, 
(र) कृषि क्षेत्र पर करारोपण अथवा भूमि के लगाने के अधिकार मे वृद्धि विपणिकर 
(००४६९४) में वृद्धि, 
(ल) सिंचाई एय विद्युत-प्रशुल्को की दरो मे वृद्धि 
(व) ग्रामोण ऋणपत्नों के नि्गंभमन का विस्तार, तथा 
(है) भूमि एबं जायदादो के पूँजी लाभ के कुछ भाग को विकास हेतु प्राप्त करना । 
इस योजना के व्यय के लिए अर्थ साधन विभिन्न स्रोतों से निम्नवन्‌ झग्रहीत करने का 
अनुमान लगाया गया है 
तालिका 45--पाँच वर्षीय योजना के अर्थ-साधन 
(977 78 के मूल्यों पर) 


(करोड रपयो मे) 

] सावजनिक क्षेत्र की बचत 27,444 

2 वित्तोय पस्थाओ की बचत ,973 

3 निज्जी समामेक्तित क्षेत्र की बचत 9,074 

4 पारिवारिक वनत 62 364 

$ आलच्तरिक बचत का योग ,00,855 
6 विदेशी साधनों का प्रवाह 

(अ) विदेशी सहायता 3955 

(व) विदेशी विनिमय-सचरण के विरुद्ध आहरण 4,80 

7 चालू विकास-व्यय का बजट में आयोजन 0,250 

कुल अर्थ साधन 4 26 240 





उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि योजना व्यय का 82 5% भाग आन्तरिक 
बचत से उपलब्ध होने का अनुगान है । आन्तरिक बचत में सबसे बडा अश अर्थात 6॥ 8% पारि- 
वारिक बचत से उपलब्ध होन का अनुमान लगाया गया है । योजना के कुल व्यय काबेवल 3 4९६ 
भाग विदेशी सहायता पे प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है ! सादंजनिक क्षेत्र की बचत एव 
बजट के साधनों से कुल 37,694 करोड रुपये अर्थात्‌ कुल व्यय का 32 4९, भाग सम्रहीत किया 
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जायेगा । इस प्रकार योजना के अर्थ-साधनों मे सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर से साधनों के सग्रहण पर 
अधिक निर्भरता रखी गयी । 
योजना में सावंजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों हेतु 69,380 करोड रुपया आयोजित किया 
गया है जिसका सगभग 58" भाग वजट के साधनों द्वारा सग्रहीत किया जायेगा । योजनाकाल में 
]3 000 करोड रुपया अर्थात्‌ योजना-व्यय का 8 7% भाग अतिरिक्त करारोपण, किराये, भाडे 
एब दरों मे वृद्धि बरके प्राप्त किया जाना है । सावंजनिक क्षेत्र के लिए विभिन्न स्रोतों से साधन 
निम्तावित तालिका के अनुप्तार एकत्र करने का अनुमान लगाया गया है 
तालिका 46--योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थ-साधनों के ख्लोत 
(977-78 के मूल्यों पर) 
(करोड रुपयों मे) 





] 977 78 की कर की दरों के आधार पर केन्द्र एव 





राज्य सरकारो के चालू खाते के साधन 2,889 

2. मार्वजनिक व्यवसायो का 977-78 की भाडे, किराया, 
प्रशुल्क एवं दरो के आधार पर अशदान 0,296 
3 आन्तरिक साधनों का सग्रहण 3,000 

4 सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमो एवं स्थानीय सस्थाओं 

द्वारा प्राप्त विषणि-ऋण (शुद्ध) 5,986 
5 लघु बचत 3,50 
6. राज्य प्रॉबीडेण्ट फण्ड 2,953 
7. वित्तीय सत्थाओ के सावधिक ऋण (शुद्ध) 4,296 
8 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध) 450 
9 विदेशी सहायता (शुद्ध) 5,954 
]0 विदेशी विनिमय सचय का उपयोग ,80 
योग 67,254 
कमी (5७0) 2,226 
कुल योग 69,380 





योजना में 2,226 करोड रुपये के अर्थ-साधनों की कमो का अनुमान लगाया गया है ऐैथा 

,80 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय के सचय का उपयोग विकास-व्यय के लिए किया जाना है । 

थे दोनों राशियाँ योजनाकाल मे हीनायथ प्रबन्धन का स्वरूप ग्रहण कर सकेगी और औसतन 680 

करोड रुपये प्रति वर्ष हीवाथ-प्रवन्धन का उपयोग किया जायेगा जिससे मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल 

प्रभाव पड सकता है | मूल्य-स्तर को थ्रृहदाकार विनियोजन-कीर्यक्रम के अन्तर्गत स्थिर रखने के 

लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओ की माँग एव पूर्ति मे मौद्रिक एवं राजकोपीय कार्यवाहियों की 

सहायवा से सन्तुलन बनाये रखा जायेगा, आवश्यक जन-उपयोग की वस्तुओ की पूर्ति मे पर्याप्त 

वृद्धि वी जायेगी तथा कृषि-पदार्थों, निर्मित वस्तुओ एवं विभिन्न सेवाओ के मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय 

मूल्यों के अनुरूप रखने की नीति अपनायी जायेगी। योजनाकाल में मौद्रिक नीति की सहायता से 

मूत्यो के उच्चावचानो को न्यूनतम करना होगा और मुद्रा-पूति की वृद्धि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की 
वृद्धि मे सम्बद्ध कर दी जायेगी । 

भुगतान-शेष 
योजना की प्रस्तावित रूपरेखा में 976-77 के 5,!46 करोड रुपयों के निर्यात को 
982 83 मे बढ़ाकर 7,750 करोड़ रुपये और आयात को 5,076 करोड़ रुपये से बहाकर 
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0,500 करोड रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है | इस प्रकार योजनाकाल में 920 करोड रुपये 
का प्रतिवल व्यापार-शेष होगा ! योजवाकाल मे विदेशी सहायता की सकल राशि 8,020 करोड़ 
रुपये होगी । शेप ,80 करोड रुपये की राशि विदेशी विनिमय के सचय के उपयोग्र से प्राप्त 
द्वोगी ! योजनाकाल में मुगतान-बेष की स्थिति निम्मवत्‌ रहने का अनुमान है 





(करोड रपये) 

व्यापार निर्यात 34,000 

आयात 42,825 

ब्यापार-शेप --8,825 
अदृश्य मर्दे सेवाएँ (शुद्ध) 3,460 

भुगतान प्राप्त 2,05 +5,475 
ऋण-सेवा व्यय ब्याज --+,50 

शोधन --2,920 ++4,430 
अन्य देशों को सहायता -- 350 
अन्य व्यवहार -- ,070 --9,200 
सकल विदेशी सहायता 8,020 
विदेशी विनिमय के सचय का उपयोग ,80 +9,200 


]978-83 की योजता के अर्थे-साधनों मे विदेशी सहायता के मश को 5९% तक कम बर 
दिया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय के केवल 5९, अश के बराबर ही शुद्ध विदेशी सहायता का 
उपयोग किया जायेगा। 

विकास कार्यत्रम एवं लक्ष्य 

]978 83 की पॉच-वर्षीय योजना मे प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को 22% प्रति बर्ष 
की दर से अडाने का लक्ष्य रखा गया है । बचत सकल आन्तरिक उत्पादन की !977-78 में 
9 8% से बढ़कर 982-83 मे 23 4% होने का अनुमात लगाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के 
लिए प्रगति की दर निम्नवत्‌ अनुमानित की गयी है 


तालिका 47--विभिम्त आशिक क्षेत्रो में प्रगति-दर (977 78 से 982-83) 











उत्पादन-बद्धि के मूल्य प्रगति को 
क्षेत्र में आय का प्रतिशत बाधिक प्रतिशत दर 
7977-74 4962-63 उत्पादन-मूल्य उत्पादन 
से वृद्धि में वृद्धि 
]. कृषि 4250 387] 276 
फ 3 98 
हा 2 एव निर्माणी 8 47 8 76 5 03 6 92 
है निर्माण ॥7 24 955 ]0 80 
5 तर 3 74 प 64 0 09 ]0 55 
५ यातायात 4 37 496 4 63 6 24 
सेवाएँ 26 6 27 79 56] 60] 
जन-+7 ०-5 2 


योजना मे राष्ट्रीय उत्पादन से कृषि के अश मे कमी और विद्युत एवं निर्माण के क्षेत्रों के 
अश मे दृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ओऔद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन-दृद्धि मे 
जेश 982-83 में लगभग उतना ही रहेगा जितना 977-78 में था। कृषि क्षेत्र की प्रगति-दर 
2 76% प्रति वर्ष आयोजित की गयी है, जबकि विद्युत एव तिर्माण के क्षेत्र मे प्रगति-दर लगभग 


0% प्रति वर्ष आयोजित कही गयी है । औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र की प्रयति-दर 5 03% आयो- 
जित की गयी है। 
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]978-83 की योजना के भौतिक लक्ष्य निम्नवत्‌ निर्धारित किये गये है 
तालिका 48--प्रमुख वस्तुओ के 982-83 के लिए उत्पादन-लक्ष्य 








9 कप की 
3977-78 982-83 तुलना 
5 इकाई क्वाउत्पादत का लक्ष्य 982-83 
में प्रतिशत-वृद्ध 
। खाद्यान्न लाख टन 4240 ,404 8 से 6 से 9 4 
,444 8 
2 गन्ना हे 4,569 ,889 20 
3 कपास लाख ग्राठ 64 30 8] 5 से 925 27 से 44 
4 तलिलहन लाख टन 920 ॥॥2 में 85 उस 25: 
5 कोयला ; ,032 ,490 44 
6 अशाधित खनिज-तेल हि ]07 7 380 67 
7 कपड़ा मिल क्षेत्र लास मीटर 42,000 46,000 66 
विके रिद्रित क्षेत्र हे 54 000 76,000 40 
8 विद्युत-उत्पादत ठ्फ़्प्त 00 67 67 
9 नाइट्रोजन (खाद (५). हजार टन 2,060 4,00 00 
]0 फ्स्फेटिकसाद (0,0,). , 660 ),25 70 
4] कागज और कागज वाड ५ 900 3,250 39 
42. सीमेण्ट लाख टन 392. 290 से 300 52 से 56 
3 हल्का इस्पात ज प्य3 ]8 53 
]4 अल्यूमीनियम हजार टन 80 300 67 
5 व्यापारिक वाहन हजार सरया 40 65 6] 


भौतिक लक्ष्यों की उपयक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात हाता है कि कृपि-क्षेत्र मे सम्बन्धित 
आदायो के उत्पादन-लक्ष्यो को काफी ऊँचा रखा गया है, जबकि कृषि-उत्पादन में योजनाकाल में 
वृद्धि 20% तक ही रखी गयी है। रोजगार वृद्धि के दृष्टिकोण से कपडे की उत्पादन-बृद्धि का 
बडा अश विकेन्द्रित क्षेत्र भें आयोजित किया गया है। विक्रेन्द्रित क्षेत्र म कपड़े के उत्पादन में 
40", की वृद्धि करने का लक्ष्य है जबकि मिल क्षेत्र मे कपडे के उत्पादन म 6 6% की वृद्धि करने 
का ही लक्ष्य है । आधारभूत घातुओ सीमेण्ट, खनिज तेल एव कोयला के उत्पादन में भी पर्याप्त 
बृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 
कृषि एवं ग्रामीण विकास 
योजना में कृषि एव ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। इंपि- 
विकास के सम्बन्ध मे समर नीति ($026४29) के मुख्य अगर निम्तवत्‌ हैं 
(अ) सिचाई के क्षेत्र मे वृद्धि, 
(व) फ्सल वाले सकल क्षेत्रफ्ल मे वृद्धि, 
(स) गहन फ्सल के क्षेत्रफ्ल म वृद्धि 
(द) कृषि आदायों का विस्तृत उपयोग, 
(य) अच्छे बीजों का विकास एव प्रचार, 
(२) सुदृढ कृषि-विस्तार-सेवा की व्यवस्था, 
(ल) साख की उपलब्धि का आश्वासन 
(व) विषणि, सप्रहण एवं प्रविधिकरण की सुविघाओ मे सुधार, 
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(है) भूमि के अधिकतम उपयोग की नोति का अनुसरण । इसके अन्तर्गत बाढ-नियन्त्रण, 
पादी की लिकासो, भूमि को कृपि-योग्य बनाने, सीमास्त भूमि पर मिश्चित खेती करने, 
और कम वर्षा वाले खेतो मे जगलो व चराग्राहो का विकास किया जायेगा । 

योजना मे पिचित क्षेत्र की क्षमता मे |70 लास हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा 

गया है, जबकि पाँचवी योजना के चार बर्चो मे सिंचाई-क्षमता मे 86 लाख हेक्देयर की वृद्धि हुई। 
बडी एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियाजनाओ द्वारा 80 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिचाई- 


क्षमता में वृद्धि की जाग्रेगी और छेष 90 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई परियोजनाओ द्वारा 
सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । 


ऊर्ना (57८8५) 





योजना मे मद्रास के एटॉमिक ऊर्जा स्टेशन को पूरा किया जायेगा, नरौरा की पहली इकाई 
का सचालन प्रारम्भ किया जायेगा और साथ हो एक और न्यूबिलयर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना का 
आयोजन छिया गया है। योजना के पाँच वर्षों मे 8,500 वाट विद्यत-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि 
की जायेगी जिरासे देश की कुल बिद्युत-उत्पादन-क्षमता बढ़कर 44 500 मिलियन बाढ़ हो 
जायेगी । योजना में तीन सुपर थर्मल उर्जा स्टशनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 
978-83 के पाँच घर्ष के काल में 20 लाख पम्प-सैंटो और ! लाख ग्रामों को शक्ति उपलब्ध 
करायी जायेगी, जबकि पॉँचवी योजना के चार वर्षो मे 9 लाख पम्प सैंठो और 80,000 भ्रामों 
को शक्ति प्रदान की गयी । योजना में वम्धई हाई और वेसीन निर्माण (455७0. 500८४०४४) 
को पूरा कर लिया जायेगा और इनकी उत्पादन-क्षमता 25 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुँच जायेगी । 


980-8] तक देश मे खनिज तेल की शोधन-क्षमता को बढ़ाकर 374 5 लाख टन प्रति वर्ष करने 
का लक्ष्य रखता गया है। 


भ्रौद्योगिक नोति 


978-83 की योजना मे औद्योगिक विकास के सम्बन्ध मे अनुगरण की जाने वाली समर- 

नीति (84६४५) निम्नवत्‌ होगी 

(भ) भौद्योगिक क्षेत्र के समस्त अगो में निर्मित उत्पादन-क्षमता का पूर्णतम उपयोग किया 
जायेगा। 

(ब) औद्योगिक क्षेत्र मे ऐपी तकनीकी से उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमे पूंजी 
का उत्पादन से अनुपात कम हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग 
क्षेत्र मे सुरक्षित उत्पादों वी सूची को विस्तृत किया जायेगा और इस क्षेत्र मे बिति- 
योजन मे पर्याष्त उृद्धि की जायेगी । 

(स) ऐस साधन जिनका अपने देश में कम भण्डार हैं और जिनका पुतरोत्पादन नहीं किया 
जा सकता है--जैमे, कोकिंग कोयला तथा अन्य खनिज -उन्हं सुरक्षित रखा 
जायगा । 

(द) माग एवं पूर्ति के विनियोजित अन्तर की पूति के लिए आयातो को बढाया जायेगा 
जिससे इसके विदेशी विनिमय के सत्य का उपयोग किया जा सकेगा परन्तु आयातो 
का निर्धारण उनकी उत्पादन-लागठ एवं आथिक लाग्रत की तुलवा करके किया जायेगा । 
किसी भो वस्तु का आयात इतना अधिक नही किया जायेगा कि उसका देश के कुल 
विदेशी व्यापार मे अनुप्रात यथोत्रित से अधिक हो जाय। इसके लिए श्रम-सघन 
तकनीक से उत्पादित वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि करने के प्रयास किये जायेगे । 

(प) समामेलित क्षेत्र मे आथिक सत्ताओं के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए मिश्रित 
नीति तथा नियमन एवं सगठनात्मक कार्यवाहियो का उपयोग किया जायेगा | 
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(र) निजी कम्पनियों की अध्यवस्था को कम करने के लिए समय पर वित्त की व्यवस्था, 
प्रबन्धवीय सुधार तथा सरकारी नीतियों मे सशोधन किया जाय्रेगा ! 

(ल) उत्पादन-लागतो को कम करने के लिए देश मे उद्योगो को आयात की प्रतिस्पर्द्ा 
का सीमित मात्रा तक सामना करने दिया जायेगा और जहाँ ओऔद्योगिक इक्ाइगो के 
आकार का लाभ उत्पादन-लागत को मिल सकता हो वहाँ आधिक आकार की 
औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी । 

ग्रामीण एवं लघु उद्योग 

योजना में रोजगार में नियोजित वृद्धि करने के लिए ग्रामीण एव लघु उद्योग क्षेत्र को 
प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इस क्षेत्र के लिए अधिक उत्पादों को सुरक्षित किया गया है तथा 
उत्पाद-शुल्क मे इस क्षेत्र को विशेष छूटे प्रदान की गयी है। प्रत्येक जिले मे एक जिला उद्योग केन्र 
की स्थापना की जाती है जो ग्रामीण एवं लघु उद्योगो को समन्वित छप में सुविधाएँ प्रदान करेंगे । 
साख के लिए माजिन कोप स्कीम (]ताहा) ०१०५ $0९॥6) का विस्तार करने का विचार 
किया जा रहा है | इस क्षेत्र के उत्पादी का विपणन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से क्या जायेगा 
जिससे मध्यस्थो के लाभ को बचाया जा सके । योजना मे इस क्षेत्र के विकास के लिए ,40 करोड 
रुपये की व्यवस्था की गयी हैं जवक्कि पाँचवी योजना में यह राशि 387 4 करोड रुपये थी। 
बहद एवं मध्यम आऊार के उद्योग 

योजनाकाल मे इस्पात के एक नये कारखाने की स्थापना की जायेगी । सीमेण्ट की माँग 
4982-83 तक 30 लाख टन होने का अनुमान है, जवकि देश में सौमेण्ट का उत्पादन 300 
लाख टन होगा । सीमेण्ट वे लामअद मूल्य, तकनीकी सुधार एवं सीमेण्ट-निर्माण में धातु के मल के 
उपयोग से सीमेण्ट उद्योय का तेजी से विकास हो सकेगा । योजनाकाल में 9 नाइट्रोजियस उर्वरक 
के कारखानों की स्थाप्तरा का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से 6 सावंजनिक क्षेत्र मे स्थापित किये 
जायेगे । खनिज तेल-शोधन को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ एक बडा तेलशोधक 
कारखाना, एक ऐरोमेटिक रिकवरी (8॥00ए७॥८ रै९००५४»/४) का सयस्त्र तथा एक पोलिस्टर सयत्र 
स्थावित किया जायेगा । कपडे की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हाथकरघा क्षेत्र से की जाथगी 
भर मिलो अथवा शक्तिचालित करो के क्षेत्र मे करघों मे वृद्धि नही करने दी जायेगी। शवकर 
उद्योग में बतेमात मे तिरसित एवं निर्माणाधीन क्षमता पर्याप्त मानी गयी है और शक्कर का भविष्य 
में विकास खण्डसारी क्षेत्र में किया जायेगा क्योकि खण्डसारी क्षेत्र रोजगार के अधिक अवसर प्रदाव 


करने मे सक्षम होता है । 
समाज-सेवाएँ 

यौजमा में अशिक्षा का उन्मूलन, प्रायमिक शिक्षा की सारवभोमिक व्यवस्था तथा शिक्षा को 
अधिक रोजगारमूलक वनाने को प्राथमिकता दी जायेगी | व्यावसायिक शिक्षा को अधिक ग्राथमिक्ता 
प्रदान की जायेगी तथा स्वास्थ्य-सुविधाओ को ग्रामीण क्षेत्र एव निर्धत वर्गों तक पहुँचाने का प्रयत्न 
किया जायेया ! अस्पवालो की स्थापना एवं विस्तार इस प्रकार किया जायेगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं 
का सन्दुलित क्षेत्रीय विकास किया जा सके | मलेरिया-उन्मुलन पर विशेष घ्यात दिय्रा जायेगा । 
परिवार-कल्याण कार्यक्रम को ऊँची प्राथमिकता दी जाती रहेगी और स्वास्थ्य परिवार कत्याण, 
प्रसृति एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पौष्टिक आहार सेवाओ में अधिक से अधिक समन्वय स्थापित किया 


जायेगा । 


सशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का 
978-83 की योजना में न्यूनतम आवश्यकेता कार्यक्रम के लिए बहुत बडी राशि ज्ञत 


की गयी है। यह राशि 4,80 करोड रुपये है, जबकि पाँचवी योजना से इस कार्यत्रम के लिए 
केवल 800 करोड़ रुपये का आयोजन था । इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व तिम्नवत्‌ हैं 
(१) आ्राथमिक एव श्रौद शिक्षा--योजनाकाल में 6 से 2 वर्ष तक की आयु के लगभग 
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3 2 करोड बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्था करने का आयोजन किया गया है। योजया 
के अन्त तक 6 से 4 व के आयु-वर्ग के बच्चो मे से 90% के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की 
जा सकेगी, जबकि योजमा के प्रारम्भ में इस वर्ग के 69% वच्चों के लिए ही प्राथमिक शिक्षा की 
व्यवस्था है। देश के लगभग 0 करोड लोग 5 से 55 वर्ष के आयु-वर्ग में प्रौद अशिक्षित है। 
इनमें से 6 6 करोड को योजना के अन्त तक शिक्षित किया जा सकेगा । हा 

(2) ग्रामीण स्वास्थ्य-योजना मे प्रत्येक ,000 जनसरया पर्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य 
कार्यकर्ता एव एक दाई की व्यवस्था की जानी है। प्रत्येक ब्लॉक मे एक प्राथमिक स्वास्थ्य-कैन्द्र 
तथा 38,000 उप-न्स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना की जायेगी । इसके अतिरिक्त 400 स्वास्थ्य-देन्दो 
को 80 पलगों वाले चिकित्सालयों से बदला जायेगा । 

(3) प्रामोण सडकें--योजनाकाल म ,500 एवं इससे अधिक जनसरया वाले समस्त 
ग्रामो तथा ,000 से ,500 तक कौ जनसरया वाले आधे ग्रामो को सडकों से जोडा जायेगा । शेष 
आधे ऐसे ग्रामो को अगले पाँच वर्षो मे अर्थात्‌ !983-88 मे सडको से जोडा जायेगा। 

(4) पेयजल--यह अनुमात है कि लगभग एक लाख ग्रामो गे पेयजल वी पर्याप्त सुविधाएँ 
नहीं है। इन एक लाख ग्रामों मे पेयजल की व्यवस्था योजना के अल्त तक की जा सकेगी । 

(5) प्रामीण विद्यरीकरण--982-83 तक लगभग 40 हजार ग्रामो का विद्युतीकरण 
किया जायेगा जिससे योजना के अन्त तक लगभग 50% ग्राम प्रत्येक राज्य एव केन्द्र -शासित प्रदेश 
मे बिद्युतीकृत किये जा सकें । 

(6) निवासप्तगृहू एव नगरीय विकास--पाँचवी योजना म लगभग 70 लाख भूमिहीन 
श्रमिकों को मकान बनाने हेतु भूमि प्रदान की गयी परन्तु इन्हू मकान क निर्माण हेतु इस भूमि को 
विकसित करने के लिए कोई सुविधाएँ प्रदान नही की गयी | 978-83 की योजना में मकानों के 
लिए विकसित भूमि की योजना के अन्तर्गत 80 लाख भूमिहीन श्रमिको को लाभ प्राप्त होगा । 
इसके साथ ही प्रत्येक 30 धरो पर पेयजल को व्यवस्था, राफाई व्यवस्था आदि का आयोजन भी 
किया जाय्रेगा | नगरीय क्षेत्रों मे चालो (50705) मे सुधार करके लगभग 30 लाख चाल-निवा- 
सियों को लाभ पहुँचाया जायेगा तथा शेष 80 लाख चाल-निवासियों के लिए अगली योजता में 
आयोजन किया जायेगा । आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गो को छोटे नगरों मे मकान बनाने के 
लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी । 

(7) पौष्टिक आहार--स्यूत पौष्टिक आहार पाने घाले बच्चो को दोपहर का भोजन और 
माताओं एवं शिशुओ को सहायक पौष्टिक आहार परिद्योजनर को, ग्रामो एड ब्लॉको में लागू किया जायेगा 
जहाँ अनुसूचित एव जनजाति की जनसंख्या का अनुपात अधिक है ( इस योजना का लाभ लगभग 

26 लाख बच्चो तथा लगभग 40 लाख माताओ को दोपहर के भोजन का लाभ प्राप्त होगा। 
शामाजिक न्याय 


योजना में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन-स्तर व्यत्तीत करने बाली जनसस्या को 
विकास का काम प्रदात करने के लिए राजकोपीय कार्यवाहियों के अतिरिक्त उत्पादन की समस्त 
सगठनात्मक एवं स्वामित्व की सरचना में पुनवितरण के उद्देश्य के आधार पर परिवतन एवं सुधार 
किये जाने है। पुनवितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि सुधार का तेजी से लागू किया जायेगा 
सथा नग्ररीय राम्पत्ति एवं समामेलित सस्थाओ की सम्पत्ति का विवेकीकरण, कमजोर वर्गों के पक्ष 
मे बस्तुओ एवं मेवाओ का प्रभावशाली वितरण, दोहरी मूल्य-तीति, सुदृढ सावंजनिक वितरण-व्यवस्था 
एवं लघु उत्पादकों एव कृपकों की साख एवं आदायो के वितरण का आयोजन यांजना में किया 
जापेगा । पिछदे हुए क्षेत्रो को क्षेत्रीय निोजन कार्यक्रम एव न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से धघायमिकता 
दी जायेगी और पिछडे वर्गो, पहाडी क्षेत्रो, जनजाति क्षेत्रों कै विकास के लिए विरोध कार्यक्रम सचा- 


लिप किये जायेंगे। योजना में निर्धत जनसस्या के लाभ के लिए अग्रलिखिन कार्य वाहियो को अधिक 
महत्व दिया जायेग्रा 
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(!) सम्पत्तियों विशेषकर कृपि-भूमि, नगरीय जायदाद तथा समामेलित सम्पत्ति के वर्त- 
मान वितरण को प्रभावित करके उसके पुनरवितरण की व्यवस्था की जाय । 

(2) सार्वजनिक क्षेत्रका सचालन इस प्रकार किया जाय कि आवश्यक वस्तुओ, अव 
सरचना सुविधाओं एवं समाज-सेवाओ का अधिक लाभ कम आय वाले उपभोक्ताओं को उप 
लब्ध हो सके । 

(3) सस्थागत साख एवं आदायो मे लघु कृपको एवं लघु उद्योगपतियों के अज्ञ को बढाया 
जाय तथा इन्हे तकनीकी एवं विषणन सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाय ! 

(4) बेरोजगारी के निवारण से सस्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के संचालन के फल- 
स्वरूप विषमताओं को कम करना सम्भव हो सके । 

(5) ग्रामीण एवं नगरीय निर्धन वर्ग को संगठित किया जाय। 

(6) योजना में विषमताओं की कमी के लिए उपयुक्त आय-तीति को महत्व दिया जाय ! 

योजना के कार्य जम को ग्रामोन्मुख करके पुनरवितरण की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया 
है । प्रत्येक विकास-कार्यक्रम की सरचता एवं सचालन इस प्रकार किया जाना है कि पुनवितरण की 
प्रक्रिया गतिमान की जा सके। भारत के नियोजित विकास के इतिहास में ग्रामीण एवं क्रृपि विकास 
को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रथम बार प्रदान की गयी है | यद्यपि प्रथम योजना में भी कृपि-विकास 
को प्राथमिकता प्रदान की गयी थी परन्तु यह योजना एक छोटी योजना थी जिसमे अर्थ-ब्यवस्था 
को विकास के लिए तैयार किया गया था और अर्थ-व्यवस्था मे कोई सरचनात्मक परिवर्तन करते 
को व्यवस्था नहीं को गयी थी । वर्तमान याजना (978-83) एक बहुत बडी योजना है जिसमें 
ग्रामीण एवं कृषि-विवास को एक कार्यक्रम के रूप मे ही नही लिया गया है वरन्‌ इसे बेरोजगारी एंव 
गरीबी-उन्मूशत तथा विषमताओ को कम्त करने का साधन भी माना गया है। यद्यपि अभी तक की 
योजनाओ की समर-नीति मे आधिक विपमताओं को कम करने और निर्धतता-उन्मूलन के उद्देश्यों 
बो सम्मिलित किया जाता रहा है परन्तु ग्रामीण विकास को आध्िक प्रगति एवं सामाजिक न्याय 
का आवश्यक अग नही माना गया । वर्तमान योजना को ग्रामीण-विकास मॉडल पर आधारित किया 
गया है। दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्र मे जहाँ अभी तक बडे नगरो एव बडे उद्योगों के विकास एवं 
बिस्‍्तार को महत्व मिलता रहा है वहाँ वर्तमान योजना में छोटे नगरो एवं छोटे उद्योगों के 
विस्तार एवं विकास के लिए ठोस कार्यक्रम सम्मिलित किये गये है । इस व्यवस्था से नगरीय क्षेत्र 
को निर्धम जनसख्या एवं वेरोजगारो को लाभ प्राप्त होगा | इस प्रकार इस योजना में सौगिक 
विकास (8287०897५6 /0९५८००77९॥() के साथ वितरण-पक्ष को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है 
और इसवा लिए आवश्यक आयीजन भी छिये यये हैं / 

अभी तक फी हमारी योजनाओं का अनुभव यह रहा है कि लक्ष्यों एव उद्देश्यों तथा क्रियास्व- 
यन एवं उपलब्धियों में बहुत अन्तर बना रहा है । वतंमान योजना के क्रियास्वयव एवं सचालन में 
उसे पिछली योजनाओं के दोपों से मुक्त रखना कहाँ तक सम्भव हो सकेगा, यह अभी अनुमान लगाना 
सम्भव नही है क्योकि योजना के क्रियास्वयन एवं सचालन के तन्त्र में कोई मुलभूत परिवर्तन नहीं 
किया गया है। 

यद्यपि योजना मे ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के अवसरो में वृद्धि करे का आयोजन किया 
गया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार का स्तर आय के दृष्टिकोण से इतना नीचा है कि पूर्ण- 

कालीन रोजगार प्राप्त लोग भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए पर्याप्त अजेन नहीं 
मिल हैं । ऋषि विकास कार्यत्रमो का लाभ भूमिधारी कृपकी को उपलब्ध होता है और भूमिहीय 
आमीण एन नह ४2 होने पर भी उसकी आय मे पर्याप्त वृद्धि नही होती है। इस प्रकार 
जचः उद्योगों हे विद 8 में निरन्तर अन्तर बना रहता है । यद्यपि योजना मे ग्रामीण एव 

जे शव विस्तार की व्यवस्था की गयी है परन्तु लघु उद्योगो को प्रदान किये जाने 


प्रस्तावित योजना | 283 
बाले लाभो एव सुविधाओं को बडे उद्योगपति एव पूंजीपति बड़े आकार के उपक्रमो की प्रविधियों 
को अलग-अलग व्रके लाभ उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं । 

योजना में हीनापं-प्रवन्धन को अर्थ साधनों में स्थान प्रदान किया गया है । हीनाथं-प्रवस्धन 
का उपयाग योजना के क्रियान्वयन में वाधाएं प्रस्तुत करता है ओर विकास कार्यन्म के वितरण-पक्ष 
को कमजोर करने में सहायक होता है! योजना के आकार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
नियोजको ने “बडे घक्क्रे! (88 ९०5) के पज़िद्धान्त को मान्यता दी है और बृहदाकार विनियोजत से 
अर्थव्यवस्था को गतिशोल करने का प्रयत्व किया हे। वृहदाकार विनियोजत होते हुए भी 
योजना मे प्रगति-दर 5% से कम ही रखी गयी है । इतनी कम धप्रगति-दर पर निर्धनता-उन्मूलन 
एवं कमजोर वर्ग के पक्ष मे आय का प्रवाह होना सन्देहजनक है । कठोर नियन्त्रण की अनुपस्थिति 
में विकास क लाभों को निर्धन वर्ग तक पहुँचाना तभी सम्भव हो सकता है जबकि विकास कौ दर 
7% के लगभग रखी जाय । परन्तु योजना के लक्ष्यों एव कार्यक्रमों मे उपलब्धियों एवं उपस्थित 


परिस्थितियों झे आधार पर सशोघन किया जा सकेगा। यह व्यवस्था योजना की सफलता में सिद्ध 
हो मकती है । 


भाग 3 
आर्थिक प्रभति की समस्याएँ 
[97079०छ5 6 &5९07077८ 58720५0] 
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अल्प-विकास का सन्दर्भ उत्पादन के किसी एक या अनेक घटको की न्यूबता से हे | यह 
घटक जनसख्या-सम्बन्धी परिस्थितियाँ राजनीतिक एब सामाजिक घटफ, जैसे विदेशी शासन, 
तानाशाही शासत अथवा सामन्तवादी शासत आर्थिक घटक, जैसे पूँजी, तान्त्रिक ज्ञान, साहप आदि 
में से एक अथवा अनेक की हीवता हो सकते है। इन घटकों की न्यूनता अथवा दोपपूर्ण होने के 
कारण अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं हों पाता है और उस राष्ट्र को अल्प-विकसित राष्ट्रों के वर्ग 
मे स्थान प्राप्त होता है । अल्प-विकास वी परिभाषा मूलत घिकास की परिभाषा पर निर्भर रहती 
है । विकास में सम्मिलित होने वाले तत्वो मे से जब कोई एक अथवा अनेक तत्व किसी अर्थ-व्यवस्था 
मे उपस्थित नहीं रहते तो उस अथें-व्यवस्था को अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था कहते है। परस्तु 
विकास भे सम्मिलित होने वाले तत्व स्थिर नही होते है । वे समय और परिस्थितियों के भनुसार 
बदलते रहते है | विज्ञान एव तान्त्रिकताओ की सीत्र गति से प्रगति होने के कारण अच्छे रहन-सहन 
की आवश्यक सामश्रियाँ एवं सुविधाएँ निरन्तर बदलती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप विकास 
के तत्वों में भी परिवर्तत होता जा रहा है । वह देश जो अपने नागरिकों को उच्चतम जीवन-स्तर 
प्रदान कर सकता है, विकसित देश कहलाता है । उच्चतम जीवन-स्तर एक तुलनात्मक विचार है 
अर्थात्‌ अन्य देशो के नागरिकों के जीवन-स्तर की तुलना मे जिस देश के नागरिकों का जीवन-स्तर 
सर्वोच्च एवं सुखद हो, उसी देश को विकसित देश कहा जाता है । जिस प्रकार विकास का निर्धारण 
विभिन्न देशो के जीवन-स्तर का तुलतात्मक अच्ययन करके किया जा सकता है, उसी प्रकार अल्प- 
विकसित अवस्था का निर्धारण भी विभिन्न विकसित एवं अल्प-बिकसित राष्ट्रों के जीबन-स्तर की 
तुलना करके किया जा सकता है । 
अल्प-विकसित्त राष्ट्र की परिभाषा 
अल्प-विकसित अवस्था वास्तव में एक तुलनात्मक अवस्था है और इसके कोई विशेष लक्षण 
निश्चित करना सम्भव नहीं है। आधिक्र एवं सामाजिक मान्यताओं, विकास की सीमाओं तथा 
अन्य राष्ट्र मे किय्रे गये विकास की मात्रा तथा गति में परिवर्तन के प्रभाव अल्प-विकसित अवस्था 
के लक्षणों पर पूर्षरूपेण पडते है । जीवन-स्तर की न्यूनता, अज्ञानता, आधारभूत अविवार्यताओ 
(उदाहरणार्भ, भोजन, वस्त्र, गृह आादि) की गपर्याप्तता आदि अल्प विकास के मुख्य लक्षण हैं। भविष्य 
में इन लक्षणों मे परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है। 
भ्रा पालविया (शरण 4९४४) के अनुसार “प्रति व्यक्ति आय का न्यून-स्तर, अज्ञानता की 
अधिकता तथा परिणामस्वरूप लैंटिन अमेरिका एशिया मध्य-पूर्व, अफ्रीका तथा पूर्व के समीप के 
देशों में आदिवासियों के न्यून जीवन-स्तर मे ससार की सभ्यनाओं तथा मानव-समाज के विचारशील- 
बर्गे की विचारघाराओ को आाकपित किया है । ऐसी सोचनीय दशाओं के साथ-साथ उत्तरी अमरिका 
तथा पश्चिमी यूरोप के उन्नत जीवन-स्तर तथा अनन्य छुविधाओ की उपस्थिति ने अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति को एक बड़ा खतरा उपस्थित कर दिया है ! विकंस्तित क्षेत्रों मे भूख को समस्या नहीं है, 
उत्पादन वृद्धि के मार्ग पर है तथा जनसाधारण शिक्षित ही नही अपितु उनके ज्ञानवर्डध न हेतु पुस्तके 


। 
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उपजब्ध है अन्छे पुस्तकालय भी हैं और पशुओ के खाने तथा चिकित्सा का प्रबन्ध अल्प विकसित 
क्षेत्रा में जनसाधारण को उपलब्ध सुविधाओं की तुलना मे श्रेष्ठ है। अल्प विकसित राष्ट्रो में 
शिक्षा अपवाद नही बरन्‌ सामान्य लक्षण है, प्रतिदिन दो समय भोजन प्राप्त होना समस्या है 
नथा तान्त्रिक सामग्री की अनुपस्थिति वे कारण उत्पादन स्थिर तथा अनियमित है ।"? 

प्रोफेसर सेम्युलसन (छ0[ 5धग्ाएश500) के अनुसार, “साधारणत एक अत्प-विकसित 
राष्ट्र वह हैं जिसमे प्रति व्यक्ति आय ऐसे राष्ट्रो, जैसे कनाडा, सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, 
प्रन्‍न्स तथा पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम हो / प्राय अल्प विकसित राष्ट्र 
उसे कहा जाता है जिसम॑ आय के स्तर से पर्याप्त सुधार करने की क्षमता हो ।/“2 

इस परिभाषा से यह स्पप्ट है कि विकास एवं तुलनात्मक अवस्था का नाम है। प्रत्येक राष्ट्र 
वास्तव में अल्प विकसित समझा जा सकता है क्योकि कोई भी राष्ट्र विकास की पूर्ण अवस्था को 
प्राप्न नही हो मत्रता है । आज जो राष्ट्र विकसित हैं और जिनको अर्थ व्यवस्था से तुलना करने 
अन्य राष्ट्र अपनी आशिक श्रेणी निर्धारित करते हैं ये राष्ट्र भी अल्प विकसित अवस्था से हावर 
गुजर चुवे है । ससार वे अधिकतर राष्ट्र इस परिभाषा के अनुसार अत्प-विकसित समझे जा सकते 
है। जैवब वाइतर मे अत्प-विकसित राष्ट्र उस राष्ट्र को समझा है “जिसमे अधिक पूँजी अथवा 
अधिक श्रम अथवा अधिक उपलब्ध प्राह्ृतिक साधनों अथवा इन सभी का अधिक उपयोग करने के 
अच्छे सम्भावित अवसर हा जिसमे वह राष्ट्र अपनी वतमात जनसरया को एवं ऊँचे जीवन 
स्तर अथवा यदि उस राष्ट्र मे पहले से ही प्रति व्यक्ति आय वा स्तर ऊँचा हो तो अधिक बडी 
जनसरया का बम से कम पहले के समान जीवन-स्तर का पोषण कर सके ।/!3 

बादनर (78०00 शधाध्ा) न इस परिभाषा में बतमान म उपलब्ध उत्पादन के साधनों दे 
उपथाग की सम्भावना को ही महत्व दिया है, जबकि अन्प-विकसित राष्ट्रों में नये साधनों की 
खोज परवे उनका आथिब' विघटन एवं शोषण किया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त 
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इस परिभाषा मे केवल आथिक घटको को ही स्थात दिया गया है, जबकि बल्प-विकप्तित राष्ट्रो मे 
सामाजिक घटको का प्रभाव भी विकास पर पडता है। 
सयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त अल्प-विकथित राष्ट्रों के आधथिक विकास को कार्यवाहियों से 
सम्बद्ध एक समिति ने अपने प्रतिवेदन मे अत्प-विकसित राष्ट्रों को परिभाषित करते हुए कहा है कि 
“हुम् इससे (अल्प-विकसित राष्ट्र से) उन देशो को समझते है जिनमे भ्रति व्यक्ति आय सपुक्त राज्य 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशो की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की 
तुलना में कम हो । इस अर्थ में 'अल्प-विकसित देश” वाक्य 'निर्धेन देश! वाक्य का उचित पर्याब- 
बाची है। 
अल्प-विकसित देश (एातंश-वं2ए८४०ए९० ८0प्प५) को विर्धेत देश का पर्वाववाची 
कहना उचित नही है क्योकि ये दोनो शब्द अलग-अलग आभास प्रस्तुत करते है। 'निर्धन देश' शब्द 
से ऐसे देश का आभास होता है जिसमे विकास की सम्भावना के लिए जिस गतिशीलता की 
आवश्यकता होती है, बहू विद्यगान न हो । “निर्धन! शब्द केवल यह व्यक्त करता है कि देश के विकास 
के लिए साधनो का और अधिक उपलब्ध होता सम्भव नहीं है जौर यह देश उपलब्ध साधनों का 
सीमान्त उपयोग कर रहा है । 'निर्धत/ शब्द यह भो व्यक्त नही करता कि देश के अल्प-विकर्सित 
होने के क्या कारण हैं ? द्वितीय महयुद्ध के पूर्व अल्प-विकम्तित' शब्द के स्थात पर आधिक पिछडापन 
(४०००००॥८ 82८८ए४०॥९०४५) उपयोग किया जाता था परन्तु यह शब्द ऐसा आभास देता था 
कि उस राष्ट्र भे विकास सर्वधा अगुपस्थित है और वहाँ की अर्थ-व्यवस्था स्थिर हो गयी है जिसमे 
विकास की सम्भावनाएँ नही है । इल दोषो के कारण ही “निर्धन' एवं 'भाथिक पिछड़ेपन' शब्दो का 
उपयोग अब अल्प-विकसित राष्ट्र के लिए नहीं किया जाता है । 
कुछ लोग “अल्प-विकसित देश” शब्द को अधिक रुचिकर न होने के कारण “विकासशील 
देश! (00५७॥००॥08 ९०५०॥४६७) शब्द के उपयोग को अधिक उचित समझते है परन्तु 'विकास- 
शील' क्षथवा “विकासोन्मुख' शब्द उन्ही देशो के लिए उपयोग करना उचित होगा जो विकास की 
ओर अग्नसर हो । अफ्रीका एवं एशिया में अब भी कुछ राष्ट्र ऐसे है जिनमे विकास के लिए प्रयत्न 
नहीं किये जा रहे हैं। ऐसे राष्ट्री को विकासोस्मुख कहना उचित त होगा । इन सब विचारों के 
आधार पर यह कहना उचित है कि “अल्प-विकसित' शब्द ही अल्प-विकसित राप्ट्रो के लिए उपयुक्त 
ज्ज्ञा है। 
यूजीन स्टेनले ने अल्प-विकप्तित राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा है “जिसके मुख्य लक्षण, व्यापक 
दरिद्रता, जो दीर्घकालीन हो और किसी अस्थायी प्रतिकूल परिस्थिति के फ्लस्वरूप उदय नहीं हुई 
हो, तथा उत्पादन एवं सामाजिक सगठनो की अप्रचलित विधियाँ हो। इसका तात्यय॑ यह है कि दरि- 
द्त्ता पूर्णस्पेण प्राकृतिक साधनों की त्यूनता के कारण नही होती है और इसलिए इस दरिद्वता को 
उन विधियों का उपयोग करके, जो अन्य राष्ट्रों में प्रमाणित हो चुकों है, कम करना सम्भव हो 
सकता है ।!? 


इस परिभाषा मे दीपकालीन निर्धनता को जाधार माना गया है और साथ में यह भी कहा 
गया है कि इस निर्धतता को कम करना सम्भावित होना चाहिए। दूसरे शब्दों मे यह कह सकते 
है कि वे राष्ट्र ही अल्प-विकसित कहे जाने चाहिए जो वर्तमान मे निर्धन हो और जिनकी भविष्य में 
आशिक प्रगति होने की सम्भावना हो । यूजीन स्टेनले ने अपनी पुस्तक “796 कराकर णी फावंध- 
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200 ८०/०८वें ८०४:४7८5४” में सत्‌ 954 मे समार के विभिन्न राष्ट्रो को उनके आर्थिक वित्त करी 
श्रेषी के आधार पर निम्भवत्‌ विभक्त क्या था 

(अ) जझत्यपिक्त विकसित राष्ट्र--आस्ट्रेलिया, वेब्जियम, कनाडा, डेनमार्ज़, प्रा, जर्मंती, 
नोदरवैण्ट न्यूजीनैण्ड नावें, स्वीडन, स्विटजरलैप्ट, द्रिटेन, सदुक्त राज्य अमेरिका । 

(आ) मध्यम श्रेणी के राष्ट्र-अर्ेण्डादना, जास्ट्रिया, चिली, कठ्धवा, चेक्रोस्लीवाक्या, 
फ्निलैप्ड हगरी, आपरलैण्ड, इज़रादल, इठलो, जापान, पोलैण्ड, पुर्तेगाल, प्यूरटोरिका, स्पेन, 
दक्षिणी अफ्रीका, रूस, यूरुग्वे, वेनेजुएला ॥ 

(इ) अन्प-विकसित राष्ट्र--अशीका के समी राष्ट्र (दक्षियों अफ्रीका सघ को छोटकर), 
एडिया के सभी राष्ट्र (जापान और इजराइल को छोडकर) तथा अलवानिया, वलगारिया, ग्रीच, 
रूमानिया, यूगास्लाविया (द्रोप में) तथा बोलौविया, ब्राजील, पश्चिमी द्वीपसमूह, कोलम्बिया, 
कोस्टारिका, डोमीनिकन गधतन्त, इक्वेडार एल सालवेडोर, ग्वाटेमाला, हैटी, हौप्टूरस, मेक्सिको, 
निकाराज्वे वैराच्वे, पीरू (दक्षिणी अमेरक्षि में) । 

उपर्पुक्त वर्गीकरण के अनुसार ससार क्यो 70% जनलख्या कन्य-विकत्धित राष्ट्रों की नाब- 
रिक थी, जिसे समार की दल आवब का 20" भाग प्राप्त होता था, जबकि सयुक्त राज्य अमेरिका 
में मनार की दुल जनसत्या के 6% माय को समार वी कुल जब का 38% मा प्रा 
था तथा यूरोप में ससार की दुल जनसब्या के 22% जाय का ससार की बुल आय का 36% भाग 
उपलब्ध था ) 

जे आर हिक्य (7 ४ प्ताश5) न अल्प-विकत्तित राष्ट्र की परिनाया में तकनीकी एवं 
मौद्िक् परिश्रमो का अधिक्न महत्व दिया है। हिकस के अनुसार, “एक जत्प-विकत्चित राष्ट्र उस 
राष्ट्र को कहने हैं जिस में तकनीकी एवं मौद्रिक स्तर उत्पादन एवं बचत की वास्तविक न्यून स्रीमा 
के अनुरूप होता है जिसक परिणामस्वर्प प्रति श्रमिक्र इकाई औसत पारिश्रमिक उस प्रारिश्रमिक- 
स्वर से कम रहता है जो क्लात तकनीकी का ज्ञात साथनो पर उपयोग करने मे उपलब्ध हो सकता 
है ।”र हिक्प से उस परिमाषा में अल्प-विकृसित राष्ट्रो में ब्यापक्ष गरीबी का कारण तकतीकी 
पिछटेपन को माना है । 

प्रथम पचवर्षीय बोजना के प्रतिवेदत में लल्प-विकसित राष्ट्र को इस प्रक्वार पश्मिपित 
किया गया “एक अल्प-विकसित अव॑ं-ब्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें उपयोग की गयी 
अथवा अशत उपयाग का गयी जतशक्ति तथा अशापित प्राहृतिक साथनों का सह-अस्तित्व कमया 
अधिक मात्रा म हाता है। इस जवस्था का कारण वान्विक्ताओं की जडता अथवा कुछ खामाजिकत 
एवं शायिक्र घटक्ा का बाघक होना हो उकता है जा जय व्यवस्था की अवितर गतिजील शतक्तिय्रा का 
सम्यि होने से रोकते है ।/ इसी परिदापा मे अल्प विकसित राष्ट्र क तीन प्रमुख लक्षण बताद 
गये हैं--(0) -नयथ्क्ति एवं प्राइतिक्त साधनों का पूथतम उपयोग न किया जाना, (7) अकुछल 
तान्निक्ञताआ का उपयोग, तथा (70) विज्ञान में बाबक सामाजिक एवं जाजिक तत्वों का प्रमुत्त । 
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अल्प-विकसित राष्ट्रो का परिचय | 298 


यह परिभाषा अल्प-विकास के कारणों का स्पष्टीकरण करती है परन्तु उनके भ्रभावो पर प्रकाश 
नहीं डालती अर्थात्‌ परिभाषा मे दिये गये अल्प विकास के कारणों के प्रभाव--निर्धनता, दरिद्रता 
एुब निम्न जीवन-घ्तर--की ओर सकेत नही देतो है । 
उपर्युक्त परिभाषाओ से ज्ञात होता है कि अल्प विकसित राष्ट्र उस राष्ट्र को कहते हैं जिसमें 
निम्नलिखित तत्व हो 
() राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का विकसित राष्ट्रो की तुलना मे कम होना, 
(2) व्यापक निर्धतनता का होना, 
(3) जनशक्ति एवं प्राइतिक साधनों का पूणत्रम उपयोग न होना, 
(4) उत्पादत की तान्द्रिकताओ का रूढिवादी, अकुशल एव परम्परागत होना, 
(5) आशिक विकास में बाधक सामाजिक एवं आथिक घटको का प्रभुत्व होना, 
(6) जनसाधारण का जीवन-स्तर निम्न होना, 
(7) विकास की सम्भावनाओ का होना । 
अएप-विकसित राष्ट्रो के लक्षण 
विकास एक ऐसी सतत्‌ विधि है जो न तो किसी क्षेत्र में पूर्ण कही जा सकती है और न 
ही यह किसी क्षेत्र में सवेथा अनुपस्थित होती है। यह विशेष सज्ञा किसी विश्वेष ढग, वस्तु अथवा 
विधि को प्रदत्त नही है। विभिन्न क्षेत्रों की उन्नतशील दशाओ के सामूहिक रूप को विकास कहा 
जाता है | इसमे विशेषतया उत्पादन-वृद्धि, वस्त्र गृह, शिक्षा, चिकित्सा तथा जीवन की अन्य सुधि- 
घाओ एंव आवश्यकताओ की कम लागत, कम कठिनाई तथा कम परिश्रम द्वारा उपलब्धि सम्मि- 
घित है। इसके द्वारा जनप्रमुदाय के भोजन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तर मे वृद्धि की जा सकती 
है । इसकी पृष्ठभूमि मे अधिक अवकाश ([.0/४78) तथा ज्ञात में वृद्धि निहित है। ऐसे ही राष्ट्रो 
को अल्प-विकसित कहा जाता है जिनमे विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हो । ससार मे कोई भी 
राष्ट्र ऐसा नही है जिसमे विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान न हो । कुछ राष्ट्र अल्प-विकप्तित इसलिए 
है कि इनमे उपलब्ध एवं सम्भावित साधनों का उपयुक्त तान्त्रिकताओ के माध्यम से ज्नसाधारण 
के हित के लिए उपयोग नहीं किया गया है। आधुनिक युग से विज्ञान एवं तकनीक में निरन्तर 
सुधार होने के कारण साधनों के गहनतम उपयोग की सम्भावनाएँ सदैव बनी रहती हैं । इस प्रकार 
फोई भी राष्ट्र विकास की बन्तिम श्रेणी पर पहुँचा हुआ नहीं माना जाता है और व ही कोई राष्ट्र 
अविकसित अथवा निर्घन कहा जाता है। प्रत्येक अल्प विकसित राष्ट्र में विकास की सम्भावनाओ के 
विद्यमान रहने के कारण अब 'अल्प विकसित” दाक्य का भी उपयोग नही किया जाता है। उन सभी 
राप्ट्रों को जिनमे प्रति व्यक्ति आय विकसित राष्ट्रो से कम है और जिनमे विकास की सम्भावताएँ 
हैं अब विकासोन्धुख राष्ट्र (0९४९०७४०8 0०००८४७७) का नाम दिया जाता है । 
विकाग्योन्मुख्त राष्ट्र की परिस्थितियों भे इतनी अधिक विभिन्नता है कि उनके समान लक्षण 
निर्धारित करता बहुत कठित होता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में कुछ समानताएँ हैं जिनके 
आधार पर अल्प विकस्मित राष्ट्रो की विशेषताओं को निम्नवत्‌ वर्गीकृत कर सकते है 
(]) सामान्य आधिक परिस्थितियाँ 
(अ) प्रति व्यक्ति आय का कम होना, 
(जा) सम्पूर्ण सि्बंधता को व्यापकता, 
(३) निर्धनता का दुश्चक्र, 
(६) आय का विषम वितरण एवं व्यापक निर्धनता, 
(उ) अधिक जनसख्या का कृषि में लग्रे होता, 
(ऊ) रोजगार की सोचनीय स्थिति, 
(ए) पोष्टिक आहार की कमी, 
(ऐ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे न्यून भाग, 
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(थओ) दिदेशी व्यापार में प्रतिझूल शर्तें, 
(ओऔ) तान्त्रिय जवान वी कमी, 
(थ) भआधारमूत सुतिधाओं थी वमी । 

(2) 7प्ि वी श्रधानता एवं दि वी दयनीय स्थिति, 

(3) जनसंर्या-सम्बन्धी परिस्थिनियाँ, 

(4) श्राउत्तिक साथनी वी न्यूनवा एवं उनका आशिक उपयोग, 

(5) मानव्रीय शक्ति वा अवुशन एप पिछटा हुआ होना, 

(6) पूंजी क्री स्यूनता 

(7) ब्िदेशी व्यापार को प्रधानला । 
] सामान्य आर्थिक परिस्थितियां 

सामास्य आथित परिस्थितियों बे अन्तर्गत वे सत्र परिस्थितियाँ सम्मित्िस रहती हैं जा 
सामात्य रुप से सभी आप-विजसित राष्ट्रों म॒ विद्यमान द्वोनी हैं थीर जिततके द्वारा आर्थिक विकाम 
में बाधाएँ उपस्थित होती है। ४रस बर्ग में मिम्नविसिल लक्षण निद्दित रहते हैं 

(अ) प्रति व्यक्ति आय वा कस होना-अप-विकमित्त राष्ट्रों मे निर्पनता व्यापर रुप से 
फैती रहती है. जिसेवा प्रमुस कारण बम राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय का विपम वितरण दवोने हैं । 
इस राप्ट्रो बी अधिकतर जनसर्या इतनी निर्धन होती है वि वह अपनी अनिवार्यताओं वी पूर्ति 
नहीं बर पाती है जिसके परिणामस्यरूप बचत एवं विनियोजन की दर भी न्यूत रहती है। जो वर्ग 
क्षिक आय का भाग पाता है उसमे भूमिधारी ([.87080028) द्वाते हैं जो अपनी बचत पा 
प्रिनियाजन उद्योग एवं बाणिज्य में नहीं करते हैं। विश्व बैक द्वारा 87 राष्ट्रों बी प्रति व्यक्ति 
भाव, राष्ट्रीय उत्पादत एव जनमरया या ब्यौरा प्रवाशित किया ग्रया है। शत प्रकाशन वे आधार 
पर प्रति व्यक्ति आय वे अनुसार विभिन्न राष्ट्रों को पाँच यर्गों में विभक्त बर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 
सबव उत्पादन ये कक्ट्े सन्‌ 974 ब॑जेण्टर वर्ष के हैं । 

तालिका [--974 यर्ष मे ससार वे धनी एवं निर्यंतर राष्ट्र 








।॒ | <4 ध्ट् 
556. 6, हि। 0 कीट 8 
हटा मिट के न कि 
जा रू 86 ् (ट 3 है टि 
3, 4 कक 0: १ 
इफिल्ट लटक पट कई 
।कू दंड 8 देह हेड 
राष्ट्रों की सरया 435 42 64 29 9 4687 
जनसत्या पुल (कराट में) 43 48 539 63] 442 3897 
गसमसार वी जनसरया मे जश 
(प्रतिशत) 290 303 439 ॥]॥62 ]06 ]00 0 


सकल राष्ट्रीय उत्तादन 
बुद याग (वराद टावर) 5,00 36,700 54,00 !,86,300 2 6] 200 5,53,400 


सगार व राष्ट्रीय उत्पादन 


में अग (प्रतिशत) मी: 66 98 337 472 ]00 0 
प्रति व्यक्ति औसत सवल 
उत्पादन (डॉलर) ]34 3व। ,004 2,952 6,340 ,422 


उक्त लाजिया ये अध्ययात से ज्ञात हाता है कि प्रति व्यक्ति 200 टॉत्रर मे यम आय बाते 
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राष्ट्रो की सस्या 33 है। इनसे प्राय एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र सम्मिलित है। इन राष्ट्रो मे 
निर्धनता व्यापक रूप से विद्यमान है । इनमे ससार की जनसस्या का 29% भाग निवास करता 
है, जबकि इन्हे ससार के कुल राष्ट्रीय उत्पादय का केवल 27% भाग ही प्राप्त है। इन राष्ट्रों की 
औसत प्रति व्यक्ति आय केवल ॥34 डॉलर है जो विकसित राष्ट्रों की तुलना मे हक है। इन 
राप्ट्रो मे अफगानिस्तान बगला देश, बेनिन, भूटाव, बर्मा, बरुण्डी, कम्वोडिया, चाड, इथोपिया, 
जाम्बिया, गिनी, हेटो, भारत, इण्डोनेशिया, लाओस, मैंडागास्कर, मालावी, मालदीव, माली, नेपाल, 
नाइजर, पाकिस्तान, पुतंगाली टिमोर, रुआण्डा, सीयरा-वियोने, सोमालिया, श्रीलका, तजानिया, 
ऊपरी बोह्टा, वियतनाम, यमन और जैरे सम्मिलित है। देसरी ओर धनी राष्ट्र है जिनकी प्रति 
व्यक्ति आय 5,000 डॉलर से अधिक है और सख्या 9 है। इसमे आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बर्मूडा, 
बहनी, कनाडा, डेनमार्के, फ़रास, जमेंती (गणतन्त्र), आइसलैंण्ड, कुवैत, लग्जमब्ग, नीदरनंण्ड्स, नावें, 
कातार, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, यूनाइटेड अरब अमीरात्स (शिग॥6$), सयुक्त राज्य अमेरिका 
और वर्जीनिया द्वीप सम्मिलित है । इन देशों मे ससार की जनराख्या का केवल 0 6९ भाग निवास 
करता है, जबकि ससार के कुन राष्ट्रीय उत्पादय का लगभग आधा भाग इनको प्राप्त है। ,200 
डॉलर प्रति व्यक्ति आय से कम आय वाले रष्ट्रो को विकासशील राप्ट्रो के वगे मे सम्मिलित किया जा 
सकता है। ऐसे राप्ट्रो की कुल सख्या 39 है। इनका ससार की जनसख्या में अण 73 20% है, 
जबकि ससार के कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे इनका बश केवल 9 !% है। थे तथ्य स्पष्ट करते है 
कि ससार की लगभग 27", जनसख्या ससार के 8% उत्पादन का लाभ लेती है और इस विप- 
सता के कारण ही ससार में अशान्ति का वातावरण बना रहता है| इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य 
सामने आता है कि घनी राष्ट्र निर्धत राष्ट्रो के जीवन-ह्तर मे सुधार करने हेतु पर्याप्त सहायता प्रदात 
करने के लिए तत्पर नही है ! सत्तर के दशक में घनी देशों की सम्पन्नता में अधिक तीत्र गनि से 
वृद्धि हो रही है और यह अनुमान लगाया जाता है कि सम्पन्न राष्ट्रो की प्रति व्यक्ति आय 970 
में 300 डॉलर से बढकर 980 मे 4,000 डालर हो जायेगी, जबकि निर्धन राष्ट्रों के लगभग 
00 करोड लोगो की औसत प्रति व्यक्ति भाय सन्‌ 970 मे 05 डॉलर से बढकर सन्‌ 980 
में [08 डॉलर हो जायेगी । इस प्रकार धनी और निर्धन राष्ट्रो के जीवन-स्तर के अन्तर में निरन्तर 
बुद्धि होने का अनुमान है । 
निर्धन जनसख्या का केन्रीकरण अफ्रीका एवं एशिया में है । अफ्रीका में ससार की जनपस्या 
का 0 4% भाग निवास करता है, जबकि इस महाद्वीप को ससार के राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 
2 7% भाग उपलब्ध है। इसी प्रकार एशिया मे (जापान को छोडकर) ससार की जनसख्या का 
50 7९% भाग निवास करता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 8 3% भाग एशिया को 
उपलब्ध है । एशिया मे जापान एक धनी राष्ट्र है। जापाव मे ससार की जनसरया के 2 8% भाग 
को ससार के राष्ट्रीय उत्पादन का 8 ९ भाग उपलब्ध है। एशिया के समस्त अन्य राष्ट्रों को 
मसार के उत्पादन का जितना भाग उपलब्ध है वह जापान के उत्पादन अश के लगभग बराबर है। 
दूसरी ओर, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीपो मे सम्पन्नता का केद्रीकरण है। उत्तरी अभे- 
रिका में सतार की जनसख्या के 6% अश को सस्ार के राष्ट्रीय उत्पादन का 28%, भाग मिलता 
है जबकि यूरोप (रूस को छोडकर) को ससार की जनभख्या के 3 % भाग का निर्वाह करने के 


लिए भसार के राष्ट्रीय उत्पादन का 33% भाग उपलब्ध है । रूस में जतसख्या एवं राष्ट्रीय उत्पा- 


दन के प्रतिशत क्रमश 6 5 और 0 8 है। 

(जा) सम्पूर्ण नि्धंनता को व्यापकता--विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
अयास व्यापक सप से क्ये जाने पर भी सम्पूर्ण नि्ेनता की व्यापकता मे कोई कमी नही हुई है। 
आज भी ससार की बहुत बड़ी जनसख्या विकासशील रप्ट्रो मे केवल भौतिक अस्तित्व बनाये रखने 
का न्यूततम जीवड व्यतीत कर रही है । विकसित एवं विकासशील राष्ट्रो से सम्पूर्ण निर्धन जनपस्या 
की तुलना से ज्ञात होता है कि विकासशील देशो मे निर्धनता दी व्यापकता अत्यन्त सोचनीय स्थिति 
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में है और भविष्य में इस स्थिति मे कोई विश्वेप सुधार होने की सम्भावना नही है। विश्व बैक 
द्वारा प्रकाशित तथ्यों से ज्ञान होता है कि निर्धन राष्ट्रों मे बन-जीवन अत्यन्त कठोर एवं निम्न- 
स्वरीय परिस्थितियों से घिरा हुआ है । 
तालिका 2--निर्धनता एवं विकुसित राष्ट्रो में जोवन को परिस्थितियों की तुलना 
जनसंत्या (करोड मे) शिशु सम्मावित अर वि 
राष्ट्र कुल सम्पर्णतम मृत्यु जीवन “पे 
द् कुल सम्पूर्णतम , मुत्यु-दर शवत क्षमी 
निर्त (प्रति हजार) (वर्षों मे) पल निरश्रता 





निर्षनतम राष्ट्र 20. 75 ]28 50 60 62९ 
विकसित राष्ट्र 70 2 से कम 86 72 2 से कम ॥% 
निर्धन राष्ट्रो मे विकसित राष्ट्रो की तुसना मे शिश्यु मृत्यु-दर आठ गुती अविक है, सम्भावित 
जीवन एक-तिहाई कम है और वयस्क साक्षरता 60% कम है। निर्धन राष्ट्रो मे प्रत्येक दो मे से 
एक व्यक्ति को न्यूबतम पौपष्टिक्त आहार उपलब्ध नही है। इन निषन देशों मे औसत प्रति व्यक्ति 
आय व00 डॉलर से कम है और अगले दशक मे इस आय मे 2 डॉलर प्रति वर्ष मे अधिक वृद्धि 
होने को सम्भावना नहीं है। इस ब्क्लार यह सम्पूर्णवम निर्धनता में फेंसी हुई जनसस्या अपने आप 
को अन्धकारमय जीवन से निकाल पाने में समर्थ नहीं हैं। इनकी निर्धगता का मूल कारण विक्रमित 
राष्ट्रों की इन राष्ट्रो के प्रति उदामीनता है । 
गत 25 वर्षो मे य्यर्वि विक्नासशील राष्ट्रो में दिकास को ग्रलिमान करने के लिए व्यापक 
प्रपन किये गये हैं परन्लु मृत्यु-दर मे तेजी से कमी होने के कारण इन राष्ट्रों मे जमसख्या मे तीब्र 
गति से वृद्धि हुई है। सन्‌ 950 में विकासशील राष्ट्रो (चोद को छोडकर) की जनसल्या 0 करोड 
थी जो सन्‌ 975 में बटकर 200 करोड हो गयी । इस प्रकार इन राष्ट्रो की जनसस्या मे 24% की 
वापिक वृद्धि हुई जो दर विकसित राड्ट्रो की तुलना मे दुगुनी है। इसके साथ ही विक्ञमगोल राष्ट्रो 
बी विकास-दर में दशक प्रति दशक कमी होती जा रही है। ससार के निर्धन राष्ट्रों मे प्रति व्यक्ति 
आय की वृद्धिदर 950-60 के दशक मे 2 6% थी, जो 960-70 के दशक में घटकर ! 80० 
रह गयी और 970-75 के पाँच वर्षो मे घटकर  % ही रह गयी । 
तालिका 3--श्नति ब्यक्ति आय कये विकास-दर 





2950-60 960-70 4970-75 
नि्नतम राष्ट्र 26%, ॥:87५ 445% 
मष्यम आय वाले राष्ट्र 3:22 0 42 
समस्त विश्ञासशील राष्ट्र ०. के हु ५ 
विकसित राष्ट्र 30 का ]9 


कारण विकास- 

होती । वर्तमान काच 
में ससार में न्युनतर एवं अधिकतम प्रति व्यत्तति आय का अन्दर $ 000 डॉलर तक पहुँच गया है । 
विक्ामज्ञील राष्ट्रो को झुल जनसन्या में से 420 करोड लोगो को शुद्ध पीने का पानी एवं जन- 
स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नही हैं | 70 करोड लोगो का भोजन अत्यन्त गैर-पौष्ठिक होता है, 55 
अशिक्षित हैं 25 करोड (जो नगरों में रहते हैं) के पान निव्रासगृह नहीं हैं ओर क्रोडो 
हैं। विक्नास्ञोल राष्ट्री को 200 करोड जनसत्या में से 86 करोड लोग 73 दर्य 
से कम आउु के हैं जिन पर इन राष्ट्रों की भविष्य दो आाझाएँ निर्भर हैं। परन्तु इनमे एक-विहाई 
को परौस्टक आडार नहीं मिलचा और 29 करोड स्हूल नहीं जाते हैं । 


विक्ान की दर में क्झो झौर जनसस्प्रा की वृद्धि को दर मे बृद्धि होने 
जा 


थक 
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(३) निर्धनता का दुश्चक--प्रो नकक्‍सें ने अल्प-विकसित राष्ट्रो की एक गम्भीर समस्या निर्धनता 
के दुश्चक्न को बताया है। यह दुश्चक्र इन राष्ट्रों में इसे प्रकार गतिशील होता है कि एक निर्धन 
राष्ट्र विधेन ही बता रहता हैं| इस दुश्चक् के परिणामस्वरूप विकास के विभिन्न तत्व या तो उदय 
नही हो पाते है या फिर वे सुदृढ नही होते है। “निर्षनता के दुश्चक्र का अर्थ विभिन्न शक्तियों के 
त्तारामण्डल के समान गोलाकार रूप मे घूमने से है जिससे वे एक-दूसरे पर इस प्रकार क्रिया एव 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है कि एक निर्धन देश निर्वतता की अवस्था से बना रहता है। 
ससार निधंनता-प्रधान क्षेत्रों मे यह गोलाकार सम्बन्ध पूँजी-निर्माण की समस्या के दोनो ओर 
विद्यमान रहता है ।”? अल्प-विकसित राध्ट्रो के पास अपनी जनसख्या एवं प्राइतिक साधनों के 
सन्दर्भ में पूंजी वे साधन विकसित राप्ट्रो की तुलना मे कम होते है। यद्यपि पूँजो को कमी अल्प-बिकसित 
राष्ट्रो का मुख्य लक्षण एवं समस्या होती है तथापि अन्य घटक, जैसे मानवीय कुशलताएँ, सामाजिक 
मान्यताएँ, राजनीतिक परिस्थितिया, ऐतिहासिक घटवाएँ आदि भी विकास के लिए प्रतिकूल होत हूँ। 
इस राष्ट्रों की स्थिति एक निर्धन व्यक्ति के समान होती है जो पर्याप्त भोजन न होने के कारण 
कमजोर रहता है। अपनी शारीरिक कमजोरी के परिणामस्वरूप उसकी कार्य करने की क्षमता कम 
रहती है जिससे उसे कम आयोपाजंन होता है। कम आयोपार्जन करन के कारण वह पर्याप्त भोजत 
उपलब्ध नहीं कर पाता है । इरा प्रकार इस व्यक्ति की निर्धनता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व 
एक-दूसरे के कारण एथ प्रभाव होते है । एक निर्धन राष्ट्र की निर्धनता को प्रभावित करने वाले 
तत्व भी एक दूसरे के कारण एव प्रभाव होते है । निर्धतता का कारण पूँजी सचय की कमी होती है 
और पूंजी सचय पूंजी की पूति एवं पूँजी की माँग से वनता है। पूंजी की पूर्ति बचत करने वी इच्छा 
एवं बचल करने की क्षमता से प्रभावित होती है। दूसरी ओर पूँजी की माँग बिनियोजन 
सम्बन्धी अभिप्रेरण पर निर्भर रहती हैं। अल्प-विकस्ित राष्ट्रों मे पुओ की पूति एवं पूँजी की माग 
दोतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले घटक विद्यमान रहते है। पूंजी के पू्ति-पक्ष मे अन्प-विकसित 
राध्ट्रो म आय का निम्न-स्तर ध्यापक निर्धेनता के कारण पाया जाता है जिससे लागों में बचत 
करने की क्षमता कम रहती है । कुशल साख-समस्याओ की अनुपस्थिति एवं विपणि-अपूर्णताओं के 
कारण बचत का पर्याप्त लाभ बचतकर्ता को उपलब्ध नही हो पाता है जिससे लागो भे बचत करने की 
इच्छा भी कम पायी जाती है। इसके अतिरिक्त बचत की उत्पादक क्रियाओं में विनियोजन करने की 
प्रक्रिया भी राष्ट्रों मे अन्यन्न शिथिल रहती है और लोग अपनी बचत को तरल साधनों, बहुमुल्य 
धातुओ एवं भूमि तथा भवत-सम्बन्धी जायदादों भे रखना पसन्द करते है । इन सब कारणो से भर्थ- 
व्यवस्था में निम्न रोजगार एवं निम्न पूँजी-निर्माण होता है। निम्न पूँजी-निर्माण के कारण आय का 
स्तर निम्ब रहता है। इस प्रकार एक ओर निम्न पूंजी-निर्माण से कम आय का प्रभाव और दूसरी 
ओर कम आय का परिणाम होता है, जैसा निम्नाकित चित मे दर्शाया गया है 


कमउत्पापकत्ता 





बचत करने 

की कम क्षमता 

0 ०--+ क्जरेजशार एक 
कमविनियौजन 
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दूसरी ओर, निर्धेनता का दुश्चक्र पूँजी के माँग-पक्ष की ओर भी गतिशील रहता है। 
निर्धनता के फ्लस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति कम होती है जिससे कर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं और 
सेवाओं की माँग कम रहती है । कम माँग के कारण पूँजी-विनियोजन के लिए अभिप्रेरण कम रहता है 
जिससे विनियोजन कम किया जाता है और उत्पादकता निम्न स्तर पर रहती है। उत्पाकदता का 
निम्त स्तर तिम्न आय का कारण होती है। इस प्रकार निर्धनता का दुश्चक पूंजी के माँग पक्ष को 
दुर्बल बनाता है । 


पफ्निम्न उत्तादकता 





निम्न विनियोजन रवे 
निम्न बचत 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पप्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रो में निधंदता पूंजी की कमी का 
कारण और प्रभाव दोनो ही होती है जिसके परिणामस्वरूप यह राष्ट्र विकास को गतिशील करने 
मे असमथ होते हैं | देश के मानवीय एव प्राकृतिक साधनों का अवशोषण करने के लिए राज्य को 
पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को गतिशील करना चाहिए । विदेशी पूँजी का उपयोग भी इस दुश्चक्र को 
दूर करने के लिए किया जा सकता है । इस दुश्चक्त मे सम्मिलित किसी एक घटक पर गम्भीर रूप 
से प्रभाव डाला जा सके तो विकास गतिशील हो सकता है । यह प्रभाव आन्तरिक घटनाओं अथवा 
बाहरी परिस्थितियों दोनो और से उत्पन्न हो सकता है । आन्तरिक परिस्थितियों मे राजनीतिक 
ऋ्राम्ति सार्वजनिक व्यय की सरचना में परिवर्तन, कठोर राजकोषीय कायवाहियाँ, मुद्रा स्फीति से 
प्रेरित विनियोजन आदि सम्मिलित है ! दुसरी ओर, बाहरी परिस्थितियों मे युद्ध, आयात एव निर्यात 
की सरचना में परिवर्तन, विदेशी सहायता, निर्यात के मूल्यों मे परिवतंन आदि घटनाएँ सम्मिलित 
रहती हैं । य परिस्थितियाँ निर्धनता के दूषित चक्र को तोडने मे सहायक सिद्ध होती है। निर्ध- 
नता बे दुश्चक को तोडने में आथिक नियोजन का बहुत बडा योगदान होता है क्योंकि आधथिक 
पतियोजन के अन्तगत राज्य द्वारा समस्त जय व्यवस्था को एक इकाई भानकर भौद्विक एवं राज 
कोपीय नीतियों को इस प्रकार निधारित क्या जाता है कि विकास-विनियोंजन की दर निरन्तर 
बढती रहे। 

(ई) आय का विषम वितरण एवं व्यापक निर्धतता--विश्व वैक के अनुमानानुसार लगभग 
प्रत्यक विवासोस्मुख राष्ट्र की 40% जनसख्या अपने देश की आधिक प्रगति में महत्वपूण योगदात 
नही देती है और न ही इन देशों के आथिक प्रगति के लाभ में समान भाग प्राप्त करती है। 400 
विकासान्मुख राप्ट्रोम लगभग 200 करांड लोग रहते है जिनम से 40% अर्थात्‌ लगभा 80 
करोड सीमान्त लोग (700879] गा) है । इनम से 65 करोड लोग ऐसे है जिनकी प्रति व्यक्ति 
बापिक आय 50 डॉलर से भी कम है। निधनता की गहनता ग्रामीण क्षेत्र भे अत्यधिक है। यह 
अनुमान लगाया गया है कि लगभग 60 करोड निर्धन लोग ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करते है | निर्धत 
लागा भ प्राय निम्नलिसित तीन प्रकार के लोग सम्मिलित है 


नर प्‌ ) ऐसे लघु-हृपक जो आधिक जोत के स्वामी होते हुए भी उसका पूर्णतम उपयोग नहीं 
पाने हैं । 
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(2) ऐसे लघु-कृपक जिनके पास गैर-आथिक जोत है और जो अपनी आय की पूर्ति करने 

हेतु गैरकृषि-कार्यवाहियाँ करते है । 

(3) भूमिहीन कृषक जिनमे से कुछ कृषि-मौसम के पश्चात तगरो मे रोजगार पाने के लिए 
चले जाते है। 

ससार भें निर्धन लोगो की सख्या में प्रति वर्ष 2%, की वृद्धि होने का अनुमान है । 

अरल्प-विकसित राष्ट्रो मे इस व्यापक निर्धनता का एक मुख्य कारण आय का विषम वितरण 
है । केनिया, इराक, फिलीपाइन्स, रोडेशिया, ट्यूनीशिया, टर्की, मलयेशिया, कोलम्बिया, ब्राजील, 
मैक्सिको, पेरू, दक्षिणी अफ्रीका, वेनेज्यूला आदि ऐसे विकासोन्मुख राष्ट्र हैं जितमे निम्ततम आय 
वाली 40% जनसख्या को देश की राष्ट्रीय आय का 2% से भी कम भाग, मध्यम आय-स्तर की 
40% जनसछ्या को 35% से कम और शेप 20% अधिक आय वाली जब्सख्या को राष्ट्रीय आय 
का 50%, से 60% भाग उपलब्ध होता है ! दूसरी ओर, वर्मा, तजानिया, भारत, जास्विया, 
ईराब, गिनी, लेबनान, यूरुग्वे, चिली, अर्जेण्टाइता आदि ऐसे राप्ट्र है जिनमे निम्ततम आय-स्तर 
बाली 40% जनसख्या को राष्ट्रीय आय 2% से 7%, मध्यम आय-स्तर वाली 40%, जन- 
सख्या को 25% से 40%, और शेप 20% उच्च आय वाली जनसख्या को 45% से 60% 
राष्ट्रीय भ्ाय का भाग प्राप्त होता है। आय वितरण के सम्बन्ध में विकसित राष्ट्रों में धल्प- 
विकसित राष्ट्र की तुलता मे कम विपमता विद्यमान है। जापान, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा एव 
मयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नतम आय स्तर वाली 40% जनसख्या को लगभग 20% राष्ट्रीय 
आय, मध्यम आय-स्तर वाली 40% जनसख्या को 40% से 42% राष्ट्रीय आय और शेप 20% 
उच्च आय वाली जनसख्या को 30% से 40% राष्ट्रीय आय का अश्व प्राप्त होता है। इन तथ्यों 
से यह स्पप्ट है कि विवशसोन्मुख एथं विकसित राष्ट्रों मे मध्यम स्तर की आय वाली जगसख्या को 
देश की राष्ट्रीय आप का लगभग समान अश प्राप्त होता है । परन्तु 300 डॉलर से कम प्रत्ति 
व्यक्ति आय वाले राष्ट्रो मे तिम्द आय-स्तर को जनसख्या को देश की राष्ट्रीय आय का 2% से 
भी कम भाग प्राप्त होता है | इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अल्प-विकसिंत जथवा विकासोन्मुख 
राष्ट्र मे निर्धनता ब्यापक रूप से विद्यमान है और इन देशो के विकास कार्यक्रमों का आवश्यक 
अग आय-शृद्धि को निम्न आय-स्तर वाले वर्ग के पक्ष मे वितरित करना होना चाहिए । 

(उ) अधिक जनसहृया का कृषि से लगे होना--अल्प-विकसित राष्ट्र प्राय कृषि-प्रधान है 
और इनकी 70% से 90%, जनसख्या क्ृषि-कार्य भे लगी हुई है। उदाहरणार्थ, सन्‌ 964 में भारत 
में 72%, इण्डोनेशिया मे सन्‌ 96] मे 68%,, मिस्र मे सन्‌ !960 में 56 7%, फिलीपाइन्स मे 
सन्‌ 962 मे 57 4% जनसख्या कृषि व्यवसाय भे लगी हुई थी जबकि विकसित राष्ट्रो अर्थात 
संयुक्त राज्य अमेरिका मे सन्‌ 964 में 66%,, कनाडा में सन्‌ 96] भें 2%, ब्रिटेन में 5%, 
फ्रान्स मे सन्‌ 962 में !9 8% तथा न्यूजीलेण्ड मे सन्‌ 964 में 4 4%, ही जतसस्याक्षपि-कषत 
भे लगी हुई थी । अल्प विकसित राप्ट्रो मे श्रम-शक्ति का अविरेक ड्षि मे इतना अधिक है कि 
उसमे से कुछ को यदि कृषि क्षेत्र से हटा लिया जाय तो भी इस क्षेत्र के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव 
नही पडेगा। 

(ऊ) रोजगार की सोचनीय स्थिति--इन राष्ट्र मे अदृश्य बेरोजगारी (/075805८० ए9- 
शाएए09एशधा।) व्यापक रूप से विद्यमान है । गैर-क्रपिक्षेत्रो मे रोजगार के साधन बहुत कम होते 
है भर कृषि, वन एवं मत्स्य के क्षेत्रों में बची हुई श्रम-शक्ति को विवश होकर लगे रहना पडता है| 
दूसरे शब्दों मे यह कह सकते है कि अल्प-विकसित राष्ट्रो मे निर्माण, यातायात एवं वाणिज्य की 
जक्ियाओ भे कम जनसख्या को रोजगार प्राप्त होता है | बर्मो मे सन 93] मे निर्माण-न्षेत्र मे 
3 0९%, मिस्र में सन्‌ 7947 में 3 7%, ब्राजील भे सत 950 में 3 7% , श्रीलका भे सन्‌ 
946 में 2 7% और भारत में सन्‌ 95! में 40 7%, (निर्माण एवं यातायात मे) जनसख्या 
निर्माण-ब्यदसायो मे रोजगार प्राप्त किये हुए घी जबकि विकसित राप्ट्रो, जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका 
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में सन्‌ ।950 में 35 7९, ब्रिटेन मे सन्‌ 795] में 45:8%, आस्ट्रेलिया में सन्‌ 947 में 
35 80%, कनाडा में सन्‌ 95] में 34%, फ्रान्स मे 4 4% (यातायात सहित) तथा स्विदृगर- 
लैण्ड में सन्‌ !94] में 44 5%, जनसरया निर्माण-क्षेत्र में लगी हुई थी । 


(ए) पौष्टिक आहार को कम्ती--व्यापक निर्धनता के कारण अल्प-विकसित राष्ट्रों के नाग- 
रिको को अपनी आय का अधिक भाग खाद्य-पदार्थों एवं अन्य अनिवार्यताओ पर व्यय करना पड़ता 
है । स्वीडन, इजराइल एव नावें मे पारिवारिक व्यय का लगभग 40% खाद्यान्नो पर व्यय करना 
पडता है जबकि यह प्रतिशत भारत, चीन एवं पाकिस्तान में 60% से भी अधिक है | अल्प-विकसित 
राष्ट्री मे पौषप्टिर भोजन भी जनसाधारण को उपलब्ध नहीं होता है। विकसित राष्ट्रों में प्रति- 
दिन प्रति व्यक्ति 3,900 से अधिक कैलरी-उपभोग होता है जबकि अल्प-विकसित राष्ट्रों में 2000 
से भी कम कैलरी-उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया जाता है। ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
सयुक्त राज्य अमेरिका स्विद्जरलैण्ड तथा फ्रान्स मे सन्‌ 956-60 मे प्रति दिन प्रति व्यक्ति 
क्रमश 3290, 3260, 350, 320, 2928 तथा 2940 क॑लरी का उपभोग था जबकि 
भारत में सन्‌ 958-59 मे प्रति दिन प्रति व्यक्ति 980 कैलरी, पाकिस्तान में सनू 957-59 
में 970, फिलीपाइन्स में सन्‌ 958 में 200 तथा श्रीलका में 50 कैलरी का उपभोग किया 
गया । बैलरी-उपभोग के आधार पर सन्‌ 970 वर्ष मे दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण अमे- 
रिका, मध्य अमेरिका, मध्य एशिया के याप्ट्रो के नागरिकों की स्थिति न्यूवदम उपभोग-स्तर से भी 
नीची थी । 

(ऐ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से न्यून भाग---अल्प-विकसित राष्ट्र औद्योगिक दृष्टिकोण से 
पिछडे होने के कारण नियर्ति-योग्य वस्तुओ का कम उत्पादन कर पाते है । इनके निर्यात में प्राय 
खाद्यान्नो एवं कच्चे माल का भाग अधिक रहता है। सन्‌ 970 वर्ष मे औद्योगिक दृष्टिकोण से 
विकसित राष्ट्रो का ससार के कुल निर्यात मे औसत से 72% भाग था । इन राष्ट्रो में सयुक्त राज्य 
अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा जापान का ससार के कुल निर्यात में भाग क्रमश 6'80%, 
44 42% तथा 5 39% था । दूसरी ओर, विकासोन्‍्मुख राप्ट्रो का ससार के निर्यात में भाग 
7%, था । सन्‌ 970 वर्ष मे भारत का ससार के कुल निर्यात में केवल 06% भाग था। 
निर्यात-व्यापार के सम्बन्ध में एक और प्रतिकूल परिस्थिति विकासशील राष्ट्रों मे विद्यमान है 
अर्थात्‌ इन राप्ट्रो का ससार के निर्यात मे भाग निरन्तर कम होता जा रहा है। सन्‌ 950 में 
विकासशील राष्ट्रो का ससार के कुल निर्यात मे 35% भाग था जो सन्‌ 97! मे घटकर 7", रह्‌ 
गया । सन्‌ 970 वर्ष में विकसित राष्ट्रो द्वारा तिमित एवं गैर-निरभित वस्तुओ का क्रमश निर्यात 

467 0 तथा 50 5 बिलियन डॉलर था जबकि अल्प-विकसित राष्ट्रो वा निरमित एवं गैर-निर्मित 
वस्तुओं का निर्यात क्रण ६26 एवं 40 ५ बिलियन डॉलर था । अत्प-विकत्तिद राष्ट्रों का झुछ 
निर्यात मे इस प्रकार गैर-निर्भित वस्तुओं का भाग 76", था जबकि विकसित राष्ट्रों का गैर-निर्मित 
बस्तुओ के निर्यात मे भाग बेवल 23% था। 

ऐसे अल्प-विक्सित राष्ट्र, जो विकास की ओर अग्रसर है के अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक 
विशेषता यह भी है वि इनके निर्यात और आयात मे वृद्धि वर्ष प्रति वर्ष होती जाती है, परन्तु 
निर्यात में होने वाली वृद्धि आयात की वृद्धि से वम है जिसके कारण इन राष्ट्रो का प्रतिकूल व्यापार- 
शेष बढ़ता जा रहा है। 

(ओो) विदेशों व्यापार मे प्रतिकूल शर्तें--अल्प-विकसित अर्थ-ब्यवस्था प्राय विदेशी व्यापार 
पर निर्भर होती है | देश मे उत्पादित होने वाली किसो एक वस्तु अथवा कच्चे माल का निर्यात 
करके देश के लिए विदेशी विनिमय अजित क्या जाता है। विदेशी विनिमय कमाने के लिए विसी 
एक' वस्तु के' निर्यात पर निर्भर रहने से अर्थ-व्यवस्था में अन्य क्षेत्रो के उत्पादन के प्रति कम प्रोत्मा- 
टन रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो म परिवर्तन होने के कारण विदेशी मुद्रा के अर्जन में उच्चावधान 


अल्प-विकमित राष्ट्रो का परिचय | 299 


होते रहते है और अर्थ॑-व्यवस्था मे स्थिरता नही रहती है तथा निर्यात पर अधिक निर्भरता के 
कारण आयात करने की सीमान्त प्रवृत्ति मे वृद्धि हो जाती है जिससे अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता जाना 
सम्भव नही होता है । इन देशो मे निर्यात प्राय. कच्चे माल का और आयात उपभोक्ता-वस्तुओ एवं 
यन्त्रो का होता है। छोटे-छोटे अल्प-विकसित राष्ट्रो, जैसे मलयेशिया, वर्मा, श्रीलका आदि मे राष्ट्रीय 
उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग निर्यात कर दिया जाता है | ससार की वर्तमान विदेशी व्यापार की 
प्रवृत्तियों के अनुसार खनिज तेल के अतिरिक्त वस्तुएँ निर्यात करने वाले देशो के निर्यात मे कमी 
होती जा रही है और विकसित राप्ट्रो से अल्प-विकसित राप्ट्रो को ऋण प्राप्त करने की अधिक 
आवश्यकता पडने लगी है क्योकि ये राप्ट्र खनिज तेल एवं विकास-सम्वन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति 
पर्याप्त आयात क्रिये बिना नहीं कर सकते है । 

सन्‌ 973 में खनिज तेल के मूल्यों में अन्य निर्मित वस्तुओं की तुलना मे 400% की वृद्धि 
होने के कारण खनिज तेब-उत्पादक देशो की निर्यात-भाय मे तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण सन्‌ 
973 से विकासशील देशों का व्यापार-शेप अनुकूल हो गया । वास्तव में खनिज तेल के निर्यातक 
देशो के निर्यात को अलग करके यदि देखा जाय दो ज्ञात होता है कि अन्य विकासशील राष्ट्रों के 
आायात-मृल्य में (निज तेल, खाद्यान्न, रासायनिक उ्बरक के मुल्य बढये के कारण) त्तो तेजी से 
बृद्धि हो गयी है जबकि उनके निर्यात-मूल्य मे पर्याप्त वृद्धि नही हुई है। इस भ्रकार तेल निर्यातक 
देशों को छोडकर अन्य विकासशील देशो का व्यापार-शेप सन्‌ 973 से ओर अधिक प्रतिकूल 
होता जा रहा है। व्यापार की शर्ते इन देशों के निरन्तर प्रतिकूल वती हुई है और यह अनुमान 
लगाया जा रहा है कि इस दशक के अन्तर तक यह प्रतिछूल व्यापारिक शर्ते विकासशील राप्ट्रो मे 
जारी रहेगी । विश्य बैक के अनुमानानुसार!ं 200 डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाले विकासशील 
राष्ट्रों मं सन्‌ 980 तके व्यापार की शर्तें सन्‌ 7969 70 की तुलना में लगभग 23% प्रतिकूल 
होगी । दूसरी ओर, तेल निर्यातक देशो के लिए सन्‌ 980 तक व्यापार की शर्तें लगभग 250% 
अनुकूल होगी । खनिज बेल के मूल्यो मे तेजी से वृद्धि के कारण विकसित देशो के आयात-बिल में 
खनिज तैल का अश वढता जा रहा है और अन्य आयातो भें यह देश कटौती करते जा रहे हैं। 
विकसित राप्ट्रो के अन्य आबातो मे कमी हो जाते के परिणामस्थरूप विकासशील राष्ट्रो (तेल- 
निर्यातक देशों को छोडकर) के निर्यात मे कमी होना स्वाभाविक है । इसके साथ हो खत्रिज तेल 
की मूल्य-वृद्धि ने विकसित राष्ट्रों की वापिक प्रगति-दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इनकी 
प्रगति-दर सन्‌ 972 में 58%, सन्‌ 973 में 67% और सन्‌ 974 भे केवल । 3% रही 
है । विकास की दर कम हो जाने के कारण विकासशील राप्ट्रो को विकसित राप्ट्रो हरा सहायता 
देने की क्षमता मे कमी आ गयी है । तेल आयात करने वाले विकासशील देशो को ऐसी परिस्थित्ति 
में अपनी वर्तमान विकास को दर बनाये रखना कठिन होगा । इन देशों को अपनी वर्तमान आधिक 
प्रगति की दर को जारी रखने के लिए ओर भी अधिक प्रतिकूल व्यापार-शेप का सामना इस दशक 
के शेष वर्षों मे करना होगा । इस प्रकार विकासशील देशो की विदेशी व्यापार पर प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता बनी हुई है और व्यापार को शर्ते इसके प्रतिकूल बनी रहती है । 

(औ) तास्त्रिक ज्ञान को कमो--अल्प-विकसित राप्ट्रो का यह्‌ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण 
है । मध्य-पूर्व मे कृषि की उन्हीं विधियों का प्रयोग क्या जाता है जो आज से एक सहल्ल वर्ष 
पूर्व प्रयोग की जाती थी | तान्त्रिक ज्ञान ([#लाधाल्वा छग0906686) की कमी की समस्या इन 
राष्ट्री के विकास-पथ पर एक गम्भीर वाघा है । अशिक्षा भी इन राष्ट्रो की पैतृक सम्पत्ति है। इन 
शाप्ट्रो का शिक्षा स्तर आशिक विकास गे किसी प्रकार भी सहामक सिद्ध नहीं होता। तान्विक 
प्रशिक्षण, कृषि की आधुनिक सामान्‍य विधियों मे प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी चियमो के ज्ञान 
की अत्यन्त कमी होती है । हे 
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(अ) आधारनूत सुविधाओं की क्मो--जन्‍्प वितरित राष्ट्रों मे लाघारमूत सुविधाओं दी 
उपलब्धि विकसित राप्ट्रो की सुलना म कम होती है जिससे मानत्र छुशल उत्पादक नहीं दत सकता 
और प्राह्नतिद साधनों दा भी पूर्णतम उपयोग नहीं किया जा सकता । निम्नाकित तालिक्षा (4) में 
आधारमूत सुविधानी वी उपलब्धि की तुलना की गयी है 
तालिका 4--क्षाघारनूत सुवियाओं को उपलस्धि 








विकसित अर्ये- अल्प-विकमित 
व्यवस्थाएँ अर्थ-व्यवस्थाएँ 
] शक्ति का उपयाग प्रति व्यक्ति प्रति दिन 
(अश्व-भक्ति घण्टो म) 26 6 2 
2. वापिक माल टाने की मात्रा (इन मील 
प्रति घण्टा) १5370 580 
3. सबक एक रखो की खम्बाई (प्रि 
000 वर्ग मील) 400 830 
4. मोडरनडियों का रमिस्ट्रेशन (प्रति 
]000 व्यक्तियों पर) ]8 0 ]0 
5 टलीफान का उुप्रयाग (प्रति 000 
व्यक्तियों पर) 900 20 
6 चिक्त्सक (प्रति 000 व्यक्तियों पर) 2 06 037 
7 प्रायमिक स्कूलों के अध्यापक [प्रति 
000 व्यक्तियों पर) 398 ] 76 
8 निरक्षरता का प्रतिशव (0 वर्ष की 
आयु के' ऊपर) 5% से नीच 78 0% 





(2) कृषि की प्रधातता एवं कृषि की दयनोय स्थिति 

अल्प विकसित राष्ट्रों म व्रद्धि एक प्रधान व्यवसाय है जिसम दश की 70% सर 90% जन 
संख्या लगी रहती है जा राष्ट्रीय उत्पादन का 40”, से 50% माग उत्पादन करता है। अग्राकित 
सातजिका (5) इसे बाल की पुष्टि बरती है ६ 

कृषि झ्षेत का राष्ट्रीय अथ-ध्यवस्था म इतना अधिक महत्व होते हुए भी यह छोतव अत्यन्त 
सोचनीय स्थिति मे रहता है | इपिल्लेत म निम्नलिखित लक्षण उपस्थित रहत है 


(अ) इपिश्षेत्र म पूंजी की हीना रहती हैं और जा दुछ पूंजी दस क्षेत्र म॑ विवियाजित 
रहती हैं उसका भी दृशल उपयाग नहीं हा पाता क्याकति अल्प विकसित राष्ट्रो म कृपि-योग्य भमि 
अजन्‍्त छाट-छाट दुकडा स विनक्त है । ससार म कुच सूमि 35 5 विलियन एक्ट है जिनमे से 
2 6 विलियन एक्ड बथात 7% मूमि हृपिन्यास्य है। बत्प जाय बाद राप्ट्रो म जतसस्था अधिक 
और प्रति व्यक्ति उपतस्ध कृपिय्याग्य लुमि बहुत कम है | एजिया मे प्रति व्यक्ति हृपि्याग्य भूमि 
0 52 एकड अनुभानित है ज्यक्ति सपुक्त राज्य अमेरिका म प्रति व्यक्ति ईुपिन्‍्याय भूमि इसकी छह 
ग्रुती अधात 3 0 एक्ड है । 
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अल्प-विकमित राष्ट्री का परिचय | 30॥ 


तालिका 5--विमिन्न राष्ट्रो मे सकल राष्ट्रीय उत्पादत के साधन 


....--+--5_ ता हद प्व 5 








कृषि, वन एवं मत्स्प- तिर्माण-व्यवसाय 
च्यवसायों से उपलब्ध से उपलब्ध 
देश वर्ष उत्पादन का सकल उत्पादन का 
राष्ट्रीय उत्पादन से सकल राष्ट्रीय 
प्रतिशत उत्पादन से प्रतिशत 
सपुक्त राज्य अमेरिका " 955 43 28 6 
कनाडा 955 99 28 6 
न्यूजीलेण्ड १952 23 9 22 
इद्ली 955 23 9 329 
ब्रिटेन 955 46 38 8 
ब्राजील 955 3] 5 9 4 
भारत 954 487 46 8 
इण्डोनेशिया ]952 564 82 
जापात 4955 248 203 
मिस्र 954 358 ]0 7 
फिलीपाइस्स (9535 420 वुव 6 


(आ) क्ृपि क्षेत्र मे उपयोग की जाने बाली उत्पादन-तान्तिकताएँ अत्यन्त अकुशल, परम्परा- 
गत एवं सरल होती है और औजारो एव यन्त्रो का उपयोग सीमित माना में किया जाता है। 
अधिकतर कृषि-कार्य हाथ से अयवा परम्परागत औजारो से किया जाता है । 

(६) पर्मपि कृषिशक्षेत्र भें कुछ बड़े जशीदार भी होते है परन्तु आधुनिक कृषि तास्ब्रिकताओं 
का उपयोग थात्तायात की कठिनाई तथा स्थानीय वाजारो में विस्तृत माँग फी अनुपस्थिति के कारण 
सम्भव नहीं होता है। कुछ अल्प-विकसित राष्ट्रो मे आधुनिक क्रपि-विधियों का उपयोग केवल 
निर्यात के लिए कृषि-पदार्थ उत्पादित करने हेतु किया जाता है । यह आधुतिक कृषि-क्षेत्र भी प्राय 
विदेशियों के निमनन्‍्त्रण एवं अधिकार मे है । 

(६) कृषकों की सम्पक्तियों एव आय की तुलना मे उन पर ऋण अत्यधिक होता है जिसके 
ब्याज आादि के शोधन में कृपको को अपती आय का बडा भाग व्यय कर देना पडता है । कृपि क्षेत्र 
में ऋणग्रस्तता अल्प“विकसित राष्ट्रो मे स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है जो एक पीढी से दूसरी पीटी 
को हस्तान्तरित होती है और जिसके कारण क्ृपक के पास उत्पादक पूँजी की सदैव कमी रहती है । 

(उ) परम्परागत एवं अकुशल उत्पादन की तान्त्रिकताओं के उपयोग के परिणामस्वरूप 
कृपक का उत्पादन इतना अपर्याप्त होता है कि उनके पास बाजार में बेचते के लिए अतिरेव बहुत 
कम बचा है जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नो की कमी रहती है जिसकी पूति आयात द्वारा करनी 
पड़ती है । 

(ऊ) भूमि के छोटे-छोटे बिखरे हुए टुकडे हाने के कारण कृपि-जनसस्या में भूमि क्री माँग 
अत्यधिक होती है। भूमि निरन्तर छोटे-छोटे टुकड़ो मे विभक्त होती जाती है क्योकि उत्तराधिकार 
अधिनियम के द्वारा पिता की मृत्यु पर सभी पुओ को भूमि मे भाग पाने का अधिकार हो जाता है 
और अन्य व्यवसायों में रोजगार की सुविधा न होते के कारण भूमि का भाग अधिकार में रखने मे 

सभी को रुचि रहती है । 

(ए) अत्प-विकसित राष्ट्रो मे भूमि प्रबन्धन प्रणाली [000 पशाण6 $ए४७३) में बहुत 
अधिक विभिन्नता होती है। इनमे से अधिकतर प्रणालिया कृषि क्षेत्र की उत्पादन-कछुशजता को दो 
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प्रकार से कम करती है--प्रधम, इनके द्वारा भूमि के विभाजन एवं उप-विभाजन को प्रोत्साहन 
मिलता है जिससे जोत की बहुत-सी अनाधिक इकाइयो की स्थापना होती है, और ढ्वितीय, भूमि- 
प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत कृषक को भूमि पर स्थायी अधिकार एवं मिलकियत प्राप्त न होने के 
कारण भूमि में उत्पादक सुधार करने के लिए प्रोत्साहन नही रहता है । 

(ऐ) सम्पन्न राप्ट्रो की तुलना मे अल्प-विकसित राप्ट्रो मे प्रति एकड उत्पादन बहुत क्रम 

होता हैं। अल्प-विकमित राष्ट्रो मे प्रति व्यक्ति उत्पादन भी क्ृपि-क्षेत्र मे बहुत कम होता है। 
सामान्यत उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी-पश्चिमी यूरोप मे, सुद्ूर-पुर्व एव समीपस््य-पुर्व तथा लैंटिन- 
अमेरिवी राप्ट्रो वी तुलना में 0 से 20 गुना अधिक प्रति व्यक्ति कृपि-उत्पादन होता है। उत्तरी 
अमेरिका में कृपि-ल्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन लगभग 23 टन प्रति वर्ष होता है, जबकि 
एशिया में यह औसत हूँ टन, अफ्रीका में $ टन प्रति व्यक्ति है। इस प्रकार कृषि-जनसख्या का जीवन- 
स्तर सम्पन्न राष्ट्रो में बहुत ऊँचा है । अल्प-विकसित राष्ट्रो मे क्षपि-क्षेत्र में न्यून उत्पादकता के 
मुख्य कारण भमि का श्रमिकों से कम अनुपात, कम उपजाऊ भूमि, भूमि-उपयोग के अकुशल तरीके, 
अदुशल श्रमिक, कम पूंजी का उपयोग, अकुशल उत्पादन-तान्निकताएँ, उत्पादन की तास्विकताओ 
का अपर्याप्त ज्ञान, कृषि-उत्पादन का अकुशल सगठन आदि है। अल्प-विकसित राष्ट्रो मे प्रति च्यक्ति 
कृषि-उत्पादन में वृद्धि भी औद्योगिक राप्ट्रो की तुलना में कम गति से होती है। सन्‌ 957 से 
967 के बाल मे प्रति व्यक्ति कृपि-उत्पादन का निर्देशाक औद्योगिक राष्ट्रों में सन्‌ 957 में 97 
(सन्‌ !957-959-- 00) से वढकर सन्‌ 967 मे ]3 हो गया अर्थात्‌ ।6 5% की वृद्धि 
हुई । हूसरी ओर, विकासशील राप्ट्रो मे प्रति व्यक्ति कृपि-उत्पादन निर्देशक सब्‌ 957 में 97 से 
बढ़कर 04 हो गया अर्थात्‌ केवल 7 2% की वृद्धि हुई । भारत में यह निर्देशाक सन्‌ 957 में 
97 था जो सन्‌ 967 में बढ़कर 04 अर्थात्‌ 7 2% की वृद्धि इस काल में प्रति व्यक्ति कृषि- 
उत्पादन में हुई । इस प्रकार विकासशील राष्ट्र कृपि-प्रधात होते हुए भी अपनी कपि मे, विकसित 
औद्योगिक राष्ट्र को तुलना भे, जनसख्या की वृद्धि के अनुरूप दृद्धि नहीं कर पा रहे है । 

3 जनसंडया+सम्बन्धी परिस्थितियों 

अल्प-विकसित राष्ट्रों मे जनसरया-सम्बन्धी विशेषताएं विम्नवत्‌ है 

(अ) जनसख्या का अधिक घनत्व--अल्प-विकप्चित राप्ट्रो मं जतसख्या का घनत्व सामात्यत 
राम्पन्न राष्ट्रों की तुलना मे अधिक होता हे । एशिया तथा दक्षिण-पूर्व के राष्ट्रो में जनसख्या का 
घनत्व सर्वाधिक है । एशिया की जनसख्या का धतत्व अमेरिका तथा रूस की तुलना मे पाँच गुना, 
दक्षिणी अमेरिका की तुलना मे आठ ग्रुना तथा प्रशान्त महासागर के टापुओ की तुलना में चौबीस 
गुता है। एशिया मे ससार की लगभग 53%, जनसख्या रहती है । कुछ ऐसे भी अल्प-विकसित रपट है 
जो जनसस्या का घनत्व सम्पन्न राष्ट्रों वी तुलना में कम होते हुए भी जनसख्या की समस्या से 
पीडित है क्योदि इनके अपनी जनसख्या के निर्वाह करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक साधन नही है। 
इस प्रकार यह वहना अधिक उचिध्र होगा कि अल्प विकसित राप्ट्रो मे जनसख्या का घनत्व भाकृतिक 
साधनों की उपलब्धि के सन्दर्भ से प्राय अधिक है, जिसके फलस्वरूप निम्न जीवन-स्तर एवं दरिद्रता 
ध्यापक है! 

(आ) जनसस्या को वृद्धि दर--अल्प विकसित राष्ट्रो मे जनमरया की वृद्धि-दर मे भी अत्यधिक 
विभिन्नता है जिसके फलस्वरूप यह कहना उचित नही है कि इस राष्ट्रों मे जनसस्या की वृद्धि अधिक 
सम्पन्न राप्ट्रो की सुलना स अधिक है परन्तु अधिकतर निर्धेन राप्ट्रो म जनसख्या वी वृद्धि की दर 
अधिक है । जनसप्या की वृद्धि-दर ऊँची होने के कारण ऊँची जन्म दर एवं ऊँची मृत्यु दर, बढती हुई 
जन्म-दर एवं गिरती हुई मृत्यु-दर एवं जन्म-दर मे कभी कम परन्तु मृत्युददर में कभी अधिक है। 
विवासोन्मुस राष्ट्रो में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं मे वृद्धि होने के कारण मृत्यु-दर घटने 
लगती है जयकि जन्म दर परिवार-नियोजन आदि वार्यत्रमो के फलस्वरूप बहुत समय के बाद कम 
होती है । विभिम्न राष्ट्रों की जनसरया की औसत वाधिक वृद्धि की दर विश्व बैंक के अनुमानों के 
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अनुसार सन्‌ 960 से 970 के काल में जनसख्या एवं आशिक श्रग्ति के अध्याथ मे दी 
गयी है। 
इन ऑकडो से ज्ञात होता है कि अल्प-विकसित अथवा विकासशील राषघ्ट्रो मे जनसख्या की 
वृद्धि की औसत दर विकसित राष्ट्रो की तुलना मे डुगुने के बराबर है। जनसरया की तीब्र गति से 
वृद्धि विकास के प्रयासो मे वाधक होती है क्योकि बढती हुई जवसख्या में वर्तमान जीवन-स्तर 
बनाये रखना ही कठिन हो जाता है 
(इ) जनसल्या का गुणात्मक भेद--अल्प-विकसित. राष्ट्रो और विकसित राष्ट्रो की जनसस्या 
से ग्रुणास्मक भेद भी होता है। अल्प-विकरित राष्ट्रो की जनसख्या का अधिक भाग अल्पायु-समूह 
(श०प्राइथ 88० 0700०) में होता है और सम्भावित जीवनकाल भो सम्पन्न राष्ट्रों की तुलना 
में कम होता है। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन-अमेरिका में 5 वर्ष से कम आयु के लोग कुल 
जनसख्या बे 40% थे जबकि सयुक्त राज्य अमेरिका एव ब्रिटेन में यह प्रतिशत क्रमश 25 एव 
23 था । भारत मे सन्‌ !96] की जनगणना के अनुसार 5 ब्षे से कम आयु के वर्म में कुल 
जनसरया के 4% लोग सम्मिलित थे । इसी प्रकार सम्भावित जीववकाल सपुक्त राज्य अमेरिका 
में 70 5 वर्ष (सन्‌ 955), कनाडा मे 68 5 वर्ष (सन्‌ 950-52), ब्रिटेन से 70 3 वर्ष (सन्‌ 
]955), आस्ट्रेलिया मे 68 4 वर्ष (सन्‌ 946-48), स्वीडन मे 722 वर्ष (सन्‌ 95-55) 
था, जबकि एशिया, मध्य-पूर्व एवं लैंटिन-अमे रिका मे सम्भावित जीवनकाल केबल 40 वर्ष है। 
भारत मे सम्भाविद् जीवतकाल सन्‌ 96]-7] में 4] वर्ष था। अल्प विकसित राष्ट्रों गे अल्पायु- 
मृत्युदर (र०प्राइढ 888 07007 ख्वठपव!0 ४०) भी ऊँचा रहता है जिसके फलस्वरूप 
श्रम-शक्ति का उत्पादव-काल सम्पन्न राप्ट्रो की तुला मे कम रहता है भौर जनसख्या का बहुत 
बडा भाग अत्पायु मे मृत्यु का शिकार होने के कारण राष्ट्र के उत्पादन में पूर्ण योगदान नहीं दे 
पाता है । अल्पायु मे मृत्यु-दर अधिक होने के कारण अल्प-बिकसित राप्ट्रो के परिवारों मे आश्रितो 
(70०7८०4४7/5$) की सस्या भी अधिक होती है वयोकि अधिवातर वालक उत्पादन करने योग्य आयु 
तक नही पहुँच पाते है । परिवारों पर आश्वितों की सख्या अधिक होने के कारण वयस्क जन-शक्ति 
की कार्यक्षमता कम रहती है और स्वत रोजगार-प्राप्त ($2/-८०७।०५८०) को अपने ब्यवसायों के 
लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नही होती है । जनसख्या मे बच्चो का अधिक अतुपात होने का परिणाम 
होता है उत्पादक अ्रम-शक्ति का कम होना और उत्पादन करने वाली जन-शक्ति का अधिक होना । 
उत्पादन न करने घाली जव-शक्ति को उपयोग की समस्त सामग्रियाँ आवश्यक होती हैं जिसके 
फलस्वरूप समाज में उत्पादन कम होता है और उपभोग की अधिक मॉँग होती है जो निर्धनता एवं 
दरिद्रता को जन्म देता है । 
अमन्शाक्ति का कुशल उत्पादक-कार्यकाल 4 वर्ष मे 60 बर्ष तक समझा जाता हैं परन्तु 
अल्प-विकसित राप्ट्रो में इस आयु-वर्ग गे जनराख्या कम रहती है बयोकि अत्पायु-मृत्युदर अधिक 
एवं सम्भावित जीवनकाल कम होता है। इस प्रकार अल्प-विकसित राप्ट्रो मे कार्यकुशल श्रमिक- 
शक्ति कम रहती है । 
विकसित राष्ट्रो मे एक ओर जनसस्या की वृद्धि कक दर पर होती है और दूसरी ओर 
इनका राष्ट्रीय उत्पादन अधिक है जिसके परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों मे राष्ट्रीय उत्पादन का 5% 
से भी कम भाग विनियोजित करने पर प्रति व्यक्ति आय का वर्तमाव स्तर बनाये रखा जा राकता 
है जबकि अल्प-विकसित राष्ट्रो मे जनसरया की वृद्धि की अधिक दर और राष्ट्रीय उत्पादन कम 
होते के कारण % से भी अधिक राष्ट्रीय उत्पादन का भाग प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान स्तर पर 
रखने हेतु विनियोजन करना आवश्यक है। अल्प-विकसित राष्ट्रों भे जनसस्या की वृद्धि की तीत्र 
गति के कारण व्यापक निर्धदता को कम करना सम्भव नही हो पाता है। श्री जाजे जईदन के 
अनुमानानुसार विभिन्‍न देशो मे प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान स्तर पर वनाय रखने के लिए सकल 
राष्ट्रीय उत्पादव का अग्राकित तालिकानुसार प्रतिशत विनियोजन करना आवश्यक है। सन ]964 
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के भृत्यों पर भारत मे प्रति व्यक्षित आय तत्कालीन स्तर पर बनाये रखने के लिए प्रति वर्ष 5,070 
मिलियन डॉलर बिनियोजन होना चाहिए । 
तालिका 6--विभिन्न देशों पे प्रति व्यक्ति आय को व्तमात स्तर पर बनाये 
रखने हेतु सकल राढट्रीय उत्पादन के विनियोजन का आवश्यक भाग 
विनियोजन का राष्ट्रीय 








उत्पादन से प्रतिशत देश 

0% से अधिक कोलम्बिया, भारत, मोरकको, ब्राजील, घाना, दूयूनीशिया, 

75 हे 40% मलयेशिया, पेरू, सयुक्त जरब गणराज्य, थाईलैंण्ड, मैंक्सिको, 
फिलीपाइन्स, ठर्की । 

5से 75% सूडान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, 
बिली, इथापिया । 

5% से कम सयुक्त राज्य अमेरिका, नावें, फ्रान्स, स्वीडन, डेनमार्क, फितलैण्ड, 
पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, बेल्जियम, आस्ट्रिया, प्रीस, 
पुर्वेगाल । 





4 प्राकृतिक साधनों को न्यूनता 
यह कहना उचित नही है कि अल्प-विकसित राष्ट्रों मे प्राकृतिक साधनों की न्यूनता 
होती है, क्योंकि प्राह्नतिक साधनों की उपलब्धि एवं उपयोग्र देश के तान्त्रिक ज्ञान के स्तर, माँग की 
परिस्थितियों तथा नवीन खोजों पर निर्भर रहता है । पुन उत्पादित न होने वाले प्राकृतिक साधनों 
(हल्कए०वएलाण6 कप! $0एा०९५) की हीनता की प्रृति तान्व्रिकताओं में परिवर्तत करके 
(जैसे, कोयले की कमी की पूर्ति बिद्युत एव एटॉमिक शक्ति से की जा सकती है) तथा नवीन साधनों 
की खोज करके की जा सकती है। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्र इसलिए तिर्घत नही है क्रि उनके 
पास प्राह्ृतिक साधनों की कमी है वल्कि वह उपयोग न हुए एवं अशत उपयोग किये जाने वाले 
साधनों का तान्विक्ताओं तथा सामाजिक एव आर्थिक सगठन मे सुधार करके पूर्णतम उपयोग करने 
में असमर्थ रहे हैं | प्रकृति ने वास्तव मे किसी भी राष्ट्र को निर्धन नही बनाया है। जिन देशो में 
प्रकृतिदता साधनों का शोषण करने का कार द्रुत गति से हुआ है वे देश आजकल सम्पन हो गये 
हैं। इसके अतिरिक्त अत्प विकसित राष्ट्रो मे विद्यम्रम साधनो का उचित उपयोग भी नहीं किया 
जाता है जिसके फलस्वरूप यह साधन उत्पादन में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं। इन राष्ट्रो 
मे बे सब आधिक एवं सामाजिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है जो प्राकृतिक साधनों 
जा आक्ति एक एगेकरस उश्योण करके दे लिए जदुरूत वयवस्टरण एक एरिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं । 
प्राकृतिक साधनों के पूर्णतम उपयाग के लिए सान्त्रिकत्ाओं में सुधार, यातायाद एवं सचार के साधनों 
में सुधार एवं विस्तार, पूंजी निर्माण मे वृद्धि तथा विषणि के विस्तार की आवश्यकता हाती है । यह 
अनुमान लगाया ग्रया है कि उपलब्ध जेल के साधनों का यूरोपीय राष्ट्रो मे 60%, एशिया में 3%, 
मध्य अमेरिका म 50 अफ्रीका में केबल 0% तथा दक्षिण अमेरिका म 3% उपयोग क्या 
जाता है । यदि अन्य साधनों का उपयोग अल्प-विकसित राष्ट्रो मे पर्याप्त मात्रा मे क्या जा सके 
तो इनकी बहुत सी समस्याओं का निवारण हा सकता है । 
जहाँ तक आधारभूत खनिज पदार्थो--खनिज तेल, कोयला एवं कच्चा लोहा--का सम्बन्ध 
है सम्पन्न राप्ट्रा को ससार में उपलब्ध इन खनिजो का बडा भाग प्राप्त है। सयुक्त राज्य अमेरिका 
में ससार के कुल उत्पात का कोबला 30 2%, खनिज तेल 42 %, तथा कच्चा लोहा 27 3९% 
उपलब्ध है। इसी प्रकार रूस को इन खनिजों के कुल उत्पादन का क्मश 9-2%, 9 9% तथा 
नजपफि+-+--- 
3) पतन छवाय्वात्द & 0० 2०एाल्या, पैन ॥970 
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24 % प्राप्त है ! दूसरी ओर, भारत को ससार के उत्पादन का 25% कोयला, 03% खनिज 
तेन्न तथा ! 5% कच्चा लोहा उपलब्ध है ॥! 
5. मानवोय शक्ति का पिछडापन 

अल्प-विकसित राष्ट्रो मे आ्थिक दृष्टिकोण से पिछडी हुई जनसल्या रहती है क्योकि जब 
शक्ति में उत्पादन के घटक के रूप मे गुण कम होते है । यह जन-शक्ति अपने भौतिक वातावरण पर 
प्राकृतिक साधनो का पूर्णतम उपयोग करके अधिकतम नियन्त्रण प्राप्त करने की बजाय प्रकृत्तिदत्त 
सुविधाओं के साथ अपने आपको समायोजित कर लेती है। इस समायोजन के फलस्वरूप ही जन- 
सम्ताज से अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रमत्न, परिश्रम एवं खोज करने की तत्परता 
लगभग ममाप्त हो जाती है। इसी कारण अल्प-विकसित राप्ट्रो मे श्रम-शक्ति मे कम कार्य-कुशलता, 
उत्पादन के घटकों भें गतिहीनता (॥70॥709॥9), व्यवस्तायों एव व्यापार में सीमित विशिष्टीकरण, 
साहस की हीनता, आर्थिक अज्ञान तथा ऐसी मान्यताओ एवं सामाजिक रीति-रिवाजो का प्रशुत्व 
रहता है जो आर्थिक परिवर्तंग के प्रोत्साहन को कप्त करते है। इन राष्ट्रों में मानवीय आर्थिक 
पिछडेपन के निम्नलिखित कारण हैं 

(अ) कम श्रम-उत्पादकता--इन राष्ट्रों मे निर्माणी-व्यवसायों में श्रम की उत्पादकता 
संयुक्त राज्य अमेरिका की श्रम-उत्पादकता की लगभग 20% है अर्थात एक तिर्धव राष्ट्र में जिस 
कार्य को 5 से 0 अमिक करते हैं, उसी कार्य को अग्रेरिका मे एक श्रमिक कर सकता है । 

श्रम की कम कार्य-करुशलता के प्रमुख कारण पौष्टिक भोजन की अतृपलब्धि, स्वास्थ्य का 
निम्न-स्वर, बशिक्षा, प्रशिक्षण की कमी, व्यावसायिक गतिशीलता में बाघाएं तथा शारीरिक काये 
को हीम समझना आदि है | अल्प विकसित राष्ट्रों मे चिकित्सा एव अस्पताल की सुविधाओं की 
पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य मे काये-कुशलता बनाये रखने मे सहायता 
नही मिलती है । जाति-प्रथा के फलस्वरूप व्यावभायिक गरतिशीलता में बाधाएं पडती हैंजिससे एक 
प्रकार के व्यवसाय को छोडकर दूसरे प्रकार के व्यवसाय में जाना सम्भव नही होता। इस परि- 
स्थिति के परिणामस्वरूप श्रम को व्यवसाय-चयन की स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित रहती है। श्रमिकों 
पर आय-प्रोत्साहुन का भी प्रभाव नहीं पडता है बयोकि श्रमिक परम्परागत पुरस्कार एवं उपभोग 
को ही अधिक पसन्द करता है। श्रमिको द्वारा सास्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक घटको को अपने भायिक 
लाभो से अधिक महत्व प्रदान किया जाता है जिससे श्रमिकों की उपलब्धि एवं अधिक कार्य करने 
की इच्छा प्रभावित होती है । 

(आ) आर्थिक अज्ञान--अल्प विकसित राष्ट्रों मे जन-समाज को यह भी ज्ञान नही होता है 
कि उनके देश भे कौन कौन से प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं और उनको किन-किन वैकल्पिक उप- 
थोगो में लाया जा राकता है। उनको आधुनिक तान्त्रिवताओ एवं विषणि की परिस्थितियों का भी 
जान नही होता है। इन राष्ट्रो के नागरिको को मानवीय सम्बन्धो का भी अत्यन्त सीमित ज्ञान 
होता है । आधिक विकास के लिए जितना महत्व तान्त्रिक ज्ञान एव पूंजी निर्माण का है, उतना ही 
महत्व बड़े व्यावसायिक सगठनो के प्रशासन, इन व्यवसायों मे काये करने वाले श्रमिकों के मानवीय 
सम्बन्धों तथा आधिक प्रगति एवं विवेक के अनुरूप आथिक एवं सामाजिक सस्थाओ की स्थापना 
का भी होता है| इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्यो के सामाजिक सम्बन्धों का आर्थिक प्रगति पर 
अत्यक्ष प्रभाव पडता हैं और इससे सम्बन्धित अज्ञान विकास के लिए वाधक होता हे । 

(इ) सामाजिक संरचना (5००लभे $00०ए८)--अल्प-विकंसित राष्ट्रों में सामाजिक 
सम्बन्धो की सरचता पैतृक एवं परम्परागत होती है और सामाजिक प्रतिबस्धों का प्रभुत्व रहता है । 
व्यक्ति के स्थान पर परिवार, बर्गे, जाति आदि को समाज की विशेय इकाई का दर्जा दिया जाता 
है क्षर्मात्‌ सामाजिक नियम एवं प्रतिज-्ध इस प्रकार के होते है कि इन सामूहिक इकाइथो की सत्ता 
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बनी रहे चाहे व्यक्ति को प्रारम्भिकता, स्वतन्त्रता एवं आत्म-विश्वास का भले ही त्याग करना 
पडे । सामाजिक सगठनों मे जातीयता रहती है जो समाज को विभिन्न वर्गों मे इस प्रकार विभक्त 
कर देती है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में व्यक्ति को जाना असम्भव हो जाता है। व्यक्ति का समाज 
में स्थात उसकी योग्यता, कार्य-कुशलता एव प्रारम्भिकता के आधार पर निर्धारित नही होता है बल्कि 
उसके पूर्वजों की सामाजिक स्थिति पर आधारित रहता है | व्यक्ति का मुल्याकन उसकी कार्य करने 
की योग्यता पर नही किया जाता है वल्कि उसकी आयु, लिंग, वर्ग, जाति एवं सम्बन्धियों के आधार 
पर किया जाता है । स्नियों को समाज में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नही होते है। स्त्री को 
पुरुष के अधीन समझा जाता है और उसका अपना कोई व्यक्तित्व नही होता। उसे उत्पादन के 
घटक के रूप मे पूर्ण योगदात देने के अवसर प्रदान मही किये जाते है। कुछ राष्ट्रो मे तो स्त्री को 
पुरुष के मनोरजन का प्रसाधन-मात्र माना जाता है और उसका क़्य-विक््य अन्य विलासिता की 
वस्तुओं के समान किया जाता है। ये समस्त सामाजिक परिस्थितियाँ व्यापक अशिक्षा के 
सन्दर्भ मे निरन्तर ग्रम्भीर होती जाती हैं । उच्च शिक्षा समाज के केवल एक छोटे वर्ग का ही 
अधिकार समझा जाता है । शिक्षित-वर्ग कार्यालयों की नौकरी को अधिक महत्व देता है और सर- 
कारी भत्ता का दुरुपयोग करके अशिक्षित एवं पिछडे जनसमाज का शोपण करता है। ये समस्त 
सामाजिक दोप आर्थिक शिथिलता एवं अज्ञान को बढाने में योगदान देते रहते है । 

बहुत से अल्प-विकसित राष्ट्रों मे विनिमय एवं विषणि-अधे-व्यवस्था के सम्बन्ध में जन- 
समाज अनभिन्ञ होता है और आथिक व्यक्तिवाद को (जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी आर्थिक सम्पन्नता 
के लिए प्रयत्नशील रहता है), जो पश्चिमी राध्ट्रो के विकास का मूलभूत कारण था, अल्प-विंकसित 
राष्ट्रों मे हीन दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ के समाज परम्परागत रीति-रिवाजो मे बंधे रहते है 
और उनका सगठन गैर व्यक्तिबाद होता है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास न होकर एक सम्प्रदाय के रूप 
में समझा जाता है। धर्म बे द्वारा मौतिक कल्याण को क्षुद्र समझा जाता है और त्याग एवं शारी- 
रिक कप्ट को अधिक कल्याणकारी समझा जाता है। इस प्रकार धर्म भी व्यक्ति के आर्थिक विकास 
में बाधक होता है बयोकि वह जन-जीवन के रहन-सहन के तरीके भी निर्धारित करता है! 

(ई) साहसियों की कमी--आधिक अज्ञान की व्यापकता के परिणामस्वरूप अल्प विकसित 
राप्ट्रो में साहसियो की कमी रहती है। ऐसे साहसी-वर्ग की जो उत्पादन के अन्य घटको को एकत्रित 
करके आर्थिक वस्तुओ (अर्थात्‌ वे वस्तुएँ जिनका विक्रय किया जाता है) का उत्पादन कर सके और 
जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु सक्रिय बना रहे, अत्यन्त कमी होती है। इन राष्ट्रों में सामा- 
जिक प्रतिष्ठा अन्य अनाधथिक तरीको से कम परिश्रम द्वारा प्राप्त करना सम्भव होता है जिसके 
परिणामस्वरूप जन समाज में अधिक धनोपार्जन के प्रति अरुचि रहती है। 

ऐसा समाज जो रगभेद एवं जातियो में बिभक्त हो तथा ऐसी परम्पराएँ एवं अधिनियम 
जिनके द्वारा जनसख्या के बड़े भाग की क्रियाओ को प्रतिबन्धित किया जाता हो और सामाजिक 
एवं आर्थिक परिवतंनों को प्रारम्भ करना कठिन होता हो, साहसी-वर्ग की उन्नति में बाधक होते 
है । इसके अतिरिक्त निजी सम्पत्ति का अधिकार, प्रसविदा करने की स्वतन्त्रता तथा सरकारी 
प्रशासन की उचित व्यवस्था न होने पर भी साहसियो के उत्थान के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न 
नही होता है। सकुचित बाजार एवं आथिक अज्ञान इस प्रकार साहसियो की उन्नति मे बाधक होते 
है। यही कारण है कि अत्प विकसित राष्ट्रों मे शासन को साहसी का कार्य उस समय तक अपने 
हाथ में रखना पडता है जब तक साहसियो की उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न नहीं हो 
जाता है । 

(उ) सरकारी श्रशासन मे स्थार्थो-वर्ग का प्रभुत्व--अधिकतर अल्प विकसित राष्ट्रों में सर- 
कारी प्रशासन पर धनी जमीदारो एव पूँजीपतियो का प्रभुत्व एवं नियन्त्रण होता है जो कृपि-क्षेत्र के 
सुधारो एव निर्माण-क्षेत्र के विस्तार का इसलिए विरोध करते है कि उनके राजनीतिक एवं आर्थिक 
हितो एवं अधिकारों पर कुठाराघात होने का भय रहता है । यह वर्गे सदेव यथास्थिति बनाये रजने 
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भे रुचि रखता है क्योंकि कोई भी विवेकपूर्ण परिवर्तन होने पर उन्हे अपनी स्थिति बनाये रखना 
क्रठिन हो सकता है । इस प्रकार यह वर्ग सदैव विकास मे बाघाएँ प्रस्तुत करता रहता है। 
6 पूंजी की न्यूनता 

अल्प-विकरसित राष्ट्रों मे वर्तमान उत्तादक पूँजी तो कम होती ही है परन्तु इसके छाप पूंजी- 
निर्माण मे वृद्धि भी अत्यन्त मनद गति से होती है। निर्घेतता की व्यापकता के कारण एक ओर तो 
बान्तरिक बचत इत राष्ट्रो मे कम होती है और दूसरी ओर जो भी वचत उपजब्ध होती है, 
उसका विनियोजन भी विकास भे सहायक्र क्रियाओं में नही किया जाता है । निम्नाकित तालिका में 
विकासशील एवं विकसित राष्ट्रो की आत्तरिक बचत विनियोजन एवं राष्ट्रीय सकल उत्पादन की 
वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन्त किया गया है । 

तालिका 7--चुने हुए विकासशील एवं घिकसित राष्ट्रों मे वनियोजन एवं बचतों 

सकल राष्ट्रीय कुल सकल सकल राष्ट्रीय सकल बचत का 





उत्पादन की वृद्धि विवियोजत बिनियोजन का सकल राष्ट्रीय 
क्षेत्र को औसत चाधिक की चृद्धि दर सकल राष्ट्रीय उत्पादन से 
दर (%) ५७) उत्पादन से प्रतिशत 
975 ]975 प्रतिशत 
]१ विकासशील राष्ट्र कु 88 23 22 3 
2 शहारा एवं दक्षिणी 
अफ्रीका है 2५ 23 2 224 779 
3 पूर्वी एशिया एव प्रशात्त 4] जप $ 25% 83 
4 लेटिन अमेरिका एवं 
केरीवियन देश 30 67 28 5 ]9 4 
5 उत्तरी अमेरिका एवं 
मध्य-पूर्व 4 3 43 5 25 9 4] 3 
6 दक्षिणी एशिया 80 40 493 758 
7 ह346449%%8 अधिक 
विकसित देश 24 09 24 5 48 6 
8 ओऔद्योपिक राष्ट्र -- 4 --3 5 2 0 2]0 


उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अफ्रीकी, एशियाई एवं लैटिन-अमेरिकी राष्ट्रो में राष्ट्रीय 
उत्पादन से विनियोजन एवं कबत का प्रतिशत विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम है । सध्य-पूर्वी 
एब उत्तरी अफ्रीका के राप्ट्री की एक और विशेषता भी स्पष्ट होती है कि इनमे समस्त आन्तरिक 
बचत विनियोजिंत तही हो पाती है जबकि विकासशील राष्ट्रों मे आत्वरिक बचत के अन्य साधनों 
को मिलाकर विनियोजन की गति को बनाये रखना पडता है। इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि 
अल्प विकसित राष्ट्रो मे पूँजी विनियोजन की वृद्धि कौ दर कम है और आत्तरिक बचत निधेतता 
की व्यापकता के कारण बढायी नही जा सकती है । 

अल्प विकसित राप्ट्रो में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने के कारण निर्मित वस्तुओं 
(0/वगएा०(णा९१ 00005) एवं जनोपयोगी सेवाओ की माँग मी कम रहती है। निर्माण उद्योग 
एवं जनोपयोगी सेवाओ मे अधिक पूंजी-वितियोजन की आवश्यकता होती है और उनकी अनुपस्थिति 
एवं हीनता के कारण अल्प विकसित राष्ट्रो में पूँजी की न्‍्यूनता रहतो है। इन राष्ट्रो मे श्रम-प्रधान 
उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योयो को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमे भारी पूँजीगत बस्तुओ की तुलना 
में कम पूँजी की आवश्यकता पडती है। आधारभूत उत्पादक वस्तुओं के उद्योग अस्प-विकसित 
राष्ट्री मे अनुपस्थित ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन राप्ट्रो मे शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-सुघार 
एवं शोघकार्य पर पूँजी का बहुत कम विनियोजन किया जाता है जिसके फलरबरूप भौतिक बाता- 
वरण को विकास के उपयुक्त बनाने के लिए बहुन कम पूंजी विनियोजब किया जाता है | 
६$. गांव 8क्कोी, 4गामदों ३९००5, 3975, 
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अल्प-विकसित राष्ट्रो मे कुल पूंजी-विनियोजन कम होने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति पूंजी भी 
विकसित राष्ट्रो की तुलना में कम होती है। प्रति व्यक्ति शक्ति एवं इस्पात-उपभोग की मात्रा से भी 
अल्प-विकसित राष्ट्रो एवं विकसित राष्ट्रों के पूंजी-विनियोजन की तुलना की जा सकती है। तिम्ना- 
कित तालिका में अल्प-बिकसित एवं विकसित राष्ट्रो की प्रति व्यक्ति शक्ति एव इस्पात-उपभोग की 
तुलना प्रदर्शित की गयी है । 

तालिका 8$--विभिन्न राष्ट्रो मे श्रति व्यक्ति शक्ति एवं इस्पात का उपभोग (965) 





देश प्रति व्यक्ति शक्ति का उपभोग प्रति व्यक्ति इस्पात का 

(कोयले के वजन में किलोग्राम) उपभोग (किलोग्राम) 
अल्जीरिया 300 23 
ब्राजील उ4ा 39 
फ्रास 2,95। 33] 
भारत पेय 6 
इटली 3,787 235 
जापान ] 783 294 
मैक्सिकों 977 6 
मोरकको 453 43 
प्राकिस्तात 90 8 
रूमानिया 2,035 206 
स्वीडन 4,506 682 
पदक अरब गणराज्य 30] 26 
क्नि ० । 424 
ययुक्त राज्य अमेरिका 9,20 656 
र्स 3,6] 376 
प्रगोसलाविया ,9 2 25 


जिन देशो मे प्रति व्यक्ति शक्ति एवं इस्पात का उपभोग अधिक है, उनमें अधिक पूजी- 
विनियोजन होना स्वाभाविक है क्योकि शक्ति एवं इस्पात का उपभोग करने के लिए भुल्यवान भवन, 
यन्‍्त्रो एवं सामग्रियों की आवश्यकता होती है। एशिया एवं अफ़ीका मे प्रति व्यक्ति शक्ति का उप+ 
भोग सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति व्यक्ति उपभोग का केवल लगभग हुके है। 
अल्प विकसित राप्ट्रो मे आय के वितरण में विषमता व्यापक होती है अर्थात कुछ लोगो 
की आप अत्यधिक होती है जबकि बहुत बडा समुदाय अत्यन्त दरिद्र होता है। आय का यह विषम 
वितरण पंजी-निर्माण मे अधिक सहायक नहीं होता वयोकि अल्प विकसित राण्ट्रो में प्रति व्यक्ति 
आए सम्पन्न राष्ट्रो की तुलना मे अत्यन्त कम होती है जिसके फलस्वरूप केवल अत्यधिक आय वाला 
वर्ग जो जनसस्या का लगभग 3 से 5% होता है बचत करने योग्य होता है। मध्यम आय वाले लोगो की 
वास्तविक औसत आय सम्पन्न राष्ट्रों के निम्म आय वाले वर्ग की वास्तविक आय से भी कम होती 
है जिससे बचत की मात्रा अधिक होना सम्भव नही होता है। दूसरी ओर, अत्यधिक आय वाले 
वर्ग मे जमीदार एवं व्यापारी आते है जो अपनो वचत का वितियोजन भूमि, जायदाद, सट्टा अथवा 
सामग्री एव कच्चे माल वे सग्रहण के लिए करते है। उनमे दीघंकालीन औद्योगिक विनियोजन 
एवं जनोपयोगी सेवाओं म विनियोजन करने के प्रति रूचि नही रहती है क्योकि वे अधिक दर से 
शोघ्न लाभ, छोटे-छोटे झृपको को ऋण देकर श्राप्त करने मे समर्थ होते है। इसके अतिरिक्त प्रशि- 
क्षित श्रमिकों की कमी यन्त्रों एव कारखाना-सामान की अनुपलब्धि विनियोजक्ों में मुद्रानस्फीति 
एवं अवमूत्यन को जोखिम से बचाने के लिए तरल सम्पत्तियो को अधिकार में रखने की रुचि, सर- 
कारी प्रशासन की अस्थिर आथिक नीतियाँ जिनसे आन्तरिक बाजार सकुचित हो जाता है. अथवा 
विदेशी प्रतिस्पर्दा प्रारम्भ हो जाती है भूपतियो को समाज एवं देश की राजनीति में शक्तिशाली 
हि प्राप्त होना सामाजिक, वैधानिक एवं राजनीतिक सस्थाओ द्वारा प्रारम्भिक्ता एवं साहस पर 
तिबन्ध लगाना आदि विभिन्न कारण है जिनके परिणामस्वरूप अत्प-विकसित राष्ट्रों मे बचत एवं 
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पूँजी-विनियोजन के लिए प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है। सयुक्त राज्य अमेरिका एव ब्विटेन मे पूजी- 
निर्माण का बहुत बडा भाग व्यवसायो के लाभो के पुनविनियोजन से प्राप्त होता है परन्तु अल्प-विक- 
सित राष्ट्रों मे लाभ पाने वाला वर्ग अत्यन्त छोटा एव महत्वहीन रहता है जिसमे पूंजी-निर्माण की 
दर निम्न स्तर पर बनी रहती है। इसके साथ ही, अल्प-बिकसित राष्ट्रो में सास्कृतिक भवनों एव 
स्मारको के निर्माण को अधिक महत्व दिया जाता है जिनसे बचत का कुछ भाग विनियोजित हो 
जाता है और जिससे अधिक उत्पादन में कोई यागदान प्राप्त नही होता । 

प्र विदेशी व्यापार को प्रधानता 

अल्प-विकसित राष्ट्रों की अर्थ-ब्यवस्था मे विदेशी व्यापार को प्रधान स्थान प्राप्त होता है 
जिसके निम्नलिखित कारण है 

() अत्प-विकसित अर्थ-व्यवम्था को प्राय कुछ ही प्राथमिक वस्तुओं (शिवाशाओ एा0- 
60०४) के उत्पादन पर निर्भर रहता पडता है और इन वस्तुओं को अधिकतर निर्यात कर दिया 
जाता है। यह निर्यात-उत्पादन देश के कुल उत्पादव का वहुत बडा अनुपात होता है और इस 
मिर्यात द्वारा जो आध उपाजित होती है, वह अन्य निजी एवं सरकारी विनियोजन द्वारा उपाजित 
आय से भी अधिक होती है। यह निर्यात आय देश की राष्ट्रीय आय का 20% से कम नही होती 
है । कुछ राष्ट्रो मे तो एक अथवा दो वस्तुओ के निर्यात से देश को विदेशी विनिमय प्राप्तियों का 
बहुत बडा भाग भिलता है, जैसे वेनेजुएला में सन्‌ 950 में खनिज तल के निर्यात से देश की 
विदेशी विनिमय-प्राप्ति का 97% भाग प्राप्त हुआ । इस प्रकार एक या दो वस्तुओ के निर्यात पर 
अर्थ-व्यवस्था की त्रिभेरता की सबसे बडी जोखिम यह है कि उन्त वस्तुओ के विदेशी बाजारों में 
मूल्यों के उच्चायचानो का निर्यातक देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पडता है जिससे अस्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार-चक्र निर्यातक देशों को हस्तान्तरित हो जाते है । 

(2) अल्प विकसित राष्ट्रो के निर्यात-क्षेत्र मे विदेशी विनियोजन का प्रभुत्व है। यह विदेशी 
विनियोजन प्राय प्राथमिक उत्पादों के प्रविधिकरण (?7००९४७४8) पर ही केन्द्रित है जिनके उत्तादो 
की निर्यात किया जाता है। विदेशी पंजी का सावंजनिक सेवाओं मे भी वितियोजन किया गया है 
परन्तु यह भी निर्यात-क्षेत्र से ही सम्बद्ध है। यह विदेशी विनियोजन प्राय विदेशी फर्मो द्वारा निय- 
ल्तित एवं मचालित है। अल्प-विकस्सित राष्ट्रो के खनिज एवं पौध वाले व्यवसायों (जैसे चाय) मे 
प्राय विदेशी फर्मों का नियन्त्रण एवं अधिकार है। ये विदेशी व्यवसाय प्राय एकाधिकारिक 
शक्तियाँ ग्रहण कर जेते हैं और उनके हाथ मे आथिक शक्तियों का केन्द्रीकरण हो जाता है। 
विदेशी फर्मो के शक्तिशाली होने से वे देश की आथिक एवं राजनीतिक नीतियों को अपने हित के 
लिए प्रभावित करते रहते है और राष्ट्रीय उत्पादन का सम्पूर्ण लाभ जन-समाज को उपलब्ध नहीं 
होता हैं । इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी के प्रवाह में परिबतंन होने के साथ-साथ देश की अर्थ- 
व्यवस्था में उच्चावचान होते रहते हैं जो आथिक बिकास मे बाधक होते है! 

(3) कुछ राष्ट्रो मे सरकारी आय का बहुत वडा भाग निर्यात-ब्यापार पर लगे तटनवर 
शुल्क से प्राप्त होदा है, जैसे मलाया मे तट-कर शुल्क की आय सरकारी आय का बहुत बडा भाग 
होती है । विदेशी व्यापार की उन्नति पर ही इस प्रकार सरकारी आय एवं विनियोजन निर्भर 
रहता है । 

(4) अत्प विकसित राष्ट्र को अपनी बहुत-सी आवश्यकताओं के लिए आयात पर 
निर्भर रहना पढ़ता है। इन राष्ट्रो के आयात मे प्राय ति्ित वस्तुएँ, वस्त्र, हल्की उपभोक्ता- 
वस्तुएं तथा खाद्यान्न एवं खाद्य-पदार्थ सम्मिलित रहते है । इन देशो में आयात करने की इच्छा 
बहुत्त अधिक होती है क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का प्रभाव अपना काये करता है । देश के सम्पन्न 
लोग विदेशियों के समान आराम एवं विलाप्तिताओ की बस्तुएँ उपभोग करने के लिए आयात के 
लिए तत्पर रहते है । इस प्रकार देश के निर्यात से उपलब्ध होने वाले विदेशी विनिमय का 
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अधिकतर भाग वितासिता की वस्नुआ एवं खाद्य-्यदार्थों पर व्यय कर दिया जाता है और उत्पादक 
वस्तुआ का जायात मे अत्यात सीमित स्थान प्राप्त हाता है । 

जा दश विकासान्मुख हो गय हैं उनकी भायात करने की इच्छा बहुत तीत्र इसलिए है 
बयाकि विकास क लिए उत्पादक वस्तुजा यन्त्रों एवं तान्निक ज्ञान को बडी मात्रा म आयात करन वी 
आवश्यकता रहती है। विकासान्मुख राष्टा म धीर धीरे प्राथमिक बस्तुआ का निर्यात कम हान 
लगता है और उत्पादक बस्तुजआ का आयात बढ जाता है। इस परिस्थिति के फ्लस्वरूप दश का 
व्यापार शेप प्रतिकूल हो जाता है जौर इस प्रतिकूल शेय की पूर्ति विदेशी सहायता द्वारा करती 
पड़ती हू । 

उपयक्त विवरण स यह स्पप्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रा म विकास द्वारा श्रमिक एवं 
दलित वय के जीवन स्तर म सुधार लाना सम्भव हा सकता है वशतें देश क आधिक एवं सामाजिक 
टाच मे परियतन झिय जायें और सवव्यापक शापण की भाववा का आमूल उखाड कर फ्क दिया 
जाय । एस परापण भावना के कारण ही जावुनिक युग म राजनीतिक उत्तजना (?णात|खो है॥2 
धणा) जातरिक आसुरक्षा तथा परस्पर दापारोपण का बोलवाला है। जय तक जनसमुदाय के 
आधिक तथा सामाजिक जीवन-स्तर को नहीं उठाया जायगा आधुनिक उत्पादन की विधियों का 
लाभ उठाया जाता असम्भव है। अन्‍्प विकसित राष्ट्रा म विभिनत्र आथिक एवं सामाजिक समस्यातरा 
का निवारण करन के थिए नियाजित अथ व्यवस्था द्वारा एक जोर दश म राष्ट्रीय उत्तादन मे 
वृद्धि करन तथा टूसटी ओर आध्थिक एवं सामाजिक विपमताओआ को कम करन के लक्ष्यों वी पूर्ति 
की लाती है। नियाजित जथ-्यवस्था का सचालित करने क लिए कुछ मूल आधारा पर निषय 
करन वी आवश्यकता होती हू जैस प्राथमिकता का निर्धारण विकास के क्षेत्र का निएय आदि। 
इसने निणया के सम्ब यू मे जगब अ याया म जिस्तृत विवरण दिय गये हैं । 
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आधिक प्रगति वह विधि है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने चारो ओर के वातावरण पर 
अधिक नियन्त्रण प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप उसकी स्वतन्त्रता बढ़ती है । ऐसी भर्थ-श्यवस्थाएँ 
जो अविकसित है, जिनमें मनुष्य को प्रकृतिदत्त सुविधाओं तथा कठिनाइयों दे अन्तर्गत जीवन 
ध्यतीत करना पड़ता है, परन्तु जैसे-जैसे देश आथिक प्रगति वरता है, उपलब्ध प्राकृतिक सुत्रिधाओं 
शा शोपण किया जाता है तथा प्राकृतिक कठिताइयो पर मानवीय नियल्तण का व्यापक बताया 
गाता है। इस विधि के अन्तर्गत मनुष्य के उपभोग के लिए बस्तुओ और सेवाओ की माता में वृद्धि 
की जाती है। इरा प्रकार एक ओर तो मनुष्य को अपने वातावरण पर नियन्त्रण भ्राप्त होता है 
तथा घूपरी ओर वस्तुओं और सेवाओ के बड़े भण्डार से मे उसे अपनी इच्छानुकूल चयत करने 
फा अवसर प्राप्त होता है ! 
किसी देश की आर्थिक प्रगति वा प्रूट्याकत उसकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि से किया जाता 
है । प्रति ध्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन में जो वृद्धि होती है, उस्ते आिक प्रयति का सूचक समझा जाता 
है। आधिक प्रगति के अन्तर्गत प्राय उपभोग तथा वितरण को मूल्याकन करते रामय अधिक महत्त्व 
नही दिया जाता है, अर्थात्‌ किसी भी देश मे किसी विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना मे राष्ट्रीय 
एव भ्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है, वह उस देश की आधिक प्रगति का सूचक होता है । 
ऐसा हो हकत़ा है कि किसी देश मे राष्ट्रीय आय में तो बुद्धि होती जाय, परन्तु जनसमुदाय का बहुत 
बड़ा भाग निधन रहे | यह परिस्थिति तभी जाती है जब राष्ट्रीय आय के वितरण मे विपमता हो। 
यह भी सम्भव है कि राष्ट्रीय उत्पादन गे सो वृद्धि हो, परल्तु प्रति व्यक्ति उपभोग कम होता जाय। 
यह तभी हो सकता है जबकि राष्ट्रीय उत्पादन का बडा भाग बचत के लिए उपभोग किया जाय । 
उपयुक्त दोनो परिस्थितियों मे यह कहना ठीक न होगा कि वह देश आधिक प्रगति की ओर अग्रतर है। 
आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले घटक 
_. आथिक प्रगति एक ऐसी विधि है जिस पर विभिन्न घटको का प्रमाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप 
से पडता है। इस घटको का भ्रभाव सदेव आधिक ही नहीं होता । वास्तव में सामानिक, सास्कृतिक, 
राजनीतिक तथा नैतिक घटक आथिक घटकों को प्रभावित करते है और ये आधिक घटक आविक 
प्रगति पर प्रभाव डालते है। आधिक प्रगति पर विभिन्न घटक किस प्रकार प्रभाव डालते है, यह 
स्पष्ट करते समय यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आधिक प्रगति बे सम्बन्ध मे कोई ऐसे 
साम्रान्य सिद्धान्त निर्धारित नही कियि जा सकते जो प्रत्येक राष्ट्र पर समान रूप से लागू हो सके । 
पर हू मेडल ओर अन झत बत्क है पीर हक अच रा मे बणय 
उसका प्र कारण यह है कि प्रत्येक घटक आधिक प्रगति को अलग- 
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अलग इतना प्रभावित नही करता, जितना विद्यमान समस्त घटक मिलकर प्रभावित करते है। 
आशिक प्रगति को प्रभावित करने वाले घटको को हम निम्नवत्‌ वर्गीकृत कर सकते हैं 
() सास्कृतिक एवं परम्परागत घटक, 
(2) सामाजिक घटक; 
(3) नैतिक घटक, 
(4) भूमि-प्रवन्ध म सुधार सम्बन्धी घटक, 
(5) राजनीतिक घटक, 
(6) सरकारी प्रवन्ध एवं नीति, 
(7) प्रबन्ध के विकास का घटक, 
(8) प्राविधिक प्रगति एवं आथिक विकास, 
(9) सन्तुलित विकास, 
(0) पूँजी निर्माण--मौद्विक एवं राजकोपीय नीति, 
(!) व्यापार्कि घटक, 
(2) जनसरया का घटक, 
(3) अब-सरचना घटक ([गरीब-झाप्रलणा८) । 
र उपर्युक्त घटकों मे से एूँजी-निर्माण, व्यापारिक घटक, जनसस्या घटक एवं सन्तुलित 
बक्‍ास का विस्तृत अध्ययन पुस्वेक म अन्यत्र किया जा चुका है | शेप घटकों का अध्ययन तिम्नवत्‌ 
प्रस्तुत है 
] सास्कृत्तिक एवं परम्परागत घटक 
इस बर्ग के अन्तर्गत हम उन घटको का अध्ययन करते है, जों मानव की मनोवैज्ञानिक 
विधारधाराओ से सम्बन्ध रखते है और जिनका प्रभाव आशिक प्रगति के प्रयासों पर पडता है । 
जीवन के प्रति जो दार्शनिक विचारधारा किसी देश के समाज में विद्यमान हो, वह उस देश की 
आशिक क़ियाओं को प्रभावित करती है। कुछ धर्मो एव जातियो में यह मान्यता प्रचलित पायी 
जाती है कि कम से कम उपयोग करना मानव का कर्तव्य है तथा मानव को सदैव अपनी वर्तमान 
परिस्थितियों से सन्तुप्ट रहकर और नवीन आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओ के प्रति प्रारम्भिक्ता 
को स्थाग कर मोक्ष के लिए प्रयत्वशील होना चाहिए । इस प्रकार की मान्यताएँ जनसमुदाय की 
आधधिक कियाओं को प्रभावित करती हैं और उनकी वस्तुओ और सेवाओं को प्राप्त करने वी इच्छाएँ 
अत्यन्त कम रहती हैं । तिब्बत की अर्थ-व्यवस्था अविकसित रहने का एक प्रमुब कारण यह भी 
समझा जाता है कि वहाँ घामिक महन्तो वी अधिकता और उनक्ा प्रभाव जनसमुदाय पर अत्यधिक 
है एवं बौद्धों के मतानुसार त्याग को समाज मे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके विपरीत, पश्चिमी 
राष्ट्रों मे अधिक उपभोग की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसके फलस्वरूप वहाँ आशिक क्रियाओं को 
प्रोत्साहन मिला । 
मानवीय आवश्यकताएँ विद्यमान भौतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों तथा जनसमुदाय के 
स्वभाव एवं परम्परागत रीति-रिवाजों से भी प्रभावित होती है, जैसे जिस देश में समुद्र का किनारा 
न हो, उसे जहाजो एबं नावो वी आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर लोग जीवन वी अनिवायंताओ 
में से कटौती करके परम्परागत उत्सवो आदि पर धन का व्यय करते है और इस प्रकार वह अपती 
उत्पादन क्षमता को सदेव वम करते रहते है । पिछडे हुए राष्ट्रो मे अज्ञानता के कारण जनसमुदाय 
नये पौष्टिक भाजन, वस्त्र आदि का उपयोग नहीं करना चाहते और इन सबसे उनकी आशिक 
क़्याएँ प्रभावित होती हैं 
श्रमिकों की कार्य के प्रति जो प्रवृत्ति होती है, वह भी आधिक प्रगति को प्रभावित करती 
॥ यह ग्रद्ठन्ति श्रमिकों की शारीरिक शक्ति, कार्य करने की दशाएँ, धामिक मान्यताएँ तथा 
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सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भेर रहती है । जो जनसमुदाय अधिक घण्टो तक परिश्रम के साथ कार्य कर 
सकता हो जिसमे कार्यकुशल श्रमिको को सामाजिक प्रतिष्ठा दी जाती हो, जहाँ श्रमिक अपने कार्य 
के प्रति तत्पर एवं जागरूक रहते हो और श्रमिकों में अपनी कार्यक्षमता बढाने की प्रवृत्ति पायी 
जाती हो तो ऐसा जनसमुदाय अपने श्रम से अधिक उत्पादन करेगा और उसे अधिक आय उपानणित 
होगी । यह अ्रमिक-बर्गे आथिक प्रगति में तभी सहायक हो सकेग्रा जब वह अपनी आय के कुछ भाग 
को उत्पादक विभियोजन में लगाये। जब तक पूंजी-निर्माण मे वृद्धि नहीं होती, श्रमिक की कार्ये- 
कुशलता आशिक प्रगति गे सहायक नहीं हो सकती । सामाजिक एवं घामिक कारणों के फ्लस्वरूप 
भी कभी-कभी देश में उपलब्ध उत्पादक साधनों का उपयोग नहीं किया जाता तथा समयानुकूल 
जोखिम लेने के लिए तत्परता की कमी रहती है। अल्प-विक्सित राप्ट्री भे प्राय शारीरिक श्रम से 
सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय को हीन माना जाता है और इसलिए जैसे-जैसे शिक्षा का विस्तार 
होता है, का्यलियो मे कार्य करने बालो की सख्या म बृद्धि होती जाती है। भारतवर्ष मे कुछ जातियाँ 
कृषि क्षेत्र मे हड्डी तथा गन्दगो कौ खाद का उपयोग करता पसन्द नहीं करती और इस्त प्रकार ये 
उत्पादक साधन उपयोग में नहीं लाये जाते । ये समस्त घटक देश के व्यावसायिक ढॉाँचो को प्रभा- 
बित करते हैँ और इस प्रकार उत्पादक क्रियाएँ भी इन्ही मान्यताओं पर निर्धारित होती है, जो 
आधिक प्रगति की मूल आधार होती हैं । 
2 सामाजिक घटक 
मामाजिक घटको के अन्तगंत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जो समाज मे प्रच- 
लित विभिन्न मान्यताओं से सम्बन्ध रखते है। समाज मे घन और प्रतिप्ठा का क्या सम्बन्ध है, यह 
तत्य आधिक क्रियाओ को प्रभावित करता है। यदि धन के द्वारा ऐसी सामग्री को एवत्रित करना 
सम्भव हो जिप्तकी सहायता से कोई भी नाग्ररिक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदर्शित कर सकता 
हो ता वह उस सामग्री का आधथिक उपयोग न होते हुए भी कुय करता पसन्द करेगा, जिसके फल- 
स्वरूप देश मे विलासिता की वस्तुओं एवं प्रदर्शन की सामग्री से उद्योगो का विस्तार होगा। यदि 
समाज में धन के द्वारा राजनीतिक सत्ता, कर्मचारियों पर सत्ता, रिश्वत लेने की सत्ता, अपने सम्ब- 
न्धियों को लाभ पहुँचाने की सत्ता प्राप्त हो सकती हो तो धैनोपाज॑न करने के लिए अधिक प्रोत्साहन 
रहता है और लोग घनोपाजत के लिए श्रधिक से अधिक प्रयास एवं उत्पादक विनियोजन करते है, 
जिमसे आर्थिक प्रगति को बढावा मिलता है, परन्तु यह मान्यता साम्यवादी समाज के लिए पूर्णत 
सत्य नही है, क्योकि साम्पवादी समाज मे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उत्पादन क्षमता, लागत फम करने 
की थोग्यता तथा तये आविष्कार करने की योग्यता के आधार पर प्रतिष्ठा एव सत्ता प्रदान की जाती है। 
प्रत्येक नागरिक अपने प्रयासों का उत्पादन के क्षेत्र मे पूर्णतम उपयोग करे, इस व्यवस्था के 
लिए उसे यह आश्वासन होना चाहिए कि वह जो भी कार्य करेगा, उसके बदले मे उसे उचित पारि- 
श्रमिक प्राप्त होगा । उचित पारिश्रमिक उसके जीवन-स्तर गे इतना राम्बद्ध नहीं होगा, जितना 
उसके हारा किये गये कार्य से । सोवियत रूस मे साम्यवादी सरकार की स्थापना होने के पश्चाए 
सप्तस्त नागरिकों को समान आय प्रदान करने का प्रयास किया गया और कार्यकुशल एव अच्छे 
श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त तमग्रे ([02८02005) प्रशस्ा-प्रमाणपत्र आदि दिये गये, परन्तु यह 
प्रयोग असफल रहा और श्रमिकों की कुशलता एव प्रोत्पाहत को बनाये रखने के लिए कार्य के अनुसार 
पारिश्रमिक दिये जाने के सिद्धान्त को ही फिर से अपनाया गया । पिछले हुए राष्ट्रो मे जबसमुदाय 
में सामूहिक कल्याण की ब्रियाओ को विना मौद्रिक पारिश्नमिक के समात करने की इच्छा पायी जाती 
है, परन्तु जैसे-जेसे आ्थिक प्रगति की व्यापकता बढती जाती है, अमौद्धिक प्रोत्साहन कार्य करने के 
लिए पर्याप्व नहीं समझे जाते । 
अल्प-विकसित राघ्ट्रो मे जनसाधारण को सामाजिक विचारधाराएँ एवं स्वभाव भौतिक 
प्रगति में सहायक नहीं होते हैं। इन रघ्ट्रो गे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर सामाजिक घटकों का 
गहन प्रभुत्व रहता है ओर विभिन्न आयिक वियाज्ों का तागरिकों मे आवटन उतकी योग्यताओं 
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एवं उपलब्धियो के आधार पर नही क्या जादम है बल्कि व्यक्ति के सामाजिक स्तर, पारिवारिक 
सम्बन्ध एवं धर्म आदि को उनकी आधिक क्रियाओं का आधार माना जाता है। देश मे उपलब्ध 
ज्ाथिक सम्पत्तियों का वितरण एव शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं की उपलब्धि भी व्यक्ति के 
सामाजिक स्तर पर होती है। दूसरी ओर, विकुमित राष्ट्रो मे आधिक क्रियाओ, सम्पत्तियों एव 
अवसरों को उपलब्धि नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं एवं उपलब्धियों के आधार पर होती 
है। दूसरे शब्दों मे यह भी कह सकते है कि अल्प-विकसित समाजों मे व्यक्ति की आशिक क्रियाओं 
का निर्धारण जहाँ सामाजिक स्तर के आधार पर होता है, वहीं विकसित राष्ट्रो मे अनुबन्ध के द्वारा 
ज्यक्ति की आधिक क्ियाएँ निर्धारित होती हैं। अल्प-विऊसित राष्ट्रो मे व्यक्ति आधिक जक़्याशों का 
चयन करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का दास होता है जबकि विकसित राष्ट्र में व्यक्ति को 
आशिक क्ियाओ का चयन अपनी योग्यतानुमार करने वा अधिकार होता है । 

अन्प-विकसित समाजो मे सामाजिक सम्थाजों का निर्माण जनसाघारण के स्वभाव एड 
विचारधाराओ के आधार पर होता है। परस्तु घीरे घीरे ये सामाजिक मस्थाएँ इतनी शक्तिशाली 
हो जाती हैं कि ये जनसाघारण के विचारों एवं स्वभाव को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जन- 
साथारण झे विचार एवं स्वभाव तया सामाजिक नस्थाएँ एक्-दुसरे पर निरन्तर प्रभाव डालतो 
रहती हैं और इसक्ते परिणामस्वरूप सामाजिक सस्याओ की रचना इतनों कठोर एवं स्थिर हो जाती 
है कि व्यक्ति को इन सम्थाओो का दास बनाना पडता है। यदि ये सस्याएँ भौतिक विश्ास का 
विरोध करती हैं तो व्यक्ति विक्ञार-सम्बन्धी आयिक्त क्षियाओं में सक्तिय भाग नही ले सक्तता है और 
आाथिक प्रगति में बाधाएँ उपल्थित्र होती हैं । 

सामाजिक घटक आधिक क्रियानं को विभिन्न क्षेत्रो मे प्रभावित करते हैं। सामाजिक घटकों 
में प्रभावित होने वाले विभिन्न आधिक क्षेत्र निम्नवत्‌ हैं 

(अ) सामाशिक्त घटकों का भ्रमिको को उत्पादकता पर प्रभाव--देश की श्रम-शक्ति का 
राष्ट्रीय झाय को दिया जाने वाला अनुदान श्रम शक्ति के परिमाण एवं गुण पर निर्भर रहता है। 
श्रम-शक्ति का परिमाण देश की जनसम्या पर निर्भर रहत्य है। देश की जनसख्या जब तीज गति 
से बदती है तो श्रम शक्ति में भी वृद्धि होती है यद्धपि जनसस्या की आयु-सरचना (886 57ए०४एण६) 
एवं सम्भावित औसत आयु भी उत्पादक्ष श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जनसस्या की वृद्धि 
समाज में प्रचलित घामिक विचारघाराओं एवं सामाजिक रीति-रिवाजो से प्रत्यक्ष रूप से सम्दद 
होती है। सामाजिक एवं धा्िक परम्पराओ मे से जल्पायु में विवाह मुक्त परिवारन्पद्धति बड़े 
परिवार की प्रतिष्ठा, धामिक्त कार्यो के लिए पुझ्रो तथा पृत्रियों का होना आवश्यक्ष, बहविवाह पद्धति 
आदि प्रत्यक्ष रूप से जनसत्या को वृद्धि को प्रभाब्रित करते हैं। इन परम्पराओ में परिपूर्ण समाज 
के कक्त आगुश्चिक्न द्िकात़ के प्राउम्म के साथ ज़न-म्दास्थ्य एक्न ऋष्प्राण बी कार्यवाह्षसों का सखालन होरा 
है तो जनसाधारप के स्वास्थ्य में सुघार होता है और मृत्यु-दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार 
अल्प दिकमित अर्थ ज्यवम्थाओो में सामाजिक घटक धम-शक्ति के परिमाण मे वृद्धि करने में सहायक 
होते हैं और इन अर्थ॑-व्यवम्थाओ मे श्रम शक्ति का परिझाण आवश्यकता से प्राय/ अधिक ही होता है। 

दुछरी ओर सामाजिक घटक श्रर-नश्क्ति के उत्यादक युयों को भी प्रभावित करते हैं । 
कम होती है क्योक्ति जनसाघारण आशिक प्रोत्सा- 
हनो की तुलना में सामाहिक सुवियाओं और परम्पादत्र रीतियो को अधिक महंत्व देता है। 
स्वास्थ्य एवं शिक्षा का निम्न स्तर पर श्रम-शन्ति को अधिक परिश्रमी नहीं बनने देता है॥ अत्प- 
विक्मित राष्ट्रों में बुल मौद्योग्रिक्ष श्रम की न्पुनतम होतो है क्योंकि इमके लिए अ्मिक्तों मे अधिक 
परिश्रम करने को अनुश्यसनप्रियदा रूमय का पालन करने का स्वभाव तथा अन्य सोगों 
के साथ सहयों ही योस्पता की ऋाउज्यक्ञता होती है। इन रा'द्रो में औद्योगिक 
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श्रमिक कृपि-्षेत्र से आता है और उनमे मगुधो की न्यूनता तो होतो है राव ही वह अपने 
आपको औद्योगिक क्षेत्र के स्तश्ारिच बानावन्‍्ण मे कु झऔदो 
पका ओडश्ोक्िक क्षेत्र के झअनुशामितर वातावरण में एकल्प करने मे झसमर्थ रहता है। औद्योगिक 
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क्षेत्र मे कृषि क्षेत्र के विपरीत अपनी व्यक्तिगत इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता भी नहीं होतो 
है और पारिवारिक वातावरण की भी हीमता पायी जाती है । यही कारण है कि अल्प विकसित 
अर्थ-व्यवस्थाओं का विकास करने के लिए सवसे कठिन समस्या श्रपिको को औद्योगिक क्षेत्र के 
अरुचिकर वातावरण मे कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। वास्तव मे, ग्रामीण क्षेत्र से 
औद्योगिक क्षेत्र में आने वाला श्रमिक ग्रामो की दयनीय आधिक स्थिति के दबाव के कारण नगरो 
में आता है परन्तु वह नगरो के व्यक्तिवादो वातावरण से अपने आपको समायोजित नहीं कर पाता 
है और जैसे ही वह कुछ घन कमा लेता है, ग्रामीण क्षेत्र मे वापस जाने को उद्यत रहता है। यही 
क्वारण है कि अत्प-विकसित अर्थ व्यवस्थाओ में औद्योगिक श्रमिकों मे श्रमिक-गमनागमन ([.400पा 
पृष्ठात0५६7) अत्यधिक होता है जिससे श्रमिको की उत्पादन क्षमता कमर होती है। 

(आ) सामाजिक धटको का बचत पर प्रभाव--सामाजिक विचारधाराएँ उपभोग के प्रकार 
तथा इसके परिणामस्वरूप बचत एव पूँजी-तिर्माण को मात्रा को प्रभावित करती है। अठारहबी एव 
उन्नीसवी शताब्दियो मे पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों म उस समय की सामाजिक विचारधाराओ, जैसे 
भविष्य के लिए सुख-सुविधा की व्यवस्था, अपने वच्चो को योग्य बनाना, नवीन क्रियाओं के लिए 
अपने आपको लैयार करना, अपने अनुभवों को विस्तृत करना, आविष्कार करता, परम्परागत एवं 
प्राचीत रीति-रिवाजो का त्यागना आदि ने पूँजी-निर्माण एव आर्थिक प्रगति मे जितना योगवान 
दिया, वह तान्त्रिक क्रान्ति के योगदान से कही अधिक था । अल्प-विकसित अधथी-व्यवस्थाओं मे प्रति 
व्यक्ति आय अत्यधिक कम होती है और निर्धनता व्यापक होती है जिसके परिणामस्वरूप जनसाधा- 
रण में बचत करने की क्षमता नहीं के बरावर होती है परन्तु इस निर्धतता का कारण इन समाजों 
के रीति-रिवाज होगे है । धारमिक कार्यों, विवाह एवं जन्म-सम्बन्धी उत्सवों, धार्मिक त्यौहारों आदि 
पर निर्धत-वर्ग भी अपनी क्षमता से अधिक ब्यय करता है जिससे निर्धनता को निरन्तरता प्राप्त हो 
जाती है। दूसरी ओर, इन अर्थ-व्यवस्थाओ मे बहुत छोटा वर्ग अत्यन्त धनी होता है परन्तु यह 
वर्ग भी अपने उपभोग को इस प्रकार बना लेता है जिससे उत्पादक क्रियाओं में घोगदान नही मिलता 
है । मह वर्ग बडी भात्रा मे वचत्त कर सकता है परन्तु यह अपनी बचत का उपयोग भूमिगत जाय- 
दादो, बडे-वडे भवनों मूल्यवान धातुओं एवं आमूषणो, प्रदर्शन एवं शान-शौकत के प्रसाधघनो आदि 
के लिए करता है क्योकि इनके द्वारा इन्हे समाज मे प्रतिप्ठा एव आदर प्राप्त होता है | इस प्रकार 
सामाजिक परस्पराओं के फलस्वरूप एक ओर बचत कमर रहती है और दूसरी ओर बचत का उत्पा- 
दक उपभोग भी नही होता है। 

विकासशील राप्ट्रो मे घनी-वर्ग मे विकसित राष्ट्रो की विनासिताओं एवं आराम की नकल 
करने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है जबकि विकसित राष्ट्रो के समान यह वर्ग परिश्रम, त्याग एव 
उत्पादन-कार्ये करने के लिए उद्यत तहीं रहता है। 

(इ) सामाजिक धटकों का साहसिक कार्यों पर प्रभाव--पश्चिमी राष्ट्रो के आर्थिक प्रगति 
के इतिहास के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इन राप्ट्रो के विकास मे एक छोटे से उत्साही 
एवं परिश्रमी व्यापारी वर्ग के नेतृत्व का अत्यधिक योगदाव रहा है। वह व्यक्ति अथवा सस्था 
साहसी होती है जो उत्पादक व्यदसायों के लिए सभी आवश्यक उत्पादनों के घटको का सम्मिश्रण 
करती है और इस प्रकार वह देश के आर्थिक विकास का केम्द्रविम्दु होता है । किसी भी देश में 
साहसी-वर्ग के विस्तार के लिए साहसिक कार्यो (छ76एकथ्याव्णवों हैएपशत०७) को समाज में 

प्रतिष्ठित स्थात सिलना आवश्यक्र होता है क्योकि योग्य, परिश्रमी एवं अनुभवी लोग साहसी का 
कार्य तभी अपने ऊपर लेने को तैयार होते है जबकि उन्हें समाज में ऊंचा स्थान दिया जाता है। 
इसके साथ ही योग्य व्यक्तियों को साहसिक क्रियाएँ करने के लिए आवश्यक छूड एव सुविधाएँ 
प्राप्त होना भी आवश्यक होता है । इनकी क्रियाओं मे यद्वि शासकीय लाइसेंसिंग एवं अन्य प्रत्ति- 
बन्धातयक कार्मकाहियों ढारा बाधाएँ डाली जाती है तो साहती-वर्ग का पर्याप्त चिस्तार सम्भव नही 
होता है। किसी भी व्यक्ति को साहसो बनाने के लिए उसमे अधिक जोखिम लेकर अधिक घवो- 
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पार्जत करने की दीघ्र भावना का होना अनिवार्य होता है। यह भावना ही उसे साहसिक जियाओ 
की ओर प्रेरित करती है। यह भावना समाज की सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक सस्थाओं की 
कार्य विधि पर निर्भर रहती है | साथ ही, शिक्षा की पद्धति एवं प्रकार का भी प्रभाव इस भावना 
पर पड़ता है। विज्ञान, इजीनिर्यारग एवं तान्त्रिक शिक्षा द्वारा मनुष्य मे भौतिक प्रगति की भावना 
उदय होती हैं और इसके लिए उसमे आवश्यक ज्ञान भी प्राप्त होता है ! साहसी-वर्ग के उत्थान के 
लिए देश के अधिनियमों तथा प्रशासनिक व्यवस्थात्मक एव राजनीतिक सरचना द्वारा निजी व्यवस्था 
का पर्याप्त स्वतन्त होना भी आवश्यक होता है। 

अत्प विकसित राष्ट्रो में साहसी-वर्ग के विस्तार के लिए आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान नही होते है । परिवार, जाति धर्म एवं अन्य सामाजिक सस्थाएँ योग्य व्यक्तियों को साह- 
सिक् क्रियाओ के करन मे बाधाए प्रस्तुत करती है । सयुक्त परिवार-पद्धति से व्यक्तिगत प्रारम्भिकता 
पर विपरीत प्रभाव पडता है | जाति-श्रया के फलस्वरूप लोगों के विचारों मे मकी्णता घर कर लेती 
है और वे अपनी जाति एव वर्ग के प्रति बफादारी को सर्वाधिक महत्व देने लगते हैं जिसका परिं- 
णाम यह होता है कि व्यवसायों मे उत्तरदायी पदो पर परिवार एवं जाति के आधार पर नियुक्तियाँ 
की जाती है और योग्यता एवं अनुभव को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति मे 
योग्य नवयुवकों को नेतृत्व करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है और समाज की उत्पादक त्रियाओं 
में जान्तिकारी परिवर्तन सम्भव नही होते है । 

अल्प-विकसित राष्ट्रो मे साहसिक कार्यो का पर्याप्त विस्तार रूटिवादी विचारधाराओं के 
कारण भी नही होता है । सामाजिक रूटिवादिता, शिक्षा-पद्धति का रूढिवादी होना, नगरो के प्रति 
कम आकर्षण तथा व्यावसायिक उपलब्धियो को अधिक सामाजिक भ्रतिष्ठा न मिलते के कारण ऐसा 
नवशुवक, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, नेतृत्व करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता 
है | नगर ऐसे केन्द्र होते है जो परिवर्ततो को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार करत है और नवीन 
लास्विकताओं उपभोग, उत्पादन एवं सामाजिक सस्थाओं एवं विचारधाराओं को जन्म देते हैं तथा 
उनका विस्तार करते है। यही कारण है कवि पश्चिमी राष्ट्रो मे आथिक प्रगति की प्रविधि के अन्त- 
गत औद्योगीकरण एवं चगरों की स्थापना ने एक दूसरे को निरन्तर सहायता प्रदान की और विकास 
की गति को बढा दिया । अल्प-विकसित राष्ट्रो मे ग्रामो का भ्रभुत्व होता है और जनसख्या का 
अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्रों मे रहता है । ग्रामीण नागरिकों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है 
जिसमें प्रतिस्पर्डा की भावना का अभाव रहता है | इन सब कारणो से ग्रामीण क्षेत्रों मे रूढिवादी 
अथवा परिवर्तन विरोधी विचारधाराओ का प्रभुत्व होता है । जब ग्रामीण क्षेत्रो का यह नागरिक 
उद्योगों में पहुँचता है तो अपने साय ग्रामीण क्षेत्र की रूढिवादी भ्रबन्ध व्यवस्था एब रिवाजो को 
अपने साथ जे झाएए है / यही कारण है कि उद्ोरो हे हद्न्धकों में ग्रक्षेब्छाकारी भूषतियों एवं 
जमीदारों के समान व्यवहार करने की भ्रवृत्ति पायी जाती है जो प्रबन्ध एवं श्रम के कलह का 
कारण बन जाती है। औद्योगिक क्षेत्र पर कृषि-प्रवन्ध व्यवस्था का प्रभाव होने के कारण हो औद्यो 
गिक क्षेत्रों मे नवीन तान्त्रिकताओ को स्वभावत स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यापारिक क्रियाओं 
को जब समाज मे हीन दृष्टि से देखा जाता है तो योग्य नवयुवक उन व्यवसायों की आर आक्पित 
हो जाता है जितका समाज मे प्रतिष्ठित स्थान होता है। इस प्रकार साहसी-वर्ग का विस्तार सम्भव 
नही होता है । 

अल्प-विकसित अर्थ-ब्यवस्थाओ मे जाथिक वातावरण इस प्रकार का होता है कि विति- 
योजन मे उपाजित होने वाली आय का अनुमान लगाना भी सम्भव नही होता है। लागत में सम्मि- 
लित होने बाले घटको को उचित लागत का अनुमान, विपणि एवं माँग के परिमाण का उचित अनु 
मान, प्रतिस्पर्डा की मात्रा का अनुमान तथा उपरिव्यय-सुविधाओ की पर्याप्त उपलब्धि न होने के 
कारण साहस्षिक क्रियाओ के विस्तार में स्क्ावर्टे उपस्थित होती है। विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ मे 
बड़े-बड़े व्यापार-गृहो द्वारा जो विषणि-अम्वेषण किये जाते है, वे नवीन साहसी-वर्ग की सहायतार्य 
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उपलब्ध होते है । इसके अतिरिक्त सरकार, व्यापारिक संगठनों एवं अधिकोषण तथा वित्तीय 
सस्याओं द्वारा विभिन्न सूचवाएँ नियमित रूप से श्रकाशित की जाती है जो साहसिक क्रियाओं में 
सहायक होती हैं। अल्प-विकसित अर्थ व्यवस्थाओं मे इस प्रकार की सहायक सूचनाएँ उपलब्ध न 
होने के कारण साहसिक क्रियाओ में जोखिम अधिक रहती है। 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पप्ठ है कि अल्प-विकसित राष्ट्रों मे साहसिक क्रिया एक न्यून घटक 
में रहती है और थार्थिक प्रगति हेतु इस घटक के विस्तार के लिए राज्य का ऐसी सामाजिक एब 
आर्थिक परिस्थितिर्याँ उत्पन्न करना आवश्यक होता है जिनमें साहसी-वर्ग बिकसित हो सके | बहुत 
सी अर्य॑-व्यवस्थाओं में राज्य स्वय साहसी का कार्य करके लोगो का मार्यदर्शन करता है। 

(है) सामाजिक घटकों का तान्त्रिककाओं पर प्रमाव--आशिक प्रगति हेतु उत्पादन के क्षेत्र 
में नवीन तान्त्रिकताओ का उपयोग अत्यन्त आवश्यक होता है। सुधरी हुई उत्पादन-तान्निकताओं 
का उपयोग करने के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है जो अस्प-विकसित 
अर्ध-व्यवस्थाओ में विद्यमान नही होता है । तान्त्रिक परिवर्ततों को सफल बनाने के लिए समाज में 
नवीन तान्त्रिकताओं से उदय होने वाले परिवर्ततो को स्वीकार करने की स्वाभाविक इच्छा होनी 
चाहिए । इसके लिए रढिवादी सामाजिक विचारधाराओ को त्यागना होता है और नबीन सरचना 
का आयोजन आवश्यक होता है । नवीन वान्त्रिककाओ के उपयोग के लिए देश में बड़े पैमाने पर 
शोधकाये होना चाहिए, आविष्कार किये जाने चाहिए और फिर इन आविष्कारों का व्यापारिक 
उपयोग होना चाहिए । इस प्रकार नवीन तान्त्रिकताओ के विस्तार हेतु वैज्ञानिक बर्ग एवं साहसी 
बर्ग दोनो के ही विस्तार की आवश्यकता होती है । दूसरी ओर, नवीन उत्पादन तान्त्रिकताओं का 
डुपयोग करने हेतु अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है तथा नवीन उत्पादों का उपयोग करने की 
इच्छा का समाज में विद्यमान रहना भी आवश्यक होता है । इन सभी व्यवस्थाओ के लिए सामा- 
जिक वातावरण का अनुकूल होना आवश्यक होता हैं | मवीन वान्निकताओ द्वारा समस्त आधिक एव 
सामाजिक वातावरण में मूलभूत परिवर्तेत करके नवीत सस्थाओ एवं सगठनो का निर्माण होनाचाहिए । 
अल्प-विकसित समाजो में इन परिवतंनों को समाज स्वभावतः स्वीकार नही करता है जिससे तारितवा 
प्रगति की गति मन्‍्द रहती है और आर्थिक विकास से वाघाएँ उपस्थित होती हैं | 
3 चैतिक घटक 

जनसाधारण का नैतिक स्तर देश की आधिक प्रगति को प्रभावित करता है। वास्तव में 
नैतिक स्तर से तात्पर्य यह है कि उद्योग, सरकार, विज्ञान, व्यापार-प्रशासन शोधकारये का नेतृत्व 
फरन याले लोगो में अपते काय॑ के प्रति तत्परता, ईम्रावदारी तथा सेवा भाव होना चाहिए । इन 
गुणों के साथ साथ नेतृत्व करने वाले वर्ग को नेतृत्व-कार्य पर अपना अपने परिवार तथा जाति का 
एकाधिकार नहीं समझना चाहिए । प्राय विकास की ओर अग्नसर राष्ट्रो मे इस प्रकार के एका- 
धिकार की स्थापना कुछ उच्च वर्ग के व्यक्तियो द्वारा कर ली जाती है और उनका यह प्रयत्न होता 
है कि नेतृत्व का कार्य उनके परिवार के सदस्यों के हाथो में बना रहे । निजी क्षेत्र के बडें-बडे व्यव- 
साथो मे नेतृत्व का कार्य पैतृक सम्पत्ति के रुप मे पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। सरकारी क्षेत्र मे 
भी यह विधि इसलिए जारी रहती है कि उच्च-वर्ग के लोग अपने परिवार के सदस्यों को प्रारम्भ 
सेही इस श्रकार का प्रशिक्षण देंते है कि वे उचित अथवा अनुचित तरीकों से उच्च पदा पर चुने 
जा सर्वे । उच्च पदों पर आसीन पिताओ के सभी पुत्र उनके समान योग्य हो, यह सम्भव नही है 
और इस प्रकार प्राय अयोग्य व्यक्तियों के हाथों म नेतृत्व था जाने से भाथिक प्रगति की गति घीमी 
पड जाती है । 

प्रगति एक गतिशील विधि है और नेताओं के एक समूह द्वारा प्रगति को जिस विधि का 
प्रारम्भ किया जाता है, उस विधि में कुछ समयोपरान्त परिवर्तत आवश्यक होता है, अन्यथा प्रगति 
की गति मस्द अथवा स्थिर हो जाती है, परन्तु नेताओ का बतंमान समूह इन परिवत्तेतों स एकमत 
नही द्वीता है क्योकि इनके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति एवं प्रशासनिक सत्ताओं पर कुठाराघात हो 
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सता है | एसी परिस्थितियों म नेताओं कऊ नवीन समृह का प्रादुर्माव होना स्वानाविक है और द्िर 
नवीन एवं पुराने समृहों में झवह उत्पन हाती है । इस प्रवार कवह से आथिक प्रगति में बायाएँ 
उपस्थित हाती हैं । 
आशिक प्रगति के साथ-साथ विभिन कार्यों क विशरिष्देकरण को प्रास्राहन मिलता है, श्तिते 
फ्तस्वर्प्र समाज के मप्यम-दंग के समुदाय से वृद्धि हावो है। इस समुदाय में वेजानिक, इशी- 
नियर झाबटर, शिलक आदि सभी सम्मिलित हाते हैं। आशिक प्रगति की तीर गति के टिए 
पंहीपतिया विशेषज्ञों तथा श्रमिका स समन्‍्दय स्थापित करने की बावश्यक्ता हातों है। इन सनी 
वर्गों में सक-टूसर कर व्यवसाय का बपनाने के विए बतिम्वेदता होनी चाहिए, वर्धाव्‌ एक दही 
नियर का पुत्र झबदर अथवा “द्यापपरत्ति बन सद्े और उसके इस प्रकार प्रैतृक़ व्यवद्धाय् में पिन 
करन पर जाति दासता सामराजिर प्रतिवन्ध, घामिक सास्यताएँ आदि द्ापक नहीं होनी चाहिए। 
जाथिक प्रगति की गति छा तीत्र रखने के जिए इस प्रकह्मार लस्वन्धों बतिजीवता (फेंशाएथ्ट 
%007॥9) क्षयन्त जावश्यक्र ह्ाती है । 
बुछ राप्ठो म आथिक्ष प्रगति में उरन्तिगिद आथिक स्वतन्त्रता ने कयधिक 
का ह। कषाथिक स्वतन्त्रता हा ताल्यय प्रत्यक्ष व्यक्ति वा अपना स्ययसाय कान, डत्याइन 
के साधना छा रस अबबा किराय पर लेने क्षन्प व्यापारियों के साय प्रतिस्पर्तों ऋर्ते, दगादन के 
साधनों का इस प्रकार सस्मिश्चित बरस कि कम जागत पर बिक उत्पादन हो सके, आदि से है 
परन्तु दस प्रकार की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जाथिक प्रगति में लमी सहायक हो सकती है, जद देश 
ओऔद्याण्कि टूप्लिकाण से विक्षृसित ढा संथा दस का कार भी नागरिक, समस्या अथवा अप्रिदारी बह 
खनुमान ने जया सकता हा कि भविष्य म अयनव्यवस्था रा क्या स्वूप हाया । विदशित अक्षलय्र 
स्थाओं म प्रयक उद्यागपति नवीन उत्पादन ऋरन के विए प्रयोग करता है कर दस प्रवार उद्याय 
प्रतिया के एक बड़ समुदाय द्वारा जा निश्चय क्िय जात हैं, वे आशिक प्रगति में जप्रिक सहायक 
हो सकत हैं । ट्सरी आर अविकसित क्षब-व्यवस्थाजों में प्रगठि का मार्ग श्राव्य लनुसरघ-मात्र होता 
है क्योंदि इनका विकसित राष्ट्रों & अनुभत्रों का अनुसरण करन के अवसर प्राप्त होते हैं! ऐसी 
परिस्थिति म विकसित राष्ट्रा झे अनुभवों क आवार पर बर्थ व्यवस्था व सद्रिप्य का स्वत्प का 
अनुमान जगाप्री “ा सकता है | ऐसी अर्थ-व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत आशिक स्वतन्त्रता स्तीत्र आयक 
प्रगति म बायह हा खकती है। कआप-विकसित झप्ट्रों में सामृहित्र निश्चय एवं समृहों में काय करन 
की विधि क्षध्रिक उपय्ागी हाठी है, टसोविए सरकार सृव उसके छााा निर्मित विभिन सम्बातओं का 
निप्राजित अथ-व्यवस्था रू कायक्रम सचावित करन तथा आशिव निश्चय करने वे कवपिहार प्राप्त 
हाम से प्रगति छत गति तीत्र हा सकती है परन्तु सामृहिक्र कारें करने वे लिए जनसमुंदाय का 
चैलिक स्तर ऊँचा डोना चाहिए और उस जपन नेताओं के नेतृस्त कय स्त्रीक्षार करके उनके निर्देशन 
का अनुसार कार्य करन का सत्थर होना चाहिए । चैतिकता के ब्रायार पर वे मिवकर कार्य करने के 
किए सत्पर हों तथा उनस पारस्परित्र ऋवह दत्यत न हा । 
तास्व्रिक प्रयति की दौट मे बतमान प्रदूनिया के जावार पर यह कहा जा सकता है कि 
विकसित राष्ट्र अआय विकसित राष्ट्र व दीधकात तक बहूव जाय बढ़े रहेंगे झब टक कि बल्य बिक 
सित राष्ट्रों म मृवभूत आपक्राय ने किय जायें और ये राष्ट्र जपनी परिस्थितियों के अनुदुत नवीन 
जान्विकता शा स्वत विव्यस एवं विवास न किरें। 
4. सूमि प्रवन्ध में सुधार-सम्दन्दी घटक 
आय विक्रसित राप्ट्रो $ जाथिक विकास हतु इृपिन्दतल्यादन में प्रयाप्त द्रद्धि करता जाई» 
ज्यक हावा है क्योकि टी के द्वारा पूँति का आवश्यकतानुसार सचय हो सकठा है। जब तक हकि 
का उत्पादन इतना नहीं ह्ाता कि प्रौद्यागित्र श्रम को पयाप्त मात्रा में खाद्ान आदि प्राप्त हो के 
ओद्योधिक विकास से निरातर बायाएँ जाती रहती हैं॥ क्रषि के बितरास वी जन्य सुवियाओं #े 
लिए लूसि प्रदाप में आवश्यक परिदर्देत करना बाछनीय होता है । रासायनिक खाद, जले बीज, 
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सिंचाई की सुविधाएँ, विपणि की सुविधाएँ, आदि के लाभ तभी प्राप्त हो सकते है जब भूमि-प्रवन्ध 
में भी सुधार किये जायें । 

अल्प-विकसित राफ्ट्रो मे प्राय. अनुपस्थित जमीदार (#05श॥722 .80000705), अधिक 
लगान (३४०८ एटाधा्ट), कृषकों की असुरक्षा आदि को समस्याएँ अत्यन्त गम्भीर होती है। यह 
आवश्यक होता है कि कृषि करने वाले कृपक को भूमि की उपयोग-सम्बन्धी सुरक्षा तथा लगात- 
सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हो ताकि उसे अधिक उत्पत्ति हेतु प्रोत्साहन मिले । जो वास्तव में कृषि 
करते है, उन्हें अपने उत्पादन का बहुत कम भाग मिलता है और शेप सभी भूमि पर अधि- 
कार रखने वाले जमीदार फो चला जाता है और वह भी उस जमीदार को, जो भूमि पर कुछ भी 
कार्य नही करता है। कृपि-मजदूर भूमि-प्रबन्ध भे सुधार करने की भाँग करता है और चाहता है 
कि भूमि उसी की होनी चाहिए जो उस पर कृषि करता है । इस माँग की पूर्ति के बिया कृषि-उत्पा- 
दन में वृद्धि होना अत्यन्त कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जमीदारों वे प्रति एक विरोध की 
भावना जनसमुदाय में जागृत रहती है क्योंकि ये अपने धन हारा राजनीतिक क्षेत्र मं अपनी सत्ता 
बनाये रखने का सदैव प्रयत्त करते रहते है । समाजवादी दृष्टिकोण से मी जमीदारो का अस्तित्व 
अनुचित ही समझा जाता है | भारत जंसे राष्ट्र में, जहाँ भूमि-प्रबन्ध की बहुत-सी विधियां हैं, 
भूमि-प्रबन्ध मे समानता लाकर सुधार करना अत्यत्त कठिन होता है। जमीदार-वर्ग सदैव भूमि- 
प्रबन्ध के परिवर्तनों का बिरोध करता है और ऐसी बाधाएँ उत्पन्न करता है जिससे तत्कालीन 
स्थिति से न्यूनातिन्यून परिवर्तन हो । राज्य और कृपक के बीच से मध्यस्थो को हटाने के लिए 
राष्ट्री कौ अपने अर्थ साधनों को भी देखना पडता है वयोकि क्षतिपूति करने मे राज्य के अत्यधिक 
साधन उपयोग मे आ जाते हैं। 
5 राजनोतिक घटक 

आर्थिक बिकास एक निरन्तर गतिशील विधि है जिसके फल दीघंकाल में ही प्राप्त हो 
सकते है, इसलिए आधिक नियोजन की सफलता के लिए एक स्थायी सरकार की आवश्यकता होती है, 
जिसकी नीतियाँ समान एवं अपरिवर्तित रहें। स्थाग्री सरकार का तात्पर्य यह है कि सरकार की 
सत्ता एक ही राजनीतिक दल अथवा उसी के समान्त विचार वाले राजनीतिक दलो के हाथ मे दीर्घ- 
काल तक रहनी चाहिए । अल्प-विकशित राष्ट्रो मे योग्य तथा स्थायी सरकार का बना रहना 
अत्यन्त कठिन होता है । आथिक विकास ग्रतिशील होने से तत्कालीत व्यवस्थाओ मे भारी परि- 
बर्तत होते हैं, जिसके कारण बहुत से वर्गों को हानि होती है। राष्ट्र के आ्थिक प्रतिफलो का वित- 
रण नयी विधियों से होता है और परम्परागत रीति-रिबाजो को शने -शर्ने समाप्त करने का प्रयत्न 
किया जाता है। इन सब कारणो से सरकार को विकास की योजनाएँ हो उसके विरोध का कारण 
बन जाती हैं और विरोध प्राथ इतना दृढ़ हो जाता है कि सरकार मे परिवर्तत होता अनिवाय हो 
जाता है । इसके अतिरिक्त अल्प-विकसित राप्ट्रो को राजनीति मे विदेशी सत्ताएँ भी सक्रिय भाग 
लेती हैं, विशेषत उन देशों को जो विदेशी सत्ताओ के अखाड़े बन जाते हैं । उनकी पारस्परिक 
मुठभेड के कारण अल्प-विकसित राष्ट्रों की सरकारें परिवर्तित होती रहती है । मध्य-पूर्व, सुद्र-पूर्व 
और लैटिन-अम्ेरिकी राष्ट्रो मे इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिल सकते है । 
6 सरकारी प्रबन्ध एवं नोति 

अल्प्विकसित राष्ट्रों और विशेषकर उन राज्यो मे, जहाँ दौर्धकाल तक विदेशियों ने राज्य 
किया, जनसाधारण का चरित्र उच्चकोटि का नही होता हैं। समस्त सरकारी प्रबन्ध इस प्रकार 
का होता है जो कृषि-प्रधान समाज के लिए उपयुक्त होता है । इस व्यवस्था में प्रबन्धन तथा सच्चा 
के केम्द्रीकरण को विशेष महत्व प्राप्त होता है। शासकीय कार्य की गति अत्यन्त धीमी होती है 
और यह व्यवस्था किसी प्रकार विकास-पथ, विशेषत औद्योगिक पथ पर अग्रसर राष्ट्र के हित मे 
उपयोगी तही होती । इत राष्ट्रो की सरकार को विकास-योजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए 
तथा प्रारम्भिक प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्र की प्रत्येक्ष आथिक फ़िया पर नियन्त्रण रखना होता है 
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नथा उद्योग, हृपि तथा वाणिज्य, सभी क्षेत्रों में हस्वक्षेप करता होता है। साथ ही, निजी दया 
राजवीय साहस में उचित समस्वय भी स्थापित करना होता है । इन सव कार्यों के लिए अनेक 
ईमानदार, शिक्षित तथा योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । उच्च बधिकारियों में योजना 
बनाने उसको ज़ियान्वित करने, सामजस्य स्थापित करने तथा आवश्यक समायोजन करने की भी 
याग्यता होना आवश्यक्ष होता है। आवुनिक सरकारी शासन मे प्रवन्ध ()/व्वा28८०्शा) वा 
विद्येप स्थान होता है । शासन का उद्देश्य केवल जीवन को नियन्त्रित करना ही नहीं होता है 
प्रत्युत जनसमुदाय के हित का जायोजन करना भी श्ञासन की कार्य-प्रणाली का प्रमुख अगर होता है। 
इन परिस्थितियों में शासन का पुराना ढाँचा, जो विदेशी सत्ता ने स्थापित क्या है, परिवर्तित करना 
अनिवार्य होता है । इस परिस्थिति में परिवर्तन करना जत्यन्त कठिन होता है क्योकि नय्यी व्यवस्था 
के लिए जासकीय कर्मचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण का प्रत्नन्ध क्या जाता चाहिए। पुराने कर्म- 
चारियों के मस्तिष्क तथा दृष्टिकोण इतने कठोर एवं सकुचित हो जाते हैं कि उनमे परिवर्तन लाता 
क्षमम्भव हाता है । वे अपनी रूटिवादी विक्षारघाराओं को सर्वोत्तम समनते हैं। पुराने कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण के जनतिरिक्त नये कमंचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति की विधियों में भी परिवर्तन 
करना आवश्यक होता है जिसमे भेद माव तथा सिफारिश आदि जुटियों के प्रभाव को दूर क्या 
जा सके। 
यह कहना कमी प्रकार भी उचित न होगा कि अल्प-विकसित राष्ट्री में जनममुदाय का 
चरिव उच्चकोटि का नहीं होता और उनमे ईमानदारी की कमी होती है बथवा उनमें वेईमानो 
केतु अधिक तन्परता होती है । क्ृपि-प्रघान समाज तथा परम्परागत जीवन में जब आधुनिक विचार- 
घाराओं का सम्मिश्रण होता है, तो इस मध्यकाल मे राष्ट्रीय चरित्र को क्षति पहुँचती है औौर 
नवीन व्यवस्था की स्थापना होने तक सरकारी अधिकारिया में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने की 
प्रवृत्ति जाग्रत हाती है। शासन दथा घासित में एक विशेष व्यक्तिगत भावना का प्राडुमांव होता है 
और ये दानो ही पक्ष अपने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। 
एसी परिस्थिति मे राज्य को सतकंता मे कार्य करने की आवश्यकता होती है जिससे इस प्रकार वी 
प्रवृन्तियां दीघंकाल तक चलती रहने के कारण स्थायित्व ग्रहम न कर लें । मध्यकाल में जवश्य ही 
इन प्रवृत्तियों से राप्ट्र के अमूत्य साथनों का क्षय होता है, जिसबी मात्रा में समुचित राजवीय 
नियन्त्रण द्वारा कमी की जा सकती है । 
आधनिक युग में राज्य आाथिक क्रियाओं म या तो सक्रिय भाग लेता है या फिर आर्थिक 
क्रियाजा को अपनी मीनियो द्वारा प्रभावित करता है । वियोजित अर्य-व्यवस्था में आधिक क्रियाओं 
पर अधिकाधिक नियन्त्रण राज्य के हाथ मे होता है| राज्य सम्पत्ति को अधिकार म रखने, उत्पा- 
दनों के साथनों का क्रय व विक्य करने, वचत करने, विनियाजन करने, वस्तुओ का वितरण करन, 
आय एवं अवसर की विपमताओ का कम करने आदि की समस्त क्रियाजो पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
रूप से नियन्त्रण करता है। जायात एवं निर्वातिन्सस्वन्धी नीतियाँ राज्य द्वारा निर्धारित कौ जाती 
हैं, जो उत्पादक क्रियाओं के सम्बन्ध म क्िय जान वाके निश्चयो का प्रभाविव करती हैं। राज्य 
मूल्य एवं विपणि-यान्तिकता को भी खुली छूट नहीं देता । इन सव जियाओ के अतिरिक्त चयज्य 
स्थय उत्पादन-वार्यों का सचातन करता हैं और आवश्यकता पडने पर व्यापार का सचालन मी 
करता है । राज्य की मौद्धिक एवं वित्तीय नीतियाँ उत्पादव, उपनोग एवं विनियोजन को प्रभादित 
बुरती हैं। इस प्रकार राज्य द्वारा संचालित क्रियाओं का प्रमाव आधिक प्रगति के प्रग-परम पर 
पड़ता है । समाजवादो, साम्यवादी एवं अधिनायकवादी अर्थ व्यवस्थाजों मे राज्य द्वारा तिर्घारित 
काययक्मों वा सचालन आधविक प्रगति हतु किया जाता है। राजबीय नीतियाँ एवं कार्यद्म आधुनिक 
युग म आाथिक प्रगति के मूलाधार समझे जाते हैं । 
प प्रबन्ध के विकास का घटक 
विकासोन्मुख राष्ट्रों मे राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है--देश की स्वदन्तवा एवं आर्थिक 


आधिक प्रगति को प्रभावित करने वाले घटक ॥32] 


स्थिरता के साथ तीब् आर्थिक प्रगति करना । अधिकतर अल्प-विकसित राष्ट्रों मे जनसमुदाय का 
मुख्य जीविकोपार्जन का साधन कृषि होता है और आधिक प्रगति की तीज गति के लिए औद्योगिक 
विकास को अधिक महत्व दिया जाता है । औद्योगिक विकास के उचित निर्देशन हेतु देश मे 
प्रबन्धकों के एक बडे समूह की आवश्यकता होती है जो बड़े-बड़े व्यवसायों का कुशल सचालन कर 
सके । नियोशित विकास के अस्तगेत देश में बहुत-्सी बडी-बडी औद्योगिक इकाइयाँ एवं कृषि-फार्म 
स्थापित एवं सचालित किये जाते है। इनके कुशल सचालन हेतु सुशिक्षित एव अनुभवी प्रबन्धकों 
की आवश्यकता होती है, परन्तु इस प्रवन्धक-वर्ग का विकास शीघ्रता से नहीं हो पाता है जब तक 
कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्त न किये जायें । प्रबन्ध के विकास (]ॉैैशावह०गाधा 98ए७००- 
गाथा!) के सम्बन्ध मे अल्प-विकसित राध्ट्रो में निम्नलिखित समस्‍्याएँ अनुभव की जाती हैं - 


(() विकासोस्मुख राष्ट्र जब विकास की ओर अग्रमर होते हैं तो इन राप्ट्रो मे दो प्रकार 
के समाज बन जाऐ है। एक ओर परम्परागत समाज रहता है जो जनसमुदाय में व्यवसाय-सम्बन्धी 
लाम्बरूपी गतिशीलता (शल्याव्वं 'श०णांओ) को नही अपनाता है और परम्परागत ख्यवसायों 
एवं जायदाद आदि के अधिकार को अधिक महत्व देता है। दूसरी ओर ऐसे सम्राज वा विकास 
होता है जो औद्योगिक ससक्षति (90फ४प7थे (ण/णा९) के गुणो को अपना लेता है और अपने 
जीवन-स्तर एव राष्ट्रीय विकास के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण विचार रखता है । परम्परागत समाज वा 
अतलुयागी स्वय के विकास को विवेकपूर्ण दृष्टि से नही देखता है और प्रबाघध-विकास की गति को 
भीमी करता है । दूसरी ओर, औद्योगिक सस्कृति में विश्वास रखने वाला समुदाय मानवीय विकास 
पर महत्व देता है और उचित प्रशिक्षण एव शिक्षा प्राप्त करता है । धीरे-धीरे जब इस दूसरे समु- 
दाय के सदस्यो को अर्थे-व्यवस्था मे सम्मान एव प्रतिष्ठा मिलने लगती है तब प्रबन्ध-विकास की 
और अन्य लोग आकर्षित होने लगते हैं । परन्तु प्रारम्भिक अवस्था मे प्रवन्ध-प्रशिक्षण को समाज में 
बहुत कम महत्व दिया जाता है और प्रवन्ध की कला को पैतृक सम्पत्ति समझा जाता है और प्राय 
यह कहा जाता है कि प्रबन्धक पैदायशी होते है (](७8205 ० 907) | परल्तु इम सम्बन्ध मे 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि पूर्वजों ते वडे-बडे व्यवसायों का प्रबन्ध तो नही किया है परन्तु इत 
पूबंजो ने अपने उत्तराधिकारियों को इस प्रकार का अनुभव एवं अशिक्षण प्रदान कया है कि वे 
परम्परागत व्यवसायो का कुशल संचालन कर सकें। 


(2) विकासोन्मुख अर्थ-व्यवश्था मे राज्य द्वारा बहुत से बडे-बढ़े व्यवसाय स्थापित किये जाते 
है और निजी विनियोजको को भी औद्योगिक क्षेत्र मे बडी नवीन इंकाइय 


ग्रे मे विनियोजन करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता है.। इत व्यवमायों मे नवीन तान्त्रिकताओ का उपयोग किया जाता 


है। दूसरी ओर, उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन से पर्याप्त वृद्धि करने हेतु लकु उद्योगों का भी 


(विस्तार किया जाता है। इस प्रकार सघु एव दृहद्‌ उद्योगों की इकाइयो मे शी प्रता से वृद्धि होती 
है जिसके अनुरूप प्रवन्धको की सख्या मे पर्याप्त वृद्धि नही हो पाती है । ऐसी परिस्थिति में राज्य 
अपने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रवन्ध का कार्य सौप देता है । सारूढ राजनीतिक नेताओ एव 
प्रशासनिक अधिकारियों का एक प्रकार का व्यावहारिक समझौता हो जाता है जिसके फलस्वस्प 
आधुनिक प्रबन्ध-कला को पर्याप्त महत्व नही दिया जाता है और प्रबन्ध-विकास हेतु उचित व्यवस्था 
नही की जाती । हु 

(3) विकासोन्मुख अर्थे-व्यवस्था मे उद्योगपतियों को अपने उत्पादन बेचने में कोई कठिनाई 
नहीं होती है क्योकि जनसमुदाय के पास क्रय-शक्ति अधिक होने के कारण पूर्ति से अधिक माँग ण्ख्ती 
है । मूल्यो का स्तर प्रायः बढ़ता रहता है और इस प्रकार उद्योगपत्ति अधिक लागत पर उत्पादन 
करने पर पर्याप्त लाभोपा्जेन कर लेता है। ऐसी परिस्थिति मे उद्योगपति को अपनी लागत कम 
फरने की आवश्यकता महसूरा नही होतो है और प्रवन्घनविकास के लिए इसीलिए कोई ठोस प्रयास 
नही किये जाते है। वह उन्हे यह कहकर कि उनका उद्देश्य लाभोपाजेन न होकर सेवा का आयोजन 
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करना है, सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों पर प्रायः एकाधिकार प्राप्त कर लेता है और प्रवन्ध को 
कुशल बनाने के लिए रचनात्मक प्रयत्न नही किये जाते है । 

(4) विकासोस्मुख राष्ट्रो मे स्वथ-स्फूतं विकास की अवस्था में सक्रिय एवं ज्लगडो मे प्रवृत्त 
((॥0॥) श्रम-सघो का प्रादुर्भाव होता है । यह श्रम-सघ लोक-सभा एवं राज्य-सभा मे अपने 
प्रभाव को सुदृढ़ बताने भे सफल होते है और राज्य श्रम एव प्रबन्ध के सम्बन्धो को अधितियम द्वारा 
नियमित करता है । इस नियमन में भी राजनीतिक हितो का प्रभुत्व रहता है। इस प्रकार के 
नियमन से प्रबन्ध-विकास को आधात पहुँचता है और प्रबन्ध-विकास एक जटिल समस्या बनकर रह्‌ 
जाता है| 

प्रबन्ध-विकास से उपर्युक्त समस्थाओ का बडी सावधानी से निवारण करना चाहिए। 
प्रशासनिक अधिकारियों को प्रवन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौपने के पूर्व उन्हें प्रबन्ध-कला का उचित 
प्रशिक्षण देना चाहिए । आशिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था से ही विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग के 
साथ-साथ प्रबन्ध-प्रशिक्षण की स्थापता की जानी चाहिए । 
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प्राविधिक विकास एवं आर्थिक प्रगति 
[ 7£009000७09. ?7300585६55 830 ८030//॥0 68099] 





आर्थिक विकास एवं प्राविधिक प्रगति का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राविधिक प्रगति को 
आशिक प्रगति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व समझा जा सकता है। वास्तव में अल्प-विकसित 
एब विकरित राष्ट्रो मे सूल भेद उनकी उत्पादन-प्रविधियों का है। इन दोनो ग्रकार के राष्ट्रो के 
अल्प आर्थिक एवं सामाजिक मेंद उनके प्राविधिक-स्तर के कारण ही उदय होते है । जो देश अपने 
विद्यमान एवं सम्भावित साधनों का प्राविधिक अभितवीकरण द्वारा उत्पादन एवं आय बढाने हेतु 
उपयोग कर सका है, वही देश विकास की दौड मे आगे है । विकसित राष्ट्रों मे भी प्राविधिक प्रगति 
के आधार पर कठोर प्रतिस्पर्दधा है और वे विकसित राष्ट्र ही अपनी प्रगति का निर्वाह करने में 
समर्थ है जिनमे प्राविधिक प्रग॒त्रि तिरन्तर जारी है। प्राविधिक प्रगति विकास के अन्य सभी विकास- 
तत्वों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है । प्राविधिक परिवर्ततों के परिणामस्वरूप 
किसी भी राप्ट्र को समस्त आर्थिक एवं सामाजिक सरचना को बदला जा सकता है जो विकास को 
गतिशील करने के लिए आवश्यक होती है ॥ प्राविधिक प्रगति पूँजी-सचय से भी अधिक आवश्यक 
तत्व मानी जाती है क्योकि पूँजी-सचय द्वारा विकास की एक सीमा निर्धारित हो जाती है और 
आ्रविधिक परिवतेतों के अभाव में विकास एक स्थिर अवस्था में पहुँच जाता है। पूंजी-सचय द्वारा 
वर्तमान प्राविधिक ज्ञान का उपयोग उपभोक्ताओ को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पर्याप्त 
मात्रा में बस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदात करने के लिए होता है। उपभोक्ताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं 
की माँग प्राविधिक परिवतंनों पर निर्भर रहती है क्योंकि प्राविधिक परियर्तेन नयी-तयी बह्तुओ 
एवं सेबाओ का ज्ञान उन्हे प्रदान करते है। प्राविधिक परिवर्तन निरन्तर जारी रहने पर पूँजी-सचय 
को भ्रक्रि] गतिशील रहती है और विकास को प्रभावित करने बाले तत्वों का प्रादुर्भाव होता रहता 
है। आधुनिक युग के सभी विकसित राष्ट्रो का आथिक विकास का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि 
करता है कि प्राविधिक परिवर्तनो द्वारा इन देशो ने एक ओर विद्यमान साधनों का अधिक उत्पादक 
उपयोग किया एवं दूरारो ओर गवीन उत्पादन के? साधनों का ज्ञाविष्कार एवं खोज करके उनका 
अवशोपषण किया | इन दोनों त्तत्वो के सम्मिश्रण से इन देशो की प्रगति गतिशौल होती रही है । 
प्राविधिक प्रगति का आथिक विकास मे योगवान 
(2) विद्यमात साधनों का धहन उपयोग--प्राविधिक परिव्तनों के द्वारा विद्यमान उत्पादन 
के साधनों का अधिक गहन एवं व्याएक उपयोग होता है । इन साधनों के उपयोग में विविधता 
आती है जिसके परिणामस्वरूप देश के उत्पादन मे विविधता एव वृद्धि दोनों का प्रादुर्भाव होता है। 
उत्पादन-बृद्धि एव उत्पादन की विविधता से राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन-क्षमता 
और देश की उत्पादक सम्पत्तियो मे भी वृद्धि होती है । 
(2) उत्पादत के सम्मावित साथनों का विदोहन एवं नवोन साधनों का प्रादुर्भाब--प्रावि- 
धिक प्रगति द्वारा देश के सम्भावित साधनों (?०(४॥॥9 8८६०५४८८४) का विदोहत करके उत्पादन 
एब उत्पादक साधनों भे दृद्धि को जाती है। नवीन प्राविधिक ज्ञान उत्पादन के नये साधनों की खोज 
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करने एवं दुर्लभ साधनो के लिए वैदल्पिक्ष साधन खोजने मे सहायक होता है जिल्‍ये देश के उत्पा- 
दन एवं जाय में वृद्धि होती है । 

(3) ज्ायात-अतिस्थापन एवं पूंजोगत सम्पत्तियों मे वृद्धू-प्राविधिक प्रगति द्वारा दिज्ञाद 
की प्रारम्भिक बवस्था में ऐसी उत्पाएक् एवं पूँजोगत वस्तुओं के निर्मोथ को प्राधमिक्नता दो जाती है 
जो बनी तक बायात मो जाती है नौर इत्तते ज्य विदेशी विनिमय बचना है, उसे पूंजीगत रो 
एव प्राविधिक ज्ञान तथा प्रादिपिशो के ज्ाायात पर लमगादा जाता है। इस प्रयार 

प्रगति की प्रक्निया सतत्‌ चलती रहती है छोर देश को पूंजोयत सम्पत्तियों मे निरन्तर वृद्धि होगे 
रहती है 

(4) निर्णत-सर्धन मे योगदान--अधिक्षवर बत्पर्ननेज्ञतिति शास्धों क्षो दियातनचुदी 
कच्चे माल एव कृषि-पएणादो क्षा ऊय 600 के नो ऋअधिक रहता है। इन्‍के नियातों रे दिविधतगा 
का कभाव रहता है कौर इन्हे अपने निर्यात का उचित इन्‍्य प्राप्त नहीं होता है क्योकि 
राष्ट्रों के निर्यातों पर एन देशों क्षी निर्भरता अच्यपिज होती है । फ्राविधिक्ष पगति झा देप 
उत्पारत में विविधता आ जाने के क्षारप नियांत मे नो दिदिघता आती है और इनके निर्यातों 
सैरररम्परागत निर्यातों ब्य जय बद जाता है| प्रादिषिक्ष प्रयति मे तोद् 
होती है जिससे निर्यात-वादार हेतु अधिक अतिरेक (5ण7ँ०७) 
में विदिधता झाने के क्ारप पिक्ञमित राष्ट्रो के निर्यात्रों पर अल्प-विक्त्तत 
कम हों जाती है जिसे अन्‍वराप्ड्रोय व्यापार को हें अल्प-विकसित राष्ट्रों 
रहती हैं कौर इन्हे भरने निर्यातों का उचित झूल्य प्राप्त हो सकता है । 

(5) बचत विनियोजन एव पूंजो-निर्माण में दृद्धि--प्राविधिऋ प्रगति उत्पादन, उत्यायकता 
एवं उत्पादत-क्षमतरा में वृद्धि करती है जिससे देश को राष्ट्रो एवं प्रति व्यक्ति आय में दृद्धि वो 
गतिशील होतो हैं । इसके दारा जननाघारण ने अधिक उपयोग करने एवं साहछियों में 
ज्थिक दचत एवं विनियोजन करने को प्रद्ूत्ति का प्रादुर्माद होता है । प्राविधिक प्रगति दाहनियो 
को आकस्मिक लान प्रदान करती है जिससे उनको अधिक दिनियोजन करने का प्रोल्माहत मित्रता 
है। वन्तुओ एवं सेवायो क्षो राय-ठृद्धि आषिक्ष गविशोरता का कारप बनती है और उच्वाइन- 
प्रक्तिया को गति को तोद्नता प्रदान इरतो है। इरू प्रआार दैस्े-जैंदे प्रविधिक प्रथति एक अरस्पा 
दूसरी अवस्था क्षो जम्रचर होदी है, पूँणी-निर्माय मे दुद्धि होती जाती है जोर दिक्नाच को 
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बूद्धि होती 
(6) विदेशी सहायता की उपलब्धि--विदेशी 
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। उपयोग हेतु श्रमिको को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उतकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होती 
विदेशों से आयातित प्रविधियों के साथ विदेशी विशेषज्ञ भी बुलाये जाते हैं जिनके सम्पर्क एवं निर्दे- 
शत से श्रम-शक्ति के कौशल एव ज्ञान गे बृद्धि होती है। विकास एवं विनियोजन के सम्तान तान्विक 
ज्ञान एवं कुशलता पर गुणक-प्रभाव (४ ए४एाटा छोड्छि) पडता है और जैसे-जैसे प्राविधिक परि- 
वर्तेन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को आच्छादित करते जाते है, श्रम-शक्ति की कुशलता एवं उत्पादकता 
बढती जाती है। इसके साथ ही श्रम-शक्ति की मनोभावना में भी परिवतंन होता है | उसमे गति- 
शीलता बढती है और परिवर्तनो को स्पाभात्रिक रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति उदय होती है। 
इस प्रकार प्राविधिक प्रगति मानवीय साधनो को उत्पादन का अधिक कुशल घटक बनाती है । 

(9) औद्योगीकरण की तीन्न गति--ससार का आर्थिक इतिहास इस बात का धोतक है कि 
क्ृषि की सुलना मे उद्योग मे आधिक प्रगति की दर कही अधिक होती है। क्ृपि-क्षेत्र की अधिकतम 
प्रगति-दर 6%, के लगभग होती है जबकि औद्योगिक क्षेत्र मे श्रगति-दर शत-प्रतिशत भी हो राकती 
है। यही कारण है कि विकास की प्रक्रिया में औद्योगीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। 

_. उद्योग्रो थे प्राविधिक परिवर्तमो के निरन्तर उपभोग करने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है । 

उद्योगो एवं औद्योगिक समाज भे परिवर्सन स्वभावत स्वीकार किये जाते है। इसी कारण 
प्राविधिक प्रगति औद्योगीकरण कौ प्रक्रिया पर अत्यन्त अनुकूल प्रभाव डालती है और उन समस्त 
घटको का प्रादुर्भाव एव विकास करने से सहायक होती है जो औद्योगीकरण के आवश्यक अग समझे 
जाते है । 

(40) सामाजिक व्यवस्था एवं आथिक सरजना से परिवतंत--प्राविधिक परिवर्तन समाज 
में प्रगतिशील विचारधाराओं को सुदृढता प्रदान करते हैं। जीवन कै प्रति हर परिस्थिति में सन्तुप्ट 
रहने की भावना के स्थान पर जीवन को अधिक आरामदायक बनाने की भावता उदित होती है । 
समाज में वातावरण के अनुकूल बनने की परम्परागत विचारथारा के स्थान पर बाताबरण को 
अपनी सुख-सुविधा के अनुकूल बनाने की विधारधारा आयूत होली है। मानव को अपने चारों 
और के बातावरण का ज्ञान होता है और इस वातावरण का जीवन की सुल-सुविधा के लिए किस 
प्रकार विदोहत क्रिया जा सकता है, इसकी प्रविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। भनृष्य में 
अधिक आयोपाजत करने की प्रविश्िियों को ग्रहण करने एवं खोजने को प्रवृत्ति जागृत होती है। जब 
विदेशों से नवीन प्रविधियों का आयात किया जाता है तो ये प्रविधियाँ अपने साथ विदेशों का 
वातावरण भी कुछ मात्रा में लाती है । प्रविधियों के साथ विदेशी विशेषज्ञ भी आते है। इन 
विदेशियों के साथ देश के वागरिको का सम्पर्क होने से प्रदर्शश प्रभाव एवं सम्पर्क-अ्रभाव उदय होता 
है और देश के नागरिकों मे अपने जीवन-स्तर में सुधार करने की इच्छा जागृत होती है। इन सब 
परिवततेतों के परिणामस्वरूप पुरानी सामाजिक सान्यताएँ एवं सत्थाएँ, जो विकास में अवरोध 
उत्पन्न करती है, शिचिल होने लगती है और नयी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होती है ! 

नवीन प्राविधिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए अधिक पूँजी, कुशल श्रम एवं सुदृढ़ अब- 
सरचना की आवश्यकता होतो है। इन सब की व्यवस्था करने हेतु नयी आर्थिक सम्थाओ की स्थापना 
करने की आवश्यकता पड़ती है जिशसे देश की आधिक सरचना से परिवलंत हाता है और बह 
विकास के लिए अधिक अनुकूल बनती जाती है । 

प्राविधिक का चयन 
कर अल्प-विकसित राप्ट्रो को तकनीकी क्षेत्र मे सर्वाधिक सुदिधा यह है कि उन्हे नवीन तकनीकों 
असर ० के की आवश्यकता नहीं है| उन्‍्पादन के लगभग थत्पेक क्षेत्र मे विभिन्न 
ड्री द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीको का विकास किया गया है ! इन तकनीको मे से 
बाधक हर करने का अदसर उपलब्ध है। अत्प-विकमिल राष्ट्रो मे उत्पादन के 
2208 रे रत मिाण ( $0ए०९ श7९), आधिक सरचना, श्रम-शक्ति की कुशलता, सामानिक 
ताबरण एव विपणि-व्यवस्था मे इतनी अधिक विभिन्नता है कि समान तकनीकों का उपयोग 
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समस्व राछ्ट्रों के दिए उपदुन्त सही हो सकला | इन राछ्ध्री की विक्ाम की अवसच्या में भी उत्तर है 
ट्स्मि अनुन्प्र ढी तजतीकी स्वर जय ही चप्त करते ही फावश्यरता होती! है। 
अय-दिकर्शित राष्ट्रा में द्राविद्रिल ब्य चप्रन निम्तविखिंद तत्यों के थाथार पर किया जाता है - 

कि) प्राविषिक स्वर के आथार पर-देझ के वर्तमान प्रादिश्िक स्तर पर नवीन देकदीक 
का चयन किया जाना चाहिए। झार्ट की दछह्य कपि प्रधान समाज वो हु ही दशयों में पृपेनविक्षमित 
डौद्याबिक समाद मे परिवर्तिद नहीं कर सज्या है। प्रत्येक देश को प्राविधिक प्रगति वी विम्ित 
दस्याजा से होकर गुररना परढ़ता हैं, क्योकि जाय-विक्रसित राप्ट्रों मे प्राविधिक्र परिवर्दतों का 
टवरगाप्राय उससे की क्षमता पीर-पीर बढ़ती है । अवसाषार करते की क्षमता प्रवन्य-ध्यवस्था, श्रम- 
कि भी दूझवता ताल्विंश प्रशिक्रा जी बुढ़िया प्रंदी-निमाए का स्तर, ढाह्म मित्ययताओं की 
दपतब्यि आदि पर लिर्मर रहती है। दसीजिए जत्य-विकसित राष्ट्रों वा उपने विकास के धारस्निक 
हाल में मी सहमीए का अपन करना हाता है जिसमे बाह्य खुवियाजो, दुशव एप जनुशासित श्रम 
खक्ति आयातित बस्तुज >व्वित पछी व्रिदेशी विनिमय बिस्वृत बाठारों की करावश्यक्ता रुस हो । 
जिझास की प्रारम्मिक शबस्था मे एस ब्यवसात्रों का ब्रिस्तार सिप्रा जाता है जिनमे विद्यमान सापनों 
छा श दस क्षत झे प्रयाध्य माया मे दपतब्य हा आअपिर्तम उपयाग कर सके तेया जिनके दत्वार्ों 
उपठब्य हा थज । श्रम की दुशवतता में वृद्धि उपरित्ययन्युवियानों में 
बव्िस्तार प्रछी निर्माप की दर मे उरद्धि विदेशी विनिमय एव. प्री वी उप्रतब्यि में द्ढ्धि, विधि 
का ब्रिस्तार छोखा झाता है जव्िर उदित तठकतीजों का दपयाग हाने लगता हैं । तकनीर का चयन 
करते समय यह ध्याल में रखना हाता है कि प्राविधिक परिवर्तेद इतनी अपरिक गति से न हों कि 
शमाह इसझा स्वमात्रत स्वीकार ने कर सकते जत्ययां प्राविश्रिक्त परिवर्ततों का कठोर साम्रानिक, 
रापनीतिक एवं जाबिक विश झा सामना करना पड़ता है जो कमीनभी इन परिवर्तनी की गति 
टूए शिथिव रर देता है । 

[खि) पूँज़ो की उपतब्धि के आधार पर-तवीन ततनीर का चयन ररते समय विभिन 
तक्तीकों के पंदीन्‍त्य का अध्ययन करता आवश्यक होता है | अष्य-विजुसित राप्द्रो में प्राय श्रम 
का बाहुय है और पूंजी की उमी है। एसी परिस्यिति में श्रम का अधिकतम उत्पादक उपयोग करते 
विकास का गतिशील क्रिया जाना सरल हो सकता है। परल्तु विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनायी जाने 
बाजी उबिक्तर तकनीक पूंडी प्रधान हैं विनसे पूँदी की अपिज् आवश्यकता हाती है सौर श्षख- 
झम्ठि की बचत की जाती है कयोवि डल देशों में श्रम-शक्ति वी कसी रहती है । जट-विकसित 
आख्या रा तकतीक का चत्रद करते झूमत्र उन्हीं ठक्तोको को प्रारम्मिक चराए में लेसा चित होता 
है शितम दर्लमान में कम पी वी आवज्यक्दा होती है और श्रम-शत्ति का जध्निक उपयोग करझ 
ह्य की पी: जिए तकतीका से आवश्यक 
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उत्पादन-व्रद्धि करता सम्भव हो सकता हा 4 दस 
हर-फेर करके ही दपपराय किया जा सकता है । 
जआायुनिक युग में अधिकतर जय-विकसित राष्ट्र प्रातिश्रिक परियर्चनी के तिए विदेशी सहायता 
का द्पवोंग करते हैं । विदेशी सह्ययता एव विदेशी पूती के मास्यम से उय ददीव वकतीय का खनन 
करने की आउेज्यक्ला पढती है ता दस्म की परिस्विदिया ओ अनुर्पर तकनीक का खपत करता सस्मत 
नहीं होता है। सहायता प्रदात करन वात देश जो भी तकतीक प्रदान करता है. उस ही ऋदी 
दे वा स्वीसार करना पढ़ता है. हिसक परिणामस्वहप्र प्राय्य ऋण दशो में तकनीकी क्षेत्र एंव 
उत्पादन प्रकिया में असस्दुतन को उदय हाठा है । विदेशी सद्बायता एवं सहयोग के अल्दगेत डप्रदह्य 
“ते झदी तक्‍्लीरा का चपत देश से विद्यमात परिस्थितियों के अनुसार करना आहिए । जैसेनलत 
परजी क सापतो मे उद्धि छोवी जाये, जदि सय्तीक जिसके दिए पूँछी की अधिक जाउश्यक्ता 
हावी #, का द्वठाग किया जा सकता है । 
भ गे) उपरिध्यय-सुवियात्रों की उपवच्धि के आयार पर--नदीत प्राविधिक का चय्नन करते 
उम्र देख में उपब्ध उपस्श्यिय-सुविधाजों को छ्याते से रखना आव्यक होता है । ऐसी सकतीतों 
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को प्राथमिकता दी जाती है जिनका उपयोग उपलब्ध उपरिव्यय-सुविधाओ के आधार पर किया जा 
सकता हो तथा जो उपरिब्यय-सुविधाओं के विस्तार में संहायक हो। उपरिव्यय-सुविधाओं का व्यापक 
विस्तार जल्दी नहीं किया जा सकता है । इसीलिए विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सरल तकनीक 
का उपयोग किया जाता है और जैसे-जैसे उपरिव्यय-सुविधाओं का विस्तार होता जाता है, जटिल 
तकनीक का उपयोग होने लगता है । 

[घ) प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि एवं शोषण के आधार पर--प्राकृतिक साधनों की 
उपलब्धि एवं उनके अवशोषण के आधार पर तकमीक का चयन किया जाना चाहिए। सदि बोई 
साधन किसी देश में वाहुल्य में विद्यमाव हो! तो उसका उत्पादक उपयोग करने हेवु विदेशी तकदीक 
का उपयोग किया जा सकता है जबकि स्वदेशी तकनीक एव प्रबन्ध कुशलता इसके उपयुक्त न हो । 
मध्यययूर्व के देशो मे खनिज-्तेल व्यवसाय का विकास इसी प्रकार किया गया है । मिस्र में आस्वान 
बाघ बनाने के लिए भी विदेशी तकनीक का उपयोग किया ग्रया जिससे उपलब्ध जल का मिंचाई, 
शक्ति एवं यातायात के लिए उपयोग किया जा सका । प्राकृतिक साधनों की खोज के लिए उपयुक्त 
तकनीक का चयन करके देश को विकास-पथ पर अग्नसर किया जा सकता है। दूसरी ओर, अल्प-विकसित 
राष्ट्र में स्थानीय स्तर पर बहुत से ऐसे प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते है जिनका उत्पादक उपयोग 
करने देतु सरल तकनीकों का लघु स्तर पर उपयोग किया जाता है। भारत में मौसमी फलो एवं 
सब्जियों का लघु स्तर पर शीत-गृहो (000 $007०8०७) को स्थापित करके सरक्षण किया जा 
सकता है । इस प्रवार सरल तकनीको के माध्यम से स्थानीय साधनों का अधिक गहन एबं व्यापक 
उपयोग हो सकता है । 

(च) विपणि की व्यापकता के आधार पर---प्राविधिक के चयत भें विपणि की ध्यापकता 
का महत्वपूर्ण स्थान होता है । विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे ऐसी तकनीको का चयत्त किया जाता 
है जिनके हारा स्थानीय साधनों का उपयोग करके स्थानीय विषणि से उत्पादों को बेचा जा सके । 
यातायात एवं सचार के साधनों के विस्तार के साथ-साथ विपणि का बिस्तार होता हैं और उत्पादो 
को एक स्थान से दूसरे स्थात पर पहुँचावा सम्भव होने लगता है । ऐसी परिस्थिति से वृहदाकार 
उत्पादक तकनीकों का उपयोग होने लगता है। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए 
बस्तुओ का उत्पादन करने हेतु अधिक जठिल तकनीक का उपयाग भी प्रारम्भ किया जाता है। 
जैसे-जैसे विषणि का विस्तार होता जाता है, तकनीकी जटिलताओ का व्यापक उपयोग होने लगता है। 

(8) तुरन्त उत्पादन के आधार पर--व्यापक निर्धनता से पीडित राप्ट्रो मे उत्पादन से 
श्रीघ्रातिशीत्र वृद्धि करते की आवश्यकता होती है जिसके लिए ऐसी तकनीक का उपयोग किया 
जीता है जिसका तिर्माण-काल कम होता है और जिसमे पूँजी तथा कार्येशील पूँजी का अनुपात 
भी कम होता है । सरल तकनीक मे उपर्युक्त दोनों गुण विद्यमाव रहते हैं परन्तु इनको उत्पादन 
क्षमता कम होती है और इनके द्वारा देश के पूँजी-स्कम्ध में तीज्न गति से वृद्धि करता सम्भव नही 
हो सकता है । जैसे-जैसे कोई देश अपनी तुरन्त की समस्याओ का निवारण कर लेता है, बह जटिल 
तान्त्रिककाओ का उपयोग करके पूंजीगत एवं उत्पादक साधनों का निर्माण करते लगता है जिससे 
विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके । 

(ज) रोजगार-वृद्धि के आधार पर--अल्प-विकसित राष्ट्रों की एक गम्भीर समस्या वेरोज- 
गारी होती है। वेसेजगार श्रम मे पूर्षत वेरोजगार, अशत बेरोजगार मौसमी बेरोजगार तथा अदृश्य 
बेरोजगार सम्मिलित रहते है। बेरोजगार के अबसरो मे वृद्धि करने के लिए सरल तकनीकों का 
उपयोग करना 0034 उपयुक्त सभझा जाता है क्योकि इतमें श्रम का अधिक उपयोग होना हैं परन्तु 
इनके द्वारा प्रति श्रम इकाई उत्पादन मे तीब्र गति से वृद्धि करना सम्भव नही होता है। इसौलिए 
जैसे-जैसे श्रम शक्ति वी कुशलता से वृद्धि एवं पूंजीगत प्रसाधद की उपलब्धि बढती जातो है, जठिल 
तकनीकों वा उपयोग होने लगता है। 

(ध) आय वितरण के आधार पर--अल्प-विकसित राष्ट्रों भ आय एवं सम्पत्ति का वितरण 
अत्यन्त विपभ्र होता है। जटिल तकनीकें आय एवं धन के केन्द्रीकरण मे योगदान देती है क्योकि 
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इनके सचालन के लिए वृहदाकार सस्थानों की स्थापना करने की आवश्यकता होती है और क्षायो- 
पाजन करने वाले स्रोतों का छितराव (एटा) सम्भव नही होता है। ऐसी परिस्थिति मे 
स्थानीय स्तर पर सरल तकनीक का उपयोग करके विकास के लाभ का व्यापक वितरण करने की 
आवश्यकता होती है। परन्तु सरल तकनीक द्वारा देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ता प्रदान नहीं 
की जा सकती है | इसीलिए राज्य द्वारा जटिल तकनीकों का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र मे क्या 
जाता है और राजकोषीय एवं मौद्विक नियत्नण के माध्यम से विकास के लाभो का वितरण निधत 
जनसस्या के पक्ष में किया जाता है। 
सिद्धान्त रूप से उपयुक्त बातो के आधार पर तकनीक का चयन किया जाना चाहिए परन्तु 
व्यवहार मे नवीनतम तकनीक के उपयोग मे बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। अधिकतर नवीनतम 
तकनीका का विकास विकसित राष्ट्रों भ हुआ है और इन्ही राष्ट्रों प्े इनके प्रसाधन उपलब्ध हो 
सकते हैं। इसी कारण प्राविधिक प्रगति एव विदेशी सहायता की उपलब्धि में घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
हैं। बिकासान्मुख राष्ट्रो को तकनीको के चयन की पूर्ण स्वतन्त्रता नही होती है और उन्हे शर्तयुक्त 
विदशी सहायता के अधीन कम उपयुक्त तकनीक को भी स्वीकार करना पडता है। इसके साथ ही 
आयातित तकनीक के सन्दभ में बहुत सी अन्य कठिनाइयाँ भी उदय होती है । 
प्राविधिक का आयात 
विदेशों से तकनीक का आयात किये बिना कोई भो राष्ट्र विकास को ग्रतिशील नहीं कर 
सकता है क्योकि तकवीक के ज्ञान के साथ उस तकनीक से सम्बन्धित ध्रसाधनो--सयत्त, कच्चे माल, 
सचालन-विधि, प्रतिस्थापन हेतु औजार एव पुर्जे विशेषज्ञ आदि की आवश्यकता पडती है । ऐसी पर 
स्थिवियो में उसी विकसित देश से तकनीक का आयात करना होता है जो उपर्युक्त समस्त प्रसाधन 
प्रदान बरने को वैयार हो और ये प्रसाधन भी विदेशी सहायता अथवा सहयोग के रूप मे प्रदान किये 
जायें । इस प्रकार आयात करने वाले देश की तकनीक का चयन करने की स्वतन्‍्वता विदेशी सहायता 
की वर्भमान मे उपलब्धि एवं भविष्य मे इस सहायता के जारी रहने से सीमाकित हो जाती है। 
दूसरी ओर विकसित राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रो को वही तकनीक प्रदान करते है जो 
विकसित देशो म अनुपयुक्त एव अकुशल ममझी जाने लगती हं जिसके परिणामस्वरूप विकसित एवं 
विकसो“मुख राप्ट्री मे निरस्तर तकनीकी का अन्तर बना रहता है। परन्तु विकसित राष्ट्र इस 
सम्बन्ध म॑ यह दलौन प्रस्तुत करते है कि नवीनतम तकनीक अल्प विकसित राप्ट्रो के तकनीकी स्तर, 
उपरिव्यय सुविधानो की उपलब्धि तथा श्रम शक्ति की कुशलता के स्तर को देखते हुए इन देशों 
में कुशलता के साथ सचालित नही की जा सकती है और विकासोन्मुख राष्ट्रो को प्राविधिक प्रगति 
के इस मध्य काल में मध्यम श्रेणी को ही तकनीक का उपयोग करना चाहिए | यह दलील तथ्य- 
पूर्ण प्रतीत होती हैँ परन्तु प्राविधिक प्रगाति की प्राक्रैया की गाते को तेज करने हेतु नवीनतम पक 
मीक के अनुकूल वातावरण तो तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि विकसित राष्ट्र तकनोकी 
सहायता को निरम्तर बनाये रखें और एक के बाद दूसरी नवीन स्तर की तकनीकें प्रदान करते रहे। 
प्राय यह सुविधा राजनीतिक एवं अन्य कारणों से धीरे घोरे वन्द कर दी जाती है अथवा इसकी 
शर्ते कठोर कर दी जाती है । 
विकसित राष्ट्र प्राय अपनी तकनीक किसी देश को इस प्रकार देते है कि उसमे सम्बन्धित 
समस्त अन्य प्रसाधन--प्रतिस्थापन के लिए पुर्जे सचालन हेतु विशेषज्ञ, कच्चे माल आदि--के लिए 
आयात करने वाले देश को दीघकाल तक उस विकमित देश पर तिभर रहना पडता है। इसके 
साथ ही तकनीक के सम्बन्ध म विकसित राष्ट्र यह भी शत रखते है कि उस तकनीक से उत्पादित 
वस्तुओ कय निर्यात्त नहीं क्रिया जा सकता है॥ ये दोनो परिस्थितियाँ विकासोन्मुख राष्ट्र के व्यापार 
शेष पर निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव डालतो रहती है. क्योकि एक ओर आयाठित तकनीक के प्रसाधत 
भ्प्त वरन के लिए निरन्तर आयात जारी रहता है और दूसरी ओर इनसे उत्पादित वस्तुओं का 
निर्यात करक विदेशी विनिमय अजित नही किया जा सकता है। 
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तकनीक के आयात के सम्बन्ध मे एक और कठिनाई भी सामने आती है । जो विकरित 
राष्ट्र विदेशी सहायता प्रदाव करता है, वह यह शर्त लगा देता है कि तकनीकी प्रसाधन खुले बाजार 
में क्रय न करके उसी देश से क्रय करने होगे और वह देश तकनीकी प्रसाधन को बाजार-मूल्यों की 
सुलनगा भे कही अधिक पगूल्य पर प्रदान करता है जिससे विकासोन्मुख राष्ट्रों को लकनीक का आयात 
बहुत महँगा पडता है जो उनकी व्यापार को शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता रहता है । 
आपयातित तकनीक को तब तक पूर्णह्पेण न अपनाया जाय जब तक उनकी सफलता 
सन्देहजनक रहती है। किसी तकनीक के देवल भौतिक प्रसाधत आयात करने से ही उसका सफल 
संचालन सम्भव नही हो सकता है। भौतिक प्रसाधनों के साथ जब तक उस तकनीक के समस्त 
वातावरण को, जिसमे उत्पादन की सगठनात्मक विधि, ससस्‍्थागत व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, सामा- 
जिक विचारधाराएँ, परिवर्तत स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति आदि सम्मिलित है, नहीं 
अपताया जाता है तब तक आयात्तित तकनीक का कुशल संचालन नही किया जा सकता है। प्राय 
आगातित तकनीक विकासोस्मुख राष्ट्र मे उतनी सफल नहीं होती है जितनी सफलता उन्हें विक- 
सिंत राष्ट्रों में मिलती है। इस सफलता का मुस्य कारण उस वातावरण की कमी है जो इनकी 
सफलता के लिए आवश्यक होता है और जो आयातकर्ता देश मे पूर्णर्पेण विद्यमान नहीं होता है ) 
जहाँ नवीन तकनीक द्वारा समाज को सुख एवं सुविधा की व्यवस्था की जा सकती है, वही कुछ 
कठिनाइयाँ एंव अनुशासन भी समाज को वहन करना पड़ता है। दूसरी ओर, तवीन तकतीक के 
अन्तर्गत स्थापित सस्थानों में कार्य करवे के लिए श्रगिकों को गहन प्रशिक्षण लेना पडता है और 
इन प्रशिक्षित श्रमिकों की आय एबं जीवन-स्‍्तर मे तेजी से सुधार होता है। समाज मे इस प्रकार 
नवीन तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा 
एंव प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना एवं विकास की आवश्यकता होती है । नवीन तकनीक के अन्त- 
गेत कार्य करने वाले अ्रसिको की आय एवं जीवन-स्तर मे सुधार होने से उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग 
पर प्रभाव पडता है और व्यावसायिक सरघना में भी परिवर्तन होने लगते हैं। समाज मे जब इन 
भमस्त परिवर्तंनी को स्वभावत स्वीकार कर लिया जाता है तो प्राविधिक परिवतंतों मे बाघाएँ 
उपस्थित नहीं होती है। 
आयातित तकनीक को अल्प-विकसित राष्ट्रों मे उसी रूप मे उपयोग करना कठिन होता है 
जिस रूप में इतका उपयोग विकसित राप्ट्रो में होता है। अल्प-विकसित राप्ट्रो की तकनीक प्राग्र 
पूंजी-प्रधान है जिनमे श्रम को बचाकर उनका कार्य मशीन द्वारा किया जाता है । इन तकनीकों का 
उपयोग सगठित आधिक सरचना के अन्तर्गत किया जाता है। दूसरी ओर, अल्प-विकसित 
राष्ट्रों मे श्रम का बाहुल्‍य होता है और अर्थे-ब्यवस्था का बहुत बड़ा भाग असगठित होता है । ऐसी 
परिस्थिति मे आयातित तकनीक को अमुरान्धात द्वारा प्रिस्थितियों के अनुकूल सशोधित कर 
विकासोसन्‍्मुख राप्ट्री मे उपयोग करना अधिक हितकर हो सकता है। तकनीक के आयात के साथ-साथ 
अनुसन्धान की व्यापक एवं सुदृढ़ व्यवस्था करना आवश्यक होता है । 
नवीन तकनीक को आयात करने का कार्यक्रम योजनाबद्ध होता चाहिए जिससे तकनीकी 
परिवत्तेनों ढारा स्थानीय साधनों का उपयोग करके अधिकतस उत्पादन प्राप्त किया जा सके और 
अर्थ-व्यवस्था में असन्दुलत उदय व हो सके । तकनीक का आयात करने से पूर्व आयातकर्ता देश को 
उचत्त तकनीक का अवशोषण करने की अपनी क्षमता का गहन अध्ययव कर लेता चाहिए । 
सध्यक्तरीय भ्राविधिक 
अल्प-विकसित राष्ट्रो मे विकास के प्रारम्भिक काल में आधुनिकतम, सूक्ष्म एक जटिल 
प्राविधिक उपयुक्त नहीं समझी जाती है, क्योकति इन प्राविधिकियों के अनुझूल आर्थिक एवं सामाजिक 
वातावरण विद्यमान नही रहता है। परम्परावादी अअ्थ-व्यवस्थाओ को विकास-प्रक्रिया पर अग्रसर 
करने के लिए इन अर्थ-व्यवस्थाओ में उत्पादन घटको की उपलब्धि के आधार पर तकनीक का 
चयने किया जाना चाहिए । इन राष्ट्रो मे श्रम-शक्ति का बाहुल्थ और पूंजी को कमो होती है जिससे 
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श्रम सघन प्राविधिक ही अधिव उपयुक्त समझी जाती है। परम्परागत उत्पादन तकनीको का प्रति 
स्थापन विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मध्य स्तरीय तकनीको द्वारा किया जा सकता है। परल्तु 
मध्य स्तरीय तकनीय' वतमान विकसित राप्ट्रो से उपलब्ध नही हो सकती है क्योकि विकसित राष्ट्रो 
के घटक मिश्रण के अनुरूप पूंजी सघन तकनीकों का ही उपयोग किया जाता है | ऐसी परिस्थिति मे 
अल्प विकसित राष्ट्री में अनुमन्धान के माध्यम से उपयुक्त मध्य स्तरीय तकनीक का विकास करना 
चाहिए जो निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति करने म॑ सक्षम है 

() प्रारम्भिक अवस्था में पूँजी विनियोजन वी अधिक आवश्यकता न हो । 

(2) श्रम शक्ति का पूँजी वी तुलना में वर्तमान एवं भविष्य में अधिक उपयोग किया जा 
सकता है। 

(3) इन तकनीकों को सीखने एवं सिखाने वे लिए समय कम लगता हो और सामाय 
लोग भी इन्हें आसानी से सीख सके । 

(4) प्रति श्रमिक उत्पादत इतना अवश्य उपलब्ध हो वि श्रमिक को आवश्यकता आधारित 
मजदूरी प्रदान करने के पश्चात समाज का भी उत्पादन का लाभ प्राप्त हो सके । 

(5) विनियोजित पूजी का गहन उपयोग करके प्रति पूजी इकाई पर्याप्त उत्पादन प्राप्त 
किया जा सके । 

(6) इनके आधार पर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओ को पूरा करने मे अधिक 
समय न लगे और उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके । 

(7) इनमें जटिल तकनीकी सुधारों का समावेश आसानी से किया जा सके । 

(8) इनकी सहायता से उत्पादन की क्रियाओं का छितराव विभिन्न क्षेत्रों मे किया जा सके। 

मध्य स्तरीय तकनीक का उपयोग प्राय उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र में ्यापक रूप से किया 
जा सकता है परन्तु अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान बरने हेतु आधारभूत उद्योगों की स्थापता 
एव विस्तार के लिए पूँजी सघन तकनीक का उपयोग आवश्यक होता है। आधारभूत उद्योग मध्य 
स्तरीय तकनीक के विकास एवं विस्तार में सहायक होते है क्योकि आधारभूत उद्योगों द्वारा सयन्त्र, 
कच्चे माल विद्युत, खनिज आदि सभी आवश्यक आदाय उपलब्ध कराये जाते है। इस प्रकार 
अल्प-विकसित राष्ट्रो के सन्तुलित एवं समन्वित विकास हेतु मध्य स्तरीय एवं उच्च स्तरीय तकनीकों 
बा समन्वित उपयोग करना होता है। 

प्राविधिक प्रगति एवं पूँजी-निर्माण 

आधिक विकास की प्रक्रिया में प्राविधिक प्रगति एवं पूँजी निर्माण का अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है। स्मिथ माल्थस एवं मिल द्वारा अपने आर्थिक प्रगति के सिद्धान्तो में यह बात 
स्पष्ट की गयी है कि प्राविधिक प्रगति उसी समय सम्भव होती है जब उसके लिए पर्याप्त पूँजी 
उपलब्ध होती रहती है । दूसरे शब्दों से प्रतिप्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मत रहा है कि प्राविधिक 
प्रगति पूँजी निर्माण पर आश्वित होती है। इन अर्थंशास्त्रियों ने प्रगति की चनीय स्थिति को स्पष्ट 
करते हुए बताया है कि प्राविधिक प्रगति पूँजी विनियोजन पर निभर होती है और पूंजी विनियोजन 
साहसियों के लाभ पर निर्भर होता है और साहुसियो का लाभ तकनीकी स्तर पर निभर रहता है। 
इस प्रकार पूंजी निर्माण एव प्राविधिक प्रगति एक दूसरे के कारण एव प्रभाव होते है। शुम्पीदर ने 
प्राविधिक प्रगति एवं पूंजी निमाण म सम्बन्ध साहसियों वे माध्यम से स्थापित किया है । शुम्पीटर 
के विवास माडल में साहसी को विकास का नेन्‍्द्रविन्दु माना गया जो पूंजी निर्माण एवं प्राविधिक 
प्रगति दोनो का व्यापारिक उपयोग करता है । 

आधुनिक अथशास्त्रियो ने भी पूँजी सचय एवं प्राविधिक प्रगति को विकास प्रक्रिया का 
सर्वाधिक महत्वपूण अग माना है। हैरोड एवं डोमर ने पूंजी निर्माण की मार्गीय क्रिया को मान्यता 
दी है अर्थात पूंजी निर्माण एक ओर प्राविधिक प्रगति के द्वि माध्यम से अथ व्यवस्था की उत्तादन 

अमता मे वृद्धि करता है और दूसरी ओर पूंजी निर्माण से प्रभावशाली माँग म वृद्धि होती है। हैरोड 
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के अनुसार जनसख्या-वृद्धि एवं तकनीकी प्रगति आशिक प्रगति के प्रमुख कारक होते है । पूँजी-निर्माण 
का स्तर अर्थ-व्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण करता है। 

जब ब्याज की दर कम होती है तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से उत्पादन में बृद्धि की 
जाती है! दूसरी ओर, जनसख्या-दृद्धि के परिणामस्वरूप जब श्रम-शक्ति बढती है तो भी वकतीको 
प्रगति के माध्यम से उत्पादन-वृद्धि होतो है अर्थात्‌ जनसख्या-वृद्धि, पूंजी-निर्माण एवं तकनीकी प्रगति 
पर आशिक प्रगति तिर्भर रहती है परन्तु तकनीकी प्रगति के शिथिल होने पर पूंजी-निर्माण एव 
जनसरया-बृद्धि प्रगति को यतिशीन करने मे अधिक समर्थ नहीं हो सकती है । 

वास्तव में पूंजी सचय श्राविधिक प्रगति का कारण अधिक एवं प्रभाव कम होता है क्योकि 
प्राविधिक प्रगति का पूर्णझपेण अवशोषण करने हेतु केवल पूँजी-सचय ही पर्याप्त नहीं होता है अपितु 
अन्य आधिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों की उपस्थिति भी आवश्यक होती: है | पूँजी- 
सचय बतंमान तकनीकी स्तर का पूर्णतम उपयोग करने मे सहायक होता है और जब तक प्राविधिक 
प्रगति भागे के चरणो पर बढती रहती है तब तक पूंजी-तिर्माण की प्रश्षिया भी गतिशील रहती 
है तथा विकास की गति बनी रहती है। प्राविधिक प्रगति के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को नंग्री 
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और पह उनको माँग प्रस्तुत करते है जिससे अधिक बचत, 
'विनियोजन एव पूँजी-निर्माण की प्रक्रिया गतिशील रहती है । 

जब प्राविधिक विधि मे परिवर्तन होने वन्द हो जायेंगे तो सम्पूर्ण श्रम-शक्ति को ज्ञात त्क- 
मीक के अनुसार पूंजीगत प्रसाधन उपलब्ध हो जायेगे और पूँजी-श्रम-अनुपात बतेमान तकनीकी 
स्तर में सर्वोत्तम एव स्थिर हों जायेगा । यह परिस्थिति विकास को स्थिर अवस्था मे पहुँचा देगी 
और नये विनियोजन के लिए प्रोत्साहन नहीं रहेगा । जब फिर प्राविधिक प्रगति होने लगेगी तो 
नवीन तकनीक का उपयोग करने हेतु नयीन विनियोजन किया जायेगा जिससे प्रति श्रमिक उत्पाद- 
क॒ता बढ जायेगी और विनियोजन अधिक लाभप्रद हो जाय्रेगा | प्राविधिक प्रगति के निरन्तर 
जारी रहने पर विनियोजन की लाभप्रदता जारी रहेगी और अधिक विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहन 
बत्ता रहेगा। 

बिकरित देशों में पूँजी-सचय की दर जनसख्या वृद्धि की दर से कही अधिक रहती है जिसके 
परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति पूँजी-स्कन्ध बढ़ता जाता है और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती रहती 
है । ऐसी परिस्थिति मे तकनीकी प्रगति न होने पर पजी पर क्रमागत हास प्रतिफल ([0॥रआ॥8 
७४४४७) नियम लाग्रू होने लगता है और पूँजी सचय की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पडने लगता है। 
क्रमागत 'हास प्रतिफल के नियम को लागू होने से रोकने के लिए प्राविधिक प्रगति तीज्र गति से 
निरन्तर जारी रहनी चाहिए परन्तु भ्राविधिक परिवतन न तौ अधिक श्रम को बचत करने वाले और न 
ही अधिक पूँजी की बचत करने वाले होने चाहिए । यदि प्राविधिक परिवतंतों के फलस्वरूप श्रम की 
अधिक बचत होने लगेगी तो पूंजी की सीमान्त उत्पादकता भें अत्यधिक वृद्धि होगी और समस्त श्रप्त- 
शक्ति को रोजगार देने के लिए पर्याप्त पूंजी स्कन्ध उपलब्ध न हो सकेगा जिससे बेरोजगार की 
समस्या उदय होगी जो विकास के अनुरूप नहीं समझी जाती है। दूसरी ओर, पूँजी की बचत करने 
बाली तकनीक का विस्तार होने पर श्रम एव प्राकृतिक साधनों को मॉम से पूँजी को माँग की तुलना 
में अधिक वृद्धि हागी और समस्त पूंजी स्कन्ध का उपयोग पर्याप्त शक्षम एवं प्राकृतिक साधन उप- 
लब्घ न होने के कारण नही हो पायेगा जिससे पूँजी पर मिलते वाले प्रतिफल मे गिरावट आ जायेगी 
जिसके परिणामस्वरूप पूँजी-सचय की दर मे कमी होमी । ऐसी परिस्थिति में प्राविधिक परिव्ंन 
श्रम-शक्ति की वृद्धि, प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि तथा अर्थ-व्यवस्था में बचत करने की प्रवृत्ति के 
आधार पर होने चाहिए । प्राविधिक प्रगति का उपयोग करते हेतु बचत करने की उच्च-स्तरीय 
क्षमता अथथं-व्यवस्था पे विद्यान होनी चाहिए। बचत करने की क्षमता विनियोजन के अवसरों 
एवं उसकी लाभाजंब-दामता से प्रभावित होती है। विनियोजत के अवसर एवं उसकी लाभाज॑न- 
क्षमता तकनीकी परिवर्तनों पर निर्भर रहती है। बचत-आय-अनुपात में निरन्तर परिवर्तन होते 
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रहता स्वाभाविक है। सरकार द्वारा आय की विपमता को कम करते के लिए जो कार्मवाहियाँ की 
जाती हैं, उनसे भी बचत-आय॑-जनुषपात गिर जाना है। बचत-आय-अनुपात गरिरमे से तकनीती 
परिवर्तनों का अधिकतम लाभ उठाना सम्भव नही हो सकता है और तकनोकी परिवर्तनों के हाते हुए 
भी पर्जी-सचय की दर घट सक्‍तों है । 
प्राविधिक परिवर्तन एवं जनसंख्या 

जतसख्या विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण घटक होती है | जनसब्या- 
तल्व एक क्षोर प्रभावशाली माँग का प्रभावित करता है और दूसरी ओर बचत, विनियोजन एव 
पूजी-निर्माण पर प्रभाव डालता है । जनमख्या-वृद्धि मौय को बटाती और उपभोग-सरचना में परि 
बर्तन लाती है जिससे विपणियों का विस्तार होता है । यदि जनसख्या वृद्धि के साथ-साथ प्राविधिद 
प्रगति भी जारी रहनी है तो अधिक श्रम का कुछ उपयोग करके उत्पादन-्यूद्धि करना सम्भव 
हाता है। जनसख्या बुद्धि के साथ ऐसी उपभोक्तान्सस्पत्तियों एवं सेवाओं (जैसे--निवास-गृह, जब, 
विद्युन सफाई आादि) की माँग में भो दृद्धि होती है जिनकी पूर्ति के लिए अधिक विनियोजन वीं 
आवश्यकता होतो है जिसमे अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन-लृद्धि-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। विकासों- 
स्मुत्र राष्ट्रों मे जहाँ जनमस्पा का प्रमुख व्यवसाय इृषि होता है, जनसन्या-वृद्धि के फलस्वरूप उदय 
होने वाली श्रम शक्ति का उपयाग कृपि-श्षेत्र मे विद्यमात भूमि एवं पूँजी-स्कन्ध का गहन उपयोग 
करने के लिए होन लगता है जिससे उत्पादन में कुछ सीमा तक वृद्धि हाती है परल्तु प्रति व्यक्ति 
जौसंत उत्पादन पहले से कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति औसत उत्पादद की गिरावट की प्रवृत्ति 
बचत को प्रक्रिया एवं प्राविधिक प्रगलि की दर पर निर्मर रहती है। अधिक जनसख्या का विद्यमान 
भूमि से भरण-पोषण करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जिससे ब्याज की दरो मे 
वृद्धि हों जाती है। यदि बचत की अनुद्वियां ब्याज-दर के परिवर्तनों के अनुरूप होती है तो ब्याज- 
दर बटने पर बचत मे भी वृद्धि होती है जिससे पूँजी सचय वी दर बटती है और प्राविधिक प्रगति 
को प्रोत्साहन मिलता है । परन्तु जब प्रति व्यक्ति आय बहुत कम तया तकनीकी स्तर बहुत नीचा 
होता है तो जनमश्या-वृद्धि से प्रति व्यक्ति जाय और कम हा जाती है। जनसख्या-वृद्धि के साथ- 
साथ जब तकदीकी प्रगति की तीर ग्रति, बचत की अधिक दर, योग्य साहत्तियों का प्रादुर्भाव मादि 
भी विद्यमान होते हैं क्तो विकास्त की गवि तीद रहती है और प्रति व्यक्ति जाय मे वृद्धि हो जाती 
है | इस प्रकार जबमख्यालृद्धि का प्राविधिकर प्रगति पर अनुकूल प्रभाव पटता है। जनसत्याचूृद्धि 
प्राविधिक प्रगति को बनिवायेत्ा प्रदान करती है । 

दूसरी ओर, जनसब्या-ूद्धि की दर में कमी आने पर प्राविधिक प्रगति पर प्रतिकल प्रभाव 
पड सकता है क्योकि साहससियों को माँग की कसी का भय बना रहता है और उन्हे अधिक विलिं- 
योजन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है । जनसस्यानवूद्धि की दर कस होते पर अति श्रमिक 
पूंजी-स्कत्थ की उपलब्धि वद जाती है और दुजी-स्कन्ध के कुछ भाग का पूर्णणम उपयोग नहीं हो 
पाता है। ऐसी परिस्थिति मे पूँजी-सचय की प्रक्रिया शिथिल होने लगती है। इन तथ्यों से यह 
स्पष्ट है कि जनसस्या-चूद्धि एवं प्राविधिक प्रगति का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 
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पूजी-निर्माण एवं आशिक प्रगति 


(विनियोजन निकष एवं पूंजी-उत्पाद-अनुपात सहित) 


[ 0७७॥/७ 708#श॥093 &800 ६70४0 580 | 
(एशात ॥१४६४५हाच एप्लाहप& #४० 0228 0070 8७0) 





आशिक प्रगति मे पूंजी-तत्व का सर्वाधिक महत्व होता है। आशिक प्रगति को परिभाषित 
करते समय हमने देखा था कि आथिक प्रगति ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके गतिशील होने के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में दृद्धि करने के लिए अधिक 
विनियौजन करने तथा विनियोजन के अतिरिक्त साधन प्राप्त करन के लिए बचत मे वृद्धि एव 
बचत को गतिशील करने की आवश्यकता होती है जिससे बचत करने वाले के हाथों से विनियोजको 
के हाथो तक बचत पहुँच सके । दूसरी ओर, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करने के लिए विनियोजन 
का प्रकार ऐसा रखने की जावश्यकता होती है कि वतंमान उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता में जन- 
सख्या-वृद्धि की दर से अधिक तीज गति से वृद्धि की जा सके । इस प्रकार जाथिक प्रगति के लिए 
पूँजी के विनियोजन एवं पूँजी-उत्पाद-अनुपात दोनों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है । 
पूँजी-निर्माण से आशय उस समस्त प्रक्रिया से है जो बचत करने से लेकर उत्पादक विनि- 
योजन होने तक घटित होती है । इस प्रक्रिया मे तीन परस्पर निर्भर रहने बाली क्तियाएँ सम्मिलित 
होती है 
(अ) बचत के परिमाण मे वृद्धि जिससे जो साधन उपभोग पर व्यय होते है, उनका अधिक 
भाग उत्पादक वस्तुओं के उत्पादत के लिए उपलब्ध हो सके । 
(आ) देश में कुशल वित्तीय एवं साख-व्यवस्था जिससे समाज की बचत वास्तविक विनि 
योजको तक पहुँचती रहे । 
(६) विनियोजन की क्रिया जिससे साधनो का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए 
क्या जा सके । 
पूंजी-निर्माण का अर्य 
“पूंजी-निर्माण का आशय यह है कि समाज अपनी वर्तमान समस्त उत्पादक क्रियाओं का 
उपयोग तुरत्त उपभोग की आवश्यकताओ एवं इच्छाओं की पूति के लिए नहीं करता बल्कि बह 
इसका कुछ भाग पूँजीगत वस्तुओ, औजारो, यन्त्रो, यातायात वी सुविधाओं, प्लाण्ट एवं प्रमाधन 
के निर्माण के लिए निर्देशित करता है। ये वास्तविक पूंजी के विभित स्वरूप हैं जो उत्पादक प्रयासों 
की अत्यधिक कुशलता बढ़ाते है । इस प्रकार पूँजी-निर्माण इस पभ्रविधि का प्रमुख तत्व है । समाज में 
उपलब्ध साधनों के कुछ भाग को पूंजीगत वस्तुओ के स्कन्ध में वृद्धि करने हेतु स्थानान्वरित किया 
जादा है जिससे भविष्य मे उपभोग्य उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव हो सके ।”” इस परिभाषा में 


4. “नह गराध्भागए ण ९३ए्रॉग 7ि्ताकाता 5 चिववा 5०टाल 
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पूँजी-निर्माण की तीनो त्रियाओ पर प्रकाश डाला गया हैं अर्थात्‌ उपभोग के लिए उपलब्ध वर्तमान 
साथनों के कुछ भाग को उपभोग पर क्रय न करके बचाया जाय और फिर इन साधनों को ऐसे 
उत्पादक साधनों की वृद्धि के लिए विनियोजित किया जाय कि भविष्य में उपभोग के लिए अधिक 
वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध हो सके । सक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि पूँजी-निर्माण की प्रक्रिया 
में अर्थ साधनों को प्राप्त करके उनका उचित उत्पादक विनियोजन करने की आवश्यकता होती है। 
विनियोजन का परिणाम पूँजी-निर्माण होता है, किस्तु प्रत्येक विनियोजन पूँजी का निर्माण नही करता 
और न प्रत्येक विनियोजन पूंजी-निर्माण कहा जा सकता है। केवल वे विनियोजन जिनकी विधि 
प्रुण हाने पर ऐसे पुँजीगत साधनों की वृद्धि हो जिनके द्वारा भविष्य मे भोतिक साधनों की प्राप्ति 
हो सके, यद्यपि इनसे वर्तमान मे प्रत्यक्ष रूप से उपभोग की किन्‍्ही इच्छाओ की पूर्ति में सहायता नही 
होती है, पूँजी निर्माण की श्रेणी में परिगणित किये जाते हैं । नियोजित अरथ॑-व्यवस्था के अन्तर्गत 
अधिकतर विनियोजन पूँजी-निर्माण हेतु किये जाते है और व्यापक दृष्टिकोण से योजना के अन्तर्गत 
समाज-सेवाजों आदि पर क्यि गये व्यय को पूंजी-निर्माण-सम्बन्धी विनियोजन समझना चाहिए 
वयोकि' इनके द्वारा उत्पादन के एक प्रमुख साधन श्रम की कार्य-क्षमता, योग्यताओं तथा जीवत 
काल में वृद्धि हो सकती है जिनके द्वारा भौतिक वस्तुओ के उत्पादन में भविष्य में वृद्धि की जा 
सकती है। राष्ट्र की चालू उत्पत्ति तथा आयात के उस भाग को, जिनका उपभोग नहीं होता है, 
पूँजी-विर्माण कहा जा सकता है । पूँनीगत साधनों में कल्न व यन्त्र, औजार, सडकें, भवनावि तथा 
उत्पादक क्वियाओं के अन्तर्गत निर्माण की विभिन्‍न अवस्थाओ में रहने वाली वस्तुएँ तथा संग्रह 
सम्मिलित होते है। 

हॉपक्न्स विश्वविद्यालय के साइमन कुजनेट्स (807 ंपट0९) ने पूँजी-निर्माण वी 
दो परिभाषाएँ दी है जिनमे से एक व्यापक और दूसरी सकुचित है । “ यदि प्रति व्यक्ति अथवा प्रति 
श्रमिक उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि को आथिक विकास समझा जाय, तो पूंजी को इसका साधन 
कहना उचित होगा तथा पूंजी-निर्माण चालू सम्पत्ति के समस्त उपयोगों को, जिनके द्वारा ये 
वृद्धियाँ हो, समझना चाहिए। दूसरे शब्दों मे, आन्तरिक पूंजी-निर्माण मे केवल देश की निर्माण- 
सामग्री तथा निर्माण-अवस्थाओं में रहने वाली वल्ठुओं (9४67/07725) की बृद्धियों को ही सम्मि- 
लित नही किया जाना चाहिए बत्कि उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए किये गये 
व्ययों को छोडकर अन्य दूसरे व्ययो को भी सम्मिलित किया जाना चाहिएं। इन बहुत सी मदो पर 
किये जाने वाले व्यय, जो प्राय उपभोग में सम्मिलित किये जाते हैं (यथा--शिक्षा, मतोरजन तथा 
भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि के लिए किये गये व्यय जिनके द्वारा स्वास्थ्य मे वृद्धि तथा व्यक्ति- 
गत उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि होती है दथा समाज द्वारा किये गये वे समस्त व्यय जो रोजगार से लगीं 
हुई जनसख्या के चरित्र-निर्माण के उत्पादन के लिए किये जाते हो) को भी पूंजी-निमाण से सम्मिलियें 
क्या जाता चाहिए ।!? 
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सकुचित दृष्टिकोण से “दबाव द्वारा ओरित आथिक विकास तथा आद्योगीकरण की अवस्था 
मे पूँजी-निर्माण का अर्थ उन कल व यन्त्र तथा निर्माण की अवस्थाओं में रहने वाली वस्तुओं तक 
सीमित रहता है जो प्रत्यक्ष रूप से औौजार के रूप मे उपयोग को जाती है ।”” 
साइमन कुजनेट्स की इन परिभाषाओ से ज्ञात होता है कि पूँजी-निर्माण वतेमान उपलब्ध 
साधनो के उन्न उपयोगो को मानना चाहिए जो राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की दीघंकालीन वृद्धि 
में सहायक होते है । दूसरे शब्दों मे, वर्तमान साधनों की बचत का वह भाग जो राष्ट्रीय उत्पादन में 
वृद्धि करने के लिए उपयोग होता है, पूँजी-निर्माण मे सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय की 
दीघेकालीन चूद्धि पूंजी-निर्माण का परिणाम होती है और इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए केवल 
भौतिक साधनों का ही उपयोग नही किया जाता है बल्कि मानवीय गुणो का भी इस प्रक्रिया मे 
हृत्वपूर्ण स्थान होता है । इस कारण मानवीय गुणों में सुधार करने के लिए जिन वर्तमान साधनों 
का उपयोग किया जाता है, उन्हें भी पूंजी का अग मानना चाहिए। यद्यपि मानव के गुणों एवं 
उत्पादन-क्षमता में सुधार करते हेतु जो ब्यय किया जाता है, उसका परिणाम्र दीर्घकाल के बाद ही ज्ञात 
होता है, फिर भी इस व्यय को पूंजी-निर्माण से सर्वथा पृथर्‌ रखना न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता 
है । स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरजन, श्रम-कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, आदि पर किये जाते वाले व्यय 
मानव की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करते है, परन्तु इनके द्वारा मानव के गुषों में जो वृद्धि होती है 
उसका मुल्याकन करना अत्यन्त कठिन होता है। इसी कारण सामान्यत पूंजी-निर्माण में अभौतिक पूंजी 
को सम्मिलित नहीं किया जाता है । इस सकुचित दृष्टिकोण के' आधार पर आस्तरिक पूँजी-गिर्माण 
([[0076506 (४४ एणए्ध:0॥) मे स्थिर आन्तरिक पूँजी एवं कार्यशील पूंजी दोनो। को ही 
सम्मिलित किया जाता है । स्थिर आन्तरिक पूंजी के अन्तर्गत समस्त निर्माण, भूमि में किये जाने वाले 
सुधार तथा यन्त्रो एवं उत्पादक प्रसाधनो को सम्मिलित किया जाता है और कायशील पूँजी मे कच्चा 
माल एवं जरद्धं-निर्मित वस्तुएँ सम्मिलित की जाती है जो भविष्य के उत्पादन के लिए उपलब्ध होने 
वाली होती है। पूँजी-स्कन्ध मे वृद्धि करने के लिए किये गये समस्त व्यय को सकल पूंजी-निर्माण कहा 
जाता हैं जबकि शुद्ध पूँजी-निर्माण का माप करते समय इस सकल व्यय मे से स्थायी पूंजी के हास 
द्वारा एबं अप्रचलन से होने वाली हानि तथा आकस्मिक क्षतियों का समायोजन कर डिया जाता है । 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पप्ठ है कि पूंजी-निर्माण का माप करने के लिए निम्नलिखित चार 
प्रकार की सम्पत्तियो को सम्मिलित किया जात्ता है 


(अ) समस्त निर्माण (८०॥807९॥०5) तथा भूमि मे किये गये सुधार (सैनिक-निर्माणो 
को छोडकर), 


(व) यन्त्र एवं अन्य प्रसाधन जो देश के अन्दर निजी एवं सरकारी उत्पादकों के अधिकार 
में हो (परिवारों को टिकाऊ वस्तुओं एव युद्ध-प्रसाधनो को छोडकर), 

(स) सरकारी एवं निजी व्यवसायों के पास अर्द्धनेमित एवं कच्चे माल का स्कन्‍्च ([॥५९७- 
६०३५) (गुड़न्सामग्री छोडकर) + 

(द) विदेशों पर दातव्य दावों का शुद्ध आधिक्य । 

(भ) भौर (ब) का योग आतन्तरिक स्थायी पूंजी और (अ), (ब), (स), (द) का योग कुल 
राष्ट्रीय पूंजी कहलाता है। (भ), (ब) भौर (स) का योग आन्तरिक पूँणी (0०0725४० 4४) 
कहलाता है। किसी वर्ष मे आन्तरिक पूंजी भे जो वृद्धि होती है, उसे उस वर्ष का आन्तरिक पूँजी- 
निर्माण कहा जाता है । किसी वर्ष भ्रे राष्ट्रीय पूँजी-रकन्ध मे थो वृद्धि होती है, उसे सकल पूँजी-निर्माण 
कहते है और जब इस सकल पूँजी-निर्माण में से स्थायी सम्पत्तियो पर किये गये चाल व्यय घटा दिये 
जाते हैं तो शुद्ध पूजी-निर्माण ज्ञाव होता है । 
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पूंजो-निर्माण को प्रविधि 

जैसा कि पंजो-निर्माण को परिनाषा देते समय बताया यया है, पूंजी-निर्माण को प्रविधि के 
नीन अग हैं--बचत वित्तीय सस्थाएँ एवं विनियोजन । कब हम इनमे से प्रत्येक का अल्प-विजूमित 
शाष्ट्रों की परिस्थितियों के सन्दर्भ मे अव्ययन करेंगे । 
बचत 





इचत पंजी-निर्माण की प्रधम अवस्था होतो है । बचत वर्तमान आय एबं उपभोग का अन्तर 
है। पूंजी निर्माण वो दर में ठृद्धि दरने के लिए बचत की दर मे भी पर्याप्त वृद्धि होता आदश्यक 
होता है। इस प्रकार बचत एवं देश को आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है क्योकि बचत 
की दर मे वृद्धि होन पर विनियोजन एव पूँजी-निर्माण की दर मे वृद्धि होती है जिसके परिषामस्परूप 
राष्ट्रीय जाय में वृद्धि होती है । परन्तु यह आदश्यक नहीं होता कवि अर्थ-ब्यवत्या की आन्वरिक 
दचद एवं विनियोजन-दरें दोनों बराबर रहे क्योकि अर्ध-ब्यवस्था के विनियोजन में विदेशी बचत 
का वह भाग जो विदेगी सहायता एवं साख के रूर में प्राप्त होता है, सम्मिलित हो जाता है। 
कसी भी अर्ध-ब्यवस्था की समस्त बचत तोन खझोतों से मिलकर बनती है--सरकार द्वारा को गरी 
बचत परिवारों को बचत तथा व्यापारिक क्षेत्र ज्ञोे बचत । मरक्मारी बचत उस राशि को कहते हैं 
जो सरकार की क़रादि ने होने वालो चालू आय एवं सरक्षारों बालू व्यय क्षा अलवर होती ६। 
परिवारों की बचत की राणि परिवारों की पुद्ध आय (करादि देने के वाद बची हुई आय) एंव 
उपभोग-ब्यय का अन्तर होती है। इसी प्रकार व्यापारिक क्षेत्र की बचत राष्िि व्यापारों के लान मे 
बारादि एवं लाभाद देने के परचाव ज्ञाव होतो है। सरक्षार की बचत को सार्वजनिक बचत (०४१९ 
$9९ 08५) झौर परिवारों एव व्यापारों की बचत क्यो निजी दचत कहते हैं। प्रायः सिझी बचत 
अर्थ-ब्यवस्था क्वी कुल बचत का बहुत बदा भाय होती है। भारत में निजी दचत सम्पूर्थे दर की 
लगभग 80", होती है । 
अच्च-विह्ञसित राष्ट्रो मे विकसित राष्ट्रो को तुलना में आन्तरिश बचत क्ा स्वर रूम रहदा 
है। विद्य बैंक वे सनू 977 के वापिक प्रतिवेदन से उपलब्ध ऑँक्षडों ते ज्ञाव होता है कि छत 
4975 परे औद्योनिक राष्ट्रों मे बचत इनके सकल राष्ट्रीय उत्पायत की शौसतन 24% थो जबरिं 
दूसरी झोर विक्रासशोल राष्ट्रो मे बचत का औनत प्रतिमत केबल 223 था। रू नदीवतर 
श्लॉँकडों का विस्तृत विवरण पत्य विकसित्र राष्ट्रो क्र परिचय रामक अध्याय में दिया गया है। 
अफ्रीका एवं एपियाई राष्ट्रों मे बचत का सकल राष्ट्रोय उत्पादन से औसत प्रतिद्ा 2के 
लगनग है। इस तुलना में यह दात स्पष्ट है कि विकसित राष्ट्र के ुत गति से विकसित होने का 
एक महत्वपूर्ण कारप वहाँ की ऊँची बचत की दर है॥ ज्यप्रान मे बचत क्वी दर सगभग 28% है 
के लोदो का अधिक्ष बचत करने का न्यभाद है। दूसरी और, परिदिनो 
में बचत की ऊंची दर ज्य प्रमुद क्षारप ध्यायारिक सस्पाओो का ऊदिनाब्य लाभ का 
पुरविनियोगन है। झऋत्य-विज॒द्धित राष्ट्रो म सिझी एवं व्यापारिक्ष दचत दोनों को मात्रा अत्यद्रिद' 
दुल्नढा मे 
प्रति घ्यक्ति बचत किस निम्न स्वर पर होती है ठा ट्मारे नवीजे अच्दलल सोचनौय होंग्रे, क्पोरि 
अल्‍्द विजमित राष्ट्रों मे जनसस्या अंधिज और राष्ट्रीय उत्पादन कम हैं और उद 
डत्यादन क्ञा मत्यन्त न्‍्यून प्रतिदत हो बचादा जाता है 
टो रहेगी ५ नयुक्त राष्ट्र मप्र क्षे एक ननिति के अनुसार एसिया में प्रति ब्यक्ति वापिक 
नन दा डॉलर के लगभग (सन्‌ 94$-5]) दो । 
में अच्य-विकरित राष्ट्रों मे एक जोर 
विरेष उद्धि नही 
से इचत के स्वर के सकतर 
मे इस प्रकार कमे (-- ) अपब्य दृद्धि (+) हरें-डमैदा 30१9, दर्मा 79७ 
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भारत 5%, पनामा 4%, ग्रीस 4९७, चिली 4%, फिलीपाइन्स 2%, कोलस्बिया !%, पुर्ते 
गाल !%, श्रीलका 2%, कागो 30%, तथा मोशककछों 74% । लगभग इन सभी राष्पट्रो 
में पारिवारिक बचत मे इस काल से कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण प्रति व्यक्ति आग्र का न्यूज 
स्तर तथा आय का वितरण मजदूरी प्राने वाले दर्मण के पक्ष मे होता है ! इसी प्रकार, इन राष्ट्रो की 
सावजनिक बचत में कमी होती रही है क्योकि जनसख्या में दृद्धि के कारण आर्थिक एवं सामाजिक 
लागत बढ गयी है तथा कर से प्राप्त होने वाली आप मे कगी हो गयी है। परन्तु इन राष्ट्रों को 
विदेशी ऋण एवं अनुदान बडी मात्रा मे मिलने के कारण इनकी विदेशी बचत में इस काल मे पर्याप्त 
वृद्धि हुई है जिसने आन्तरिक बचत की पृत्ति की है। 


तालिका 9--बिभिन्‍नत राष्ट्रो के राष्ट्रीय उत्पादन से बचत एथ विनियोग का पअतिशत्तों 














राष्ट्र बचत विनियोग 
५ 4967 65 एठ966732 96[ 65 [966-72 

। विकासशील राष्ट्र वा 4 38 5 29 3 203 
2 अफ्रीका (सहारा के 

दक्षिण में) 383 328 60 कुंड 
3. पूर्वी एशिया एवं प्रशानतन [2 ]4 6 १50 20व 

लेटिन अमेरिका तथा 

केरीबियन 38 8 28 3 79 5 89 9 
5 उत्तरी अफ्रीका 

और मध्य-पूर्व 220 260 ]76 202 
6 दक्षिणी एशिया 44 [ (45 7 । 870 
7 अधिक विकसित भूमध्य- 

सांगरीय राष्ट्र 206 ]9 8 23: 24 2 
8 ओशद्योगिक राष्ट्र 22 9 23 6 228 23 4 





बचत एवं विनियोजन की इस तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एशिया एबं अफ्रीका 
राष्ट्र में राष्ट्रीय आय का बचत एवं विनियोजन का प्रतिशत विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम तो 
है ही, साथ ही इस भ्रतिशत मे धृद्धि की ग्रति भी कम है । जहाँ विकसित एवं औद्योगिक राष्ट्रों भे 
राष्ट्रीय आय का 20 से 23९% भाग बचत होती है वही विकासशील राष्ट्रो में यह प्रतिशत 
(मध्य पूर्व को छोडकर) 7? से !4% तक है। औद्योगिक राष्ट्रों की बचत का प्रतिशत विधि 
योजन के प्रतिशत से अधिक है, जबकि अल्प-विकसित राप्ट्रो मे समरत बिनिमोजन के बराबर आस्त- 
रिफ बचत नही हो पाती है ) 

अल्प विकसित राष्ट्रो मे बचत के सम्बन्ध में एक विशेषता यह भी है कि जो भी बचत उप 
लब्ध होती है, उसका उपयोग उत्पादन क्रियाओं के लिए नही किया जाता है। राष्ट्रीय आय का 
बडा भाग पाने वाला बर्य अपनी बचत का उप्याग भूमिगत सम्पत्तियो, निवास निर्माणो, भूल्यवान 
धातुओं एबं जेवरों आदि के लिए करता हैं । निजी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ब्रचत का ही 
उपयोग इन अनुत्पादक क्रियाओं के लिए नहीं किया जाता वरन्‌ इन राष्ट्रो की सरकारें भी आली- 
शान भवनों का निर्माण, विदेशों मे दूतावासो की स्थापना, सोना एवं विदेशी प्रतिभूतियों के सचय, 
विदेशों मे बिलासिता एब प्रदर्शन की वस्तुओ के आवात आदि पर बचत का बडा भाग व्यय कर 


देती हैं ) इन राष्ट्रो म मूल्यवान धातुओ, होरे, जबाहरात एवं जेबरो आदि का मग्रह भी बडी मात्रा 
में किया जाता है जो बचत एव पूंजी को निष्क्रिय कर दते है| 





॥ वामांव 2कोा, ३७ठ, 977 
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अल्प-विकसित राष्ट्रों मे बचत-सम्बन्धी समस्याएं--बचत की मात्रा मे वृद्धि करना अल्प- 
विकसित राष्ट्रो ५ आथिक विकास का आवश्यक तत्व है और बचत को मात्रा मे वृद्धि करने हेतु 
केवल अधिक बचत का उदय होना ही पर्याप्त नही होता बल्कि उदित बचत का उपलब्ध करना 
तथा उसका उत्पादक विनियोजन किया जाना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार दचत के सम्बन्ध 
में तीन समस्याएँ उठती है--अधिक बचत का निर्माण, बचत के अधिकतम भाग को प्राप्त करना, 
तथा बचत को उत्पादक विनियोजन की और प्रवाहित करना । दूसरे शब्दो मे यह भी कह सकते हैं 
कि पूंजी-निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ प्रत्यक्ष रूप से बचत से ही सम्बद्ध होती हैं । 

अल्प-विकसित राप्ट्रो की अत्यन्त गम्भीर समस्या आन्तरिक बचत के निर्माण में वृद्धि करना 
होती है आर इसके निवारण के लिए बचत करने को सीमाओ को विस्तृत करने की आवश्यकता 
होती है। बचत वरने की अधिकतम सीमा उपभोग में की जाने वाली सम्भावित अधिकतम क्‍्मो 
तथा उत्पादन की वृद्धि की सम्भावना पर निर्भर रहती हैं। किसी भी समाज वी उपभोग-आवश्यक- 
ताएँ उस समाज के रीति रिवाजो जनसस्या का परिमाण एवं सरचना तथा नागरिकों के जीवन- 
स्तर के द्वारा निर्धारित होती है। अल्प-विकुस्ित राष्ट्रों में व्यापक निर्धेतता के कारण उपभोग का 
स्तर न्यूनतम होता है जो शारीरिक निर्वाह के लिए अनिवाय होता है । दूसरी ओर, उत्पाइन मे 
अल्पबाल में अधिक वृद्धि करना सम्भव नही होता हे क्योंकि इन देशो में उत्पादन-तान्त्रिकताएँ 
संगठन श्रम की कुशलता पूँजीगत प्रसाधन आदि हीन स्थिति मे होते है । 

दूसरी ओर बचत की न्यूनतम मात्रा दचत का वह स्तर है जो अधे-व्यवस्था के पूँजीगन 
प्रसाधनों के निर्वाह वे लिए आवश्यक हो जिससे उत्पादन का दर्तमान स्वर बना रहे। यदि दचत 
इस न्यूनतम स्तर से कम हो जाय तो अर्थ-व्यवस्था में पूंजी का उपभोग होने लगेगा और वर्तमान 
उत्पादन कम होने लगेगा। 

अल्प विकसित अर्थ-ब्यवस्था भें बचत के अधिकतम एवं न्यूनतम स्तर मे विशेष अन्तर नहीं 
होता है क्योकि उपभोग का वर्तमान स्तर न्यूनतम होता है तथा इसे और कम करना सम्भव महीं 
होता तथा उत्पादन में भी तान्तिरुताओं में मूलभूत परिवर्तेन किये बिना अधिक वृद्धि नही की जा 
सकती है जो एक दीर्घकालीन व्यवस्था मे सम्भव हो सकती है। जब अर्थे-व्यवस्था मे आ्थिक प्रगति 
का शुभारम्भ होता है तो एक ओर उत्पादक विनियोजन बटने के फलस्वरूप उत्पादन में बृंद्धि 
होती है और दूसरी ओर जनसाघारण की आय एव क्रय शक्ति बटने से उपभोग की आवश्यकताओं 
मे वृद्धि होती है । ऐसी परिस्थिति मे बचत की सोमाओं के बयाने के लिए उपभोग को अधिक नहीं 
बदते दिया जाता है और उत्पादन में उपभोग की आवश्यकृताओ से अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न 
किया जाता है । 

बचत की सीमाओ को वृद्धि करने के लिए उत्पादक विनियोजन इस प्रकार होना चाहिए 
कि पूँजीपति-बर्ग अथवा लाभ पाने वाले दर्ग का विस्तार हो, क्योकि यह वर्ग अपनी झाय का अधिक- 
तम भाग बचाकर उत्पादक छ््याओं मे विनियोजित करने के लिए तत्पर रहता है। अर्ध व्यवस्था 
के दूसरे वर्गे--किराया पाने वाला मजदूरी पाने वाला तथा वेतन पाने वाला वर्गं--अपनी झ्षाय में 
दृद्धि होने पर उसका बडा भाग उपभाग कर लेता है और विनियोजन के लिए बचत करने मे जधिक 
रुचि नहीं रखता है । इसके विपरीत भूपतिनर्ग प्रदर्शवक्तारी एवं डिलानितापूर्ण उपभोग पर 
अपनी बचत को व्यय बर देचा हे । इस प्रतार समाज मे बचत एवं विनियोजन बटाने के लिए यह 
आवश्यक होता है क्लि विकास के द्वारा उदित जाय का अधिक भाग लान प्राप्त करने वाले वर्ग को 
मिले और इस वर्ग को विनियोजन-क्रियाएं सचालद करने में सरकारी प्रतिबन्धो का सामना न बरना 
पडे । परन्तु एक समाजवादी अथवा कल्याणकारी राज्य में अतिरिक्त नाय के बडे भाग का 
लाभ पाने वाले दर्ग को नहीं दिया जा सकता है क्योकि इससे समाज मे आ्थिक विघमताएँ बरतें 
हैं और आधिक सत्ताओ का च्न्द्रीकरण होता है। अन्प विकसित राष्ट्रो मे निर्धन-व्गं का जीवन- 

तर सुधारने के लिए राज्कोपीद एवं अन्य नोतियो द्वारा राज्य ऐसी कार्यवाहियो को महत्व देवा 
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है जिससे दलित-वर्गो की आय को वढाया जा सके और लाभ पाने वाला अथवा घनी-वर्ग अधिक घन 
सचय ने कर सके! ये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सम्बन्धी कार्यवाहियाँ अर्थ-व्यवस्था को वचत 
को बढामे मे क्षाथके होती हैं ! ऐसी परिस्थिति मे सरकार को सावंजनिक बचत बढाने के लिए आव- 
श्यक कार्यवाहियाँ करनी होती हैं जिनमे अधिक करारोपण, सावजनिक व्यवसायों से अधिक लाभ 
तया हीनार्थ-अ्वन्धन सम्मिलित है ! 
ग्रामीण बचत--अल्प-विकसित राष्ट्रों मे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की बचत का स्तर ओऔद्यो- 
गिक क्षेत्र की तुलना मे लगभग सभी राष्ट्रो मे कम होता है। क्ृपि क्षेत्र से आय की विषमता, 
आकस्मिक लाभ-हानि की सम्भावना, परिकाल्पनिक (57०ए७)४एाष्ठ ) लाभो की सम्भावना आदि 
सभी औद्योगिक क्षेत्र की तुलना मे कम होता है जिसके परिणामस्वरूप कृपको मे साहस की भावना 
का स्तर अत्यन्त न्यून रहता है | इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सयुक्त परिवार पद्धति अत्यन्त 
सुदृढ़ होती है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण तागरिको मे बीमारी बेकारी, वृद्धावरथा आदि के लिए 
बचत करने फ्री आवश्यकता महसूस नहीं होती है ! ग्रामीण नागरिकों मे भाग्यपरायणता भी अधिक 
होती है जिससे इनमे अधिक धन एवं बचत अर्नित करने के लिए उत्साह नही होता हैं । इसके अति- 
रिक्त विकास के प्रारम्म के साथ जब यातायात एवं सचार के साधनों में सुधार एवं बिस्तार होता 
है तो ग्रामीण नागरिकों का सम्पर्क नगरो से घनिष्ठ हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामवारसियों 
के उपयोग के प्रकार एवं परिसाण मे परिवर्तन हो जाता है और इगकी बचत करने की इच्छा को 
कम कर देता है। ऐसी परिस्थितियो में ग्रामीण बचत को बढाने के लिए एक ओर क्ृपि-व्यवमाय 
में नवीन ताम्निकताओं के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए और दूसरी ओर ग्राम- 
वासियों मे अपनी बचत का उत्पादक उपयोग करने के लिए उत्साह जाग्रत किया जाना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त राज्य को उचित कर-नीति द्वारा ग्रामीण क्षेनों मे होने बाले अनावश्यक एच अनु- 
त्यादक विनियोजनो को रोकना चाहिए । 
राज्य को कर-नीति का भी बचत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कर द्वारा उत्पादन से 
बुद्धि करने के लिए तो प्रोत्साहन दिया जा सकता है परन्तु व्यवसायों के लाभो के पुनविनियोजन 
को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। विकास के प्रारम्भ मे जनसाधारण की आय मे जो वृद्धि 
होती है, उसको बचत के रूप मे प्राप्त करने के लिए कर का उपयोग करना आवश्यक होता है। 
सरकारी दवाव द्वारा एक वार इस प्रकार जब बचत विकास-विनियोजन मे बढ़ाकर उपयोग कर ली 
जाती है तो बाद में विनियोजन एवं बचत का प्रवाह बनाये रखने मे अधिक कठिनाई नहीं होती है 
क्योकि विकास के बढ़ने के साथ आय से वृद्धि की मात्रा बढ जाती है और जनशाधारण को अपना 
वद्येगान जीवन-स्तर कम किये विना ही बचत करना सम्भव होता है । 
बचते के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत अध्ययन “राजक्रोपीय सीति एवं आ्िक प्रगति” के 
अध्याय में किया गया है । 
बचत को ग्रतिशोलता (श०छ/#॥07 ० 52५9785) 
पूंजी-विर्णाण की दूसरी अवस्था निर्मित बचत को प्राप्त करना होती है। अल्प-विकसित 
राष्ट्रों मे बहू समस्या और भी गम्भीर होती है क्योकि इससे निम्तित बचत कम होने के कारण 
इसका सम्पूर्ण भाग प्राप्त करके विकास-विनियोजन में लगाना आवश्यक हो सकता है परन्तु कुशल 
वित्तीय सस्याओं की अपर्याप्तता के कारण बचत को उपलब्ध करना कठिन होता है । वचत उपलब्ध 
करने की उचित व्यवस्था द्वारा बचत के अनुसादक उपयोग को रावा जा सकता है तथा जनसाघा- 
रण को अधिक बचत करने के लिए ओत्साहित किया जा सकता है । जनसाधारण से वचत उपलब्ध 
करने के तिए विनियोजन की सुरक्षा, आकपंक ब्याज की दर, तरलता, सरलता, विभाज्यता, 
हस्तान्तरणोयदा, प्रसाषीकरण, ग्रोयनीयता एवं व्यक्तिगत सम्बन्ध की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । 
प्रत्येक्ष बचत करने बाला चाहता है कि उसकी बचत का इस प्रकार उपयोग हो कि पूंजी सुरक्षित 
रहे, ब्याज उचित दर पर सिने, विनियोजन करने के लिए कोई विश्ञेप कार्यवाहियाँ सन करनी पडें, 
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विनियोजन को सरलता से रुपये मे बदला जा सके तथा बचत की मात्रा गोपनीय रहे । इन समस्त 
सुविधाओ वी व्यवस्था वित्तीय सस्थाओ के विस्तार द्वारा वी जा सकती है । ग्रामीण क्षेत्र मे बैको, 
सहकारी सस्‍्थाओ, बीमा-कम्पनियों के कार्यालयों आदि की उचित व्यवस्था करके बचत विनियोजन 
हेतु उपलब्ध की जा सकती हैं । बचत को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकारी वौण्डो का विस्तार किया 
जाना चाहिए क्योकि इन पर लोगो का अधिक विश्वास होता है। सरकारी साख-सस्थाओं के कुशल 
सचालत द्वारा अल्पाय वाले वर्ग की लघु बचत को प्राप्त कया जा सकता है। जनसाधारण मे 
बीमे की आवश्यकता एवं प्रतिष्ठा का प्रसारण करके! भी बचत के स्तर मे वृद्धि की जा सकती है । 
विभिन्न साधनों से जो बचत एकत्रित की जाती है, उसे विनियोजन तक प्रवाहित करने के 
लिए देश में ऐसी सस्थाएँ होनी चाहिए कि वे इस बीच के मध्यस्थ कार्य को कर सकें ) व्यापारी 
एवं उद्योगपति अपनी बचत का विनियोजन सुविधापूर्वक कर सकते है क्योकि उन्हे वित्तीय विपयो 
का ज्ञान होता है तथा विपणि की सूचना भी यथासम्भव प्राप्त होती रहती है, परन्तु बचत की 
झ्िया जनसमुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा की जाती है, अन्तर केवल मात्रा का होता है। घनी-बर्ग 
की बचत की राशि ध्यक्तिगत एवं सम्पूर्ण दोनो रूपो से निर्धन-वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है। 
निर्धन-वग की व्यक्तिगत वचत यद्यपि अत्यन्त न्‍्यून होती है, तथापि इस वर्ग के जनसख्या आधिक्य 
के कारण सम्पूर्ण रूप मे बचत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार उन लोगो द्वारा भी बडी मात्रा में 
बचत की जाती हैँ जिनको बित्तीय विपयो का ज्ञान नही के बरावर होता है, किन्तु यह बचत प्रभाव- 
शाली वित्तीय विधान सस्थाओ, साथनों तथा सुविधाओं के अभाव में वितियोजन के द्वार तक एहुँ 
चने में असमर्थ रहती है और इस प्रकार बचत करने वालों और विनियोजन बे पारस्परिक पम्बन्ध 
स्थापित न हो सकने के कारण बचत-राशि का उपयोग पूंजी निर्माण हेवु नही हो पाता । विकसित 
राष्ट्रो मे वित्तीय भस्थाओं की क्रियाशीलता अत्यधिक होती है तथा विभिन्न वित्तीय सस्थाओ, जैसे 
जधिकोप-व्यवस्था जीवन-बीमा, विनियोजन ट्रस्ट आदि द्वारा बंचत करने वालों तथा व्यवत्ञाय 
और उद्योगों के मध्य सम्पर्क स्थापित कर दिया जाता है । ये वित्तीय सस्थाएँ विनियोजन सम्बन्धी 
सूचनाओ का प्रसार एवं विज्ञापन करती है तथा मध्यस्थ के रूप मे महत्वपूर्ण श्रुखला का कार्य 
करती है, विनियोजन की सरलता मे वृद्धि करती है, जोखिमपूर्ण विनियोजन को (जो उद्योगपतियों 
द्वारा बचत करने वालो के सम्मुख प्रस्तुत क्ये जाते है) बचते करने वालो की सुविधा एवं सुरक्षा 
नुसार सुरक्षित सम्पत्ति का रूप प्रदात करती है । कार्यशील तथा विस्तृत वित्तीय व्यवस्था से ध्यापार 
तथा उद्योगों के अर्थ-प्रवन्धन की लागत भी बम पडती है । साथ ही, राष्ट्रीय बचत को औद्योगिक 
तथा भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम गतिशीलता प्राप्त होती है। बचत की गतिशीलता से तात्पय॑ 
है--न्यूनातिन्यून जोखिम तथा व्यय पर विनियोजन का एक उद्योग अथवा व्यवसाय से दूसरे उद्योग 
अथवा व्यवसाय में अथवा एक क्षेत्र से द्वसरे क्षेत्र मे हस्तान्तरण सम्भव होना। नियोजित अर्थ 
व्यवस्था मे राज्य भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय सस्था का कार्य सम्पादित करता है । उदाहरणार्थ, 
भारत में डाव विभाग, शासकीय कोषालय, जीवन बीमा नियम, अधिकोप आदि विनियोजन सम्बन्धी 
सुविधाएँ प्रदान करते हैं । 
बचत का विनियोजन 
विनियोजन पूँजी निर्माण की तीसरी अवस्था होती है। अर्थ-ब्यवस्था की वित्तीय सस्थाओ 
का कार्य अतिरिक्त व्यय करते वाले वर्यो से साधनों को सम्रहीत करके इन्हे स्यूत व्यय करने वाले 
वर्गों तक पहुँचाना होता है। समाज में अतिरिक्त व्यय करने वाला वर्ग किराया, मजदूरी, वेतन 
आदि पाने वाला वर्ग होता है जो अपनी चालू आय का बडा भाग बचत कर सकता है। दूसरी 
ओर, न्यून व्यय करने वाला दर्ग व्यापारिक सस्थाओ का होता है जो सर्देव पूंजी एव साधनों की 
साज में रहता है और जो कुछ भी धन उसे प्राप्त होता है वह उसका विनियोजन करने बे लिए 
तत्पर रहता है। वित्तीय सस्थाएँ बचत करने वाले वर्ग से साधनों को प्राप्त करके विनियोजन करने 
वाले वर्ग को पहुँचाती है। मुक्त-व्यवसाय अर्थ-व्यवस्था मे इन वित्तीय सस्थाओ मे से प्रमुख बैक, 
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दलाल, विनियोजन-पृहू, बीमा-कम्पनियाँ, सहकारी सस्थाएँ, स्कन्य विनिमय-बाजार आदि होती हे। 
विकास के गतिशील होने पर वित्तीय सस्थाओ का विस्तार होने लगता है जो बचत को एक 
समुदाय से दूसरे समुदाय को हस्तान्तरित करती हैं। विकास के अन्तर्गत अर्थ-ब्यवस्था के विभिन्न 
क्ैत्रों का विस्तार होता है और औद्योगीकरण को विशेष प्रोत्साहत मिलता है। आशिक गतिविधि 
बटने से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है और वित्तीय व्यवहारों में तीव्र गति से वृद्धि होती है! 
औद्योगिक विकास के फलस्वरूप बचत करने वाले वर्ग में विनियोजन के प्रति विश्वास जागृत होता 
हु और यह वर्ग अपनी बचत को प्रत्यक्ष रूप से अथवा मध्यस्थ द्वारा विनियोजन करने के लिए 
तत्पर होता है। दुसरी ओर, विनियोजकों में विस्तृत होने वाली अर्थ-व्यवस्था मे अधिक विनियोजन 
करने के लिए अधिक आकर्षण उदय होता है क्योकि विभियोजन पर मिलने वाले लाभ की दर बढ 
जाती हैं | विनियोजको की ओर से ऐसी वित्तीय सस्थाओ के विस्तार की मॉँय की जाती है जो 
अर्थव्यवस्था में वित्तीय तरलता बढाने में सहायक हो। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय सस्थाओं का 
विस्तार होता है, सीमित दायित्व वाली कम्पनियों की स्थापना की जाती है और प्रतिभूति-बाजार 
(8०८एा०५ 3(97:०:) का विस्तार होता है । व्यापारिक बैको का विस्तार भी इन परिस्थितियों मे 
स्वाभाविक होता है। व्यापारिक बैको की साख-नीति को विकास-कार्यक्मों के अनुकूल रखने वे' 
लिए केन्द्रीय बैंक के कार्य-क्षेत्र मे विस्तार किया जाता है। जिन देशों में व्यापारिक बैक उदार शर्तों 
प्र विकास-कार्यक्रमों को साख प्रदान करने मे असमर्थ रहते है, वहाँ विकास-बैकों की स्थापना की 
जाती है । सरकार द्वारा भी विकास के लिए ऋण एव अनुदान प्रदान करने हेतु विभिन्न वित्तीय 
सस्थाओं की स्थापना की जाती है ) वित्तीय एवं विकास-यिगमो की स्थापना करके विकारा-परियोजनाओं 
को दीर्घकालीन सास्त॒ की व्यवस्था की जाती है । इन समस्त वित्तीय सस्थाओ से आथिक विकास 
में पर्याप्त योगदान तभी प्राप्त हो सकता है जब इनका सचालन कुशलता के साथ किया जाय, 
ये सस्थाएँ प्राथमिकता-प्राप्त विकास-पोजनाओ को कम लागत पर साख प्रदात करे तथा इनके 
द्वारा आवश्यकतानुसार पर्याप्त पूंजी प्रदान की जाय। इन सस्थाओ को वित्तीय ग्रहायता प्रदान 
करने हेतु मुद्राप्रसार-विधियों ([79007979/ )4८).००5) का उपयोग भी नहीं करना चाहिए । 
विनियोजन-गुणमानव अथवा विनियोजन निकष 
जब विनियोजन की सामान्य आवश्यकता का आयोजन करने के पश्चात उसके विभिन्न 
क्षेत्रों मे उपयोग करने का प्रश्न आता है तो बिनिय्रोजन का वितरण करने हेतु कुछ सिद्धात्तो का 
पालन करना आवश्यक होता है जिनके आधार पर विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को पूँणी का आवंटन 
किया जाता है ।वितियोजन के आावटन सम्बन्धी सिद्धान्तों को ही विनियोजन-गुणमान (7४८७ए ०7 
(शाक्षा3) का नाम दिया जाता है। बल्प-व्विक्तझ्मित् शाष्ट्रो पे व्वित्ियोजज के लिए उपलब्ध 
साधन अत्यन्त सीमित होने एव विनियोजन की बढती हुई आवश्यकता के सन्दर्भ मे विनियोजन के 
आवटन की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। विनियोजन का आवटन करते समय उद्योग तथा 
कृषि, निजी तथा सरकारी क्षेत्र पूंजीगत एवं उपभोक्ता उद्योगों, देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य चयन 
करने की आवश्यकता पड़ती है। विनियोजन के वितरण के सम्बन्ध भे निर्णय करले समय उसके 
फलस्वरूप भ्राप्त होने वाले विकास के स्तर को दृष्टिगत रखना आवश्यक होता है | इस बात बा 
प्रयास किया जाता है कि विनियोजन के साथनों का आवंटन इस प्रकार किया जाय कि यथासम्भव 
अधिकतम विकास्त हो सके । क्सी एक प्रकार से किये गये आवटन से अथ-व्यवस्था की वर्तमान आय 
मे वृद्धि हो सकती है जबकि यह आवटन किसी अन्य विशिष्ट प्रकार से किया जाय तो राष्ट्रीय 
उत्तादन की बृद्धि का दीर्घधकाल तक आश्वासन हो सकना है। विनियोजन-आवटन-विधि केवल 
राष्ट्रीय उत्पादन को ही प्रभावित नही करती है बल्कि अर्थे-व्यवस्था की श्रम-व्यवस्था अर्थात्‌ थम 
की पूर्ति एव वितरण, स्वामाजिक एवं सास्ट्रतिक परिस्थितियों, जनयस्या की वृद्धि एवं गुणों, 
जनसाधारण की रुचि एव फैशन तथा तान्त्रिक प्रगति को भी प्रभावित करती है ०> 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मे चिनियोजन के साधनों का विभिन्न उत्पादक क्रियाओं मे आवटन 
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मांग पूति एवं मूल्य के झाधार पर क्या जाता है! परन्तु माँग, पूति एवं मृल्य अपना सन्तुलित 
प्रभाव तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब जर्थ-व्यवस्था में मुक्त पूर्ण-प्रतिस्पर्दा हो ॥ प्रूणे-प्रतिस्पर्डा 
झ्य केवल सैद्धान्तिक विचारधारा मानो जाती है क्योकि यह किसो भी अर्थ-व्यवस्था में वर्षमान 
काब में विद्यमाव नही रह सकतो है । यहो क्वारप है कि अर्थव्यवस्था में विपधिलानिज्षता 
के अन्तर्गत विनियोजन के अनुशुलनम झावदन को अब मान्यता नहीं दी जा रहो है। दूसरी बोर, 
व्यक्तिगत साहसी को विनियोजन सम्बन्धी निर्णय करने को छूट एक ऐसे राष्ट्र मे नहीं दी जा 
सजती जिसमे विनियोजन-साधनों की न्यूनता हो और विकास-परियोजनाओं के लिए विनियोजन 
की आवश्यकता अधिज हो क्योंकि व्यक्तिगत साहनी अपने निजी लाभ के आधार पर हो 
वितियोजन सम्बन्धी निर्णय कर्ता है चाहे उसके निर्णय द्वारा समाज के कुल उत्पाइन, भविष्य 
के उत्याइन आय के विसरण तथा सामाजिक कल्याण एव न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव क्योंन 
पडता हो । 

झल्प-विक्ञसित राष्ट्री में विनियोजन-ग्रुणमान की समस्या अस्यल जदिल होतो है। इत 
शाष्ट्रो में उत्पादन के साधनों में पारम्परिक्त असस्तुलन होता है और अर्थे-व्यवस्था की आलरिक 
स्थिति इस प्रक्मर की होती है क्वि उत्पादन के एक साथत क्या उत्पादन के दूसरे साधनों से प्ररित्पा- 
एम करना सम्भव नहीं होता है। इन राष्ट्रो मे पूंजी की कमी एवं श्रम-राक्ति का बाहुलय हो है। 
पूंछी के उपलब्य साधनों को उस प्रकार उपयोग करना होता है कि एक ओर दाष्ट्रीय दल्याइव मे 
तोब गति मे दृद्धि हो और दसरी ओर सामाजिक स्याय एवं आधिक सुदूदता को क्षोई आइते ने 
पहुँने । अल्प-विक्सित राष्ट्रों मे विनियोजन-गरुणभान को निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया 
जाता है 
बिनियोजन सिकूष अथदा दिनियोजव-गुणमान क्षो विधियाँ 

(]) उत्पादन-घटकों की व्यवस्था को स्थिति का विश्लेषण--इस विधि मे अल्य-विेस्तित 
राष्ट्रों मे वतमान में उपलब्ध उत्पादन के विभिन्न साधनों के परिमाण एवं कुशलता के आधार पर 
विनियोनन भम्दन्धी निर्भय लिये जाते हैं । अल्प-विकसित राप्ट्रो मे थम को उपलब्धि अदयड्टिर 
और पंजी को कमी होती है। ऐसो परिस्यिति मे ऐसी परियोजनाओ भे विनियोजन करने दा दिये 
किया जा सकता है जिनमे उपलब्ध श्रम का अधिकतम भाग उपयोग किया जा सके औौर पूंजो दो 
अधिक आवश्यकता न पड़े । इन प्रकार पूँडी को बहुत बडी धम-यक्ति पर फैला दिया जाता है 
जिसके परिधामस्वरूप प्रति श्रमिक पूंजी का उपयोग कम होता है। ऐसी परिस्थिति में क्षम कीं 
उत्पादकता कम रहती है और भारेो उत्पादक सम्पत्तियो एवं प्रसाधनों का निर्माण सम्भव नहों हमे 
सब्ता है । साथ ही देश में नवीन तान्जिक्ताओ कय प्रदाह एव आधथिज व सामाजिक सरचना ने 
पनुरूप परिदर्तद नहीं हो पाते हैं ) अर्ये-व्यवत्था का दर्मार उत्पादन तो बट जाना हैं 
पस्स्तु दीर्घज्ञलीन उत्पादकता मे दृद्धि नहीं होती है। इस प्रश्ञार वियमान उत्पारद-धटस्े के आधार 
दर विनियोजन सम्दन्धी निर्घय भविष्य मे आपिक प्रगति में दाघाएँ उपस्थित कर सकते हैं | दावे 
में अन्प-विक्त्तित राष्ट्रो में विक्यत को ग्रतिणीत करने के लिए उत्दराइक् रम्पत्तियों एवं प्रमाइदो 
मे उृद्धि करना अनिदार्य होता है डिसके लिए पूंजी-प्रघान तान्त्रिक्ताझों दो आवश्यकता होती है। 
हुसी परिस्पितियों मे केवल वर्तमान उत्घाइन-घटको की उपलब्धि क्षे आधार पर विनियोजन सम्बन्धी 
निर्घय नहीं लिये डा सकते हैं । परन्तु इस तथ्य को छोडा भी कहो झा सकता है अन्यया ऊझध- 
व्यवस्था में दसझान में असन्तुचन उदय हा सक्षता है और श्रम-झक्ति का बहुत बडा भाग बेरोजगार 
रहने से सामाशिक दोप उदय हो सजते हैं। प्राइतिक्त साधनों का पूर्येहपेप उपयोग न होने 
के क्वारप अच्प-दिक्सित राष्ट्रों मे दिजास मतिस्ील नहो हो पादा है। प्राइतिक साघनो का दिये 
हन क्षरने के दिए पूंडी-पघान तान्व्रिक्ताओं वो आइक्यक्ता होती है । हित 
_... (2) आाधिक प्रयति को गतिशोलता का विश्तेषण--5ुछ अपेशास्त्रियों (विनमे प्रदुख हा 
लदेन्सटाइन है) का विचार है क्ि दिनियोडन-युपमान का आदर पुनविनरोजन हेतु उपचतव्प हल 
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वाले साधन होना चाहिए क्योकि पूंजी की उपलब्धि मे निरन्तर वृद्धि होने से प्रति श्रमिक पूँजी में 
यूद्धि हो जाती है और श्रम-शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होती है जो आधिक विकास का पूलाधार 
होती है। पुनविनियोजन के लिए उपलब्ध होने वाले साधन एक ओर वर्तमान पूँजी-स्कन्ध से उत्पा- 
दित की गयी वस्तुओ एवं सेवाओ और दूमरी ओर जनसख्या द्वारा उपभोग की गयी वस्तुओं एवं 
सेबाओ तथा पूँजी-स्कन्ध की टूट-फूट एवं प्रतिस्थापन-लागत के अन्तर के बराबर होते हैं। जब 
राष्ट्रीय उत्पादन का अधिक भाग अधे-व्यवस्था मे लाभ पाने बाले बगे को प्राप्त होता है त्तो पुन 
विनियोजन हेतु अधिक साधन उपलब्ध होते है क्योकि लाभ पाने वाला वर्ग अर्थात्‌ साहसी, व्यापारी 
एवं उद्योगपति अपने अतिरिक्त लाभ को बचाकर पुनविनियोजन कर देता है । दूसरी ओर मजदूरी 
एवं वेतन बाला वर्ग अपनी आय-वृद्धि का बढठा भाग उपभोग पर व्यय करने के लिए उद्यत रहता 
है । इस प्रकार शाप्ट्रीय आय का जितना अधिक भाग लाभ के रूप में उदय होता है, उतना ही 
अधिक पुनविनियौजन हेतु साधन उपलब्ध होते है और आधिक विकास गतिशील होता है । राष्ट्रीय 
आय में लाभ का अधिक परिमाण तभी उदय हो सकता है जब पूंजी-प्रधान तान्त्रिकताओं का 
उपयोग किया जाय और आय का वितरण बडे पूंजीपतियों के अनुकूल हो । पूँजी-प्रधाव तास्निक- 
ताओ के अत्तगंत जिन पूँजी-राम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है, उनका जीवन-कात्र लम्बा होता 
है और इनके सम्बन्ध मे क्लास एवं प्रतिस्वापन-लागत कम होतो है जिसके परिणामस्वरूप इनके 
द्वारा दीघेंकाल तक अधिक आयोपाजंन किया जा सकता है जो पुनविनियोजन हेतु अधिक साधन 
उपलब्ध कराने भे सहायक होता है । अल्प विकसित राप्ट्रो की अब सरचना ([774-४90९0ए०) 
को विकास के अनुरूप विकसित एब विस्तृत करने के लिए भी पूंजी-प्रधान तान्निकताओ का उप« 
योग वारगा आवश्यक होता हैं | पुननन्निनियोजग गरुणमान सिद्धान्त मे सवस बडा दोप यह है कि 
इसके आधार पर विनियोजन सम्बन्धी निर्णय करने से समाज-कल्याण एवं आथिक व साम्राजिक 
न्याय के उद्देश्यों को आषात पहुंचता है । पूंजी-प्रधात तान्त्रिकताओं के उपयोग से अर्थ व्यवस्था में 
श्रम-शक्ति का बडा भाग बेरोजगार रहता है और आय का केन्द्रीकरण कुछ ही पूँजीपतियों के हाथ 
में हो जाता है जो समाज के निर्बेल-वर्गो का शोषण करने लगते है । यह दोष होते हुए भी पुन- 
विभियोजन सिद्धान्त अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक प्रगति को गतिशील करने वाली शक्तियों को उत्पन्न करने 
मे सहायक होता है । 

(3) बिशिष्ट समस्याओं के निवारण का विश्लेषण--अल्प-विकसित राष्ट्रों मे आ्थिक प्रगति 
के गतिशील होने के साथ-साथ अर्थ व्यवस्था मे कुछ गम्भीर समस्याएं उदय होती है जिन्ह निय- 
न्तित करने हेतु विनियोजन के प्रकार एवं अ्रविधि को समायोजित कर दिया जाता है। ये 
समस्याएँ मुद्रा-स्‍्फीति, प्रतिकूल भुगतान-शैप, बेररेजगार एव आशिक विपमताएँ होतो है। इन सम- 
स्याओ द्वारा गम्भीर रूप ग्रहण करने के पूर्व ही इन्हे नियन्त्रित करना आवश्यक होता है। मुद्रा-स्फीति 
को रोकने के लिए विनियोजन को इस प्रकार आवदित किया जाता है कि अथे-व्यतस्था में आय- 
बूद्धि के साथ-साथ उपभोक्ता-बस्तुओ की पूर्ति मे भी वृद्धि सम्भव हो सके । प्रतिकूल भुगतान-शेप 
की समस्या के निवारण के लिए आयात-प्रतिस्थापन एवं निर्यात-सवरद्धंन सम्बन्धी उत्पादक क्रियाओं 
में विभियोजन किया जाता है । वेरोजयारी की समस्या की ग़म्भीरता को रोकने के लिए अर्थ- 
व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों मे श्रम-प्रधान तान्त्रिकताओ का विस्तार किया जाता हैँ तथा आधिक विपभ- 
ताओ को कम करने हेतु सार्वजन्रिक क्षेत्र मे अधिक विनियोजन किया जाता है + 

(4) समय घटक विश्लेषण--विकास विनियोजन सम्बन्धी स्िणंय करते समय इस बात 
पर भी ध्यान देना होता है कि जिम परियोजनाओं से विनियोजन किया जाता है, उतवी 
सम्पूर्ति भें कितना समय लगता है। यदि अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादन में तुस्त वृद्धि करना 
जावश्यक हो तो श्रम-प्रधान तान्त्रिकताओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनवी सम्पूर्त 
में कम समय लगता है और इनके द्वारा वास्तविक उत्पादन जल्दी प्रारम्भ हो जाता है। 
यद्यपि श्रम-प्रधान तास्विकताएँ अपने प्रारम्भिक काल मे उत्पादन शीघ्र करने लगती हैं, परन्तु दीघ॑- 
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बाल में पूँजी-प्रधान तान्त्रिकताओ द्वारा अधिक उत्पादन प्रदान किया जाता है| यदि पूँजी-अधान 
तान्निक्ताओं भें बडे पैमाने पर विनियोजन किया जाता है तो उस मध्य-काल में जो इनकी सम्पू्ति 
में लगता है, जनसाधारण की आय मे तो वृद्धि हो जाती है, परन्तु वास्तविक उत्पादन-वृद्धि नही 
हो पाती है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा-स्फीति उदय होती है और बहुत-सी आधथिक 
एवं वित्तीय कठिनाइयों को जन्म मिलता है । 

(5) विनियोजन-संगति विश्लेषण ([75९8फाला: (0ाञ्नञ्रशाएए (आ४78)--भाधिक 
विकास की प्रक्षिया मे विनियोजन-सगति अत्यन्त आवश्यक होती है। एक उत्पादन-इकाई का उत्पा- 
दम दूसरी उत्पादन-इकाई का कच्चा माल बनता है। विभिन्न उत्पादन-त्रियाओं में यह पारस्परिक 
संगति बनाये रखकर उत्पादन में पडने वाले अवरोधो एव कुछ क्षेत्रों मे अति एवं कुछ मे न्यूत उत्पा- 
दन से दोषों को रोका जा सकता है| विनियोजन सम्बन्धी निर्णय करने के लिए इसीलिए आदाय- 
प्रदाय-विश्लेपण की आवश्यकता होती है। वास्तव में आधुनिक युग में नियोजित विकाम के अस्तगंत 
आदाय-प्रदाय-विश्लेपण द्वारा विनियोजन-सगत्ति बताये रखना विनियोजन-नीति का मूलाघार होता है। 
अन्य सभी गृणमानों के आधार पर लिये गये निर्णयो को अन्तिम रूप आदाय-प्रदाय-विश्लेषण के 
आधार पर दिया जाता है। 

(6) सीमान्त सामाजिक उत्पादकता विश्लेषण--नियोजित अर्थ-व्यवस्था का अन्तिम लक्ष्य 
उत्पादन-वृद्धि नही होता है । उत्पादन-वृद्धि तो नियोजित विकास के अन्तिम लक्ष्य जन-कल्याण का 
माध्यम मात्र होता है। ऐसी परिस्थिति मे नियोजन के अन्तर्गत साधनों का आबटन इस प्रकार 
किया जाता है कि एक ओर राप्ट्रीय आय भे पर्याप्त वृद्धि हो और दूसरी ओर सामाजिक कल्याण 
की व्यवस्था की जा सके | सामाजिक कल्याण के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति उपयोग-स्तर मे वृद्धि बेरोज- 
गारी का निवारण, विपमताओ की कमी, सामाजिक शोपण की समाप्ति तथा आधिक शक्तियों 
के केन्द्रीकरण पर रोक लगाने की कार्यवाहियाँ की जाती है। इस प्रकार साधनों का आवंटन 
ट्विमार्गीय होता है--आय-बृद्धि एवं जम-कत्याण । साधनों के इस द्विमार्गीय प्रवाह में उत्पन्न होते 
वाले विरोधाभासो एबं अवरोधो को दूर करके सामजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है । 
यही कारण है कि साधनों का आवटन पूँजी-उत्पाद-अनुपात विश्लेषण पर नहीं किया जाता है और 
इसके स्थान पर सामाजिक सीमान्त उत्पादकता (5०००) 879] 070002/शा59) का उपयोग 
साधनों के आवटन के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है। साधनों के विनियोजन से जो लाभ 
प्राप्त होता है उसी पर ध्यान नही दिया जाता है वरन्‌ उस विनियोजन से उदय होने वाली सामा* 
जिक हानियो एवं लाभो को भी ध्यान मे रखा जाता है। साम्राजिक लागत के अन्तर्गत किसी विशेष 
विनियोजन से उपलब्ध होने वाले प्रत्यक्ष उत्पादन को छोडकर उत्पन्न होने वाले अन्य आर्थिक एवं 
सामाजिक ग्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। अन्य प्रभावों मे देश की राष्ट्रीय उत्पादन-बृद्धि 
के लिए मिलने वाला अप्रत्यक्ष योगदाव, आय-वितरण पर पडने वाले प्रभाव, जन-स्वास्थ्य एवं 
कत्याण पर पडने वाले प्रभाव आदि तत्व सम्मिलित किये जाते हैं । सामाजिक सीमान्त उत्पादकता 
का अनुपात निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है * 

५-2 


सीमान्त सामाजिक उत्पादकता (5 2४. 9 )-5 पट 





[५४--उस विनियोजन से उपलब्ध होने वाला उत्पादन, 2>>साम्राजिक लागत, तथा ४-२ 
वितियोजित वी गयी पूंजी] 

सामाजिक लागत का निर्धारण करने के लिए अवसर-लागत को आधार माना जाना है। अवसर- 
लागत का तात्पयय उस हानि से है जो अर्थ-व्यवस्था को किसी उत्पादन के साधन के उपयोग न होने 
मे होती है। अन्प-विकसित राष्ट्रो मे श्रथ की बाहुत्थता के कारण श्रम की अवसर-लागत लगभग 
शून्य के बराबर होती है । निजी साहसी द्वारा जब कोई विनियोजन क्या जाता है तो वह केवल 
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। सीमान्त उत्पादकता को ही ध्यान मे रखता है क्योक्ति उसे सामाजिक लाभो में कोई व्यक्तिगत रुचि 
नही हती है ! यदि निजी विनियोजक को किसी साधत की अवसर-लागत की तुलना में अधिक मुल्य 
देना पडता है तो निजी सीमान्त उत्पादकत्ता की तुलना में मीमान्त सामाजिक उत्पादकता अधिक 
होगी । छिद्धान्त रुप से श्रम-बाहुलव वाले राष्ट्रों मे झरस की अवसर-लागत शून्य होती है परन्तु 
चास्तव में श्रम की लागत परम्पराओ, विपषणि में मजदूरी का साप्तान्य स्तर आदि के कारण उसकी 
अवसर-लागत से बहुत अधिक होती है जिससे निजी सीमान्त उत्पादकता (पूजी-उत्पाद-अनुपात) 
और सीगान्त सामाजिक उत्पादकता में अन्तर रहता है (यदि श्रम की अवसर-लागत शुन्य मान ली 
जाय तो भी पूंजी के उत्पादक उपयोग से निजी वितियोजन को आष्त होते बाले लाभ समाज को 
प्राप्त होने वाने लाभो से भिन्न रहते हैं बयोकि समाज को उत्पादक विनियोजन से बहुत से पूरक लाभ 
एब हानि प्राप्त होते है 

राज्य द्वारा जब विनियोजन-कार्य कग निर्धारित किये जाते है तो राज्य वितियोजन के प्रत्यक्ष 
लाभ के थतिरिक्त सामाजिक लाभो को भी घ्यात्त मे रखता है । यही कारण है कि नियोजित विकास 
के कार्यक्रम में उपस्यिय-सुविधाओ--वातायात सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण आविननसे 
सम्बन्धित कार्यक्रमों को अधिक मह॒त्व दिया जाता है १ 

इस प्रकार सीमान्‍्त सामाजिक उत्पादकता विश्लेषण के अन्तर्गेद साथतों का वितरण करते 
समय प्रत्येक विनियोजन ह्वारा समाज पर पडने वाले समस्त प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। 
परन्तु उत्पादन के साधनों की अवसर-लागत एवं विनियोजन से उपलब्ध सामाजिक लाभो और 
हानिपो की गणना करना अत्यन्त कठिन होता है । 

(7) सोमफत्त प्रति व्यक्ति पुतवियोजन हेतु सीमात्त साधतो की उपलब्धि का विश्लेएण--- 
हार्वे, लिबिन्टटन और गेलेंसन के अनुसार साधनो का आवटन करते समय भविष्य के उत्पादन एव 
उपभोग को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए । भाधषनों से इस आवंटन को सर्वेश्रेष्ठ समक्षना 
चाहिए जिसके हारा शविष्प में पुनविनियोजन हेतु राव[धिक साधन उपलब्ध होने हो | यह विश्लेषण 
इस मान्यता पर आधारित किया गया है कि अर्थव्यवस्था भे उदय होते वाला लाभ पूर्णखूपेण 
पुनविनियोजन हेतु उपलब्ध होता है और मजदूरी की सम्पूर्ण राशि उपभोग पर व्यय होती है । इस 
नियम के अनुसार उस परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो भविष्य मे पूँजी-निर्माण 
की दर को अधिकतम गति से बढाती हो। पूंजी-प्रधाम उत्पादत तान्विकताओं से सीमात्स पुन- 
विनियोजन साधनों की उपलब्धि श्रम-प्रधान उत्पादन तान्त्रिकताओ की तुलना मे अधिक होती है, 
क्योकि पूँजी-प्रधात तान्त्रिकवाओं मे लाभ की माना में अधिक वृद्धि होती है । परन्तु यह विश्लेषण 
इस बात को स्पष्ट नही करता कि लाभ की अधिक मात्रा पुनविनियोजन के लिए क्‍यों उपलब्ध 
होगी । केवल भविष्य को ही ध्यान गे रखकर साधनों के आवदत के साबन्ध में निर्णय करना वाछ- 
नीय नही हो सकता है। 

(8) डाब-सेन का समय-विश्लेषण---इस विश्लेषण के अनुसार साधनों वा आवटन करने 
हेतु समय-घटक को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए । दीघनों का आवटन' ऐसी परियोजनाओं 
में किया जाना चाहिए जिनमे विनियोजन करने के कारण चर्तमान में हुई उपभोग की क्षति 
की पूछ्ति निश्चित अवधि मे उस विनियोजन के फलस्वरूप की जा सके । ,इस समय-घटक के 
आघार पर ही उत्पादन-तकनोक का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्रम-प्रधोन उत्पादन-तान्बिक- 
ताएँ प्रारम्भ मे अल्पकाल मे पूंजी-प्धाव तान्त्रकताओ की ठुलना मे अधिक उत्पादव देती है और 
दीघेकाल में यह परिस्थिति उल्टी हो जाती है । ऐसी दशा मे हमे अपने विनियोजन एवं क्कनीक 
राग्वन्धी निर्णय करते समय उस समय को आघार मावना चाहिए जिस समय-अवधि मे हम पिनि- 
योजव से उत्पादन प्राप्त करना चाहते है । यह समय-अवधि अथं-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर 


निर्भर रखी जा मकती है। परन्तु प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध मे इस समय-अवधि का ठीक-ठीक 
निर्धारण करता कठित होता है । 
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(9) पूँजी-उत्पाद-अनुपात विश्लेषण--अल्प-विक्सित राष्ट्रों मे न्यूनतम पूंजी-विनियोजन 
पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त बरवे विकास-प्रक्रिया को तीव्र यति अदान की जा सकती है। इन 
शप्ट्रों म॒ पूँजी की अन्य साधनों की तुलना में कमी होती है शिससे पूँजी के गहन उपयोग करने 
को अधिक महत्व दिया जाता है। परन्तु कम पूंजी-उत्पाद-अनुपात वाले विनियोजन कायंक्रम प्रार- 
म्मिक काल मे अधिक उत्पादन देते है परन्तु उनके सम्पूर्ण जीवनकाल का उत्पादन अधिक पूँजी- 
उत्पाद-अनुपात वाली परियोजनाआ की तुलना में कम ही होता है। दीधंकाल में वतेमान की 
कम पूंजी-उत्पाद-अनुपात वाली परियोजनाएँ उच्च पूंजी-उत्पाद-अनुपात वाली परियोजनाएँ सिद्ध 
होती है क्योकि कम पूँजी उत्पाद अनुपात वाली परियोजनाओं के पूरक एबं सहायक लाभ कम होते 
है और इससे पुनविनियाजन हेतु साधन भी कम उपलब्ध होते है। इन परियोजनाओं के लाभ का 
वितरण मजदूरी पान वाले वर्ग के पक्ष में होता है जो अपनी आय का अधिकतर भाग उपभोग पर 
व्यय कर लेता है। दूसरी आर, उच्च पूंजी उत्पाद-अनुपात वाली परियोजनाओं के लाभ का वितरण 
साहसी वाई के पक्ष में होता हैं जो अपने लाभ का अधिकतर भाग पुनविनियोजन हेतु उपयोग करता 
है । इस प्रकार विकास की दर को ऊँची रखने के लिए उच्च पूँजी-उत्पाद-अनुपात वाली परियोज- 
नाओ पर साधनों का आवटन क्या जाना चाहिए परन्तु जन-बल्याण के दृष्टिकोण से यह आवंटन 
उपयुक्त नही समझा जा सकता है क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों म श्रम का बाहुल्य एवं पूँजी वी 
कमी विद्यमान रहती है । 

(0) श्रम-पूँजी-अनुपाल विश्लेषण--जिन राष्ट्रो मे व्यापक वेरोजगारी विद्यमान हो और 
जनसरया की वृद्धि की दर तेज हो उनमे साधनों का आवटन करते समय ऐसी परियोजनाओं को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनमे पूंजी का प्रतिस्थापन वृहद मात्रा म उपलब्ध श्रम से किया जा 
सके । वे परियोजनाएं अधिक उपयुक्त समझी जाती है जिनमे प्रति पूँजी वी इकाई के लिए अधिक- 
तम श्रम का उपयोग क्या जाय । यह विश्लेपण उत्पादन वृद्धि के स्थान पर श्रम के उपयोग को 
अधिक महत्व देता है। इस विश्लेषण का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि रोजगार में वृद्धि 
को अन्य सभी लक्ष्यों की तुलना में सर्वाविक महत्व प्रदान किया जाता हो । 

(!7) सुगतान-सन्तुलव विश्लेषण-अत्प-विकसित राष्ट्रो में प्रतिकूल भुगतात-सन्तुलन की 
समस्या विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है और इस समस्या का निवारण विकास-कार्यक्रमों का 
मुग्य अग होता है । साधनों का आवदन करते समय ऐसी परियोजनाओ को प्राथमिकता दी जाती 
है जिनके हारा आयात-प्रतिस्थापन एवं निर्यात सबर्द्धब सम्भव हो सके'। सीमाम्त सामाजिक 
उत्पादकता का अध्ययन करते समय परियोजना के भुगतात-सन्तुलन पर पडन वाले प्रभावों का 

समायोजन क्या जाता है। विवतियोजन कार्यक्रमों में निर्यात-सबर्द्धन सम्बन्धी परियोजनाओं की 
आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी परियोजनाओं की ठुलना से क्षधिक महत्व द्विया ज्ञाता है क्योकि दी 
काल में आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी परियोजनाएँ विदेशी विनिमय की वचत्त करने में सहायक नहीं 
होती है | इन परियाजनाओ मे उत्पादन लागत इतनी अधिक होनी है कि इनका आयात्त बरना ही 
उपयुक्त होता है बशर्ते निर्यात द्वारा इस आयात का भुगतान करना सम्भव हो सके । 

(१2) आय-सन्तुलस विश्लेषण--अल्प विकमित राप्ट्रो मे जनसग्या का बहुत बडा भाग 
अन्यत्त गरीब होता है और यह गरीब बर्गे प्राय ग्रामों में केन्द्रित रहता है । आय के विषम वित 
रण को कम करने त्था विकास के लाभा का गरीव-वर्ग के पक्ष मे वितरण करने हेतु साधनों वा 
आवटन ऐसी परियोजनाओ के लिए किया जाता है जिनसे ग्रामीण-विकस गतिमान होता हा, 
यद्यपि इन परियोजनाआ से राष्ट्रीय उत्पादन म उद्धि की गति मन्‍्द ही रहती है । आय-सन्तुलन 
सम्नन्धी परियोजनाएँ आय का प्रवाह ऐसे वर्ग के पक्ष मे करती है जो अपनी वढी हुई आय को 
पुनविनियोजन हेतु उपभोग नहीं करते और आय का सम्पूर्ण भाग उपभोग पर व्यय कर देते है । 
ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता-वस्तु क्षेत्र पर साँग का भार अत्यधिक बढ जाता है और पूत्ति में उसके 
अनुरूप यृद्धि न होने पर मुद्रा स्फीति का दूषित चत गतिमान हो जाता है । इस प्रक्नार विनियोजत- 
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कार्यक्रम निर्धारित करते समय उतल्ादन-दृद्धि एव आय-सन्ठुलन सम्बन्धी परियोजनाओं में सामजस्य 
स्थापित करना आवश्यक होता है । 

(3) क्षेत्रीय सत्तुलन विश्लेषण--साधनों का आवटन करते समग्र एक ऐसे राष्ट्र में 
जिसमे विभिन्न क्षेत्रों मे समान जीवन-स्तर एवं आधिक क्रियाएँ विद्यमान नहीं रहती हैं, 
ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों मे आधिक्ष क्रियाएँ गति- 
मान ही सके और ये क्षेत्र भी देश के अन्य क्षेत्रों के समाच जीवन स्त्तर प्राप्त कर सके । पिछड़े श्षेत्रों 
में विकास को गनिमाव करने के लिए इन क्षेत्रों में उपरिव्यय-सुविधाओं (यातायात, सचार, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, अधिकोषण, वीभा आदि) मे वृद्धि की जाती है। इन क्षेत्रों मे मूल सुविधाओं के अभाव के 
कारण परियोजनाओ की निर्माण-लागत अधिक आती है और प्ेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन से 
बहुत से अवरोध उत्पन्न होते है जिनके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों की विकाप्त-परियोजनाओ मे किये 
गये विनियोजन से तुरन्त में कम उत्पादन उपलब्ध होता है जो विकास की ग्रति को मन्द करता 
है । परन्तु क्षेत्रीय असन्तुलन को समाजवाद के अन्तर्गत बनाये रखना सैद्धान्तिक रूप से वाछतीय न 
होने के कारण पिछड़े क्षेत्रो के लिए विनियोजन का आवटन किया जाता है। 

(१4) आर्थिक एबं सामाजिक सरचना का विश्लेपण--नियोजित विकास के अन्तग्रंत यह 
करना आवश्यक होता है कि विकास के भाध्यम से देश मे किस प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक 
मरचनों की स्थापता की जाग्रेमी । भारत मे द्वितीय योजना का प्रारम्भ करते समय देश में समाज- 
वादी प्रकार के समाज की स्थापना करते का निर्णय किया गया और उसके अनुरूप साधनों के 
आवंटन की व्यवस्था की गयी । नियोजित विकास के अन्तगंत देश में प्राय समाजवादी समाज की 
स्थापना करने का लक्ष्य रखा जाता है जिसकी उपलब्धि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का तीत्र गति से 
बिस्तार किया जाता है । ऐसी परियोजनाओ को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जो सार्वजनिफ क्षेत्र 
में सचालित हो अथवा जिन पर राज्य का प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित किया जा सके । निजी क्षेत्र 
पर पर्याप्त नियन्त्रण सचालित करने के लिए आधारभूत कच्चे माल, आधारभूत उद्योगों एव अब- 
संरचना की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे साधनों का आवटन किया जाता है । 

उपर्युक्त बिबरण से ज्ञात होता है कि साधनों के आवटन की समस्या अत्यन्त गम्भीर होती 
है और उसके निवारण के लिए अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करना आव- 
ज्यक होता है। साधनों का आवटत करते समय उत्पादकता, सामाजिक लाभ, तान्त्रिकताओं का 
अयन भौगोलिक स्थानीयक रण का चयन, क्षेत्र ($८०८०) का चयन, आय-वितरण एवं क्षेत्रीय 
सन्तुलन पर प्रभाव तथा विदेशी विनिमय के साधनों पर पडने वाले प्रभावों आदि का अध्ययन 
करने की आवश्यकता होती है। इस सभी लद्ष्यो की प्रति करने से कोई भी वितियोजत करने मे 
समर्थ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति मे योजना के मुख्य उद्देश्यों के आधार पर साधनों का 
विभिन्न परियोजताओ के लिए आवटत किया जाता है । उपलब्ध साधनों का आवटन अलग-अलग 
लक्ष्यों के आधार पर इस प्रकार करने का प्रयत्न किया जाता है कि एक ओर राष्ट्रीय उत्पादन में 
तीब्न गति से वृद्धि की जा सके और दूसरी ओर अथे व्यवस्था मे आय एवं अवसर वे असम्तुलनो 
को कम क्या जा सके। साधनों का आवंटन केवल आधिक विचारधाराओ पर ही नही होता, राज- 
नीतिक दबाव एवं सान्यताएँ भी साधनों के आवटन को प्रभावित करती है। साधनों का आवटन 

करते समय अन्य समस्त विश्लेषणो के साथ साथ विभिन्न विनियोजनों को सगतिता ([7ए७४ए९ा६ 
(०/भरधशा०9) पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न परियोजनाओ द्वारा अ्थ-व्यवस्था मे से 
जो आदाय (770(5) लिये जाते है एवं जो प्रदाय (00०७) प्रदान किये जाते है उनमे सगतितता 
स्थापित करना अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलन के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। विकासशील राष्ट्रो मे 
नियोजित विकास को गति भन्‍्द रहने का सबसे बडा कारण विनियोजन मे पर्याप्त समतिता की 
कमी होती है जिससे उत्पादन-कार्यक्रमों मे समग्र-ससय पर गतिरोध उत्पन्न होता है। साधनों के 
विभियोजन की सगतिता स्थापित करने हेतु विस्तृत आदाय-प्रदाय विश्लेषण करने की तकवीक 
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अपनायी जाती है और विनियोजन परियाजनाओं के आदायशदाय सम्बन्धी मैद्रिवस (॥॥) 
तैयार डिय जाते हैं । 
पूँजी-निर्माण का माप 

जाथिर प्रगति वा सूद्म अध्ययन बरस के जिए आपश्यव है वि कर्ब-व्यवस्था में गिसी 

विशिस्ट समय पर उपलत्ध पूंजी वे साथनों या माया जाय । राष्ट्रीय आय थे सूद्षम माप ने लिए 

भी उपनध पूँजी या मापना आवश्यय हाता हैं क्योत्रि प्र्तमान राष्ट्रीय स्वर को बनाये रखने हेलु 
बामान पृजी-स्वन्ध को वनाय रसता आवश्यक हाता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने हु बत 
मात्त पूँजी-रफन्‍्ध मे उद्धि वरन री आयश्यतता होती है । अप-पितसित लर्थ-व्यवस्थाओ थे निया 
जिस प्रियास से तिए पूँजी निमाण या सृद्म साप अत्यन्त आवश्यर द्वाता है कप्रोकि वित्ाय का 
गति बी दर का लय पृी पी उपलन्धि ते आधार पर निर्धारित हाता है । पूँजी निर्माण का माप 
बरतने का विए प्राय तिम्नविसित चार प्रिवयरिया वा उपयाग किया जाना है 

(!) फोपों बे सचय को अनुमान विधि (/००ए॥एौआ0०ा ०एी मात5 ४७॥००)-- 
डुग विधि तर अन्तंगत किसी निश्चित अरोयि में बचता वा अनुमान लगाया जाता हैं। ये बचें 
जब व्ययरथा से उत्पादय एव उपाग पर बख्बर से अनुमानित यी जाती हैं और इस अलर दा 
विवियाजन मान लिया जाता है । यह परिधि पद्ध ये सिद्धान्त पर आधारित है वि बचत विनियाग 
के यरावर होती है । इस विधि में कापा कर प्रयाह से आधार पर पूँणी निर्माण वा सापा जाता 

गौर उत्पादय एव गैर उत्पादत विनियाजन में मेद नहीं बिया जागा। अल्प-विकसित राप्ट्री मे यह 
परिधि व्यावहारिक नहीं हाती क्यावि इन राष्ट्रो म झत्पादत एन उपभाग वे पर्याप्त एवं विश्वसदीय 
अकिटे उपलत्ध नहीं हात हैं। टन अर्थ व्ययस्थाओं में गैर मौदििक क्षेत्र में बहुत से व्यवहार होते ने 
बारण उपभोग एप उत्पादन या अनुमाल लगाया बठिन हाता है । 

(2) उपन्रमों हारा किये गये व्यय की अनुसान-विधि--इस परिधि से किसी विशेष अवधि 
में विभिन्न उपग्रमी ([॥0८/970503) द्वारा जा पूँजीगत व्यय किय जाते हैं, उनरी गणना वी जाती 
है और दस स्यय ये याग का दस अवधि या पूँजी-निर्माण भागा जाता है। पूँजीगत व्ययों में यस्दों 
प्रमाधनों (20000) भयना एये अन्‍य निर्माणा पर उपग्रमों द्वारा जा व्यय विशिष्ट अवर्धि 
मे बिये जात हैं सम्मितित रहते है । इन स्थायी सम्पत्तियों ते श्रय मू्य वे अतिरिक्त इनवे याता* 
यात गढाई प्ैधानिवा एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्धित स्यय भी पूंजीगत व्यय में सम्मिदित बर ख्िये जात 
हैं। यह विधि भी दोपरद्दिन नहीं है क्याकि व्यय वी परिभाषा समान नहीं होती है । 

(3) पूंजी-स्कन्‍्ध की सूस्याशन-विधि--दस तिथि मे वर्ष सी प्रारम्भ एत्र अन्त में अर्थ 
व्यवस्था मे उपलब्ध पूँजी-स्वन्ध का मूयातन बर लिया जाता है और दन दानो मूययाकनों ये अन्तर 
में छात एय क्षप्रचतन की क्षातियाँ वा घटाकर व पे पूर्णी निमाणि या माप िया जाता है। पूजी 
स्पस्ध था भूयाउत बरते समय दोतों समयों ते मूय-स्तर वे अन्तर से समायाजन भी मर दिया 
जाता है। अप-विकसिन राष्ट्रों मे दस व्रिधि त उपयाग में भी कठिनाई होती है क्योवि विपणियों 
के व्रिश्तित ने होने के बारण पूंजी रपन्थ वा उचित सूग्याउन वरना सम्भव नद्वी होता है । 

(4) बस्तु प्रवाह विधि (0०0000॥9 7]098 १(८४४०१)--द्स विश्रि ते अस्तगंत बसी 
अब व्यवस्था में पूंजी निर्माण या साप बरने ये लिए अर्थन्‍्ययस्तरा से रिसी प्रिश्चिष्ट अरधि वी 
उपादित पूंजीगत वस्तुओं एवं आयातिए पूँजीगत पस्तुओं वा मूयातन विया जाता है कौर दस 
मूयाव्न मे से परिवारा यो बेजी गयी (तिप्रास-गृहों को छाहयर) एप निर्यात की गयी पूंजीगत 
बरपुआ वा मू यावन घटा दिया जाता हैं | इस प्रयार बिसी विशिष्ट कयधि गे अथ ब्यवस्था में 
प्रवेश बरन बाते पूँजी र्पन्ध का सूय ज्ञात हा जाता है । यह विधि ऐमे क्षप-त्रिवित राष्ट्रा वे 
जिए अधिक उपयुक्त है जा पूँजीगय प्रयाधनों बे जिए आयात पर निर्भर रहत है। दस विधि के 
ताज रे निर्माण था उचित अनुमान तभी गाया जा सकता है जब उत्पादकों एबं त्ितरवों वे 

- यावर वर्ष मे प्रारम्भ एवं अन्त से रबन्‍्य का समायाजन भी कर दिया जाय । 


दि 
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पूंजी-चिर्माण का उचित माप करने मे सबसे बडी कठिनाई यह होती है कि पूँजी में सम्मि- 
लित होने वाली सम्पत्तियों मे अत्यधिक विभिन्नदा होती है और एक प्रकार की तम्पत्ति में गुणात्मक 
भेद भी बहुत होते हैं जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्तियों का मूल्याकन करने में कठिनाई होती है! 
आधिक प्रगति में पूँजो-निर्माण का महत्व 

पूंजी-निर्माण का आर्थिक प्रगति की प्रत्निया मे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता हे क्योकि 

पूँजी-निर्माण के परिमाण पर राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय की वृद्धि की दर निर्भर रहती है। उत्पादव 
के विभिन्न घटको--भाकृतिक साधन, भूमि एवं श्रम- से भनुष्य द्वारा असोमित साजा में वृद्धि नहीं 
की जाती है। पूंजी के मनुष्यक्षत्त उत्पादन-घटक होने के कारण उस्ते मानव के प्रयासों से अस्लीमित 
मात्रा तक विस्तृत किया जा सकता है। भूमि एवं प्राकृतिक साधनों का परिमाण प्रोय स्थिर होता 
है और इनमे आवश्यकतानुरार बृद्धि करना सम्भव नही होता है। इसी प्रकार श्रम की मात्रा अथवा 
पूत्ति भी समाज की जनसख्या की सरचना एवं वातावरण पर निर्भेर रहती है । किसी भी निश्चित 
समय में किसी राष्ट्र मे जब उत्पादन के ये ठीनों घटक--भूमि, प्राकृतिक साथन एवं श्रम--सीमित 
रहते हैं तो आर्थिक प्रमति के लिए पूँजी ही ऐसा साधन बचता है जिसमे वृद्धि करके राष्ट्रीय 
उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । इस प्रकार किसी भी अ्थ॑-व्यवस्था की उत्पादन-क्षमता मे बुद्धि 
उसकी पूंजी-निर्माण मे वृद्धि करने की क्षमता पर मिभेर रहती है । दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते 
है कि उत्पादन-क्षमता की वृद्धि अर्थ-ब्यवस्था की चालू आय के उस अनुपात पर निर्भर रहती है 
जिगका पूँजी-निर्ाण के लिए उपयोग होता है। पूंजी-स्कर्ध का गुणात्मक तत्व भी अर्थ-व्यवस्था की 
उत्पादन-क्षमता को श्रभावित करता है। पूँजी-निर्माण उत्पादन-क्षमता को बढाने में निम्वबत्‌ योगदान 
प्रदान करता है 

(भ) पूँजी-निर्माण ह्वारा उत्पादन की जटिल विधियों का उपयोग करना प्रम्मव होता है। 
प्रत्येक उत्पादन की समस्त प्रक्रिया एक ही केन्द्र पर न होकर विभिन्न केन्द्रों पर की जाती है और 
प्रत्येक केन्द्र किसी वस्तु के केवल कुछ अशो का ही उत्पादन करता है। इस प्रकार उत्पादन मे 
विशिष्टीकरण का प्रादुर्भाव होता है और बडे वैमाने का उत्पादन सम्भव होता है । ऐसी परिस्थिति 
में उत्पादन की अ्विधि घुमाव-फिराददार होती है । इस धुमाव-फिरावदार उत्पादन-विधि मे प्रत्येक 
व्यवसाय की उत्पादन-क्षमता का विस्तार होना सम्भव होता है । 

(आ) पूँजी-मचय मे वृद्धि हो जाने से पूँजी का एक ओर गहन उपयोग होता है और दूरारी 
ओर पूँजी का विस्तार भी होता है । उपलब्ध पूंजी का अधिक लाभप्रद उपयोग करने के लिए 
जटिल यन्‍्त्रों एव विधियों का उपयोग करना आवश्यक होता है जो पूँजी का बडी मात्रा में उपयोग 
करके ही सम्भव हो सकता है क्योकि जटिल यतन्त्रों आदि को मूल लागत एवं सचालन-लागत दोनों 
ही अधिक होती है । इसके साथ ही पूँजो क्षी उपलब्धि मे वूद्धि होने पर पूँजी का उपयोग विभिन्न 
प्रकार के उत्पादतो पर क्यि7 जाता सम्भव होता है । इस प्रकार पूंजी-निर्माण द्वारा समस्त अर्च- 
व्यवस्था की गतिविधियों मे तीन्नता आती है और उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि द्वोती है । 

(३) बिनियोजन को वृद्धि से विकास का चक्त गतिशील होता है और राप्ट्रीय उत्पादन की 
वृद्धि का क्रम प्रारम्भ हो जाता है । जब विनियोजन-दर मे पर्याप्त बृद्धि हो जाती है तो इसके परि- 
णामस्वरूप एक ओर उत्पादक एवं पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होती है और दूसरी ओर जनसाधारण 
की व्य-शक्ति मे इृद्धि होती है। उत्पादक वस्तुओ की पूर्ति मे वृद्धि होने से नवीन कारखानों 
की स्थापना होती है और राष्ट्रीय उत्पादन से वृद्धि होती है । दूसरी ओर, जनसाधारण की क्रय- 
20220 09400030 40700 अजित होती है जिसके अनुरूप डत्पादन की क्रियाओं 

ट होती है | इस प्रकार विनियोजन की दृद्धि द्वारा 


हज ज़ियान्वित होने लगता है और अर्थ-व्यवस्था आधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर 
हो जाती है । 
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(६) तान्तिक प्रगति का लाभ उठान के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है । नवीन 
खास्निकताला वे लिए अधिक लागत बावे यस्‍्तों एवं प्रसाधनों की आवश्यकता तो होती ही है, साव 
ही इन तान्तिकतालं के लिए जिन उपरिव्यय-सुविधाओो (0४८7॥८७0 78०65) वी आवश्यकता 
हाती है उसके लिए अधिक पूँजी तरितियोजन ब्रावश्यक होता हैं। पूँजी-स्कन्य में यृद्धि होने से 
सेतीन तान्तिकताओं का बृहद स्वर पर उत्पादन हतु उपयाग क्या जाता है और फिर उपरिव्यय 
पूँजी का भी बढाया जाता है । इस प्रकार विकास कौ प्रक्रिया गतिशील द्वा जाती है | 

(() पूंजी स्कल्थ वी उपलि हाने पर नवीन नगरो का विकास एवं विस्तार होता है। 
इन नग्ररो मे उपरित्यय-सुविधाणा का विस्तार क्या जाता है। नवीन ओऔद्योगिक श्रमिक वर्ग का 
विस्तार हाता है जा तीवन वी सभी सुविधाआ वी माँग करता है । इस प्रकार उत्पादन के नवीन 
ज्यवसाया वे विस्तार + अवसरो में उद्धि हाती है जा आर्थिक प्रगति की गति का बढाते हैं । 

(>) पँजी-स्कन्प म उद्धि हान स मानवीय गुणों म सुधार होता है। मानव के प्रशित्षण, 
शिक्षा स्वास्थ्य, सामातिक सुरक्षा एवं कयाण की विस्तृत व्यवस्था वी जाती है जिससे मानव 
उत्पादन का जबिक कार्यकुशव घटक प्रनता है, उसने जीवन-स्तर में सुप्ार हाता है और वह अधिक 
दपभाग्य वस्तुओं की माँग करत लगता है जा और अधिक उत्पादन-यूद्धि का कारण बन जाती हैं। 

यद्यपि थार्थिर प्रगति म पूंजी महत्यपूण यागदान दती है परन्तु इसके कार्य मे क्ष्य धदवा 
का सहयाम॒ प्राप्त हान पर ही उत्पादन-क्षमता एय उत्पादन-पृद्धि हा सकती है। विकास वा प्रारम्मिक 
अयस्था म नवीन अभिनवा का व्यापारिक उपयाग करन हतु अधिक पूँजी की आवश्यकता हाती है 
परन्तु एक बार पंजीगत प्रसाधनों की व्यवस्था करन के पश्चान कम पूंजी वा उपयोग करके अवितर 
उत्पादन प्राप्त हा सकता है । यही कारण है कि अप विकसित एवं विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण 
की दरा मे अषत्रिक्ष जत्तर न हात हुए भी विकसित राष्ट्रों म राष्ट्रीय उत्पादन वी वृद्धिददर 
अधिक रहती है। पूँजी की उत्पादकता देश में उपलब्ध प्रशिज्ित श्रमिक-वर्ग पर भी निर्मर रहती है। 
जिस समाज मे मानव मे पूजी-व्रिनियोजन यडी माता म क्या जाता है, वहाँ पूँजी के मुत विनियोजन 
(प806 0650) स्‌ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हाती है । इस दृष्टिकोण से भी विकसित 
राष्ट्रा भ पूंजी की उत्पादकता अधिक रहती है क्योकि यहाँ के नागरिकों का तान्तिक स्तर एंवं ज्ञान 
जचा रहता है। 

अल्प-विकसित राण्ट्रो मे पूंजी-निर्माण 
अल्प विक्सिस राष्ट्रों मे पूंजी की अधिक आवश्यकता 

आर्थिक विक्रास द्वारा अल्प विकसित राष्ट्र जनसमुदाय के जीवन-स्तर में इतना सुधार 
करना चाहत हैँ कि वुछ काल दे अन्दर वे अन्य उिक्सित राष्ट्रों के जीयन-स्तर के समान हो सके | 
जीउन-स्तर की उद्धि हतु राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय स पर्याप्त दृद्धि हानी चाहिए और इस 
चद्धि बे! लिए पर्याप्त पूँणी का विनियोजन आवश्यक हाता है, अल्प विकसित राप्ट्रा मे राष्ट्राय 
आय भ प्रद्धि करने हतु प्राय अधिक पूँणी की आवश्यकता होती है क्याकि इस राप्ट्री में पूँजी एवं 
उनके द्वारा उत्पन हान वाली आय का अनुपात अधिक हाता है, जिसके निम्न विखित मूल कारण है 

() क्षत्प विकसित दाप्ट्र उपभाक्ता-वस्तुओ का उत्पादन अधिक कायकुशलता से कर स्वत 
हैं प्याकि उनमे श्रम का बाहुय तथा तास्तिक कुझलताओ वी कमी होती है। छोटे-छोटे बललो 
थी सहायता से उपमोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन सिनव्ययता से करना सम्मव होता है, परल्तु पँजी- 
गन वस्तुओं के उत्पादन के लिए न तो कुशल श्रम एवं विशेषज्ञ और न आवश्यक मशीन एवं बल 

इसके पास उपवध हाते हैं तिसके फतस्वरुप पूँजीगत परियोजनाओं की लागत अधिक और उनके 
द्वारा उपाजित आय कम हाती है । 


(2) अत्य विकसित राष्ट्रों में पूँती का अपव्यय मी अधिक होता है। कुशल श्रम वी स्यूनता 
होने के बारण जटिय यन्त्रा आदि का सचातित करने का कार्य अर्दध-दुशल श्रमिकों द्वारा कराया 
जाता है जिसके फतस्वरूप टत-फूट होती है| दूसरे, अनुभवहीनता वे फवस्वरूप बहूत से साधन 
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प्रयोगों पर व्यय हो जाठे हैं तथा उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूर्णतम उपयोग नही किया जाता है। 
मूमिग्नस्त साधनों, जैसे भूमि के उपजाऊपन तथा खनिय एव अन्य प्रकृतिदत्त सुविधाओं का पूर्णतम 
उपयोग नही किया जाता है। इसके साथ ही, विनियोजन के कार्यक्रम निर्धारित करते समय बहुत 
सी गम्भीर चूटियाँ भी होती हैं जिनमे वितियोजन का कुछ भाग आयोपाजन किये बिना ही नष्ट हो 
जाता है। अधिकतर साधनो का उपयोग परम्परागत उद्योगों एवं आथिक क्षियाओ भें किया जाता 
है जिसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्रो मे पूँजे की इतनी अधिकता हो जाती है कि उपव्यय होता है और 
अन्य क्षेत्रों मे पूंजी को कमी के कारण उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग नही हो पात्ता है। इन 
सभी कारणों के फलस्वरूप पिछडे हुए राष्ट्रो मे राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए अधिक पूंजी की 
आवश्यकता होती है । 


(3) अल्प विकसित राष्ट्रों मे पूंजी इसलिए कम उत्पादक होती है क्योकि इन राष्ट्रों में 
तान्त्रिकताओ एवं ज्ञान का विकास धीमी गति से होता है जबकि पूंजी की उत्पादकता तान्त्रिकताओं 
के निरन्तर सुधार पर निर्भर रहती है । यदि पूँजी क्षी नवीन तान्त्रिककाओ में वितियोजन के साथ-साथ 
उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए भी विनियोजन किया जाय तो अल्प विकसित राप्ट्रो मे बिकास 
की गति विकसित राष्ट्रों की तुलना मे अधिक दीब्र हो सकती है, परन्तु शिक्षा एवं प्रशिक्षण की 
व्यवस्था अल्पकाल मे उचित फल प्रदान नहीं कर सकती है और जब तक अल्प-विकसित राष्ट्रो मे 
तान्निकताओ के कुछ सुधार हा पाते हैं तव तक विकसित राष्ट्रो की दान्त्रकताओ मे और भी सुधार 
हो जाते है । विकसित राष्ट्रों मे पूंजी के विनियोजन मे वृद्धि किये बिना ही तान्त्रिकताओ के सुधार 
से वर्तमान पूंजी पर होने वाला उत्पादन बढाना सम्भव होता है । ऐसी परिस्थिति मे अल्प-विकसित 
राष्ट्र में पूंजी द्वारा आय मे वृद्धि कम ही रहती है । 

(4) पूँजी एवं आय का अनुपात अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षैत्रों मे अलग-अला होता है। 
जनोपयोगी व्यवस्थाओं (?९णण॥० एएशए/ एग0७7४85) मे पूँनी एवं आय का अनुपात कम 
होता है जबकि निर्माण सम्बन्धी क्रियाओ मे यह अनुपात अधिक होता है | इसके अतिरिक्त आर्थिक 
विकास के प्रारम्भिक काल मे पूंजी एवं आय का अनुपात कम रहता है क्योकि नवीन पूँजीगत 
परियोजनाओ से प्राप्त होने बाले लाम तुरन्त उपलब्ध न होकर दीर्घकाल मे प्राष्य होते है। 
जनोपयोगी सेवाओ के ध्यवसायों द्वारा भी दीघंकाल में इन्ही व्यवसायथों की उत्पादकता नहीं बढती, 
परन्तु इनफे सेवित जनसमुदाय की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है । कृषि के क्षेत्र में अल्प-बिकसित 
राष्ट्रो मे यन्त्रीकरण की अनुपस्थिति में पूँजी एव आय का अनुपात उद्योगों की तुलना में अधिक 
होता है। अत्प-विकमित राष्ट्रो मे गियोजित व्यवस्था के द्वारा विकास प्रारम्भ विया जाता है और 
कुछ जिकंतश, ज्षपपोणी सेवाओं, पूंकी-पचात परियोजनाओं तथा नवीन उच्योगो वी स्थापना को विशेष 
महत्व प्रदान किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों मे पूंजी एव आय का अनुपात अधिक होता है 
जिसके फलस्वरूप वाछनीय प्रगति की दर बनाये रखने के लिए अधिक अर्थ-साधनों को जुठावा 
पड़ता है । 

(5) अत्प-विकसित राष्ट्रो मे अर्थ-साधनो की कर्मी और श्रम-शशक्ति का बाहुल्‍य हौता है । 
ऐसी परिस्थिति मे पूंजी प्रधान विधियो के स्थान पर श्रम प्रधान तान्त्रिकताओं को प्राथमिकता दी 
जाती है। जिन परियोजनाओ मे श्रम-प्रधान विधियाँ उपयुक्त नही होती है उनमे ऐसी परियोजनाओं 
को अधिक महत्व दिया जाता है जिनमे पूँजी का उपयोग कम्र हो। इनको सचालित करने म चालू 
व्यय अधिक होता है और छाप्त अधिक होता है तथा इनका जीवनकाल भी कम होता है । इन 
परियोजनाओ का सचालन इसलिए किया जाता है क्योकि इनमे प्रारम्भिक विनियोजन कम होता है 
और राष्टू कब न्यून पूंजी के अपने साधनों के विकास का प्रारम्भ किया जाता है। परल्तु इन प्रारम्भिक 
कम विनियोजन वाली परियोजनाओं से चालू व्यय एवं ह्लास अधिक होने के कारण इनस्ले प्राप्त 
होने वाली शुद्ध जाय कम होती है | इस प्रकार पूँजी एवं आय का अनुपात जधिक रहता है । 
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उत्पादक क्रियाओं से विनियोजन कम होने के कारण 

उपयृक्त विवरण से स्पष्ट है कि अत्प-विकसित राष्ट्र में वियोजित विकास के लिए अधिक 
पूँजी की आवश्यकता होती है और विकसित राप्ट्रो के समान विकसित होने के लिए इन्हे अधिक 
पूँजी वा विनियोजन करता चाहिए परन्तु अल्प-विकसित राप्ट्रो मे उत्पादक क्रियाओं मे विनियोजन 

कम किया जाता है जिसके प्रमुख कारण निम्नवत होते है 

(अ) स्वभाव--जतसमुदाय नवीन तथा अपरिचित आशिक क्रियाओ के महत्व एव तीव्रता 
वी तुलना में परिचित एव प्राचीन काल से चली आ रही आधिक क्रियाओ को प्राथमिकता देते है। 
स्वभाव वा निर्माण अनेक कारणों वा परिणाम है। रवभाव का परिवर्तत इन अवस्थाओं मे 
परिवतंन वे पश्चात ही सम्भव है। रूढिवादी तथा पुराने टीति रिवाजों द्वारा नियत्ज्ित अर्थ 
व्यवस्था मे ही लोग अपना कल्याण समझते है तथा शिक्षा का अभाव, पैतृक रुआन, प्रोत्साहन की 
अनुपस्थिति आदि कारण विद्यमान रहते है । 

(आ) सीमित माँग---जनसमुदाय की आय अत्यन्त अल्प होने के कारण उनकी कय शक्ति 
भी अत्यन्त न्यून होती है ! साथ ही, कृपक तथा ग्रामीण श्रमिक आत्म निभरता पर विश्वास करते 
है । अपनी आवश्यक्ताओ को स्थानीय अपर्याष्त उत्पांदन द्वारा ही सन्तुप्ट कर लेने के कारण प्रच 
लित अवस्थाओ मे आत्म सन्तुष्टि की भावना की प्रबलता भी उनम पायी जाती है। निधनता के 
भरण न्यूम आवश्यकताएँ पूर्ण जीवन उनका ध्येय हो जाता है। इस प्रकार वस्तुओ की नवीब 
पूर्ति वो आवश्यक माँग प्राप्त होना कठिन होता है तथा दिजी साहसी मॉम उत्पन्न करने की जोखिम 
नहीं उठाना चाहता । 

(ह) श्रम की उत्पादन-क्षमता का असभाघ--अशिक्षा अज्ञानता, निवास का अस्वास्थ्यकर 
बातावरण गविशीलता का अभाव निम्न जीवन-स्तर, अपर्याप्त अपोपक भोजन एवं अन्य अति 
बायताएँ श्रमिक की काय क्षमता से ह्वास उत्पन्न करती है। परिणाम होता है श्रम की सस्ती एव 
सुगम उपलब्धि होने पर भी उत्पत्ति लागत का अधिक होना । 

(ई) आधारभूत सुविधाओ करी: थातापाति सचार जल की वितरण व्यवस्था, विद्युत 
शक्ति प्रदाय अधिकोषण अथवा साख सुविधाएँ आदि आधारभूत सुविधाओ की अनुपस्थिति के कारण 
साहमी का सम्भावित लाभ कम ही रहता है। लाभ की च्यूनता किसी उद्योग की ओर पूँजी के 
आकर्षण को नहीं अपितु उनकी उदासीनता (70ीथ८॥०७) को जाग्रत करती है। 

(छ) पोग्य साहसियों को कमौो--अल्प विकसित राष्ट्रो मं साहसी का कार्य अत्यन्त जोखिम 
पूर्ण होता है क्योकि वह तथ्यो एव ऑकड़ों से सवधा अनभिज्ञ रहता है। केवल अनुमान मात्र १९ 
आधारित किसी भी उद्यम का कल युग मे असफल होना अवश्यम्भावी है। अनुभव की अनुपस्थिति नये 
साहसों की ओर आऊर्षण उत्पन नहीं बरतो यद्यपि अल्प-विकसित राप्दो| मे साहसी को विकसित 
राष्ट्रो के अनुभवों का लाभ उपलब्ध है परन्तु आधुनिक युग मे साहसी को विभिन्न योग्यताओं तथी 
अनुभवों की आवश्यकता होती है । 

(ऊ) पूँजोगत बस्तुओ को अनुपलब्धि--नवीन उद्योग की स्थापना के लिए यत्त्रादि पूंजी- 
गत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो देश मे उपलब्ध नहीं होती और लगभग सभी बस्तुएँ 
विदेशों मे आयात करनी पडती है । इन वस्तुओ का मूल्य अधिक देना पडता है तथा बीमा एंव 
यातायात-ब्यय भी अत्यधिक होता है। साथ ही इन मशीनों को चलाने के लिए निपुण श्रमिक देश 
मे नहीं मिलते उनके हेतु भी विदेशों का मुँह जोहवा होता है। यह मुँहजोही अत्यधिक महेंगी 
सिद्ध हांती है। इन कारणोवश साहसी की लायत तथा जाखिम बढ़ जाती है। कभी-कभी तो कच्चे 
माल के लिए आयात पर ही निर्भर रहना पडता है। 

(ए) भ्रम को उपसब्धि तथा यतिशीलता--श्द्यपि जनसरया का घनत्व अधिक होते के कारण 
अ्षम की उपलब्धि पर्याप्त सुगम एबं सस्ती होती है किन्तु यह श्रम उद्योगों में कार्य करना परदे 
नही करता क्योवि इसे कारखानों के अस्वास्थ्यकर, सघन एवं डूपित वातावरण में नियमबद्ध एवं 
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अनुशासित परतन्त्र की भाति कार्ये करना होता है तथा उसे अपने परम्परागत एबं स्वच्छन्द निबास- 
स्थानों का परित्याग रुचिकर नहीं होता । श्षमिक-वर्ग अधिक आय के प्रलोभन पर भी अपने परिवार, 
ग्रामीण समाज तथा अपने यैतृक एवं परम्परागत व्यवसायों से दूर नहीं होना चाहता । यदि 
प्रिस्थितियोवश उसे उद्योगो में कार्य करने के लिए विवश होना पडा, तब वह अपने स्वभाव के 
परिवतेन हेतु समय-समय पर अपने पुराने व्यवसाय तथा समाज मे जाता है और इस प्रकार अल्प- 
विकसित राष्ट्रो मे औद्योगिक श्रम की महत्वपूर्ण समम्या अनुपस्थित होती है, जिसके कारण श्रम 
की कार्य क्षमता तथा उत्पादन-शक्ति कम रहती है! राहसी श्रम सम्बन्धी कठियाश्यों के कारण भी 
विनियोजन की ओर आकपपित नही होता है । 
अल्प-विकसित राष्ट्रो में पूंजी-निर्माण की दर 

विकसित राष्ट्रों मे अल्प-विकसित राष्ट्रों की तुलना में पूँजी निर्माण की दर अधिक रहती 
है । इसका प्रमुख कारण अल्प-विकसित राष्ट्रो मे उत्पादकता एवं बचत का स्यूम स्तर है! बचत 
की भात्रा उपभोग को स्थापित करके बढतों है और उपभोग को स्थापित करने की इच्छा सचित 
बचत पर उपलब्ध होने बाली आय अथवा ब्याज-दर पर निर्मर रहती है। दूसरी ओर विनियोजन 
का स्वर व्याज की दरो पर निर्मेर रहता है। पूँजी की सीमान्‍्त उत्पादकता एव बृद्धि-दर मे जितना 
अधिक अन्तर रहता है, उतना ही कऋधिक विनियोजग करने के लिए प्रोत्साहन होता है । बिकसित 
राष्ट्रों में बचत की मात्रा अधिक हु।ने तथा कुशल वित्तीय सस्थाओ द्वारा बचत को वितियोजन तक 
प्रभावित होने के कारण ब्याज की दर कम रहती है तथा तान्त्रिक सुधारों, श्रम की कुशलता, नवीन 
कच्चे मालों की खोज, विस्तृत बाजारों की उपलब्धि के कारण विनियोजन की भीमान्त उत्पादकता 
अधिक रहतो है जिसके फलस्वरूप विनियोजन की दर ऊेची रहती है । दुसरी ओर, अल्प-विकसित 
शप्ट्रो में व्यापक निर्धनता के कारण वपत कम होती है और उपलब्ध बचत को विनियोजन तक प्रचा- 
हित करने के लिए कुशल वित्तीय सस्थाएँ कम होने के कारण ब्याज कौ दर अधिक रहती है | इसके 
अतिरिक्त इन राष्ट्रो मे प्रभावशाली माँग कम होने, उत्पादत के घटकों के गतिशील न होने, अकुशल 
उत्पादन-विधियों एवं अकुशल श्रमिक-शक्ति आदि के कारण विनियोजन की सीमान्त उत्पादकता 
कम होती है। मे दोनो परिस्थितियाँ अल्प-विकसित राष्ट्रो मे विनियोजन की दर को कम रखने गे 
सहायक होती है । 

अल्प-विकप्तित राष्ट्रो मे इस प्रकार पूंजी-निर्माण का स्तर दो मूलभूत घटकों पर निर्भर 
रहता है--(अ) बचत का परिमाण एबं उपयुक्त वित्तीय सस्थाओं की उपस्थिति जो बचत प्राप्त 
करके विनियोजन तक प्रवाहित कर सकें, (आ) विस्तृत होने वाले बाजार की उपस्थिति । इन राष्ट्रो 
में उपभोग करने की इच्छा अधिक होती है परस्तु यह इच्छा जीवत की अनिवायंताओ तक रीमित 
जहूती है जिसके परिणामस्वरूप जनसल्या का अधिकतर भाग अनिवार्यताओो की वस्तुओ के उत्पादन 
में लगा रहता है । इन वस्तुओ के उत्पादन में पूंजी विनियोजन कस मात्रा में आवश्यक होता है 
और श्रम की उत्पादकता कम रहती है जिसके फलस्वरूप जनसाधारण के बहुत बडे भाग को कम 
आय प्राप्त होती है जो बचत का कम मात्रा मे निर्माण होने के कारण होती है । कम आय एवं कम 
बचत माँग के विस्तार को प्रतिबन्धित करती हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की माँग कग रहने 
के कारण अधिक विनियोजन के लिए शत्साहन नही रहता है। आज के कुछ विकत्तित राष्ट्र भी 
इस परिस्थिति से होकर ग्रुजर चुके हैं परन्तु उन्हे विस्तृत विदेशी बाजारों (अपने उपनिवेश्ञों आदि 
मे) का लाभ उपलब्ध था जिससे वे अपनी आथिक प्रगति का निर्वाहे कर सके परन्तु वर्तमान परि- 
स्थितियों मे अत्प-विक्रसित राष्ट्रो को अपने निर्यात से विस्तार करना सम्भव नहीं है क्योकि विक- 
सित राप्ट्रो के साथ उन्हें कठोर प्रतिह्पर्दा का सामना करना पडता है । 

उपयुक्त विचीय सस्थाओ की कमी के कारण अल्प-विकसित राप्ट्रो दी उपलब्ध न्यून बचत 
का भो उचित वितियोजन नहीं हो पाता है । देश के विभिन्न क्षेत्रों मे ब्याज की दरो में विशभिन्नता 
पायी जाती है। ऐसे साहसी-वर्ग की भी कमी होती है जो नवीन व्यवसायो एवं उत्पादक क्रियाओं 
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में विनियोजन कर सके । यही कारण है कि इन राष्ट्रो मं बचत का अधिकतर भाग भूमि, भूमिगत 
जायदाद, सटूटा, टिकाऊ उपभोक्ता-वस्तुओ, विदेशी विदिमय, विशाल भवनो, विलासिता की वस्तुओ, 
विदेशी भ्रमण एवं प्रदर्शवात्मक क्रियाओं में विनियोजित किया जाता है जिससे राष्ट्रीय आय की 
निरत्तर वृद्धि सम्भव नहीं होती है । निम्बाकित तालिका में विकसित एवं अल्प-विकेसित राष्ट्रो की 
पूँंजी-निर्माण की दर प्रदर्शित की गयी है 


तालिका 0--विभिन्‍न राष्ट्रों में सकल पूंजी-निर्माण 





क्षेत्र सकल पूंजो-निर्माण का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत 

972. 973 974 

। विकासशील देश 22: 2]4 2] 9 

2 अफ्रीकी देश (सहारा के दक्षिण मे) 9] 9 6 ॥87 

3 लेटिन अमेरिका और कैरेवियन देश 24 2]6 23 5 

4. पूर्व-एशिया और प्रशान्त 22 2 23 5 270 

5 मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका 20 6 203 8 4 

6 दक्षिण एशिया ]78 86 3 ]5 6 
7 भूमध्यसागरीय अधिक 

विकसित राष्ट्र 236 24 4 242 

8 ओद्योगिक राष्ट्र 23 4 24 4 22 3 





उपर्युक्त तालिका स यह स्पष्ट है कि अत्प विकसित राष्ट्रो मे पूजी-निर्माण की दर विकप्तित 
राष्ट्रो की तुलना मे लगभग कम है । पूंजी निर्माण की दर औद्योगिक राष्ट्रों (जिनमे कनाडा, सुक्त 
राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, आस्ट्रेलिया, जापान न्यूजीलेण्ड एवं दक्षिण अफ्रीका सस्मि- 
लित है) में विकासशील राषप्ट्रो (जिनमे अत्जीरिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण रोडेशिया, 
सूडान, तजानिया आदि सम्मिलित है) की तुलना मे 3; से 4% अधिक है। दक्षिण यूरोप के 
राष्ट्री--साइग्रस, ग्रीस पुर्तंगाल, टर्की, यूगोस्लाविया, स्पेन आदि--मे पूंजी-निर्माण की दर अन्य सभी 
राष्ट्रो की तुलना में सर्वाधिक है । दूसरी ओर, दक्षिणी एशिया में जिसमें बगला देश, बर्मा, भारत, 
पाकिस्तान और श्रीलका सम्मिलित है पूंजी-निर्माण की दर अन्य सभी राष्ट्रो की तुलना में कम है। 

अल्प-विकसित राष्ट्रों मे पूंजी-निर्माण में वृद्धि करने के उपाय 

अल्प-विवसित राष्ट्रो मे जनसख्या-शृद्धि की दर ऊंची होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में 
सुदृढ प्रगति करने के लिए विनियोजन की दर मे पर्याप्त वृद्धि करता आवश्यक होता है क्योकि 
बढती हुई जनसण्या उत्पादन की सामान्य वृद्धि का उपभोग कर डालती है और विनियोजन में 
विशेष वृद्धि करने हेतु साधत उपलब्ध नही हो पाते है । पूँजी-निर्माण मे असाधारण थूद्धि करके ही 
उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय मे पर्याप्त वृद्धि हो जाती है । जनसाधारण 
की आय में पर्याप्त वृद्धि होने पर ही बचत को बढाना सम्भव हो सकता है और विनियोजन-ूद्धि 
को निरन्तरता प्रदान हो सकती है। बचत वी मात्रा मे वृद्धि उत्पादन-बृद्धि के अतिरिक्त उपभोग के 
स्तर को कम करके भी की जा सकती है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे विनियोजन की दर को 
चढाने के लिए र्थ-व्यवस्था मे उपलब्ध साधन पर्याप्त न होने के कारण विदेशी पूंजी का उपयोग 
किया जाता है । अल्प-विकसित राष्ट्रों मे उपभोग के वतंसान स्तर को और कम करना सम्भव नहीं 
होता बयोकि यह स्तर पहले से ही अत्यन्त न्‍्यून होता है और देश की मरकार द्वारा राजनीतिक 
एवं कल्याण सम्बन्धी विचारधाराओं के कारण इसे और कम नही किया जा सकता है । दूसरी ओर, 
पूंजी निर्माण की दर मे वृद्धि करने के लिए विदेशी पूँजी का उपयोग अपरिमित मात्रा भें नहीं हो 
सकता है क्योकि विदेशी पूंजी प्राय ऋणो के रूप मे मिलती है जिसकी ब्याज आदि की लागत अधिक 
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होती है और ब्याज एवं मृलधत का शोधन करने के लिए विदेशी विभिमय की आवश्यकता 
होती है जिसका पर्याप्त अर्जन करवा अल्प-विकसित राष्ट्रो को अत्यन्त कठिन होता है | इसके अति- 
रिक्त विदेशी पूँनी की उपलब्धि विश्चित नही रहती और उसके साथ राजनीतिक एवं आ्िक शर्ते 
लगी रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों मे अल्प-विकसित राष्ट्रो को अपने आधिक पुनरुत्यान के लिए 
अपने ही साधनों पर प्राय विभेर रहना पड़ता है । इन राष्ट्रो मे पूंजी-मिर्माप की बृद्धि के बिए 
विम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जा सकती है 

() विद्यमान उत्पादन-क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग--अर्थ-व्यवस्था मे विद्यमान क्षमता का 
पूर्णतमर उपयोग करने के लिए आवश्यक सुविधाओ की व्यवस्था की जाती चाहिए । अत्प-विकास का 
सबसे प्रमुख कारण अल्प-विकसित अर्प-व्यवस्थाओ मे उत्पादन के विभिन्न घटको का तुटिपूर्ण राम्मि- 
श्रण होता है । वर्तेमान पूँजी-स्कन्ध का पूर्णतया उपयोग इसलिए नही हो पाता है कि इन देशो में 
कुशल श्रम एव प्रबन्ध की पर्याप्त उपलब्धि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त विपणि-अपू्णताओं 
(0०7८९ ॥79फ०४/९०४०७५) के कारण उत्पादन के उपलब्ध घटको का पूर्णतम उपयोग करना सम्भव 
नहीं होता है । अत्प-विकसित भर्थ-व्यवस्थाओ को एक वडी विशेषता यह है कि इनमे पूँजी की 

हीनता और उपलब्ध पूंजी-स्कन्ध का आशिक उपयोग दोनो एक साथ पाये जाते है । पँजी उत्पादन 
का एक घटक होती है और उसका उत्पादक उपयोग करने के लिए उत्पादन के अन्य सहायक घटकों 
का पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होना आवश्यक होता है | यह बात उत्पादत में अन्य घटकों पर भी 
चागू होती है । ऐसी परिस्थिति से उत्पादन के घठको के वर्तमान राम्मिश्रण रो पर्याप्त समायोजन 
करके उत्पादन मे वृद्धि करना सम्भव हो सकता है और इसके लिए विनियोजन मे विशेष वृद्धि करने 
की आवश्यकता नहीं होती है। 

(2) कुशल तान्त्रिकताओं का उपयोग--अर्थ-ब्यवस्था मे सुधरी हुई तान्त्रिकताओ का 
विस्तृत उपयोग करके श्रम की उत्पादकता बढायी जा सकती है और देश की अर्थ-व्यवस्था के वास्त- 
विक साधनों का कम उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। नवीन तान्त्रिक- 
ताओ का उपयोग करने के लिए इन तान्निकताओं को विदेशों से लेता आवश्यक हो सकता है और 
इनके उपयोग के लिए विदेशी पूंजीगत प्रसाधनों एव तान्त्रिक ज्ञान की आवश्यकता होती है | इसके 
अतिरिक्त इन तान्त्रिकताओं के अनुकूल आधिक एवं सामाजिक समस्याओं का निर्माण भी आवश्यक 
होता है। इस राब कार्य मे विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है । 

(3) श्रम-शक्ति का अधिकतम उपयोग--अल्प-विकसित एवं विकसित राष्ट्रो के श्रम की 
उत्पादकता के अन्तर के प्रमुख कारण विकसित राष्ट्रों के कुशल पूंजीगत प्रसाधन एबं तान्त्रिकता 
हैं। परन्तु अल्प-विकसित राप्ट्रो में श्रम का सीमित ज्ञान एवं शिक्षा तथा अधिक परिश्रम से कार्य 
न करने की इच्छा भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। श्रम की उत्पादकता बढाने के लिए 
अल्प-विकसित राष्ट्रो मे समाज-सेवाओ, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा एव वैज्ञानिक तथा तास्तिक अनुसन्धान 
में बडी मात्रा मे वितियोजद करने की आवश्यकता है। परन्तु कृषि, लघु उद्योगो, निर्माण आदि मे 
श्रम की उत्पादकता मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती हू यदि श्रमिक अपने कतंव्यों के प्रति अधिक जाग- 
रूक हो और अपता कार्य अधिक परिश्रम एवं ईमानदारी से करने के लिए उद्यत हो । 

(4) साहसिक क्रियाओ का विस्तार--पूँजी-निर्माण की दृद्धि में साहसिक क्रियाओं का 
महत्वपूर्ण स्थाव होता है क्योकि साहसी ही वह शक्ति होती है जो उत्पादन के विभिन्न घटको को 

एकत्रित करवे उत्पादन-क्ियाओ का विस्तार करता है । साहसिक क्रियाओं का विस्तार करने के 
लिए कुशल वित्तीय सस्थाओ की स्थापना तथा साहतधियो के प्रोत्साहन के अनुकूल आर्थिक नोति का 
सचालन आवश्यक होता है । 

(5) विदेशी सहायता एवं विदेशी व्यापार--आधुतिक युग से पूंजी-निर्माण की प्रविधि मे 
विदेशी सहायता एव विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्व है। कोई भी देश पूँजी-प्रसाधनो को 
विदेशों से आयात किये विता अपने उत्पादन एवं उसादन-क्षमता मे पर्याप्त वृद्धि नही कर सकता 
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है । विदेशी आयात के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है जिसका अर्जेन अल्पकाल में 
विदेशी सहायता से और अस्तिम रूप मे विदेशी व्यापार द्वारा ही सम्भव हो सकता है। ऐसी वस्तुओं 
का निर्यात बढ़ाकर, जिनका निर्यात न होने पर देश मे उपभोग हो जाने की सम्भावना हो, जबकि 
विदेशी विनिमय का अर्जन क्या जाता है तो यह आन्तरिक बचत की वृद्धि का साधन हो जाता है 
और इसके द्वारा पूंजीगत प्रसाधन एवं तास्त्रिक ज्ञान आयात करके उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि हो 
सकती है जिससे पूंजी-निर्माण की प्रक्रिया को गतिशील किया जा सकता है । 

(6) आन्तरिक बचत से धृद्धि--इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि पूंजी- 
निर्माण मे वृद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ साधन आन्तरिक बचत होता है। आन्तरिक बचत में वृद्धि 
करने के लिए जो वायंवाहियाँ की जा सकती है, उनका विवरण बचत के सन्दर्भ मे दिया जा चुका 
है । परन्तु व्यक्तिगत बचत को बढाने के लिए विशेष कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। व्यक्तिगत 
बचत को बढाने हेतु समाज मे व्यावसायिक गतिशीलता बढाने की सुविधाओं का विस्तार होना 
चाहिए जिससे जनमाधारण नवीन व्यवसायों को प्रारम्भ करने हेतु बचत द्वारा आवश्यक साधन 
एकत्रित करने को उद्यत रहे | बचत करने वी इच्छा समाज क्के विभिन्न वर्गों के तुलनात्मक आय- 
स्तर पर भी निर्भर रहती है। मनुष्य के उपभोग पर प्रदर्शन-प्रवृत्ति का विशेय प्रभाव पद है 
अर्थात्‌ वह अपने आसपास के उपभोग का जो स्तर देखता है, उसके अनुकूल उपभोग स्वय भी 
करना चाहता है । ऐसी परिस्थिति मे बचत की इच्छा बढ़ाने के लिए अधिक आय पाने वाले वर्गों 
के उपभोग को प्रतिबन्धित करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार तरल सम्पत्तियों के संचंय से 
उपभोग की इच्छा बढती है | यदि नागरिक मे वित्तीय सस्धाओ के प्रति विश्वास हो तो वे अपनी 
बचत को तरल रखने के लिए कम इच्छुक होते हैं । बचत करने की इच्छा देश की राजनीतिक 
सुदृढ़ता एवं मूल्य-स्तर पर भी निर्भर रहती है । 

(7) वित्तोप सस्थाओ का विस्तार---पूँजी-निर्माण-प्रक्रिया मे वित्तीय सस्थाओ का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान होता है | वचत एवं वित्तियोजन दोनो ही प्रक्रियाएँ वित्तीय भ्रस्थाओं द्वारा सचालित 
फी जाती है। वित्तीय सस्थाओ का कुशल सचालन एवं उनका विस्तार आर्थिक गतिविधि मे गति" 
शौलता लाता है। जनसाधारण का जितना अधिक विश्वास वित्तीय सस्थाओ मे होता है उतना ही 
बचत एवं विनियोजन मे वृद्धि होती है । व्यापारिक बैक, औद्योगिक बैक, विनियोजन-प्रन्यास, बीमा 
कम्पत्तियाँ, साख सहकारी ससस्‍्थाएँ आदि वित्तीय सस्थाएँ पूंजी-निर्माण का मुलाधार होती है। जापान 
एवं पश्चिम जर्मनी के आथिक विकास के इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ईंत देशों की 
आधिक प्रगति में विकसित एवं व्यापक वित्तीय सस्थाओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 

(8) अदृश्य बेरोजगारी एवं पूंजी-निर्माण--नक्से ने इस विधार को प्रतिपादित किया कि 
अल्प-विकसित राष्ट्रों की अदृश्य बेरोजगार-प्राप्त श्रम-शक्ति पूँजी-निर्माण का सम्भावित साधन होती 
है | उनके अनुसार अदृश्य वेरोजगार-प्राप्त श्रम भे निम्नलिखित लक्षण होते है 

(अ) इस श्रम की सोमान्‍्त उत्पादकता शून्य होती है अर्थात्‌ इनको यदि इनके व्यवसायों से 
हटा लिया जाय तो व्यवसाय के उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है । 

(आ) अदृश्य वेरोजगार श्रम मे प्राय परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं और भजदूरी 
पाने वाला श्रमिक-वर्ग इसमे नहीं आता है। 

(इ) इस भ्रम की कोई व्यक्तिगव पहचान नहीं हो सकती है क्योकि इसका उल्लेस वेरोज- 
गार श्रम में नही किया जाता है। 

(ई) यह श्रम मौसमी बेरोजगार श्रम से भिन्न होता है। मौसमी बेरोजगार श्रम जलवायु 
के परिवर्तेन के कारण वर्य के किसी विशेष काल मे ही उद्दित होता है । 

(उ) अदृश्य बेरोजगार उद्योग-प्रधान राप्ट्रो के औद्योगिक वेरोजगार से भिन्न होता है। 

विकसित राष्ट्रो मे औद्योगिक बेरोजगार श्रम अस्थायी रूप से अपने वेरोजगारी बे काल में अन्य 
छोटे छोटे बाय करता है और जैसे हो औद्योगिक वम्तुओ की मांग में वृद्धि होती है, यह अपने पुराने 
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उद्योगो को चला जाता है। दूसरी ओर, अल्प-विकस्चित राष्ट्र मे अदृश्य बेरोजगार, श्रम-शक्ति की 
बाहुल्‍यता के कारण, स्थायी रूप से अपने पारिवारिक व्यवसायो, विशेषकर कृषि मे लगा रहता है । 
अत्प-विकसित राप्ट्रो मे समस्त श्वम-शक्ति का लगभग 25% भाग अदृश्य बेरोजगार होता 
है। नकसे के अनुमानानुसार दक्षिण-पूर्व यूरोप में अदृश्य बेरोजगारों का परिमाण 75% से 20% 
और दक्षिण-पुर्व एशिया मे यह्‌ परिमाण लगभग 30% है। बक्से के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का 
अतिरिक्त भ्रम बचत का अदृश्य स्म्भावित साधन होता है। इस मान्यता को एक उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट किया जा सकता है ! माव लिया कि कली प्रामीण समाज में 700 श्रमिक्रों को रोबगार 
प्राप्त है, जितमे से 25 श्रमिक आवश्यकता से अधिक हैं अर्थात्‌ 00 श्रमिकों द्वारा जितनी मात्रा 
उत्पादित की जाती है, उतनी हीं 75 श्रमिकफो द्वारा की जा सकती है । स्पष्टीकरण को सरल करने 
के लिए यह भी मान लेते हैं कि 00 श्रमिक जो उत्पादन करते, वह समम्त उत्पादन ये 00 
अमिक उपभोग कर लेते है । अब यदि 25 श्रमिको को हटाकर किनन्‍्ही पूँजी-परियोजनाओं गे लगा 
दिया जाय भौर बचे हुए 75 श्रमिको का उपभोग-स्तर पहले के समान ही रहे तो हटे हुए श्रमिको 
द्वारा उपभोग होने वाले उत्पादन का हस्तान्तरण नवीन व्यवसायों मे किया जा सकता है और हटे 
हुए श्रमिक इसका उपभोग नवीत व्यवसायों मे कार्य करते हुए कर सकते हैं । इस प्रकार इन हटे 
हुए श्रमिकों द्वारा जो पूँजी-प्रसाघग उत्पादित किये जायेगे, उनके द्वारा अर्थ-व्यवस्था की पूँजी मे 
शुद्ध वृद्धि होगी । इस परिस्थिति मे ग्रामीण क्षेत्र के कुल उपभोग मे कमी होगी परन्तु प्रति व्यक्ति 
उपभोग स्तर यथावत्‌ रहेगा और बिनियोजन-स्तर मे उपभोग-स्तर को कम किये बिना ही वृद्धि हो 
सकेगी । 
अतिरिक्त श्रम के पूंजी-अनुदान की मात्रा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोग-स्तर की स्थिरला पर 
निर्भर रहेगी । यदि ग्रामीण क्षेत्र भे रह जाने वाले श्रमिक-बर्ग का उपभोग-स्तर बढ़ जाता है और 
हस्तान्तरित हुए श्रमिकों का भी उपभोग-स्तर वढ जाय तो बचत एवं विनियोजन की सम्भावित 
चूद्धि में कमी हो जायेगी । दूसरी ओर, हस्तान्तरित श्रमिकों को पूंजी-परियोजनाओ मे कार्य देने के 
लिए यदि कुछ लागत पूंजीग्रत प्रसाधनों के ऊपर व्यय करनी पडे तो इस लागत से भी बचत एवं 
विवियोजन की सस्भावित वृद्धि कम हो जायेगी । इस प्रकार अदृश्य वेरोजगार श्रम द्वारा पूंणी- 
निर्माण हेतु अधिकतम अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोग-स्तर को कृषकों पर 
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाकर तथा कठोर भूमि-कर द्वारा बढ़ने से रोकना आवश्यक होगा। 
हस्तान्तरित श्रमिकों को आवश्यक ओजार एव उत्पादन के साधन प्रदान करने हेतु पर्याप्त वित्तीय 
साधन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । 
नवतें के अनुसार श्रम को पूँजी-निर्माण के साधत के रूप में उपयोग करन को मसात्यता 
सिद्धान्त रूप से उचित प्रतीत होती है परन्तु इसमे निम्नलिखित व्यावहारिक परिसीमाएँ है 
(व) राज्य के पास श्रम एवं खाद्यान्नो के यातायात तथा अतिरिक्त श्रम को कार्य प्रदान 
करने हेलु किये जाने वाले पूंजी-विनियोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन होने चाहिए । यदि अति- 
रिक्त श्रम को कार्य देने वाली परियोजवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के समीप ही स्थापित किया जाय 
तो यातायात की लागत कमर हो सकती है परन्तु इनकी सचावन-लागत उत्पादन के अनुपात में 
अधिक हो जायेगी ! इसके अतिरिक्त श्रमिको को उनके परम्परागत व्यवसायों एवं निवास-स्थानों से 
हटाना भी कठिन होगा जब तक कि उन्हे आकर्षक मजदूरी-दर एवं अन्य सुविधाएँप्रदान न की जायें। 
इन आयोजनो की व्यवस्था रे नवीन विनियोजन की कुल लागत मे वृद्धि हो जायेगी और डत्यादव 
अनाथिक हो सकता है। 
हि (आ) अल्प विकसित राष्ट्रो मे नवीन परियोजनाओ के निर्माण हेतु एव. उपभोग-स्तर को 
बटने से रोकने के लिए करारोपण करना अत्यल्त कठिन होता है क्योकि इन राष्ट्रों का करअशा- 
सन अक्रुशल होता है और ग्रामीण समाज वर कर-भार बढने से राजनीतिक समस्याएँ उदय होती 
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हैं । राज्य द्वारा जतिरिक्त श्रम को ग्रामीण क्षेत्रों से हटाने के प्रयासों का भी ग्रामोघ समाज छा 
सामाजिक एवं परम्परागत विचारों के आधार पर विरोध क्या जाता है । 

(द) अतिरिक्त श्रम जपत जन्म-स्थानों से जपनी सावात्मक विचारधारानों के कारप वेंबा 
रहता है और उनक्ते कुछ भी भाग को वित्तीय एवं जन्य ध्रोत्साहनो द्वारा नवीन व्यवसापों में लाना 
सम्नव नहीं होता हैं । बह री सम्भावना है कि हस्तान्तरित होने दाले श्रम में वे लोग हीं सम्मि- 
लित हो जो अत्यन्त नि्घंन हो जौर दिनका उपनभोग-स्तर जत्यत्त न्यून हो । इस प्रकार हस्तान्तरित 
श्रम से ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग की बचत स्यून मात्रा में होगी और सम्मावित बचत इसके अनुरूप 
हाने के कारण जत्यन्त कम हागी | अतिरिक्त श्रम के हस्तान्तरण से उत्पादन में कमी होता भी 
सम्भव हा सकता है क्याहि जब तक ब्रामीण जनसमूह के उपभोग-म्तर में वृद्धि नही की जाती है, 
वह उत्पादन के वर्तमान स्तर का वडाये रखते में असमर्य हा सकता है । 

(६) जब जतिरिक्त श्रम का ग्रामीण क्षेत्रों ख नयरो में हस्तान्तरित क्या जाता है तो नाथ 
रिक जीवन का प्रभाव उस पर पड़ना अवश्यस्मादी होता है और यह सान लेना उचित प्रतीठ वही 
हावा कि हस्तान्तरित श्रम अपने पुराने उपमोग-स्तर को हो बताये रखेगा । इस श्रम की उपभोग 
करन की उच्छा ज्पिक होगी जा जाय-बुद्धि के साथ-साथ बदली जायेगी और सम्मावित बचत को 
कम कर दगी। 

(उ) ग्रामीण छोव्रों से हस्तान्तरित होने वाले श्रमिक-वर्ग में उत्पादकता के गुणी का अभाव 
हाता है। उन्हे नवीन ब्यवसाया में लगाने के फठस्वरूप गहन प्रशिक्षण एवं निरीक्षण वी आवरयक्ता 
होगी और इनते द्वारा उत्पादन भी कम मात्रा से क्या जायेगा। हस्ताल्तरित होने वाले श्ररु मे 
प्राय ऐसे लोग सम्मिलित होंगे जितक्की उत्पादन-योग्यवा औसत से कम्र होगी और इतके द्वारा 
अपिक उत्पादकता वी सम्भावना करना उचित नहीं होगा । इत श्रमिक्रो को जठिल पूँजी-मायना 
के उत्पादन के लिए उपयोग करना छम्मद नहीं होण थौर यदि उनकी योग्यता एवं क्षमता क 
जनुमार व्यवसायों में रोजगार प्रदान क्या जाय तो बअर्च-ब्यवस्था को जिन पूंजीगत प्रसाधनों वी 
आवश्यकता हागी, उनका उत्पादन सम्मव नहीं हो सक्ेणा और आधिक प्रगति की गति को वीहठा 
प्रदान करना सम्मव नहीं होगा । 

अदृश्य बेरोजगारी का उपयोग पूँजी-निर्माण हेतु करने में उपर्यक्त व्यावहारिक परिमीमाएँ 
होते हुए भी इस श्रम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक होता है। विक्रास के प्रारम्भिक 
काल मे बर्येव्यवस्था के विद्यमान साथतों का ही पूर्णतम उपयोग करने की आवश्यकता होती है 
और बदृश्य वेरोजगार भी उत्पादन का एक घठक् होता है जिसका पूर्णतम उपयोग करने विद्ञात 
के तिए योगदान प्राप्त किया जा सकता है। 

भारत में पूर्जी-निर्माण मर 
मारत में अन्य जचय-विकसित राष्ट्रों के समान विनियोजन मे पर्वाप्त वृद्धि जादी नहीं रही 
है। नियोजन-कात के पूर्व के तीन दर्षों में (अर्यात्‌ 948-49, 949-50 तथा 950-5] मं) 
समस्त विनियोजन राष्ट्रीय आब का लगनय 5 5% था । प्रथम तीन याजनाओं में सुद्ध आन्तरितत 
बचत एवं शुद्ध आन्‍्तरिक पूंजी निर्माण में निरन्तर वृद्धि होती रही । दितीय तथा तृतीय योजना 
के दस दर्यों मे 960-6] के मूल्यो पर कुल विनियोजन में 72 6% की साथारण वापिक्त वृद्धि हु । 
966 67 वर्ष में विनियोगन का याप्ट्रीय बाय से बनुप्रव चानू एवं बाजार दोनो ही मुल्यो पर सवा 
घिक रहा। परन्तु 967 68 के दाद के पाँच वर्षों में वास्तविक शुद्ध वितियोजन की राशि !9 66-67 
वर्ष में भी कस रहे ४ उत पाँच वर्षों मं (!967-68 से 2977-72) वास्तविक बिवियोदनत की वार्पिज 
जूडि-दर 3 % रही, जबकि दससे पूप के दशक में यह वृद्धिदर 2 6% थी। 966-67 में ड़ 
जाखरिक बचत एव पूँदी-निर्माप शुद्ध राष्ट्रीय उसाइन का क्मशा 2 96% एवं 45 529 था। 
966-67 के पक्चात 970-7] तक छुद्ध आन्वरिक बचत एवं पूंजी निर्माण को दर नया 
कम हातों सक्मी अबदा 966-67 के स्तर पर ही बनी रही । 
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97-72 के पश्चात बिनियोजन एवं बचत की दर में सामान्य वृद्धि होती रही है और 
विनियोजन का राष्ट्रीय उत्पादन से भ्रतिशत 72 से 5% तक और शुद्ध जान्तरिक बंचत का 
राष्ट्रीय उत्पादन से प्रत्तिशत 2 से ।4% तक बना रहा। 955-56 से 966-67 के !] बर्षों 
में पूँजी-निर्माण के अन्तर्गत स्थायी सम्पत्तियों में प्रति व [2% की वृद्धि हुई, जबकि [966-67 के 
बाद के दस यर्षों मे स्थायी सम्पत्तियों मे 2% प्रति वर्ष की ही वृद्धि हुई । 7966-67 के वाद के 
दशक मे पूंजी निर्माण में स्थायी सम्पत्तियों की तुलता मे कच्चे साल एवं अद्धें-निरमित वस्तुओं के 
स्कन्ध में अधिक वृद्धि हुई । पूँजी-निर्माण के तत्वों मे यह परिवर्तेत तियोजन की व्यूह-रचता (899- 
4689) में कोई मूलभूत परिवर्तन के कारण उदय नहीं हुआ बल्कि गत दशक में भौतिक एवं 
वित्तीय साधनो का विस्तृत विश्लेषण करके समन्वित योजना का निर्माण न होने के कारण पूँजी- 
निर्माण के तत्वों में परिवर्तत आया । 974-75 से 978-79 की पाँचवी योजता की प्रस्ताबित 
रूपरेखा जो 973 में पहली बार प्रकाशित की गयी, भारत की सभी योजनाओं की तुलना में 
सर्वाधिक व्यवस्थित थ्रोजना थी, परन्तु इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका और पाँचवी योजना 
की लगभग आधी अवधि समाप्त होने के बाद पाँचवी योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार हो सकी। 
इस अन्तिम रूपरेखा मे वास्तविक विनियोजन से लगभग 26% की कमी कर दी गयी और साने- 
जनिक क्षेत के वास्तविक विनियोजन में 27% की कमी कर दी ग्रयी ) गत दशक मे पूँजी-निर्माण 
में स्थायी सम्पत्तियों का अश कम होने का प्रमुष कारण इस प्रकार योजना का व्यवस्थित एव 
समन्वित निर्माण एवं क्रियान्वयन न करना रहा है । यद्यपि तृतीय योजना के अन्त तक औद्योगिक 
द्ीत्र में उत्पादन-क्षमता से तेजी से वृद्धि हुई परन्तु इस उत्पादन-क्षमता का पूर्णतया उपयोग इस- 
लिए भी नही किया जा सका कि अरथ-व्यवस्था मे चौथी और पाँचवी योजनूत मेँ इस उत्पादव-क्षमता 
का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त विनियोजन नही किया ग्रया । पूंजी-निर्माण मे स्थायी सम्पत्तियो 
का अश क्रय होने का कारण कृपि-क्षेत्र मे अधिक विनियोजन करना भी नही रहा है। $पि-क्षेत्र के 
विभियोजन दूद्धि की पूर्ति अव-सरचता के विनियोजन में कुछ कमी करके की उायी और तिर्माण-्षेत्र 
मे बिनियोजन मे कोई कमी नही की गयी) दूसरी ओर, पूंची-निर्माण मे रथायी राग्पत्तियाँ का 
अश कम होने का कारण निर्माणी क्षेत्र मे श्रमनसघन तकनीक का उपयोग एवं उपभोक्ता उद्योगो को 
अधिक प्राथमिकता देना भी नही रहा है । सावंजनिक क्षेत्र मे उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन बढ़ें 
पैमाने पर नही किया जा रहा है और दूसरी ओर निजी क्षेत्र मे विनियोजन भी अधिकतर उत्पादक 
वस्तुओ के उद्योगों मे ही किया गया है। गत दशक मे निर्माणी-क्षेत्र के विनियोजन का बहुत बडा 
जश पूंजी-सवन उद्योगों मे उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र मे रोजगार के 
अवसरों मे पर्याप्त व्वक्वि नही हो झकी । इत क्षश्यों से आह रह है कवि झत् हपाक्त मे पंज्ीडनिर्स्गाणि 
में स्थायो सम्पत्तियो का अश कम होने का अमुख कारण विनियोजन प्राथमिकताओ में मूत्ष परि- 
वर्तन करना नहीं रहा है वरन्‌ नियोजन का दोपपुर्ण निर्माण एवं फ्रियास्वयन रहा है। 
विदेशी सहायता का पूंजी-निर्माण से योगदाल 

प्रथम योजनाकाल में विदेशी सहायता का पूंजी-निर्माण से कोई विशेष योगदान नहीं रहा 
परन्तु द्वितीय योजनाकाल में विदेशी साधनो का जस्तप्रेवाह राष्ट्रीय उत्पादन का  5% से 44% 
तक रहा | इस काल मे शुद्ध पूंजी-निर्माण 6,293 करोड रुपये हुआ और शुद्ध पूँजी-अन्तप्रंबाह 

,920 करोड़ रपये हुआ अर्थात्‌ विदेशी सहायता शुद्ध पूँजी-निर्माण की 30% थी। द्वितीय 
योजना के बाद की योजदाओ में विदेशी सहायता कय पूंजी-निर्माण मे योगदान कम होता गया। 
तीसरी योजना मे रु शुद्ध पूंजी-निर्माण ,759 करोड रुपया और पूँजी का अन्तप्रेवाह 2,424 
फरोड रुपया हुआ। तीसरी योजना मे पूँजी-निर्माण का केवल 2%, भाग विदेशी साधनों से उप- 
लब्ध हुआ। ठृतोम योजना के बाद के तीन वर्षो में विदेशी सहायता का पूँजी-निर्माण से प्रतिशत 
घटकर 9%८ ही रह गया । चौथी योजनाकाल मे विदेशी सहायता का योगदान और अधिक घट 
गया। इस काल मे कुल पूंजी-निर्माण 27,07 करोड रुपया हुआ और विदेशी साधनों का प्रवाह 
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] 776 करोड रुपया हुआ जो बुल पूँजी-निर्माण का केवल 7% था | पाँचवी योजना में भी विदेशी 
साधनों वे प्रवाह वी यही स्थिति बनी रही । विदेशी साधनों का प्रवाह कम्त व॒रना इसलिए सम्भव 
हो संबा क्योकि आधारभूत एवं पुँजीगत वस्तुओ बे उद्योगों की उत्पादन क्षमता का पर्याप्त निर्माण 
कर लिया गया । भविष्य के विनियोजन मे इसीलिए आयातित प्रसाधनो का अश काफी कम 
हो गया हे । निर्वाह सम्बन्धी आयात नी पूर्ति, उपलब्ध विदेशी सहायता एब अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
से आहरण बरने वे अधिवार से वी जा सबी । परन्तु !974-75 एवं 975 76 मे विदेशी सहा- 
यता बी राशि एवं अनुपात मे फिर से बृद्धि हो गयी है । इत वर्षों में विदेशी पूंणी का अन्तप्रेवाह 
शुद्ध पूंजी निर्माण या क्रश । 3०, एवं 9 4% हो गया । 973-74 वर्ष मे आन्तरिक बचत वा 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अनुपात लगभग स्थिर स्थिति मे बना रहा और 8 से 2० थे बीच 
उच्चावन्ान होते रहे । !7974 75 एवं 7975-76 में बचत वा राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत बढना 
प्रारम्भ हुआ परन्तु यह वृद्धि प्रत्यक्ष वनियोजन दे! लिए उपयोग नहीं वी गयी बत्वि स्कन्ध के 
संग्रह में वृद्धि बरने मे इसवा उपयोग हुआ । 976-77 में भी यही स्थिति जारी रही और इस 
वप आतरिय बचत राप्ट्रीय उत्पादन बी 5 7% थी। 
सार्वजनिक क्षेत्र फा पूंजी निर्माण मे योगदान 

सावजनिय क्षेत्र वा पूंजी निर्माण मे योगदान पर्याप्त नही रहा है. यद्यपि सावजनिव क्षीत्र 
वा राष्ट्रीय उत्पादन गे अश निरन्तर बढ़ता रहा है। 965 66 भे सावजनिब क्षेत्र का उत्पादन 
राष्ट्रीय उत्पादन वा 3 2% था, जो 972 73 मे बढ़कर 5 7" एवं 973-74 में 3 200 
हो गया । परन्तु आन्तरिय' बचत में सावजत्तिय क्षेत्र की बचत वा अशदान 964 65 में 30 20 
तथा 965 66 में 23 ० था जो इसवे बाद के आठ वर्षों तवा ।2 से ॥7"% तक ही बना 
रहा | 4974 75 एवं 975 76 में सावजनिव क्षेत्र की बचत मे कुछ सुधार हुआ और इन वर्षों 
में सावजनिव क्षेत्र की बचत बुल आतरिव बचत की क्रश 23 4९ एवं 2] 7९ थी। परल्तु 
बचत वी इस वृद्धि वा लगभग सम्पूर्ण भाग स्वन्ध खाद्यान्नों एव अन्य वस्तुओं की वृद्धि वे लिए ही 
उपयोग विया गया और रावंजनिव क्षेत्र की बचत वा भी पर्याप्त उपयोग प्रत्यक्ष विनियोजन के 
लिए नही किया गया । 

वेन्द्रीय बजट वे साधनों मे पूंजी निर्माण व्यय वा अश तृतीय योजना के पश्चात निरल्तर 
धटता जा रहा है। वेन्द्रीय वजद के कुल साधनों वा 950 5] भें 25 6० पूंजी निर्माण के लिए 
आवटिस दिया गया है, जो प्रथम योजना मे 428५ ट्ितीय योजना में 49 9% और तृतीय 
योजना में 47 0९ हो गया । परन्तु तीत वाधिक योजनाओ मे केम्द्रीय बजट के साधनों में पूँजी 
विर्माण व्यय का अश घटवर 38" रह गया भौर चौथी योजना में यह जब और घटकर 
33% ही रह गया। पाँचवी योजना वे प्रथम तीन वर्षों (974-75 से !976-77) मे इस प्रति 
शत में कुछ सुधार हुआ और बेन्द्रीय बजट के साधनों मे से १६ 2९. अश पूंजी निर्माण वे लिए 
उपयोग विया गया । इस प्रवार सार्वजनिक व्यय मे पूंजी निर्माण व्यय वा अश बढने दे स्थान पर 
घटता रहा है । सावंजनिक व्यय से गैर-विफास वे अश से अधिक वृद्धि होती रही है और वेदीय 
सरकार बजट के साधनों वा एवं बडा भाग अनुदानो प्राइलिवा विपत्तियो वे निवारण हेतु सहायता 
तथा राज्यों द्वारा रिजय बेब से लिये गये अनाधिकृत अधिविवर्षों के शोधन हेतु केन्द्र द्वारा सहायता 
देरे पर व्यय दिया गया जिसमे विवास-व्यय ने जश मे वमो होतो रही है । 
निजी क्षेत्र मे विनियोजन 

तृतीय योजना वे भ त॑ लव सावंजनिव क्षेत्र वा अथ व्यवस्था मे प्रभुत्व स्थापित हो गया है 
और इरा क्षेत्र द्वारा कुल विनियोजन का लगभग आधा भाग अर्थ व्यवस्था म विनियोजित किया 
गया । यही बारण है विः तृतीय योजना वे पश्चात सार्वजनिक से वे विनियोजन का समस्त पूँजी 
लिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने लगा और सावेजनिक क्षेत्र मे साठ के दयक के मध्य मे विनियाजन 
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सावंजनिक क्षेत्र मे कम होने के कारण विजी क्षेत्र के जाधारभूत एव पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों के 
उत्पादन भें कमी आ गयी । 
निजी क्षेत्र के औद्योग्रिक क्षेत्र मे शुद्ध पूजी-निर्माण 955-56 मे 70 9%, 956-57 में 
20 2% और 7960-6[ में 9 0% था । परन्तु इसके पश्चात के वर्षो में शुद्ध पूंजी-निर्माण की दर 
9 से 0 5%, तक ही रही । 965-66 मे शुद्ध पूँजी-विर्माण की दर 3 5% तक पहुँच गयी 
परल्लु इसके बाद के वर्षों मे निजी क्षेत्र में पूजी-निर्माण की दर में कमी होनी रहो और 968-69 
में पूँजी-निर्माण की दर घटकर 3 8% ही रह गयी । 973-74 गे पूँजी-निर्माण की दर मे बृद्धि 
प्रारम्भ हुईं और इस बर्षे में 3 % की दर से पूँजी-निर्माथ हुआ जो 2974-75 में बढ़कर 
20 % हो गयी | परन्तु [975-76 मे निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के घुद्ध पूँजी-निर्माण की दर 
73% ही रही। निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण, उत्पादन एवं रोजयार पर साबेजनिक क्षेत्र के घटते 
हुए विनियोजन का प्रतिकूल प्रभाव पडता रहा है । निजी क्षेत्र के विवियोजन का बहुत वेडा अश 
सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ द्वारा ऋण आदि के रूप मे प्रदान किया गया | यह वित्तीय सहायता 
निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकाध्त की आवश्यकता से कही अधिक थी । इस वित्तीय सहायता का 
अधिकतर उपयोग पूंजी-सघन उद्योगो मे किया गया जिससे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करना 
सम्भव नही हो सका । 
पूंजो-उत्पाद-अनुपात 
आधिक प्रगति से सम्बन्धित अध्ययन मे पूंजी-निर्माण एवं आय-बृद्धि के आनुपातिक राम्बस्ध 
को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है. क्योकि इसके अध्ययन के आधार पर ही अर्थ व्यवस्था 
की प्रगति का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव हो सकता है। जॉर्ज रोजेन ने अपनी पुस्तक 
दावा (४8९ एए 7797व' में पूंजी-उत्पाद-अनुपात को परिभाषित करते हुए कहा है कि ' यह 
किसी अर्ध-न्यवस्था अथवा उद्योग फा किसी निश्चित काल के वितियोजन एवं उसी अर्थव्यवस्था 
अथवा उद्योग के उसी काल के उत्पादन का सम्बन्ध होता है। आशिक प्रगति के सन्दर्भ में पूंजी- 
उत्पाद-अनुपात किसी निश्चिचत पूंजी-बृद्धि एवं उसी निश्चित काल की उत्पादन-वृद्धि के भनुपात को 
कहते है। पूँजी-उत्पाद-अनुपात का यह ताटाय कदापि नहीं है कि किसी बिशिप्ट समय भे केवल 
पूँजी से उदय होने थाले उत्पादन का ही अनुपात पूंजी से ज्ञात किया जाता है । पूंजी-उत्पाद-अनुपात 
वास्तव मे उत्पादन में लगाये गये समस्त घटकों से उदय होने वाले उत्पादन का अनुपात होता है । 
यदि श्रम एवं भूमि की उत्पादकता शुन्य हो तो समस्त उत्पादन पूँजी से ही उदय हुआ माना जा 
सकता है और ऐसी परिस्थिति मे पूँजी की सीगान्त उत्पादकता एव पूँजी-उत्पाद-अनुपात सप्तान ही 
होगे। परन्तु श्रप, भूमि आदि का उत्पादन मे योगदान लिये बिना उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता 
है और इसी कारण पूँजी की सीमान्त उत्पादकता पूँजी-उत्पाद-अनुपात से कम रहती है। पूंजी की 
सौमान्त उत्पादकता में केवल पूंजी-घटक से उदय होने वाले उत्पादन का पूँजी से अनुपात ज्ञात किया 
जाता है। पूंजी-उत्पाद-अनुपात का अध्ययन दो प्रकार से किया जाला है 
_. (जे) भोसत पूंजी-उत्पाद-अनुपात--औसत पूँजी-उत्पाद अनुपात से लात्पर्य किसी विशेष 
काल में उपलब्ध पूंजी-स्कन्ध एवं उसी काल के उत्पाद के अनुपात से होता है। औसत पूँजी-उत्पाद- 
अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती हद 


ओऔघत पूँजी-उत्पाद-अनुपात --.. * व्यवस्था के कुल पजी-स्कन्ध का मूल्य 
अथ ज्यवस्था का कुल उत्पादन 





(च) वृद्धिगत पूंजो-उत्पाद-अनुपात--किसी निश्चित काल के शुद्ध पूँजी-निर्माण तथा उस 


काल की उत्पादन-वबृद्धि के अनुपात को बृद्धियत पूँनी-उत्माद-अनुपात कहते है। इसकी गणना अग्र- 
वत्‌ की जाती है 
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बृद्धिंगत पूंजी-उत्पाद-अनुपातजर 


उसी काल मे शुद्ध राष्ट्रीय उत्तादन मे वृद्धि 


(स) सीमान्त पूंजी-उत्पाइ-अनुपात--अर्थ-ध्यवन्था में अतिरिक्त पूँजी लबाने से जो बति- 
रिक्त उत्पादन प्राप्त हो सकता है, उसे सीमान्त पूँजी-उत्पाद-अनुपात कहते हैं। इसका बर्च वह है 
जि केवल पूंजी-धठक वी वृद्धि के परिषामन्वर्प जो उत्पादन-बृद्धि होती है, इसे दीमान्व पंजो- 
एचाइ-अनुपात कहते है । इसकी बपता विन्नवत्‌ को जाती है 


“उत्पाद बनुझाव 5८ 









क् पूनखरय उत्पादन मे वृद्धि 
उसी काल में नहीं पडता डिसमे बिनियोडन 





उत्पाद-अनुपात माना जाता है । 
उत्याद-अनुपात निम्नलिखित घटकों पि मे के प्रभाबित होता है 












मन्दीकाल में प्रभादशाली माँग की कमी के कारप पूँदी क्य 
अनुपात जधिक रहता है। ममीनो क रूप में पूँदी उपलब्ध 
करके उत्पादन क्यो बढाया ज्य सकता है औौर पूंदी का 





झनुपात कम हो सकता 
(बा) समस्त अर्थ व्यवस्था क्षा पूजी-उत्पाद-जनुपात अर्थ-व्यवस्था वे विभिन क्षेत्रों के पूँदी- 
उत्पाइ-अनुपाव पर निर्मर रहता /ै। दब बर्व-न्यवन्था के विनित छ्षेत्रों के महल एद आकार रू 
प्ररिवर्वत होता है अथवा किल्‍्हो व्यवसादों मे पूंजी दत्ाने वानी अथवा पूंजी-पधान तास्विकताओ वा 
उपयोग प्रारम्भ किया जाना है तो ब्ये-व्यवस्था का पूँडी-उत्याइ-अनुपात प्रभावित होता है। विज्ञर 
भीच राष्ट्रों मे जब कृषि एवं हल्के उद्योगों (807 व0005ध7०9) के स्थान पर पूंजीयन वन्तु् 
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एड भारी उद्योगों को महत्व दिया जाता है तो पूंजी-यत्यार-अनुपात में दृद्धि हाती है । 
(ड, व्यवम्था से किये जाने वाले पिनियोडन के परिपत्र होने मे जो समय लगता हैं 





| 
द्र 
ट। 


उत्पाद-अनुपात विर्भर रहता है। घदि विनियाजन ऐनी परियोजनाओ मे किया छाता 
दीर्घक्नल में हाती है तो एस काल मे पूँगी-उत्पाइ-अदुप्रात अपिक्ष रहता हैं कक 
'विनियोजन द्वारा उत्पादन ने अन्यक्ान मे वृद्धि नही होती ह। 
( के पिक्ञाम-स्तर पर उत्पाद-अनूपात निर्भर रहता है। विक्श्वित दाष्ट्रा 
अनुप्रात कम रहता है क्योकि ऐसो परियोजनाथों मे जिनमे प्रारश्मिक दिनियोज् 
यज्ञ है, की पूर्ति विक्षम के प्रारम्भिक्ष काल में हो दाती हैं और बाद के 
परियोजनाओं पर क्षेवल सच्ालन एवं निवोह सम्दन्यी विनियोजन 
डाशा उपादन एनेी पर क्षमता के जलुसार प्राप्त हा पाता है । इससो ओर, 
प्रोरन्मिक विकानज्ञाल में परियोगनाओ ने अधिक विनियोयन करना होता हैं और इनसे उत्पाद्त 
क्षे बराबर हाता है ऐसी परिस्थिति अनुपात झधिक रहता है। 
(:) झह्पयस्तन रे प्रर्तितन हान पर नी अतुदयत प्रमावित होगा है ) सन 
स्वर में दृद्धि होने पर उत्तारन ने सन्निलित हाने वाले घटकों ([एण७) की लागत बट जाती टैं 
बए जाता है और इत सब के परि- 
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बडी मात्रा में क्षिया 
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(ऊ) बाह्य सित्स्ययताओं को यरवीय एवं उत 
सामाजिक ८परिय्यय- तो 
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पे कुछ अन्य उद्योगो को कच्चा माल एवं यूंजीगत प्रसाधन कम लागत पर उपलब्ध हो जाते है 
और इस प्रकार स्ाभान्वित होने वाले उद्योगों मे पूंजी-उत्पाद-अनुपात कम हो जाता है । 

(ए) अये-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो मे अत्यधिक उच्चावचान होने पर भी समस्त अर्थ-व्यवस्था 
का पूंजी-उत्पाद-अनुपात स्थिर रह सकता है क्योकि अन्य क्षेत्रों मे होने वाले परिवर्सनों की प्रतिक्रिया 
उन उच्चावचानों के प्रभाव को नष्ट कर देती है । यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों मे ब्याज-दर 
में वृद्धि होने तथा क्रमागठ उत्पत्ति छ्वास नियम संचालित होने पर भी पूँजी-उत्पाद-अबुपात स्थिर 
होता है क्योकि तान्त्रिक प्रगति से श्रमिक की कुशलता मे सुधार तथा बाहरी घुविधाओ मे विस्तार 
होने से उत्पत्ति ह्वास नियम आदि का प्रभाव नष्ट हो जाता है । 

(ऐ) वास्तव भे समस्त अथथे-व्यवस्था का पूंजी-उत्पाद-अनुपात देश के उद्योगों के सम्मिश्रण 
धर निर्भर रहता है। अल्प-विकसित राप्ट्रो मे उत्पादन के घटकों की पूर्ति इस प्रकार की होती है 
कि प्रति पूँजी की इकाई के लिए अधिक श्रम उपलब्ध होता है परन्तु श्रम की उत्पादकता कम होते 
के कारण पूँजी-उत्पाद-अनुपात फिर भी अधिक रहता है। यदि अर्थ-व्यवस्था में कग पूँजी उपयोग 
करने वाले उद्योगों को प्रधानता होती है (अर्थात्‌ हल्के एवं उपभोक्ता-उद्योग अधिक होते है) तो पूंजी- 
उत्पाद-अनुपात कम होता है । अल्प-विकसित राष्ट्रों भे जहाँ श्रम-प्रधान उद्योगों का बाहुलय होता 
है, वही विकसित अथे-व्यवस्थाओ मे पूंजी-प्रधात उद्योगों का अर्थ-व्यवस्था से अधिक महत्व होता है 
जिसके परिणामस्वरूप विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ मे पूंजी-उत्पाद-अनुषात अधिक हो सकता है, जज तक 
कि इस परिस्थिति को अधिक कुशल उत्पादन द्वारा बदल न दिया जाय । 

पूंजी-उत्पाद-अनुपात का राष्ट्रीय आय की प्रगति-दर से कोई सम्बन्ध नही होता है | यह्‌ 
अनुपात अल्प-विकसित राप्ट्रो मे समान नही पाया जाता है। इन राष्ट्रों मे विकास के प्रारम्भिक 
काल मे उपरिव्यय-रुविधाओ पर अत्यधिक विनियोजन करना पडता है जिप्तका लाभ दीघ्घकाल में 
अथथे-व्यवस्था को प्राप्त होता है | इन राप्ट्रो के औद्योगिक विकास के लिए यातायात एवं संचार, 
शक्ति, वित्तीय एवं अधिकोषण आदि सुविधाओं का आयोजन करने के लिए प्रारम्भिक काल में बहुत 
अधिक विनियोजन करता होता है ) ऐसी परिस्थिति भे विकास के प्रारम्भिक काल में अल्प-विकसित 
राष्ट्रो मे पूंजी-उत्पाद-अनुपात ऊँचा रहता है। इसके अतिरिक्त अल्प-विकसित राष्ट्रो मे पूंजीगत 
प्रमाधनों का गहन उपयोग शी सम्भव नहीं होता है व्योकिः इन राष्ट्रो हरा अधिकतर पूंजी-प्रसाधन 

विदेशो से आयात करवे होते हैं जिनकी तान्त्रिफता इतनी जटिल रहती है कि इन देशो में उपलब्ध 
श्रम एव प्रबन्ध आयातित पूजी-प्रसाधनो का कुशल एवं गहन उपयोग करने में असमर्थ रहते है । 
इस कारण भी अन्प-विकसित राष्ट्रो मे पूँजी-उत्पाद-अनुपात ऊँचा रहता है । 

विभिन्न अल्प-विकसित राष्ट्रो के आथिक विकास के इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है 
पके इन शाप्ट्रीं में पूँजी-उत्पाद-अनुषात प्रारम्भिक विकासकाल से ऊँचा रहकर कुछ वर्षो में कम हो 
जाता है गयोवि। उपरिव्यय-सुविधाओ में विनियोजित पूंजी का लाभ कर्य-व्यवस्था को मिलने लगता 

है और पूंजीगत प्रसाधनो का भी गहन उपयोग होने लगता है । जैसे-जैसे देश मे लान्त्रिक ज्ञान का 
प्रवाह बढ़ता जाता है, उत्पादन से तान्त्रिकताओं का कुशल उपयोग होने लगता है और पूंजी-दत्पाद- 
अनुपात घट जाता है ! 

है विकास की गति तीढ़ होने पर पूँजी-उत्पाद-अनुपात पुव बढने लगता है, जिशेयकर ऐसे रास्ट्रो 
में जहाँ औद्योगीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है | सामान्यत उद्योगो मे पँजी-उत्पाद-अनुपात 
कपि की तुलना मे अधिक होता है । औद्योगीकरण जब एक चरण से दूसरे चरण मे प्रविष्ठ होता है 
तो भ्रम बचाने वाली अत्यधिक जटिल तान्त्रिकताओ का उपयोग किया जाता है जिनमे पंजी का 
विनियोजन अधिक होता है । इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण का विस्तार नवीन नगरो की ह्थापना 
को प्रोत्साहित करता है जिनमे उपरिव्यय-सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारी विनियोग करना 
पडता है। इन्ही कारणों से विकास के बढ़ने पर पूँजी-उत्लाद-अनुपात मे वृद्धि होती है जो कुछ वर्षो 
के बाद फिर घट जाता है। 





र््श 
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आधिक प्रगत्ति के कार्यक्रमों का सचालत करने के लिए अर्थ-साधनों की आवश्यकता होती 
है--ऐसे अर्थ-साधन जो देश के उपभोग की आवश्यक्रताओ के अतिरिक्त विकास-कार्यकर्मों को उप- 
लब्ध हो सके । व ये विश कक हाय देश के राष्ट्रीय उत्पादन का बहुत बडा भाग उपभोग पर ध्यय होता है 
और एक आत्यच्त स्यून प्रतिशत विकास के लिए उपलब्ध होता है। विकास-कार्यक्रेमो--: 
विकास-कार्यक्रम, सिचाई एवं शक्ति की परियोजवाएं, तबीन उद्योग की स्थापना तथा वर्तमान 
इक सती को ककलकतत शत है वा अपरिक एव छा लग कल कि का विस्तार, यातायात के साधनों में वृद्धि एव सुधार, रोजगार के अवसरो मे वृद्धि क्रदि--- 














जाते. है । प्राय आत्तरिक साधनों को अधिक महत्व दिया जाता है और इसी कारण वर्तमान राष्ट्रीय 
आय के अधिक प्रतिशत को बचत एवं विनियोजब की और आकपित किया जाता है। विकास- 
कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि के बड़े अश को विनियोजन 
के लिए प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते है यद्यपि जनसमुदाय इस आय की वृद्धि के अधिक से अधिक 
भाग फो उपभोग पर व्यय करना चाहता है। राज्य को इस प्रकार आन्तरिक साधनों को एकत्रित 
करने के लिए बहत्त-सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तान्त्रिकताओं का उपभोग करना होता है जो राज- 
कोपीय नीति का अग बनती है। 
यद्यपि अर्थ-साधनों को आन्तरिक तथा विदेशी दोनो साधनों से प्राप्त किया जा सकता है 
परल्तु अर्थशास्त्रियो का सामान्य मत है कि विदेशी सहायता से सुदृढ जाथिक विकास सोमित मात्रा 
तक हो सकता है । विदेशी अर्थ द्वारा दोहरी अर्थ-ब्यवस्था मे सन्तुलन उत्पन्न नही हो पाता है और 
विदेशी सहायता का प्रवाह रुक जाने पर विकास की गति धीमी ही नहीं अवरुद्धन-सी हो जाती है | 
विदेशी सहायता हारा दीर्घकाल तक स्वदेशी अथ-साधनो की च्यूनता का प्रतिस्थापन नही किया जा 
राकता । 
अल्प-विकसित राष्ट्रों को विकास को गति तीब्र रखने के लिए अधिक अर्थ की आवश्यकता 
होती है जबकि निजी साहसी उत्पादक क्रियाओ मे अधिक विनियोजन करने के लिए तैयार नहीं 
होता है । ऐसी परिस्थिति मे आथिक प्रगति के लिए राज्य को वचत एवं विनियोजन को नियन्त्रित 
करना चाहिए जिससे वाछित गति से आधथिक विकास सम्भव हो सके । राज्य की इस क्रिया को 
राजकोपीय कार्यवाहियाँ कहने है 
राजकोपषीय नीति का विकास एवं अर्थ 
राजकोपीय नीति का सक्षेप में अर्थ राजकीय वित्तीय नीति' से समझा जा सकता है। सन्‌ 
930 की व्यापक मनन्‍्दी के -_->-न्यापक मन्दी के पूर्व राजकोपीय नीति का अर्थ सरवार की कर-व्यवस्था से लिया जाता 
हैं जिसके अन्तर्गत सरेकार दारा सरकारी व्ययो की पू्ि करने हेतु करारोपण इस प्रकार किया जिसके अन्तंगंत सरकार द्वारा सरकारी व्ययो की पूर्ति करने हेतु करारोपण इस प्रकार किया 
जाता दै कि वह न्यायपर्ण हो, उन्हे जन:स्वीकृति प्राप्त हो तथा उनका प्रशासन सरलता से किय के वह न्यायपुर्ण हो, उन्हें जन-स्वीकृति प्राप्त हो तथा उनका प्रशासन सग्लता ये किया 
जा सकता हो । इस काल में करारोपण का उद्देश्य सरकारी व्ययो के लिए. अरथ-साधथन एकलनरित 
करना होता था और करारोपण को जर्य-व्यवस्था के आय-प्रवाह एव व्यय वी सरचना ([छिएकर- 
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7प78 7८7) से सम्बद्ध नही किया जाता है। शान्तिकाल के सरकारी वजट मे आय एवं व्यय 
को अधिक से अधिक सन्तुलित रखा जाता है । इस प्रकार करारोपण की प्रक्रिया इस काल में एक 
तटस्थ प्रक्रिया होती थी जिसके माध्यम से अर्थ व्यवस्था की वित्तीय सरचना पर कोई प्रभाव डालने 
का प्रयास नहीं किया जाता था | सिद्धान्त रूप मे उपर्युक्त मान्यता होते हुए भी सरक्षात्मक शुल्क, 
विलासिता के प्रसाधनो पर अप्रत्यक्ष कर आदि की व्यवस्था केवल सरकार की आय बढ़ाने के लिए 
नहीं की जाती थी । 

सन्‌ 930 भें और उसके वाद के काल में विकसित तान्त्रिक ज्ञान, कारखानों के श्रेप्ठीकरण, 
कच्चे माल का बाहुत्य आदि के होते हुए भी व्यापक बेरोजगारी एवं निर्धवता के उदित होते पर 
अर्थशास्तियों को आधारभूत वित्तीय एवं आथिक नीतियो के सम्बन्ध में पुनविचार करने के लिए 
विवश होना पडा। सन्‌ 930 मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन्‍्स के लेखों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि 
अर्थ-व्थवस्था मे रोजगार के निम्न एवं उच्च दोनो ही स्तरो मे सन्तुलन स्थापित हो सकता है। 
कीन्स के विचारो के अनुसार यह्‌ स्वीकार किया जाने लगा कि सरकार द्वारा अपने व्यय मे वृद्धि 
करके विनियोजन को बढाने से रोजगार मे वृद्धि करना सम्भव हो सकता है । इस प्रकार सरकारी 
व्यय-श्रृद्धि के माध्यम से अवसाद (मन्दी) को नियन्तित करना सम्भव हो सकता है। सन 940 
में इस एकपक्षीय नीति को द्विपक्षीय आधार प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत यह स्वीकार किया 
जाने लगा कि सरकारी वित्तीय हीनता (60एवए्रशला। 5८४ 70शी0॥5) से अवसाद को निय- 
ज्तित किया जा सकता है और सरकारी वित्तीय अतिरेक से मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करना 
सम्भव हो सकता है। राजकोपीय नीति का यह द्विपक्षीय उपयोग भी व्यापक नहीं हो पाया था 
कि सन 939 मे छ्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हों गया और अधिकतर राष्ट्रो द्वारा युद्ध के लिए 93 
कारी व्यय मे तीब्र गति से वृद्धि की गयी । अबिक करारोपण के स्थान पर जन-ऋण एंव हीनार्थ" 
प्रबन्धन द्वारा सरकारी व्यय के अर्थ-साधन जुटाये गये । युद्ध की वित्तीय बध्यवस्था का पिछडी हुई 
अर्थ-व्यवस्थाओ पर व्यापक प्रदर्शन प्रभाव हुआ और जन-ऋण की सहायता से सरकारी व्यय बढाने 
हेतु नियोजित कार्यक्रम सचालित किये जाने लगे। इस प्रकार आधुनिक युग मे राजकोपीय नीति 
उस नीति को कहते हैं जिसके अन्चर्गत 'सरकारी प्रात्तियां एवं व्यय संचित रूप से (विशेधत इनको 


यौगिक राशियाँ), आध्ोजित किये जाते दै कि सम्पूर्ण आय-स्तर, मुल्यों एवं रोजगार में हितकारी 
परिवर्तन होते है,” का डा 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजकोपीय नीति का वर्तमान स्वरूप औद्योगिक राष्ट्रो 
म विकसित हुआ । परन्तु इसका वर्तमान उपयोग विकासशील राष्ट्रो मे किया जा सका क्योकि 
औद्योग्रिक राष्ट्रों में अर्थ-व्यवस्था के राष्ट्रीय आय उत्पादन का बहुत सा भाग सरकारी व्यय होता 
है । राजकोपीय नीति द्वारा विनियोजन, बचत, आय प्रवाह, मूल्य एव रोजगार तभी अधिक प्रशा: नीति द्वारा विनियोजत, बचत, आय प्रवाह, मूल्य एव रोजगार तभी अधिक प्र॒ज्ा- 
वित हो. सकते हैं जबकि सरकारी व्यय का अनुवात निजी व्यय से अधिक हो ट्री सकते हैं जबकि सरकारी व्यय का अनुपात निजी व्यय से अधिक हो | संयुक्त राज्य 
अमरिका जब एक विकासशील देश था, उसका सरकारी व्यय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अनुपात 
अत्यन्त कम था | इसी प्रकार कितनी भी साहसिक राजकोपीय नीति क्‍यों न अपनायी जाती, उसके 
द्वारा रोजगार एव मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण पाना सम्भव नहीं हो सकता था । यही कारण है क्रि 
आधुनिक युग के विकसित राप्ट्रो वी विकास-प्रक्रिया मे राजकोपीय नीति का अधिक योगदान नहीं 
रहा है। वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे विकसित राष्ट्रों मे सरकारी व्यय का सकन राष्ट्रीय उत्पादन 
से अनुपात बत्ता जा रहा है और इन राप्ट्रो मे राजकोपीय नीति द्वारा आर्थिक सुदृढता स्थापित 
करने का प्रयत्न किया जाता है । 
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आधुनिक युग के विकासशील राप्ट्रो मे सरकारी व्यय के सम्बन्ध में स्थिति कुछ भिन्‍न है । 
अधिकतर बिकासशीन राष्ट्रो में नियोजित विकास को महत्व प्रदान किया गया है जिसके अच्तर्गत 
सरकार आ्थिक क्रियाओ को अपने स्वामित्व एव नियन्त्रण में ले लेती है। इस प्रकार सरकारी 
व्यय सकाल राष्ट्रीय उत्पादन का एक वडा भाग होता है। नियोजित विकास के अन्तर्गत सरकार 
द्वारा सचेत रूप से विकास-व्यय मे वृद्धि की जाती है और इस बढे हुए व्यय की पूर्ति के लिए राज- 
कीपीय नीति को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि आय-प्रवाह, मुल्यो एव रोजगार मे विकास 
के लक्ष्यो एवं उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तन किये जा सकें । इस प्रकार राजकोबीय नीति एक अस्त्र 
है जिसके माध्यम से एक ओर विकारा के लिए अर्थ-साधन प्राप्त किये जाते है तथा दूसरी ओर बर्थ- 
व्यवस्था में विकास के अनुरूप विशिन्न ल्लेत्रों मे सन्तुलन् स्थापित किया जाता है । 


जिससे मूल्यों, आय एवं रोजगार के स्तरो में वाछित परिवर्तन किये जा सके । दुसरी ओर, मौद्रिक ल्‍यो, आय एवं रोजगार के स्तरों में वाछित परिवर्तन किये जा सके ।दुसरी ओर, मौद्रिक 
नीति द्वारा व्यापारिक क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले अर्थ-खाधतों को लागत में वंद्धि अथवा कमी करके, 
आए जहर अप दम ाज सप व पनड उतह आप पक मूल्यों, आय एबं रोजगार के स्तरो_पर वाछित प्रभाव डाला जाव। राजकोपीय एव 
मौद्रिक नीति एक-दूसरे से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहती है और एक-दूसरे के पुरक एवं सहायक के 
के रूप मे सचालित की जा सकती हैं। जब राजकोपीय अतिरेक के द्वारा सरकार बचत करती है 
तो अर्थ-व्यवस्था मे सकुचन का वातावरण उदय होता है क्योकि सरकार द्वारा अधिक करारोएण 
द्वारा निजी क्षेत्र मे अधिक अर्थ साधन ले लिये जाते है और सरकारी व्यय में वृद्धि न करके निजी 
क्षेत्र के आय के साधन नही बढ पाते है। इस प्रकार साख की उपलब्धि मे कमी आती है और 
व्याज की दरें बढ जाती है। साख पर पड़ने बाला यह प्रभाव मौद्रिक नीति का अब होता है! 
दूसरी ओर, जब सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय करके राजकोपीय होनता उत्पन्न की 
जाती है तो अर्थ-व्यवस्था का विस्तार होता है और साख की उपलब्धि मे वृद्धि तथा व्याज-दर में 
कमी भआासी है । साख पर पडने वाला पह प्रभाव मौट्धिक नीति का अगर है। इस प्रकार राजकोपीय 
नीति का मौद्विक प्रभाव उसका एक अनिवार्य अग होता है । इसीलिए इन दोनो नीतियो का उचित 
सस्मिश्रण विकास के लिए आवश्यक होता है । 


राजकोपीय एवं मौद्िक नीति का विभिन्न तत्वों पर प्रभाव 

(१) उपभोक्ता व्यय एवं विनियोजन--राजकोपीय नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताओं 
की आये पर पडता है जिससे उपभोक्ता-माँग मे वृद्धि होती है। उपभोक्ता-माँग की वृद्धि को आच्छा- 
दित करने के लिए पूर्ति मे वृद्धि कौ जाती है जिससे विनियोजन-मूल्य एवं रोजगार सभी प्रभावित 
होते है। हृगरी ओर, मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव विनियोजन पर पडता है जो अन्तत उपभोक्ता- 
माँग को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार माँग एवं विनियोजन दोनो को विकास के अनुप्तार 
समन्वित करने के लिए दोनो वीतियो का मिश्वित उपयोग आवश्यक होता है। 

(2) आय, मुल्य एवं रोज़गार--राजकोषोय नीति प्रत्यक्ष रूप स्र आय, मूल्य एवं रोजगार 
पर प्रभाव डालती है और तीनो तथ्यो के माध्यम से देश के भुगतान-शेय को प्रभावित करतो है । 
दूसरी ओर, मौद्विक नीति भुगतान-शेप पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है क्योकि विदेशी पूंजी का प्रवाह 
देश मे विद्यमान व्याज-दर पर निर्भर रहता है| भुगतान-ओप अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य, आय एवं रोज- 
गार को प्रभावित करता है। 

(3) भर्थ-ब्यवस्था का सकुचन एवं विस्तार--राजकोपोय नीति के माध्यम से आर्थ-व्यवस्था 
का विस्तार करना सरल होता है क्योकि इससे आय मे प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। आय-बृद्धि के चक्र 
को गतिशील करने हेतु इसे निजी साहसियो के विनियोजन सम्बन्धी निर्णयो पर नही छोड़ना पड़ना 
है । दूसरी ओर, मौद्धिक नीति अवसाद की स्थिति से देश को निकानने मे प्रभावशाली नही होती है, . 
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क्योकि कम ब्याज पर उपलब्ध साख का उपयोग साहसी तब तक नहीं करता जब तक कि उसे 
लाभोपार्जन का आश्वासन नही हो जाता है। परन्तु मौद्धिक नीति आथिक सकुचत अथवा मुद्रा- 
स्फीति को नियन्त्रित करने में अधिक प्रभावशाली होती है क्योकि साख की उपलब्धि कम हो जाने 
से साहसी अपनी क्रियाओ में विस्तार नही कर पाता है । यही कारण है कि जब राजकोषीय नीति 
के परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा-स्फीति उदय हो जाती है तो मौद्रिक नीति का व्यापक उप- 
योग क्या जाता है। हमारे देश मे भी वर्तमान काल भे ब्याज की दरो प्रे वृद्धि करके तथा साख- 
नियन्त्रण द्वारा मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करने के प्रयत्न किये जा रहे है। 


राजकोपीय नीति के विभिन्न अंग नीति के विभिन्न अंग 
राजकोपीय नीति के माध्यम से विकास हेतु अर्थ-साधन विभिन्न विधियों से एकन्नित किये 


जाते है । इन विधियों का उपयोग करते समय इनसे उपलब्ध होने वाले साधनों के साथ-साथ इनसे 
आय-प्रवाह, मूल्यों एव रोजगार पर पडने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। राजकोपीय 
नीति के विभिन्न अग निम्नवेत्‌ है 
र्य्जी ऐच्छिक आन्तरिक बचत ..(५४०एाग979 ॥007९900 $99५725), 
(3फ्) राजकीय बचत ((0४९८7077९703] 58५97785), 
(ढ) ईद्रा-प्रसार द्वारा आप्त बचत-रगरीआ00029५ $श॥85), 
(ई) विदेशी बचत (छह $4जश॥825) । 


(अ) 42277: टनलकच आन्तरिक बः 
। अवतर की सता वचत की संत न्युनवा पी दै यो बकसित राष्ट्र मे विकास हेतु _आन्तरिक बचत की सदैव _न 


आय तथा अवसर को समानता के लिए स्देव प्रयत्नशील रहा जाता है तथा धनिक-वर्ग निर्ध॑न वर्ग, धन वर्ग 
आप को बन उबाल अपेक्षा अधिक बचत करने के योग्य है । यही कारण है कि उन राप्ट्रो मे, जहाँ राष्ट्रीय 
आय का वितरण अधिक असमान होता है, सामान्यतः आन्तरिक बचत की मात्रा भी अधिक 
होती है. परन्तु अल्प-विकसित राष्ट्रों मे अधिक आय वाला वर्ग प्रतिष्ठा-सम्बन्धी उपभोग 
को अधिक महत्व देता है तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ के नागरिकों के समान उपभोग का स्तर 
प्राप्त करने वे लिए प्रयत्नशील रहता है । इसके अतिरिक्त यह वर्ग अपनी बचत का उपभोक्ताओं, 
व्यापारियों तथा क्ृपकों को अल्पकालीन ऋण प्रदात करने एवं वस्तुओं का सग्रह करके परिकाल्प- 
निक (59९०0॥7096) लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है क्योकि उसके द्वारा लाभोपा्जन 
सम्भव होता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में आधिक विपमताओं के रहते हुए विकास-सम्बन्धी 
विनियोजन के लिए बचत पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही होती है। आर्थर ह्युस (87007 7,९७॥5) 
के अनुसार ऐच्छिक बचत विकास सम्बन्धी विनियोजन के लिए आय के विषम वितरण वाली उन्हीं 
अर्थ व्यवस्थाओ भे उपलब्ध होती है. जिनमे राष्ट्रीय आय मे साहसियो के लाभ का अश अधिक 
होता है। ऐसी अर्थ-व्यवस्थाओ मे, जहाँ राष्ट्रीय आय का बडा भाग जमीदारो तथा व्यापारियों को 
प्राप्त होता है, विकास-सम्बन्धी विनियोजन के लिए ऐच्छिक बचत प्राप्त होने की सम्भावना कम 
होती है । इन्ही कारणो से अल्प-विकसित राष्ट्रो मे ऐच्छिक बचत एवं निजी विनियोजन आशिक 
प्रगति हेतु वित्त प्रदान करने मे अधिक सहायक नहीं होते है, परन्तु आ्िक प्रगति की प्रारम्भिक 
अवस्था में ऐच्छिव बचत के द्वारा उपभोग को प्रतिबन्धित करने मे सहायता मिलती है जिसके 
फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति के दबाव को कम करना सम्भव होता है। यदि बचत किया हुआ घन 
सग्रहीत (प्र०४0) कर लिया जाय अथवा देश से उपलब्ध मूल्यवान घातुओ आदि में विनियोजित 
कर दिया जाय तो इसका वही प्रभाव होगा, जो बचत को वित्तीय सस्थाओं मे जमा करनस 
होगा । जब नियोजन-अधिकारी को यह आश्वासन हो जाय कि निग्गंमित मुद्रा का निश्चित भाग 
सग्रहीत कर लिया जायगा और उपभोग पर व्यय नहीं किया जायेगा तब वह सग्रहीत राशि वे 

चराबर विकास-वार्यक्रमों के लिए वित्त प्रदान करने हेतु सास ((7८०॥) में विस्तार कर सकता है 

परन्तु प्राय यह सम्रहीत बचत अचानक ही उपभोग पर व्यय कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप 
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मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ जाता है। सग्रहीत बचत के अचानक व्यय करने का निम्रन्त्रण करने हेतु 
यह आवश्यक समझा जाता है कि बचत को साख सस्थाओ में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाय । यही कारण है कि विकास की ओर अग्नसर राष्ट्र थे साख-सस्थाओ का विस्तार किया जाता 
है। ये सस्थाएँ जनसंशुदाय मे वचत करने के स्वभाव का निर्माण करती है, परन्तु यथासम्भव इन 
सस्थाओं को एक केन्द्रीय अधिकारी अथवा वेक के अधीन होना चाहिए जिससे इनकी प्राप्त बचत 
का समत्वित विनियोजन विकास-सम्वन्धी कार्यो मे किया जा सके । 

इसके अतिरिक्त इन राख-सस्थाओ--बैक, डाक-विभाग, सहकारी सस्थाओ, जीवन वीमा 
आदि--कै कर्मचारियों मे ईमानदारी, तत्परता तथा सहायता करने की मावनाओ के स्तर मे वृद्धि 
होना भी आवश्यक है। इन सस्थाओं की कार्य करने की विधि इतनी सरल तथा प्रणाली इतनी 
सुगम होनी चाहिए कि बचत जमा करने तथा निकालने मे समय का अपव्यय, कष्ट एबं असुविधा 
नही होनी चाहिए । इसके साथ ही ग्रामीण विकास की यौजनाओ के अन्तर्गत कृषक तथा श्रमिक-वर्ग 
को धन के व्यय तथा अपव्यय सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाय । यह कार्य अत्यन्त कठिन तथापि 
आवश्यक है क्योकि ग्रामीणों के रूढिवादी, अन्धविश्वासी एवं अशिक्षित चिर-स्वभाव कौ परिवर्तित 
करना सरल नहीं है | अल्प-विकसित राष्ट्रो मे आथिक विकास के साथ मुद्रा-प्रसार भी एक आब- 
अयक लक्षण होता है । जनता-जनादन को यह विश्वास प्रदान करना भी आवश्यक है कि मुद्रा-प्रसार 
अत्यधिजञ्न नही होगा तथा इस प्रकार उतके विनियोजन तथा ब्याज की राशि की क्रम-शक्ति अथवा 
वास्तविक मूल्य में कोई विशेष कमी नहीं होगी । 

राज्य ऐच्छिक वचत को जनसमुदाय से ऋण के हूप-मे-क्प्त करता है। राज्य को योजना 
के अन्तर्गत होने वाले चालू अथवा आवतंक व्ययो (२९०ण7॥४ 59075९५$) के लिए ऋण नहीं 
लेना चाहिए । केवल ऐसे अतावतेक (अथवा पूँजीगत) व्ययों के लिए जन-ऋण लिये जाने चाहिए 
जिनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त आय से यथाप्तम्भव ऋण का भुगताच अवधि में ऋण का ब्याज 
तथा मूलधन का शोधन किया जा सके । जन-ऋण द्वारा राज्य अपनी भविध्य की चालू आय को 
कम कर लेता हैँ क्योकि भविष्य की आय में से ऋण के ब्याज एवं मूलधन का भुगतान बरना होता 
है । इस प्रकार जन-ऋण द्वारा एक ओर तो जनसमुदाय के उपभोग के लिए उपलब्ध होने वाली 
वर्तमान आय को कम कर दिया जाता है और दूसरी ओर जनसमुदाय की भविष्य की आय बढाने 
का निश्चय हो जाता है ! भविष्य में जनसमुदाय ब्याय आदि की अतिरिक्त आय के अधिक भाग 
को उपभोग पर व्यय कर सकता है और इसलिए भविष्य में अर्थ-व्यवस्था में अधिक उपभोग की 
बस्तुएँ उपलब्ध होनी चाहिए । जन-ऋण द्वारा अथ॑-व्यवस्था में दर्तमात उपभोग कम करने में सहा- 
यता पिलती है, परन्तु भविष्य मे या तो इन ऋणों को अन्य ऋणों मे परिवर्तित किया जाय था 
फिर इनके विनियोजन के लिए अन्य स्रोतों का आयोजन किया जाय । जन-ऋण निमौजित अर्थ- 
व्यवस्था का विरा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और जो घन कर के द्वारा प्राप्त न किया 
जा सकता हो, उसे ऋण लेकर प्राप्त किया जाता है। यद्यपि विकास कार्यक्रमों के लिए धन प्राप्त 
करने वाले साधनो मे कर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परन्तु कर द्वारा एक जोर तो जनसमुदाय 
को अत्यधिक कठिनाई होती है और दूसरी ओर जनता से योजना के प्रति सहानुभूति नहीं रहती 
है । इसके साथ ही, अधिक कर अधिक आय-उपाजेन को निजी क्षेत्र मे हतोत्साहित करते है । 

ऋण द्वारा प्राध्व राशि का उचित उपयोग होना चाहिए । यद्दि इसका उपयोग सावधानी के 
साथ नही किया जाय और आय-उपाज॑न-क्षमता में कोई वृद्धि न हुई तो ये ऋण भविष्य के विकास 
बे लिए बहुत बडे वित्तीय बाधक बन जाते है । जन-ऋण का महत्व प्रजातान्त्रिक एवं समाज- 
बांदी नियोजन मे अधिक होता है क्योकि इन अथ्थे-व्यवस्थाओ मे व्यक्तियत स्वतन्त्रता कुछ सौमा 
तक बनी रहती हे । आकस्मिक बाघा उत्तन्न होने पर ऐक्छिक जन-कटण को बनिवायें ऋण का रूप 
दिया जा सकता है, जैसे भारत में अनिवार्य बचत योजना सन्‌ 974-75 में लागू की गयी जिसके 

अल्तर्गंत कर्मचारियों के बढ़े हुए महँँगाई-भत्ते का आधा भाग और वैतते-बरद्धि का सम्पूर्ण भाग 
ड़ 
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अनिवार्य रूप से जम्मा करने की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त 5,000 रु से अधिक वापिक 
आय वालो द्वारा अपनी आय का निश्चित प्रतिशत अनिवाये रूप से जमा करने का आयोजन किया 
गया है । साम्यवादी कर्थ-व्यवस्था में जन-ऋण का कोई महत्व नही होठा क्योकि वहां व्यक्तिगत पूंजी 
का कोई अस्तित्व नही है । अधिनायकवादी नियोजन मे जन-ऋण अनिवार्य ऋण के रूप में लिया 
जाता है। 

जवब-क्रण ग्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गेगन समझा 
जाता है। इन प्रतिभूतियों की व्याज-दरें तथा शोधन-विधि ऐसी होनी चाहिए कि वर्तमान बचत 
इनकी ओर आकपित हो । सरकारी प्रतिभूतियों के शोधन को सुविधा केन्द्रीय बैक द्वारा बिना किसी 
विलम्ब के उपलब्ध करानी चाहिए । ये प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय बैंक एव उसकी शाखाओं के पास 
बिक्य के लिए उपलब्ध होनी चाहिए । ग्रतिभूतियों का शोधन शीघ्र न मायने हेतु उन पर उपानित् 
होने वाला ह््याज समय के बढने के साथ बढ़ता रहना चाहिए। ग्रामीण कृपको एवं व्यापारियों के 
लिए ऐसी प्रतिभूतियाँ निर्मेम्रित की जा सकती है जिनको निशक्षेप रूप में रखकर कृषि एवं व्यापार के 
लिए ऋण प्राप्त किया जा सके ) इनसे अल्पकालीन वचत विनियोजन हेतु उपलब्ध हो सकेगी । 
प्रतिभूनियों को आकर्षक विनियोजन बनाये रखने के लिए सरकार को स्देव अवलशीत रहना 
चाहिए कि मुद्रा-स्फीति का दवाव अर्थ-व्यवस्था पर अधिक न हो क्योकि मुद्रा-स्फीति के फलस्वरूप 
इन प्रतिभूतियों का वास्तविक मुल्य कमर हो जाता है और विनियोजक ऐसी प्रतिभूतियों में विनि- 
योजन करना पसन्द नही करते हैं । 
(भा) राज़क्रीय बचत 

राज्य को विभिन्न साधनों मे आय भराप्त होती दै जिसमे से कर, शुट्क, राजकीय उपक्रम 
कर कक आड़ कप नाना आया है। न मेल पतन प्य की. बचत के साधनों में 
कर एक श्रेष्ठ साधन माना जाता है / कर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भविष्य की अर्थव्यवस्था पर कीई 
भार नही पडता क्योकि कर द्वारा प्राप्त राशि का शोधन केरने का कोई भी प्रश्न नही उठता, 
परन्तु कर जनसमुदाय के आयोपार्जन करने के प्रोत्साहन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होते है। दूसरी 
ओर, कर द्वारा अर्थ-व्यवस्था मे आर्थिक समानता उत्पन्न करना सम्भव होता है। 

/? _अत्यक्ष कर--प्रत्यक्ष कर द्वारा पूँणी के साधनों को श्राप्त करने हेतु सरकार को घनी-वर्गो 
की अधिक करारोपण-क्षमता पर निर्भर रहना पड़ता है। धनी-वर्ग के उद साधनों को जो निष्क्रिय 
पड़े हो अथवा जिनका राष्ट्र की दृष्टि से लाभप्रद उपयोग न होता हो, कर के रूप में प्राप्त करना 
आवश्यक होता है । इसके लिए अधिक आय, सम्पत्ति तथा बिलासिताओं पर कर लगाये जा सकते 
हैं) ऐसे करारोपण की आवश्यकता होती है कि आय, सम्पत्ति तथा विल्लासिताओ की वृद्धि के 
साथ कर की दर मे वृद्धि होती रहे । इसके लिए आय॑-कर को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। 
जापान, मिस्र तथा भारत में आय-कर सरकारी आथ का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन है, परल्तु 
अन्य दक्षिण-पूर्वी, सुदूर-पर्वी तथा अक्रीकी राष्ट्रों में अब भी आय-कर को कोई विशेष स्थान नहीं 
दिया जाता है। यद्यपि आय-कर आधृनिक समाजवाद की विचारधाराओ के सर्वथा अनुकूल साधन 
है, परन्तु अत्प-विकसित राप्ट्रो मे प्रवन्ध-सम्बन्धी आथिक तथा राजनीतिक कारणों से इस कर को 
पूर्ण महत्व नही दिया जाता है। 

आय-कर का एकत्र करना एक जटिल कार्य होता है ॥ इसको प्रभावशाली बताने के लिए 
ऐसे सगठन की आवश्यकता होती है जिसमे अधिकारी ईमानदार तथा कर एकत्रीकरण के तौर- 
तरीकों मे निपुण हो । अल्प विकसित राप्ट्रो में ऐसे सगठन की उपलब्धि लगभग असम्भव है, 
क्योकि धनिक-वर्ग कर के बचाने की कला मे अधिक निवुण होता है और कर को कपटपूर्ण रीतियो 
हारा बचा लेता है जिससे इस कर की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। धनी-वर्ग राजकीय 
नीतियो पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियस्त्रण रखता है तथा अधिकाश राजनीतिक दल जमी- 
दार, उद्योगरति अथवा वड्ठे-बडे व्यापारियों द्वारा प्रदत्त दानो के कारण ही प्रगति करते है। इस 
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कारण अत्प-विकरित राज्यो की सरकारे आर्थिक विकास हेतु घनिक-वर्ग धर अधिक करारोपण नही 
कर पाती 
८... अप्रत्यक्ष कर--दूंसरी ओर, अप्रत्यक्ष कर वस्लुओ के क्रय-विक्रय, उत्पादन, आायात-नियति, 

लाभ-कर तथा सामाजिक बीमा आदि के रूप मे लगाये जाते है । पूंजीबादी राष्ट्रो में अप्रत्यक्ष करो 
को अधिक महत्व दिया जाता है क्योकि इसके कारण धनिक-वर्ग के पास बचत के साधन उपलब्ध 
रहते हैं और उनको अपनी पूँजी के बिनियोजन के परिणामस्वरूप अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। 
नियोजित व्यवस्था और विशेषकर साम्यवादी अर्थ-ब्यवस्था मे राजकीय बचत को अधिक महत्व 
दिया जाता है, अतएवं कर-भार भी अधिक रहता है। साम्यवादी व्यवस्था मे भी अप्रत्यक्ष कर 
को महत्व दिया जाता है, परन्तु इनका उद्देश्य व्यक्तियत बचत को उचित अवसर प्रदान करवा नही 
होता है, प्रत्युत इसके कारण श्रम, योग्यता तथा उत्तरदायित्व को उचित प्रतिफल प्रदान किया जा 
सकता है । अप्रत्यक्ष करो द्वारा अनिवार्य बचत को प्रोत्साहन मिलता है और कर-राशि के समतुल्य 
उपभोग में कटौती हो जाती है । जो भी अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर बगाया जाता हैं, वह वस्तुओं अप्रत्यक्ष कर वस्तुओ पर ॥ जाद्रा है, वह वस्तुओं के 
विनय-पमुत्य मे जुड़ जाता है और उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। 

अस्य कई क्ुर--कृपक-वर्ग की बढती हुई आय में से कर-भाग लेना आवश्यक होता है। इस 
हेतु भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर करारोपण किया जा सकता है। इस कर मे भी क्रमा- 
गत वृद्धि होनी चाहिए और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बचत (जो अधिकाश अनुत्पादक मंदों पर 
व्यय की जाती है) राष्ट्र-निर्माण मे सहायता हो सकती है, परल्तु ग्रामीण क्षेत्र मे कर इस प्रकार 
लगाये जाये कि ग्रामीण जीवन-स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव न पडे, उनकी आय के परिवर्तन 
के साथ कर में आवश्यफ॒ समायोजन किये जा सके तथा जमीदार आदि कर को फिसी अन्य वर्ग को 
हस्तान्तरित न कर सके। 

सम्पत्ति-कर, सम्पच्चता-कर (फलञाटायाल्य .0४५) पूंजीलाभ-कर (ट्ज्ॉभ शी 
प४४) तथा उपशोग्य फिल्तू सुधार न की गयी भूमि पर कर आर्डि ऐसे कर हे; जिन्हे लोक-हिता्थ 
लगाया जाता है। इसके साथ भूमि-लगाव मे वृद्धि भी की जा सकती है. जो अधिक समय पूर्ण निश्चित 
किये गये होते है, परन्तु कृपक-वर्ग पर जिनमे राष्ट्र को अधिकाश जनसस्या सम्मिलित या सम्बद्ध 
है, करारोषण करते समय आधिक विचारधाराओ को ही ध्यान मे न रखा जाय, प्रत्युत राजनीतिक 
कठिताइयों को भी विचाराधीत करना होगा । जंब तक शासन के हाथ इतने सुदृढ़ न हो कि बह 
जमशाधारण के घिरोध का रामना कर सके ओर उनरो नियोजन के प्रति माम्यता प्राप्त कर सके, 
तब तक इस प्रकार के कर अकार्यशील एवं अप्रभावशील रहेये । 




















रसे! रुप्ट्र गे, जो! वमाजवाद के आति अपचर हो प्रत्यक्ष कर को आधिक महत्व दिया जाता 
है क्योकि यह केवल अधथे-प्राष्ठि वे ही साधन नही होठे, अपितु आथिक विपमता को कम करने में 
मो सहायक होते है। वाछित वर्गो पर प्रत्यक्ष कर लगाना सम्भव होता है और इसका प्रशासन 
मितव्ययतापूर्ण होता है । इसके सम्बन्ध भे ठोक-ठीक अनुमान लगाये जा सकते है और इसमे कमी 
या बृद्धि करना सम्भव होता है। प्रत्यक्ष करो को करदाता किसी अच्य व्यक्ति पर चालित (970) 
नहीं कर सकता। इसके साथ ही, करदाता को देश और योजवा के प्रति अपने योगदान का 
आभाप्त रहता है और वह सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करता है | वूस्री ओर, 
अप्रत्यक्ष कर के ढारा सरकार प्रत्येक व्यक्ति से कर वसूल करती है और इसलिए इनका _प्रशासन- 
ड्यय_ अधिक होता है कराता को कर का भार ज्ञात नही होता, परन्तु ऐसे कर का चालित को कर का भार ज्ञात नही होता, परन्तु ऐसे कर का चालित 
कटा सम्भव द्वोता है और इसका अन्तिम भार उपभोक्ता को ही उठाना पडता है। 

आधिक विकास के कार्यक्रमो के लिए करो द्वारा अधिक से अधिक साधम प्राप्त किये जाने 
चाहिए, परन्तु करारोपण की कुछ सीमाएँ भी है जिनगे से जनसाधारण की आय एक जीवन-स्व॒र के 
अनुसार करदेय-क्षमता, सरकार को राजनीतिक सुदृढता तथा प्रशासनिक व्यवस्था को कुशलवा 
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प्रमस है। फटा द्वारा बतमान उपमभाग का कम करवे भविष्य बे उपभोग वो बढाने के साधन 
जुराय जाने है । 

_ शुल्क (7०८5)-सरकार द्वारा साथारणत एस कायक्रमो का सचानन किया जाता है 
जिनसे समस्त जनसमदाया बा जाभ हो परतु सरकार वे कुछ काय एसे भी हैं जिनस कुछ 
विशप 'यक्तियां को भी लाभ हांता है. और दस विशेष सुविधा का उपयोग करने के विए उन 
शु के (7९८७) जिया जाता है । 

शासकीय उद्योगो के लाम--शासरीय उद्योगों के लाभ वो प्राय वस्तुओं और सेवाओं के 
ग्णा मे उद्धि बरतने सथा उनते मूल्य वा घटाने मे उपयोग किया जाता है परतु नियोजित जप 
व्यप्स्था मे श्न ताभों को अधिक विकास ये कायक्रमा मे विनियोजित दिया जा सकता है। अल्प 
विकसित राध्टों म गासकीय क्षत्र अत्य त सीमित होता है तथा इसके द्वारा केवन आवश्यक सवाजो 
अथवा वस्त॒ा बा उपाहन तथा न्िय त्रण क्या जाता है। शासकीय उद्योगा के गाभ मे जब 
डिताथ उद्धि करा के जिए आवश्यय' सेवाओं तथा वस्तुओ दे मूल्य मे वृद्धि करता भी आवश्यक 
हाता है। से प्रकार वी यरद्धि स उपभोग मे जनिवाय रूप से कटौती होती है| प्रजाता  त्रेक अल्प 
विकसित समाज मे उस प्रवार की बायवाही करना जत्यत दुष्पर वाय है वय्योषि जतसाधारण 
जिसका जीवम स्तर पृव स ही निम्नेतम एवं यूनतम है उपभोग की और अधिक कटौती को सहतने के 
याग्य नही होता है। फतस्वक््प उत्वट विरोधी भावनाएं जाग्रत होती हैं जो दीधकार म ता हानिप्रद 
हाती ही है । ह है 
सार एवं बचत फी तुजनात्मक श्रष्ठता-नोच्छिर बचत एवं कर में से किसको विकास के 
विए पित्त प्राप्त वरन वा अप्ठ साधन माना जाय इस प्रश्न के उत्तर म यही कहा जा सकता है 
कि टस साधना मे से जिससे भी बिना सुद्रा प्रसार व विनियोजन बूद्धि की जा सकती हो उसे ह्टी 
श्रष्ण बिन गावन माना जाना चाहिए । करारोपण द्वारा या तो जनसमुदाय थी बचत को कम कर 
लिया जाता है या फिर उनवः वतमान उपभोग से कसी आती है ! यदि बचत की जावे वाली राशि 
में से धार दिय जाय ता विकास वित्त म कर के द्वारा बोई दृद्धि नहो होती है बल्यि बचत का रुप 
बर मे परिवतित हो जाता है. और जनसमुलाय अपने आपको जधिक निधन समझने लगता है। 
दूसरी जोर बचत से जनसमुदाय बी तरत सम्पत्तियों में व्रद्धि होती है. और सम्पन्नता की भावत्ता 
जाग्रत होती है । वास्तव भे कर एक विवशतापुण बचत का रूप ग्रहण करता है जिसवे फत्नस्वन्‍्प 
जमममुदाय थी व्यय यरने थी क्षमता में कमी हाती है। दूसरी आर बचत ऐच्छिक होन के बारण 
पय करने की क्षमता को ध्सना ही वम वरती है वि जनसमुदाय वे जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव 
न पर । साधारणत उच्च जाय बाया वग बजत बरता है और तिम्न आय वाला वेग अपनी आय 
का सम्पूण भाग “यय कर देता है । इस प्रवार यदि मुद्रा स्फीत के बिना ही विकास के लिए वित्त 
प्राप्त करणा हो तो निम्त आय बात बग से बचत एवं वर प्राप्त करने वी आवश्यक्त/ होती है 
क्याकरि जितना भाग इसको आय से कर एय बचत के रूप म॑ नें लिया जाता है. उस सीमा तब 
उपभाग की वस्तुजा भरी माँग बम रहनी है और मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती है । 
>परारोपण एव मुद्दा रफ़ीति का दबाव--विवास वित्त प्राप्त करने हेतु जा करारापण किया 
जाया है उसके सम्य थे मे निम्त बाता पर विशप रूप से विचार किया जाता है--() )करारोपण 
द्वारा म|| प्रसार ये दबाव पर वसय्ा प्रभाव पडता है ? (2) ऋरारोपण अधिक उत्पादन एवं आयो 
पार्जय बे प्रयागा व प्रोत्साद्ित बट पजत मे प्रयोगों को प्रोन्मादित कर्ता है या ता दै या नहीं तथा (3 ) क्यरोपण से आय के समान वितरण 
पर वया प्रभाव पडता है ? बर की सात्रा स वृद्धि द्वय उत्पन्न बर सग्रह करने की क्रिया से मुद्रा 
रुपीति का दयाव यही बत्ता है । कर सग्रह की क्रिया एवं उसके द्वारा प्राण वित्त वे व्यय बरतने 
वी प्रिधिया से अथ य्यबस्था के मू-्य स्तर पर प्रभाव पडता है। बर से प्राप्त हाने वाली आय 
सरकार द्वारा विभिष भजाविक बम्यक्मा पर व्यप्र की जाती है जिसके फास्वरूप जनसमुदाय के 
निरत आय पाल पग थी आय मे यृद्धि होनी है और यह आय की बृद्धि उपभोग पर ही व्यय 
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की जाती है क्योकि इस वर्ण में उपभोग-क्षमता [7०ए६/शआाओ 70 (00806) अधिक होती डूँ 
दूसरी ओर, कर मे वृद्धि करने से उत्पादक भी अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का मुल्य बढ़ा देत है 
जिसके फलस्वरूप आरम्भिक अवस्था में वस्तुओं की मॉँग कम हो जाने के कारण उत्पादन भी कम 
हो जाता है । इस प्रकार एक ओर व्यय करने वाले वर्ग के हाथ म अधिक मौद्रिक आय होती है 
और दूसरी ओर उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि नही बी जाती है ये दोहो घटव अर्थव्यवस्था में सृल्य- 
रतर ऊँचा रखने मे सहायक होते है। 
विकास-सम्बन्धी वित्त के लिए जो अतिरिक्त करारोपण किया जाता है, बह प्राय उस 
समुदाय से प्राप्त किया जाता है जो अधिक आय वाला वर्ग हु और जो घन की बचत करता है। 
दूसरी ओर सरकार अतिरिक्त कर से प्राप्त धन को या तो मिर्घंत बर्गें को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध 
कराने या फिर ऐसी आर्थिक क्रियाओ पर व्यय करती है जिनके द्वारा रोजगार के अवसरा मे वृद्धि 
होती है और निर्धन बग के लोगो को भूत्ति एवं बेतन के रूप में अधिक आय प्राप्त होती है। इस 
प्रकार अतिरिक्त करारोपण बचत करने वाले समुदाय से व्यय करने वाले समुदाय को आय का 
स्थानान्‍्तरण करता है जिसके फलस्वरूप मुद्रा-स्फीति का दवाव वढ जाता है। यदि कर से 
प्राप्त बिल का व्यय इस प्रकार किया जाय कि आय का पुनवितरण न हो तो साधारणत 
अतिरिक्त करारोपण मुद्रा म्फीति कः दबाव को कम करन में सहायक हो सकता है। अतिरिक्त 
करारोपण के फलस्थरूप अथ व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह म क्‍मों होती है और अत्पकाल मं 
बम्तुओ एवं सेवाओं की पूर्ति में तदतुमार कमी करता सम्भव नही होता है। ऐसी परिस्थिति 
भ अर्थ-व्यवस्था मुद्रा के प्रभाव की कमी की पूर्ति बैक सास द्वारा करने का प्रयत्न करती है 
और यदि मौद्रिक नियन्ध्रणों द्वरा साख के विस्तार को बढन रे रोक दिया जाय तो मूल्यों 
में वृद्धि नही हो पाती है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अतिरिक्त करारोपण के 
द्वारा मुद्रा-स्फीति के दबाव को रोकने हेतु मौद्विक तियन्त्रणों का उचित उपयोग करना चाहिए 
परन्तु जब अतिरिक्त करारापण द्वारा उत्पादन क्रियाएँ एवं जोखिम लेने के प्रयास हतोत्साहित 
होते है तो मुद्रा के प्रवाह की कभी से कही अधिक वस्तुओ एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी हो 
जाती है। यदि पूर्ति को कमी के फलस्वरूप बेरोजगार में वृद्धि नहीं होती है तो उपर्युक्त परि- 
स्थितियों के अन्तगंत अतिरिक्त करारोपण मुद्रा स्फीति के दबाव को बढाने भें सहायक होता है 
परन्तु पूर्ति मे कभी होने से प्राय बेरोजगार मे वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप अथ व्यवस्था 
में पूति के अनुसार माँग मे भी कमी हो जाती हैं और मुद्रा स्फीस्ति का दबाव बढ़ने नहीं पाता है । 
अतिरिक्त फरारोपण फा तिजो विनियोजत पर प्रभाघु--जब लाभ पर अतिरिक्त करारोपण 
किया जाता है तो स्थिर अथ-व्यवस्था में साह॒सिया द्वारा पूंजी विनियोजन करन का प्रोत्साहन कम 
हो जाता है और अन्तत उत्पादन भी कम होने लगता है और उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं 
एवं सेवाओं में इतनी अधिक कमी हो जाती है कि कर द्वारा उत्पन की गयी मुद्रा के प्रवाह की 
कप्मी का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है और स्थिर अर्थ व्यवस्था भे मूल्य स्तर बढने लगता है, 
परन्तु एक विकासशील अथं-ब्यवस्था मे परिस्थितियाँ कुछ भिन्न होती है। विकासशील अथ 
व्यवस्था मे अतिरिक्त कर से प्राप्त वित्त को सरकार विनियोजित करती है, जिसके फलस्वरूप 
पूंजीगत एव उत्पादक वस्तुओ के उत्पादन में दीधंकाल मे वृद्धि होती है | इस प्रकार लाभ पर 
अतिरिक्त करारोपएण द्वारा विनियोजन निजी क्षेत्र से हटकर सरकारी क्षेत्र भे चला जाता है और 
उपभोक्ता वस्तुओ के उद्यागों के स्थाग पर पूंजीगत वस्तुओ के उत्पादन करने हेतु विनियोजन किया 
जाता है। इस प्रकार के सरकारी विनियोजन के उस भाग को, जो श्वमिको का भूत्ति एव वेतन के 
सप में दिया जाता है, आच्छादित ((०५थ८०) करने के लिए उपभाक्ता वस्तुओं वे उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि नही होती है और इस प्रकार मृत्यो की वृद्धि को यागदान मिलता है, परन्तु कर से 
प्राप्त वित्त का यदि कुछ ही भाग इस प्रकार भूत्ति एव वेतन वे रूप में दिया जाय * 
कर हारा उत्तन्न मुद्रा बे प्रवाह को कमो वे फलस्वरूप हुई * वा 


(+ एक 
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शान्तिकाल की वर्थ-व्यवस्था को सुरक्षा-सम्बन्धी अर्थ-ब्यवस्था मे परिवर्तित करने के लिए भी उप- 
योग की जाती है) दूसरी ओर, विनियोजन का समय नियन्त्रित करने हेतु समामेलित सस्थाओ एवं 
सहकारी सस्थाओं को अपने लाभ मे कुछ भाय के विशेष सचिति के रूप में रखने पर उतसमे भाग 
पर कर से छूट दी जा सकती हैं। इन मसचितियों के विनियोजन के प्रकार एवं समय को सरकार 
निमन्त्रित करती है । इस प्रकार की छूट द्वारा वितियोजन के समय एवं प्रकार को नियन्त्रित किया 
जा सकता है! 

(4) ऐसा करारोपण जिससे बचने के लिए जनसयुदाय को बाछित कार्य करना पड़े--इस 
प्रकार के कर प्रायः दण्ड का हूप ग्रहण करते है। उद्ाहरणाय, धन एवं वत्तुओ के | ग्रहण करते हैं। उदाहरणार्थ, धन एवं वह्तुओ के निश्चित भाग 
से अधिक संग्रह करने पर करारोपण किया जा सकता है। इसी प्रकार सम्पत्तियों पर उनकी तर- 
लता एवं जोखिम के आधार पर करारोपण किया जा सकता है। रोकड शेय, कच्चे माल एवं 
उपयोग न किये जाने वाली भूमि पर कर की दर ऊँची रखो जा सकती है जबकि उत्पादक राम्प- 
त्तियों पर कर की दरे अत्यन्त कम रखो जा सकती है। इस प्रकार बचत को उत्पादक विनियोजन 
की ओर आकर्षित किया जा सकता है । 

(5) प्रोस्साहन-कर जिनके द्वारा करदाता को उत्पादन बढ़ाने के लिए विवश किया जाता 
है--मह कर प्राय प्रति ज्यक्ति अथवा एकमुश्त राभि कर ([[.00० $०ण प४४) के रूप में लगाये 
जाते है और इनमे उत्पादन के घठने अयवा बढ़ने पर कोई परिवर्तेत नही किया जाता है। कृषि-क्षेत 
में यह कर प्राय प्रति एकड भूमि पर लगाया जाता है। करो के भार को वहन करने हेतु करदाता 
को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पडती है। 

अल्प-विकसित राप्ट्रो मे अप्रत्यक्ष करो पर अधिक निर्भर रहा जाता है जबकि विकसित 
राष्ट्र प्रत्यक्ष करो को भविक महत्व देते है । इसका प्रमुख कारण यह है कि कर से आ्रप्त होने वाली 
आय मे, प्रत्यक्ष करो की दर मे वृद्धि द्वारा, पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव नही होता है क्योकि अधिक 
आय एवं सम्पत्ति वाला वर्ग बहुत ही छोटा होता है। 


(ड्) सार डा पाल द्वारा प्राप्त बचत (घाटे का अर्य-प्रबन्धन! 
कर तेया बचत द्वारा पर्याप्त साधन प्राप्त न होने की दशा से अल्प विकसित राष्ड्रों की 


सरकारें “घादे की आर्य-व्यवस्था” (00000 [40979०78) द्वारा पूंजी-साधनों मे दृद्धि कर सकती 
हैं । प्राय घाद़े की अर्थ-व्यवस्था का उपयोग युद्ध के लिए आर्थिक साधन जुटाने तथा मन्दीकाल 
(70०07०58707) में शासकीय व्यय मे वृद्धि करके रोजगार के अवसर बढाने के लिए किया जाता 
था ( आधुनिक युग मे इस व्यवस्या का उपयोग राष्ट्रो के आर्थिक विकास हेतु भी किया जाने लगा 
है । जेरा पहले सकेत किया गया है, अल्प-विकसित राष्ट्रों भे ऐच्छिक बचत से पर्याप्त वृद्धि करमा 
सम्भव नही होता क्योकि जनसाधारण की श्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होती है तथा स्वभाव हूढि- 
वादी होते हैं । दूसरी ओर, पूंजी की कमी को विदेशी सहायता द्वारा पूर्णे किया जा सकता है, किन्तु 
विदेशी पूंजी के साथ अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिवन्ध होते हैं, जिनके कारण उसका 
उपयोग अधिक सम्रय तक नहीं किया जा सकता । ऐसी परिस्थिति में राज्य मुद्रा की मात्रा से वृद्धि 
करके खुले वाजार के साधनो को क्रय करता है और पूँजी-निर्माण मे उपयोग करता है। घाटे के 
नर्थपवत्थन का विस्तृत विवरण अगले अध्याय से दिया गया है। 

-वजट के साधनों को पारस्परिक तलना--क्र-शुल्क, जन ऋण और व्यापक दृष्टिकोण से 
घाटे का आर्थ-प्रवन्धन बजट के साधन समझे जाते हैं ॥ इन साधनों की पारस्परिक तुलना करने पर 
ज्ञात होता है कि कर एवं शुल्क को ऊंथ-प्रबन्धन के साधतों मे सर्वश्रेप्ठ मानना चाहिए, परल्तु निर्धन 
राप्ट्री मे जनसाधारण की निर्घनता के कारण कुछ सीमा तक ही कर बटाये जाते हैं। करारोपण 
से एक ओर जर्थ-साधन उपलब्ध होते है और दूसरी मोर आथिक विपमताओ को कम करने में 
सहायता मिलती है। ये दोनो कार्य अन्य किसी अ्थं-प्रवन्चन की व्यवस्था से प्रभावशीलता के साथ 
सम्पन्न नही किये जाते ॥ जन-ऋण द्वारा केवल वर्तमान में ही जनसमुदाय की बचत को विकास के 
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लिए उपयोग किया जा सवता है, परन्तु जन-ऋण की राशि पर अन्तिम रुप से अधिकार विनियोजको 
का ही रहता है और इस प्रकार आथिक विपमताओं को कम करने मे प्रत्यक्ष रूप से कोई सहा- 
यता नहीं मिलती घाटे के अर्थ-प्रबत्धन द्वारा मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि होने के कारण मूल्यों मे वृद्धि 
होनी है, जिसके परिणामस्वरूप समस्त जनसमुदाय को अपनी आय के प्रतिरुप में कम वस्तुएँ प्राप्त 
होती है, अर्थात्‌ मूल्यों की वृद्धि की सीमा तक उन्हे अनिवार्य रूप से अदृश्य कर देना होता है । इस 
प्रकार घाटे का अर्थ-प्रबन्धन अप्रत्यक्ष कर का रूप धारण कर लेता है और इसका भार निर्धन व 
घनी दोनों ही वर्गों पर पडता है, परन्तु निर्धन-वर्ग एवं निश्चित आय वाले वर्ग को अधिक कठिनाई 
होती हैं। इस प्रकार घाटे के अर्थ-प्रबन्धन से अर्थ-साधन तो उपलब्ध हो जाते है परन्तु आधिक 
विपमता कम नहीं होती और मुद्रा-स्फीति का भय बना रहता है । जन-ऋण के अन्‍्तर्गत सरकार 
निजी उपभोग व्यय का प्रतिस्थापन सरकारी व्यय से करती है जबकि घाटे के अर्ध-प्रबन्धन मे भी 
इसी विधि का अनुसरण होता है, परन्तु मुद्रा-स्फीति के भय के कारण घाटे के अर्थ-प्रवन्धन का उप- 
योग सीमित मात्रा में अन्य साधनों से पर्याप्त अर्थ न प्राप्त होने पर ही किया जाना चाहिए। 
(ई)_ विदेशी बचत 

“ आत्प-विकसिल राष्ट्रों के विकास के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
होता है | पंजीगत तथा उत्पादक वस्तुओं के अभाव मे, जिनको अल्प-विकसित_ राष्ट्रों मे निमित 
नही किया जाता, आधिक विकास के किसी भी कार्यक्रम का सफल्न सचालन सम्भव नही! जब तक 
लोहा एवं इस्पात इजीतियरिग, यन्त्र एव कल, भारी रसायन आदि उद्योगो की प्रगति नहीं की 
जाती, औद्योगीक्रण किया जाना असम्भव है। इन सभी प्रमुख आधारभूत उद्योगों के लिए आव- 
शयक पूँजीगत वस्तुओं के आयात का प्रबन्ध विदेशों से किया जाना अनिवार्य हैं। अत्य-विकतित 
राष्ट्रों मे प्राय कच्चे माल तथा क्ृषि-उत्पादन का तिर्यात तथा निर्मित उपभोक्ता तथा अन्य बस्तर ओ 
का आयात किया जाता है। यही अत्प-विकसित राष्ट्रो की सबसे बडी आधिक दुबंलता होती है 
जिसका साम्राज्यवादी राष्ट्र निरन्तर लाभ उठाते है तथा अल्प-विकसित राष्ट्रो के विकास-कार्यो को 
विफल करने हेतु सतत्‌ प्रयत्नशील रहते है । यदि विदेशी व्यापार मे अनुकूल परिस्थितियाँ हो तो 
प्राथमिक वस्तुओं (शधापश| 00१9) के निर्यात-आधिकय द्वारा पूँजी-निर्माण सम्भव है क्योकि 
इससे विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है । यदि सरकार अपनी तटकर-नीति (778०0॥ 78! 009) ह्वारा 
आवश्यक नियन्त्रण रखे तो यह आधिक्य उपभोक्ता-वस्तुओं के आयात पर व्यय नहीं किया जायेगा, 
परन्तु इस प्रकार के आधिक्य से पूँजी-निर्माण अत्यन्त अनिश्चित रहता है क्योकि यर्दि प्राथमिव 
बस्तुओ का निर्यात लाभप्रद होता है तो लोग अपने साधनों को भौण व्यवसायों (8०007099 
]70750768) अर्थात्‌ उद्योगों मे विनियोजित नहीं करते और अनुकूल विदेशी व्यापार की दशा में 
मी देगा कट ओद्ोपीफ्तटगा तप्मष्ट कही होकर 

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की विधियाँ--विकास के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित 
पाँच विधियों से प्राप्त की जा सकती है 

() विदेशी वस्तुओ एब-सेवाओ-बे-आयःत-फरू नियन्त्रण, 

(2) तिर्यात में वृद्धि, _ 

(3) विदेशी निजी विनियोजत, 

(4) विदेशी ऋण एवं सहायता, 

(5) विदेशी व्यवसायों का-अपहरण (एणाडस्णाणा एणलए्य साशए्ञाइ८5) । 

() ज़िडेशी वस्तु ब॒स्तुओ एवं सेवाओं के आयात पर नियम्व॒णु-.प्रत्येक परिस्थिति मे यह आव- 
श्यक होता है कि अल्प-विक्ित राष्ट्र की सरकार को तटकर-नीति द्वारा विदेशी व्यापार से अजित 
विदेशी मुद्दा का नियोजित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकतानुसार उपयोग प्रतिबन्धित करना चाहिए। 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण करना सरकार के लिए आवश्यक है | आया 
_ नियन्त्रण के लिए प्रशुत्क (पड), कोटा निश्चित करना, अनुमति-पन ([.007०68) निर्गमि नियन्त्रण के लिए प्रशुत्क (प्रथा), कोटा निश्चित ति-पन ([0८ग6€5) निर्गेमित 
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(्‌ पाप परत कर बाद पट उपज िदत एच है शक बाग करना, विदेशी मुद्रा तक कद पर व पक पप ह। न बगर 

हम 4322000022:00: 2 एम एकल करता आदि शस्त्र उपयो ही सकते है) प्रशुल्क अशत 
जाय में वृद्ध हेतु तथा अशत किन्‍्ही विशेष वस्तुओ के आयात अवरोध हेतु लगाये जाते 
है । प्रशुल्क-दर प्राय उन वस्तुओं पर ऊँची होती है जिनका उत्पादन राष्ट्र मे हो सकता है तथा 
प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी स्पर्धों हविकारक होती है, परन्तु प्रशुत्क का प्रभाव बडी सीमा तक 
नष्ठ हो जाता है, यदि राष्ट्रीय उत्पादक अधिक मुल्य पर आयावित बस्तुओं का विक्रय करते है 
अथवा निर्माण पर उत्पादन कर ([#०5९ 0009) आरोपित किया जाता है। कोटा निश्चित करने 
के दो उद्देश्य होते हैं--श्थम,-क्रिसी विशेष वस्तु की समस्त आयात की मात्रा को सीमित करना, 
तथा हितीयू, इस आयात की मात्रा को विभिन्न नियतिक राष्ट्रो में वितरित करना। अनुमति-पन्न 
नर्गमन में शासन अपने किसी अधिकारी को आयात करने की आवश्यकताओं की छानबीन करने 
तथा निश्चित सीमाओं के अन्दर अनुमति पत्र निर्मेमित करने हेतु नियुक्त कर देता है। इस विधि 
हारा विदेशी मुद्रा की राशनिग योजना भी कार्यान्दित की जाती है | विदेशी मुद्दा के उपयोग पर 
नियन्त्रण रखते के लिए भ्राप्र केन्द्रीय बैक को अधिबयर दिया जाता है कि समस्त विदेशी व्यवहार 
का शोधन (?8३४०॥() इसके द्वारा होना चाहिए । यदावदा और प्राय साम्यवादी राफ्ट्रो, जैसे 
रूस मे एक शासकोय अधिकारी अथवा सस्था की नियुक्ति की जाती है, जो सप्रस्त विदेशी व्यापार 
का शोधन देश की आवश्यकतानुसार करने के लिए उत्तरदायी होता है । यह अधिकारी एक पूर्ण 
विभाग अयवा सहकारी सस्था भी हो सकती है । इस अधिकारी के अधिकार विदेशी व्यापार के 
साथ-साथ स्वदेशी उत्पादन के क्रय-विक्रय के नियन्त्रण तक विस्तृत होने चाहिए जिससे वह राष्ट्रीय 
उत्पादन तथा माँग की माता के आधार पर आयात की मात्रा का तिर्थारंण कर सके । 

राजकीय आपयात-नीतियाँ एवं विदेशी अर्थ साधन--उपर्युक्त आयात-नियन्तरण की विधियाँ 
पूँजी निर्माण में मिम्ताविक्ित रूप से सहायक होती है... 

९») प्रशुल्क वथा अनुज्ञापत्र-निर्येमन द्वारा सरकार फो अधिक आप प्राप्त होती है जिम्वका 
पूँजीगत वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है । 

ल्‍(आ) आयात नीति द्वारा दो प्रकार के उद्योगों का विकास सम्भव किया जाता है--(!) 
नवीन उचोग, और (2) 49% 4 हाफ आई तथा गैय । इन उद्योगों को सरक्षण प्राप्त होते 
धर इनमे विनियोजित पूर्जी कग जोखिमपूर्ण होती है। सुरक्षा के कारण बरितियोजक को प्रोस्साहन 
भिलता है और वह उद्योगो बी ओर जाकपित होता है । इसके साथ ही, सरक्षित उद्योगों द्वारा उत्पादित 
बस्तुओं का मूल्य, प्रशुल्क लगाये जाने के कारण अथवा न्यून पूर्ति के कारण, अधिक होता है तथा 
प्रारम्भिक अवस्था मे स्वदेशी उत्पादक भी समुचित विदेशी प्रतिम्पर्दधा के अभाव में अपनी चस्तुओं 
का विक्रय अधिक मूल्य पर करते हैं । इस प्रकार इन बस्तुओं का अधिक गूत्य होने के कारण इनका 
उपभोग कम होता है और चोग अपने साधनों को अन्य कामों से लाते है अबवा बचत के रूप में 
रखते है। दूसरी ओर, सरक्षित उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसरो से वृद्धि होती है और 
श्रमिकों एव साहसी की आय मे वृद्धि होती है । यह आय-ब्ृद्धि अधिक उपभोग अथवा अधिक बचत 
का रूप ग्रहण करती है। अधिक उपभोग भी दीघंकाल मे अधिक विनियोजन वा कारण बन जाता है । 
ढ़ (ड़) जब पूंजीगत वस्तुओ के उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया जाता है तो धोडे ही समय 
में पूँजीगन बस्तुएँ अधिक मात्रा में कम मूल्य पर उपलब्ध होती हैं । परिणामस्वरूप, औद्योगिक इका- 
इयो मे बूद्धि तया नवीन उद्योगो की स्थापना होती है । इस प्रकार जिस सचित पूँजी का विनियोजन 
पूंजीएपत वस्तुओ की अनुपस्थिति में अभी तक सम्भव नही होता था, वह भी क्रियाशील होकर पूँजी- 
निर्माण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अग बन जाता है । हि 
(ई) आयात की मात्रा सीमित करवे से विदेशी व्यापार का अनुकूल जेप (क४४०छए०४)8 


92097०० ४ ]990०) हो जाता है । इस अकार अजित विदेशी मुद्रा का उपयोग पूंजीगत वस्तुजों 
के आयात हेतु किया जा सकता है । 
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(उ) आयात-नियन्त्रण द्वारा अनावश्यक विलासिता तथा उपभोग की वस्तुओ के आयात को 
सीमित किया जाता हे । इनके स्थान पर पूँजीगत वस्तुओ तथा ऐसे कच्चे माल के आयात मे वृद्धि 
की जाती है जिनका उत्पादन देश मे नहीं होता । इस प्रकार आयात के प्रकार मे परिवतेन से पूंजी 
निर्माण में सहायता प्राप्त होती है । 

_(>) विलासिता की वस्तुओ के आयात को सीमित अथवा सर्वथा अवरुद्ध कर दिया जाता 
है और इस प्रकार धनिक-वर्ग के हाथो की उस ऋय-शक्ति को, जो विलासिता की वस्तुओ पर निरर्थक 
जपव्यय होती है, पूँजी निर्माण की ओर आकर्षित किया जा सकता है। 

(2) तिर्यात में वृद्धि--अब हम वटकर-नीति में निर्यात की ओर विचार कर सकते हैं। 
आधुनिक युग का प्रत्येक देश आयात को कम करने तथा निर्यात की वृद्धि करने को प्रयत- 
शील रहता है। निर्यात-नियन्तरणार्थ निर्यात-कर, निर्यात-अनुज्ञापत, कोटा निश्चयीकरण आदि 
विधियों का का उपयोग किया झाता है। एस उद्यागो का आधिक सहायता दान की जाती है, । ऐसे उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो 
निर्यात योग्य पदार्थों का निर्माण करते है। निर्यात-कर राजकीय आय बढाने तथा विभिन्न प्रकार की 
निर्यात-वस्तुओ के निर्यात में भेद भाव करने के लिए लगाया जाता है। औद्योगिक कच्चे माल, 
जिनका उपयोग राष्ट्रीय उद्योगों मे होता है तथा जिनका प्रदाय ($०999) अपर्याप्त हों, उनके 
निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु भी निर्यात-कर लगाये जाते है तथा कोटा निश्चित कर दिया 
जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात पूर्ण निषिद्ध घोषित किया जा सकता है, जो आ्थिक विकास के 
दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आवश्यक्ता वी हो । वस्तुओं के निर्यात के साथ-साथ पूजी-निर्यात पर भी 
प्रतिवन्‍्ध लगाना आवश्यक है अन्यथा पूँजीपति आ्थिक समानता के प्रयत्वों से बचने के लिए पूंजी 
का घिनियोग विदेशों मे कर देंत है, जबकि देश मे ही पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। 
अधिक निर्यात द्वारा उद्योगों का विकास सम्भव होता है तथा पूँजीगत वम्तुओ को भी विदेशों से 
प्राप्त किया जा सकता है । उद्योगों के विकास मे जनसमुदाय की आय मे वृद्धि होती है। तब वह 
अन्‍्तत बचत तथा उपभोग-बृद्धि का कारण बन जाती है। इस प्रकार अधिक निर्यात पूंजी-निर्माण का 
सूल अगर है । 
(3) विदेशी लिज़ी विन्तियोजन--अर््ध-विकसित राष्ट्रो मे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकताओं 
की पूर्ति विदेशी निजी विनियोजको, विदेशी सरकारों तथा अनन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्थाओ के द्वारा की जावी 
है । विदेशी निजी पूँजी को अल्प विकसित राष्ट्रो के लिए आकर्षित करना अत्यन्त कठिव होता है। 
साम्राज्यवाद के अन्तर्गत विदेशी विनियोजको द्वारा जिस सरलता के साथ अपने उपनिवेशो में पूँजी 
का विनियोजन किया जाता है, वह सरलता इन उपनिवेशो के स्वतन्त्र हो जाने पर कठिनाई में 
परिवर्तित हो जाती है । स्वतन्त्र राष्ट्रों मे विदेशी विनियोजन को इस देश के समामेलन, कर, 
मांद्विक, विदेशी विनिमय-नियन्तरण आदि सम्बन्धी अधिनियमो के अधीन रहना होता हैं । विदेशी 
विनियोजको के राष्ट्रीयकरण का भी भय होता है। एशिया एवं सुद्गर-पूर्व सम्बन्धी सथुक्त राष्ट्र सघ 
आशिक सहयोग (8८885) के बचुसार अत्प विकसित राष्ट्रों में विदेशी निजी पूंजी को आरका: आंकषित 
करने के लिए निम्तलिखित सुविधाओ-का आयोजन. किय्रा-जाना चाहिए 

(।) राजनीतिक स्थिरतर एवं विदेशी आक्रमण से मुक्ति--इस सम्बन्ध मे किसी भी अल्प- 
विकसित राष्ट्र की सरकार आश्वासन नही दे सकती है । अधिक अल्प विकमित राष्ट्रों मे राज- 
नीतिक अस्थिरता पायी जादी है दथा सीमावर्ती झग्डे विदेशी आतमण का रूप ग्रहण कर सकते है । 

(४) जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा--इस सम्बन्ध में सरकारें अत्प-विकमित राप्ट्रो के बीमे 
का पर्याप्त आयोजन कर सकती है । वह सरकारी वीमा सगठन स्थापित कर सकती है अथवा विदेशी 
सम्याओं के साथ प्रसविदा करके जीवन एवं मम्पत्ति की मुरक्षा के बीमा-आयोजन कर सकती हैं। 

(70) लामोपाजंम हेतु अबसरो की डपलब्धि--इस सम्बन्ध भे सरकार विदेशी विनियोजको 
को आवश्यक सूचनाएँ प्रदान कर सकती है तथा जनोपयोगी सेवाओ, सामुदायिक सेवाओं आदि 

बाह्य मितव्ययताओं (लगा 82०7०ए००८४) का आयोजन कर सकती है। 
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(४) बिदेशी ब्यवसायों को अनिवार्य रूप से अधिकार मे लेने पर उचित क्षतिपुति शीघ्र 
ही भुगतान की जानी खाहिए---इस सम्बन्ध में अल्य-विक्सित दाष्ट्री की सरकारे आश्वासन दे 
सकती हैं कि जब तक प्रारम्भिक एवं पूरक विनियोजन की पूर्ति न हो जाय तथा उस पर यथोचित 
दर से लाभोपाजंन न कर लिया गया हो तब तक विदेशी व्यवमायों का राष्ट्रीयकरण नही किया 
जायेगा । इसके भतिरिक्त विदेशी विनियोजक यह भी चाहते है कि इन व्यवस्तायों का राष्ट्रीयकरण 
करने से पूर्व उनसे विचार-विमर्श किया जाय तथा क्षतिपुति की राशि किसी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय सस्था 
हारा निश्चित की जानी चाहिए । इस प्रकार वा आइवासम कोई सरकार देना पसन्द नही करती है। 

(९) लाभ, लामाश तपा ब्याज जादि को विदेशों को सेजने को सुधिघा--विदेशी विनि- 
घोजन पर उपाजित होते वाली आय को (कर लगाने के पश्चात) विदेशों में भुगतान करने को 
सुविधा का आयोजन करने के साथ साथ अल्प-विकसित राप्ट्रो की सरकारों को यह आश्वासन दना 
चाहिए कि इस विनियोजन के अभिकार के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । 

(४३) विदेशी तान्थिक एव प्रशासन सम्बन्धी विशेषज्ञों को रोजगार में रखने को विशेषज्ञों को रोजयार मे रखने की सुविधा--- 
विदेशी विनियोजक अपने प्रवन्धक एवं तान्त्रिक विशेषज्ञों को उनऊ द्वारा वित्त-प्राप्त व्यवसायों में 
रखना चाहते हैं, जिससे एक ओर इम्रका कुशल सचालन किया जा सके तथा दूसरी ओर उनके 
हितो की रक्षा होती रहे । इग विशेषज्ञों के ॥977870४007 के लिए पर्याप्त सुविधाओं का आयोजन 
किया जाना चाहिए तथा इनको वे सभी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सयुक्त राष्ट्र एव 
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भस्थाओ के विशेषज्ञों को प्रदान की जाती है । 

(शा) इस प्रकार की कर-प्रणालो का उपयोग जिसके फलस्वरूप तिजी व्यकसायरों पर 
अधिक _दबाब न पडे--कर-प्रणाली मे इस बात का आयोजन हो कि विदेशी विनियोजकों तथा कर्मे- 
चारियों के साथ भेद-भाव नहीं किया जायेगा । कर के सम्बन्ध में कुछ छूटे भी विदेशी विवियोजकों 
को दी जा सकती हैं | विदेशी कमंचारियों को आय-कर सम्बन्धी छूढे प्रदान की जानी चाहिए। 
विदेशी विनियोजको को प्रोत्साहन-कर को सुविधाएँ भी प्रदान की जा सकती है । 

(शा) दोहरे करारोषण से भुक्ति प्रदात की जानी चाहिए--अल्प विकसित राष्ट्रो को 
विदेशी सरकारो के साथ दोहरे करारोपण के सम्बन्ध मे समझौते कर लेने चाहिए जिससे विनि- 
योजकी को इन राप्ट्रो से उपाजित आय पर इन राप्ट्रो तथा क्षपने देश, दोनो स्थानों मे से एक ही 
स्थान पर कर देना पडे । 

(0) आथिक लियन्त्रणों मे यथासम्भव कमी--अल्प-विकसित राष्ट्रों मे व्यापार, उद्योग, 
अधिकोपण, बीमा, विदेशी विनिमय, यातायात, जायदाद के क्रय-विक्रय, खनिज निकालने, प्रँजी- 

निगमन, प्रतिभूतियों के विक्रय, लाभाश के भुगतान आदि के सम्बन्ध से सरकार विभिन्न नियन्‍्तण 
लगाती है जिसके फलस्वरूप व्यवसायो के स्वतन्त्र सचालन में बाधा भावी है और विदेशी विति- 
योजक अपने व्यवसायों को इच्छित सुदृढ़ता प्रदान करने तथा लाभौपाजन करने में असमर्थ रहते 
है। प्राय एक बार लगाये गय नियन्त्रण दीर्घकाल तक, उत्की औचित्यता पर गस्भीर विचार 
दिये बिना, लगाये रसे जाते है। अल्प-विकसित राष्ट्र मे विदेशी पूँजी आकपित वरने हेतु इन 
आशिक निषन्त्रणों भे कमी करनी चाहिए तथा परिस्विदियों के परिवर्तत के साथ साथ इनमें भी 
प्रिवर्तत करते रहना चाहिए | आध्िक नियन्त्रणों को सवेधा छोडा नहीं जा सकता अन्यथा राष्ट्र 
कौ आधिक व्यवस्था वाछित क्षेत्रो में विकास नही कर सकती है और नियस्नणों वी अनुपस्थिति में 
पूंजीपतियों (देशी पे विदेशी) का अर्थ व्यवस्था मे इतना अधिक प्रभुत्व हो सकता है कि आर्थिक 
योजनाओं के सामाजिक उद्देश्यो की पूर्ति करना असम्भव हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध मे अल्प- 
विकसित राष्ट्र आश्वासन दे सकते हैं--अनावश्यक आथिक एवं प्रशासनिक नियन्त्रणों को हटाने 
अथवा न लगाने तथा नियन्धणों के सम्बन्ध से देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के विनियोजकों को 
समान व्यवहार प्रदान करते के लिए आश्वासन दिया जा सकता है । 

(») निजो ध्यवसायों के साथ राजकीय व्यवसायो के प्रतिस्पद्ध न करने का आश्वासन- शत 
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प्रकार के आश्वासन से विदेशी व्यवसायों को एकाधिकारपूर्ण शोषण करने की सुविधा प्राप्त हो 
सकती है । इस कारण अल्प-विकेसित राष्ट्र इस भ्रकार का आश्वासन देते समय एकाधिकार पर 
पर्याप्त नियस्तरण रखने के अधिकार के उपयोग के सम्बन्ध में स्वतस्त्र रहना पसन्द करते हैं । 

(७) थिदेशो विनियोजको के प्रति मित्रता को सामान्य आवता--सदूभावना का आश्वासन 
सरकार द्वारा दिये जाने पर भी कभी-कभी राजनीतिक क्षेत्र मे ऐसी परिस्थितियाँ आ सकतो हैं 
वि जनसाधारण में विदेशी व्यवसायों के प्रति सदभावना का लोप हो सकता है। उदाहरणार्थ, 
भारत से पाकिस्तान के ग्रुद्ध (सन्‌ 965) में ब्रिटेन द्वारा प्राकिस्तान का पक्ष लेने के कारण जन- 
साधारण मे ब्रिटेन के भारत में स्थित हितों के प्रति मित्रतापूर्ण भावना का प्राय लोप हो चुका था । 

उपर्युक्त आश्वासनों का आयोजन कोई भी सरकार पूर्णत नहीं कर सकती है । यदि इन 
सब बातों का आश्वासन दे भी दिया जाय, तब भी विदेशी विनियोजकों को अपने विनियोजन के 
मूत्य में मुद्रा के अवमूल्यन होने तथा राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप होने वाली हानियो के सम्बन्ध मे 
भय बना रहता है । मुद्रा के अवमूल्यन से होते वाली हानि के लिए बोमे का आयोजन किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त विदेशी विनियोजकों को श्रमिक एवं औद्योगिक कलह का भय रहता है, 
जिसके लिए सरकार द्वारा दिये भये आश्वासन एवं श्रम-नोति मे किये गये सुधार कदाएि पर्याप्त 
नही हो सकते है । नियोजित अर्थ-ब्यवस्था के अन्तगंत विदेशी विनियोजकों को पूँजी का विनियोजन 
करने के लिए आकपित करने हेतु एक उच्च विशेष अधिकार-प्राप्त सगठत की स्थापना की जानी 
च्यहिए जो एक ओर विदेशी विनियोजनो क्ये आर्कापत करे और दूसरी ओर इस विनियोजन द्वारा 
राष्ट्रीय हितो को आघात न पहुँचने दे । भारत में सन्‌ 96] में एक भारतीय विनियोग केद्ध 
(]00/90 ॥॥९8006॥0 (८०७८) की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख कार्य विदेशी विनियोजको की 
भारत की आधिक परिस्थितियों, अधिनियमों तथा विदेशी त्रिनियोजकों को उपलब्ध विनियोजन के 
अवसरो की जानकारी देना है। यह विभिन्न उद्योगो के सम्बन्ध मे माँग, पूर्ति, लाभोपाजेन-क्षमता 
एव प्रगति की सम्भावनाओ से सम्बन्धित सूचनाएँ तैयार करता है। यह सस्था भारतीय एवं विदेशी 
संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करती है और सयुक्त साहस को प्रोत्साहित करती है । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ड है कि विदेशों निजी विनियोजन विनियोजन (#णक्षद्मा। शिए०8 प06४- 
गाका)) प्राप्त करने हेतु अल्प-विकसित राप्ट्रो को अपनी नीतियों को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल 
रखना सम्भव नही होता है और कोई भी अल्प विकसित राष्ट्र वे सभी आश्वासन एवं सुविधाएँ प्रदान 
नही कर सकता है जिनके द्वारा विदेशी विनियोजन आकर्षित किये जा सकें । इसके साथ ही, जब 
विदेशी विनियोजकों को देशी विनियोजकों की तुलना में अधिक सुविधाएँ एवं आश्वासन प्रदान 
किये जाते है तो देशी वितियोजकों के अधिक विनियोजन करने की भावना को ठेस पहुंचती है। इन 
सब कारणों को ध्यान मे रखते हुए अल्प-विकसित राष्ट्र सरकारी स्तर पर विदेशी सहायता एव 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्धाओं से विदेशी सहायता लेने को अधिक महत्व देते है । 

आधुनिक युग मे निजी रूप से विदेशों मे ऋण प्राप्त करने की विधि अत्यन्त कम उपयोग की 
जाती है । बिदेशो की पुंजी-विपणियों (८४0 ॥७.6५$) मे पूंजी प्राप्त करने वाले देशो द्वारा बॉण्ड 
निर्गेमित करके पूंजी प्राप्त करने की विधि भी अब प्राचीन समझी जाती है एवं कम प्रयोग होती है। 

पूंजीदाता-देश की सरकारें ऐसी वित्तीय सस्थाओ का सचालन करती है जो अल्प-विकसिव राष्ट्रो की 
सरबारो को पूंजी उपलब्ध करती हैं । इसका सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका का क्षायात-निर्यात अधिकोप 
( ए्फणा- 050०६ ऐश ० ए. 5.8 ) है । यह सस्था सदेव अपने हितो को दृष्टिगत कर पूंजी 
प्रदान करती है और ऐसी योजनाओ को पूंजी देना हितकर समझती है जिनमे आयोपाजेन शीघ्र 
सम्भव होता है तथा विनियोजित पूँजी का शोधन उन योजनाओ से सुगमतापूर्वक किया जा सकता 
है, परन्तु अल्प-विकसित्र राप्ट्रो मे आथिक विकास हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता आधारभूत प्रारम्भिक 








सैवाओ, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, यृह, व्यवस्था आदि को प्रदान की जाती है / इन आवारभत सेवाओ 
ने विकास से प्रत्यक्ष रूप से अल्पकाल में आय अजित नहीं होती है। 
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बुछ समय से अल्प-विकमित राष्ट्रो की कम्पनियों के साधारण अशो मे भी विदेशी पूंजी- 
विनियोजन करने को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की विदेशी पूँजी के अनेक लाभ है । 
विदेशी पूँजी-विनियोजन द्वारा अत्प-विकसित राष्ट्रों मे विदेशी व्यावसायिक तथा औद्यो- 
गिक इकाइयों कौ स्थापना होती है जिसमे तान्त्रिक ज्ञान का भी हस्तान्तरण पिछड़े देशों को हो 
जाता है ! साधारण अशो पर वास्तव में लाभ उपाजित हो जाफे के उपरान्त ही दिया जाता है) 
इस प्रकार पूँजी दिये जाने वाले लाभ वा भार अर्थ-ब्यवस्था पर नहीं पडता । साथ ही, इस प्रकार 
कर के विभियोजन के परिणामस्वरूप मुद्रा तथा वस्तुओ का आयात होने के कारण मुद्र-स्फीति के 
दबाव में भी कप्री हो जाती है । 

परन्तु इसके विपरीत समता-अश-विनियोग (प्रा 90223) प्राप्त करने से देश का 
असवरत उत्तरदायित्व (२९८एााप्पष्ट 7०97५) बढ जाता है बयोकि प्रत्येक वर्ष लाभाश के घोध- 
नार्थ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है. जो निर्यात-आधिक्य द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। 
इस प्रकार तिर्यात-आधिक्य का अधिकाश लाभाश-शोधन मे प्रयोग कर लिया जाता है और देश की 
अपनी पूँछी-मचय करने की शक्ति को क्षति पहुँचती है। फिर भो, आधुनिक गुम मे लगभग सभी 
अत्प-विकस्तित राष्ट्र विदेशी पंजी-विवियोग को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते है क्योकि राजनीलिक 
भय कुछ सीमा तक कम हो यया हे + 

कम्पनियों की अश-पूँजी म विनियोजन प्राय. बहराप्ट्रीय निगमों (४४॥॥0000॥4 (00- 


पा का है हे बी ग तप द्वारा किया जाता है। यह बहुराष्ट्रीय निगम दिन-प्रतिदिन शक्तिशाली हते जा 
5 व है और यह अनुमाव लगाया गया हैँ कि 985 तक सभाए के 300 बे बरहुसाप्रीय निगमी 7 _985_ तक 


2 
द्वारा संत्ार के कुल उत्पादन के आधे भाग का उत्पादत किया जायेगा यह निगम विदेशों मे 


>> उऊसझ | 


शाखाएँ अथवा सहायक कम्पनियाँ स्थापित करते है। सहायक कम्पनियों में इन निगमों की 50% 
से अधिक अश-पूंजी रहतो है । 3 मार्च, 977 को भारत से इन निगमो की 482 शासाएँ और 
7] सहायक कम्पतियाँ थी । बहुराष्ट्रीय निगम अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से लगभग एकाधिकारिक 
स्थिति से सम्पन्न रहते है और यह नवीनतम तकनीक, विशेषज्ञ, ज्ञान और भारी विज्ञापन-व्यवस्था 
से लेंस रहते हैं। यही कारण है कि यह निगम अल्प-विकसिस राष्ट्रों की आ्थिक नीतियो का प्रभावित 
करने में समर्थ रहते हैं । 

(4) विदेशी चाण एव सहायता चाण एवं सहायता- आधुनिक युग मे एक देश की रारकार द्वारा दूसरे देश की 
सरकार को ऋण तथा अनुदान देते की प्रथा अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिकी चतुर्मुखी कार्यक्रम 
(2 एशा५७॥ ॥000 ९०६ 0708/भा06) के अन्तर्गत अल्प-विकसित राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा 
सराहनीय आंथिक सहायता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार सा म्राज्यवादी राष्ट्रो--विशेषकर ब्रिटेत-- 
द्वारा भो पिछड़े हुए राष्ट्री के आधिक विकास के लिए आधथिक सहायता दी जाती है। कोलस्वा- 
गोजना के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड भादि ने भी दक्षिण तथा दक्षिणन्पृर्वी राष्ट्रो के 
आर्थिक विकास हेतु आथिक सहायता प्रदान की है / 

हे सोवियत रूस एवं चीन द्वारा भी विभिन्न तटस्थ एवं साम्यवादी राप्ट्रो को ऋण एच अनुदान 
दिये जाते है। उन्नत राष्ट्र, जिनमे अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रात्स, इटली, नोदरलैण्ड्स, 
बैल्जियम, जापान, स्दीडन और कमाडा प्रमुख है, विकासोन्पुख शाप्ट्रो को जो सरकारी अनुदान, 
सरकारी दीर्घकालीन तथा निजी दीघंकालीन पूंजी प्रदान करते है, वह इन उन्नत राष्ट्रों घी 
राष्ट्रीय आय की _% से भी कम है| 
बड़े राण्ट्रों हपण प्रदान को जाने बाली सहायता 

विदेशी सहायता प्रद्यन करने काली सस्थाएँ अन्दर्राष्ट्रीय मुद्ा-कोप (]0/श7क्ष/०ाव िलाव- 
श9 ॥06), अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण एवं विकाप्-अधिकोषण ([फदताश्वाणाओं 997६ 000 ९७०७५- 
००००० 900 700४2०%77००१), अस्तर्राप्दीय विच निगम ([।शागरब।ककवा २8०४ ए.एणफुतब- 
(०), अन्‍्तराप्ट्रीय विकास परिषद (्राक्षाब0ण% ए0९एशण्फध्या 35६०८४७०॥), _क्लोलम्बो- 
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ग्रोजना आदि प्रमुख है । ये सस्थाएँ विदेशी सहायता प्राय ऋण के रूप में विशिष्ट परियोजनाओं 
(सग्ब्फ: ए7०००७) की पूर्ति हतु श्रदान करती हैं । अन्तर्राप्ट्रीय बैक के तत्वावधान मे विभिन्न राष्ट्रो वी 
आधिक योजनाओ को विदेशी सहायता प्रदान करने हेतु सदस्य-राप्ट्रो की परियदों (0095070075) 
की स्थापना की गयी है जो समय-समय पर सम्बन्धित राष्ट्र की वित्तीय. आवश्यकता की जाँच 
करती है और सदस्य राष्ट्र महायता हेतु अपना अशदान निर्धारित करते हैं। 


कोमल (50) अथवा कठोर (प्र॒आत) ऋण--विकासोन्मुख अल्प-विकसित राष्ट्र कोमल 
[यो को अधिक उपयक्त समझते हैं क्योकि इनका शोधन स्थानीय मुद्रा में करना होता है। दूसरी 
। और कठोर ऋणों का शोधन विदेशी मुद्रा मे करने के कारण इन ऋणों के शोघन में कठिनाई 
होनी है क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्र ऋण के द्वारा स्थापित परियोजनाओ के द्वारा अपने निर्यात 
“ज्यापार में इतनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं कि कठोर ऋणों का शोधन हो सके | यदि कठोर ऋण एक 
के बाद दूसरे क्रम से प्राप्त होते रहे तो पुराने ऋण का शोधन नवीन ऋण से कर दिया जाता है और 
इस प्रफार विकासोन्मुख राष्ट्र को अपना निर्यात बढाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरी 
आर, कोमल क्रणों के शोधनार्थ सरकार केन्द्रीय वैक से स्थानीय मुद्रा प्राप्त कर सकती है | स्थानीय 
मुद्रा में विदेशी ऋणों का शोधन करने को अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा-प्रसार का दबाव अधिक नेही बढ़ेगा, 
यदि ऋणदाता देयशोधन मे प्राप्त मुद्रा का उपयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करता है जिनके 
लिए उसे स्थानीय मुद्रा क्रय करनी पड़ती है जैसे मिशनों (#00९8 ४(४55005) पर किये जाने 
वाले व्यय | यदि ऋणदाता देयशोधन मे प्राप्त स्थानीय मुद्रा का प्रयोग अतिरिक्त विकास-परियोजनाओं 
को स्थानीय वित्त प्रदान करन के लिए करता है तो मुद्रा-प्रसार का दवाव बढ जायेगा, परन्तु जब 
स्थानीय मरकार शोथन के लिए स्थानीय करो (73:65) द्वारा घन प्राप्त करती है तो मुद्रा प्रसार के 
दबाव के बटन बा भय नहीं होता है और अन्तत कोमल ऋण अनुदान का ही रूप ग्रहण बर लेते हैं। 
(5) विदेशी व्यवसायों का अपहरण--विदेशी व्यवसायो के अपहरण को अधिकतर उचित 
नही माना जाता है क्योकि इसके फलस्वरूप विकासोन्‍्मुख राष्ट्र मे विदेशी पूंजी का प्रवाह अस्थायी 
रूप स बन्द हो जाता है । फिर भी, इस विधि का उपयोग मैक्सिको, ईरान, मिल तथा इण्डोतेशिया 
म्‌ कूछ सीमा तक क्या गया सीमा तक क्या गया है। मैक्सिकों म इस विधि के उपयोग से आथिक प्रगति को बढावा 
मिला है। विदेशी व्यवसायों का अपहरण कोई भी राष्ट्र अपने मनमाने ढंग से कर सकता है अथवा 
किसी अस्तर्राष्ट्रीय सस्था के साथ समझौता करके उचित क्षतिपूर्ति देकर किया जाता है। दूसरी 
विधि हारा विदेशी विनियोजको को अधिक हानि नहीं उठानी पडती है । विदेशी व्यवसायों के 
अपहरण से इनके लाभ एवं ह्वास की वह राशि जो विदेशी विनियोजकों को हस्तान्तरित की जाती 
है, अपहरण करने वाले राष्ट्र के लिए उपलब्ध होती है और इस राशि की सीमा तक विदेशी 
किनिनप' भरे जिफासत' के (जिएए उपएल्‍ज्य' हो जाए है, बप्न्तु इता अफाप्ट कर जपहरगा ही उपद्रफ़ 
हो सकता है जवकि राप्ट्र की अर्थे-व्यवस्था भें विदेशी व्यवसायों का बडा भाग हो और इनके 
अपहरण से देश को इतने साधन उपलब्ध हो सकते हो कि भविप्य में विदेशी सहायता न मिलने 
पर विकास की गति का बनाये रखा जा सकता हो । इन व्यवसायों के अपहरण से तान्त्रिक एवं 
प्रयन्ध-सम्बन्धी विश्येपज्ञों एवं कर्मचारियों की उपलब्धि में कठिनाई होती है क्योकि विकासोन्मुख 
राष्ट्रा मे प्रशिक्षित कमेचारी पर्याप्त सख्या मे नहीं मिलते हैं। इन दोनो वातों को ध्यान म 
रखत हुए अपहरण वित्त प्राप्त करने की असाधारण विधि है, जिसका उपयोग अन्य विधियों के 
अमफ्ल होने पर ही क्या जाना चाहिए । 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विकासोन्मृख राष्ट्रों मे विदेशी सहायता आशिक प्रगति 
[| अत्यन्त भावश्यक हाती है और ये राष्ट्र मभी विधियों द्वारा विदेशी साहयता प्राप्त करन मभी विधियों द्वारा विदेशी साहयता प्राप्त करनु का 
अपल्त करत हैं, परन्‍त अर्थव्यवस्था का सचालनम इस प्रकार किय्म जाठा चाहिए कि बद्ध_विद्ध 


द्ए कि बह्_विद्वेणी 























कसम मम वानियील मक हो जाय ्योकि विदेशी यदायवा देवन आर किए की निर्भरता स्‌ झीध्रातिश्रीघ्र मुक्त हो जाय क्योकि विदे केवल आशिक विचा र- 
घारीतोसे ही निया नत नहीं हाती है और कोई भी छोटी-सी यजनीधिक घटना विदेशी सहावता के 





अबाह को राजन मे सफ्त हो सकती है । जज मत्वस 8 ज्वलन्त उदाहरण भारत पाक ज्गडे के कारण, 


'आरत का चावो याजना को विदनी पते का चोली बाजना को विदणी सहायेता मिलने की कठिदाइयाँ हैं ।_ 
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घाटे का अर्थ-प्रबन्धन एवं विकास 
[ ०कछाए। माषकषाएट॥06 ४४० 9£५8007//६श ] 





घाटे के अ्थे-प्रवन्धत को समय-समय पर अलग-अलग अर्थ में समझा जाता रहा है। कुछ 
समय पूर्व तक बजट को घाटे का बजट आयम खाते के घाटे के आधार पर समझा ज॑ घाटे के आधार पर समझा जाता 
था, अर्थात्‌ जिस बजड़ में आगम धाव्तियाँ आगरम व्ययों से कम होती थो तो उसे घाटे का बजट अर्थात जिस बजट में आगम प्राध्तियां आगम व्ययों से कम होती थी तो उसे घाटे का वजुट 
सर्मझते थे | जन-ऋण को इस प्रकार बजट की प्राध्तियों मे सम्मिलित नहीं किया जाता था परन्तु 
22777 जक् आर्गेजन किया जाता थो तो इस व्यक्त 
जब जत-ऋण द्वारा बजट के घांदे को पूति करने का आयोजन किया जाता था तो इस व्यवस्था को 
घाटे का अर्थ-प्रबन्धन कहते थे । आधुतिक काल मे इस व्यवस्था मे परिवर्तेन हो गया है। अब जन- 
ऋण को सरकार के पूजी-खाते की प्राप्ति मे सम्मिलित किया जाता है और फिर आगम एब 
पँजी दोनो खातों की प्राप्तियाँ बजठ मे आयोजित व्यय से कम होती हैं तो इस अन्तर को बजट 
का घाटा कहते हैं और इसकी पूर्ति के लिए जो साधन प्राष्त करने के लिए कायवाहियाँ की जाती 
है, उन्हे घाटे का अर्थ-प्रवस्धन कहते हैं। इस प्रकार घाटे के अर्थ-प्रबन्धन का बर्थ उन तरीकौ से है 
जिनके द्वारा बजट के अन्तर की पूति के लिए वित्त प्राप्त किये जाते है। 

घाटे के अथ-प्रबन्धन की तान्त्रिकृता 

घादे के अधे-प्रबन्धन की व्यवस्था को कीन्‍्स द्वारा प्रशिद्ध किया गया | सन्‌ 930 की बडी 
मन्दी के प्ताथ कीन्सियन अर्थशास्त्र (६८५४४७४४७ 7००0००)०४) का प्रादुर्भाव हुआ और कीम्स 
ने जातबूझकर बजट मे घादा रखने को व्यवस्था को मन्दीकाल मे रोजगार एवं उत्पादन बढ़ाने 
का महत्वपूर्ण एव उचित साधन बताया । कीन्स के विचारों के फलस्वरूप घाटे का अर्थ-प्रवन्धन 
पुन प्राप्ति (२९००४८५) का महत्वपूर्ण साधन समझा जाने लगा। कीन्‍्स का यह विचार निम्न- 
लिखित मान्यताओं पर आधारित था 

[]) एक विकसित औद्योगिक अर्ये-व्यवस्था (पर्ण रोजगार की स्थिति में भी सन्त॒लित नहीं 
ही सकती. है-3.. किसी भी समय समाज में विद्यमान आय के वितरण तथा उपभोग के अन्तगेत 
निजी क्षेत्र का विनियोजन उच्चस्तरीय आय एवं रोजगार का तिर्वाह करने के लिए अपर्याप्त हो 
सकता है। 

(2) सन्दी को दूर करने की परम्परागत विधियाँ, भजदूरी एवं ब्याज की दरो मे छमी 
भादि पूर्णरूपेण प्रभावशाली नहीं होती है । मजदूरी एक ओर लागत का तत्व होती है और दूसरी 
ओर मजदूरो की प्रभावशाली माँग का निर्धारण करती है क्योकि मजदूरी द्वारा उनकी क्रय एबं 
उपभोग-शक्ति घटती एवं बढनी है | मजदूरी की दरों में कमी कर देने से यदि लागत कम की जाती 
है तो भी प्रभावशालो माँग परे पर्याप्त वृद्धि नही हो सकती है क्योकि मजदूरी की दरे कम करने से 
भजहूरों की क्रय एवं उपभोग-शक्ति कम हो जाती है! इसी प्रकार, ब्याज को दरो के परिवर्तनों के 
अनुरूप विनियोजन मे भो परिवर्तंत नही होता है । 

(3) उपर्युक्त परिस्थितियों मे थदि सरकार घाटे के अर्थ-प्रवन्धन द्वारा अर्थ व्यवस्था मे 
निश्चित मात्रा मे विनियोजद करती है तो आय मे वृद्धि होगी छो प्रारम्भिक विनियोजन के गुणक 
का कार्य करेगी, अर्थात्‌ विनियोजन की प्रारम्भिक वृद्धि के फ्लरबरूप उयभोग मे वृद्धि हुं होगी और 
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विनियोजन एवं उपभोग की यह क्रमानुसार (50९०८४४९८) वृद्धि राष्ट्रीय आय में विनियोजन:वूद्धि 
की तुलना में कही अधिक वृद्धि वर सकेगी। साधारण शब्दों मे इस विचार को इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है कि जब सरकार द्वारा निश्चित मात्रा मे विनियोजन किया जाता है तो इस 
विनियोजन के फलस्वरूप उत्पादन, रोजगार एवं आय सभी मे वृद्धि होती है । जिन लोगो की आय 
में वृद्धि होती है, वे उस वृद्धि का कुछ भाग विनियोजत पर और कुछ अतिरिक्त उपभोग पर व्यय 
कर देते हैं जिससे अर्थ व्यवस्था मे उपभोग मे वृद्धि होती है। उपभोग मे वृद्धि होने के फलस्वरूप 
उन उत्पांदको की आय मे वृद्धि होती है जिनकी वस्तुओं वी माँग बढी है और फिर उत्पादको का 
दूसरा वर्ग अपनी अतिरिक्त आय को उपभोग एवं बिनियोजन पर व्यय कर देता है जिससे अर्थ 
व्यवस्था के कुछ अन्य उत्पादको (जिनकी वस्तुओ की माँग आय वृद्धि के कारण बढ गयी है) की 
आय मे वृद्धि होती है। इस प्रकार जब यह विधि क्रमानुसार चलती रहनी है तो अन्तव* इसका 
नतीजा यह होता है कि प्रारम्भ मे सरकार द्वारा जितना विनियोजन घाटे के अथथे-प्रवन्थन से क्यिय 
गया था उसकी घुलना में कही अधिक राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है। इस समस्त प्रक्रिया को गरुणक- 
प्रभाव (](०॥७एाथा हिट) कहा जाता हैं। 

गुणक प्रभाव की यह विचारधारा ही घाटे के जर्थ प्रबन्धन का मूलाधार है क्योकि इसके 
संचालन के फलस्वरूप घाटे के अर्थ प्रवन्धन द्वारा अर्थ-व्यवस्था का विस्तार करना सम्भव हो सकता 
है परन्तु गुणकु-प्रभाव की निम्नलिखित सीमाएँ है 

() सरकार द्वारा क्यि गय नवीन विनियोजन का क्रम चलते रहना चाहिए भन्यथा 
एक बार किये गये वितियोजन का ग्रुणक-प्रभाव जब समाप्त हो जायेगा तो राष्ट्रीय आय कम होते 
लगेगी । 

(2) आय की प्राप्ति एवं उसके व्यय करने मे कुछ समय का अन्तर रहता है। इसी प्रकार, 
व्यय की गयी राशि आय के रूप मे उदय होने मे भी कुछ समय लगता है। इस समय के अन्तर में 
कर्थ-व्यवस्था की स्थिति बथावत बनी रहेगी अथवा और खराब भी हो सकता है । 

(3) प्राप्त अतिरिक्त आय का सम्पूर्ण भाग व्यय नही किया जा सकता है। लोग कुछ 
भाग अपने पास बचत के रूप मे रख सकते है और कुछ पुराने ऋणो के शोधनार्थ उपयोग हो 
सकता है। यह उपयोग अतिरिक्त आय के गुणक-प्रभाव को शिथिल कर सकता है। 

(4) सीमान्त उपभोग-क्षमता (!४ ४02 ?70फएशाआए (0 0०5ए०) में चत्रीय परि- 
बर्तन हो सकते हैं जिससे ग्रुणक प्रभाव में अस्थिरता जा सकती है । 

इन सब परिसीमाओ के होते हुए भी यह मान्यता प्रुप्ट हो गयी है कि घाठे के भर्थ-प्रबन्धन 
झरा वित्त उपलब्ध करके जो व्यय जिये जाते हैं, उनसे अर्थ-व्यवस्था का अधिक विस्तार होता है, 
अपेक्षाकृत उन कार्यत्रमो के जिनके लिए करारोपण द्वारा वित्त एकत्रित किया जाता है। इसी 
कारण आधुनिक काल मे घाटे के अथ॑-प्रवन्धन की व्यवस्था को वजट-सम्बन्धी सुदृढ़ नीति समझा 


जाता है । 
घाटे के अर्थ-प्रबन्धन की परिभाषा 
घाटे के अर्थ-प्रवस्थन का अर्थ विभिन्न राष्ट्रो मे अलग-अलग समझा जाता है, इसलिए इसकी 
सर्वेमान्य परिभाषा देवा सम्भव नही है ॥ पश्चिमी राष्ट्रों मे जब पूर्व विचार द्वारा सरकारी व्यय 
को सरबारी आय से अधिक रसा जाता है और इस प्रकार उदय हुई आय की हीनता की पूर्ति 
कमी ऐसे फ्रण द्वारा को जाती है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय व्यय मे वृद्धि होती हो तो इस व्यवस्था 
को घादे क्‍य अर्थ-प्रवन्धन कहते है | विकसित राष्ट्रो मे आय की हीनता की पूर्ति वैक्ों द्वारा अधिक 
साख निर्माण करके कर दी जाती है| बैंको से सरकार द्वारा इस प्रकार जो साख प्राप्त की जाती है, 
उसके फ्वस्वरूप या तो बैको में जमा घन, जिसका बैक उपयोग न कर रही हो, गतिशील हो जाता 
हल अथवा सरकारी भ्रतिभूतियों को क्रय करने वाली बैक जनता से अधिक जमा प्राप्त करती है । 
टन दोनो ही परिस्थितियों से राष्ट्र के कुल व्यय मे वृद्धि हो जाती है। 
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अल्प-विकसित राष्ट्री मे, जहाँ जनसाधारण द्वारा अधिकोषण-सुविधाओ को स्वभावत 
विस्तृत रूप से स्वीकार एक उपयोग नही किया जाता है और जहाँ अधिकतर ब्यवहार मुद्रा द्वारा 
किये जाते है, घाटे के अर्थअबन्धन के लिए प्राय सरकार को केन्द्रीय बैंक से ऋण लेवा होता है। 
सरकार यह ऋण लेदे वे लिए केल्रीय बैंक को अपनी प्रनिभूतियाँ दे देती है जिनको सचिति में रख- 
कर केस्ीय बैक नमी कागजी मुद्रा निर्गंसित करके सरकार को देती है। सरकार इस मुद्रा का 
उपयोग करके अपने व्ययो का भुगतान करती है और वजठ की होनता की [लि कर लेसी है। इस 
प्रकार अल्प-विकप्तित राष्ट्रो में घादे के अर्थ-प्रबन्धन द्वारा देश की मुद्रा की पूर्ति में विस्तार होता है (/ 
भारत में घाटे के अर्थअबच्थत का अर्थ मुद्रा-प्रसार से लिया जाता है। सरकारी व्यय 
का वह भाग, जो सरकार द्वारा जनता एवं बैंको से ऋण लेकर पुरा किया जाता है, घाटे के 3 वह भाग, जो सरकार द्वारा जनता एवं वेको से ऋण लेकर किया जाता है, घाटे के अर्थ- 
प्रबन्धन मे सम्सिलित नहीं किया जाता है. हमारे देश में इस श्रकार धाटे के अर्थ-अबन्धन मे सिम्न- 
लिखित दीतच-कार्यवाहियो को सम्मिलित किया जाता है 
(अ) केद्रीय बैक अर्थात्‌ रिजव॑ बैक से सरकार द्वारा ऋण लेना, 
(आ) मर 2 हट हग द्वारा रिजव बंक से जमा-नकद राशि को आहत करना, तथा 
(६) सरकार हारा रिजर्व बैंक के अतिरिक्त नवीन कागजी-मुद्रा को जारी करता 
पहली और दूसरी कार्यवाहियो में केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूति के विरुद्ध नवीन कागजी 
मुद्रा जारी करती है और तीसरी क्रिया मे सरवार जन-विश्वास के आधार पर नवीन कागजी 
मुद्रा जारी करती है, जैसे भारत मे एक एपये का नोट सरकार हारा जारी किया जाता है । 
उपयुक्त विवरण के आधार पर हम घाटे के अर्थ-प्रबन्धन में सम्मिलित होने वाले दृध्यों का 
विश्लेषण निम्तवत्‌ कर सकते है 
(१) सरकारी व्यक् (आगस एवं पूँजीगत दोनो) को सरकारी आय से जातवूजझ कर अधिक 
रखना और पाटे का बजट बनाना । 
(2) बजट में आय की व्यय पर जो हीतता हा, उसकी सरकार द्वारा बैंको से ऋण लेकर, 
क्रेद्दीय बैक से ऋण लेकर, जमा-नेकद को आहत करके तथा नवीन मुद्रा जारी करके पूर्ति करना ! 
(3) केदद्वीय बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध नवीन मुद्र। निर्गमित करने का 
अधिषार देना । 
(4) समस्त राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि करके अर्थ व्यवस्था का विस्तार करना [ 
(5) साख एव अथवा सुद्रा का प्रसार होता । 
इन तथ्यों को आधार मानते हुए हम घाटे के अर्थ-प्रबन्धन को इस प्रकार पारिभाषित 
ऋर राकते हैं--“घाटे वा अर्थ-प्रवन्धन उस व्यवस्था को कहते हैँ जिफ्रवे-अच्तर्गत पूर्व विचार द्वारा 
सरवारी व्यय को सरकारी आय से अधिक रखा जाता हैं और इस प्रकार उदय हुई आय की 
हीनता को पूति सरकार व्यापारिक वैको से ऋण लेकर, केन्द्रीय बैक से ऋण लेकर, केख्रीय_ बैक 
में अपने जमा-तकद का आहण तथा नवीन मुद्दा जारी करके करती है अपने जमा-नकद का आहृण तथा नवीन मुद्दा जारी करके करती है” 
घाटे के अर्थ प्रबन्धन का उपयोग 
धाटे के अर्थ-प्रवन्धन का उपयोग विभिन्न राष्ट्रो मे विभिन्न कठिन परिस्थितियों का निबा- 
रण करने हेतु किया गया है। साम्रान्यत इस व्यवस्था का उपयोग मन्दीकाल, युद्ध तथा 
आधिक विव्यत की प्रक्रियाओं में किया जाता है। मन्‍्दीकाल मे जब सौदिक सीति द्वारा सुधार 
नही हो पाता है अर्थात्‌ जब ब्याज की दर में कमी कर देने पर भी व्यक्तिगत विनियोजकों कये 
आथिक क्रियाओ मे अतिरिक्त वितियोजन करने के लिए पर्बाप्त प्रौत्साहत प्रदान करने मे सफबता 
नही होती ठो सरकारी व्यय-कार्यक्रम द्वारा अर्थ-व्यवस्था के कुल व्यय में वृद्धि की जानी है जिससे 
राष्ट्रीय आय का स्तर बनाये रखने एवं उपभोग तथा विनियोजन का हिर्वाह करने में सहा- 
यता मिलती है क्योकि कुल व्यय में वृद्धि होने से प्रभावशाली माँय मे बृद्धि होतो है जो समस्त 
उत्पादक क्वियाओ की सक्रियता का मुलाघार होती है । 
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युद्धकाल मे सरवार के व्यय में अत्यधिक वृद्धि होती है क्योकि सरकार को युद्ध के लिए 
अधिक वस्तुओं एवं सेवाओ वी आवश्यकता होती है । प्रारम्भिक अवस्था मे सरकार बज के 
अन्य साधनों-- कर शुल्क एवं ऋण--से वित्त प्राप्त करने का प्रयत्न करती है परन्तु जब इन साधनों 
से पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते है तो घाटे के अर्थ॑ प्रवन्धन द्वारा वित्तीय साधन प्राप्त किये जाते 
हू । युद्धकाल मे साधनों को उपभोग-वस्तुआ से हटाकर युद्ध-वस्तुओ की ओर ले जाता अनिवार्य 
हाता है, जिसके फलस्वरूप विवशतापूर्ण बचत अथवा मुद्रा-स्फीति का उदय होना स्वाभाविक होता 
है। युद्ध के प्रारम्भिक काल में सरकार की वस्तुओ एवं सेवाओं की बटती हुई माँग की पूर्ति उपयोग 

न क्ये गये साधनों का उपयोग करके तथा निजी विनियोजन के लिए उपलब्ध साधनों में कटौती 
करके की जाती है परन्तु जब इन साधनों कय पूर्णतम उपयोग हो जाता है और फिर भी घाटे के 
लर्थ-प्रवन्धन द्वारा अतिरिक्त साधन प्राप्त किणे जाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति एवं तदनुसार लोगों की 
मौद्रिक आय मे वृद्धि होतो है जिसके फ्लस्वरूप मूत्य स्तर मे निरन्तर वृद्धि होती जाती है और 
सरकार को युद्ध के अतिरिक्त मुद्रा-स्फीनि को नियन्त्रित रखने की कठिन समस्या का भी सामना 
करना पडता है । 
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अत्प विकसित राप्ट्री मे जनसाधारण की आय अत्यन्त कम होती है जिसके फ्लस्वरूप व 
अपनी अनिवारयंताओ को पूर्ति नही कर पाते है। ऐसे समाज में जब लोगो की आय मे वृद्धि होती है 
तो इस वृद्धि का अधिकतर भाग और कभी-कभी सम्पूण भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता 
है | इस स्थिति को अथश्ञास्त्र मे अधिक उपभोग-क्षमता (साष्छा श0फुछाओ ॥0 (0०750॥6) कहते 
है | इस प्रकार अल्प-पिक्सित राष्ट्रो मे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में ऐच्छिक बचत बहु राष्ट्रों मे राप्ट्रीय आवश्यक्ताओ की तुलना में ऐच्छिक_ बचत बहत 
कम रही हैं । ऐच्छिक बचत कम होने के कारण उत्पादन, आय, बचत एवं अन्तत विनियोजन सभी 
वा स्तर कम रहता है। निर्धन राष्ट्रों के इस दूषित चक्र को तोडने के लिए सरकार को आविक 
विकास की प्रक्या का प्रारम्भ पर्याप्त मात्रा मे सरकारी विनियोजन करके करना पडता 'है। वह 
पैमाने पर सरकारी विनियोजन सरकार के सामात्य वित्तीय साधनों में नहीं किया जा सकता हैं। 
इसलिए घाटे के अर्थ-प्रवन्धत की व्यवस्था का उपयोग करने की आवश्यकता होती है । 

४५४. अल्प विकसित राष्ट्री मे घाठे के अर्थ-प्रवन्धन का स्वरूप व्यापारिक वैको तथा जनता 
भ्रपण का नहीं होता क्योकि ये दोनों मर्दे विषणि-ऋूण के अन्तर्गत सम्मिलित कर ली जाती है और 
इन्हें पूँजीगत प्राप्ति मानकर बजट के साधनों में सम्मिलित कर दिया जाता है। अत अल्प-विकसित 
राष्ट्रों में घाट के अर्थ-प्रवन्धत में नवीन मुद्रा का निर्गेमन अवश्यम्भावी रहता है चाहे वह वेन्द्रीय 
ठैक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध किया जाय और चाहे सरकार द्वारा स्वयं किया जाय! 
उसे ज्यवर्वा करा जे साएता जएलन्ण होते हैं, उन्हे काटकर दया अर्धव्यदस्था में विनियोजित 
किया जाता है और विनियोजन एवं उपभोक्ता-वस्तुओ के वास्तविक उत्पादन में समय का बड़ा 
अन्तर रहता है बर्धात विनियोजन प्राय उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों में होता हैं और इससे 
सम्बन्धित परियोजनाओं का निर्माण-भवस्था तक लाने में कुछ वर्षो का समय लग जाता है । जब 
य परियोजनाएं उत्पादक वस्तुओ का उत्पादन करना प्रारम्भ कर देती है तव इनकी सहायता में 
उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का विस्तार किया जाता है। इस प्रक्रिया मे भी दुछ वर्षों का समय 
लगता है । इस प्रकार विनियोजन करने के समय एवं इसके द्वारा उपभोक्ता-वस्तुओं के वास्तविक 
उत्पादन के समय में कुछ वर्षों का अन्तर रहता है। इस मध्यकाल में उपभोक्ता-वस्तुओ वी माय 
एव पूति म असस्तुलन बढ़ जाता है क्योंकि नवीन विनियोजन द्वारा जनसाघारण को जाय में वृद्धि 
होती है जिसके फ्लस्वरुप उपमोक्ता वस्तुओ वी माँग मे वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर, इन मध्य- 
बाल में उपभोक्ता-वस्तुओ की पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है | झाँग एवं पूति के इस असन्तुलन का 
यदि सरकारी नियन्‍्त्रणो एवं प्रतिबन्धो द्वारा समायोजित नहीं कया जाता है ता घाटे के अथ 
प्रवन्धन द्वारा मुद्रा स्फीति के' फैलाव का भय उत्पन्न हो जाता है । 
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घाटे का अ्थे-प्रबच्धल एवं मुद्रा-ल्फीति _ 

अल्प-विकसित राष्ट्रो मे घाटे के अथे-प्रवन्धव का ग्रुणक-प्रभाव निरबेल हाता हैं क्योकि इत 
राष्ट्री के वेकार पडे साघनो के उपयोग हारा वास्तविक उत्पादन बढाना कठिन होता है। अल्प 
विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ प्राथ लचीली नहीं होती और नवीन उत्पादत-क्रियाओ को स्वीकार करते 
में अधिक समय लेती है। घाटे केः अ्थ-प्रवन्धन द्वारा जो मौद्रिक आय मे वृद्धि होती है, उसके अनु- 
रूप उत्पादन में वृद्धि मही हो पाती है क्योकि अर्थ-व्यवस्था मे उत्पादन-धटको--पुँजीगत साधन, 
पमाहस, तान्विक ज्ञान, आथिक सगठन, विपणि, सचार-व्यवस्था, आधिक एवं सामाजिक युविधाओं 
आदि--की कमी होती है । इस प्रकार प्रभावशालों पाँग के अनुरूप प्रभावशाली पूि उदय नहीं हो 
पाती है । पूत्ति मे लोच कम रहती है और प्रभावशाली माँग के बढते रहने पर भी जब पूति तदलु 
सार नहीं बढती है तो मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है । 

अल्प-विकसित राष्ड्री मे पूर्ति की लोच अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे समान नही होती है । 
कृषि-प्षेत्र मे, जो राष्ट्रीय आय का 50% से भी अधिक भाग जुटाता है, पूतति की लोच उद्योगों की 
तुलना मे बहुत कम रहती है । यद्ववि पूर्ति की लोच अभे-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक्त पृथक 
होती है, फिर भी राष्ट्रीय कुल व्यय मे वृद्धि हो जाने पर केवल उन्ही क्षेत्रो के मूल्यों पर ही प्रभाव 
नही पडता जिनमे पूति की लोच कम रहती है अर्थात्‌ राष्ट्रीय बुल व्यय में घाटे के कर्थ-प्रबन्धव 
हारा जो बूदधि होती है, उसवे' प्रभाव से अरथे-ब्यवर्था के यामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाती है । 
सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के निम्नलिखित प्रमुख कारण होते है 
घाटे के प्रबन्धन का मूल्य-स्तर पर प्रभाव 

(!) घाटे के अर्थ-प्रद्न्धन द्वारा कुल व्यय में जा वृद्धि होती हैं, उस वृद्धि का अधिकतर 
भाग उन क्षेत्रों में केन्द्रित हो जाता है जिनमे प्रति की लाच कम होती है, जिसके फ्लस्वरूप पूति 
की कम लोस रखने वाले श्षेत्रो मं आय का स्तर ऊंचा हो जाता है और आय के वितरण का बर्तः 
सात हवृरूप बदल जाता है । ऐसी परिस्थिति में अर्थनव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी, जिनमें पूर्ति लोचदार 
होती है, मूल्य-स्तर को स्थिर नही रहने देते है क्ष्योकि उन्हे भी बेलोचदार क्षेत्रों में वस्तुएँ एव 
सेवाएँ प्राप्त करनी होती हैं। इस प्रकार अर्थ-ब्यबरथा के सामान्य मूल्य-स्तर मे बृद्धि होती हू । 

(2) अल्य विकसित राष्ट्रों मे उपभोग-क्षमता अधिक होने दे कारण आय की चूद्धि के साथ- 
साथ खाद्य पदार्था की माँग मे अधिक वृद्धि हो जाती है परन्तु कषि-क्षेत्र की पूति अत्यंकाल मे 
बेश्नोच॒दाउ होती है। इस परिस्थिति भे लाद्य-पदार्थों के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो जाती हैं और 
वह वृद्धि कृपि-क्षेत्र में लगी जनस्ह्या को आय एव खाद्य-दार्थों के उपभोग मे वृद्धि कर देती है | इस 
प्रकार गैरक्पि-क्षेद्रें में खाद्य-पदार्थों की पूर्ति में कमी हो जाती है। कृषक की आय बढने के कारण 
वह गैरकृपि उत्पादों का उपभोग भी अधिक मात्रा मे करने लगता है । इस स्थिति में एक ओर 
गैरक्ृषपि-क्षेत्र को खाद्य पदार्थों के लिए अधिक मुल्य देना पडता है और दूसरी थोर गैरक्ृषषि- 
उत्पादों को पूर्ति का कम भाग उपलब्ध होता है। अन्तत गैरहपिल्लेत्रों को इस परिस्थिति का 
सामता करने के लिए अपने मूल्य-स्तर मे वृद्धि करना अतिवार्य हो जाता है । 

(3) अल्प-विकसित्‌ राष्ट्रों मे आयात मे वृद्धि करते की सीमान्त-क्षमता भी अधिक होती है 
और आय की वृद्धि के लाथ साथ आयात में भी दृद्धि हो जाती है। आयाल वे आय की वृद्धि के साथ साथ आयात में भी ही आती है। आयात की वृद्धि की यति इतनी तीव्र 
रहती है कि निर्यात-दृद्धि कदनुरूप होना सम्भव नही होता है। इस प्रकार भुगतान शेप प्रतिकूल होने 
लगता हैं। जब आयाद पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो बढी हुई आय का दबाव आन्तरिक 
उपभोग-बस्तुओ की पूति पर पडता है जिसके फलस्वरूप सामान्य मुल्य-स्तर म बृद्धि हो जात है ) 
इसरी ओर, अर्थे-व्यवस्था मे मूल्य-स्तर ऊँचा होने के कारण उत्पाइको को वस्तुएँ निर्यात करने वे 
निए प्रोत्याहन नही रहता है और वे वस्तुएं एवं सेवाएँ आन्तरिक वाजारों मे बेचकर परयोप्त लाभ 
अजित कर लेते हैं । ऐसी परिस्थिति मे सरकार निर्यात-सवर्द्न हेतु वित्तीय सहायता एबं अनुदान 
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तिर्यातज्षों को देती है।इस प्रकार जद निर्यात मे वृद्धि की जाती है तो वस्तुओं एवं मेदाओं की 
आन्तरिक्ष पूर्ति मे कमी हो जातो है कौर सामान्य सूल्य-स्तर भे वृद्धि होने लगती है। 

(4) बल्य-विक्सित राप्ट्रो का आधिक्त विकास का स्वरूप नी मुद्दा-स्पोति को प्रवृत्तियो 
जय पुष्टि प्रदाव करता है । इन राष्ट्रों मे विकास के प्रारम्निक काल में अधिक विनियोजन पूंजीगत 
बस्तुओ के उद्योगो तथा सामाजिक एवं बाथिक नुविधाओं की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस 
विकास-तायंक्ष्मो द्वारा ज्नता की क्र्य-शक्ति मे तो वृद्धि हो जाती है परन्तु उपनोक्तान्वस्तुओं को 
पूर्ति लदनुसार नहीं बट पाती है । इसके साथ ही, निर्घन राष्ट्रो को सोमान्त उपभोग-क्षमता जधित 
हान के कारण विक्ान यिनियाज्न द्वारा सामान्य मुल्य-स्तर मे वृद्धि अनिवाये हो जाती है । 

(5) बन्प-दिकलित राष्ट्रों मे आधारभूत ज्नोपयोगी सेवाओं की ब्बवन्त कमी होतो है। 
छाथिक विक्नास के कार्यक्रमों मे इसोलिएं समाज कन्याण का प्रायमिक्ता दी जाती हैं। समाज- 
कल्याण के लिए सरकारी व्यय मे तो एक ओर वृद्धि हो जाती है परन्तु इस व्यय द्वारा ठुरत 
“ल्पाजन मे काई उ्रद्धि नहीं होती है। इस चरक्षारों व्यय से उदय हुई अतिरिक्त आग्र को आच्छादित 
वस्तु उपलब्ध नहीं होती हैं जिसके फलस्वरूप मूल्य-स्तर में 
























(6) अब्प-विकसित प-विकमित चप्ठों मे उलाइन के नाधनो में गतिशीलता बहन कम होती है जिम जिमके 
फ्वस्व॒रुप साधनों को एक क्षेत्र ने हठाकर दूसरे क्षेत्र मे ले जाना सरल नहीं होता है। साथनो वी 
न्वृत गतिशीलता पति की लाच को कम करती है क्योकि एक क्षेत्र मे लगे हुए साधनों को किसी 
दसर ऐसे क्षेत्र भे ले झाना सम्मव नहीं हाता जिसे क्षेत्र को वस्तुओं की माँग वहाँ अधिक हो। इस 
प्रकार किसी भी इच्छित ज्षैत्र मे तुरन्त साधनों को बटाकर उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा धक्ती 
है। जल्प-विक्रमित राप्ट्रो मे न तो पूंजी के नवीम साथन हो इतने होते हैं कि इनको वाछित क्षेत्र 
में बिनियाजित करके इन क्षेत्रो के उत्पादन की पूति को माय के अनुसार वढ़ाया जा सके जौर त 
इन राष्ट्रों मे इवनी क्षचरिक्र पूंजी विनियाजित है जिसका ह्ास होने के कारण नया विविधोजन 
बाधित क्षेत्रों में क्या जा सके। एस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्पादन के साधनों बी 
गनिश्लीलता आय वटाने के साधनों की मात्रा पर निर्भर रहती है। जिन राष्ट्रों में पूंजीगत उत्पादन राष्ट्रों में पूंजीगत उत्ताइन- 
साय अधिक हैं, उनमे साधरों की य्रतिशीलता भी अधिक होतो है औौर माँग के परिवर्तनाों के 
बहुचार साधनों को साथनों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना सम्भव होता है। गतिशीलिता कम होने पर 














बटे हुए क्षेत्र में पूर्ति मे माँग के अनुरूप मी दृद्धि नही होती है जिससे उस क्षेत्र के उत्पादों का मूल्य 





बट जाता है। एक क्षेत्र की मूल्य-वृद्धि दुसरे छ्षेत्रों की मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। इस 
प्रकार अत्प-विकमसित राष्ट्रों म घाटे के बर्थ प्रवन्धन से मुद्रा-स्फीति उदय होने की प्रदृत्ति होती है। 

(7) घाटे के अर्थ प्रबन्धन पर आान्तारिक बचन का प्रतिकुल प्रभाव पडता है. फैयाक के अर्थ प्रवन्धन पर आन्तारिक बचन का प्रतिकूल प्रभाव पढता है. क्योंकि मु 
का वास्तविक मूत्य घटना जाता है और बचत की गयी मुद्रा का मूल्य घटने का सथ सता हू जान्तविक्  मूत्य घटना जाना है_ और बचत्र की शयी मुद्रा का मुल्य घटने का भय रहता है। 
लोग अपनी ज्ञाय का बडा भाग वस्तुओं के संग्रह पर ब्यय करने हैं क्योकि वस्छुओं के मृत्यों में 
निरन्तर वृद्धि होती है । 








घाड़े के अर्य-प्रबन्धन को सीमाएँ हि 


घटटे के न 

उपर्दृक्त विवरघ से यह स्पष्ट है कि बत्प-विकसित राष्ट्रो में घाटे के अर्घ प्रवन्धन द्वारा मुद्रा- 
स्कीति लधिक होने वी सम्मावना रहती है और पूर्ण रोजयार की स्थिति में पहुँचकर अयवा रोज- 
गार में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के पूर्व ही मुद्धानफ्ीति का परिणाम मयानक्त रूप ग्रहण कर सकता है। 
अत्य-दिकसिद राष्ट्रा मे इसीलिए नियोजित बिका हेतु घाटे के प्रवस्थन का सीमित उपयोग करना 
चाहिए और थे सीमाएँ निम्नलिखित तत्वों पर आधारित को जा सकती हैं 

() घड़े के अ्॑-प्रवन्चन का प्रभाव इस बात पर निर्भर रद- भर्‌ रदता है कि अतिरिक्त क्रय शक्ति 
प्राप्त करने बावे लोग मे इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। वे लोग अतिरिक्त क्य शक्ति को तरत 
सापनो अर्घान्‌ सुद्ा आदि के रूप में झग्रहोत कर अपने पास रखने के इच्छुक हो सकते हैं। ऐसी 




















घादे का अर्थ-प्रवन्धन एवं विकास | 39 


परिस्थिति मे मुद्रा-स्फीति होने का मय उस सीमा तक नहीं होता जितनी मुद्रा संग्रहीत कर रखी 
जाती है। यदि वे लोग अतिरिक्त ऋय-शक्ति को आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओ पर व्यग्र करेंगे तो 
घाद़े का अर्श-प्रबन्‍्धत मुद्रा-स्फीति का कारण बन जायेगा । अतिरिक्त क्रय-शक्ति प्राप्त करने वालो 
मे ग्रदि विनियोजन करने की प्रवृत्ति होगी तो मुद्रा-स्फीति का दबाव कम रहेगा इत लोगो की इन 
अ्रवृत्तियों मे सरकार राजकोपीय एवं मौद्धिक नौतियो द्वारा कुछ हेर-फेर अवश्य कर सकती है। 

(2) जब अर्थ व्यवस्था मे सरकारी क्षेत्र का महत्व अधिक हो तो बढते हुए उत्पादन को 
स्थिर मुल्यों पर रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि मुद्रा की पू्ति में वृद्धि की जाय अन्य होगा कि मुद्रा की पूति में वृद्धि की जाय अन्यथा 
वस्तुओं के मुल्यो मे पूर्ति बढ़ने के कारण कमी आ सकती है। 

(3) आिक अति के साथ साथ आय, रोजगार, उत्पादन एवं अन्य सभी आशिक 
क्ियाओ में तीबर ग॒ति से वृद्धि होती है ओर समाज को अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवहारों में अधिः को अपने दिन-प्रत्तिदिन के व्यवहारों में अधिक 
राशि अपने पास नकद रखनी पड़ती है,। मुद्रा की इस चेढी हुई माँग की पूर्ति घाटे के अर्थ- 
प्रवन्धन द्वारा की जा सकती है । 

(4) जब अर्थ॑-व्यवस्था में उपयोग न हुए उत्पादन के साधन बड़ी मात्रा मे उपलब्ध हो तो 
घाटे के अर्थ-प्रवन्ध॒त हारा क्रय-शक्ति में जो वृद्धि होगे, उससे इव साधनों का उपयोग उत्पादक 
क्रियाओं मे होने लगेगा और-बढी- हुई मुद्रा को यह बढा हुआ उल्पाइत आच्छादित कर लेगा शिसमे 
मूल्यों में वृद्धि नही होगी परन्तु यह परिस्थिति दो बातो पर लिभेर रहेगी--श्रथम्‌, अभे व्यवस्था में 
उत्पादन के सभी साधन--पूँजी, तान्त्रिक ज्ञान, पूँजीगत एवं उत्पादक वस्तुएँ आदि--उपलब्ध 
होने चाहिए, गौर हिती |य, उपयोग हुए साधनों का पर्याणा मात्रा मे-अस्तुओ के उत्पादन के लिए 
उपयोग किया जाता चाहिए। 


(5) घाटे के अर्थ-प्रबन्धन द्वारा मुद्रा-स्फीति उदय नहीं होती दै, यद्रि इसकी राशि के बरा- 
बर ही देश का भ्तिकूल भुगतान-गेष हो, क्योकि बढी हुई क्रम शक्ति को आच्छाबित ऋरमे के लिए 
आयात की गयी वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती है । प्रतिकूल भुग्रतान-शेप की पूर्ति विदेशी सहायता द्वारा 
अथवा देश के पास्त विदेशी मुद्रा एव स्वर्ण के सचय से की जा सकती है । 

(6) यदि मुद्रा-प्रसार द्वारा प्राप्त साधनों का विनियोजन ऐसी परियोजनाओ मे किया जाता 
है जिनकी पूछ्ति गे अधिक एसय तगता हो और जिनके द्ारा पूंजीगत एवं उत्पादक चस्तुओ तथा 
सेवाओं का उत्पादन किया जाना हो तो मृत्यों में अधिक ५ अड्धि होमे को सम्भावना होती है आर होने की सम्भावना होती हैं थे 
नियोजन अधिकारी को कठोर राजकोपीय ([05८७) एवं मौद्रिक (0/०९८धा9) नीतियो का सचा- 
लगन करना आवश्यक होगा । विकास की प्रारम्भिक अवस्था से नियोजन-अधिकारियों को हसीलिए 
सोजनाओ से अल्पकाल मे पूर्ण होचे बाली परियोजताओ क्रो प्रयोप्त स्थान देना चाहिए । 

(7) विकास-व्यय द्वारा आय मे होने वाली वृद्धि की मात्रा का यह अनुमान लगाना चाहिए 
कि वह अतिरिक्त आय किस वर्ग के पास जायेगी तथा वह वर्ग उस अतिरिक्त आय का किस प्रकार 
उपयोग करेगा । यदि योजना मे कृपि-विकास को प्राथमिकता दी गयी हो तो ग्रामीण क्षेत्र में अति- 
रिक्त आय का अधिकाश कृपक एवं कृपि-श्रमिक के हाथ में जायेगा। इसके साथ ही यह अनुमान 
लगाना आवश्यक है कि अतिरिक्त आय पाने वाले व से अतिरिक्त आय का कितना भाग सरकार 
द्वारा कर तथा ऋण के रूप मे वापस लिया जा सकेगा तथा उसका कितना भाग उपभोक्ता-वस्तुओं 
पर व्यय किये जाने की सम्भावना है तथा किस प्रकार की उपभोक्ता श्रस्तुओ की माँग में वृद्धि होगी 
और इन वस्तुओं की पूर्ति किस सीमा तक व्तमाव एवं सम्भावित उत्पादन व वितरण 
धारा सम्मव है। इस प्रकार माँय तथा मूल्यों में वृद्धि का आयात-नि्यात के प्रकार तथा मात्रा 
पर क्या अभाव पडेगा, इसका भी अनुमान लगाया जाना चाहिए । इन सभी अतुमानों के आधार 
पर अनुमान लेग्राया जा सकेगा कि उपभोक्ता-वस्तुओ के मूस्यो मे कितनी वृद्धि होगी तथा उस वृद्धि 


से किस वर्ग को अधिक कढिताई उठानी पडेगी । राज्य इन कठिनाइयों के निवारण का आयोजन 
कऋर सकता है । 
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(8) विकास के कायक्मों पर किये गये विनियोजन की प्रभावशीलता की सीमा का अध्ययन 
नी आवश्यक है । प्रजाता निक नियोजन में अत्यत कठोर कायवाहियो को स्थान नहीं होता और 
इस कारणवश साधन का महत्वपूण भाग अपव्यय हो जाता है। विनियोजन का प्रकार तथा उसके 
हारा उपभोक्ता वस्त॒ओ के उत्पादन म॑ वृद्धि की सीमा तथा अवधि द्वारा यह निर्धारित किया जा 
सकता है कि मृयो का सामाय स्तर के ग्रहण करने मे कितना समय लग्रेगा तथा क्या-क्या काय 
करना आवश्यक होगा । 

(9) राज्य द्वारा मूल्यों की वृद्धि पर नियत्रण रखने तथा आवश्यक वस्तुओ की वितरण 
सम्बधी कायवाहिया क्सि सौमा तक की जा सकती हैं तथा कहा तक सफल हो सकेगी इसका ' तक की जा सकती हैं तथा कहा तक सफल हो सकेगी इसका भी 
अनुमान लगाना आवश्यक है । इसके आशिक तत्वो के अतिरिक्त सामाजिक तथा राजनीतिक तत्वो 
को दप्टिगत करना जदिवाय होगा। अनसमुदाय के सामान्य चरित्र तथा राज्य के कमचारियों की 
कायशीजता प्रवाध शक्ति एवं इमानदारी पर राज्य की भूल्य नियत्रण तथा वितरण की काय 
बाहिया की सफ्लता निभर रहती है। सरकारी पक्ष को जनता का कितना सहयोग प्राप्त है तथा 
ज>पभाग म कटौता हाने पर जनता में किस सीमा तक विरोध हागा इस पर ध्यात देना भी आवश्यक 
है। यदि सरकार की नीतिया प्रभावशील नही हुईं तो विकास सम्बधी मुद्रा प्रसार द्वारा मुद्रा 
स्फीति भयानक रूप धारण कर सकती है। 

(0) राजकीय तथ्य निजी क्षपों म कमचारियो तथा श्रमिको के पारिश्रमिक को मुद्रा म 
निश्चित करने के ढग तथा पारिश्रमिक को सीमित रखने की सम्भावना का भी अनुमान लगाना 
आवश्यक होता है ।_ यति पारिथ्रमिक दर उपभोक्ता वस्तुआ के मूल्यों पर आधारित होती है. तब 
यह नियत्रण रखना कठिन होगा । दूसरी आर यदि पारिश्रमिक को मूल्यों के अनुसार नही बढ़ाया 
जायगा ता श्रमिक की कायशीलता तथा उपादन क्षमता को क्षति पहुंचेगी । इन दोनो सीमाओ के 
मध्य मे पारिश्रमिक निधारित किया जाना चाहिए । पारिश्रमिक दर राष्ट की श्रमिक सस्याओ के 
सगठन तथा उनकी प्रवृत्तियों और सरकार द्वारा उनकी कायवाहियो पर नियत्रण रखन की क्षमता 
से भी प्रभावित हागी । 

() वत़मान मू-य स्तर तथा प्रचलित मुद्रा की मात्रा के आधार पर भी यह विश्वित 
किया जा सकता है कि घाट के अथ प्रबघन का किस सीमा तक उपयोग सम्भाव्य है। यदि अत 
राष्टीय मृत्य स्तर की तलना मे राष्टीय मुल्य स्तर कम हो तब मूल्य में सामा-य दद्धि से मुद्रा 
स्फीति का कोई भय नही होगा और सुद्रा का अथ व्यवस्था की आवश्यकताओं के ेनुसार प्रश्तार 
किया जा सकेगा। बिकास-ब्यय द्वारो अथ व्यवस्था मे वस्तुओं के उत्पादन तथा पूर्ति मे वृद्धि के 
साथ साथ म॒द्रा का प्रसार होना भी आवश्यक होगा । 

उपयुक्त घटकों की आधारशिला पर ही विकास-सम्ब थी मुद्रा प्रसार की सामाओ का निर्माण 
होना चाहिए । उपयुक्त घव्को के या होने को व सवार युदा  टफो घटको के प्रतिकूल होने की दशा मे मुद्रा प्रसार मुद्रा स्फ्रीति का रूप धारण 
कर सकता है, इसलिए मुद्रा का प्रमार केवल उसी सीमा तके करना चाहिए जहा तक मुद्गा-स्फॉति 

का भय उपस्थित न हो ॥_वस्तुओ के मूत्यो म कुछ सीमा तक वृद्धि कोई मयसचक ना बल्कि 
मृदा स्पोति नी व्यवस्था उसी समय कही जानी चादित जब पृल्यों में व का उतीग स्फीति की व्यवस्था उसी समय कही जानी चाहिए जब मूल्यों में वृद्धि और अधिक मूल्य वृद्धि 
कारक हो-+ ऐसी परिस्थिति उत्पन होने परे पं के स्थान पर पूंजी का उपभोग होतो 
प्रारम्भ हा जाता है. तथा किसी भी प्रकार से आथिक विकास सम्भव नही होता । जब घाटे का 
जब प्रवाधन मुद्रा म्फीति को अवस्था का रूप ग्रहण कर ले, उस समय इसके द्वारा न ता पूजी क इसके हारा न तो पूजी का 
निमाण हाता है और न आशिक ब्रिकास ही हो दी य ै. ि जाबत सिहित है ए 77 अर्थ प्रव घन अपने आप म न अच्छा 


है भार न बुरा भार न ही घाटे क अथ प्रबंधन म मुद्दा स्कीति स्व॒भावत नित आर न बुरा आर न ही घाटे क अथ प्रबंधन म स्फोति स्वभावत ॥ 


.. जश्ारा वंतीटल( विवाटाह एटइशाराएव/(2ड वचरीक00भधए गिएक्ञाट्ट 7 089585 /0 छऐण7ण8 
ागल एकांत णिग्रबाण0 ण॒ रणाग्ार वेध्एट०फञला छज़ ॥36[ 09ंसलीलां 
विपरशाला।ड क्‍5 गह्ञीह्य ह०00 गण 546 ग0 ॥5 गररविधणा पराशक्षां गा एशीणा गरीा०६ 
गण फए८ ए ए रिव0. डबशाा म्ण्णणाषडा 2क्कफ्म्रॉश/. 2007 न्‍कावादापह 
एक््फवा 4 ०क्रवागा बाबें 2772९ मेल्कवाामव पा बाग सबंध बशशेग्क््व :2णागकाए, 97. 0 
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साधारण शब्दो मे यह कहा जा सुकता है कि विकास-व्यत्र,-जो-बाटे-के-अर्थ-प्रवन्ध+-द्वार[_ 
किया जाता है, अस्थायी रूप से उस अवधि मे जो अतिरिक्त आय को पुष्टि करने के लिए उपभोक्ता- 
वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने मे लगता है के उत्पादत में वृद्धि करने में लगता है, जुल्यो में वृद्धि का कारण होता है । भे वृद्धि का कारण होता है। यदि विकास- 
व्यय के अधिकतर भाग के लिए सरकार उत्तरदायी हो तथा वह विकात्-कार्यक्रमो को बजट के 
साधनो को दृष्टिगत न करते हुए प्रभावशोल एव कार्यशील युक्तियो एव विधियों से सचालित करती 
है, यदि वह निजी विनियोजन को नियन्त्रित करके निजी पूँजी को अविवेकपूर्ण उत्पादन से रोक कर 
राष्ट्रीय विकास कार्यो मे बिनियोग करती है, यदि वह पूल्यों की उच्चतम सीमा निश्चित करती है; 
य्रदि वह आवश्यक वस्तुओ आदि के वितरण का प्रबन्ध करके मुन्य-वृद्धि को रोकती है, यदि बह 
आयात की मात्रा तथा प्रकार पर नियन्त्रण कर सकती है, पदि उसके द्वारा विकास-कार्य को युद्ध की 
आपातकालीन परिस्थितियों के समान सचालित किया जाता है, तभी घाटे के अर्थ-प्रबन्धत का 
उपयोग आर्थिक विकास में सराहुनीय, वाछनीय एवं सहायक सिद्ध होगा । दूसरे शब्दो में यह कहा 
जा सकता है कि घादे का अर्थ-प्रवस्धन अनुभवी एवं निषुण तथा कार्यकुशल हाथी मे विकास-पथ 
पर अग्रसर राष्ट्र हेत वरदान सिद्ध होगा अन्यथा वि अन्यथा विकास की चरम सीमा पर पहुँचे राष्ट्र की अ की चरम सीमा पर पहुँचे राष्ट्र की अर्थ- 
व्यवस्था को छिप्न-भिन्न कर सकने की ध्तमता वाला अभिशाप भी हो सकता है। 

मुद्रा-स्फीति एवं आशिक प्रगति 

अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्‍या घाटे के थर्य-प्रबन्धन की व्यवस्था का उपयोग 
अत्प-विकसित राप्ठ्रों मे उचित है ? यह तो अब तक के विस्तृत विवरण से स्पष्ट हो गया कि घाटे 
के अर्थ प्रबन्धन द्वारा शुद्रा-स्फीति का उदय होता ही है। यदि हम मुद्रा-स्फोलि को आधिक विकास 
के लिए उचित मान ले तो घाटे के अर्थ-प्रबन्धत का औचित्य रवय सिद्ध हो जायेगा। मुद्रा-स्फीति 
का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पडता है इस सम्बन्ध में विचार एवं अनुभवों में बहुत मतमेंद 
है । जब अन्य साधनों से अर्थ साधन विकास हेतु पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध न हो सकते हो तो अल्प- 
विकसित राष्ट्र के सम्मुंख दो ही रास्ते रह जाते हैं--व्रिकास की गति को मन्द रखता अथवा चाटे 
के अर्थ-प्रवन्धन द्वारा अर्थ-साधनो में वृद्धि करना और मुद्रा-स्फीति का सामना करता । भ्राय दूसरी 
विधि का ही उपयोग किया जाता है भर्थात्‌ सुद्रा-प्रसार द्वारा पूँजी-निर्माण एवं विकास की भति को 
तीत्र किया जाता है। इसीलिए सामान्य विधियों से साधन उपलब्ध न होने के कारण अत्प-विकसित 
राष्ट्रो के विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक समझी जावी है । मुद्रा-स्फीति द्वारा मूल्यों मे वृद्धि 
होती है जिससे साधनों के बचत न करने वालो से बचत करने वालो को हस्तान्तरित होने मे 
मुविधा होती है और कुल पूंजो-सचय मे वृद्धि होती है। यदि सरकार वितियोजक हो तो मुद्रा- 
स्फीति सम्भावित्त साधनों (?०६४०४7७) .१०५०४:०४७) के उपयोग में सहायक होती है और आशिक 
विकास को गति को बढाती है। यदि पूँजीगत साधनो की किसी प्रकार व्यवस्था करके बेरोजगारों 
को उपभोक्ता-वस्तुओ के उद्योगों के रोजगार से लगा दिया जाय और उनके पारिश्षमिक का शोधव 
करने के लिए नवीन मुद्रा निर्येम्रित की जाय तो वह श्रमिक अपनी आय में जो बचत करेंगे, उसका 
उपयोग श्रमिकों के उस वर्ग को पारिश्रमिक के रूप से हो सकता है जो पूँगीगत वस्तुओं का 
उत्पादन करने के लिए रोजग्रार में लगाया जाय। इस परिस्थिति में घाटे का अथे-प्रबन्धन युद्रा- 
स्फीति के उदय एवं विनाश दोनो का ही कारण वन सकता है और मुद्रा-स्फीति केवल एक अल्प- 
कालीन घटना बनकर रह सकती है। जब मुद्रा स्फीति का उपयोग उत्पादक पूँजी को बढ़ाने के लिए 
किया जाता है और इस बढी हुई पूंजी का कुशलता एवं विवेक के साथ उपयोग होता है तो अन्तन 
वस्तुओं एवं सेवाओ की पूर्ति भे मुद्रा की वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हो जाती है । 

विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा की आवश्यकता एवं माँग बढ जाती है क्योकि आथिक 
विकास के साथ-साथ व्यवहारों की माक्रा एव आकार मे वृद्धि और अथन्यवस्था के अमोद्िक क्षेत्र 
भी मुद्रा के माध्यम से व्यवहार करना प्रारम्भ करने लगते है। मुद्रा की इस बढी हुई माँग की 
पूति करमा विकास की पुष्टि करले के लिए आवश्यक होता है और इस सीमा तक क्या गया 
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मुद्रा प्रसार सर्वेधा वाछनोय होता है। इसके अतिरिक्त मूल्य-वृद्धि द्वारा विषणि में न आने वाले 
साधनों को विपणि मे लाने को प्रोत्साहन मिलता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और विकास 
की गति तीत्र होती है । 
उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि मुद्रा स्फोति गतिहीन (इक्ट्टाआ) अर्थ- 
स्थवस्थाओं के आथिक विकास में सहायक होती है परन्तु वह योगदान दो बातो पर निर्भर होता है 
(।) मुद्रा-स्फीति द्वारा हस्तान्तरित होने वाले साधनों का परिमाण--यह बात सन्देहजनक है 
कि मुद्रा-स्फीति द्वारा वास्तविक बचत मे पर्याप्त वृद्धि हो सकृती है। प्राय अथे-व्यवस्था में श्रमिक्- 
वर्ग बचत नही करने वाला और लाभ (ठह ग्राप्त करने वा नहीं करने वाला और लाभ (एऐ०70) प्राप्त करने वाला अर्थात्‌ साहसी-बर्गे बचत करने 
वाला होता हैं । जब श्रमिक-वर्ग का साहसी-वर्गे की तुलना मे राष्ट्रीय आय का अधिक भाग प्राप्त 
होता है तो वचत की दर में निग्चित वृद्धि करने हेतु कम मूल्य-वृद्धि की आवश्यकता होती है क्योकि 
साधनों का हस्तान्तरण श्रमिका के बड़े समुदाय से होता है। थोडी-सी मृल्य-बृद्धि का प्रभाव समाज 
में बड़े भाग पर पड़ने के कारण साहसी-वर्ग को उसका लाभ पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इस 
प्रकार बचत एवं विनियोजन में वृद्धि होती है परन्तु अल्प-विकसित राष्ट्रों मे मजदूरी का राष्ट्रीय 
आय में भाग लाभ की तुलना में कम होता है जिसके कारण वचत की दर मे वृद्धि करने के लिए 
मुद्रा-पसार द्वारा अधिक मुल्य-वृद्धि की आवश्यकता होती है। मूल्यो मे वृद्धि होने पर मूल्यन्वृद्धि 
का दुपित चक्र गतिशील हो जाता है जो समाज में बहुत सी विषमताओं को जन्म देता है और 
अच्तत विकास की प्रत्निया में मतिगोघ उत्पन्न करता है। इस प्रकार अल्प-विकृसित राष्ट्रों मे में मुद्रा 
स्पीति द्वारा विनियोजन-वृद्धि समाज के लिए अधिक हानिक्ययक-हो-सकती-है । 
मुद्रा-स्फीति द्वारा ऐच्छिक बचत करने को भ्रवृत्ति को भी आघात पहुँचता है. क्योंकि मु 
के रूप में बचत करना लाभदायक नही होता है। मुद्रा-स्फीति के फ्लस्वरुप मुद्रा के वास्तविक मुस्य 
में निरन्तर कमी हो जाती है और यही कारण हैं कि जबसाघारण अपनी बचत को खुदरा वें 
रूप में रखकर टिकाऊ एव मुल्यवान वस्तुओ मे रखने लगते हैं। मुद्रा के मुल्य मे कमी होते रहने के 
कारण लोगो में लापरवाही के साथ व्यय करने की प्रवृत्ति भ्रवल होने लगती है। मुद्दा का मुल्य कम 
होने है विशिित-आय मप्त करने वालो की वास्तविक थाव भी कस हो जाती है सिलमे िति प्राप्त करने बालो की. आय भी कम हो जाती है जिसके फ्लस्वेलप 
उनकी ऐच्छिक बचत करने की क्षमता भो कम हो जाती है। इस प्रकार एक ओर मुद्ार ओर मुद्रा 
द्वारा ऐल्छिक बचत में कमी और दूसरी ओर साहसी-वर्य की बचत में कूछ वृद्धि होती है जिसका 
शुद्ध परिणाम राष्ट्र की कुल बचत में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है । मुद्रा-स्फीति इस प्रकार केवल 
विनियोजन की मिल्कियत को सामान्य जनता में साहसी-वर्ग को हस्तान्तरित कर देती है जिससे घन 
और आय का केन्द्रीकरण और अधिक हो जाता है 
कुछ अल्प-विक्सित राप्ट्रो के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि मुद्रा-स्फीति द्वारा साहसी- 
बग्ग की काय मे वृद्धि के अनुपात में उसके विनियोजन मे वृद्धि नहीं होती है क्योकि यह साहसो- 
वर्ग अतिरिक्त आव का कुछ भाग उपभोग पर व्यय कर लेता है तथा कुछ भाग अपने पास मूल्यवान 
वस्तुओं आदि का सप्रह करने पर व्यय कर लेता है। इस प्रकार बडी हुई आय का केवल घोडा सा 
भाग ही विनियोजन के लिए उपलब्ध होता है | ऐसी परिस्थिति मे मुद्रा स्फीनि सामाजिक शोपण 
क्या कारण बन जाती है क्योकि निश्चित जाय वाले वर्ग को अपनी दास्तवित आय कम हो जाने 
के कारण बचत एवं उपभोग कम कर देना पडता है। दूसरी ओर, साधनों का हस्तान्तरण साहसी- 
वर्ग का होने लगता है, जो पहले से ही सम्पन्न होता है और इस बडी हुई सम्पन्नता का उपभोग 
विलासपूर्ण जोवन के लिए हो जाता है परन्तु जिन अर्थ-व्यवत्थाओं में सरकारी क्षेत्र का अ्कार 
बडा हो, वहां मुद्रा स्पीति द्वारा साधनों क्वा हस्तान्तरप सरकारी क्षेत्र को होता है जो इन अतिरिक्त 
साधनों का उपयोग विनियोजन बटाने हेतु कर सकता है । 
मुद्रा-स्‍्फीति का निरन्तर उपयोग पूंजी को विदेशों में हल्तान्तरित करने को प्ोत्माहित करता 
है बयोकि मुद्दा का आन्‍्तरिक वास्तविक मूल्य सरक्षारी विनिमय-दरो (0पील० &प०ा७०९६ २४६) 
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के आधार पर उसके विदेशों वास्तविक मुल्प से कम होता जाता है। इस प्रकार शुद्रा-स्फीति का 
उपयोग बहुत सावधानी एवं सीमित सात्रा से करने से ही विकास मे अधिक सहायता मिल 
सकती हैं। 

(2) घुद्दा-स्फोति का बिनियोजन पर भरभाव--यह बात भी विवादास्पद है कि मुद्रा स्फीति 
द्वारा उत्पादक विनिय्रोजन को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रा स्फीति द्वारा उपलब्ध साधनों का उप- 
भोग सरकार तो अपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रमों पर कर सकती है परन्तु निजी क्षेत्र के विनियोजन 
पर इसका बुरा प्रभाव पडता है। मुद्गा-स्फीति के फलस्वरूप साधनों के उपयोग करने की तुलना 
में साधनों को संग्रहीत रखने मे अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योकि मुल्य स्तर में निरन्तर वृद्धि 
होती जाती है और प्ग्रहोत साधनों का बिता उपयोग किये ही मूल्य बढ जाता है। इसी कारण 
लोग अपने साधनो को नगरों में निर्माण करने, जायदाद खरीदने, गुल्यवान धातुओं को रखने तथा 
विदेशी सम्पत्तियों को खरीदने मे उपयोग करते हैं । जिल राष्ट्रों मे साहसी-वर्ग छोटा होता है बहाँ 
सदूटे की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और वास्तविक उत्पादन-क्रियाओ को आघात पहुँचता है । 

डूसरी ओर, जज व मम को को 
रहने है जिससे साहुसियो को आन्तरिक बाजारों मे आखावी से लाम प्राप्त हो जाता है। इसके दो 
कुप्रभाव होते है--प्रथम, निर्यात के लिए उत्पादन नही किया जाता है और निर्यात में आयात की 
नृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं होती है जिसके फलस्वरूप प्रतिकूल व्यापार शेष बढता जाता है। 
दूसरा फुप्रभाव व्यापारिक ईमानदारी पर पड़ता है। निम्न स्तर की पस्तुओ का उत्पादन किया 
जाता है, मध्यस्थो की सख्या बढ जाती है, कार्य-कुशलता कम हो जाती है और सदूटे की भ्रवृत्ति प्रबल 
हो जाती है। साहसी वर्ग जोखिमपूर्ण उत्पादब-क्रियाओं को सचालित नही करता और विपणि में 
हेए-फेर का लाभोपार्जज करना चाहता है। इस प्रकार उत्पादक क्रियाभों को आघात पहुँचता है। 
इस प्रकार मुद्रा स्फीति का पूंजी निर्माण के लिए उपयोग बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता 
होती है | सरकार का अथे-व्यवस्था पर कितना नियन्त्रण एवं अधिकार है या हो सकता है, मुद्रा- 
स्फीति द्वारा विकास-विंत्त प्राप्त करने की परिसीमाएँ निर्धारित करता है। 

भारत में घाटे का अये-प्रवल्धन 

प्रथम योजता--ज्भारत में घाटे के अर्थ प्रबन्धन का उपयोग तिप्रौजित अर्थ॑-व्यवस्था के 
प्रारम्भ से ही क्रिया गया है। इस योजना मे 290 करोड छपये के घाटे के अर्थ-प्रवन्धत की व्यवस्था 
की गयी परन्तु वास्तविक राशि 330 करोड 'ह्पये हुई जी जो योजना के सरकारी व्यय की लगभग 7% 
थी । इस योजना मे यद्यपि आयोजन से अधिक राशि का घाटे का अर्थ-प्रबन्धन किया गया, फिर 
भी इस व्यवस्था द्वारा मुद्रा-स्फीति का दबाव उत्पन्न नही हुआ । इसका प्रमुख कारण आशा से 
अधिक सातसूल की अनुकूलता थी जिसके फलस्वहप कृषि उत्पादन में अनुमान से अधिक वृद्धि हुई । 
इस योजनाकाल में कृषि उत्पादन में 220(, और औद्योगिक उत्पादन मे 38% की वृद्धि हुई । प्रथम 
योजता से घाटे के अये-प्रबन्धन से सम्बन्ध रखने वाले अन्य तत्व इस प्रकार हैं 

तालिका  2_-प्रथम योजना मे घाटे का अर्थ-प्रबन्धन 
घाड़े का अथे- जनना के पास मुद्रान्पुति ले रहन-सहन खजाथात्नों थोफ मलयो का 














बचे भरबन्धन सखुब्रा को पूर्ति घादे के अयथे- का निर्देशाक्ष का मूल्य निर्देशाक 
(करोड (करोड. प्रबन्धन का (949-- निर्देशक (952-53 
रुपयो मे). रुपयो मे) प्रतिशत 00) (952-53  --00) 
5500) 

495॥-52 20 ] 848 छत. ]05 ] 4 48 0 

]952-53 450 ,785 252 ]04 ३00 0 00 0 

953-54 360 ,852 ]94 ]06 १004 ]04 6 

954-55 930 ,88] 469 99 94 6 974 

955-56 _ 570 2,27 य 08 


96 866 925 
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उक्त तालिवा (2) से ज्ञात होता है दि प्रथम योजना मे वर्ष प्रति वर्ष घाटे के अथ-प्रबन्धन 
वी राशि बढती गयी और योजना वे अन्तिम दो वर्षों मे इसकी राशि में अत्यधिक वृद्धि हो गयी 
परनन्‍्तु असाधारण वात यह है वि घाटे वा अर्थ-अ्रबन्धन बढ़ते हुए भी मूल्यों भे वृद्धि होने वे स्थान 
पर बमी हुई और थोव मृल्य-निर्देशाक ]8 0 से घटकर सन्‌ 955-56 में 92 5 हो गया। सन 
9 54-55 भे योजनावाल वे वुल घादे ये अर्थ॑-प्रब्धन के लगभग आधे भाग वा उपयोग किया गया 
पर-तु इरा वर्ष वे मूल्यो मे पाँच वर्षों वी तुलना मे सबरा अधिक वमी रही । खाद्यान्नो के मूल्यों मे 
22 30", और रहन सहन वे स्तर वी लागत मे 8 6' वी वी हुई। सन्‌ !952-53 व 
सन 953-54 में घाटे के अथ प्रबन्धन वे! बढ़ने के साथ मूत्यों मे भी वृद्धि हुई परन्तु इसके बाद 
व वर्षों मे मूत्य गिरते रहे । हृषि क्षेत्र मे अत्यधिवा सफल होने हे! अलावा प्रथम योजना में सचित 
पौण्ड पावमा (500॥॥8 १९६९४६९५) बाग उपयोग बरबे वस्तुओ एवं सेवाओ वा आयात ब्रिटेन मे 
बिया गया । उसमे मूल्य-स्तर मे वृद्धि नही हो सवी । 

द्वितीप योजना--भ्रथम योजना की अनुवूल परिस्थिति को देखते हुए नियोजको ने द्वितीय योजना 
अधिव' अभिलापी बनायी और रारवारी क्षेत्र वा व्यय दुगुना कर दिया गया । इस योजना मे भारी 
उद्योगों वे विस्तार वो व्यवस्था वी गयी और घाटे वे अथ-प्रबन्धन वो अर्थ साधन प्राप्त कराने वी 
एव प्रमुण प्रविधि मान लिया गया। इरा योजना मे | 200 बरोड़ रुपये के घाटे वे अथ॑-प्रबन्धन की 
व्यवस्था की गयी जो सरवारी क्षेत्र वे बुल आयोजित व्यय वी 25% थी परन्तु घाटे वे अर्थ-प्रबन्धन 
की व।स्तविक राशि 954 ब्रोड़ रुपये हुई जो योजना के गरवारी क्षेत्र के व्यय पा 20 4: थी। 
यह प्रतिशत्त प्रथम योजना में केवल_7- शा। द्वितीय योजना में नगरीय क्षेत्र में भारी उद्योगों 
वी स्थापना वा आयोजन विया गया जिसवे फलस्वरूप बैदो के पास जमा के रूप में अतिरिक्त 
आय आयी और बैव' सास मे तदनुसार वृद्धि हुई। घाटे के अर्थ-प्रवन्धन वे वारण मुद्रा वी पूर्ति मांग 
रा अधिव हो गयी और मृल्य-स्तर निरन्तर बढता गया । प्रथम योजना मे मुद्रा-प्रसार के उपयोग न 
दिय गये आच्छादित साधनों वा उपयोग वर उत्पादन में वृद्धि वरना सम्भव हुआ परन्तु द्वितीय 
योजना मे उत्पादन वे नवीन साधन एकन्रित एवं निर्माण बरने की आवश्यकता हुई जिसका मूल्यो 
पर प्रभाव पडा । द्वितीय योजनाकाल मे मुद्रा-पूर्ति एवं भूल्यों वी वृद्धि निम्नवत्‌ रही है 

तालिका ]3--द्वितीय योजना मे धादे का अर्थ-प्रबन्धन 


घाटे का अर्थ जनता के. घाटे के अर्थ. रहन-सहन साद्य-पदायों.. थोक मूल्यों 
प्रबन्धन पास मुद्रा प्रबन्धन का की लागत का सूल्य- फा निर्देशाक 








वर्ष (बरोड. फीपूति मुद्रापूत्ति का निर्देशाक निर्देशक (952 53 
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4958-59 440 0 #;:526 95 4]8 445 2 72 9 





959-60 ।20 0 20 ०४ 423 9 0 !]7व 
960-6। --49 0 869 5 24 420 0 (24 9 

द्वितीय योजनाकाल के प्रारम्भ में घाटे का अर्थ-प्रबन्धन बडी मात्रा में किया गया और सन्‌ 
9 57 58 मे घाटे वे अर्थ-पवन्धन वी राशि बुल मुद्रा पूति की 20 6% हो गयी। भारतीय 
नियोजित अर्थ व्यवस्था वे इतिहास में रन 957-58 वर्ष मे घाटे का अर्थ-प्रबन्धन सबसे अधिक 
बिया गया। इसवा नतीजा मूत्यों मे बृद्धि के रूप मे सामने आने लगा और मूत्यों की तिरन्तर 
वृद्धि एवं बढती हुई बेरोजगारी को देसवर नियोजको द्वारा योजना के सरकारी क्षेत्र बे व्यय को 
बम किया गया और धाटे वे अर्थ प्रबन्धन को भी वम किया गया। मूल्य-स्तर फिर बढ़त 
रहने के कारण सन्‌ 960 6 भे घाटे के अर्थ प्रबन्धन बी राशि ऋषणात्मक हो गयी। द्वितीय 
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थोजनाकाल में रहन-सहन की लागत के निर्देशक मे_29 2% और थोक मूल्य-निर्देशाक मे 35: 
की वृद्धि हुई । मुद्रा-प्रसार के दबाव के बढने के कारण कृषि एवं औद्योगिक उत्पादत में सम्भावना 
से कम वृद्धि होगा, उचित गुल्य-नीति का न होना, गैर-विकास-व्यय में अधिक वृद्धि होना तथा 
प्रतिकून जलवायु थे । 

जृतीय योजना--हितीय योजना की मूल्य-दृद्धि को देखते हुए तृतीय योजना मे घादे के थर्थ- 
प्रबन्धन के सीमित उपयोग का श्रस्ताव किया गया । इसी कारण इस योजनावगल में केंबल 550 
करोड़ रुपये के घाटे के अर्थप्रवच्धन का आयोजन किया गया परन्तु वास्तविक राशि 975 करोड रु 
हुई अर्थात्‌ घाटे के अथेजबन्धन की आयोजित राशि की लगभग दुगुती राशि से घाटे का अर्थ-पवन्धन 
छृतीय योजना में किया गया | इतनी अधिक राशि से घाटे का अर्थ-अवच्धन करने के कारण मुद्रा- 
स्फीति का दबाव अर्थ-व्यवस्था पर और अधिक बढ गया, जैसा निम्न आंकडो से ज्ञात होता है 

लालिका 4--छृतीय योजना से घाटे का अर्थ-प्रबन्धन 








घारे का अर्थ: जनता के. रहन सहन खाद्य-पदार्थों थोक मूल्य- मुद्रानयू्ति 
अबन्धन पाससुद्र की लागत. का मूल्य-. निर्देशक से घारे के 





बच (करोड की पूर्ति का निर्देशक निर्देशक (952-53 आव्थे-प्रब- 
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तृतीय योजनाकाल मे घाटे का अर्थ-प्रबन्धन तथा बढती हुई इकाइयो का कम उपयोग सन्‌ 
/१62 के चीन एवं सर्‌ 965 के पाकिस्तात-भाकरमण'के दौरान किया गया और इस साधन 
से प्राप्त वित्तीय साथनो का उपयोग युद्ध के व्यय को पूर्ति के लिए किया गया जिससे मुद्रा-स्फीति 
का दबाव निरन्तर बढता गया । रहन-सहन की लागत के निर्देशाक मे 36 3९; वी वृद्धि हुई और 
खाद्य पदार्थों का पृत्य-नि पदार्थों का मृत्य“विर्देशाक 40 7९% से बढ गया । योजनाकाल के पाँच वर्षो में थोक मुल्य में थोक_ सुल्य- 
निरदेशाक मं 32% की वृद्धि हुई । 
वाधिक योजनाएँ-सन्‌ 966-67 से केन्द्र एव राज्य सरकारों के बजटो में कुल घाटा 
]77 रोड़ पड़ रपये था जिसके फ्लस्वरूप खाद्य-पदार्थो एवं थोक मूत्यों के निर्देशकों मे सन्‌ ।9 6 35- 
66 की तुलना में ऊमश ]9% एवं 6% की वृद्धि हुई। सन्‌ 967-68 वर्ष में 280 करो 
जय का बजट का घाटा था जिससे मूत्यों में और वृद्धि हुई। इस वर्ष के थोक मुंत्यो के निर्देशाक 
म की वृद्धि हुई और खाद्ययदार्थों के मूल्य-निर्देशाक मे 8%, की वृद्धि हुईं। इस प्रकार 


तृतीय थोजना के पांच वर्षो तथा उसके बाद की दो बापिक योजनाओं 
बृद्धि हाती रही ! 








मे मूल्य स्तर में तिरम्तर 


है हनन | 96 5-69 वर्ष में 382 करोड़ रुपये का कुल बजट का घाटा था। इस वर्ष भे थोक 
मूल्यों के निर्देशक मे । ]% की कभी हुई जिसका प्रमुख कारण खाद्य-पदार्थों के भूल्य निर्देशाक मे 
4 5० की कसी था। सन्‌ !967-68 एवं 968-69 से कृषि-क्षेत्र मे विशेप प्रगति होने के कारण 
साध-पदार्थों की पूर्ति भे वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप मूल्यों मे कमी होना प्रारम्भ हुईं। 966 69 


की तीन वापिक योजनाओ के अर्थे-साधनों मे कुल 839 करोड स्पये के होनाथे-प्रबन्धन का 
उपयोग क्या गया। 








चतुर्ध योजना- चतुर्य योजना से रोड रपये के घाटे के अर्थ॑-प्रवन्धन थे 
तुर्थ योजना--चतुर्ध योजना मे 850 करोड रपये के घाटे के अर्थ-प्रवन का आयोजन 
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किया गया जो योजवा के सरकारी क्षेत्र के व्यय का 6% से भी कम है यद्यपि क्रृपि क्षेत्र बे उत्पादन 
की प्रगति योजनाकाल में बनी रहने पर तथा मानसून प्रतिकूल नहीं होने पर इस राशि के घाटे के 
अथ प्रवन्धन से सूल्यो मे विशेष वृद्धि न होने का अनुमाव था । खाद्यातों एवं अत्य कच्चे माल्रो का 
जो बफ़र स्टाए के द्वीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया उससे भी मूल्यों की वृद्धि को नियस्त्रित 
रखना सम्भव था। 


तालिका ]5---सन 966-67 से सन 973-74 तक घाटे का अर्थ प्रबन्धन 


राज्य एव केद्र सरकार जनता के पास थोक मूल्य-निर्देशाक मुद्रा-पूर्ति से घाटे 
वर्ष. के बजटो का कुल घाटा मुद्रा कौपूतति (96 62 के अर्थ प्रबन्धन का 





(बरोड रुपया) (करोड रुपया) ब-00) प्रतिशत 
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उपयुक्त तासिवा (]5) व आकडो से ज्ञात होता है कि चौथी योजनाकाल के पांच वर्षों मे केए 
एव राज्य सरबारो के वजटो का कुप घाठा लगभग 2 65] करोड़ रुपये था। यह राशि योजवा के 
सरकारी क्षेत्र वे व्यय की लगभग 7% थी। मुद्रा पूर्ति मे निर तर वृद्धि हाने के कारण पूह्यों मे 
बूद्धि होना स्वाभाविक था विशेषकर ऐसी परिस्थिति भे जबकि मुद्रा की पूत्ति म राष्टीय आय की 
वद्धि की तुज्नवा में अधिक वृद्धि होती है । 
पाचवी योजना मे मूल्यों को स्थिर रखने के लिए विशेष महत्व दिया गया और घाटे के 
अथ प्रबंधन को योजना के अर्थ साधनो म॑ सीमित स्थान दिया गया । योजना की अस्ताविते रूप 
रेखा में हौताथ प्रबन्धन की राशि | 000 करोड़ स्पय तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था 
परन्तु योजना की अत्तिम रूपरेखा पे होनाथ प्रबधन की आयोजित राशि 354 करोड रुपये रखी 
गयी जो योजना के आयोजित व्यय की लगभग 4%, थी। योजना के प्रथम वष 974 पर में 
भुद्रा वी पूर्ति बडकर ] 659 करोड रुपये हो गयी और बजट का कुल घाटा 52 करोड उंपये 
हुआ जो मुद्रा पूि का 6 5" था। 975 76 मे मुद्रा की पूर्ति 72 632 करोड रुपये थी और 
चजट का घाटा 29] करोड स्पये था अर्थात मुद्रा पूति का बजठ का घाटा केवल 2 3 था। 
976 77 मे मुद्रा की पूति बढकर ॥5 844 करोड रुपये हो गयी और बजट का कुल बीटा 
506 करोड रपय (सशोधित अनुमात) था। 977 78 वष म बजट के घाटे की राशि में अत्य 
पधिव' वृद्धि हाने का अनुमान है (लगभग 975 करोड रुपय) जबकि इस वध मे मुद्रा पू्ति में [4 से 
]5 यृद्धि होने की सम्भावना है। 
मुद्रा पूर्ति मुय वृद्धि एद आधिक प्रगति से धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । मुद्रा पूर्ति की वृद्धि 
का एक महत्वपूण कारण होनाथ प्रबन्धन होता है। मुद्रा पूर्ति के अन्य साधनों में सरकार हार 
रिजव बैक से अपने विदेशी विनिमय के सचय के विरुद्ध मुद्या का आहरण होता है। 97 य्य8 
बंप से 800 करोड रुपये को मुद्रा रिजव बैक से आहरण करने की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीय 
आय बुद्धि, मुदा पूर्ति वृद्धि एव मूल्य स्तर की वृद्धि वा तुतनात्मक अध्ययन अग्राकित सालिका 
(!() से क्या जा सकता है 
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मौद्विक नीति द्वारा मुद्रा-साख एव मुद्रा के अन्य प्रतिस्थापनों के प्रवाह को नियन्त्रित किया 
जाता है जिससे किसी अर्थ-व्यवस्था की इन तरल सम्पत्तियो की समस्त माँग एव पूर्ति को प्रभावित 
किया जा सके । भुद्रा की बान्त्रिकता पर सचालित अर्थ-ब्यवस्था मे मुद्रा की पूर्ति के नियन्त्रण से 
साधनों के विभिन्न क्रिमाओ पर होने वाले आवटन पर ग्रम्भ्रीर प्रभाव पडता है । किसी भी आअर्थ- 
व्यवस्था के विनियोजन की गतिविधि एवं प्रकार को मुद्रा एव माख-नियन्त्रण द्वारा प्रभावित 
किया जा सकता है। अर्थ-व्यवस्था के वास्तविक साधनों का उपयोग तीन प्रकार से किया जाता 
है--लिजी उपभोग, सरकारी चालू व्यय, तथा निजी एवं सरकारी विनियोजन । मौद्विक नीति द्वारा 
देश के माधनों के इन तीनो स्नोतो मे होने वाले प्रवाह को नियन्त्रित किया जाता है | विकासोन्मुख 
राष्ट्रो मे मौद्रिक नीति निजी उपभोग को कम करके साधनों को विवियोजन मे प्रवाहित करने के 
लिए उपभोग की जाती है । भौद्धिक नीति के अन्तगगंत ब्याज-दर में हेर-फेर, साख का सकुचन अथवा 
विस्तार करके स्तर मे वृद्धि अथवा कमी करके मिजी अथवा सरकारी उपभोग को कम या अधिक 
किया जाता है जिससे साधतों को विनियोजन एव पूँजी-निर्माण हेतु अधिक अथवा कम परिमाण में 
उपलब्ध कराया जा सके | पूंजी-निर्माण आर्थिक प्रगति का प्रमुख अग होती है और आधिक प्रगति 
की दर पूंजी-निर्माण की दर से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होती है और पूंजी-निर्माण की दर ब्रिनियोजन 
के लिए उपलब्ध साधनो पर निर्भर रहती हे । विनियोजन हेतु अधिक साधन उपलब्ध कराने के 
लिए उपभोग-व्यय को नियन्त्रित करना आवश्यक होता है जो मौद्रिक नीति द्वारा सम्भव होता है । 
विनियोजन-परिमाण के अतिरिक्त मौद्विक नीति द्वारा विनियोजन के प्रकार को भी नियन्त्रित किया 
जाता है। आधिक प्रगति की तीव्र गति एवं स्थायित्व के लिए वाछित क्षेत्रों मे वनियोजन बढ़ाने 
के लिए मौद्रिक नीति के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को सास्र आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इस 
प्रकार मौद्रिक नीति द्वाया यद्यप्रि अथन्‍व्यवस्था के विद्यमात साधनों में किसी समय वृद्धि करना 
सम्मव तो नहीं होता परन्तु उपलब्ध साधनों का वाछित उपयोग करना सम्भव हो सकता है । यही 
कारण है कि मौद्रिक नीति नियोजित आशिक प्रगति का आधारभूत यनत मानी जाती है । 

मोद्रिक नीति के उद्देश्य 

नियोजित अधे-ध्यवस्था मे उपभोग एवं विनियोजन पर निग्रनत्रण राजकोपीय नीति द्वारा 
प्राप्त किया जाता है क्योकि राजकोपीय नीति द्वारा जनसाधारण को क्रय-शक्ति एवं वित्तीय साधनों 
पर नियन्त्रण भ्राप्त किया जा सकता है । एक ओर कर एवं शुत्क साधारणतया ममाज के विभिन्न 
वर्गो की क्रय-शक्ति को नियन्त्रित करते है और दूसरी ओर विभियोजन के साधन उपलब्ध कराते है, 
परन्तु राजकोधीय नीति की प्रभावशीलता भौद्रिक तीति पर निर्भर रहती है। अर्थ-ध्यवस्था मे 
आशिक क्रियाओ की वृद्धि के साथ मौद्धिक अधिकारी को साख के परिमाण मे पर्याप्त वृद्धि करनी 
होती है जिसमे बढते हुए व्यवहारों के लिए मुद्रा की कमी न महसूस हो। साख-पत्र द्वारा मुद्रा- 
स्फीति की श्रवृत्तियों को भी रोका अथवा नियन्तित किया जाता है । मौद्रिक नीति के विभिन्न 
उद्देश्यों को अग्नवत्‌ वर्गीकृत किया जा सकता है : 
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() मूल्य-स्तर मे स्थिरता--प्राचोन अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुसार केन्द्रीय बैंक 
का प्रमुख काय मुद्रा-बाजार को तियन्त्ित करना था और इस नियन्त्रण के लिए ब्याज-दर का 
उपयोग किया जाता था। केन्द्रीय बैक उद्योग एवं क्रषि को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान नही करता 
था। बह मुद्रा की लागत (ब्याज) एवं पूर्ति को निर्यन्त्रित करता था जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 
की लागत एवं मूल्य नियन्नित होते थे । इस भ्रकार मौद्विक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्यों को स्थिर 
रखना होता था। 

(2) मुद्रा के अधे फी निरन्तरता--आधुनिक अर्थशास्नियों द्वारा आ्थिक प्रगति की प्रक्रिया 
को गतिशील रखने के लिए वढता हुआ मूल्य-स्तर आवश्यक समझा जाता है परन्तु मूल्य-स्तर मे 
अत्यधिक वृद्धि आर्थिक प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती है व्योकि इससे मुद्रा मे स्थगित 
भुगतान के प्रभाव के रूप से विश्वास घटने लगता है। ऐसी अर्थ व्यवस्था में, जहाँ विजी 
साहसी वर्ग बहुत बडा हां, मुद्रा के अध का स्थायित्व आवश्यक होता है जिससे मूल्यों की प्रारम्भिक 
कमी अथवा वृद्धि विनियोजन की गतिविधि पर प्रतिकुल प्रभाव न डाल सके । मौद्धिक बीति द्वारा 
मुद्रा के अघे को कुछ सीमा तक स्थिरता प्रदान की जा सकती है । 

(3) बिनिमय-स्थिरता--जब किसी देश का विदेशी व्यापार अधिक होता है, तो आन्तरिक 
प्र॒त्य स्तर पर देश के अन्दर की परिस्थितियों का ही प्रभाव नहीं पढ़ता है वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजारों के मूत्य स्तर एवं लागत बी स्थिति बा प्रभाव भी मूल्य स्तर पर पडता है। ऐसी परि- 
स्थिति में आन्तरिक मुल्य-स्तर के उच्चावचानो को नियन्त्रित करने के लिए विनिमय-स्थिरता 
वी आवश्यकता होती है जो मौद्रिव नीति के अस्तर्गंत की गयी कार्यवाहियों से प्रभावित की 
जाती है । हु 

(4) आधथिक स्थिरता--कीौन्टियन अर्थशास्त्र के प्रभाव के कारण मौद्विक नीति की 
आशिक उच्चावचानों को नियन्त्रित करने का साधन याना जाने लगा है। मन्‍्दीकाल (एक्ाक्अणा) 
में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि एवं सस्ती मुद्रा-नीति द्वारा अर्थ-व्यवस्था के मौद्धिक व्यय एवं प्रभावशाती 
मांग में वृद्धि करना सम्भव हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप मन्दी की प्रवृत्तियों को कम किया 
जा सकता है और बेरोजगार, कम विनियोजन, मूल्यों की गिरावट आदि अतिकूल परिस्थितियों हे 
अर्ध-व्यवस्था को बचाया जा सकता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति व्यापार-चक्रो के दबाव को कर्म 
करने में सहायक होती है । 

(5) मौद्विक मोति राजकोयोीय नीति को प्रभावशाली बनाने से सहायक--मौद्विक मीति एवं 
राजकोपीय नीति एक ही गाडी के दो पहियो के समान है । मौद्रिक नीति के अन्तर्गत साख की 
लागत का निर्धारण होता है और बचत पर ब्याज की दर निर्धारित होती है। इस प्रकार मौद्िक 
नीति बचत एवं सारू की मात्रा के निर्धारण मे सहायक होती है। दुसरी ओर, राजकोपीय नीति 
के अन्तर्गत जन-नहूण के माध्यम से बचत का सम्रह करने का प्रयत्न किया जाता है। भौद्विक नीति के 
अन्तगंत निर्धारित ब्याज-दर के आधार पर जन ऋण की लागत निर्भर करती है। इसी मकार 
कर एवं बचत मे भी घनिष्ट सम्बन्ध होता है । कर का निर्धारण राजकोपीय नीति के अच्तगत 
होता है जबकि बचत ब्याज-दर पर निर्भर रहती है, जो मौद्विक नीति पर निर्भर रहती है। जय 
कर भार अधिक हो जाता है तो वचत ऊँची ब्याज-दर होने पर भी कम मात्रा मे उपलब्ध होती 
है । पिकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में जहाँ विक्षास वितियोजन वृद्धि के लिए हीनार्थ-अ्वन्धन का उप 
योग किया जाता है, मौद्िक नौति हीनाय॑ प्रवन्धन के दोषो को रोकने में समर्थ हो सकती है। 
वास्तव मं, हीचार्थ प्रवन्धन के कारण बढी हुई आय का पर्याप्त अश बचत हेतु आकषित करने वीं 
कार्य मौद्धिक नीति का ही होता है । 

(6) सोद्धिक नोति साधनों का प्रवाह वाछित क्षेत्रों मे करने से सहायक होती है--मौद्ित 
नीति के माध्यम से साख का प्रवाह प्राथमिकता-श्राप्त एव वाछित क्षेत्रों मे क्या जा सकता है। 

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रो वे लिए कम ब्याज को दरो पर साख एवं ऋण भ्रदात करने की व्यवस्था की 


मौद्रिक नीति एवं आ्थिक प्रगति | 403 


जाती है और गेर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो के लिए ब्याज को दर ऊँची रखने के साथ-साथ साख की 
भात्रा को सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार साख के साधनों का प्रवाह वाछित क्षेत्रों भे किया 
जा राकता है! 

(7) विदेशी व्यापार पर वाठित प्रसाष--मौद्विक नीति द्वारा देश के आयाद एवं विर्यात 
पर वाछित प्रभाव डालने का प्रधास किया जाता है । जये आयात को बढाने की आवश्यकता होती 
है तो मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर ऊँची निर्धारित कर दी जातो है जिससे देश को सस्ते मुल्य 
पर आयात उपलब्ध हो जाते है ! यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि अन्य राष्ट्रों फो उक्त देश 
के निर्यातो कौ क्र करना आवश्यक होता है और इनके भूगतान के लिए उन देशों को अपने 
निर्यात देना अनिवायें हो जाता है । अल्प-विकसित राष्ट्रों मे प्राय इसके विपरीत स्थिति रहती है । 
इन राष्ट्रों को विकशित राष्द्री ये कुछ अनिवार्य आयात तो करते होते है परन्तु अपने निर्यात बढाने 
के लिए अपनी विदेशी विनिमय-दर नीची रखनी पडती है । अल्प-तिकसित राष्ट्रों मे सस्ते मूल्य 
पर आयात प्राप्त करने के स्थान पर निर्यात-सवर्द्धन को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है और इसी- 
लिए ये देश अपली विनिम्रय-दर को समय समय पर क्रम करके अपने निर्यातों को सस्ते मुल्य पर 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भेज पावे है, य्यपि विनिम्य-दर क्म्र होने पर इन देशो को आयातों का 
अधिक मूह्य भुगतान करना पडता है । इस प्रकार मौद्रविक नोति के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
को सन्तुलितल किया जाता है। 

(8) आर्पथरक प्रगति--मुद्रा की पूर्ति मे उपयुक्त वृद्धि होने पर ऑर्थिक क्रियाओं में नियमित 
एक व्यवस्थित विस्तार सम्भव हो सकता है । इसके विपरीत, मुद्दा की पूति मे आवश्यकता से कम 
बुद्धि होने पर आधिक प्रगति की गति मन्‍्द रह सकती है। 

दूसरी और, कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार हैं कि मुद्रा एक तिष्क्रिय साधन होता है 
और उसकी पूर्ति गे परिवर्तव करने से आय एवं ब्यय के परिवर्तत करना सम्भव नहीं हा सकता है 
क्योकि अर्थ व्यवस्था के वास्तविक साधनों का परिमाण मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तेनों से प्रभावित नहीं 
होता और न ही प्रभावशाली माँग मे परिवतंन होता है | वास्तव में, अन्तिम वस्तुओ एवं सेवाओं 
पर होने बाला व्यय मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करता है अर्थात्‌ जब कुल प्रभावशाली मॉँग मे परि- 
वर्षन होने पर उत्पादन, मजदूरी तथा मूल्यों मे परिवर्तंत होता है तो इन परिवततेतो के कारण मुद्रा 
के परिमाण में परिवतेन होता है । 

उपयुक्त विवरण से ज्ञान होता है कि आधिक प्रगत्ति के निर्वाह के लिए मुद्रा एवं साख का 
उपयुक्त प्रसार आवश्यक होता है परन्तु मौद्रिक कार्मवाहियों से आधिक प्रगति एंच पघिस्तार की 
प्रक्रिया को प्रारम्भ एवं गतिशील किया जा सकता है। इस बात के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियो 
में मतभेद है। वास्तव मे सुद्रा एवं साख की पूर्ति से परिथतत करके आ्थिक विस्तार तभी सम्भव 
हो सकता है जबकि अथे-व्यवस्था में ऐसे वास्तविक साधन विद्यमान हो, जिनका अभी उपयोग न 
किया जा रहा हो अर्थात्‌ भुद्रा एव साख का विस्तार उपयोग न हुए इस साधनों को उत्पादक उप- 
योग में लाने का एक साधन हो सकता है । इतना ही नहीं, मुद्रा एवं साख नियस्त्रणो द्वारा देश के 
विभिन्न क्षेत्रो मे उपयोग होने वाले वास्तविक साधनों को अवाफ़ित क्षेत्रो से हटाकर बाछित क्षेत्रों 
की ओर प्रवाहित किया जा सकता है । अल्प विकसित राष्ट्रो मे विकास का प्रारम्भ करने के लिए 
पहले उत्पादक साघनों का बिकास करता होता है और जब उत्पादक साघनो की उपलब्धि में वृद्धि 
हो जाती है तो साख्न-नियन्त्रण द्वारा इन साधनों को चरिकास के लिए वाछित क्षेत्रों की ओर प्रवाहित 
क्या जा सकता है। इस प्रकार विकास की प्रत्तिया मे वास्तविक भौतिक साधनों का स्थान प्रथम 
होता है और इत साधनों के उपयुक्त उपभोग के लिए सांख-योजना की आवश्यकता होती हैं । 

अल्प-बिक्सित राष्ट्रो मे विकास की ज्रक्रिया के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति का उदित होना अत्यन्त + 
स्वाभाविक होता है। जब मुद्रा एव स्ताथ-अस्तार हारा त्रिनियोजत को बढाया जाता है तो बिनि- 
योजव की यह वृद्धि एक जोर निजी आय एवं उपभोग से यूद्धि कर देती है और दूसरी ओर 
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ता त्रवता वी अकुशलगा पूजी वी कमी एवं पजीगत वस्तुओं के उत्पादन को नवीन विनियोजन 
मे अधिक महत्व देने वे कारण उपभोक्ता व वस्तुओ कौ पूर्ति मे माँग के अनुरूप वृद्धि नहीं होती है 
जिसने परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति का दूषित चक्र प्रारम्भ हो सकता है परतु इस दृषित चक्र को 
निर्या चत किया जा सवता है यदि मौद्रिव नीति वा उपयोग केवल विवास की गति बढाने के लिए 
ही न विया जाय बल्कि विकास उदृश्य के साथ मौद्धिक नीति द्वारा आथिवा स्थिरता को भी बदाये 
रसने के प्रयत्त जारी रसे जाय | विभियाजन मे वृद्धि करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करमा 
आवश्यक होता है परतु मुद्रा वी वृद्धि का कुछ भाग साख के विस्तार के लिए उपयोग हो जाता है 
क्योवि' जब इस बढ़ी हुई मुद्रा एव विनियोजन वे फ्तस्वरूप उदय हुई अतिरिक्त आय का वुछ भाग 
बे मे जमा वर दिया जाता है तो इस जमा द्वारा बव साख का विस्तार कर देते है | इस प्रकार 
मुद्रा वी वृद्धि वे साथ साथ साख्त्र वा भी विस्तार होता है जो मुद्रा स्पीति के दबाव के बढ़ने का 
मूल बारण हो जाता है। यदि बक साख को नियात्रत कर दिया जाय तो मुद्रा-स्फीति के दवाव 
वा बढ़ने से रोवा जा सकता है| बदः साख यो निर्यात्रत बरने का तापय यह नही है कि बको के 
सास विस्तार बे! अधिकार को ही सम्राप्त कर दिया जाय । विनियोजन की वृद्धि की गति का 
निवाह वरने वे लिए बक साख का विस्तार भी आवश्यक होता है ) ऐसी परिस्थिति में बक द्वारा 
साख तियत्रण का प्रमुख उदृश्य सास का ऐसे विनियोजक! वे! लिए उपयोग करना होता है जिससे 
दीघवालीन विशास सम्भव हो सबे । इस काय के लिए के'द्रीय बक की सेवाओं को उपयोग किया 
जाता है जो समय समय पर बैकों को साख वितरण के सम्य ध में निदश जारी कर यह निर्धारित 
करता हू कि किस जिन क्षेत्रों को सास अतिरिक्त सुविधाओं अथवा कठोर शर्तों पर प्रदान की जाय। 
उपयक्त विवच7 से यह स्पष्द हे कि मौद्रिक नीति के विवास सम्बधी उद्दश्यो क दो अग है--अ्रधम 
गरथिक प्रगति बी गति को बढाना तथा द्वितीय आर्थिक स्थिरता का भ्रवतन करता प्रथम उदृश्य 
यी पति के लिए मुद्रा एवं सास्र का प्रसार जिया जाता ह॑ और द्वितीय उद्श्य के लिए साख के 
प्रयार एवं उपयोग को नियात्रत बिया जाता है। दूसरे शब्दा मे यह भी कह सकते है कि आधिक 
प्रगति हेतु मौद्रिव नीति द्वारा सास एव मुद्रा का नि्याश्वत विस्तार किया जाता है। आाधिक प्रगति 
का प्रबतन करने हेतु मौद्रिक परी फो निम्ततिरित कांशर्गा या रूरनी चाहिए 
ग्रपिप शादी (उ मे द्वी। गए एरिया 

() मौध्धि पिशरीवोनजाथि प्र तद । ये ॥गात बे अनुपप मुद्रा की पूर्ति 
भ प्रयाण उृद्धि एरगी चाहिए । प्रगति वे साथ साथ मुद्रा वा माँग म॑ य्रांद्ध होता स्वाभाविक होता 
है । जल्पाी #य शाध्ू से जब जियास का प्रारम्भ किया जाता हे ता ऐसे क्षत्रों में जहां अभी 
तब मटा वा उपयोग नहा हाता था (वशैपकर ग्रामाण इबाइया भ) जब चुद 7 उपयांग होने 
गगता है उससे मुद्रा की माग म वृद्धि हा जाता ह॥ प्रगति की प्रक्षिया के गतिशील हाव पर 
राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति आय म वृद्धि होती हू जिससे अथ व्यवस्था म॒ सामाय्य व्यवहारों के लिए 
अधिव मुद्रा वी आवश्यकता होती है । जसे जसे विकास आगे बढता है और माग की विविध का 
विस्तार होता है मुद्रा की माँग मे और वृद्धि होतो जाती है । आधिक प्रगति के अन्तगत अथ 
“्यवस्था म॑ वित्तीय सस्थाओ का भी विस्तार होता ह क्योकि बचत करने वालो से विनियोगत करने 
वागा ता साधनों को प्रवाहित करने की क्रिया म तीद्र गति से दृद्धि हो जाती है। इन सस्थाआ 
बी तरल साधनों दी आवश्यका की पूर्ति करने के लिए मौद्विक अधिवारी को मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि 
वरना आवश्यक होता है। 

(?) आधिक प्रगति की प्रत्निया को गतिशील करने वे लिए मौद्रिक अधिकारी साधनों के 
ग्रुणा मप' एवं परिमाणामक उपयोग को निर्देशित करता है। सात को उन समूहो को ओर प्रवाहित 
करता प्त है जिनके आज्ामक व्यय से देश वे वास्तवि“ उत्पादन में धृद्धि सम्भव हो सकती है 
तथा वित्तीय सम्पत्तियों को उन समूहो की ओर प्रवाहित करना होता है जिनका जाक्रामक व्यय 
अधिक वास्तविक साधनों की उत्पादकता बढाने हेतु आवश्यक होता है अर्थात मौद्विक जियाओ द्वारा 
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उपभोक्ता-वर्ग से तरल साधनो को वित्तीय सम्पत्तियों (अश, बॉण्ड, ऋणपत्र आदि) के विष्द्ध प्राप्त 
किया जाता है और इन तरल साधनों को अर्थ-व्यवस्था के विनियोजक-बंग को उपलब्ध कराया 
जाता है जिससे उत्पादक क्रिया मे वृद्धि सम्भव हो सके । 

(3) आस्तरिक बचत बढाने हेतु मोद्रिक अधिकारी को ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी 
होती है जो जनसाधारण से आय का क्षतिरेक प्राप्त करें तथा उसे उस्ादक क्रियाओं को सचालित 
करने वाले समूहो की ओर प्रवाहित कर सकें । मौदिक अधिकारी को बचत जमा करने की सुवि- 
घाओ भे भी वृद्धि करती होती है ! 

(4) मौद्रिक अधिकारी मुद्रा-बाजार की अपूर्णताओं को दूर करता है तथा मुद्रा वाजार का 
नियमन करता है। मुद्रा वाजार में कुशल मौद्रिक एवं साख-सस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार किया 
जाता है । 

(5) कृपि:क्षेत्र की उत्पादकता बढाने हेतु कपि-साख व्यवस्था मे मौद्रिक अधिकारी को सुधार 
करना चाहिए। 

(6) मौद्धिक अधिकारी को उद्योगो के लिए दी्घंकालीन साख्र की व्यवस्था करनी चाहिए। 
इसके लिए औद्योगिक वित्त सस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक औद्यो- 
गिक वित्त हेतु एक पृथक्‌ विभाग सचालित करके औद्योगिक वित्त का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले 
सकता है । 

सौद्रिक नीति एवं घुद्गा-स्फीति पर नियन्त्रण 

अल्प-विकसित राष्ट्रो मे विनियोजन के परिमाण मे वृद्धि करने हेतु मौद्रिक नीति के अन्तर्गत 
मुद्रा का प्रसार किया जाता है । विकास के अभिलापी-कार्यत्रमों के अन्तर्गत जब साधनों की वास्‍्त 
विक उपलब्धि से अधिक विनियोजन क्या जाता है (अर्थात्‌ उपभोग के क्षेत्र में उपग्रोग भे आने 
जाले साधतो के कुछ भाग को बिनियोजन के क्षेत्र मे लिया जाता है) तो मूल्य-स्तर में प्रारम्मिक 
वृद्धि होती है| मूल्यों की इस प्रारम्भिक वृद्धि का दूसरा कारण अर्थ-व्यवस्था मे कृषि एवं औद्यो- 
गिक क्षेत्र का असन्तुलित विकास भी होता है । यह मुद्रा-स्फीति की प्रथम अवस्था होती है जो अपने 

आप में अधिक दोषमयुक्त नही होती परस्तु जब मुल्य-वृद्धि की यह प्रवृत्ति जारी रहती है और मुद्रा 
एवं साख्र की वृद्धि हारा इसे पुष्टि मिलतो रहती है तो उसे मुद्रा-स्फीति की ठितीय अवस्था कहते 
है । इस अवस्था में एक मूल्य-वृद्धि दूसरी मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साहित करती हे और मूल्य-यृद्धि का 
दूषित चक्र प्रारम्म हो जाता है। द्वितीय अवस्था के प्रारम्भ होने पर मौद्रिक नीति का प्रारम्भ होता 
है और मुद्रा-स्फोति को नियन्त्रित करने के लिए बहुत सी मौद्धिक कार्यवाहिया की जाती है। मौद्रिक 
नीति क॑ द्वारा वको के स्ाख-विस्तार की क्षमता को नियान्त्रित किया जाता है जिससे अथं-व्यवस्था 
भें स्थिरता का तत्व उदय होता है । मुद्रा-स्फीति की इस द्वितीय अवस्था का मूल कारण साख- 
विघ्दार होता है और क्योकि मौद्विक कार्यवाहियो द्वारा साख को नियन्त्रित करना सम्भव होता है, 
मौद्रिक नीति को मुद्रा-स्फीति के नियस्त्रण का महत्वपूर्ण तन्‍्त्र माना जाता है। 

अल्प-विकमित अथ्ं-व्यवस्थाओ मे मुद्रा की पूर्ति एव मूल्य-स्‍्तर मे अधिक घतविष्ठ सम्बन्ध होता 
है क्योकि इन अर्थ-व्यवस्थाओं से देश की मुद्रा पर लोगो का विश्वास कम होता है और वह अपनी 

बचल मुद्रा के रूप मे रखना पसन्द नहीं करते है। अत्प-विकप्तित राष्ट्रों मे छोगो का जीवद स्तर 
तिम्भ क्षेणी का होता है और उनकी उपभोग-इच्छा अति तीब् होती है । ऐसी परिस्थिति मे मुद्रा की 
पूर्ति की वृद्धि का अधिकतर भाग बाजार के व्यवहार के लिए उपलब्ध होता ह जिसके परिणाम- 
स्वरूप मूल्यों की दृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है । इन राष्ट्रों मे विकास के साथ लोगों की क्रय शक्ति में 
वृद्धि होने से माँग मे वृद्धि होती है। परन्तु वस्ठुओ एवं सेवाओ मे शीक्र वृद्धि करवा शाम्भव नहीं 
होता क्योकि उत्पादन के क्षेत्र मे बहुत सी रकायटे होती है। इस प्रवार कम आय वाले देशो मे 
मुद्दा एवं साख के विस्तार की भ्रतिक्षिया मृल्य-स्तर पर प्रत्यक्ष होती है । इन परिस्थितियों को ध्यान 
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में रखकर हम कह सकते हैं कि अल्प-विकसित राष्ट्रों मे साख-नियस्त्रण द्वारा मुद्रा-स्फोति के दबाव 
का तियन्त्रित करना सम्भव हो सकता है । 

जब सरकार हारा विनियोजन म वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय बैंक से ऋण लिया जाबा है दो 
टमका प्रभाव साख एवं मूल्य स्तर दोनो पर पडता हैं। जब सरकार इस ऋण को व्यय करतो है तो 
बाजार में माँग बढने के कारण मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाती है । दूसरी ओर, सरकारी विनियोजव- 
वृद्धि से निजी क्षेत्र म भी अधिक विनियोजन करने के लिए ध्रोत्साहन मिलता है और निजी क्षेत्र 
अपनी विनियोजन-चबृद्धि के लिए व्यापारिक बैको से साख प्राप्त करता है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र 
एव निजी क्षेत्र दानो के द्वारा बिनियोजन हेतु वास्तविक साधनों को पर्याप्त परिमाण मे प्राप्त करने 
हेतु प्रतिस्पर्दा होती है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर मे वृद्धि होती है। सरकारी व्यय में वृद्धि 
होने मे उदय हुई अतिरिक्त व्यक्तिगत आय का कुछ भाग बैको को जमा के रुप मे प्राप्त होता है 
जिममे बैक साख्र मे विस्तार करते है । जब तक निजी क्षेत्र को वैको मे सास प्राप्त होती रहती है, 
निजी क्षेत्र विनियोजन-बूद्धि करता रहता है और मुल्य-यृद्धि का चक्र जारी रहता है। कैखीय वेब 
द्वारा सरकार को जितनो अधिक साख प्रदान की जाती है उसका उतना अधिक प्रभाव मूल्य वृद्धि 
पर पड़ता है और इस मूल्य-बूद्धि को रोकने के लिए मौद्रिक अधिकारों को निजी क्षेत्र को दिये जाने 
वाली वँकों की साख को उतना ही अधिक नियस्नित करने की आवश्यकता होती है। ; 

मौद्रिक नीति की इस प्रकार की प्रमुख क्रिया साख-नियम्तण होती है! साख-नियन्त्रण हैंतु 
निम्नलिखित कार्यवाहिया दी जाती है 

साख-नियन्त्रण की विधियाँ 

() बेक-दर मे हेर-फेर--केस्द्रीय वैंक बैंक दर म हेर-फेर कर साख की लागत को 
घटा वहा सकता है। साख का सकुचन करने हेतु बैंक दर को बट दिया जाता है जिसके परिणाम 
स्वष्टप बक भी अपनी व्याज-दर बढा देते है और अर्थ-व्यवस्था म साख महंगी हो जाती है पर 
अत्प विकमित राप्ट्रो मे बैक-दर द्वारा साख-नियन्‍््रण अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। इन राष्रो 
म बैंक अपने अतिरिक्त तरल साधनों का अत्पकालीन सरबारी प्रतिभूतियों म विनियोडित कर देह 
है और वैक-दर वढने पर केन्द्रीय बैंक से तरल साधन प्राप्त करने के स्थाव पर इत सरवारी 
प्रतिभूतियों का वेच देते है भौर तरल साधन प्राप्त कर साख का स्तर बनाय रखते हैं । इसवे अति- 
रिक्त अत्प विकसित राष्ट्रों में बैको ह्वारा उपभोग हेतु साख प्रदान नहीं की जाती है। वैक-दर मे 
चूद्धि होने पर साख को उपलब्धि कम हो जाने से उपभोग-ब्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड है! 
उपभोग के लिए प्राय असग्रठित्त मुद्रा-बाजार से साख ली जाती है जिसकी व्याज दरो पर बेक दर 
का कोई प्रभाव नहीं पडता है । अत्प-विकसित राष्ट्रो मे वैदों के पास आवश्यकता से अधिक तरले 
साधन रहने हैं और वैक-दर के परिवर्ततों मे इनवी तरलता पर तुरन्त कोई प्रभाव नही पडता हैं। 
इस प्रकार बैंक-दर अल्पकालीन साख पर कोई प्रभाव नही डाल पाती है। इन्ही कारणों से वे 
दर को साख-नियन्तण की प्रभावशाली विधि नही मानते हैं । 

(2) खुले बाजार की क्रियाएँ--खुले वाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत साख नियन्‍्तण हेतु 
केस्द्रीय बैक प्रतिभूतियों का ज़य्य एवं विक्रय करता है। प्रतिमूतियों का क्रथ-विक््य द्भी 
प्रभावशाली हो सकता हू जबकि अर्थ-व्यवस्था मे विस्तृत एवं सुसगठित ग्रतिभूति बाजार हो! इसके 
अतिरिक्त खुले वाजार की फ़ियाओ की सफलता के लिए व्यापारिक बैको को निश्चित नकद-चय 
रखना जापश्याः हो तथा वैक्ञ तरल साथनों व बिलो आदि को केन्द्रीय बैक से पुन भुवाकर 
प्राप्ण न करते हो । अल्प-विकसित राष्ट्रो मे प्राय संगठित प्रतिभूति-वाजार नहीं होते हैं। डूसरी 
थार, व्यापारिक बैक भी स्थिर नकद सचित् अनुपात नहीं रखने है ) व्यापारिक बैंक भय अर्पी 
पास आधपिक्तर नकद, सोना एवं विदेशी विनिमय के रूप में तरल साधन रखते है जिसके परिणाम 
स्वरूप वनन्‍्द्रीय वेक खुने वाजार की क्रियाओं से इनके तरल साधनों एव साख-निर्माण की शक्ति 
को वियस्लित करते में असमर्थ रहता है । 
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(3) अधिक अनिवाय्ये संचिति--व्याशरिक बेको हारा अपनी जमा-राशधि के निश्चित जनुपात 
जे अनिवाये रूप से सचिति रखने का आयोजन किया जाता है । साख पर नियन्त्रण करने हेतु इस 
सचय का अनुपात बढा दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक बेको के अतिरिक्त तरल 
साधनों मे कमी हो जाती हैं और साख-निर्माण की क्षमत्ता भी सकुचित होती है ५रन्तु अल्प-विकसित 
राष्ट्रो मे व्यापारिक वैको के पस अतिरिक्त तरल साधनों का परिमाण अत्यधिक होता है और 
अगिवार्य तरल स्विति बनाने के बाद भी उनके पास साख-निर्माण के लिए पर्पाप्त साधन उपलब्ध 
रहते है। मदि अतिवायें सचिति का भनुपरात बहुत ऊँचा कर दिया जाता है तो त्थापारिवा बैक अल्प- 
क्रालीन सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कर साख-निर्माण हेतु तरल साधन प्राप्त कर लेते है, विशेष- 
कर ऐसी परिस्थितियों मे जब केन्द्रीय बैंक अनिवार्य नकद-सचिति के उपयोग की प्रतिभूतियों 
के मूल्यों को रिथर रखने के लिए अनुमति प्रदान कर देता है । इत सब कमियो के होते हुए भी 
अनिवायें सचिति-पद्धत साख नियन्‍नण के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। 

(4) चयमात्मक साथ-निय्त्रण--माख-नियन्त्रण की उपर्युक्त विधियों बी बठिवाइयो को 
ध्यान में रखते हुए सममात्मक साख-नियन्त्रण को विकासोन्मुख राप्ट्रो में अधिक महत्व दिया जाता 
है । इन राष्ट्रो मे सबसे बडी आवश्यकता होती है--अर्थ-व्यवस्था ने उत्पादव क्षेत्रों का विस्तार 
और इन क्षेत्रों के विस्तार के लिए पर्याप्त साख उपलब्ध होना आवश्यक होता है परन्तु इन राष्ट्रों 
मे उपलब्ध साख का उपयोग परिकाल्पनिक व्यवहारों ($फ९९एॉ४॥६९ ए7ध58०(075), आवश्यक 
बस्तुओ के अधिमग्रह (स०0१7रष्ट) भवन-निर्माण क्रियाओं तथा व्यापार करने हेतु करने की 
प्रमृत्ति पायी जायो है जिसके परिणामस्वरूप एक ओर वास्तविक उत्पादन-क्रियाओ के लिए 
पर्याप्त साथ उपलब्ध नहीं होती है और दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाती 
है । ऐसी परिम्थिति में चयवात्मक साख-नियन्त्रण द्वारा उत्पादक क्रियाओं एवं परिकाल्पनिक क्रियाओं 
को साख््र प्रदान करने के सम्बन्ध मे भेद कर दिया जाता है और उचित अथवा सुविधाजनक शर्तों 
पर ब्राछित उत्पादक क्षेत्रो को सास प्रदान की जाती है । केन्द्रीय बैक व्यापारिक बैको को निर्देश 
देता हैं कि किन उत्पादक क्षेत्रो को सुविधाजनक शर्तों (कम ब्याज-दर, मुगतान की सहूलियत 
आदि) पर साख प्रदान कौ जाय तथा किन क्षेत्री को भाख अधिक ब्याज पर अथवा दण्डात्मक 
ब्याज पर और किनको साख बिलकुल प्रदान न की जाय । जब बैक प्रतिबन्धित क्षेत्रों को साख प्रदान 
करने है तो उन्हे केन्द्रीय बैक को दण्ड के रूप मे ब्याज का कुछ प्रतिशत भुगवान-स्वरूप देना पडता 
है। चयवात्मफ साख-नियन्त्रण के जन्‍्तर्गत बैंको द्वारा जच-उप्भोग की पत्तुओ के सम्रह के विरुद्ध 
पेशगी देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता हैं क्योंकि अन्प-विकसित राष्ट्रों में इन वस्तुओं के मूल्यों 
द्वारा अथ-ब्यवस्था का सामास्य मूल्य स्तर निर्यान्त्रत होता है | 

भारत में मौद्चिक नोति 

भारत में मौद्डिक नीति को विभिन्न विधियों का उपयोग विकास एवं आ्थिक स्थिरता-- 
दोनो ही उद्देश्यों की पूर्ति मे योगदान देने के लिए किया गया है । भारत मे नियोजित विकास की 
सबसे महत्वपुर्ण विशेषता यह रही है कि मुद्रा-प्रसार घेरित वित्तीय व्यवस्था (फ्रीक्षाणाआ॥ 
गि॥॥॥८॥8) पर अधिक निर्भरता रखी गयी है । प्रत्येक अगली योजना मे हीनाथ्-प्रवन्धद को अर्थ- 
शाधनों के स्लोत के रूप मे अधिक महत्व प्रदान क्या जाना रहा है। प्रथम योजना मे मौद्विक नीति 
ड्ारा परिकाल्पनिक (5020ए॥४6) विनियोजन को रोकना और विषणणि में अधिक आय प्रशाहित 
करने के उद्देश्यो की प्राप्ति का प्रयत्न किया गया। द्वितीय योजना मे मुद्रा-माख-प्रसार द्वारा अधिक 
विनियोजन करने का लद्ष्य निर्धारित किया गया | ठृतीय योज्ना क भी मुद्रा-प्रमार के तत्व सम्मि- 

लित रखे गये । चौथी योजना से सुदृढ़ता के साथ विकास का आयोजन किया गया और साख- 
भस्थाओं का पुननिर्माण (बैंक राष्ट्रीयकरण द्वारा) क्या गया । हमारे देश में मौद्धिक नौति के 
परम्परागत तत्वों का उपयोग क्या गया है। हमारी मोद्धिक नीति के उद्देश्य अग्रवत्‌ रहे हैं : 
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() मूल्य-स्तर में स्थिरता । 

(2) मुद्रा की नियन्तित पूति जिससे मुद्रा-पूति द्वारा वास्तविक आयन-वृद्धि बनी रहे । 
(3) मुद्रा पूर्ति के विस्तार को प्रतिबन्धित करना । 

(4) अवथ॑ं-साधनो को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे प्रवाहित करना । 

(5) संग्रहण (प्र०थ०78) एवं परिकाल्पनिक क्रियाओ के लिए वैक-साख की उपलब्धि 


॥ 
(6) लघु उद्योगपतियों एवं उत्पादको को उचित शर्तो पर साख प्रदान करना । 
(7) साख का न्‍्यायोचित भौगोलिक वितरण । 
(8) ब्याज-दर की उपयुक्त सरचना स्थापित करना। 
(9) निजी क्षेत्र वें विनियोजन को नियमित करना । 
मौद्विक नीति के अंग 

(4) परिवर्तनीय नकद-सचिति-अनुपात-सन्‌ 960-64 मे इस विधि को अधिक प्रभाव- 
शाती माना गया। सितम्बर, 962 में रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम एवं बैंकिंग 
कम्पनी अधिनियम में सशोधन करवे अनिवार्य नकद-सचिति एवं तरलता-सचिति के प्रथक्‌ पृथक 
अनुपात निर्धारित कर दिये गये जिससे वैक अधिक नकद-सचिति के प्रभाव को अपने तरल साधनों 
से नप्ट न कर सके । अब बैको को अपने समस्त दायित्वों का 6९ नकद-सचिति (माँग एवं सावधिक 
ढायित्वों का भेद समाप्त कर दिया गया) रखने का आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त बैको को 
अपने समस्त दायित्वों का 33% के बराबर तरल साधन--मकद, सोचा, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि-- 
के रूप म रखना अनिवार्य कर दिया गया । इस प्रकार बैंको को अब अपने कुल दायित्वों का कम से 
कम 39% के वरावर तरल साधन रसना अनिवाय कर दिया गया । इसके अतिरिक्त 4 जनवरी 
977 के बाद जो माँग एवं सावधिक दायित्व उदय हुए है उन पर 0% अतिरिक्त नकद-सचिति 
रखने की व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार वैको को |4 जनवरी, 977 तक की विक्षेप की 
राशियों का 6%, भाग और 4 जनवरी 977 के बाद के निक्षेपो का 5% भाग ही उपयोग 
करने का अधिकार दिया गया है । 

(2) खुले बाजार की क्रियाएं--खुले बाजार की क्रियाओ द्वारा साख पर नियन्त्रण तभी 
सम्भव हो सकता है जबकि देश में सरबारी प्रतिभूतियों के लिए विस्तृत एवं सक्रिय बाजार हो। 
ऊंचा तरलता अनुपात निर्धारित करने से वैकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियो के व्यवहार सीमित मात्रा 
मे किय जा सकते थे । दूसरी ओर जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन दीमा फण्ड के साधनों का 
उपयोग प्रतिभूतियों के क्य के लिए किया जाता है जिसके कारण सरकारी प्रतिभूतियों का निरन्तर 
जय-विज्रय सम्भव नहीं होता । इन्ही कारणो से देश में सक्रिय प्रतिभूति-बाजार विद्यमान नहीं ँ 
और खुले बाजार की क्रियाएँ अधिक प्रभावशाली नही हो सकी है। 

(3) चयनात्मक साख-नियन्त्रण--भारत मे इस विधि का उपयोग लगभग एक दशक से 
प्राय क्षूषि पदार्थों के विरद्ध प्रदान किये जाने वाले साख को नियन्त्रित करने के लिए किया जा 
रहा है । रिजवे वैक समय-समय पर वेको को निर्देश जारी करता है जिनमे पेशगियों के विरुद्ध 
जमानत की सीमा को घढाया-बढाया जाता है अथवा विभिन्न वस्तुओ के विरुद्ध अधिकतम पेशगी 
बी सीमा (]शधाष्टात) निर्वारित को जातो है। जमावत की सीमा बढाने का तात्पय यह है कि 
जिस सग्रह के विरद्ध बैक पेशगी देता है, उसके मूल्य का कितना प्रतिशत जमानत के रूप में कम 
कर शेप पेशगी दी जा सकती है | दूसरी ओर, पेशगी की अधिकतम सीमा उन्ही महीनों में पिछले 
वर्षों मे किसी वस्तु के सग्रह के विरुद्ध बैक द्वारा दी गयी पेशगी की राशि के प्रतिशत के रूप मे निर्धा 
रित वी जाती है । इन दोनों नियस्तणों का उपयोग कपास, जूट, तिलहन वनस्पति देल, खाद्यान्न, 
चावल, धान आदि के विरुद्ध दी जाने वाली पेशग्रियो के लिए किया गया है। इन पेशगियों की 

_ आज दर 3९ कर दी गयी है। 
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(4) बेक-दर--भारतवर्ष मे साख-नियन्त्रण के लिए बैक-दर का सर्वाधिक उपयोग किया 
गया है। मई, 957 से चली आ रही 4% वैक-दर को फरवरी, 965 में बढाकर 65% किया 
गया जो मई, 968 तक जारी रही | मई, 968 में देक-दर को घटाकर 5% कर दिया 
गया परन्तु अक्टूबर, 960 से सितम्बर, 964 तक रिजवे बैक द्वारा प्रत्येक सदस्य-बक को उसके 
द्वारा रखे जाने वाली अनिवार्य नकद-सचिति के आधार पर वोटा निर्धारित किया गया। निर्धारित 
कोटा की राशि के वरावर व्यापारिक बैंक रिजवे बैक से बेक-दर पर ऋण ले सकती थी पर्तु 
इस कोटा से अधिक राशि के लिए व्यापारिक बैक को बैक-दर के अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज देना 
पड़ता था । इस दण्डात्मर ब्याज की वरें विभिन्न स्त्रैवों (8855) के आधार पर निर्धारित की 
गयी थी । फरवरी, 965 में बैक-दर बढाकर 6: कर दी गयी जो मार्च, 968 में फिर घटकर 
5% रखी गयी । जून, 97 भे बैक-दर को फिर 7% कर दिया गया। मई, 973 में बेंक-दर 
बढाकर 7% और मूल्यों की वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए साख-सकुचन हेतु वेक-दर जुलाई, 974 
मे 9% कर दी गयी । देश के आ्थिक इतिहास मे इस समय बैक-दर सर्वाधिक है । 
(5) शुद्ध तरलता-अनुपात (९६ [धृधाका॥ रवाा0)--सितम्बर, ]964 में कोटा एबं 
स्‍्लैब-पद्धति को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर विश्नेदात्मक व्याज-दर पद्धति को 
प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत ब्याज की वर गे सदस्य-बेक की शुद्ध तरलता की स्थिति के 
अनुसार परिवर्तन होता था। बैक की समस्त नकद-जमा, रिजर्व वैक एवं अन्य बैंको में चालू खाते 
तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों में बैंक के कुल विनियोजन की राशि मे से बैक द्वारा रिजर्व बैक स्टेट 
वैब' एवं औद्योगिक विक्रास वैक से लिये गये ऋणा को घटाकर जो राशि बचती थी उसे शुद्ध तर- 
लता अनुपात का ताम दिया गया। साख-नियन्त्रण के लिए न्यूनतम तरलता-अनुपात को माँग एव 
सावधिक दायित्वों का 39% कर दिया गया है। जब किसी बंक का तरलता-अनुपात उसके 
दामित्वो के 39% के बराबर आता था तो उस बैक की बैक-दर पर रिजर्ब बैंक ऋण प्रदान करता 
था) शुद्ध त्तरत्नता-अनुपात्त भे न्यूनतम प्रतिशत से कमी होने पर ऋण पर ब्याण की दण्डात्मक दर 
2% तक निर्धारित कर दी गयी | सन्‌ 975-76 वर्ष मे पुनवित्त-सुविधाओं को प्रदान करने हेतु 
शुद्ध तरलता-अनुपात-पद्धति के स्थान पर अब आधारभूत पुतवित्त की सीमा माँग एवं समय-दायित्वो 
(जो सितम्बर, 975 के अल्तिम्र शुक्रवार की थी) के %, के बराबर 07 ब्याज की स्थिर 
दर एर निर्धारित की जाती है। खाद्यान्नो के जन-सग्रहण की क्रिया के लिए पुनधित्त प्रदात करण 
का मूत्र भी समायोजित किया गया है । अन्य सभी श्रकार की पुनवित्त की सुविधाओं का निर्णय 
रिजवे बेंक के अधिकार मे दे दिया गया है । 
सन्‌ 975 के वाधिक ऑंस़त से जितना अधिक निर्यात-साख प्रदान किया जायेगा उसके लिए 
रिजव-बैक द्वारा पुनवित्त 70 5% की दर पर दिया जाता है । खाद्यान्न को सग्रहण-भाख के लिए 
अभी तक ,000 करोड रुपये से अधिक जितनी भी साख दी जाती थी उसके 50% भाग के 
लिए रिजव बैंक पुनवित्त देता था परन्तु जूत, 977 से ।,500 करोड रुपये से जितनी अधिक 
साख दी जायेगी उसके 50% के लिए पुनवित्त 0% व्याज-दर पर दिया जायेगा। इस प्रकार 
एिजवे बेक की पुतवित्त की सुविधा को कम कर दिया गया है और पुनवित्त की लागत को बढा 
दिया गया है । 

दूसरी ओर, जून 977 से बिलो के विरुद्ध जो वित्त रिजर्व बैंक द्वारा 9% दर पर विलो 
की पोर्टफोलियो राशि के 0%, तक प्रदान किया जाता था उसको रिजर्व बैक ने बन्द कर दिया है 
और अब यह वित्त रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों एवं लागतो पर प्रदान किया जायेगा । 

हे (6) वेको की शुद्ध तरलता अनुपात के आधार पर श्राप्त रियायती युनवित्त के अविक्षारो 

को समाप्त कर दिया गया है । 

(7) रिजर्व बैंक की ऋण प्रदान करने की अधिकेतम दर 5" कर दी गयी है । 

(8) व्यापारिक बैको दादा ग्राहको को दी जाने वालो पेशगियों की न्यूनतम ब्याज-दर 
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]0 वर दी गयी है । सीन वर्ष को अवधि से अधिक समय के ऋणों पर ब्याज-दर 4% झे 

घटाकर 2 5९, कर दी गयी है। सावधिक्र जमा (४९७ 7059०»ं४ पर व्याज की दरो हे 

कर दिया गया है डिससे बैक की साख की लायत कम हो जाय और पूँजी-विनियोजन हेदु 
साख सस्ती दर पर प्रदान की जा सके । 

पाँचिवी योडता क्ता प्रारम्भ अत्यन्त कदिन वित्तीय परिस्थितियों में हुआ। दौड़ता हूशा 

के बे हुए मूल्यों के कारण विदेशी विनिमय के 








मुद्रा-्प्रभार (रिपात2७७९ 08009) खनिज तेल 
साधनों पर अत्यधिद स विद्यमान ८ अनुमाननहीनता जादि ऐसी परिस्थितियाँ थीं 
जिनने पोजना के प्रारूप से मलम्‌त परिवर्तन करके ही उसके सूल उद्देश्यो--यरोदी-उलूसन एव 
अआप्म-निर्मेरता--छी प्रति करना सम्मव हो सकता था । विचीय कठिनाइयों के लिए कठोर मौद्िक 
एवं गज्क्पेप्ीय अवुशासन को जावश्यकता थी) जून, 975 में आपानकाल की घोषया के 
पश्चात देश आरचयेंजनक रूप से सुघार हुया। नभी सरकारी विभागों 
जये। मुद्रायूति की दृद्धि वी दर में 
“75 में एवं नन्‌ 975-76 एवं 976-77 में मा 6:9९, :3% एवं 7776 
जबकि सन्‌ 973-74 मे मुद्रान्यूति में 5:47 की वृद्धि हुई दी। वकताल 
क्ञा विस्तार भी इन काल में सीमित रहा। साख में उयनास्मक नीनि का उपयोग निरन्‍्तर जाये 
नहा और इपि, जद-उपयोग की दस्तुओं, नियत, सावंजनिक क्षेत्र की इकादयों, निजी क्षेत्र मे 
ऋेल्धित क्षेत्र ((०8 5८८०7) की इकाइयो तथा लघु इक्ाइबों आदि को साल-आवस्यकढाजा 
की प्रति को प्राथमिकता प्रदयन की गयी । 

जून 977 में केन्द्र सस्कार दास मौद्विक नीति मे मुलनूव परिवरवेव किये गये ॥ खास- 
नियमत्रपों क्षो छोर क्र दिया गया और लिश्षेष्रों की ब्याज-दरों को कम कर दिया गया। 
976-77 मे झुदा्रुति में विदेशों विनिमय की प्रश्वमी एशिया से अधिक प्रोष्ति क्व बारप 
ज्बिक वृद्धि हुई और प्रवति-दर 2%, हो रहो है। इस परिस्थिति को ध्यान मे रखकर विवियोदन 
एवं उन्धादन से दृद्धि करने, निर्यात को बड़ाने एवं उपभोक्ता-वस्तुज्ों तथा जौद्योगिक कच्चे मालो 
# झायात को वित्त प्रदान करने के लिए मौद्धिक नियन्त्रणों को और कठोर वर दिया गया ठदा 
विनियोजन हेतु अधिक साधन कम लागत पर प्रदान करने को व्यवस्था को गदी। तैलों क्ले मूचों 
में अरिक दृद्धि होने के कारण नेलों के सग्रह के विरुद्ध माजिन (58०0गा5 रशशक्षग) में 090 की 
वृद्धि कर दी गयी । 

भारत क्षी मौदिक नीति मे बैंक को दर को थोडा ऊँचा रखकर एवं निर्धारित सीमाओं में 
अधिक ऋषण पर कठोर दर नि्ोरित कर सादर को नियन्तरित करने के प्रयत्न किये ये हैं | ब्याज: 
दर का उपयोग चयनात्मक्ष टय से क्यिा बया है जित्से वाछित क्षेत्रों को उचित लागत पर वात 
धाप्त हो सक्रे लथा ब्याज को क्छोर दरो से समस्त बर्थे-व्यवस्या प्रभावित न हो। 
क्लोद्य एव स्वेच्र (090०६8-८००४-$|०४) पद्धति का उपयोग रिजर्द बेक द्वारा ५ 
हनियन्त्रित करने के लिए क्या गया है। महँगी मुद्रा (0ण 2४०7८) की नोति से सूल्यस्तर का 

































नियन्तरित करने में कुछ नीरा तक सफलता नी प्राप्त हुई है परन्तु महेंगो मुद्रा वी नीति एव इडोद 
ईद 





साख-निउन्‍्ज्रण के फलस्वरूप साख की माँय में पर्याप्त दृद्धि सम्भव नहीं हो सकी है। रिज्ये पलक 
इास धप्रायमिक्ता प्राप्त क्षेत्रों क्षो ही ऋप पअदान करने दे निर्देशों के फ्तस्वरूर व्यापारित बंता का 
हुए भी गैर-प्रायमिक्ता-प्त छेत्रो, जैसे शक्कर एव सता 
गयी । भारतीय सौद्िक नीति ने जर्े-ब्यवस्था को सुदुद् दनाने मे के दल सीमानो 
हायता ही पदान की है । मौद्िक नोति क्षो सफलता राजक्षोपीय नोति की प्रभावशीलता पर विनर 
रहती है। भारत में राज्कोपीय नोति उत्तादन-प्रघान (27050८७०४-0०मंव्शध्त) न न 
वारघ सौद्धिक नोति क्यो मी ऋघिक रूफलता प्राप्त नहों हुई 








दाल साइन उपलब्प 
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व्यापारिक बेकों पर सामाजिक नियस्त्रण 
व्यापारिक बैको की सांख-व्यवस्था पर रिजये बेब का कठोर नियन्त्रण होते हुए भी 
पिरन्तर यह महसूस किया जाता रहा कि वैंक-साख का अधिक लाभ केवल वड़ै-बडे व्यवसायों को 
ही मिलता है जिससे देश मे एकाधिकारिक मनोवृत्तियाँ सुदृढ़ होती जा रही है। जाँच द्वारा यह भी 
ज्ञात हुआ कि बैक-साख वाछित क्षेत्रो मे प्रवाहित नही हो पाती है। इन्ही कारणो से बैंको पर 
और अधिक नियन्‍नण करने हेतु बेकिंग अधिनियम, सन्‌ !949 में सशोधन करने हेतु 23 दिसम्बर, 
967 को एक बिल लोकसभा मे पेश किया गया । इसके अन्तगंत यह व्यवस्था को गयी कि 
बैंकों के सघालक-मण्डल भे कम से कम 5% सदस्य ऐसे व्यक्ति रखे जाये जिन्हे कृपि, ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, उद्योग, सहकारिता, बैंकिंग, अथेशास्त्र, विस व विधिलेखा-प्रणाली आदि 
का विशेष ज्ञान या व्यावहःरिक अनुमव हो ! सचालक-मण्डल में बहुमत ऐसे सचात्को का नहीं 
होना था जो बडे या मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों मे विशेष हित या सम्बन्ध रखते हो। 
प्रत्येक भारतीय बैक का अध्यक्ष एक पेशेवर बैकर होना था जिसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी रिजर्व 
बैक की अनुमति से होनी थी | इस बिल द्वारा बैकों को अपने सघालको अथवा उग ससस्‍्थाओं को 
जिसमें उत्की रुचि हो, सुरक्षित अथवा अरक्षित नवीन ऋण या पेशगी देने पर अ्तिबन्ध लगा दिया 
गया । अकेक्षकों की नियुक्ति भी रिजवे बैक की अनुमति से करते का आयोजन कर दिया गया। 
नैक-साख से सम्बन्धित तीति का निर्धारण करने के लिए एक राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 
की गयी जिसका अध्यक्ष वित्तमस्त्री को रखा गया । 
बैको के सामाजिक निथ्रस्तर० की कार्येविधि के लग्भग !3 वर के ब्यौरे से ज्ञात हुआ कि 
सामाजिक नियन्‍नण द्वारा वाछित उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी | साख-नियन्त्रण हेतु जो 
निर्देश रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किय्रे गये उनकी वास्तविक भावनाओं का पालतन्त 
नही किया गया। कृपि-क्षेत्र को भी ब्यापारिक बैको ने निर्धारित रण प्रदान नहीं किया और कृषि- 
ऋण के लिए निर्धारित राशि की पृति राज्य परकारो एवं अन्य सस्थाओ को रासायनिक जद के 
लिए ऋण देकर कर दी गयी । कृथको और विशेषकर छोटे कृपको को बैक-साख का लाभ प्राप्त 
नहीं हो सका । प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रो को निर्धारित साख की पूर्ति भी इसी प्रकार की गयी और 
सम्बन्धित नये निर्देशो की उचित भावना भे धूतति नही की गयी । रिजव बैको द्वारा सचालको को 
हटाने का अधिकार भी विशिष्ट प्ररिस्थितियों मे ही उपयोग किया जा सकता था । पद्यपि सचाशक- 
मण्डल में उद्योगपत्ति अल्पमत से थे परन्तु गैर-उद्योगपति सचालक-उद्योगपतियों के प्रभाव में न 
रहे, इस बात का कोई ठोस आश्वासन नही था । सामाजिक निग्रन्तण की इन दुबंलताओं को ध्यान 
मे रखकर राष्ट्रपति द्वारा १9 जुलाई 969 को 4 बड़े बैको के राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादश 
जाए कर दिया गया जो 9 अगस्त, १969 को अधिनियम वन गया और 9 जुलाई 969 से 
लागू कर दिया ग्रया 
भारतीय बेकी का राष्ट्रीयकरण 
भारत जैसे विकासोन्मुख राष्ट्र मे आथिक प्रगलि हेतु आथिक, साम्राजिक एवं राजनीतिक 
क्षेत्रों की सस्थनीय सरचना में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। बैको का भारत मे राप्ट्रीयकरण 
इसी प्रकार बग एक सस्थतीय परिवतंन है जो देश के केवल आशिक जीवन को ही प्रभावित नही करेगा 
अपितु इसके द्वारा नवीन सामाजिक एवं राजनीतिद शक्तियों के उदय होने की भी सम्भावना है जा 
देश के आथिक विकास को नवीन मोड दे सकेंगे। भारत में बैक-राष्ट्रीयकरण वास्तव में एक ऐसी 
आशिक क्रिया है जिसके द्वारा देश के कार्यक्रमों हेतु सामाजिक एव राजनीतिक सरघना से आवश्यक 
परिवर्तन करना सम्भव हो सकेगा ( बैको का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार की विभिन्न क्षियाओ की 
अआखला की एक कडो है जोर ऐसी ही अन्य क़ियाओ की सम्भावना भविष्य में की जा सकती है । 
विकासोन्मुख राष्ट्रो मे बैको का आधिक प्रगति कौ प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है, 
क्योंकि यह एक ओर राष्ट्र की दचत को एकत्रित करते है और दसरी ओर साख का आवदम 
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करते है । बचत का एकत्रित करना एवं साख का आवदन दोनो ही ऐसी क्रियाएँ है जिनका यदि 
उपयुक्त सचालन न किया जाय तो आधिक प्रगति की गति मन्‍्द हो सकती है और अध्थ व्यवस्था मे 
असन्तुलित विकास हो सकता है। इतना ही नहीं, बैक-साख का राष्ट्रीय उद्देश्यों एव हितो के अनु 
कूल आावटन न किया जाय तो देश मे सामाजिक एवं आथिक विपमता बढ सकती है और देश को 
राजनीति पर पूंजीपति-वर्ग का दवाव गहन हो सकता है। किसी भी अर्ध-ब्यवस्था मे एकाधिकारो 
की स्थापना का प्रमुख कारण बैक-साख होती है । ऐसी परिस्थिति में वैक-साख को तियन्त्रित करना 
आवश्यक होता है। भारत मे बैब-राष्ट्रीयकरण के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय बचत में वृद्धि, सावंजनिक 
क्षेत्र दे लिए बैंको से पर्याप्त साधन उपलब्ध करना साधनों को वाछित क्षेत्रो मे प्रवाहित करना, 
क्पि लघ्‌ उद्योग एव अन्य उपेक्षित क्षेत्रो मे वंक साख की सुविधा का विस्तार करना, सार्वजनिक 
जाय वृद्धि करना जाथिक विपमताओ को कम करना, चोरबाजारी एवं अन्य जवविरोधी कार्य- 
वाहियो द्वारा एकत्रित धन को ज्ञात करना, कर की चोरी को कम करना आदि हैं । राष्ट्रीयकरण 
का प्रमुख उद्देश्य साख पर नियन्त्रण करना है जिससे साख-नीति विकास-कार्यक्रमो के अनुरूप सचा- 
लिस की जा सके। सक्षेप मे यह भी कह सकते है कि वैक-रास्ट्रोयवरण द्वारा सरकार विकासोन्मुख 
साख नीति का सच्तालन प्रभावज्ञाली ढम से कर सकेगी । 

बैंको के 4३ वर्ष के राष्ट्रीयकरण के काल (जून, 969 से प्लितम्बर, 976) में बैकी का 
सर्वागीण बिकरास हुआ है। इस काल मे बैक-शाखाएँ 9,0! से बढकर 23,655 हो गयी। इंस 
प्रकार प्रति दस लाख जनसस्या पर वैक-शाखाओ की सस्या 969 में 7 से 975 में 34 5 हो 
गयी । ग्रामीण क्षेत्रों की वैक-शाखाओं- का प्रतिशत 22 4% से बढ़कर अप्रैल, 977 में 36 0५ 
हो गया । प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रो--कृषि, लघु उद्योग एवं व्यापार--को प्रदान की जाने वाली साख 
का कुल राप्ट्रोयकृत बैक-साख का प्रतिशत 4 9०% से बढकर 23% (जून, !976) हो गया। 
वैक-राष्ट्रीयरण वे सात वर्षो में बैक-शाखाओ का विस्तार ऐसे राज्यो मे अधिक किया गया है 
जिसमे बैक्गि-सुविधा अन्य राज्यों की तुलना मे कभी कम थी, जैसे बिहार, असम, जम्मू-कश्मीर, 
मध्य प्रदेश नाग्रालैण्ड उडोसा तथा उत्तर प्रदेश। बैक-निक्षेप 969 मे राष्ट्रीय सकल उत्पादन का 
3 ।% था, जो 977 (मार्च का अन्तिम शुक्रवार) मे 24 %, हो गया। 969 मे बेक-साथ 
3,१96 करोड रुपये थी जो 977 (मार्च) मे बढकर 3,45 करोड झुपये हो गयी। इन त्थ्यो 
से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयकरण के परचात देश से बेकिंग एव सास-सरचना में पर्याप्त सुधार 
हुआ है। 
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आर्थिक विकास एफ ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तगंत वितियोजन एवं उपभोग दोनों हो 
प्रकार के साधनों में वृद्धि करने की आवश्यकला होती है । अधिक विनियोजन करने के लिए पूँजी- 
गत साधनों एवं कच्चे माल की उपलब्धि को बढाने की आवश्यकता होती है और अधिक विनि- 
गोजन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जनसाधारण की क्रय-शक्ति बढ जाती 
है जिसके परिणामम्वरूप उपभोग-वस्तुओ की माँग की पूर्ति प्राय आन्तरिक साधनों से को जाती है 
परन्तु विकास के प्रारम्भिक काल मे निधन राष्ट्रो मे अधिक साधन आच्तरिक बोतो से प्राप्त करता 
सम्भव नही होता है और इसलिए विकास का प्रारम्भ करने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता 
होती है । 
विदेशी पूँजी द्वारा एक ओर आन्तरिक बचत एवं साधनों की कमी की पूर्ति की जाती है 
अर्थात्‌ जब अर्थ-व्यवस्था मे बचत से अधिक विनियोजन करने का आयोजन किया जाता है तो इस 
विनियोजन एवं बचत के अन्तर की पूर्ति विदेशी पूंजी द्वारा की जाती है । दूसरी ओर, विदेशी पूंजी 
हाय आयात एव निर्यात के अन्तर की पूर्ति की जाती है | जब अर्थे व्यवस्था में विनियोजन आम्त- 
रिक बचत से अधिक होता है तो पूंजीगत प्रसाधनो एवं सेवाओ का बडी माना में आयात्त विवेशो 
में करने की आवश्यकता होती है। विकास विनियोजन बढने के साथ आयात मे निरन्तर वृद्धि होती 
है परन्तु निर्यात में मन्‍्द गति से प्रगति होती है । ऐसी परिरिथिति मे प्रत्येक विकासोन्मुख राप्ट्र को 
बिकास के प्रारम्भिक काल मे प्रतिकूल व्यापार एवं भुगतान-शेप का सामता करना पडता है जिसकी 
पूर्ति विदेशी पूँजी द्वारा ही सम्भव हो सकती है। 
विदेशी पूंजी और आर्थिक प्रगति 
विश्व का आथिक इतिहास इस बात का द्योतक है कि विदेशी सहायता मे वर्तमान 
विकसित कहलाने वाले राप्ट्रों के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है | विदेशी सहायता म केबल 
सहायता थाने बासे राष्ट्र के बिकास में ही सहायक हुई अपितु सहायता प्रदान करन वाले राष्ट्र 
विकास को सुदृढ़ बसाने मे भी सहायक सिद्ध हुईं । सनहवी एवं अठारहवी शताब्दियों में ब्रिटेन 
हालेण्द से पूँती का आयात करके आर्थिक प्रगति की उच्च श्रेणी प्राप्त की । उन्नीसवी शताब्दी 
मयुक्त राज्य अमेरिका की विकास-प्रज्िया में विदेशी पूँजी का विशेय योगदान रहा है । कनाडा 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ के तीन दक्षको मे विदेशी पूँजी दारा देश का बीयोगीकरण किया गया 
स्वीडन, डेनमार्क आस्ट्रेलिया एव च्यूजीलेण्ड से मी विकास-प्रक्रिया मे विदेशी सहायता का यागदान 
महत्वपूर्ण रहा है । इस ऐतिहासिक अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि आथिक विकार को गतिशील 
बनाने में विदेशी पूँजी विशेष स्थान रखतो है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात से विभिन्न आप विकमित 
राष्ट्री में विकास का प्रारम्भ विदेशी सहायता के माध्यम से हो सका है। जैसा कि हमें ज्ञात हे, 
अल्प-विक्सित शाप्ट्र निर्धनता के दुधित चक्त (धाए्ण०घ७ (आा०० ण 7०७८7५) के गतिशील होने 
के कारण ही आर्थिक विपक्षता से पीडित हैं । इस दूपित चक्र को तोडने के लिए विदेशों साधनों 
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की आवश्यकता स्वाभाविक होती है जो विदेशी सहायता के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। विदेशी 
पूँजी आशिक प्रगति में निम्नवत्‌ योगदान प्रदान करती है 

(१) विदेशी विनिमय के साधनों की पूति--जल्प-विकसित राष्ट्रो की विकास-ग्नक्रिया में 
पंजीगत सम्पन्तियों एव प्रसाथनों की अत्यधिक आवश्यक्ता होती है | पूँजीगत सम्पत्तियों एवं प्रमा 
धनो वी प्राप्ति विदेशों से की जा सकतो है जिसके लिए विदेशी विनिमय वी जावश्यकता होती है 
जो निर्यात-जतिरेक अथवा विदशी संहायना से ही पूरी की जा सकती है। जल्प-विकसित राष्ट्रों में 
नियात अतिरेक में वृद्धि करना सम्भव नही होता, क्योकि निर्यात होने वाली वस्तुओं के उत्पादन 
में लेजी से वृद्धि करन के लिए इनके पास साधनों की कमी होती है । निर्यात-सवद्धन हेतु उत्पादन- 
क्षमता बहाने की आवश्यक्ता होती है जिसे विदेशों से उत्पादक सम्पत्तियों, प्रसावनों एवं तान्निक 
ज्ञान का बायाते करके ही वद्यया जा सकता है । इस प्रकार विक्ञास के प्रारम्भिक कादर मे विदेशी 
विनिमय के क्षेत्र म प्रतिकूल भुगतान-शेप म निरन्तर वृद्धि होती है जिसकी पूर्ति में विदशों सहायता 
का आवश्यकता हाती हे । विदेशी सहायता द्वारा निर्यात-सवर्धन एवं आयात-प्रतिस्थापन सम्बन्धी 
उत्पादन क़ियाआ का सचालन सम्भय हा सकता है जिससे कर्य-ब्यवस्था को दीघंकाल में बत्म- 
निभरता प्राप्त हाती है। विकास क लिए प्राथमिक्ता-प्राप्त परियोजनाओं के विदेशी विनिमय तत्व 
की पूर्ति क्रिय बिता इन पर्यिजनाओं को स्थापना एवं सचालन करना सम्भव नहीं हो सकेता है 
लौर विकास को गतिशील नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी सहायता द्वारा ही विकास 
के लिए आधारभूत परिय्राजनाएँ सचालित करना सम्भव होता है। उत्पादक सम्पत्तियो की निर्माण- 
सम्वन्धी परियोजनाओं को पूरा करने मे लम्बा समय लगता है और लम्बे समय्र में निरत्तर विदेशी 
विनिमय की आवश्यकता वनी रहती है । विदेशी सहायता द्वारा दीर्घकालीन विदेशी ऋण उपलब्ध 
हाते हैं जिनका शोधन सम्बन्धित परियोजना के पूरे हो जाने के वाद प्रारम्भ होता है। इस प्रकार 
प्रिदशी सहायता का शोघन उसमे स्थापित परियोजना से उत्पन्न हुए साधनों मे करना सम्भव ही 
सकता है। 

(2) आन्तरिक बचत की स्यून उपलब्धि की पूर्ति--अल्प-विकसित्र राष्ट्रो म व्यापक निर्ध- 
नता एव वित्तीय सस्थाओं की कमी के कारण आन्तरिक बचत पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं 
हा पाती है | विकास को गतिशील करने के लिए वृहद स्तर पर विनियोजन करन बी आवश्यकता 
हाती है । विनियाजन की पूति जान्तरिक बचत से जब सम्भव नहीं होती है तो विदेशी सहायदी 
का उपयोग बरके विकास-विनियोजन का निर्वाह क्या जाता है । जैसे-जैसे अर्थ-व्यवस्था मे उत्पा 
दन म वृद्धि हाती है और वित्तीय मस्थाओं ढारा आन्तरिक बचत प्रभावशाली टग्र से एकत्रित हान 
लगती ह लात्तरिक बचत विनियाजन के अनुरूप होने लगती है और विदेशी सहायता की बाव 
ध्रयनाता कम हो जाती है। दस प्रकार विकास के प्रारम्भिक काल म॑ विदेशी सहायता विकास 
विनियाजन का अनिवाय थग होती है 

(3) पूंजी-निर्माण में सहायक--पूँजो-निर्माण की कमी जल्प-विकसित राष्ट्रो मे विकास का 
सबसे जथिक जबराबक तत्य होता है । विदशी सहायता दारा पूँजी-निर्माण की प्रद्निया गतिशील होती 
है और पंजी-निर्माण वी दर म निम्नवत्‌ वृद्धि होती हे हे 

(ज) विदशी सहायता की उपलब्धि के फलस्वरूप बहुत सी एसी उत्पादक परियोजनाड! 
का निर्माण एव सचालन सम्भव होता है जिनम विदशो एवं आन्तरिक दोनो ही प्रकार की पूंजी का 
विनियोजन ज़िया जाता है। विदेशी पूँजी की उपलब्धि का थाश्वासन मिल जाने पर साहसिवो द्वारा 
आल्तर्कि साधन शकत्ित कर ठिये जाते हैं । यदि विदेशी पूँजी उपलब्ध न हो तो दन परियोजनाओं नाओ 
में उपयाग हान वाले जास्तरिक साथन भी उत्पादक क़ियाओं में नही लगाये जा सकेंगे | इस प्रकार 
जब विदशी साथनों की उपतब्धपि के फतस्वरूप परियोजनाओं के दिए आवश्यक उत्पादन, प्रसावन, 
नान्निक ज्ञान एवं कच्चा मात्र उपलण्प हो जाता है, तो आन्तरिक साधदों का अधिक उत्मादक एवं 
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लाभप्रद उपयोग सम्भव होने के कारण आस्तरिक पूँजी गतिशील होती है जो पूँजी-निर्माण थी दर 
में वृद्धि करती है । 

(ब) विदेशी पूँजी के अम्तगैत तान्त्रिक ज्ञान उपलब्ध होता है । तान्विक ज्ञान एव विशेषज्ञों 
की सहायता से अधिक उत्पादक तान्त्रिकताओं का उपयोग होता है । उत्पादन ताल्विकताओ में सुधार 
होने के कारण उत्पादन के परिमाण एवं लाभोपाजंत क्षमता मे वृद्धि होती है जो अतिरिक्त पूँजी- 
निर्माण भे सहायक होती है। 

(स) विदेशी सहायता ठारा नचीन परियोजनाओं का सचालम प्रारम्भ किया जाता है जिनमे 
ब्रेरोजगार एवं अशन बेरोजगार थम्र क्ये रोजग्रार के अवसर उपलब्ध होते हैं । राजगार बढन से 
एक ओर श्रम की आय एवं बचत मे वृद्धि होती है और दूसरी जोर प्रभावशाती मॉय भी अर्थ" 
व्यवस्था में बढ जाती है| ये दोनों ही घटक अधिक विनियोजन को प्रोत्साहित करते है + 

(द) विदेशी सहायता विदेशी मुद्राओ मे प्राप्त होती है जिसे वैको मे जमा करके परलू 
मुद्रा में परिवरतित कर लिया जाता है। इस प्रकार बैको की निश्षेप-स्थिति में गुधार होता है जिमसे 
थे अधिक साख का निर्माण करते है, जो उत्पादक क्रियाओ को गतिशील करती है और विकास- 
विभियोजन मे वृद्धि होती है । 

(य) विदेशी पूँजी की सहायता से विदेशी पटेण्ड एवं व्यापार-चिल्लो का उपयोग करके 
उत्पादन किया जाता है जिससे ख्याति-प्राप्त पेटेण्ट एवं व्यापार चिह्लो की वस्तुओ को अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजारों में बेचने मे सुविधा होती है। इस प्रकार निर्यात-सवद्धन में सहायता मिलती है और विदेशी 
मुद्रा की अधिक उपलब्धि का उपयोग बिकास-विनियोजन हेतु करना सम्भव होता है । 

(4) अव-्सरचना का बिफास--विदेशी पूंजी वे छारा देश से अव-सरचना (ए्री8- 
&00७घ७) का व्यापक विस्तार विकास प्रक्रिया के अनुरूप करना सम्भव होता हैं। अव-सरचना के 
बिस्तार द्वारा आर्थिक क्रियाएँ स्वत गनिशील होती है और स्वचालित विकास की ओर देश अग्रमर 
होता है। 

(5) विकास विनिषोजन हेतु कम त्याग-- विकास-विनियोजन गे वृद्धि करन हेतु आन्तरिक 
उपभोग को प्रतिबन्धित करके बचत को बढ़ाते की बावश्यकता होती है । अल्प-विकमित राष्ट्रों में 
व्यापक निर्धतता के कारण पहले से हो जनसाघारण का उपभोग-स्तर अत्यन्त निम्ब होता है 
और उसे अत्यधिक कम करने से जनसाधारण के शारीरिक एवं मानसिक विकास को आघात 
पहुँचता है जो श्रम-शक्ति की उत्पादकता पर अतिकूल ग्रभाव डालता है। विदेशी सहायता के उप 
लब्ध होने पर बचत की तुलना में जितदा अधिक विकास विनियोजन करने की आवश्यकता हाठी 
है उसे उप्सरेय-स्तर को कम करने की बजाय विदेशी सहायता से पूरा कर लिया जाता हैं। इस 
प्रकार विकास के लिए बतंमान पर त्याग का भार अत्यधिक नही पडता है । 

(6) तान्ब्रिक एवं प्रबन्धकीय योग्यताओ की पुरति--विदेशी सहायता द्वारा विकास-कायक्रमो 
के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करने के साथ अपने देश के नागरिकों को विदेशों एवं 
अयने देश में उच्च तकनीकी एव प्रवन्धकौय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे तकनीकी 
एव प्रबन्धकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अवरोधों को रोकमा सम्मव होता है और विकास की 
प्रक्रिया सुचारु रूप से सचालित होती है । 

(7) मुद्रा स्फोति रहित विकास--विदेशी सहायठा विकास-प्रक्रिया को मौद्धिक सब्तुलन के 
साथ सचालित करने के अवसर धदान करती है। आन्तरिद सुदृदता एवं व्यापक सन्तुलन बनाये 
रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि आन्तरिक विनियोजन 4-निर्यात-+आन्तरिक बचसन- 
आयात ।: जब: किसी अर्थे-व्यवस्था में चिनियोजन आन्तरिक बचत से अधिक होता है तो यह आव- 
श्यक होता है कि ईन दोनो का अन्तर बायात एव निर्यात के अन्तर के बरावर हा अर्थात्‌ आयात 
में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए । आयात मे वृद्धि करने के लिए विदेशी सहायता की 

आवश्यकता होती है । अर्थ-व्यवस्था के कुल उत्पादन मे से विनियोजन एव निर्यात किया जाने वाला 
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भाय उपभोग है तिए उपाब्ध यही होता है। दसरी ओर छुत उत्पादन छुल आय के बरायर होता 
है और आय को उपभोग वे लिए उपगब्ध उत्पादन के बराबर रे वे! लिए यह आवश्यक होता 
है ति आय में वितियोता एप हरिर्यात वे बराबर बजत की जाय और यदि बचत इतनी न वेढायी 
ला सकती हो यो बया एप आयात मिलकर विनियोजन एव निर्यात वे बराबर हो जाने चाहिए। 
ये रा तुगग थी रहे पर आय यवस्था में मूल्य स्तर सुदृढ़ रहता है । परतु कुछ लोगो का यह 
वियार है ति विदेशी पूणी सरपार अथवा पर्मों द्वारा प्राप्त होती है जिसे बैब निक्षप वा रूप मितता 
है | थप पिक्षप से सारा या प्रसार होता है जो अथ व्यवस्था से मुद्रा स्फीति को बढावा देती है। 
यह बाग मुछ सीगा जाय हो राही भाती जा सबती है क्योवि विदेशी पजी वा शीघ्र ही उत्पादक 
प्रियाओ मे उपयोग हो ताया है और बव पिक्षप मे ऐैवल अल्पकालीन वृद्धि होती है । 

(%) ध्यापार थी शर्पों फा अनुकूल हो जाना--विदेशी सहागता से उपगब्ध विदेशी विनिमय 
का उधसोग विदेशी व्यापार फे प्रति/्ण भुगतान शेष को पूरा बरने ने गिए किया जा सकता है 
और देश वो अपगी धस्तुओ एवं सेयाओ वो विदेशी विनिमय की उपणब्धि वे लिए प्रतिकूल शर्तों 
पर पिर्गात बरो मे पिए बाध्य यही होता पडता है। राह्ययता प्राप्त देश अपनी निर्यात वस्तुओ को 
अयुएय शा ने मागी तात रोग घर रस सबता है । परतु व्यापार शर्तों सम्ब'्धी यह ताभ विदेशी 
राह्यायता के वा प्रारम्भिए बात मे ही उपलब्ध होगा है र्योषि आगे चलकर विदेशी ऋण वा 
डयाज एवं लहुण थी रिश्तो घा शोध घर वे! तिए अधिवः विदेशी विनिमय अजन करना आवश्यव 
होता ऐ और उस समय गहायता प्राप्त देश को प्रतिबूल शर्तों पर भी निर्यात परना पड़ सकता है । 
यह रिथितरि तभी उदय पही होगी जबबि विदेशी राहायता रो अथ व्यवस्था में आयात प्रतिस्थापन 
एवं तिर्यात सवद्धय यय सुदढ़ आधार निर्माण कर लिया गया हो । 

()) सरषारी क्षप्न एव नियश्नण का थिस्तार--विदेशी सहायता प्राय सरवार वो अथवा 
सरपार यो प्रतिभति पर फर्मों को प्रदाय की जाती है । सरकार को मिलने वाली सहायता मे सर 
पारी क्षतर मे विशरासमुगाय एए आधारभूत परियोगनाओ की स्थापना एवं सचालत विया जाता है 
जिससे रारफारी क्षण का विस्तार होगा है और सरबार यी आय मे वृद्धि होती है। सरबारी शए़ति 
भूति पर जो विदेशी गहायया तिती क्षत को दी जाती है उरा सहायता मे उपभोग पर सरबारी 
गिम सण रहता ह। इस प्रगार विदेशी सहायता वे माध्यम से सरकार आधिक त्रियाओ पर अपना 
वि यण बछ्यपर वियोतित विनाश को प्रभावशाती बनता सकती है और तिशास्त वितियोजेन वा 
प्राथभितताओं से अनुसार उपयोग बरा सयतो है । 

(0) उत्पादग से विभिन्नता एवं चक्रीय उत्पादन--विदेशी सहायता ने द्वारा जो आधार 
भय उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित किये जाते है उनमे नवीनतम ता त्रवताओ का उपयोग होता है 
और उाया आएार बडा ही होता है। इन उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सामाग्री प्रराधव एंव 
छोटे औजार आदि प्रदात बरो हेतु सहायक उद्योगों (#आणा।्वा$ प्रातेएश॥॥९$) बी स्थापना होती 
है। दृरारी ओर भाधारभत्त उद्योगों ऐे उत्पादों (मशीनें इस्पात रसायन आदि) वी देश में उप 
राब्धि हो ने परिणामस्परूप अपय नवीन बारसाने स्थायित होने लगते है और इस द्वितीय स्तर पर 
स्थातित होये वाले बारसखानों द्वारा तृतीय रतर पर कारसाने स्थापित होते है। भध व्यवस्था म 
तब पिभित्त प्रभार वे प्रसाधन यात्र एवं सामग्नियाँ निर्मित होना प्रारम्भ हो जातो है तो उनने 
पिभिप्त राम्मिक्णों से विभिन्न प्रशार बी उपादन द्रियाओ वा उदय होता स्वाभावित होता है जो 
विकास को गतिशीय बरतपी है । 

([) प्रवशन प्रभाव--विदेशी राहायत्ता वे अतगत जो परियोजनाएँ सचालित होतो है 
उपम पिदेशी सिशेषज्ञ बाय पर पगाये जाते है और इनया सम्पक्त जब सहायता प्राप्त देश के विशे 
पज्ञों से होता है सो इग गिशप रे मे भी अनुसाधान करने की भावना जागत होती है और यह 
तधीय सालजिशगाओ वो अपनाने मे प्रयानशीय हो जाते है । जब कोई एक विशप कारखाना राम्परण 
वि>शी राह्यता से स्थापित होता है तो दुछ ही समय पश्यात उसी प्रभार के बारसाते स्वदेशी 
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साधनों एवं तकनीक से भी स्थापित होने लगते है। प्रदर्शेन-प्रभाव के फलस्वरूप स्वदेशी पूँजी, 
सान्निक ज्ञान एव अच्छे जीवन-स्तर की इच्छा के सम्बन्ध मे जागरूकता उत्पन्न होती है। 
आथिक प्रगति में विदेशी सहायता अवरोघक 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विदेशी सहायता अल्प-विकसित राष्ट्रों को आधथिक प्रगति 

मे महत्वपूर्ण योगदाव प्रदान करती है, फिर भी विदेशी सहावत्ता के आकार, अकार एक शर्तों रे 
कारण कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उदय होती है जो विकास मे अवरोध उत्पन्न करती हैं। विदेशी 
सहायता निस्‍्नवत्‌ आध्िक प्रगति मे अवरोध उत्पन्न करती है 

([) शर्तेगुक्त सहायता--विकसित राप्ट्रो ढारा जो विदेशी सहायता प्रदान की जाती है, 

बह शर्तेयुक्त होती है ( यह सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है। इस परि- 
योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने वाले देश से ही आवश्यक यन्त्र, प्रसाधन एवं सामग्री लेने 
की शर्त होती है । विकास-प्रक्रिग में जिन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, उनके 
अतिरिक्त जब अन्य परियोजनाओं के लिए सहायता मिलती है तो बहू अधिक उपयोगी पछ़िद्ध मही 
होती है। प्राय सहायता उपलब्ध होने के कारण गैर-प्राथप्तिकता-प्राप्त परियोजनाओं को स्वीकार 
कर लिपा जाता है जिससे अ्थ-व्यवस्था मे असन्तुलन का उदय होता है और विकास की प्रक्रिया 
चाछित अवस्थाओ से होकर नही गुजरती है । दूसरी ओर, परियोजना-सहायता के अन्तगंत जो 
यस्त, प्रसाधन, सामय्री, शान आदि प्रदान किये जाते है, थे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्दीय मूल्यों से 
कही ऊँचे पर प्रदान किये जाते हे जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत अत्यधिक आती 
है ) सहायता प्राप्त करने वाले देश को यह स्वतन्त्रता नहीं होती कि बे अन्तर्राप्ट्रीय बाजारों से 
प्रतिरपरद्धीय मूल्यों पर आवश्यक प्रमाधन क्रय कर सके । इसके साथ ही सहायता रे स्थापित 
व्यवस्तायों पर उत्पादों के निर्यात पर भी प्रलिबन्ध लगा दिया जाता है । परियोजना-सहायता के 
सम्बन्ध में यह शत भी लगा दी जाती है कि उस परियोजना के लिए पुर्णे, औजार एवं अन्य 
प्रसाधन तथा तान्त्रिक विशेषज्ञ सहाग्रता प्रदान करने वाले देश से ही लेने होगे । इस प्रकार देश में 
उपलब्ध साधनों एवं तकनीक का उपयोग सहायता से स्थापित ब्यवसायथों मे करमा गस्मब नहीं 
होता है । इसके साथ ही निर्वाह-सम्बन्धी आयात निरन्तर बढता जाता है जिससे अर्थ-ब्यवस्था में 
भुगतान शेष प्रतिकूल बना रहता है जो विकास के लिए घातक होता है । 

(2) ऋण-सेवा--विदेशी सहायता मे प्राप्त ऋणो का शोधन एवं इन ऋणो के ब्याज के 
शोधन का दागित्व घीरे-धीरे इतना बढ जाता है कि यह देश के विदेशी विनिमय के साधनों पर 
बहुत बडा भार बन जाता है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ऋणों के सेवा व्यय का शोधत 
तबीन ऋणों से होता रहता है जिससे यह सेवा-व्यय निरन्तर बढता रहता है। जब विदेशी ऋणों 
की प्राप्ति मे कमी आती है अथवा जब देश आत्म-निर्मर बनने के लिए विदेशी ऋणो को प्राप्त 
करना बन्द करना चाहता है, उरा रामय विदेशी ऋणों के सेवा-ब्यय का भार अधिक होने के कारण 
सहायता प्राप्त करने बाते राष्ट्र की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में वाजार-मुन्य घटने लगता 
है जिससे मौद्विक सकट उदय होता है, जो विकास के लिए घातक सिद्ध होता है और कभी-कभी 
मुद्रा का अनिवाये अवमूल्यन करता पडता है, जिससे विदेशी ऋणो की राशि घरेलू घुद्ा में बढ़ 
जाती है और ऋषसेवा-च्यय के लिए और अधिक निर्यात बढाने की आवश्यकता होती है । 
साधारणत विदेशी ऋणो पर ब्याज-दर सरकार द्वारा लिये गये आन्तरिक ऋणो की ब्याज से कम 
रहती है । परन्तु यदि विदेशों विनिमय की वास्तविक विनिमय-दर (व्याज-दर) को ध्यान मे 
रखकर हम ऋणसेवा-व्यप्र की लागत निकालें तो विदेशी ऋणों की ब्याज-दर कही अधिक रहती 
है । इस प्रकार विदेशी सहायता अत्प-बिकसित राष्ट्रों को प्रतिकूल भुगतान शेष के दूषित चक्र मे 
डालकर विकाय मे अवरोध उत्पन्न कर सकती है। 

(3) झुद्रा-स्फीति---विदेशी सहायता अल्पकाल मे मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहित कर सकती 
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है। प्राय विदेशी सहायता का उपयोग ऐसी परियोजनाओ पर किया जाता है जिसके द्वारा पूँजीगत 
वस्तुओ एवं सम्पत्तियों का निर्माण होता है। इन परियोजनाओं का निर्माणकाल भी लम्बा होता 
ह ! इनके निर्माणकाल एवं इनके द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओ एवं सम्पत्तियों का उपभोक्ता- 
बस्तुओ के उत्पादन के लिए उपयोग करने तक के काल मे अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता-बस्तुओ की 
पू्ि जाय वृद्धि की तुलना में कम रहती है क्योंकि इस काल में श्रम-शक्ति एवं पूर्तिकर्ताओं को इन 
परियोजनाओ के अस्तर्गंत मजदूरी आदि के रूप में बड़े पैमाने पर आय प्रदान की जाती है। आय 
के बढ़ने में अत्प-विकसित राप्ट्रो मे कृपि-पदार्थों एवं ऐसी वस्तुओ की, जो क्रपि-उत्पादों परे निर्भित 
होती हैं (जैसे कपडा), मॉग मे तीत्र वृद्धि होती है जबकि छृषि-क्षेत्र के उत्पादन में लचीलापन 
कम रहता है । इस कारण कृपि-पदार्थों के मृत्यों मे वृद्धि होती है जिसकी सहानुभूति में अन्य 
वस्तुओं के मूल्यों मे भी वृद्धि हो जातो है और मुद्रा-स्फीति का चक्र प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार 
विदेशी सहायता मुद्रा स्फीति के दूषित चक्र को गतिशील करने में सहायक होती है । यदि उपभोक्ता- 
वस्तुओं विशेषकर क्षुपि-पदार्थों के उत्पादन भे बृद्धि करने के कार्यक्रमों के साथ-साथ विदेशी सहायता 
का उपयोग उत्पादक वस्तुओ के उत्पादन में किया जा सके तो मुद्रा-स्फोत्ति को रोका जा सकता 
है। परन्तु यह सम्भव नही हो सकता क्योकि कृपि-क्षेत्र मे उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कृषि के 
आदायों (!790($) में वृद्धि करने कौ आवश्यवता होती है जिसके लिए दी्घेकाल मे पूरी होने 
बाली परियोजनाओं की स्थापना आवश्यक होती है, जैसे सिंचाई की परियोजनाएँ, रासायनिक 
उर्वरक के कारखाने आदि । 

(4) विदेशी सहायता का पर्याप्त मात्रा मे निरन्तर उपलब्ध स होना--आर्थिक विकास के 
प्रारम्भिक काल मे बहुत सी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए विकसित राष्ट्रो द्वारा बढी 
मात्रा में सहायता प्रदान कौ जाती है और जब ये परियोजनाएँ परिपक्वता के समीप पहुँच जाती 
है तो सहायता की शर्तों मे कठोरता एवं राजनीतिक वन्धन लगा दिये जाते है। ऐसी परिस्थिति मे 
अल्प-विवसित राष्ट्र असामज्स्थ की स्थिति भे पड जाते है और कभी-कभी कुछ परियोजनाओं को 
या तो छोड देना पड़ता है अथवा उनकी रूपरेखा मे आमूल परिवर्तन करना पडता है जिससे विकास 
के निर्धारित क्रम में बाधाएँ उपस्थित होती है ! ५" 

(5) सरुद्रा का अनिवाय्य अवमूल्यन--निरन्तर विदेशी सहायता पर विकास को तिर्भर 
करते रहने पर मुद्रा-स्फीत का दबाव बढ़ता जाता है जिससे आन्तरिक मूल्य-स्थर अत्त- 
रॉप्ट्रीय मूल्य-स्तर से अधिक ऊँचा रहता है। इस परिस्थिति में विदेशी सहायता प्रदान करने वाले 
राष्ट्र सहायता पाने वाले राष्ट्र की मुद्रा के अवमूत्यन के लिए दबाव डालते हैं। विकास के इस 
सनान्विकाल मे अल्प-विकसित राष्ट्रो को अपनी परियोजनाओ को पूरा करने के लिए विदेशी 
सहायता लेने की मजबूरी होती है और उन्हे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पडता है। मुद्रा के 
अवमृल्यत के कारण पुराने ऋणो एव व्याज की राशि मे स्थानीय मुद्रा के सन्दर्भ मे वृद्धि हो जाती 
है जिससे अल्प-विकसित राप्ट्रो में वित्तीय भार बढ जाता है और मुद्रा मे कमजोरी आती जाती है। 

(6) अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद का उदब--विदेशी सहायता प्रायः ऐसी परियोजनाओं क्के कप 
में प्रदान की जाती है जिसके अन्तर्गत विदेशी तान्त्रिक ज्ञान, विदेशी प्रसाधत एवं विदेशी विशेषज्ञों 
की सहायता से किसी विदेशी सस्था अथवा सरकार द्वारा अल्प-विकसित राष्ट्र मे कारखाबा आदि 
स्थापित किया जाता हे । इस प्रकार स्थानीय श्रम, भूमि एवं कच्चे माल का उपयोग एवं नियल्त्रण 
विदेशियों के हाथों में चला जाता है जिसका सहायता देने वाले देश के हिंस मे अधिक और सहायता 
पाने बाते देश के हिंत मे कम उपयोग किया जाता है । विदेशी सहायता एव पूँजी प्रदान करने वाले 

देशो को सहायता देने मे दो प्रमुख उद्देश्य होते है--प्रथम, एकाधिकार प्राप्त करना, और द्वितीय, 
अर्प विकसित राष्ट्रो के बाजारों पर एकाधिपत्य प्राप्त करता | 

(7) नवीनतम तान्त्रिक ज्ञान एबं प्रसाधन उपलब्ध नहीं कराना--विदेशी सहायता क्के 
मान्यम से विकसित राष्ट्र उन तान्त्रिक्ताओ एवं प्रसाधनो को अल्प-विकसित राप्ट्रो मे हस्तान्वस्ति 
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ऋरते हैं जो विकसित राष्ट्रों मे अप्रचलित अथवा अनुपयोगी हो गयी है। इस प्रकार विकम्रित 
एवं अल्प-विकसित राष्ट्री के तान्त्रिक स्तर मे निरन्तर अन्तर बढता जाता है । दूसरी ओर, विक- 
स्ित राष्ट्र जैसे-जैसे जटिल तास्त्रिकताओ के क्षेत्र मे आगे बढ़ते जाते हैँ वे सरल तान्त्रिकताओ को 
अल्‍्प-विकसित राष्ट्रों को हस्तास्तरित करते जाते हैं जिससे सरल तान्त्रिकताओं से जो उत्पादन 
किये जाते हैं उसे वे अपनी शर्तों पर जल्प-विकचसिद् राष्ट्रो चर आयात करते रहे और अपने साधतो को 
उच्चतम तान्निकताओं में उपयोग करते रहे । इस गतिविधि से अल्परनविकप्तित राष्ट्र विकसित राष्ट्रो 
से सर्देव पीछे ही बने रहेगे। 

(8) अनावश्यक परियोजनाओं का सहायता से उपलब्ध होना--अल्प-विकसित राष्ट्रों को 
विदेशी सहायता उनके क्रमिक विकास के अनुरूप प्रदान नही की जाती है। कभी-कभी सहायता के 
रूप में ऐसी परियोजनाएँ प्रदान की जाती हैं जिनका विकास के वर्तमान स्तर पर कोई विशेष उप- 
योग नही होता है। ये परियोजनाएँ इसलिए स्वीकार कर तो जाती है क्योकि इन्हे आसाने शर्तों पर 
प्रदान किया जाता है यद्यपि ये विकास में वाधाएँ उपस्थित करती है । 

अल्प-विकसित रा्ट्रों मे विदेशे सहायता की अवशोषण-क्षमता 
अल्प-विकसित राष्ट्रो मे विदेशी सहायता का गहन उपयोग भाय सम्भव नही होता है जिनके 
परिणामस्वरूप विदेशी सहायता के सेवा व्यय का भार अर्थव्यवस्था पर उस लाभ से कही अधिक 
होता है जा उस देश को सहायता से प्राप्त हाता है ( वास्तव में विदेशी सहायता का गहूमतम उप- 
योग तभी हो सकता है जबकि सहायता के साथनसाथ अन्य आवश्यवा प्रिस्थितियाँ भी देश मे 
विद्यमान ही । अल्प-विकसित राष्ट्रा मे विदेशी सहायवा की अवशोपण-क्षमत्य (890809007॥ 
(०७8०४) निम्नलिब्ित घटकों पर निर्भर रहती है 

(3) आउ्तरिक साधनों की उपलब्धि--विदेशी सहायता की अवशौपषण-क्षमता आज्तरिक 

साधनों की उपलब्धि पर निर्भर रहतो है । विदेशी सहायता का उपयोग जित परियोजनाओं पर 
किया जाता है, उनमे कुछ सीमा तक आन्तरिक साधनो का भी अश रहता है। आन्तरिक बचत 
जब विदेशी सहायता के अनुरूप होती है तो विभिन्न परियोजनाएँ विकसित होती हैं । विदेशी राहा- 
यता के उपयोग से जो आय मे वृद्धि होती है, उसका यदि अधिक अश बचत के रूप मे उपलब्ध होता 
हो तो विकास की गति तीव रखी जा सकती है| विदेशी सहायता के अन्तर्गत वृहदाकार व्यवसायों 
की स्थापना द्वोती है जिससे अधिक जोलिस एवं कुशल प्रशासन निहित रहता है। इस व्यवसायों 
को एथापना एवं संचालन के लिए देश में साहसी-बर्ग एवं कुशल प्रवन्धकी की उपलब्धि आवश्यक 
होती है क्योकि इनकी अनुपस्थिति मे अथवा कमी होने पर विदेशी सहायता से उपलब्ध साधनों का 
अपव्यय होता है। विदेशी सहायता के गहन उपयाग के लिए तास्व्रिक ज्ञान एव कुशल श्रम की भी 
आवश्यकता होती है। अस्प-विकसित राष्ट्रो मे आन्तरिक वचन की दर कम उपयोग क्षमता 
(87०ए०एञ३ ॥० ९०७५प्०८) लगभग इकाई (0979) के बराबर, कुशल साहसियो एव प्रवन्धकों 
की कमी तथा कुशल श्रम एवं तकनीकों विशेषज्ञों की कमी विद्यमान रहती है जिसके प्ररिणाम- 
स्वरूप विदेशी सहायता का गहन उपयोग नही हो पाता है। 

(2) तार्त्रिक ज्ञान को उपलब्धि--विदेशी सहायता के अन्तर्गत शिन परियोजनाओं की 
स्थापना एवं निर्माण किया जाता है, उतमे आवुनिक तान्निकृताओ का उपयोग होता है जिनकी 
तकनीक की _जानकारी अल्प-विकस्चित राष्ट्री मे उपबब्ध नहीं होती है भौर जिसके प्रशिक्षण एवं 
ग्रहण करने में काफी समय लगता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों से सहायता उपलब्ध होती ह# 
और प्रत्येक देश से प्राप्त सहायता के उपयोग से जित परियोजनाओं की स्थापना की जाती है, बह 
अन्य देशों की सहायता से स्थापित परियोजनाओं की सकनीक से भिन्न रहती है । इस प्रकार विदेशों 
महायवा के अन्तर्गत घूँजी की सहायता के साथ तास्त्रिक ज्ञान भी उपलब्ध होते रहना आवश्यक 
होता है अन्यया विदेशी सहाण्ता से स्थापित परियोजनाओं मे टूट-फूट आदि अधिक होने के कारण 
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साधना का अपव्यय होता है । विदेशी सहायता के अन्तर्गत यदि आधुनिकतम तान्त्रिक ज्ञान प्रदान 
नही किया जाता है तो अत्प-विकसित राष्ट्र कुशलतम उत्पादकता वी तकनीक से बचित रहते हैं 
और विकसित राष्ट्रों के ममकक्ष कभी भी नही ही सकते हैं | कुशलतम एवं आधुनिकतम तकनीक 
उपलब्ध न होने पर विदेशी सहायता का गहनतम उपयोग सम्भव नही हो पाता है। अल्प-विकसित 
राष्ट्रों में सामान्य तकनीकी ज्ञान का स्तर अत्यन्त न्यून होता है । जनसाधारण की शिक्षा एव प्रशि- 
क्षण का स्तर इतना नीचा रहता है कि वह आधुनिक जटिल तकनीक को शीक्र ग्रहण नही कर पाता 
है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी सहायता से उपलब्ब पूँजीग्रत प्रसाधनो का कुशलतम उपयोग 
सम्भव नहीं हो प्राता है । 

(3) बिदेशी सहायता की उपलब्धि मे निरन्तरता--विदेशी सहायता की निरन्तर उपलब्धि 
पर भी इसका गहनतम उपयोग विर्भर करता है क्योकि विदेशी सहायता में स्थापित परियोजनाओं 
मे विदेशों प्रसाधनो, कच्चे माल एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता लम्बे काल तक बनी रहती 
है ! इन परियोजनाओं में आयातित तत्व इतने महत्वपूर्ण होते है कि इसकी कम उपलब्धि होने पर 
परियोजवाओ की सम्पूर्ण उत्पादन-क्षमता का उपयोग सम्भव नहीं हो पाता है। इन परियोजनाओं 
के आदायो (7790/5) की व्यवस्था देश में ही करने के लिए भी विदेशी सहायता की आवश्यकता 
होती है । विदेशी सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्र प्राय ऐसी ही परियोजनाओ के लिए सहायता 
प्रदान करते है जिनसे उनके निर्यात की आवश्यकता सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रो मे दीकाल 
तक बनी रहे । इस प्रकार पूर्व में प्राप्त सहायता से स्थापित परियोजनाओ को चालू रखने के लिए 
विदेशी सहायता दीर्घकाल तक उपलब्ध होती रहनी चाहिए जद तक कि सहायदा प्राप्त करने 
वाला राष्ट्र अपने ही निर्यात अतिरेक से आवश्यक आदाय आयात करने मे समर्थ न हो जाय । राज- 
मीतिक एवं अन्य किन्ही कारणों से जब विदेशी सहायता का क्रम टूट जाता है तो सहायता का गहन- 
लम उपयोग सम्भव नही हो पाता है । 

(4) वित्तीय संस्थाओं की व्यापकता--विदेशी सहायता का गहनतम उपयोग देश में विद्य- 
मान वित्तीय सरचना पर भी निर्भर रहता है । जब देश मे कुशल वित्तीय सस्थाओं का व्यापर्क 
विस्तार होता है तो विदेशी सहायता के उपयोग से आय से जो वृद्धि होती है, उत आय-दृद्धि की 
बचत के रूप में ये सम्धाएँ प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार साख का जो निर्माण होता हैं, ड्से 
साहसियों को णोखिमपूर्ण परियोजनाओं में विनियोजन करने हेतु प्रदाव कर सकती है ! वास्तव मे 
विभियोजन का गुणक-प्रभाव वित्तीय सस्थाओ की कुशलता एवं व्यापकता पर निर्भर रहता है। 
विदेशी विनियोजन का ग्रुणक-प्रभाव भी हो सकता है जबकि देश में सस्थाएँ कुशलता से सचालित 
होती हो । 

(७) देश में विद्यमान अवन्‍्धरचना---पूजी की कमी की पूर्ति विदेशों तहापत्षा ते की फी 
है परन्तु विकास की गति एवं काल विदेशी पूंजी के उपयोग के प्रकार पर निर्भर रहना है । यदि 
देश मं अब सरचना ([7 5ध7्र०ए7४) सुदृढ होती है तो विदेशी पूँजी का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से 
उत्पादन करने वाली परियोजनाओ मे किया जा सकता है जिससे उत्पादन में शीघ्र ही वृद्धि हो 
सकती है और विदेशी सहायता का शीघ्र ही गहन उपयोग होने लगता है परन्तु जिन राप्ट्रो में अब 
सरचना अपर्याप्त एव कमजोर होती है (जो अधिकतर अल्प विकसित राष्ट्रों मे पायी जाती है) 
उनमे विदेशी सहायता का वहुत वडा भाग अव-सरचना दे निर्माण पर व्यय हो जादा है और वास्त 
विक उत्पादन वृद्धि दीघंकाल के बाद प्रारम्भ हाती है | इन राष्ट्रों मे विदेशी सहायता द्वारा राष्ट्रीय 
उत्पादन में शीघ्र वृद्धि नही होती है । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विदेशी सहायता विकास में किस सीमा तक सहायक हो 
सकती है। यह मूल रूप से दो वातों पर निर्भर रहता है-महायता प्राप्त करते वाले राष्ट्र 
की विदेशी पूँजी की अवशोषण-क्षमता तथा व्रिदशी सहायता में सम्बद्ध झर्तें। अधिकतर अत्प- 

विकसित राप्ट्रो म ये दोनो ही तत्व प्रतिकूल परिस्थिति मे रहते है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी 


आधिक प्रगत्ति में विदेशों सहायता का योगदान | 424 


सहायता विकास को स्वचालित बताने मे असमर्थ रहती है! परन्तु विकास का प्रारम्भ इन राष्ट्रो 
भे विदेशी सहायता की अनुपस्यिति मे सम्भव नहीं हो सकता है। यही कारण है दि आधुनिक युग 
में विदेशी सहायता विकास-प्रक्रिया का अभिन्न अग मानी जाती है ! 
विदेशों पूँजो के क्ोत 
विदेशी पूंजी की उपलब्धि निम्नलिखित सोतो से होती है (() तिजी विदेशी बूँजी, 
(2) सरकार द्वारा विदेशों को प्रदान किये गये ऋण एवं अनुदान तथा (3) भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
सस्याओं द्वारा ऋष एवं अनुदान । 











विदेशी सहायता के म्नोत 
| 
निजी पूँजी ग़रकारी स्तर पर सहायता. अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं 
| द्वारा ऋण एवं अवृदास 
। 
| 
द्विपक्षीय 0 बहुपक्षीय समझोते 
सतत सा जिद 
प्रोफोलियो प्रत्यक्ष ग़ी बेको द्वारा पूँजी- 
विनियोजन वितियोजन हस्वाखरण 





| 

॥ प्ग समामेलित 

दौधेकालीय ऋणपत्रो में है मे कम्पतियों के 

ऋण. विवियोजत विनियोजन समता-अशों मे 
विनियोजन 


[जन 
है रा फ जाादत बा बराप हक । 
अन्तर्राष्ट्रीय बैक सरकारी प्रतिभूति के विदेशी व्यवसायों में 
एब अन्य विचीय विरुद साख प्रदात करना प्रत्यक्ष विनियोजन 
सत्याओ के द्वारा 
प्रदाव की जाने वाली 


सहायता मे सहमागी बनना 
। निणो विदेशों पूंजी 


न पजआआ। पूंजी पोर्टफोलियो विनियोजन (9०७/०॥० ॥7ए०अणाल्ा(), प्रत्यक्ष विनियोजन 
न 8९६ व्यापारिक बेको द्वारा एक देश से दूसरे देश मे पूँजी हस्तान्तरण 
द्वाग श्राप्त होती है। पोटंफोलियो वितियोजत के अन्तर्गत विनियोजन करने वाली विदेशी संस्था 
डक पक हा लेने वाले देश की किसी फम अथवा कम्पनी के बॉण्डो अथवा प्रतिभूतियों का 
जज 44208 बफ प्रत्यक्ष विनियोजन के अन्तर्गत विदेशी साहसियो द्वारा दूपरे देश में 
डा 2 हे के समता-अशो म विनियोजन किया जाता है। विदेशी निजी पूँजी के 
अदा एव ब 242९९०38 अधिक महंत्व दिया जाता है । विभिन्न देशों में व्यापार सम्बन्धी 
बसा ्क लगने में कारण प्रत्यक्ष विनियोजन की आवश्यकता महसूस वी जाती है। इस 

28 खा के अन्वगत बडी बड़ी विदेशी कम्पनियाँ अपनी सहायक कम्पनियों को पूंजी के प्रत्यक्ष 
कद के अतिरिक्त यत्तो एवं प्रसाधनों को भी सहायक कम्पनों को सास पर प्रदाद करने की 
व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त सहाग्रक कम्पनी ढारा अर्जित लाभ को इसी कम्पनी के विस्तार 


422 | भारत में धाथिक नियोजन 


पर विनियोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विनियोजन की राशि में निरन्तर वृद्धि हो 
सकती है । 
पोर्टफोलियो विनियोजन के अन्तगंत व्याज की प्रतिस्पर्दी दरो पर साधन प्राप्त करना सम्भव 
होता हे और इस प्रकार ऋण लेने बाला देश प्राप्त साधनों कर अधिक स्वतन्त्रता के साथ उपयोग 
कर सकता है। इसक ज तर्गंत विदेशी पूँजीपति सहायता प्राप्त करने वाले देशो मे स्थापित कम्प- 
नियो के ऋणपत्रों अथवा बॉण्डो को खरीद लेते है | इस प्रकार के विनियोजन पर ऋण लेने वाले 
देश का अधिक नियन्त्रण रहता है और विदेशी विनियोजक को शोषण करने के अवसर प्राप्त नहीं 
होत है । 
दूसरी आर प्रत्यक्ष विनियोजन के अन्तर्गत विनियाजन पर विदेशी विनियोजको का प्रत्यक्ष 
निम्रन्त्रण रहता है। इस पर लाभोपार्जन के आधार पर लाभाश दिया जाता है जबकि पोर्टफोलियो- 
विनियोजन में निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विनियोजन के अन्तर्गत 
लाभाग का भार भुगतान शेष कर कम पडता है । प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन से आन्तरिक विभि 
योजन को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है । देश का साहसी-वर्ग विदेशियों के साथ सहयोग कर विदि- 
योजन करता है और उस सहयोग द्वारा स्थापित उद्योगों के सहायक उद्योगों की स्थापना देश के 
साहसियों द्वारा की जाती है । 
व्यापारिक बेको द्वारा पूँजी हस्तान्तरण--निजी पूँजी विदेशों म व्यापारिक बैंको तथा अन्य 
वित्तीय सस्थाओा द्वारा भी प्रवाहित होती है । यह पूंजी हस्तान्तरण निम्नवत्त होता है 
(थ) व्यापारिक बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीय बैक्ष एव सयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात 
बैक वे ऋणों भें भागीदार होना, 
(आ) मरकारी प्रतिभूतियों के अन्तगंत विदेशी जेताओ को निर्यात साख व्यापारिक वैको 
द्वारा प्रदान विया जाना 
(४) विदेशी व्यवसायों में व्यापारिक बेको द्वारा प्रत्यक्ष विनियोजन किया जाना ) 
विश्व वेबः एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात आयात वैक विदेशों को ऋण व्यापारिक 
बैक वे सहयोग से प्रदान करते हैं । इन भ्रस्थाओं द्वारा विदेशों को जो ऋण प्रदान किये जाते हैं 
उनका कुछ प्रतिशत भाग व्यापारिक बैकों द्वारा जुटाया जाता है। विदेशी विर्माणकर्ताओं द्वारा 
कम आय वाले देशो को इनकी वस्तुएँ आयात करने पर व्यापारिक वैको के माध्यम से निर्यात-सासे 
प्रदान की जाती है। इस प्रकार की निर्याव-साख ब्रिटेन, फ्रास, जर्मनी एवं इटली द्वारा विकासोत्मुख 
राष्ट्रों को प्रदान की गयी है। निर्यातकर्ताओं को अपना निर्षात बढाने मे यह व्यवस्था सहायक 
होती है और आयात करने वाले विकासोन्‍्युख राष्ट्रो को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए पूँजी- 
गत प्रसाधन प्राप्त करना सम्भव होता है परन्तु यह साख अल्पकालीन होती है और इसकी अवधि 
अधिक से अधिक 5 वर्ष होती है। व्यापारिक बैक विदेशी व्यवसायो में स्वयं अथवा राष्ट्रीय एव 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ के साथ मिलकर प्रत्यक्ष विनियोजन करते है। फ्रास के व्यापारिक बैकों ने 
लैटिन-अमेरिका, प्रिटेन के बैंकों ने अर्जेण्ठाइना, भारत और टर्की तथा सयुक्त राज्य अमेरिका, 
बेल्जियम जर्मनी नीदरलैण्ड तथा स्विटजरलैण्ड के व्यापारिक बैंको ने अन्य देशा में इस प्रकार 
प्रत्यक्ष विनियोजन किया है । 
2 सरकार द्वारा विदेशों को प्रदान किये यये ऋण एवं अनुदात 
सरकार द्वारा विदेशों को ऋण एवं अनुदान, तान्तिक सहायता एवं खाद्यातों के निर्बात 
द्वारा आथिक सहायता प्रदान की जाती है। ऋण एवं अनुदान प्राय विकसित राष्ट्रो द्वारा ही प्रदान 
किय जाते है क्योकि इनकी अर्थे-व्यवस्थाओ की बचत विनियोजन से अधिक होती है । विवमित 
राष्टा द्वारा जनुदान भराय संचार व्यवस्था के सुघार एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाओं मे 
विस्तार करन हतु प्रदान किये जाते है । तान्तिक सहायता के अन्तर्गत थिकासोन्मुख राष्ट्रों को 
नानक विजैपज्ञों, दजोनियरों सथा अन्य विशेषज्ञों की सेवाएँ एवं विछड़े राष्ट्रो के नागरिकों को 
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प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जाती है । वान्विक सहायता लगमंग सभी विकसित राष्ट्रो द्वारा प्रदान 
की जाती है परन्तु इनमे प्रमुख ब्रिटेन, समुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। बुछ गैर सरकारी एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ भी तान्व्रिक सहायता प्रदान करती हैं। गेर सरकारी सस्थाएँ प्राय संयुक्त राज्य 
अमेरिका में स्थापित की ग्रयो है जो विदेशों को तान्चिक सहायता प्रदात करती है। अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाओं में सयुक्त राष्ट्र सथ का तान्निक सहयोग कायक्रम, कोलम्बोन्योजता आदि गम है। 
खाद्यान्नो के अतिरेक का विरयात अल्प विकसित राष्ट्रो को मुख्यत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 87.- 
480 के अस्तर्गंत किया जाता है। विभिन्न विश्व-मग्रठनों द्वारा इस बात पर दबाव डाला जा रहा 
है कि विकसित राफ्ट्रो को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 0% भाग विकासशील राप्दरा 
को आशिक सहायता के रूप में देना चाहिए। परन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका एवं विकसित राप्ट्रो 

द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय का जो अश सहायताथ प्रदान किया जा रहा है उसमे निरन्तर कमी हती 

जा रहो है। 

तालिका 7--पिरृशस सहायता समित्ति के सदस्य देशों द्वारा प्रदत्त सरकारी सहायता 
का भ्रवाहु उतके सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में 











देश -- 

3960 9709 १975 976 

शारद्रेलिया 38 59 6] 42 
भआस्ट्रिया 5 07 7 0 
बेल्जियम 88 46 59 5 
कनाडा 9 38 58 48 
डेलमाक 09 38 58 58 
फिनलुण्ड कि 07 ]8 8 
फ्रास 4 38 66 62 62 
जर्मनी 33 32 40 33. 
इटली 22 46 /४, 46 
जञापाद 24 23 24 20 
नीदरलैण्ड 3॥ 6 75 82 
न्यूजीलैण्ड त्-+ 23 52 42 
तार्वे 4] है 66 7व 
स्वीडन 95 38 82 $82 
स्विटजरनेण्ड 04 5 8 39 
यूनाइटेड किग्डम 56 37 37 38 
समुक्त राज्य अपेरिका 53 3] 26 26 
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चक्त तालिका (7) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बडे विकसित राए्ट्रो द्वारा प्रदान की जाने 

चाली सहायता का उनके राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत घटता जा रहा है। फ्रास नीदरलैण्ड और 

स्वीडन ही ऐसे राष्ट्र हे जा अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रद्निशतत के रूप मे सहायता में वृद्धि 

कर रहे है, जबकि अय सभी राष्ट्रो मे इस प्रतिशत में कमी होती जा रही है । सयुक्त राज्य अमे 

रिका, ब्रिटेन जापान, जमनी आदि अधिक सम्पक्न राप्ट्र अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का आधा 
प्रतिशत भाग भी अल्प विकसित राष्ट्रो को सहायतार्थ प्रदान नहीं करवे है ध 

सरकारी विदेशी सहायता दिपक्षीय अथवा वहुपक्षीय समझौतो के अन्तगत प्रदान को जाती 
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है। बहुपक्षीय समयौतो को आजकल अधिक उपयुक्त समया जाता है | इन समझौतों के अन्तगत 
विभिन्न देश पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रसाधन सयत्र॒कच्चा साल तात्रिक ज्ञान प्रदाव 
बरवे का समसौता करते है! 
अतर्राष्ट्रीय सस्थाओ हारा 'ऋण एवं अनुदान 
अत्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ में विश्व बेव अस्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अतर्राष्ट्रीय विकास परिपद 
पतर्राप्ट्रीय राहयोग प्रशासन [गराश्षएणाणाग ए०गृशथाता भ्ाफ्णाप्ा०ा)) आदि के 
द्वारा अल्प विकसित राष्ट्रों को विकास-कायक्रमो वे सचालन हेतु ऋण प्रदान किये जाते हैं। 30 
जन 977 तक विश्य बैक द्वारा 35 60 5 मिलियन डालर तथा अतर्साष्ट्रीय विकास परिषद 
द्वारा )] १97 6 मित्रियन डालर वा ऋण विकास वायक्रमों वे लिए विभिन्न राष्ट्रो को प्रदान 
क्या गया । 
उन सस्थाओं द्वारा प्राय ऐसी परियोजनाओ के लिए सहायता प्रदाव की जाती है जो सहा 
यता प्राप्त बरते वाले देश की अब सरचना (एरात्रि5 &ए४८४ए४८) को सुदृढ़ बनाने के लिए होती हैं 
अथवा जनोपयोगी सैवाओ से सम्बन्धित होती है। इन सस्थाओ द्वारा 30 जून 977 तक विभिन्न 
महाद्वीपों मे विभिन्न राष्ट्रो को सम्मुख पृष्ठ पर दी गयी तालिवा (8) के अनुसार सहायता क्रण 
वे रूप मे प्रदान की गयी है । 
इस तालिवा से ज्ञात होता है कि इन दो अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ द्वारा जो सहायता प्रदान 
की गयी है उसबा 4 2" पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रो 36 ]", एशिया एवं प्रशात्त 
24 8. गूरोप मध्य पूव एवं उत्तर अफ्रीकी राष्ट्रों तथा 24 9%, लैटिन अमेरिकी एव 
प्रैरीबियन राष्ट्रो को उपलब्ध हुआ है । बुल सहायता वा लगभग 42 6% भाग शक्ति यावायात एवं 
सघार थे लिए प्रदान किया गया है। कृषि क्षात्र मे कृपि-यत्रीकरण सिचाई एवं बाढ़ तियत्रण 
पशु पातत मे सुधार कृषि उद्योगो जादि वे लिए 20 ९०५ सहायता प्रदान की गयी है। उद्योगो 
के क्षत्र से लोहा इस्पात रासायनिक खाद रसायन एवं खनिज आदि के लिए $ 3" सहायता 
प्रदान यो गयी है। इप दो संस्थाओं वे अतिरिक्त जतर्राष्ट्रीय वित्त निमम द्वारा विभिन्न राष्ट्रो को 
ऋण एवं समता-जश सरीोद मे रूप में सहायता दी गयी है। 
विदेशी पजी द्वारा विकास को मिलने वाला योगदात इस बात पर निभर वरता है कि 
इसवे' द्वारा आन्तरि/ साधनों की उपलब्धि मे कोई ढील पडती है अथवा नहीं । यदि विदेशी सहां 
गता से उपलब्ध साधनों द्वारा आतरिक बचत का बेवल प्रतिस्थापन मात्र होता हो तो देश के 
उपयोग मे वृद्धि हो जायेगी परन्तु पूजी निर्माण मे वृद्धि नही होगी । इस प्रकार विदेशी सहायता 
ये साधन आ'तरिव साधनों से अधिवतम धन प्राप्त करने बे पश्चात अतिरिक्त साधन के रूप में 
उधयोग होने चाहिए तभी विनियोजन पजो निर्माण एवं आधिक प्रगति<दर मे पर्याप्त वृद्धि सम्भव 
हो सकती है। आधुनिव' युग स लगभग सभी विकासो भुस राष्ट्र विदेशी सहायता द्वारा आधिक प्रगति 
बी ओर अग्रसर है । आधिक विकास के लिए विदेशी सहायता पा पूण लाभ प्राप्त करने के लिए सह! 
गता प्राप्त परने" वाले देश को ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए कि विकास के साथ साथ आन्त 
रिब' साधपो मे भी वृद्धि होती जाय जिससे विदेशी सहायता पर निभरता गम्भीर रूप न ग्रहण कर 
सबे' । भारत में विदेशी सहायता द्वारा देश के उत्पादन के घटकों को विकास के अनुकूल जनुपात 
स्थापित बरने वे लिए उपयोग किया गया है । भारत मे श्रम एव प्राइ्ृतिक साधनो का बाहुत्य है परत 
पूजी एवं ता-जिक ज्ञान वी कमी के कारण उपलब्ध साधनों का उत्पादक उपयोग करना सम्भव नही हो 
पाया । विदेशी सहायता द्वारा पूजी एवं ताजिक ज्ञान वो उपलब्ध किया गया हे और उत्पादन के 
घटकों में सामजस्य स्थापित किया गया है । दूसरी भोर विदेशी सहायता द्वारा देश में आथिक एवं 
सामाजिक उपरिव्यय सविधाओ (यातायात सचार शिक्षा स्वास्थ्य आदि) का इस प्रकार विस्तार 
जिया पा रहा है कि आधिव प्रगति के उपयुक्त आधार का निर्माण किया जा सके । इसके अतिरिक्त 
भारत मे विदेशी सहायता बा उपयोग उपभोक्ता वस्तुओ विशषवर खाद्यान्न की कमी फी पूर्ति की गयी। 
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भारतोय योजनाओ में विदेशी सहायता 

भारत के नियोजित आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का विशेष योगदान रहा है। प्रथम 
योजना के पश्चात भारत को विदेशी सहायता बडे पैमाने पर उपलब्ध होने लगी । प्रथम योजना 
तथा द्वितीय योजना के प्रारम्भ के दो वर्षो में भारत के पौण्ड-पावने ($(श॥78 ऐ47083) का 
सचय (जो द्वितीय महायुद्ध म ब्रिटेन पर दातव्य हो गया था) लगभग समाप्त हो गया और द्वितीय 
योजना के विवशस-कार्यक्रमों के लिए विदेशों विनिमय की अत्यन्त कमी महसूस की गयी। इस 
कठिनाई को ध्यान मे रसकर विश्व बैक ने अगस्त, 958 मे कुछ बडे राष्ट्रो--कनाडा, पश्चिम 
जमेंनी जापान, ब्रिटेन एवं सयुक्त राज्य अमेरिका की सभा भारत की विदेशी सहायता की आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति हेतु बुलापी। इन पाँच देशों की सभा प्रति वर्ष होने लगी और इस सभा को 
प्ञाधा4 हैत (०5०0१) का नाम दिया गया | यह 0005070७70 भारत की विदेशी सहायता 
की आवश्यकता का निर्णय करके उसकी व्यवस्था का आयोजन करता है। 

पा08 &00 (0०॥३४०77०० में सम्मिलित देशों की सरया में समय समय पर वृद्धि होती 
रही है। इस समय (७5070था में 5 सदस्य हैं जिनमे विश्व बैक एवं अल्तर्राष्ट्रीय विकास एजेल्सी 
भी सम्मिलित है। सन 958-59 से सन्‌ 967-68 तक भारत को बडे पैमाने पर विदेशी सहायता 
उपलब्ध हुई । सन्‌ 958-59 में भारत को सकल विदेशी सहायता की राशि 720 मिलियन डॉलर 
थी जो सन्‌ 963 64 मे ,250 सिलियन डॉलर और सन्‌ 967-68 में ,600 मिलियन डॉलर 
हो गयी । सन 968-69 वर्ष से भारत की सकल विदेशी सहायता एबं शुद्ध विदेशी सहायता 
(सकल सहायता में से ऋणसेवा-व्यय घटाकर) दोनो मे गिरावट आनी प्रारम्भ हो गयी । यह प्रदृत्त 
अभी तक निरन्तर जारी है। विदेशी सहायता मे विश्व बैक एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकाम एजेल्सी का 
बहुत बडा योगदान रहा है । 30 जून 977 तक भारत को विश्व बैक' एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास 
एजेन्सी से 6,622 3 मिलियन डॉलर की सहायता मिली जो अन्य किसी भी देश को इन रास्थाओं 
से मिली हुई सहायता की तुलना मे सर्वाधिक थी। भारत को इन सस्थाओ से मिली हुई सहायता 
इसके द्वारा सभी राप्ट्रो को प्रदान की गयी सहायता की 3 2% थी । भारत को संयुक्त राज्य 
अमेरिका, रूस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, जापान कनाडा, फ्रान्स, इटली आदि देशों से सहायता को 
बडा भाग प्राप्त हुआ है । गत 25 वर्षो मे भारत को विभिन्न योजनाओं के अन्तगंत विदेशी सहायता 
निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्राप्त हुई 


तालिका ]9--भारत को प्राप्त विदेशो सहायता (सन्‌ !95-52 से 976-77) 
(करोड रुपयो मे) 





ऋण विदेशी सहायता 
योजना अनुदान शत्तरहित शर्तप्रक्त का योग 

प्रथम योजना के अन्त तब ]]0 6 532 453 9 उ77 
द्वितीय योजना मे 2530 5]60 ,483 6 2,252 6 
तृतीय योजना मे ]67 0 603 3 3,760 7 4,530 
966-67 9्7व 83 6 85] 2 ],3] 4 
]967-68 607 253 0 88-9 ,95 6 
968-69 652 856 5 680 9 902 6 
]969-70 26 ] ]96 3 633 9 8563 
3970 74 43 5 760 6 5873 794 4 
97]-72 50 5 77 9 6057 8347] 
]972-73 ]20 2776 376 6 666 2 
4973-74 207 457 563 9 4,035 7 
974 75 93 9 647 9 5725 ,3473 
975 76 283 3 854 8 प्र024 ,840 3 
976-47 245 8 886 2 466 9 ,598 9 
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विदेशी सहायता से सम्बन्धित उक्त तालिका [9) के आँकडो से ज्ञात होता है कि विदेशी 
सहायता की उपलब्धि एक योजना के बाद दूसरी योजना मे बढती गयी है । प्रथम योजना में विदेशी 
सहायता का वाधिक औसत 63 5 करोड रुपये था जो टह्वितीय योजना में 450 5 करोड झुपये 
सृत्ीय योजना में 906 2 करोड रुपये, तीन वाधिक बोजनाओं मे ,076 5 करोड रुपये हो गया 
परन्तु चौथी योजना मे विदेशी सहायता का वापिक आऔसत घटकर 836 7 करोड़ रुपये रहा ( चौथी 
मोजना में विदेशी सहायता के औसत के कम होने का प्रमुख कारण भारत-पार्द युद्ध के कारण अमे- 
'रिका से विदेशों सहायता मे कमी हो जाना है ) भारत को 26 वर्षो मे कुल प्राप्त सहायता 9,268 3 
करोड हपये का 64% भाग प्रतिबन्धित सहायता के रूप मे प्राप्त हुआ अर्थात्‌ इस भाग को रहायता 
देने वाले राष्ट्र द्वारा निर्धारित परियोजना पर ही व्यय किया जा सका है। यही कारण है कि भारत 
की अर्थव्यवस्था का विकास सन्तुलित नहीं हो पाया है ! दूसरी और, अनुदान वी राशि कुल 
गहायता की केवबच 79% है। 


भारत में विदेशी सहायता के सम्बन्ध में यह बात भी स्मरणीय है कि मित्र-राप्ट्रो एव 
अन्तर्सप्ट्रीय सस्थाओ द्वारा स्वीकृत सहायता का पूर्णतम उपयोग करने में भारत असमर्थ रहा हैं 
जिसके परिणामम्बरूप विदेशों विनिमय का सकट सदैव बना रहा है और आर्थिक प्रणित को दर भी 
अनुमाव से कम रही है। विदेशी सहायता का उपयोग कम करने के प्रमुख कारण विकास-परियोज- 
नाओ के क्रियात्ववतन की लालफीताशाही के कारण मन्‍्द गति, विदेशी सहायता मे अधिकतर सहायता 
का विशिष्ट परियोजताओ के लिए हो उपलब्ध होता, जो विकास-प्राथमिकताओ के अतुसार क्रम में 
तीचे स्थान रखती है, परियोजना के आवश्यक प्रसाधन खरीदने के लिए सहायता का उपयोग 
सहायता प्रदान करने वाले देश भे ही करने के बनन्‍्धन, सहायता के! साथ विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों 
को परियोजताभो में लगाये रखने को शर्ते, सहायताओप्त परियोजनाओ द्वारा उत्पादित वस्तुओं के 
निर्यात पर प्रतिबन्ध, उपयुक्त प्रसाधनों का ठीक समय एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध ने होता 
आदि हैं। 

तृतीय योजना तक उपलब्ध विदेशी सहायता का केवल 78%, भाग उपयोग किया गया 
परन्तु तृतीय योजना में भोर उप्के पश्चात अधिकृत विदेशी सहायता का पर्याप्व उपयोग किया 
जा सका क्योकि विकास की विभिन्न परियोजनाएँ ऐसी अवस्था भे पहुंच गयी, जहाँ उनके विदेशी 
वितिमय-तत्व को पूरा करना अनिवार्य था अन्यथा या तो वह पूर्ण नहीं हो सकती थी अथवा उनका 
निर्वाह सम्भव नहीं हो सकता था । सहायता श्रदान करने वाले राष्ट्रों मे सत्से अधिक सहायता 
सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदाव की गयी है ) 3) भा, 977 तक कुल अधिकृत सहायता का 
89% भाग उपयोग किया ग्रया। सयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल उपयोगित सहायता का लगभग 
58% भाग प्रदात किया है । भारतीय अर्थव्यवस्था मे सन्‌ !954 से 7976 तक के कुल विनि- 
योजन का लगभग 2% भाग पिदेशी पूंजी द्वारा प्रदान किया गया है । दिखिए तालिका 20] 

विभिन्न राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से प्रचुर मात्रा मे सहायता अधिकृत होने के कारण 
कप 0023 अथे व्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर हाने लगी थो और यह सम्भावना हो 
23 हक २38 जा पहाग्रता भविष्य मे एक या दो प्चवर्षीय योजवाओ तब इसी प्रकार 

क [र तब तक्क हमारों अर्थ-व्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुँच जायेगी कि हम अपने 

विदेशी भुगतान के दायित्दों की पूर्ति अपने अतिरिक्त निर्यात ढ्ारा कर सकेंगे परन्तु पाकिस्तान 
द्वारा भाड़व पर आक्रमण करने के बाद भारत को सहायता देने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्र विदेशी सहा- 
यता ह40240:098 सौदेबाजी से जोड़ने का प्रयत्न करने लगे । विदेशों सहायता के साथ इस प्रकार 
राजनीतिक बन्धन लग जाने के कारण भारत को अव विदेशी सहायता पर अपनी विर्भरता को कम 
करना आवश्यक हो गया है| यहो कारण है कि पाँचवी योजना मे भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विदेशी 
सहायता पर विभेरता को ममाप्त करने का आयोजन दिया गया है। विदेशी भहायता पर देश की 
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लिभैरता भे निरन्तर कमी होती जा रही है । सन्‌ 967-68 में देश के आयात का 43९ भाग 
विदेशी सहायता द्वारा प्राप्त किया गया जबकि सग 975-76 में यह प्रतिशत केवल 35 रह 
गया। इसी प्रकार शुद्ध विदेशी सहायता का कुल विनियोजन मे जहुप्रात सत्‌ 967-68 मे 27% 
तक हो गया था जो चौथी योजना मे घटकर 8%, हो जाने का बनुमान हैं। भारत की विदेशी 
सहायता की कमी का सबसे बडा कारण ?7.-480 के अन्वर्गत मिलने वाली सहायता का बन्द हो 
जाना है । सन्‌ 972-73 वर्ष से 07.-480 की सहायता बिलकुल बन्द हो गयी है ।! सन्‌ 973-74 
से विदेशी सहायता मे कुछ वृद्धि हुई है! 7975-76 में बधिकृत सहायता की राशि सर्वाधिक रही 
और इस वर्ष में उपयोगित सहायता की राशि भी सदसे अधिक है | इस राशि में से 760 7 करोड 
रुपया ऋणसेवा-व्यय हुआ ! 
विदेशी ऋणसेवा-वध्यय 
विदेशों से ग्राप्त ऋणो का शोधत प्रत्येक वर्ष किश्तों में किया जाता है। इब ऋणों के 
ब्याज का शोधघन भी प्रत्येक वर्ष किया जाता है ! ये दोनो शोघन विदेशी विनिप्रय मे किये जाते 
हू और इनका भुग्रहात करने हेतु हमे या तो सोडा देना चाहिए या फिर अन्य विदेशी सहायता से 
भुगताव करना चाहिए । भारत सरकार को प्राप्त 5% से अधिक ऋणो एर 5% या इससे भी 
अधिक दर मे ब्याज देना पडता है । विकास ऋणों की यह दर काफी ऊंची है और इलके फलस्वरूप 
प्रत्येक वर्ष शोधन की जाने वाली ब्याज को राशि काफी हो जाती है ) 
तालिका 2!--भारत के विदेशी ऋणसेवा-ब्यय 
(करोड रुपयो में) 
कुल ऋण- ऋणसेवा-व्यय 





सोजना|वर्ष ऋण की किश्त ब्याज सेवा व्यय. का विदेशों 

ऋण-महायत्ता से 
प्रतिशत 

प्रथम योजना ]0 5 33 3 23 8 ]4 5 
द्वितीय योजना 552 64 2 ]9 4 60 
हूतीय योजना 3056 2370 542 6 ]2 4 
4966-67 59 7 [48 274 5 29 0 
967-68 240 7 3223 3330 29 4 
968-69 236 2 238 8 3759 4 5 
969 70 268 5 ]44 0 424 48 2 
4970-7] 289 5 360 5 4500 56 5 
97[-72 299 3 ]80 0 479 3 574 
972-73 3270 ]80 4 5074 76 2 
973-74 3994 395 9 595 8 59 6 
974-75 +4]] 0 2450 626 0 500 
4975-76 460 7 224 2 686 3 44 ] 
976-77 5074 श्वा 3 प547 560 

977-78 593 7 248 0 84] 7 लिया 


है विदेशी ऋणों के शोधन एव ब्याज की राशि सकल सहायता की राशि की 972-75 
में 77% से भो अधिक हो गयी । रुपये के अवमूल्यव से रःणसेवा-व्यय के प्रतिशत में बूद्धि हा 
गयी । सन्‌ 4967-68 के बाद से सहायता की राशि मे सन 972 73 तक कमी होती गयी जबकि 
पुराने ऋणो के व्याज एच शोघन का दाधित्व निरल्तर बढ़ता गया जिसके परिणामस्वरूप सेवा ज्यय 
का सकल्ल सहायता से प्रतिशत बडकर सन्‌ 7972-73 में 76 2 हो गया । विदेशी सहायता में 
खाद्यातों की सहायता का भाग बब घटता जा रहा है। कणसेवा व्यय मे अगले दर्यो सन [973-74 ४ 
974-75 एवं 7975-76 भे सकद् सहायता छा प्रतिशत क्रमन्न 59 6, 50 0 तथा 44 रहा 
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अभी तक भारत ने जो ऋण प्राप्त किये है, उनका ऋणपसेवा-व्यय 84-7 करोड 
रपये प्रति वर्ष हो गया है अर्थात्‌ अगले पाँच वर्षों मे जो भी विदेशी सहायता प्राप्त होगी, उसमे 
से लगभग 842 करोड रुपया ःण्सेवा-ब्यय पर खर्च करना होगा । इन वर्षों मे मिलने वाली 
सहायता व ऋणसेवा-व्यय और जुड़ने पर ऋणसेवा-व्यय की राशि और भी अधिक हो जायेगी। 
ऋणसेवा-व्यय हमारी निर्यति-आंय वा लगभग 8% से 20? भाग के बराबर होता है। ऐसी परि- 
स्थिति में हम विदेशी सहायता से उस समय तक मुक्त नही हो सकेंगे जब तक कि हमारा विदेशी 
व्यापार का भुगतान-शेप इतना अनुकूल न हो जाय कि ऋणसेवा-व्यय का उससे शोधन किया जा 
सके । ऋणसेदा-ध्यय हमारे विदेशी विनिमय के उन साधनों पर भार होता है जो हम ऐसी वस्तुओं 
के आयात पर व्यय कर सकते है जो सहायता के रूप भें हमे उपलब्ध नहीं होती है। ऋणसेवा-व्यय 
के उस भाग का और अधिक भार, जो शर्तेरहित विदेशी विनिमय के रूप में किया जाता है, हमारे 
विदेशी वितिमय के साधनों एवं समस्त अर्थ-ब्यवस्था पर पड़ता है, क्योकि इस भुगतान द्वारा जो 
क्रय-शक्ति विदेशों को प्राप्त होनी है, बह शर्तेयुक्त सहायता (जिसके बदलें में शोधत किया 
जाता है) की फ़्य-शक्ति से कही अधिक रहती है! शर्तेगुक्त विदेशी सहायता का ऋण- 
सेवा-ब्यय मुक्त विदेशी विनिमय म करने से अर्थ-व्यवस्था की विकास की गति को आघात 
पहुंचता है । 
परियोजना-ऋण 
भारत को जी विदेशी राह्मयता प्राप्त होती है, उसका अधिक अनुपात या तो किसी तिशिप्ट 
परियोजना के लिए होता है या फिर किसी विशिष्ट देश में ही उपयोग किया जा सकता है । इसका 
अर्थ यह होता है कि उपलब्ध सहायता का उपयोग किसी विशिष्ट परियोजना, जो सहायता देते 
समय निर्धारित कर दी जाती है, पर व्यय किया जा सकता है अथवा सहायता की राशि का उपयोग 
किसी विशिष्ट देश या देशों से सामग्री अथवा प्रसाधन क्रय करने के लिए उपयोग किया जा सकता 
है । जब सहायता किसी परियोजना से सम्बद्ध रहती है तो उसे प्राप्त करने के लिए सहायता देने 
वाले देश की इ८छानुसार परियोजवाओं का चयन करना पडता है जिससे अर्थव्यवस्था का समन्वित 
विकास प्राथमिकताओ के अनुरूप नही हो पाता हं । किसी देश से सम्बद्ध सहायता होने पर विकास- 
प्रसाधनों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुबूल मूल्यों पर क्रय नही किया जा सकता है और सम्बद्ध 
राष्ट्र को वे प्रसाधन देने वाले राष्ट्र द्वारा निर्धारित लागत पर क्रय. करने पडते है। इस प्रकार 
शर्तयुक्त सहायता के परिणामस्वरूप दश को विकास-प्रसाधनो के लिए 30% या इससे भी अधिक 
मूल्य देना पडता है ! प्राय यह देखा जाता है कि कोई फर्म अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल एंव 
पूँजीगत प्रसाधन, जो मूल्य रखते है, उससे बही अधिक मूल्य वहू तब निर्धारित करती है, जब 
बही प्रसाधन आदि साख पर सहायता के विरुद्ध लिये जाते है। हमारे देश बे लिए उपलब्ध सहां- 
यता का 60% से 70% भाग शर्तंयुक्त रहा है जिसके कारण हम इस सहायता का पूर्णतम 
लाभ उठाने मे समर्थ नही हो सके है। शर्तेयुक्त उपलब्ध परियोजना-सहायता का हमे वेवल 
70% लाभ ही मिलता हे क्पोवि उसका 30% भाग अधिक मूत्य के लिए उपयोग हो जाता है। 
विदेशी विनियोजको को लाभाश, बोनस आदि 
उपयुक्त भुगतानों के अतिरिक्त विदेशी विनियोजको द्वारा भारत में लगायी गयी पूँणी पर 
लाभाश, बोनस जादि का शोधन भी विदेशी विनिमय में किया जाता है। इस प्रकार विकासे- 
कार्यजमों हेतु अधिक आयात, खाद्यान्नो के आयात, रक्षा के सामान का आयात, ऋणो एवं उसके 
ब्याज का शोधन तथा विदेशी विनियोजन के लाभाश आदि के शोधन के फलस्वरूप भारत को 
प्रतिकूल विदेशी शोधन-शेप का सामना करना पडता है जिसकी पूति अभी तक विदेशी सहायता 
द्वारा की जाती रही है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे विदेशी सहायता की अनिश्चितता के वगरण 
अब इस प्रतिकूल शोधन-शेप की पूर्ति विदेशी सहायता द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता। 


आशिक प्रगति में विदेशी सहायता का योगदान | 43] 


इस परिस्थिति में पाँचवी योजना में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य रखना व्यायसमत है । पॉचवी योजना 
के अन्त तक शुद्ध विदेशी सहायता को शुल्य करने का लक्ष्य रखा गया है । 
ऋणशोधन से कठिनाई--विकसित राप्ट्रो ढरा विकासोन्पु्त राष्ट्रों को जो सहायता 
प्रदान वी जाती है, उनका प्रमुख उद्देश्य अपने पूँजीगत उत्पादन हेतु पर्याप्त विषणन-सुविधा का 
आयोजन करता है। ये देश इसीलिए शर्तेंबुक्त सहायता प्रदान करते है जिसके अन्तगंत सहायता 
अ्राप्त करने बाले शप्द्र को पूंजीगत प्रसाधन एवं कच्चा माल सहायता प्रदान करमे वाले राष्ट्र से 
ही क्रय करना पडता है। दूसरी ओर, विकसित राष्टू विकासोन्मुख राष्ट्रों मे उपभोक्ता एव 
प्रविधिक्त (2700९5७2०१) वस्तुएँ आयात करने को तैयार नही होते है जब तक कि इत बस्तुओं 
को न्यूववस मूल्य पर वे दिया जाय ! इन परिस्थित्तियों के कारण विकाम्रोन्मुख राष्ट्र अपने ऋणो 
का शोधन करने में असमर्थ रहते है और प्राय पुराने ऋणों का शोधन नये ऋणों द्वारा कर दिया 
जाता है. जिसके परिणामस्वरूप विकासोन्मुख राष्ट्रो का प्रतिकूल भुगतान-शैपष एवं विदेशी ऋण- 
दामित्व वक्ष्ता जाता है। विकासोन्मुख राष्ट्र अपने निर्यात अत्प-विकस्ित राष्ट्रों को भी बढाने मे 
समये नहीं होते हैं बयोकि अत्प-विकशित राष्ट्रों मे विकप्तित राष्ट्रों की वस्तुओं के साथ अतिस्पर्डा 
करना सम्भड सही होता है और दूसरी ओर विकासोन्मुख राष्ट्र विकसित राष्ट्रो के समान साल 
पर निर्यात प्रदान करने में समर्थ नही होते है। इसी समरया को ध्याव मे रखकर चतुर्थ योजना थे” 
दिशा-निर्देश मे मोजना आमोग ने इस व्यवस्था की ओर भक्त किया था कि इस योजना में अदप- 
विकसित राष्ट्रो को साख पर निर्यात देते के लिए अर्थ छाधतो का आयोजन फिया जाना आवश्यक हे 
९. 480 के अस्तगंत प्राप्त विदेशी सहायता 
सन्‌ 954 मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कृपि साधना की बहुतायत एवं ससार के विभिन्न 
राष्ट्रों की कृषि-उत्पादन की भावश्यकताओं को ध्यान भे रखते हुए एक विधेयक पारित किया, 
जिम्चे 887097979) 47906 [00:९]0[थ९0॥ 990 /5ञ5क्रषाएट 08९0 अथवा शाए०॥0 7दए 
480 नाम दिया गया । इस अधिनियम का उद्देश्य एक ओर अमेरिकी किसानों के अतिरिक्त उत्पादन 
की विक्षम की व्यवस्था करना था, जिससे इसके सग्रह करने की लागत को कम किया जा सके, और 
दूसरी ओर, अत्प-विकसित राष्ट्रो के जनसमुदात्र को उचित भोजन प्रदान करना था । 
आरम्भ में श.-480 के कार्यक्रम मे केवल तीत प्रकार के समझौते थे, परन्तु सन्‌ 959 
में इसमे एक और प्रकार का समझौता जोड दिया गया । ये चार प्रकार के समझौते निम्तवत्‌ हैं 
770७ ४० $--इसके अन्तर्गत विदेशी सरकारें अमेरिका के अतिरिक्त क्पि-उत्पादन को 
अपने देश की मुद्रा में क्रय कर सकती है। सपुक्त राज्य अमेरिका मे इस प्रकार प्राप्त विदेशी मुद्रा 
के लगभग 80% भाग क्रय करने वाल्ते देशों को ऋण के रूप भे दे दिया जाता है, जिसका उपयोग 
आधिक' विकास, पारस्परिक युरक्षा तशा अन्‍य इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए क्रिया जा सकता है। 
बची हुई 20% विदेशी मुद्रा का उपयोग सयुक्त राज्य अमेरिका अपने कृषि-उत्पादी के व्यापारिक 
बाजारों के बिकास, अमेरिकी व्यापारियों को ऋण देने तथा इनके विदेशी सहयोगियों को ऋण देने 
(#णाीणाएं। एश)०५४५॥) जैसे कार्यक्रमों को सहायता देने, विदेशी पत्रिकाओं (00॥॥85) का 
अनुवाद करने, सयुक्त राज्य अमेरिका की सूचता-सेवा (095) तथा अमेरिकी दृतावासों आदि के 
व्यय के लिए करता है । 
प706 )९७ ॥--इसके अस्तर्गत आकस्मिक परिस्थितियों एवं कठिताइयो में विदेशों को 
खाद्यान्न अनुदान के रूप में दिये जाते है । 
0४ ४७ पा-.इसदे अन्दगंत मजदूरी के आशिक भुगतान तथा स्वूलो म॒ दोपहर का 
साता देने के लिए खाद्यान्न प्रदाव किया जाता है। इस 7708 के अन्तर्गत निजी एक ऐेच्छिक मस्थाएँ 
(शाश्ण8 20 १००७०४४ए 48०॥८६५) विदेशों मे खाद्यान्न वितरण कर सकती है। 


4॥8 4९-.-.इपके अनुसार दीघ॑कालीन कम ब्याज-दर वाले ऋण पर खाद्यान्न विदेशों को 
बेचे जाते हैं । 
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0.-480 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करन वाले देशों में मारत को सबसे अधिक सहायता 
प्राप्त हुई है। इसके अन्तर्गत गेहूँ सर्वाधिक महत्व का अनाज है परन्तु गेहूँ के अतिरिक्त चावल, 
मबका, मिलो, कपास, सोयावीन का तेल तथा शुष्क दूध आदि की सहायता प्रदान की जाती है| 
आरम्भ में भारत का श-480 के अन्तर्गत अनाज की सहायता अधिसग्रह (8णीला 80०८) का 
निर्माण बरने के इरादे से की गयी परन्तु वास्तव में सहायतार्थ प्राप्त समस्त अनाज तुरन्त के 
उपयोग के लिए उपयोग किया गया । ?.-480 के अन्तर्गत देश को जो सहायता मिलती भा रही 
है, उसने हमारी अर्थ-व्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित किया है--अनाज की उपलब्धि पर प्रभाव 
तथा भारतीय मौद्विक व्यवस्था पर प्रभाव । 

9].-480 की सहायता के शोधन हेतु समझौता--सन्‌ 956 से 972 के मध्य भारत 
सरकार द्वारा 0.-480 के अन्तगंत सयुक्त राज्य अमेरिका से 609 लाख टन कृपि-उत्पाद, जिसमें 
मुरय रूप से गेहूँ, मोटे अनाज, चावल, कपास एवं वनस्पति ठेल सम्मिलित थे, आयात किये गये । 
इन आयातो का मूल्य 3,600 करोड रुपये था। इन आयातो का रुपया-मूल्य सगुक्त राज्य अमेरिका 
की सरकार के खाते मे रिजवे बैक, नई दित्ली मे जमा कर दिया जाता था । अमेरिकी सरकार ने 
इस जमा-राशि को भारत सरकार की गैर-विनिमयसाध्य प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया 
जिनको माँग पर शोधन करता था और जिन पर ३% प्रति वर्ष ब्याज दिया जाना था। सयुक्त 
राज्य अमेरिका द्वारा अधिकतर जमा-राशि (80 6%) को भारत सरकार को ऋण एवं अनुदान 
के रूप में प्रदान किया गया । इसके अतिरिक्त जमा-राधि का 3% भाग अमेरिकी सरकार द्वारा 
भारत में अपने उपयोगो एवं 6 4% भाग भारत-अमेरिकी सयुक्त उपकमों को ऋण (जिन्हें कूली 
ऋण कहा गया) प्रदान करने हेतु रोक लिया गया। 

श-480 के अन्तर्गत भारत सरकार को इस प्रकार जो ऋण प्राप्त हुआ, उसका शोधन 
30 से 40 वर्ष के काल मे 5% ब्याज पर करना था। ] अप्रैल, 97] के बाद ?.-480 के 
अन्तगत कोई समझौता क्ृपि-पदार्थों के आयात हेतु नहीं किया गया | 07.-480 के अन्तर्गत होने 
बाले आयातो के लिए सन्‌ 956 से 3 मार्च, 973 तक 2,243 08 करोड रुपये जमा हुए। 
इस राशि पर 34] 90 करोड रुपये ब्याज उपाजित हुआ और इस प्रकार ?7-480 के अन्तर्गत 
कुल दातव्य राशि 3 मार्च, 4973 को 2,584 98 करोड रुपये हुई । इस राशि में से अमेरिकी 
सरकार द्वारा भारत को ,422 87 करोड रुपये का ऋण और 383-05 करोड रुपये का अनुदान 
दिया गया भारत-अमेरिकी उपक्रमो को 2 84 करोड रुपये ऋण के रूप में भुगतान किये गये । 
इसके अतिरिक्त 63] 56 करोड रुपया अमेरिकी सरकार द्वारा भारत मे उपयोग हेतु रोका गया 
जिसमे से 468 48 करोड रुपया व्यय कर दिया गया। 3 मार्च, 973 को अमेरिकी सर- 
न्याएए भी; शाप, के, साफदे के, उत्णप्लर्णतए, ६9% 74, ऋत्पेड् शाप की,, फ्सर, रे, 2.3. 75 करोड रुपये 
रिजर्व चैक की विशेष प्रतिभूतियो में ओर 7] 60 करोड रुपये भारत में अमेरिकी वैक मे सावधिक 
जमा में लगे थे और शेप राशि 3 39 करोड रुपये रोक एव चालू खातो मे जमा के रूप मे थी। 

ए.-480 के ऋणों के सम्बन्ध में 43 दिसम्वर, 973 को भारत सरकार एव अमेरिकी 
सरकार के मध्य एक समझौता किया गया है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार ?[.-480 के अन्तर्गत 
प्राप्त ,54 करोड रुपये के ऋण-दाबित्व का भुगतान अमेरिकी सरकार को कर देगी। अमेरिकी 
दुतावास दूसरी ओर रिजवे वैक की प्रतिभृति मे जमा-राशि में 87 करोड रुपये (जों भारत सर* 
कार द्वारा ?7.-480 के अन्तर्गत शोधन करने से उदय हुईं है) का नकदीकरण कर लेगा। ईत 
प्रकार अमेरिकी सरकार के पास बुल रोक-राशि ,70] करोड रुपये होगी, जिसमे से ,664 करोड 
रुपये भारत सरकार को अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा जिसका व्यय पाँचवी योजना के 

अन्तर्गत समझौते द्वारा स्वीकृत परियोजनाओ पर व्यय किया जायेगा । 
गर-0[.-480 ऋण 
भारत सरकार एवं निजी साहसियो को सन्‌ 954 से 96] के काल मे अमेरिका से 
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- ए88॥0 तथा उसकी पूर्वाधिकारी (224९८९5४०7) सस्था एए (0०ए४०राथा ॥.007 मयाव) 
के अन्तर्गत विकास़-कार्यक्रमों के लिए डॉलर-ऋण पाप्त हुए जिनका भुगवान रुपये मे किया जाना 
था । यह गैर-ए-480 ऋण 209 करोड रुपये या ! वर्तमान समझौते के भच्चर्यद भारत सरकार 
इस ऋण का शोघन करेगी और अमेरिकी दूतावास गैर-ए 480 ऋण का शोधन करने के फल" 
स्वरूप जमा 472 करोड़ रुपये की रिजवे बेक को प्रतिभूतियों का नकदीकरण कर लेगा। इस 
प्रकार अमेरिकी सरकार के पास कुल नकद राशि 68! करोड रुपया होगी । इसके अतिरिक्त 
अमेरिकी सरकार !5 करोड़ रुपये को भी अपने अधिकार भें रोकेगी, जो भारत में अमेरिकी 
व्यापार एवं निजी सम्पत्तियों को दिये गये ऋणो का प्रतिनिधित्व करता है। ?१.-480 के अन्तर्गत 
ऋणशोधन के पश्चात बची हुई राशि (,70--,664) को भी अमेरिकी सरकार रोकेगी [इस 
प्रकार अमेरिकी सरक्यर के पास 833 करोड हप्ये (68-+]5--37) की राशि रहेगी जो 
भारत सरकार के सावंजनिक लेखे में व्याज-रहित जमा के रूप मे रहेगी | इस राशि में से 50 करोड 
रुपया आगे के दस वर्षो मे डॉलर मे बदला जायेगा जिसके द्वारा अमेरिकी सरकार के कार्यक्रमों हेतु 
बित्तीय शाघन अदान किये जायेंगे, १9 5 करोड स्यया नेपाल को तोन वर्षो /मैं संहायतार्भ दिया 
जायेगा, [9 45 करौड रुपये का उपयोग अगले पाँच ब्धों मे अमेरिका हारा/भारुत में वस्तुओ एव 
सेवाओं के लिए तथा 77 8 करोड रुपये के व्यापारिक ध्यवहारों का 25%/ भाग भुगतान करने 
हेतु उपयोग किया जायेगा । अमेरिकी दूतावास शेष रोकी गयी राशि का इपयोग दूतावास के व्ययों, 
सैज्ञानिक एवं सास्कृृतिक आदान-प्रदान तथा भाडा एवं ब्रन्दरगाह-व्यय, जो अमेरिकी सस्थाओ द्वारा 
पदार्थों के यातायात पर दान के रूप मे दिये जाते है, के लिए उपयोग करेगा । इस समझौते के 
अन्तर्गत अमेरिकों सरकार भारत से सामान्य भायात के अतिरिक्त 77 8 करोड रपये के मूल्य का 
विशेष आयात पाँच वर्ष मे करेगी जिसके 25% भाग (9 45 करोड़ रुपये) का भुगतान अमेरिकी 
सरकार की रुपये मे रोकी गयी राशि मे से ओर शेष $8 35 करोड रुपया भोरत को विदेशी 
विनिमय (डॉलर) के रूप में प्राप्त होगा । इस प्रकार भारत विदेशी विनिमय अधिक अजित कर 
सकेगा । 

इस समझौते के फलस्वरूप भारत सरकार भविष्य मे दातव्य होने वाले ब्याज की राशि 

(60 करोड रुपया प्रति वर्ष) से भुक्त हो गयी है। समझौता न होने पर ।.-480 के अन्तिम ऋण 
का भुगतान सन्‌ 2042 तक हो पाता और जब तक अमेरिकी सरकार की रुपये मे जमा-राशि 
3,000 करोड रुपये तक पहुँच जाती जिसका उपयोग अमेरिकी सरकार सामान्य परिस्थिति मे दीर्घ- 
काल मे भी नही कर पात्ती क्योकि अमेरिकी सरकार का भारत में व्यय भविष्य मे केवल ब्याज की 
राशि भे पूरा हो जाता और ऋण की मूल राशि का दी्घवाल तक भुगतान नही हो पाता । भपरेरिकी 
सरकार द्वारा ,644 करोड रुपये को अनुदान मे परिवर्तित करने से भारत सरकार बहुत बडे 
वित्तीय दायित्व से मुक्त हो गयी है। समझोते भे 389 करोड़ रुपये के अमेरिकी तरल साधनों को 
0 वर्ष तक वर्तमान विनिमय-दर पर बनाये रखा जायेगा और इसमे प्रति वर्ष 8% राशि पर 

बह आपोजन लागू भही होगा । इस प्रकार अगेरिकी सरकार को 389 करोड रुपये (500 मिलियन 
डॉलर) का मूल्य वर्तमात विनिमय-दर पर बताये रखने का आश्वासत हो गया है । यदि इस वर्ष के 

अत्दर रुपये की विनिमय-दर में अधिमूल्यन होता है तो नयी विनिमय-दर उक्त राशि पर लागू नहीं 

होगी । इस राशि मे प्रति वर्ष 70%, कम करके शेष पर वर्तमान विनिभय-दर लागू रहेगी । 

समझौते के अन्तर्गेत भारत सरकार को समस्त ऋण की राशि का भुगतान करना है और 

फिर उसमें से 7,664 करोड रुपये का अनुदान भारत सरकार को पाँचवी योजना की विकास- 
गोजनाओ हेदु प्रदान किया जाना है | इसका अये यह होगा कि भारत सरकार को पहले ऋणों के 

भुगतात एव प्रतिभूतियों के शुगतान हेतु मुद्रा की पूर्ति बढानी होगी (नयी मुद्दा छाप कर) और यही 

मुद्रा बिकास-परियोजनाओ हेतु अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है । इस प्रकार तीसरे पक्ष के माध्यग 

से ,664 करोड़ रुपये का होवाधे-प्रवन्धत होगा जो मुद्रा-स्फीति एव मूल्य-स्तर की दर्तेमव स्थिति 
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विशेषज्ञों को सान्त्रिकताओ के रास्वन्घ में सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान नही करते है जिसके परिणामस्वरूप 
तान्निक सहयोग समाप्त होने पर कारखानो मे तोड-फोड अधिक होती है । इसके अतिरिक्त विदेशी 
तान्त्रिक विशेेषज्ञो को भारतीय तान्त्रिक विशेषज्ञों की तुलना मे सात से चौदह गुना अधिक यारि- 
श्रमिक दिया जाता है जिससे भारतीय विशेषज्ञों मे असन्तोष उत्नन्न होता है। कभी-कभी विदेशी 
विशेषज्ञों को समझौतो के अन्तर्गत बुदाना आवश्यक हो जाता है जबकि उनके द्वारा किये गये कार्यो 
को भारतीय विशेषज्ञ सम्पन्न कर सकते है । 
विदशी सहयोग के द्वारा देश मे एकाधिकारों की स्थापना एवं आथिक शक्ति के केन्द्रीकरण 
को भी घोगदान सिलता है । भारतीय पूँजीपति को विदेशी सहयोग प्राप्त करते पर सरकार से कच्चे 
माल, आयात, साख-विपणन आदि के सम्बन्ध में सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं । इन सुविधाओं 
का लाभ उठाकर भारतीय पूँजीपति एकाधिकार भ्राप्त करने मे सभर्थ हो जाता है । 
विदेशों सहयोग के उपर्युक्त दोषो को ध्यान मे रखेकर यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि इनके द्वारा देश के औद्योगिक एवं तान्निक विकास में योगदान नही प्राप्त हुआ है । हद सहयोगों 
ने शारतीय अर्थव्यवस्था को मुदृठ औद्योगिक आधार प्रदान करने मे पर्याप्त सहायता प्रदान की है । 
भारत से बहुराष्ट्रीय निगम 
बहुराष्ट्रीय निगम ()ॉ७॥ ४0०74 (:७एण४ा०॥) उन उपक्रमो को कहते है जो दा 
या दो से अधिक राष्ट्रों मे वारखाने, खाने, विक्य-कार्यालय एवं इसी प्रकार की सम्पत्तियों पर 
नियन्त्रण रखते है । बहुराप्ट्रीय निम 750 बिलियन डॉलर से भी अधिक वारपिक उत्पादन करते 
है और इतका प्रत्यक्ष विभियोजन 300 बिजियन डॉलर है। भारत मे वहुराष्ट्रीय निगम दो प्रकार 
से अपले व्यापार का सचालन करते है--(भ) भारत मे शाखाएँ स्थापित करके, (व) विदेशी कम्प- 
सियो की भारतीय सहायक फरम्पनियाँ स्थापित करके । 
973-74 वर्ष में बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा भारत भे 540 शाखाएँ सचालित थी। ये 
शास्ताएँ 34 बिदेशों मे स्थापित बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा स्पापित की गयी थी। 3] मार्च, 977 
को बहुराष्ट्रीय निगमो की भारत भे 482 शाख्राएँ थी । इनमे से 39 शाल्षाएँ प्लिटेन मे स्थापित 
निगमों की थी। 973-74 के अन्त मे इन सभी शाखाओं की कुल सम्पत्तियाँ ,790 करोड रुपये 
की थी ) इन शाखाओं मे से 63 वाणिज्य, 5 क्रपि एवं सहायक क्षेत्र, 87 व्यापारिक सेवाओं 
तथा 82 प्रविधिकरण एवं निर्माणों से सम्बन्धित थी [ 
973-74 भे भारत में विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों की सल्‍या 88 थो जो 
3। मां, !976 को घटकर 7] हो गयी । इनमे से ! 3 ! कम्पनियां ब्रिटेन की कम्पतियों की सहायक 
कम्पनियाँ थी। 973-74 के अन्त से इन सहायक कम्पनियों की कुल सम्पत्तियाँ ,363 7 करोड़ 
झुपये थी ) इन सहायक कम्पनियों में से 37 कम्पत्ियाँ प्रिधिकरण एवं मिर्माणी क्षेत्र मे थी और 
इनकी कुल सम्पत्तियाँ !,255 करोड रुपये थी । 70 सहायक कम्पतियों का 973-74 से जाभ 
95 करोड़ रुपया था जो इनकी सम्पतियो एवं विकय का क्रमश ]4 3९% एवं 9 3९% था। इत 
कम्पनियों द्वारा औसतन अपने विक्रम का लगभग 5% भाग निर्यात किया गया। इन कम्पर्तियों पर 
निर्यात अनिवार्पता स्कीम लागू होती है परन्तु इन्होने अपने निर्यात-दायित्व को पूरा नही किया है । 
भारत सरकार हारा ऐसी व्यापारिक इकाइयो के आयात में कटौसी कर दी गयी है जो अपने उत्पा- 
दल का 54 से कम भाग निर्यात करती हैं। 
विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अन्तगंत विदेशी कम्पनियों की समस्त शायाओं 
एवं ऐस्ती समस्त भारतीय कम्पनियों को, जिनसे विदेशी हित 40१, या इससे अधिव है, भारत में 
जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक से स्वीकृति लेना आवश्यक है। जनवरी, 974 को रिजवे बैक 
ने निर्देश दिया कि विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को आरतोय कम्पनियों से बदतना होगा । ऐसी 
विदेशी शाखाएँं एवं सहायक करम्पनियाँ जो जटिल मिर्माणी कार्य (जिसके तकक्‍नोकी ज्ञान का 
विकास भारत में नही हुआ है) मे लगी हैं, उदमे मारतीय सहमामिता समता पूँजी 26% मे कम 
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नहीं हागी । जा कम्पनियाँ व्यापार एवं निर्माणी वार्य में लगी हैं उनमे विदेशी सहभागिता 40%, 
तर कम बरनी होगी । 

दश वी नयी औद्योगिक नीति में उपर्युक्त निर्देशों में बाई परिवर्तन नहीं क्या गया है। जिन 
क्षेत्रा मे विदेशी तकनीकी जान की आवश्यवता नहीं है उनमे वर्तमान विदेशी सहयोग का नवीनी- 
परण मही बिया जाथगा | सरकार द्वारा ऐसी सूची वा निगंमत किया जायेगा जिसमे उन उद्योगों 
के उदाहरण दिये जायेंगे जिनमे विदेशों सहयोग वी आवश्यकता नहीं रामझी जा रही है। केवल 
शत-प्रतिशत निर्मात-जन्य वम्पनियों को ही पूर्णस्पेण विदेशी स्वामित्य वी बम्पनियों वी स्थापना 
करने दी जायेगी । 
पाँचवी योजना में बिदेशी सहायता 

पॉचवी पचबर्षीय योजना में सन्‌ !978-79 तवा दश को आत्म-निर्भर बनाने वा लक्ष्य 
रसा गया है। सन्‌ 978-79 तब पिदेशी सहायता की आवश्यवता वो ऋणसेबा-व्यय भी राशि 
तब' घटाने का लक्ष्य निर्धारित क्ग्रा गया है। इसका अर्थ यह है कि सन्‌ 978-79 के अन्त तब 
दश वो उस योग्य बन जाना है वि' वह अपने निर्वाह सम्बन्धी आयात (]क्षाा/शाक्षा०० [घरए08) 
बा शोधन नियात से करने में सफल हा सके । हमारे कुल आयात या लगभग 80% भाग निर्वाह- 
राम्बन्धी आयात होता है । निवाह सम्बन्धी आयात में बमी बरने वः लिए लोहा एवं इस्पात, अलीह 
धातुओं रासायनिक खाद, अशावित सनिज तेल, सनिज तेल वे उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुओं एव 
आधारभूत रसाग्रतों वे उद्योगो की उत्पादन-क्षमता का पूर्ण तम उपयोग करने तथा उत्पादन-क्षमता 
में वृद्धि करने बी आवश्यक्ता श्री । इसवे साथ ही खाद्यात्रा में आत्म-तिर्भरता प्राप्त करने तथा 
कपास एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि करने वी भी आवश्यकता थी । 

पाँचवी योजनाकाल मे 9,052 बरोड रुपये थी विदेशी सहायता (सबल) प्राप्त होने वा 
अनुमान लगाया गया जबकि योजना की प्रस्तावित रूपरेसा में 4,008 बरोड श्पयो की विदेशी 
सहाग्रता अनुमानित थी। 9,052 करोड रुपये के अतिरिक्त 5 करोड रुपया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
काप और 45 कराड़ रपया वैकों वी पूंजी वे रुप मे प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। इन 
राशियों के साथ हो 2,722 कराड रुपये वा विदेशी विनिमय निर्यात से प्राप्त होने का अनुमाव 
सागाया गया । इस प्रकार पाँचवी योजना मे 33,742 करोड रुपये वे विदेशी विनिमय वा अर्थ 
प्यबस्था भे आगमन होने था अनुमान लगाया गया | दूसरी ओर, 28,524 करोड झुपये आग्रात 
पर ,80 कराड रुपये विदेशी ऋण पर व्याज, 2,465 बरोड रुपये विदेशी कणों की वापसी 
हेतु, 257 करोड रुपये विनियोजन पर 20 करोड रपये निजी पूँजी, [74 बरोड रुपये तरकारी 
पूँजी, 494 करोड रुपये बिदेशों को राहायता, 34 करोड रुपये मागस्थ भुगतान के कारण विदेशी 
विनिमण या अर्थ-व्यवस्था वे बाहर प्रदाह हाने वा अदुगाल ऊूणाया गया ही 

पांचवी योजना वे प्रथम तीन वर्षा में अर्यात्‌ ।974-75, 975-76 एबं )976ल7 मे 
त्रमण ,3]4 3, 840 5 तथा 598 9 करोड़ रपये वी विदेशी सहायता प्राप्त हुई जो चौथी 
याजनायाल के विदेशी सहायता वे वापिवा जौसत वे दुगुने से भी अधिक था। 974</, 
]975 76 एवं 976-77 का ऋणसेवा व्यय कमण 626 0, 686 9, तथा 7547 करोड़ 
रुपया था जो उपलब्ध विदेशी सहायता का 50% से कम था। इस प्रयार पाँचवी योजना वे अन्त 
तक विदेशी सहायता का ऋणमसेवा व्यय ये वरावर तक घटाने वे लक्ष्य वी पूर्ति होने की कम 
सम्भावना है । परन्तु 976-77 वर्ष में हमारा विदेशी व्यापार वा शेष 68 बरोड रपये अमुर्दूल 
हो गया और एस वर्ष हमारे भुगतान शेप दी अनुकूल राशि में जाशा मे अधिक वृद्धि हुईं है। इस 
परिस्थिति ये जारी रहने पर हमारी विदेशी सहायता की आवश्यकता से कमी होने वी पूरी 
सम्भायना है । कु 

छूटी योजना म 5 00 कराड रुपय के विदशी ससाधनों के प्राप्त होन का अनुमात तगाया 

पा है जिसमे ],200 करोड़ रपये के विदणी मुद्रा-भण्डार वा उपयोग भी सम्मिलित रहेगा । 
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श्रम उत्पादन का एक ऐसा घटक है जिसका उपयोग मे करने पर भी उसकी निर्वाह-लागत 
में कोई घिशेष अन्तर गही आता है । दूसरे शब्दों मे यह भी कह सकते है कि श्रम का, उपयोग 
एवं उत्पादन दोनो का घटक होते वे कारण उत्पादक उपयोग न होने पर भी उपयोग का घटक 
बना रहता है। श्रम उपभोग का एक स्थायी घटक होता है जबकि वह उत्पादन में त्मी उपयोगी 
होता है जब उसको उत्पादक रोजगार में लगाया जाये। श्रम को उत्पादक रोजगार में लगाकर 
उत्पादन को बढाना तभी सम्भव हो सकता है, जब थम का उत्पादक उपयोग करने के लिए 
उत्पादन के अन्य सहायक घटक--पूँजी, तान्तिक ज्ञान प्राकृतिक साधन आदि--उपल्ब्ध हो तथा 
श्रम का व्यवस्थित एवं संगठित रूप में उपयोग किया जाय । 

किसी देश की आधिक प्रगति पर श्रम-शक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । श्रम-शक्ति का 
परिमाण देश की जनसख्या में होने वाले परिवर्तनो पर निर्भर रहता है। जनसख्या के परिमाण मे 
होने बाले परिवतंनों में अर्थ-व्यवस्था पर दो प्रमुख प्रभाव पडते है--एक ओर, बढी हुई जनसख्या 
के उपयोग की आवश्यकताओ की वृद्धि, ओर दूसरी ओर, जनसख्या-वृद्धि द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त 
श्रम द्वारा उत्पादन भे होने वाली वृद्धि | यदि उत्पादत की अतिरिक्त बृद्धि अतिरिक्त उपयोग से 
अधिक होती है तो अर्थ व्यवस्था में विफास-पूँती का निर्माण होता है और इसकी विपरीत स्थिति 
में सप्ताज को अपनी सचित पूंजी का उपयोग यढी हुई शतसस्या के निर्वाह के लिए करना पडता 
है। इस प्रकार अतिरिक्त जनसख्या द्वारा अतिरिक्त उपभोग किया जाना निश्चित होता है परल्तु 
इस प्रकार भ्रतिरिक्त जनसरया द्वारा अतिरिक्त उत्पादन पर्याप्त मात्रा में करता सन्देहंजनक हो 
सकता है | जब किसी राष्ट्र में उत्पादन के अन्य घटको की तुलना भें श्रम का बाहुलय होता है 
तो जनेसख्या-बृद्धि द्वारा अतिरिक्त उत्पादन तो नहीं हो पावा परन्तु उपभोग की आवश्यकताओं में 
वृद्धि हो जानी है जिससे देश की आन्तरिक बचत, वितियोजन, पूँजी-निर्माण एवं आर्थिक प्रगति 
सभी का स्तर कम हो जाता है । 

अल्प-विकसित राप्ट्रो की जनसस्या 

अल्प-विकसित राष्ट्रो मे जनसख्या की वृद्धि आधिक प्रगति में बाधाएँ उपस्थित करती है 
क्योकि एक ओर ससार की जनसल्या का वितरण अत्प-विकसित राप्ट्रो के प्रतिकूल है और दूसरी 
ओर बढती हुई जनसख्या का उत्पादक उपयोग करने के लिए इन राष्ट्रों मे उत्पादन के सहायक 
घटक उपलब्ध नहीं होते है । 

उत्पादन के अन्य घटकों से भूमि एवं प्राकृतिक साधन प्रायः सभी राष्ट्रो मे स्थिर होते है 
ओर इनके उपयोग एवं शोषण मे ही हेर-फेर करना सम्भव होता है। इन साधनों की पृत्ति में वृद्धि 
करना सम्भव नहों होता है। उत्पादन का एक ओर अन्य महत्वपूर्ण घटक पूंजी होता है जिसकी 
पूर्ति भें कमी या वृद्धि करता सम्भव होता है क्योकि यह मनुप्यकृत साथन होता है। यदि पूंजी के 
परिमाण मे यृद्धि करना सम्भव हो सके तो बढती हुई श्रम-शक्ति का उत्पादक उपयोग किया जा 
सकता है और प्राकृतिक साधवो एवं भूमि द्वारा छो विकास-सीमाएं बॉव दी जाती है, उनका 
विस्तार किया जा सबता है। इसी प्रकार जनसरया की वृद्धि के साथ यदि पूंजी-निर्माण मे वृद्धि को 
जा सके तो बढती हुई जनसस्या अधिरु विवास के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है परन्तु अत्य- 
विकसित राष्ट्रो मे जनसख्या की वृद्धि से पूँजी-निर्माण से बायाएँ उपस्थित होती है।... 
जनसल्या-बितरण अत्प-विकसित राष्ट्रो के लिए अतिकूल 


समार को जब्सस्या का वितरण अग्रवन्‌ अत्प-विवसित राप्ट्री के प्रतिकूल है: 
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(अ) सस्तार की जनसस्या का अधिकतर भाग विकसोन्मुख क्षेत्रों मे केन्द्रित है। विश्व 
बैक द्वारा सग्रहीत आँकडो के अनुसार सन्‌ 975 वर्ष के मध्य मे ससार की कुल जनसरया 389 2 
करोड थी जिसमे लगभग 70 करोड जनसरबा विक्सित राष्ट्रो मे थी और शेष विकासोन्मुख राष्ट्रों 
की निवासी थी । इस प्रकार ससार की कुल जनसस्या का लगभग 8% भाग विकासोन्मुख राष्ट्रों 
मे केन्द्रित था । विकासोस्मुस राष्ट्रों मं प्रति व्यक्ति उच्च आय (500 डॉलर से अधिक) वाले राष्ट्रों 
में 7 करोड, मध्यम प्रति व्यक्ति आय (200 डॉलर से 500 डॉलर) राष्ट्रो मे 8 करोड, 
निम्न आय (200 डॉलर से कम) वाले राप्ट्री मे 483 करोड लोग रहते थे। 200 डॉलर से बम 
प्रति व्यक्ति आय वाले राप्ट्रो म समार को कुल जनसरया के लगभग 29%, लोग निवास करते 
है । यह लोग निर्धनतम वर्ग कह जा सकते है। अल्प-विकसित राप्ट्रो मे जनसख्या का घनत्व भी 
अधिक है। सन्‌ 956 म॑ ससार वी जनसख्या का औसत घनत्व 98 प्रति वर्ग किलोमीटर 
था । अत्प-विक्सित राष्ट्रों म यह औसत 300 से अधिक था। जापान, स्विटजरलैण्ड एवं इटली 
ऐसे विकसित राष्ट्र हे जिनम जनसरया का घनत्व अधिक है। सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एव 
रूस जैसे विकसित राष्ट्रा मे जवसरया का घनत्व कम है । क्वाजील, गोल्ड कोस्ट और बर्मा को छोड- 
कर सभी अल्प विकसित राष्ट्र घदी जनसस्या वाले है। अल्प विकसित राष्ट्रो मे भूमि-क्षण का 
अनुपात कम एबं पूँजी की न्यूनता के कारण जनसस्या का दवाव अधिक है । 

(आ) अत्प-विकमित रप्ट्रो की जनसख्या की सरचना इस प्रकार की है कि जनसख्या का 
बडा अनुपात उत्पादन वृद्धि मे सहायक नही होता है । इन राप्ट्रो मे !5 से 60 वर्ष की आयुन्वर्गं 
का कुल जनसरया से अनुपात कम होता है। इस आयु-वर्ग द्वारा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान 
दिया जाता है | इसके अतिरिक्त, जा दो आश्रु-वर्ग होते है अर्थात्‌ 5 वर्ष से कम और 60 वर्ष से 
अधिक, उपभोग तो सामान्य परिमाण सम व्रत हैं परन्तु उत्पादन करने में असमर्थ होते है। दूसरी 
ओर विकमित राष्ट्रों भे उत्पादव आयु-वर्ग का अनुपात अधिक होता है जिससे इस घर्ग पर आधितों 
का भार कम होता है और परिवारों वी बचत अधिक रहती है। 

निम्नाकित तालिका से ससार के प्रमुख क्षेत्रों की जनमरया वी आयु सरचता की जान- 
कारी प्राप्त होती है 


तालिका 22--ससार के प्रमुख क्षेत्रों मे जनसण्या की आयु-संरचनार 











5 बं से कम आयु-. 5 वर्ष से 64 बर्ष के. 64 बर्ष से अधिक 





क्षेत्र वर्ग के कुल जनसस्या आयु-वर्ग का कुल आधु-वर्ण का कुल 

से प्रतिशत जनसख्या से प्रतिशत जनसस्या से प्रतिशत 
दक्षिणी एशिया 40 57 ञ 
लैटिन अभेरिका 4] 56 3 
अफ्रीका +2 54 4 
उत्तरी अमेरिका 37 53 6 
यूरोप, 26. ६3, .] 
झ्स 3] 64 5 


उक्त तालिका (22) से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप महाद्वीप में, जहाँ विकसित राष्ट्रो 
की सस्या सर्वाधिक है, जनुत्पादक आयु-वग (5 वर्ष से कम) क। प्रतिशत केवल 26 है जबकि रूस 
और उत्तरी अमेरिका में यह प्रतिशत 3 है । इन विकसित देशों भे उत्पादक आयु वर्ग अत्प-विकसित 
क्षेत्रा की तुलना मे 6", से !0" , तक अधिक है । विकसित राष्ट्रो में जनसाधारण का स्वाहा 
सामान्यत अच्छा रहने के कारण 65 वर्ष के पश्चात भी लोग उत्पादन मे योगदान देते रहते हैं। 
दूसरी ओर अल्प-विकसित राष्ट्रा मे लगभग आधी जनसख्या उत्पादक जनसख्या पर आश्रित रहती 
हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पाददः जनसरया वी बचत का स्तर न्यून रहता है जो पूंजी-निर्माण में 
बाधक हाता है । 

भविष्य बे! 30 वर्षों म विभिन्न दशा म ससार के पिछड राष्ट्रो की जनसख्या म अधिक बृद्धि 
हान का अनुमान है और इस बढी हुई जनसरया से 5 दर्ष से कम आयु वाले शिशुओं का आधिवय 
रहेगा। सनू 973 वर्ष में सन्‍्तानोत्पक्ति वाली आयु की स्थ्ियों बी सल्या 59 2 करोड थी जितने 
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से 5%, एशिया, 3% अफ्रीका और % लैंडिन अमेरिका में थी। सन्तानोत्यत्ति-उ्वंस्‍कता 
में तेजी से कमी होने पर भी इस स्त्रियों का प्रतिशत उपर्युक्त तीनो प्रदेशों मे 75% [सन्‌ 973 
में) से बदकर सम्‌ 2000 भे 84% हो जायेगा जबकि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में इन स्त्रियों 
का प्रतिशत सन्‌ 2000 त्तक घटने का अनुमान डै। इस प्रकार एशिया, अफ्ोफा एवं लैंटिन अमेरिकी 
राष्ट्रों मे जनसख्या की सरचना विकसित राष्ट्री की तुलना म॒ दीर्घकाल तक प्रतिकूल बन रहने का 
अनुगान है। सन्तानोत्मत्ति-उवंरकता में तीव्र गति स कमी होने पर भी सन्‌ 2000 तक सन्‌ 970 
की तुलना में 6 से !! वर्ष के बच्चों की सस्या मे एशिया मे 604% अफ्रीका में 92 30% जौर 
वक्षिण अमेरिका में 69% की दृद्धि होने का अनुमान हैं, जबकि यूरोप मे यह वृद्धि शून्य और उत्तरी 
अमेरिका में 7 4%, कम हों जाने का अनुमान हैं। इसी प्रकार !2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों 
की सख्या मे सन ]970 को तुलना भे सन्‌ 2000 में एशिया मे 65 5%, अफ्रीका मे [3 6% 
और दक्षिण अमेरिका में 88 8% की वृद्धि हो जायेगी जबकि यूरोप मे यह वृद्धि 63% और 
उत्तरी अमेरिका मे 7 20, की कमी होने का अनुमान है। यह तथ्य विश्व बैक के ! 28 सदस्य-देशों 
पर भ्राधारित है। इन तथ्यों से यह स्पण्ट है कि अल्प-विकसित राप्ट्रो म अनुत्पादक जमसरया में 
तैजी से वृद्धि हाने के कारण विकास की गति मन्द ही रहेगी । 
तालिका 23--जनसख्या को औसत वाधिक वृद्धिदर (सन्‌ 960-70)६ 


देश वापिक औसत वृद्धि-दर (प्रतिशत) 





चीन (मेनलैण्ड) 20 
भारत 

ह्स 

पयुक्त राज्य अमेरिका 
पाकिस्तान 
इण्डोनेशिया 

जापात 

ब्राजील 

पश्चिम जमती 

ब्रिटेन 

फ्रान्स 

मैविसिको 

टर्की 

स्पेन 

पोलेण्ड 
सयुक्त अरब गणराज्य 
ईरान 

बगी 

कनाडा 
यूग्रोस्लाविया 
दक्षिण अफ्रीका 
आस्ट्रेलिया 

श्रीलका 

मलयेशिया 

हूगरी 

बेल्जियम 

ईराक 

स्वीडन 

आस्ट्रिया 
स्विटजरलेण्ड 


अ+ ० 
५ 


०७5७५०४० ७ ७४७ ५७ »५ ००३७ (१ ७ “- “+ ७ ७ »+ ० ++ ७ ». | ।> * 


छत. ० "| (५ ०५ ७ +5 + ८७ ०-० ०० ०० ० ७. ० +६> ० ४ ० ०८०४०७०७०- ७० 





जफ्शल्ट काबे 082थक्फलात 7 ४ के, सक्छाट्थाण, कद्घाता 4975, 


440 | भारत में आथिक मियाजन 


उक्त तालिका (23) में स्पप्ट है कि अल्प विकसित एवं विकासशील राप्ट्री म जनसख्या की 
यूद्धि की दर विवमित राष्ट्रो की तुलना से दुगुनी से भी अधिक है । 

(६) ससार की जनसख्या म तीक् गति से वृद्धि हो रही है परन्तु इस वृद्धि का बड़ा भाग 
अत्प विकसित राष्ट्रों म केन्द्रित रहता हे । यह सम्भावना की जाती है कि निकट भविष्य म॑ यह 
प्रवृत्ति जारी रहेगी और जनसख्या के घनत्व मे विकसित एवं अल्प-विकसित राषप्ट्रो मे अन्तर बढ़ता 
जायेगा । विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित यूचनाओं के अनुसार विभिन देशों में जनसख्या की वृद्धि की 
दर तालिका (23) भे दर्शायी गयी है। 

(ई) अल्प विकसित राष्ट्रो को जनसरया में उत्पादन-सम्बन्धी ग्रुणो की न्यूनवा पायी जाती 
है। इन राष्ट्रो की श्रम शक्ति का बहुत वडा भाग अकुशल श्रम के वर्ग मे आता है जिसकी उत्ताद- 
कता कम होने के कारण श्रम का राष्ट्रीय आय मं योगदान कम रहता है जो आधथिक प्रगति की 
दर म पृद्धि करने में बाधक होता है | नीचे दी गयी तालिका मे ससार के प्रमुख राष्ट्रों की श्रम- 
शक्ति का व्यावसायिक वितरण दिया गया है 

तालिका 24--अ्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण 











(प्रतिशत मे) 

अद्ध- सफेद- उच्च-स्तरीय 

अडशज कुशल. 3... पोध श्रम कुशलता 
कनाडा ॥7 284 28 8 ]2 8 8 3 
संयुक्त राज्य अमेरिका 6 30 8 3]4 3 0 87 
ब्रिटन 3.8 308 39:35 577. ]2 7 
जर्मनी 43 5 254 38 5 ]] 9 407 
चेकोस्लोवे किया 2.3 ड्ब्ब 320 66 57 
इटली 279 2955 354 7 70 64 
जापान 24 2 24 9 297 ]2 8 84 
दक्षिण अफ्रीका 30 2 28 9 306 5 48 
आस्ट्रेलिया 97 24 7 38:3 [47 5 6 
भारत 72 9 झट ]4 5 7 27 
ब्राजील 59 9 2] 9 ]4 6 39 प्4 


फन--....बन्‍ब.न्‍...न्‍नन्‍ब.न्‍न्‍न...-_ 


उक्त तालिका के अध्ययन से विदित होता है कि विकसित राष्ट्रों मे कुशल एवं उच्च स्तरीय 
कुशलता प्राप्त थम-शक्ति का प्रतिशत अधिक है । विकसित राष्ट्रों मे अकुशल श्रमिको (जिनमे 
कृपक एवं मछुए सम्मिलित है) का प्रतिशत 0 स भी कम है । भारत मे अकुशल श्रमिकों का कुल 
श्रम-शक्ति मे प्रतिशत सर्वाधिक है । यही स्थिति अन्य अल्प विकसित राष्ट्रा की भी है | भर्द्ध-कुशन 
श्रम (जिसमे विक्रय, सेवा एवं अन्य कई वर्गों के श्रमिक सम्मिलित है) कुल श्रम शक्ति का लगभग 
25% सभी देशो में है। भारत मे अद्धं कुशल श्रमिकों की सख्या अन्य नेशों की तुलना मे अत्यन्त 
कम है। सफेदपोश श्रप्त मे लिपिक-वर्ष एवं स्कूल-अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है। इसका 
प्रतिशत लगभग सभी विकसित राष्ट्रों मे ऊंचा है। भारत में इस श्रमिक-बर्ग का प्रतिशत केवल ! 7 
होते हुए शिक्षित बेरोजगारी की समस्या इतनी गम्भीर है। इस वेरोजगारी का प्रमुख कारण यही 
प्रतीत्त हाता है हि भारत में औद्योगिक विकास के लिए उपरिव्यय सुविधाओ का पर्याप्त विस्तार 
नहीं किया गया है । 
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उन सभी राष्ट्रो को, जो एक-तिहाई से अधिक श्रम-शक्ति को कृषि पर लगाये हुए है, अल्प- 
पविकसित समझा जा सकता है। जिन अल्प विकसित राष्ट्रो मे विकास का प्रारम्भ हो गया है, ऋपि- 
क्षेत्र से जनसख्या औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों के लिए स्थानान्तरित होती जा रही है । इस स्थाना- 
न्तरण मे नवीन जनशक्ति का ही अधिक भाग सम्मिलित रहता है वयोकि सबीन भम-शक्ति का अब 
कम भाग कृपि-क्षेत्र में जाता है। प्राय श्रम की उत्पादकता औद्योगिक एव सेवा क्षेत्र से कृपि-क्षेत्र मे 
कम होती है। यही कारण है कि जिन देशों मे श्रम-शक्ति का अधिक भाग कृषिजक्षेत्र मे लगा है, 
राष्ट्रीय आप की वृद्धि की दर कम रहती है । 

जनसंख्या-वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति 

जनसख्या की वृद्धि आथिक प्रगति मे उसी समय सहायक हो सकती है जब इस अतिरिक्त 
जनसख्या द्वारा जो अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है, वह इसके द्वारा किये भये अतिरिक्त उपभोग 
मे अधिक हो | इस प्रकार अतिरिक्त जनसस्या के उत्पादक उपयोग द्वारा ही आथिक प्रगति में सहा- 
यता प्राप्त हो राकती हैं । अतिरिक्त जनसख्या का उत्पादक उपयोग देश में उपलब्ध प्रति श्रमिक 
उत्पादक प्रसाघनो, तान्तविकताओ की कुशलता, जनसख्या की ग्रुणात्मक सरचना तथा श्रमिक-वर्ग के 
परिमाण पर निर्भर रहता है । अल्प-विकसित राष्ट्रो मे प्रति व्यक्ति पूँजीगत प्रसाधनो की न्यूनतम 
उपलब्धि श्रम की कम उत्पादकता का कारण एव प्रभाव दोनो होती है । पुन. उत्पादित साधनो की 
अपर्याप्तता के कारण श्रम की उत्पादकता एव प्रत्ति व्यक्ति आयोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
प्रति श्रमिक कम आयोपार्जन होने पर बचत एवं बिनियोजन के लिए कम साधन उपलब्ध होते है 
जिससे श्रमिको को पर्याप्त परिमाण में पूँजीगत प्रसाधन उपलब्ध नही होते हैं। पूँजीगत प्रसाधनो 
की कमी तथा शिक्षा एव प्रशिक्षण का निम्न स्तर होने के कारण तान्त्रिककाओ का विस्तार एवं 
विकास धीमी गति से होता है। दूसरी ओर, व्यापक निर्धनता के परिणामस्वरूप श्रमिकों में 
स्वास्थ्य का निम्न स्तर, गतिशीलता की कमी तथा तान्त्रिक कुशलता की हीनता रहती है जिसका 
अमिको को कुशलता एव उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 

(]) सक्तिय श्रम-शक्ति--श्रम-शक्ति का परिमाण जनसख्या की सरचना एब रीति-रिवाजो 
पर निर्मर रहता है। 5 से 64 वर्ष की आयु-वर्ग का अनुपात जनसख्या में जितना अधिक होता 
है, उतने ही अधिक परिमाण में श्रम की उपलब्धि होती है क्योकि इस आयु-वर्ग के लोग ही उत्पा- 
दन-कार्य के योग्य रहते है, परन्तु समाज के रीति-रिवाजों का प्रभाव भी श्रम-शक्ति की पूर्ति पर 
पडता है। जिन समाजो मे स्नियो को श्रम-शक्ति मे सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती 
है, उनमे 5 से 64 बर्ष के आयु वर्ग का कुछ भाग उत्पादक क्रियाओं मे भाग नही ले पाता है, 
जैसे भारत मे सन्‌ 97] मे 5 से 64 वर्ष की जनसख्या कुल जनसख्या की 58 6% थी जबकि 
कुल उपलब्ध श्रम-शीक्त कुल जनसख्या का केवल 329% थो। इस प्रकार 25 7%, जनसंख्या 
केवल रीति-रिवाजो के कारण उत्पादक क्रियाओ मे अपना थोगदान देने मे असमर्थ थी । 

_ जिन देशो में जनसख्या की वृद्धि-दर, मृत्यु एवं जन्म-दर ऊँची रहने के कारण, स्थिर रहती 
है, उनमे सक्रिय जन-शक्ति का कुल जनसख्या से अनुपात उन राष्ट्रो की तुलना मे कम होता है, 
जहां जन्म एवं मृत्यु-दर कम होने के कारण जनसख्या की वृद्धि की दर स्थिर होती है। अल्प- 
विकसित राष्ट्रो मे जन्म एवं मृत्यु-दर प्राय ऊँची रहती है और जब इनमे विकास का प्रारम्भ 
होता है, मृत्यु-दर घटना प्रारम्भ हो जाती है और जन्म-दर मे शीघ्र कोई परिवर्तंत नही होता है। 
ऐसी परिरियिति में जनसख्या की वृद्धि-दर बढ जातो है परन्तु इस वृद्धि के फलस्वरूप सक्रिय जन- 
शक्ति का अनुपात्त कम ही रहता है क्योकि मृत्यु-दर कम होने का सबसे अधिक प्रभाव शिशु-जन्म दर 
पर पडता जो बहुत कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप जनसख्या मे 5 ब्ष से कम आयु-वर्ग 
में अधिक वृद्धि होती है। जिस देश मे सक्तिय जन-शक्ति अधिक होती है, उसमे उत्पादको का उप- 
भोक्ता के अनुकूल अनुपात होता है | बल्प-विकसित राप्ट्रो मे यह अनुपात प्रतिकूल होने के. कारण 
उत्पादक जन शक्ति के छोदे समूह पर आक्षितों का भार अधिक होता है बौर उत्पादक-वर्गे को अपनी 
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आय में विनियोजन हेतु बचत करना सम्भव नही होता है। इस प्रकार दो राप्ट्रो की कुल जन- 
सस्या एवं थ्रम-उत्पादकता समान होते हुए भी वह राष्ट्र अपनी आय का अधिक प्रतिशत भाग 
बचत करते में समर्थ होगा जिसकी जनसण्या में सक्रिय जन-शक्ति का अनुपात अधिक होगा। 

(2) जनसस्या की संरचना--अल्प-विकसित राष्ट्रो की जनसरया मे कम आयु-वर्ग का 
अनुपात अधिक होता है क्योकि इन राष्ट्रो में जीवित रहने की सम्भावना (6 फ्श्लंबाछ) 
कम होती है एवं नवयुवक-वर्गं मे मृत्यु-दर अधिक रहती है और, दूसरी ओर, जन्म-दर ऊँची होने 
के कारण कम आयु-वर्ग मे वृद्धि होती रहती है। जिस देश मे कम आयु वर्ग का अनुपात अधिक 
होता है उस राष्ट्र में जनसरया की वृद्धि के साथ खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ता जाता है और उस 
राष्ट्र को अपनी आय का बडा भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय करना पडता है। ऐसे राष्ट्रो में विकास 
वा प्रारम्भ होते ही खाद्यान्न की समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर लेती है। भारत भी इसी स्थिति से 
होकर गुजर रहा है। दूसरी ओर, विकसित राष्ट्रों में जन्म-दर कम एवं जीवन-सम्भावना अधिक 
होने के कारण अधिक आयु वर्ग का अनुपात अधिक होता है. जिसके परिणामस्वरूप ऐसे देश अपनी 
आय वा कम भाग खाद्यान्नों पर व्यय करते है। कम आयु-बर्ग का अधिक अनुपात रखने वाले राष्ट्रो 
म इसलिए जनसस्या का अधिक भाग कृषि-व्यवसाय मे लगा रहता है और क्ृषि-व्यवसाय में आय- 
उपार्जन क्षमता कम होने के कारण इस राष्ट्र को अपनी बटती हुई जनसख्या का निर्वाह करना सम्भव 
नही होता है । दूसरी ओर अधिक आयु वर्ग का अधिक अनुपात रखने वाले राष्ट्रों में कृषि एवं 
खाद्यान्नों के उत्पादन मे अधिक जनसस्या के खपाते को आवश्यकता नहीं होती है और निर्माण- 
उद्योगों का विस्तार सम्भव होता है जिनके द्वारा अधिक आयोपार्जन करवे बटती हुई जनसल्या 
का निर्वाह क्या जा सकता है। 

अल्प विकसित राष्ट्रो को अपनी बढती हुई जनसस्या के कल्याण एवं जीवन-निर्वाह के 
लिए सामाजिक उपरिव्यय-पूँंजी--गृह-निर्माण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण आदि--का आयोजव 
करने के लिए विनियोजन-योग्य साधनो का बडा भाग व्यय बरना पडता है। कम आयु-वर्ग की सख्या 
प्रति वर्ष बढ़ते रहने पर इस सुविधाओं की व्यवस्था करने का व्यय भी बढता जाता है। इस प्रकार 
इन राप्ट्रो को प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओ के सचालन के लिए पर्याप्त विनियोजन साधन उपलब्ध नही 
हो पाते है । 

विकासशील राष्ट्रो मे विकास के प्रारम्भ के साथ मृत्यु दर तेजी से घटती है परन्तु जन्म-दर 
में महत्वपूर्ण कमी नही होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जो भाग पहले अल्पायु मे ही मृत्यु 
का शिकार हो जाता था, अब जीवित रहता है और 5 वर्ष वाला आयु-वर्ग, जो अनुत्पादक आयु- 
बर्गे का होता है, मे वृद्धि हो जाती है । दूसरी ओर, जन्म-दर मे कमी न होने के कारण भी ।5 
वर्ष की आयु-वर्ग मे ही प्रारम्भ में वृद्धि होती है। इस प्रकार विकास के प्रारम्भ मे ही जनसख्या- 
वृद्धि गम्भीर ₹प से बाघक होने लगती है । जन्म की व्यावहारिक अधिकतम दर 45 प्रति हजार 
मानी जाती है और मृत्युदर अधिक से अधिक 0 प्रति हजार तक घटायी जा सकती है। इस 
प्रकार जनसस्या-वृद्धि विकासशील राप्ट्रो मे 35 प्रति हजार तक हा सकती है। इस वृद्धि को कम 
करने का एकमात्र उपाय जन्म-दर मे कमी करमा है। भारत की सत्‌ 96]-7] की जतगणता 
के अनुसार यह प्रारम्भिक अनुमान लगाया गया कि सन्‌ 96] की तुलना मे सन्‌ 97] वी जब- 
मर्या 24 57%, अधिक थी और इस काल मे जन्म-दर 4] 6 प्रति हजार थी (जबकि सन्‌ 954- 

6] में यह दर 4 7 प्रति हजार थी) । इसी प्रकार मृत्यु दर सन्‌ 96-7] काब में 9 
प्रति हजार रही जबकि सन्‌ 95]-6] के दशक में यह दर 22 8 थी । इन तथ्यों से यह स्पष्ट है 
कि सन्‌ 96-7] काल मे मृत्यु-दर में पर्याप्त कमी हुई परन्तु जन्म-दर लगभग यथावत्‌ रही । यह 
परिस्थिति लगभग सभी विकासशील राष्ट्रो मे विद्यमान है। यही कारण है कि विकासशील राप्ट्रो मे 
जनसम्या-नीति का निर्धारण करते समय, जन्म-दर की कमी एवं आथिक विकास की द्रुत गति, दोनों 
को सम्मिलित करता आवश्यक है। यद्यपि पिछडेपन एव निर्धनता का प्रमुख कारण ऊंची जन्म- 
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दर है परन्तु इसके हारा ऐसा दुषित चक्र उदय होता है क्वि ऊँची जन्म-दर निर्तता का कारण 
एवं प्रभाव दोनो बनी रहती है। यह दूषित चक्र तमी तोडा जा सकता है जब दोनो ही कारणो 
(ऊँची जन्म-दर एवं निर्धनता) पर एक साथ प्रहार किया जाय । तिर्धतता जन्म-दर को बढाने से 
और ऊँची जन्म-दर निर्धनता बढाने मे सहायक होती है। ऊँची जन्मन्दर को कम करने के लिए 
भौतिक एवं मानसिक दोनो ही परिस्थितियों में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। लोगों की 
मनोबृत्ति को बदलना अत्यन्त आवश्यक होता है जिससे वे बड़े परिवार को अहितकर मानने लगे । 

(3) बढती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी --अत्प-विकसित राष्ट्रो मे 

बढ़ती हुई जनसख्या बेरोजगारी एवं अदृश्य वेरोजंयारी की समस्याओं को जन्म देती है। विकसित्त 
राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या प्रभावशाली माँग की न्यूनता के कारण उदय होती है जबकि 
अल्प-विकसित राष्ट्रो मे बेरोजगारी का क्रारण श्रम्म के लिए आवश्यक सहायक एवं पूरक उत्पादन 
के साधनों की न्‍्यून पूर्ति होता है । अल्प-विकसित राष्ट्रो में श्रभावशाली माँग अधिक होते हुए भी 
श्रम का उत्पादक उपयोग पूँजी एवं अन्य उत्पादन के घटकों की कमी के कारण नही हो पाता है । 
इव राष्ट्रों में विकास का प्रारम्भ होते ही बडे वेरोजगार-जतसमुदाय की समस्या सामने आती है । 
विकाम्त का प्रारम्भ करने से पहले से आये बेरोजगारों मे कुछ को रोजग्रार मिल जाता है परन्तु 
जनसम्या मे तीज यति से वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसरो की दुतवा में कहीं 
अधिक नये बेरोजगार उदय हो जाते है। इस प्रकार विनियोजन की दर में वृद्धि होन के साथ 
बेरोजगारी भी बढती जाती है। ऐसी परिस्थिति मे श्रम के अनुपात्त मे पूँजी बी कमी बनी रहती है। 
जब तक विदेशों से पूजी प्राप्त की जाय, इस समस्या का निवारण सम्भव नही होता है! 

विकसित राष्ट्रों मे जनसख्या बढने के कारण जब भूमि श्रम-अनुपात कम हो जाता है तो 
अतिरिक्त श्रम अन्य उत्पादक क्रियायो को हस्तान्तरित हो जाता है। इस प्रकार पूंजी द्वारा भूमि 
को कमी की पूर्ति कराकर बढती हुई जनसख्या को उत्पादक क्रियाओं में लगाना सम्भव होता है । 
हुसरी ओर, अल्प-विकसित राष्ट्रों मे जनसल्या की वृद्धि के फलस्वरूप कृषि-क्षेतर मे उदय होने वाली 
अतिरिक्त श्रम-शक्ति को अन्य व्यवसायो मे पूंजी की न्यूनता के कारण रोजगार प्रदान करना सम्भव 
नही होता है। इस प्रकार इन राष्ट्रो मे विकास-प्रयासो को बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का 
सामत्ता करता पडता है । 

(4) जनसंझ्या एवं उत्पादन के साधन--जगसख्या का विकास पर हिमार्गीय प्रभाव पडता 
है। एक ओर, जनसख्या उपभोक्ता के रूप में मॉग-पक्ष को बढाती है, और दूसरी ओर, उत्पादन के 
घटक के रूप मे उत्पादन-वृद्धि में योगदान देती है। इस प्रकार जनसंख्या देश के साधनों का 
उपभोग एवं उत्पादन दोनो ही करती है। उपभोग करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जनसख्या 
वृद्धि के साथ-साथ उपभोक्ता-वस्तुओ की साँय से तेजी से वृद्धि होती है जिसका लाभ उठाने के लिए 
पाहसी अधिक विनियोजन करने के लिए प्रोत्साहित होते है। परन्तु अधिक उपभोग एबं अधिक 
विनियोजव दोनो ही जनसख्या को प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर रहते है । जब किसी देश म प्रति 
च्यक्ति आय बहुत कम होगी तो जनसरया-बृद्धि के फलस्वरूप पपभोक्ता-वस्तुओ की माँग से पर्याप्त 
वृद्धि निर्धवता के कारण नही हो सकेगी, और दूधरी ओर, अधिक विनियोजन हेतु देश मे एर्माप्त 
बचत भी उपलब्ध नही हो सकेगी | इस प्रकार जनसख्या-वृद्धि विकास मे सहायक नही हो सकेगी 
और निर्धनता की व्यापकता का कारण बन जायेगी । 

इस परिस्थिति के विपरीत जनसख्या-द्रद्धि विकास में सहायक भी हो सकती है, बशतें इसके 
फलस्वरूप उत्पादत के साधनो एवं अवशोषण ग्रे वृद्धि हो सकती हो । जनसरया घटक का उत्पादन 
के विभिन्न साधनो पर निम्नकत्‌ प्रभाव पडता है 

(5) जनसल्या एवं श्रम शक्ति--जनसख्या-पृद्धि का श्रम शक्ति की उपलब्धि पर जो प्रभाव 
पड़ता है, वह इस वात पर निर्भर करता है कि जनमस्या-प्रृद्धि जन्म-दर स्थिर रहने तथा मृत्यु-दर 
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तेजी से घटने अथवा जन्म-दर बढने और मृत्यु-दर घटने के कारण हो रही है। यदि जन्म-दर बढने 
एव मृत्यु दर घटने के कारण जनसल्या-वृद्धि होती है ती देश मे कम आयु वाले वर्ग में तेजी से वृद्धि 
होगी जो उत्पादक श्रम शक्ति मे सम्मिलित नहीं होती है परन्तु उपभोक्ता-वर्ग मे सम्मिलित हो 
जाती है । इसके परिणामस्वरूप जनसख्या-दृद्धि उत्पादन-वृद्धि मे कम योगदान देती है जबकि उपभोग- 
वृद्धि तेजी से हीती है । 

जनसख्या-वृद्धि के फलस्वरूप श्रम-शक्ति की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। जनसख्या 
का दबाव अधिक होने पर बच्चो को पर्याप्त समय तक उचित शिक्षा एव प्रशिक्षण प्रदात करने की 
सुविधाएँ उपलब्ध नही हो पाती है और श्रम-शक्ति उत्पादन-क्षमता की कौशलता ग्रहण नहीं कर 
पाती है। अधिकतर नवीन श्रम-शक्ति अकुशल श्रम का रूप ग्रहण करती है। यह अकुशल श्रम ऐसे 
व्यवसायों में प्रविष्ट होता है जिनमे विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नही होती है तथा 
जिनसे प्रविष्ट होने के लिए कोई योग्यता एवं शैक्षणिक प्रतिवन्‍्ध नहीं होता है। हृषि, व्यापार 
आदि ऐसे व्यवसाय है जिनमे अकुशल श्रम प्रविष्ट होता है जिसके परिणामस्वरूप अदृश्य वेरोजगार 
उदय होता है । इस प्रकार बढी हुई श्रम-शक्ति का सौमान्‍्त उत्पादन बहुत कम या शून्य रहता है 
जिससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 

बढी हुई श्रम-शक्ति के कम कुशलता वाले व्यवसाया म प्रविष्ट होने से प्रामीण जनसस्या 
में वृद्धि होती है। ग्रामीण समाज म परिवर्तन स्वीकार करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है जिससे 
उत्पादन-तकनीक को आधुनिक बनाने मे कठिनाई पडती है और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्ध 
नही हो पाती है यद्यपि जनसख्या-वृद्धि के कारण उपभोक्ता-वस्तुओं एबं सेवाओ की माँग बढती है 
परन्तु परम्परागत वातावरण के कारण नवीन खोजो एवं आविष्कारो को प्रोत्साहन नही मिलता है। 
परम्परागत समाज में साहसिक क्रियाओं का भी विस्तार नहीं हो पाता है क्योकि साहसियों को 
समाज मे नेतृत्व करने का अवसर नही दिया जाता है । 

(6) जनसख्या एव पूंजीननिर्माण--पूंजी उत्पादन का एक ऐंसा घटक है जी उत्पादन के अन्य 
घटको--भूमि, श्रम आदि--का प्रतिस्थापन कर सकती हैं । जब किसी देश की जनसस्या में वृद्धि 
होती है तो श्रम-भूमि-अनुपात अथवा श्रम-प्राकृतिक साधन-अनुपात घट जाता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रति श्रमिक उत्पादन से भी कमी आने लगती है। ऐसी परिस्थिति मे पूंजी-वृद्धि के माध्यम 
से भूमि की कमी को पूरा करके उत्पादन की वृद्धि जारी रखी जा सकती है अर्थात्‌ भूमि एवं अन्य 
प्राकृतिक साधनों का अधिक गहन उपयोग करके उत्पादन की वृद्धि बनाये रखी जा सकती है। 
विकसित राष्ट्रो मे अधिक पूंजी निर्माण करके प्रति व्यक्ति उत्पादन की दर में निरल्तर वृद्धि होती 
रही है और अड़ती हुई जरसख्या के फरीवन-स्तर में शुष्घार छोता रह्म है /हुसरी ओर, अत्प 'दिकप्ित 
राष्ट्रो मे जनसख्या-वृद्धि के साथ-साथ पंजी-निर्माण म पर्याप्त वृद्धि नही की गयी जिससे इत अर्थ- 
व्ण्वस्थाओं भे बढती हुई जनसस्या का जीवन-स्तर गरिरता रहा है। 

अल्प-विकसित राप्ट्रो मे विकास को तीब्र गति देते वे लिए पूंजी-साधनों की बहुत अधिक 
आवश्यकता होती है क्योकि इन्हे एक ओर बढती हुई जनसख्या को स्थिर जीवन-स्तर प्रदान करने 
के निए पूँजी साधन चाहिए और दूसरी ओर राष्ट्रीय आय में जनसख्या-वृद्धि की दर से कही अधिक 
दर से वृद्धि करने एव जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिए पूँजी साधनों की आवश्यकता होती है। अल्ब- 
बिकसित रास्ट्रो में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत की दर कम होती है और यह बर्चत 
अधिक से अधिक उतनी ही पूँजी उपलब्ध करा सकती है जितनी बढती हुई जनसख्या को स्थिर 
जीवन-स्तर प्रदान करने के लिए आवश्यक हो । सयुक्त राष्ट्र सघ के अनुमानों के अनुसार प्रति वर्ष 

% से बटने वाली जनसस्या को वतंमान श्रति व्यक्ति आय क स्तर पर स्थिर जीवन-स्तर प्रद।न करने 
के लिए राष्ट्रीय आय की 2% से 5%, तक बचत्त आवश्यक होती हैं। अत्प-विकसित राष्ट्रों मे 
जनभख्या-वृद्धिदर लगभग 2 5% प्रति वर्ष है जिसका जीवन-स्तर बनाय रखने के लिए राष्ट्रीय 
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आय का 5% से 2 5%, तक बचत करता आवश्यक होता है । यदि ये देश जीवन-स्तर मे वृद्धि 
करना चाहते हैं तो इनकी पूँजी एवं बचत की आवश्यकता बहुत अधिक होगी। हे 

(7) अ्रम-शक्ति की उत्पादकता--पैतृक एवं ग्रहण किये हुए गुण विकसित राष्ट्री की क्रम- 
शक्ति के उत्पादक गुणों से निम्म स्तर के होते है ब्योकि अल्प-विकसित राष्ट्रों में सामान्य स्वास्थ्य 
का स्तर निम्न होता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं होती हैं, सामाजिक एवं 
सास्कृतिक वातावरण मे नवीव कुशलताओ को ग्रहण करने की क्षमता कम रहती है, गतिशीलता 
की कमी होती है, परिवर्तत स्वीकार करने की स्वाभाविक इच्छा नहीं रहती है तथा परम्परागत 
जीवन को प्राथमिकता दी जाती है। श्रम-शक्ति की यह गुणात्मक हीनता जब प्रति श्रमिक पूँजी- 
प्रसाधन की कमी से सम्मिश्चित हो जाती है तो श्रमिकों की उत्पादकता और कम हो जाती है 
जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय कम उपाजित होती हैं और वचत की दर कम रहती है। 
बचत-दर कम रहते के कारण पूंजी-निर्माण भे भी कमी रहनी है । अल्प-विकप्तित राष्ट्रों में गैर- 
उत्पादक जनसस्या का कुल जनसख्या मे अनुपात अधिक होता है । गैर-उत्पादक जनसंख्या में 
4 वर्ष तक के बच्चे, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग तथा वे स्त्रियाँ जो सर्वत्र सामाजिक रीति- 
रिवाजों के कारण उत्पादन में योगदान नही देती है, श्रम्मिलित रहते हैं। गैर-उत्पादक जतसख्या 
उत्पादक जनसख्या पर निर्भर रहती है जिसका उत्पादक श्रम-शक्ति को अपनी न्यून आय मे से 
शरण-पोषण करना होता है जिससे बचत की दर कम रहती है। गैर-उत्पादक जनसख्या की 
अधिक चूद्धि के कारण सामाजिक म॒दों एवं जनोपयोगी सेवाओं पर जधिक व्यय करना पडता है, 
जैसे जन्म, मृत्यु एवं विवाह, उत्सव, निवास-गृहों का निर्माण, स्वास्थ्य-सेवाओं का विस्तार, शिक्षा 
की सुविधाओ का विस्तार आदि । इन मदों पर किये जाने वाले व्यय से तुरन्त ही उत्पादक 
सम्पत्तियों में वृद्धि नही होती है और पूंजी-सचय की गति में भी वृद्धि नही हो पाती है । 

(8) जनसंछ्या एढं प्राकृतिक साधन--प्रगति को भ्रभावित करने वाले घटको मे जनसख्या, 
प्राकृतिक सताधन, पूँजी सचय एवं प्राविधिक स्तर को प्रमुख स्थान प्राप्त है। प्राकृतिक साधनों में 
विद्यमान एबं सम्भावित साधन दोनो को ही सम्मिलित किया जाता है। जैसे-जैसे किसी देश वी 
जनसख्या मे वृद्धि होती है, प्राकृतिक साधनों का अधिक व्यापक एब गहन उपयोग करने की आब- 
श्यकता होती है । परल्तु प्राकृतिक साधनों का गहन उपयोग करने के लिए पूँजी सचय, प्राविधिक 
प्रगति, प्रशिक्षित कुशल श्रम-शक्ति एवं उपयुक्त सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। 
प्राइतिक साधन यद्यपि प्रकृतिदत्त होते है जबकि उनका अवशोषण करने हेतु मनुष्यक्ृत साधनों की 
आवश्यकता होती है। जनसख्या की आय-सरचना, ब्यावस्नाथिक वितरण, सामाजिक परम्पराएं, 
उत्पादन-कुशलता आदि पर प्राकृतिक साधनों का विकास निर्मर रहता है | ऐसे देश जिनमे कम 
आयु वाली जनसख्या (4 वर्ष से कम) का अनुपात अधिक होता है, वचत की दर कम रहती है 
और अधिकतर बचत का उपयोग बढती हुई जनसख्या के निर्वाह पर व्यय हो जाता है जिससे 
प्राकृतिक साधनों के गहन विदोहन के लिए पर्याप्त पूंजी-निर्माण नही हो पाता है। अल्प-विकसित 
राष्ट्रो में अधिकतर श्रम-शक्ति कृषि एवं व्यापार में लगी रहती है और बढती हुई श्रम-शक्ति भी 
इन्ही व्यवसायो मे प्रविष्ट होती रहती है । कृपि-समाज मे परम्परागत मान्यताओं को कठोरता से 
अपनाने की प्रवृत्ति पायी जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्राविधिक परिवततन स्वभावत स्वीकार 
नही किये जाते हैं। ऐसी परिरिथति से प्राइतिक साधनों का उपयुक्त विकास सम्मव नही होता है । 
अल्प-विकसित राष्ट्रो मे जन-स्वास्थ्य का स्तर निम्न होता है और शैक्षणिक योग्यता ग्रहण करने 
की प्रवृत्ति दुबंल रहती है जिमसे श्रम-शक्ति मे उच्च-स्तरीय कुशलताओ बो सीखने की योग्यता एवं 
इच्छा कम पायी जाती है जिम्के फलस्वरूप प्राकृतिक साधनों के विकास मे अबरोध उत्पन्न होते 
हैं ॥ सामाजिक वातावरण भी अल्प-विकसित राष्ट्रो भे प्राकृतिक साथनो के विकास के अनुकूल नहीं 
70% 400/000 027: 

प्राकृतिक साधनों के विदोहन को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस प्रकार 
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जनसरया यृढ्धि के कारण एक ओर प्राकृतिक साधनो का विकास करने की आवश्यकता उदय होती है 
परन्तु दूसरी जार जनसरया वृद्धि उन घटको के विकास एवं विस्तार मे बाधक होती है जिनके 
द्वारा प्राइतिक साधनो का विकास किया जा सकता है। वास्तव में प्राकृतिक साधनों के विकास 
के लिए एक ऐसे अरुन्तुप्ट समाज एवं देचेन नागरिकों के समूह की झावश्यकता होती है जो अपनी 
वतमान जीवन सुविधाओं से असन्तुष्ट होत के कारण अपने चारो ओर के वातावरण को अपने 
अनुकूल बनाने के लिए नवीन कुशलताएँ एवं नवीन तान्यिक ज्ञान ग्रहण करता है थौर सामाजिक 
परिदतन स्वभावत स्वीकार करता है। 

(9) जनसस्पा-वृद्धि एवं निर्धनता का दृश्चक--अल्प-विकसित राप्ट्रो मे जनसख्याचूद्धि 
निर्धतता के दृश्वक्त को गतिमान रखने में सहायक होती है | जनसख्या-वृद्धि के कारण समाज को 
अपने साधनों का वहुत बड्मा भाग बच्चों के पालन-पोपण पर व्यय वरना पडता है जिससे बचत एव 
पूँजी-निर्माण की दर कम रहती है । पूँजी की कमी के कारण उत्तादन की तकनीक में सुधार सम्भव 

नही होते और प्रति श्रमिक उत्पादन का परिमाण निम्न स्तर पर वना रहता है । इस प्रकार जन 
सरया-वृद्धि के अनुपात मे उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि न होने कै कारण लोगो के रहन-सहन के स्तर 
में और गिरावट आती है । बढती हुई श्रम-शक्ति को पूँजी की कमी के कारण गैर-हृषि क्षेत्रों मे 
रोजगार उपलब्ध करना सम्भव नहीं होता जिससे कृपि-क्षेत्र पर जनसख्या का दबात्र बढ़ता जाता 
है और अद्धं एवं दृश्य बेरोजगारी वढती जाती है। बढ़ीं हुईं श्रम-शक्ति को कृषि में लगाये रखने 
के लिए कृपि-तक्नीक मे तीत्र गति से सुधार नहीं किये जाते और पूंजी के स्थान पर श्रम का ही 
अधिक उपयोग किया जाता है | इस व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पादन के लगभग स्थिर स्तर को 
बनाये रखने के लिए अधिक श्रम उपयोग होता रहता है और कृपि-जनसख्या का परम्परागत रहन- 
सहन बना रहता है और तिर्धवता का दुश्चक्र निरन्तर गतिमान रहता है। निर्धतता के दुश्चक्र को 
तोडने के लिए अधिक पूँजी-निर्माण एवं शीघ्र औद्योगीकरण आवश्यक होता है और इन दोनों की 
व्यवस्था प्रारम्भिक काल में क्ृपि-क्षेत्र मे व्यापक सुधार करके उत्पादकता बढ़ाकर की जा सकती 
है और #पिल्लेद की उत्पादकता वटाते के लिए कृषि में पूँजी-निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होती 
है। यह पजी निवेश तभी बढ सकता है जबबि कृषि-जनसख्या में वृद्धि की दर को कम किया जाये। 

(0) जनसएया एवं खाद्य-समस्था--जनसख्या वृद्धि की तीव्र गति के कारण अल्प-विकसित 
राष्ट्रों में खाद्य-समस्या स्वाभाविक रूप से उदय हो जाती है । इन देशों में खाद्यान्न-उत्पादन मे 
जनसख्या-वृद्धि की तुलना में कम अनुपात भे वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि 
कम हो जाती है | कृषि तकनीक में मन्‍्द गति से सुधार होते के कारण कृपि-उत्पादव की प्रगति 
दर मन्द रहती है। हृपि व्यवसाय की प्रगति-दर में उच्चावचान भी बहुत अधिक होते है क्योंकि 
जलवायु घटक में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । विभिन्न राप्ट्रो मे प्रति व्यक्ति खाद्यान्न-उत्पादन 
निम्नाकित तानिका मे दर्शाया गया है 

तालिका 25--ससार मे खाद्यान्न-उत्पादनर 


द्य 96-65 974. 
हे (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किलोग्राम में) 





] निम्न आय वाले देश (200 डॉलर से कम प्रति 


व्यक्ति आय) ]45 36 
2 मध्य आय वाले देश (200 डॉलर में अधिक प्रति 

व्यक्ति आय) ]34 63 
3 समस्त विकासशील देश [43 ]47 
4 विकसित राष्ट्र (2,000 डालर प्रति व्यक्ति आय) 540 590 





]. मकावाटर बा उ2शलग्श्प्रट्ाध, 3छाए6 ]977, 9 76 
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विकासशील एवं विकसित राप्ट्रो में खाद्यान्नो के उत्पादन का अनुपात 4 4 है। हरित- 
ऋान्ति तकनीक के फलस्वरूप सन्‌ 966 68 क्े काल मे खाद्यान्न-उत्पादन मे 0 5% प्रति वर्ष की 
वृद्धि विकासशीत्त राष्ट्रो मे हुई परन्तु सन्‌ ।969 से 974 के काल मे यह वृद्धि-दर घटकर 0 9% 
प्रति वर्ष हो गयी । उत्पादन-यूद्धि की दर में कम्मी का मुख्य कारण प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ थी। 
निम्न आय वाले देशो मे एक ओर जनसख्या की वृद्धि की दर अधिक है और दूसरी ओर खाद्यान्न 
उत्पादन की वृद्धि दर अल्य देशों की तुलना मे कम है । इसी कारण इन देशो मे खाद्यान्न वी समस्या 
की ग्रम्भीरता बढती जा रही है ! खाद्यान्नो के उत्पादन का सर्वाधिक अतिरेक उत्तरी अमेरिका में 
है जहाँ से सन्‌ 976 भें 940 लाख टन अनाज का निर्यात किया गया जिसमे से 470 लाख टन 
अनाज एशिया, 270 लाख ठन पूर्वी यूरोप जौर रूस, 70 लाख टन पश्चिमी यूरोप और 00 
लाख टस अफ्रीका को निर्यात किया गया । इस प्रकार कम आय वाले राष्ट्र अपने खाद्यान्ना की 
आवश्यकताओ की पूर्ति उत्पादन-प्रृद्धि एव आयात से कर रहे ह। खाद्यान्नो के आयात के कारण कम 
आय बाले देशों में विदेशी विनिमय एवं पूँजी का बहुत बडा भाग विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध 
सही होता है । इन राष्ट्रो की स्राद्य समस्या का निवारण करने के लिए एक ओर जनसख्या-वृद्धि की 
दर को कम करना और दूसरी ओर कृपि-क्षेत्र में तकनीकी सुधार विदेशी रियायती सहायता से 
करने क्री आवश्यकता है । 

() नगरीकरण एवं सामाजिक उपरिव्यय सुविधाएँ--जनसख्या-बृद्धि के कारण बढी हुई 
जनसख्या का अवशोधण कृषि-क्षेत्र मे एक सीमा तक ही हो सकता है। अल्प विकसित राष्ट्रों मे इसी 
कारण वेरोजगारा का प्रवाह ग्रामो से नगरो की ओर होता जा रहा है जिससे नगरों भे निवासगृह्‌ 
यातायात स्वास्थ्य-सेवाएँ जलपूर्ति शिक्षा-सुविधाएँ, पुलिस व्यवस्था जादि सभी सामाजिक उपरि 
व्यय सुधिधाआ का विस्तार करने को समस्या उदय होती है । इन उपरिव्यय सुविधाओं पर उप 
लब्ध पूंजी का वड़ा भाग विनियोजित हो जाता हैं और उत्पादन मे तुरन्त वृद्धि करने बाली एवं 
आधारभूत बस्तुएँ उत्पादन करने वाली परियोजनाओ थे लिए साधनों की कमी रहती है और विकास 
की गति को तीत्र करना कठिन होता है। नगरीय जनसख्या का ग्रामीण जनसख्या से सम्पर्क बढ़ने 
एवं सामाजिक न्याय की बढती हुई माँग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे भी उपरिव्यय-सुविधाओ मे वृद्धि 
करने के लिए अधिक पूँजी-विनियोजन की आवश्यकता होती है जिससे अत्प-विकप्तित राष्ट्रों के पूंजी 
के सीमित साधनों पर दबाव बढ जाता है और विकास की गति मे अवरोध उपस्थित होते है । 

ससार की जनसख्या की वर्तमान स्थिति 

विकसित राष्ट्रा के इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राग औद्योगिक समाजों 
(77९-ए005४70 $00९0४$) से जनसस्या घोमी गति से वढी ओर इनकी जन्म एवं मृत्यु दर दोनों 
ही इतनी ऊँची रही कि इनसे सन्तुलन वना रहा। ओऔद्योगीकरण के प्रारम्भ के साथ साथ 
पौष्टिक आहार एच जन स्वास्थ्य सुविधाओ मे वृद्धि होने के कारण मृत्यु दर भे तेज गति से कमी हुई 
और जनसग्या मे तीज गति से वृद्धि होने लगी । इसके पश्चात जन्म दर में कमी होने लगी और 
उर्वरकत्ता-दर लगभग प्रतिस्थापन दर के बराबर हो गयी । सन्‌ 975 भे विकसित राष्ट्रों में 
सामूहिक रूप से उ्दंरकता-दर 2-] थी । विकसित राष्ट्रों मे इस समय प्रति स्त्री बच्चो वी संख्या 
2 से 3 तक है। दूसरी ओर, विकासशील राष्ट्रो मे प्रति स्त्री बच्चो की औसत सख्या 5-3 है। 
जहाँ विकसित राष्ट्रो मं अशोधित जन्म-दर 4 प्रति हजार है, वहो विकासशील राप्ट्रो म यह 37 
प्रति हजार है । विकासशील राष्ट्रो की जनसख्या अत्येक 30 वर्षो में दुगुनी हो जाती है । इन राष्ट्रों 

मे उर्वेरक्ता दर 2-6 एवं अशोधित जन्म-दर 20 प्रति हजार होने तथा वर्तमान मृत्यु-दर जारी 
रहने पर प्रतिस्थापन उर्वृरकता स्तर स्थापित किया जा सकता है। 

५ वर्तमान काल में अधिकतर विकासशील देश जनसख्या सत्रन्ति सिद्धान्त की दूसरी अवस्था 

युजर रहे है। इन देशो की जन्म-दर 30 और 50 प्रति हजार के बीच है और मृत्युन्दर 0 
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गैर 25 प्रति हजार के बीच है। इन दरो के जारो रहने पर विकासशील राप्ट्रो की जनसख्या 
तीस वंषा में दुगुनी हा छायगी । परन्तु सन्‌ 969-75 के 6 वर्षो में विकासशील राष्ट्रों में जन्म-दर 
मे 3 9 बिन्दुओ की कमी हुई है, जैसा निम्ताकिति तालिका से ह्यष्ठ है : 
तालिका 26--विकसित एवं विज्ञासशील राष्ट्रों मे जन्म एवं मृत्यु-दर 
(4969 एवं 975)7 
विक्षासशील राष्द विकसित राष्ट्र कुल सप्तार 
वर्ष अशोधित अगोधित प्रान्तिक अश्ोषित अशोपित श्राह्ृतिक अशोभित अशोचित प्राकृतिक 
जन्म-दर मृत्यु दर दृढ्धिदर जम्म दर सुत्पु-दर वृद्धिदर जन्म-दर सृत्यु-दर दृढ्धि-दर 
]969 429 ]70 26 ]80 9] 09 320 33 9 
॥975 390 75॥ 24 473 93 08 3009 723 78 











[$०४7८९ ए ]ष 5]6ण९त एलाठत ऐल्यएड्राबजार ॥एगढबाणा 087 (०एक्‍7०8, 930- 
2000, ४8५ ॥975] 


विकासशील राप्ट्रो मे 6 बषा (969 से 975) के कात भे उन्म-दर मे मुत्यु-दर वी 
तुखना मे अधिक गिरावट आयी है जिसके परिणामस्वरूप प्राह्ृतिक वृद्धिदर 2 6 से 2 4 हो गयी 
है । यदि हम गत बीस वर्षों मे विकासमील राष्ट्रों की जन्म-दर का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है 
कि 955 में !974 के बीस वष के काल में 5 6 विन्दुआ की अर्थात्‌ लगभग 3% की कसी 
हुई है । एशिया म॑ उन्मनदर में 65 बिन्दु, लैटिन अमेरिका में 54 बिन्दु और अ्षप्रीका में 23 
बिन्दु की कमी इस काल भ हुई, यद्यपि जन्म-दर की यह कमी जन्म-दर वी कमी के लक्ष्य एक 
बिन्दु प्रति बर्ष से बहुत कम है। सन्‌ 969 से 975 के छ वर्ष के काल में जन्म-दर में 39 
बिन्दुओं की क्‍मो हुईं जो सक्ष्य से लगमय जाघी है । यदि विकासशील देशों में एक दशक में 
जन्म-दर में 6 बिन्दुओ की कमी होती है तो ससार म सन्‌ 2020 तक शुद्ध थुन'उत्पादन--दर (३ 
27000७४०7 7रेक्वा०) 4 0 हा जायेगा जो ध्रतिस्थापन दर मानी जा रही है। ऐसी परिस्यिति 
मे 70 वर्ष बाद आर्थात सन्‌ 2090 तक ससार की जनसंख्या ,00 करोड पर स्थिर होगी। 
यदि प्रतिस्थापन शुद्ध पुन उत्पादन दर (अर्थात्‌ :0) सन्‌ 2020 के स्थान पर सन्‌ 2000 
तक प्राप्त कर ली जाय ता ससार की जनप्तस्या 300 करोड कम पर अत 800 करोड़ सपा 
पर स्थिर की जा सकती है । सन्‌ 2000 तक शुद्ध पुन उत्यादन दर | 0 हो जाये तो भारठ वी 
जनमख्या 40 करोड, ब्राजील की 27 5 करोड, वगलादेश की 24 5 करोड, नाइजीरिया की 
20 0 करोड थऔर मेक्सिको को 7 5 करोड पर स्थिर हो प्रायगो । दूसरी ओर, सदि घुद्ध एन" 
उत्पादन-दर प्रीविस्थापन-दर जयीतू ) 0 तक सन्‌ 2020 तक्र घढती है तो भारत की जनतत्था 
200 करोड, ब्राजील की 39 करोड, बगलादेश की 40 करोड, नाइजीरिया वी 32 करोड़ और 
मैक्सिको की 27 करोई पर स्थिर हो पायगी ॥ इन तत्वों से यह रपष्द होता है कि विकासशील 
राष्ट्रो म जन्म-दर भ तीब्र गति से कमी करना आवश्यक है । जम्म-दर में एक बिन्दु प्रति वर्ष कमी 
बरन पर ही यह सम्भावना की जा सकती है कि सन्‌ 2000 तक शुद्ध पुन“उत्पादन दर | 0 ह्दो 
सक्गी । विकासशील राष्ट्रों का जन्म-दर को कम करने का अयक प्रयत्न करना वर्तमान पि 
स्थितिया मं एक अनिवायता है । परन्धु विभित्र विकासशील राष्ट्रों में जत्म-दर मे कमी समान दप 
में नही हा रही है। सन्‌ 955 से 974 के 20 वर्ष के काल मे मारत की अशोधित जन्म-दर 
47% की कसी हुई, जबकि इण्डोनेशिया मे यह कमी 3%, मैक्सिको में !7%, ब्राजील में 79 
पाकिस्तान मे 5% बौर बगलादेश एवं नाइजीरिया म 0% रही दूसरी और, कम जनसल्या वात 
विकासशील राष्ट्रो मे जन्म--दर में इस काद म अधिक कमी हुई | दक्षिणी कौरिया म॑ जन्मन्दर 
20%, याईलैप्ट मे 25%, टर्की मं 25%, कोलम्बिया म 25%, मित्र म 25% मॉटीशस 
37%, क्ास्टारिका मे 42०, चिली में 33%, सिगापुर मे 55% की कमी हुई है। जम: 
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कमी की प्रदृत्ति भविष्य मे जारी रहने की अत्यधिक सम्भावना है क्योंकि ऐतिहासिक अनुभवों से 
ज्ञात होता है कि जन्म-दर को कमी की प्रवृत्ति एक बार प्रारम्भ होने पर प्राय जारी रह्दती है। 
जम्म-दर की कमी की इस श्रवृत्ति के बहुत से कारण है। पृथक्‌-पृथक्‌ राप्ट्रो में विभिन्न कारणों 
का सम्मिश्रण अलग-अलग अनुपात में हुआ है। समान प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्रों मे जन्म-दर 
एवं जन्म-दर की कमी की प्रवृत्ति दोनो में ही अन्तर पाया जाता है जिससे इस बात की पुष्टि 
होती है कि केवल आर्थिक परिस्थितियाँ ही जन्म-दर को प्रभावित नही करती है वरन्‌ सामाजिक, 
सास्कृतिक, घागिक आदि कारक भी जन्म-दर को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य-मुविधाओ का 
विस्तार, स्त्री एव पुरुष दोनो को शिक्षा की सुविधाओं मे वृद्धि, आथिक प्रगति का समाज के कम 
आय वाले वर्गों तक फैलाव, नगरीकरण का विस्तार तथा स्त्रियों को समाज मे, राजनीति मे, 
व्यवत्तायों मे एवं आधिक अवसरों मे अधिक योगदान देने से जन्म-दर की कमी की प्रवृत्ति को 
सुदृढ़ एवं विस्तरित किया जा सकता है । 
जनसंख्या विस्फोट 
मानव-जीवन पृथ्वी पर लगभग दस लाख वर्षो से विद्यमान है ) प्रारम्भिक काल में क्ृषि- 
यान्विकता, उपयुक्त औजारो की अनुपस्थिति एव कठोर वातावरण के कारण मानव की जन्म-दर 
उसकी मृत्यु-दर के लगभग बरावर थी | लगभग 8000 8 ८: तक जबकि कृषि का प्रारम्भ हुआ 
दस हजार शताब्दियों में ससार की जनसख्या लगभग 80 लाख हो गयी । इसके पश्चात के 8000 
बर्षों मे ससार की जनसख्या वढकर 30 करोड हो गयी अर्थात्‌ इस काल में जनसस्या-वृद्धि की 
दर *046% रही । कृषि की उन्नति के साथ जनसख्या-वृद्धि की दर में वृद्धि होती गयी और सन्‌ 
750 शे रासार की जनसख्या 80 करोड हो गयी अर्थात्‌ !750 वर्षो के काल मे जनसस्या-वृद्धि 
को वाधिक दर 06% हो गयी । इसके पश्चात ससार के विभिन्न राष्ट्रो मे औद्योगिक क्रान्ति का 
अभ्युदय हुआ जिसने जनसख्या की वृद्धि-दर को तीज गति प्रदात की और सन्‌ 900 में ससार 
की जनसख्या बढ़कर 65 करोड हो गयी अर्थात्‌ 50 वर्षों मे ससार की जनमख्या दुगुनी हो 
गयी और जनसख्या की वापिक वृद्धि-दर 48% हो गयी । 964 मे ससार की जनसख्या पुन 
डुगुनी हो गयी अर्थात्‌ 320 करोड । इस प्रकार इस वार ससार की अमसख्या को दुगुना होने में 
केवल 64 वर्ष ही लगे । सन्‌ 975 में ससार की जनसख्या बढ़कर 390 करोड हो गयी और 
900 से 975 के काल में जनसख्या-वृद्धि की वापिक वृद्धि-दर % से कुछ अधिक रही । वर्ते- 
मान अनुमानानुसार सन्‌ 2000 तक ससार की जनसल्या 630 करोड हो जायेगी और इसे 964 
से 2000 तक दुगुता होने मे लगभग 35 वर्ष लगेंगे । ससार मे मानव की प्रथम 000 क्करोड्ट 
की जनेसख्या 0 लाख से भी अधिक वर्षो मे उदय हुई | इसमे दूसरी 00 करोड 20 वर्ष मे 
जुडी । तीयरी 00 करोड जुड्ने मे 32 वर्ष लगे और चौथी 200 करोड जससस्या केवल 45 
थपं भे वढ़ गयी है । यदि जनसछ्या-वृद्धि की वर्तमान वाधिक वृद्धि-दर 2% रहती है तो पाँचवी 
400 करोड जनसख्या केवल ] वर्ष में बढ जायेगी । 
सन्‌ 750 से 850 के काल मे विकसित एवं विकासशील देशो की जनसछ्या की बाधिक 
वृड्धि-दर क्रणण *6% तथा 4% थी । सन्‌ 850 से 950 के शतक मे जनसख्या की वापिक 
बूद्धिदर विकसित राष्ट्रो मे 9% तथा विकासशील राप्ट्रो मे 6% रही । परन्तु सन्‌ 950 से 
975 तक के 25 वर्षो में जनसख्या-वृद्धि की दरो मे आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए और विकसित 
एवं विकासशील राष्ट्रो मे यह दर क्रमश *% तथा 2 2% रही । सन्‌ 950 से 975 के 
रा में विकसित राष्ट्रो मे प्रति बंप औसतन ]0 लाख और विकासशील राष्ट्रो मे प्रति वर्ष 480 
बाल लोगों की वृद्धि हुई | इस प्रकार प्रत्येक वर्ष विकासशील राष्ट्रों मे विकसित राप्ट्रो की तुलना 
मेंचर गुनी जनसस्यानवृद्धि हो रही है । 


भ 


जनसंख्या संक्रान्ति सिद्धान्त 

ये अवस्थाएँ जनसख्या सक्रान्ति सिद्धान्त (7६०७ ण॑ 0600ह9फ९ प्राध्ाह्राण) वे 
जन्तगंत निर्धारित की ग्रयी है । ये अवस्थाएँ निम्नवत्‌ है 

पथम अधस्था--जब किसी अल्प-विकसित राष्ट्र मे विकास का प्रारम्भ किया जाता है 
तो उस समय उस राष्ट्र मे जन्म एव मृत्यु दर ऊँची होती है और जनसबल्या-वृद्धि की दर बहुत 
ऊँची नहीं होती है । इस अवस्था मे अर्थ-व्यवस्था कृषि-अ्रधान होती है । समाज भे चिकित्सा एव 
स्वास्थ्य की सुविधाएँ कम होती है और सामाजिक परम्पराओ द्वारा अधिक बच्चो वाले परिवारों 
को प्रतिष्ठा दी जाती है। जनसाधारण अधिक बच्चो को अपनी वृद्धावस्था का बीमा मानता है। 
बच्चो मे मृत्यु-दर अधिक होती है । 

द्वितीय अवस्था--जब अर्थ-व्यवस्था मे विकास का प्रवेश होता है तो स्वास्थ्य, चिकित्ता, 
शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की सुविधाओ मे तेजी से वृद्धि होती है । लोगो के जीवन-स्तर एव 
पौष्टिक भोजन म॑ सुधार होता है। इन समस्त सुविधाओं के फलस्वरूप मृत्यु-दर कम होने लगती 
हे परन्तु जन्म-दर स्थिर रहती है तथा सम्भावित जीवनकाल बढ जाता है। इस अवस्था को जन- 
सरया-विस्फोटकाल (060फप 0०7 छिए/090 ए:700) कहते है । इस अवस्था में मृत्यु-दर कम 
होने, जन्म-दर स्थिर रहने और औसत जीवनकाल बढ जाने से जनसख्या मे तीब्न गति के वृद्धि होती 
है । राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होते हुए भी श्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि नही होती है। ऐसी परिस्थिति 
में सामाजिक मान्यताओं एवं विचारधाराओ मे परिवर्तन होता है । परिवार-नियोजन के कार्यत्रमो 
का सचालन' होता है, परन्तु इन सब का जनसख्या-वृद्धि पर अल्पकाल मे कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पडता है। 

तृतीय अवस्था--विकासोन्मुख अवस्था के सकान्ति-काल की सम्पप्ति पर जब राष्ट्र विक- 
सित हो जाता है तो जन्म-दर मे कमी होने लगती है और घटते-घटते मृत्यु-दर के बराबर हो जाती 
है । ये दोनो दरे न्यूनतम स्तर पर स्थिर हो जाती है और यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहती 
है । जन्म-दर मे कमी होने का कारण सामाजिक मान्यताओं म परिवतेत, व्यक्तिवादी आ्थिक 
जीवन का विस्तार, परिवार-नियोजन की सफलता, आथिक समानता आदि हाते है। 

ससार की जनसलख्या के विस्फोट का प्रमुख कारण इस प्रकार अल्प-विकप्तित राष्ट्रो का 
सनान्ति-काल है ओर यदि ऐसे अधिकतर राष्ट्र तीसरी अवस्था मे प्रविष्ट हो जाते है तो जनसख्या 
की वृद्धि की गति में कमी आना स्वाभाविक होगा । 

जनसख्या-नीति एवं मानव-शक्ति नियोजन 

अल्प-विकसित राप्ट्रो में जनसख्या की समस्या अपने परिमाणात्मक एव गुणात्मक दोनों ही 
स्वरूपो में विद्यमान है। इस अध्याय में दिये गये विभिन्न तथ्यों से यह स्वयसिद्ध है कि अल्प-विक- 
सित राप्ट्री मे जनसख्या का परिमाण अधिक है तथा इन देशों की जनसख्या मे उत्पादक श्रम-शक्ति 
का अनुपात विकसित राष्ट्रो को तुलना मे कम है। इसके साथ इन राप्ट्रो की श्रम-शक्ति कुशलता, 
योग्यता एवं अनुभव में भी पिछडी हुईं होने के कारण, उत्पादक क्रियाओ में पर्याप्त योगदान नहीं 
दे पाती है। यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि अल्प-विकसित राष्ट्र अपनी अल्प-विकसित जन- 
सरया सम्बन्धी दोषों के कारण ही पिछडे हुए है। यदि जनसख्या सम्बन्धी दोपो को प्रभावशाली 
जनसख्या-नीति एवं नियोजन द्वारा दूर किया जा सके तो ये राष्ट्र भी अपना स्थान विकसित राष्ट्रो 
में बना सकने में समर्थ हो सकते हैं। 

अति-जनसंख्या 

यहू विचार प्राय विवादास्पद है कि अल्प-विकसित राष्ट्र अति-जनसख्या (0४७7 90078- 
0००४) से पीडित हैं या नही । वास्तव में अल्प-विकसित राष्ट्रों म अधिक जतसरया एव न्यून जरू 
सस्या दोनों ही प्रकार के राष्ट्र हैं, अर्थात्‌ अल्प-विकसित राष्ट्रों मे बहुत से ऐसे राप्ट्र सम्बिलत 
हैं जिनमे जनसख्या का घनत्व अत्यधिक है और कुछ ऐसे है जिनमे जनसख्या का घनत्व विकक्िएी 
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राष्ट्रो की तुलना भे भी कम है। ऐसी परिस्थिति मे यह सामान्य लक्षण कि अत्प-विकसित राष्ट्रो मे 
जतसछ्या का आधिवय है, निर्धारित करना उचित नही है । दास्तव में किसी राष्ट्र मे जनसरया का 
आधिवय हम इस बात पर निर्धारित करते हैं कि उस देश की उत्पादक क्रियाओं के अनुषात मे 
जनसंख्या अधिक है या नहीं । इसी कारण राप्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी भी राष्ट्र 
का विकसित अथवा अल्प-विकसित रहना निर्भर होता है। ऐसी परिस्थिति मे अति-जनसख्या (0एश- 
9०9ण०७०॥) का अर्थ समाज की ऐसी स्थिति से है जिसमे बतंमान भूमि, पूंजी एवं तास्त्रिक ज्ञान 
के आधार पर जनसख्या के जिस परिमाण को उच्चतम जीवन-स्तर प्रदान किया जा सकता हो, 
उससे कही अधिक जनसख्या विद्यमान हो | यदि किसी अर्थ॑-व्यवस्था मे भूमि, पूँजी एवं तान्तिक 
ज्ञान मे सुधार एवं विस्तार करके आथिक कुशलता मे सुधार कर लिया जाता है तो भूतकाल मे जन- 
सख्या का जो परिमाण उस अथ्थे-व्यवस्था मे अति-जनसख्या माना गया हो, अब अनुकून जनसस्या 
समझा जा सकता है। थदि किसी देश मे प्राकृतिक साधनों का व्यापक एव कुशल उपयोग फरके 
एबं उत्पादन-तान्निकताओं में आमूल परिवर्तन करके उत्पादत एवं उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि करना 
सम्भव हो सकता है तो उस देश को अति-जतसख्या वाला देश वर्तेमान परिस्थितियों के आधार पर 
ही कहा जा सकता है और भविष्य में वही देश अनुकूल जनसख्या का देश बन सकता है ! वर्तमान 
युग से उत्पादन-तान्त्रिकताओ मे क्रान्विकारी सुधार होते रहने के कारण कोई भी देश केवल थोडे 
समय के लिए अति जनसख्या का देश रह सकता है। परन्तु अल्प-विकसित राष्ट्रो मे आर्थिक कुश- 
लता में सुधार होने के साथ-साथ जनसख्या में भी सैजी से वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप 
अति-जनसख्या की स्थिति स्थायी एवं गम्भीर स्वरूप ग्रहण कर सकती है और आशिक प्रगत्ति के 
समस्त प्रयास सामान्य नोगरिक के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में असमर्थ रह सकते हैं। ऐसी परि- 
स्थिति में आ्थिक प्रगति को सफल बनाने हेसु यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि अ्थ॑-व्यवस्था में 
प्रभावशाली जनसख्या-नीति का सचालन किया जाय | 
जनशक्ति नियोजन एवं जनसंख्या-नीति 
जनसख्या-नियोजन एवं जनसस्या-नीति से हमारा तात्पर्य उन समस्त कार्यवाहियों से है जो 
जनसख्या के बढ़ते हुए परिमाण को कम करने एवं विद्यमान जनसख्या के उत्पादक गुणों मे बृद्धि 
करने के लिए की जाती हैं ! अधिकतर अल्प-विकस्ित राष्ट्रों में आधुनिक झुग मे नियोजित विकास 
का सचालत किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य विकास-सम्बन्धी प्रक्रिया के समस्त पक्षो का 
निर्देशन करता है। राज्य द्वारा जनसप्या की वृद्धि को रोकने एवं उसके उत्पादक गुणों मे वृद्धि 
करने के लिए जो नीति अपनायी जाती है, उसे जनसख्या-नीति कहते हैं । 
मानव-शक्ति नियोजन एवं जनसंख्या-नीति के अंग 
() झामजिक बातावरण में परिक्‍र्तत--जनसब्या सस्वत्धी समस्याएँ मूल रूप से सामाजिक 
समभस्याएँ हैं। समाज मे सयुक्त परिवार-पद्धति, परिवार मे पुत्र का होना आवश्यक्त समझा जाना, 
नि सन्‍्तान होने को सामाजिक हीनता माना जाना, बडे परिवार को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदात 
किया जाना आदि ऐसी सामाजिक परम्पराएँ है जो जनसख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं । 
इन परम्पराओ भे आमूल परिवर्तन करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विस्तार के साथ व्यक्तिवादी 
अ्थें-जीवन को सरक्षण व श्रम की गतिशीलठा को प्रोत्याहन दिया जाना चाहिए जिरासे जनरास्या- 
बूद्धि को रोबना सम्भव हो सकता है । समाज मे उवंरकता कम करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न 
करते के लिए स्थानीय जनसख्या को स्थानीय जनसख्या-वृद्धि को स्थानोय सामाजिक ल्लागत पर 
पडने वाले प्रभावों से अवगत कराना आवश्यक होता है | स्थानीय स्कूलो, जन-सेवाओ आदि की 
लागत में योगदान स्थानीय लोगो को भी देना पडता है तो जनसख्या-वृद्धि को कम करने और 
लोगो में उत्तरदायित्व की भावना उदय होती है । 
(2) परिवार-नियोज्वन का विस्तार--परिवार-नियोजन की सरल विधियों का इस प्रकार 
ब्यापक विस्तार किया जादा चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप अन्य सामाजिक दोय उत्पन्न न ही । 
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वास्तव से परिवार-नियोजन की विधियों का व्यापक उपयोग सामाजिक वातावरण पर निर्भर रहता 
है। निम्न आय वाले वर्गा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे तथा धामिक क्ट्टर-पन्यियों के समाज मे 
परिवार मियाजन वा फैलाव अत्यन्त कठिन होता है । परिवार-नियोजन द्वारा जन्म-दर को कम किया 
जा सकता है | परिवार-नियोजन के सपल संचालन हेतु वैकल्पिक गर्भ-निरोधक विधियाँ उपलब्ध 
व्रायी जानी चाहिए जिससे लोग अपनी मान्यताओं सामाजिक स्थिति एवं रुचि के अनुसार इन 
विधियों मे से चयन कर संबे । गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण इतना सरल एवं स्वाभाविक होना 
चाहिए कि किसी को भी इनको प्राप्त करने मे कोई कठिनाई न हो । इसके साथ परिवार नियोजन 
की विधियों वे सम्बन्ध मे निरन्तर शोधकार्य सचालित करने चाहिए जिससे सरलतम विधियों का 
आविष्कार किया जा सके । भभ-निरोध एवं गर्भपात की ऐसी विधियाँ ही अधिक स्वीकार्य होती हैं 
जिनमें चिकव्त्गयकः थी अधिक सहायता एवं शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नही होती है। 

बम आय बाले राष्ट्रो मे परिवार-नियोजन वे कार्यक्रमों का सचालन इस प्रकार किया जाना 
चाहिए वि इसब' अन्तगत उन माता पिताओ को सुविधाएँ प्रदाव की जा सबे जो इनको अपनाने के 
इच्छुक हे अन्य माता-पिताओं को परिवार नियोजन को सुविधाओ का उपयोग करने के लिए 
प्रोत्साहन प्रदान किया जा सवे' और स्थानीय जनराख्या मे बढती हुई जनसख्या के दोपो के प्रति 
जागरूवता उत्पन्न हो सवे । इसवे साथ ही स्थानीय समाज के और विशेषकर माताओं एवं बच्चो 
व स्वास्थ्य से सुधार बरने को पर्याप्त मान्यता दी जानी चाहिए। परिवार-नियोजन में सुविधाओं 
वी माँग म वृद्धि होने के साथ ही इन सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार होना चाहिए। 

परिवार-नियीजन के वायन्रमों वी प्रभावशीलता एवं सफलता देश के आथिष एवं सामाजिक 
जीवय पर बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के फलस्वरूप लोगों मे 
अपने चारो आर वे बातावरण मे प्रति जागरूकता होती है और लोग अपने और अपने परिवार के 
जीवन स्तर में सुधार बरने के लिए विचारणील होते है जिससे परिवार-नियोजन की मुविधाओ की 
स्वीकृति भे व्यापकता आती है। परन्तु यह मान लेना कदापि उचित नही होगा कि सामाजिक एव 
आधिव' विकास वे परिणामस्वरूप उवरकक्‍ता-दर स्वत ही कम ही जायेगी। विकासशील राष्ट्रो मे 
प्रति व्यक्ति आय में मन्द गति से वृद्धि होने के कारण विकास प्रत्रिया के माध्यम से उर्वरकता दर मे 
स्वभावत वमी अत्यधिव दीधंवाल मे उदय होगी और इस दीधकाल मे जनसस्या बढवर ऐसे स्तर 
तक पहुँच जायेगी वि विकास की गति को ऋणात्मव कर देगी । इस परिस्थिति में विकास एवं 
परियार-नियोजन का समन्वित रूप से सचालित करने पर उर्वर्कता दर को यथासमय कम किया 
जा सवता है । 

(3) स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं पोष्टिक भोजन को ध्यवस्था--समाज मे स्वास्थ्य एव 
शिक्षा की व्यापक व्यवस्था करके जनसाधारण को अपने स्वास्थ्य एव कल्याण को प्राति जागरूक 
बनाया जा सकता है | चिकित्सा एवं पौष्टिक भोजन द्वारा वर्तमान श्रम-शक्ति के स्वास्थ्य में सुधार 
वे साथ शिशुकाल म मृत्यु दर का कम किया जा सकता है जिसदे फलस्वरूप श्रम-शक्ति के उत्पादक 
आयुवाल (5 वप से 64 वष तक का वग) मे वृद्धि की जा सकती है जो देश के उत्पादन में अधिक 
समय तक योगदान दे सकती है । चिक्त्सा एवं पौष्टिक भोजन की उचित व्यवस्था द्वारा सम्भावित 
जीवनबाल भौ बढ़ जाता है जिससे प्रत्येक नागरिक अपने जीवनकाल मे जितना उपभोग करता है, 
उरास कही अधिवः उत्पादन करने भें समर्थ हो सकता है। 

(4) व्यावसायिक सरचना से परिवर्तन--अल्प विकसित राष्ट्रो मे जनसव्या का 60 से 
70 तक भाग प्राथमिक व्यवसायों (इधि, वन, मछली पकडना आदि) में सलग्न रहता है। यह 
धर्य अधिक परम्परावादी एवं परिवतवो के प्रति सुपुप्त रहता है । इस वग में से श्रम शक्ति वे 
अतिरेक वो यदि औद्योगिव एव वाएिज्यिव क्षेत्र मे हस्तान्तरित कर दिया जाय ती व्यक्तिवादी भर्थ- 
जीवन का प्रोत्साहन मिलता है आर छोटे परिवार की विचारधारा के प्रति व्यापक जागरूकता 
उत्पन्न होती है। 
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(5) जनसख्या का सन्तुलित क्षेत्रीय वितरण--जनसख्या-तीति के अन्तर्गत जनसख्या के 
क्षेत्रीय असन्तुलब को कम करने का प्रयत्न किया जाता है क्योकि जिन क्षेत्रों में जनसख्या का घनत्व 
अधिक होता है वहाँ श्रम-शक्ति का बहुत बडा भाग या तो बेरोजगार रहता है या किर अशत 
बेरोजगार रहता है। यदि इस अतिरिक्त थ्रम को घनी आवादी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया 
जाय तो यही श्रम अर्थ-व्यवस्था के लिए अधिक उत्पादन कर सकता है और कम घनत्व वाले क्षेत्रो 
के प्राकृतिक साधनो का अधिक गहन शोषण हो सकता है । राज्य द्वारा कम घनत्व वाले क्षेत्रों में 
आकर्षक सुविधाएँ प्रदान करके जनसख्या के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाता है। 

(6) देशान्तर-गम्तन को प्रोत्साहत--जिन व्यवसायों मे श्रम का अतिरेक हो, उनमे से श्रम- 
शक्ति, को दूसरे देशों मे जा बसने को राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, बशतें हूसरे देश इस 
श्रम-शक्ति को अपने यहाँ बसाने के लिए सम्मानपूर्ण सुविधाएँ प्रदाग करते हो । परन्तु देशाम्तर- 
गमन की खुली छट देना किसी भी प्रकार उचित नही होता है क्योकिऐसे विशिष्ट व्यवसायों (जिनमें 
प्रशिक्षित श्रम शक्ति की कमी है) से श्रमिकों के देशान्तर गमन की अनुमति देना देश के लिए हानि- 
कारक होता है । 

(7) शिक्षा एव प्रशिक्षण का विस्तार--शिक्षा एव प्रशिक्षण क्री मुधिधाओं का विस्तार 
करके श्रम शक्ति की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जन्म-दर कम करने के प्रति जागरूकता 
उत्पन्न की जा सकती है । शिक्षा एव प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करते समय श्रम-शक्ति का 
बजट प्रभावशाली ढग से बताया जाना चाहिए जिससे अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकतानुसार विभिन्न 
आशिक क्रियाओों हेतु क्रम उपलब्ध हो सके और किसी भी आशिक क्रिया मे श्रम की न्यूनता होने के 
कारण उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न न हो अथवा अतिरेक होने के कारण श्रम-शक्ति की उत्पादन- 
क्षमता का उपयोग न होने से राष्ट्रीय उत्पादन मे कमी आ सके । शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था 
से जनसख्या के गुणात्मक लक्षणों मे वृद्धि करता सम्भव हो सकता है जो देश की उत्पादन-बृद्धि में 
सहायक होते हैं परन्तु ग्रुणात्मब लक्षणों मे पर्याप्त वृद्धि तभी हो सकती है जब श्रम-शक्ति के 
बजट के आधार पर उच्च शिक्षा एव ब्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । यद्यपि औप- 
चारिक, सैद्धान्तिक एव महँँगी शिक्षा की अधिक आवश्यकता नही होती है परन्तु विकास से सम्बद्ध 
व्यावहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा--परिवार-नियोजन, स्वास्थ्य, शिशुपालन, पौष्टिक आहार, 
स्वच्छता बागरिकता आदि--सम्बन्ध में सभी स्त्री एवं युरुपों को आधारसूत शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त 
करने का आयोजन प्रत्येक सरकार को करना चाहिए | इस प्रकार की शिक्षा के विस्तार से 
उर्वेरकता-दर को कम करना सम्भव हो राकता है। 

यद्यपि शिक्षा एवं डरवंशकता का कोई प्रत्यक्ष झम्बन्ध नही है फ़िर भी कजुक्ियों को शिक्षा 
प्रदान करने से उनके विवाह को कुछ वर्षो के लिए टाला जा सकता है जिससे उनके शिशु उत्पन्न 
करने के वर्षों मे कुछ कमी हो जाती है । शिक्षा के विस्तार से लोगों मे परिवार-नियोजन की 
सूचनाएँ प्रहण करने को योग्यता में वृद्धि होती है। लडकियाँ जब शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 
अपने घर से बाहर नौकरी आदि करने लगती है तो बडे परिवार की इच्छा एवं सम्भावताओं में 
कमी हो जाती है । स्कूल में पढने वाले बच्चे परिवार की आय मे तुरन्त मे कोई वृद्धि नहीं करते 
परन्तु भविष्य मे अधिक आय-उपार्जेन की क्षमता ग्रहण कर लेते हैं । _हुरन्त में आय न प्रदान करने 

के कारण माता-पिता को बड़े परिवार के लिए आकर्षण नही होता है । ऐसे देशो मे जिनमे 5 वर्ष 
से कम आयु के बच्चे आय-उपा्जन करने लगते हैं, उर्वेरकता-दर अधिक रहती है । पढे-लिखे भाता- 
पिता अपने बच्चो को उच्च एवं अच्छी शिक्षा देना चाहते है जो छोटे परिवार भे ही सम्भव होती 
है | यही कारण है कि पढे-लिखे माता पिता बडे परिवार की ओर आक्पित नहीं होते है। पढ़े-लिखे 
सपा, 23 शिशु-मृत्यु दर भी कम होती है क्योकि बच्चो के स्वास्थ्य, आहार बादि 
॥ जाता है। बच्चों के जीवित रहने का आश्वासन होने से अधिक बच्चे उत्पन्न 
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व्रत की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। परम्परागत लोग अधिक बच्चे इसलिए भी चाहत ह 
कि इनमें स कुछ के मर जान पर कुछ ता जीवित रह ही जायेंगे, ऐसा उनका विश्वास होता है। 

(8) स्त्री सप्ताज के कल्याण कली व्यवस्या--जनमस्या नीति को सफल बनाने में स्त्ीन्समाज 
का सर्वाधिक महत्वपूण स्थान होता है। जन्म दर का कम करन मस्वियों की जागल्कता, उनके 
सामाजिक स्तर मे उतनि तथा उनम् आथिक स्वतन्तता के प्रति आकपण आदि विशेष रुप से सहायक 
हात है। स्तिया को पुर॒ष के समान जायथिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान करन के लिए वैधानिक 
व्ययस्थाओं के साथ-साथ उन प्रशिक्षण एवं शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था एवं राजगार मे प्राथमिकता 
का आयोजन किया जाना चाहिए। स्त्री समाज व्यक्तिवादी जथ-जीवन के प्रति जितना अधिक जाय 
रूक होता जायगा जनसरपरा णी समस्या का निर्वारेण उतना ही सरल होता जायेगा । 

ससार म स्तियों की तिक्षा की उचित व्यवस्था बहुत स राष्ट्रों मे पयाप्त परिमाण मे उप 
लब्ब नहीं हे जिसम अशिक्षित स्तिया की सख्या म सशिक्षित पुरुषा की सस्या की तुलना म अधिक 
नीब्र गति से वृद्धि हो रही है। ससार जे 80 करोड अशिक्षित लोगा म से 2/3 स्तियाँ हैं। समाज 
मे सिविया को आशिक यागदान न मानकर उनको माताओ के रूप मे समाज का महत्वपूर्ण अग माना 
जाना है। म्वियाँ यद्यपि वहुत से विकासशील राष्ट्रो मे आथिक गतिविधियों (विशेषकर ढृषि 
व्यवसाय) में पुस्पा के समान ही काय करती हैं, फिर भी उनके आर्थिक कार्यो का उचित मायता 
नही प्रदान की जाती है । निवन परिवारों में यद्यपि स्तियाँ पुरुषों के समान ही आयोपाजन करती 
हैं परन्तु उन्हें परिवार का उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं में सबसे अन्तिम स्थान दिया जाता 
है । भाजन एवं कपड़ा जैसी अनिवायताआ के सम्बन्ध में परिवार भें पहला स्थान पुरुष को दूसरा 
बच्चा का मौर अम्त मे बचे हुए भोजन आदि भाताओ को मिलते हैं। इस व्यवस्था का प्रभाव स्तियो 
की भावनाओं एवं स्पास्थ्य दोनों पर पड़ता है । दुवल माताएं कमजार एवं बीमार बच्चों को जन्म 
देती हैं जिनके पादन पापण म कठिनाई होती है और वे प्राय शिशुकाल मे ही मृत्यु का शिकार हो 
जात हैं। इसके परिणामस्वरूप गभ घारण वार-वार होता है और स्त्रियों पर गर्भ घारण एवं शिशुओं 
के पालन का यार्य इतना अधिक रहता है कि वे घर से बाहर रहकर आधिक कार्य नही वर पाती हैं। 
इस परिस्थिति म स्त्रियों का व्यावसायिक एवं आ्थिक महत्व कम हो जाता है और परिवार एवं 
समाज म पुरुष का महत्व बहता जाता ह। यही कारण है कि परिवार मे बेटों का जन्म अधिक 
इच्छित माना जाता है और जिन परिवारा म बेटियों की सस्या अधिक होती है उनमे बेटे के जन्म 
के लिए एक के वाद एक गर्भ धारण होत रहते हैं जिससे परिवार तो वडा होता ही है, माता वी 
शारीरिक शक्ति क्षीण होती जाती हू और बह घरेलू स्त्री मात वनक्र रह जाती है । 

यदि स्त्री एव पुस्ष दोनों ही आयोपार्जन का कार्य करे दा एक ओर उबरकक्‍ता हांती है 
तथा छात्रे परिवारा का उदय होता है और दूसरी ओर सक्रिय श्रम शक्ति मे स्त्रियों के सम्मिलित 
हा जान से भाधिक प्रगति की गति तेज होती है जो रोजगार के अवसर बढान म सहायक होती है। 
यह विचार कि स्जियो को आधिव काय म जगाने स अल्य-विकसित टाप्ट्रों मे वेरोजगारी की समस्या 
और गम्भीर हो सकती है, उचित नही है क्योकि दीघकाल म॑ छोटा परिवार एवं एक क स्थान पर 
दो (स्त्री एवं पुरुष) उत्पादक श्रमिका के योगदान से अधिक कर एवं बचत के रूप मे विकास म 
सहायता मिलती है । ््‌ 

स्त्रिया को शिक्षा एवं आ्थिक क्ियाआ के लिए अधिक अवसर प्रदान करके उवरस्कता ः 
पयाप्त कमी करना सम्भव हो सकता है | तोत्र गति से बढ़ती हुई जनसस्या वाले जिन समाजों भ 
जडको की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर ही अधिक व्यय क्या जाता है इनम लडक्यों वी उवस्वता का 
स्तर उँचय बना रहेगा और ये समाज बनन्‍्तत विकास के पथ पर आग नही वढ सकते है 

(9) शिसु-मृत्यु-दर मे कमो--विक्य्सशील राष्ट्रो मे शिशु मृत्यु दर विकसित राष्ट्र 5 
तुलना म 20 भुनी अधिक है क्योक्षि विशासलजीड राष्ट्रों मे पौष्टिग आहार का न्यूड स्तर शारी 
रिक सुरक्षा की निम्न स्तरीय परिस्थितियाँ तथा अपर्याप्त स्वास्थ्य-सेवाएँ विद्यमान हैं। अविकतर 
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विकासशील राप्ट्रो मे स्वास्थ्य-सेवाओ पर होने वाले व्यय का वहुत बडा भाग नगरो के छोटे से 
साग्पन्न वर्गों के. लिए उपयोग हो जाता है और 90% लोग स्वास्थ्य सेवाओ से बचित रहते है। 
स्वास्थ्य-सेवाओं को निर्धन-वर्गों को उपलब्ध कराकर शिशु-म्ृत्यु-दर को कम किया जा सकता है 
जिससे सम्भावित जीवन को वढाया जा सकता है। जब माता-पिता को जन्म पाने वाले बच्चों के 
लम्बे समय तक जीवित रहने के आश्वासन मित्र जाते है तो अधिक बच्चे उत्पन्न करने के लिए 
आकर्षण नही रहता है और उर्वरकता-दर में कमी आती है। 

(0) छोटे कृषकों फी उत्पादकता से बुद्धि तथा नगरों मे आयोपार्नन के अचतरों फो 
बढाना--विंकासशील राष्ट्रों से लघु कृषक एवं भूमिहीन श्रमिक निर्घनतम-वर्ग होता है और इस 
बर्ग में उ्व॑रकता-दर अधिकतम होती है। इस वर्ग का कुछ भाग नगरो भें रोशगार पाने के लिए 
चला जाता है और शेप भाग भूमि के छोटे से टुकड़े पर अपने परिवार का निर्धततम वातावरण परे 
भरण-पोषण करता है। मूमि-सुघार, साख-सुविधाओं की व्यवस्था, सिंचाई-सुविधाओं में दृद्धि, अन्य 
कृषि-विस्तार सेवाओ मे वृद्धि आदि से इस वर्ग की आय एप जीवन-स्तर मे वृद्धि की जा सकती हू । 
ग्रामीण विकास के समन्वित कार्यक्मों का सचालन करने के लिए ऐेसी विशिष्ट सस्थाओ कौ 
स्थापना की जा सकती है जो सरकार द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं को इस निर्धंन-वर्म तक पहुंचा 
कर इनकी आय एवं जीवन-स्तर में सुधार कर सके जिसका स्वाभाविक परिणाम उर्वरकता मे 
कमी होता है । विश्व बैक हारा दस प्रकार की ग्रामीण विकास की परियोजनाओं को विशेष सहा- 
बता प्रदाव की जाती है । 

ग्रामीण क्षेत्रों स नगरो में आयी हुई श्रम-शक्ति को उत्पादक कार्यों में पर्याप्त योगदान देने 
के लिए आधिक अवसरों मे वृद्धि करना आवश्यक होता है। परम्परागत एवं आधुनिक दोनों ही 
क्षेत्रे मे आथिक अवसरो में वृद्धि क्री जानी चाहिए । जनाफ्रयोगी सुविधाओ, यातायात, शिक्षा, 
रबास्थ्य-रोबाओं एवं निवासगृहों के निर्माण आदि के बतिस्तार-कार्यकमों मे गये अबसर उपलब्ध 
कराये जा सकते है। ग्रामो से आयी हुई श्रम-शक्ति घीरे-धीरे नगरीय वातावरण एवं सुविधाओं की 
अभ्यस्त हो जाती है और अपनी ग्रामीण परम्पराजो--क्म आयु में विवाह, शिक्षा ग्रहण न करना, 
बडा परिवार आदि--को त्याग देती है जिससे उर्वर्कता-दर में कमी आती हू। 

(]) आधिक प्रगति फा अधिक समान घितरण--अद्ध-विकसित राष्ट्रो मे आथिक विकास 
के लाभो का अत्यन्त विषम वितरण होता है। इन राध्ट्रो म 40% जनसरया को कुल्त आय का 
75% भाग प्राप्त होता है और 40% निर्धन जतसस्या को राष्ट्रीय आय का 40 से ।5% भाग 
ही प्राप्त होता है। विकास-कार्यक्रमों का लाभ अधिकतर उच्च आय वाली 40%, जनसख्या में 
केन्द्रित हो जाता है और निधंन वर्ग त तो विकास-कार्यक्रमों मे योगदान ही देता है और न विकास 
के लाभ है इस वर्ग तक पहुँच पाते है । विकासशील राष्ट्रों की विकास-दर राष्ट्रीय आय अथबा 
प्रत्ति व्यक्ति आय के आधार पर ज्ञात की जाती है जो बिकारा के वितरण व सम्बन्ध में कुछ भी 
इंगित नहीं करती है । यही कारण है कि बहुत से राष्ट्रों मे राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तेजी से 
वृद्धि होने पर भी निर्धन-वर्ग निर्धन ही बना रहता ह और यह निर्घन-वर्ग जीवन को सुख-सुविधाओं 
से बचित रहता है। निर्धन-वर्ग मे उ्वरकता-दर स्वभावत अधिक होतो है । यदि बिकास का लाभ 
निर्धन-बर्ग को भी वितरित किया जाय और इस वर्ग के जीवन-स्तर मे सुधार किया जाय तो उबर- 
क्ता-दर मे कमी की जा सकती है | विश्व बैक द्वारा 64 विकसित एबं विकासशील राष्ट्रों का 
अध्ययन करने पर यह तब्य सामसे आया कि समाज में आय का अधिक वितरण सामाजिक सुविधाओं 
के अधि व्यापक वितरण में सहायक होता है जिससे उ्वरकता-दर कम होती है | यह वश्लेपण 
किया गया है कि निर्धन 40% जनसस्या को कुल आय मे ०, की वृद्धि होने पर उबरकता- 
दर में 30५ वी कमी हो जाती है। आधिक विकास की भ्रक्तिया जनसरया की बृद्धि मे अवरोधक 
मिद्ध न हो इसके लिए आय का वितरण निर्धन 40% जनसख्या के पक्ष मे करने की आवश्यक्ता 
है जिससे इस वर्ग की उबेरकता-दर (णो सर्वाधिक है) को कम किया जा सके + 
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(2) जन-सूचना कार्यक्र--छोटे परिवार के लाभो वा पर्याप्त प्रचार करने की अत्यधिक 
आवश्यकता होती है। इस प्रचार द्वारा लोगों को छोटे परिवार के लाभो के सम्बन्ध में सूचित करना, 
शिक्षित करना एवं लोगो को उक्साना सम्भव हो सकता है । छोटे परिवार वे' सम्बन्ध मे परम्पराओ, 
पर्मावश्म्बन प्िश्वासों एवं सामाजिक भयो वे आधार प्र अत्यधिक विरोध क्या जाता है। इन 
विरोधों को कानूनी दबाव द्वारा भी समाप्त नही किया जाता है और एक प्रजातान्त्रिक समाज में 
पानूनी दवाद जन क्रान्ति बा रूप ग्रहण बर सकता है। ऐसी परिस्थिति मे प्रभावशाली मूचना 
कार्यक्रम द्वारा सागो को यह समझाने वी आवश्यकता है कि 'क्या उचित है और क्‍या उचित नहीं 
है । प्रत्येश समाण में परिवार वे आदार के सम्बन्ध में कुछ भ्रमाणा को सामान्‍य स्वीकृति रहती 
है और सामान्य प्रमाणों (४णायाध्या 50705) में परिवतन बरने थे लिए जनसाधारण मे 
व्यक्तिगत आधार पर छोटे परिवार के लिए उकसाने की आवश्यकता होती है । जो कारण उर्वरकता 
बम करने हेतु नियोजकों एवं अधिकारियों द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है उत बारणों की ओर 
ग्रामीण माता पिता कुछ भी ध्यात देने को दैयार नही होते है । अल्प-विकस्तित राष्ट्रों मे ऐसी 
प्रचार-विधिया वा उपयोग हाना चाहिए जिनको समझने के लिए शिक्षित होना आवश्यक न हो । 
इस दृष्टिकोण से रेडियो टेलीविजन एवं फिल्म प्रचार के श्रेष्ठ माध्यम माने जाते है। इसके 
अतिरिक्त समाचार पत्रों साइनवार्ड पत-धनिकाएँ, ग्रामीण पोस्टर्स, गीत और एकाकी आदिंका 
भी सृजनात्मक उपयोग किया जा सकता है। परन्तु इन प्रचार माध्यमो को तुलना मे “व्यक्ति से 
व्यक्ति वो सहन! (ए८:४०७ ॥0 ऐल5०॥ 00गाशपा।८4४०७) को परिवार-नियोजन कार्यक्रमों के 
प्रचार हेतु सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे मनोरजनयुक्त प्रचार-माध्यमी का व्यापक 
रूप से उपयोग करना चाहिए । स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर जनसस्या सम्बन्धी शिक्षा को पार्द्यक्रम मे 
सम्मिलित बर लेना चाहिए। 

(3) डर्बरकता कम करने के लिए प्रोत्साहत--अल्प विकसित राष्ट्रों की सरकारे उर्बेर- 
बता निरोधक कायत्रमो को अपनाने पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदाव करती है, णैसे-- 
निवासगृह एवं रोजगार के अवसर प्रसूति-लाभ, कर कटौतियाँ, आश्वितता भत्ता, पेशन का आयो- 
जन स्कूलों मे प्रवेश आदि द्वारा माता-पिताओं को छोटे परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है । प्रात्साहन परिवार नियोजन स्वीकार करने वाले माता-पिताओ को तुरन्त नकद भुगतान 
अथवा शिशु उत्पन बरने की अवस्था समाप्त होने दे' पश्चात किया जा सकता है । कुछ देशो में 
हसोत्साहन सम्बन्धी कार्यवाहियों का भी उपयोग किया जाता है। दो बड़े परिवारों की विभिन्न 
जन-सेवाओ वे लाभ भें कमी बर दी जाती है । परन्तु हतोत्साहन कार्यक्रमों का प्रभाव उन बच्चों 
के पातन पोषण पर बुरा पढ़ता है जो परिवार के निर्धारित आकार के बाद जन्म लेते है। इन 
अज्यो बा सो चाय २ होले चुए, की; एे इत्क प्रकाएए चयीप्डद होलए पारा; है. ५ यही। मग्रएण है; कि 
परिवार-नियोजन के स्वीकृत क्षेत्र को बढाने के निए हतोत्साहन के स्थान पर प्रोत्साहन कार्यक्रमों को 

अधिक महत्व दिया जाता है। प्रोत्साहन विधियो का उपयोग केवल व्यक्तिगत एवं परिवार स्तर 
पर ही नही क्या जाना चाहिए । ग्रामीण एव स्थानीय समुदाय का सामूहिक रूप से अच्छे उ्वेर 

बता निरोधक कार्य वे लिए सामुदायिक विकास हेतु अधिक अर्थ-साधन आबदित करके पुरस्क्षत 
स्या जा सकता है। इस व्यवस्था से उ्वरकता-निरोध के प्रति सामाजिक जागरूकता उदय होतीं 
है । इसी प्रकार विभिन्न समुदायो, धर्मावलम्बियों एव क्षेत्रों को उनकी जनसझ्या के आधार पर जो 
राजनैतिक एवं अर्थ आवटन (क्याज्ाश॥] ॥॥0०आ0०ा) के अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी जतसख्या 
से सम्बद्धता समाप्त बर देनी चाहिए । प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन सम्बन्धी इन सभी कार्यबाहियो 
बा व्यापक प्रचार क्यि। जाना चाहिए परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों की अधिक स्वीकृति उप 

लब्ध कराने वे! लिए सभी स्तरो--सामाजिक, शासरीय, व्यक्तिगत एवं परश्वारी->पर समन्वित रुप 
से प्रयास किये जाने चाहिए | इन सब मे सामाजिक मान्यताओं को परिवार-नियोजन के अनुकूल 

स्थापित करना इस क्ययक्षम वी सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है । 
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(44) गरीबो-उस्मूलत--जनसख्या-वृद्धि मे यरीवी योगदान प्रदान करती है क्योकि गरीब- 
चर्म मनोरजन के अन्य साधनों से विमुख रहता है और अज्ञान से आच्छादित रहता है । गरीब परि- 
बार को अपनी अनिवार्यताओ की पूर्ति के लिए परिवार के सभी छोटे एवं बड़े सदस्यों से कार्य 
कराना होता है । इन परिवारों के पास उत्पादक सम्पत्तियों का अभाव होता है और वे अपने बच्चों 
को ही अपने जीविकोपाजत के लिए विभिन्न कार्यों मे लगाकर जीवन व्यतीत करते हैं। चृद्धावरथा 
एब अस्थस्थता में इनके बच्चे ही जीवन-निर्वाह के साधन जुटाते हैं। इन्ही सब्र कारणों से गरीब 
परिवार छोटे परिवार की विचारधारा से सहमत नही होते हैं । यदि जाय, घन एंव सम्पत्ति वे 
विषम वितरण को कम करके गरीबी के स्तर एवं व्यापकता को कम कर दिया जाय तो जनसरया 
सम्बन्धी समस्याओं का सरलता से निवारण सम्भव हो सकता है । सामाजिक बीमा की व्यवस्था 
करके बड़े परिवार की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जनसख्या की रामस्या का निवारण कृत्रिम परिवार- 
निषोजन के साधनों से ही सम्भव नही हो सकता है । जदसख्या की समस्या मूल रूप से एक सामा- 
जिक समस्या होती है और जब तक सामाजिक स्तर पर सरचनात्मक परिवर्तन नहीं किये जाते, 
जनसख्या की समस्या का निवारण सम्भव नही हो सकता है । धार्मिक विचारधाराओ एवं परम्प- 
राओ का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और घामिक विचारधाराएँ अत्यन्त कछोर 
एवं स्थिर होती हैं। इतमे परिवर्तन करने के लिए धर्म के सामूहिक स्वरूप को बदलकर. शव्यक्ति- 
बादी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और यह तभी सम्भव हो सकता है जब विभिन्न धर्मों मे 
एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न की जाय । राज्य इस सम्बन्ध में धर्म के आधार पर किये जाने 
वाले भेदभाव को वैधानिक रुप से प्रतिवन्धित कर सकता है और समाज में ऐसे तत्वों को सरक्षण 
प्रदान कर सकता है जो इन परिवतंनो को स्वीकार करके प्रोत्साहित करते हो । इस प्रकार जनसख्या 
सम्बन्धी समस्याएँ बहुपक्षीय होती है जिनके तियारण के लिए ऐसी नोतियो का अनुसरण जावश्यक 
होता है जो देश के सामाजिक, आथिक, धामिक एवं सास्कृतिक जीवन में अनुकूल परिवतन 
कर सके । 

भारत से जनसंख्या-बृद्धि एवं आर्थिक प्रगति 

भारत की जनसख्या मे सन्‌ 94-5 के दशक मे 26% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। 

यह प्रतिशत सन्‌ 95-6व के दशक में बढ़कर 97% प्रति वर्ष हो गया। सन 96[-7] 
वर्षों के काल मे जनसख्या की वृद्धि की दर बढ़कर 2 5% प्रति वर्ष हो गयी । यह अनुमान लगाया 
गया है कि जनसख्या-वृद्धि की वार्षिक वृद्धि-दर चौथी योजना के अन्त मे (सन 974 तक) 2:5% 
के आसपास ही रहेगी । सन्‌ 974 के बाद जनसख्या-यृद्धि की दर मे कभी होने का अनुमान 
लगाया गया है और यह सन्‌ 980-8] तक  7%; प्रति वर्ष हो जायेगी। जनरास्या-बृद्धि का 
प्रतिशत कम होने के अनुमान मे यह मात लिया गया है कि सन्‌ 2989-8 तक जन्म-दर 39 श्र 
हजार (सन्‌ 968) से घटकर 26 प्रति हजार रह जायेगी और मृत्यु दर 4 प्रति हजार से घट- 
कर 9 प्रति हजार रह जायेगी और जन्म-दर की कमी के लिए परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों का 
निरन्तर विस्तार किया जायेगा । यदि जनसख्या की वृद्धि की दर को सन्‌ 980-8 के पश्चात 
के 20 वर्षों मे | 2%£ तक कम किया जा सका तो भारत की जनसख्या सन्‌ 2000 तक ४87 
करोड हो जायेगी । जन्म-दर को क्य न करने पर सन्‌ 2000 तक भारत की जनसख्या 20 
करोड तक हो सकती है। 

यदि प्रगति का माप प्रति व्यक्ति आय-बृद्धि के आधार पर किया जाय तो हम ज्ञात होगा 

कि भारत अभी तक योजनाओ के अन्तर्गत अधिक प्रगति नही कर सका है। सम्‌ 950-5] से 
सन्‌ 973-74 वर्ष के काल मे प्रति व्यक्ति आय मे लगभग 33 6% को वृद्धि हुई है, जबकि 
हमारी राष्ट्रीय आय से इस काल मे लगभग 4% की वृद्धि हुई है । जनसछ्या की तीम्र गति 
से वृद्धि होने के कारण हमारी राष्ट्रीय आय मे पर्याप्त वृद्धि होते हुए भी प्रति व्यक्ति आय में विशेष 
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द्वि नही हुई है । 23 वर्षो के नियोजित विकास के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में '4% की 
साधारण वापिक वृद्धि हुई है । राष्ट्रीय आय की वृद्धि का 50 से 60% भाग बढी हुईं जनसस्या 
द्वारा उपयोग हो जाता है । 
ससार वे लगभग सभी विकसित राष्ट्रो को संक्रान्ति-काल मे जनसख्या की वृद्धि का सामना 
करना पडता है । पश्चिमी यूरोप, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया मे आथिक विकास 
वे फलस्वरूप प्रारम्भिक अवम्थाओ में जनसख्या मे वृद्धि हुई परन्तु ये देश प्रति व्यक्ति आय के कम 
स्तर तथा जन्म एवं मृत्यु-दर वी ऊँची स्थिति से निकलकर प्रति व्यक्ति ऊँची आय तथा 
कम जस्म एव मृत्यु-दर के सन्तुनन की स्थिति तक पहुँचने मे सफल हुए है। इन देशो ने नवीन 
तान्त्रिक्ताओ एवं अधिक पूंजी-निर्माण का उपयोग करके उत्पादन को मिरस्तर बढाया और कम 
जन्म एव मृत्यु-दर पर अधिक प्रति ब्यक्ति आय का सम्तुलन स्थापित किया हैं। भारत भी इसी 
आर प्रयत्नशील है तथा परिवार-नियोजन के विस्तार और चिकित्सा एव स्वास्थ्य की सुविधाओ को 
बढाकर जन्म एवं मृत्यु-दर को कम करने का प्रयास जारी है | वर्तमात मे भारत उस स्थिति से 
गुजर रहा है अर्थात्‌ देश मे मृत्यु-दर तो बम हो गयी है और जन्म-दर मे अभी विशेष कमी नही हुईं 
है | अन्य अत्प-विकमित राष्ट्रो वे समान भारत की जनसख्या वी सरचना विकास के लिए अनुकूल 
नही हैं क्योंकि उत्पादक-उपभोक्ता का अनुपात अनुकूल नही है और उत्पादक-वर्ग पर आशितों का 
भार अत्यधिक है। जैसे-जैसे जन्म-दर मे कमी होती जायेगी, इस स्थिति मे सुधार होता जायेगा। 
यह सुधार सन्‌ 3980-8] के पश्चात से स्पप्ट दीखने लगेगा यदि जन्म एव मृत्यु-दर में अनुमातों 
के अनुसार कमी होती है । 
अन्य विकासश्ञील राष्ट्रो के समान भारत मे भी समस्त जनसख्या का 33 54% भाग 
(सन्‌ 97 की जनगणना के अनुसार) श्रम-शक्ति था जबकि सन्‌ 96] में श्रम-शक्ति समस्त 
जनसख्या की 42 98%; थी । इन तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि जनसख्या की तीम्र गति से वृद्धि 
होने के कारण भारत में आश्रितों की सख्या मे अधिक वृद्धि हुई है और उत्पादक श्रम का प्रतिशत 
घट गया है। पुर्ष जनसस्या का 27 8% भाग श्रम-शक्ति में सम्मिलित था जबकि स्त्री-जनसख्या 
बा बेवत 6 36% जाग ही श्रम-शक्ति मे सम्मिलित था। इस प्रकार स्त्री-जनसस्या का बेंहुत बडा 
भाग रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं वे कारण उत्पादक क्ियाओं के लिए उपलब्ध नही था। देश 
में उपतब्ध समस्त श्रम-शक्ति का 68 63%, भाग कृपि-क्षेत्र मे लगा हुआ था जिसमे से 42 87% 
कृपक थे और 25 76% क्रषि-मजदूर थे । सन्‌ 97 की जनगणना के अनुसार देश मे कुल श्रम- 
शक्ति 8 36 करोड थी जिससे से लगभग 5 करोड कृषि-मजदूर थे जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त 
दयनीय है । हमारे देश मे 4 वर्ष से कम आयु वाला व्ये कुत जनसरया का 45% है जो उत्पादक 
जनसग्या के आधिक ग्ाधनों पर बहुत वडा भार है और जो उत्पादक वितियोजन-बृद्धि में गतिरोध 
उत्पन्न करता है । 
जनसख्या-वृद्धि विकास मे अवरोधक 
हमारे देश मे जनसरया की वृद्धि की दर अधिक होने के कारण ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक 
परिस्थितियाँ उदय हुई है जो देश को आधिक प्रगति में अवरोधक सिद्ध हो रही है। ये परिस्थितियाँ 
निम्नवत्‌ है 
(!) आशित-अनुपात--जनसख्या-वृद्धि के कारण हसारी अथ॑-व्यवस्था में आश्रित-अनुपात 
(0८7०० 0०) र॥॥०) बढता जा रहा है | हमारी कुल जनसस्या का केवल 33 549 भाग 
ही उत्पादव श्रम है और शेष 66 46०, भाग आश्रित है जिसमे 4 वर्ष के कम आयु वे बच्च, 
60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध व स्त्रियाँ सम्मिलित है, जो उत्पादक कार्य सामाजिक परम्पराओं के कारण 
नही करते है । अधिक आश्ित होने के कारण उत्पादक श्रम विकास हेतु अधिव बचत करने में 
असमर्थ रहता है और समाज वी आय व बहुत बडा भाग अनिवाय्य सुविधाओ--स्वास्थ्य, शिक्षा, 
जल-पूर्ति आदि--पर व्यय हो जाता है । 
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(2) झेहरी क्ामाणिक व्यवस्था--जनसस्या-द्धि के परिणामस्वरूप देश मे दोहरी सामा- 
जिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो गया है। नगरीय क्षेत्री की जनसख्या का बहुत थोडा-सा अश 
सामाजिक एवं आथिक विकास का अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा है जबकि जनसल्या का बहुत 
बडा अनुपात भाल्थस के नियमानुसार निर्धन जीवन व्यतीत कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों मे सन्‌ 
4970-72 के तीन घर्षों मे औसतन जन्म-दर 38 5 प्रति हजार थी जबकि गगरीय क्षेत्र मे यह 
दर 29 6 प्रति हजार थी | प्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार जन्म-दर नगरीय क्षेतरसे 30% अधिक 
थी । दूसरी ओर, भ्रामीण क्षेत्रो मे मृत्युददर निकट भविष्य में नगरीय क्षेत्र के वराबर हो जायेगी। 
ग्रामीण क्षेत्र मे जन्म-दर मे अधिक कमी होना सम्भव नही है क्योकि ग्रामीण समाज अब भी 
परम्परावादी एवं भाग्यवादी है। इस प्रकार ग्रामीण जनसल्या मे तेजी से वृद्धि होती रहेगी । यह 
प्रवृत्ति विकास पर ऋणात्मेक प्रभाव डाखती है और अर्थे-व्यवस्था मे विपमताओं को बढ़ाये में 
महायक होती है । 

(3) अशिक्षित जनसंस्या--ग्रामीण क्षेत्रों की जनसस्या से तीतन्र गति से वृद्धि होने के कारण 
अशिक्षित जनसण्या का अनुपात बढ़ता है | अभी तक हमारे देश मे शिक्षित जनसस्या का भतिशत 
30 तक ही नहीं पहुँच पाया है । 4 वर्ष त्तक की आयु के बच्चों की सख्या को घटाकर भारत में 
अशिक्षित जनसख्या सन 97] में 30 9 करोड थी । ग्रामीण क्षेत्रो मे 85९, और पुरुषों मे 6]% 
अशिक्षित थे। अशिक्षित जनसस्या में वृद्धि होने के कारण देश मे दोहरी सामाजिक व्यवस्था को 
निरन्तरता प्राप्त होती है और सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृत्तिक विकास अवरुद्ध होता है । 

(4) योग्यता का नगरों को ओर प्रवाह--ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक 
एब सास्क्रतिक स्तर में ध्यापक अन्तर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के योग्य अभिलापी एवं साह+ 
सिक नवयुवक नगरो की ओर आकर्षित होते हैं जिसके परिणामरबरूप निर्घनता-प्रधान ग्रामीणीकरण 
एवं अधिक उपयोग-ध्यय-प्रघात नगरीकरण का दूषित चक्र उदय होता है ! यह दुषित चक्र आर्थिक 
एबं सामाजिक सुदृढ़ता उत्पन्न करने में तो समर्थ होता ही है, साथ ही जनसख्या-बूद्धि को रोकने 
में भी विफल रहता है । दूसरी ओर, नगरीकरण मे वृद्धि होने के कारण भी सामाजिक एवं 
आधिक विकास अवरुद्ध होता है। नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण साधनों का विभियोजन ग्रागीण 
जनसख्या के हितो के विपरीत चंगरीय जनसख्या को आधारभृत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 
किया जाता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय विनियोजन हेतु कम बचत उपलब्ध होती है और साधनों 
का उपयोग परम्परागत एवं विलासिता की वस्तुओ के उत्पादन पर होने लगता है। 

उपर्युक्त परिस्थितियों मे हमारे देश मे गत दो दशको मे जनसख्या-बृद्धि के अनुरूप आर्थिक 
एवं सामाजिक विकास नहीं हो सकता है और यह ऋणात्मक सम्बन्ध निरन्तर जारी है। इस 
ऋणात्मक मम्द्न्ध को दूर करने के लिए देश मे आथिक विपमताओ को समाप्त करना आवश्यक 
है। ग्रामीण जीवन को स्वस्थ, झचिकर एव सुरक्षित बनाकर नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोकना 

चाहिए रे नग्रयो की स्थापना एवं शिक्षा द्वारा उत्पादक कुशलताओ में दृद्धि करते की आव- 
प्रयकता ॥ 
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पद्यजगार एसी अवस्था वा बहा जा सकता है जिसमें लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध बेकार 
रहुत हा । पूण राजगार उस व्यवस्था वो कहना चाहिए जिसमे तैरोजगार न हा, अयात्‌ जि , अर्थात जिसमे 
समस्त बाय बरतने योग्य (शारीरिक व मानसिक दृष्टिकोण से) एवं वार्य बेरने थे लिए इच्छा रखने 
पाते पत्तियों वा काय मिलता हो । इसका तात्पर्य यह हुआ वि बेरोजगार विवशतापूर्ण बेवारी ([7 
४०७॥४४५ [0॥0९8%) वय दूसरा साम है । यह बविवशतापूर्ण वेबारी अत्प-विवसित राष्ट्रो मे ए' 
सामाजिय एवं आर्थिव समस्या का रुप ग्रहण कर लेती है। बेरोजगार लोगों के पास कछय-शक्ति की 
बगी हाती है जिसस बह छृषि एवं औद्यागिय उत्पादन वे लिए प्रभावशील माँग उत्पन्न नहीं करते 
है । दूगरी आर श्रम उत्पादव या एवं महत्वपूर्ण घटब होता है और जब श्रम वा कोई भी भाग 
उपग्रोग नहीं होता, उत्पादन अत्रिवत्तम नहीं हो समता और आधिक ढॉँचे को सुव्यवस्थित, सन्तुलित 
एप सुदृट नहीं कहा जा सवता है। सामाजिक दृष्टिवोग ने बेरोजगार लोग समाज वे विकास में 
एवं रफ्ायत होते है । यह राप्टीय उत्पादन मं अपना अनुदात नहीं दे सकते और रोजगार्प्राप्त 
जागो पर एय भार हांत है। दस प्रवार समस्त समाज वा जीवन-स्तर सन्‍्तोपजनव' नहीं होता। 
जम्प समय तब त्रेराजगार रहने पर दनवा नैतिय पतन हा जाता है ) बेरोजगार यह ध्यक्त करता 
है वि अर्थ व्यवस्था वे! बहुत से सण्डो में अकुंशल संगठन, अवुशल प्रसाधन, अपर्याष्त प्रशिक्षण, 
अपयाप्त माँग तथा पौप्टिक भोजन की बसी के व/रण उत्पादिवता कम है । निर्धन-वर्ग वो अपनी 
मोप्यता एव स्थिति में सुधार बरने थे” लिए बरोजगार हतोत्साहित ही करता है । विभिन्न अध्ययनों 
से यह शान हीता है कि यरोजगारी एव निर्भनता एक ही प्रवृत्ति के दो पक्ष होते है। विर्धनता एवं 
वरोजगार एकन्दूसरे वे बारण एप प्रभाव हाते हैं और दत दोनी पर विकास-वार्य्रमो के अन्तर्गत 
समन्धित आार्मण विया जाना आवश्यव होता है। विकासशील राष्ट्र विकास की गति वो तीज 
मरने वे विए पूंजी प्रधात उच्चागों की आर आकषित होते हैं परन्तु पूँजी-प्रधान तान्त्रिकताओं के 
उपयाग से प्रेरोजगार वी समस्या बढती जाती है। विवास-कायक्रमों के अन्तर्गत जो राजकोपोप 
नीति अपनायी जाती है बह नगरीय श्रम-शक्ति वे! अधिवः अनुकूल होती है और ऐसे क्षेत्र, जिनमे 
जनसरया की शिक्षा एव प्रशिक्षण का स्तर निम्न है, जबकि जहाँ जनसरया वा घनत्व अधिक है, 
हप ग्रामीण शैत्रों मे जनसरया सरवारी विश्रास बायत्रमो से अछुती रह जाती है। यही कारण है 
वि प्रिक्रास ने गतिशील हाने में साथ श्रम-शक्ति ग्रामो से नगरों वो हस्तान्तरित होने लगती हैं 
और प्रत्यक्ष बेराजगारों वी सरया नगरों में बढी हुईं दिसायी देती है । 
प्रेरोजगार वी समस्या सभी राष्ट्रो मे विद्यमान रहती है, चाह बह विव्सित, विकासशील 
जथता अत्प-विवसित हो । परिवरसित राष्ट्रों में विद्यमान बेरोजगार वा स्वृ्प विकासशील शो 
जे बेरोजगार से भिन्न रहता है। विभिन्न राष्ट्रों के विकास वी प्रक्रिया के अध्ययन से यह ज्ञात 
हाता है थिः बेराजगार अत्प-विवास का द्योतय नही होता है और विकास वे बढन पर यह स्वत ही 
समाप्त नही ही जाता है । विकास सम्बन्धी वर्तमान अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया है. कि ऐसे देश, 
जिनमे दुत गति से वियास हो रहा है बदती हुई परोजगारी वी समस्या सेपीडित हैं। आर्थिक प्रगति 
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के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार उदय होना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरणार्य, वेनेजुएला में 
सन 950-60 के दशक में 8% प्रति वर्षे की प्रगति हुई परन्तु दशक के प्रारम्भ की तुलना में इस 
दशक के अन्त मे अधिक बेरोजगार विद्यमान थे । यही कारण है कि विकास मे सम्मिलित होने 
वाले आवश्यक तत्वो में उत्पादत-वृद्धि के साथ रोजगार-अवसरों एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं की 
वृद्धि को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। 
2 - विफसित राष्ट्रों मे बेरोजगार 
औद्योगिक राष्ट्रो मे विद्यमान बेसजगार का तोने वर्गों म_विभक्त किया जा सकता है। 

प्रथम, श्रम-शक्ति में_ सम्मिलित होने वाले नवीन आगन्तुको को उपयुक्त रोजगार तलाश करने मे 
कुछ समय लगता है और बह्‌ इस मध्यकाल में वेरोजगार रहते है। यह अस्थायी बेरोजगारी होती 
है और विकसित राष्ट्रो मे पूँणी एवं उत्पादत में जनसरया-वृद्धि की तुलगा में अधिक तीज्नता से 
विस्तार होने के परिणामस्वरूप इन नवीन आमन्तुकों को कुछ ही समय में रोजगार प्राप्त हो जाता 
है । विकसित राष्ट्रो मे दूसरे प्रकार का बेरोजगार श्रतिधर्षी बेरोजगार (एएलाणाब पगरव्य907४- 
77670) होता है । अधियी बैदोजगर कुछ सा कप मय के अल बेरोजगार कुछ क्षेत्रो मे प्रशिक्षित श्रम मे अतिरेक और कुछ मे न्यूनता, 
हाने के कारण. उद्यय होता है। इसका स्वरूप भी अस्थायी होता है । यह तान्त्रिक सुधारों के कारण 
उदय होता है । श्रमिका के प्रशिक्षण में तान्त्रिक परिवर्तनों के अनुरूप समायोजन करते रहने पर 
प्रतिधर्षी बेरोजगार को रोका जा सकता है परन्तु प्रशिक्षण म समायोजन करते में कुछ समय लग 
जाता है और इस मध्यक्ाल मे भ्रतिधर्षी वेरोजार अस्थायी रूप से उदय होता है । विकसित राप्ट्रो 
में तीसरे प्रकार का वेरोजगार आथिक क्रियाओं की गति मन्द होने के कारण उदय होता है। मुक्त 
साहस वाली अर्थ-व्यवस्थाओं मे आधिक उच्चावचानों का उदय होना अत्यन्त स्वाभाविक होता है 
क्योकि इनमें स्वत सम्रायोजब करने बाली शक्तियाँ उदय नहीं हो पाती है और राज्य को सन्तुलन 
स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ करनी होती है । राज्य अवसाद (२८०९५४0॥) की स्थिति 
को गम्भीर स्वरूप ग्रहण करने से रोकने मे समर्थ रहते है जिसके परिणामस्वर्प अवसाद से उत्पन्न 
होने वाला बेरोजगार भी अस्थायी ही रहता है। श्रम-शक्ति का_5 या 6९ भाग बेरोजगार रहने 

पर समस्या को गम्भीर नहीं माना जाता है । जब वेरोजगार लोगों की संसया श्रम-शक्ति वी 

लगभग !0%, हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए राज्य द्वारा तुरन्त उपाय किय जाते हैं। 

विकमित राष्ट्रों मे बेरोजगार सामाजिक दोष शीक्र उत्पन्न नहीं कर पाता है क्योकि बेरोजगार श्रम 

को वेरोजगार-बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ उपलब्ध रहती हैं । 

“2 विदकासशौील राष्ट्रों भें बेरोजगार 
विकासशील राष्ट्रो में वेरोजगार की प्रकृति, स्वरूप, समस्याएँ एबं उसके निवारण के उपाय 

सभी कुछ विकसित राष्ट्रो से भिन्न होते हैं॥ विकसित राप्ट्रो मे कोई भी व्यक्ति तभी बेरोजगार 

भाना जाता है जब बह श्रम-शक्ति भे सम्मिलित रहता है। बेरोजगार-बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा 

की योजनाओ को लागू करने के लिए विकसित राप्ट्रो मे श्रम शक्ति का विस्तृत ब्यौरा रखा जाता 

है और श्रम शक्ति को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर लिया जाता है। विकासशील राप्ट्री में श्रम- 

शक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार का बिवरण उपलब्ध नही होता है । प्राय यह पता लगाना सम्भव 

नही होता है कि समाज में कौन लोग बेरोजगार हैं क्योकि बेरोजगार लोगो को दूसरे लोगो द्वारा 

निर्वाह-सहायता प्रदान की जाती रहती है। नगरो मे इन लोगो में अधिकतर ऐसे नवयुवक होते है 

जो था तो स्कूल मे नही पढ़ते है या फिर पढे-लिखे होते है और अपनी योग्यतानुसार विशिष्ट प्रकार 

वी नौकरियों को तलाश में रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो बेरोजगार लोग होते है, वे कम-उत्पादवः 

कार्यों को करते है और थोडा बहुत आयोपाजेन कर लेते है । इन लोगो को स्वय रोजगार करने वाले 

वर्ग में रखा जाता है। ये लोग राप्ताह भे कुछ दिन कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं | यदि ये लोग 

विकसित देश मे होते तो इन्हे वेरोजगारों मे सम्मिलित कर दिया गया होता क्योकि थे इतनी 

कम आय वाले कार्य न करके वेरोजगारों का मत्ता सरकार से प्राप्त करते होते । विकासशील र्प्ट्रो 
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मे ऐसे स्थय रोजग़ार-प्राप्त लोगो को वैरोजगरारो में सम्मिलित नही किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रो 
में भी ऐसे बहुत से स्त्री एव पुम्प होते है जो अपनी कार्यक्षमता के अनुल्प वर्ष भर वार्य प्राप्त नही 
कर पाने है। स्त्रियाँ प्राय श्रम-शक्ति में सम्मिलित नहीं की जाती है, यद्यप्रि उनके द्वारा जो घरेलू 
वार्य क्या जाता है, वह पूर्ण समय का कार्य नही होता है। इस प्रकार विकासशील राष्ट्रो में 
बेराजगारी की समस्या का माप एवं आकार ज्ञात करना सम्भव नहीं होता है। इन राष्ट्रों 
के बैरोजयारो में थुछ पूर्णरुपे छ पूर्णर्पेण बेरोजगार, कुछ आशिक वेरोजगार, कुछ मौसमी बेरोजगार बेरोजगार, कुछ आशिक वेरोजगार, कुछ मौसमी बेरोजगार तथा 
कुछ अंदृष्य बेरोजगार होते है। प्रत्येक वर्ग को सुक्ष्मता के साथ परिभाषित करना भी सम्भव 
नहीं होता है और न ही प्रथ्येक वर्ग के आकार को मापा ही जा सकता हैं। कुछ लोगो का विचार 
है कि विकासशील राप्ट्रो म श्रम-शक्ति की उत्पादन-क्षपता का 25 से 30% भाग उपयोग नही हो 
पाता हे और श्रम-शक्ति का यह अपव्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है ! अस्तर्राष्ट्रीय थम-सगठन द्वारा 
किये गये अध्ययनों से ज्ञात होता है कि सन्‌ 970-80 तक के दशक में लगभग 2255 करोड़ 
नवागन्तुक श्रम-शक्ति विकासशील राप्ट्री मे रोजगार प्राप्त करने के लिए उदय होगी । 
विकासशील राष्ट्री मे बेरोजगारी के प्रकार 

विकासशीद्य राष्ट्रों मं गुण एवं स्वरूप के आधार पर बेरोजगारी को विभिन्न वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिये गय चार्ट से ज्ञात होता है 








बेरोजगारी 
| 
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# वगरीय 7 8. ग्रामीण बेरोजगारी 
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बेरोजगार | | 
मताक्षित कुशल स्थ्कुशल 
बेरोजगार वेरोजगार बेरोजगार 
विकासशील राष्ट्रो में ग्रामीण क्षेत्र असगठित है और इसमे विद्यमान बेरोजगार का ठीकः 
ठीक अनुमाव लगाना सम्भव नही है क्योकि इस क्षेत्र मे आशिक एवं अदृश्य बेरोजगारी व्यापक झूप 
से विद्यमान है। दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्र कुछ सीमा तक सगठित है और इस क्षेत्र की बेरोजगारी 
की प्रकृति औद्योगिक राष्ट्रों के समान है । 
& ममरीय क्षेत्र में बेरीजगार--विकासणील राष्ट्री के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिधर्षों बेरोजगार 
उत्पादन-ता“त्रक्ताओं में परिवर्तन करने के! कारण उदय होता है। औद्योगिक क्षेत्र का आधुनी- 
करण, विवेकीकरण एथ स्वचालीकरण करके जब श्रम की उत्पादकता बढाने के प्रयत्व किये जाते 
है तो प्रतिघर्पी बेरोजगार उदय होता है, चाहे उद्योगपतियो द्वारा वर्तमान श्रम-शक्ति को वार्य पर 
लगाये रखने का आश्वासन ही क्यो न दे दिया गया हो । तान्तिक सुधार करने के कारण छत्पादन 
बढ़ते के साथ श्रम की आवश्यकता में तदनुसार वृद्धि नहीं होती है और उत्पादन बढते रहने पर 
भी नवागस्तुकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। नगरीय क्षेत्र का यह प्रतिधर्षी 
बेरोजगार विकसित राष्ट्रों के समान अस्थायी नहीं होता है क्योकि विकासशील राप्ट्रो मे पूंजी 
एवं उत्पादन का विस्तार जनसरया-वृद्धि की दर से कम रहता है। इन राष्ट्रो के नवागन्तुको मे भी 
वेरोजगार अस्थायी नही होता हैं क्योकि नवागन्तुको की सख्या पूंजी एवं उत्पादन-वृद्धि के फलस्वरूप 
उदय हुईं अतिरिक्त श्रम की माँग से वहुत अधिक होती है। नगरीय क्षेत्र के नवार नवागन्तुको 
(3४९७ स0॥85) में तीन प्रकार के लोग रहते हैं--शिक्षित, कुशल एवं अकुशल। शिक्षित 
नवागन्तुको की सस्या मे तीत्रता से वृद्धि इसलिए होती है क्योकि विकास के प्रारम्भ से ही शिक्षा के 
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विस्तार पर अधिक पूजी-विनियोजन होता है ) ग्रामीण क्षेत्र के वे नवयुवक जो शिक्षा प्राप्त कर 
लेते है, भगरो भे रोजगार पाते के इच्छुक रहते है। यह शिक्षित वेरोशगार सफेदपोश नौकरियाँ 
(प्प्रं।&४ ९णावः 7005) पाने के लिए इच्छुक रहते है जिनमे अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है 
क्योंकि उत्पादक क़ियाओं के सचालन के लिए कार्यालय-वाबुओं की, उत्पादन मे प्रत्यक्ष योगदान 
देमे वाले कर्मचारियों की तुलना मे, कम अनुपात में आवश्यकता होती है । शिक्षित बेरोजगारी वी 
समस्या इस प्रकार विकास के बटने के साथ बढती जाती हू और इतना गम्भीर रूप ग्रहण कर 
लेती है कि देश को सामाजिक एवं आर्थिक व्यवल्था को आवबात पहुँचाने लगती है । 
मगरीय क्षेत्र भे कुशल वेरोजगारों मे वे लोग सम्मिलित होते है जो व्यावसाश्रिक प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के पश्चात भी वेरोजगार रहते हैं। इनमे इजीनियर, टेकनीशियन, डॉक्टर आदि 
सम्मिलित रहते हैं जो विशिष्ट प्रकार के कार्य करने की कुशलता प्राप्त किये रहते है । नगरीय 
क्षेत्र में तीसरे प्रकार के ननागन्तुक अकुशल एच अशिक्षित होते है । यह लोग प्राय ग्रामीण क्षेत्र से 
अधिक आयोपलिंन एवं अच्छे जीवन-स्तर की सम्भावना से तगरों मे आ जाते है । इन्हे रोजगार 
मिलने में काफ़ी समय इसलिए लग जाता है क्योकि इनको कुछ कुशलता ग्रहण करनी पडती है जिसमे 
छुछ समय लगता है परन्तु जब इनका ग्रामीण क्षेत्र से प्रवाह. आवश्यकता से अधिक होने लगता है 
तो यह कम उत्पादकगा वाले रोजगार करने लगते है और आशिक रूप से ब्वेरोजगार रहते 
ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोज़गार--ग्रामीण क्षेत्रो मे वेरोजयारी व्यापक होते हुए भी स्पष्ट दिखायी 
नहीं देती है क्योकि अधिकतर श्रम-शक्ति थोडा बहुत कार्य निप्पादित कर लेती है । ग्रामीण उद्योगों 
में बेरोजगार एव आशिक-रोजगार देश मे औद्योगिक विकास होने के साथ बढ़ता जाता है क्मोकि 
प्रामीण उद्योगी द्वारा उपयोग की जाने बाली तान्त्रिकताएँ अक्ुशल होती है जिनक्रे हारा अधिक लागत 
पर फभ गुण याली बस्तुओ का उत्पादन होता है जिन्हें बेचना अत्यन्त कठिन होता है। प्रामीण क्षेत्रों 
के उद्योगपतियों को या तो अन्य कम उत्पादक कार्य (प्राय कृषि-श्रभिक के रूप में) करने पड़ते है 
अथवा वे अपने उद्योग की आधी से भी कम उत्पादन-क्षमता का उपयोग करते रहने ह। ग्रामीण 
क्षेत्र में अधिकतर लोग अपने खेतों अथवा दूसरे लोगो के खेतों पर कार्य करते है। इन लोगो को 
धरे भर इनकी कार्यक्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है और इनमे से अधिकतर को आशिक- 
शोजगार प्राप्त होते है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार उत्पादन-क्षमता का अनुमान प्रति व्यक्ति की 
सामास्य आयोपार्जन-क्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। जब यह आशिक-वेराजगार 
नगरो मे प्रवाहित होते है तब ये पूर्णत बेरोजगार कहलाने लगते है। इसी कारण इम्हें अदृश्य 
बेरोजगार भी कहते हैं। अदृश्य वेरोजगारो की यह विशेषता होती है कि उन्हें उनके वर्तमान व्यव- 
साथ से हटा लेने पर भी उस वर्तमान व्यवसाय के उत्पादन में कमी नहीं होती.है। हूसर शत्दों में 
गहे भी कहा जा राकता है कि श्रम के इस अवुक्ये जा राकता है कि श्रम के इस अदृण्ये अतिरेक की सीमान्त उत्पादकता शून्य रहती 
विकास की प्रगति के साय-साथ ये अदृश्य वेरोजगार खुले बाजारों के रूप में उभर आते है 
क्योकि ये भी अधिक आयोपारज॑न-क्षमता वाले रोजगार के लिए उत्सुक रहते हू । जब ये अदृश्य 
बेरीजगार नगरो में लोगो को अधिक आधघोपाजंन वाले व्यवसाय करते देसने हैं तो थे भी नगरो 
वी ओर बाकपित होते है भौर जनसख्या-वृद्धि के परिणामस्वरूप नवागस्तुकों के साथ वरोजगारों 
में सम्मिलित हो जाते है। यही कारण है कि विकासशील राष्ट्रो मे विकास के साथ बेराजगारी की 
सगस्या का भी विस्तार हो जाता है । 
/#* अदृश्य बेरोजगार एवं पूंजी-निर्माण--नकसें ने अदृश्य वेरोजगारो के सम्बन्ध म यहू विचार 
व्यक्त विया हैं कि यह पजोनवर्माण के छ यह पू्जो-निर्माण के सम्मावित साधन होत ह क्योंकि जब इनकों ऋषिश्वेण से हटा 
लिया जाता हे और उत्पादक रोजगार में लगा दिया जाता है _तो इनके द्वारा जो आय उपाजित 
है वह बचत में सम्मिलित हो जध्येगी क्योकि ये लोग अपना जीवन-निर्वाह पूर्वबन्‌ अपने पिन वह बचत में सम्मिलित हो जायेगी क्योकि ये लोग अपना जीवन-निर्वाह पू्वंबत अपने परिवार 
४ अन्य लोगों के उत्पादन में दो करते रहेंगे ]_ लोगो में हो करते ] वचत से वृद्धि होने पर पूँजी-निर्माण मे बृद्धि होगी 
जो आधिक प्रगति फो बढावा देगो । नवसे की हू विचारधारा विकासशील राष्ट्रो म ठीक नहीं 
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सिद्ध हुई है क्योकि अदृश्य बेरोजगारों को अधिक आयोपार्जन वाले रोजगार मिल जाने पर उनके 
उपभोग मे वृद्धि होना एवं पुराने व्यवसायों मे रहने वाले लोगो के उपभोग मे वृद्धि होना स्वाभाविक 
होगा और इस प्रकार अदृश्य बेरोजगारों की नवीन आय को बचत के रूप में प्राप्त करता 
सम्भव नहीं ही सकेगा। इसके साथ अदृश्य बेरोजगार अपने परिवार के पूर्ववत्‌ साधनों से जीवन- 
निर्वाह तभी कर सकते है जब उन्हें उत्पादक रोजगार उसी स्थान पर प्रदात किया जाय, जहाँ 
बढ़े पहले से रहते आये है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मे उत्पादक रोजगारो मे इतनी अधिक वृद्धि करना 
सम्भव नहीं हो सकता है । यदि अदृश्य वेरीजगारो को नगरी में रोजगार प्रदान किया जाता है तो 
इनकी उपरिव्यय सुविधाओं का आयोजन करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है और साथ 
ही इन अदृश्य बेरोजगारों को आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करना आवश्यक होगा। इस 
प्रकार अदृश्य बेरोजगारों को उत्पादक रोजगार मे लगाने पर पूँजी-तिर्माण मे तुरन्त कोई वृद्धि 
सम्भव नहीं हा सकती है और यदि कुछ समय पश्चात यह बचत वृद्धि में सहायक होती है तो 
इनकी स्थिति पूर्ण-रोजगारो को उत्पादक रोजगार में लगाने के समान ही हो जाती हैं । इसके अति- 
रिक्त यह विचारधारा कि अदृश्य वेरोजगारों की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है, उचित नही 
है क्योवि' इन अदृश्य बेरोजगारों मे बहुत से ऐसे लोग भी सम्मिलित होते है जिन्हे कृपि-छषेत्र मे 
मौसमी रोजगार प्राप्त होता है। कृषि मे बोने एवं काटने के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता 
होती हे और यदि मौसमी रोजगार-प्राप्त श्रमिको को कृपि-क्षेत्र से हटा लिया जाय तो क्ृपि-क्षेत्र में 
बोने एवं काटने के समय श्रमिकों की कमी हो जायेगी जिसके परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन मे कमी 
होना स्वाभाविक होगा । इस प्रकार यह विचार कि अदृश्य बे रोजगारो को कृषि से हटाने पर हृषि- 
उत्पादन कम नहीं होगा उचित सिद्ध नही होता है । 
विकास-प्रक्रिया एवं बेरोजगार 
विकासशील राष्ट्रो की सबसे वडी विडम्बना यह है कि इन राष्ट्रो मे विकास-विनियोजन, 
राष्ट्रीय आय एव प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होने के साथ बेरोजगारी भी बढती जाती है । इन राष्ट्र 
मे विकास एवं रोजगार के सम्बन्ध में दो समस्याएँ सामने आती है । प्रथम समस्या यह होती है कि 
रोजगार से वृद्धि, आय के समान वित्तरण एवं अन्य साम्ताजिक समस्पाओ को जब अधिक प्रा ओ _ को जब अधिक प्राथ- 
मिकता प्राप्त हो जाती है तो प्रगति की दर अर्थात्‌ उत्पादन-बृद्धि की गति मन्द होने का भय-द्ोः प्राप्त हो जाती है तो प्रगति की दर अर्थात्‌ उत्पादन-वृद्धि की गति मन्द होने का भय होता 
है.। परन्तु यह भय निराधार होता है क्योकि मानवीय साधनों का अधिक कुशल एवं पूर्णतम उप» 
योग जब समाज बे सभी क्षेत्रों मे किया जायेगा त्तो उत्पादनन्दृद्धि की गति मन्द नहीं रह सकती, 
विशेषकर उन राप्ट्रो को तुलना मे जिनमे_30% नगरीय श्रम शक्ति बेरोजगार रहती है और ग्रामीण 
क्षेत्री म भ्रम शक्ति का बडा भाग अशत रोजगार-प्राप्त रहता है ।_ वास्तव मे अर्थ-व्यवस्थाओं के 
व्पगाफ, सा, ग्यए, रयदीए, सण्यहत्त, भी, ग्रदि, से, गरला, र्पि, नही, के; गपेमि ब्विकास का अच्ति्म 
उद्देश्य उत्पादन-वृद्धि न होकर जन-कल्याण होता है । दीघंकाल मे विकास का केल्वबिन्दु वस्तु: 
उत्पादन के स्थान पर मानवीय कल्याण होने पर उत्पादन-वृद्धि की गति भी तीज्र ही होती है क्योकि 
मालव ही उत्पादन-प्रक्रिया का सघालक होता है और उसके उत्पादक गुणों मे वृद्धि यद्यपि दीर्घकाल 
में होती है, फिर भी वह उत्पादन मे योगदान अधिक तीब्र गति से करने मे समर्थ हो सकता है । हर 
दूसरी समस्या पूंजी प्रधान तान्निकताओ के उपयोग से सम्बद्ध होती है । आधुनिक युग में 
रिसी भी विकस्स-प्रक्रिया में कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रो को आधुनिक पूंजी-प्रधान _ ताष्यिफताल वान्यिकताओं 
से अछूता नही रखा जा सकता है ।-विक्रास नीति के रूप में यह निर्णय वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है भाग्यपूर्ण है कि 
अर्थ-ध्यवस्था में श्रम-प्रधान एवं मध्यम श्रेणी को तान्निकताओं का ही उप्याय किया जाय । वास्तव 
में तान्निकताओं का चयन प्रत्येक्ष परियोजना वे प्रकार, आकार, सम्पूर्ति की आकार, सम्पूर्ति की अवधि, लक्ष्य, सम्पूर्ण 
जर्थ ज्यवस्था में स्थान एव अन्य क्षेत्रों मे सम्बन्ध आदि पर निर्भर रहता है। फिर भी उत्पादन के 
ऐसे क्षेत्री मे जिनमे श्रम-प्रधान तान्तिक्ताओ का उपयोग उत्पादन एवं विकास पर प्रतिकूल अभाव 
न डालता हो, श्रम-प्रधान तान्त्रकताओ का उपयोग किया जानता चाहिए | कृपि-क्षेत्र में श्रम का 
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अधिक उपयोग करने वाली तान्त्रिकताओ का उपयोग किया जा सकता है परन्तु इन तान्त्रिकताओं 
के सम्बन्ध मे क्षेत्रीय एव स्थानीय परिस्थितियों के जनुसार अनुसन्धान किये जावे चाहिए जिससे 
ताम्त्रिकताओं की कुशलता मे वृद्धि के साथ-साथ उन्हे आधुनिक तान्त्रिकताओं में विकसित करना 
सम्भव हों सके | विकास-कार्यक्रमो के अन्त्गंत परियोजनाओं का सम्म्रिश्रण इस अ्रकार किया जा 
सकता है कि विकास के साथ-स्राथ रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि हो सके । वास्तव में असन्तु- 
लित विकास, आय एवं धन का विषम वितरण, एकाधिकार एव सरकारों नौकरियों मे भेदभाव 
बेरोजगारी कौ समस्या को और अधिक गस्भीर बनाते है । श्रम एक ओर उत्पादन का घटक होता 
है और दूसरी ओर उपभोक्ता के रूप में मांग-पक्ष को बढादा है। यदि श्रम का सन्तुलित एवं 
पूर्णतम उपयोग किया जा सके तो रोजगार एवं उत्पादन दोनो मे समान्तर वृद्धि हो सकती है। 
परन्तु विकासशील राष्ट्रो मे श्रम का कुछ व्यवसायों मे भभाव और कुछ में अतिरेक भी पाया जाता 
है। यदि श्रम-शक्ति को उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण श्रम-शक्ति के बजट के आधार पर भ्रदान किया 
जाय तो बेरोजगारी की समस्या का निवारण सम्भव हो सकता है। विकासशील राष्ट्रो मे इस 
प्रकार बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण श्रम-बजट को उत्पादन के अन्य घटको के बजट के 
समान महत्व नहीं दिया जाना है । अग-बजट के निर्माण हेसु अर्थ-व्यवस्था की संगठित क्षेत्रों में 
मरचना करना आवश्यक होता है । श्रम-वजट का उचित तिर्माण एव सचालव निर्देशित अर्थ- 
व्यवस्था के अन्तगंत ही हो सकता है, जहाँ उत्पादन के समस्त साधन राज्य के अधिकार में होते 
है। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि विकास-प्रक्रिया की नीतियाँ, सरचना, स्वरूप एवं आकार जब 
दोपपूर्ण होते है तभी विकास के साथ बेरोजगार बढ़ता है। यदि विकास-प्रक्रिया के अन्तर्गत 
राजगारणूलक मौद्विक एवं राजकोषीम नीतियाँ अपनामी जाये तो यह समस्या गम्भीर रूप ग्रहण 
नहीं कर सकती है । 
रोजगार-नीतियां 
श्रम उत्पादन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक होता है । वह स्वय उत्पादन करता है और 
उत्पादित बस्तुओ का उपभोक्ता भी. होता है। श्रम इस प्रकार आधिक गतिविधियों से घनिष्ठ रूप 
से सम्बद्ध हहता है और विकास का कोई भी सिद्धान्त एवं कार्यक्रम ध्म-शक्ति को ध्यात भें रखे बिना 
निर्धारित नही किया जा सकता है । श्रम की बाहुल्वता एवं न्यूबता दोनो ही विकास-प्रक्रिया को 
अवरूद्ध करते है । श्रम की न्यूतता होने पर पूँजी को श्रम के स्थान पर उपयोग करके विकास-प्रक्िया 
संचालित की जा सकती है और अ्ं-व्यवस्था में सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है । बढती हुई 
जनसख्या वाले राष्ट्रों मे श्रम के बाहुल्ग का उत्पादक उपयोग करने के लिए भी अधिक पूंजी की 
आवश्यकता है। इस ध्रकार श्रम को विकास-प्रक्रिया मे सहायक एवं पूरक का स्थान देने हेतु पूँजी 
की आवश्यकता होती है। पूंजी की पूर्ति बचत एवं विनियोजन का परिणाम होती है और इन 
दोनो धटकों पर भी श्रम की लागत, उपभोग एवं कार्य-कुशलता प्रभाव डालते है। इस प्रकार 
विकास के विभिन्न कारको--पूँजी, श्रम, ठान्बिकता, प्राकृतिक साधत, सामाजिक एवं आि श्रम, ठान्त्रिकता, के साधत, सामाजिक एवं आवधिक 
व्यवस्था--का उपयुक्त सस्मिश्रण करके अथ-व्यवस्था को विभिन्न प्रगति-ररो पर सन्तुशित किया जा 
सकता है.) श्रम के उत्पादक उपयोग के सम्बन्ध भे आथिक विकास के विभिन्न मॉडलो भें थ्रम- 
बटक को अलग-अलग प्रकार से स्थान दिया गया है । एक ओर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते है 
कि मजदूरी एवं ब्याज-दरो के हेर-फेर के माध्यम से पूर्ण-रोजगार अवस्था पर दीर्घधकाल में 
स्वाभाविक रूप से अर्थ-ब्यवस्था सन्तुलित हो जाती है। दूसरी ओर, कीन्स एवं उसके अनुयायी यह 
मानले है कि रोजगार का स्तर प्रभावशाली माँग पर निर्भर रहता है और यह प्रभावशाली माँग 
विनियोजन मे बुद्धि करके बढायी जाए सकती है । विनियोजन का परिमाण इतना ऊँचा रहना चाहिए 
कि वह आय एवं उपभोग-व्यथ के अन्तर को पूरा करता रहे । आय बढने के साथ साथ यदि यह 
अन्तर बढता है तो विनियोजन मे भी पर्याप्त वृद्धि होती रहनी चाहिए । कीन्‍्स का विश्लेषण सम्पन्न 
औद्योगिक राष्ट्रो के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । इन देशो में वास्तविक विकास-दर का पूर्ण- 
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रोजगार के बरावर होना तास्त्रिक प्रगति, बचत की क्षमता, गतिवद्धक (#८०८८६४07) के आकार 
तथा व्याज-दर के परिवर्तनों के अनुरूप विनियोजन में होने वाले परिवर्तेनों पर निर्भर रहता है। 

दूसरी ओर, कृपि-प्रधान राष्ट्रों में बढती हुई श्रम-श्क्ति का प्रथम चरण में उपयोग परिवार 
के कृषि व्यवप्ताय मे ही भूमि एद अन्य पूंजीगत वस्तुओ वा अधिक गहत उपयोग करने के लिए 
क्या जाता है | प्रारम्भ में इस व्यवस्था से परिवार की आय में तो वृद्धि होती है परन्तु प्रति 
व्यक्ति उपाजित आय घट जाती है। धीरे-धीरे अतिरिक्त श्रम-शक्ति का सीमान्त उत्पादन लगभग 
भूय हो जाता है परन्तु जतिरिक्त क्रम का परिवार की आय मे से निरन्तर जश् पाने का अधिकार 
बना रहता है । जब तक परिवार से प्राप्त होने वाला अश अन्य व्यवसायों में विशेषकर नगरीय 
क्षेत्रों म मिलने वाली मजदूरी अथवा आय से अधिक रहता है तब तक यह अतिरिक्त श्रम अन्य 
व्यवशायों की जोर आकपित नही होता है। इस प्रकार ग्राभरीण आशिक बेरोजगार नगरीय क्षेत्र 
में मजदूरी की दरो को कम करने का कारण नहीं बनता और ग्रामीण आशिक बेरोजगार वे रहते 
हुए भी उद्योगों में सन्‍्तुलित मजदूरी-दरें विद्यमान रहती है । इसके साथ-साथ जमीदार, बडे कुपक 
एव व्यापारी बढी हुई श्रम-शक्ति के कुछ भाग का घरेलू नौकरो, कलाकारो, पुजारियों आदि के रूप 
मे रोजगार प्रदान करते है । यह नौकर प्रतिप्ठा वे द्योतक माने जाते हैं । व्यापारों में भी प्रतिष्ठा 
के दृष्टिकोण से बहुत से चपरासी बाबू आदि रखे जाते है अद्यपि इनका व्यवस्ताय की आय पर भार 
पडता है । 

जनसख्या की वृद्धि के साथ-साथ इन असुत्पादक क्रियाओं से रोजगार के अवसर पर्याप्त 
नही रहते है और बढी हुई श्रम-शक्ति छोटे-छोटे व्यापारियों, ठेले वालो एवं छोटे-छोटे अकुंशल पेशो 
को अपनाने लगती है। यद्यपि अधिकतर श्रम-शक्ति रोजगार प्राप्त करती है तथापि इनमे अधिकतर 


लोग अदृश्य बेरोजगार रहते है । इस भ्रकार कृषि प्रधान अत्प-विकसित राष्ट्रों मे भूमिहीन श्रम मिकों, 





लधू कृपको, परम्परागत दस्तकारों एवं ग्रामीण क्षेत्र से नगदो मे.आये--अकुशल- श्रमिकों, मे 
कम क कर एवं अदृश्य बेरोजगार केस्द्रित रहता हे | वेरोजगारी की इस समस्या के निवारण हेतु निर्द- 
लिखित वैकल्पिक रोजगार-नौंतियाँ अपनाथी जाती. है 


(7) पूंजी प्रधान तार्तिकताओं मे अधिक विनियोजन नीति--अधिक्तर विवासशील राष्ट्रों 
म वेराजगारी की समस्या वे निवारण को विनियोजन-बृद्धि की सहायक लिप माना जाता है। 
आल्तरिक एवं विदेशी पूँजी के साधनों का भारी एवं आधारभूत उद्योगो में वितियोजन करके अर्थ 
व्यवस्था को विकास का सुदृढ़ आधार प्रदान करने का प्रयत्त किया जाता है जिससे कृपि-क्षेत्र कै 
अतिरिक्त श्रम को औद्योगिक क्षेत्र म रोजगार के अवसर प्रदान किये जा मर्के और प्रगति की ऊंची 
दर को स्थायित्व प्रदान क्या जा सके । इस अवस्था में देश के आधथिक क्षेत्र में बोहरी व्यवस्था 
उद्दय होती है ! एक ओर तास्त्रिक सस्थागत दृष्टिकोण से पिछडा हुआ कृपि-क्षेत्र और दूसरी और 
विकसित तान्निकताओ से लैस सगठित मौद्योगिक क्षेत्र अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं। इस 
दोहरी व्यवस्था के परिणामस्वरूप अर्थ-ब्यवस्था मे आय का विषम वितरण एवं बेरोजगारी का उदय 
होता है। कृजनेटस के अनुसार विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत जिपमताएँ यु_.(७) का साकार विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत ध छ ि 
बनाती है अर्थात्‌ विकास की प्रारस्भिक अवस्था में विध्रमताओ से वृद्धि होती है परन्तु जैसे-ज विपरमताओ से वृद्धि होती है परन्तु जैसे-जैसे 
ब्नियोजन से उलादन में वृद्धि होती जाती है. विधमताएँ एवं बेरोजगारी कम होती जाती है से उल्तादन से वृद्धि होती जाती एूँ एवं बेरोजगारी कम होती जाती दै। 
परन्तु उस सत्रान्ति-काल में वेराजगारी एवं विपमताओं की जडे इतनी मजबूत हो सकती हैं कि 
वियास के दूसरे चरणों म इन्ह दूर करना कठिन हो सकता है । ऐसी परिस्थिति मे विवियोजन के 
कार्येम्मम निर्धारित करते समय कृषि एवं औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों के समस्वित विकास का आयोजन 
किया जाना चाहिए । 

(2) शभम-सधत तान्त्रिकताओं मे विनियोजन नीति--वेरोजगारी की समस्या को ध्यान में 
रखते हुए पूँजी-विनियोजन वा बडा भाग श्रम-प्रधान दान्त्रिकताओं में किया जाना चाहिए। अपर 
विस्सित राष्ट्रो में पूंजी-प्रवान प्रसाधनो का उपयोग आयात-प्रतिस्थापन नीति एवं विदेशी सहायता 
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एव पूंजी मे पूँजी-प्रधान प्रसाधनों की ही उपलब्धि के कारण किया जाता है। यद्यपि इन पूँजी-प्रधान 
प्रसाधनों को प्राप्त करने में कम ब्याज देना पडता है और जायात वजट मे कठोती हो जाती है परन्तु 
इनकी सामाजिक लागत अत्यधिक होती है । केवल आधिक आधार पर पूंजी-प्रधान प्रत्ताधनों के 
उपयोग का निर्णय समाज मे बहुत से दोष उत्पन्न करने मे सफल रहता है और इन सामाजिक दोपो 
मे सर्वाधिक हानिकारक विपमताएँ एव बेरोजगारी होते हैं | दूसरी ओर, भ्रमअधान तान्विकताओं 
का स्वेब्यापक उपयोग करके आधिक विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ आधार प्रदान नही किया जा 
सकता है क्योंकि औद्योगीकरण--ऋपि-उद्योग, सेवाओं आदि सभी क्षेत्रो मे-- विकास की गति को 
ीत्र करने मे सहायक होता है यक होता है। ऐसी परिस्थिति मे पूंजी के साधनों का संम्ुर्नित वितरण कृषि एव 
उद्योग दीनो हो क्षेत्रो को किया जाना चाहिए । ग्रामीण आशिक वेरोजग्रारी के निवारण हेतु सिचाई- 
सुविधाओं में वृद्धि, साख-सुविधाओ का विस्तार अच्छे बीजों की व्यवस्था, भूमि सुघार, सम्रहण- 
सुविधाओं का विकास, विस्तार-सेवाओं का आयोजन आदि कार्यक्रमों द्वारा कृप्िस्यवसाय को अधिक का विकास, विस्तार-सेवाओं का आयोजन, पक्रमों_ द्वारा कृषि-ढ को अधिक 
लाभभ्रद॒ एवं रोजगारमुलक दताया जा सकता द्रै | कृपि-क्षेत्र के विकास के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र 
में भी माध्यमिक तान्त्रिकताओं का यथासम्भव उपयोग किया जाना चाहिए | माध्यमिक तान्विक- 
ताओ का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं एव सेवाओ के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सकता है। 
वास्तव भें अल्य-विकरित अर्थ-व्यवस्थाओ को अपनी बढती हुई भ्रम शक्ति के उत्पादक उपयोग को 
आधार मानकर अपने अनुकूल उत्पादन तकनीको का विकाश्न करना अत्यन्त आवश्यक है | कम जन- 
सरया वाले विकसित राष्ट्रों मे उपयोगिता तकनीकों का अन्घानुकरण उपयुक्त नही है । 

(3) स॒द्रा-स्फीति द्वारा प्रेरित विनियोजन-वृद्धि नोति--अल्प-विकसित राष्ट्रों मे विनि- 
पोजग के घृहदाकार कार्यक्रमो द्वारा ही विकास-प्रक्रिया को ग्रतिमान किया जा सकता है और निर्घ- 
नता के दुश्चक्र को तोडा जा सकता है। एक स्थिर अर्थव्यवस्था को ग्रतिमान करने हेतु प्रारम्भिक 
अवस्था में भारी विनियोजन अत्यन्त आवश्यक होता है । यदि विनियोजन हेतु घरेलू बचत एवं 
विदेशी सहायता के माध्यम से पर्याप्त साधन नही होते हैं तो मुद्रा-प्रमार द्वारा विनियोजन के परि- 
माण मे वृद्धि की जाती है हीनार्थ-प्रवत्धन के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था की जडता को समाप्त 
करना सम्मव हो सकता है और मुल्य-स्तर में वृद्धि हो जाने से साहसियों मे आशावादी वातावरण 
उत्पन्न किया जा सकता है। मूल्य स्तर की वृद्धि द्वारा उत्पादन के साधनों का पुन आवंटन करना 
भी सम्भव होता है और श्रम की गतिशीलता में भी बृद्धि होती है | दूसरी ओर, हीनार्थ-प्रबन्धन के 
माष्यम से जो मूल्य वृद्धि होती है उससे साधतो का हस्तान्तरण लाभ पाने वाने वर्ग के पक्ष मं 
होता है जिससे विनियोजन की प्रक्रिया को गति प्राप्त होती है और रोजगार के अवसरी में दृद्धि 
होती है। मुद्रा-प्रसार द्वारा प्रेरित विनियोजन के फलस्वरूप मन्‍्दी के कारण उदय हुई बेरोजगारी 
का भी निवारण किया जा सकता है। मुद्रा-प्रसार के कारण प्रभावशाली माँग में बुद्धि होती है जो 
पूर्ति बे है। बह आपस गयी जे जग तक ते के नबाल बे दि कक रद त को प्रभावित करती है और अतिरिक्त उत्पादन के लिए रोजगार के नवीत अवसर डदय 
होते है । यह व्यवस्था मौसमी एवं प्रतिधर्षो बेरौजगारो के निवारण के लिए अधिक उपयुक्त होती 
है । अल्प-विकसित राप्ट्रो की अनैच्छिक बेरोजगारी के निवारण हेतु मुद्रा-प्रसार दास प्रेरित विनि- 
योजन का उपयोग केवल विकास को प्रारम्भिक अवस्था में ही उपयुक्त होता है। जब सुद्रा-पसार 
का कसी अर्थ-ब्यवस्था मे निरत्तर उपयोग होता है तो बिपमताएँ एवं वेरोजगारी घटने के स्थान 
पर बढ़ने लगती है। यदि हीनार्थ-प्रबन्धत के साय-साथ राजकोपीय एवं मौद्धिक नियन्‍तणों का 
व्यापक उपयोग किया जाय और साधनो का केद्धीकरण पूंजी-प्रधान तान्त्रिक्ताओ के स्थान पर श्रम- 
प्रधान तान्त्रिकताओ मे किया जाय तो हीनाथे-प्वस्धन बेरोजयारी के मिवारण का साधव शिद्ध हो 
राकता है । 

(4 ) _जण्डीय रोजगार अवशोषण नीति--भारत की द्वितीय पचवर्धीय योजना मे महालनौविय__ 
विकास मॉइल के अन्तर्गत इस नीति व्व अनुसरण किया गधा था। इसके अलगंत अर्थ व्यवस्था का 
विभिन्न खण्डो में विभक्त करके प्रत्येक खण्ड के लिए उत्पाद-पूंजी-अनुपात एप पूँजी-भम-अनुपात 

अन्य नरक लक 39७ ००-०० 


























468 | भारत में आथिक नियोजन 


निर्धारित किया जाता है । विनियोजन हेतु उपलेब्ध राशि को विभिन्न खण्डो में उनकी श्रम-अव- 
शोषण क्षमता ([.00ण० 89$09॥०० (898८[५) एवं उत्पादन-क्षमता के समन्वित आधार पर 
आवटित किया जाता है। निश्चित अवधि मे अतिरिक्त श्रम की उपलब्धि के आधार पर यह निर्धा 
रित किया जाता है कि इस समय में रोजगार के कितने अबसरो मे वृद्धि करनी है और फिर रोज- 
गार के इन अवसरों को श्रम-पूंजी-अनुपात के आधार पर विभिन्न आथिक खण्डो पर फैजा दिया जाता 
है । परन्तु इस रोजगार-नोति का उचित उपयोग ऐसे देशो मे ही हो सकता है जहाँ उत्पादन सगर- 
छित क्षेत्र मे होता हो और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विश्वसनीय आँकडे उपलब्ध हो । 
श्रम को गतिशीलता भी इस नीति के सफल सचालन के लिए आवश्यक है। कृपि-प्रधान राष्ट्रो मे 
पूँजी-उत्पाद एवं पूंजी-भ्म अनुपात की ठीक-ठीक गणना करना सम्भव नही होता है। 

(5) रोजगारमूलक राजकोषोय एवं सोद्धिक नोति-*डेश की सरकार द्वारा राजकोपीय एव 
मौद्धिक नौति को रोजगारमूलक बनाया जा सकता है | इन नीतियो द्वारा विनियोजन के साथनों 
मे वृद्धि इत साधनों की श्रम-प्रधाव तान्त्रिकताओं के पक्ष से आवटन, बेरोजगारी के केद्धों मे 
उपरिव्यय-सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था, स्वत रोजगार प्राप्त करने वालो को प्रोत्साहन प्रदान 
करना, छोटे आकार के व्यवसायों एवं उद्योगो के विकास एव विस्तार को प्रोत्साहित करना आदि 
क्वार्यवाहियाँ सघालित की जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आशिक बेरोजगारी ग्रामीण एव लघु उद्ोगो 
के विकास एवं विस्तार द्वारा दूर की जा सकती है ॥ इन उद्योगों को आवश्यक उपरिव्यय सूर्वि 
धाओ--साख्ष, कच्चा माल, यातायात, विद्युत-शक्ति आदि--का आयोजन सरकार के द्वारा किया 
जाना चाहिए । इस कार्य के लिए राजकोपीय एवं मौद्रिक नीतियो का व्यापक उपयोग किया जा 
सकता है। 

(6) रा मल पा न सार्वजनिक क्षेज़ का विस्तार--सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करके 
बरोजगारी की समस्या को निवारण करना सम्भव हो सकता है । सावजतिक क्षेत्र भें वडे पैमाने 
पर विनियोजत करके एक ओर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बढ जाते हैं और दूसरी भर 
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओ, कच्चे माल एवं सेवाओं का वितरण अधिक रीजगार 
प्रदाव करने वाले क्षेत्रो को करके रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त ध्रृद्धि की जा सकती है | सार्वजनिक 
क्षेत्र स्वत रोजगार प्राप्त लोगो के लिए नवीन व्यवसायो एवं उद्योगो की स्थापना एवं सचालन के 
लिए योगदान दे सकता है । सावजनिक क्षेत्र विजी-श्षेत्र के समान छोट़े-व्यवसयायों _ एवं _उद्योगो,को 
शोषण करने की बजाग्र उतका सहायक एवं सलाहकार बत्‌ सकता हे । 

(7) आय के विषम वितरण को कम करके रोजगार के अवसरो से वृद्धि--निर्धनता एवं 
बेरोजगारी में कारण एवं प्रभाव बा सम्बन्ध होता है। विकास-विनियोजन की समस्त नीतियाँ एव 
कमाल फितओे; झाएय एत्य उत्यशर भी। सियमता मे कमे। नही। जाती; है, वेरोजगाटे। की समरयो के 

निवारण के लिए उपयुक्त नहीं होते । अवसर एवं आय की विपमता की कम करने के लिए भूमि 
एवं अन्य सम्पत्तियों के उत्तराधिकार के तियमो में परिवर्तन करके इनका पुनवितरण करने की आव” 
श्यकता होती है । दूसरी ओर, अवसरों की विपमता को कम करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
की सुविधाओं को ग्रामीण एवं निर्धेन जनसरया को सुलभता से प्रदान करना अत्यत्त आवश्यर्क 
होता है । आय एवं घन के विधम वितरण को कम करने के फलस्वरूप विनियोजन-स्तर पर प्रति 
कल प्रभाव पडने के भय से बचने हेतु राजकोपीय नीतियों का उपयुक्त उपयोग करना चाहिए जिससे 
उपभोग पर अधिक व्यय को रोका जा सके और विनियोजन हेतु पर्याप्त आन्तरिक बचत उपलब्ध 
हो सके । 

(8) श्रम बजट नीति---वित्तीय॒ एवं भौतिक साधनों के समान श्रम:शक्ति का थी -व्िशतृत [व भौतिव' साधनों के समान श्रम:शत्ि 
वजद बनाकर बेरोजगारी की समस्या का सिवारण हो सकता है,। अल्प-विकसित राप्ट्रो में श्रम शक्ति 
को सरचना मे अर्थ-व्यवस्था को आवश्यक्तानुमार परिवर्तन नही होते है जिससे कुछ व्यवसायों में थम 
हा वाहुय रहता है जबकि अन्य बुछ व्यवसायों मे श्रम की कमी रहती है। श्रम-बजट वे माध्यम 
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से विकास की विभिन्न अनुमानित दरो के लिए अथ्थ-व्यवस्था मे विभिन्न व्यवसायो को क्सि किस 
योग्यता की कितनी श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी, इसके अनुमान के आधार पर श्रम-शक्ति के 
प्रशिक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था की जाती है | श्रम-चजद की तैयारी के लिए उत्पादन के संगठित 
क्षेत्र हो उपयुक्त होते है । कृषि जैसे असगठित क्षेत्र के लिए श्रम बजट का निर्माण करना कठिन 
होता है । ऐसी सगठित अथ॑-व्यवस्थाओं मे जहाँ अधिकतर आथिक क्रियाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में सचा- 
लित होती है श्रम-बजट नीति का उपयोग सफलता के साथ किया जा सकता है। 

रोजगार सम्बन्धी उपर्युक्त नीतियों मे से किसी भी एक नीति के सचालन में अर्थ व्यवस्था 
भें सन्तुलन स्थापित नहीं किया जा सकता है | आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाएँ इतनी जटिल है कि आव- 
श्यकताबुसतार विभिन्न रोजगार नीतियो का सम्मिश्चित उपयोग किया जाता है । अल्प विकसित 
राष्ट्रों से प्राय बेरोजगारी की समस्या को द्वितीयक महत्व दिया जाता है और अर्थ-ध्यवस्था की 
गौगिक प्रगति (#887९82० 5709) को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप बढती हुई श्रम-शक्ति देश की प्रगति के लिए अभिशाष सिद्ध होयो है । 


शपभोज «मे सका रन ता के सिने समय सती जड आवष्पकता हो राष्ट्रो मं बेरोजगारी का निवारण 

विकासशील टाप्टा ाजगारी को समस्या के निवारणाथ सबसे बडी आवश्यकता होती है 
विकास एवं रोजगार में सामजस्य स्थापित कश्ने की । यदि विकास एवं रोजगार में घषण होता हो 
तो विकास की गति एवं प्रविधि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि रोजगार के अवसरों 
में शीत्रता से वृद्धि हो सके, चाहे विकास की गति कुछ भक्द ही क्यों न करनी पड़े । रोजगार के 
अवसरो की वृद्धि दीधकाल म विकास की गति को तीव्रता प्रदान कर सकती है क्योकि 
इसके द्वारा समस्त आय (8 88762408 000776) मे वृद्धि होती है, आय का पुनवितरण निर्धन- 
बग॒ क पक्ष में होता है तथा जनसाधारण में बिकास के भागीदार होत की भावना जागृत होती है 
जो आगे के लिकास के लिए महत्वपूर्ण घटक होते है । 


विकासशील दाप्ट्री में बेरोजयार का निवारण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किय ० राष्ट्री मे वेरोजगार का निवारण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किय जा 


() ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण भूमि का उपयुक्त एवं गहन उपयोग,न 
किया जाना द्वोता है। भूमि पर अधिकार किसका रहता है, यह इतना महृत्वपरर्ण नही होता, 
जितना भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। विकासशील राष्ट्रो मे भूमि को इस प्रकार 
करे हर नह जा का अनपाा झे हो मे जम का आनरकता कम हे यो का भूमि पर अधिक उपयोग किया जा सके. कृषि का यब्जीक र' कृषि का यन्त्रीकरण 
करने हेतु बडे फार्मो की स्थापना से कृषि में श्रम की आवश्यकता कम हो जातो है। ऐसी परिस्थिति 
में कृषि मे ऐसी उत्पादन विधियों का उपयोग होना चाहिए जो छोटे खेतो पर गहन खेती के लिए 
उपयार्गा ही। क्ापि-भूमि का पुनरवितरण करके ऐसे भूसिहीन लोगो को भूमि प्रदान को जाना चाहिए 
जो भूमि का गहत उपयोग कर सके । 

(2) ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार के अवसरो में पर्याप्त वृद्धि एव जीवन-स्तर के साधन उप 
लब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार की श्रम-शक्ति को नगरीय क्षेत्र में प्रवाहित होने से राकना 
चाहिए | सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाहियाँ करनी चाहिए। यदि ग्रामीण जीवन 
मे पर्याप्त सुधार नहीं किया जाता है तो नगरीय बेरोजगारी की समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर 
लेती है। 

(3) आम शाक्ति को योजना अन्य भौतिक मंदो क समान ही बनानी चाहि शक्ति की_ योजना अन्य_ भौतिक म॒दो के गन ही बनानी चाहिए । अतिघर्षी 
बेरोजगारी का प्रमृख कारण श्रम योजना का ठीक से बनाना होता है. का प्रमुख कारण श्रम योजना का ठीक से बनाना होता है। श्रम-योजना में विभिन्न वर्गों 
में श्रम की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इन अनुमानो के अनुरूप ही शिक्षा 
एव प्रशिक्षण की व्यवस्था को जानी चाहिए। श्रम-योजता बनाने के लिए विकास-कार्यक्ष्मो मे 
रोजगार-्तत्व को अनुमानित करना आवश्यक होगा और तत्पश्चात अनुमानित रोजगार के अवसरो 
का वर्गीकरण करके शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम निर्धारित किये जाने चाहिए । 22 








सकते है 
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(4) विकासशौल राष्ट्रों मे रोजगार की समस्या के निवारण के लिए नगरीय क्षेत्र मे मज- 
दूरी अर्जन करने वाले क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए परन्तु ये राष्ट्र प्राय एूंजी-प्रधान 
प्षेत्र का विस्तार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, विदेशी सहायता का उपयोग करने आदि के लिए करने है। 
इन राष्ट्रों मे ऐमे विकसित राष्ट्रो की उत्पादत-तान्तिकताओ का अनुसरण किया जाता है जितमे 
श्रम की पूतिति कम होती है। ये तान्त्रिकताएँ पूँजी-प्रधान होती हैं और इनके द्वारा उत्पादन मे 
वृद्धि तो होती है परन्तु रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि नही होती है। ऐसी परिस्थिति मे 
विकासशील राष्ट्री मे अनुसन्धान द्वारा ऐसी तान्बरिकताओ का आविष्कार किया जाना चाहिए जो 
उत्पादन-ूद्धि के साथ-साथ रोजगार-वृद्धि भी करती-हों-) 

(5) पति अर मे बच सत कान करते मे ते यह होते ह।. रो जा राष्ट्रों में सेवावर्गी प्रबन्ध की कुशलता की कमी रहती है जिसके परि- 
णामस्वरूप उद्योगपति श्रमिकों से पर्याप्त उत्पादन प्राप्त थ_नही होते है। इसी कारण 
वे श्रम बचाने वाली तान्त्रिकवाओं को अधिक अच्छा मानते है। श्रम-प्रधान तान्बरिकताओं का उप+ 
योग करते के लिए इन राष्ट्रो मे सेवावर्गी प्रबन्ध की नवोन तकनीकियों का विस्तार किया जाता 
चाहिए। 

(6) राजकोपीय नीति द्वारा नवीन ओद्योगिक व्यवसायों को नवीन मशीनों के कय एवं 
उपयोग पर कर एवं अनुदान सम्बन्धी सुविधाएँ दी जाती है जिनके परिणामस्वरूप पूँजी-प्रधाव 
तान्त्रिकताओं की लागत कम प्रतीत होती है जबकि श्रम का अधिक उपयोग करने पर इस प्रकार 
की सुविधाएँ उपतधब्ध नहीं होती है। अधिकतर रोजगार प्रदान करने वाली विधियों का उपयोग 
करने बाली औद्योगिक इकाइयो वो कर आदि की सुविधाएँ प्रदान करके श्रम प्रधान ताल्जिकताओं 
का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करवा चाहिए । 

(7) अस्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं द्वारा विकासशील राष्ट्रों को विकास-परियोजनाओं के लिए सस्थाओं द्वारा विकासशील राप्ट्रो को विकास-परियोजनाओं के लिए जो 
कप वाय तय तह धर पोते प्रदान की जाती है, उसमें ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी जिनके हारा 
उत्पादक रोजगार में पर्याप्त वृद्धि होती है | ग्रामीण एवं कृपि विकास तथा सुदृढ़ लघु उद्योगों 
प्रिस्तार के लिए अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए । सहायता प्रदाव करते समय विवियोजन 
के स्वर को रोजगार-बूद्धि की आवश्यकता के सन्दर्भ मे आँछा जाना चाहिए और विदेशी पूँजी की 
सहायता भी इसी के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए । 

(8) विभिन्न राष्ट्रों की विदेशी व्यापार-तीति भी विकासशील राष्ट्रो की रोजगार-# रोजगार-अवस्था 
की प्रभावित करती है । यह औद्योगिक राष्ट्र विकासशील राष्ट्रो के उन उत्पादों के निर्यात को 
स्थीकार करने लगें जो श्रम-प्रघान तान्बिकताओ द्वारा उत्पादित होते है और जिनकी लागत भी 
कम होती है तो विकासशील राष्ट्रो को अपनी रोजगार स्थिति सुधारते मे सहायता मिलती है । 
स्थिकीसित श्री को चाहिए कि दिदेशी व्यापार सम्बन्दी प्रतिदसयो को दीछा करे ज़िक्ासशीत 
राप्ट्रो को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करें। वि 

(9) प्रवृन्ध-प्रशिक्षण एवं उत्पादकता सुधारने सम्बन्धी ताम्त्रिक सहायता के कार्यूतरमो 
के अन्तर्गत विकासशील राप्ट्रो को पूंजी बचाने वाली तास्व्रिकताओं का ज्ञान प्रदान किया किया जाता 
चाहिए। मी 

7 (0) ऐसी ताल्विकताओ की लोज की जाय को अ्म को बाहत्यता एवं पूंजी को ० 
चाने राष्ट्र वे लिए उपयोगी हो। यह कराये विभिन्न विकासशील राष्ट्र अन्तर्राप्ट्रीय संस्थाओं एवं 
विकसित राष्ट्रो के सहयोग से सम्पादित कर सकते है । 

() थिदेशी तानिए्क सहायता के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऐसे कार्यो के प्रशिक्षण की हा की व्यवस्था 
की जानी चाहिए जो उत्पादव व्यवसायों मे महत्वप्र्ण स्थान रखते_हैं और जिनके लिए उपयु्त 
कर्मचारी न मिलने से उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार करना सम्भव नहीं हो सकता , हो सकता हो। पर्वेक्षकों सकता हो । र्यवेक्षकों 


(कफ०रा४०७७), कुशल श्रमिको एवं टेक्दीशियनों की कमी होने पर अकुशल श्रमिकों को रोजगार 
प्रदान नहीं किया जा सकता है। 
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(।2) रोजगार की समस्या के निवारण हेतु जनसख्या-द जनसख्या-वृद्धि को रोकता अथवा कम करना 
कम कमाल तप को मरतारन पान कब के सगे सकी रहा पता होता है जौर इसके लि “नियोजन के कार्यक्रमों को सचालित करना आवश्यक 
प॒ है। विकासशील राष्ट्रों को परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों के सचालनाथें पर्याप्त सहायता, पूँजी 
एव ज्ञान के रूप मे, विकसित देशो एवं अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। 

विकासशील राष्ट्रो मे पूँजी-प्रधान तान्त्रिकताओ के उपयोग का सबसे बडा कारण अन्त- 
रॉप्ट्रीय सहायता की प्रकृति है । इन देशो को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता द्वारा पूँजी-प्रधाद तात्तिकताओं 
से इस प्रकार बाँध दिया गया है कि ये अपनी रोजगार-समस्या का विवारण करने में अपने आपको 
असमथ पाते है। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के अन्तगंत विभिन्न देश जो सहायता प्रदान करते है, उसमे 
यह शर्त रहती है कि आवश्यक यन्त्र एवं प्रसाधन सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्र से ही कय करने 
होगे और ये देश श्रम बचाने वाली मशीनें, प्रसाधन एव ज्ञान प्रदान करते है। इस प्रकार रोज- 
गार की समस्या के मिवारणार्थ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाहियाँ किया जाना आव- 
श्यक है। 

अन्य विकासशील राष्ट्रों के समान भारत भी बेरोजगारी की समस्या से पीडित है और यह्‌ 
समस्या एक के बाद दूसरी योजना मे अधिक ग्रम्भीर होती जा रही है। पूँजी-विनियोजन एव 
राष्ट्रीय उत्पादन मे मिरन्तर वृद्धि होते रहने पर भी वेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस अवस्था से 
निपटने के लिए अभी तक की योजना मे जो कार्यवाहियाँ की गयी हैं, उनमे कोई विशेष सफलता 
प्राप्त नही हुई है। यद्यपि नियोजित विनियोजन द्वारा अर्थ-व्यवस्था मे रोजगार अवसरों मे निरन्तर 
श्रृद्धि होती रही है परन्तु यह वृद्धि जनराख्या-बृद्धि के परिणामस्वरूप उदय हुई नवीन श्रम-शक्ति 
से बहुत कम रही है | इसी कारण प्रन्येक योजना के अन्त में वेरोजगारी का परिमाण अधिक होता 
जा रहा है। 











भरतोय नियोजित विकास एवं बेरोजगार 

भारतीय नियोजित विकास के अन्तर्गत भी बेरोजगारी की समस्या मिरन्तर बढती गयी है । 
यद्यपि नियोजित विकास के अन्तगंत रोजगार के अवसरो पे वृद्धि हुई है परन्तु यह रोजगार-चृद्धि 
श्रम शक्ति की वृद्धि (जो जनसरया मे तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण उदय हुई है) के अनुपात मे 
बहुत कम रही है। यही कारण है कि योजना प्रति योजना बेरोजगारों की सख्या मे मिरनन्‍्तर वृद्धि 
होती जा रही है । 

अग्राकित तालिका (27) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सगठित क्षेत्र मे रोजगार के अवसरो 
में द्वितीय योजनकाल मे 4 85% की दर से वापिक वृद्धि हुई जो तृतीय योअनाकाल मे बढ़कर 
6 03% हो गयी । परन्तु इस काल मे रोजगार-बृद्धि की दर सार्वजनिक क्षेन की तुलना में निजी 
क्षेत्र मे अधिक थी | ठृतीय योजना के वाद के दस वर्षों मे रोजगार-वृद्धि की दर कम होती रही 
ओर [966-67 से 976-77 के दशक में सगठित क्षेत्र में रोजगार-बृद्धि की चक्रवृद्धि वाधिव दर 
_-2 29% ही रह गयी । इस दशक मे निजी क्षेत्र रोजगार के अवसरो को बढाने मे कम सफल 
रहा है । निजी दोत्र मे /966-67 से 976-77 के दशक मे रोजगार के अवसरो मे _04% की ही 
वृद्धि हुई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र मे रोजगार-दृद्धि की वापिक चम्वृद्धि दर इस दशक में 3 65% 
थी । रोजगार-बृद्धि के दृष्टिकोण से इस प्रकार सार्वजनिक एवं निजी दोनो ही क्षेत्रों म ततीय योजना 
मे में अधिक सफ्लता प्राप्त हुई और इस योजना में संगठित क्षेत्र में 44 02 लाख रोजग्रार के सफ्लता प्राप्त हुई और इस योजना में सगठित शक्षेन में 44 02 लाख रोजगार ने 
अवसर उदय हुए, जबकि 966.67 से 976-77 के दशक में 42-0 लाख झोजगार के 
अवसरो में वृद्धि हुईं। तीन वाविव योजनाओ एवं चौथी योजना मे रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त 
वृद्धि नही हुई है। निर्माणी-क्षेत्र मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि के दृष्टिकोण से भी तृतीय योजना 
अधिक सफल रही क्योंकि इस योजना मे निर्माणी क्षेत्र मे 5 99% की वापिक चकवृद्धि दर रो 
चृद्धि हुई जबकि 966-67 से 976-77 तक के दशक में रोजगार के अवसरों को वृद्धि दर 
! 56% ही रही । 966-67 वर्ष के पश्चात निर्माणी क्षेत्र मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि की दर 
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भे कमी होती रही । 966-67 से !975-76 के दशक मे यद्यपि योजनाओ के अन्तगंत निर्माणी- 

क्षेत्र मे पर्याप्य विनियोजन किया गया परन्तु यह क्षेत्र रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि करने 
मे सफल नही रहा । दिसम्बर, 976 के अन्त मे सगठित क्षेत्र मे विभिन्न व्यवसायों थे श्रम-शक्ति 
का वितरण निम्नवत्‌ था 


तालिका 23--भारत में सगठित क्षत्र मे रोजगार का उद्योगवार वितरण 








(लाख मे) 
मार्च, दिसम्बर, भार, 966 से 
उद्योग ]966 के 976 के दिसम्बर, |976 
अन्त में अन्त में में अन्तर 
] कृषि एवं शिकार आदि ]4 30 ]] 97 न 657 
2 खदान एवं खनिज 667 877 +20 
3. निर्माणी 45 28 53 06 +7 78 
4 विद्युत, गैस एव जल आदि 3 45 587 -+2 42 
5. निर्माण 0 20 ]0 77 ठप 
6 व्यापार एवं वाणिज्य 4 85 40 56 चीज 73 
7 यातायात, मग्रहेण एवं सचार 2237 ० 2 0 ४ न-285 
8 सामुदायिक, व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक सेवाएँ 58 00 78 00 ज-200 
9 कुल रोजगार ]6] 92 204 02 +42 0 


इस तालिका से ज्ञात होता है कि गत दस वर्षों मे सभी व्यवसायो मे सगठित क्षेत्र मे रोजगार 
के अवसरों मे वृद्धि हुई है परन्तु निर्माणी (१४8॥0४800778) एवं सेवाओ सम्बन्धी व्यवसायों मे 
रोजगार में अधिक वृद्धि हुई है । परन्तु कृषि क्षेत्र अधिकतर असगठित है और उससे सम्बन्धित 
रोजगार के ऑकडे कृषि व्यवसाय की सही स्थिति प्रस्तुत नही करते है । 966 से 976 के दस 
वर्षों मे सगठित क्षेत्र मे रोजगार के अवसरों में 42 लाख की वृद्धि हुई जिसमे से लगभग 50% 
मेवाओ के क्षेत्र से सम्बन्धित थे । 

भियोजन के प्रारम्भ मे नियोजको का विचार था कि विकास॑-वितियोजन मे वृद्धि होने के 
फलस्वरूप बेरोजगारी स्वय ही समाप्त हो जायेगी परस्तु प्रथम योजना के मध्य में यह महसूस किया 
गया कि बेरोजगारो की संख्या बढ रही है । इसलिए लगभग 500 करोड रूपये का विनियोजस करके 
इसे रोजगारमूलक बनाने का प्रयत्त किया गया। योजना के अन्त में अर्थात्‌ सन्‌ 956 में योजना- 
आयोग ने अनुमान लगाया कि देश में लगभग 53 लाख लोग बेरोजगार थे। हितीय ग्रोजना मं 
बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया और योजना के विकास-मॉडल मे श्रम-शक्ति के 
अधिकंतम उपयोग का आयोजन किया गया। इस योजना में लगभग ॥ करोड रोजगार के अवसर 
बढाने को आयोजन किया गया था जिनके बढने के बाद भी योजवा के अन्त मे घेरोजगारो की 
सम्मिलित हो इन गोजना मे ते, योजनाकाल में लगभग ॥8 लाख नवागन्तुक श्रम शक्ति में 
सम्मिलित हो गये । इस ये में रोजगार के अवसरो मे तेजी से वृद्धि करने के लिए लघु एवं 
ग्रामीण उद्योगो के विकास एवं विस्तार का विशेष आयोजन किया गया। 

तृतीय योजना इस प्रकार लगभग 74 लाख वेरोजगारो से प्रारम्भ हुई । इस यरोजनाकाल 
में लगभग 70 लाल नवागन्तुको का श्रम झेक्ति मे सम्मिलित होने का अनुमान था।योजनाकाल मे 
लगमय 45 लाख रोजगार के अदसरो का तिर्माण किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना के 
अन्त में बेरोजगारों को सख्या बढ़कर 96 लाख हो गयी । इस योजना मे रोजगार के अवसर बढाने 
हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण औद्योगिक सस्थाओ की स्थापना, ग्रामीण कार्येशात्राओ (रण 
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५९०४५) को सगठित करना, जिना-स्तर पर वेरोजगारी की समस्या का निवारण, बेरोजगार से 
गहन रूप से पीडित क्षैत्रो मे विशेष कार्यक्रमों को चलाने आदि की व्यवस्था की गयी । तृतीय योजना 
के बाद की तीच वापिक योजनाओं के थन्तरगंत लगभग 76 लाख रोजगार के अवसर उलन्न हुए 
जबकि इन तीम वर्षो में थ्रम-शक्ति मे लगभग_[40 लाख लोगो की वृद्धि हुईं। इस प्रकार सन्‌ 
969 मे चोवी-पोजदा-लगभग ]60 लाख बैरोजगासो से प्रास्म्भ हुई। 

चतुर्थ योजना मे लगभग चार करोड़ लोग रोजगार की माँग करने के लिए प्रस्तुत होने का 
अनुमान था । चतुर्थ योजना (सन्‌ 969-74) में बेरोजगारी की समस्या के परिमाण का ठीक-डीक 
ज्ञान न होने के कारण इस सम्बन्ध में योजना-आयोग ने न तो यह अनुमान लगाया कि योजनाकाल 
में कितने लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी और न हो यह बताया कि योजना के विकास- 
विनिमोजन द्वारा कितने नये रोजगार के अवसर उदय हो सकेंगे । विश्वसनीय आँकड़ो की अनुप- 
लब्बि के कारण यह पता ने लगना कुछ सीमा तक उचित माना जा सकता है कि चतुर्थ योजना में 
क्तिने लोग रोजगार माँगेगे परन्तु विनियोजन-कार्यक्रमों के प्रकार एवं परिमाण के आधार पर 
उनमे उपयोग होते वाले अतिरिक्त श्रम का अनुमान लगाया जाना सम्सव होना चाहिए था । रोज- 
गार विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन मे दिये गये अनुमानानुसार देश मे_]972 वर्ष में बेरोजगारों की 
सरया [87 लाख थी जिससे से 6॥ लाख बेरोजगार ग्रामीण प्षेत्र मे थे । 

चतुर्थ योजना के विभिन्न कार्यक्रमों मे रोजगार के अवसरो की वृद्धि का तत्व निहित था 
और मह्‌ आशा की जाती थी कि योजना के विकास-कार्यक्रमो के फ्लस्वरूप रोजगार के अवसरों मे 
पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी परन्तु विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के क्तिने अवसरों मे वृद्धि होगी, 
इसका अनुमान नही लगाया गया । चतुर्थ योजना के निम्नलिखित कार्यक्रम रोजगार के अवसरों की 
वृद्धि मं विशेष रूप से सहायक होने थे 

()) चतुर्थ योजना में श्रम-प्रधान कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया, जैसे _सड़को का 
निर्माण, लघु सिंचाई-परियोजनाएँ, भूमि-सुरक्षा, क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम, सहकारिता, सिंचाई, बाढ- 
नियन्तण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघू एव ग्रामीण उद्योग तथा नगरो की विकास्त-योजनाएँ ! योजवा 
में श्रम-प्रधान कार्यक्रमों पर अन्य योजनाओं से अधिक व्यय आयोजित क्या ग्या। सर्विजनिक 
वित्तीय सस्थाजों द्वारा योजनावाल में प्रति व 290 करोड सपये की ऋण-पहायता श्रमअधात 
कार्यत्रमो को दी जानी थी । हिन्द पक है ये करे मे इज कर अंग मर 

(2) कृषि-क्षेत्र में तीर गति से विकास करने की व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीण मैगी. मे 
नवीन रोजगार के अवसर उद्य होने की सम्भावना थी । कृषि के विकास के फलस्वरूप कृषि-ल्लेतर 
में आशिक रोजगार-प्राप्त लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध होने की भी सम्भावना थी। 

(3) संगठित उद्योगों एवं खनिज के बटते हुए विकास, लघु एवं सहायक उद्योगों के प्रत्या के प्रोत्ता- 
हन, तथा ग्रामीण एवं घरेलू उद्योगे को निरन्तर सहायता प्रदान करने, ग्रामीण विद्युतीकरण का 
विस्तृत आयोजन, मरम्मत एवं निर्वोहलेवाओ को दुकानों का विकास, निर्माण-क्रिया का मे अधिक 
आयोजन, यातायात, सचार, शक्ति एवं प्रशिक्षण-सुविघाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप रोज रोजगार 
के अवश्नर एवं स्वत रोजगार-अवसरो ($७(-2॥७00)28- 099०४॥7एा८६). मे. वृद्धि _होने का 
अनुमान था। 

(4) ग्रामीण औद्योगीकरण को महत्व देने, उद्योगों के ग्रामीण क्षेत्रों के हिंत मे छितराव, 
तथा क्ृपि से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के फ्लस्वरूप शिक्षित लोगो की आवश्यकता बढने का 
अनुमान था जिससे ग्रामीण क्षेत्र मे शिक्षित नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध हो सके १... शिक्षक 

(5) सेवा-लेत्र--शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन आदि--के विस्तार के कारण शिक्षक, 
डॉक्टरों तथा अन्य प्रशिक्षित लोगो को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके । 

(6) उीजना में इत गति से प्रगति कर तथा उत्पादन-क्ियाओ के समस्त देश में शत में दृत गति से प्रगति कर तथा उत्पादन-क्षियाओ के समस्त देश में छितराव 
के फलस्वरूप रोजगार के अवसरो में बद्धि स्वाभाविक थी । 
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(7) शिक्षित वेरोजगारों को यद्यपि विकास कार्यक्रमों के क्यत्वयन से अधिक रोजगार 
के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे परल्तु शिक्षा की प्रगति आथिक प्रगति वी सुलनना मे अधिक तेजी से 
होने के कारण इस समस्या का स्थायी तिवारण शिक्षा के पाठ्यक्रमों मे परिवर्तंत करने के श्रस्ताव 
हारा किया गया जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त अम-शक्ति मे वृद्धि हो सके और स्वत्त रोज- 
गार करने बाते लोगो को अधिक अवसर उपलब्ध हो सके । 

आरत से विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत बेरोजगारों [95]-52 से 976) 








(लाख मे) 

।॥ बमकप अं पलक +अऋजे 2266 ाणशमकामर रा उछल चाणनकटएरक 
दि नि र्प् नमम्हि कर 

| डि सोजनाकाल मे डिफ्प 
हर तन हट फ़््‌ रोजगार की हट री 
योजना 75 दि + ध्यवत्या तैव्दैझ मीहं है बूंट वंए 
लिंक टिक पट बेर: कवि हि हि हि, 
$ के ८ कक पी हट लिए के है 

() (2) (3) (4) (5) (6) (72) (8) (१) (0) 

प्रथम योजना 

(95]-52 से955-56) 33 90 423 55 ]5 70 53 ]7,852 29 


द्वितीय योजना 

(956-57 स्960-60) 53 7]8 ॥7 65 35 00 7 ॥],970 36 

लूतीय योजना 

(96-62 से!965-66) 7] [70 24] 05 40 346 96 2,550 45 

तीन वारधिक योजनाएँ 

(१966-67 से)968-69) 96 १40 236 छ& छ& 76 १60 2,2904 2] 

चौथी योजना 

(969-70 से973-74) 60 230 390 7४४ )१४ 80 2]0 से -- 7से 8 
220 

966 से 976 

के दशक में 96. 430 526 १60 90 250 276 -- +- 


इस तालिका से ज्ञात होता है कि बेरोजगार श्रम-शक्ति का कुल श्रम-शक्ति से प्रतिशत कोई 
चित्ताजनक नही है क्योकि लगभग 5%, श्रम-शक्ति विकसित राप्ट्रो मे भी बेरोजगार बनी रहती 
है। यदि हम विभिन्न योजनाओ मे किये जाने वाले विवियोजन एवं रोजगार-अवसरों की व्रद्धि के 
अनुपात का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि योजना प्रति योजना यह अनुपात बदलता रहा है । 
सन्‌ 960-6! के मूल्यो के आधार पर प्रथम योजना मे,3,980 करोड रुपये का विनियोजन किया 
गया जबकि योजनावाल भे 70 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए । इस प्रकार प्रथम योजनाकाल 
में औसतन एक व्यक्ति को रोजगार देने पर 5,686 रुपया विनियोजन किया गया । दूसरी योजना 
में सन्‌ 960-6] के मूल्यों पर कुल वितियोजन 6,962 करोड रुपये हुआ जबकि रोजगार के 
अवसर ] करोड बढ़े अर्थात्‌ रोजगार एवं विनियोजन का अनुपात | 6962 रहा । तृतीय योजना 
भें वितियोजन 0,37 करोड रुपया हुआ और रोजगार के अवसरों में 45 लाख की वृद्धि हुई 
अर्थात रोजगार एवं विनियोजन का अनुपात | 7000 रहा। तीन वापिक योजनाओ मे वास्तविक 
विनियोजन 7,554 करोड़ रुपया हुआ (960-6 के गुल्यों पर) । इस तीन वर्षो मे लगभग 76 
लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए । इस प्रकार इन तीन वर्षों भे रोजगार एवं विनियोजन का 
अनुपात 4 9940 रहा। 


. भारत ले बेरोजगार की वर्तमान स्थि(१ में बेरोजगार को वर्तमान स्थिति 
बतेमान अनुमानानुसार चौथी 460_ लाख बेरोजगारों से प्रारम्भ हुई जौर 


ड्ु 
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]969-74 के काल मै नयी श्रम-शक्ति 230 लाख उदय हुई । इस प्रकार चौथी योजना में 390 
लाख लोग रोजगार पाने के लिए बेरोजगार बाजार मे थे । योजना के अन्त में 270 से 220 
लाख लोग बेरोजगार रहने का अनुमान है । इस आधार पर यह अनुमानित किया जा सकता है 
कि चौथी योजना मे लगभग 80 लाख रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई, जबकि चौथी योजना 
का कुल विनियोजन (960-6] के मूल्यों पर) लगभग 4,68] करोड रुपया हुआ । इस प्रकार 
चौथी योजना मे रोजगार एवं विनियोजन का अनुपात लगभग 7 856 रहा | इन तथ्यो से यह 
सिद्ध होता है कि हर योजना मे रोजगार-विनियोजन का अनुपात बढता रहा है | चौथी योजता में 
इस अनुपात में कुछ कमी हुई है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि हमारी योजनाओ मे कम पूंजी- 
सधन परियाजनाओ का महत्व बढता गया है । वरतंमान अनुमान के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष 
50 लाख श्रम-शक्ति राजगार पाने के लिए उदय होती है । 97 मे कुल श्रम-शक्ति 2,305 
लाख थी । यदि छठी योजना मे रोजगार के अवसरों को बढाने के विशेध प्रयास नही किये जाते है 
तो छठी योजना के अन्त मे लगभग 640 लाख बेरोजगार होगे । सन्‌ 977 में कुल बेरोजगारी 
20 लाख पूणत बेरोजगार व्यक्तियों के बराबर अनुमानित है । 

.. जनता सरकार द्वारा अगले 0 वर्षो में वेरोजगार की समस्या को समाप्ति का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 700 लाख रोजगार के जवसर !0 बर्ष में 
बढ़ाने होगे । छठी योजना के दो प्रमुख उद्देश्य 0 वर्षो में धूर्ण-रोजगार की व्यवस्था तथा गरीबी 
के आकार एवं गहनता पे पर्याप्त कमी स्वीकार किये गये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रगति, 
निर्धनता एवं बेरोजगारी के पारस्परिक सम्बन्धो का गहन अध्ययन किया गया है और उपलब्ध 
तथ्यों के आधार पर यह धारणा उदय हुई है कि निर्धनता की व्यापकता का एकमात्र कारण 
वरोजगारी ही नहीं है और पूण-रोजगार की व्यवस्था करके भी निर्धवता का उन्मूलन नही किया 
जा सकता है। दूसरी ओर, यह धारणा भी पुप्ट हो गयी है कि केवल आधिक प्रगति किसी 
देश की निर्धन जनसख्या के उपभोग-स्तर म॑ सुधार एवं रोजगार-स्तर में वृद्धि करने के 
लिए पर्याप्त नही होती है। इसी कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में 3३% चक्रवृद्धि वापिव 
प्रगति होते हुए भी निर्धत वर्गों के जोवन-स्तर एवं रोजगार-उपलब्धि में कोई विशेष सुधार नही 
हुआ है । वतमान अनुमान के अनुसार भारत मे निर्धतता रेखा से नीचे के लोगो का कुल जनसख्या 
में भाग 427 से 59 5% है। 

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण (9 5 ) के 27वें चक्र के अनुसार 972-73 में देश में [23 4 
लाख लोग वर्ष में प्रतिदिन कार्य के लिए उपलब्ध थे जिन्हे कार्य नहीं मिला था। वर्तमान गतिविधि 
स्तर (0प्रशधव/ 4 लाश 50005) के अनुसार व्यक्ति-दित श्रम-समय उपयोग के आधार पर 
ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी की दर 7 83% और नगरीय क्षेत्रों में 8 85%, अनुमानित थी। 
पूर्णत' वेरोजगारों की सस्या 4] लास थी। ९२७५७ के 27वें चक्त वे अध्ययन के आधार पर 
4972-73 में श्रम-शक्ति का रोजगार सम्बन्धी वितरण निम्नवत्‌ था 

तालिका 30--अ्रम शक्ति का सामान्य गतिविधि के अनुसार घितरण 








(लाखो में) 
वर्ग ग्रामीण __ नगरीय योग 
सस्या प्रतिशत संख्या. प्रतिशत _सख्या_ प्रतिशत 
स्थायी कार्य 
] स्वत रोजगार प्राप्त ]855 579 45 360 830 542 
2 मजदूर-वर्ग 98 99 []83 454 38] 59 
सामथिक कार्य 
] नगभग पर्याप्त अथवा कुछ 
आश्वस्त कार्य 348: कक 28... 69 377 57 
2 कभी कभी कार्य मिलना 273 37 26 65 299 [2 
कोई कार्य नहो 
पृणत बेरोजगार 20 ॥$0 2. 52 4] 47 
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उक्त तालिका (30) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बेरोजगारी के स्तर की तुलना मे गरीबी 
की गहनता कही अधिक है । दूसरे शब्दो मे यह कह सकते है कि देश मे वेरोजगारो की सल्या की 
ठुलना में गरीबों की सख्या कही अधिक है। ऐसी परिस्थिति में बतंमान मजदूरी-दर पर पूर्ण- 
रोजगार की व्यवस्था करने पर भी निर्धनता की गहनता को कम नहीं किया जा सकता है। इस 
स्थिति को देखते हुए वेरोजगारी की समस्या की तुलना मे निर्धतता की समस्या का निवारण 
अधिक महत्वपूर्ण है । 
उपभोग-स्तर एवं बेरोजगारी-दर के अध्ययत से भी उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है। 
२७४ के 25वे चक्र के अध्ययन के अनुसार 26 क्षेत्रों मे भूमिहीन श्रमिको का उपभोगन्‍स्तर 
राष्ट्रीय औसत उपभोग-स्तर से कम था, जवकि 7 535. के 27वें चक्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में 
बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत दर (7 83) से केवल 7 क्षेत्रों मे कम थी। इसी प्रकार 30 क्षेत्रों 
मे भूमिहीन श्रमिको का उपभोग-स्तर राष्ट्रीय उपभोग-स्तर से अधिक था परन्तु इनमें से 8 क्षेत्रों 
में ही बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक थी । लघु कृपका के सम्बन्ध में 38 क्षेत्रों मे 
उपभोग-स्तर 30 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति से कम था परन्तु इनमे से ।9 क्षेत्रों मे बेरोजगारी 
की दर राष्ट्रीय भौसत बेरोजगारी से कम थी । ऐसे 8 क्षेत्रो में जिनमे लघु कृपकों का उपभोग- 
स्तर 23 रुपया प्रत्ति व्यक्ति प्रति माह से कम था, 4 क्षेत्रों म॒ ही बेरोजगारी को दर राष्ट्रीय 
बेरोजगारी दर से कम थी । इन तथ्यो से यह स्पष्ट है कि उपभोग-स्तर एवं निर्धनता और वेरोज- 
गारी में पारस्परिक सम्बन्ध होते हुए भी यह एक-दूसरे पर पूर्णरूपेण निर्भर नहीं है। इस प्रकार 
रोजगार के अयसरो मे पर्याप्त वृद्धि करके भी निर्धनता का उन्मूलन सम्भव नहीं हो सकता है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम-शक्ति का सम्पन्न वर्गे द्वारा अत्यधिक शोषण किया जाता है और कठोर परि- 
श्रम करने पर भी श्रमिकों को जीवन-निर्वाह से कम पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में श्रम-बाजार की अपूर्णताओं के कारण सम्पन्न एव निर्धन लोगो की सौदेबाजी की शक्ति मे 
बहुत अन्तर होता है । सौदेबाजी की शक्ति के इस अन्तर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से 
शोपण तत्व को समाप्त करने की आवश्यकता है जिसे भूमि-सुधार, भूमि-प्रबन्धन एवं वैकल्पिक 
रोजगार के अवसरो की ग्रामीण क्षेत्रों में बुद्धि करके ही दूर किया जा सकता है। यदि रोजगार 
के अवसरो का आयोजन सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे किया जाता है तो आवश्यकता के आधार 
पर भजदूरी की दरो की व्यवस्था की जा सकती है और रोजगार-वृद्धि निर्धनता के उन्मूलन में 
सहायक हो सकती है । 
विशेष रोजगार कार्यक्रम 
चौथी योजना मे सामान्य कार्यक्रमो मे उपलब्ध होने वाले रोजगार के अवमरो के अतिरिक्त 
रोजगार के अवसरो को तीव्र गति से बढाने हेतु निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये 
जिन्हे पाँचवी योजना में भी जारी रखा गया है 
(॥) ग्रामीण रोजगार हेत॒ फ्रेश-योजना (07४७ 5०००९ ई०० रेणव। छए09007(-- 
९४088)-- इस योजना को सन्‌ 497-72 वर्ष मे केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-योजना स्कीम वे 
रूप में सचालित किया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ऐसी परिय्रोजताओ का सचालन किया 
गया है कि 4000 व्यक्तियों को वर्ष में [0 माह तक रोजगार उपलब्ध हो सके तथा स्थानीय 
विकास योजना के अनुरूप टिकाऊ सम्पत्तियों अथवा कार्यशालाओ का निर्माण किया जा सवे। 
इसके अन्तगत छोटी-छोटी परियोजनाओ का सचालन किया जायेगा जिनकी लागत 5,000 रुपये 
प्रति परियोजना से कम तथा जिले के लिए आवटित विकास-व्यय के [2 भाग से अधिक न हो। इन 
परियोजनाओ के अन्तरगंत अत्येक रोजगार-प्राप्त व्यक्ति को 00 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन 
प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है । इस योजना के लिए 50 करोड स्पय प्रति बर्ष को व्यवस्था 
दो गयी । सन्‌ 97-72 एवं सन्‌ 972-73 भे इसके अन्तर्गत क्रमश. 3] 22 करोड़ रुपया एवं 
47 ।] करोड रुपया व्यय क्या गया। सत्‌ 97-72 एवं सन्‌ 972-73 वर्षों से क्रमश 
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$ करोड एवं 3 04 करोड़ श्रमिक-दिवस रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए । पाँचवी योजना में यह 
योजना सम्मिलित नही की गयी है। 

(2) लघु कृषक विकास एजेन्सी ($ग्राझ। कशाशाश७' 0लेणएएथा! सैहेशा०-- 
$&008)-यह योजना चौथी योजता (सन्‌ 969-77) मे 46 जिलो-मे-67:5-कसेड-स्पये-की.... 
आवटित राशि से प्रारम्भ की गयी । इसके अन्तर्गत ऐसे लघु कृषकों को, जिनके पास 2 5 से ई 
एक्ड सिंचित अथवा 7 5 एकड असिचित भूमि है, साख एवं अन्य कृपि-आदाय (7700) प्रदान 
करने की व्यवस्था कौ गयी जिससे थे ह्ृपक नवीन बोज एवं उर्वेरक-यान्त्रिकता का उपयोग करने 
अपनी जाय बढा सके और भूमिहीन कृपि-अ्मिकों एव लघु कृपको को अधिक रोजगार के अवसर 
उपलब्ध द्ो.चऊे ) इसके अन्तर्गत कृषको_को पूँजी-विनियोजन का 25%, भाग अनुद्रान के रूप में 
दिया जाता है। इस योजना के प्रारम्भ (सन्‌ 969-70 से सन्‌ 973-74 तक) में 6:62 करोड 
स्पया व्यय किया गया और 46 एजेन्सियो द्वारा 23 66 लाख लघु कृषकों तथा '26 लाख 
सीमान्त कैंपफ एवं कृषि-अमिको को भागीदार बनाया गया है। इनमें से 4:95 लाख की सहकारी 
समितियों सगठित की गयी । इस योजना के अस्तगंत 7 27 लाख लोगो को लाभ प्रदान क्या 
गया । योजना वे अन्तर्गत प्रदान कौ गयी सहायता से लघु-सिंचाई के क्षेत्र मे सवांधिक कार्य किया 
गया | 





पाँचदी योजना मे लघु कृपक विकास एजेन्सियो की सरया को बटाकर ]60 करने का 
लक्ष्य रखा गया जिस पर 200 करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी है। अतिरिक्त परि- 
योजनाओं को ऐसे क्षेत्रों मे स्थापित क्षिया जायेगा जहाँ लघु एवं सीमान्त कृषकों का केन्द्रीकरप 
है। 2 हेक्टेयर तक भूमि रखते वाले कृषकों एवं कृषि-धमिकों को इस योजना से लाभ पाने का 
अधिकार रहेगा। 

(3) समान्त कृषक एवं कृषि-घमिक एजेन्सी कृषक एवं कृषि-धमिक एजेन्सी (ऐथिशाएओ एथएशड श्ातवे 08000 
एणण [4000श७ लैहब्घ0--५ए४ा। ४)--बह एजेन्सो सन्‌ 969-70 मे प्रारम्म वी गयी 
थी। इसके उद्देय्य 5703 के समान ही है। इसके अन्तगगत ग्रामीण क्षेत्र की अवसरचना को लघु एवं 
मीमान्त हृषको के अनुकूल सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की गयी । हृपकों को अपने पूँजी-विनियोजन 
में इस योजना के अन्तर्गत 35 33%, का अनुदान दिया जाता है । इस योजना के द्वारा 2000 
कृषकों एवं श्रमिकों को प्रति वर्ष सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। सन्‌ ॥97न्‍न3 
दर्ष के अन्त तक इस योजना के जन्तर्गत 7 32 करोड रुपया व्यय किया गया। सब्‌ 973-4 
वर्ष में इस योजना के लिए 20 करोड स्पये का आयोजन किया गया । शा 

(4) सूखा-पीडित क्षेत्र कार्यक्रम (0700शध-ए7०6 635 छत््ाथणणव्न्गशतै 
इस योजना के अन्तर्गत 54 जिलो के लिए, जो प्राय. सूखा से पीडित रहते हैं, एक मास्टर योजना, 
जिसकी लागत 2 करोड रुपये (प्रति जिला) होगी, तैयार करने की व्यवस्था को गयी है | सास5 
योजना के अन्तर्गत लध्‌ सिचाई कार्यक्रम, योजना के अन्तर्गत लघु सिचाई कार्यक्रम, भूमि-सरक्षण, दन लगाने की स्कीम, प्रामोध उ+ स्वीम, ग्रामीण सडक एव 
चरागाह विकास क्यर्यक्रम सम्मिलित किये बये । यह योजना सन्‌ 969-70 मे प्रारम्भ बी गयी । 
सन्‌ 970-7, 97-72 और 972-73 वर्षों मे इस योजना पर ब्रमशझा 6 70, 2407 
तथा 38 5] करोड़ रुपया व्यय हुआ । सन्‌ 972-73 दर्ष मे इस योजना के अन्तर्यत्र न॑ करोड 
श्रमिक-दिवस रोजगार-अवसर उपलब्ध कराये झये। पाँचवी योजना में इस कार्यक्रम को और 
सुदृट बताने की व्यवस्था की ययी है। चूला-पीडित क्षेत्रों मे जो देश के कुल क्षेत्रप्त का 

है, विकास हेतु समन्वित कार्यक्रम पाँचवी योजना में संचालित किये जाने हैं। इतने 
मिचाई के साथनो का विज्ञास एव प्रवन्धन, सूमि एव जादेता, सरक्षण तथा बन लगाना, फ्लो के 
प्रकार की पुनर्सरचना तथा चरागाहो का विक्षास, आधिक परम्पराओ मे परिवर्तेत, पशुधवत- 'दिकास 
एवं लघु-सोमान्त कृपक्रो एव इृपि-धमिकों का विकास कार्यक्रमों से समस्वित सचालत किया 
जायेगा । इन कार्यक्रमों के सचालन से सम्दद सरक्यारी विभायो, कृषि, सिचाई, पसुन्सरक्षय, वर 
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एवं सहकारिता विभागों में समस्वय स्थापित करने की कठिनाई उदय हो सकती है। इसी कारण 
एक ऐसी रामामेलित सस्था जिला-स्तर पर स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है जो उपर्युक्त 
कार्येक्षमो को समन्वित रूप मे सूखा-पीडित क्षेत्रों गे सचालित कर सके | 

(5) शिक्षित बेरोजगारों हेतु कार्यक्रा--यह कार्यक्रम सन्‌ 97-72 चर्ष में प्रारस्भ किया 
गया । इस वर्ष में 9 8। करोड रुपये राज्य सरकारो को प्रदान किया गया जिससे 45,000 रोज- 
गार के अवसर मुख्यत शिक्षित लोगो को प्रदान किये गये । सन्‌ 972-73 वर्ष मे इस योजना 
के लिए 63 करोड रुपये की व्यवस्था की गयी जिसमे से 43 करोड़ रुपये शिक्षित बेरोजगारों को 
और 20 करोड रुपये इजीनियसे, टैक्नोलोजिस्ट तथा वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु 
आयोजित किये गये | इस बर्ष लगभग 64,000 रोजगार के अवसर शिक्षित बेरोजगारो को प्रदान 
किये गये | इस योजना के अन्तगंत निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये 

(7) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार एवं गुणात्मक सुधार, 

(2) लघु आाइसियों को जे को माप देव लितीय सह को जघु उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, 

(3) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार, 

(4) ग्रामीण इजी निर्मारिय सर्वेक्षण, 

(5) कषिसेवा-केन्द्रो की स्थापत्ता 

(6) सडक परियोजनाओं की जॉच-पडताल, 

(7) तब शा वतन परिन जलपूर्ति हेतु डिजाइन-इकाइयॉ, 

(8) सिचाई एवं बाढ़-नियन्त्रण-परियोजनाओं की जॉच-पडताल, 

(9) भूमि, भूमिगत_ जल, वन-सम्पत्ति तथा खनिज सम्पत्ति जैसे प्राकृतिक साधनों का 
सर्वेक्षण । 

(6). राज्यो के लिए-विशेष-रोजगर-कार्यक्म-यह कार्यक्रम सन्‌ 972-73 वर्ष मे 
प्रारम्भ किया गया और 27 करोड़ रुपया राज्य सरक्वारों को इस निर्देश के साथ दिया ग्रया कि 
इतनी ही राशि वे अपने साधनों से लगाकर रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करें ।., ० शिक्त 972-73 
वर्ष में इसके अस्तगंत-.3,70,000 रोजगार के अतिरिक्त अवसर उदय हुए जिनमे 70,000 
बेरोजगारों को उपलब्ध कराये ग्थे। सन 973-74 बर्ष में भी गत वर्ष के समान ही व्यय की 
व्यवस्था वी गयी । 

(7) शिक्षित बेरोजगारों को पाँच लाख रोजगार के अबसर-कार्यफ्रम (रक्षा & |धा॥॥०7 
7005 407 ९6०८४४९८१ (एशथ॥9०५८०)--यह्‌ कार्यक्रम सन्‌ 973-74 बर्ष में [00 करोड झुपये 
के बजट से प्रारम्भ किया गया । इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा आवटित राशि के रोजगार 
कार्यक्रम सचालित क्ये जाने थे । 

(8) अपरेन्टिसशिप योजना--20-सृत्री आशिक कार्यक्रम के अन्तग्रंत 40,000 रिक्त 
श्थानों पर अपरेन्द्रिम (प्रशिक्षार्थी) भर्ती करने की व्यवस्था की गयी । 40 व्यवसायों को नामाकित 
कह दिया गया, जहां ओर, परशिक्षाधियों की अर्ती का आयोजच-किया जायेगा । 
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भारत में वेरोजगारी की सरचना मे परिवर्तन होता रहा है। नियोजित विकास के अन्तगत 
शिक्षा एव प्रशिक्षण बी सुविघाओ मे तेजी से विस्तार क्या ग्रया है। यह विस्तार श्रम-वजद एक 
नियोजन पर आधारित न होने के कारुण प्रशिक्षण-प्राप्त बेरोजगारों की सरया में तेजी से वृद्धि 
हुई है। सन्‌ 960-70 के दशक में (सचालक-रोजगार एव प्रशिक्षण द्वारा प्रकाशित आँवडो के 
अनुसार) व्यावसायिक एव वान्त्रिक प्रशिक्षण-प्राप्त बेरोजगारों का निर्देशाक_]00 से बढ़कर 459 9 
हो गया जो अन्य प्रकार के निर्देशाको की वृद्धि से दुगुने से भी अधिक था । ऐसे बेरोजगारों का 
निर्देशाक जो कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा कार्यात्रुभव प्रात यही थ, सनू 960 में 709 से 
बढ़कर सन्‌ 970 भे 228 33 हो गया | यद्यपि व्यावसाथिक ग्रशिक्षण-प्राप्त वेरोजगारी के अन- 
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पात में इस दशक में अधिक वृद्धि हुई परन्तु समस्त बेरोजगारों मे से दो-तिहाई से भी अधिक भाग 
गैर प्रशिक्षित एवं अनुभवहीत लोगो का ही था। हरियाणा, जस्मु-कश्मीर एवं पजाव मे गैरु-प्रशिक्षण 
प्राप्म बेरोजगारों का कुल बेरोजगारों से प्रतिशत 50 से भी कम था। दूसरी ओर, असम, मध्य प्रदेश, 














मैसूर, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में गैर-प्रशिक्षण-प्राप्त वेरोजगाद समस्त बेरोजगारों के तोन बेरोजगारों के तोत- 
चौथाई से भी अधिक थी। हरियाणा और पजाब मे व्यावसायिक एवं यास्विक ग्रशिक्षण-प्राप्त बेरोजगार 
समस्त बेरोजगारों के 20% से भी अधिक थे,। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेरोजगारी 
की सरचना सभी राज्यो में सम्रान नही है और यदि श्रम-श्क्ति की गतिशीलता को प्रोत्साद्वित किया 


जाय तो बैरोजगारी की समस्या का कुछ सीमा तक निवारण हो सकता है। व्यावसायिक एवं 
तान्निक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को श्रम-शक्ति-नियोजन के आधार पर श्रचालित करने से भी वेरोज- 
गारी की समस्या की गम्भीरता को कम किया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या के निवारण के 
लिए युद्ध के समान कार्यवाहियाँ की जानी चाहिए और उत्पादक रोजगार-अवसरो की वृद्धि को 
विनियोजन मे सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए | श्रम-शक्ति का यदि विस्तृत बजट तैयार करवे 
विकास कार्यक्म निर्धारित किये जायें तो वेरोजगारी के विस्तार को रोका जा सकता है। श्रम- 
ज़क्ति का वजट बनाने के लिए बेरोजगारी सम्बन्धी विस्तृत आँकड़ो की आवश्यकता होती है। 
वेराजगार सम्बन्धी त्िश्वसनीय आऑक्डे एवं सूचनाएँ तभी उपलब्ध हो सकती है जब बेरोजगारों 
को अपना पजीयन उसी प्रकार कराना अनिवाय कर दिया जाय जैसा जन्म एव मृत्यु की सूचना 
दर्ज करना अनिवार्य होता है। परन्तु इस कार्य में वेरोजगारो की स्पष्ट परिभाषा देना आवश्यक 
होगा । 
भारत मे बेरोजगार सम्बन्धी ऑक्डे न तो पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है और न ही इल्हें 
विश्वसनीय माना जा सकता है। बेरोजगार सम्बन्धी ऑकडे प्राय राष्ट्रीय निंदर्श सर्वेक्षण 
(प्राणाव 8096 5०५९५) एवं जनगणना के अन्तर्गत एकत्रित किये गये तथ्यों पर आधारित 
है । इस दोनो ही सगठनों द्वारा वेरोजगारी की जो परिभाषा अपनायी गयी, वह एक-दूसरे से भिर 
होने के साथ-साथ अनुपयुक्त भी है। रोजगार कार्यालय (879090097000/ £५०७३०७४८) एव रोज- 
गार-विपणि-सूचना (790090700 ४४0९६ 0007090/00) के अन्तर्गत भी जो बेरोजगार 
सम्बन्धी तथ्य उपलब्ध है वे भी अपने आप मे सम्पूर्ण एवं विश्वसनीय नहीं होते है। यही कारण 
है कि चौथी योजना के निर्माण के समय योजना-आयोग ने स्वीकार किया कि देश में योजनाओं 
के काल में उत्पन्न किये गये कुल रोजगार के अवसरो के अनुमान केवल एक अटकल (60७७) 
मात्र हैं। भारत जैसी सम्मिश्रित (00एछ0४) अरथ-व्यवस्था मे श्रम-शक्ति के रोजगार एवं वैरोज- 
गार के इतने विजातीय रूप है कि किसी एक परिभाषा के अन्तर्गत समस्त बेरोजगारों को सम्मि 
लिस नही क्या जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि श्रम-शक्ति के विभिन्न सण्डो हाः 
अध्ययन उनके छत, लिग, आयु, निवास शिक्षा आदि के आधार पर किया जाथ | हमारी अर्थ 
व्यवस्था में स्वत रोजगार प्राप्त ($८/-थ॥9!09९०) व्यक्तियों का बहुत बडा समुदाय है जो पारि- 
वारिक व्यवसायों मे सलग्न है । राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत अद्धंसरोजगार (0 
८एए०!7०थ॥३) का अनुमान लगाने हेतु कार्य के घटने को आधार माना जाता है | जो लोग सप्ताह 
_में 28 घप्टे मे कम कार्य करते है, वे गहन रूप से अर्ड्-रोजगार-प्राप्त माने जाते, हैं ॥ जो. सप्ताह 
में 29 से 42 घण्टे तक कार्य करते है, उन्हे अद्धं-रोजगार प्राप्त माना जाता है तथा शख्रति सप्ताह 
जो 42 घण्टे से अधिक कार्य करते है, वे रोजगार प्राप्त माने जाते हैं.। 
ग्रामीण क्षेत्रों मे सन्‌ [96] क्री जनगणना के अनुसार मौसमी व्यवसायो में वे व्यक्ति रोज- 

गार प्राप्त माने गये है जिन्हे मौसम के अधिकतर भाग से नियसित रूप से एक घण्टा प्रतिदिन से 
अधिक समय के लिए कार्य उपलब्ध था । गैर-मौसमी व्यवसाय में गैर-रोजमास्प्राप्त व्यक्ति वे 
माने गये जो जांच करने से पूर्व ]5 दिन काय॑ प्राप्त करते रहे हो । दूसरी ओर, राष्ट्रीय निदर्शव 

पर्वेक्षण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे वे व्यक्ति रोजगार-प्राप्त माने जाते है जो जाँच वाले सप्ताह 
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में किसो एक या अधिक दिन रोजगार पा रहे हो | जनगणना के अन्तगंत वे लोग ही श्रम-शक्ति भ्े 
सम्मिलित किये गये जो कार्य की तलाश मे थे जबकि राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण में कार्य तलाश करने 
दाने एवं कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्तियों को अम-शक्ति मे सम्मिलित किया गया। परिभाषाओ मे 
अन्तर होते के कारण इन दोतों सगठवों द्वारा बेरोजगार सम्बन्धी जो आँकड़े तैयार किये गये, वे 
एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं । बेरोजगारी के ऑकडो की इस स्थिति को देखते हुए ही सन्‌ । 97] 
की जनगणना भें बेरोजगारी के आँकडो को एकत्रित नही किया गया तथा राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण 
के सत्रहवें चक्र से ग्रामीण श्रम सर्वेक्षण बन्द कर दिया गया और बेरोजगार के ऑकडो से सम्बन्धित 
समस्या को हल करने हेतु बेरोजगार अनुमान विशेषज्ञ समिति ((०णा्रापव८.. गण छफ्शड ०0 
गगर्याए0१ए87 ए5पगरा॥०5) की स्थापमा भो एम एल दस्तवाला को अध्यक्षता में की गयी 

स्‌ जिसने अपना-प्रतिवेदद-सन्‌-970-मे-प्रस्तुद-किया । समिति ने श्रम-शक्ति के विभिन्न खण्डो का 
अनुपान क्षेत्र (राज्य), लिग, आयु, ग्रामीण अथवा नगरीय, श्रमिक का वर्ग तथा शैक्षणिक योग्यता 
के भाधार पर लगाने की सिफारिश की । इसी प्रकार समिति ने यह सुझाव भी दिया कि बेरोजगार 
की जांच करते समय जाँच के सप्ताह से व्यक्ति की प्रत्येक दिन की क्रियाओं की जाँच की जानी 
चाहिए । इस व्यवस्था से यह ज्ञात हो सकता है कि श्रम जितने दिन कार्य को उपलब्ध रहता हैं 
उसमे से किसने दिन उसे रोजगार नही मिलता है। समिति की इस सिफारिशों के आधार पर 
राष्ट्रीय विद्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत 25वें चक्र में दस राज्यों मे ग्रामीण बेरोजगारों का अध्ययन किया 
गया । इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि ग्रागीण क्षेत्रों मे वरोजगारी की समस्या अधिक गम्भीर 
नही है और प्राय अड-बेरोजगार व्यक्ति भी ग्रामीण क्षेत्र को छोडकर अन्य स्थात पर पूर्ण रोजगार 
प्राप्त करने को तैयार नही हैं । ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार सम्बन्धी तथ्य अब भी पर्याप्त एवं 
विश्वरनीय नही कहे जा सकते हैं और इनकी गणना-विधि में और सुधार करगा आवश्यक है। 

5 सरकार द्वारा सचालित रोजगार सम्बन्धी परियोजनाओं का ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने म 
विशेष योगदान नहीं रहा है क्योकि इनके अन्तर्गत जो सहायता आदि प्रदान की जा रही है, वह उतत 
लोगो तक नही पहुँच पाती है जिन्हे इस सहायता की वास्तव में आवश्यकता है । प्रशासतिक तात्र 
झा कार्यकुशल नही है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में कुशल सस्थनीय सरचगा कर सके, ग्रामीण समाज मे 


कर सर्क, 
जारिवारिक व्यवसाथ का घोलबासा है जिसके अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्य कार्य करते है। इन 
सदस्पो के कार्य से कितनी आय उत्पन्न होती है, यह उस परिवार के साधनों एवं उसे बाहर से गिलने 
वाली सुविधाओ पर निर्भर रहती है । इन परिवारों के सदस्यों का श्रम इस प्रकार सम्बद्ध होता 
है कि इसे पारिवारिक व्यवसाय से प्रथकू करके मजदूरी पाने वाले श्रम के रूप में रोजगार नहीं 
दिया जा सकता है। स्वत रोजगार-प्राप्त इस सम्बद्ध श्रम को प्रभावशाली रोजगार प्रदान करने के 
लिए पारिवारिक व्यवसायों की आयोपाजन-कषमता बढाने की आवश्यकता है जो इगकी उत्पादक 
सम्पत्तियो एवं साधनों मे दृद्धि करके ही सम्भव हो सकती है । इसका अर्थ यह हुआ कि बेरोजगारी 
की समस्या के निवारण के लिए धन एव सम्पत्ति के पुनवित्रण की आवश्यकता है। दूसरी और 
ग्रामीण क्षेत्रों मे मजदूरी अजेन करने वाले श्रमिक-परिवार भी हैं । इन्हे प्रभावशाली रोजगार प्रदान 
करने के लिए या तो स्वत रोजगारप्राप्त परिवारों के व्यवसायों का विस्तार किया जाय जिनमे 
मजदूरी पाने बाला ब्गे रोजगार पा सके अथवा मजदूरी अर्जेन करने वाले परिवारों को उत्पादक 
मम्पत्तियाँ प्रदान करके उन्हे स्वत रोजगार/प्राप्त परिवारों में परिवर्तित कर दिया जाय | इस दोनो 
क्षियाओ के लिए उत्पादक सम्पत्तियों के पुनविदधरय की आवश्यकता है। ईस _ 
कद मे वेरौनणासे की समस्‍या मूल रुप हे विष/-विवाण उतनी बा ईए | ग्रामीण 
क्षेत्रो मे बेरोजगार का उपयुक्त अध्ययन भी तभी सम्भव हा सकता है जवकि कार्य के घण्टो के 
आधार पर बेरोजगार को मापने की बजाय रोजगार में उदय होने वाली आम को आधार माना 
जाप । जिन ध्यक्तियो को पूर्वे-मिर्घारित न्यूनतम आय से कम आय उपा्जित होती है, उन्हे अर्वे- 
रोजगार-प्राप्त अथवा बेरोजगार माना जाना चाहिए । 
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शिक्षित बेरोजगारी 
शिक्षित बेरोजगार 


नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित वेरोजगारी की गहनता में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिसका 
प्रमुख कारण शिक्षा एवं प्रशिक्षण में श्रम-शक्ति के उपयुक्त बजट एवं नियोजन के बिना किसी 
आधार के व्यापक विस्तार है। सन्‌ !963 से 973 के दस वर्ष के काल में उपलब्ध आंकडो 
के आधार पर यह अयुमाव लगाया गया है कि शिक्षिव वेश्ोजगार-0 48 लाख से बढ़कर 39 0. 
लाख हो गये | 39 02 लाख शिक्षित बेरोजगारों में 20 74 लाख मेंद्रिक तथा 48 28 लाख 
स्नातक अथवा उससे अधिक शिक्षित थे । श्रम-शक्ति अनुसन्धान सस्थाव (प्र त खा 
09७० २८६८७ थी) द्वारा एकत्रित किये गये समकों से ज्ञात होता है कि सन्‌ 973 के अन्त तक 
2 300 इजीनियर 4 000 डाक्टर 325 2 हजार कला-स्नातक, 226 8 हुजार विज्ञान और 
]00 | हजार वाणिज्य विषय के स्तानक एवं अधिस्तानक बेरोजगार थे । ]975 में शिक्षित 
बेरोजगारों भी पजीक्षत सप्या 48 लाख थी जिसमे से आठ लाख कला, वाप्िज्य एवं विज्ञान क ज्य एवं विज्ञान के 


स्तानक एवं स्नातकोत्तर थे। कुछ व ये बच इंगीवियर, फिट बट बट क्षेत्री मे विद्युत इजीतियर, दर मत 
आदि की बमी महसूस की गयी है। शिक्षित बेरोजगारी को नि करने के लिए अखिल 


भारतीय स्तर पर शिक्षा एव व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यकम रोजगारमूलक होने चाहिए । शिक्षा 
एब प्रशिक्षण को रोजगारमूलक ([207709॥7९7/07/९7/०१) बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति एव प्रक्रिया के आधार पर श्रम-शक्ति सम्बन्धी व्यापक अनुमात 
विभिन्न खण्डो के लिए लगाये जाये । इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उच्च सैद्धान्तिक शिक्षा 
केबल प्रतिभावान विद्याथियों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए और मध्यम “हक निम्न अगी निम्न श्रेणी के 
विद्याथियों को अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । वर्तमान शिक्षित बेरोजगारों को 
अपने प्रशिक्षण के क्षेत्र मे व्यवसाथ स्थापित करने हेतु समन्वित रूप से व्यापक सहायता का आयोजन 
किया जा सकता है । 

हमारी योजनाओ के अस्तगंत यद्यपि सरकारी क्षेत्र मे बडे पैमाने पर वितियोजन किया 
गया है परन्तु रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया द्वारा किये गये रोजगार-प्रगति के सर्वेक्षण द्वारा शञात्त होता 
है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार मे पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। मार्च 97] से देश की कुल श्रम- 
शक्ति 8 करोड अनुमानित थी, जिसमे से 7 करोड अर्थात 40% भजदूरी एवं वेतन अर्जन 
करने वाला श्रम था। 7 ! करोड में से 4 75 करोड कृपि-थमिक थे, !75 करोड गैरकषि 
संगठित एवं 60 लाख असगठित क्षेत्र म वेतन एवं मजदूरी अर्जन करने वाला भ्रम था। ? 75 
करोड सगठित क्षेत्र के थम मे से | 07 करोड सरकारी क्षेत्र मे और 68 लाख श्रम निजी क्षेत्र मे 
लगा हुआ था । गैर-मजदूरी एव गैर वेतन अर्जन करने वाले थम 0 8 करोड मे से 7 8 करोड कुृपक 
थे और 3 करोड स्वतस्त गैर-कृषि-उत्पादक थे | साच 95] में सरकारी क्षेत्र मे कुल संगठित क्षैत्र 
के श्रम के 58 3% भाग को रोजगार उपलब्ध था जो प्रतिशत सन्‌ 97 मे बढ़कर 6! [% 
हो गया । सरकारी क्षेत्र मे इन 0 वर्षों मे बिनियोजन का बडा आकार होते हुए भी रोजगार के 
अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि नही हो सकी है। कुछ अनुमानो के अनुसार यह तथ्य उपलब्ध हुआ है कि 
सन्‌ 97] की श्रम-शक्ति 8 करोड से बढकर सन्‌ 98] में 26 6 करोड हो जायेगी अर्थात्‌ 
इस देशक में लगभग 8 6 करोड की वृद्धि श्रम-शक्ति मे होगी। इतनी बडी श्रम शक्ति को 
रोजयार प्रदान करने के लिए पाँचवी एवं छठी योजता मे रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास 
करने की आवश्यकता होगी । पाँचवी पचवर्षीय योजना मे स्वत रोजगार-प्राप्त एवं मजदूरी पाने 
बालो के लिए रोजगार के अवसर बढाने के लिए प्रयत्न किये जाने है। अर्थ-व्यवस्था के रोजगार- 
प्रधान खण्दो एवं अन्य रूप्डो मे यथोचित सन्तुलन स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है। 


इन दोनो शण्डो के असन्तुलित विकास के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगार की समस्या 
निरस्तर बढती जा रहो है। 
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चांचवों योजना मे रोजगार 
पॉचियों योजना का अगुख लक्ष्य गरीबी-उः गरीबी-उत्मूलन रखा गया है| योजना-आयीग के अनुमाया- 
मारे ला कम विस बा लगभग 22 करोड़ लोग निर्घतता से है_ उपभोग को .भध्यूनतम सुविधाएँ भी 
उपलब्ध नहीं थी । ग्रामीण क्षेत्र मे निर्धेनता के मुरय कारण भूमि-सम्पत्ति का विषम वितरण तथा 
लाभृप्रद रोजगार के अबसरो की अनुपस्थिति थे । दूसरी ओर, तगरीय क्षेत्र में वह समुदाय ही 
अधिव गरीब था जो आरमो से हटकर नगरो में अपदी आशिक स्थिति सुधारने हेतु आ गया था नगरो में अपनी आथिक स्थिति सुधारने हेतु आ गया था। 
इस प्रकार गरीबी-उन्मूलन के उद्देश्य की पूर्ति रोजयार के अवसरो की पर्याप्त वृद्धि (विशेषकर 
ग्रामीण क्षेत्रों मे) पर लिभेर थी । आ्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरो का विस्तार करने के लिए 
क्षपि एव गैर-कृषि दोनो ही क्षेत्रो मे रोजगार के अबसर बढाने की आवश्यकता थी । कृपिशक्षेत्र में 
रोजगार के अवसर बढाने हेतु कृषि-आदायो की पूर्ति मे पर्याप्त वृद्धि करने, कृषि-आदायों को 
निर्धन एवं सीमान्त कृपको के हित में वितरित करने तथा कृपि-भूमि के सीमाकन के कार्यक्रम 
पाँचवी योजना में सम्मिलित किये गये थे ।_ गैरकृषि-क्षेत्र मे रोजगार के अवसर बढाने हैतु विकास- 
केन्द्रों का विस्तार करना आवश्यक था। विकास-केन्द्रो मे कृषि-औजारो का विक्रेय एवं सेवा तथा 
कृषि-उत्पादो एबं पशु-उत्पादो के विक्रय आदि की व्यवस्था की जानी “इ०#«गैरकृषपि-क्षेत्र मे रोजगार 
बढाने हेतु श्रमिक-वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन भे वृद्धि करना आवश्यक्ष 
था । इन वस्तुओं के उद्योगों मे पूंजी-उत्पाद-अनुपात कप्त होता है और श्रमिकों को अधिक रोजग्रार 
के अवसर उपल्नब्ध होते है। साथ ही रोजगार-प्राप्त श्रमिकों की बढती हुईं माँग की पूर्ति द्वेतु उपभोग- 
अस्तुएँ उपलब्ध होती है । पाँचवी योजना मे प्रगति-दर कुल उत्पादन-वृद्धि के साथ साथ मजदूरी के अश 
को बढाने का लक्ष्य भी रखा गया जिससे रोजगार मे वृद्धि एव आप की घिपमता में कमी सम्भव 
हो सके । योजना में रोजगार के अवसरो का छितराव पिछडे एवं कम विकसित क्षेत्रों के पक्ष में 
करने का लक्ष्य रखा गया । स्वत रोजगार चलाने वालों को साख एवं अन्य सुविधाएँ प्रदाव करने 
का आयोजन भी योजना मे किया गया ) पाँचवी योजवा का लक्ष्य तिम्ततम आय वाली 30% 
जनसख्या का उपभोग-व्यय बढाने का था और इस उद्देष्य की पूर्ति हेतु अतिरिक्त रोजगार के 
अवमरो का विस्तार किया जाना था । परन्तु योजता में यह स्पष्ट नही किया गया कि क्षतिरिक्त 
रोजगार के अवसर कितने, किस प्रकार और किस-किस क्षेत्र में उत्पन्न किये जायेगे | योजना के 
विनियोजन का प्रकार इस लक्ष्य के अनुरूप प्रतीत नही होता क्योकि श्रम प्रधान ताम्निकता वाले 
ध्यवस्तायो के विम्तार का उपयुक्त आयोजन योजना में नहीं किया गया | रोजगार वे अवसरों की 
वृद्धि के परिणामस्वरूप निम्न आय दाले वर्ग की आय मे वृद्धि होनी थी जिसका प्रभाव उपभोक्ता- 
बस्तुओ की माँग पर पडता | निम्न आय-बर्ग के उपभोग-व्यय का लगभग 70" भाग कृषि एव 
सहायक उत्पादों पर आवदित होता है। परन्तु योजना में इस प्रकार की उपभोक्ता-वस्तुओं की 
उत्पादन-वृद्धि का पर्याप्त अयोजन नही किया गया । 
छठी योजना में रोजगार सम्बन्धी दिशा निर्देश 
/आ... भिशेल लिप्टन के अनुसार हमारी विकास-समर-नीति नगरीय क्षेत्रों एवं बड़े कृषकों के 
अनुकूल रही है। यद्यपि कृषि-क्षेत्र द्वारा हमारी राष्ट्रीय भाग का 50% भाग जुटाया जाता है और 
देश की श्रम-शक्ति का 70? भाग कृपि-क्षेत्र में लगा हुआ है, फिर भी हमारी पाँच योजनाओं के 
पक्ष (मलिक के रे दिकास भी दे बठ शक मे हो हम है जर तय उषा का इज क्षेत्र के कुल व्यय का केवल 22% भाग ही कृषि एवं सहायक क्षेत्रों पर व्यय किया 
गया | औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी कुछ बड़े में हो हुआ है और लघु॒उद्योगो का केन्द्री- 
करण भी विकसित क्षेत्र मे हुआ है । इस विकास-समर-नीति से यह सम्भावना की गयो थी कि नग- 
रीय विकास-केद्धो का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों से दूर-दूर तक फैल जायेगा परत्तु इस सम्भावना 
की पूर्ति इस कारण से नहीं हो पायी है कि बड़े निर्माणी एव खनिज केन्द्रों के उत्पादों को इन 
कैत्ो से बाहर ले जाया गया | इस प्रकार विकास-केन्द्रो के आसपास के क्षेत्रों को प्रायः उस मज- 
दूरी का ही लाभ मिला जो स्थानीय श्रम-शक्ति को प्राप्त हुई । नगर-प्रघात विकास-समर-नोति वे 
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इस दोष को जनता सरकार ने स्वीकार क्या है और पुनर्गेठित योजना आयोजन द्वारा छठी योजना 
में ग्रामीण विकास एवं अधिक रोजगार-व्यवस्था को विशेष महत्व देने की बात स्वीकार कर लो 
गयी है। जूनता सरकार द्वारा इसोलिए पाचवी योजना को एक वर्ष पूर्व ही 3] मार्च, 978 सरकार द्वारा इसीलिए पाँचवी योजना को एक व्॒ष पूर्व ही 3] मार्च, 978 
को समाप्त कर दिया गया है ओर छठी योजना ग्राम-विकास-प्रधात समर-नीति के आधार पर समाप्त कर दिया गया है और छठी योजना ग्राम-विकास-प्रधात पर 
_] अप्रैल, 978 को प्रारम्भ हो ग्रयी है। ग्रामीण विकास एवं रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्ध 
करने हेतु निम्नाकित चार प्रकार के कार्यक्रमो को मान्यता दी गयी है 

() सिंचाई का वृहदाकार कार्यक्रम, 

(2) रोजगार का ब्लॉक स्तर पर क्षेत्रीय नियोजन, 

(3) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एव सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, और 

(4) जन-उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में श्रम-प्रधान तान्वरिकताओ का उपयोग। 

छठी योजना के अन्त तक लग्रभग पाँच करोड नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर 
ही बढती हुईं श्रम-शक्ति का उत्पादक उपयोग करना सम्भव हो सकेगा । इस समय प्रति वर्ष 20 
लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुद्रिघ्राएँ प्रदाव-की-जाती है । छठी योजनाकाल मे सिंचाई 
सुविधाओं की वृद्धि की गति को ढुगुना करके । 5 से दो करोड लोगो को ग्रामीण क्षेत्रों में रोज- 
गार प्रदान किया जा सकता है। ओद्योगिक क्षेत्र की प्रभति-्दर को यदि _5% प्रति वर्ष तक 
बढाया जा सके तो संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। लघु एवं 
कुटीर उद्योगों के विकास से भी अ्द्ध-वेरोजगारों एवं बेरोजगारों को ग्राप्तीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान 

किया जा सकता है । ग्रामीण विद्युतीकरण, स्कूलों एवं चिकित्सालयो की स्थापता तथा निवास-गृहो ग्रीण विद्युतीकरण, स्कूलो एवं चिकित्सालयों की स्थापना तथा निवास: 

के निर्माण कार्यक्ष्मो से भी रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। सत्तारूट जनता पार्टी की 
आधिक नीति मे कृपि-क्षेत्र में भूमि की प्रति इकाई तथा ओद्योगिक क्षेत्र में पूँजी-वितियोजन की 
प्रति इकाई अधिकतम रोजगार के अवसरो का आयोजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 
जिससे बढती हुई जनसस्या एवं श्रम शक्ति का निर्वाह किया जा सके । 23 दिसम्बर, 977 को 
रहे और बस अम क कहा लय विश यश तो" नवीन औद्योगिक नीति मे ग्रामीण एवं लघ उद्योगो के विकास को सर्वाधिक 
गया है और इन उद्योगों को प्रदान । धघु औद्यो- 
गिक क्षेत्र के अन्तर्गत अब 8] के स्थान पर 504 उद्योगों को सम्मिलित कर लिया गया है। 
इस प्रकार देश की आधिक नीति एवं विकास-समर-मीति को अब रोजगारमूलक बनाया गया है! 

छठी योजनाकाल के दृष्टिकोण-पत्र (897703०0 ९87थ) में योजबाकाल में चार करोड़ 
नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है | योजनाबद्ध विकास के इतिहास मे 
नमरत मे यह अयम अवसर है जब रोजगार के 'अवसरे। के। आवयार 'म[|मफर शेजम!। के सामिम 
निर्धारित क्ये जायेंगे । 
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अर्थ-व्यवस्था में व्यापार की प्रगति से आधिक प्रगति भी भश्रभावित होती है। व्यापार 
हारा नवीन वस्तुओं का परिचय जनसमुदाय को होता है और वह उसकी मांग करने लगता है । 
व्यापार के विस्तार मे एक ओर बडे पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और दूसरी ओर 
उत्पादन-क्रियाओ में विशिष्टीकरण का महत्व बढ जाता है। प्राचीन अर्थे-ब्यवस्थाओ मे प्राय छोटी- 
छोटी इकाइयो की आत्म-निर्भरता पर अधिक जोर दिया जाता था और प्रत्येक परिवार, जाति 
अथवा ग्राम अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएँ स्वय पूरी किया करते थे । इस आत्म-विर्भरता 
के वातावरण में जनसमुदाय को उन्हीं वस्तुओं का उपभोग एवं उत्पादन करने का अवसर मिलता 
था जिसे घह अपने उपलब्ध साधनों से उत्पन्न कर सकते हो । कुछ ऐसी अनिवाय वस्तुओ का भा 
उत्पादत करना होता था जिनके लिए उस प्रामया क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध नही होती थी 
जिसके परिणामस्वरूप साधनों का अधिक व्यय होता था। व्यापार की प्रगति के सांथ इस प्रकार 
की आत्म-निर्भेरता समाप्त हो जाती है और प्रत्येक क्षेत्र अथवा देश उन्हीं बस्तुओ के उत्पादत में 
विशिष्टीकरण प्राप्त करता है, जिनके लिए उसके पास सर्वोत्तम सुविधाएँ है। प्रत्येक देश इस प्रकार 
कुछ चुनी हुई बस्छुओ का उत्पादन बडी साजा से करता है और झुशज उत्पादव के लिए अम- 
विभाजन का उपयोग किया जाता है। श्रम-विभाजन से विशिष्दीकरण होता है और विशिष्दीकरण 
से अधिक कुशल मशीनों का आविप्कार और इन आविप्कारों से ज्ञान एवं एूजी में वृद्धि होती है 
और ये दोनों घटक इन रूपो मे आथिक प्रगति मे सहायक होते है । बडे पेमाने के उत्पादन एव 
व्यापार की उन्नति के फलस्वरूप नवीन बाजारों की खोज करने की आवश्यकता होती है 
और नमे बाजार रथापित्त किये जाते है, परन्तु व्यापार की उन्नति मे आधुनिक युग से मानव द्वारा 
बहुत से प्रतिवन्ध आयात॑-निर्यात-कर, प्रशुल्क आदि के रूप मे लगाये गये है जिससे एक देश का 
इसरे देश से तथा एक ख्लेत कप हूसरे क्षेत्र हे स्वहन्त व्यापएर सही हो दहला / अन्तर्राष्ट्रीय त्पाप्ार 
द्वारा अल्प-विकसित राष्ट्र केवल मशीने व सामग्री ही विदेशों से प्राप्त नही करते, बल्कि तान्त्रिक 
ज्ञान भी विदेशो से प्राप्त किया जाता है ! इस प्रकार व्यापार के विस्तार से आर्थिक प्रगति में सहायता 
मिलती है। 
विदेशी व्यापार एवं राष्ट्रीय आय 
विदेशी व्यापार एवं राष्ट्रीय आय की सरचना एवं परिमाण में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। 
ये दोनो एक-दूसरे के कारण एवं प्रभाव होते है अर्थात्‌ एक मे कुछ परिवतन होने पर दूसरे में भी 
परिवर्तन हो जाते है। जब कसी ऐसे राष्ट्र (जिसमे राष्ट्रीय आय एबं विदेशी व्यापार में 
सामान्य सन्‍्तुलन अथवा अनुपात हो) के निर्यात मे क्ृद्धि होती है और जायात यथावत्‌ रहता है तो 
इस देश की चस्तुओ को विदेशों में माँग वढ जाती है और इस देझ्य वे विनियोजन-स्तर मे वृद्धि होने 
लगती है जिसके परिणामस्वरूप आधिक ज़्याओ का विस्तार होता है और राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हो 
जाती है। विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाली शुद्ध अर्थ-साधन की राशि निर्यात एवं आयात के मूल्य 
के अन्तर के बरावर होती है और जब निर्यात आयाठ से अधिक होता है तो जाधिकय की यह राशि 
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विनियोजम का अग होती है। इस प्रकार किसी वर्थ-ब्यवस्था का कुल विनियोजन किसी निश्चित 
काल में आस्तरिक वितियोजन मे अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार वे आधिक्य को जोडकर ज्ञांद किया जाता 
है । अर्थ-व्यवस्था की शोधित बचत (२९७॥2०0 $4ए7785) आन्तरिक विदेशी विनियोजन के बराबर 
होती है। जब अ्थे-व्यवस्था में विदेशी भुगतात-शेष में अत्तरेंक होता है तो अतिरिक्त 
विनियोजन होना स्वाभाविक होता है और बजर्थ-व्यवस्था का विस्तार होता है | दूसरी ओर, भुण्तान- 
ज्ञेप वी हीनता होने पर आयात का आधिवंय होता है और अर्थ-व्यवम्था में सकुचन का वातावरण 
विद्यमान होता है। निर्यात-आधिक्य के फलस्वरूप जब अतिरिक्त विनियोजन होता है तो यह 
अतिरिक्त विनियोजन जनसाधारण की आय एव व्यय दोनो मे वृद्धि कर देता है। इस आन्तरिक 
आय में वृद्धि होते से अधिक आयात की इच्छा सुदृढ होती है और निर्यात-अतिरेक से उदय होते 
वाले आथिक विस्तार के आयात-वृद्धि की सीमा तक कमी हो जाती है। 

दूसरी ओर, राष्ट्रीय उत्पादन की बृद्धि विदेशी व्यापार को प्रभावित करती है। आधिक 
प्रगति द्वारा अर्थ व्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके साथ, आधिक अ्रगति वें 
अन्तगत जो अतिरिक्त वितियोजन किया जाता है, उससे आय मे वृद्धि होती है जो जाबात- 
यूद्धि को प्रोत्साहित करती है| इस प्रकार अतिरिक्त विनियोजन द्वारा आयात एव निर्यात में अनुकूल 
अथवा प्रतिकूल वृद्धि हो सकती है। ऐसे राष्ट्र, जिनमे बचत वी दर अधिक ही, पूँजी की उत्पादकता 
का अनुपात अधिक तथा विदेशी व्यापार में शेप अनुकूल हो, उत्पादन-क्षमता मे अधिक दर से वृद्धि 
करते में समर्थ होते है। दूसरी ओर, अत्प-विकसित राष्ट्रों में, जहाँ बचत-दर कम और विदेशी 
व्यापार का शेप प्रतिकूल होता है, विदेशी व्यापार द्वारा उत्पादन-क्षमता में सीमित वृद्धि होती है । 
इन राष्ट्रों मं यदि नवीव विनियोजन आयात-वृद्धि के बराबर होता है और आन्तरिक विनियोगव 
का प्रकार ऐसा होता है कि इससे उदय होने वालो मौद्रिक आय उत्पादन-क्षमता की वृद्धि के अनुरूप 
होती है तो आशिक प्रगति का व्यापार-शेप पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है परन्तु जब विनियोजन 
इस सीमा से अधिक होता है तो निर्यात में आयात के अनुरूप वृद्धि होता सम्भव नहीं होता है 
और व्यापार-शेप पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है क्योकि विनियाजन से उदय होने वाली आय का 
उपयोग आयात बे लिए होने तगता है । 

विदेशों व्यापार का अल्प-विकसित राष्ट्रों के विकास से सम्बन्ध े 

लगभग समस्त विकसित राष्ट्री का आथिक प्रगति का इतिहास इस वात का साक्षी है हि 
विदेशी व्यापार का विस्तार आधिक प्रगति मे सहायक होता है । रूस को छोडकर सभी विकसित 
राष्ट्रों में विदेशी व्यापार एव राष्ट्रीय आय में एक साथ वृद्धि होती रही है। रूस की सरकारी 
नीति एवं साधनों की बाहुत्यता के कारण विदेशी व्यापार को अपना पूरा योगदान देने का अव्शर 
प्रदान नही क्या गया । अल्प-विकसित राए्ट्रो मे विदेशी व्यापार पूँजी-सिर्माण की दर में वृद्धि करते 
में सहायक हीता है। इन राप्ट्रो मे प्रति व्यक्ति आाय एवं उपभीग न्‍्यून स्तर पर होने के की 
पंजी-निर्माण हेतु उपभोग-स्तर को और कम करना सम्भव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति ने 
निर्धनता, न्यून' उत्पादम, न्यून वचत तथा विनियोजन एवं आधथिक पिछडेपन के दूंपित चक्र मी 
नोडते के लिए विदेशी पूँजी एवं सहायता की आवश्यकता होती है। यदि यह विदेशी पूंजी एंई 
सहायता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो तिर्यात-आग से वृद्धि करना अनिवार्य होता है । नियति- 
आय मे वृद्धि करके ही अत्प-विकसित राष्ट्र पूँी-प्रसाघल एवं तान्त्रिक ज्ञान विदेशों से आयात कर 
सकते है जिनके उपयोग द्वारा ही आधिक प्रगति एवं आन्तरिक पूंजी-निर्माण की बढ़ावा मिल सकता 
है। विदेशी व्यापार के विस्तार से अत्प-विकसित राप्ट्रो के उत्पाद की प्रभावशाली भांग में बढ 
होती है और दन राप्ट्रो को ससार के बड़े वाजारों से प्रवेश मिलता है । 

अल्प-विकसित राप्ट्रो को अपने निर्यात-सवर्द्धन हेतु एक या दो विद्यमात उद्योगों का हैं 
विस्तार करना होता है क्योकि इन दाप्ट्रो मे नवीन अभिनवों का उपयोग एवं नवीन वस्तुओं की 
उत्पादन करना विकास की प्रारम्भिक अवस्था मे सम्भव नही होता है। एक या दो उद्योगों के 
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उत्पादों का निर्यात बड़ी मात्रा मे करके जो विदेशी विनिमय अजित किया जाता है, उसके द्वारा 
दूसरे उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक पुजोगत प्रसाधन आयात कढिये जा सकते 
है। इस प्रवार नियति-प्रधान (सिएणा७०7थवा८व्व) उद्योगों के विकास एवं विस्तार से अन्य 
उद्योगों के विकास एव विस्तार के लिए साथन एव प्रोत्लाहत उपलब्ध होता है और ये निर्यात- 
प्रधान उद्योग विकास-प्रेरक केन्द्र वर जाते है जिनसे समस्त अश्थन्‍्व्यवस्था गतिमान हो जाती है। 
निर्यात-प्रधान उद्योगो के विस्तार के लिए उपरिव्यय-युविधाओं (0ए2॥680 £#89॥065) की 
व्यवस्था की जाती है। उनका लाभ नवीन उद्योगों को भी प्राप्त होता है और नवीन व्यवसायों 
की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उन्नीसवी शताब्दी मे ब्रिडेय में तियति-प्रधान 
उद्योगों का विस्तार इसलिए हो सका क्योंकि इनके उत्पादों की विदेशो मे माँग वढ़ गयी और 
विदेशों से कज्चा माल एवं खाद्य-पदार्थों का आयात करना सम्भव हो सका । ब्रिटेन की इस 
विकास-प्रक्रिया का लाभ उन राष्ट्रों को भी प्राप्त हुआ, जिनके साथ ब्रिटेन के व्यापार का विस्तार 
हुआ । इन देशों भे फ्रिटेन की बस्तुओ के भ्रवेश ने आथिक प्रगति को प्रोत्साहित किया और 
ब्रिटेत द्वारा इनसे जो बडी मात्रा से कच्चा माल आदि आयात किया गया उसी से ब्रिटिश पूँजी 
इन देशों में प्रवाहित हुई और विकास की प्रक्रिया गतिमान हो सकी । इन देशों में कताडा, 
अर्जेग्टाइना (यूरुग्बे), त्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया थे | इस प्रकार उन्नीसवी शताब्दी में विदेशी व्यापार 
गे आर्थिक प्रगति का विस्तार विभिन्न राष्ट्रों मे किया परन्तु दूररी ओर भारत, चीन तथा उष्ण 
कटिबन्धीय अफ्रीकी राए्ट्रो एव मध्य अमेरिकी राष्ट्रो के विकास में विदेशी व्यापार पर्याप्त योगदान 
न दे सका । इन देशों भ एक ओर विकप्तित निर्यात-क्षेत्र था और उसके साथ ही परम्परागत पिछडा 
हुआ आन्तरिक उत्पादन था। विदेशी व्यापार का लाभ केवल निर्यात-क्षेत्र को ही प्राप्त हुआ क्योकि 
बह प्राय विदेशियों के हाथ मे था और आस्तरिक क्षेत्र यथावत अविकसित अवस्था मे बना रहा। 
यदि भारत, 'चीन, मध्य अमेरिकी एवं उष्ण कटिवन्धीय राष्ट्रो मे राष्ट्रीय सरकारे होती ओर 
आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण विकास के अनुकूल होता तो वहां को सरकारें निर्यात से उपलब्ध 
होने वाले साधनों का उपयोग सम्पूर्ण अर्ब-व्यवस्था के विकास के लिए कर सकती थी और इन देशो 
में विकास का प्रारम्भ लगभग 00 वर्ष पूर्व हो गया होता ) 
विदेशी व्यापार द्वारा अल्प-बिकरित राष्ट्रों के नागरिक बिकशित राष्ट्रों वे! नागरिकों के 
सम्पर्क में आते है जिससे अल्प-विकसित राष्ट्रों के जीवन-स्तर में सुधार, कुशल सगदन-व्यवस्था 
तथा शिक्षा के स्तर मे वृद्धि का प्रसार होता है । इन भरुधारो से सामाजिक एवं मानवीय पूंजी का 
निर्माण होता है जो आधिक प्रगति के लिए विनियोजन एवं उत्पादन-वृद्धि के समान ही महत्वपूर्ण 
होते है परन्तु महू लाभ भी देश के राजनीतिश एवं आर्थिक तथा सायाजिक वातावरण पर निर्भर 
'रहता है। विदेशी व्यापार से णिलने दाले प्रारम्भिक लाभो ये वितरण के प्रकार पर आधिक प्रगति 
का गतिमान हांना निर्भर होता है । यह लाभ यदि विदेशी विनियोजको को प्राप्त होता तो आयिक 
प्रगति मे यह सहायक नहीं हो सकता है | यदि यह लाभ निर्यत्र-प्रघान उद्योगों मे कार्य करने वाले 
बड़े मजदूर-वर्ग एव देश के साहसियो को प्राप्त होता है तो विदेशी व्यापार का विस्तार आशिक 
प्रयत्ति का आधार बन जाता है। 
अल्प-विकसित्त राष्ट्रों मे विदेशों व्यापार सम्बन्धी समस्याएँ 
अभी तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि विदेशी व्यापार आधिक प्रातत्ति के बिए 
पर का वसा हज के लए ॥ आधुनिक युम मे इसीलिए अल्प-विउस्ित राप्ट्रो मे विदेशी 
ए भरसक प्रयत्न किये जाते है । विदेशी व्यापार वा विस्तार करन 
के भम्बन्ध से इन राष्ट्रो को निम्नलिखित समस्याओं को वहन करना पडता है निर्यात- 
सवद्धंन, (2) आयात सम्वन्धो सम्रस्थाएँ, (3) व्यापार की सत्तें है... (2) निर्ात 
, (4) भुगतान-रेप । 
() निर्यात-सवर्देन सम्बन्धी समस्याएँ 
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शप्ट्र यो अपने निर्याव बटाना आवश्यक हो गया ह। इन राष्ट्रों मे कुब निर्यात आय का बहुत 
थाड़ा सा भाग ही पजी पिर्माण के विए उपलब्ध होता है क्योकि चालू निर्यात आय का बडा भाग 
नियमित आयात [निर्वाह जायात) एवं विदेशी ऋणों वे मूलधन एवं ब्याज के शोधनाथ उपयोग हो 
जाता है । ऐसी परिस्थिति प इन देशा पे पूजी निर्माण से वृद्धि बरने के लिए तिर्यात में पर्याप्त 
वृद्धि बरया आवश्यवा होता है पर तु निर्यात रावद्धव मे उपस्थित होने वाली समस्याएँ निम्बवत है 

(अ) अ प विश्सित राष्टो में आय वी वृद्धि बे साथ मशीनों औजारों पूजीगत प्रसाधतों 
वितासिता वी बस्तुओं एवं अय पिित वस्तुओ वी माँग बढती जाती है और इनवा आयात विकसित 
राप्ट्रो मे बडी मात्रा मं करना पड़ता है पर तु विकसित राष्ट्रो मे आय की वृद्धि के साथ साथ खाद 
पटाथ एवं बच्चे मात की माग आय वृद्धि वे अनुपात में नहीं होती है। खाद्य पदाथ एवं १च्चे माल 
अल्प विवमित राष्ट्रों वो तिर्यात हाते है। इस प्रकार विकास के व्यापक वातावरण में अल्प विकमतित 
शप्ट्रा व जायात म तांग्र गति से वृद्धि हाती है पर तु निर्यात मे उसके अनुरूप वृद्धि नही हो पाती है। 

(जा) जप वियक्तित राष्ट्रों थे विदेशी व्यापार पर विकसित अथ व्यवस्थाओ वी आय मे 
हाने वाले चन्नीथ परिवतनों वा अ यधिव प्रभाव पडता है घथोकि अल्प थिकसित राष्ट्रो के निर्यात 
वा वे द्वीवरण बुछ ही विवसित राष्ट्रों मे होता है और इनके निर्यात मे प्राय प्राथमिक उत्पाद ही 
सम्मिधित होये ऐ । ज्ञिस देश में आधिवः प्रगति वा जिसना हँचा स्तर होता है उतना ही अधिक 
उसके तिर्यात से विभिन्नता पायी जाती है । अः्प विवर्ित राष्ट्रो मे मिर्यात का राष्ट्रीय आय से 
अनुपात भी अधिया होता है| इन परिस्थितियों मं इनका निर्यात प्राप्त बरने वाले देश में प्राथ 
मिक बस्तुजा वी मांग मे जब बोई चक्रीय परिवतन होते है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव निर्षात करने 
बावे अप्प विकसित राप्ट्रो पर पडता है । इस प्रकार अल्प विवसित राष्ट्रो के निर्यात में उच्चा 
बयान हाना स्वाभाविव हाता है जो आधिक प्रगति के लिए घातक होते हैं । 

(8) विवसित एवं अ प विबसित राष्ट्रों मे जो औद्योगिक उपादन के प्रवार में परिवतन 
हो रहा है उसने द्वारा भी अल्प वित्तित सप्ट्ो वे निर्यात पर प्रतिकल प्रभाव पडता है। बिक 
शित राष्ट्रों मे ह रे एबं उपभोक्ता उद्योगों वा स्थान इजीनिययरिंग एवं रसायन जैसे भारी उद्योगों 
को दिया या रहा है जिससे इन राष्ट्रो मे प्राथमिव बच्चे माल बे आयात की आवश्यकता व होती 
जा रही है । दसरी ओर विवासशील राष्ट्रो मे णीध्र औद्योगीकरण वो अ यधिव महव प्रदार्त किया 
जाने तगा है जिसवे फस्वरूप द्वितीयवा उद्योगों (56०णा०५ तातए४४ ८5) का विस्तार हुआ 
है। थे उद्योग उन बच्चे मालो वा उपयोग बरने तगे है जो नियाव वे लिए उपलब्ध होते थे 
इसे प्रवार इन देशों म उपभोका वस्तुओं एवं हवी औद्योगिव वस्तुओ के आयात का स्वदेशी उपा 
दम से प्रतिस्थापत्त बरते का रायक्षय्ञ सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त है । इसका परिणाम यह होता है 
कि विकासशीज राष्ट्रो वे पाशा निर्यात में माँगी जाने वाली वस्तुओ की पर्याप्त पूतति नही है और 
निर्यात सवद्धन द्वारा अधिव विदेशी विनिमय अजित बरना वठिन हो गया है जिसके परिणामस्वषप 
आवश्यव आयाय को भी वरना पडता है जो विकास की गति वो माद वर देता है। 

(ई) विवासशील राष्ट्रों की प्राथमिक वस्तुओ एवं कच्चे माल के निर्यात में कमी हो जाते 
पर अ ये वस्तुओ वे विर्यात रो बढाने के प्रयास किये जाते है। इन वस्तुओं मे हृत्की इजी निर्या रग 
पस्तुए टिकाऊ उपभोजा वस्तुएं एवं आय हल्‍्वे' निर्मित उपपाद होते है। इनका निर्यात करने वे लिए 
रुग गाप्ट्रो को। विबशित राष्टो बे साथ प्रतिस्पर्दध्धा करनी होती है और बम मूल्य पर इन बस्तुओ 
दो निर्यात करत की क्षमया रसते हुए भी ये राष्ट्र इनवे निर्यात मे शृद्धि करमे में असमथ रहते 
हू हस परिस्थिति का प्रमुस वारण यह है विः ससार के निधन राष्ट्र नकद मूल्य देकर आयात 
नरन में समथ पे होने थ बारण विदेशी सहायता एवं सास द्वारा अपने आयात की व्यवस्था करते 
है । विकशिा राष्ट्र बही मात्रा म विदेशी सहायता प्रदान वरवे अपनी वस्तुए निर्यात करने मे सफल 
होते * नवय्रि विकासशीज राष्ट्र दीधवालीन साख प्रदान व्रत मे असमथ होने के कारण अपनी 
बरतुआ के तिर्यात को बढाने मे सफर नहीं होते है । 
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(उ) अल्प-विकसित राष्ट्रो की अर्थ-व्यवस्थाएँ सुसगठित न होने तथा साहसी-वर्ग क्के अबल 
न होने के कारण निर्यात द्वारा उपलब्ध विदेशी आय का उत्पादक विनियोजन करने में समर्थ नही 
होते है । अजित विदेशी वितिमय का पूँजीगत उद्योगो मे विनियोजन करने के लिए विदेशों से भारी 
पंजीगत प्रसाधनो एवं तान्निक ज्ञान के आयात की आवश्यकता होती है। इन प्रसाधनों के आयात मे 
राष्ट्र की आयात-नीति एवं विदेशी विनिमय-नियन्त्रण की समस्याएँ बाधा उपस्थित करती है । 

(ऊ) अल्प-विकसित राप्ट्रो के निर्यात पर विकसित राप्ट्रो की व्यापार-सरक्षण नीति का 
मी प्रतिकल प्रभाव पड़ा है। हैरी जॉन्सन के अनुमानों के अनुसार विकसित राष्ट्रो की कृपि-पदार्थो 
से सम्बन्धित सरक्षण नीति के कारण अल्प-विकसित राप्ट्रो को लगभग 2,000 मिलियन डॉलर, 
संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्कर के कोटे कौ वीति के कारण 357 से 525 मिलियन डॉलर तथा 
कॉफी, कोको और केले पर यूरोपीय देशो द्वारा लगाये गये प्रशुल्को के कारण 0 से ]5 मिलि- 
यम डॉलर के निर्यात की प्रति वर्ष हानि होने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार यूरोपीय 
आधिक समुदाय (880) के देशो द्वारा जो सामान्य कृपि-तीति अपवायी जाती है, उसके अन्तर्गत 
सदस्य देश 720 के बाहर के देशो से सस्ता खाद्यान्न आयात नहीं कर सकते है और उत्हें 
सदस्य-देशों से ही खाद्याध्ष गारण्टी किये गये मूल्यों पर लेना पडता है। इस नीति के परिणामस्वरूप 
छए८ के देश अनाजो एव दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में अतिरेक उत्पादक क्षेत्र बनते जा रहे है। 
एए८ के देशो के कुल आयात का 49% भाग 880 क्षेत्र के आन्तरिक व्यापार के रूप में हुआ 
और विकासशील राष्ट्रो का 88८ के देशो के जायात मे सन्‌ ।960 का 225६ भाग सन्‌ 968 
में घटकर 7%, रह गया । इस प्रकार विकसित देशो को यह नीति है कि जिन उत्पादी का उत्पा- 
दन (क्रपि-पदार्थ, श्रम-प्रधान उत्पाद एवं कम जठिल तान्त्रिकताओ के उपयोग द्वारा बनाये गये 
उत्पाद) विकासध्ील राष्ट्र सुलभता से कर सकते है उनके आयान पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध 
लगा दिये जाये जिससे विवासशीक् राष्ट्रो की भिर्यात-क्षणता को आघात पहुँचे । 

(ए) अल्प-विकपस्चित राष्ट्रों मे निर्यात-सवद्धंध मे एक वडी कठिनाई इन देशो के मूल्य-स्तर 
की होती है । विकास-विनियोजन मे तीव्र गति से वृद्धि करने के जिए घादे के अर्थे-प्रबन्धन एव मुद्रा- 
प्रसार का उपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों मे आन्तरिक मूल्य-स्तर अन्त- 
रष्ट्रीय मूल्य-स्तर से ऊँचा रहता है । साहुसियो को घरेंलू चाजारो मे अपनी वस्तुएँ बेचने से भिर्यात 
की तुलना में अधिक लाभ क्राप्त होता है | अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे इस प्रकार अल्प-विवासित राष्ट्रों 
के उत्पादों की माँग अधिक मूल्य होने के कारण कम होने लगती है । यह्‌ परिस्थिति उन अर्थ- 
व्यवस्थाओं में अधिक गम्भीर होती है जिनमे विकाप्त-प्रक्रिया का भचालन मिश्चित अर्थै-ब्यवस्था के 
जन्तगेत शियण जात है / विथित कर्य-व्यवस्याओ ने यूल्य तास्जिकता मे नियोजित विदेशी व्यापार 
के अनुरूप समायोजन करता सम्भव नही होता है क्योंकि सरकार का अर्थे-व्यवस्था पर पूर्ण मिग्रन्त्रण 
नही रहता है । जब तक राज्य को आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त नही होता 
है, विदेशों व्यापार के नियोजित लक्ष्यो को थाप्त करना सम्भव नही हो सकता है | 

विकसित राष्ट्री की विदेशी व्यापार नीति मे जब तक मूलभूत परिवतेन नही किये जाते है, 
विकासशील राष्ट्र स्वय-स्फूत एवं स्वचालित विकास नही कर सकते है, चाहे इन देशों को कितती 
भी विदेशी सहायता प्रदान क्यों नं की जाय। विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों से आयात 
करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हे विकासशील राप्ट्रो से बदले मे प्रतिबन्धरहित आयात 
करने की नीति अपनाने की आशा नहीं करनी चाहिए। 

2 आपात सम्बन्धों समस्याएँ 

आशिक प्रगति के लिए पूंजीगत एवं उपभोक्ता-वस्तुओ का वडी मात्रा में आयात करता 
आवश्यक होता है। पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता नवीन विनियोजन का त्मों के लिए 
तथा उपभोक्ता-बस्तुओ की आवश्यकता आय-दृद्धि के फलस्वरूप माँग मे होने बाली वृद्धि के कारण 
होती है । आयात में सम्मिलित होने वाली वस्तुएँ देश के आकार, आन्तरिक साधनों की उपलब्धि, 
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विकास वे' स्वर तथा जाय वितरण के प्रकार पर निर्भर रहती है । यदि आधिक प्रगति के प्रारम्भ के 
साथ साथ श्रमिकों की मजदूरी की कुल राशि मे वृद्धि होती है और जनसस्या भी तीव्र गति से 
बटतो है तो खाद्य-पदार्थो के आयात की आवश्यकता होती हैं। दूसरी ओर, यदि आशिक प्रगति 
के फ्लस्वत्प उच्च आय वाले वर्ग की मौद्रिक आय मे वृद्धि होती है तो अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं 
का आयात अथवा उत्पादन बढाया जाता है। जब आशिक प्रगति के परिणामस्वरूप साहसी-वर्ग 
के लाभ मे वृद्धि होती है तो विनियोजन-वस्तुओ के आयात मे वृद्धि नवीन व्यवसायो की स्थापना 
हेतु की जाती है। अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मे विकास के प्रारम्भ होने के साथ-साथ आयात 
में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि होती है 
(अ) अल्प-विकस्तित राष्ट्रों मे विकास के प्रारम्भ के साथ-साथ आयात मे वृद्धि दो प्रकार 
से होती हूं। प्रथम, विकास के अन्तगंत स्थापित होने वाली विनियोजन-परियोजनाओ के लिए पूंजी- 
गत प्रसाधनों, कच्चे माल एवं तान्त्रिक ज्ञान के आयात को बढाने की आवश्यकता होती है। 
द्वितीय विनियोजन के विस्तार के फ्लस्वरूप समाज की मौद्रिक आय मे वृद्धि होती है जिसके फल- 
स्वरूप उपभाक्ता-वस्तुओं की अधिक माँग उदय होती है जिसकी पूर्ति करने के लिए अधिक आयात 
की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता-वस्तुओं को माँग में वृद्धि करारोपण के परिमाण पर निर्भर 
रहती है। नियोजित अर्थ-ब्यवस्था मे उपयोग को नियन्त्रित करके उपभोक्ता-वस्तुओ की माँग को 
अधिक नही बढ़ने दिया जाता है और आयात-वृद्धि केवल विनियोजन-वस्तुओ की ही की जाती है। 
(भा) अल्प-विकसित राष्ट्रों मे उत्पादन के कुछ घटकों बा वाहुल्य (विशेषकर श्रम का) 
और पूंजी सदृश कुछ अन्य घटको की कमी होती है। पूंजी की मात्रा में वृद्धि करवे अर्थव्यवस्था वे 
उपयोग न लाये गये उत्पादन के घटकों का उपयोग करके उत्पादन मे तीब्र गति से वृद्धि की जाती 
है । जब तक उत्पादन में समस्त घटको का पूर्णतम उपयोग नहीं हो जाता; यह विधि जारी रहती 
है। इस विधि को जारी रखने के लिए विनियोजन-वस्तुओं का आयात आवश्यक होता है। इसी 
कारण उपयोग में न लिये गये साधनों का जब तक पूर्ण उपयोग नही होने लगता, आयात मे वृद्धि 
होती रहती है| 
(इ) अल्प-विकसित राष्ट्रो मे सरकार द्वारा आधिक प्रगति की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हेतु 
अधिक रूचि ली जाती हे और वह विकास को तीद्र गति प्रदान करने के लिए मुद्रा-प्रसार मे प्रेरित 
विनियोजन के बडी मात्रा भे उपयोग करने को प्रोत्माहित करती है। मुद्रा-प्रसार से प्रेरित विनि- 
योजत-व॒द्धि के फलस्वरूप समाज की मौद्विक आय मे तीत्र ग्रति से वृद्धि होती है जिसका देश में 
भुगतान शेप की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। जब समाज की वास्तविक आय की तुलना 
मे मौद्धिक आय में अधिक वृद्धि होती हे तो मांग का दबाव आन्तरिक एवं विदेशी साधनों पर वढ 
जाता है। आन्तरिक मूल्य-स्तर विदेशी बाजारों के मूल्य-स्तर से अधिक ऊँचा होने के कारण आयात 
करने की इच्छा अत्यधिक हो जाती है। यदि मुद्रा-स्फीति के फलस्वरूप घनी-वर्ग की आय मे वृद्धि 
होती है तो वह बिलासिता की वस्तुओ के आयात की माँग करता है। यदि बिलासिता की वस्तुओं 
के आयात को भ्रतिवन्धित कर दिया जाता है तो इनको स्थानापन्न स्वदेशी वस्ठुओ का उत्पादद 
बढाया जाता है जिससे निर्यात-वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों की कमी हो जाती है । 
अल्प विकसित राष्ट्रों मे जनसख्या की वृद्धि-दर अधिक होने के कारण बेरोजगारी, 
उत्पादकता वी कमी, प्रति व्यक्ति आय की कमी, बचत की दर में कमी आदि कठिन परिस्थितियाँ 
जद्यमान होतो है । बटतो हुई जनसरपा को खाद्य-पदार्थे एवं अत्य आवश्यक उपमोक्ता-वस्तुएँ प्रदान 
करने के लिए अधिक आयात करने की आवश्यक्ता होती है। 
3 व्यापार की शर्तें एवं आथिक प्रगति 
क्सी देश की तिर्यात-आय केवल निर्यात की मात्रा के आयात की मात्रा पर आधिक्य हो, 
0) पर निर्भर नहीं होतो है । इस आय पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विदेशी बाजारों मे 
सैलने दाला मूल्य तथा आयात के मूल्यो का भी प्रभाव पटता है। इस प्रकार व्यापार की छर्तो 
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पर विदेशी व्यापार से मिलने वाला आर्थिक प्रगति के लिए योगदान निर्भर रहता है। व्यापार-शर्तो 
के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी विनिमय मिलता है और आयात के बदले कम विदेशी 
विनिमय का भुगतान करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप देश की क्रय-शक्ति विदेशी बाजारों भे 
बढ जाती है। इसके अतिरिक्त क्रय-शक्ति का उपयोग विकास-सामग्री का आयात अधिक मात्रा मे 
करने के लिए किया जा सकता है। इसके विपरीत, जब व्यापार की शर्ते प्रतिकूल हो तो निर्यात 
की मात्रा में वृद्धि होते हुए भी और आयात में इस निर्यात-वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होते हुए 
भी देश को विदेशी व्यापार मे बहुत कम अथबा आशिक प्रगति हेतु बिलकुल लाभ प्राप्त नही होत, 
है। निर्यात-वस्तुओ के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में कम होने पर देश की क्रय-शक्ति कम हो जाती 
है और निर्यात-आय कौ पूर्वंवत बनाये रखने के लिए अधिक वस्तुओ के निर्यात की आवश्यकता 
होती है। निर्यात मूल्यों मे कमी होने के साथ यदि देश में विकास के परिणामस्वरूप उत्पादकता 
में वृद्धि हो जाती है तो इस प्रतिकूल व्यापार-शर्त का विकास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। 
तिर्यात-बस्तुओ के मूल्य विदेशी बाजारों मे कम हो जाते से इनके निर्यात का परिमाण कम होते 
लगता है, विशेषकर ऐसी परिस्थिति मे जब देश मे मुद्रा-स्फीति का दवाव हो और आन्त रिक मूल्य- 
स्तर ऊँचा हो | नियतिकों को ऐसी परिश्थिति में अपनी वस्तुओं को आन्तरिक वाजार मे वेचने में 
ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त तिर्यात-वस्तुओ के मूल्य कम होने पर इनसे सम्बन्धित 
उद्योगों में विनियोजन-रोजगार एवं उत्पादन कम होने लगता है और आर्थिक प्रगति को डेस 
पहुँचती है । 
दूसरी ओर, जब प्रतिकूल व्यापारिक शर्तों के फलस्वरूप आयात के मुल्य! मे वृद्धि हो जाती 
है तो विनियोजन-प्रसाधनो के आयात की लागत अधिक हो जाती है और भायात प्रतिस्थापन 
सम्बन्धी उद्योगो एवं निर्यात-बस्तुओ के विस्तार के कार्यक्रम मे क्षति पहुँचती है और आशिक प्रगति 
की गति मनन्‍्द हो जाती है। 
विभिन्न अल्प विकसित देशों के विदेशी व्यापार का अध्ययन विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा 
किया गया है और इन अध्ययनों से यह नतीजा निकाला गया है कि सामान्यत दीर्धकाल में व्यापार 
की शर्ते अल्ए-विकसित राष्ट्रो के प्रतिकूल रहती है ! व्यापार की झर्तों को प्रभावित करने बाले 
विभिन्न धटक होते हैं जिनके सामूहिक प्रभाव से व्यापार की शर्तों गे परिवर्तन होते रहते है॥ इन 
घटको में आयात से होने वाले परिवर्तन, आयात एवं निर्यात की वस्तुओं की माँग की लोच, फमलो 
के उच्चावधान, श्रमिकों के बडे-बड़े झगड़े तथा अन्य आकस्मिक परिष्थितियाँ व्यापार की शर्तों को 
प्रभावित करती है। जिस देश के आयात की माँग अधिक लोचदार होती है और उसके निर्यात 
की माँग कम लोचदार होती है, उस देश के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तें उपलब्ध होती है क्योंकि 
यह देश अपने आयात में आवश्यकतानुरार कमी अथवा वृद्धि कर सकता है जबकि अन्य देशों में 
इस देश के निर्यातों को कम या अधिक करना सम्भव नही होता । यह परिस्थिति प्राय उद्योग- 
प्रधान राष्ट्रो की होती है। निर्यात-वरतुओ की माँग की लोच कम होने के साथ यदि इनकी पूर्ति 
कम लोचदार होती है दो मांग बढ़ने के साथ-साथ इनके मूल्य बढते जाते है। अल्प-विकसित राष्ट्रों 
के निर्यात की माँग विकसित राप्ट्रो में अधिक लोचदार होती है जबकि विकसित टाप्ट्रो के निर्यात की 
माँग अत्य विकसित राप्ट्रो मे कम लोचदार होती है और यही कारण है कि अल्य-विकसित राष्ट्र 
को प्रतिकूल व्यापारःअर्तों का सामना करना पडता है। पूँजीगत प्रसाधतो की सॉग विकासशील 
राष्ट्रों गे अधिक होती है जबकि इनकी पू्ति विकसित राष्ट्रो मे लगभग वेलोचदार होती है जिससे 
3 अप विकासशील राप्ट्रो को _प[जोगत प्रसाधनों का अत्यधिक मृत्य देना पढ़ता है ) व्यापार 
निर्भर तन भी देश की अपने साधनों को वैकल्पिक उपयोगो मे हस्तान्तरण की क्षमता पर भी 
निर्भर रहती हैं। साधनों के हस्तात्तरण की सुविधा साधनों के प्रकार, साहगियो की योग्यता एव 
अनुकूल अपने उत्पादन में समर्थ हाता है, वह अनुकूल व्यापार-शर्तों का 
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लाभ उठा सकता है । साधनों के हस्तान्तरण की क्षमता स्वभावत विकसित अर्थ-व्यवस्थाओो को ही 
उपलब्ध होती है । 

व्यापार की शर्तों के अनुकूल न होने वे कारण विकासशील देश अपने निर्यातों मे पर्याप्त 
वृद्धि करने मे समर्थ नही रहे है। 970 वर्ष में ससार का कुल निर्यात 3,3,200 मिलियन 
अमेरिकी डॉलर था जिसमे से विकसित विपणि अर्थ-व्यवस्थाओं का निर्यात 2,24,840 मिलियन 
डॉलर और विकासशील अर्थे-व्यवम्थाओ का निर्यात 55,00 मिलियन डॉलर था । 975 वर्ष मे 
970 की तुलना में ससार के निर्यात 80% अधिक थे अर्थात्‌ 8,78,520 मिलियन डॉलर हुए, 
जबकि इस काल में विकसित एवं विकासशील देशो के निर्यात मे कमश 58% और 284" 
की वृद्धि हुई । यद्यपि प्रतिशत वे आधार पर इस काल में विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं के निर्यात 
भें विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है परन्तु निर्यात की राशि में विकसित बर्थ- 
व्यवस्थाओ मे इस काल में 3,55,60 सिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि विकासशील अर्थ- 
व्यवस्थाओं के निर्यात में इस काल में ,56,250 मिलियन डॉलर की ही वृद्धि हुई। स्सार के 
निर्यात में विकसित एवं विकासशील अर्थ-ब्यवस्थाओं का अश निम्तवत्‌ था : 

तालिका 37--पसार के निर्यात मे अछ 





(प्रतिशत मे) 

बचे विकसित विकासशील | 

बिपणि अर्थ व्यवस्थाएं विपणि अर्य-व्यवस्थाएं 
968-69 (वापिक औसत) 690 8 6 
970 70 [84 
97] 804 [7:8 
4972 7 8 8 0 
973 707 ]9 3 
974 64 9 262 
क्षएद 66 व 24] 
970-75 (वापिक औसत) 684 2] 9 


िग्णण४ उक्ाब सका #क्ृ०॥ 20] 
भुगतान-शेष की समस्या 

अत्प-विकसित राष्ट्रों की विकास-प्रक्रिया म विदेशी भुगतान-शेप का अत्यधिक महत्व होता 

है। विकास की दर 5९% के आसपास रखने के लिए अल्प-विकमित राष्ट्रों को अपने आयात 

वृद्धि करना आवश्यक हांता है । वस्तुओं एवं सेवाओ के आयाठ का वह भाग जा निर्यात आय 
पूरा नही क्या जा सकता है उसकी पूर्ति विदशी सहायता एवं विदेशी पूँजी से की जाती है। 
परन्तु विदेशी पूँजी एवं सहायता का अल्प-विक्सित राप्ट्रो मे प्रदाह विकसित राष्ट्रों के विदेशी 
वित्तीय साधनों एवं नीतियों पर निर्भर रहता है। इस प्रकार विकास की समस्या विदेशी भुगताव- 
शेप की समस्या का कारण एव प्रभाव दोनो ही होती है। विकासशील राष्ट्रों को अपनी विकीस- 
दर के अनुरूप अपने निर्यात में दीर्घकाल मे पर्याप्त वृद्धि करके भुगतान-शेप की समस्या का निवा- 
रण करना चाहिए | जब भी विकास की अभिलापी दर विदेशी प्राप्तियों द्वारा निर्वाह हो सबत 
वाली विकास की दर से अधिक रसी जाती है, भुगतान शेष को रामस्या उदय हाती है और विकास 
अवरुद्ध हाता रहता है जिससे साधनों का अपव्यय होता है | दूसरी आर, यदि कोई देश वास्तविक 
राष्ट्रीय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि किये बिना उपभाग के स्तर को बटाने हतु आधारभूत उपभोक्ता 
वस्तुओ के मृन्‍्यों को अनुदान प्रदान करता है ता भी भुगतान-शेष की समस्या उदय होगी, 
वयोकि अर्च-ब्यवस्था मे उपभोग बटने से बचत कम होगी और निर्यात-योग्य वस्तुओं एवं सेवाओी 
का अतिरेक भी कम हो जायेगा और निर्यात इतना कम हा जायेगा कि आवश्यक आयातो का भी 
भुगतान नही हो सकेगा। अत्प विकसित राष्ट्रों क निर्यातो से उच्चावचान भी अधिक होते हैं। इन 
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शाप्ट्री के निर्यात का वड़ा भाग कृषि-जन्य उत्पादों का होता है जिनके उत्पादन पर मौसभ्र की 
सनिश्वितता का प्रभाव पडता है और जिसकी पूर्ठि गे लचीलापन मी कम होता है । यही कारण है 
कि औद्योगिक राष्ट्रो की तुलना गे हृपि-प्रधान अर्थ-व्यवस्थाओ के निर्यात में अधिक उच्चावचान होने 
है । कृषि-जन्य उत्पादो के मूल्यो मे भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे अधिक द्वैर-फेर होता है और प्राय 
प्राथमिक उत्पादन के मूल्य यिरावठ की प्रवृत्ति रखते है । दूसरी ओर छौच्योगिक्त उत्लादों के मूल्यों 
मे वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है । इस प्रकार अल्प-विकप्तित राष्ट्रो क्रो अपनी प्राथमिक प्रस्तुओं 
के निर्यात से मिलने वाशी विदेशी धाप्तियाँ अनिश्चित रहती है, जबकि भद्योगिक उत्पादों के 
क्षायात के लिए भुगतान की राशि गए वर्षो की तुलना से अधिक ही रहती है। उस कारण मे भी 

अल्प-विकसित राष्ट्रो में भुगतान-णेंप को समस्या विकास को अवरुद्ध करती रहती है । 
अल्प-विकसित राप्ट्रो में विदेशी प्राप्तियों मे सेबाओ की आय का अश बहुत कम होता है 
क्योकि इस देशों को किराये-भाडे तथा विदेशी अमण करने दालो से विदेशी विनिम्रय की प्राप्ति 
अधिक नहीं होती है, जबकि इन राष्ट्रों को आयातित वस्तुओं के जह्गाजी भाडे एबं विदेशी विनि- 
भोजन की आग का भुगंताल करने के लिए अधिक विदेशी विनिमय को आवश्यकता होती है अल्प- 
विकसित राष्ट्रो को भुगतान शेप की समस्या का एक बहुत वड़ा कारभ मुद्रा-प्रद्ार प्रेरित विकास 
विनियोजन भी होता है | जव मुद्रा-प्रसार द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग आन्भरिक पूंजी-निर्षाण 
के लिए किया जाता है जो आत्तरिक बचत तथा उपलब्ध किवेशी सहायता एवं विदेशी पूंजी के 
योग गे अधिक होता है तो भुगतात-शेप में कमी स्वाभाविक रूप से उद्य होती है। 
इसके साथ मुद्रा प्रसार के कारण आन्तरिक मूल्य-स्तर बढ जाने से निर्यात हतोत्साहित होंते है 
ओर आयाती को प्रोत्माहन मिलता है । यह तथ्य मी भुगताव-शेप की समस्या की गहतता का 
बढ़ाता है और भुगतानत्णेप के क्षेत्र मे पूंजीगत लेखों की प्राष्तियो पर श्रतिकुल भम्माव डालता है। 
अत्तर्राप्ट्रीय मुद्राकोप को सन्‌ 977 की वाधिके रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न वर्गों के 

शाष्ट्रो के भुगतान-शेप क्री स्थिति गत चार बर्धो में निम्नत थी 
तालिका 32--मुगतान-शेष की स्थिति (973-76) 

(अमेरिकी बिलियत डालर) 


सेवाएं एवं. चालू याते. पूंजी खाते 








देश इ्यापार-ऐोष जलिरी का शेध का शेष 
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() (2) (3) (2)+(3) (4) 
अधिक विक्सिन क्षेतत 
]973 न्ज 48 62 ]3 ]0 
7974 +-29 7 48 --24 3 700 
975 --90 42 --4 8 0 
976 --6 8 25 --43 ]4 
कम विकसित क्षेत्र 
]973 न 66 -44 --0 9 ]85 
2974 --22 8 --68 --29 5 306 
4975 --29 --9 --38 2 349 
976 +-5 5 --03 --25 8 34 6 
एजपिया 
973 - 24 0 - 23 43 
2974 न" 97 905 -+ 86 98 
975 न्‍- 92 07 न्‍- 86 97 
976 28 0 - 27 84 


अय प्राथमिक वस्तुएँ उत्पादन 
करने बाते देश 


973 -24 28 -- 96 9 5 
974 नव 8 -27 --43 8 40 6 
975 --48 ॥ --4 9 -530 450 
976 --१2 न्न्ा --407 45 7 


खनिज तेल व मूल्यों की आश्यचयजनक पृद्धि से ससार के विभिन क्षेत्रों की भुगतान शेप 
की सरचना में आमूल परिवतन उदय हुए है। तेल निर्यातक देशो के पास भगतान शेप के बतिरिक 
का केद्रीकरण हुआ है । इन देशो के चालू खाने के अतिरेक मे गत तीन वर्षों मे मात गुनी वूँढ्ि 
हुई है | चालू खाते का यह अतिरेक इन देशो में 974 मे 67 4 बिलियन डालर तक पहुँच गया 
परतु आयात ब्रद्धि एव चत्रीय कारको के कारण यह अतिरेक 975 में 34 7 और 976 मे 
4] 0 विजियन डालर रहा | दूसरी ओर खनिज तेल की मूल्य वृद्धि के कारण औद्योगिक राष्ठी 
के भुगतान शेप पर प्रतिकूत प्रभाव पडा है और इन देशों का भुगतान अतिरेक भुगतान 'यूनता रा 
बदत गया है। अय प्राथमिक उस्तुएँ उत्पादित करने वाजे देशो में चालू खाते के प्रतिकूल शेष में 
974 एवं 975 मे तेजी से वद्धि हुई है परतु 976 में इस प्रतिकूल शेप में 3 बिलियन 
डावर की कमी हुई दे जिसका मुरय कारण व्यापार के प्रतिकूल शेष में कमी होना है। इसकी 
तात्पय यहे हे कि 976 वप म यह देश अपने नियात में सुधार करने म कुछ सीमा तक समग्र 
रह है | परतु इन दशा के भुगतान शेप में उच्चावघान सर्वाधिक है और यह देश अब भी वस्तुओं 
एव भवाओं के शुद्ध आयातक है और अपने आयातो का निर्वाह विदेशी पजी एवं विदेशी सहायता 
मकर रह है । 
हे औद्यागिक' राप्टा की स्थिति म मूल अतर हुआ । अब ये राष्ट अपनी ही आततरिक बचत 
के माध्यम सम प्राथमिक वस्तुएँ उत्पादित करने वाले देशों को वास्तविक साधन एवं पूँजी प्रदान 
करते मे समथ नही है । परतु लौद्योगिक राप्ट तेल तिर्यातक देशो के अतिरेक के साधनों को 
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प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करके तेल निर्यात न करने वाले विकासशील देशो को विदेशी 
सहामता प्रदाव कर रहे हैं । वास्तव मे, खनिज तेल के मृल्यो मे वृद्धि होते के कारण औद्योगिक 
राष्ट्रो की राष्ट्रीय बचत कम हो गयी है और तेल निर्यातक देशो की राष्ट्रीय आय मे तीत्र गति से 
वृद्धि हुईं है। परन्तु साधतो का प्रवाह विकासशील राष्ट्रों मे अब भी औद्योगिक राप्ट्रो के माध्यम 
से होता है क्योकि औद्योगिक राष्ट्र ही विकासशील राष्ट्रों की प्रसाधन एव तान्निक ज्ञान की 
आवष्यकताओ की पूर्ति करने मे सक्षप्त हैं। 

भुगतान-शेष मे सुधार को विधियों 

विकासशील राप्ट्रो के अपने भुग्रतान-शेप भे सुधार लगभग उन्हीं विधियों से किया जा 
सकता है जो विकप्मित राष्ट्रो मे अपनायी जाती रही हैं। परन्तु वर्तमात विकासशील राप्ट्रो की 
समस्याएँ विशिष्ट प्रकार की है और इनके निवारण के लिए भुगतान-शेष की हीनता में सुधार 
मिम्तलिखित विधियों से किया जा सकता है 

(१) जायात एवं विनिसय-निपस्त्रण--आयात एबं विनिमय-मियन्‍नण का व्यापक सर्प हे 
उपयोग भुगतान-शेष में समायोजन करने के लिए किया जाता है। आपात करने के लिए गत वर्षो 
में आयातित सामग्री आदि के उपयोग के आधार पर परमिठ जारी किये जाते है और नवीन 
ससस्‍्थानो के आयात की आवश्यकताओं का आकलन विकास-कार्यक्रमो की प्राथमिकताओ के आधार 
पर किया जाता है । विदेशी विनिमय पर नियस्त्रण देश के केन्द्रीय बैक द्वारा साचालित किया जाता 
है और विदेशी विनिमय के समस्त व्यवहार इस बैक के माध्यम से किये जाते है। विकासशील 
अर्थ-ब्यवस्थाओ में आयातित प्रसाधनो एवं वस्तुओं की अधिक माँग होती है और आपात पर 
कठोर प्रतिबन्ध लगाने से विकास विनियोजन भे बाधाएँ उपस्थित होती है और साधनों का त्रुदि- 
पूर्ण आवटस होता है । जिन अर्थ-व्यवस्थाओ मे मुद्रा-स्फीति का दबाव रहता है वहाँ आयात 
परमिद आधिक अपराधों का कारण बनते है। फिर भी आयात एबं पिनिमय-नियत्त्रण के माध्यम 
से अनावश्यक उपभोग सम्बन्धी आयात को सौमित किया जा सकता है और विदेशी विनिमय वे 
साधनो का उपयोग विनियोज्य वस्तुओं के आयात हेतु सुरक्षित किया जा सकता है । 

(2) बहु-विनिम्य दरें--बहु-विनिमय दरो का उपयोग करके अधिमूल्याकित (0५.-४५४]०९००) 
मुद्रा को सरक्षित किया जा सकता है। इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आयातो, निर्यातो 
एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों पर अनुदान अथवा कर लगाकर विदेशी विनिमय के साधनों को प्राय- 
मिकता-श्राप्त आयातो के लिए ही उपयोगित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि अत्प- 
काल मे भुगतान-शेष की हीनता को समाप्त करने मे सहायक होती है। परन्तु यदि इसका उपयोग 
दीघंकाल तक किया जाता है तो अर्थ-ब्यवस्था मे विभिन्न प्रकार के उत्पादों के सापेक्षिक मूल्यों मे 
ऐसे परिवर्तन उदय होते हैं जिनके परिणामस्वरूप कल्याण राम्बन्धी उत्पादों एव सेवाजो के उत्पादन 
को आधात पहुंचता है । 

(3) मुद्रा का अवमूल्यन--यदि भुगतान-शेष की होनता का मुख्य कारण मुद्रा का सरकारी 
वितिमय मूल्य अत्तर्राष्ट्रीय बाजार में विद्यमान विनिमय-दर से दीर्धकाल तक अधिक रहे तो भुग- 


तान-शेप को प्रन्तुलित करने के लिए मुद्रा का अवपुल्यन करना चाहिए । यदि भुगतान-शेप की 
प्रतिकूलता निर्यात-प्राप्ति मे अस्थायी कमी आ जाने के कारण उदय होती है ता इसका समायोजन 


करने कै लिए देश के विदेशी विनिमय के सचयो का उपयोग करता चाहिए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष से अस्थायी समायोजन सहायता प्राप्त की जानी चाहिए | यदि ये बायंवाहियाँ सम्भव 
न हो सकें तो अस्थायी कठोर आयात-नियस्तण एवं आयात-अधिकार जादि का उपयोग किया जा 
सकता है । परन्तु यदि निर्यात भे कमी अथवा जडता अधिक स्थायी प्रतीत हो तो परिवर्तनशील 
विनिमय दर का उपयोग करना उचित होता है और जब तक अरथे-व्यवस्था मे स्थायित्व उदय न 


हो, ये दरें जारी रखी जा सकती हैँ। परिवतंनशीत्त दरों वे' आधार पर नवीन विनिमथ दर का 
निर्धारण भी उचित रूप थे क्या जा सकता है। 
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(4) भौद्धिक नियन्त्रण--जब भुगतान शेप में हीनता देश में अत्यधिक साख-निर्माण के 
कारण उदय हुई हा ता मौद्रिक नियस्तणा का सन्तुलित करना आवश्यक होता है। मौद्विक नियल्तणों 
के जअन्‍्मगत बैका के साख निर्माण क अधिकार पर विभिन्न प्रतिवन्ध लगा दिये जाते हैं और मजदूरी 
एवं वतन ग्रद्धि का रोक दिया जाता है। मौद्रिक नियन्‍्नणों के माध्यम से वस्तुओं एवं ग्रेवावों की 
मांग का सीमित क्या जा सकता है जिससे आयात का कम करना सम्भव हो सकता है। 

(5) निर्मात-सबर्द्ध एय आयात-प्रतिस्थापन--भुगताव सन्तुललन की प्रतिकूलता का स्थायी 
निवारण निर्यात सबद्धन शब आयात प्रतिस्थापन द्वारा ही सम्मव हा सकता हैं। परन्तु धन 
व्ययस्थाओं का प्रभाव दीघकाल म ही स्थायी रूप स उदय हा सकता है। निर्यात-सवर््धंत एव बायाव- 
प्रतिस्थापत से भुगतान शेष मे जा प्रारम्भिक सुधार हाता है उसे जारी तभी रखा जा सकता है जब 
कि राप्टीय उत्पादन प्रद्धि व फ्लस्वरूप आयात-माँग में हाने वाली वृद्धि की तुलना में भुगतान शप 
मे अधिक सुधार होता है । निर्यात सवद्धन एवं आयात-प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को विकास योजनाआ 
मे सवाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए । निर्यात सबर्द्धन हेतु निर्यात में विविधता लाना अनिवार्य 
हाता है जिसस एक या दछुछ ही प्रायभिक वस्तुओं क निर्यात पर निर्मरता न रह । निर्मित वस्तुआ 
के निर्यात म प्रद्धि करन के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए । मुद्रा-प्रसार द्वारा प्रेरित विनियोजत 
क्री परिस्थिति म निर्यात-सवद्धन में विशेप कठिताई आती है क्योकि आन्तरिक मूय-स्तर अन्त 
राप्टीय मूत्य स्तर से ऊँचा रहता है। ऐसी परिस्थिति म कठार मौद्रिक नियस्त्रणो एवं अनुदान आदि 
के मा्यम से नियाता को प्रात्साहित क्या जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्यात-प्रात्माहन हतु 
नियातका का अपनी निर्यात प्राप्ति + कुछ अश को खुजे बाजार में उपयोग करने वी अनुमति दी 
जा सकती है। परन्तु विदशी विन्िमस के इस सुले उपयाग पर विशेष ध्यान रखने बी आवश्यकता 
हाती है जिससे इसका उपयाग्र पूंजी के बाह्य प्रवाह के लिए ने क्या जा सके । 

आयाता म कभी करने हेतु ऐसे आयातो का ही उत्पादन देश मे प्रारम्भ करना चाहिए 
जिनका प्रतिस्पर्धी खागत पर सिभित क्या जा सक । प्रतिस्पर्दधीे लागन के लिए कुछ आवश्यक सुवि- 
श्राआ की उपलब्धि आवश्यक होती है जो एक ही देश म उपलब्ध नहीं हाती है। इस परिस्थिति मं 
आयात प्रतिरथापन के कार्यक्रम जौद्यागिक उत्पादन के क्षेत्रीय नियोजन के अन्तर्गत संचालित किये 
जा सकते हैं जिसम क्वई देश अथवा क्षेत्र मिलकर आवश्यक सुविधाएँ जुटा सकते हैं। इस व्यवस्था 
भ एक आर आयात म कमी वी जा सकती है और दूसरी आर सहभागी दशो के निर्यात में दि 
हा सकती है । नियत सवर्द्धन एवं आयात-प्रतिस्थापन हेतु जो पूँजीगत प्रसाधन एवं तान्विक ज्ञात 
आवश्यक हा उसका विदेशी पूंजी के माध्यम से प्राप्त रिया जा सकता है । विदशी पूँजी के प्रवाह 
के लिए दब में उपयुक्त वातावरण स्थापित करन की आवश्यकता हाती है । 

(6) क्षान्तरिक बचत से वृद्धि--भुगतान शेप की स्थिति का सुदृढ बनाने के लिए इस प्रवार 
की नीतियाँ सचातित करना जआावश्यव हाता है. जिनस बआन्तरिक बचत स्‌ पर्याप्त वद्धि हा से । 
भुगतान शेप को जपकाल मे सन्तुलित करन क लिए इस प्रकार की मौद्रिक एवं राजकापीय नीतियों 
को उपयाग क्रिया जाता चाहिए कि आत्तरिक पूँजी-विर्माण उसी सीमा तक हो जितनी कि अर्थ 
व्ययस्था म आतरिक वचत हो तथा जितनी विदेशी शुद्ध सहायता एवं पूँजी उपलब्ध हो । उपयुक्त 

मौद्धिक नीति एवं राजज्ापीय नीति के माध्यम स॒प्रशासनिक एवं उपभाग व्यय को निर्यात किया 
जा सकता है और मौद्रिक एवं विनिमय दर की सुदृढना बढ़ायी जा सकती है। मौद्विक एवं विनिमय 
दर की सुदृढ़ता वाली अर्थव्यवस्थाएँ विदजश्ी पूँजी एव सहायता आकर्षित करने म सक्षम होती हैं। 
मुद्रा स्फीति से पीडित अर्य व्यवस्थाएँ पूँणी आक्पित करन के स्थान पर पूँजी के वाह्म प्रवाह को 
प्रात्माहित करती हैं । विदेशी पूँजो के साधन उपलब्ध हाने से तुरन्त में भुगतान शेष एवं आर्थिक 
विकास की गति दोनो म ही सुधार होता है परन्तु चिदेशी पूँजी की उपयोगिता उन शर्तों पर निर्भर 
रहती है जिन पर यह पूँजी अथवा सहायता प्रदान की जाती है। यदि विदेशी सहायता एवं पूँजी दे 
भविष्य म ऊणमवा :्थय का अर्थ व्ययस्था पर भार इतना अधिक पडता हो कि इस सहायता एवं 
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पूँजी के माध्यम से आयात-प्रतिस्थापन एवं नियति-सवद्धंन से भूगतान-शेप को होने वाले लाभ से 
अधिक हो तो विदेशी पूँजी एवं सहायता लेना विकासशील राष्ट्र के लिए हिठकर नही होता है । 

भूगतान-शेप मे सुधार करने की उपर्युक्त कार्यवाहियो का प्रृथक्‌-पृथक्‌ उपयोग नहीं किया 
जाता है । आवश्यकतानुसार उपर्युक्त समस्त कार्यवाहियो का समन्वित उपयोग किया जाता है परन्तु 
जब तक भुगतान-शेष का अतिरेक रखने वाले राष्ट्र विकासशील राष्ट्रो की उचित शर्तों पर सहायता 
मही करते है, भुगतान-शेष में सुधार तही किया जा सकता है। विकासशील राष्ट्र अपने भुगतात- 
शेष मे सुधार करने हेतु अपने पारस्परिक व्यापार को बढाने का प्रयत्न करें तो दीघंकाल में सुधार 
सम्भव हो सकता है । तेल-निर्यातक देशों के समान विकाप्तशील राप्ट्र भी अपने निर्यातों के लिए 
अनुकूल शर्ते प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास करके अपने भुगतान-शेप में सुधार कर सकते है। 

भारत का विदेशी व्यापार एवं आ्थिक प्रगति 

अन्य अल्प-विक्रमित एब विकासशील राष्ट्रों के समान भारत में भी नियोजित विकास के 
गत 25 वर्षो मे विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अधिकतर प्रतिकून-शेप बना रहा है और हमारे निर्यात 
में आयात के अनुरूप वृद्धि करना सम्भव नही हो सका है। यद्यपि इस काल में भारत के निर्यात में 
वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि सशस्त ससार की निर्थात-वृद्धि से कही कम रही जिसके परिणाम- 
स्वरूप भारत का ससार के निर्यात मे थ्राग सतू 950 में 2% से घटकर सन्‌ 975 
में 0 5% रह गया है। दूसरी ओर, हमारे निर्यात की सरचना में भी समुलभूत परिवर्तन 
हुए है। भारत के निर्यात में परम्परागत वस्तुओ, जैसे निर्मित जूट, चाय, सूती वस्तुएँ, चमडा एवं 
चमड़े की निर्मित वस्तुएँ, वनस्पति तेल, मसाले, कच्चा में गनीज, तम्बाकू आदि का महत्वपूर्ण स्थान 
रहा है। प्रथम थोजना में परम्परागत वस्तुओं का अश कुल निर्यात मे 70% था जो द्वितीय 
योजना में 62% एवं तृतीय योजना में 56% रह गया । सन्‌ 969-70 एवं सन्‌ 970-7] 
वर्षो मे परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का अश और घट गया है और 50% तक पहुँच गया है । 
975-76 में यह प्रतिशत धटकर 32%, हो गया है। इस काल मे हमारे आयात की सरघना में भी 
परिवर्तन हुआ है । खनिज तेल, खाद्यान्न, रासायनिक खाद, सयस्तादि का हमारे आयात मे प्रमुख 
स्थान रहा है। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा मे भी बडे परिवतंन हो गये है। ब्रिदेन का 
भारत के विदेशी व्यापार मे अश निरन्तर कम होता जा रहा है। खाद्यान्नो के आयात के कम हो 
जाने से यही स्थिति सयुक्त राज्य अमेरिका की भी हे । दूसरी ओर, हमारा व्यापार जापान, जर्मनी 
एवं रूसे से बढ़ता जा रहा है। नियोजित विकास के गत 26 वर्षो में भारत के विदेशी व्यापार की 
स्थिति तिम्नवत्‌ है 


तालिका 33--भारत का विदेशी व्यापार (सन्‌ 95]-52 से सन्‌ 974-75) 








(करोड रुपये में) 
हे निर्षत का आयात ब्यापार 
घर आयात निर्यात से प्रतिशत शेप 
(॥) (2) (3) (4) (5) 
प्रथम योजना 
95-52 943 733 78 +720 
952-53 670 5्प्7 86 +-5895 
953-54 572 53] 93 "- 4! 
954-55 656 594 9 052 
955-56 प्रय4 609 79 ->65 
 बोजना का योग... 3,655 77 जठ्व 7 7>३]2पए्््््ए्भाणण्ज्ा उ,ठव4 ज- -+57] 
प्रथम योजना वा 
बापिक औसत 723 609 85 --[4 
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जा छह. 90% कह 

द्वितोष योजना 

]956 57 903 620 69 “283 
१954 58 035 635 6 --400 
958 59 903 584 64 -:322 
959 60 964 640 6्प -32] 
960 6! ]42 642 ड्पे --480 
याजना का योग. 4 924 3 ]8 ने ना 306 
द्वितीय योजना 

का धाधिक औसत _ 985 628 62 --36! 
तृत्तीय योजना 

96] 62 ]092 66] 6 --43] 
962 63 3] 685 64 +-446 
963 64 223 प्र95 65 +-430 
]964 65 ] 349 86 70 -533 
4965 66 ] 409 806 57 - 6502 
योजना का योग 6 204 3 764 ज+ + 242 
तृतीय याजना का 

वापिक औसत 4 24] 752 6] “7489 
बाधिफ योजनाएँ 

966 67 2 078 ] 457 56 22] 
967 68 ]986 । 99 60 787 
968 69 ] 909 ] 398 74 __-55 
चौथी योजना 

969 70 ] 582 ]443 89 -76? 
4970 7 ] 634 ] 535 94 न? 
97] 72 ] 825 608 87 -27 
972 73 ,867 ] 97] 06 न? 
973 74 2 955 2 523 85 “१2 
चौथी योजना 

का योग 9863 9050 न 

चौथी योजना का 

वापिक औसत _] 973 3 80 92 >763 
पाचवीं योजना 

974 75 4 59 3 329 प्4 --! 90 
]975 76 5 265 4 043 प्रा --7 222 
]976 77 5022 5 089 ]07 + 07 
(आतिम) 


95] 52 से 967 68 तक भारत के विदेशी व्यापार का प्रतिकूल शेष बढता गया 
और हमारे निर्यात आयात का 60 से 80% तक रहा | सन 969 70 से हमारे निर्यात मे ब्रृद्ध 
होन क॑ साथ आयात में कमी हाना प्रारम्भ हा गयी। बंगला देश को किये गये निर्यात को सम्मि 
लित करन पर हमारे निर्यात में 970 7॥ में 8 6%, सन 97॥ 72 मे 47% और सन 
]972 73 मे 22० की वृद्धि हुई । इस काल म निर्यात क आकडा की ध्यारयां का विधि मं परि 
बतन कर दिया गया है। नवम्बर 970 से निर्यात क आक्डा का आधार औतिम रूप से पास 
किय गय जहाजी बिजरा के स्थान पर जहाजी दिलों की मौलिक प्रतिलिपि मान लिया गया है । 
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है। इस प्रकार हमारे निर्यात मे सन्‌ 972-73 से लगातार तीन वर्ष तक वृद्धि की गति तीत्र 
बनी रही । इस निर्यात-वृद्धि का मुख्य कारण हमारे निर्यातो--शक्कर, कपडा, चाय, काजू--के 
अन्‍्तर्साष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होना रहा है। दूसरी ओर, हमारे आयात में सन्‌ !970-7] में 3 3९%, 
सन्‌ 97-72 मे 909% और सन्‌ 972-73 में 2 4% की वृद्धि हुईैं। आयात में अधिक 
चृद्धि का प्रमुख कारण कपास, तिलहन, इस्पात एव रासायनिक खाद का अधिक आयात किया जाना 
रहा | सन्‌ 97 2-73 के पश्चात निर्यात वृद्धि के साथ हमारे आयात मे भी तेजी से वृद्धि हुई। 
उर्वरक, साधान्न एवं खनिज तेल के पूस्यों मे आश्चर्यजनक वृद्धि होने के कारण आयात में भी तेजी 
से वृद्धि इन तीन वर्षों में हुई। सन्‌ 973-74 एवं सब्‌ 974-75 में आयात में क्रमश. 58% 
एवं 5% की वृद्धि हुई । 
पाँचवी योजना के प्रथम तीम वर्षों में निर्यात-वूद्धि निरल्तर बनी हुई है। 974-75 में 
तिर्यात मे 3 9%, 975-76 मे 2। 4१% और 976-77 में 25 9% की वृद्धि हुई। दूसरी 
ओर, हमारे ज्ञायात मे 974-75 मे 545% और 975-76 में 6 55%, की वृद्धि हुई 
परन्तु 976-77 में हमारा आयात गत वर्ष की तुलता मे 4 6% कम रहा जिसके परिणामस्वरूप 
हमारा व्यापार-शैप 67 करोड रूपये की राशि से अनुकूल हो यया । स्वत्स्त्रता के पश्चात हमारा 
व्यापार-शैष दूसरी बार (एक बार 972-73 से अनुकूल था) अनुकूल हुआ। ।976-77 वर्ष मे 
हमारी निर्यात-वृद्धि मे बड़ा योगदान लोहा-इस्पात और सूती वस्त्रो का रहा है। चमडा और चमड़े 
को बनी चीजों, खली, मछलो, कॉफी एवं चाय के निर्यात में भी इस काल मे वृद्धि हुईं। दुसरी ओर, 
976-77 वर्ष में गेहूँ, उबंरक और लोहा एवं इस्पात के आयात मे कमी हुई। 
यदि हम योजनावार निर्यात का अध्ययन करें तो हमे ज्ञात होता है कि प्रथम योजना में 
हमारे निर्यात बढने के स्थान पर घटे थे द्वितीय योजना मे निर्यात-सबर््धन की ओर ध्याव दिया 
गया परन्तु इस कान भें भी हमारे निर्यात मे कोई विशेष वृद्धि नही हुईं । तृतीय योजवा में हमारे 
निर्यात में वृद्धि होना प्रासम्म हुई जो अभी तक जारी है। यदि योजनाकाल के 26 वर्षो मे निर्यात 
की चक्रवृद्धि दर ज्ञात करे तो हमे ज्ञात होता हैं कि इस काल (सन्‌ 950-5] में 60] करोड 
रूपये और सन 976-77 में 5,089 करोड रुपये भे लगभग 8 5% वार्पिक वृद्धि हुई, जबकि इसी 
काल में हमारे आयात गे (सन्‌ 950-54 में 650 करोड रुपये) 8 ० वार्पिक चक्रवृद्धि हुई। 
इस प्रकार निर्मात एब आयात में बाधिक चक़्वृद्धि में अधिक अन्तर नही है | यह दर इसलिए प्राप्त 
हो सकी है कि गत 5 या 6 वर्षो से हमारे निर्यात म वृद्धि होती रही । निर्यात-बृद्धि की तीन्र गति 
सन्‌ (972-73 ब्ष से जारी हुई । चौथी योजना के पांच वर्षों के काल की वाधिक नियत्नवृद्धि-दर 
3 2% रही जो लक्षित दर 7 65% से कही अधिक है। निर्यात-वृद्धि की यह दर ठृतीय योजना की 
निर्यात-वृद्धि की वापिक दर से लगभग तीन गुनी है। सन्‌ 972-73 में विर्यादबयूद्धि का एक 
महल्वपूण कारण ससार के वाजारो मे वस्तुओ के मूल्य-स्तर मे तीज्र वृद्धि होना है। देश के बौद्योगी- 
करम के कारण हमारे निर्यात से किविकता जावरे है। वेट्रोललियमा दवा वैट्ठोलिवमजन्या वदायोंँ के 
मूल्यों में अति तीब्र वृद्धि होने के कारण परम्परागत प्रकार को वस्तुओ की भाँग में फिर से वृद्धि 
होने लगी है जिससे हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है। परन्तु निर्यात की हर्षवद्धंक स्थिति हमारे भुगताव- 
शैष में ।974-75 तक विशेष सुधार करने मे समर्थ नहीं हुई क्योकि खनिज तेल, उर्वरक एवं 
जाद्यान्नो के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। खनिज तेल के मूल्य चार गुने से भी अधिक हो गये जिसके 
कारण भारत को खनिज तेल आयात करने पर ,000 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय करना पडा । 
ससार में खनिज तेल एवं भौद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों मे तेजी से वृद्धि होने के कारण औद्योगिक 
राष्टू भी भुगतान शेष को कठिनाई से पीडित हैं। सन्‌ 974-75 वप में गत वर्ष को तुलना में 
बायात शा 5£० की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का प्रमुख कारण खनिज तेल एवं खाद्यान्नो के मूल्यों 
में वृद्धि होना रहा है। आयात-वृद्धि का 70% भाग इन मंदो की आयात-वृद्धि से बना है। सन्‌ 
। 973-74 वर्ष में हमारा व्यापार-शेष फिर से प्रतिकूल हो ग्रया। 975-76 वर्ष में औद्यो- 
से कम ने जा 508) की स्थिति के कारण हमारे निर्यात के मूल्य ससार के बाजारों 
भ हो गये जिसके परिणामस्वरूप हमारे निर्याव की राशि की वृद्धि की गति मे 


कमी आयी। भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान के अनुमानानुसार हमारे निर्यात के 

पेय विदे नुमानानुसार हमारे निर्यात के प्रति इकाई मूल्य 
सन्‌ 975-76 4५ में सन्‌ [974-75 की तुलना में 274१ की वृद्धि हुई! दूसरी ओर, हमारे 
आायात में 6 3 को वृद्धि हुई । इस प्रकार 975-76 वर्ष ,222 करोड रुपये के प्रतिकल 


सन्‌ 973-74 एवं सन्‌ 974-75 में हमारे निर्यात में ऊमश 28% एवं 32% की वृद्धि हुई 
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व्यापार शप से समाप्त हुआ । 976 77 बप म हमार निर्यात म पर्याप्त वृद्धि हुई और आयात म 
कमी होने क कारण हमारा व्यापार शेप अनुकूव रहा । 

975 76 बप से हमार भुगतान शंष म पयाप्त सुधार हुला है । भुगतान शेष मे सुधार 
हान क प्रमुख कारण विदशी सहायता वी अधिक उपजब्धि अतराप्ट्रीय मुद्रा काप से आहरण तथा 
पश्चिमी एशिया क दशा का देशा तरित भारतीय श्रम द्वारा भारत का भज गय भुगतानो में वृद्धि 
है । 976 77 बंप मे जगभग | 700 स । 800 करोड रुपया इस प्रकार क भुगतातों क रूप मं 
तिदशी विनिमय के रूप मे प्राप्त हान का अनुमान है । यह भुगतान एक प्रकार स शतरहित सहा 
यता का रूप है और टसका यह स्तर जगत चार पाच वप तक जारी रहन का अनुमान है। विदेशी 
विनिमय वे इस सघन वा उपयोग मजदूरी वस्तुआ (फ़घ8० 2००05) नपीन तालजिक्ताओ एव 
जाय आदाया (फ्ण/5) क आयात के विश विया जा सकता है। इन सामग्रिक आदाया की 
सहायता स अथ व्यवस्था के सभी क्षद्रा म (2पि सल्ति) विनियाजन म पयाप्त वृद्धि वी जा सकती है। 
आधुनिक आदागया क आयात ग ब्रद्धि करके भारतीय कृषि का आवनिक ता/बत्रकताआा स युक्त क्या 
जा सकता है। पूजीगत बस्तुआ के क्षत व जिए ताजिक आयात म क्ृद्धि करके उपयाग न की गयी 
डापालत क्षमता का गहत उपयाग वरिया जा राकता है और कुणव ताजिक एक बैनानिक बरोजगार 
श्रम शक्ति का उपयोग जिया जा सकता है | इस प्रकार सम्पूण अथ व्यवस्था म॑ विकास की गति 
का ताब्र क्या जा सकता है | भगरतान शप की सुदढ़ स्थिति के कारण सारत को व्यापार वी गर्चो की 
अंबुकतता का जाभ भी उपवाध है। हमारी नियात पृद्धि वी वाधिक दर हमारी प्रगति दर से लग 
भग द्रगुनी है । विदशा व्यापार सम्व धा इन सभी अनुकूल परिस्थितिया एव अवसरों क्य उपयुक्त 
अवशापण करक अथ व्यवस्था को विकास पथ पर सुटढ़ता क साथ राडा किया जा सकता है। भारत 
का विटशी वित्िमय का सचय ।975 76 मं 674 करोड रुपया था जो गत व की तुतना मे 
88] करांड अधिष' था । 976 77 म हमारा विदशी विनिमय का सचय 3 050 8 करोड़ रपया 
हा गया जा गत वप से | 376 6 करोड रुपया अधिक था | विदशी विनिमय के सचय की वृद्धि 
निरतर चन रही है और यह सचय 23 दिसम्वर 977 का 4 30 करोर मपया था | 

यद्यपि भारत के नियात म जद्ष्य के अनुसार वृद्धि हा रही है तथापि भारत ससार के निर्याता 
मे अपन जश को बताय रखने म समथ नहीं है। ससार क निर्यात म भारत का अश निरतर घटता 
जा रहा है झसा कि निम्ताकित तालिवा (34) के अध्ययन से नात होता है । 
ताजिका 34--मारत के निर्यात का ससार के निर्यात में नमन भा ८ मे लिप पर $ ब्पपि प मक्तम कप त।। 

ससार के निर्यात से मारत के निर्यात 
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[$0ण्रल्ट. #/शशवाशार्वा कीफकार वा डा धर ठ (फा0ए5 स्‍इशा6) 7] 
प्रथम पचवर्षीय योजना म हमारे आयात का 8 %, भाग शुद्ध विदशी सहायता द्वार 
भगतान किया गया | द्वितीय एवं तृतीय याजनाकात म यह प्रतिशत बढकर 43 7 एवं 64 ] 
गया। चोथा योजना म शुद्ध विदशी सहायता का हमारे आयात से प्रतिशत घटकर 7 2" रह 
न ]974 75 म यह प्रतिशत 5 5 और 975 76 मे 22 2 रहा। इस प्रवार आयात क्के 
+ लिए हमारी निभरता विदशी सहायता पर कम होती जा रहोहै। 
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आशिक प्रगति में अव-संरचना का योगदान 


[ ०ण्भहा8000 07 ॥ए्ृ-घशन्‍0ए फ 70 
६0090॥॥0 6प0/श४ ] 





किसी भी अर्धे-व्यवस्था में आर्थिक प्रगति के सचालन में उसकी अर्थ-व्यवस्था की अव-सरचना 
का भहृत्वपूर्ण स्थान होता है । वास्तव मे अर्थ-ब्यवस्था की अव-स्तरचना एक मन का रूप होती है 
जिस पर विकास का नाटक सचालित होता है । जब तक यह मच उपयुक्त थाकार एथ प्रकार का 
नही होगा तब तक नाटक का कुशल सचालन नही हो सकेगा । अव-सरचता (778-#7प७ए7९) 
का विरोधार्थी अति-सरचना ($072-&00८(ए६) होता है परन्तु किसी व्यवस्थित सरचना के 
दोनों ही अग--अव-सरचना एवं अति-सरचता--एक-दूसरे के पूरक होते है। इनमे पारस्परिक 
वैकल्पिकता नही होती है अर्थात्‌ एक की हीनता दूसरे के अतिरेक से पूरी नही की जा सवाती हू। 
एक-दूसरे के पूरक होने के कारण इत दोनों के ही पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होने पर किसी विशिष्ट 
निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। आर्थिक प्रगति के क्षेत्र मे अर्थ-व्यवस्था की अति- 
सरचना राष्ट्रीय आय एव उत्पादन मे प्रत्यक्ष योगदान प्रदान करती है, जबकि अव-सरचना अपने 
आप गे प्रत्यक्ष रूप रो कोई उत्पादन नही करती अथबा बहुत कम आयोपार्जन करती है परन्तु यह 
अर्थ-व्यवस्था की अति-सरचना की आधारशिला होती है। अव-सरचना द्वारा प्रदान की जाने बाली 
सेवाओ एवं सुविधाओं से अति-सरचना के विभिन्न अगो का निर्माण, सचावन एवं निर्वाह होता है। 
अव-सरचना के अन्तग्गंत हम उन सभी सुविधाओं एवं क्रियाओ को सम्मिलित करते है जो प्रत्यक्ष रूप 
से आयोपाजन करने वाले क्षेत्रों को उपरिव्यय-सुविधाएँ प्रदान करती हैं ! अव-स रचना के अन्तर्गत 
निम्नलिखित मदों को प्राय सम्मिलित किया जाता है 
(।) शक्ति--विभिन्न प्रकार के साधनों से विद्युत-शक्ति का उत्पादन एवं सचरण । 
(2) सिंचाई के विभिन्न साधन--वृहद, लघु एवं स्थादीय । 
(3) पावायात--रेल, सडक, समुद्री एवं वायु-यातायात, रेलो का निर्वाह, सडकों का निर्माण 
एव निर्वाह, बन्दरगाहों एवं हवाई बन्दरगाहो का संचालन आदि | 
(4) संचार--डांक, तार, टेलीफोन, आकाशवाणी-प्रसारण, ठेलीवियत आदि । 
(5) शिक्षा--प्राथमिक, माब्यमिक, विश्वविद्यालयीन शिक्षा, तकनीकी एव प्रवन्धकीय 
प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षा, कृषि एवं उद्योगों को प्रदान की गयी सेवाएँ, उत्पादकता-आन्दोलन आदि । 
(6) अनुसन्धान और विकास--भौतिक एवं सामाजिक विज्ञाद, तकनीक, नगर-नियोजन, 
भूगर्भ-सर्वेक्षण, प्राकृतिक साधन की खोज एवं आशिक नियोजन के सम्बन्ध में समस्त अनुसन्धान 
एवं विकास अव-सरचना में सम्मिलित किये जाते है । कं; 
(7) स्वास्थ्य--चिकित्सा की व्यवस्था के अतिरिक्त परिवार-नियोजन एवं पौप्टिक भोजन 
थी व्यवस्था, जल-बूति एव सफाई भी इस शीप॑क मे सम्मिलित किये जाते हैं। 
्‌ ) अधिकोषण-सुविधाएँ--ध्यापारिक वेको, विकास-वैको, सहकारी साख-सस्थाओं एव 
स्वदेशी बैकरो द्वारा प्रदान वी जाने वाली साख-सुविधाएँ इस शीर्षक मे सम्मिलित हाती है। 
(9) सामान्य एवं जीवन-बीमा तथा श्रम्िको के हितों ये लिए वीमा। 
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(0) श्रम एवं पिछडी जातियो के कल्याण हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम तथा स्त्रियों एव 
बच्चों के हितार्थ सचालित कल्याण-कार्यक्रम । 

() साह्यिवीय एवं सूचना-समठन तथा सस्थाएँ । 

(2) व्यापारिक समितियाँ एवं परिपदे जो विभिन्न उद्योगो एवं व्यवसायों के हितो की 
सुरक्षा हेतु सचालित की जाती है । 

(3) लोक-प्रशासन एवं सुरक्षा सम्बन्धी सेवा का वह आनुपातिक भाग जो देश में उत्पादन- 
फ्रियाजों के सचालनार्थ अनुशासन एवं शान्ति वनाये रखते के लिए उपयोग किया जाता है। 

(4) विकास सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारण करने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों, समितियों 
एव सस्थाओ की रोबाएँ तथा अथे-व्यवस्था के वाछित क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा लगाये गये 
नियन्त्रण एवं प्रदान किये गये प्रोत्साहन । 

अव-सं रचना एवं उत्पादन-क्षमता 

उपर्यक्त समस्त मर्दे अर्थ-व्यवस्था में विभिन्‍न प्रकार की उन सेवाओ का निर्माण एवं सचा- 
लग करती है जो उत्पादव-क्रियाओं का सचालन करने एवं उनकी गति को तीब्र बनाने मे सहायक 
होती है। इन सेवाओ की कमी अथवा अनुपस्थिति उत्पादक क्रियाओ के सचालन मे प्रत्यक्ष गतिरोध 
उत्पन्न करती है । दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि अर्थ-व्यवस्था की अव-सरचना देश के 
आधिक, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को नियन्त्रित 
करती है । विकास के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए अर्थ-ब्यवस्था की अव-सरचना में 
उपयुक्त परिवर्तन करता आवश्यक होता है। अव-सरचना उत्पादन के घटकों की क्रियाशीलता 
एवं उत्पादन-क्षमता को भी नियन्त्रित करती है, जैसे शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं तथा स्वास्थ्य 
एवं कत्याण-सेवाएँ, श्रम की योग्यता एवं उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करती है, शक्ति-उत्पादन के लिए 
अधिक कुशल यन्‍्तरों का उपयोग करने में सहायक होती है जिससे पूंजी की उत्पादन-क्षमता बढती 
है, सिचाई-सुविधाओं से कृषि-भूमि की उत्पादकता बढ जाती है । अर्थ-ब्यवस्था की अव-सरचना 
उत्पादन के केवल बतमान साधनों के गहन उपभोग में ही सहायक नही होती है बल्कि नवीन साधनो 
के विकास में भो योगदान देती है, जैसे भूगरभं-सर्वेक्षण द्वारा सम्भावित प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर प्राकृतिक साधनों का विदोहन करके उत्पादक साधनों 
का विस्तार होता है । 

अथ-सरचना एवं सानवीय विकास 

अर्थ-व्यवस्था वी अव-सरचना केवल भौतिक विकास को ही नियन्त्रित नही करती बल्कि 
मानवीय विकास भी इससे प्रभावित होता है । शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रसारण एव प्रदर्शन द्वारा मानव 
म॑ विकास के प्रत्ति जागरूकता उत्पन्न होती है और उसकी शिथिल मनोवृत्तियाँ गतिशील होती 
है। उसमें अपने चारो ओर के वातावरण को समझने एवं अन्य देशों के लोगो के जीवम-स्तर से 
जपने जीवनत-स्तर की तुलना करने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है । उसमे विकास करने के लिए एक 
प्रकार की वेचैनी जन्म लेती है जो किसी भी देश के आथिक विकास का मूल कारण होती है। एक 
ओर अव-मरचना द्वारा मानद से विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और दूसरी ओर 
विकास करने हेतु आवश्यक भौतिक सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इस प्रकार जब वातावरण एवं 
भौतिक सुविधाओं का सम्मिश्रण अर्थ-व्यवस्था मे उदय होता है तो विकास स्वत ही स्वाभाविक 
हूप से सचालित होने लगता है । उसे किसी के द्वारा लादने की आवश्यकता नही होती है । 

अव-संरचना एवं स्वयं-स्फूर्त विकास है 

स्वय-स्फ्त अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रत्येक देश की अर्थ-ब्यवस्था की अव-संरचना में 

इस प्रकार परिवतंन एवं परिवद्धंन होना आवश्यक होता है कि अर्थ-व्यवस्था का प्रत्येक अग विकास 
के लिए अग्रसर होने को तत्पर हो सके । स्वय-फूर्त विकास के लिए आयोपार्जन करने वाले उपक्रमो 
का विकास एवं विस्तार होता आवश्यक होता है और इसके लिए अव-सरचना सम्बन्धी उपद्मो की 
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विस्तार होना आवश्यक होता है वयोकि अव-सरचना-उपक्रमो पर आयोपार्जन करने वाले उपक्रमो 
वी उत्पादकता, कुशलता एवं लाभोपार्जन-क्षमता निर्भर रहती है। अव-सरचना-उपक्मो मे प्राय 
उत्पादन एवं आयोपार्जन उदय नही होता है परन्तु अवनसरचना के वाहर के उपक्रमो के उत्पादन 
एवं आय भे वृद्धि होती है। ऐसी परिस्थिति में अव-सरचना-उपक्रमो में लाभ की दर कम रहती 
है । रेलवे, डाक एवं तार, शिक्षा, सड़क-निर्माण आदि उपक्रमो मे किसी भी देश में अधिक लाभो- 
पार्जन नही होता है | इन उपक्रमों का लाभ दूसरे उपक्रमो मे विच्यमाव होता है । विकास सम्बन्धी 
प्राथमिकताएँ निर्धारित करते समय अव-सरचना सम्बन्धी उपक्रमो को अधिक महत्व दिया जाता है 
बमोकि यह अर्थ-व्यवस्था की आयोपार्जन-क्षमता को प्रभावित करते है। अल्प-विकसित राष्८्रो में 
विकास के लिए अव-सरचना अनुकूल न होने के कारण ही विकास की गति मन्द रहतो है और 
आयोपार्जन करने के प्रयास अवरुद्ध होते रहते हैं। यह अवरोध अव-सरचना का पर्याप्त एबं सन्तु- 
लित विस्तार तथा छितराव (97707) न होने के कारण उदय होते हैं । 
अव-संरचना-उपक्रम 
अब-सरचना-उपक्रमो की स्थापना एव सम्पूर्ति अल्पकाल में नहीं की जा सकती है। इनबा 
निर्माणकाल लम्बा होता है और इनमे पूँजी का अधिक बिनियोजत होता है! दूमरी ओर इनमे 
लाभ-दर कम होती है । इन्ही कारणों से निजी क्षेत्र अव-सरचना-उपक्रमो की स्थापना प्राय नहीं 
करता है । वास्तव में पूँजीवादी सरचना वाले अल्प-विकसित राष्ट्रों के विकसित न होने का प्रमुस 
कारण यही होता है कि विजी क्षेत्र अव-स्रचवा-उपक्रमो को इसलिए स्थापित नही करता कि इतका 
सम्पूरति-काल एवं विनियोजन अधिक और लाभोपाजेन-दर कम होती है तथा सरकार आधिक 
क्रियाओ के प्रति पूँजीवादी सरचना के कारण उदासीन रहती है। इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप 
अव-सरचना-छउपक्रमों की पर्याप्त मात्रा में स्थापना नहीं की जाती है जो विकास को अवरुद्ध करती 
रहती है । यही कारण है कि वही अल्प-विकसित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो सके है जिनमें 
सरकार ने नियोजित विकास-कार्यक्रमो के अन्तगंत अब सरचना-उपक्रमो का विस्तार किया है। 
अव-सं रचना एवं असन्तुलित विकास 
विकास की प्रक्रिया सचालित होने पर भी प्राय विकासशील राष्ट्रों में क्षर्थ-व्यवस्था के 

विभिन्न खण्डी का समाग रूप से विकास नही हो पाता है और कभी-कभी तीज गति से'विफास प्रारम्भ 
होकर मन्द गति को प्राप्त हो जाता है । ये दोनो परिस्थितियों अव-सरचना का पर्याप्त विकास 
एवं विक्वाप्त के अनुकूल विस्तार न होने वे कारण उदय होती हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति 
उदय होती है कि अर्थे व्यवस्था के विभिन्न खण्डो मे जितनी उत्पादन-क्षमता का निर्माण किया जाता 

है, उसका पूर्णतम उपयोग नही हो पाता है (जैसे मारत मे औद्योगिक क्षेत्र की परिध्थिति है)। 

उत्पादनक्षमता का सम्पूर्ण उपयोग न होने का प्रमुख कारण अव-सरचना-उपक्रमों द्वारा प्रदान की 

जाने वाली सुविधाओं की अपर्याप्तता होती है। दूसरी ओर, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी उदय 
होती है जबकि अब सरचना मे राम्गिलित होने वाले किन्‍्ही विशेष उपत्रमों अथवा सुविधाओ का 
इतना विस्तार हो जाता है कि उत्पादन करने वाले उपक्रमों द्वारा इनका पूर्णदम उपयोग नही हो 

पाता है। यह परिस्थिति सिंचाई सुविधाओ, प्रशिक्षित इजीनियरो आदि के सम्बन्ध में भारत में 

विद्यमान है । किन्ही विशेष अब-सरचना मुविधाओ का पूर्णतम उपयोग न होने के दो कारण होते 

हे प्रथण, अव-सरचना-उपजमो एवं उत्पादनकर्ता-उपक्त्मो का सन्‍्तुतित विकास नहीं होता है, और 

द्वितीय, कसी एक अव सरचना सुविधा का विस्तार तो हो जाता है परन्तु उसकी सहायक सुवि- 

धाओ का पर्याप्त विस्तार नही हो पाता है ! इस प्रकार अव-सरचना का विस्तार एवं विकास अति- 

मरचना के विकास के साथ सन्तुलित रहने के साथ-साथ अव-सरचना ने अन्तर्गत उत्पन्न हाने बाली 


उपरिब्यय सुविधाएँ भी जापस में सस्तुलित रहनी चाहिए! इस सन्तुलन को बनाये रखने पर विकास 
को गति को बढाया जा सकता है। 
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भारत में अव-संरचना 

स्वतन्तता के पूर्व अव-सरचना का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अस्तर्गत प्रारम्भ कर 
दिया गया था। उत्तर भारत की सिंचाई-नहरें, रेल-यातायात का विक्षास एवं फैलाव, सड़कों का 
तिर्माण शिक्षा को आधुनिक पद्धति पर पुनर्मेठित करना, आधुनिक उद्योगों के स्थापनार्थ प्रवस्ध- 
अभिवर्ता प्रणाली का प्रादुर्भाव स्वास्थ्य वे क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार आदि 
ब्रिटिश काल की अव-सरचना के अग है । बास्तव में भारत के आथिक विकास को ब्रिटिश-काल 
की इस अब सरचना ने पर्याप्त योगदान प्रदान किया है और अव-सरचना-उपक्रमों एवं सुविधाओं 
के विस्तार के लिए कम से कम आधार तो प्रदाद किया ही है । सन्‌ 947 से देश को स्वतखता 
मिलने के पश्चात इस बात में कोई मतभेद नहीं था कि विकास के लिए अव-सरचना का तीब्र गति 
से विस्तार बरना आवश्यक होगा । प्रथम योजना में शक्ति, सिंचाई एवं यातायात तथा सचार 
प्र विशेष ध्यान दिया गया। इन चारों क्षेत्रों में मिरत्तर विनियोजन किया जाता रहा है और 
इनके साथ मानवीय विकास के लिए भी आवश्यक पूंजी-विनियोजन किया गया है। अव-सरचना 
के विस्तार का दायित्व मुर॒य रूप से सरकार ने वहन किया है और इस छेठ में अधिकतर उपत्रम 
प्राय सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये है । परन्तु इन उपक्रमो एवं सुविधाओ के विप्त्तार मे 
सम्तुलन धनाये नहीं रखा जा सका है और विभिन्न क्षेत्रो मे या तो इनका अतिरेंक अथवा स्यूनता 
विद्यमान है जो विकास बी गति को अवरुद्ध करते रहते है । 

भारत के नियोजित विकास की सबसे बडी विशेषता यह है कि सरकारी क्षेत्र के व्यय का 
अधिकतर भाग अब सरचना पर व्यय किया गया है ! विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अव-सरघना 
एबं श्रति सरचना पर सरकारी क्षेत्र भे व्यय की जाने वाली राशि निम्नवत्‌ है 

तालिका 35--विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत अव-्सरचना पर व्यय 








योजना/ अव-सरचना अति-सरचना अब सरचना- अति पंरचना 

सार्वजनिक पर व्यय पर व्यय ब्यय का कुल व्यय का कुल 

क्षेत्र (करोड रुपयो मे). व्यय से प्रतिशत व्यय से प्रतिशत 
प्रथम याजना 4,874 96 953 49 
द्वितीय योजना 3,547 ,425 760 24 0 
बृत्तीय योजना 6,60 ,967 776 23 9 
लीत बापिक योजनाएँ 5,037 ,720 74 6 254 
चौथी योजना 3,278.. 2,983 8 6 28 4 
पॉँचवी योजना (आयोजित) 28 286 8,964 760 24 0 
योग 58,572. 6 855 का 223 

उक्त तालिका (35) से ज्ञात होता है कि भारतीय नियोजित विकास के 28 वर्षों मे 58,597 





बरोड रुपया सार्वजनिक क्षेत्रों मे अव-सरचना के विस्तार पर व्यय हो जायेगा जो सार्वजनिक क्षेत्र 
के कुल व्यय का तीन चौथाई से भी अधिक है । उद्योग खनिज एवं लघु उद्योगो को छोड़कर अय 
सभी मद्ये को अवन्मरचना में सम्मिलित कर लिया गया है क्योकि इत अन्य सभी मंदों से सार्वे 
जनिक श्लेत्र का व्यय उपरिव्यय सुविधाओं को बढाने के लिए किया गया है जिनका लाभ उत्तादन 
के विभिन्न उपक्रमों को अधिक प्राप्त हुआ है | उद्योग एवं खनिज के क्षेत्र का कुछ व्यय उपरिव्यय 
सुविधाओ का बढाने और कुछ उत्पादक उपक््मो पर किया गया है । इस प्रकार उद्योग एव खनिज 
पर किये जाने वाले व्यय का भी कुछ भाग अव-सरचना-व्यय में सम्मिलित किया जा सकता है। 
अव-मरचना की विभिन्न मदो मे जो प्रगति हुई है, उपका विवरण विभिन्न योजनाओं के अध्याव 


भे दिया गया है । अव-सरचना विकास सम्बन्धी विस्तृत तथ्य "क्षेत्रीय एवं सन्तुलित विकास" क्कै 
अध्याय में दिये गय है । 
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भारत में अवन्सरचना का विस्तार सभी राज्यों मे समान रूप से नहीं हुआ | यही कारण है 
कि विभिन्न राज्यो की प्रति व्यक्ति आय एवं विकास-दर में बहुत अन्तर विद्यमान है | सम्पूर्ण भारत 
की अव-सरचना को आधार (समस्त भादत-- [00) मानकर सन 973-74 में अव-सरचना का 
सर्वाधिक विकास पजाब में हुआ और उसका अव-सरवना विकास-निर्देशक 205 था। भअव-सर- 
चना-निर्देशक के नम में तमिलनाडु 77!, केरल 263, हरियाणा !53, पश्चिम बगाल 38 का 
स्थान था ) दूसरी ओर, कमजोर अव-प्तरचना वाले राज्यों का अव-सरचना-निर्देशक मध्य प्रदेश 
58, राजस्थात 70, उडीसा 76, आन्ध्र प्रदेश 92 असम 92 था। जिन राज्यों का अब सरचना- 
निर्देशाक ऊँचा है, उनकी प्रति व्यक्ति आय एवं विकास-दर भी प्राय अस्य राज्यों की तुलता भे 
अधिक है । सन्‌ 960-6] से सन्‌ 967-68 के काल में औसत वाधिक चक्रवृद्धि प्रगति-दर पजाब 
एबं हरियाणा में 69%, तमिलनाडु मे 3 5०, पश्चिम बगाल में 2% थी, जबकि सम्पूर्ण भारत 
की इस काल की प्रगति-दर 3 4१; थी। इसी प्रकार, चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय का निर्देशाक 
(समस्त भारत-- 00) 972-73 से 974-75 के औसत वे आधार पर पजाब भे 20 9 
महाराष्ट्र में 08 7 और हरियाणा में [04 5 था, जबकि कमजोर अव-सरचना वाले राज्यो 
में प्रति व्यक्ति आय का निर्देशाक उडीसा में 6! 3, विहार में 68 8 केरल एवं असम में 68 4, 
कर्माटक में 70 2 और मध्य प्रदेश में 7? 2 था । पजाव, भद्दाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर 
प्रति व्यक्ति आय का निर्देशाक अन्य सभी राज्यों में समस्त भारत के निर्देशक से कप था। इस 
प्रकार अब-सरचता का जसन्लुलित विकास विभिन्न राज्यों की अप्तमान प्रगति का एक महत्वपूर्ण 
कारण है। 


35 


सार्वजनिक क्षेत्र एबं आर्थिक प्रगति 
[?708॥९ 5६८708 &४० ६2070 0 580५श॥] 





विकासशील राप्टो म समस्याओं का सम्मिश्रण कुछ इस प्रकार बा होता है कि सावजनिक 
क्षत् का व्यापक विस्तार एक अनिबाय वास्तविकता समझी जाती है । व्यापक निधनता जतसल्या 
विस्फोट बेरोजगार में मिरतर वृद्धि अदश्य बरोजगार की समस्या अशोपित प्राकृतिक साधन 
निबन अब सरघना विकास के अनुरूप सामाजिक एवं आथिकः सस्थाओ का न होना आर्थिक एवं 
सामाजिक विपमता आदि बहुत सी ऐसी समस्याएं है जिनका निवारण सावजनिक क्षत्र का विस्तार 
करके ही सम्भव हो सकता है | विकास वो गतिशी न करने हेतु जिरा आ्थिक एवं सामाजिक वातावरण 
बी आवश्यक्ता होती है वह विकासशीज राप्ट्रो म अनुपस्थित रहता है और बिकास के उप्ररक 
त-व भय त क्षीण रहते है । इस समस्त वातावरण को विकास वे अनुरूप परिवर्तित करने के लिए 
अथ व्यवस्था वी सामाजिक एवं भाधिक सरचना को एर बड़ धरे (88 ९0७१) की आवश्यकता 
होती है और यह बडा धक्का सावजनिक क्षन्न के माध्यम से सरकार की आधिक प्रक्रिया मे सक्रियता 
द्वारा ही सम्भव हो सकता है । भारत की अथ -ययवस्था में विकास एवं वितरण दोनो ही समस्याओं 
के मिथारण हेतु नीतियाँ एवं काथक्रम सचालित किय गये है | हमारी योजनाआ का एक ओर लक्ष्य 
तीब्र गति से आधिक प्रगति प्राप्त करना और दूधरी ओर प्रगति वे लाभो का निबल वर्गों के पक्ष 
मे वितरित करना रहा है । इन दोनो ही लक्ष्यों की उपलब्धि के जिए सावजनिक क्षन्न का व्यापक 
विस्तार क्या गया है | इस प्रकार भारत म सावजतिक क्षत्र का आधिक एवं सामाजिक महत्व होने 
के साथ साथ राजनीतिक महव भी है। 

सावजनिक क्षन्न का महत्व 

भारत की अथ व्यवस्था से सावतव्रिक क्षत का आधिक प्रगति एवं सामाजिक सुरक्षा दोनों 
उप्टिकोणो से आयात महत्वपूण स्थान है । सावजनिक क्षन का महत्व निम्नलिखित कारणी से है 

() बडा धक्का--दीधकाल से गतिहोन अथ व्यवस्था को गतिशील करने हेतु एक साथ 
बहुत अधिक विनियोजत करने की आवश्यकता होती है । बड विनियोजन के द्वारा ही अथ व्यवस्था 
को बडा धक्का प्रदान क्या जा सकता है| हमारी अथ व्यवस्था भी दीघकाल के विदेशी शासन 
काव में लगभग गतिहीन रही और विकास के चक्र को गतिशील करने के लिए बड़ विनतियोजत 
वाले आधारभूत एवं पूजीगत वस्तुआ के उद्योगो एवं उपरियय सुविधाओ का विस्तार करमे की 
आवश्यकता थी जिसका निर्वाह सावजनिक क्षत में ही सम्भव था । 

(2) साधनों का साठुलित वितरण--देश म उपलब्ध उ'पादन के साधनों का पजीगव 
वस्तु क्षण उपभोग क्षत एवं मानव के कल्याण क्षत्र मे संतुलित वितरण हेतु सावजनिव क्षत्र का 
विस्तार करना जावश्यक हूं । निजी क्षत छारा उपादन के साधनों का लाभ हेतु उपयोग किया 
जाता है जिरके फलस्वरूप उपयक्त तीनो क्षत्रों मे साधना का असातुलन उदय हांता है। न 
पूजीगत वस्तु क्षत्र एव मानव कयाण क्षत्र म साधना का प्रवाह कम होता है । इस अस तुलन के 
सावजनिक क्षत्र के विस्तार से दुर क्या जा सकता है । 

(3) विनियोजन के साधन ला विकसित राष्टो म विकास विनियोजन हेतु साधन एक 
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प्रित करने मे राज्य अधिक प्रभावशाली होता है क्योकि जनसाधारण का निजी क्षेत्र की प्रतिभूतियो 
की तुलना में सरकारी क्षेत्र की प्रतिभूतियों मे अधिक विश्वास होता है। यही कारण है कि वहुत 
से व्यवसाय इन राष्ट्रो मे सरकारी क्षेत्र मे ही सचालित करना सम्भव होता है जबकि यही व्यवसाय 
विकग्ित राष्ट्रो मे निजी क्षेत्र में सचालित किये जाते है। भारत में भी सावंजनिक क्षेत्र को यह 
सुविधा प्राप्ल है । 
(4) आवारमूत, भारी एवं उपरिव्यय-सुविधाओं सम्बन्धी उद्योगो से साईजनिक क्षेत्र 
अधिक उपपुक्त--विकसित राष्ट्रो भे इन महत्वपूर्ण उद्योगो का सचालन निजी क्षेत्र मे सफलतापूर्वक 
होता है क्योकि प्रबन्ध, वित्त एव प्रशासन सम्बन्धी कुशलताएँ निजी क्षेत्र मे उच्च स्तर पर विद्यमात 
रहती हैं ! दूसरी ओर, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में इन उद्योग का कुशल्त सचाजच सरकारी 
क्षेत्र मे ही सम्भव हो सकता है ! 
(5) रोजगार एवं श्रम-कल्याण--सावजनिक क्षेत्र के सामाजिक लाभ आथिक लाभो से भी 
महत्वपूर्ण होते हैं । भारत में सावजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में जहाँ एक ओर रोजगार के अवसरो 
भे तीब्र गति से वृद्धि हुई है, वही श्रमिकों के प्रशिक्षण योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि, अभिव्यक्तियो 
मे सुधार तथा सामान्य कल्याण की व्यापक व्यवस्था को गयी है ! केंन््र एव राज्य सरक्वार तथा 
अब्वे-सरकारी एवं स्‍थानीय सस्थाओ के व्यवसायों में सन्‌ 966 के अन्त में 95 4 लाख लोगो को 
रोजगार उपलब्ध था जो मार्च, 97] में बढकर 07 ! लाख हो गया अर्थात इन पाँच वर्षो 
में रोजगार के अवसरो मे 2% की वृद्धि हुई । दूसरी ओर इसी बाल मे निजी क्षेत्र के व्यवसाथो 
में रोजगार के अवसर लगभग 67 लाख हो रहे । 
(6) बिदेशी विनिम्तय का अरजेन--भारत मे सावजनिक क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा विदेशी 
विनिमय का अर्जेन भी क्या गया है। सन 965-66 थर्ष मे केल्रीय सरकार के सस्थातों द्वारा 
4 60 करोड रुपये का विदेशी विनिमय का अर्जन किया गया जो )967 68 बर्ष भे बढकर 46 62 
करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र के व्यवक्षाय भविष्य मे देश की विदेशी विनिमय 
की आवश्यकताओ की पूर्ति में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं। सन 967 68 वर्ष मे एयर इण्डिया एवं 
शिपिंग निगम हारा भी भाडा आदि के रूप मे 54 करोड स्प्रे का विदेशी विनिमय अजित किया गया। 
(7) औद्योगिक सरचना की सुदृढ़ता--भारत में सावेजनिक क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा देश 
की औद्योगिक सरचना को सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात मशीन 
तिर्माण, इजीनिर्यारेग, खनिज शोधन एवं विदोहन, विद्युतःउपकरण आदि के जो व्यवसाय स्थापित किये 
गये, उनमे नवीन उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना एंव विकास में सहायता ब प्रोत्साहन प्राप्त हुआ 
है । सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अव-सरचता--यातायात, सचार अधिकोषण, विद्युत-पूर्ति, बीमा--को 
सुदृढ़ एवं विस्तृत करने से उद्योगों एवं व्यवसायों के विस्तार एवं विकास में योगदान प्राप्त हुआ है। 
(8) क्षेत्रीय सन्तुलग--सा्वेजनिक क्षेत्र के व्यवसायों को पिछड़े क्षेत्रों मे स्थापित करके उन 
क्षेत्री के विकास में योगदान प्राप्त हुआ है। पिछडे क्षेत्रों मे औद्योगिक व्यवसाय स्थापित करने भ 
पूँजी का अधिक बिनियोजन करने की आवश्यकता होती है और लाभ के रूप में प्रतिकल भी कम 
प्राप्त होता है परन्तु इन क्षेत्रों मे विकास-मक्रिया को गतिशील करने में सार्वेजनिक क्षेत्र के व्यवसाय 
सहायक होते है। यातायात के साधन के विस्तार से श्रमिकों मे गतिशीलता बढ़ती है उद्योगों में 
विभिन्नता आती है तथा सहायक उद्योगो का विकास होता है। देश के कई पिछडे हुए क्षेत्र, जैसे 
मिलाई सावेजनिक क्षेत्र के व्यवसायो की स्थापना के कारण विकास के केन्द्र बनते जा रहे हैं। 
यही कारण है कि विभिन्न राज्यो मे सावंजनिक क्षेत्र के भृंहृदाकार उद्योगो को अपने-अपने राज्यों 
में लाने के लिए करु प्रतिस्पर्शा होने लगी है। 

(9) लासोपाजेन-क्षमता--सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायो को स्थापना केवल वाणिज्यिक 
विघारधाराओ के आधार पर ही नहीं की जाती है। इन॑ व्यवसायों की सफलता को उनके अखित 
लाभ से आधार पर ऑक्ना इसी कारण उचित नही होता है । सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायो का 
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मूत उद्देश्य ममाज में ज्ञाय एवं अवसर कौ विपमतानों को कम करना है। यही कारण है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय अपने-अपने क्षेत्र के एकाथिकार का लाभ नहीं उठा सबते हैं ओर 
अपनी वस्तुओं और सेवाओं के मूयय क्वल खाम के दृष्टिकोण से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। 
हूबी इजीनिर्यरिंग वस्तुएँ, तेलशोधन, जौपधि एवं रसायन आदि ऐसे उद्योग हैं जिनवी झवात्याँ 
सरकारी एवं निजी दोना ही क्षेत्रों मे पायी जानी हैं परन्तु सरक्तारी क्षेत्र की इकाइयाँ निजी क्षेत्र दो 
इबाइयो के समाम लामोपार्जन करन म समर्थ नहीं है । इसका मुख्य कारण तिमित उत्पादत-क्षमता वा 
पूण उपयोग न हा पाना है । उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग बक़ुझल प्रवन्ध-व्यवस्था, तान्विक बुढियाँ, 
प्रशासनिक जवरोध, साथना का जुटिपूण आवटन दथा अपर्याप्त एवं दोपपूर्ण उत्पादन-नियोजन है। 
यदि उन दोधो को दूर कर दिया जाय ता ये व्यवसाय देश की अर्य-व्यवस्था के विकास में योगदान 
देने में समर्थ हा सकते हैं । 

(0) बाछित उद्योगों एवं व्यवसायों का विकास--सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाया में सर 
कार प्राथमिक्साजों के अनुसार निधारित विकास कर सकती है । साथ ही, इन व्यवसाय से उप> 
लत्ध सवाणों एवं वस्तुओं की मूल्य एवं पूर्ति-व्यवस्था इस प्रकार नियन्पित को जा सकती है हि 
प्रापमिकता-प्राप्त उत्पादन-क्षेत्रों का लक्ष्य के अनुसार विस्तार एवं विक्रास हो सके। व्यापारिक 
बैसो का शाप्ट्रीयक रण करके टस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है | नियोजित विकास की प्रभावशानी 
बनाने के जिए सावजनिक क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार होना अत्यस्त जावश्यक हैं 

(2) विपमताओं में क्मी--सावजनिक क्षेत्र वे व्यवसाय आधितर विधमताब्रों का कम 
करन में कई प्रकार भे यागदान देत हैं । पिछदे छेत्रो म इनकी स्तापना से रोजगार के अबमरों में 
वृद्धि, पिछड़े छ्ेत्रा में उपशियय-सुत्रिधाएँ प्रदान करता आदि विभिन्न क्रियाओं द्वारा आथिक विपम 
साथा से कमी की जाती है। ट्सके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय निजी क्षेत्र की एका 
प्रिकारिक प्रदृत्तियों का टीला करते और कुछ ससयवापरात्त वोइने मे सह्यायक होत हैं। निजी क्षेत्र 
पर प्रमावशाली नियस्तण सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करक ही सम्भव हों सकता है । निजी क्षेत्र 
के शोपण-तत्व को इस प्रकार आवास पहुँचता है बोर अव-व्यवस्था में धौर-बीरे निजी क्षेत्र का 
राष्ट्रीय क्षाय म जज कम होता जाता है जा आधिक विपमताओं की कमी का द्योतक होता है। 

भारत की अथथे-व्यवस्था मे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र 

हमारी अर्व-व्यवस्था म सावजनिक क्षेतर का विस्तार नियोजित विकास थे साथ ऑसस्म 
हुआ और एक के वाद दूसरी याजना मे सावजनि छ्षेत्र का निरन्तर विस्तार होता जा रहा है। 
सावंजनिक क्षेत्र मे समाजबादी लक्ष्यों की उपलब्धि का एक अनिवार्य जग समझा जाने लगा है और 
राज्य क्षत व्यापार भ्रस्वन्की क्ियाप्रों करे क्री स्पर्वफरिक शेप मा सक्षणतिता करडे के लिए उड़ान है। 

भारतीय याजनाश के प्रिनियाजन वितरण की प्रद्रनि तृतीय योजना तक सरवारी क्षेत बो 
नवीन विनियोजन म अधिक भाग दलने की रही है । परन्तु चतुर्थ योजना में निजी क्षैत के विह्तार 
के लिए विशेष अवसर प्रदान क्यि गय हैं। चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र में 8,980 करोड़ झुपय्रे वा 
विनियोजन होने का अनुमान है, जबकि तृतीय एव द्वितीय याजनाओं में तिजी क्षेत्र के त्रिनियोजन 
को राशि फ़्मण 4,90 तथा 3 00 करोड म्पये थी। दस प्रकार चतुर्ध योजना में निजी क्षेत्र 
के विनियाजन की राधि तृतीय थाजना की तुदना में 4%, अधिक है। परन्तु पाँचवी योजना है 
सावयनिक क्षेत्र को फ़िर से बडा दिया गया है और दस योजना कै कुद वितियोजन का 66? 
सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोजिस करन कय खख्य रखा गया 

अग्राक्ति तालिका (36) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सरकारी एव निजी क्षैन के विति 
श्रोजन का अनुपात चतुर्थ योजना म विज छेत के बनुकत है। चतुर्थ योजना के, ठृतीब योजना 
हिरिकनन जा सामि मे यह जट े हा का 2 तार जा का 
कुल विनियोजन मे, पिछली ऑयनाओं: रे ययी है। पाँचदी लिन सरवारी 

20300 का तुतना में, सर्वाधिक रखा गया है । 
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चरक्ारी झेत्र को कुतता ने आक्ाद, विनियोदन, उच्याइत 
अपिक है। प्रवस ठोन दोजनाजों के 85 वर्षों में नियो 
विनियोज्न क्षिया गया। नमामेलित क्षेत्र में प्रदन पूंजी 
बटकर सन्‌ 964 मे ,530 करोड़ 
त्‌ृ 950-64) में लगभग 6,200 रूरोड स्पये वो 
दुल जतिरिन्द्र जाय हा तीन-चौयाई जे बराबर 
एय फौद्योग्िक ज्ववसायों में चन्‌ 95 में झुद विनियोश्द 
कराड नप्रय था जा नन्‌ 95-66 के डात में बटकर ],5]0 करोड रपये हो गया प्रथम 
जाना के प्राग्म्भ (सन 95) मे निजी क्षेत्र क जौद्योयिक क्षेत्र का विनियोजन लगमग 750 करोड 
जपब शा जौर हृपि खनिज ऋषिकापण एवं व्यापार, जो निजी छेत्र में ही सचालित थे, का कुल 
जिमियाशन वगनन 0 000 क्राद रुपय जनुसानित था । निजी द्ोत का यह विनियोजन उनू 966 

जौद्यायित जेल में बटकर 9,000 बनन्‍्मड़ रपये और दहृषपि, खेनिज, अपिक्रोपण एवं 
ज्यापार मे लगभग 25 000 करोट व्पप्रे हान का जनुमान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत 
क्षय मिश्रित जर्ब-व्यत्स्था में तिझी छेन ब्गा विस्तार तीत्र बति से हा है । 



















का प्न्‍न्त नह थरोर्चा 





घदि हम सरकारों खलेम्नर एवं निजी छ्ेत ऊ सकल उत्पादन 
संत ]965 66 के अन्‍्च 


नुलना करें तो ज्ञात होगा कि 
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न क्षेत्र देश २ दुब सकल राष्ट्रीय उत्राइव का 36% ही 
डत्पादित जनता था जौर नियी क्षेत्र ने ही उत्पादित होता था। उत्तादन के दृष्टि 


झा से नो यह स्पष्ट है कि निछी क्षेत्र का सारतीब जय-ब्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं। 
सन 965-66 में सरकारी क्षेत्र क्रा सझ़व उत्पादन 3 042 करोड रपये कौर निजी क्षेत्र का उ्याएव 

]9 385 क्षरोट रुपय भा । 
हमार दश मे सस्‍तारी केत्र का विस्तार 










बेका छ शाष्ट्रीयकनए से ससकाने क्षेत्र का राष्ट्रीय 
भया है जौर सरक्षारा क्षेत्र कर विस्तार से सहायता मित्रों है। सन्‌ 960-6व भे सरकारी 


दश में सकेत राप्ट्राय उत्यादद का %, भाग उत्पादित क्या गया । यह प्रतिशत सन्‌ 965-66 
मे बढ़कर 43 6 हा नया | सरजारी छत का विस्तार बौद्योगिक व्यवसायों से विजेष रुपसे कियासवाहै। 
भारत से सार्वजनिक खेत का विस्तार हिलीय योजना से ही प्रारम्भ हा गया था जोर इसके 
बिस्तार छ्ये गति निरन्वर वढतो गयी है । ग्रेर-विनाग्रोय केन्द्रीय सावेजनिक व्यवक्तायों का गत दी 
दशब्यों म विउास निम्नाकित साविका (37) से दर्शाया गया हैं 
सालिवा 37--सार्चजनिक क्षेत्र के गर-विभागीय व्यदसायों का धिपास 




















काल कुल विनियाजन सस्थाना को 
(कराट रुपय 2 अभी आए 0 अराइ स्पा मेक समा नम सह्या 
प्रथम योजना क प्रास्म्भ मे 29 .॥ 
द्वितीय याज्ना के प्रास्स्म मे हा 32 
तृतीन बाजना क प्रारम्भ म 953 48 
3]-3-966 क्यो 2,45 43. 
3 3-4967 को 2847 १2 
3-3-9 68 का 3,333 53 
3-3-969 का 3,902 85 
34-3-970 का 4,30] 9 
37-3-977 वा 4,682 97 
34-3-]972 को 5,052 १0] 
3]-3-973 का 5,57 3 
3]-3-97+ कये 6,237 422 
3-3-975 का 7,26] 329 


3-3-976 का वतन नल 3 33 5 का 3 28 पट 59 
व वजन यमन मच ने न ८ नम 


सार्वजनिक क्षेत्र एव आथिक प्रगति | 5॥] 


उक्त तालिका (37) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सन्‌ 95 मे 976 के काल मे केद्रीय 
सार्वजनिक व्यवसायों की सख्या 5 से बढ़कर 29 हो गयी और इनमे विनियोजनब 29 करोड छझपये 
से बढ़कर 8,973 करोड़ रुपये हो गया है । यदि विभागोय व्यवसायो का भी विनियोजन इसम 
सम्मिलित कर लिया जाय तो विनियोजन की राशि 5,000 करोड रुपय्रे के लगभग हा जायेगी । 

सावजनिक क्षेत्र मे बड़े उद्योगो मे देश की कुल निर्मित क्षमता का अश निरन्तर बढता जा 
रहा है और कुछ आधारभूत उद्योगों मे तो सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार है। यह तथ्य निम्न- 
लिखित तालिका से स्पष्ट होता है 

तालिका 38--बृहद्‌ उद्योगों की उत्पादन-क्षमता से सावंजनिक क्षेत्र का अशदान 
(सन्‌ 969-70 के अस्त मे) 





साबजनिक क्षत्र से देश लिजी क्षेत्र मे देश को 
उद्योग की उत्पादन-क्षमता फुल उत्पादन क्षमता 
का प्रतिशत का प्रतिशत 
] इस्पात 64 84 35 .6 
2. विशेष इस्पात 44 78 5 22 
3 एल्यूमिनियम जः 00,00 
4. ताँबा ज+ 40990 
5 जस्ता 47 37 52-63 
6 सीसा !00 09 + ने 
7 कोयला (उत्पादन) 23 22 76 78 
8 विद्युत उत्पादन 90 80 920 , 
9 नाइट्रोजियस उवरक 50 89 49 ]] 
0 फास्फेटिक उवेरक 23 44 7656 
]], कच्चा खनिज तेल 98 34 ]66 
2. शोघा हुआ प्वतिज तेल 54 38 45 62 
3 खनिज ऐल उत्पाद 53 80 46 20 





है सन्‌ 965-70 के पश्चान सावजनिक क्षेत्र की स्थिति मे और सुधार हुआ है। एल्यूमिनियम 
के कारखानों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र म की जा रही है तथा कोयला-उत्पादन वा राष्ट्रीयकरण 
कर दिया गया है। 


इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र का महत्व औद्योगिक क्षेत्र मे निरन्तर बढता जा रहा है । परन्तु 


एशिया के अन्य राप्ट्रो की तुलना मे भारत म सरकारी क्षेत्र का आकार बडा नहीं कहा जा सकता 
है जैसाकि निम्नाकित तालिका (39) मे स्पष्ट है 


तालिका 39--एशिया के विभिन्न राष्ट्रो मे सरकारो क्षेत्र का अधिकार 


सकल राष्ट्रीय उत्पादन की ) तुलना में सरकारों आय और व्यय 








सरकारी घरेलू आप सरकारों व्यय का 
देश काल का सकल राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन से प्रतिशत उत्पादन से प्रतिशत 
बर्मा.... उकक्औवाट््ञग्मगफफकाम्कज्कछाणण 29 
श्रीलका 965 0 9 
चीन (ताईवान) 964 37 ८2 
भारत 3962 63 ]2 6 
पाकिस्तान 964-65 ॥8॥ 39 
फिलीपाइन्स 955 0 ]4 


शाईलेण्ड ]965 न +-++त--+०+०२२...5:70./ 
फफीफकाज--+++-_+_._._.__ै:..त ै2]5 
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सार्वजनिक क्षेत्र में लामोपार्जन 
जाभापाजन एवं उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में सार्वेजनिक केन्द्रीय व्यवसायों की 
उपतब्धियाँ 970-7] तक अधिक सन्‍्तोषजनक नहीं रही हैं । सब 970-7] वर्ष में केद्योय 
सार्वननिक व्यवसायों में 2 86 करोड रपये की हानि हुई जो सन्‌ 97-72 में 22 करोड के लाम 
मे बदत सी । 972-73 से इन ब्यवसायों में 83 करोड रुपये का लाभ हुआ जो सन्‌ 973-74 
में ब्रदकर ]49 करोड रपप्र हा गया। सम 974-75 में यह लाभ और बढ़ गया तवा 32 
कराट स्पद्न हा गया । 975-76 में लाम 305 करोड़ रपये हुआ । लाम की इस राशि के आधार 
पर पूँजी पर लासम की दर 6? से 7% के बीच आती है। 
सन 97] 72 तककी हानि गैर-विभागीय, वाधिज्यिक एवं औद्योगिक व्यवसायों से सम्बन्यित 
है | यदि विभागीय एवं गैर-विभागीय समी सार्वजनिक व्यवसायों का अध्ययन करें तो ज्ञान होता 
कै कि सन 97] 72 में इन ख्यवयायों को 5 4 करोड़ रुपये को हानि हुई जो सन्‌ 972-73 
मे 9 8 वराद रप्रव के जाम से परिद्रतित हो गयी । सन्‌ 973-74 से इन व्यवसायथों की उप 
जख्िपियाँ और भी उसाहवद्धक रहीं क्योंकि इन्हे 64 कराड रुपये का खाम हुआ । ग्रत 25 वर्षो 
के कात में सावजनिक क्षेत्र क व्यवसायो में 280 करोड रुपय की हानि सन्‌ 972-73 के अन्त 
तक एकत्रित हो गयी थी जिसका लगभग एक-चौयाई भाग केवल सन्‌ 973-74 वष के लाम से 
क्षपविखिल करना सम्नव हा सक्ता है| जामापाजंन की प्रवृत्ति वरावर बनी हुई है ! सार्वजनिक क्षैत्र 
क विभागीय एव गैर विभागीय व्यवसायों की सम्मिलित लाम-दर उनकी पूँजी पर 65% है जो 
जतन्‍दी ही और अधिक बटन की सम्भावना हैं । वतमान काल में इन व्यवस्ायों की लामोपार्जत- 
खमता वटान म मुद्रा-स्फौति एव मूल्यों के हर-फ़ेर व थागदान दिया है। इन व्यवसायों में नि्ित 
उत्पादन क्षमता का पर्णतम उपयाग ने हाता तथा पूँनी का अलिरक एवं अकुशल प्रवन्ध-व्यवस्था 
इनवी लाभोपाजन-क्षमता का आघात पहुँचाती है और इन दापों का मूल्यों म हेर-फेर करके दूर 
नहीं किया जा सकता है । वास्तव म सावजनिक क्षेत्र के अकुशल सस्यानों द्वारा मूल्यों में जो हर 
फेर हाता है उसका अधिक ताम निजी क्षेत्र क कुशल सस्प्रानों को अधिक हाता है क्योंदि वह बढ़े 
हुए म्रत्यों पर अपन प्रतिफव मे और द्रृद्धि कर लेते हैं । 
हमार दश मे अधिकतर सरकारी ओऔद्यामिक एवं वाणिज्यिक व्यवसाय वेन्द्रीय सरपार हरी 
जथवा उसती भागीदारी में सचालिन हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ ध्यवसाय विभागीय स्तर 4५ 
जैसे रेलवे, डाक व तार आदि संचालित हैं, और अन्य बहुत से व्यवसाय सरकारी अथवा सार्वजनिक 
कम्पतियों के रूप में सचावित हैं। केन्द्रीय सरकार के व्यवसायों की प्रगति जग्नाकित तालिका (40) 
से स्पप्ट है 
इस तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सार्वजनिक छ्षेत्र बे उद्योगों में उत्पादन स वृद्धि हद 
रही है । 97]-72 म विनियाज्य-उत्पादन-अनुपात 4 78 था जा 975-76 में बटकर ) 7 3 
हा गया । दस प्रकार सार्वजनिक उद्यागों मे किय गय विनियाजन का बहन उपयोग होना प्रासम्म हो 
ग्रया हे परन्तु अब सी 975-76 में 69 प्रतिप्ठानों में 75%, उत्पादन-क्षमता का उपयोग होता है 
जबकि 974-75 और 973-74 म क्रमण 54 और 28 प्रतिप्ठानों मे 75% उत्पादन-क्षमतरी 
का उपयाग्र किया गया। सावजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निर्यात में भी योगदान बहता जा रहा 
है । ]973-74 में इन प्रतिप्ठानो न 675 कराड रुपये की वम्तुओ का निर्यात क्या जो देश वे 
कुद निर्यात रा 26 8%, था ) 974-75 और 975-76 मे यावेंजनिक ग्रनिष्ठादों का निर्यात 
क्मंणथ 3 ]3 कराइ न्पया एव ,536 कराड रुपया था जो देश के कुल निर्यात का क्रमश 
33 40/ एबं 377' था। इस प्रकार दश की निर्यात-आय ग्रेसार्वजनिक प्रतिप्ठानों का योगदाते 
निरन्तर बढ़ रहा है । सावजनिक प्रनिष्ठाना के कु विनियाजन में से 82% भाग ऐसे व्यवसायी 
मम क्या शाया है जा विक्य-याग्य वस्नुओं का निर्माण करते हैं और शेप 8% सेव्य सम्बन्धी 
_उउसायी मे विनियाजन किया गया है । 969-70 से 973-74 तक की अवधि में देश के 
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सकल स्थायी पूँजी निर्माण का 42%, भाग सा्वेजनिक क्षेत्र मं हुता और 58% भाग सिजी क्षेत्र मे 
हुआ है। इस प्रकार देश मे भारत सरकार सबसे बडी साहसी सस्या वन गयी है जो देश के उ्ता 
दन नियात रोजगार पूँजी निर्माण एब राष्ट्रीय आय मे पर्याप्त योगदान देती है। 

नवीन औद्योगिक नीति (977) मे सार्वजनिक क्षेत्र को सामरिक महत्व के उत्पादन का 
समाजीकरण झरने का साधन एव निजी क्षेत्र मे बडे उपकमों एवं बडे घरानों की प्रगति पर प्रति- 
सन्तुलन रखने का अस्त माना गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का आधारभूत रूप से महत्वपूर्ण एवं साम 
रिक महत्व की बस्तुओ का उत्पादन करने हतु तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ की पूर्ति बनाय 
रखने हेतु उपयोग किया जायगा | सार्वजनिक क्षेत को विकेन्द्रित उत्पादन के लिए प्रबन्ध एवं तक- 
नीबी विशेषज्ञता प्रदान करने का दायित्व दिया जायम्रा और इस क्षेत्र में बहुत से सहायक उद्योगों 
(#7९।५ ]7005772$) का विसझास क्या जायेगा । 

जनता पार्टी की आथिक नीति बे अम्तगत आथिव सत्ता के केन्द्रीकण को, चाहे वह सर 
कारी क्षेत्र म हो अथवा विजी क्षेत्र मे अच्छा नहीं माना गया है। उत्पादक क्वियाओ का विकेद्धी 
करण करने को इस नीति मे सर्वाधिक महत्व दिया गया है । इस प्रक्रिया से सार्वजनिक क्षेत्र का 
और विस्तार अवरुद्ध हो सकता है| परन्तु इस नीति म यह स्पप्ट किया गया है कि औद्योगिक 
क्षेत्र मे सरकारी क्षेत्र को प्रधातता दी जायेगी और जन-सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में 
सार्वजनिक क्षेत्र का ही दायित्व रहेगा । इस नीति के फलस्वरूप सावजनिक क्षेत्र का विस्तार 
जन सेवा सम्बन्धी उपक्मा मे भी होगा । 

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायो का प्रवन्ध एवं सगठन 

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायो की सगठन व्यवस्था को उनकी प्रकृति, आकार एवं 
उद्देश्य के आधार पर कई रूप दिये गये है। सावजनिक क्षेत्र के स्थानों का सगठन हमारे देश में 
तीन प्रकार का है--() विभागीय सगठन, (2) सार्वजनिक कम्पनियाँ, और (3) सार्वजनिक निगम । 

] विभागोय सगठन---इसके अन्वगत व्यवसाय को सम्बन्धित विभाग के अधीन सचालित 
किया जाता है । इसको उक्त विभाग के बजट द्वारा जावटित साधनों म से वित्तीय साधन प्रदान 
किये जाते है तथा इसका प्रबन्ध एवं प्रशासन सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता 
है। इन व्यवसायों की आय सरकार वी सामान्य आय का भाग समझी जाती है। इन व्यवसतायों 
में बजट-लेखाकन-पद्धति अपनायी जातो है और इनका अकेक्षण अन्य सरकारी विभागों के समाद 
क्या जाता है | इन ससस्‍्थानों को अन्य सरकारी विभागा के समान कर एवं वेधानिक छूटें उपलब्ध 
रहती हैं । 

विभागीय सगठन के अन्तगत दो प्रकार की व्यवस्था पायी जाती है। कुछ व्यवसायों मे 
निर्देशन, नियन्त्रण एवं सचालग का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष पर छोड दिया जाता है, जबकि 
कुछ अन्य व्यवसायों के सम्बन्ध मे यह उत्तरदायित्व एक आयोग अथवा बोर्ड को सौष दिये जाते हैं ! 
इस आयोग अथवा बोर्ड मे उन सभी विभागों के प्रतिनिधि रहते है जिनसे व्यवसाय का सम्बन्ध रहता 
है । इस प्रकार अन्तर मन्वातय बोड अयवा आयोग को विभागाध्यक्षों की तुलना मे अधिक अधि 
कार दिये जात हैं और यह स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। भासडा वण्ट्रोल बोडे, हीराकुड 
कण्ट्रोल बोड तथा भारतीय रेलव बोर्ड इसी प्रकार के बोर्ड है । 

राजनीतिक हस्तक्षेप लालफ़ीनाशाही, वित्तीय एव प्रशासनिक मामलो मे लचीलेपन की कमी 
भौर सरकारी अधिकारियों की व्यवशाय प्रवन्ध मे अनुभवहीनता आदि दोपो से विभागीय सगठत 
पीडित रहता है जिसके परिणामस्थरूप इन व्यवसायो को राजकोपीय एवं वैधानिक छूटें प्राप्त होते 
हुए भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफलतापूवक सचालित करना सम्भव नही होता है । 

2 सा्वेजनिक कम्पत्िियाँ--सार्व जनिक व्यवसाया का सगठत सार्वजनिक कम्पनियों के रुप 
में भारत में सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है | सावजनिक कम्पनी के प्रवन्ध एवं पूंजी की व्यवस्था 
में अधिक लचीलापन होता है जिसकी अनुपस्थिति अन्य प्रकार के सगठनो में कठिताई उत्पन करती 
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है । सार्वजनिक कम्पनी कोई नवीन सगठत चही है परव्तु इनका सरकारी क्षेत्र में उपयोग एक 
नवीन व्यवस्था अवश्य समझी जा सकती है । सरकारी सार्वजनिक कम्पनियों की स्थापना भी भार- 
तीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं 

() इनकी स्थापना भारतीय कम्पती अधिनियम के अन्तर्गत निजी अथवा सार्वजनिक 
(शाएक्व४ णा ?प७॥०) कम्पनी के रूप मे की जाती है। इनमे सरकार के अतिरिक्त निजी साह- 
सियो--देशी अथवा विदेशी--को भी अशधारी बनाया जाता है | परन्तु सरकार इनमें इतने अश 
धारण करती है कि बह बहुमत के आधार पर नियस्रण कर सके । सरकारी कम्पनी वही कम्पनी 
कहलाती है जिसमे केन्द्र एव राज्य सरकारो द्वारा मिलकर 5?9 से अधिक अश-पूँजी प्रदान की 
गयी हो । 

(2) सरकारी अश भारत के राष्ट्रपति के नाम पर आवदित किये जाते है। सम्बन्धित 
केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मन्त्रालय का प्रमुख अधिकारी राष्ट्रपति के नाम पर अशधारी के 
अधिकारो का प्रयोग करता है । 

(3) इलका प्रवस्ध सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। इसमे सरकार एवं अन्य निजी 
क्षेत्र के अशधारियो के प्रतिनिधि रहते है । 

(4) अन्य कम्पनियों के समान सरकारी कम्पनियों का वैधानिक अस्तित्व होता है जिससे 
यह अपने नाम से समस्त काय करती है। 

(5) इन कम्पत्तियों का अकेक्षण सासत सरकार के महाअकेक्षक (8प0० 0थाटा4!) के 
निर्देशों के अधीन किया जाता है। इनके लिए अकेक्षक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने 
महाअकेक्षक के परामर्श से की जाती है। नियुक्त अकेक्षक अपने प्रतिवेदत की एक प्रतिलिपि 
महाअकेक्षक के पास भेजता है जो इस पर अपनी टिप्पणी दे सकता है अथवा उसमे परिवर्तन भी 
कर सकता है। 

(6) जिन कम्पनियों मे क्रेद्धीोय सरकार अशघारो है, उनके वार्षिक भ्रतिवेदन को अक्ेक्षक 
के प्रतिवेदन सहित ससद के दोनो सदनो मे प्रस्तुत किया जाता है। यदि राज्य सरकार भी 
इनकी अशधारी है तो वापिक प्रतिवेदन राज्य के विधानमण्डल के दानों सदनो से श्रस्तुत क्रिया 
जाता है। 

(7) केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट मे यूचना श्रकाशित करके यह निर्देश दे सकती है कि 
कम्पनी अधिनियम की निर्दिप्ट धाराएँ सरकारी कम्पनियों में या तो बिलकुल नागू नही होगी अथवा 
सशोधित रूप मे लागू होगी। 

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरकारी कम्पनियों को उपयुक्तता--देश के औद्योगिक विकास को 
गतिशील फरने के लिए सार्थजनिक क्षेत्र म बहुत से सस्थान स्थापित किये गये हैं। इनमे से भधिक- 
त्तर सस्थान सरकारी कम्पनी के रूप मे स्थापित हुए हैं ॥ निम्नलिखित कारणों से सरकारी कम्प- 
नियो को सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के लिए उपयुक्त माना गया है 

(१) औद्योगिक व्यवसायो के लिए जितनी पूँजी की आवश्यकता होती है, वह पूर्णरूप 
से सरकारी साधनों मे उपलब्ध न होने के कारण निजी पूँजी को आकर्षित करना भावश्यक है। 
सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा पूंजी पर्याप्त मात्रा मे आाकपित करना सम्भव न होने के कारण सरकारी 
कम्पनियों के अशो के रूप में निजो पूंजी प्राप्त करना सम्भव हो सका है। 

(2) विदेशी पूँजी को आकपित करने मे सरकारी कम्पनियों का विशेष योगदान रहा है । 
विदेशी पूँजीपति सरकारी कम्पनियों मे अशधारी बनना अधिक अच्छा मानते हैं क्योकि इनके अन्त- 
मंत् स्थापित व्यदसायों को सरकारी सरक्षण प्राप्त होता है और पूंजी एवं छाभाश अधिक सुरक्षित 
रहता है । 

(3) सरकारी कम्परियों के माध्यम से विदेशी सहयोग (20॥20०:80०४) सम्मव हो 
सका है। विदेशी सहयोग के अन्तर्गत विदेशी पूँजी के अतिरिक्त विदेशी तान्त्रिक ज्ञान भी उपलब्ध 
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हो सका है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार एवं विदेशी साहसी को मिलाकर निजी कम्पनियों की 
स्थापना करना अत्यन्त सरल होता है । 

(4) सरकारी कम्पनी की स्थापना मे वैज्ञानिक सुविधा रहती है । इसकी स्थापना करने 
के लिए विशेष अधिनियम प्रारित करने की आवश्यकता नहीं होती है और प्रशासनिक अधिकारियों 
के निर्णय पर इनकी स्थापना शीघ्रता से की जा सकती है । 

(5) जब सरकार क्सी ऐसे क्षेत्र मं विकाम को गतिशील करना चाहती है जिसमे निजी 
साहसी अभी तक आगे नही आये है और इन क्षेत्रों मे सरकार स्थायी रूप से रहना नही चाहती है 
तो सरकारी कस्पतियों की स्थापना की जाती है। जैसे ही ये कम्पनियाँ सुदृढ़ हो जाती हैं, सर- 
कर इनको निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित कर सकती है| स्वामित्व के इस परिवर्नेन के लिए कोई 
बैधानिक कार्यवाही नही करनी पडतो | 

(6) राष्ट्रीय महत्व के व्यवसायों के प्रवन्ध एवं वित्त व्यवस्था में सुधार करने के लिए 
सरकार इनमे अशधारी के रूप मे प्रविष्ट हो जाती है और उनके सचालन को जन-हित के अनुरूप 
कर सकती है । 

(7) निजी कम्पनी के सगठन मे कम से वम दो सदम्य एवं अशो के बहस्ताम्तरणीयता के दो 
ऐसे गुण होते है जिनसे सार्वजनिक व्यवसायों के लिए यह उपयुक्त समझी जाती है। न्यूनतम 
सदस्य-सख्या केवल दो होने के कारण सरकार को इनकी स्थापना में कोई कठिनाई नही होती है। 
किसी भी एक विदेशी पूंजीपति के साथ मिलकर सरकार निजी कम्पनी को स्थापना कर सकती है। 
अशो के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण कम्पनी के अस्तित्व को कोई खतरा नही ह्वोता हैं । 

(8) सरकारी कम्पनी साव॑जनिक व्यवसायों को निजी क्षेत्र के लचीलेपन और सरकारी 
प्रशासन के सरक्षण तथा जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व दोनो ही गुणों का सलाम प्रदान 
करती है जो प्रजातान्तरिक सरचना के अनुकूल होते है ) 

3 सार्वजनिक निगम--विफासशील राप्ट्रो मे राज्य की आधथिक क्रियाओं का तीज गति 
में बिम्तार होने के कारण कई क्षेत्रों मे राज्य को एकाधिकार का लाभ प्राप्त नही होता है और 
राज्य को इन क्षेत्रो मे निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्दा करमे की आवश्यकता होती है। निजी क्षैत्र से 
प्रतिस्पर्शा करने की क्षमता तभी उपलब्ध हो सकती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के 
प्रबन्ध एवं सगठन में उन गुणों का समावेश हो जो निजी क्षेत्र मे विद्यमान रहते हैं । निजी क्षेत्र मे 
कार्य करने की स्वतन्तता, शौध्र निर्णय करने की स्वतन्त्रता, सीमित साधनों का मितब्ययताएूर्ण 
उपयोग, प्रारस्भिकता को प्रोत्साहन तथा लागत को कम करने एवं लाभ बढाने हेतु नवीन विधियों 
के खोजने की तत्परता विद्यमान रहती है ) विभागीय स्तर पर सचालित सरकारी व्यवत्तायों में 
कठोर सरकारी नियमन एव नियन्त्रण होने के कारण निजी क्षेत्र के उपर्युक्त ग्रणो का अभाव रहता 
है। दुसरी ओर, सार्वजनिक सरकारी कम्पनियों मे कार्य एवं निर्णय की स्वतन्त्रता के साथ हें 
पर ससदीय नियन्त्रण की कमी रहती है क्योकि ये किसी विशेष अधिनियम वे नियमों के अधीन 
सचालित नहीं होती है और न ही इन पर विभिन्न मन्त्राक्षयों का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है । विभा- 

गीथ सगठन एवं सरकारी कम्पनी सगठन-व्यवस्था के दोपों से बचने के लिए सार्वजनिक विग्मी 
की स्थापना की जाती है। हमारे देश मे गत 25 वर्षो मे बहुत से सावजनिक मिगम स्थापित किये 
गये है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों को लोकसभा अथवा विधानसभा द्वारा निर्धारित नीतियों 
के अन्तगेत इस प्रकार मसचालित करने के लिए कि उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में सरकारी हस्त- 
क्षेप न हो, सार्वजनिक निगमो की स्थापना की जाती है । सार्वजनिक निगमों का प्रथम वैधानिक 
अस्तित्व होता है | बद्यपि इनका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है परन्तु ये सरकारी सगठत 
का अग नही होते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से यह स्वतन्त होते हैं और इतकों अधितियम द्वारा निर्धा- 


रित क्रियाएँ निर्धारित विधि के अनुसार करनो होनी है । सार्वजनिक लिगमो को मुख्य विशेषता 
अंग्रवन्‌ है 
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() अधिनियम हारा स्थापना-सा्वेजनिक निगम की स्थापना लोकसभा द्वारा पारित 
विशेष अधिनियम के अधीन की जाती है । प्रत्येक निगम के लिए पृथक्‌ अधिनियम पारित किया 
जाता है। अधिनियम मे निगम के उद्देश्य, सत्ताएँ, कार्य, प्रवन्ध का स्वरूप, वैधानिक सामान्य 
नियमों से छूट तथा विभिन्न विभागो एवं मल्वालयो से सम्बन्ध निर्धारित किये जाते है । निगम का 
वैधासिक अस्तित्व होता है और वह एक इत्रिम व्यक्ति के हूप में काये करता है। 

(2) स्वायत्तता--सा्वेजनिक निगम स्वायत्त-सम्पन्न सस्या होती है। इसके आयन-वब्यय का 
असुमान सरकारी बजट में सम्मिलित नहीं किया जाता है | अधिनियम के अन्तर्गत यह निर्धारित 
सत्ताओ का उपयोग स्वतन्त्रतापूवंक कर सकता है । 

(3) लोकसभा के प्रति उत्तररायो--सावेजनिक निगम अपने क्रियाकलाप के सम्बन्ध भें 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जयपा सोकसम्ना द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारी के प्रति उत्तरदायी 
होते है। परन्तु यह सरकारी संगठन का अगर नही होते हैं। सरकार को निगम के कार्य मे प्रत्यक्ष 
ऋूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है । सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित मामलों मे ही 
निगम को निर्देश दे सकती है । 

(4) कर्मचारी सरकारो कर्मचारी नहों--निगा के कर्ंचारी एवं अधिकारी सरकारी कर्म 
चारी नही होते है । उनका पारिश्रमिक, वेतनमान, नियुक्ति की शर्तें आदि निगम द्वारा निर्धारित की 
जाती हैं । 

(5) जिगम के कार्य के लिए सरकार उत्तरदायों नहीं--निगरम द्वारा किये गये काय के 
लिए सरकार उत्तरदायों नही होती क्योकि निगम का सरकार से पृथफ्‌ अस्तित्व होता है। हमा 
योजित स॒पस्‍््याओ के समान यहू एक वैधानिक व्यक्ति होता है जिसमे शाश्वत उत्तराधिकार का ग्रुण 
विद्यमान रहता है । 

(6) वित्तीय मामलों मे स्वतस्थृता--जिस अधिनियम के अन्तर्गत नियम की स्थापना की 
जाती है उसमे निगम के वित्तीय ज्नोतो का भी उल्लेख किया जाता है । अधिनियम से यह निर्घा 
रित किया जाता है कि सरकार द्वारा निगम को सम्पूर्ण अयवा बलाशिक रूप से आवश्यक वित्त प्रदान 
किया जायेगा । सरकार निर्धारित वित्त की व्यवस्था अपने बजट में से करती है । एक सार्वजनिक 
विगम के वित्त के खोत--सरकार से ऋण, जनता से ऋण तथा वस्तुआ एव सेबाओ के बिक्रय से 
प्राप्त आय आदि--होते हैं। ऐसे निगमो को जो समाज-सेवा एवं कल्याण हेतु स्थापित किये जाते है, 
सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। इन तिगमो को उपहार एवं दात लेने का भी 
अधिकार रहता है। अधिनियम के अन्तर्गत इनकी आय का कुछ भाग प्रति वर्ष सरकार को हस्तास्त- 
रित्त करते का आयोजन किया जा सकता हे । सार्वजनिक निगभो मे सरकारी बजठ बे समान 
जेलाकन एव भवेक्षण की व्यवस्था नही होती है । परन्तु इनका अकेक्षण महाजक्ेक्षक के अधीन ही 

रहता है । जनकोषो (?प७॥० &४॥0$) के व्यय के सम्बन्ध में जो सरकारी तियम प्रतिबन्ध 
होते है, उतसे यह मुक्त रहते है जिससे यह निजी उपत्रमों के समान ि के सिद्याप हे 
में मम होते है। व्यावसायिक क्रियाएँ कर सकने 

(7) सरकार का सम्पूर्ण स्वामित्व--सावंजनिक निगमो रि से 
कार का होता है। निजी सत्त्याएँ निगमो को आशिक अथवा समन, जी “प्रदान कर मम 
परन्तु निजी संस्थाओं को अश्घारी के अधिकार, वोट देने का अधिकार, निमन्‍्व्रण कप अधिकार ै 
सचालको की नियुक्ति का अधिकार, लाभ मे भाग पाने का अधिफार जि व जय 
अशघारियो एव स्टॉकघारियो की स्थिति केवल ऋणदाता जैसी होती है आर शत जहां होते है। 
अधिकार होता है। इस प्रकार निगम को था तो सरकार द्वारा रा अप + कक 008 
या फिर अधिनियम के अन्तगेत अश अथवा स्टॉक उपर्युक्त 


परत सा वित्त प्रदान किया जाता है 
32072%458 शर्तों के अधीन जारी कर 
ग के वित्त के सम्बन्ध में सरकार का ही उत्तरदायित्व आय होता है पर पक 
(8) प्रबस्धकीय कुशलता--निगमो के प्रबन्ध 


घे एवं सचालन के लिए सरकार द्वारा सचालक- 
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सण्डल की स्थापना की जाती है | सचालक मण्डल में सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति 
नियुक्त किये जा सकते है। संचालक मण्डल निगम के प्रवन्ध के सम्बन्ध मे अधिनियम के अधीन 
स्वतन्ततापूर्वक कार्य करता है। 

(9) राजनोतिक प्रभावों एव नौकरशाही से सुक्ति--सावजनिक निग्मों को वैधानिव 
स्वायत्तता होने के कारण दिन प्रतिदिन दे! कार्य मे राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना सम्मव हो 
सकता है| दूसरी ओर, केवल सरकारी अधिकारियों के हाथ मे प्रबन्ध मं होने के कारण इनमें 
नौकरणशाही एव बुर्जुआपन का बोलवाला नही रहता है। यह अपने नियम एवं उपतियम बनाने में 
स्वतन्त्र होते है जिससे औपचारिक जटिलताओं से मुक्त रह सकते है। 

(0) व्यावसायिक सिद्धान्तो के आधार पर सचालत--स्ार्वजनिक निग्रमो के माध्यम से 
सार्वजनिक क्षेत्र वे उपक्मो का सचालन व्यावसायिक सिद्धार्तों के आधार पर करना सम्भव हो 
सकता हे क्योकि निगमो को बहुत से सरकारी नियमों एव प्रतिबन्धों से मुक्ति रहती है। यह जब- 
फल्याण एव व्यावसायिक दोनो ही प्रकार की क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं । 

हमारे देश मे बहुत से आथिक एवं व्यावसायिक सस्थान सावंजनिक निगम के रूप में 
सचालित है। गत पच्चीस वर्षा मे निगमों की सख्या निरन्तर बढती जा रही है | यद्यपि सावंजनिक 
निगम सार्वजनिक क्षेत्र एव निजी क्षेत्र दोनो के गुणो एबं विशेषताओ से सम्पन्न रहते हैं परन्तु 
व्यवहार मे निगमो मे राजनीतिक हस्तक्षेप एवं सरकारी नौकरशाही का बोलबाला रहता है। 
सचालक मण्डल में सरकारी प्रतिनिधियों का प्रभाव अधिक रहता है और निजी क्षेत्र से ऐसे लोगो 
को ही लिया जाता है जो वास्तव में रारकारी प्रतिनिधियों के अधीन कार्य करते है। इसके अति- 
रिक्त निगमो के क्रियाकलाप सम्बन्धित अधिनियम से सीमाबद्ध होने के कारण इनकी कार्यविधि 
में लचीलापन नही पाया जाता है। सचालक मण्डल मे मनोनीत निजी क्षेत्र के लोग इनमे आर्थिषा 
हित न होने के कारण अपनी याग्यता का पूर्ण लाभ निगमों को प्रदान नही करते है। इसके अति 
रिक्त निमभो के सचालक मण्डल भे नियुक्तियाँ अल्पकाल वे लिए की जाती है जिसवे फलस्वरूप ये लोग 
विशेष रुचि से अपना कार्य नदी बरते हैं। इन्ही कारणों से हमारे देश में निममो का सचालम 
कुशलता से नही हो पा रहा है । 

सावंजनिक क्षेत्र मे मुल्य-निर्धारण 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपनमो ने सम्बन्ध मे अब यह विवाद लगभग समाप्त हो गया है कि 
इनको लाभ हानि रहित सिद्धान्त के आधार पर सचालित किया जाय क्योकि इनका उद्देश्य लाभार्जत 
मे होकर समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय होता है । अब यह सामान्यत स्वीकार किया जाने 
लगा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्मो और विशेषकर व्यावसायिक उपक्रम्ो की कार्य-कुशलता का 
मूत्याकन उनके लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए बयोकि इन उपक्रमो का लाभ जन-हित एवं 
समाज कल्याण का एक साधन होता है । वास्तव में सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों 
के समान चारो परीक्षणो--कुशलता, लाभ सेवा एव तान्त्रिक प्रगति--को सन्तुष्ट करना चाहिए । 
परन्तु इन परीक्षणों का मुल्याक्न करते सभय सार्वजनिक उपक्रमों के सामाजिक लाभ एवं लागत 
को विचाराधीन करना आवश्यक होता है । आधुचिक युग में अर्धशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक लाभ 
एवं लागत के मूल्याकन एवं परिमाणाकन की वहुत यो तकनीके बिंकसित की गयी है जितकी 
सहायता से सार्वजनिक उपक्र्मो की आर्थिक एव सामाजिक लागत एवं लाभ का अनुमात लगाया 
जा सकता है और इन उपक्तमों की काय-कुशलता का मूल्याकन किया जा सकता है। ऐसी परि 

स्थिति मे यह मान लेना कि सावजनिक उपक्रम सामाजिक ताम प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी 
आर्थिक याभ न होते हुए भी उन्हे अकुशल नही यमझ्षना चाहिए, एक अमात्मक दलील ही मादी 
जानी चाहिए। यदि सार्वजनिक व्यवसाथ लाभोपार्जन नहीं करते है तो एक ओर विकास केः 
लिए अर्थ साधन का यह स्रोत अवशोषित नही हो पाता है ओर दूसरी ओर सार्दंजनिक क्षेत्र 

७. सेस्‍्थानों को निजी क्षेत्र के कुशल सस्यानो से बचत प्राप्त करके साधन प्रदान करने 
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पड़ते है जिससे विकास की गति मम्द होती है । इसके साथ ही सार्वजनिक उपकमों के क्रियाकलाप 
का मुल्याकन करने का एक सरल माध्यम (लाभ) उन लोगों को उपलब्ध नही होता जो सार्वजनिक 
क्षेत्र को साधन प्रदान करते हे । हमारे देश मे सार्वजनिक क्षेत्र वे मूल्य एव लाभ के सम्बन्ध मे दो 
विचारधाराएँ पायी जाती है। एक विचारधारा के अनुसार सा्वेजनिक क्षेत्र मे उत्पादित वस्तुओं 
एवं सेवाओं का सूल्य “आधिक मूल्य होता चाहिए अर्थात्‌ इस मूल्य द्वारा उत्पादन लागत एवं प्रति 
स्थापन-विचार एवं निर्वाह-व्यय की पूर्ति होनी चाहिए भऔर लाभ को मूल्य मे कोई स्थान नही 
मिलना चाहिए | दूसरी विचारधारा के अनुसार सावजनिक व्यवसायों का सचालन इस प्रकार 
किया जाता चाहिए कि उससे नियोजित लाभ प्राप्त हो सके अर्थात्‌ आथिक लागत मे लाभ का 
अंश जोइ दिया जाना चाहिए। लाभ का अश निजी क्षेत्र वे समान प्रतिस्पर्दा के आधार पर 
निर्धारित नहीं किया जा राकता क्योकि सार्वजनिक क्षेपर के अधिकतर व्यवसायों में काधिकार का 
गुण विद्यमान रहता हैं। जिन सार्वजनिव व्यवसायों मे एकाथिकार का गुण नही है, उनने' मूल्यों का 
निर्धारण प्रतिस्पर्डा को ध्यान में रखकर ही करता उचित होगा । दूसरी ओर, एकाधिकार बाले 
व्यवसायों मे मूल्य-निर्धारण करते समय लाभ का परिमाण आशिक एवं सामाजिक न्याय के आधार 
पर निर्धारित होता चाहिए। सार्थेजनिक क्षेत्र के ब्यवशाया थे निम्नलिखित विधियों से मूल्य 
निर्धारित किये जाते है 

(!) प्रतिस्पर्डं मूल्य--ऐसे व्यवसायों म, जिन्हे निजी क्षेत्र वे साथ प्रतिस्पर्द्धा करती हाती 
है, प्रतिस्पढ्धियों के मूल्यों के आधार पर मुल्य निर्धारण होना चाहिए । परस्तु सावंजनिक क्षेत्र केवल 
लाभाज॑न के दृष्ठिकोण से मूल्य निर्धारित नही कर सकता है । उसे अपने अन्तिम लक्ष्यों को भी 
ध्याव भरे रखना होता है | यदि सार्वजविक क्षेत्र के व्यवक्तायो को निजी कषोठ वी एकाधिवारी शोषण- 
शक्ति को समाप्त करना हो तो लाभ-रहित अथवा न्यूनतम लाभ-सहित मूल्य निर्धारित किये जा 
सकते हैं जिससे वस्तुओ एवं सेवाओं को समाज के वाछित वर्ग को उचित मूल्यों पर उपलब्ध 
कराया जा सके । 

(2) ज्षाभ-मूल्य--जव सार्वजनिक व्यवसायों को अपने क्षेत्र मे एकाधिकार प्राप्श हो त्तो 
बह लाभ-मूल्य तिर्धारित कर सकते हैं। परन्तु लाभ-गूल्य एकाधिबारी लाभ को अधिकतम रखने 
के उद्देश्य से निर्धारित नहीं किया जा सकता है और न ही यह मूरय व्यवसाय की अकुशलता को 
छिपाने के लिए ही निर्धारित किया जा सकता है। लाभ-पूल्य इसीलिए नियोजित लाभ एवं उप- 
भोक्ता के हितो को ध्यान में रसकर निर्धारित किये जाने चाहिए । नियोजित लाभ से तात्पर्य उस 
08 | है हर का कला के सचालन हेतु व्यवसाय के योगदान वे रूप में निर्धारित किया 
य 258 बस पक के कस के ख़ाडरे के लिए बढ़ न का क्षण कि हरि 
अयन्‍शषमता एव वस्तु सेवा के 2:24 0 805: कस हल उपयोग रंगे उपभोक्ता-चर्ग की 
मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए हि होने वाली आय वे! आधार पर सार्वजनिब क्षेत में 
कद रा सा त भूल्य-- लास-हानि रहित मूत्म को उत्पादन-्लागत, प्रतिस्थापन-व्यय 

नह त करके तिर्वारित किया जाता है। इस आधार पर मूल्य मे लाभ वे' 
अश को स्थान नहीं दिया जाता है। यह मृल्य-नीति ऐसे 0 भू जावी चाह 
जिनका अन्तिम लक्ष्य विपतवर को सामाजिक एव आधिक न्याय व्यवसायों मे अपनायी जाती चाहिए 
(4) अधिकतम लाभ-मुल्य--कुछ गो के ् के सयाय पदाह करना: हो ॥ 
का सचालन भी निजी क्षेत्र के स्यवसाओों के समान विचार है कि सार्वजनिक दोन के व्यवसाया 
स्थिनि के अनुसार उन्हे अपनी सेवाओं एवं वस्तुओं के शल्य तप अर 35 422 वी ५ 
चाहिए। परन्तु यह विचारधारा 'सांजमिक बन, के हल अधिकतम लाभ पर निर्धारित करने 
शाम्तेव में सावजनिक छेत्र का उद्देश्य निजी कोन के 20205 षद् (40022: 54 का भुला देती है। 
है। सावेजनिक क्षेत्र को सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय तबा विकास या गतिशाद ने हे न. 
उद्देश्यी को पृ करनी होनी है। + ये तथा विश्तस वा गतिशील करने ने 
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(5) सोसास्त उत्पादन-लागत-सूल्य--कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि सावेजनिक क्षेत्र 
मे मुल्यों का निर्धारण सीमसाच्त उत्पादन-लागत पर किया जाना चाहिए जिसमे उत्पादन के रामस्त 
साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके । परन्तु 
सीमान्त उत्पादन-लायत का ठीक-ठोक निर्धारण सम्भव नहीं होता है क्योकि सीमात्त लागत मे 
विकास की गति के साथ परिवतंन होना स्वाभाविक होता है । जिन व्यवसायो मे विभिन्न प्रकार की 
वस्तुओं एव सेवाओ का निर्माण होता है, वहाँ सोमान्त लागत निर्धारित करना और भी कठिन होता 
है । सीमान्य लागत के स्थान पर औसत लागत का उपयोग मुल्य-निर्धारण के लिए किया जा सकता 
है। परन्तु मुल्य निर्धारित करते समय उत्पादन के विभिन्न आदायो का ठीक-ठीक अनुमान लगाता 
कठिन होता है । 

(6) विभेदात्मक मूल्य--उत्पादित वस्तुओ एवं सेवाओ को उपभोक्ता एवं उत्पादन-वस्तुओं 
के रूप मे वर्गाइत करके अथवा इन वस्तुओ एवं सेवाओं के उपभोक्ताओ का वर्गीकरण करके विशे- 
दात्मक मूल्य निर्धारित क्यि जा सकते है। बस्तुओ का मूल्य तभी कम लिया जाय, जवकि उनका 
उपयोग उत्पादक करते हो तथा उपभोक्ताओ द्वारा इनका उपयोग होने पर अधिक मूल्य लगाया 
जाय। इस प्रकार विद्युत, कोयला, जलपूर्त आदि के उपभोक्ता एवं उत्पादक दों मुल्य निर्धारित 
किये जा सकते है। इसके अत्तिरिक्त विभेदात्मक रूप से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए कम और 
अस्य क्षेत्रों के लिए अधिक मूल्य निर्धारित किये जा सकते है, जैसा कि हमारे देश मे इस्पात के मुल्यो 
के शमम्बन्ध मे किया गया है। विभेदात्मक सूल्य-नीति का सचालन अत्यन्त नियन्ब्रित बाजार के 
अन्तगंत ही किया जा सकता है । 

हमारे देश में सावंजतिक क्षेत्र मे मूल्यों का निर्धारण वस्तु के प्रकार, भ्रतिस्पर्द्धा की स्थिति 
तथा सामाजिक न्याय को ध्यान मे रखकर किया जाता है। उपमभोक्ता-वस्तुओं के मूह्य प्राय 
प्रतिस्पर्डा के आधार पर निर्धारित होते है। दूसरी ओर, आधारभूत उत्पादक-बस्तुओ के मूल्यों का 
निर्धारण साधनों के प्रवाह को घ्याव मे रखकर किया जाता है, जैसे रासायनिक खाद के मूल्यों को 
इस प्रकार निर्धारित किया जाना है कि कृषक उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो | नियो- 
जित अर्थ-व्यवस्था में मृल्यों का सबसे बडा कार्य साघधनो का वाछित क्षेत्रो में प्रवाहित करना होता 
है। यही कारण है कि भूल्यो को मॉग एव पूर्ति पर निर्धारित होने को नहीं छोड दिया जाता है। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्य-निर्धारण का कार्य समन्वित रूप में किया जाना चाहिए भर 
इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सरकार अथवा योजना-आयोग को लेना चाहिए। सावंजनिक 
क्षेत्रके विस्तार के साथ सूल्य-निर्धारण की समस्या ग्रम्भीर होती जाती है । इस समस्या के विवा- 
रुण हेतु मोजना-आयोग को विशेष अध्ययनों के आधार पर विभिन्न बस्तुओ एव सेवाओ के छाया 
मूल्य निर्धारित करने चाहिए और इन्ही को वास्तविक मूल्य-निर्धारण का आधार बनना चाहिए । 

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्र्मों वा सचालन उतनी सफलता से नहीं किया जा सका 
है जितनी सम्भावना की जाती थी। सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओ के सम्बन्ध मे 
थोजनाएँ एव निर्माण का कार्यक्रम ठीक से न बनाये जाने के कारण निर्माणकाल बढ जाता है और 
विभिन परियोजनाओ में समन्वय भी स्थापित नहीं हो पाता है। हमारे देश मे सार्वजनिक 
क्षेत्र की परिश्ोजनाओ के आकार पर विशेष ध्यान दिया गया है और बडे से वड़ें आकार की 
परियोजनाआ को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है। बडे आकार की परियोजनाओं क्के 
सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त उनकी कच्चे माल की आवश्यकताओं, सचार एवं याता< 
यात को आवश्यकताओं, जलवायु एव वर्षा की अनुकूलता, यान्त्रिक प्रविधियो की उपलब्धि, कुशल 
श्रम की उपलब्धि, शक्ति एवं जलेपूर्ति, तैयार माल के शीघ्र विक्य की सुविधा आदि सभी बातो 
पर गहन अध्ययन एवं विचार करना आवश्यक होता है। इन अध्ययनों मे कमी रहने के कारण 

ब्ुटिपूर्ण निर्णय लिये जाते है । 

दूसरी ओर, हमारे देश मे नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु कोई ऐसी स्वायत्त सस्‍्था नहीं है 
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जो सावंजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के विकास एव प्रवर्तव के कार्य मे समस्वय स्थापित कर सक्के। 
यही कारण है कि उद्योगो के एक ही क्षेत्र भे विभिन्न आकार के कई सार्वजनिक सस्थान स्थापित 
कर दिये गये है। इस प्रकार के सस्थानों का लस्बरूप संयोग करके ब्रृहदाकार की मितव्ययत्तानों 
का लास उठाया जा सकता है । समन्वय की करी उनसे उपक्रमों मे और अधिक विद्यमाद है जिवका 
सम्बन्ध कई मन्नरालयों में है । मस्त्रालयों के स्तर पर महत्वपूर्ण नीतियों, विनियोजन के आकार एव 
दिशा आदि महत्वपूर्ण तत्वो के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है परन्तु 
आादाय-प्रदाय एवं विपणन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत समन्वय कौ कमी रहती है । समन्वय के 
दृष्टिकोण से वृहदाकार बहु-इकाई (लम्बल्य सयोग के आधार पर) विगम स्थापित किये जाने 
चाहिए । हमारे देश में सावंजतिक क्षेत्र के उपक्रमों को पर्याप्त क्रियात्मक स्वायत्तता (0एलक 

४णा8 ४(०7०7५) भी उपलब्ध नही है ! इन्हे अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए सरकार से 
स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नही होनी चाहिए । राजनीतिज्ञों एद जनप्रतिनिधियों को इन 
ज्यवसायो के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकुलाप पर टिप्पणी करने के स्थान पर उनकी सम्पूर्ण उपलब्धि 
पर विचार एवं निर्णय करने चाहिए । धीरे-धीरे हमारे देश मे सावंजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के सचा- 
लग एवं उपलब्धियों मे मुधार हो रहा है! इन व्यवत्तायों के लिए सरकारों विभागों से डेपूटेशन 
पर लिये गये अधिकारी भी उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए है। यह सरकारी अधिकारी औद्योगिक एव 
वाणिज्यिक सस्थानों के लिए आवश्यक नवप्रतर्तन एवं प्रारम्भिकता से अनभिज्ञ रहते हैं। सरकार 
में अपनी मूल स्थिति को ध्यान भे रखते हुए ये व्यवसाय से अपनापन महसूस नहीं कर पाते है और 
इनकी स्थिति लुटकते हुए पत्थर के समान रहती है । इसके साथ ही सरकारी अधिकारी सरकारी 
विभागों से अपने सम्बन्धों का दुरुपयोग करने मे समर्थ होने है । इन सब कारणों को देखते हुए यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि सार्वजनिक व्यवसायों के लिए आवश्यक सेवा-वर्ग उपलब्ध कराने के 

लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और अधिकारियो को डेपूटेशन पर लेने की 

परम्परा को धीरे धीरे समाप्त जिया जाता चाहिए। 


र्ु्छ 
कृषि-नीति एवं आश्थिक प्रगति 


(भारत सें कृषि-विकास, कृषि-नीति एवं सामुदायिक विकास सहित) 
[66#00008%#0 7007५ &00 ६०0॥40॥0 580शञा7#] 





अल्प-विकसित्त राष्ट्रों की कृषि-संरचना 

अल्प-विकसित राष्ट्र के आधथिक विकास मे कृषि का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इन राष्ट्रों 
की श्रम-शक्ति का 60 से 80% भाग कृपि मे कार्यरत है और राष्ट्रीय आय का 50% से भी अधिक 
भाग कृपि-क्षेत्र से उपाणित होता हैं । कृषि का विकास बिकासशील राष्ट्री के यौगिक एब कल्याण- 
जन्य दोनो प्रकार के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। इन राप्ट्रो मे एक ओर बढती 
हुई श्रम-शक्ति एव कृपि-क्षेत्र की अदृश्य बेरोजगार एवं आशिक बेरोजगार श्रम-शक्ति को कृषि के 
अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे रोजगार प्रदान करना आवश्यक होता है तथा दूसरी ओर क्ृपि से सलगन 
जनसंख्या की गरीबी को दूर करना विकास का अनिवाये अग होता है। प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास एंव विस्तार और दूसरे उद्देश्य के लिए कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र के 
समस्वित विकास की व्यवस्था भावश्यक होती है। कृषि एवं उद्योग दोनो ही क्षेत्रों के विकास में 
पारस्परिक निर्भरता होती है और इनमे कोई भी एक क्षेत्र यदि पिछडा रहता है तो विकास अब 
रुद्ध होता रहता है। कृषि-विकास की तीब्र गति कृपि-क्षेत्र मे प्रति पूंजी एव प्रति श्रम इकाई उत्पा 
दन मे तेजी से वृद्धि करती है जिससे कृषि-क्षेत्र मे अतिरिक्त साधन उपलब्ध होते है जिनका उप- 
योग औद्योगीकरण करने के लिए किया जा सकता है और रोजगार के अवसरों मे वृद्धि हो सकती 
है । दूसरी ओर, क्ृपि-विकास के लिए कृषि-क्षेत्र की तान्तिकताओं का आधुनिकीकरण करवे की 
आवश्यकता होती है जिसके लिए आवश्यक आदाय (7090५) एवं प्रसाधन औद्योगिक क्षेत्र प्रदान 
करता है । कृपि-क्षेत्र का आधुनिकीकरण एक ओर श्रम-शक्ति को औद्योगिक क्षेत्र की ओर प्रवाहित 
करता है तथा दसरी ओर गैर कृपि-क्षेत्र के लिए आवश्यक उपभोक्ता-बस्तुओ--विशेषकर खाद्य 
पदाथ--प्रदान करता है | इसके साथ ही कृपि-क्षेत्र मे आय-वृद्धि के फलस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं 
की भाँग कृवि-क्षेत मे बढ जाती है जो ओद्योगिक विकास मे सहायक होती है। कृपि-क्षेत्र द्वारा 
जहाँ औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल प्रदान किया जाता हे, वही प्राथमिक वस्तुओ की तियति-वृ्धि 
से उपाजित विदेशी विनिमय भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास मे सहायक होता है । 

यद्यपि कृपि-क्षेत्र का विकासोन्मुख अ्थं-व्यवस्थाओ की जनसख्या, राण्ट्रीय आय, रोजग्रार 
आदि सभी दृष्टिकोणों से विशेष महत्व होता है, फिर भी कृपि-व्यवसाय मे प्रति व्यक्ति आय गैर- 
कृषि-क्षेत्र को प्रति व्यक्ति आय से कही कम होती है । इसका प्रमुख कारण क्ृषि-क्षेत्र का पिछडा- 
पन होता है। क्रपि जवसाधारण का प्रमुख व्यवसाय होते हुए भी केवल निर्वाह के स्यूततम स्वर 
को प्राप्त करने का साधन होती है । अल्प विकसित राषप्ट्रो मे कृपि-क्षेत्र की सरचना मे निम्नलिखित 
दोष विद्यमान रहते हैं 

() भूमि पर जनसस्या का अत्यधिक भार जिसमे प्रति व्यक्ति क्ृपि-योग्य भूमि को आकार 
अना्थिक हो जाता है । 
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(2) अधिकतर कृपको के पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े रहते है जिन पर कृषि की आधु- 

लक ताम्त्रिकवाओ का उपयोग नहीं किया जा सकता हैः 

(3) प्रति व्यक्ति तथा प्रति एकड उत्पादन अत्यन्त कम होता है । 

(4) ऋषि-क्षेत्र में निर्भतता की व्यापकता होती है। 

(5) कृषि-क्षेत्र श्राकृतिक अनिश्चितताओ से घिरा रहता है । 

(6) भूमि का केन्द्रीकरण कुछ ही भूमिधारियो अथवा जमीदारो के हाथ में होता है जो 
उसका गहन उपयोग नहीं करते है । 

(7) भूमि-प्रवत्धन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण भूमि पर कुपक को स्वामित्व का अधिकार 
नही होता अथवा स्वामित्व का मह्‌ अधिकार ऋणग्रस्तता के कारण समाप्त हो जाता है जिससे इ पि- 
भूमि मे स्थायी सुधार नही किये जाते । 

(8) ऋृपि-क्षेत्र प्रायः असग्ठित क्षेत्र रहता है जिसमे सौदेवाजी की क्षमता कम रहती है 
जिसका लाभ मध्यस्थ व्यापारी उठाकर क्ृपक-वर्ग का शोषण करता 3 

(9) ढृषवा बर्ग प्राय अनपढ, परम्पराबादी एवं भाग्यवादी होता है जो आधुनिक तान्तिक- 
ताओ को स्वभावत स्वीकार नही करता । 

(0) छृपिलक्षेत्र मे आय कमर होने के कारण कृपक को अपना निर्वाह करना हो कठिन 
होता है जिससे वह क्रपि मे पूँजी वितियोजन करने में असमर्थ रहता है। 

कृपि-प्षेत्र के उपयुक्त विकास के लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की पुनर्सरचना करना आवश्यक 
होता है। ग्रामीण अर्थ-ब्य वस्था की पुतर्सरचना हेतु ग्रामीण विकास मॉडल की स्थापना कौ जानी 
चाहिए जिससे कृषि एवं उसके सहायक क्षैत्रो का नियोजित विकास किया जा सके । अधिकतर 
विकासशोल राष्ट्र अपनी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था कौ पुनर्सरचना करने मे असमर्थ रहे है जिससे कृपि- 
उत्पादों में जनसस्या-वृद्धि के अनुपात भे पर्याप्त वृद्धि नही हो सकी है । विकासशील राष्ट्री में कृपि- 
विकास की दर 3९%, से 4% रही है, जबकि बतंमान अध्ययनों के आधार पर ज्ञात होता है वि 
क्पि-उत्पादन की प्रगति-दर और रोजगार-प्रसार मे 05 से 0 6% का सम्बन्ध रहता हू। ऊँपि- 
परिवारों मे श्रम-शक्ति की वृद्धिदर 2 से 2 5% प्रति वर्ष रहती है। इस अवगर बढी हुई श्रम-शक्ति 
को ही रोजगार प्रदान करने के लिए क्षि-उत्पादन मे लगभग 4% वापिक प्रगति आवश्यक होती 
है। कृषि क्षेत्र की उत्पाद-प्रगति एवं रोजगार-प्रसार का यह अनुपात इस बात पर निर्भर है कि 
छपि-क्षेत्र मे उत्पादन मे दृद्धि गहन क्ृपि--बहु-फसल, जिषुल उपज वाले बीज आदि--के माध्यम 
से प्राप्त की जाती है । यदि उत्पादन-वृद्धि कृपि-क्षेत्र के यल्तीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाय 
तो बढती हुई श्रम-शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए कृपि-उत्पादन की प्रगति-दर और ऊँची 
रखने की आवश्यकता होगी इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विकासशील राष्ट्रो में बढती हुई 
जनसख्या को खाद्य-पदा्थे उपलब्ध कराने, बढती हुई श्रम-शक्ति को रोजगार प्रदान करने, विदेशी 

वर्ष प्रति वर्ष 38 40203 रे मु बल अर नदा पह भी है कि विकास की ः गति: 
बरगद रहते है । कृषि-क्षेत्र का किसी भी देश के आधिक विकास में 
योगदान निम्नवत्‌ उपलब्ध होता है 
मम पल अक48५ विकास में योगदान न्‍ न 
हंस कलादेद गन हक उम्बती लेडी डिस्तार--कैपि-क्षेतर की प्रयति से अप सग के 
सस्या की आय मे वृद्धि होतो है जिसका में गतिशीलता जाती है । कुपि-क्षैत्र में प्रगति से कृपि जम- 
जाता है। बचत बरसे विस सिक उपयोग बचत एवं उपभोग-स्तर मे ब्र्द्धि करने है किग्रा 
में किया जाता है। दूसरी ओो योजन के साधनों मे वृद्धि होती है जिनका उपयोग जौद्योगिक क्षेत्र 
हो जाती है जिसमे औदोगिक र, उपभोग-स्तर मे वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादों की माँग में वृद्धि 
क क्षेत्र थे आय, वचत एवं विनियोजन में बृद्धि होती है। कृषि-क्षेत्र के 
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विकास के लिए भी आदाय (]ए05) औद्योगिक क्षेत्र से उपलब्ध होते है जिसके लिए औद्योगिक 
क्षेत्र मे विनियोजन मे वृद्धि होती है । दूसरी ओर, ऋषि-सक्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को बहुत से आदाय 
(कच्चे साल) प्रदान भी करता है जिससे कृपि-आधारित उद्योगों एवं प्रविधिकरण उद्योगों (9०- 
(६5थआडट ॥0॥90765) का विस्तार होता है । 

औद्योगिक क्षेत्र के विकास बे लिए विदेशों से पूँजीग्रत प्रसाधन एवं तान्त्रिक ज्ञान आयात 
करने की आवश्यकता होती है जिसका आयोजन क्ृपि-पदार्थों तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के 
उत्पादों का निर्यात करके किया जा सकता है। कृपि-क्षेत्र इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए 
विदेशी विनिमय की व्यवस्था करने मे सहायक होता है । कृषि-क्षेत्र के विकास से खाद्य एवं अन्य 
प्राथमिक वस्तुओं के आयात को कम करके विदेशी विनिमय की बचत की जा सकती है। 

(2) बिकास हेतु विदेशी विभिमय का अर्जेन--विकासज्ञोल राष्ट्री को विकास-प्रक्षिया मे 
तीन प्रमुख तत्व अवरोध उत्पन्न करते है--जनसस्या-वृद्धि, गरीवी की व्यापकता, एवं विदेशी 
विनिमय की कमी । कृपि-विकास इन तीनो अवरोधों को दूर करने में सहायक होता है । विदेशी 
बिनिभय की समस्या के निवारण हेतु आयात-अ्रतिस्थापन की कार्यबराहियों को विशेष भहृत्व दिया 
जाता है, जबकि आयात-प्रतिस्थापन हेतु जो उद्योग आदि स्थापित किये जाते हैं वे दीर्घकाल में 
अर्थ-व्यवस्था पर भार बन जाते है क्योंकि इनमे उत्पादन-लागत आयातित सामग्री को लागत 
से कही अधिक रहती है। ऐसी परिस्थिति मे कृषि-विकास द्वारा अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करके 
प्रायमिक वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि की जा सकती है और प्रारम्भिक विकास-प्रत्रिया की विदेशी 
विनिमस की समस्या का निवारण किया जा सकता है। इसके साथ ही बढती हुई जनसल्या की 
खाद्य-सामग्री को आवश्यकता की पूर्ति खाद्य-पदार्थों के आयात पर व्यय हुए विदेशी विनिमय की 
बचत से की जा सकती है । 

(3) भर्य-ब्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए सस्ती श्रम-शक्ति उपलब्ध करना--कैपि-विकास 
के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की आशिक एण अदृश्य वेरोजमारी कम हो जाती है। अतिरिक्त श्रम- 
शक्ति का कुछ भाग तो कृषि-क्षेत्र मे पूर्ण रोजगार प्राप्त कर लेता है तथा शेप भाग कृषि-विकास 
के फ्लस्वरूप विकसित होने वाले सहायक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर लेता है। कृपि-क्षेत्र के 
आाधुनिकीकरण से अम-शक्ति का एक बडा भाग औद्योगिक क्षेत्र को प्रवाहित हो जाता है और इस 
श्रम की उपलब्धि कम लागत पर हो जाती है। इस अतिरिक्त श्रम की कृपि-क्षेत्र मे सीमान्त आयो- 
पार्जन शुन्य होती है जिससे यह श्रम औद्योगिक क्षेत्र को सस्ती लागत पर उपलब्ध हो जाता है। 

(4) रोजगार-प्रसार का बहुत बडा साधन कृपि-क्षेत्र होता है--विकासशील राष्ट्रो मे 
कृषिलक्षेत्र में देश की जनसस्या का 70 से 80% भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार 
पाता है । कृषि क्षेत्र के आधघुनिकीकरण करने एवं आयातों का पर्याप्त उपयोग करने से रोजगार क्के 
अवसरों मे कम पूँजी पर अधिक रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कृपि-क्षेत्र भे व्यक्तिगत 
साहस, पर्ववेक्षण एव निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता होती है जिससे श्रम का अधिक उपयोग 
होता है। हृपि क्षेत्र मे श्रम-सघन तकनीकों का उपयोग करने का विकल्प उपलब्ध होता है जो 
चेरीजगारी की समस्या के निवारण का उपयुक्त साघन हो सकता है। विकास के प्रारम्भिक चरणी 
में कृषि भे उपलब्ध साधनों का अधिक व्यापक एवं गहन उपयोग करके आशिक एवं अदृश्य वेरोज- 

गारी को दूर करना सम्भव हो सकता है। इृषि-विकास के माध्यम से सहायक क्षेत्रों का भी विकास 
होता है जिसमे रोजगार के अवसरो में वृद्धि होतो है। अधिकतर विकासशील राष्ट्रो में सम्पूर्ण 
अर्थ व्यवस्था की गतिविधियाँ कृषि-उत्पादन के स्तर पर निर्भर रहती हैं। कृषि-विकास की तीत्र 
गति सम्पूर्ण अथे-व्यवस्था मे आशाबादी वातावरण जात्रत करती है और रोजगार, आय, बचत एवं 
विनियोजन सभी मे वृद्धि होती है! 

(5) पूँजो-निर्माण कय कृषि-केत्र एक सहत्वपूर्ण साधन होता है--ड पिजक्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय आय 
का लगभग 45 से 60? भाग जुटाया जाता है और जनसस्या का 60 से 80% भाग कृपि-क्षत 
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में लगा रहता है। कृषि-क्षेत्र को कम अवसर लागत वाले उत्पादन के घटकों का अधिक उपयोग 
करके विकसित करता सम्भव होता है और इस प्रकार कम पूंजी विनियोजन पर कृषि-उत्पादन मे 
कषिक वृद्धि करता सम्भव हो राकता है । विकसित कृपि-क्षेत्र पर अधिक करारोपण एवं बचत- 
प्रौत्याहन द्वारा पूँजी तियोजन मे वृद्धि की जा सकती है । 

क्रपि-विकास के साध्यम से जो अदृश्य एव आशिक बेरोजगार श्रम कृपि-क्षेत्र से हृदकर 
अन्य क्षेत्रो मे प्रवाहित होता हे वह भी पूँजी-निर्माण में सहायक होता है। इस श्रम को निर्वाह की 
बस्तुएँ कृपि-क्षेत्र से यदि यथावत उपलब्ध करायी जाती रहे और इस श्रम द्वारा किये गये उत्पादन 
एव आय को बचत में परिणत क्रिया जा सके तो पूंजी-निर्माण की दर में वृद्धि हो सकती है । 

अल्प-विकसित राप्ट्रो मे कृपि-क्षेत्र की व्यापकता श्रम-शक्ति, राष्ट्रीय जाय में अशदान, क्षेन- 
फल आदि सभी दृष्टिकोण से विस्तृत होती है और इस क्षेत्र गे भोडा-सा सुधार करवे उत्पादन मे 
शीध्न ही वृद्धि करना सम्भव हो सकता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र की प्राय नये सिरे से स्थापना 
करने की आवश्यकता होती है और इसे लाभप्रद स्थिति तक लाने के लिए लम्बे समय की आव- 
श्यकता होती है। इस प्रकार विकास के प्रारम्भिक चरणों मे कृपिलक्षेत्र विकास विनियोजन का 
श्रोत होता है। 

(6) कृषि विकास निर्धतता-उन्मूलन एवं विषमताओं को कस करने का प्रमुछ साधन होता 
है--विकासोन्मुख राष्ट्रो मे. निर्धनता का केन्द्रीकरण ग्रामीण क्षेत्रों मे होता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे 
अनाधिक कृषि-भूरि का स्वामित्व, परम्परागत उत्पादन लकनीकें एवं मजदूरी की निम्न दरे विद्यमान 
रहती है । आशिक थेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी (जो निर्धनता का प्रमुख कारण होती है) 
का भी केन्द्रीकरण कृपि-क्षेत्र में ही होता हैँं। ऐसी परिस्थिति मे क्षि-क्षेत्र का विकास करके ग्रामीण 
क्षेत्र की निर्धवता की व्यापकता एवं गहनता का कम किया जा सकता है। गरीबी की रेखा से 
नीचे के स्तर का जीवन-स्तर व्यतीत करने वाली जनसख्या का अधिकतर भाण ग्रामीण क्षेत्रों म 
निवास करता है।इस वर्ग के उपभोग-स्तर में सुधार करने के लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को कृषि- 
विकास द्वारा गतिमान किया जा सकता है। आथिक विपमताओं में कमी करने के लिए सवप्रथम 
न्यूनतम उपभोग-स्तर वाली जनसख्या (जो ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित रहती है) के उपभाग-स्तर म 
सुधार करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए झृषि-क्षेत्र का द्रुत गति से परिकास किया 
जाना चाहिए। 

(7) नगरोप क्षेत्रों को होने वाले जनसख्या के प्रवाह को कृषि-विकास द्वारा रोका जा 
सकता है--आधिक प्रगति के गतिमान होने के साथ-साथ जनसख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय 
क्षेत्रों मे प्रवाहित होने की अ्रद्ृक्ति प्रयो क्ाकी है, स्पोक्ति गण्रीणग ओलो मे रोफगारा के अवसर 
आधुनिक सुख-सुविधाएँ एव मनोरजन के साधन उपलब्ध होते है । परन्तु इस प्रवृत्ति के कारण एक 
ओर ग्रामीण क्षेत्रों मे गतिशील विचारों के लोगो की कमी होने लगती है और दूसरी ओर नगरीय 
झ्षेत्रों मे जीवन की अनिवार्य सुबिधाओ--मक्तान, जलपूर्ति, विद्युत-पूर्ति, सचार, यातायात आदि-- 
सभी मे वृद्धि करने दे लिए अत्यधिक पूँजी का उपयोग हो जाता है। ये दोनों ही तथ्य विकास 
बी गति को अवरुद्ध करते हैं कौर नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन-स्तर के अन्तर को बढात 
हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे कृपि-क्षेत्र को विकसित करके रोजगार एवं आय के मवसरो मे वृद्धि की जा 
सकती है जिससे जनसल्या का प्रवाह नगरीय क्षेत्रों की ओर कम क्रिया जा सकता है। इसके साथ 
कषषि-क्षेत्र मे उपाजित बाय का विनियोजन ग्रामीण क्षेत्रों मे हाता रहता है जिससे धीरे-धीरे ग्रामीण 
एवं नगरीय क्षेत्रों के जीवन-स्तर के अन्तर को कम करना सम्भव होता है । 

उपर्युक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि कृषि-क्षेत्र का विकास सम्पूर्ण अथ-व्यवस्था की प्रगति का 
महत्वपूर्ण साघन होता है परन्तु कृषि-क्षेत्र के विकास का अे-व्यवस्था पर विस्तारक प्रभाव 
(8/फ्रभ्पभंणा 882९) अधिक मजबूत नही होता है अर्थात्‌ कपि-क्षेत्र अन्य छेतो को प्रगति को 
भुदृढ़ आधार भ्रदात करने मे अधिक प्रवल नही हाता है। दूसरी ओर, ओद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था 
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को विकास वा सुदृढ आधार प्रदान करने ग रमथ होता है। ओद्योगिक क्षेत्र अर्थ-व्यवस्था के सभी 
क्षेत्रो को आदाय (790$) प्रदान करने मे समर्थ होता है। झृपि-क्षेत्र के विकास के लिए भी 
औद्योगिक क्षेत्र से आदाय लेने की आवश्यकता होती है । इसके साथ ही हि क्षेत्र मे किये गये 
विनियोजन से उत्पादन की वृद्धि म निरन्तरता नहीं आती है और कृपि-क्षेत्र के उत्पादन मे उच्चा- 
वचान भी अधिक होते है । इस प्रकार कृपि-क्षेत्र एक ओर अधिक लाभोपार्जन करने में सक्षम नहीं 
होता है और दूसरी ओर कृषपि-क्षेत्र के लाभ वा वितरण निर्धन-वर्ग के पक्ष में होता है जिससे 
विनियोजन हेतु पर्याप्त साधव उपलब्ध होने मे कठिनाई होती है। कृषि क्षेत्र मे लगी हुई जनसख्या 
में परम्परागत जीवन के प्रति कटिबद्धता अत्यधिक होती है और वह ॒परिवतंनों को स्वभावत 
स्वीकार नही करती है । यह तथ्य कृषि क्षेत्र से उदय हुई आय को आधुनिक उत्पादक तकनीकी क्षेत्र 
में प्रवाहित होने से रोकता है जिससे विकास की गति तीव नही हो पाती है। औद्योगिक क्षेत्र 
समाज मे बौद्धिकता, साहस नवप्रवरतेन, संगठन आदि सभी घटको को विकरित करता है जिनसे 
विकास को गति मिलती है। इस प्रकार किसी भी अर्थ-व्यवस्था मे विकास की गति को तीर करने 
तथा विकास को सुदृढ आधार प्रदान करने के साथ-साथ निर्धनता-उन्पूलन, रोजगार के अवसरो मे 
वृद्धि तथा विषमताआ को कम करने के लिए औद्योगिक एवं कृपि-क्षेत्र का समन्वित बिकास करना 
आवश्यक होता है । 

विभिन्न राप्ट्रो वे औद्योगिक एव कृषि विकास की भ्रगति-दरो का अध्ययन करे तो हमे ज्ञात 
होता है कि लगभग सभी राष्ट्रो मे कृषि क्षेत्र की तुलना मे औद्योगिक उत्पादत की श्रगति दर 
अधिक है तथा कृषि-उत्पादन मे औद्योगिक उत्पादन की तुलना में अधिक उच्चावचान विद्यमात 
रहते है । [देखिए तालिका 4] 


कृषि-नीति 

क्षषि-क्षेत्र की जलवायु पर धत्यधिक निर्भरता एवं भूमि के सौमित साधनों के कारण विकास 
की गति इस क्षेत्र मे कम रहती है और उच्चावघान भी अधिक होते है। परन्तु कृषि-बिकास के 
महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि क्ृपि विकास हेतु सुदृढ़ एवं अववरत कृषि-नीति का उप 
योग किया जाय । कृषि नीति के निम्नलिखित चार जग होते है 

() उत्पादन-कुशलता मे वृद्धि 

(2) आय की सुरक्षा, 

(3) कृषि क्षेत्र में आथिक एव सामाजिक सस्थागत सुदृढता, और 

(4) समाज-कल्याण की उपयुक्त व्यवस्था ! 

() उत्पादन कुशलता मे वृद्धि--कषि क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पादन मे वृद्धि फरने के 
लिए निम्नलिखित आयोजन करना आवश्यक होता है 

(अ) कृषि का यन्त्रोकरण--कृपि-क्षेत्र मे आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके उत्पादन 
एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। ट्रैक्टर, कृपि-यन्त्र एवं औजारो का व्यापक उपयोग 
करने के लिए कृपको को साख एव प्रसाधनों की उपलब्धि की सरल व्यवस्था की जानी चाहिएं। 

(ब) भूमि प्रबन्धन से सुधार--ुपि क्षेत्र मे आधुनिक तकनीको का उपयोग करने के लिए 
भूमि-प्रबन्धन मे सुधार करता आवश्यक होता है । छोटे छोटे खेतो पर यन्त्रीकृत कृषि लाभप्रद नहीं 
हो सकती है । कृषि भूमि की चकवन्दी, वास्तव मे, खेती करने वाले को भूमि पर स्वामित्व, भूमि- 
प्रबन्धन में मध्यस्थो की समाप्ति तथा कृषि भूमि के सीमाकम द्वारा कृषि क्षेत्र मे पर्याप्त सुधार किये 
जा सकते हैं और उत्पादकता मे वृद्धि की जा सकती है । 

(स) विवेकोकरण--हृपि क्षेत्र मे कुशनता बढाने के लिए उत्पादन के विभिन्र स्तरों पर 
विज्ञान एवं तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए । उदाहरणाथें, सूम्ति से सुधार करके उसे क्ृषि- 
योग्य बनाना, भूमि सरक्षण, पौध-सरक्षण विपुल उपज बीजो का विकास एवं चयन, फसलन्सरक्षण, 
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कीटनाशक रसायनों का उपयोग तथा उन अन्य विधियों का उपयाग्र जिनसे प्रति एकड उत्पादन में 
उृद्धि की जा सके । 

(द) रसायनीकरण--रासायनिक उ्वरको का व्यापक उपयोग जिससे कृषि की उत्पादकता 
म वृद्धि की जा सके । 

(य) सिचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, यातायात एवं संचार-व्यवस्था--कपि-क्षेत्र की उत्पाद 
कता बढाने के लिए सिंचाई का सबसे अधिक योगदान होता है । सिंचाई के साधनो मे पर्याप्त वृद्धि 
करके क्पि की जलवायु पर निर्भरता को कम किया जा सकता है और कृषि क्षेत्र की प्रगति के 
उच्चावचान कम हो सकते है। ग्रामीण विद्युतीकरण कृषि-क्षेत्र मे आधुनिक यस्तों के उपयोग के 
लिए आवश्यक होता है तथा कृपि-आधारिन उद्योगो के विकास मे सहायक होता है । ग्रामीण क्षेत्रों 
में यातायात एवं सचार-व्यवस्था म सुधार करके आदायो की पूर्ति एवं प्रदायों के उचित मूल्य 
प्राप्त किये जा सकते है । 

(र) कृषि-अनुसस्धान--#पि-क्षेत्र के विकास हेतु प्रत्येक दश को अलग-अलग क्षेत्रों मे विद्य- 
मान भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नवीन तकनीको, विधियों एवं व्यवस्तायों की 
ख्वोज करना आवश्यक होता है। जैसे-जैसे हृपि-क्षेत्र विकसित होता जाता है, अनुसन्धान का महत्व 
बढता जाता है । 

(2) आप की सुरक्षा--क्रपि-क्षेत्र के विकास मे कृपको की आय की सुरक्षा की व्यवस्था का 
भहृत्वपूर्ण योगदान होता है । प्राय विकासोन्मुख राष्ट्रों मे कृषि जीवन-निर्वाह का साधन भाना जाता 
है । जब तक क्रपि-क्षेंतर को एक व्यवसाय के रूप मे परिवर्तित नही किया जाता इस क्षेत्र का पर्याप्त 
बिकास नही हो सकत्ता है। कृपि-श्षेत्र मे प्रति श्रमिक उत्पादकता प्रति भूमि इकाई उत्पादकता एवं 
प्रति पूँजी इकाई उत्पादकता में वृद्धि करना आवश्यक होता है | प्रति श्रमिक उत्पादकता बढाने से 
जहाँ एक और कृपि-क्षेत्र मे पूंजी विनियोजन में वृद्धि करके आधुनिक तकनीकों का उपयोग 
आवश्यक है वही क्ृपि-क्षेत्र से उस सम्पूर्ण श्रम-शक्ति को हटाना भी आवश्यक है जिसकी सीमान्त 
उत्पादकता शून्य है और जो रोजग्रार के अन्य अवसरो की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण पारिं 
वारिक कृषि में कार्यरत रहती है | यदि कृषि-क्षेत्र से इस अतिरिक्त श्रम को हटा लिया जाय तो 
कपि-क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना स्वाभाविक होगा और कृपक अपनी आय-वृद्धि का कुछ 
भाग कृपि-विकास पर विनियोजित करने में सक्षम हो सकेगा । 

दूसरी ओर, कृपि-दक्षेत्र मे प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करने के लिए कृषि-पदार्थों की विपणन 
व्यवस्था मे सुधार करना आवश्यक होगा । कृषक को अपने उत्पाद विवश होकर कम मुल्य पर ते 
बेचने पड़े इसके लिए उसे अपने उत्पादों के विरुद्ध पर्याप्त साख उपलब्ध होनी चाहिए और हुपक 
की सौदेबाजी की शक्ति मे सुधार होता चाहिए । प्रति भूमि इकाई एव प्रति पूँजी इकाई उत्पाद- 
कता बढाने भे' लिए कृपि-शषेत्र वी तकनीकों में सुधार तथा भूमि-प्रवन्धन मे उपयुक्त परिवर्तन करते 
की आवश्यकता होती है । फसल, पशु एवं उत्पादन बीमा की व्यवस्था भी आय की भुरक्षा का 
साधन होती है । 

(3) आधिक एवं सामाजिक सस्थागत सुदृढ़ता--विकासोन्मुख राष्ट्रों मे हृपि-क्षेत्र के 
पिछडेपन में सस्थागत दुर्बलताओ का विशेष योगदान रहता है। क्ृपि-क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया 
को गतिमान करने के लिए परम्परागत सस्थाओ के स्थानापन्न समय, परिस्थिति एवं तकनीकी के 
अनुकूल आधुनिक सस्थाओ का विस्तार एवं विकास किया जाना चाहिए । सामाजिक क्षेत्र में परिं> 
बार और आशिक क्षेत में स्वदेशी साहूकार ग्रामीण क्षेत्रो की प्रमुख सस्थाएँ होती है ! ये वोनों ही 

सस्थाएँ विकास की प्रक्त्या को अवरुद्ध करती है । जाति एवं घर्म भी लोगो की विचारधाराओं 
20 के अनुकूल परिवतंन नहीं होने देते है। सरकारी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र म॑ जो प्रशासव- 
7 वैच्यमान रहता है बह भी परम्पराबादी गतिविधि में ही सलग्त रहता है और विकास के 
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स्थान पर प्रशासन को अधिक महत्व देता है। कृपि क्षेत्र मे कान्ति लाने के लिए इस सारी ससत्था- 
गत व्यवस्था मे सुधार एवं विस्तार करने की आवश्यकता होती है । 5 

(अ) नियोजन सम्बन्धी संस्थाएँ--कपि-क्षेत्र का समन्वित विकास करने के लिए ग्रामीण 
क्षेत्रो मे ऐसी सरकारी एवं गैर-सरकारी सस्थाओ की स्थापना की जानी चाहिए जो स्थानीय साधनों 

की उपलब्धि को ध्याव में रखकर विकास-कार्यक्रम तैयार कर सके और इनके क्रियान्वयन का निर्दे- 
शन कर सके । भारत भे सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस प्रकार की एक सस्था कही जा राकती 
है जिसमे खण्ड-स्तर पर कृपि कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। ग्रामीण स्तर की संस्थाओं को जिला- 
स्तर पर और जिला-स्तर की मस्थाओं को राज्य एवं सम्पूर्ण देश के स्तर से सम्बद्ध किया जाना 
चाहिए । 

(ब) वित्तीय सस्याएँ--विज्ञाव एवं तकनीक का कृषि क्षेत गे व्यापक उपयोग करने के 
लिए वित्त, साख एव विपणन-सुविधाओ की भावश्यकता होती है । इनमे साख एवं वित्त का कृपि- 
विकास में योगदान सर्वाधिक होता है | कृषि-मशीन एवं औजार, बीज, उबेरक, कीटनाशक रसा- 
यन, सिंचाई की सुविधाओं का तिर्माण आदि के लिए पर्याप्त साख-व्यवस्था का आयोजन सरकारी 
साख-सस्थाओ, ग्रामीण बैक, व्यापारिक, कृषि एवं भूंगि बिकास बैक आदि के गाध्यम से किया जा 
सकता है | कृपकों को अल्पकालीन, मध्यकानीन एवं दीवंकालीव ऋणों की व्यवस्था अलग-अलग 
सस्थाओ द्वारा की जा सकती है । कृपको को साहुकारों की शोषण की प्रवृत्ति से मुक्त करने के लिए 
ऐसी बैंकिंग सस्थाओ की स्थापना की जानी चाहिए जो कम औपचारिकताओ पर साल की व्यवस्था 
कर सकें और जिनकी व्यवस्था मे ग्रामीण प्रतिनिधियों का समावेश हो । ऐसो सस्थाओ के प्रति 
ग्रामीणों का अधिक विश्वास रहता है जिनकी व्यवस्था में उनके प्रतिनिधियों का योगदान रहता 
है । यही कारण है कि सहकारी सस्थाओ को ग्रामीण क्षेत्रो के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। 

(सं) विषणन सस्थाएँ---कृषि-विकास के द्वारा जब कृषि-उत्पादन मेवृद्धि होती है और नवीन 
तकतीको का कृषि में उपप्रोग क्या जाता है तो विषणन की उचित व्यवस्था करवा आवश्यक होता 
है जिससे कृपक अपनी फस्लल का लाभप्रद मूल्य प्राप्त कर सकें और आदायो की बढ़ती हुई 
लागत का पर्माप्त आयोजन लाभ मे से कर सकें । विषणन को सग्रठित रूप प्रदान करने के लिए 
सहकारी विपणन-सस्थाओ का उपयोग किया जाता है। कपको को जहाँ निजी मध्यस्थो के शोषण 
से बचाने की आवश्यकता होती है वही सरकारी तनत्र के शोपण से वचाना भी आवश्यक होता 
है। सरकार द्वारा जो अवाज लैवी के अन्तर्गत एकत्रित किया जाता है उसमे सरकारी तत्न 
क्ृपको का शोपण करता है जिससे क्ृपि-क्षेत्र के विकास को आघात पहुँचता है। विपणत- 
सुविधाओं के बिस्तार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों म यातायात एय सचार-व्यवम्था का विस्तार करना आब- 
एयक होता है। 

(द) शिक्षा एव प्रशिक्षण सस्थाएँ--कृपि-क्षेत्र के यन्त्रीकरण करने तथा विज्ञान एवं तक- 
नीक का व्यापक उपयोग करने हेतु कृपको, उनके परिवारीजनो ठथा क्ृपि-कार्य मे सलग्ठ श्रमिकों 
के प्रशिक्षण एव शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए | इसके साथ ही मध्य-स्तरीय तकनीक 
का कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे कृपि-सेवा सम्बन्धी 
सस्यानों मे कार्य कर सकें और ऋृपि-यन्त्रों की स्थापना, मरम्मत एवं समायोजन का कार्य निष्पा- 
दित कर सके । दूसरी ओर, विश्वविद्यालय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कृपि-क्षेत्र की उच्च श्रेणी की 
तकनीको के अध्ययन तथा कृषि-क्षेत्र के प्रबन्धन एवं प्रशासन के कर्तव्यों के निष्पादन का प्रशि- 
क्षण प्रदान किया जाना चाहिए । इस प्रकार कृषि-क्षेत्र के विकास के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, 
आधिक, साप्राजिक तथा व्यावहारिक विज्ञायों मे अल्पफालोन एवं दीघंकालोन प्रशिक्षण की व्यवस्था 
की आवश्यकता होती है । शिक्षा एव प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार को जानी चाहिए कि कृपि 
आयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकार एव विभिन्न स्तरों के तकनीकी कर्मचारी एवं विशेषज्ञ उपलब्ध 
ही सके तथा प्रशिक्षित लोगो को पर्याप्त एवं उपयुक्त रोजगार उपलब्ध हो सके 
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(य) अनुसन्धान संस्थाएँ--कृपि-क्षेत्र का क्रान्तिकारी विकास करने के लिए नवीनतम एंव 
सही जानकारियों का प्रवाह अनुसन्धान क्षेत्र से कृषको तक होते रहना चाहिए । हृषि से सम्बन्धित 
प्रत्येक क्षेत्र े भनुसन्धान सस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए । कृषि-जीवविज्ञान, कृषि रसायन, 
कृपि-इजी निर्यारम, कृषि तकनीक कृषि पौघ-सरक्षण आदि के सम्बन्ध मे केन्द्रीय अनुसन्धान सस्थाओं 
की स्थापना की जानी चाहिए । इन सस्थाओ को शाखाओं का विस्तार इस प्रकार किया जावा 
चाहिए कि अनुसन्धानों की जातकारी का प्रसार एवं उपयोग व्यापक रूप से किया जा सके ॥ इन 
सस्याओ को समय-समय पर कृपकों को सलाह भी प्रदान करनी नाहिए । 

(4) समाज-कल्याण की उपयुक्त व्यवस्था--जब कृपि-क्षेत्र को कृषि-क्रान्ति के माध्यम से 
निर्वाह के साधन के स्थान पर एक व्यवसाय का रूप प्रदान किया जाता है तो कुछ सामाजिक सम- 
स्याएँ उदय होती है। कृषि-क्रान्ति के कार्यक्रमों का लाभ बड़े कृपक्को तक ही पहुँच पाता है कौर 
सीमास्त कृषक एवं भूमिहीन कृपि-भ्रमिक की स्थिति मे कोई विशेय सुधार नहीं हो पाता है। बडे- 
बड़े कृपक घीरे-धीरे इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि वे कृपको एवं श्रमिको का शोषण करने 
लगते हू और इनको कृपि-व्यवसाय से बाहर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मे 
बड़े कृपकों तथा पूँजीपति-वर्ग के इस प्रकार उैदित होने से ग्रामीण क्षेत्र मे आथिक एबं सामाजिक 
विपमताएँ बढती ह | कृपि-विकास नीति के अन्तर्गत ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक होता है कि 
कृषि विकास हेतु मध्यस्तरीय तकनौको का विकास किया जाय और लघु कृषकों तथा भूमिहीव 
श्रमिकों को राजकीय एवं सस्थागत सुविधाएँ प्रदान वी जायें । इस वर्ग को ग्रामीण क्षेत्र मे ही लघु 
एव कुटीर उद्योगों मे वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार 
किया जाना चाहिए । भूमि का पुतवितरण, भूमि की चकबन्दी, भूमि-्सीमाकन द्वारा भूमि की 
अनार्थिक जोतो को समाप्त किया जा सकता है और निर्घन-घर्ग की स्थिति में सुघार हो राकता है । 

उपर्युक्त कृषि-नीति के क्रियान्वयन से कृंपि-क्षेत्र में इस प्रकार प्रति एकड उत्पादकता में 
वृद्धि प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन-लागत में केमी, कृपषको की आय में वृद्धि, कृषि- 
क्षेत्र में पूँणी विनियोजन की सम्भावनाओ का निर्माण तथा कृषि को व्यवसाय में परिवर्तित किया 
जा सकता है और सम्पूर्ण अर्थ-व्यवम्धा का सुदृढता से विकास करना सम्भव हो सकता है । 

भारत में कृषि को स्थित्ति 

देश की स्वतन्त्रता के पूर्व देश की कृषि की स्थिति अति सोचनीय थी ओर स्वतन्त्रता के 
पूर्व के 25 वर्षो में कृषि-उत्पादन की प्रमति-दर ड्रै१० प्रति वर्ष थी। देश के विभाजन के 
पश्चात देश का कुछ श्रेष्ठ उपजाऊ एवं सिचित क्षेत्र पाकिस्तान को चला गया जिससे कृपि-उत्पा- 
दन को बडा आघात पहुँचा । प्रथम पचवर्षीय योजना मे क्पि एवं सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता 
प्रदान की गयी औौर सामुदायिक विकास कार्यक्र्मत के माध्यम से विकास-प्रयासो को समस्त ग्रामीण 
क्षेत्र में प्रसारित किया भया । द्वितीय योजना मे कृपि क्षेत्र के विकास को कम महत्व दिया गया 
जिससे कृपि-उत्पादन में प्रगति की दर घीमी पड गयी । तौसरी योजना में गहत कृषि जिला कार्य- 
क्रम ([807) तथा गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (867) का शुभारम्भ किया गया। इन 
कार्यक्रमों का उद्देश्य खाद्यान्नों मे आत्मनिभेरता प्राप्त करना तथा उद्योगों एवं निर्यात की आवब- 
श्यक्ताओं की पूर्ति करना था। 966-67 मे कृपि-विकास हेतु नवीन समर-नीति का प्रारम्भ किया 
गया जिसके अन्तर्गत विषुल उपज वाले बीजो का उपयोग तया बहु-फसल कायंत्रम श्रमुख रूप से 

सम्मिलित किये गय । चौथी योजना मे कृषि मे आधुनिक तकनीकी के उपयोग को प्रायमिक्ता दी 
गयी । कृषि विकास के लिए योजना प्रति योजना सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय को राशि बढती गयी। 
प्रथम योजना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओ मे इृपि-क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय का 
20 से 24% भाग आवटित किया गया। 949 50 से 976-77 तक के 27 वर्ष के सम्बे 
बाद में कृषि उत्पादन मे 2 5० धति वर्ष चफ़्दूद्धि हुई। प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं मे कृषि- 


फझपि-वीति एवं आशिक प्रमति | 53] 


उत्पादन से लगभग 4% प्रति वर्ष की प्रगति हुई । तृतीय योजना का अन्तिम वर्ष सुखा से पीडित 
रहा जिससे इस योजना में कृषि-उत्पादन की भ्रमति-दर ऋषात्मक रही । त्ीमरी घोजना के बाद की 
तीन बापिक योजबाओ मे कृषि-उत्पादन में 5 4९% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई । चौथी योजना मे कृषि- 
उत्पादन मे प्रगति कौ दर  7% रही । पाँचवी योजना के प्रथम (974-75) वर्ष मे कृषि-उत्पा- 
दन में 3:5%, की कमी हुई | 975-76 में कृपि-उत्पादन 5 6% बढा और 976-7 में 
कृषि-उत्पादय मे 5 5% की कमी हुई | 977-78 वर्ष मे कृपि-उत्तादव मे लगभग 6% की वृद्धि 
होने की सम्भावना है । इस प्रकार कृषि-उत्पादन में निरन्तर उच्चावचान होते रहे हैं । 
तालिका 42--भारत मे कृपि-क्षेत्र का विकास 

सावंजनिक क्षेत्र से व्यय कृपि-क्षेत्र को प्रतिशत वाधिक प्रगति-दर्‌ 
कृषि पर व्यय... पोजना के 





योजना (करोड़ रुपया). कुल व्यय क्षेत्रफल उत्पादन. उत्पादकता 
भें प्रतिशत 

] प्रथम योजना 424 369 28 42 ]9 
2. द्वितीय योजना 949 203 0 4] 23 
3. तृतीय योजना ],754 20 5 04 +-]4 522 
4. तोन वाधिक योजवाएँ 

(965-66 से 

968-69) 24978 23 8 07 63 54 
5. चौथी योजना 3,674 23 3 ]2 30 ।7 
6. पांचवी योजना 8,084 20 6 0 8 छ& 

योग 6, 763 23 8 


भारत के नियोजित विकास के प्रारम्मिक काल मे कृषि-विकास की समर-तीति परम्परागत 
विधियों पर आघारित थी और इस काल (949-50 से 964-65 तक) में कृषि-उत्पादत 
एबं उत्पादकता में क्रमश 3 % एवं 2% की वापिक चक्रवृद्धि हुई। दूसरे चरण (965-66 से 
975-76) मे इृषिक्षेत्र में लवीन तार्टिकताओं का उपयोग किया गया और इस काल से कृषि- 
उत्पादन एवं उत्पादकता में क्रमण 2 3% तथा 2 0% की वारपिक चत्रवृद्धि हुई। प्रथम चरण 
मे द्वित्तीय चरण की सुलना मे कृषि-उत्पादत यो प्रगति-दर ऊँची रही क्योकि प्रथम चरण मे रृपि- 
योप्य क्षेत्रफल भे अधिक तीब्र गति से वृद्धि हुई । प्रथम चरण में कृषि-योग्य भूमि में 6९% प्रति वर्ष 
की चक्रवृद्धि हुई, जबकि द्वितीय चरण मे कृपि-योग्य भूमि की वापिक वृद्धिदर 0 6% थी । दूसरे 
चरण मे कृषि-उत्पारत भे वृद्धि नवीव समर-वीति के फलस्वरूप रही जिसमे विपुल उपज के बीजों 
के उपयोग से गेहूं के उत्पादन में 755% की वृद्धि हुई । 

भारत में कृपि-क्षेत्र का जनसख्या एवं राष्ट्रीय आय दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यधिक 
महत्व है। सन्‌ 97] की जनगणना के अनुसार भारत की कुल श्रम-शक्ति 2,305 लाख लोगो मे 
से [,705 लाख लोग कृषि-क्षेत्र मे रोजगार भ्राप्त करते थे । इस प्रकार देश की श्रम-शक्ति का 74१ 
भाष कृषि-क्षेत्र स जोविकोपाजेन करता है | दुसरो ओर, कृपि-क्षेत्र देश के आन्तरिक उत्पादन का 
49 ]% भाग ]948-49 मे उत्पादित करता था, जो 974-75 में 48 5%, 975-76 मे 
44-4९ घौर 2976-77 मे 42 6% हो गया । 2977-78 बे से कृषि-ओेन हारा राष्ट्रीय आय 
का 43% भाग उत्पादित किये जाने का अनुमान है । इस प्रकार कृषि-क्षेत्र का हमारी अर्थ-व्यवस्था 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 

भारत से कृषि-नोति 

भारत में कपि-क्षेत्र सामात्य जीवन वा प्रमुख अग है और देश की सम्पूर्ण अध्ध-व्यवस्था 

की गतिविधि कृषि पर निर्भर रहतो है। यही कारण है कि देश के नियोजित विकास मे कृषि विकास 
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को अधिक महत्व प्राप्त होता है । यद्यपि कृपि-नीति का पर्याप्त लाभ ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग 
तक नहो पहुँच पाया है परन्तु कृपि-उत्पादन, उत्पादकता, तकनीक आदि सभी में गत तीस वर्षो मे 
प्रगति हुई हैँ । जहाँ देश की राष्ट्रीय आय में 949-50 से 976-77 के काल में 3 8% प्रति 
बर्ष की चतवृद्धि हुई, वही क्रपि-उत्पादन में इस काल मे 25% की वापिक चदक्रबृद्धि हुई है। 
दूसरी ओर, देश के औद्योगिक उत्पादन में इस अवधि में 63% वापिक की चत्रवृद्धि हुई है । ये 
तथ्य इस बात के द्योतक हैं कि हमारे देश मे कृषि-क्षेत्र का विकास उपयुक्त नहीं रहा है और 
हमारी कृषि-नीति दोष-रहित नही रही है । कषि-क्षेत्र का पर्याप्त विकास न होते के कारण ग्रामीण 
क्षेत्रों मे गरीवी की रेखा से नीचे का जीवन-स्तर व्यतीत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 55 
है । अदृश्य, आशिक एव पूर्ण वेरोजगारी का केल्द्वीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों 
में कुल श्रम-शक्ति का लगभग 66 8९ भाग ही पूर्णत रोजगार-प्राप्त है और शेय श्रम-शक्ति को 
या तो रोजग्रार बिलकुल ही उपलब्ध नही है अथवा इन्हे कभी-कभी कार्य उपलब्ध होता है। 
ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यापक निर्धनता एवं बेरोजगारी का मुर्य कारण कृषि-क्षेत्र का समन्वित सतत्‌ 
विकास न होना है । हमारे देश की कृषि-नीति के प्रमुख अग निम्नवत्‌ हैं 

() सूमि-सुधार--देश की स्वतन्त्रता के पश्चात भूमि-सुधार सम्बन्धी फार्यवाहियों का 
प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यो की पूति के लिए किया गया - 

(अ) राज्य एवं भूमि पर वास्तविक जोत करने घालों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त 
करना--इन मध्यस्थों मे जमीदार, जागीरदार, इतामदार आदि सम्मिलित थे और इनको सभी 
राज्यो भे अधिनियमो द्वारा समाप्त कर दिया गया है। लगभग 200 लाख कृपको को राज्य के 
प्रत्यक्ष सम्पर्क में ले आया गया है तथा लगभग 60 लाख एकड भूमि को क्रषियोग्य बताया 
गया है । 

(ब) कृषक पद्टाघारियों को उनके अधिकार कौ भूमि पर स्वामित्व प्रदान फरना-: 
इस सम्बन्ध मे लगभग एक दर्जंत राज्यों ने अधिनियम पारित किये है । कुछ राज्यो मे पद्ाधारी 
को भूमि क्रय करने का वैकल्पिक अधिकार प्रदान किया गया है । अन्य राज्यों मे भी कृपक पढ्ा- 
धारियों को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। 
गुजरात महाराष्ट्र, केरल, हिणाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में पट्टाघारी पद्धति को पूरी तरह 
समाप्त कर दिया गया है । लगभग 40 लास पद्टाधारी कृपषको को 37 लाख हेक्टेयर भूमि पर 
भूमि-स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गये है ! 

(स) भूमि पर अधिकार सम्बन्धी प्रलेखों को ठीक प्रकार से विवेकपूर्ण रीति से रखने की 
व्यवस्था को गयी है । पट्टाधारियो को भूमि से वेदखल करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। बेदखली 
केवल लगान का भुगतान न करने और भूमि का दुरुपयोग करने पर ही की जा सकती है । 

(द) पट्टाधारी कृपकों द्वारा देय लगान की राशि को सकल उत्पादन के हूं से द.. तक 
लिर्धारित करने के लिए कार्यवाहियाँ की गयी हैं । पजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और आम्धश्न प्रदेश 
को कोडकर अन्य सभी राज्यो मे भूमि के लगान की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गयी हैं जो सकल 
उत्पादन के हु से 4 तक से अधिक नही है। पजाव और हरियाणा मे उचित लगान सकल उत्पाद 
का 338% और तमिलनाडु मे 333% से 40% तक निर्धारित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में 
उचित लगान 25 में 30% तक है । 

(य) कृषि-मूमति को चकबन्दी--हृपि-भूसि पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के 
लिए खेतों वा उपयुक्त आकार बनाने हेतु लगभग राभी राज्यों मे कृषिब्मूमि का पुनवितरण इस 
प्रवार किया गया है कि प्रत्येक भू-स्वामी को अपनी कुल भूमि के बराबर भूमि एक या दो 
स्थानों पर इकट्ठी दी जा सके । अभी तक कृषि-भूमि के लगभग एक-चौथाई भांग की च्‌कबन्दी 

बी जा चुको है। पजाव, हरियाणा एव पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका 
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हैं। चक्वन्दी के कार्य के साथ-साथ भूमि प्रलेखी का भी विवेकीकरण किया गया है जिससे पट्ढा- 
धारी एवं फसल में भागीदार कृपको को सुरक्षा प्रदान की जा सके । 

(र) छृषि-योग्य धनायी जा सकने बालो अनुपयोगी, रिक्त एब अन्य प्रकार को मूंसि का 
वितरण भूमिहीन श्रमिकों मे किया यश है १ लगभग 65 लाख हेक्टेयर भूमि का इस प्रकार वित- 
रण किया गया है। 

(ल) कृषि-भूसि के स्वाशित्व का सीमाकन--सन्‌ [960 के आरापास लगभग भ्रभी राज्यों 
मे भूमि-सीमाकन के लिए अधिनियम पारित्त किये गये परन्तु इल अधिनियमो को कुशलतापूर्वक लागू 
नही किया ग्रया जिससे लगभग 0 लाख हेक्टेयर भूमि ही पुनवितरण के लिए उपलब्ध हो सकी । 
सन्‌ 972 थे इस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कार्यंबाहियाँ की गयी और परिवार को इकाई मानकर 
अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए अधिनियमों मे सशोधन किये गये है। लगभग 
6 लाख हेक्टेयर भूमि भूसि-सीमाकत के लागू करने से उपलब्ध होने का अनुमान लगाया भया हैं 
जिसका वितरण भूमिहीन श्रमिको मे किया जा रहा है। 

(2) सिचाई-मुधिघििओ का विस्तार--कंपि-भूसि का गहन उपयोग करने तथा क्ृपि की 
प्रकृति पर निर्भरता को कम करने के लिए सिचाई-सुविधाओ का ब्यापक बिस्तार करने को विशेष 
महत्व प्रदान किया गया है। अभी तक फसल उयाने वाले क्षेत्रफल का केबल 25% भाग ही 
प्रिचाई-सुविधाओं से लाभान्वित होता है । इसमे से भावी सिंचाई-सुविधाएँ मानसून की अनुकूलता 
पर निर्भर रहती हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात सिंचित भूमि 226 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3। भा, 
4976 तक 480 खास हेक्टेयर हो गयी । यह अनुमाव लगाया गया है कि 2,000 लाख हेक्टेयर 
फसल उगाने बाले क्षेत्रफल मे से (,070 साख हेक्टेयर भूमि पर सिचाई-सुविधाओ का विस्तार 
किया जा सकता है। जनता पार्टी के आधथिक तीति प्रस्ताव में सिचाई-सुविधाओं के विस्तार को 
मान्यता प्रदान की गयी और 5 वर्ष वी अवधि मे देश की सिंचाई की क्षमता का प्रूर्णंतम उपयोग 
करने का प्रस्ताव रखा है । 


तालिका 43---सिचाई-सुविधाओ पर व्यय एवं उनका बिस्तार 








सरकारी क्षेत्र सिचाई- सचयी 
अवधि का आयोजित व्यय क्षमता का निर्माण सिघाई-क्षमता 
(करोड रुपया) (ज़ास हेक्टेयर) (लाख हेषटेयर) 
प्रथम योजना 376 28 22 
द्वितीय योजना 380 डा 43 
हूत्तीय घोजना 576 23 १66 
वाधपिक योजनाएँ 
(966-69) 435 5 84 
चौथी योजना /355 26 207 
पाँचवी योजना 
974-5 385 8 25 
4975-76 502 30 225 
976-77 697 307 2357 
977-7& (स्वीकृत) 950 ]3 रव87 


__ गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं त्रिपुरा मे ।5% गे कम बोये जाने वाले 
जैन में सिचाई-सुविधाएँ उपलब्ध हैं | सिचाई-सुवियाओ के दृष्टिकोण से हरियाणा, मणिपुर, पंजाब, 
तमिलताडु और पाण्डिचेरी अधिक सम्पन्न राज्य है । देश से 6] 9% छिचाई दृहद सिचाई-परि- 
योजनाओं और शेष 38*]% सिंचाई मध्यम एवं सधु झिचाई-परियोजनाओं द्वारा की जाती है । 
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(3) कूधि का यत्दीकरण--क्ृषषि-क्षेत्र का यम्त्रीकरण करके कृषि-उत्पादन मे वृद्धि करने 
को विशेष महत्व प्रदान क्या गया । वहु-फ्सल परियोजना का विस्तार, कृषि-मौसम में श्रमिको 
की कमी, विपुल उपज देने वाले चीज़ो के उपयोग से अधिक उपज की सम्भावना, ग्रामीण क्षेत्रो मे 
तकनीकी ज्ञान में सुधार अधिक उत्पादन से कृषकों को विनियोजन क्षमता में वृद्धि तथा साख- 
सस्याओ द्वारा दीर्घभालीत रूणो की उपलब्धि के फठ्रस्वरूप कृपि-्यस्त्रो, विशेषकर ट्रैक्टरो, की माँग 
में वृद्धि हुई है । सन 95] में फ्सल उगाने वाले सकल क्षेत्रफल के प्रति एक लाख हेक्टेयर पर 7 
ट्रैक्‍्टरो का औसतन उपयोग क्या जाता था, जो 974 में क्टकऋर !33 हो गया । इसी अ्रक्नर 
प्रति एक लाख वोये जाने वाले क्षेत्रफ्ल पर झॉयल इजन एवं विद्युत पम्पन्सैो का उपयोग 495] 
में क्रमश” 62 एवं 20 था, जो 974 भे क्रमश बढ़कर !,038 एवं ,420 हो गया। सन्‌ 95] 
मे फ्लल वाले प्रति हेक्टेयर क्षेत्रन्‍्ल में ! 5 किलाबाट घण्टे विद्युत-शक्ति का उपयोग होता था, जो 
]974 मे बटकर 37 3 किलोवाट घण्टे हो गया । जनता सरकार नवीन कृपि-नीति के अन्तर्गत 
कप यम्जरीकरण कार्यक्रम को नियमित करने को व्यवस्था की जानी है जिससे कृपि-क्षेत्र में अधिक 
अ्रम-शक्ति का उपयोग हो सके । ट्रैव्टरो का उपयोग भूमि को कृपिबयोग्य बताने, कठोर मूमि के 
क्षेत्र तथा ऐसे स्थानों के लिए ही क्या जायेगा जहाँ श्रम की उपलब्धि अत्यन्त कम हो। इपि- 
यन्त्रों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए वहूत से कृषि-मेवा केन्द्रों की स्थापना को गयी है। 

(4) रासायनिक उ्ेरक्षों का उपयोग--रासायनिक्त उर्वरको का ज्यापत्ष उपयोग करने 
गहत-श्पि की योजनाओं को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गयी है। उर्वरकों का परीक्षण, प्रदर्शन 
एवं विज्ञापन करके इनके उपभोग को बढामे मे सफ्लता भ्राष्त हुई है | उबंरकों की माँग में विर- 
न्तर वृद्धि होती जा रही है! !952-53 मे फसल वाले भ्रति सकल हेक्टेयर क्षेत्रफल पर॑ औसतत 
03 क्लोग्राम न्यूट्रीऐण्ट उदरक उपयोग किया जाता था, जो 975-76 में बटकर ]7 ] किलो 
ग्राम प्रति हेक्टेयर स्यूट्रीऐण्द हो गया । उवेरका का देश में उत्पादन एवं उपभोग विभिन्न योजनाओं 
के अन्तर्गत निम्न प्रकार हुआ 

तालिका 44--उर्वेरकों का उत्पादन एवं उपमोग (952-53 से 974-75) 
(हजार दन) 








न्यूट्रीऐप्ट्स 
पर 9, 0; 50 
उत्पादन उपनोग उत्पादन उपभोग उपभोग 











प्रथम योजना के प्रारम्भ मे 


(4952-53) 33[ 578 क््व 6 33 
ड्वितीय योजना के प्रारम्भ म 

(3956-57) 788 ]23 [76 ]5 9 [48 
तृतीय योजना के प्रारम्भ में 

(3964-62) 94 3 29] > 654 63 9 280 
सीन वापिक याजनाएँ 

(966-69 ) 309 0 338 7 पब5 7 248 6 ]]9 7 


चौथी याजना के प्रारम्भ में 

(969-70 हर 75096 3,360 3 233 7 479 8 2909 4 
पाँचवी बाजना क प्रारम्भ म 

(2974-75) 4,486 6 4,7738 उठ3]7 4776. 3392 

उदरको क उत्पादन में माग क अनुरूप पयाप्त वृद्धि नही हो पायी है इसलिए स्थानीय 
खाद के साधनों के विज्ात्त को प्रोत्साहन दिया गया है । कार्वेनिक खादो के व्यापक उपयोग की 
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कार्यक्रम भी ग्रामीण एवं नगरीय दोत्नो मे प्रारम्भ किया गया है । हरी खाद के उपयोग का भी 
विस्तार किया गया है । 

(5) बिपुल उपज वाले बीजों का उपयोग--सन 964 मे पॉल एवं विलियम पैड्डोक ने 
यह भविष्यवाणी की थी कि कृषि-उत्पादन की हमारी स्थिति उस भेड के समान है जिसे बुचडखाने 
ले जाया जा रहा हो | सन्‌ ।964 तक हमारे कृपि-क्षेत्र के विकास को सम्भावनाएँ अत्यन्त क्षीण 
थी और यह समझा जाने लगाथा कि हम अपनी आवश्यकतानुसार खाद्यात्र एव क्रपि-पदा्थं 
उत्पन्न करते मे कभी भी समर्थ नही हो सकेंगे । बैसे तो सन्‌ 960 भें हो देश मे वैज्ञानिक कृषि 
की ओर बढने के लिए कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर दी गयी थी परन्तु कृषि-क्षेत्र का वास्तविक विकास 
सन्‌ 964-65 से प्रारम्भ हुआ । सन्‌ 960 मे जिला गहन कृषि कार्यक्रम (000४6 6875 
णाणण ए5पा८ छत्ड्राभण०--/07) का प्रयोग के रूप मे 5 जिलो (प्रत्येक राज्य में 
एक जिला) मे प्रारम्भ किया गया। इन १5 जिलो मे 329 विकास-खण्ड थे, जिनमे 39,635 
ग्राम थे । इन ग्राम्ों मे फसल उगाने वाला सकल क्षेत्रफल 88 53 लाख हेक्टेयर था । इस कार्यक्रम 
के अस्तर्गत क्पि-तान्तिकताओ में सुधार किया गया। रासायनिक खाद, अच्छे वीज, सिंचाई, सुधरे 
हुए औजार, कृपको की शिक्षा एव प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गयी। धीरे-धीरे इस कार्यक्रम 
वा फ़ैलाव बढ़ता गया और सन्‌ 964-65 में अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से कृपि-क्षेत्र 
में ऋन्तिकारी परिवर्तनो का प्रादुर्भाव हुआ | वास्तव में हमारी हरित क्रान्ति का मूलाधार अधिक 
उपज वाले बीजों के कार्यक्रम मे ही निहित है। वैसे सत्‌ 2967 मे कृषि के क्षेत्र मे जो नवीन भ्रीति 
अपतायी गयी, उसमे () गहन कृषि जिला कार्यक्रम, (2) गहन इृपि क्षेत्रीय कार्यक्रम, (3) अधिक 
उपज वाले बीजों का कार्यक्रम, (4) बहुफसल कार्यक्रम, (5) कृषि-अनुसन्धान, (6) सार्वजनिक 
कृषि-सस्थाओ का प्रवत्तेत, एवं (7) सूल्य-प्रोत्ताइन आदि कार्यक्रम सम्मिलित किये गये । 

इस समस्त कार्यक्रमों में से सर्वाधिक सफलता अधिक उपज वाले दीजों के कार्यक्रम को 
प्राप्त हुई लौर इसकी व्यापकता घीरे-धीरे बढती जा रही है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप हम गेहूँ 
के उत्तादन को पाँच फालो (सन्‌ 967-72) के काल मे दुगुना करने मे समर्थ हुए है। अधिक 
उपज देने वाले बीजो का उपयोग चावल, ग्रेहें, मक्का, ज्वार एवं बाजरा को फसलों में किया गया 
है परन्तु सर्वाधिक सफलता गेहें की फल के सम्बन्ध मे ही उपलब्ध हुई है। बधिक उपज देने 
वाले बीजों के अस्तगंत क्षेत्रफल मे वृद्धि होती जा रही है । 

तालिका 45---अधिक उपज देने बाले दीजो का क्षेत्रफल 





चर्ष क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर) 
969-70 3]4 33 
970-7! १53 83 
97-72 225 00 
973-74 250 00 
978-79 (लक्ष्य) 400 00 





(6) बहुफसल-कार्यक्रम-- अधिक उपज वाले बीजो का उपयोग वर्ष प्रति वर्ष अधिक क्षेत्र 
फन में होने लगा है और पाँचदी योजना के अन्त में यह क्षेत्रलल 400 नाख हेवटेयर करने का 
लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर, बहुफसल-कार्यक्रम सन्‌ 969-70 भे 20 28 लाख हेक्टेयर तथा 
सन्‌ 970-7] में 38 2 लाख हेक्टेयर लागू किया गया। सन्‌ 97[-72 में बहुफसल-कार्यक्रम के 
अन्तात कुल क्षेब्रकत्त 58 06 लाख हेक्टेयर था ! अधिक उपज वाले बीज एवं बहुफसल-का्यंतम 
पजाव, हरियाणा, गुजरात, विहार आदि राज्यो मे अधिक व्यापक है | 

(7) पौष-सरक्षण--सन्‌ 968-59 मे कीटाणुनाशक रसायनों के उपयोग मे बृद्धि होना 
प्रारम्म हो गयी थी। योजना-आयोग के द्वाय प्रकाशित बॉकडो के अनुसार सन्‌ !968-69 मे 
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400 लाख हेक्टेयर भूमि में कौटाणुनाशक्ष रसायन उपयोग किये गये। सन्‌ 969-70, 
970-7॥ एवं 97-72 में यह क्षेत्रफल क्रमश. 346 |, 4320 तथा 5076 लाख 
हेक्टेयर हो मया । चौथी योजना के अन्त मे अर्थात्‌ सन्‌ 973-74 से 640 लाख हेक्टेयर भूमि 
पर कीटाणुनाशक रसायनों का उपयोग किया गया था | कीटाणुनाशक रसायनो का पर्याप्त उत्पादन 
देश मेन होने के कारण इसके उपभोग मे तीत्र गति से वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सकता है। 
कीटाणुनाशक रसायनों के समस्त उपभोग का लगभग 43% भाग आयात से पूरा किया जाता है 
जिस पर लगभग 8 करोड रुपये का विदेशी विनिमय व्यय करना होता है । इसी कारण कीटाणु- 
नाशक रसायनों के आयात-प्रतिस्थापन को पॉचवी योजना में प्राथमिकता प्रदान की गयी है। सत्‌ 
955-56 में फसल वाले सकल प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 5 9 ग्राम कीटाणुनाशक रसायनों का 
उपयोग होता था, जो 975-76 में बढ़कर 30 9 ग्राम हो गया । 

(8) भूमि-सरक्षण--नियोजित विकास के प्रारम्भ से ही भूमि-सरक्षण कार्यक्रमों को प्राथ- 
मिक्‍ता दी गयी है और 97 लाख हेक्टेयर भूमि का सरक्षण किया गया है, जिसमे से 8] लाख 
हेक्टेयर कटी हुई भूमि और 6 ताज हेक्टेयर गेर-क्पि भूमि का सरक्षण किया गया। भूमि-सरक्षण 
कार्येक्रम के अन्तगेंत लगभग 00 श्रमिक-दिवस रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न किये 
गये । इसके अतिरिक्त 30 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य भी बनाया गया। 

(9) कृषि सेवा सस्थाओं की स्थापना--कृपि-सेवा केन्द्रों की स्थापना निजी एवं सार्वजनिक 
दोनो ही क्षेत्रो मे की गयी है। इन केन्द्रों मे कपि-क्षेत्रो के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता 
है और साथ ही कृपि-यन्त्रो की उपलब्धि के मम्बन्ध मे सलाह भी प्रदान की जाती है । निजी क्षेत्र 
में स्थापित कृपि-सेवा केन्द्र कृपि-पत्तो की मरम्मत के साथ-साथ क्ृपि-यन्‍्त्रों को भाडे पर प्रदाव 
करते ह । निजी क्षेत्र मे कृषि सेवा केद्रों की स्थापना के लिए सरकार एव साख-सस्थाओ द्वारा ऋण की 
व्यवस्था की जाती है | इस व्यवस्था से कृपि-यन्त्रो का व्यापक उपयोग क्ृपि-क्षेत्र मे सम्भव हो सका है। 

(0) साख-सुविधाओ का विस्तार--कृपि-क्षेत्र को अल्प. मध्य एवं दीर्घकालीन साख 
प्रदात करते के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गयी है । बैक-साख के लिए क्रपि-क्षेत्र को प्राथमिकता- 
प्राप्त क्षेत्र माता गया है । ग्रामीण क्षेत्रीय वैको, सहकारी बैको और भूमि-विकास बैकों का विस्तार 
किया गया है जिससे कृपको को साख पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध करायी जा सके । साख-सस्थाएँ 
क्ृपको को साख एव ऋण का उचित उपयोग करने के लिए सलाह भी श्रद्धात करती हैं। 

(2) मूल्य-प्रोत्साहव--#पि-उत्पादन मे वृद्धि होने पर मूल्यों मे प्रतिकूल उतार-त्रढ्मव से 
कृपको को सुरक्षा अरदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलो के सहायक ($ए79०7) मुल्य 
एवं खरीद मूल्य निर्धारित किये जाते है ॥ मूल्य-स्तर नीचें गिरते पर सरकार कृपि-पदार्थों का 
क्रय कर लेती है और मूल्य ऊँचे उठने पर अपने बफ़र स्टॉक में से कृपि-पदार्थ उपभोक्ताओं को 
नियत्तित मूल्य पर प्रदान करती है। भारतीय खाद्य-निग्म के माध्यम से सरकारी अनाज का क्रय- 
विक्रय किया जाता है ! 

(22) विपणन-सुविधाओ में सुधार--कृषिल्‍उत्पादन की विपणन-व्यवस्था को सुधारने हेतु 
मण्डियो के सयठन को वेधानिक स्वरूप लगभग सभी राज्यों मे दे दिया गया है! सहकारी 
विपणन सस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे कृपको के शोषण को समाप्त 
किया जा सके । सहकारी विफ्णन सत्थाओं की स्थापना का अमुख उद्देश्य कृषकों को अपनी उपज 
का उचित मूल्य प्रदान करना है परन्तु सहकारी विपणन-सस्थाएँ, भारतीय खाद्य-निगम की एजेन्सियाँ 
एव व्यापारी अभी भी दृपषक का शोपण करते है और कृपक की सौदेबाजी की कमजोरी का लाभे 
उठाते है । सहकारी सस्थाओ एवं सरकारी एजेन्सियो में निध्झावान कर्मचारियों की अनुपस्थिति मे 
कृषि -उपज को कठिनाइयो का पूर्णत निद्मारण नहीं हो सका है । 

हे इस प्रकार गत 30 वर्षों से कृषि-क्षेत्र के विकास के लिए वैधानिक, वित्तीय, गस्थागत एवं 
वतरण सम्वन्धी बहुत सी कार्यवाहियाँ की गयी है । फिर भी कृपि-क्षेत्र का वाछित विकास सम्भेव 
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ही हो सका है और इस कार्यवाहियो का लाभ लघु कृपको एवं कृपि-मजडूरों को उपलब्ध नहीं 
हो सका है । 

(3) सापुदायिक विक्रास कार्यक्र--सामुदाथिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा आन्दोलन है 
जिसके अस्तगेत समुदाय की सक्रिय सहभागिता एव प्रारम्भिकता के द्वार समस्त समुदाय के जीवन-स्तर 
से सुधार करने का प्रयास क्या जाता है। भारत में सामुदायिक विकास परियोजनाओ को सचा- 
लित करने का निश्चय 'अधिक अन्न उपजाओ! जाँच-समिति की सिफारिशो के आधार पर 2 अक्दूबर, 
952 से किया गया । इस तिथि को 55 क्षेत्रों में सामुदायिक विकास प्रारम्भ किये गये। हमारे 
देश में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि के विकास, भूमि-सरक्षेण, जल-पूर्ति का 
विकास, सहकारिता का प्रवर्तेन, विषणन-व्यवस्था में सुधार, पशु-्पालन, वन-विकास, सार्वजनिक 
शिक्षा, सचार-ध्ययस्था, ग्राम पचायत तथा अन्य सामाजिक साग्रुदायिक गतिविधियों के सम्बन्ध भे 
सरकार द्वारा की गयी कार्यब्राहियो का समावेश रहता है | सामुदायिक विकाप्त कार्यक्रमों के माव्यम 
से भारत मे ग्रामीण जन-समुदाय भे सामाजिक परिवतंत, आथिक विकास एबं प्रजातान्त्रिक सह- 
भागिता को उदित करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अन्तर्गत देश के परम्परागत समाज मे विज्ञान 
एवं तकनीक को जीव न के रामान्य अग के रूप मे स्वीकार करने की प्रवृत्ति जागृत करने का प्रयास 
किया गया है। हमारे देश के समाज में परस्पर“विरोधी परिस्थितियों, वातावरण एवं विचारधाराओो 
का एक ही समय एवं स्थान पर सह-अस्तित्व विद्यमान है । बहुत घनी एवं अत्यन्त गरीब, उच्च- 
शिक्षा प्राप्त एवं भ्शिक्षित, कुशल एवं अकुशल, आधुनिक एवं परम्परागत आदि परस्पर-विरोधी 
तत्व हमारे समाज में विद्यमान है जिसके कारण विकास-प्रक्रिया एवं सामाजिक न्याय दोनो 
की उजच्लित व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन होता है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन 
परस्पर-विरोधी तत्वों को इस प्रकार सम्मिश्षित करते का प्रयास किया ग्रया कि सामाणिक न्याय 
के साथ आथिक विकास सचालित किया जा सके । 
सामुदायिक विकास कार्पक्रम के उद्देश्य 

भारत में सामुदायिक विकास वार्यक्रम के उद्देश्य निम्नवत्‌ है 

(() जनसाधारण से इस विचारधारा को जायृत करना कि वे अपने ही प्रयासों से अच्छा 
जीघन-स्तर प्राप्त कर सकते है 

(2) जनसाधारण की भ्रच्छन्न शक्तियों को विकप्तित करता, उनकी प्रारम्मिकता का 
प्रोत्साहित करना तथा उत्तमे नागरिक जागरूकता को बढाने के लिए उन्हे शिक्षित, निर्देशित एव 
उनकी सहायता करना। जनसाधारण मे स्वावलम्बन एवं सामुदायिक सक्रियता की इच्छा जागृत 
करता भी सामुदायिक विकास कार्येकम का उद्देश्य होता है । हु 

(3) सामाजिक, सास्क्ृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसी परिस्थितियां 
उदित करना कि विकास की समन्वित विधियों का उपयोग किया जा सके | 

(4) जिन लोगो के हित के लिए कार्यक्रम सथालित किये जायें उनकी स्वावलम्बन की 
भावना के आधार पर सहभागिता प्राप्त करके उपलब्ध समस्त स्थानीय साधनों का उपयोग 
करना । 

(5) आधुतिक वैज्ञानिक एबं तकतीकी ज्ञान को समुदाय के लोगो तक इस रूप मे पहुंचाना 
कि इस तत्व बष थे अपनी आवश्यकताओं वी पूति के लिए उपयोग कर सके । 
सी 72 श 2388 का उपयोग करके विकास को समुदाय्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को 

रता कि लोगो का आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता एवं मानवीय प्रतिष्ठा 
सुरक्षित रह सके । 
में आधिक एय सस्वूर्ण बेरोजगारी को 24027 24% पल शत पथ पट गत 
दूर करना सामुदाणिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है । 
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(%) ग्रामीण परिवारों गो शाख-योग्यगा बढापर शहाारिता ने सिद्धायों गा अधिवतम 
विश्तगार मरा । 

(9) णि श्षत्र भे वैज्ञातिष ज्ञाा वा उपयोग गरजे उत्पादय में अधियतम परद्धि वरना 
जिससे ग्राभीण जवसरपा की जाय एप जीप स्तर मे यृद्धि मी जा सरे । 

(0) ग्रामीण क्षप ये पूतन्‍्भपिरार ध्राप्त परियारों को ग्रामीण समाज मे उत्तित स्पाव 
दिएण हर डरे सराशरी पायोए एय जाय ग्रामीण विश्रानायपमों मे भागीदार बनागा। 

(() सरमार की पिभिन्त विगास एजे[ रायाँ एव टीम मे रूप से नियोशित एवं समयित 
बापपम पे आधार पर थामीण जीयत भे सुधार बर। था पिरतर प्रयास सामुदायिया बायब्रम मे 
प्रय्मत घर सती । 

(2) सागुदाशिया पिश्स दामफम रे अन्तगत्त ग्रामीण क्षेत्र मे ऐसी स्थायीय सस्थाओ-- 
परशाधतों गुर संघ मतिया रघ भगोरार शराब राहगारी रामितिर्या--त_ो सपालित पिया जाया 
है शिससे एससे पाप धारो ते स्पागीय णोगो को पेलृत्व करो था प्रशिक्षण पदान वियाजा सरे 
और स्थायीय स्पर पर पशावशारी तेतृत्य उपलब्ध हो से । 
सामुदाणिए विशास पायफ्स या डायक्षर 

सागदाशिप विरास मायर श मे आंगन ग्रामीण जिनासा मे जन जीयन बे सभी अगों को 
प्रभातिष गरो वा प्रयत्व पिया जाता ऐ। इस यायब्रम मे प्रमुख बाय-कषेत्र उिम्लयत्‌ है 

(।) एूपि एप सहायष क्षेत्र--()) उपभोग ये मी जाने यागी एय ब्रेकार भूमि वो इंपि 
सोग्प खबापा । 

(॥) शिया के भिए पएरो ययबूप्रों गुजो तागाबों घीलो सदियों आदि से पानी की 
न्पप्स्था बरना । 

(॥) अच्छे बीजो सुघरी हुई इपि-तवतीय सुधरे हुए रषि औजारों विषणम एवं साख 
भी सूतिधा यों परण प्राण भूमि-जजुश्राधात एक साथ जादि थी ध्ययस्था बरना 

(॥५) भापरित सेछगी पश्डता पता एय साग भाजों वी सेती बागवायी थनो वो क्षगाना 
पद्दि मा पिवास परगा। 

(४) म्‌ण ग्राभीण योजगाए । 

(2) सहूरारो समितियौ--विद्यमात सटवारी समितियों तो सुदृढः बनाप॒र एय पयी स्मि 
तिभो थी स्थापया बरते क्षेत्र के प्रत्येष परियार यो राहुपारी आन्दोगन में राम्मिलित बरना। 

(१) रोजगार--() तिपोजित वितरण झ्यापार सहायव एवं बल्याण सेवाओ मे रोजगार 
मो प्रोल्याहत देगया। ब्धासग्भव दप मायेवाटियों थो राहवारिता मे आधार पर साशत्रित 
किपा जाय ) 

(७) गुट्ोर मध्यम एय लघु उद्योगों वा विस्तार एव विदास । 

(५) ग्रात्मयाक्त--सडयों थी व्यवस्था बरपा या परत सडक यातायात सेवाओ या! विस्तार 
परता तथा पशु बातायात का यिवास करना । 

(5) शिक्षा--प्राधमिब स्तर पर अनियाय एग पति शुल्ता शिक्षा वी व्यवस्था बरना । साध्य 
गिबा एवं हाईररप सथा सामाजिय शिक्षा एव पुरतवालय सेवाओ वा आयोजन धरना 

(९) स्पास्थ्य सेयाएँं--स्वच्छश एव सपाई वा आयोजन जन स्थास्थ्य बाययाहियाँ बीमार 
लोगो को दित्सा की सहायता प्रसय पूथ प्रय प्रसव पश्णत सेवाओ यो व्यवस्था सथा पसूति-सेयाओों 
मे गयोयन । 

(7) प्रशिक्षप--(3) यपमात दर्तवारों वी जुशतता मे सुधार बरने टेतु रिपेसर बोस वा 
आयोगन | 

(0) घषकों दुपि-सहापतों पयवेधदों दस्पशारों प्रथधवोष वमचारियों स्थास्थ्य शाय 
भर्पायों एप प्रयभवीय जधिवारियों के प्रशिक्षण नौ ब्ययस्था । 
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(8) निवास-गृह--ग्राभीण एवं नगरीय क्षेत्रो के लिए निवास-मुहो की सुघरी हुई तकनीक 
एवं डिजायनो का उपयोग । *दातोओं 
(9) समाज-कल्याण--(2) सामुदासिक मतोरजन के लिए स्थानीय सस्कृति एव योग्यवाओं 
के उपयोग तथा अ्रवण एवं दृष्टि सम्बन्धी (#प००-५७ण्वा) प्रसाधनो का मचोरजन एब निर्देशन के 
उपयाग 
५ (४) स्थानीय एव अन्य खेल-कूद, मेला, सहकारिताएँ एवं स्वावलम्बी सस्थाओं को संगठित 
करना ॥ 
सापुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन 

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्म का प्रारमभ्भ 2 अक्टूबर. 952 को हुआ जिसके 
अच्तर्गत 55 सामुदायिक परियोजनाओो का शुभारम्भ किया गया । यह एक पाइलट परियोजना 
(ए॥0: $00706) के रूप मे प्रारम्भ की गयी जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि लोगो की इस 
स्कीम के भ्रति क्या प्रतिक्रिया होती है और इसमे कौन-कौन सी कमियाँ रहतो हैं। 55 परियोज- 
भाओ के अन्तर्गत 27,388 ग्रामो को सम्मिलित क्या गया, जिनकी जनसख्या 64 लाख थी । प्रत्येक 
परियोजना मे लगभग 300 प्राम राश्मिलित किये गये, जिनकी जनसख्या लगशग दो लाख एवं कृषि- 
योग्य क्षेत्रफल ),50,000 एकड था । परियोजला क्षेतर को दीन विकास-खण्डों में विभक्त किया 
गया और प्रत्येक खण्ड मे लगभग 200 ग्राम रखे गये । प्रत्येक परियोजना का पूर्ति-काल' तीच वर्ष 
निर्धारित किया गया ! परियोजन्ना का क्रियान्वयन निम्तलिखित पाँच अवस्थाओं मे किया गया 

() अवधारणा अवस्था (0०0८८७४०० 5092०)--यह अवस्था तीव मास की होती है 
जिसमे क्षेत्र का चयत, उसका आथिक सर्वेक्षण तथा योजना के निर्माण का कार्य किया जाता है । 

(2) दीक्षा प्रारइश्मिकता अवस्था ([77स्‍8000 50886)--इस अवस्था का काल छ मास 
होता है | इसमे कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था, सचालन क्षेत्र मे सचार की व्यवस्था तथा 
आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है । 

(3) सचालन अबस्था (09०7०0०0 5(88०)--इस अवस्था के अठारह महीनो में समस्य 
स्वीकृत कार्यक्रमों का सचालव किया जाता है । 

(4) संघटन अवस्था ((0980॥09000 988०)---इस अवस्था के छ माह में समस्त 
गतिविधियों का समापत्र किया जाता है। 

(5) अन्तिम अवस्था ([709॥50000 988८)--इस अवस्था के तीन मास में पूरे तीन 
बे के कार्य को अल्तिम रूप दिया जाता है और ग्रामीणो को कार्यक्रम को आगे चलाते रहने के 
लिए तैयार कर दिया जाता है। 

प्रारम्भ मे इस पाइलट स्कीम की सफलता को देखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
के साथ एक कम गहन कार्यक्रम भी 2 अक्टूबट, 953 को प्रारम्भ किया गया जिसका नाम “राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा कार्यकम! रखा गया / इस कार्यक्रम क्षो समस्त देश में फैलाने का आयोजन किया गया 
और जिन खण्डो मे राष्ट्रीय विस्तार-सेवा कार्यक्रम सफल रहा वहाँ तोनवर्षीय गहन कार्यक्रम 
सामुदायिक विकास कार्पक्रम' के नाम से सचालित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय बिस्तार-सेवा 
कार्यक्रम द्वारा क्षेत्रो को गहन कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया जिससे सामुदायिक विकास कार्य- 
क्रम सचालित किया जा सके | राष्ट्रीय विकास-सेवा कार्यक्रम एक या दो और अधिक से अधिक तीन 

वर्ष तक चलाने के दाद विकास-खण्ड मे सामुदायिक विकाश कार्यक्रम सचालित किया गया। 
प्रारम्भ में सामुदायिक विकारा कार्यत्रस के दृष्टिकोण से देश को 5,265 विकास-खण्डो में बॉठा 
गया था जिन्हे बाद में पुनगंठित करके 5,23 कर दिया ग्रया ) अब प्रत्येक विका-खण्ड का क्षेन- 
फल 620 वर्ग किलोमीटर होता है और इसके अन्तर्गत 0 ग्राम सम्मिलित किये जाते है जिवकी 
जनसस्या लगभग 92,000 होतो है । 

सामुदाधिक विकास का प्रशासन एवं प्रबन्ध 


साम्रदाबिक विकाब परियोजनाओ की प्रवन्ध-व्यवस्था को चार अगो मे विभक्त किया गया 
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हं । केन्द्र-स्तर पर सामुदायिक विकास एव सहकारिता मस्तरालय इस सम्बन्ध में योजना-आयोग 
एवं हृषि-मन्त्रालय से सलाह लेकर नोतियाँ निर्धारित करता है। राज्य-स्तर पर राज्य विकात् परि- 
पदों कौ सलाह पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम एवं नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं $ राज्य मे 
सामुदायिव विकास का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी विकास आयुक्त होता है। जिला-स्तर पर 
जिला विकास परिषदों वा गठन किया जाता है। विकास-सण्ड-स्तर पर खण्ड व ब्लॉक पचायत 
समितियाँ और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पचायतें इस कार्य की देखरेख करती हैं । ब्नॉक-स्तर पर 
प्रशासनिक अधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी और ग्राम-स्तर पर ग्राम-सेवक होता है। ग्राम-सेवक 
अपना सम्पूर्ण समय ग्राग की विभिन्न गतिविधियों की देखरेख एवं सुघार के लिए व्यय करता है। 
ब्लॉक-स्तर मे एक इपि विकास अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है जो कृषि सम्बन्धी समस्याओं 
का अध्ययन करता है, सलाह प्रदान बरता है तथा जिला कृषि अधिकारी एव ब्लॉक विकास अधिकारी 
से सम्प्क बनाये रखता है | इृपि-क्षेत्र में नवीन तकनीकों, बीजो, खादो आदि के उपयोग की सलाह 
देने एवं व्यवस्था करने का कार्य भी करता है। ब्लॉक विकास अधिकारी पचायत का मुख्य अधि- 
कारी होता है जो ग्रामो की कृषि, उद्योग, यातायात, साख, शिक्षा आदि समस्त त्रियाओ के मचा- 
लन एवं समन्वय की व्यवम्धा करता है । 
सामुदायिक विकास की प्रगति 

2 अप्रैल, !976 को दघघ में कुल विकास-खण्डो को सख्या 5,026 थी, जिनमें 6,39,709 
ग्राम सम्मिलित थे जिनवी जनसरया 46 97 करोड थी । इस कार्यक्रम पर विभिन्न योजनाओ के 
अन्तर्गत रागमग $03 करोड रुपया खर्च किया गया हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
कृषपि-विकास को विशेष महत्व दिया गया । इपि-क्षेत्र मे अच्छे बीजो एवं उ्वरको के उपयोग, सिंचाई- 
सुविधाओ का विस्तार, विशेषज्ञों को सेवाओं की उपलब्धि, सुधरी हुई तकनीक एवं कृपि-प्रसाधनो 
की उपलब्धि आदि की व्यवस्था की गयी हैं। इस कार्यक्रम के अन्तगंत लगभग सभी राज्यो में पचा- 
यत राज्य की स्थापना की गयी हैं और इन पचायतो को अनेक विकास कार्यत्रम सौंपे गये हैं। 
चामीण क्षेत भे कार्य करन के लिए विभिन्न स्तर के का्येकर्ताओ एबं अधिकारियों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था भी को गयी है। ग्राम सेवको के प्रशिक्षण के लिए 98, सहकारी विस्तार 
अधिकारियो के लिए 5, पचायत सचिवो के लिए 80, पचायत समितियों के अधिकारियों के 
प्रशिक्षण के लिए 26 प्रशिक्षण सस्थाव सचालित किये जा रहे हैं । 

पशुपालन कार्यत्म में सुधरी हुई नस्ल के पशुओ का विस्तार किया गया है और पशुत्रों के 
कृतिम गर्भाघान की व्यवस्था की गयी है ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना 
एव विस्तार के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। यातायात के क्षेत्र 
में कज्ची सडको का निर्माण एवं पक्की सडको में सुधार का कार्य किया ग्रया है। पौष्टिक आहार 
कार्यक्रम के अन्तगंत ग्रामीण क्षेत्रो मे फल, मछली, अण्डे आदि के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदात की 
जाती है और निर्धेन बच्चो को पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है ॥ पिछडे हुए क्षेत्रो मे 
आदिम जाति विकास-खण्डो की भी स्थापना की गयी है जिनके द्वारा इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों 
के समान सुविधाएँ प्रदात करने का प्रयत्न जिया गया है । पाँचवी योजना मे सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम 
को भी प्रारस्‍्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत 38 गाँवो के स्वार्गीण विकास के लिए चकवन्दी, भूमि- 
विकास, सिचाई-विकास एव फ्सल-प्रारूप को पुनसंरचना आदि कार्यक्रमों को समन्वित रूप से सचालित 
किया गया है| छठी योजना मे ग्रामीण एवं क्रषि विकास को सर्वोधिक प्राथमिकता प्रदात को गयी 
हैं जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्व बठने वी सम्भावना हैं। 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम को असफ़्लताएं 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुस उद्देश्य ग्रामीण लेजर के नागरिको मे जायखूकता 
उलेब्न करके उनमे स्वावलम्बन एवं जात्न-निर्भरता को भावना उत्पन्न करना था जिससे वे अच्छे 
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जीवन-स्तर हेतु इच्छा एवं प्रयत्न कर सकें | परन्तु इच लक्ष्यों की उपलब्धि अत्यन्त सीमित रही । 
ग्रामीण क्षेत्र के जन-जीवन में विषमताएँ छाम्माजिक एवं ओ्थिक स्तर पर निरन्तर बढ़ती गयी है 
और पिछड़े हुए वर्गों, पिछडी जातियो एवं विषन्न वर्गों कौ आथिक एच सामाजिक स्थिति में कोई 
विशेष सुधार नहीं हो सक्का है । ग्रामीण एव नगरीय जीवन-स्तर के अन्तर को कम करना भी 
सम्भव नही हो सका है और बेरोजगारी एवं आशिक बेरोजगारी का दबाव निरन्तर बढता गया है । 
ग्रशपि नियोजित विकास के 26 वर्षो म्रे कृपि एव उसके सह्दायक क्षेत्रों के विकास की गति सामान्य 
रही है परस्तु इस विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के विपन्न वगें को उपलब्ध नहीं हुआ है। बिपन्न 
बर्ग विकास-कार्यक्रमो का त ढ़ो सक्रिय सहमागीदार ही बच सका है और न ही विकास के लाभो 
मे उसे भागीदार बनाया गया है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस प्रक्ुह्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति 
में आशिक हूप से ही सफल हो सका है । इस कार्यक्रम की असफलता के मुख्य कारण निम्नवत्‌ है 

() जागरूक स्वेच्छा की कमी--सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सबसे बडी मान्यता यहू 
थी कि इस कार्यक्रम में ग्रामीण जन समाज अपनी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझ्न सकेगा 
और अपते ही विकास-कार्यक्र्मो मे स़ेच्छा से भागीदार बढ़ेगा ) परन्तु जनसाधारण में जागरूकता 

एवं समझदारी की कमी के कारण स्वेच्छिक भागीदारी सम्भव म हो सकी । 

(2) प्रायसिकताओं का उचित निर्धारण नहों--कार्यक्रम प्रारम्भ करते समय यह भान 
लिया गया था कि जनसाधारण में अपने हिंतो के कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने 
की पर्याप्त योग्यता होगी और ऐसे कार्यक्रमों का चयन एवं सचालन किया जायेगा जिनसे समाज के 
शोषित एवं निधन वर्ग को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा ओर यह्‌ वर्ग समाज के अन्य वर्गों मे समन्बित 
किया जा सकेगा। परल्तु कार्यक्रमों की प्राथमिकताएँ एव चयव इस प्रकार तही किया गया और 
सम्पन्न वर्ग कार्यक्रमों का अधिक लाभ प्राप्त करने मे समर्थ रहा । 

(3) स्थानीय साधनों का उपयुक्त उपयोग नहीं--सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आधार- 
शिला स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय प्रारम्भिकता, स्थानीय साधनों का उपयोग, स्थानीय प्रबन्धकीय 
व्यवस्था एब स्थानीय विशेषज्ञता आदि का उपयोग था। परन्तु विकास-कार्यक्रम के भ्रति लोगो मे 
पर्याप्त रुचि उत्पन्न नही की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय साधनों का पर्याप्त उपयोग 
नहीं किया जा सका ! 

(4) स्वाहीय सकोर्ण विचारधाराओं का समावेश सार्वजनिक हित में नहीं हुआ--स्थानीय 
विकास-कार्य क्रम में भागीदारी करने के पश्चात जनसाघारण में सार्वजनिक हित के श्रति रुचि उत्पन्न 
होने की सम्भावना की गयी थी | यह माना गया कि विकास्त की प्रक्रिया मे भागीदारी विभिन्न क्षेत्रीय 
समुदायों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकेगी ओर साबंजनिक हित भे सकुचित विचारधाराओं 
का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा । परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थानीय सकुचित विचारधाराओ का महत्व 
तिरव्तर बना रहा और यह सकीर्णता कम नही की जा सकी | 

(5) जोवन के समस्त क्षेत्र प्रभावित नहीं किये ज्ञा सके--कार्यक्रम के अन्तर्गत यह माना 
गया था कि सामुदाबिक जौवन के किसी एक पक्ष एव क्षेत्र में परिवर्तत आने पर अन्य समस्त 
सम्बद्ध पक्षी एव क्षेत्र मे मो अनुकूल परिवतेन हो जायेगा । इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्य- 
क्रम जीवन के समस्त अगो पर आच्छादित हो सकेगा और जीवन-सस्‍्तर के सुधार की प्रक्तिया सुदृढ 
हो सकेगी ' परन्तु जिन क्षेत्रों एवं पक्षो मे सरकारी कार्यत्रम सचालित क्ये गये उन्ही में कुछ प्रगति 
ही स्की और उनसे सम्बद्ध प्रामीण जीवन के अन्य पहचुओ मे सुधार नहीं हो सका । 

ह (6) राजतीतिज्ञों का प्रभाव--पचायत राज की स्थापना के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रो मे राज- 
मीतिक चेतना में वृद्धि हो गयी और दलगत वैर-भाव गहन होने लगा जिसका प्रभाव सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों पर पड़ा और सांजनिक सहयोग को भावना उदय नही हो सकी । कर 

५, (7) भ्रशासविक दुर्बंलताएँ-सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सलसग्न अधिकारियों एब 
बर्मचारियों में प्रारस्परिक मतजेदों के कारण समस्त क्ागेक्स से सहयोग एवं सहकारिता का 
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अभाव विद्यमान रहा | सरकारी विभागो की लालफोताशाही से भी विकास कार्येक्मों के सचालन 
में कठिनाइयाँ उपस्थित होती रही । 

(8) आशिक प्रगति को कम सहत्व--सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आथिक 
प्रगति और विशेषकर उत्पादकता एबं रोजग्रार-वृद्धि की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 
समाज-कल्याण के कार्यक्रमों पर जथिक धन व्यय किया गया जिनका उचित मूल्याकन नहीं 
किया जा सकता था । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र मे नि्धंनता को कम नही क्या 
जा सका और कार्यक्रम के प्रति लोगो का विश्वास उत्पन्न नही किया जा सका | 

(9) आशिक विषमताओ में बृद्ध--सासुदायिक विकास कार्यक्रम विपन्न एवं निर्बल वर्ग 
को ग्रामीण क्षेत्र की सामान्य धारा मे समावेशित करने मे सफल नही रहा क्योकि विभिन्न विकास- 
कार्यक्रमों का लाभ सम्पन्न वर्ग तक ही सीमित रहा । कृपि-विकास कार्यक्रमों का लाभ बडे कृपको 
को ही मिला जिससे ग्रामीण समाज मे आथिक विषमताओ मे वृद्धि हुई । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
सिद्धान्त रूप में इस कार्यक्रम मे कोई दोप निहित नहीं थे अपितु यही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमे 
सरकार एव जनसाघारण मिलकर देश म॒प्रजातान्त्रिक विधियो में समाजवाद की स्थापना कर 
सकते है । कार्यकम के क्रियान्वयन एव प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसकी कठिनाइयों को 
दूर करना सम्भव हो सकता है / छठी योजना के तीन प्रमुख तक्ष्यों, बेरोजगारी उत्मूलन, कृपि 
एथ ग्रामीण बिकास तथा विपम्रताओं की कमी की पूर्ति में सामुदायिक विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण 
योगदान प्रदात कर सकता है। इस कार्यक्रम की सफलता प्रशासनिक कुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप 
स वचाव एवं सक्रिय जन-सहयोग पर निर्भर है। 
भारत एवं अन्य विकासशील राष्ट्रों के कृषि बिकास की तुलना 

सन्‌ 952 56 के काल से सन्‌ 965-69 के काल तक मैक्सिको में कृपि-विंकास की 
चनंडूद्धि दर 4 9%, ब्राजील में 3 9९, टर्की मे 35 6%, मिस्र में 30%, श्रीलका मे 30% 
और पाकिस्तान में 2 9९, थी, जबकि भारतवर्ष में इस काल में कृपि-विकास की दर 2% 
थी । भारत में क्षि-क्षेत्र के विकास की तीम्र गति सन्‌ 964-65 के बाद ही प्रारम्भ हुई है और 
बढ़ भी गेहें मे अधिक उपज वाले वीजो की सफलता के कारण । भारत मे खाद्यान्नो के उत्पादव मे 
अन्य विकासशील राप्ट्रो की तुलना मे अधिक तीत्र गति से वृद्धि नही हुई । यह तथ्य निम्नाकित 
ताजिका से पुष्ट होता है 

तालिका 46--विभिन विकासशोल राष्ट्रों मे खाद्यज्न-उत्पादन के निर्देशाक 
[सन्‌ 952-565-500) 





देश सन्‌ 955 में सन्‌ 97] से बांद् का 
निर्देशाक निर्देशक प्रतिशत 
चीन 405 प48 42 0 
लैदिन अमेरिका 02 ]65 6]8 
निकट्-पूर्व ]00 65 650 
सुदर-पूर्व 203 765 602 
अफ्रीका ]0 ]47 45 6 
वर्मा ॥0] 49 475. 
श्रीलका ]2. ]73 528 
भारत 04 ]55 490 
इण्डोनेशिया 402 ह48 435 | 
जापान 83 ]63 442 
पाकिस्तान 98 १59 602 
फ्लीपाइन्स 00 93 930 
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भारत में कृषि-नीति को असफलताएँ 

() झृषि-उत्पादन में असन्तुलन--भारत मे सचालित कृषि-वीति एव कार्यक्रमो (हरित 
ऋत्ति) के फलस्वरूप गेहूँ के उत्पादन में अन्य कषि फरालो की तुलना में अधिक प्रात हुई है । गेहूँ 
का उत्पादन 966-67 में 0 लाख टन था, जो 975-76 मे बढकर 280 लाख हो गया। 
इस प्रकार गेहूँ के उत्पादद मे 55% की वृद्धि हुई है । अन्य कृपि-उत्पादों में गेहूं की तुलना मन 
कम वृद्धि हुई है । गैर-खाद्यान्न फसलो के उत्पादत मे भी गेहूँ की तुलना मे प्रगति की दर बहुत 
कम है । 964-65 से 975-76 के काल मे गेहूँ के उत्पादत में बाधिक वृद्धिदर 7 7९% थी, जबकि 
चावल में यह दर :8%, गन्ना मे 25%, मूंगफली में | 0%, और कपास मे | 3% थी । 

(2) छुषि-उत्पादनों मे उच्चावचन--कृषि-उत्पादन की जलवायु पर निर्भरता अभी बनी हुई 
है जिसके परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन मे वर्ष प्रति वर्ष उच्चावचन होते रहते है । 974-75 में कृपि- 
उत्पादन में 3 % की कमी हुई, जबकि !975-76 में कृषि-ठलाइन में !5 6% की वृद्धि हुई । 
976-77 में कृषि मे एक बार फिर उत्पादन 3 6% से घट गया और 977-78 के लिए 
क्ृषि-उत्पादन में 6 की वृद्धि हाने की सम्भावना की जाती है । इस प्रकार कृषि-उत्पादन में निरम्तर 
उच्चाबचन होगे के कारण अथे-व्यवस्था वी प्रगति में व्यवधान उत्पन्न होते रहते है । 

(3) कृषि-आदायों की पर्याप्त उपलब्धि महीं--यद्यपि कृपि-क्षेत्र की उत्पादन-वृद्धि में विपुल 

उपज वाले बीजो का विशेष योगदान है परन्तु विपुल उपज के बीजो का व्यापक उपयोग अन्य कृपि- 
आदायो, विशेषकर सिंचाई-सुविधाओ एवं उर्दरको की उपलब्धि, पर निर्भर रहूता हैं । उर्वंर्को का 
975-76 मे देश में उत्तादन 34 याज् स्यूट्रीऐण्ट टव था और कु् माँग का लगभग 20%, भाग 
आयात किया गया | छठी योजना मे खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य ,600 लाख टत्त और नगद- 
फसलो के उत्पादव में 5% प्रति वर्ष प्रगति प्राप्त बरवे के लिए 983-84 तक रासायनिक्ष उर्व रकी 
का उत्पादन 80 लाख टन करना होगा । सरकार द्वारा कृषि-आदायो पर उत्पादन कर समाप्त 
करने: इनके उत्पादन-वृद्धि मे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी प्रकार फसल वाले क्षेत्रफल के 
50% भाग में सिचाई-सुविधाओं क्षा विस्तार बरने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य मे क्ृृषि- 
उत्पादन से वृद्धि सिचाई-सुविधाओ एवं रासायनिक उवेरकी की उपलब्धि पर निर्भर रहेगी । 

(4) क्षेत्रीय असन्तुलन- विभिन्न राज्यो में कृषि-उत्पादन की प्रगति की दर समान नहीं 
रही है वैसे भूमि की किस्म, प्राकृतिक दणशाओ, वर्पा की भात्रा आएि पर विभिन्न राज्यों के क्ृपि- 
उत्पादन एवं उत्पादकता निर्भर रहते है । विभिन्न राज्यों मे कृषि-नीति के फलस्वरूप भी क्ृषि-उत्पा- 
दन वी प्रगति की दरो मे बहुत अन्तर है। 959-60 से 975-76 के काल मे खाद्यान्न-उत्पादन 
को चक्रवृद्धि वापिक दर समस्त भारत मे 2 2%, थी, जबकि यह दर प्रजाब में 5:9% , हिमाचल 
प्रदेश भें 85%, मनीपुर मे 7 20, तिपुरा में 60%, हरियाणा और कर्नाठक में 38%, 
गुजरात मे 39% ओर जम्मू-कश्मीर मे 3 0५ थी। हूसरी ओर, खाद्यान्न-उत्पादन की चक्वृद्ध 
दर इस काल में बिहार, मष्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश 
में समस्त भारत की प्रगति-दर से कम थी। विभिन्न राज्यों में क्रपि-उत्पादकता में भी बहुत 
अधिक अन्तर विद्यमान है। केरल, त्रिपुरा, असम पजाब, तमिलनादु और पश्चिम बग्राल से 
प्रति हेब्टेटर कृषि-उत्पादन 969-70 गे ,500 रुपये से अधिक था, जबकि बिहार, महाराष्ट्र 
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और उडीसा में कृषि-उत्पादन प्रति हेबटेयर ,000 


रुपये से भी कम था | इपि-उत्तादकता एवं उत्पादन को प्रगति को दर में यह क्षेत्रीय असन्तुलन 
कृषि-तीति के असमान सचालन के कारण भी उदय हुआ है। हु 
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तालिका 47--975 वर्ष में विभिन्न देशों में गेहूँ एवं घान को प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 








(किलोग्राम में) 

देश घान देश गेहूँ 
इण्डोनेशिया 2,686 आस्ट्रेलिया 3,333 
जापान 6,]85 कनाडा ,802 
पाकिस्तान 2,277 चीन ,367 
फिलीपाइन्स ॥,760 फ्रास 3,888 
थाईलैण्ड 3,777 इटली 2,774 
चीन 3,235 पाकिस्तान ,323 
मिम्र 5,326 मिस्र 2,504 
सयुक्त राज्य अमेरिका 5,05 ब्रिटेन 4,382 
बर्मा ],462 सयुक्त राज्य अमेरिका 2,060 
भारत 3,877 भारत ,338 


उक्त तालिका (47) से स्पप्ट है कि हमारे देश में उत्पादकता का स्तर अत्यन्त नीचा है जो 
कृपिलक्षेत्र वे: पिछडेपन का प्रमुख कारण है । 975-76 धर्ष मे विभिन्न राज्यो में भी कृषि-क्षेत्र की 
उत्पादवता में अत्यधिक भिन्नता थी 


प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 


(किलोग्राम में) 
भारत ,877 
आन्भ्र प्रदेश 2,485 
तमिलनाडु 3,255 
पजाब 3,867 
बिहार ,382 
उड्दीसा १,488 
असम 3,633 
उत्तर प्रदेश ,402 
पश्चिमी बगाल ],879 


अधिकतर घने बगे राज्यों भे क्ृषि-उत्पादकता की दर सम्पूर्ण भारत की औसत दर में 
कम है । हे 

(5) आधिक एवं सामाजिक विषमताएँ--कृषि-नीति कृपि-क्षेत्र मे असमानता बढाने में 
सहायक हुई है । विभिन्न सुविधाओं का लाभ बड़े एवं सम्पन्न कृपको को ही उपलब्ध हुआ है क्योकि 
ये अधिक विनियोजन करने तथा विभिन्न एजेन्सियो से आवश्यक सहायता प्राप्त करने में समर्भ 
रहे है। 973-74 के सुल्यों के आधार पर प्रत्ति व्यक्ति माप्तिक न्यूनतम उपभोग 62 टन अदु 
मानित किया गया है और इस आधार पर 973-74 मे ग्रामोण जनसख्या का 6%, (योजता- 
आयोग विशेषज्ञ समिति) भाग इस न्यूनतम उपभोग-स्तर से नीचे उपभोग-ब्यय करता था। गरीबी 
की इरा व्यापक्ता का मुर्य कारण कृषि की प्रगति के लाभों का असमान वितरण रहा है। 

(6) प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों फो उपलब्धि मे पर्याप्त वृद्धि नहों--हमारे देश में क्ृपि-उत्पादन 
में जनमख्या की वृद्धि के अनुपात मे पर्याप्त वृद्धि नही हुई है। १956 मे प्रति व्यक्ति खाद्यान्नो की 
उपलब्धि ग्रतिदिन 430 9 ग्राथ थी जो 96 में 468 7 ग्राम, 966 से 4082 ग्राम, !969 
में 445 2 ग्राम, 974 में 452 5 ग्राम, 2975 में 409 6 ग्राम और 2976 में 456 8 ग्राम 
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रही । खाद्यान्नो की यह उपलब्धि अपर्याप्त है और !956 से !976 तक 26 वर्षों में खाद्यान्नो को 
प्रति व्यक्ति उपलब्धि मे केवल 6%, की कुल वृद्धि हुई, जो जनसाधारण के उपभोग एवं जीवन- 
स्तर में मुधार करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे देश मे प्रति व्यक्ति दैतिक कैलोरी उपभोग और 
ग्रोटीन उपभोग क्रमश 2,07! कैलोरी एवं 5 ग्राम है, जबक्कि विकसित राष्ट्रो मे यह उपभोग 
क्रमश 3,450 एवं 96 4 ग्राम है । 

(7) नबोन तकनोको का समम्वित रूप से उपलब्ध से होवा--भारतीय कृपक कृषि की 
नवीन तकनीकों का उपयोग करने के लिए उसी समय इच्छुक होता है जबकि नवीन तकनीक 
सम्बन्धी समस्त सुविधाएँ समन्वित रूप से एक ही स्रोत से उपलब्ध हो सकें । परन्तु अभी तक इस 
प्रकार की समन्वित व्यवस्था वा उपयुक्त आयोजन नहीं किया जा सका है और कृषक को विभिन्न 
आदायों के लिए अलग-अलग एजेन्सियो के पास जाना पड़ता है । 

(8) कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रों के विकास में समन्वय को कमो---कृषि क्षेत्र एवं उसके 
सहायक क्षेत्र पशु-पालन, मछली व्यवसाय, वन-उपज आदि के विकास में समन्वय की कमी के कारण 
कृपक को अपने साधनों को आय के अन्य क्षेत्रों पर उपयोग करने के अवसर भ्राष्त नहीं होते है 
ओर उसके बहुत से साधनो का उपयोग नहीं हो पावा है । 

(9) असिचित क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नही--कृपि की नवीन समरजनीति के 
अन्लर्गेत सिंचित भूमि के गहन उपयोग पर विशेय ध्यात नहीं दिया जाता है जिससे असिच्षित भूमि 
से पर्याप्त उत्पादन भ्राप्त नहीं हो सका है । 

(0) ग्रामीण स्त्रियों की योयता एव कार्यक्षमता बढाने का प्रयत्न नहीं--ग्राप्रीण क्षेत्रों 
में छिनियों का कृषि-कार्यो मे पुरुषों के समान ही योगदान रहता है। परन्तु अभी तक ग्रामीण 
स्त्रियों की योग्यता एव क्षमता मे वृद्धि करते के लिए प्रयास नही किये गये है । ग्रामीण स्त्रियो को 
उपयुत्ता प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके उनकी आयोपाजन-क्षमता मे वृद्धि की जा सकती है 
जिससे कृपि-क्षेत्र के उत्पादक विनियोजन मे चृद्धि की जा सकती है । 

(]) कृषि-उत्पादों के उपभोग एवं सचय करने को क्षमता से पर्याप्त छुघार नहों--यद्यपि 
देश में कृषि-उत्पादन में वृद्धि करते की क्षमता में सुधार हुआ है परन्तु अभी तक क्रंपि-उत्पादों के 
सुरक्षित ससय एवं उपभोग करने को क्षमता में पर्याप्त सुधार नही हुआ है । कृपि-उत्पादन में केवल 
35% की वृद्धि कठिन बाहुश्य की स्थिति उत्पन्न कर देती है और मूल्यों मे यिरावट आने लगती है । 
दूसरी ओर, कृपि-उत्तादतन में 5% की ही कमी गम्भीर न्यूनता की स्थिति उत्पन्न कर देती है । 

(2) ग्रामीण अर्थ-ध्यवस्था का मौद्रीकरण--हारित-त्रान्ति के अन्तर्गत क़ृपकों को क्ृषपि- 

आदायो की प्राप्ति हेतु नकद रुपये की अधिक आवश्यकता होती है । भूमि से ऋषि-उपज की मात्रा 
में क्रान्तिकारी परिवर्तत हो जाने के कारण उसे अपनी फसल का थोडा भाग बेचकर आवश्यवा 
चक्रद राशि गआआप्त हो जाती है । अब कृएक कृषि मजदूरों का फसल का निश्चित अश, पशुओं के 
चराने की नि शुल्क सुविधा, ईंधत की लकड़ी एकत्रित करने की सुविधा, कम ब्याज पर ऋण आदि 
की सुविधा प्रदान नही करते हैं। इन सब सुविधाओं के बदले मे कृपि-थमिको को मजदूरी नकद 
रुपये मे भुगताव करने की व्यवस्था होती जा रही है जिएसे कृषि-सजदूरों की आर्थिक एवं सामा- 
जिक परिस्थिति पर प्रतिकूल भ्रभाव पड रहा है और ग्रामीण क्षेत्रो मे एक बार फिर जमीदार एव 
किसान के आपसी पुराने सम्बन्धो का प्रादुभाव होने जगा है 

(3) वियणन-व्यदस्था में अनुकूल सुधार नहों--कृपि क्षेत्र के उत्दादन मे वृद्धि होने के 
साथ-साथ देश में दृपि-पदार्थों के यातायात व सग्रह करन हेतु उचित भण्डार-गृह एवं उचित मूल्य 

पर क्रय-विक्नय की व्यवस्था मे पर्याप्त खुधार नहीं किये जा सके हैं। कृषि-पदार्थों की उत्पादन-वृद्धि 
का सबसे अधिक साभ बडे कृपको एवं क्रनाज के योक व्यापारियों को हुआ हैं। बडे कृपक अपनी 
फ्स्ल के वितय को अच्छे मूल्य श्राप्त करने हेतु स्थगित करने मे समर्थ होते हैं ओर दूसरी ओर 
बड़े व्यापारों फल के समय ऐिरे हुए मूल्यों पर कृपि-पदार्थो वा संग्रह बरके बाद में अधिक मूल्य 
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पर 7 है पैगार जाभापाजत बरा है । इस प्रवार कृषि उत्पाद वी प्रगति वा ताभ ने ता उत्पा 
उया था ही मित्रता है और ये ही उपभोक्ता उत्तित मूल्य पर बसतुएँ प्राप्त वर पाता हैं। सरकारी 
क्षेष्र मे यद्यपि रिद्धा प्‌ रूप से शपण तत्व पिह्ित गटी रहता पर तु सरणारी तत्र की बायविधि 
एय रारणरी अधियारियों का फिप्टाबाग ते होना सरवारी क्षेत्र मे भी शापण तत्व वो प्रविष्ठ बर 
देगा है जिराये उत्पात्य एव उपभोक्ता होना थो ही शोषण था शिवार बनना पडता है। सरवार 
द्वारा रबी पद्धति रे अयगत साद्यासा पा संग्रहण किया जाया है। धरबार निर्धारित मूत्यों पर 
किशायों एव ब्यापारिया से साद्याणा वा तिर्धारित अगुपात (उपज अथवा भरीद वा) सरीदती है 
जिगगे वर्ग आय वाते वर्गा को निर्या भ्त मु यो पर सायाप्न उपतब्ध वराये जा सवे है। लैवी 
पद्नति से 7प्या गे जरन्वोष परी भार जाग्रत होगी है फ्यावि सरकार द्वारा विर्धारित पूत्य सुले 
बाजार ये मू यो से बहुत व हा। है। रैदी मूय मे गूपवा यो जो शत्ति उठामी पड़ती है उसकी 
क््तिपू्ति वे सुने बागार ये मूं यो से बरपा जाटों है शिसने थिए उह--विशेषयार बड विसान-- 
अपगी उपज यो थोडा थोरा बरश रेयाया ऐे और मूल्य प्रद्धि वी श्रतीक्षा मे अनाज सम्रह बरपे रख 
लेता है। एरा प्रगार पूणि पदार्थों वी अथ व्यवस्था म बूत्रिम बगी बा उदय होता है | दूसरी ओर 
दुपि मजदूरों गो ग्रामीण क्षप्रो गे गिर्या श्रत मूल्य पर राष्याप्त उपयब्ध प होने वे कारण उ हे सुले 
बाधार 7 मूत्यों र ययाज क्रय उरया परया है जिरास उनवी जाथिक स्थिति और सोचनीय होती 
जागी है । 


(।4) ब्रेरोजगार में घूद्धि-उपि गीति वे अ उगत इृषि ये यत्रीपवरण वा भी वित्तार 
हो रहा है जिसमे! परिणामर्परूप जषि बायों हेतु श्रमितत वी माय मे घी होगा स्वाभाविष है 
विशेषपर अथुशण श्रम शक्ति गी साँग पर होगी जा रही है। इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप 
जगमरया या ग्रामीण क्षत्रों गे तगरीग क्षपों मे प्रवाहित होना स्थाभाविव है जो अथ व्यवस्था में 
अय रामस्पाएं उठान्न वर है । 

कृषि-विकास ये भावी कायप्रम एवं नोति 

देश में राजपीतिए परियतनों थे सात राध उषि एवं ग्रामीण विवास राम्ब धी नीति से भी 
परिपता पिया गया है। विधागा एवं बेरोजगारी उ मूलय को रावाीधिए प्राथमिवया प्रदान वी 
णा रही है और इम बोगा पदढ्ष्यो बी उपयब्धि एषि एवं ग्रामीण त्रियास में निहित है। हृपि क्षत्र 
में भूमि था गहा उपयोग करये रोजगार थे अवसरो मे पर्याण्ण वृद्धि गरना सम्भव हो सकेगा। 
भूमि गा गएय उपयोग सियाई सुधिधाओ से प्लि बहु फसल वायाग यथा बुशा तमनीवा मे 
उपभोग मे माध्यम से सम्भव हो रायबता है। उसी कारण से छठी योजगा में 7प्रि विकारा 
प्रणा:ए ख्िएयाएए, खाए ए.िए झा, जण्योग़ विया जाशेगा जिशदे आ, गगत, आूरि पे पुर्गाग्रणण एव भूमि 
वी शपब दी बे पायप्रमो बा विस्यार पिया जायेगा और एपि ये त्रीवरण वे उपयोग वो वम श्रम 
उपभम्ध होने बाते क्षेत्रो तगा सीमिए जिया जायेगा । विनियोजन ये य्राधतो वे. आवटन में 2पि 
एय उराये राहायम प्रियावगापों (शिपराई उपर आदि) वो राबधिक प्राथमिनता दी जायेगी। 
राध ही गृह एय लघु उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तुओ वे उत्पादन यो भी प्राथभिवता दी जायेगी । 

रात्तारढ़ू जनता पार्टी द्वारा अपनी नवीय आधिक सीति दे. आगगत आधिय विवास वो 
70% प्रति बष बरने वा शुयाव रणा गया है तथा विय्ारा वायब्रमों मं 7पि एवं ग्रामीण विवास को 
रोयधिय प्रायमिवाा प्रदान बी गयी है। ग्रामीण विगरा वे लिए निम्नलिणित फायत्रमो वा 
संयावग घरने पी रिफ्ारिश वी गयी है 

(भ) 5 थर्ष भी अपधि मे ऐेश जे वतमाा रिचार्ट क साधनों फा पूणाम उपयोग । 

(ब) भूमि क्टाव को रोवे के उपाय तथा मिट्टी अनुस धाय बा आयोजन । 

(स) खाद एयं इधन की बया । 

(५) ग्रामीण पिकास मे द्रो की स्थापना । 
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(क) इपि-आदायो, उर्वरक, कौटनाशक रसायन आदि पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना । 

(ख) झृपको को उपज का मूत्य उत्पादन-जागत के अनुपात मे दिलाने की व्यवस्था ! 

हि) भूमि सुधार अधिनियम की कमियों को दूर करता और इन्हे तीन वर्षों में पूर्णत 
लागू करता 

(घ) सरकारी जमौन (जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है) का अनुसूचित जानियो एवं 
जचजातियों के भूमिहीद लोखे मे वितरित करना । 

(च) भूमि को चकबन्दी के साथ जोत को न्यूनतम सीमा 2 5 एकड निर्धारित की जाय 
और बसीयत एवं हस्तात्तरण सम्बन्धी अधिनियमों मे परिकतेन किये जाने चाहिए। 

(छ) औद्योगिक नीति के समान कृपि-तीति की भी घोषणा की जाय और प्रत्येक राज्य मे 
कम से कग दो जिलो को सघन ग्रामीण विकास के लिए चुना जाय । 

जतता पार्टी के कृषि सम्बन्धी इन सुझावों का क्रियान्वयन करके ग्रामीण एवं कृपि-विकास 
को वाछनीय गति प्रदान की जा सकती है| कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऐसे स्मान्वित्त विकारा- 
म्रॉडल की आवश्यकता है जिसमे श्रम-सघन कृषि, श्रमन्सघन लघु विकास-कार्यक्रमो, कृपि-जन्य लघु 
एव हल्के उद्योगों, कम पूँजी वाली तकतीको तथा आत्म-निर्भरता के वातावरण का समन्वित समा- 
वेश हो ! इस मॉडल के अन्तर्गेठ कृषि को आत्मतिगर बचाया जाना चाहिए जिससे आय एवं बचत 
की वृद्धि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों मे उपरिध्यय-मुविधाओ को बढाने हेतु किया जा सके और स्वय- 
निर्वाहित (9०0[5प्रशथ्या/०8) ग्रामोण विफास गतिमान हो सके । स्वथ-निर्वाहित ग्रामीण विकास 
हतु स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय रतर पर ऐसी सरकारी एजेन्सियो की स्थापता की जानी चाहिए 
जिनगे उन सभी धिभागो एवं मनत्रातयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो, जिनका ग्रामीण विकास 
कार्यतमों से सम्बन्ध हो । इत एजेन्सियों मे जन-प्रतिनिधियों को भी प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित 
किया जा सकता है। इन एजेन्सियो को ग्रामीण विकास के समन्वित कार्येक्रमो का निर्माण, सचालन, 
क्रियास्वधत एबं मूल्याकन का कार्य सौपा जा सकता है। कृपि-विकास मे सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति 
का निर्धारण एवं उसका उपयुक्त सचालन भी आवश्यक हा है। इस नीति के साध्यम से सम्पूर्ण 
राष्ट्र मे कृषि एव भ्रामीण विकास कार्यक्रमों में एक्ल्पता बती रह सकती है और हृफि-क्षेत्र का 
सन्दुल्रित विकास सम्भव हो सकता है। हे 


ट/“ 
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आधुनिक युग में आथिक क्षेत के अधिकतर अनुसन्धान विकास के स्रोतों की खोज से सम्ब- 
+धत है | अथेशास्त्री निरन्तर यह जानने के लिए प्रयत्नशील है कि पूँजी, श्रम-शक्ति, कुशलता एबं 
तान्निक परिवर्तत का आथिक विकास मे प्रथक्‌-पृथक्‌ कितना योगदान होता है। अभी तक इस 
प्रयास के अन्तिम एवं निश्चित नतीजे उपलब्ध नही हो समे है परन्तु साख्यिकीय अध्ययनों के 
आधार पर यह ज्ञात हो गया है कि विकसित एवं कम विकसित राष्ट्रों के विकास के निर्धारक 
तत्वों में भिन्नता है। विकसित राष्ट्रों के विकास के दो प्रमुख तत्व समझे जाते हैं--प्रथम, पूजी मे 
वृद्धि, एवं द्वितीय, साधनो बा अधिक उपयुक्त आवटन तथा तान्तरिक परिवर्तन । इन दोनो ही कारकों 
का विकसित राप्ट्रो के विकास मे लगभग । 2 के अनुपात में योगदान रहता है । पूंजी की वृद्धि 
राष्ट्रीय सकल उत्पादन की वृद्धि के एक-चौथाई भाग और तान्त्रिक परिवर्तन एवं साधनों का 
सुधरा हुआ आवटन सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आधे भाग के ख्रोत होते हैं । विकास में इन तत्वों 
के योगदान का तिर्धारण पूंजी एवं श्रम के सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे अश के आघार पर किया 
जाता है | दूसरी ओर अल्प-विकसित राण्ट्रो मे श्रम-शक्ति के वाहुलव के कारण श्रम की प्रत्येक 
इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन मे योगदान उसके द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन से लिये जाने वाले अश से कम 
होता है । इस प्रकार विकासोन्मुख राष्ट्रो हे विकास से पूंजी का योगदान 40 से 50 प्रतिशत तक 
होता है । पश्चिमी यूरोप एवं सयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ विकास में तान्त्रिक परिवर्तनो का योग- 
दान अधिक है, की विकास-प्रक्रिया का उपयोग विकासोन्मुख राष्ट्रों मे मही किया जा सकता है। 
विकासोन्मुख राष्ट्रों के बिकास-मॉडल मे पूँजी-सचय का सर्वाधिक्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूँजी- 
प्रवाह की वृद्धि के फलस्वरूप विकासो-मुख राष्ट्रों मे आयात-क्षमता मे वृद्धि होती है जो विनियोजन- 
वृद्धि मे सहायक होती है । विकासोन्मरुख राष्ट्र के विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण 
घटक विदेशी भुगतान की स्थिति होती है । विदेशी भुगताद की स्थिति को विदेशी पूँजी एवं विदेशी 
सहायता के माध्यम से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है । विकासोन्‍्मुख राष्ट्रों की प्रगति गतिमान 
हो जाने पर आवश्यकतानुसार समय ममय पर देश की उत्पादन-सरचना में परिवर्तन करने की 
आवश्यकशा होती है। यह अनुमान लग्राया जाता है कि 300 डॉलर के लगभग प्रति व्यक्ति आग 
हो जाने पर उत्पादन-सरचना मे परिवर्तन हो जाने चाहिए अन्यथा विकास की दर मे कमी आने 
लगती है । उत्पादन की सरचना मे परिवतंत तकनीकी परिवतंनों के माध्यम से किये जाते है और 
निर्यात की सरचना में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार विकासोन्मुख राप्ट्रो की विकास-प्रक्रिया 
में निम्नलिखित कारकों का प्रमुख योगदान होता है 

() पूंजी के साधनों में वृद्धि 

(2) विदेशी भुगतान स्थिति, 

(3) उत्पादन सरचना में परिवतंत, 

(4) तान्जिक परिवत्तन, 

(5) बढती हुई श्रम-शक्ति का उपयोग । 
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बिकाप्त मॉडल एवं औद्योगीकरण है 

उपर्यक्त विकास के समस्त कारको का औद्योगीकरण से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । कुछ राष्ट्र 
औद्योगीकरण को विकास के प्रथम चरणों में स्थान देते है जवकि कुछ जन्य राष्ट्र औद्योगीकरण को 
विकास के द्वितीय चरण मे महत्व देते है । 
उच्च पूँजी-प्रबाह सॉडल 

जो राष्ट्र पूँजी-प्रवाह्‌ की ऊँची दर से विकास प्रारम्भ करते है और विनियोजन का 30% 
से भी अधिक भाग विदेशी सहायता एवं साधनों से पूरा करते है, इन देशों में औद्योगीकरण विकास 
के प्रथम चरण से ही प्रारम्भ हो जाता है, क्योकि विदेशी पूंजी की सहायता से पूँजी प्रसाधनों का 
आयात विदेशों से होता रहता है । उच्चोगो के साथ प्राथमिक क्षेत्रो का भी विकास किया जाता है 
और देश के निर्यात मे प्राथमिक वस्तुओं दे' स्थान पर निर्मित वस्तुएँ सम्मिलित होने लगती हं। 
औद्योगीकरण की सहायता से विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना आवश्यक होता है तभी 
विकास की गति को तीव्र बनाये रखा जा सकता है । 
प्राथलिक वस्तु-निर्यात सांडल 

जो राष्ट्र विकास का प्रारम्भ प्राथमिक बस्तुओं की तिर्यात वृद्धि से करते है, इनकी आयात- 
क्षमता प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात से उपलब्ध हांने वाले विदेशी विनिमय के साधनों से बढ जाती 
है । आयात के द्वारा प्रारम्भिक अवस्था मे प्राथमिक क्षेत्र के लिए आंदाय की उपलब्धि बढाने हेसु 
जय्योगो की स्थापना की जाती है और घीरे-घीरे औद्योगीकरण की गति वढ जाती है जिससे प्राथ- 
मिकः वस्तुओं के तिर्यात पर निर्भरता घट जाती है। विकास की यह प्रत्िया ऐसे देशो मे भपनायी 
जाती है जहाँ प्राकृतिक साधनों का बाहुलय होता है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी है जो विदेशी पूजी एबं 
प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात दोनों ही स्रोतों का विकास के लिए उपग्रोग करते है। इन दोनो स्रोतों 
से आयात की क्षमता मे वृद्धि होती है जो हुत गति से औद्योगीकरण करने भें सहायक होती है। 
ओऔदयोगीकरण विदेशी सहायता एव प्राथमिक वस्तुओ के निर्यात पर निर्भरता दोनों को ही कम करने 
में सहायक होता है । 
आत्मनिभरता विकापत-मॉडल 

कुछ राष्ट्र आथिक विकास की प्रक्रिया का प्रारम्भ आत्मनिर्भरता के आधार पर करते है 
और देश में उपलब्ध साधनों का गहन उपयोग करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते है। यह राष्ट्र 
कृषि क्षेत्र का घिकास तेजी से करते है और श्रम-शक्ति के अतिरेक का उपयोग ओऔद्योगिक क्षेत्र मे 
मध्यस्तरीय तकनीकों मे करते है । पूँजी की आवश्यकताओं को धूति बचत की ऊँची दर से वी 
जाती है। इन देशों मे जापान ही एक ऐसा देश है जो विकास की इस प्रक्रिया से विकसित राष्ट्रों को 
श्रेणी में पहुँच गया है । इस प्रक्रिया के अन्तग्गंत ओद्योगीकरण का प्रारम्भ लघु क्षेत्र से किया जाता 
है और विकास के आगे के चरणो में वृहदाकार उद्योगो को स्थापना की जाती है । 
रोजगारजन्प विश्ञास-मॉंडल 

विकास-प्रक्रिया मे वितरण पक्ष को अछूता नहीं छोडा जा सकता है । विकाप्तोन्मुख राष्ट्रो 
की समस्या राष्ट्रीय उत्पादन-वृद्धि तक ही सीमित नही होती बल्कि आय की वृद्धि का लाम निर्धन- 
समर बर्य तक पहुँचाना भी आवश्यक होता है। निर्धन जनसस्या की स्थिति में सुधार करने वे लिए 
रोजगार के अवसरो मे वृद्धि एव रोजगार के अवसरो मे शुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता होती 
है ! रोजगार के अवसरो में वृद्धि एव सुधार करने के लिए कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र में विकास-प्रक्रया 
वा केल््रीकरण किया जाता है। परन्तु वढती हुईं श्रम-शक्ति का पूर्णतम उपयोग कृपि-क्षेत्र में नही 
हो पाता है और ओद्योगीकरण की प्रत्तिया को भी विकास कार्यक्रमों मे सम्मिलित करता आवश्यक 
हो जाता है। जैसे-जैसे पूँजी की उपलब्धि मे वृद्धि होती है, औौद्योगीकरण की गति को तीघ्र करके 
औद्योशिक क्षेत्र मे रोजगार के अवसरो से वृद्धि की जाती है । औद्योगीकरण की प्रगति को दर को 
ऊँचा करके रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने का प्रयलल किया जाता है । उद्योगों दे क्षेत्र में थ्रम- 
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सघन तकनीकों के उपयोग को विश्येष सफलता नही मिलतो है और विकास के बढ़ते हुए चरणों मे 
ऑऔद्योगीकरण का महत्व बढता जाता हैं । कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 
उत्पादित प्रदायों को आवश्यकता पड़ती है | 

विकास की श्रक्रिया का कोई मॉडल क्यों व अपनाया जाय औद्योगीकरण विकास का प्रमुख 
जग किसी न किसी अवस्था में बन जाता है । औद्योगीकरण को विकास-प्रक्रिया के किस चरण में 
अधिक प्राथमिकता दी जाय, यह बात विकास-प्रक्रिया के मॉडल पर निर्भर रहती है । औद्योगीकरण 
विकास के निर्धारक तत्वो का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है । 

ऑऔद्योगेकरण का आशथिक विकास पर प्रभाव 

(3) राष्ट्रीय आय मे घृढि--औद्योगिक क्षेत्र मे प्रति पूँणी इकाई एवं प्रति श्रम इकाई 
उत्पादकता अन्‍य क्षेत्रों की तुलना मे अधिक होती है। भौद्योगिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों मे तकनीकी 
सुधार का आधार होता है जिससे अन्य क्षेत्रो मे उत्पादकता मे वृद्धि मी औद्योगिक क्षेत्र के विकास 
पर निर्भर रहती है । इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनो ही वरीकों से राष्ट्रीय 
उत्पादन में बुद्धि करते मे सहायक होता है । 

(2) अव-सरचना मे सुधार--औद्योगिक क्षेत्र देश की अव-सरचना मे विकास के अनुकूल 
सुधार करने में सहायक होता है । यातायात, सचार, शक्ति, मशीन-औजार, सिंचाई आदि सभी 
उपरिव्यय-सुविधाओं में सुधार करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से प्रसाधन उपलब्ध होते है । 

(3) पूंजी-निर्माण में बुद्धि--औद्योगीकरण के द्वारा आय का वितरण बचत करने वाले वर्ग 
(साहमसी, उद्योगपति आदि) के पक्ष मे होता है जिससे पूंजी-निर्माण की दर मे वृद्धि होती है। 
औद्यागिक क्षेत्र से सरकार को भी अधिक कर एवं शुल्क उपलब्ध होता है जो पूँजी-निर्माण में सहा- 
यक होता है। 

(4) विदेशी विनिमय के साधनों को उपलब्धि---औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति में कृषि की 
तुलना में उच्चावचान कम होते है और औद्योगिक उत्पादन में लोच भी अधिक होती है। औद्यो- 
गिक उत्पादन में विभिन्नता भी अन्य क्षेत्रों की तुला मे अधिक विद्यमान रहती है। ये समस्त 
घटक औद्योगिक उत्पाद की निर्यात-बूद्धि एव आयात-प्रतिस्थापन से सहायक होते हैं जिससे देश क्र 
मुगतान-शेष मे सुधार होता है और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो जाती है । 

(5) बेरोजगारी एवं निर्धनता का निवारण--विभिन्न विकासोन्मुख राष्ट्रों को विकेसि- 
प्रक्रिया के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो देश प्रमति-दर ऊँची रखते हैं उनमें निर्धनतम जनसंख्या 
को विकास का लाभ उपलब्ध होता है । कृपि-क्षेत्र के विकास की सामान्य अधिकतम दर 6% से 
अधिक नही होती है । 6%, प्रगति-दर पर बेरोजगारी एवं निर्धवता का निवारण सम्भव नहीं हो 
सकता है। ऐसी परिस्थिति मे विकास की दर को ऊँचा करने के लिए औद्योगीकरण की 
आवश्यकता होती है । औद्योगीकरण मे रोजगार के अदसरो मे वृद्धि करके कृपि-क्षेत्र की अविरिक्त 
श्रम-शक्ति का उत्पादक उपयोग हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि 
निर्धेतता का एकमात्र कारण बेरोजगारी ही नही होता है । अल्प-विकमित राष्ट्रो में ग्रामीण क्षेत्रों 
में मजदूरी की दर कमर होने के कारण रोजगार-प्राप्त लोग भी पर्याप्त उपभोग-ब्यय करने में 
असमर्थ रहते हैं! ऐसी परिस्थिति मे रोजयार के अवसरो में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता 
होती है जो ओऔद्योगीकरण द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 

उत्पादन-संरचना में परिचर्तेन--ओऔद्योगीकरण विक्रास के बंढते चरणों के अनुरूप उत्पादन: 
संरचना में परिवर्तन करने मे समर्थ होता है | औद्योगीकरण के माध्यम से तकनीकी परियतेत करके 
उत्पादन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहते है जिससे अर्थ-ब्यवस्था के बदलते हुए 
उपभोग एवं निर्यात की बदलती हुई माँगो की पूर्ति होती रहती है और विकास की गति बनी 


रहती है। 
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(6) सल्तुलित विकास--औद्योगोकरण जर्थे-व्यवस्था मे सस्तुलित विकास में सहायव होता 
है। कृषि-सत्र का विकास विभिन्न क्षेत्रों को विद्यमान भोगोलिक परिस्थिति पर निर्भर रहता है 
और इन भौगोलिक परिस्थितियों मे परिवर्तन करना सम्भव नही हो सकता है| दूसरी ओर, उद्योगो 
का छितराव विभिन्न क्षेत्रे मे आसानी से क्रिया जा सक्षता है। इस प्रकार औद्योगिकरण विकास- 
प्रक्रिया को अविकसित क्षेत्रों तक पहुंचा सकता है। 

(7) जआात्मतिभरता-विकास की प्रक्रिया को रवयस्फूर्त बनाने के लिए औद्योगीकरण एक 
अनिवार्यता है ! औद्योगीकरण के माध्यम से एक ओर आयाव एव विदेशी सहायता पर तिभेरता कम 
होती है और दूसरी कोर बचत एवं वितियोजन मे वृद्धि होगी है। इस प्रकार विकास-प्रक्रिया को 
आत्म-एफूर्ते बनाना सम्भव होता है । 

(8) उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग--औद्योगीकरण की सहायता से देश में 
विद्यमान प्राकृतिक एबं मानवीय साधनों का तो गहन उत्पादक उपयोग होता है, साथ ही सम्भावित्त 
(९०६६४08) साधनों की खोज एवं शोषण करना भो चम्मव होता है जिससे उत्पादन एवं शप्ट्रीय 
आय मे वृद्धि होती है। घन, खनिज, जल, भूमि आदि प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग 
औद्योगिक क्षेत्र के विकास के द्वारा ही सम्भव होता है। 

(9) प्ामाजिक एव आथिक विचारधाराओ में विकास के अनुकूल परिवर्तन--औद्योगी- 
करण समाज की परम्परा एवं रूढिवादी विचारधाराओ का स्थातापञ्ष गतिशील विचारधाराओ से 
करता है जिससे समाज परिवतंब्र को स्वभावत स्वीकार करने लगता है और आधिक सम्पन्नता के 
लिए प्रयत्नशील रहता है। थे दोनो तथ्य आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं । 

(0) सार्बजनिक क्षेत्र का विस्तार--ओऔद्योगिक क्षेत्र एत समठित दोन होता है. जिसका 
सफ़ल सचालत सावेजतिक क्षेत्र मे भी किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार एक और 
निगोजित विकास एवं समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहायक होता है तथा दूसरी ओर 
उपरिध्यप-सुविधाओ एवं औद्योगिक क्पि-आदायो (990॥5) के आवहन पर सरकारी नियन्त्रण को 
प्रभावशाली बनाता है जिससे विकास-प्रत्रिया का सचालन प्राथभिकताओ के अनुसार करना सम्भव 
होता है। 

औद्योगिक नीति एवं आथिक विकास 

अल्प-विकसित राष्ट्रों के आ्थिक विकास में औद्योगीकरण का महत्व उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है परन्तु औद्योगीकरण से बिकारा-प्रक्रिया गतिमान होने के लिए निर्देशित औद्योगीक्रण की 
आवश्यकता होती है | विपणि-यात्तििकता के अन्तर्गत माँग और मूल्य के आधार पर जो औद्योगी- 
करण उदय होता है, वह विकास के लिए अधिक सहायक नहीं होता है। विकास के लिए सुदृढ 
आधार प्रदान करने हेतु पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुओ के उद्योगो का विस्तार करने तथा उनको 
उपभोक्ता उद्योग्रों से समन्वित करने की आवश्यकता होती है ! इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य 
हा नीति का निर्धारण किया जाता है। ओद्योगिक नीति के मुस्य अग निम्नवत्‌ 
हापे 

(!) कृषि एवं बौद्योगिक क्षेत्र मे सम्बन्ध, 

(2) लघू एवं ग्रामीण उद्योगो और बृहद उद्योगो का अर्थव्यवस्था से स्थान, 

(3) उद्योगों के छितराब के कार्यक्रम, 

(4) विभिक्ष क्षेत्रो (5८४०७) मे उद्योगो का विभाजन, 

(5) बृहद्‌ उद्योगों का वियमन, 

(6) ओोद्योगिक क्षेत्र मे तकनीक कया चयन, 

(7) उद्योगों मे विदेशी विनियोजन, 

(8) ओद्योगिक क्षेत्र मे आवात-निर्यात नीति, 

(9) डिदेशों में सयुक्त क्षेत्र से उद्योगों की स्थापना, 
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(0) औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य-मीति, 

(।]) औद्योगिक क्षेत्र की श्रम-व्यवस्था । 

(4) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र मे सम्बन्ध--औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यह निर्वारित 
करना आवश्यक होता है कि क्रषि णव औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन, उत्पादन, रोजगार, व्यापार 
आदि में परस्पर क्या सम्बन्ध रहेगा। हृपि क्षेत्र को आदाय प्रदान करने सम्बन्धी उद्योगों का कृषि- 
विकास की आवश्यकतानुसार किसना विकास एवं विस्तार क्या जायेगा । दूसरी ओर, कृपि-क्षेतर 
विभिन्न उद्योगो को पर्याप्त कच्चा माल प्रदान करने मे कहाँ तक समर्थ होगा तथा औद्योगिक क्षेत्र 
में लगी हुई श्रम-शक्ति की खाद्यान्न आदि की पूर्ति हपि-क्षेतर किस सीमा तक कर सकेगा । 

(2) लघु एवं ग्रामीण उद्योगों तथा वृहद उद्योगो का अर्थ-ब्यवस्था में स्थान--औद्योगिक 
नीति के अन्तगंत देश मे विद्यमान निर्माणी-क्षेत्र की स्थिति के अनुसार ग्रामीण, लघु एव वृहद उद्योगों 
को परिभाषित किया जाता है और प्रत्येक प्रकार के उद्योग के उत्पादन-क्षेत्र भी सुरक्षित कर दिये 
जाते है । लघु एव ग्रामीण उद्योग-क्षेत्र के लिए उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन का क्षेत्र प्राय सुरक्षित 
किया जाता है। यह क्षेत्र रोजगार के अवसरो की वृद्धि का एक उपयुक्त साधन समझा जाता है। 
बृहद एबं लघु उद्योगों वो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। लघु 
एव ग्रामीण उद्योगों को जो राजकोपीय सुविधाएँ प्रदान की जाती है उनका उल्लेख औद्योगिक नीति 
में क्या जाता है। वृहद उद्योगों को उत्पादन के जो क्षेत्र सुरक्षित क्यि जाते है उनमे पूँजीगत वस्तुओं, 
मशीन निर्माण उपरिव्यय-सुविधाओ को प्रसाधन प्रदान करने वाले उद्योग सम्मिलित रहते है । 

(3) उद्योगो का छितराव--उद्योगों के छितराव के सम्बन्ध मे नीति न्थिरित करने में 
बहुत कठिनाई होती है क्योकि आधिक दृष्टिकोण से उद्योगों का केन्द्रीकरण इन्ही क्षेत्रों में होता 
चाहिए जा पहले से औद्योगिक दृष्टिकोण से सम्पन्न होते हैं। इन क्षेत्रों मे उपरिब्यय-सुविधाएं, श्षम 
प्व अन्य सहायक घटब' विद्यमान रहते हैं परन्तु क्षेत्रीय सतुलन के दृष्टिकोण से उद्योगों की स्थापना 
ऐसे क्षेत्र मे की जानी चाहिए जहाँ विकास की गति अभी तक क्षीण है! इन क्षेत्रो मे उद्योगों की 
स्थापना-व्यय, सचालन-व्यय एव उत्पादन-लागत अधिक आधे हैं। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 
यह निर्धारित कर दिया जाता है कि वृहद औद्योगिक इकाइयो की स्थापता कितनी जतसख्या वाले 
नगरो के पास की जा सकेगी । 

(4) विभिन् क्षेत्रों मे उद्योगो का विभाजन--देश में स्थापित की जाने वाली आर्थिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था के अन्तिस साक्ष्य को ध्यान मे रखकर औद्योगिक क्षेत्र मे विभिन्न क्षेत्रो-स्ा्वः 
जनिक निजी, सहकारी एवं सयुक्त--का स्थान और कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। 
सार्वजनिक क्लेज्ञ को व्यापक क्षनाते के लिए प्राय अधिक महत्व द्रिया जाता है और साबंजनिक क्षेत्र में 
प्रत्येक प्रकार की नवीन औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता हैं। 
निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयो के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति भी स्पष्ट कर दी जाती 
है ! सहकारी क्षेत्र में लघु एव ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं विस्तार किया जाता है! उद्योगों की 
स्थापना एवं विस्तार के सम्बन्ध मे लाइसेन्स नीति का भी निर्धारण किया जाता दै. और ऐसे बडे 
घरानो को, जिनके अश्वीन पहले से ही वहुत से उद्योग हैं, नवीन इकाइयो के लिए लाइसेन्म देने पर 
प्रतिबन्ध नंगा दिया जाता है। 

(5) बुह॒द उद्योगो का नियमन--बृहद उद्योगो के विकास एवं विस्तार पर नियमन करने 
के लिए नीति निर्धारित करना आवश्यक होता है । नियमन का उद्देश्य उत्पादन-क्षमता मे आवश्यवता- 
नुसार वृद्धि होना, एकाधिकारिक प्रवृत्तियो को रोकना, लघु उसद्याग क्षेत्र मे प्रतिस्पर्डा को 
रोबना, आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना तथा निर्यात-सवद्धंत आदि होते है। नियमन हेतु 
स्थापना एवं पिस्तार के लिए लाइसेल्स जारी करना, कच्चे माल का आवटन, आयात का लाइसेन्स, 
पूँजी-निर्मंमन पर नियन्त्रण आदि व्यवस्थाओ का उपयोग किया जाता है। 

(6) तकनीक का चयन--औद्योगिक क्षेत्र मे तकमीक के चयन की समस्या अल्प विकसित 
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राष्ट्रो मे अत्यत्त गम्भीर होती है और इस सम्बस्ध मे कुछ अप्रिय निरणय लेने होते है। आधारभूत 
एव उत्पादक वस्तुओं के उद्योगो की तकेतीक के सम्बन्ध मे कोई विकल्प नहीं होता है बयोकि इनका 
सचालत पूँजी-सघन तकनीक के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। परन्तु आधारभूत एवं उलादक बस्तुओ 
के उद्योगों के विकास एवं विस्तार का प्रभाव अर्थै-व्यवम्था के अन्य क्षेत्रो पर भी पडता है और बहुत 
सी उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योगों मे भी पूँजी-सघन तकनीक का उपयोग होने लगता है। ओऔद्योगिक नीति 
के अन्तर्गत इसीलिए श्रम-सधन तकतीको के उपयोग करने पर उत्पादको को राजकोपीय सुविधाएँ 
अद्याव करने की व्यवस्था की जाती है। आयात-प्रतिस्थापन कार्यत्रम एवं विदेशी सहायता के माध्यम 
के भी पैजी-णघन उद्योगों का विस्तार होता है | ऐसी परिस्थिति मे अर्थ-व्यवस्था मे दोहरी तकनीकी 
व्यवस्था--कृपि-दषन्न से परम्परागत एव श्रमसधन और ओद्योगिक क्षेत मे पूँजी-सथन आधुनिक-- 
उदय होती है जो आथिक असस्तुलन को जन्म देती है। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत तकनीक के 
उपयोग के मम्बन्ध मे क्षेत्र सुरक्षित कर दिये जाते है और श्रम-सघन तकनीक का उपयोग करने 
बाले उद्योगपतियों को कर मे छूट एवं अनुदान की व्यवस्था की जासी है । 

(7) उद्योगों ने विदेशों विवियोजन--औद्योगिक क्षेत्र मे विदेशी घिनियोजन के सम्बन्ध मे 
नीति निर्धारित करना आवश्यक होता है अर्थात्‌ विदेशी विनियोजन किस रूप मे, किस प्रकार के 
उद्योगों में, किले शर्तों पर तथा किस क्षेत्र मे स्वीकार किया जा सकता है, यह निर्धारित किया जाता 
है। विदेशी विनियोजन ऋण, अश-पूँजी अथवा अनुदान के रूप में उपलब्ध होता है। इतमे से 
अश पूँजी के रूप में विनियोजन को अधिक उपयुक्त माना जाता है क्योकि अशो पर लाभ मे से ही 
नाभाश देता पडता है । विकास-प्रक्तियां में प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में ही विदेशी वितियोजन 
लिया जाना चाहिए। विदेशी विनियोजन सार्वजनिक क्षेत्र मे लना अधिक उपयुक्त होता हैं क्योंकि 
निभी क्षेत्र में विदेशी वितियोजन के माध्यम से बहुत से आथिक अपराधों के उदय होने की सम्भावना 
रहती है। ऐसे ही उद्योगों मे विदेशी विनियोजन उपयुक्त माना जाता है जिनमे विदेशी प्रसाधन एवं 
तान्त्रिक ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है । 

विदेशी चितियोजन के सम्बन्ध में यह भी निर्णय करना आवश्यक होता है कि बहु-राष्ट्रीय 
बिगमो (/एाा-क्षात078। (/9००87/005) की पूंजी को देश के उद्योगों में लगाया जाय अथवा 
नहीं । ये तिगम संसार के विभिन्न राष्ट्रो मे कम्पनियों, खदानों, कारखाबों, विक्रय-कार्याप्यों आदि 
के स्वामी है। ये तिगस अल्प-विकसित राष्ट्रों मे शालत्राएँ स्थापित करके अथवा सहायक कम्पनियाँ 
स्थापित करके अपनी पूँजी का वितियोजन फरते है। इनका उत्पादन एवं व्यापार पर इतना व्यापक 
नियन्त्रण है कि ये किसी भी देश (जिसमे यह पूँजी लगाते हैं) की आर्थिक नीतियो को प्रभावित करने 
मे समर्थ हो सकते है । इत निग्रमो की पूंजी स्वीकार करने के सम्बन्ध में उपयुक्त शर्तों का निर्धारण 
अंधिागेक नीति में किया जाता है । 

हे (8) ओद्योगिक उत्पादों का आपात एवं निर्ाल--औद्योगिक नीति के अन्तर्गत यह भी 
नि! किया जाता है कि नवीन उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान मौद्योगिक इकाइयों के 
बिल्तार करने के लिए पूँजीगत प्रसाधनो, तकनीकी एव प्रवस्ध विशेषज्ञों तथा कच्चे माल का किस 
सीमा तक और किन शर्तो पर आयात करने की अनुमति दी जायेगी । इन शर्तों में स्थापित उद्योगो 
द्वारा उत्पादित बस्तुओ के कुछ भाग के निर्यात करने की शर्ते भी लगा दी जाती है। प्राय आपात- 
अतिस्थापन करने वाले एवं निर्यातो मे वृद्धि करने वाले उद्योगो को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे 
उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति नही दी जाती है जिनमे दीघंकाल तक आयातित सामग्री एव 
असाधतों की आवश्यकता होती है, परन्तु यदि ये उद्योग आधारभूत उत्पादक वस्तुएँ अथवा रक्षा 
सम्बन्धी उद्योगों के विज्यम एवं विस्तार मे सहायक होते हैं तो उतकी स्थापना की अनुमति प्रदान 
कर दी जाती है। 

(9) विदेशों मे संयुक्त क्षेत्र मे उच्योगो को स्थाएना--विक्यसीन्मुल राष्ट्र विदेशों मे उद्योगो 
की स्थापना करने के लिए उद्यत रहते हैं। यह कार्य पारस्परिक सहायता कायेक्रम के अन्तर्गत 
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सचालित क्या जाता है। देश के साहसियो एवं उद्योगपर्तियों को विदेशी उद्योग्रपतियों प्रे मिलकर 
सयुक्त साइस में विदेशों में स्थापित करने की अनुमति दी जाती है । इन विशेष प्रकार के उद्योगों 
मे नकद पूँजी के स्थान पर संयस्ज, निर्माण-प्रसाधन, प्रबन्ध एवं तकनीकी ज्ञान को ही विदेशो 
को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता होतो है ! संयुक्त साहम के अन्दर्गेत पूंजी के व्याप्रक हस्ता- 
न्तरण बी अनुमति नहीं दो जाती है क्योंकि देश में हो पूंजी के साधनों की आवश्यकता होती है। 

(0) औद्योगिक क्षेत्र को मूल्य-नोति--औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यों का निर्धारण कृषि 
उत्पादी के मुल्यो से समन्‍्वित करन की आवश्यकता होनी है और इसी कारण कृषि-क्षेत्र के समान 
औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादों € सम्बन्ध म सूल्य-नीति निर्धारित की जाती है ) अनिवायें उपभोक्ता 
बस्तुओं वे मूल्यों का नियन्त्रित किया जाता है और उत्पादक वस्तुओं के मुल्यों को विकास को 
आवश्यकतानुसार निर्धारित करने झा अधिकार सरकार अपने हाथ मे रखती है। प्राथमिकता-प्राप्त 
विकास कार्यत्रमों एव क्षेत्रो के लिए औद्योगिक उत्पादों को नियन्त्रित एवं अनुमति मूल्यों पर प्रदाव 
करन की व्यवम्था की जाती है। औौद्योगिक क्षेत्र मे मुल्य-स्तर को नियन्नित इस उद्देश्य से भी 
किया जाता है कि बड़े औद्योगिक घराने एकाधिकार का लाभ उठाकर जनसाधारण का शोषण ने 
कर सके। 

(4) औद्योगिक्ष क्षेत्र की श्रम-ब्यवस्था--औद्योगिक क्षेत्रों की प्रवम्ध-व्यवस्था में श्रमिको 
की भागीदारी, मजदूरी स्तर, वोनम आदि के सम्वन्ध में नीति निर्धारित करना आवश्यक होता है। 
उद्योगों के प्रवस्ध पर पैतृक प्रवन्ध-व्यवस्था को सीमाकित करके व्यावसायिक प्रवन्ध व्यवस्था को 


प्रोत्माहित किया जाता है। 
भारत मे औद्योगिक नोति 

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात आयोजित अर्थ-व्यवस्था तथा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर 
विकार किया गया और प्राचीन पूजीवादी-व्यवस्था पर आवश्यक नियल्नरण रखना आवश्यक समन 
गया । राष्ट्र के सत्तुलित विकास तथा जब-कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि सरकार औद्योगिक 
क्षेत्र मे हस्तक्षेप करे तथा औद्योगिक विकास हेतु अधिक्रतम प्रयत्य करे। दिसम्बर, 947 में 
औद्योगिक सम्मेलन (]0प5छा॥॥ 0०एशिश्टा८८) ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक सिपी- 
रिशें को और साथ ही एक केन्द्रीय मलाहकार परिपद्‌, थोडी अवधि के लिए प्राथमिकता बोर्डों तथा 
एक राष्ट्रीय योजना-आपग्रोग को स्थापना वा सुझाव दिया ! उसी वर्ष मेरठ में हुए काँग्रेस 
मे राष्ट्रीय सरकार की भावी औद्योगिक नीति का निर्धारण किया । इस पृष्ठममि मे 
उद्योग-मस्त्री स्वर्गीय डॉ० श्यामात्रसाद मुकर्जी ने 6 अप्रैल 948 बगे ससद में भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके अन्तगंत श्रम पूँजी तथा जनसाधारण द्वारा देश में शोध 
ओऔद्योगीकरण की आशा जाग्रत हुई। 
औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन ]948 

सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा करता भारत के औद्योगिक नियोजन के इतिहास 
में एक महत्वपूर्ण चरण था । 25 अगस्त, 947 को स्वतस्वता प्राप्त होने के पश्चात देश भर में 
शक नूतन जाग्रति का प्रादुर्भाव हुआ और जनता को सरकार से बडी-बडी आशाएँ होने लगी । जन- 
समुदाय में नवोन भारत के निर्माण में सहयोग प्रदात करने को भावना उत्पन्न हो गयी। उद्योगपति 
भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि देश के औद्योगिक विक्रास मे उप्तको क्‍या स्थान दिया जायेगा। 

यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रतिकियावादी, क्रान्तिकारी, समाजवादी तथा पूँजीवादी 
पारस्परिक विरोधों का परिहार करने हुए एक समिश्चित अये-व्यवस्था का प्तिप्दव करता था। 
इसके द्वारा सार्वजनिक तथा निजी साहस की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। इसमे पूँजी 
तया श्रम दोनों के पारस्परिक सम्वन्धों को व्यवस्था थी । विदेशी पूंजी के विषय में दाजबीम 
मीति का स्पष्टीकरण किया गया तथा उन उपायो की ओर सकेत किया गया, जिन्हे इन नीतियों 
की पूछति के लिए सरकार काम में ला सकती थी । 
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उद्योगों का राष्ट्रीयकरण---औद्योगिक नोति अस्वाद में बताया गया कि तत्कालीन परिं- 
स्थितियों मे जबकि अधिकतर जनता का जीवन-स्तर ्यूबतम से भी कंम है, यह आवश्यक है कि 

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को विश्व महत्व दिया जाय । उत्पादन मे वृद्धि के प्रश्न 
को हल करने से पुर्व यह निश्चित करता आवश्यक समझा गया कि राज्य किस सीमा तक औद्यो- 
शिक क्षेत्र मे भाग लेगा तथा निजी क्षेत्र को कित-किन नियन्त्रणो की दक्शा में कार्य करता होगा। 
तत्कालीन परिस्थितियों मे राज्य के पास इतने साधन नहीं थे कि वह औद्योगिक क्षेत्र मे यथोचित' 
तथा वाछतीय सौमा तक भाग ले सके, इसलिए यह निश्चय किया गया कि राज्य राष्ट्रीय आय की 
पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कुछ समग्र तक अपनी कार्यवाहियों को उस क्षेत्र मे ही बढाये, जिसमे वह 
अभी तझ कार्य करता आा रहा है ) इसके साथ ही वह तथे उद्योगो की स्थापना को भी अपने कार्य- 
क्षेत्र मे ले ले । इस प्रकार वर्तमान तिजी साहस के उद्योगो के राष्ट्रीयकरण फो कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दिया गया, परन्तु इस अवधि मे राज्य को निजी क्षेत्र पर समुचित नियन्त्रण द्वारा 
उसका नियशित सचालम करना था । 

इस तिश्चयों के आधार पर सावंजनिक तथा निजी क्षेत्रों को सीमावद्ध करने के लिए उच्योगो 
की पॉच श्रेणियों में विभक्त किया गया 

() क्रेद्वोय सरकार का अनन्य एकाधिकार-क्षेत्र--युद्ध-सामग्री का निर्माण, अणु-शक्ति का 
उत्पादन तथा सियन्त्रण, रेल-यातायात का स्वामित्व एवं प्रबन्ध--ये उद्योग केवल सरकार द्वारा ही 
स्थापित लथा संचालित किये जाते थे। 

(2) राज्य जिसमे केस्रीय, प्रात्तीय तथा रियास्तती सरकारों तथा अन्य स्थादोय संस्थाओं, 
जैसे मगरणलिका, निगम आदि का क्षेत्र शासिल है--कोयला, लोहा एवं इस्पात, वागुयान-तिर्माण, 
जलबान-विर्माण, देलो फोत, देलीख्राफ तथा वेयार के तार के यन्‍्त्रो या उपकरणों का निर्माण (रेडियो 
तथा टेलीविजन सैंट को छोड़कर) तथा खनिज तेल के उद्योग केवल राज्य द्वारा ही खोले जाने थे, 
परन्तु इन उद्योगों की जो इकाइयाँ पहने से ही कार्य कर रही हैं, उठको दस वष तक कार्य करने 
की अनुमति प्रदान की जानी थी ! दस बएं के पश्चात गरकार इस बात का निश्चय करेगी कि उनका 
राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा नहीं । 

(3) निजी साहस का स्थामित्व प्रत्तु सरकार का मियमन तथा नियन्त्रण का क्षेत्र--नमक, 
मोदर, ट्रैक्टर, प्राइम गूवर्स, विद्युत-इजीनिर्यारिय, यत्क, उपकरण, भारी रसायत, खाद, फार्मेसी 
की औपधियाँ, विद्यु-रसायव उद्योग, अलौह-धातु, रबर"विर्माण, शक्ति तथा ओद्योगिक भल्कीहल, 
सूती तथा ऊती वस्त्र, सीमेण्ट, चीनी, कागज, समाचार-पत्र का कागज, वायु तशा जल-यातायात 
तथा बे खनिज और उद्योग जो सुरक्षा ये सम्बन्धित हो । इस वर्ग के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तो 
मही किया जायेगा, परम्तु उत पर पर्याप्त सास्कारी नियन्तण रहेगा। 

(4) निजी साहस के अधीन परल्तु जिसमें औद्योगिक सहकारी समितियों के संचालन को 
प्राथमिकता दी जानी थी--गृह तथा लघू उद्योगो और कृषि के सहायक ग्रामीण उद्योगों पर 
निजी साहस का स्वामित्व रहना था, परन्तु इनको सहकारी सस्याओ दारा राचालित करने को 
अधिक महत्व दिया जाना था। 


(5) स्वतत्त निजी साहस का क्षेत्र--अन्य सभी उद्योग विजो साहस द्वारा घलाये जा 
सकते थे 

हु गुह-उद्योग--भारत के इतिहास में प्रथम बार यूह-उद्योगों को औदोगिक नीति मे सम्मि- 
लित किया गया । यह गान लिया गया कि देश की अर्थव्यवस्था मे यह-उद्योगो का महत्ववूर्ग 
स्थान है। ये उद्योग व्यक्तिगत, ग्रामीण ठथा सरकारों साहस को प्रोत्याहित करते है तथा 
स्थांनीय साधनो--मानवीय एवं भौठिक--का उपयोग करने में सहायक होते है। इमके द्वारा 
स्थानीय अल्मनिर्मेरता प्राप्त की जा सकती है । इससे उपभोक्ता की आवश्यक यस्तुओ, जैसे 
साथात्न, दस्त, कृषि-औजार आदि के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इन उद्योगों क्के 
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विकास के लिए कच्चा माल, सस्ती शक्ति, तान्त्रिक सलाह, विपणि-सगठन तथा बडे उद्योगों द्वारा 
प्रतिस्पर्डा से सुरक्षा का आयोजन किया जाना था। ये सभी कार्य भ्रान्तीय सरकार द्वारा किये जाने 
भ, केन्द्रीय सरकार को केवल यह जानकारी प्राप्त करनी थी कि इन उद्योयो का बडे उद्योगो के साथ 
क्सि प्रकार सामजस्य स्थापित किया जा सकता था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि वर्तमान 
अन्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति में विदेशों मे वद्दें उद्योगों के लिए पूँजीगत सामान प्राप्त करना कठिन है, 

इसलिए लघु औद्योगिक सहकारी समितियों को बढावा दिया जाय । 

विदेशों पूंजी--औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन 948 की घोषणा के तुरन्त बाद विदेशी 
विनियोजको ने भारत सरकार की विदेशी पूंजी वी वापसी, लाभो के भुगतान तथा विदेशी व्यव- 
सायो को भारतीय व्यवसायों की तुलना मे ग्राप्त होने वाले व्यवहार आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट 
नीति एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रथत्व किया । इसके फलस्वसरूप प्रधानमन्त्री ने 6 अप्रैल, 
949 को विदेशी पूँजी के सम्बन्ध म॑ राज्य-सभा में नोति की घोषणा की । इसके अन्तर्गत निम्न 
लिखित स्पष्टीकरण दिये गय 

(4) सरकार को सम्भावना है कि औद्योगिक नीति की सामान्य आवश्यकताओ के अनुकूल 
विदेशी व्यवसाय कार्य करेंगे तथा भारत सरकार विदेशी पूंजी के विनियोजन का ऐसी शर्तों पर 
स्वागत करेगी जो पारस्परिक लाभ प्रदान करें तथा पारस्परिक समझौतों द्वारा निर्धारित की जायें । 

(2) बिदेशी पूँजी को लाभोपार्जन तथा उसके विदेशों मे शोघन करने की सुविधा होगी, 
बशतें विदेशी विनिमय की देश को कोई विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं होती । सरकार विदेशी विनि- 
योजन की वापसी पर भी कोई प्रतिबन्ध नही लगायेगी । 

(3) जब कसी विदेशी यवसाय को सरकार अपने अधिकार मे लेगी तो उचित एवं 
न्यायपूर्ण मुआवजा विदेशी विनियोजको को दिया जाय । 

तटकर-नीति (777 ए९०॥०५)--सरकार की तटकर-मीति इस आधार पर निश्चित की 
जानी थी जिससे अनुचित विदेशी स्पर्द्धा पर रोक लगायी जा सके तथा भारत के साधनों का उपयोग 
उपभोक्ता पर बिता किसी प्रकार का अनुचित भार डालते हुए हो सके । 

कर-व्यवस्था--सरकार की कर व्यवस्था गे आवश्यक समायोजन किये जाने ये, जिनसे 
बचत तथा उत्पादक विनियोजन को प्रोत्साहन मिले और किसी छोटे से वर्ग के हाथो में घन-सप्रह 
न हो सके । न 

श्रमिकों के लिए यृह व्यवस्था--श्रमिकों के लिए गृह-व्यवस्था की जानी थी । दस वर्ष में 
0 लाख भवन निर्मित करने की योजना विचाराधीन थी। एक गृह निर्माण मण्डल (प्र०एशाह 
छ०29) की स्थापना की जानी थी। गृह-निर्माण की लागत उचित अनुपात में सरकार, मालिक 
तथा श्रम को वहन करनी थी तथा श्रमिक का भाग यथोचित किराये के रूप में उससे लिया 
जाना था। 

औद्योगिक नीति श्रस्ताव, सन 948 के त़ियास्वित करते समय यह अनुभव किया गत्रा 
कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो में समन्वय का अभाव रहा 
ओर राज्य सरकारो ने कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सम्भावित समय के पूर्व ही कर दिया | राज्य 
सरकारों में उद्योगों के राष्ट्रीयक्रण के लिए विशेष उत्साह था जिसके फलस्वरूप पर्याप्त साधनों 
एव क्रमबद्ध प्राथमिकताओं पर विचार किये बिना ही उद्योगो का राप्ट्रीयकरण किया गया | सार्व- 
जनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयो का प्रबन्ध एवं प्रशासन सरकारी प्रशासन-अधिकारियो के हाथ 
में सौपा गया जो व्यापार व प्रशासन कला से अनभिन्ञ थ। इन अधिकारियों को आवश्यकतानुसार 
प्रशिक्षण प्रदान करने का पर्याप्त आयोजन नही किया गया। औद्योगिक प्रस्ताव एवं औद्योगिक 
विकास एवं नियमन अधिनियम, सन्‌ 2957 द्वारा निजी क्षेत्र की कार्यवाहियों पर इतने अ्रतिवन्थ 
लगा दिये गये कि निजी क्षेत्र को विस्तार करने के लिए कोई प्रोत्साहन ही न रहा । 
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प्रथम पंचवर्षीय थोजना मे औौद्योगिस सनोति--अथम योजना में सन्‌ !948 की ओद्योगिक 
नीति के सिद्धान्त को आधार भाना गया और औद्योगिक विकास के कार्यत्रम इस प्रकार निर्धारित 
किये गये जिससे सरकारी एवं मिजी दोनो क्षेत्रो का विस्तार एवं विकास हो सके | बीजना मे 
42 उद्योगों का विस्तार करने का विस्तृत कार्यकम बनाया गया तथा इन उद्योगों के विकास का 
कार्य निजी क्षेत्र को दिया गया । इस उद्योगो में बास्तिक इजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, धातु 
उद्योग, रासायतिक पदार्थ उद्योग, तरल ईंधन, खाद्य उद्योग आदि सम्मिलित थे । दूसरी ओर, 
सरकारी क्षेत्र मे ऐसे उद्योग सम्मिलित किये गये जिनसे पूंजीगत एवं आधारभूत वस्तुओ का उत्पादन 
बढाया जा सके । प्रथम योजना को औद्योगिक प्राथमिकताएँ तिम्नवत्‌ थी 
(अ) उत्पादकों के लिए आवश्यक वस्तुओ के उद्योग, जैसे पटसन एवं प्लाइबुड (श५छ्ू००१) 
तथा उपभोक्ताओं की दृष्टि से आवश्यक उद्योग, जैसे वस्त्र, शवकर, साबुन एव वनस्पति उद्योगों की 
बतंमान उत्पादत-शक्ति का पूर्णतम उपयोग । 
(आ) पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि. जैसे लोहा एवं 
इस्पात, अल्यूमिनियम, सीमेण्ट, खाद, भारी रसायत, मशीनों के पुर्जे आदि । 
(इ) जिन जौद्योगिक इकाइयो पर बड़ी मात्रा भें पूँजी विनियोजित हो चुकी है, 
उबकी पूर्ति । 
(६) औद्योगिक विकास हेतु मूलभूत वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित उच्योगो की स्थापना, 
जैसे जिप्सम से भन्‍्धक का निर्माण, रेयन की लुग्दी आदि । 
औद्योगिक (विकास तया निपमनन) क्धिनियम, सन्‌ 95] (74प७ए८5 (70:0००फ77९0६ 
8॥00 १९8७७॥॥०॥) ०, 95। )--ओऔद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन्‌ 948 को तीन चर्ष तक 
कार्यान्वित करने से भारत सरकार को जो अनुभव प्राप्त हुए तथा भारतीय सविधात के अनुसार 
देश में धन के केस्द्रीकरण को रोकने हेतु यह ब्रावश्यक समझा गया कि औद्योगिक अर्थ-ब्यवस्था 
पर निपन्‍तण रखा जाय और इसके लिए एक अधिनियम का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। 
दूसरी ओर सन्‌ 95। में प्रथम पच्वर्षीय योजना प्रारम्भ होने पर अर्थव्यवस्था को योजना के 
उद्देश्यों के अनुष्षप संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयो के नियमन की आब- 
श्यकता महसूस की भयी । इन्ही कारणों से अक्टूबर, सन्‌ 95 मे ओद्योयिक (विकास एवं नियमन) 
अधिनियम, सन्‌ 95] पारित किया गया जो 8 मई, 952 से लागू हुआ । 
प्रारम्भ में यह अधिनियम केवल 39 उद्योगों पर लागू होता था, परन्तु धीर-धीरे इसवे 
कार्य-क्षेत्र को विस्तृत किया गया और अजब यह 62 उद्योगों पर लागू होता है। आरम्भ में यह 
अधिनियप्त केवल ऐसी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होना था जिनमे एक लाख रुपया या इससे 
अधिक पूंजी विनियोजित थी । सन्‌ !953 भें इस अधिनियम में सशोधव किया गया और यह सभी 
औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने लगा, चाहे उनका आकार कुछ भी बयो न हो । रानू 4956 के 
सशोधन हारा यह अधिनियम उत इकाइयो पर भी लागू किया गया जिनमे 50 व्यक्ति शक्ति की 
सहायता से अथवा ॥00 व्यक्ति बिना शक्ति की सहायता से कार्य करते थे। फरवरी, 960 
क्के सशोपन हारा पह तिर्धारित किया गया कि उन औद्योगिक इकाइयो को जिनमें 00 से कम 
श्रमिक कार्य करते है और जिसकी स्थायी सम्पत्तियां ।0 लाख रुपये से कम है, इस जवितियम के 
अन्तगंत लाइसेन्स सेना आवश्यवा नही है । जनवरी, 964 से यह 0 लाख रुपये की सीमा बढा- 
कर 25 लाख रुपये कर दी गयी हे (केवल कुछ चुने हुए उद्योगो को छोडकर) और फरवरी, 970 
से यह सीमा बढ़ाकर एक करोड रुपया कर दी गयी है। । अप्रैल, 978 को यह वदाकर तीन 
करोड रुपया कर दी गयो है | 


नि इंग अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उद्योगो के विकास एवं नियमन को देश की आर्थिक, 
सामाजिक त्या राजनीतिक विचारघाराओ के अनुरूप करना है। इसके द्वारा सरकार को देश 


में उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करने, लघु एव बृहद्‌ उद्योग्रो का समन्वित बिकास करने 
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तथा उद्योगों का देश में उचित क्षेत्रीय वितरण करने के लिए कार्यवाहिवाँ करने का अधिकार मित्र / 
गया है । 

अधिनियम में क्यि गये आयोजनो को हम निम्नलिखित तीन भागों मे वर्गाह्नित कर सकते हैं : 

(झ) निरोधात्मर आयोजन--दस वर्ग के अन्तर्गत ऐसे आयोजन सम्मिलित किये जा सक्तदे 
हैं जिनके हारा सरकार नौद्यागिक इक्माइयों की राष्ट्रीय आथिक नीति के विरोध में वी जाने दाली 
कार्यवाहियो को प्रसिवन्धित कर सकती है । इन आयोजनों मे निम्नलिखित तोन मुख्य का्यवाहियाँ 
सम्मिलित हैं 

(१) औद्योगिक इकाइयों कय रजिस्ट्रेशन सया लाइसेंसिग--अधिनियम के अन्तर्गत दी हुई 
अनुसूची में सम्मितिन समस्त उद्यायो की वर्समान सार्वजनिद एव निजी क्षेत्रों की इकाइयों को 
अनिवार्य रूप से निश्चित अवधि के वन्‍्दर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करवा होता है। इन 
उद्यागो म स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना केत्रीय सरकार से लाउसेन्स प्राप्त करके 
ही की जा सकती है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो को नवीन औद्योगिक दक्काइयाँ स्थापित करने 
क्ष लिए लाउमल्न लेन को जावज्यकता नहीं हाती, परन्तु उच्य रण्बाएे) के चदील इकाडसो, वी 
स्थापना करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से स्वीह्मति चेनी होगी । लाइसेन्स जारी करते समय कद्रीय 
सरकार मवीत नौद्यागिक उकाइयों का निर्धारित झ्तरों की पूर्ति करने के लिए निर्देश दे सकती है। 
रजिस्टर्ड एवं वाइसेन्स-प्राप्त लौद्योगिक दकाइयों को कसी नवीन वस्तु का निर्माण करने से पूरे 
केन्द्रीय घरकार की स्वीकृति प्राप्त करता आजण्यक है। ऑऔद्योगिक इकाइयो के विस्तार करने तया 
स्थान परिवर्तन करने के विए भी लाइसेन्स अथवा स्वीकृति प्राप्त करता आवश्यक है। 

(2) अनुमुचित उद्योगों को जाँच-पडताल--तद्र किसी लाइसेन्स-प्राप्त अथवा रजिंस्टर्द 
उद्योग क उत्पादन म अधिक कमी हो जाय, जथवा उसवी बरसुओं के गुणों मे बिराबट आा जाय, 
अथवा उमके उत्पादन के मूल्यों में जसामान्व दृद्धि हो जाब, जबवा उस उद्योग का प्रवत्य ठीक ने 
हा, ता केन्द्रीय सरकार उन जौद्यागिक्ष इक्षाई की जाच-पटताल करा सकती है ओर जाँच-यटताब 
के आधार पर उद्योग को जावज्यक निर्देश द सवती है । 

(3) रजिस्ट्रेशन अबबा लाइसेन्स को निरस्त करम्ता--जयिनियम के ब्न्वगंत केद्रीव सर 
कार का जधिकार प्राप्त हे कि जब्र रजिस्ट्रेशन मिज्या-अतिनिधिज द्वारा प्राप्त किया गया ही 
अयवा रजिस्ट्रेशन कसी भी व्टारुण से प्रभावशाली न रहा हों, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को वह निस्ती 
कर सकती है। टसी प्रकार लाइसेन्त जारी होने के पश्चात दिसी उद्योग को स्थापना यदि तिर्मारित 
क्षवधि के जन्दर न की जाव नो केन्द्रीय सरकार ऐसे लाइसेन्स को निरस्त कर सकती है। केंद्रीय 
सरकार को जारी क्पे हुए लाइसेन्स में सुघार करने दा जधिकार भी है । 

(व) सुधारात्मक्ष आयोजन--जब कार्ट औद्योगिक इकाई केन्द्रीय सरकार दारा जारी क्यि 
गये निर्देशों का पालन न करे अयवा उसे इस प्रकार सचालित क्या जाय क्ति इसवी कार्यवाहियाँ 
सम्बन्धित उद्योग अबबा जवता के टिए में न हो सो केन्द्रीय सरकार इस दक्षाई का प्रवन्ध अथवा 

निपल्लण जपने हाथ में ले सक्ष्तों है। सरकार दादा प्रवन्प अपने हाथ मे ले लेने पर कम्पनी के 
जअजवारियो के अधिकारों को कम क्षर दिया जाता हैं अधवा य अधिकार केन्द्रोय सरकार की 
स्वीकृति के अघीन हो जाते हैं। 

(स) रचनात्मक आयोजन--दल अधिनिवम में औद्योगिक शान्ति एवं सहयोग वी भावना 
उलने बरने के लिए सरकार, उद्योग, श्रम एवं अन्य हिली के प्रतिनिधित्द पर आधारित डुछ 
सस्याजों की स्थापना का आयाजन क्या गया था । इनमे से दुछ प्रमुख सस्वाएं निम्नवत्‌ हैं 

() केच्योय सलाहकार परिषद्‌ (एव्ाछछा 4055ण७ (०एथथा)--रस परिषद्‌ मं 30 
सइस्प हैं विनम केस्ट्रोन उद्योग एवं वाफिज्य-मन्त्री मी सम्मिलित हैं। उसके सदस्य केल्द्रीय सरदार 

डाद्य नामदर किये जाते हैं। उद्योग एवं दायिप्य मन्त्री इस परिषद्‌ का समापति होता है। यह 
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परिषद्‌ केन्द्रीय मरकार को अनुसूचित उद्योग, विकास एवं वियमन अधिनियम के प्रशासन तथा 
अधिनियम के लिए नियम (8४6५) बनाने के सम्बन्ध में सेलाह देती है । 

(2) केख्शीय सलाहकार परिषद्‌ को स्टेडिण सम्तति (82700708 (007#88)-- 
स्टैडिंग समितियों फो स्थापना समय-समय पर विभिन्न उद्योगो की पृथऋू-पृथक्‌ वर्तमान स्थिति की 
जाँच करने के लिए की जाती है। 

(3) बिकास-परिषदें--अधिनियम मे विभिन्न अनुमूचित उद्योगों की पृथक्‌ अथवा उनके 
शमूहों की विकास-परियदें स्थापित करने का जायोजन किया गया है ! इन परिषदों में सम्बन्धित 
उद्योगों के श्रम, पूंजी, उपभोक्ता, तान्त्रिक विशेषज्ञ आदि अतिनिधि सम्मिलित होते है । प्रत्येक्त 
परिषद्‌ एक समामेलित सस्था होती है, जो अपने अधिकार मे सम्पत्ति रख सकती है तथा अन्य पक्षों 
पर अपने नाम से भुकद्मा कर, सकती है एवं उस- पर मुकहऋमा किया जा सकता है। इन परिपदों के 
मुप्य कार्य निम्नवत्‌ है 

(अ) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्प्दव-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना 
तथा समय-समय पर उद्योग की प्रगति की जाँच करना । 

(था) अपव्यय को दूर करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, वरतुओं के गुणो मे सुधार 
करने तथा लागठ को कम करने के लिए कुशलता के प्रमापो के सम्बन्ध मे सुझाव देना । 

(इ) स्थाएित उत्पादन-क्षमता का पूर्णतम उपयोग प्राप्त करना । 

(ई) कुशल विषणन की ध्यवस्था करना । 

(उ) निमन्त्रित कच्चे साल्ल को वित्तरण सहायता प्रदान करना । 

(ऊ) कर्मचारियों के तान्निक प्रशिक्षण कौ व्यवस्था करना । 

(ए) वैज्ञानिक एबं औद्योगिक अनुसन्धात करना । 

(ऐ) साख्य का संग्रहण करना आदि ! 

इस समय 20 परियदे कार्य कर रही है। ये निम्नलिखित उद्योगो से सम्बद्ध है. () 
अकावेनिक रसायन, (2) शक्कर, (3) भारी बिजली का सामान, (4) ऑऔपधियां, (57 
मनुष्यक्ृत कलात्मक वस्‍्त, (6) मशीनों के ओजार, (7) तेल, वानिश आदि, (8) खाद्य- 
सामग्री, (9) कार्बनिक रसायन, (0) कागज. लुगदी एबं अन्य सहायक उद्योग, () 
मोटरगाडियो के सहायक उद्योग, यातागात-काहव उद्योग, भूमि पर चलने वाले अन्य औजार, (22) 
सूती वस्त्र बनाने की मशीन, (!3) चमडा एवं चमडे की वस्तुएँ, (5) कागज, (6) ऊन, 
(7) अलौह घातु (8) अकाबंनिक रसायन, (20) तेल-बालिश, (20) ट्रेबर्स । 

(4) औद्योगिक पेनल (0005075| ९४४८५)--जो उद्योग अभी पूर्णत विकसित नही है 
अथवा जिनमे विकास-परिपदो की स्थापना करना सम्भव पही है, उन अनुसूचित उद्योगों में बौद्योगिक 
पैतल की स्थापवा की गयी है। यह पैनल सम्बन्धित उद्योगों की विभिन्न समस्याओ का अध्ययन 
करते हैं तथा उनके कच्चे साल एवं तास्त्रिक ज्ञान की आंवश्यकताओो को जानकारी प्राप्त कर 
सरकार को रिफारिशं करते हैं। 

कैन्द्रीय सरकार को अनुगूचित उद्योगो पर कर लगाने का अधिकार है! ग्रह कर उत्पादित 
पस्तुओ के नकद थोक मुल्य के 3 पैसे प्रतिशत से अधिक नही हो सकता है। इस कर पे श्राप्त 
धन को विकास-परिपदे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान, डिजाइत एवं गुण मे सुधार, तान्विको 
के प्रशिक्षण एवं प्रशाधन-व्ययो वे लिए व्यय करेगी । हे 
भौद्योगिक नोति प्रस्ताव, सन्‌ 956 

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन्‌ 4956 में बत आठ वर्षों के अनुमानों तथा मध्यावधि वे 


परिवर्नो के आधार पर नीति की धोपणा करना आवश्यक समझा गया। इन 8 वर्षों मे भारतीय 
मविधान का जन्म हुआ जिसके द्वारा राजकीय नौति-निर्देशक तत्व निश्चित किये गये हैं। लोकसभा 
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हारा सन्‌ 954 में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना राज्य की आशिक एवं सामा- 
ज़िक नौतियों का उद्देश्य मान लिया गया । इसके साथ प्रथम पचवर्षीय योजना भी पूर्ण हो चुकी 
थी तथा इसके अनुभवों के आधार पर भविष्य में नियोजन हेतु नवीन औद्योगिक नीति की आवश्य- 
का थी। समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए लोक-साहस़ को स्थापना एवं 
अममानताओं में कमी करने का सुझाव दिया गया। जनसमुदाय के कल्याण के लिए शीक्र 
क्ौद्योगीकरण की आवश्यकता समज्ी गयी और इन्हो समस्त कारणों से औद्योगिक नीति में आब- 
श्यक परिवर्तन किये गये । 

30 अप्रैल, ।956 को औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वय प्रधानमन्त्री स्व० जवाहरलाल 
नेहरू मे ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया था । प्रस्ताव में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि एवं समान 
वितरण को अधिक महत्व दिया गया था तथा राज्य को औद्योग्रिक विकास में क्रियाशील भाग 
लेने की सिफारिश की गयी थी। प्रस्ताव के अनुसार राज्य को शस्त्र, परमाणु-शक्ति तथा रेल- 
यातायात पर एकाथिकार प्राप्त करने के साथ-साथ 6 आधारभूत उद्योगों की नवीम इकाइयों की 
स्थापना का एकमात्र अधिकार भी दिया गया था। शेप सभी उद्योगों में व्यक्तिगत साहस को 
क्रार्य करने का अवसर दिया गया था, परन्तु राज्य को इस क्षेत्र मे भी भाग लेगे की सिफारिश को 
गयी थी । 

ओऔद्योगिक नीति द्वारा समस्त उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्न- 
बत्‌ 


जुट 


(अ) केन्द्रीय सरकार का अनन्य एकाधिकार«क्षेत्र--इस वर्ग मे 7 उद्योग सम्मिलित 
क्रिय्रे गये, जिन्हे प्रथम अनुमूची (5०॥९०४।४ “४') में रखा गया । इन उद्योगो की नवीन इकाइयों 
की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य का ही होगा, परन्तु निजी उद्योगपतियों के स्वामित्व 

इन उद्योगों की जो वर्तमान इकाइयाँ है, उनके विस्तार एवं उन्नति के छिए राज्य द्वारा समस्त 
सुदिधाएँ प्रदान की जायेंगी और आवश्यकता पटने पर राज्य भी राष्ट्र के हिताथ तिजी क्षेत्र मे 
सहयोग की याचना कर सकता है । रेलवे तथा वायु-यातायात, शस्त्र एव परमाणु-शक्ति का विकाशन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जायेगा। निजी क्षेत्र का जब सहयोग प्राप्त किया जायेगा ती राज्य 
पूँजी का अधिक भाग देकर अथवा अन्य विधियों द्वारा ऐसी इकाइयों की नीतियों के निर्धारण एव 


नियन्त्रण की शक्ति को अपने अधिकार में रखेगा । इस वर्ग में निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित किये 
गये 





(।) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग--अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य युद्ध-सामग्री के निर्माण के उद्योग तथा 
अणुशक्ति-उत्पादन । 

(2) चूहद उद्योग--लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात की भारी ढली हुई वस्तुएँ, लोहा 
एवं इस्पात के उत्पादन, खनिज तथा मशीनों के भारी औजारों का निर्माण करने के लिए भारी 
मशीनों के उद्योग, भारी बिजली का सामान बनाने वाले उद्योग आदि | 

(3) खमिम सम्बन्धी उद्योग--कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, लौह-खनिज, जिप्सम, 
मेंगनीज, सत्फर, सोना, चाँदी, तांबा, हीरा इत्यादि । 

(4) यातायात एवं संवादवाहन सम्बन्धी उद्योग--वायुयानों का निर्माण, वायुन्यातायाते, 
जलयानो का निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, रेल-यातायात इत्यादि । 

(5) विल्युत-उत्पादन एवं वितरण 4 

(अ) राज्य तथा व्यक्तिगत मिश्चित क्षेत्र--इस वर्ग में व्यक्तिगत पूँजीपतियों एव सरकार 
दोनों को नवीन औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा, अर्थात्‌ इस वर्ग के 
उद्योगों की नवीन इकाइयों की स्थापना का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा, परन्तु इस वर्ग के उद्योगों 
को क्रमश घासकीय क्षेत्र मे ले लिया जायेगा । इस वर्ग में कुल 2 उद्योग है जिन्हें अनुसूची व 
(5८०ा४6ण० *8') में रखा गया है । थे उद्योग अग्रवत्‌ हैं : 





कु 
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(() सिनरञल्‍स कल्सेशन रूल्स, सन्‌ 940 की घारा 3 में पारिभाषित लघु खनिजों के 
अतिरिक्त अन्य सभी खनिज, 

(2) अल्यूमीनियम तथा अलौह-घातुएँ जो अनुसूची 'ज' मे सम्मिलित न हो, 

(3) मशीन-औजार, 

(4) लौह-मिश्रण तथा औजार-इस्पात, 

(5) रासायनिक उद्योगों के उपयोग मे आने वाली आधारभूत तथा मध्यम-वर्ग की वस्तुएँ; 

(6) एल्टीवायोटिक्स एवं अन्य आवश्यक दवाइयाँ, 

[7) खाद, 

(8) कृध्िम रबर, 

(9) कोपले का कार्वन मे परिवर्तंत, 

(0) रासायनिक लुग्दी, 
(।]) सडक-यातायात, 
(१2) समुद्र यातायात । 

(स) व्यक्तिगत उद्योग के क्षेत्र-शेप समरत उद्योग इस तीसरे वर्ग मे सम्मिलित किये 
गये । इसमें लधु उद्योगो के साथ-साथ बुवाई उद्योग, कागज, स्रीमेण्ट, वस्त्र, शवकर आदि सभी 
उद्योग भम्मिलित हैं। इन उद्योगो का भावी विकास साधारणत निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जायेगा, 
परन्तु सरकार को इस क्षेत्र में भी अपनी औद्योगिक इकाइया स्थापित करने का अधिकार होगा। 
सरकार इन उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए यातायात, पूंजी, शक्ति तथा अन्य आवश्यक 
साधतो का आयोजव करने का प्रयास करेगी तथा सरक्षण एवं उचित कर-तीति द्वारा इनके विकास 
क्ो प्रोत्पाहित किया जायेगा । 

(!) औद्योगिक नोति को अन्य विशेषताएँ--समाजवादी प्रकार के समाज का तिर्माण 
करने तथा सम्पत्ति का समान वितरण करने के लिए प्रमुख आधारभूत उद्योगों, सुरक्षा. एवं जनो- 
पयोगी उद्योगों को शासकीय क्षेत्र मे रखा जायेगा । अन्य अनेक उद्योगों, जिनमे अधिक पूँणी की 
आवश्यकता हो तथा जिनमे अधिक जोखिम के कारण निजी साहस विनियोजन करने की तत्परता 
ने हो, का विकास करने का उत्तरदायित्व सरकार का ही होगा। इस्त प्रकार सरकारी क्षेत्र को 
कौद्योगिक विकशस के अधिक से अधिक भाग पर आच्छादित होता पढेगा ) सरकार क्रमश वडेबबड़े 
उद्योगों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध अपने हाथ से लेती जायेगी । 

(2) सरकार देश की रामस्त आशिक क्रियाओ गे बढता हुआ भाग लेगी तथा धन, शक्ति 
एवं आय के केन्द्रीकरण को रोकने की चेप्टा करेगी । 

(3) उद्योगों के तीन वर्गों में विभाजन का अथे यह नहीं होगा कि इन वर्गमो को स्थिर 
सात लिया जायेगा । विशेष परिस्थितियों भे इन वर्गों मे हेर-फेर हो सकेगा त्तथा विनियोजित 
व्यवस्था के सचालन-अनुभवो के आधार पर सरकारी तथा निजी साहस के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन 
हो सकेगा । इस प्रकार ओद्योगिक नीति में परिवर्ततशीलता को विशेष स्थान दिया गया जो तियो- 
जित अर्थ॑-व्यचस्था के विकास हेतु आवश्यक होतो है । 

(4) सन्‌ 956 के ओद्योगिक नीति प्रस्ताव मे राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था में गृह तथा लघु 
उद्योगो के विकास को महत्वपूर्ण बढाया गया है। इनसे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि होती है, 
राष्ट्रीय आय का समान वितरण हो सकता है तथा निष्किय पूँजी एबं निषुणता के साधनों में गति- 
शीलता उतचन्न होती है! इस प्रस्ताद द्वारा लघु उत्पादक को अतिस्पर्दा सम्बन्धी क्षमता मे वृद्धि 
करने का अयत्व किया जायेया । इसके साथ, लघू एवं दृहद्‌ उद्योगों मे समन्वय स्थापित करने के 
लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी । सगदित उद्योगों की उत्पादन-सीमा निश्चित कर, विभे- 
दात्मक नीति (08८77720॥2 ?९०॥८५) द्वारा तथा प्रत्यक्ष आधिक सहायता प्रदान कर, ग्राम 
एवं कुटीर उद्योगों को सरकार सगठित करेगी । 
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(5) सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों के असन्तुलित औद्योगिक विकास को रोकने का प्रयल 
करेगी तथा इस उद्देश्य की पूत्ति हेतु औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों मे शक्ति, जल तथा 
यातायात सम्बन्धी सुविधाओ का आयोजन करेगी । जिन क्षेत्रो में वेरोजगारी अधिक मात्रा में होगी, 
उनको अधिक ओऔद्योगिक सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी ! 

(6) देश का सन्तुलित औद्योगिक विकास करने के लिए तान्त्रिकों एवं प्रबन्धकों की 
आवश्यकता होगी, इसीलिए सरकार आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण-सुविधाओ का प्रबन्ध करेगी । 

(7) देश के भौतिक विकास में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थाव प्राप्त होगा । निजी क्षेत्र 
को निश्चित सीमाओं मे तथा निश्चित योजनाओ के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदाव किया 
जायेगा । 

द्वितीय योजना मे औद्योगिक नीति--प्रथम पचवर्षीय योजना को वास्तव मे प्रारम्भिक 
तैयारी का कार्यकम कहना चाहिए जो औद्योगीकरण के लिए आवश्यक होता है । वृहद्‌ उद्योगो की 
स्थापना के पूर्व की विपणि, कच्चे माल व इंधन, विधियों का चयन, उत्पादव-लागत, तान्त्रिक एवं 
प्रबन्ध की व्यवस्था-सम्बन्धी अनेक समस्याओं का अध्ययन करना होता है ॥ बहुत सी औद्योगिक 
योजनाओ के लिए विदेशी वान्त्रिक सहायता प्राप्त करना भी आवश्यक होता है ! इसके साथ ही, 
औद्योगिक विकास को जो अर्थ चाहिए, उसका किस प्रकार प्रबन्ध किया जाय, इस पर भी विचार 
करना आवश्यक होता है | द्वितीय योजना के औद्योगिक कार्यक्रम निश्चित करने के पूर्ब उपयुक्त 
समस्त समस्याओ का पूर्णरूपेण अध्ययन कर लिया गया था । योजना के कार्यत्रम औद्योगिक नीति 
प्रस्ताव द्वारा निर्धारित नीनियो के आधार पर ही बनाये गये तथा उन नीतियो की सीमाओ मे भी 
औद्योगिक प्राथमिकताएँ निम्नवत्‌ निश्चित की गयी 

() लोहा-इस्पात, भारी रसायन एवं नाइट्रोजन, खाद के उत्पादन में वृद्धि तथा भारी 
इजीनिर्यारिग एवं मशीन-निर्माण उद्योगों का विकास | 

(2) अन्य विकास सम्बन्धी एवं उत्पादक वस्तुओं, ऊँसे अल्यूमिनियम, सीमेण्ट, रासायनिक 
लुग्बी रग, फास्फेट की खाद, आवश्यवा औषधियों की उत्पादन-द्षमता में वृद्धि । 

(3) वर्तमान राष्ट्रीय महत्व के उद्योगो वा नवीनीकरण तथा पुन मशीनें आदि लगाना, 
जैसे जूट, सूती वस्त्र एव शक्कर उद्योग । 

(4) जिम उद्योगों की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में बहुत अन्तर है, उनकी 
उत्पादन-क्षमता का पूर्णतम उपयोग । 

(5) उद्योगों के विकेन्द्रित क्षेत्र के उत्पादन-लक्ष्यो एवं सामूहिक उत्पादव-कार्यक्रो की 
आवश्यकतानुसार उपभोक्ता-वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता मे वृद्धि । 

द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं लबु उद्योगो के विकास द्वारा रोजगार के जबसरो की वृद्धि, 
बेरोजगारी के विस्तार को रोकना, उपभोक्ता-वस्तुओ की पूर्ति को बढाना, पूंजीगत एवं आधारभूत 
उद्योगों के लिए अधिक अर्थ साधन उपलब्ध करना, विकेन्द्रित समाज की स्थापना करना आदि 
उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था । सन्‌ 956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी ग्रामीण 
एवं लघू उद्योगो को सुदृढ बनाने की आवश्यकता बतायी गयी थी । इसके साथ, इन उद्योगों एवं 
वृहद उद्योगों के क्षेत्र मे सामजस्य स्थापित करने को भी महत्व दिया । ग्रामीण क्षेत्र मे बिजली 
के विस्तार तथा सस्ते मूल्य पर शक्ति के प्राप्ल होने से ग्रामीण उद्योगो को सुदृढ बनावे मे सहायता 
प्राप्त हो सकती थी और जब तक ये उद्योग पर्याप्त सुदृढता प्राप्त नहीं कर लेते, इन्हे सरक्षण देने 
के लिए वृहद्‌ उद्योगो के क्षेत्र के उत्पादन को सीमित करना, भेंदपूर्ण कर-ध्यवस्था तथा लघु उद्योगों 

को प्रत्यक्षकपेण सहायता देना आवश्यक था। 

तृतीय योजना मे औद्योगिक नीति--तृतीय पत्रर्षीय योजमा में उद्योगों का विस्तार करने 

हेतु अप्रेल, ।956 के औद्योगिक प्रस्ताव को ही अपनाया गया और निजी एवं सरवारी क्षेत्र 
का एक-दूसरे के सह्दायक एव पूरक के रूप मे कार्य करने का आयोजन किया गया, इसीलिए नाइट्रो- 
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जियसत खाद तथा लौह-पिष्ड के कारखाने निजी क्षेत्र मे स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने का 
आयोजत किया गया ! 

बूहदू उद्योग--योजना मे औद्योगिक कार्यक्रमों की प्राथमिकताएँ निर्धारित करते समय 
उत्पादन-क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के अन्तर को दूर बरमे, वर्तमाव कारखानो के विस्तार को 
जवीत कारखातो की स्थापना पर प्रस्थमिकत्स देने तथा ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा देने, जिनते निर्यात 
मे वृद्धि अथवा आयात में कमी सम्भव हो सके, आदि बातों को दृष्टियव किया गया । उपर्युक्त घातो 
के आधार पर तृतीय योजना मे निम्नवत्‌ औद्योगिक प्रायमिकताएँ निर्धारित की गयी 

(!) उत्त परिमोज्नाओ की पूर्ति, जो द्वितीय बौजना मे सचालित की गयी अथवा जो 
सन्‌ 957-58 में विदेशी भुद्रा की कठिनाई के कारण स्थगित कर दो गयी थी । 

(2) भारी इजोनियरिंग, मशीन-निर्माण, ढालने आदि के उद्योग, जौजारो मय घातु तथा 
विशेष इस्पात, लोहा एवं इस्पात तथा अलौह-धातुओ वे विस्तार एवं उनकी क्षमता में परिवर्तन 
तथा खाद एवं ख़निज तेल की वस्तुओ के उत्पादन से वृद्धि 

(3) अल्युमिनियम, खनिज तेल, घुलने वाली लुग्द्री (0580 0॥8 ?प्र9), रसायव आदि 
जैसे आधारभूत कच्चे माल सथा उत्पादक वह्तुओ के उत्पादन में वृद्धि । 

(4) दबाइयाँ, कागज, कपड़ा, शक्कर, वनस्पति तेल तथा घरो का सामान आदि जैसी 
बस्तुओ के उत्पादन को घरेलू उद्योगो द्वारा बढाना जिससे इनकी पूति की जा सके । 

ग्रामीण एवं खधु उद्योग विकास सम्बन्धी नोति--ूंणीय योजना मे प्रथम एवं द्वितीय योजना 
के समान ही ग्रामीण एवं लघु उद्योगो के विकास द्वारा रोजगार के विस्तार, अधिक उत्पादन तथा 
अधिक समान विनरण के उद्देश्यों की पूवि की जानी थी, परन्तु इन उद्देश्यों की धूर्ति तृतीय योजना 
में बड़े पैसावे पर करते की आवश्यकता थी । तृतीय योजता के कार्यक्रम विम्तलिखित उद्देश्यों को 
दृष्टिगत करके निर्धारित किये गये 

(2) कुशलता में सुधार, तास्हिक सलाह की उपलब्धि, अच्छे औजार एवं शामग्री, साख 
आदि प्रत्यक्ष सुविधाओ की अधिक महत्व देकर भ्रमिक की उत्पादकता में सुधार एवं उत्पादन-ब्रागत 
को क्षम किया जाना । 

(2) धीरे-धीरे सहायता-भनुदानों (909579:०७), जिक्रय-अबहार (58005 7२९७४(०) तथा 
सुरक्षित काजारों की कम करना । 

(3) ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरो में उद्योगों का विस्तार एवं विकास । 

(4) बृहृद उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में लघु उद्योगो का विकास | 

(5) दस्तकारों को सहकारी संस्थाओं भे समठित करना । 

तृतीय योजना मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के दान्त्रिक एव प्रवन्धन सम्बन्धी व्यक्तियों की 
आवश्यकता की यूति के' लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय प्रकार (टाएश 7५9७) की सस्याओं की 
स्थापना की जाती थी, जिनके द्वारा बुछ ग्रामो मे समुहो को विभिन्न दस्तकारियों से प्रशिक्षण प्रदान 
किया जा राके । 

चतुर्थ घोजना मे ओद्योगिक नोति--चतुर्थ योजना मे औद्योगिक विकास के सम्बन्ध से सन 
कर 2 #2/ ह्दी 22025 माना गया और अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास 
विकास के मी पलब्धि तथा भौतिक व वित्तीय साधनों के सन्दर्भ मे औद्योगिक 
अप कार्य क्म निर्धारित किये गये । औद्योगिक कार्यक्रमो मे निम्नलिखित सिद्धास्तो को आधार 

( ) हु गति से अथ॑-व्यवस्था को आत्मनि्भेर ($थानिधाशा) बनाने के लिए बर्ष- 
व्यवस्था परे पूंजीगत प्रसाधनो के उदयोगो का विस्तार होना आवश्यक्त है! विनियोजन कौ बद्धि-दर 
समस्त आय को दृद्धिन्दर से अधिक होने के कारण अर्थ-व्यवस्था में पूंजीगत प्रसाधनो तथा कृषि मे 
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उपयोग आने वाली निर्मित बस्तुओं की माँग मे तेजी से बृद्धि होने का अनुमान था । पूंजीगत 
प्रसाधनों में घातु, सनिज तेल-उत्पाद तथा रासायनिक पदार्थों की माँय मे अधिक तेजी से वृद्धि होने की 
सम्भावना थी । इन्ही वस्तुओं के लिए देश आयात पर निर्भर रहता है। आत्मनिर्भेरता के लक्ष्य 
की ओर बटने पर यह आवश्यक है कि इन उद्योगो का तेजी से विकास कर आन्तरिक उत्पादन में 
वृद्धि की जाय । इन उद्योगों के विकास में पूंजी की बडी मात्रा मे आवश्यकता होती, जिंसकी देश 
में कमी थी । औद्योगिक वायेक्रमो के निर्धारित व्यय में से वडा भाग इन उद्योगो के लिए उपयोग 
करना अनिवार्य था परन्तु इन उद्योगो से सम्बन्धित विकास-कार्यक्रमों की सूक्ष्म छानबीन करने की 
आवश्यकता थी जिससे इनकी पूंजी-प्रधानता मे बिना लागत, उत्पादन एवं कुशलता को क्षत्ति पहुँचाये 
कमी की जा सके । 

(2) गैर ब्रपि-रोजगार में वृद्धि वरना अत्यन्त आवश्यव था क्योकि देश के सभी क्षेत्रो में 
बेरोजगारी तेजी से बढ रही थी | इसी कारण चतुर्थ योजना में उद्योगा के छितराव (0905) 
को अधिक महत्व दिप्रा गया । वतमाव वडे नगरों मे और उद्योगों की स्थापना के लिए जिन 
उपरिव्यय सुविधाओं की आवश्यक्ता होगी उनकी लागत नये क्षेत्रों में इत उपरिव्यय-सुविधाओं 
की लागत से कही अधिक आती है । ऐसी परिस्थिति मे उद्योग का छितराव छोटे नगरों एवं ग्रामीण 
क्षेत्रो मे करने रो औद्योगिक विकास की बुल लागत कम रखी जा सकती थी । 

(3) समास्ति-बाल (गोक्षाप्रधणाश $(4८) मे परम्परागत उद्योगों मे पूंजी प्रधान तान्विक 
ताआ वे अनियन्त्रित विस्तार से उदय होने वाली तान्निक बेरोजगारी को रोका जाना था परल्तु 
यह व्यवस्थए केवल अस्थायी थी क्योंकि अन्वत परम्परागत उद्योगों की स्थिति मे सुधार करते के 
लिए सुधरी हुई तास्त्रिक्ताओं वे उपयोग द्वारा इनकी उत्पादकता वढाना आवश्यक था । परम्परागत 
उद्योगो को मुदृढ आधार प्रदान करने हेतु तान्तिक सुधार अनिवार्य थे और इनकी प्रगति एवं विस्तार 
को तान्निब बेरोजगारी के भय के कारण रोक देना बेरोजगारी की समस्या को ऐसे समय के लिए 
स्थगित करना होता जबकि इसका निवारण असम्भव हो जायेगा । इस प्रकार परम्परागत उद्योगो 
को प्रदान की जाने बाली सहायता--जनुदान (30099) आदि--केवल निश्चित काल के लिए ही 
स्वीडृत की जानी चाहिए | जैसे ही ये उद्योग सुदृढ़ होने लगे अनुदान आदि को बन्द कर दिया 
जाना था । 

पॉँचवीं योजना से औद्योगिक नीति--पॉलवी योजना के सन्दर्भ भे 2 फरवरी, 973 को 
बेन्द्रीय सरकार के उद्योग-मन्त्री द्वारा औद्योगिक नीति में कुछ आधारभूत परिवर्तन घोषित किये 
गये । यद्यपि पांचवी योजना मे भी औद्योगिक नोति प्रस्ताव सन 956 के आधारभूत सिद्धान्त 
को मान्यता दी जायेगी, फिर भी पाँचवी योजना मे प्रगति की गति को बनाये रखने, सामाजिक न्याय 
को व्यापक करने, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने दथा आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की 
पूछ्ति हेतु सरकार को औद्योगिक क्षेत्र के बिकास बे लिए व्यापक कार्यवाहियाँ वरनी भी । सरकार द्वारा 
आधारभूत सामाजिक महत्व एवं जनोएयोगी सेवएओ सम्बन्धी उद्योगों बे अतिरिक्त ऐसे उद्योगों को, 
जो आवश्यक हो और जिनमे बडे पैमाने पर विनियोजन वरने की आवश्यकता हो, सरकारी क्षेत्र 
में सघालित किया जाना था । साव॑जनिक क्षेत्र के उद्योग, जो अनुसूची 'अ' ($टाटवप८ # 
व॒ततएडघएव। र९३०फाणा 956) में दिये गये, का विस्तार कर दिया गया । सीमेण्ट, कींगज, 
ओऔपधियाँ एब वस्त्र जैसी आवश्यक वस्तुओ के उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाते के लिए सार्वजनिक 
क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान देना था। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र मे कृषि पर आधारित उद्यीगों एवं 
जन उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन क्षमता वा विस्तार किया जाना था। 

०7०००. गत ह९४ए८धए९ प्रोचतंट ०४००६ #2० ]969 के आयोजन तथा 
वतप्र्मा9। वत्शाआगड़ 200५ ]गादृण्णा/ 0णाया।€6 की सिफारिशों को घ्याव में रखकर 
बच्चे औद्योगिक घरानो पर केन्द्रित (८०07८) भारी विनियोजन-क्षेत्रों तथा दीर्घेकालीन निर्यात- 
सम्भावना बढाने वाले उद्योगो का छोडकर अन्य क्षेत्रों मे औद्योगिक इकाइयाँ खोलने के लिए अरतिः 
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बन्‍्ध लगा दिया गया था । जौद्योगिक बडे घराने वे माने जाने थे जिनकी कुल सॉ्पत्तियाँ (अन्त- 
सम्बद्ध व्यवसायो की सम्पत्तियों सहित) 20 करोड रुपये से कम तन हो। अभी तक औद्योगिक बडे 
घराने थे माने जाते थे जिनकी सम्पत्तियाँ 35 करोड़ रुपये से अधिक होती थी। इस परिवर्तन से 
आशिक शक्तियों के केन्द्रीकरण पर प्रभावशाली नियन्त्रण हो सकता था। पाँचवी योजना के 
लिए अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य मे महत्व रखने वाले केन्द्रित उद्योग (0०० प0605778४), 
केन्द्रित उद्योगों से सम्बद्ध उद्योग तथा दोर्धकालीन निरययात-सम्भावना वाले उद्योग अर्थ-व्यवस्था 
की प्रमति के लिए निर्णायक (0४0८७) एवं स्रामरिक महत्व के उद्योग माने जाने थे। वडे औौयो- 
गिक घराते इन उद्योगों की स्थापता करने के लिए आवेदक हो सफते थे, बशर्ते वह उद्योग धरकारी 
क्षेत्र अथवा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया गया हो । बडे ओद्योगिक धरानों कौ अपनी 
उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने की छूट देने की व्यवस्था भी योजना मे की गयी, यदि थे घराने घरेलू और 
निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी करें और नये उत्पादन प्रारम्भ करें । इस कार्यवाही का उद्देश्य पर्याप्त 
विदेशी विनिमय अजित करना, मुद्रा स्फीति को सीमाकित करना तथा औद्योगिक विकास की गति 
के तीव्र करना था । विदेशी औद्योगिक सस्थाएँ अथवा उनकी सहायक कम्पनियाँ अथवा शाखाएँ भी 
इन उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदक हो सकती थी, विशेषकर जब इनके उत्पादन के निर्यात की 
सम्भावना हो । लघु एवं मध्यम श्रेणी के साहसियों को इन उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेन्स देने 
मे प्राथमिकता दी जानी थी। बडे उद्योगों के सहायक उद्योगों (87०॥059 [76050728) की 
स्थापना यथासम्भव लघु एवं मध्यम क्षेत्र मे की जानी थी । सहकारी ससस्‍्थाएँ एवं लघु तथा मध्यम 
श्रेणी के स्ताइसियो को उपभोक्ता-बस्तुओं के उत्पादन का बडा अश उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाता था। सरकारी क्षेत्र को भो उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन का अधिक भाग उत्पन्न करता 
था। उपभोक्ता-वस्तुओं के उद्योगो मे अन्य साहसियों को विनियोजन वी अनुमति तभी दी जानी 
थी जब बृहद्‌ आाकार का उत्पादन करके मूल्यो मे कठोती करना, तान्त्रिक सुघार करना निर्मात वृद्धि 
करना आदि सम्भव हो । 
लाइसेन्स की छूट की सोमा--एक करोड रुपये तक की स्थायी सम्पत्ति वाले उद्यागों की 
स्थापना वरने तथा इस आकार के उद्योगो का विस्तार करने के लाइसेस्स प्राप्त करने पर छूद जारी 
रखी गयी। परन्तु बडे औद्योगिक घरानो को एक करोड रुपये की सीमा के अन्दर के उद्योगों की 
स्थापना एवं विस्तार करने के लिए भी लाइसेन्स प्राप्त करना था। विदेशी कम्पनियों, विदेशी 
कम्पतियों की सहायक कम्पनियों एवं शाखाओं को भी एक करोड रुपये की सीमा तक के उद्योगो 
की स्थापना एबं थिस्तार के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक था । 
यान्त्रिकताओ का भायात--यान्त्रितताओं का आयात तभी स्वीकृत किया जाना था 
जबकि इन यान्तिकताओं वे अन्तर्गत भारतीय प्रसाधनों, डिजायत इजीनियरिय सथा भारतीय 
औद्योगिक एव जन्य प्रमापों का पूर्णस्पेण उपयोग होता हो । विदेशी पूंजी के सहयोग की स्वीकृति 
तान्त्रिक कमियो को पूरा करने के लिए दी जाती थी। यान्त्रिकताओ को पृर्णल्पेण (000ए/८७ 
92०५०४०) आयात करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी थी । विदेशी पूंजी का सहयोग सामा- 
न्यत कसी भी उपक्रम मे 40% से अधिक नही होना था । के 
हे खघु क्षेत्र--लघु क्षेत्र मे वे समस्त इकाइयाँ सम्मिलित होनी थी जिनम मशीन एवं प्रसाधन 
में 7 50 लाख रुपये तक का विनियोजन हो । बड़े उद्योगो के सहायक उद्योगो के लिए विनियोजन 
को यह सोमा क 0 लाख रुपये रहनी थी । सरकारी क्षेत्र मे ऐसे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया 
जाना था जिनमे कृषि-पदार्थो का प्रविधिकरण होता या, जैसे गन्ना, जूट, कपास आदि अथवा जिनके 
द्वारा कृपि-आदाय, जैसे रासायनिक खाद उत्पादित किये जाते ये । 
सयुक्त क्षेत्र--सयुक्त क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार एव राज्यों द्वारा अत्यक्ष रुप से अथवा अपने 
निगमो द्वारा निजो उद्योगपतियों के साथ औद्योगिक इकाइयों मे समता-अश्य खरीदे जाते हैं । सयुक्त 
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क्षेत्र मे पाँचवी याजना के लक्ष्यों का ध्यान म रखकर ही औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित को जाना 
थी । सयुक्त क्षेत्र का उपयोग प्रवर्तव-प्रधान होता था जिसके अन्तर्गत नवीन एवं मध्यम श्रेणी के 
साहसियों का प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग स्थापित करने के लिए पथ-प्रदर्शन किया जाना था। सयुक्त 
क्षेत्र में बडे औद्योगिक घरानों, प्रभुसत्ता-सम्पन्न औद्योगिक इकाइयों तथा विदेशी कम्पनियों को ऐसे 
उद्योगों म॑ प्रविष्ट नहीं होने दिया जाना था जिनके लिए वह अन्यथा प्रतिबन्धित कर दी गयी थी । 
औद्योगिक नोति, सन्‌ 977 

देश मे जनता सरकार वी स्थापना के पश्चात देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था 
मे झान्तिकारी सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गयी । विकास की प्रक्रिया का अब प्रमुख 
उद्देश्य बेरोजगारा को कार्य प्रदाद करना निर्धारित किया गया। ओद्योगिक क्षेत्र रोजगार के 
अवसरों में वृद्धि का प्रमुख ख्रात है और इस क्षेत्र में तकनीकी के चयन तथा आय के पुनर्वितरण 
एवं सामाजिक न्याय म घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । औद्योगिक नीति के द्वारा इन दोनों कारकों को 
प्रभावित एवं निर्देशित करन का प्रयत्त किया गया है | नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 956 
की ओऔद्योगिक नीति के क्रियान्वयन से उदय होने वाले दोषो को दूर करने का प्रयत्व किया गया 
ह । गद्व दस वर्षो में प्रति ब्यक्ति आय में  5% प्रति वर्ष की वृद्धि, बेरोजगारी मे वृद्धि, नगरीय 
एव ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर के अन्तर में वृद्धि, वास्तविक विनियोजन में जडता, औद्योगिक 
विकास की गत दस वर्षों में औसतन दर 4% तक रहना, उद्योगो का कुशल सचालन न किया 
जाना, औद्योगिक गतिविधि का पर्याप्त छितराव न होना, उद्योगों का बडे नगरीय क्षेत्रों में कैद्ी- 
करण आदि ऐसे दोप है जितके निवारण के लिए नवीन औद्योगिक नीति की आवश्यकता हुई। 
नबीन औद्योगिक नीति क मुख्य तत्व निम्नबतू है 

() रोजगार के अवसरों में बृद्धि--औद्योगिक एवं कृपि-क्षेत्र की क्रिया-प्रतिनिया (77/ध- 
80007) में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार श्रम-णक्ति को रोजगार के 
अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाना है । 

(2) लघुस्तरीय उद्योग--नवीन औद्योगिक नीति के अन्तगत कुटीर एवं लघु उद्योगों 

का प्रभावशाली छितराव ग्रामीण क्षेत्रा एव छोटे नगरो से किया जाना है ( इस उद्देश्य वी पति 
हेतु बहुत मे औद्योगिक उत्पादों के लिए लघुस्तरीय क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है। !96 की 
औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 80 उत्पाद लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे परन्तु नवीन औद्योगिक नीति 
मे इनकी सझ्या वढ्कर 504 कर दी गयी है। लघु क्षेत्र की सुरक्षित मंदों दी समय-समय परे 
जाँच की जायेगी जिससे यह ज्ञात होता रहे कि लघु क्षेत्र अ्ं-व्यवस्था की आवश्यकता के अपर 
सार सूरक्षित मदो का पर्याप्त उत्पादन कर रहा है अथवा नही तथा और कौन से नये उत्पाद इग 
क्षेत्र के लिए सुरक्षित किये जा सकते हैं । ऐसे छोटे उद्योगो को, जिनमे सयन्त्र एवं अ्रसाधनों में एक 
लाख रुपये से वम का विनियोजन हो, 50,000 से कम जनसख्या वाले नगरो में सम्पादित एव 
विकसिस्त करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इनको माजिन रीति की सहायता की व्यवस्था की 
जायेगी । लघु उद्योगों के साथ-साथ क्ुटीर एवं घरेलू उद्योगो को विशिष्ट वैधानिक सरक्षण अ्रंदीन 
किया जायेगा । 

(3) जिला ओऔद्योगिक क्ेन्द्र-प्रत्येक जिले मे एक ऐसी एजेन्सी की स्थापना की जाथगी 
जा ब्घु एव ग्रामीण उद्योगों की सम्पूण आवश्यकताओं की देखभाल करेगी । इस एजेन्सी को जिला 
उद्योग केन्द्र का नाम दिया जायेगा । इस केन्द्र के एक ही परिसर मे लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की 
समस्त सेवाओं--जिले के कच्चे मालो एवं अन्य साधनों का सर्वेक्षण, यन्त्रो एवं प्रसाधनो की पूर्ति 
कच्चे माल का आयोजन साख-युविधाओ की व्यवस्था, विषणि की श्रभावशाली च्यवस्था, शु/ 
नियस्त्रण का आयोजन, अनुसन्धान एवं विस्तार-सेवा--की व्यवस्था की जायेगी । यह केर्द्र ग्रामीण 
उद्योगों के लिए पृथक्‌ कक्ष रखेया और विकास-खण्डो एवं विशिष्ट औद्योगिक सस्थाओं में घनिष्ठ 
सम्बन्ध बनाये रखेगा। इन वेन्द्रो की व्यवस्था सभी जिलो मे चार वर्षों मे कर दी जायेगी । 
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(4) दिपणन एवं साख-व्यवस्था--लघु, ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों वी वित्तीय आवश्यवा- 
ताओ की पूि के लिए औद्योगिक विकास बैक के लिए पृथक्‌ वक्ष स्थापित करेया जो इस क्षेत्र 
को विभिन्न साख-सस्थाओ हारा भ्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को समन्वित, निर्देशित 
एव अग्रेषित करेगा । राष्ट्रीयकंत व्यापारिक वैको में भी इस क्षेत्र के लिए पृथक्‌ कक्ष स्थापित 
किये जायेंगे । प्रत्येक बैक अपने कुल अग्निम का निश्चित अनुपात्त लघु एवं ग्रामीण छ्लेत्रों के लिए 
सुरक्षिण करेगा । इरा क्षेत्र के उत्पादों के विषणन को भी सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी 
और सरकारी एवं सार्वजनिक सस्थानो की खरीद में इस क्लेत्र वे उत्पादों को प्राथमिकता 
दी जायेगी । 


(5) खादी एवं हथकरघा उद्योग--खादी एव ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्य-स्ेत्र मे आने 
वाले उद्योगो की सूची में वृद्धि की जायेगी । जूता उत्पादन एवं राबुन उद्योगों के विकारा के लिए 
विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे | पोलिस्टर खादी के विकास के लिए सरकार विशेष सहा- 
यता प्रदात करेगी ! हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कपड़ा मिलो को अपनी क्षमता बढाने 
की अनुमति नहीं दी जायेगी और हथकरघा उद्योग को कपड़े की अधिक मर्दें सुरक्षित की जायेंगी । 

(6) उपयुक्त तकनीक का उपयोग--देश फी सामाजिक एव आर्थिक परिस्थितियों के 
अनुरूप उपयुक्त तकनीक का उपयोग करने पर विशेष घ्यान दिया जायेगा और ऐसी लघु एवं 
सरल मशीनों का विस्तार एवं विकास किया जायेगा जिनसे लघु एवं ग्रामीण उद्योगी की उत्पादकता 


एव आयोपाजेन-क्षगता मे बृद्धि की जा सके । ग 


(7) बृहद्‌ उद्योग--बूहद्‌ उद्योगो के विकास को सधु एवं ग्रामीण ,र्द्योपो बे छितराव 
तथा कृपि-क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम से सम्बद्ध किया जायेगा जिम्ममें>-्जनसाधारण की 
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सके । वृहद उद्योगों का वात निम्न प्रकार 
के उद्योगों से सम्बद्ध रहेगा ञ हम 

(अ) ऐसे आधारभूत उद्योग जो अव-सरचना को सुदृढ बनाने एव लघु तथा ग्रामीण उद्योगों 
के विकास के लिए आवश्यक हो, जंसे इस्पात, अलौह धातुएं, सोमेष्ट तथा तेल-शोधन |“ ८ 

(ब) पूंजीगत वस्तु उद्योग जो आधारभूत उद्योगो एवं लघुस्तरीय उद्योगों 5279 
आवश्यकता की धूति कर सके । भर 

(स) उच्च तकनीकी उद्योग जो कृषि-क्षेत्र एवं तघु औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित हो, 
जैसे उर्वरक कीटनाशक रसायन तथा पेट्रो-रसायन उद्योग । 

(द) अन्य ऐसे उद्योग जो सुरक्षित सूची- के बाहर हो, जैसे मणीनी-औजार, कार्बनिक एव 
अकार्वेनिक रसायन । ह 


(8) चडे औद्योगिक घराने--बडे जौद्योगिक घरानो का विस्तार निम्नलिखित सिद्धान्तो 
के आधार पर निर्देशित होगा 
(भ) विद्यमान सस्वानों के विस्तार तया नवीन सस्थानो की स्थापना को )श०्म०एणा6« 
2३१ ४९४0६ प्308 990008७ 4८४ के आयोजनो के आधार पर निर्देशित किया जायेगा। 
दे" (ब) वर्तमान स्थानों के विस्तार एवं नवीन इकाइयो की स्थापना के लिए बड़े घराने 
को सरकार मे विशिष्ट स्वीकृति लेती होगी । 
(स) रासायनिक उदरक, कागज, सीमेण्ट, जहाज-निर्माण, पेट्रोटरसायत उद्योगों को छोड- 


कर अन्य उद्योगो मे नयी इकाइयो की स्थापना एवं दर्तमान इकाइयो के बिस्वार के लिए बडे घरायो 
के अपने आन्तरिक वित्तीय साधनो का अधिक उपयोग करना होगा और इनमे ऋण-पूँजी-अनुपात 
अधिक ऊँचा नही होने दिया जायेगा । ध् 


के नहा क्षेत्र को चुरक्षित उद्योगो की वर्तम्राव वृहद्‌ औद्योगिक इकाइयों का विस्तार की अनु 
मरति नही दी जायेगी और धीरे-धीरे इनकी कुल उत्पादन-क्षमता थे अश घटाया जायेगा तथा 
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लघु उद्योगो का अश बढाया जायेगा । किसी भी इफाई अथवा व्यापार-समूह को बाजार एकाबि- 
कारिक स्थिति में नही आने दिया जायेगा । 

(9) सार्वजनिक क्षेत्र--सा्वंजनिक क्षेत्र को बहुत से सहायक उद्योग्रो के विकास का दायित्व 
दिया जायेगा। वह लघु एवं ग्रामीण क्षेत्र को अपनी तकनीकी एवं प्रवस्धवीय विशेषज्ञता प्रदान 
करके विकेन्द्रित उत्पादन मे योगदान देगा । सार्वजनिक क्षेत्र के सस्थानो को लाभप्रद बनाने के 
लिए उनका सचालन कुशलता से किया जायेगा। 

(0) स्वदेशी एवं विदेशी तकनीक--देश में उद्योगो के विकास के लिए स्वदेशी तकनीकी 
का ही उपयाग किया जायेगा । जिन तकनीकी क्षेत्रों मे भारतीय तकनीकी योग्यता पर्याप्त नही है 
उनमे सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध तकनीक का प्रत्यक्ष क्रय विदेशों से कर लिया जायेगा और इस तकतीक 
का उपयुक्त उपयोग एवं परिपाक (&$४एश800॥) करने के लिए अनुसन्धान की व्यवस्था वी 
जायेगी 

(१) विदेशी विनिधोजन--वर्तमान विदेशी कम्पनियों के बिनियोजन पर विदेशी विनि- 
मय नियमन अधिनियम को क्ठोरता से लागू किया जायेगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत मिश्रण 
(70॥0007) की प्रक्रिया पूरी होने पर ऐसी कम्पनियों को, जिनमे विदेशी विनियोजन 40% से अधिक 
नही हे, भारतीय कम्पनियों के समात माना जायेगा । जिन औद्योगिक क्षेत्रों मे विदेशी तकनोकी 
ज्ञान की आवश्यकता नही होगी, वर्तमान विदेशी सहयोग समाप्त कर दिया जायेगा। ऐसे उद्योगों की 
सशोधित यूची प्रकाशित की जायेगी, जिनसे वित्तीय एवं तकनीकी विदेशी सहयोग की आवश्यकता 
नही है | स्वीकृत विनियोजनो के सम्बन्ध मे लाभ, अधिकार-शुल्क लाभाश के भुगतान एव पूँजी की 
वापसी की स्वतन्त्रता होगी / सामान्य विदेशी वरिनियोजन से स्थाप्रित उद्योगों में स्वामित्व एवं 
नियन्त्रण भारतीय होगा परन्तु उच्च निर्यात-जन्य एवं जटिल तकनीकी क्षेत्र मे सरकार इस नियम 
को ढोला कर सकेगी । 

(१2) बिदेशों में समुक्त उपकम--विदेशों मे भारतीय उद्योगपतियों ढारा दूसरे देशों के 
स्थानीय साहसियों के साथ मिलकर जो उद्योग स्थापित किये जायेगे उन्तमे भारतीय विवियोजन 
का अश यन्त्र प्रसाधन, तिर्माण-प्रमाधन, तान्त्रिक ज्ञान एव प्रवन्ध विशेषज्ञता के रूप भे प्रदान किया 
जायेगा । नकद विनियोजन के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। 

(3) आयात एवं निर्यात--विदेशी विनिमय के मचय की सुदृढ़ स्थिलि को ध्यान मे रखते 
हुए आयात कोटा एवं परिमाण प्रतिबन्धों मे चयनात्मक ढग से ढील दी जायेगी जिससे प्राथमिकता 
प्राप्त उद्योगो का विकास अवरुद्ध न हो तथा स्वदेशी उद्योग भी आयात-प्रतिबन्ध का अनुचित लाभे 
न उठा सकें। परन्तु भारतीय फर्मों को अपनी भ्रतिस्पर्द्धी स्थिति एव तकमीकी में सुधार करते नें 
लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जायेगी। 

निर्यात-जन्य निर्माण-क्षमता की वृद्धि को ऐसे क्षेत्रो में प्रोत्साहित किया जायेगा जहाँ 
अन्तर्राप्द्रीय प्रतिस्पर्दा की जा सकेगी। पूर्णरूपेण निर्यात-जन्य क्रियाओं को उत्पादन अथवा 
कस्टम शुल्क से भी मुक्त किया जा सकता है, वशर्ते इन क्रियाओ में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से 
रोजगार के अवसरो भें अधिक वृद्धि होतो है । औद्योगिक क्षमता बढाने के लिए जिन उद्योगो को 
कच्चे माल तथा पूँजीगत वस्तुओ के आयात की सुविधा दी जायेगी उन पर निर्यात की अनिवार्यता 
लागू की जायेगी | जिन उद्योगो को औद्यांगिक लाइसेन्सिग से निर्यात-क्षमता के आधार पर मुक्त 
किया जायेगा उन पर निर्यात करने का दायित्व दी्घकाल तक लागू रहेगा । 

(!4) उद्योगों का स्थानीयकरण---सन्‌ 797। की जनगणना के अनुसार जिन बड़े नेगरीं की 
जनसख्या दस लाख से अधिक है तथा जिन नगरीय क्षेत्रों की जनसय्या पाँच लाख से अधिक है 
उनकी निश्चित सीमाओ के अन्तर्गत नयी औद्योगिक के इकाइयो को स्थापना के लिए लाइसेन्स नहीं 
दिय जायेंगे । जिन औद्योगिक इकाइयो को लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है उनकी स्थापता 


औद्योगीकरण और आशिक प्रगति | 569 


इन क्षेत्रों मे करने पर राज्य सरकारों एवं वित्तीय सस्थाओ को सहायता न प्रदान करते को कहा 
जायेगा भारत सरकार बडे नगरो से औद्योगिक इकाइयो को स्वीकृत पिछडे क्षेत्रों मे ले जाने के 
लिए सहापता प्रदाव करेगी । ५2 

(5) मूल्य-वीति--औद्योगिक उत्पादो के नियन्त्रित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जायेंगे 
कि उत्पादको को उचित लाभ प्राप्त हो सके । साथ ही ऐसी इकाइयो को, जो अपनी उत्पादन-क्षमता 
का पूरा उपयोग नही करती हैं अथवा एकाधिकार की स्थिति में है, अत्यधिक लाभ नही लेने दिया 
जायेगा । 

(6) अ्मिक सहभागिता--श्रमिको को कार्यशाला स्तर से मचालक-मण्डल स्तर तक 
निर्णय करते समय अमिको को सहभागी वाया जायेगा । सरकार श्रमिकों को समता-भश पूँजी भे 
भागीदार बनाने की सम्भावताओं पर भी विचार कर रही है। कप 

(7) बोमार उद्योग-- सूती वस्त्र, जूट एवं शक्कर उद्योग मे बहुत सी वीमार मिलों को 
सरकार ते अपने हाथ से लिया परन्तु अब भी ये मिलें लाभ पर नही चल रही हैं। भविष्य भे बीमार 
मिलो को चयनात्मक ढग से रारकार द्वारा हाथ मे लिया जायेगा । सरकार रिजर्व बैक के सहयोग 
से ऐसी व्यवस्था करेगी कि औद्योगिक इकाइयो की बीमारी का प्रारम्भिक जवस्था में ही पता लगा 
लिया जाय और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाहियाँ की जा सके, यदि कुप्रवन्ध, वित्तीय दुर्बलता 
तथा तकनीकी दुबलता के प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 

औद्योगिक नौति की कमियाँ--नवीन औद्योगिक नीति में औद्योगिक आधार को सुदृद 
बताने के लिए बहुत सी ध्यायहारिफ वार्यवाहियाँ सम्मिलित वी गयी हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र मे 
मूल्यों का निर्धारण करते समय उचित लाभ का आयोजन, आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धो की ढील 
तथा उद्योगों को सरक्षण, वीमार उद्योगों के पुतर्वास में लागत लाभ के आधार में निर्णय करना, 
खघु एवं ग्रामीण उद्योगों के समन्वित विकास हेतु जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना आदि, परल्तु 
निम्नलिखित समस्याओ के सम्बन्ध में नोति मे पर्याप्त आयोजन नही किये गये हैं 

() लघु एव वृहद्‌ भौद्योगिक क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्धो एवं भविष्य में विकास की 
प्रक्रिया में इन दोनो के स्थान के सम्बन्ध मे नीति में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है । 

(2) लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में तकनीकी परिवर्तेनो के सम्बन्ध में तो 
नीति निर्धारित की गयी हे परन्तु लघु क्षेत्र की प्रबन्ध, सगठन एवं साहस की आवश्यकताओं की ओर 
पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है । 

(3) जपु उद्योग क्षेत्र मे जो मदे सुरक्षित की गयी है उनमे बहुत सी वस्तुओ का उत्पादन 
पाँच से दस हजार रुपये की पूँजी पर क्रिया जा सकता है और रोजयार के अधिक अवसर उपलब्ध 
किये जा सकते हूँ । परन्तु लघु उद्योग क्षेत्र मे एक लाख रुपये तक पूँजी विवियोजब की व्यवस्था 
से इन वस्तुओ का उत्पादन अधिक पूंजी पर किया जा सकेगा जिससे रोजयार के अवसरों मे 
पर्याप्त वृद्धि नही होगी । साथ ही अत्यन्त कम पूँजी वाले उद्योगो एव एक लाख तक की पैजी वाले 
उद्योगो को रामान स्तर पर सुविधाएँ उपलब्ध होने से कम पूँजी वाले उद्योगो की प्रतिस्पर्धा में टिक 
नही सकेंगे । 

(4) चघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित मदो मे कुछ ऐसी मदे हैं जिनका उपयोग क्रेवल 
बड़े उद्योग करते हैं और जिनके उत्पादन के बडे औद्योगिक सस्थान अपनी सहायक मस्थाएँ चला 
रहे हैं। इन मदो के लिए यदि नयी लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाती है तो थे इस सहा- 
यक सस्थाओ स्ले प्रतिस्पर्धा करने मे असमर्थ होगी । कुछ बौजारो, यन्‍्त्रो एवं प्राविधिक औद्योगिक 
कच्चे मालों के उत्पादन हेतु उच्च श्रेणी की तकनीक की आवश्यकता होगो और पूंजी-सघन तकनीक 
का उपयोग करना होगा । इन मदो का उपयोग बडे उद्योग करते है और वे लघु उद्योग की सुवि- 


धाओ का लाभ उठाने हेतु अपनी सस्याओ के उत्तादन की विभिन्न प्रविधियों को अलग-बलग इका- 
इयो में तोड देंगे जिससे रोजगार मे कोई विशेष वृद्धि नही होगी । जा 






(5) जौद्योगिक नीति में लबु उद्योगों 
अ्यन को व्यवस्था को गदी है। देश में 997] को ज्वगणना ऐसे 2,309 नगर हैं और 
में नगरीप्र जनसंख्या का 33% झञ और कुल जनमख्या का 6 6% जज तिवास करठाहै। इस 
उद्योगों गा छिवराद प्र भी क्षेजों के होगा चौर बास्वद मे ग्रामीए क्षेत्र वो बोच्यी- 
गिहू विक्ास का छाह नहीं पहुँच पायणा । 

(6) लघु क्षैर के उत्पादों हे विपान की ब्यवस्था छा विद्ञेप जाथोज्न नीति मे निर्यारित 
जिया गया है। सरक्षारी विदागो के क्रय में खघु क्षेत्र के उत्पादों वो प्रायमिकता की जायोजव 
द्िपरापन के लिए पर्गात्त नहीं है । जक्ती तक्ष बह ब्यवस्पा निरन्तर चदती आए ञही है परन्चु इठदे 
जपु क्षेत्र कै विधायत की समस्या का नित्रान्य नहीं हो सकता है । लघु क्षेत्र को बपने उत्वादों को 
बाजार में बेचना हाग्रा शिमक्षे तिए अरय-य्यवस्था में दिभिन वस्तुओं की माँय का निर्यात 
उत्पादन-क्षमरा्रों झा निर्माण लघ॒ एवं वृहद क्षेत्रों में होना चाहिए। 

(7) खघु क्षेत्र ऊे थिए बहुत से आदायो, छच्चे झाये एवं औजारों के लिए बदयो- 
किक क्षेत्र पर निर्मर नहना पडता है| इन आदाएो जादि का उपयोग दृह री हो 
है। इस प्रक्मार लफ क्षेत्र क्षो अपने जादायों की प्राप्ति े जिए वृहद उद्योगों के साथ प्रविम्पर्टी 
करनी हाती है । लघु इस प्रतिम्पर्दा में कमगोर होने के कारण पर्याप्त जादाय उचित मूच्य 
प्रान्‍्त झरने म उससर्प रहता है ) इस सम्बन्ध में जोद्योगिर्र नीति में लघु झ्लेत की शुरक्षा वी 
आयोहन नहीं लिया गया है। उघ क्षेत्र का अपने उत्बादों का विपणन करते के लिए भी बृहद क्षेत्र 
साथ प्रतिस्पर्टा करनी हाठी है विशेषकर जय दानो क्षेत्रों में वेकल्यिक वस्तुओं का उत्यादत क्या 
ज्यता है जैसे गुड कि मृल्य पर झक्कर के मल्य की गिरावट का प्रमाव पडता है । 

(8) बहुत से बृहद उद्योगों का मूत्य एवं विवरण-निबन्‍्तनणा कृपि-जादायों का च्यूनवर 
सृत्य-निीराण निर्यात दायित्वो जाएदि से वाँय देव की उवस्बा की ग्रत्री है | परन्तु इन बन्यतो का 
जाम जसग्रठित वितरार व्यवस्था के कारण उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है जिसके सिए यह 
लुविया जाधथाटिद की गयी है । जैसे क्रपि आादायों की उचित मूल्य पर उपतब्पि केवव बड़े इृपको 
का ही हा सक्री है । 
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नवीन ऑद्योगिक्ष नीति को आयारजशिला लघु उद्याय क्षेत्र और प्रमुख लक्ष्य रोजगात्वृद्धि 
एज सन्तुलित क्षेत्रीय विजय है । इन लक्ष्यों की पूति के लिए लघु क्षेत्र को ग्रामीण जीवन में 
सम्बद करना हागा क्याक्रि ग्रामीण क्षेत्र की क़्ब-शक्ति में पर्याप्त वृद्धि क्यि बिना लघू क्षेत्र के 


उत्पादों की माँग में वृद्धि नहीं की जा सकती है| दृह्द औद्यायिक्त क्षेत्र पर लग्रे निवन्त्रणों का परि- 
काम बह मी हो सकता है जि पूँजीपति लबु ध्षोत्र पर अपना प्रमुत्व स्थापित हर से और बहुत सी 
जटिल सकनीकी वाली युरक्षित वम्तुत्ला का उत्पादन करन के लिए उत्पादन की विभिन्न प्रत्रियियों 
को अलग-अलग इकाट्याँ लघु-स्तर पर स्थाप्रित कर ले । परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को 
कठोर व्यर्यत्राही के लिए तैयार रहना चाहिए । 
नियोजित अर्थ-ध्यवस्या एवं ऑद्योगिक संरचना 
भारत में एक के वाद दूसरी योजनायों के सचालन के परिणामस्वरूप एक अव्यवत्यित 
अौद्यागिक्र सरचना छा निर्माप हना हैं. जिसमे उपमात्तास्तुजों, विशेषज्षर अनावश्यक उपभोक्ता- 
बन्तुजों के उद्धायों झा झप्रिक महत्व दिया जाता रहा है। ओद्यागिक लाइसेन्स-नीनि में जो छूटे 
दी गयी, उनके द्वार औद्याग्िक्त विनियादन का बडा भाग कम श्राशमिकता-आ्रप्त क्षेत्र में उपयोग 
हा गया है । ऑद्यागिश एकाविक्रारिक अपिव्यरों में मी कार विश्वेष परिवर्तन सम्मद नहीं हो सका 
है। चौथी योज्ता में नी कन्य योतनानों के समान औौद्यागिक उत्पादन के लक्ष्य एवं प्रगति-दर उप- 
लब्प नही हो सके है। ओौद्योगिक छेत की जसफ्लताला के अन्य कारण्ये के अतिरिक्त सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कारण देश में उपयुक्त औद्योगिक जावार की स्थापना का नहीं क्या जा सकता है प्रथम 
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तीन योजनाओं के अन्तर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रो को आय का राष्ट्रीय आय मे भाग 489% 
(सन्‌ 4950-5[ ) से घटकर सन्‌ 965-66 में 38 7%८ रह गया जबकि औद्योगिक एवं खतिज- 
क्षेत्र की जाय का राष्ट्रीय आय मे भाग इस काल मे 6 7% से बढकर केवल 8% ही हुआ । इस 
प्रकार प्रथम तीव योजनाओं मे औद्योगिक क्षेत्र का सापेक्षिक विकास भन्‍द गति से हुआ । दूसरी 
और, सेबाओं के क्षेत्र की बाय का भाग इस काल्न में 34 4% के बढकर राष्ट्रीय आय का 43 39 
हो गया । चौथी योजना में कृपि-क्षेत्र की आय के प्रतिशत मे वृद्धि हुई है बौर यह सन्‌ 973-74 
मे राष्ट्रीय आय का 45 74% हो गयी । दूसरी ओर, चौथी योजता मे औद्योगिक क्षेत्र द्वारा 
राष्ट्रीय आय का केवल 5 39% भाग ही उत्पादित किया गया है जबकि सेवाओ के क्षेत्र की आय 
के प्रतिशत भें और वृद्धि 38 87% हुईं। तीसरी योजना के बाद से विकास की प्रक्रिया औद्योगिक 
क्षेत्र के अनुकूल न रहन का प्रपुख कारण देश में उपयुक्त औद्योगिक आधार का निर्माण न होना 
है। पॉचवी योजना के अन्त तक औद्योगिक क्षेत्र की आय को राष्ट्रीय जाप के 7 39% तक 
बढाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि सेवाओ के क्षेत्र को आप बढकर 40 25% होने की प्रम्भावना 
थी। दस प्रकार पाँचदी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र की आय मे सापेक्षिक दृष्टिकोण से अधिक वृद्धि 
करने का लक्ष्य रखा गया | पाँचवी योजना के औद्योग्रिदा उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
आधारभूत एवं मशीन-निर्माण उद्योगों का भविध्य के औद्योगीक रण के कार्यक्रमो को ध्यान मे रखकर 
पर्याप्त घिस्तार किया जाना था । 

पँचवी योजना के प्रथम तीन वर्षो अर्थात्‌ सन्‌ 974-75, 975-76 एवं 4976-77 मे 
औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन का राष्ट्रीय आय मे अश क़्मश 5 2%, 5 7% एवं 6 3% 
था। 977-78 में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन का राष्ट्रीय आय मे अश 6% रहने की सम्भा- 
बता है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय आय मे कृषि का अश 974-75 मे 45 6%, 975-76 मे 
40 65% और 976-77 में 39 % था और 977-76 मे कृपि का अश 43% रहने की 
सम्भावना है । इस प्रकार पाँचबी योजनाकाल मे औद्योगिक उत्पादन की राष्ट्रीय आय के अश 
भे कोई विशेष वृद्धि नही हुई है, जबकि कृषि, उत्पादन का राष्ट्रीय आय में अश निरत्तर धटता जा 
रहा है। इस काल मे सेवात् के क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अश निरन्तर बढता गया है) 

सन्‌ 950 से सन्‌ 976 तक के 26 वर्षो मे औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन लगभग पाँच 
भुना हो गया और इस काल मे औद्योगिक उत्पादन की वाधिक चन्रवृद्धि दर 6 3% रही है जो 
कृषि-उत्पादन की प्रगति-दर से दुगुती से भी अधिक है। नियोजित विकास-काल में आधारभूत 
भारी उद्योग तथा इजीनियरिग उद्योगो का व्यापक विस्तार हुआ है। देश की औद्योगिक सरचना 
में इस काजल मे इसी कारण से व्यापक परिवतंत हुआ है। 959 से 974-75 के काल मे 
निर्माणी-क्षेत्र की कुल उत्पोदन-वृद्धि भे रासायनिक उद्योगो के उत्पादन का अश 2 23% (959) 
से बढ़कर 7 2% हो गया, इजीनिर्यारिग उद्योगों के उत्पादन का अश 26 06% से बढ़कर 
34 32% हो गया है तथा अन्य उद्योगो का अथ्ध 6] 7% से घटकर 48 55% ही रह गया। 
भारतीय उद्योगों मे मूलभूल तकनीकी सुधार हुए हैं और उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों के आधार 
को सुदृढता प्राप्त हुई है। 

ओऔद्योगिक घिकास को अपूर्णताएँ 

भारत में औद्योगिक विकास भें निम्नलिखित अपूर्णताएँ विद्यमान है 

(१) ओद्योदिक क्षेत्र मे रोजगार के अदसरों में पर्याप्त वृद्धि नही हुई है। सन्‌ 977 की 
जनगणना के अनुसार केवल ] 2% श्रम-शक्ति ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार-प्राप्त थी, जबकि 
औद्योगिक राध्ट्रो मे 30 से 40% तक भ्रम-शक्ति रोजयार-प्राप्त रहतो है। 

(2) लघू एव ग्रामोण उद्योग-श्षेत्र का पर्याप्त एवं समन्दित विकास नही 


पेज मे औद्योगिव हुआ है। इस 
क्षेत्र भ औद्योगिक इकाइय्रो को हि 


' स्थापना के लिए तो सहायता उपलब्ध करायी गयो परत्तु इनके 
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विकास की उपयुक्त व्यवस्था नही की गयी जिराके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बीमार औद्योगिक 
इकाइयो की समस्या सर्वाधिक है । 

(3) देश में उद्योगो वा छितराव अत्यधिक विषम रहा है । युजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 
तमिलनाडु और पश्चिमी बगाल मे उद्योगो का अत्यधिक केन्द्रीकरण हुआ है। इन पाँच राज्यों में 
देश वे निर्माणी-उत्पादन वा 60 9९%, भाग, निर्माणी-क्षेत्र के रोजगार का 58% भाग और कुल 
कारखानो का 53 8%, भाग केन्द्रित है । इन पाँच राज्यों मे भी उद्योगो का छितराव पूरे राज्य भे 
नही हुआ है। बम्वई-पुणे, कलकत्ता-हावडा, मद्रास-बोयम्बटूर तथा अहमदाबाद-बरार क्षेत्रो मे ही 
उद्योगों का केन्द्रीवरण हुआ है | देश के कुल 398 जिलो मे से 275 जिले औद्योगिक दृष्टिकोण 
से पिछडे हुए है। इन पिछड़े हुए जिलों का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 72% है और इनमे 
देश की पुल जनराग्या का 6%, भाग है । इस प्रकार देश के औद्योगिक विकास का लाभ देश के 
बहुत बड़े क्षेत्र एव जनसरया बो उपलब्ध नही हुआ है । 

(4) औद्योगिक क्षेत्र मे निभित उत्पादन-क्षमता का प्रूर्णतम उपयोग नहीं किया जा सका 
है । विक्रय-योग्य इस्पात उद्योग में उत्पादन-क्षमता का 67% भाग, वाहन उद्योग में 60%, शक्ति- 
चालित ट्रान्सफॉमर्स उद्योग मे 60%, सीमेण्ट मे 77", रेलवे वैगन मे 30%, रासायनिक उर्वरक 
(९,) में 587 ,, मशीनी-औजार में 78%, ट्रंबट्स मे 95%, स्कूटर उद्योग मे 5!%, मोदर साइ- 
किदय उद्योग मे 83%, तथा इस्पात के ठेलों मे 63%, क्षमता का ही उपयोग 975 धर्ष मे किया 
गया । उत्पादन-क्षमता ये पूर्णतम उपयोग का प्रयास करना आवश्यक है । 

(5) औद्योगिद उत्पादन में प्रगति वी दर मे अत्यधिक उच्चावघान होते रहे है और 
प्रगति-दर रोजगार-वृद्धि की आवश्यकता के अनुरूप नही रही है। ओद्योगिक उत्पादन मे निम्नवत्‌ 
वृद्धि हुई है 

औद्योगिक उत्पादन मे धृद्धि (प्रतिशत परिवर्तन) 


969-70 74 
970-7] 30 
]97-72 33 
972-73 4.0 
973-74 22 
974-75 26 
975-76 6.4 
7976-77 204 
977-78 5 2 (सम्भावित) 


औद्योगिक क्षेत्र के विबास मे उच्चावचांनों के कारण रोजगार एवं उत्पादन दोनों में ही 
उच्चावचान होते रहते है और अर्थ-व्यवस्था मे असन्तुलन बना रहता है। छठी योजना मे 
औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति को 5% तक बढाकर ही रोजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि की जा 
सकेगी । 

भारत में औद्योगिक प्रगति के प्रकार 

भारत में औद्योगिक प्रगति !955-65 के दशक मे 78%; प्रति वर्ष रही, जबकि 965- 
75 के दशक में वाधिक औद्योगिक प्रगति-दर घटकर 3 5% हो गयी । 955-65 के दशक नर 
आधारभूत उद्योगों, जैसे आधारभूत धातुओ, धातुओ के उत्पादो, यन्त्र, रसायन एवं रासायनिक 
उत्पादों मे प्रगति-दर 965-75 की तुलना में लगभग दुगुनी थी। विद्युत-उत्पादत की प्रगतिन्दर 
भी 955-65 के! दशक मे 965-75 के दशक की तुलना से अधिक थी। इन दोनो ही दशको 
में आधारभूत एवं उत्पादक वस्तु-उद्योगों की प्रगति-दर उपभोक्ता-उद्योगों की तुलना मे अधिक थी, 
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जिससे 965-75 के दशक मे सुल्य-स्तर मे अधिक वृद्धि हुई । विभिन्न उद्यांगो में प्रगति-दर तिम्न- 
बत रही 
लालिका 48--ओद्योगिक प्रगति का प्रकार 
(१955-65 एवं 965-75) 
औसत वाधिक प्रगति दर 





उद्योग भार (प्रतिशत में) 
955-65 3965-75 
१. समस्त उद्योग १,006 न ४0998 - $ कद 
2 विद्युत कर ]40 83 
3 खनिज एवं खदात 972 59 29 
4 निर्माण उद्योग 84 9] 76 श्प 
(7) खाद्य-पदार्थ ]2 09 49 40 
(४) वस्त्र 27 06 20 नी 4 
(४४) रसायत एबं रासायनिक 
उत्पाद 726 98 74 
(3४) आधारभूत घातुएँ 7 38 ६30 श्ड 
(४) धातु उत्पाद 257 १4 3 ञयं 
(५0) यन्‍्न (विद्युत-यस्त्रों को 
छोडकर) 305 १56 78: 
(५४) यातायात प्रसाधन 043 64% --35 


[80062 ९००४०] 88990) ठाडूछग240॥, ०४ फर्श 
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आर्थिक प्रगति-प्रक्रिया में सूल्य-नीति 
[ 780६ 7000५7 ॥४ ६2000॥ए0 680५श# ?॥8०0८६७७9 ] 





विकासोन्मुख राष्ट्रों में विकास की गति के साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता 
है । जब तक थह वृद्धि जनसाधारण की गौद्विक आय की वृद्धि के अनुपात से बहुत अधिक नही होती 
है, मूल्य-नियमन सम्बन्धी कोई विशेष समस्या उपस्थित नहीं होती है, परन्तु जब मूल्यों की वृद्धि 
विनिधोजन एव राष्ट्रीय आय-बृद्धि की तुलना मे अधिक होने लगती है तो मुद्रा-स्फीति के दोपो से 
बचने हंपु मूप्य-नियमन की आवश्यकता पडती है। वास्तव मे, मूल्य का मुख्य कार्य माँग और पूर्ति मे 
सन्तुलन स्थापित करना होता है। मूल्य-परिवर्तनों के स्वय-शोध्य ($0-॥90/03॥7१8) होने पर 
इनके द्वारा माँग-पूरत्ति मे सन्तुलन स्थापित क्या जा सकता है। स्वय-शोध्य का अर्थ यह है कि 
मूरयों म वृद्धि होते पर पूर्ति की मात्रा बढ जानी चाहिए जो माँग के अनुकूल हो जाय और फिर 
पूर्ति बढते ही मृत्यो को अपने सामान्य स्तर पर आ जाना चाहिए। द्वूसरी ओर, मुल्य घटने पर 
(मॉग कम होने के कारण) पूर्ति की मात्रा घट जानी चाहिए और माँग के अनुकूल हो जानी 
चाहिए । पूर्ति कम हाने पर मुत्य फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाते है। यह मूल्यों की एक 
सामान्य गति है और इस ग्रति पर बहुत से घटकों का प्रभाव पढता रहता है । अल्प-विक्सित 
राष्ट्री मे मॉग बटने पर मूल्य तो बढ जाते है, परन्तु पूछ्ति शीक्रता के साथ नहीं बढ पाती है जिसके 
परिणामस्वरूप मूल्यों की एक वृद्धि दूसरी वृद्धि का कारण बनती रहती है और इस प्रकार मूल्य- 
बूद्धि का एक दूषित चक्र बन जाता है। योजना-अधिकारी को ऐसे प्रयत्न करने होते है कि इस 
दूपित चक्र का प्रादुर्भाव न हो और मूल्य सामान्य स्तर से अधिक ऊँचे न जाये । 
विकासोन्मुख राष्ट्रों में मूल्य-स्तर 
विकासोन्मुस अर्थ-ब्यवस्था मे जब विकास-व्यय एवं वितियोजन बडी राशि में किया जाता 
है, तब जनसभूह की मौद्रिक आय मे वृद्धि होना स्वाभाविक होता है । आयन-बूद्धि के अधिकाश भाग 
का उपयोग उपभोक्ता-वस्तुओ वे लिए होता है । इस परिस्थिति मे विकास-व्यय एवं विनियोगव 
की राशि उपभोक्ता-वस्तुओ वी उपलब्धि से सम्बद्ध होनी चाहिए | मौद्रिक आय की वृद्धि के फल- 
स्वरूप माँग में होने वाली वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए जनसमूह की क्रय-शक्ति को कम किया 
जाना चाह्विए । इसके लिए शभ्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, ऋण एवं लघु बचत की गति को तीत्र किया 
जाना चाहिए । इसके साथ, अधिक पारिथ्रमिक की माँग को दबाना अत्यन्त आवश्यक होता है 
वमोकि मजदूरी की वृद्धि से सूत्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। साख-प्रसार भी केवल 
उत्पादक' कार्य क्मों की आवश्यकतानुसार होना चाहिए और सदूटेबाजी (59०८ए/7०7) एवं सचय 
(प्र०8098) हेतु साख-प्रसार पर भी अवरोध लगाना याछनीय होता है । 
वास्तव में मूल्यों की वृद्धि अपने आप में कोई दूषित स्थिति नहीं होती है। जब मूल्यों की 
वृद्धि के साथ उत्पादन मे इसके अनुकूल बृद्धि नही होती है, तव सोचनीय स्थिति उत्पन्न होती है। 
आथिक विकास क साथ मुल्यों मे वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। आध्िक विकास हैतु राष्ट्रीय 
जाय के कुछ अधिक भाग वा विनियोजन उत्पादक उद्योगों में करना आवश्यक होता है । इस विनि- 
योजन के फ्ल्लस्वरूप उत्पादक वस्तुओ की पूर्ति में वृद्धि के साथ-साथ रोजग्गर एवं आय गे भी बृद्धि 
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होती है । व्यापक निर्धेतता के कारण आय की वृद्ध के अधिकतम भाग को अल्प-विकसित राप्ट्रो 
भे उपभोक्ता बस्तुओ के त्य के लिए व्यय किया जाता है जिससे उपभोक्ता-वस्तुओ की माँग एवं 
भूल्यों में वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है । मूल्यो की वृद्धि को रोऊने हेतु एवं ओर बढी हुई आय 
को बचत, कर तथा ऋण के रूप में जनता के हाथो से वापस ले लेता चाहिए और दूसरी ओर 
आवश्यव' उपभोक्ता-वस्तुओ के मूल्यो पर नियन्‍्बेण रखना चाहिए। आधिक विकास दे अन्तर्गत 
अधिक विनियोजन के फलस्वरूप साप्ट्र के उत्पादन के कुछ साधनों का उपयोग उपभोक्ता-वस्तुओं 
के क्षेत्र से हटकर उत्पादक-वस्तुओ दे क्षेत्र मे होने लगता है । इसके परिणामस्वरूप उत्पादन के 
साधतो की माँग एवं मूल्य वढ़ जाते है जिससे उपभोक्ता-वस्तुओं की लागत मे वृद्धि हो जाती है 
और उनके मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक हो जाता है! इस प्ररिस्थिति के प्रभाव को दूर 
करने के लिए मूल्य-नियन्त्रण की आवश्यकता होती है । गोजना-अधिकारी को अपनों बित्तीय एवं 
मौद्विक नीतियों द्वारा (जिनमे मुख्यत ब्याज की नीति एवं साख नियन्तण की नीति सम्मिलित है) 
साधनों के अवाछनीय क्षेत्रों मे प्रवाहित होने से रोकवा चाहिए । दूसरी ओर, कर नीति द्वारा आय 
को कम कर देना घाहिए तथा विशेष वस्तुओ एवं सेवाओं पर ध्यय करने वी प्रवृत्ति को नियन्त्रित 
कर देगा चाहिए । इसके साथ ही राजफीय मौद्धिक तथा कर-सम्बन्ध्री नीतिया ढारा समाज में बचत 


के प्रति प्रोत्साहन उत्पन्न करना चाहिए । हर 9 / देर 
इल समस्त कार्यवाहियों से एक ओर माँग उन्ही क्षेत्रार्म बढ सर्कमी जिनसे याजता 


अधिकारी चाहता है और दूसरी ओर जमसमुदाय अपनी आय की वृद्धि का समस्त भाग उपभोक्ता 
पर व्यय थे कर राकेगा तथा बिनियोग के लिए अधिक धन एवं साधन उपलब्ध हो स्केंगे। उपर्युक्त 
कार्यवाहियों द्वारा माँग के क्षेत्र पर नियन्त्रण किया जा सवता है । माँग पर नियन्नण रखन के साथ 
साथ पूर्ति के क्षेत्र मे उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि वे साथ साथ उपमोक्ता-बस्तुओं वें 
उत्पादन को बढ़ाना भी आवश्यक है जिससे उत्पादन क्षेत्र के विकास द्वारा आय वृद्धि के फलस्वरूप 
जो उपभोग व्यय वढ गया है, उसके लिए उपभोक्ता-बस्तुएँ उपलब्ध करायी जा सकें। भूल्य- 
मिय्मन भीति द्वारा योजना अधिकारी को एक ओर साधनो के जनावश्यक उत्पादक एवं उपभोक्ता 
वस्तुओ के क्षेत्र में साधनो के उपयोग को ह॒तात्साहित करना चाहिए और दूसरी ओर आधिक 
विकास के लिए आवश्यक उत्पादक-वल्तुओ एवं आधारभूत उपभोक्ता-बस्तुओ के उत्पादन में साधना 
के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

माँग पर नियन्त्रण करना अत्यधिक कठिन होता है तथा मॉग को सीमित बरने के लिए जो 
प्रयास किये जाते है उनका प्रभावशाली होना नैतिक चरित्र का उच्च स्तर न होने के कारण 
सन्देहजनक होता है । ऐसी परिस्थिति में पृति की ओर ठोस कार्यवाहियाँ करमा उचित है। पूर्ति मे 
वृद्धि आयात एवं उत्पादन-दृद्धि हारा करने के लिए प्रभावशाली एबं गतिशील कार्य वाहियाँ करनी 
चाहिए तथा आधारभूत उपभोक्ता-पस्तुओ के उत्पादन मे, विशेषकर खाद्यात, वस्त्र आदि, जिन 
पर जनसमुदाद की आय का अधिक भाग व्यय होता हो, पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। भारत 
जैसे राष्ट्र मे, जहाँ जनसभुदाय का जीवन स्तर न्यून है तथा अधिकतर जनसख्या अपनी व्यक्तिगत 
आय वा अधिकाश खाद्यान्नो पर व्यय करती है घुदूढ़ विकास की सफलता एवं मूल्य सियमन नीति 
दोनो खाद्यानों की पूर्ति पर तिरभेर रहते है। खायान एवं कृषि-उत्पादन मे कमी हने पर अल्प 
विकमित वर्ष-व्यचस्था छित मितर हो जाती है और आन्तरिक्त एवं विदेशी दोना हो सांधनों मे 
अनुमान की तुलना भ अत्यन्त कमी हो जाती है। क्ृषि-उत्पादन मे कमी होन पर एक ओर 
खाद्यान्न एव कच्चे माल के आयात हेतु अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता हावी है दथा 
दूसरी ओर कृषि उत्पादन के निर्यात में कमी होने से विदेशों विनिमय का उपार्जदव कस होता 


है । इस प्रकार उपल्लब्ध विदेशी साधनों द्वारा विकास के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पंजीगत 


चस्तृए ज्ायात करना असम्मद हो जाता है। इसकः साथ ही खाद्यात्रों एव कच्चे माल का 
उत्पादन गन 
देन कम होने से जनसख्या के एक बड़े भाग को आय कम हो जाती है और औद्योगिवा सस्थाओं 
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के ताभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता हैं जिससे विकास के लिए कर, बचत एवं ऋण के रूप में 
अनुमानित राशियाँ प्राप्त नही हो सकती हैं । खाद्यान्नो एवं कच्चे माल के उत्पादन में कमी होने से 
इनके गूल्यी मे वृद्धि हो जाती है, जिनके फलस्वरूप कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो द्वारा उत्पादित 
वस्तुओ के मूल्यों मे भी दृद्धि हो जाती है ओर इस प्रकार अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य-स्तर मे 
वृद्धि होती है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य-तियमन नीति का आधार 
चाद्यात एवं कच्चे माल वी पूर्ति मे पर्याप्त वृद्धि करना होना चाहिए । परन्तु कृषि-ज्षेत्र में पूर्ति बल्प- 
काल में कम लोचदार होती है क्योकि ऋषि-श्षेत्र का उत्पादन अनुकूल जलवायु पर निर्भर रहता हैं 
नर कृषि-क्षेत्र में आदायो (77703) को वढाना दी्घंकाल में ही सम्भव हो सकता है । कृपि-क्षेत्र में 
उत्पत्ति हास नियम भी छीक्र ही क्रियाशील होता हे। कृपि-क्षेत्र के उत्पादन मे आकस्मिक दूद्धि 
भी सम्भव नही होती है। इन सब परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कृपिशक्षेत्र के उत्पादन में बटनी 
हुई भाँग के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती है ओर विकास-क्रिया के अन्नगेत मुल्यन्वृद्धि को समस्या 
उदय होती है । 
मुल्य-नीति के उद्देश्य 

विकासोन्मुज अय-व्यवस्था में मूल्य-वोति द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों कौ पूति कला 
भावायक होता है 

() मल्य-नीति डारा योजना की प्राथमिकताआ एवं लक्ष्यी के अनुकूल ही मूल्यों में परि 
वतन होने का आश्वासन प्राप्त करना । 

(2) उत्पादन के साधनों का प्राथमिकताओं के अनुसार आवटन करना ) 

(3) आय के प्रवाह को समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप नियन्त्रित करना । 

(4) कम बाय वाले लोगो द्वारा उपयोग की जाने वाली चावस्यक वस्तुओ के मूल्यो रू 
अधिक वृद्धि को रोकना । 

(5) मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियो पर रोक लगाना जिससे मुद्रा-स्फोति के दोषों को बहने से 
रोका जा सक्के । 

उपयेक्त उद्देश्य एक-दूसरे से घनिप्ठ रूप से सम्बन्धित हे और मूल्य-नीति द्वारा इन उर्टेश्या 
की पूर्ति एक साथ होती रहती है। 

मिश्चित अये-व्यवस्था मे मूल्य-नीति 

अन्प-विकसित राष्ट्रों की विकासोन्मुख अर्थ॑-व्यवस्था में समन्वित मूल्य-नीति एक आवश्यक 
लक्षण है । मिश्चित अर्थ व्यवस्था के अन्तगत इसकी बोर भी अधिक आवश्यकता पडती हैं। मिश्चित 
अ्थ-व्यवत्था में निजी क्षेत्र तथा स्वतन्त्र दाजार का सर्वंधा समाप्त नही क्या जाता है जिसके 
बारण बाजार के वहुत से घटक सुल्यों पर प्रभाव डालते हैं। निजी व्यवसायो सदेव बउते हुए 
मूल्यों का अधिक लाभ उठाना चाहता है। वह वस्तुओं की अवास्तविक कमी का वातावरप उत्पन्न 
करने में सदैव तत्पर रहता है । ऐसी परिस्थिति मे सरकार को बडी तत्परता से मूल्यों पर नियस्त्राए 
रखना आवश्यक होता है $ मूल्यो की अधिक वृद्धि मे केवल जनसाधारथ को ही कठिनाई नहीं होती 
वरन्‌ विकास-पोजना के समस्त आँकडे, लक्ष्य व्यय एवं आय सम्बन्धी बनुमान गडबड हो जाते हैं 
और योजना पूर्णरूपेण दोहरानो पड़ती है । 

इसी कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था कद अन्तर्गंत सरकार छ्यो मूल्यों के प्रति अत्यचिक सतकता 
रखनी पडती है। मूल्य-स्तर क्यो निवन्त्रिदर करने हेतु बहुत-्ली मौदिक एवं वित्तीय कार्यवाहियों का 
उपयोग किया जाता है, जिनके द्वारा जनसमुदाय की आय की वृद्धि को या तो उपभोग पर व्यय 
करने से रोक दिया जाता है या फिर उपभोक्ता-वस्तुओ की पू्ि मे आय की डृद्धि के जबुहप वृद्धि 
की जाती है। प्रथम ज्रिया को हम वृहद्‌॒बर्चशास्त्रीय (१४०८० 5००४०7०८७) क्रिया तथा दुसरे 
जिया को सकुचित अच॑घास्तीद (3व०० प८०/०घा८5) किया कह सकते हैं ! 

अतिरिक्त आय के व्यय करने पर प्रतिबन्ध--दृष्टद अ्थेशास्त्रीय क्रियाओं के अन्तर्गत मौदित 
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न्ीति को इस प्रकार सचालित किया जाता है कि अवाषनीय क्षेत्रों में किये जाने वाले व्यय तथा 
उससे उपाजित होने वाली आय को प्रतिबन्धित किया जा सके | इस उद्देश्य की पूति के लिए ब्याज 
की दरी मे समायोजन तथा साल को चुनी हुई जाधथिक क्रियाओ एव क्षेत्रों को ही प्रदान करने का 
आयोजन किया जाता है । दूसरी और, राजकोपीय नीति (5०8 #०॥८५) द्वारा विकास-कार्यक्रमों 
मे अधिक वितियोजन से उदय हुई आन्तरिक आय को अवाछनीय क्रियाओं पर व्यय करने से रोका 
जाता है। इसके लिए उचित करारोपण किया जाता है। करारोपण द्वारा दुर्लभ उपगोक्ता-बर्तुओ 
एवं सेयाओ पर किये जाने वाले व्यय को प्रतिवन्धित किया जाता है ! इसके अतिरिक्त मौद्रिक एवं 
राजकोपषीय नीतियों का सचालत इस प्रकार किया जाता है कि जनसमुदाय दारा अधिक से अधिक 
आय की बचत की जाय । विनियोजित बचत एवं मुद्रा का सम्रह दोनो ही मूल्य-स्तर को बढ़ने से 
रोकते हैं । यदि बचत किया गया धन उत्पादन-क्रियाओ में विनियोजित कर दिया जाता है तो एक 
ओर यह दी्ंकाल से राष्ट्रीय झत्पादन की वृद्धि में सहायक होता है और दूसरी ओर आय का 
बह भाग जो विनियोजित कर दिया जाता है, उपभोग पर प्यय नहीं किया जाता है और इस प्रकार 
आय की वृद्धि से उपभोक्ता-वस्तुओ की माँग एवं मूल्यों मे वृद्धि नही होती हैं। जब अतिरिक्त आय 
से धन को विनियोजित न करके उसे सग्रह कर लिया जाता है तो भी उपभोक्ता-वस्तुओ की माँग 
मे यूद्धि नही होती और मूल्य-स्तर मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है परन्तु अतिरिक्त आय 
अधिक विनियोजन एवं उत्पादन-वृद्धि के लिए उपलब्ध नहीं होती है। 
अतिरिक्त आप के अनुरूप उत्तादन-वृद्धि--सकुचित बर्थशास्त्रीय (४0०० 800॥00॥09) 
क्रियाओ के अल्तगंत अर्थव्यवस्था में आधारभूत विनियोजन-बस्तुओ की उत्पादन-वृद्धि के साथ 
उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन में इतनी वृद्धि करने के प्रयत्त किये जाते हैं कि बहू अतिरिक्त 
'विनियोजन के फलस्घरूप बढी हुई थाय एवं उपभोग-व्यय-वृद्धि के जनुरूप हो । इस कार्य के लिए, 
साधनों को आशिक प्रगति हेतु आवश्यक विनियोजित-वस्तुओ एवं आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओ के 
उत्पादन के लिए उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य 
बस्तुओ के उत्पादन भें साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रोत्याहम एवं हत्तो- 
त्साहन मूल्य-नीति द्वारा किया जा सकता है, परन्तु अनावश्यक बस्तुओ के मूल्यो भे वृद्धि करने से 
अनावश्यक उपभोग से बचे हुए साधन उत्पादक विनियोजन के लिए उपल्ब्ध करना कठित होता 
है और इस दूसरी क्रिया के लिए मौद्रिक एवं राजकोपीय नीति का उपयोग किया जाता है । इसी 
प्रकार बढते हुए मूल्यों द्वारा यदि आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन को प्रोन्साहन दिया जाता है तो 
बाछनीय विनियोजित-वस्तुओ की माँग मे अवाउनीय कमी हो सकती है और उपभोक्ता-वस्तुओ की 
उत्पादग-लागत में अनुभित वृद्धि होना सम्भावित हो सकवा है / इस श्रकार मूल्य-चृद्धि द्वारा प्रोत्सा- 
हन एव हतोत्साहन के फलस्वरूप वाछनीय उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा सकती है। इसलिए मूल्य- 
तान्त्रिकता के कार्य को सीमित करने का प्रयत्म किया जाता है । 
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओ के उत्पादन को मूल्य-वान्त्रिकता के क्षेत्र से पृथक्‌ करने के 
लिए इतका उत्पादन यरकारी द्षेत्र मे किया जाता है। सरकारी क्षेत्र मे कल्याण के लिए उत्पादन 
किया जाता है जिसका अन्तिम लक्ष्य लाभोपाजन नहीं होता है। जिन क्षेत्रों मे सरकार इनका उत्पा- 
देन अपने हाथो में नहीं ले सकती हो, वहाँ कर सम्बन्धी छूटो से आवश्यक वस्तुओ एवं सेवाओं के 
उत्पादन को भ्रोत्माहित किया जाता है जब कर सम्बन्धी छूटो द्वारा भी इन वस्तुओं को ओत्साहित 
मे किया जा सकता हो और उत्पादको को बधिक मूल्य प्रदान क्रिया जाना बरावश्यक हो, तो गूल्य- 
स्तर को बढने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों को विक्रय-थनुदान (30]25 30080॥65) दिया जाता 
है जिसके द्वारा बिकेता का मूल्य का कुछ अश सरकार प्रदान करती है। आधारमूत उपभोक्ता-वस्तुओ 
के उत्पादन को प्रोत्माहित करने हेतु मूल्य-बृद्धि के स्थान पर उत्पादन-लाग्रत के घटकों के मल्यो 
को सीमित रखना चाहिएं। जब इस जिया द्वारा भी आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओ के मूल्य की 
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वृद्धि को नियन्तरित न किया जा सकता हो तो फिर इन वस्तुओं का मूल्य-नियन्त्रण (278 (णाएण) 
एवं वितरण राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । 

बितरण-व्यवस्था पर नियम्नण--म्रुल्य स्तर के बढने का एक महत्वपूर्ण कारण दोषपूर्ण 
वितरण-व्यवस्था भी हांती है। अत्प-विकसित अर्थ व्यवस्थाएँ विपणि-अपूर्णताओं से पीडित रहती 
हे जिनने परिणामस्वरूप स्वृतत्त विषणि-्धान्विक्ता के अन्तर्गत विपणि-क्रियाएँ स्वय॑ समा- 
योजित नही हो पाती है । जपूर्ण विपणि-व्यवस्था के कारण मध्यस्थों का क्रियाक्लाप मूल्य-स्तर 
को प्रभावित करता है प्राथ ऐसे अवसर भी आते है कि पूर्ति मे पर्याप्त वृद्धि होने पर भी मूल्य- 
स्तर ऊँचे होते जाने है । इस परिस्थिति का मुख्य कारण मध्यस्थों एवं सम्पन्न उपभोक्ताओं की 
सचय की भावना एब क्षमता होती हैं । आवश्यक वस्तुओ के सचय को रोकने के लिए मौद्रिक नीति 
वा उपयोग किया जाता है और इव वस्तुओ के सग्रह के विरुद्ध वैक-साख प्रदान नहीं की जाती 
है । मौद्रिक नीति प्राय जधिव प्रभावशील नही हो पाती है, क्योंकि सगप्रहकर्ता बैक-साख को एक 
उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य पर चोरी-छिपे हस्तान्तरित करते रहते है। ऐसी परिस्थिति मे सरकार साख- 
नियन्त्रण के अतिरिक्त आवश्यक बस्तुओ का मूट्य नियन्नित कर देती है और नियन्तरित मूत्यों पर 
इस वस्तुओं को उपभोक्ताओं को प्रदान करती है । परन्तु मूल्य-नियन्त्रण के प्रादुर्भाव के साथ-साथ 
काला-वाजार का उदय होता हैं और अर्थ-ब्यवम्था में दो समान्तर वाजार--नियन्धत्रित मूत्य- 
बाजार एवं काला वाजार-- विद्यमान रहते है। ऐसी परिस्थिति में बाला-बाजार में उपार्जित लाभ 
एबं आय का उपयोग वस्तुओं के सग्रह के लिए होने लगता है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था 
मे आशथिक अपराधो मे बृद्धि होती है और काले धन का उपयोग उत्पादक क्रियाओं मे नही हो पाता 
है । इस प्रकार जब साख एव मूल्य-नियन्त्रण वी क्वियाएँ विफल होने लगती है तो आवश्यक वस्तुओं 
क्रा थोक एवं फुटकर व्यापार सरकार अपने हाथ भे ले लेती है और सम्पूर्ण घितरण-क्रिया का 
ममाजीकरण हो जाता है। वितरण-क्रिया का समाजीकरण यदि ब्यापक न होकर कुछ ही वस्तुओ 
तक सीमित रहता है तो; उत्तादक ऐसी वस्तुओं के उत्पादव की ओर आकपित होने लगता है मितके 
वितरण पर सरकारी नियन्त्रण नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओ का उत्पादव 
घटने लगता है। ऐसी परिस्थिति मे सरकार का उत्पादन-क्रियाओ को भी नियल्नित करने की 
आवश्यकता होती है जो समाजवाद का सर्वोच्च चरण बनता है । 

सिश्चित अर्थ-व्यवस्था से घुल्य-नोति के सिद्धान्त 

(3) विकासोन्मुख अ्थे-व्यवस्था मे विनियोजन एवं निर्वाह-व्यय वर्ष प्रति वर्ष बढते रहते 
है. जिसके फलस्वरूप जनसाधारण की आय मे वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त आय के उस सम्भा- 
बिल भाग को जो आय की वृद्धि के फ्लस्वरूप अतिरिक्त मुद्रा-सग्रह मे उपयोग हो जाता है, छोड 
कर शेप के अनुरूण उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन में धूद्धि होनी चाहिएं। यदि इस शेष आय का 
कुछ भाग बचत एवं कर मे प्राप्त कर लिया जाय तो अन्तिम शेप के अनुरूप उपभोक्ता-वस्तुओं में 
वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात्‌ उत्पादन मे ब्रद्धि करते समय भी यह विचार करना होगा कि कुल उत्पा- 
दम की वृद्धि मे से (क) तैयार वस्तुआ का वह भाग जो विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होता, (ब) 
अर्द्ध-मिमित वस्तुएँ, तथा (स) विनियोजित वस्तुएँ घटा देनी चाहिए क्योंकि केवल शेष वस्तुएँ ही 
आय के शेप को आच्छादित करने क लिए उपलब्ध होती है । इस विचार को हम निम्नलिखित सूत 
से समझ सकते है 

आय की वृद्धि--(धन का सग्रह+-बच्त +-कर) -> उत्पादन की वृद्ध 

-रविस्तुओ का सग्रह+बर्द्ध-निमित वस्तुएँ-+- विनियोजित-बस्तुएं) 

इस ग्रकार आय की वृद्धि का शेप जब उत्पादन की वृद्धि के शेप के बराबर हो तो मूल्यों 
से वृद्धि नही होगी । राज्य द्वारा इसलिए यह प्रयत्त करने चाहिए कि आय की वृद्धि का शेप और 
उत्पादन का शेप यथासम्भव अनुरूप रहे । 

(2) प्रत्येक क्षेत्र (52:007) अथवा समूह की आय वी वृद्धि वे अनुएप उस क्षेत्र अथवा 
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समूह के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए अथवा इस आय की वृद्धि को इुंसरे क्षेत्रों एव समूहों में 
हस्ताग्तरित कर इसकी आय की वृद्धि को उत्पत्ति की वृद्धि के अचुरूप कर देना चाहिए । 

(3) बरथासम्भव बचत को विनियोजत की वृद्धि के समान करने का अयत् किया जाता 
चाहिए । 

(4) आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओ के मूल्यों को नियन्तरित करने का अपत्त करना चाहिए 
वयोकि इन वस्तुओ के मूल्य ही अन्य कम आवश्यक वस्तुओं को नियस्त्रित करते है । मूल्यो के साप्रान्‍्य 
स्तर को नियन्नित करने में कोई विशेष लाथ नहीं होता है क्योंकि जब तक आधारभूत उपभोक्ता- 
बस्तुओ के मूत्य नियस्त्रित नही होये है, मूल्य-नीति प्रभावशाली नहीं हो सकती है । यदि आधार- 
भूल वस्तुओ की उत्पादव-वृद्धि हेतु बढते हुए मुल्यों को प्रोत्साहन देता आवश्यक हो तो मूल्यों को 
कुछ सौमा तक बहने देता चाहिए । मूल्य-नियन्धण, वितरण पर तियन्त्रण एवं मुल्य-प्रोत्साहन इन 
तीसो विधियों का समस्विद उपयोग यूल्य-नियमन के लिए किया जाना चाहिए । 

(5) जब मूल्यों एवं वितरण पर नियल्त्रण क्रिया जाय तो जनसाधारण में नियन्त्रित सप्लाई 
द्वारा यह आश्वासन उत्पन्न करना चाहिए कि उन्हें उनको आवश्यकतानुसार वस्तुएँ मविष्य में मिलती 
रहेगी । उनमे न्यूतता की मवोवेज्ञानिक भावता को जाग्रत नहीं होने देवा चाहिए वेधोकि इस 
भावना के जाग्रत होने पर वस्चुओ की पूर्ति द्वारा वस्तुओ की उचित मॉँग की ही पूि नही करनी 
होती है, अपितु मनोवैज्ञाविक माँग की भी पूति करनी होती है । स्यूनता के वाताबरण मे उपभोक्ता, 
व्यापारी एवं उत्पादक सभी में वरतुओं को आवश्यकता से अधिक सग्रह रखने की भावना होती हैं 
जिपतके फलस्वरूप कृत्रिम न्यूनता का बोलवाला हो जाता है भौर मूल्य निरन्तर बढ़ते रहते है । 
इस प्रकार राज्य को भरम्रक प्रयत्न करना चाहिए कि जनसमुदाय मे न्यूनता की भावत्ता सुदृढ़ न 
होने पाये और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि गियन्नरित वितरण की कुशल व्यबस्था हो 
तथा आधारभूत बस्तुएँ नियन्त्रित मूल्य पर आवश्यकतानुसार सभी बर्गों को उपलब्ध करायी 
जाती रहे । 

(6) अस्थायी एवं आकस्मिक मूल्य-वृद्धि को नियन्तित करने हेतु बफर स्टॉक (छप्वीणि 
80००८) का आयोजन किया जाना चाहिए । राज्य बफर स्टॉक द्वारा पूर्ति मे माँग के अनुसार अत्प- 
काल मे वृद्धि कर सकता है ओर अश्पकालीन एवं स्थायी मूल्य-वृद्धि को रोक सकता है। अल्पकालीन 
एव अस्थायी मूल्य-बृद्धियाँ प्रभावशात्री नियन्त्रण की अनुपस्थिति मे स्थायित्व ग्रहण करने लगती है | 
बफर स्टॉक द्वारा दी्घंवालीन एवं स्थायी मूल्य-वृद्धि तथा उत्पादन की क्रमी का निवारण नही किया 
जा सकता है। 

(7) मिश्चित अर्थ-व्यवस्था से मूल्य-स्तर को बढले से रोकने के लिए मुद्रा-प्रसार से प्रेरित 
बविनियोजन (00॥0/%79 976४00९7५) को सीमित रखना आवश्यक होता है। घाटे के अर्थ- 
प्रवन्धत का जब अभिलापी विनियोजन कार्यक्रमो की पूर्ति के लिए वृहृद्‌ स्तर पर उपयोग किया 
जाता है तो मुद्रा-स्फोति का दूपित चक्र गतिमान होता है और प्रभावशाली नियन्त्रण की अनुपस्थिति 
से विक्रय के लिए घातक पिद्ध होता है । 

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्प निकलता है कि मिश्चित अथ॑-व्यवस्था से मूल्य-प्रोत्साहन 
(7/0०8 77०८70४6) को छुली छूट नही दी जाती है ( परन्तु मूल्यओोत्साहन को चुने हुए क्षेत्रो, 
विशेषकर आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओ के क्षेत्र तथा उन क्षेत्रो मे जो निजी क्षेत्र मे सचासित हो 
और जिन पर राज्य पूर्ण नियन्त्रण लू कर सकता हो, जारी रखना आवश्यक होता है । 

दोहरी मूल्य-नोति 

मिश्रित अर्थव्यवस्था से विपणिश्यान्त्रिकता के दोषो को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से दोहरी 
मूल्य-नीति का उपयोग आधारभूत उपभोक्ता-वस्ठुओ एव दुर्लभ पूति वाले कच्चे माल के लिए किया 
जाता है। दोहरी मृह्य-नोनि के अन्तर्गत (अ) एक ही वस्तु का मूल्य विभिन्न वाजारों मे पृथकू- 
पृषर्‌ रहने दिया जाता है, (व) एक वस्तु के विशिन्न ग्रेडो के मुल्य यूबकू-पृथक्‌ निर्धारित किये 
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घ्यत हैं, तथा [स) एक ही वन्तु क्या मूल्य दिनिन्न प्रकार के उपनोक्ताजो के लिए अलग-अलग 
निधारित क्या जाता है । 
प्रधम प्रकार को व्यवस्था का उद्देश्य समाज के निर्धन एवं निर्वल वर्द के लोगो को उचित 
झुल्यो पर आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुएँ प्रदात करना होता है। बाघारनूत उपभोक्ता-वस्तुएँ जैसे 
लाद्रात्न मस्कार द्वारा निधारित सुल्य पर निवन्वित मात्रा मे अल्प-जाय वाले लोगो को भ्रदान 
क्या जाता है । सरकार इन वस्तुओं का उत्पादह्षो से निर्धारित मूल्य पर अनिवाय॑ लैंवीं अपवा 
एक्छिक रूप स॒ एकत्रित करती है ! उत्पादको का अपने उत्पादन का एक निश्चित अश ही सरकार 
को बेचना होता है जबकि झेप उत्पादन खुले दाार मे माँग-पूर्ति पर बाघारित मूल्यों पर वेचा जा 
सकता है। प्राय बले वाजार के झृल्य नियन्त्रित मूल्यों से अधिक्ष रहते हैं। भारत में खाद्यात्र एव 
शक्कर जैसी दस्तु्रों मे यही व्यवस्था विद्यमान है ॥ 
दूसरी व्यवस्था के बन्‍्तगत वस्तु के विशिन ग्रेड निर्धारित कर दिये जाते हैं ओर प्रत्येक 
प्रेंड क भूल्य एवं उत्पादन-कर बलग-अलग निर्धारित किये जाते हैं। जिस ग्रेड को वस्तु का उपयाग 
प्राथमिकता-ग्राष्त छेत्र मे हाता है उत्त ग्रेड के मूल्य निवन्न्रित रहते हैं और इनमे उत्पादक्षों को 
जूल्य-परिवर्तन करत का बघिकार नहीं दिया जाता है । भारत मे पिज्ञा के क्षेत्र मु उपयोग काने 
दाले कामज पर इसी प्रकार तिवन्व्रित मूल्य लागू होता है जबकि ज्ौद्योगिक उपयोग के कागज के 
मुल्य में हर-फपेर को जा सकती है । 
नीसरी ब्यवस्था के अन्तंगत दुछ दुलन कच्चे माल के मूल्य अन्तिम उपभोक्ता वी प्रवृत्ति 
के आधार पर निधारित होते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ये कच्चे माल मिय- 
न्वित मुल्य पर प्रदान किये जाते हैं जबकि अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को माँग एवं पूर्ति के बाघार 
पर निर्धारित मूल्यों पर ये कच्चे माल उपलब्ध होते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य दुलंभ एवं 
आधारनृत कच्चे माल के उपभोग को छौमित करता, उनका वाहछित क्षेत्र मे उपयोग होता तथा 
गैर-प्रायमिक्ता प्राप्त क्षेत्रो मे बधिक्ष लाभ प्राप्त करना होते हैं। भारत में इस्पात के सम्बन्ध मे 
नक्‍्टूबर 973 से लगभग इसी प्रक्तार की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। आधारनूत 
एव रूपरेजनिक क्षेत्र के उपह्रमा से उपदोग होने दाले इच्पात के भुल्यो में कोई दृद्धि नहीं बी 
आयेगी । अन्य क्षेत्रों मे उपयोग होने दाले इस्पात के मूल्यों मे इस प्रकार वृद्धि की जायेगी कि इडी 
निपरिण वस्ठुों के नियात पर प्रतिहूल प्रभाव त पड़े । सरकारी विभागो, स्ादंजनिक उपक्रमी एद 
कुछ जाघारभूत उद्योगी का इम्पात उत्पादन-लागठ मे स्यूनतम खाभ जोडकर उपलब्ध कराया 
जाता है 
उपर्युक्त विवरण स यह स्पष्ट है कि दाहरी मुल्य-नीति क दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं. प्रघम+ 
नमाज के निर्घन वर्ग को बनिवायं उपभोक्ता-वस्तुओ को उचित जथवा रियायती मूल्यों पर प्रदाद 
करना । इस व्यदस्या से समाज के सम्पत वर्ग पर अप्रत्यक्ष करयरोपण हो जाता है क्योकि इस वर्ग 
का यही अनिवाद॑ वस्तुएं अधिक झुल्य पर खुले बाजार से क््य करनी पइतो है! इत्त प्रकार उत्पान 
दक की छा मूल्य प्रोत्याहन दिया जाना चाहिए, उसका भार सम्पन्न वर्य पर पड़ता है । इस व्यवस्था 
जे दोहरे उद्देश्यों की पू्ति होती हैं। एक बोर, समाज में आधिक विषमता कम करने एवं विर्धत 
वर्ये के जीवन-स्वर का और गिरने से रोक्ष्ना सम्भव होता है। दूसरी ओर, उत्पादन को पर्याप्त 
माजा में बनादे रखने के लिए उत्पादक्षे को प्रात्याहन-म्रल्य उपलब्ध हाते हैं ! 
दोहरी मूल्य-नोति का दर्द उद्देश्य उत्पारत के साथनो को समाज द्वायय निर्धारित प्राय- 
मिक्ता-याप्त क्षेत्रों मे अधिक्वम सामाजिक लाम के लिए उपयोग करना होठा है। इस व्यवस्था 
से उत्पादन के साधनों एवं जाय के प्रवाह को दिवन्त्रित किया जा सकता है। इस प्रकार दोहे 
मूल्य-नीचि बन्‍्तर-उपभोनता (पर/८7-०००५पणाा८०) एवं अन्तर-झ्षेत्रीय ([/ह-४६८०7०३)) अनुददाव 
(5ए0७अ०५९ ) प्रदान करने क्य माध्यम होतो है । 
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दोहरी मूल्य-नीति कौ सफलता कुशल प्रशासनिक एवं वितरण सम्बन्धी व्यवस्था पर निर्भर 
रहती है। कुशल व्यवस्था की अनुपस्थिति भे बस्तुएँ एव दुर्लभ कच्चे माल नियन्त्रित एवं प्राथ- 
मिकता-प्राप्त क्षेत्रो मे खुले बाजार एव गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को प्रवाहित होती है जौर काले- 
बाजार की श्रवृत्ति सुदृढ होती है। जिन उत्पादको, उपभोक्ताओं एवं मध्यस्थो के परात्त अतिरिक्त 
क्रय-शक्ति रहती है, वे वस्तुओ एवं कच्चे माल का अधिसग्रह निर्माण कर लेते हें और बविपणि- 
नतिरेक (]/व0८६४०१० $077०७७) कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप खुले वाजार के मूल्य तेजी 
से बढते हैं। दोहरी मुल्य-नीति के फलस्वरूप लघु उत्पादक मध्यम-वर्ग के उपभोक्ता एवं लघु 
मब्यस्थों को सर्वाधिक कठिनाई होती है क्योकि लथधु उत्पादके एवं लघु मध्यस्थ सग्रह का लाभ नहीं 
उठा पाते है | गध्यम-वर्ग के उपभोक्ता को नियन्त्रित मूल्य पर पर्याप्त उपभोक्ता-वस्तुएँ न मिलमे 
के कारण खुले बाजार से अधिक मूल्य पर वस्तुएँ प्राप्त करती पडती है जिसका उनवे जीवन-स्तर 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हैं । 
पाँचवी योजना में दोहरी मूल्य-नीति को विशेष स्थान दिया गया है।॥ मुद्रा-स्फीति को 
सीमित करने, भूल्य-स्तर मे सुदृढ़ता लाने, दुलंभ कच्चे मालो का प्रायमिकताओ के अनुसार उपयोग 
करने तथा निर्यात हेतु वस्तुएँ उपलब्ध करने के लिए दोहरी मूल्य-नीति को और व्यापक बताया 
जायेगा । 
भारत में योजनाओं में मुल्य-भोति एवं स्तर 
भारत में नियोजित अर्थे-व्यवस्था के प्रारम्भ से ही मूल्य-नियमन को विशेष महत्व दिया 
गया है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त मे प्रारम्भ की तुलना में थोक मूल्यो के निर्देशक 6% 
कम रहे थे । कोरिया का युद्ध समाष्स होने एव मुद्रा-्फोति कम को जाने थाली कार्यबाहियों मे 
फलस्वरूप सत्‌ 952 में थोक मूल्य निर्देशाक मे कमी हुई क्र अगले दो वर्षो तक मृल्यों मे कुछ 
स्थिरता रही । सन्‌ 953-54 की बहुत अच्छी फसल के कारण मूल्यों में अत्यधिक कमी हुई । 
जुलाई, 955 से मूल्यों मे वृद्धि हाना प्रारम्भ हो गया । 
द्वितीय पत्रवर्षीय योजना गे खाद्य एवं अन्य सामग्री के उचित सन्तुलन वताय रखन पर 
विशेष जोर दिया गया । खाद्यान्नो के उत्पादन को पर्याप्त मात्रा मे बढान हेतु इनके मूल्यों को 
उचित स्तर पर बताये रखना आवश्यक था जिससे अन्य फसलो की तुलना मे उत्पादक को खाद्यान्नो 
की फसल से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और वह्‌ अन्य फ्लो की ओर अधिक आकर्षित न हो 
मूल्यों के अत्यधिक उच्चावच्षान को रोकगे हेतु खाद्यान्नो के वफर स्टॉक का निर्माण, आयात एव 
निर्यात के कोटे (0००७) की मात्रा की समय के पूर्व घोषणा अग्रिम सौदों (#णएबाव १[गा:द 
09००(0॥9) पर नियन्त्रण तथा अन्य वित्तीय एवं साख-नियन्दरण कार्यवाहियों का आयोजन द्वितीय 
योजना में किया गया था| द्वितीय योजनाकाल मे मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही। सामान्य 
थोक मूह्य-निर्देशाक मे योजनाकाल मे 33%, खाने की सामग्री के मुल्य-निर्देशाक मे 48%, औद्यो- 
गिक कच्चे खाल मे 47% तथा निमित वस्तुओं में 23% से भी अधिक वृद्धि हुईं। मूल्यों की निरस्तर 
वृद्धि के दो मुस्य कारण थे--प्रयम, जनसस्या की वृद्धि, एव द्वितीय, मोद्िक आय की वृद्धि। इन 
दोनी ही कारणों से उपभोक्ता-वस्तुओ की माँग मे वृद्धि हुई परन्तु पूि से अधिक वृद्धि न हो सकी । 
द्वितीय योजना के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग, खनिज एवं यातायात में 
अधिक विनियोजन होने पर मूल्यो की वृद्धि को रोकने के लिए कृपि-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करना 
आवश्यक होगा, परन्तु कृपि-उत्तादन मानसून पर निर्भर रहता है जा एक अनिश्चित घटक है और 
जिस पर कोई नियन्त्रण सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति मे देश वा शीघ्र औद्योगीकरण यथोडित 


मूल्य-स्तर के साथ करने के लिए कृषि-उत्पादन का पर्याप्त सचय राज्य को रखना चाहिए 


जिससे 
राज्य गूल्यों के मोसमी परिवर्तनों पर नियन्त्रण रख सके | 
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तालिका 49--प्रथम एवं द्वितोय योजनाकाल से मूल्यों में परिवर्तत--थोक मूल्य-निर्देशांक 








(आधार सन्‌ 952-535-7700) 
बस्तु प्रथम योजना परिवतन का द्वितीय योजना _परिव्तन का 
95-52 955-56 प्रतिशत [955-56 960-67 प्रतिशत 
खाद्य-पदार्थ ]4] 0 86 5 +22 866 [206. +45 
शराब एवं तम्बाकू 2] 9 8]0 ८ ३ 8] 0 09 9 न-36 
इधन, णक्ति, 
प्रबाश आदि 96 5 952 व््ड 952 [20 2 -26 
औद्योगिक कच्चा 
माल )47 5 990 --30 990. 3454. +47 
विमित बस्तुएँ ]]9 0 99 6 --+6 996 ]228  +23 
समस्त वस्तुएँ 40 0 925 --6 9255 247 _ -+-33 


उपयुक्त तालिका ये अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल मे समस्त वल्तुओ के भूल्यो 
में वृद्धि हुई और राज्य द्वारा सचालित मूल्य-नियमव नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
तृतीय योजना में मूल्य-नियमन नीति को और अधिक प्रभावशाली बमाने का आयोजन किया 
गया । योजना के अन्तर्गत कर नीति, मौद्विक-नीति एवं व्यापारिक-नीति को इस प्रकार सचालित 
किया जाना था कि अतिरिक्त आय का अधिक भाग कर एवं बचत के रूप मे प्राप्त हो सके, साख 
के नियमन हारा साख आवण्यक वस्तुओं के सचय हेतु उपलब्ध न होकर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रो के 
विकास वे लिए उपलब्ध हो सके तथा अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता-वस्तुओं का सन्तुलित वितरण हो 
सबे । योजना में मध्यस्थों के लाभ को कम करने के लिए सहकारी एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा 
'उपभोक्ता-बस्तुओ के व्यापार को व्यापक बनाने को भी व्यवस्था की गयी। अल्पकालीनत मूल्य- 
उच्चावचामों पर नियल्तण वे! लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों का अधिसग्रह (807 570०५) स्थापित 
करने की व्यवस्था की गयी । 
मूल्या के सम्बन्ध मे सरकार की सतर्कता बे बावजूद भी तृतीय योजबाकाल मे मूल्यों मे 
निरन्दर बूद्धि होती रही हे । मूल्यों में वृद्धि के तीन प्रमुख कारण थ्रे--प्रथम, तृतीय योजनाकाल 
में क्षि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नही हुई, द्वितीय, जनसख्या में निरत्तर अनुमान से अधिक वृद्धि 
होती रही, और तृतीय, सन्‌ 962 में चोन के आ+मण तथा सन्‌ 965 में पाकिस्तानी आतमण 
के कारण सुरक्षा-व्यय भे अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप जनसाधारण की क्रय-शक्ति में तो 
वृद्धि हुई परन्तु उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि नही हो सकी । 
मूल्य-निर्देशाक तालिका (50) से ज्ञात होता है कि तृतीय योजनाकाल में खाद्य-्पदार्थों एवं 
औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों मे अधिक वृद्धि हुई है। खाद्य-पदार्थो के मूल्य में योजनाकाल में 
44 6% की और निर्मित वस्तुओ के मूल्यों मे 8 ९ तक की वृद्धि हुई। सामान्य मुल्य-विर्देशाक मे 
भी इस काल में निरन्तर वृद्धि होती रही और मूल्य-ब्ृद्धि का प्रतिशत (सन्‌ 96-62 के स्तर 
पर) लगभग 3 6 अधिक हो गया / मूल्यों की निरन्तर वृद्धि का कारण कृषि-उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि न होना तथा सुरक्षा-व्यय मे अत्यधिक वृद्धि के अतिरिक्त सरकार की नीतियों का अकुशल 
संचालन भी था। मूल्यों की वृद्धि को मुद्रा को पूद्धि की दूंद्धि ने भी भ्रोत्याहित किया है। सन 
960-6 में जतता के पास मुद्रा की पूर्ति 2,869 करोड रुपये थी, जो सन्‌ 965-66 में 4,529 
करोड रुपये हो गयी अर्थात्‌ मुद्रा को पूति भें 58% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय आय में इस काल 
भें लगभग 3% बृद्धि होने का अनुमान है । 
तृतीय योजना के बाद मूल्य-स्तर--तौन वाधिक योजनाओ के अन्तगंत पहले द्वो वर्षोंमे 
मुल्य-वृद्धि जारी रही परन्तु 968-69 वर्ष मे मूत्य-दृद्धि की प्रविधि मे स्कावट आ गयी। 
968-69 चर्प मे सन्‌ 7967-68 की तुलना में सामान्य थोक मृल्य-निर्देशाक में ["% की और 
खाद्य-पदार्थों के मुल्य-निर्देशाक में 53% की कमी हुई । पिछडे आठ वर्षों में प्रथम बार इन सृत्य- 
निर्देशाको मे कमी आयी | दूसरी ओर, निर्मित वस्तुओ के मूल्य-निर्देशाक गे 2 5%६ की इंद्धि हुई, 
जो सन्‌ 3967-68 की वृद्धि के प्रतिशत से कुछ कम थी । 
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चौथी योजना के मूल्य-स्तर--चौयी योजना मे योक मूल्य-निर्देशाक मे निरन्तर वृद्धि होती 
रही । सन 968-69 की तुलना में सन्‌ 973-74 में खाद्यान्नों के थोक मूल्यों में 50 0९%, 
औद्योगिक कच्चे माल के थोक मूल्यों मे 90 0% ओर निर्मित वस्तुओं के थोक मूल्यो में 52 8% 
की वृद्धि हुई | सामान्य थोक मूल्य-निर्देशाक में भी इस काल में 53 6% की वृद्धि हुई! चौथी 
योजवा के अन्तिम वर्ष में सभी वस्तुओ के मुल्यों में तेजी से वृद्धि हुई । योजना के प्रथम चार वर्षो 
में जो मूल्य-वृद्धि हुई थी लगभग उसी के बरावर केवल सन्‌ 973-74 वर्प के मूल्य मे वृद्धि 
हुईं | भारत के आथिक इतिहास में पहले कभी भी एक वर्ष में मूल्यों में इतनी वृद्धि नहीं हुई। 
मूल्यों की इस असाधारण दृद्धि का मूल कारण सुद्रा-प्रसार एवं वितरण की अकुणशल व्यवस्था थी। 
सन 968-69 मे मुद्रा की पूर्ति 5 779 करोड रुपये थी जो सन्‌ 973-74 में बढ़कर 0,836 
करोड रुपये हो गयी अर्थात चौथे योजनाकाल मे मुद्रा की पूर्ति मे लगभग 80% की वृद्धि हुई, 
जबक्षि राष्ट्रीय आय में इस काल मे कैवल 5 6% की हो वृद्धि होते का अनुमात था। चोषी 
योजना मे मृल्य-स्तर बढ़ने के अन्य कारण औद्योगिक एवं कृषि-उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि न होता, 
अन्तर्राष्ट्रीय मूत्यों में वृद्धि, खनिज तेल एवं उसके उत्पादन के मूल्यों में चार गुनी वृद्धि आदि थे ! 

हमारी अर्थे-व्यवम्था मे ।975-76 का वर्ष मूल्यो की कम्मी का वर्ष रहा। 26 जून, 
]975 को आपात-काल की धोषणा के बाद सरकार द्वारा जो आधिक एवं प्रशासनिक कदम 
उठाये गये, उनसे मूल्य स्तर की बुद्धि रकी ही नही अपितु मूल्यों मे कुछ ग्रिराचट भी आयी । त्तस्कर 
व्यापार एवं अनियमित एवं अवैधानिक आय के विरुद्ध उठाये गये कठोर कदम तथा देश में कृषि 
की बहुत अच्छी फ्सल ने मूल्यों को रोकने मे योगदान दिया । 975-76 मे वस्तुओ के थोक मूल्य- 
निर्देशाक मे 3 3०, की कमी हुई । मूल्य-स्तर मे गिरावट मुग्य रूप से खाद्यान्न पदार्यों के मूत्यो 
भे कमी आते के कारण आयी | सूल्य-वृद्धि की दर मे सन्‌ 974-75 में कोई कमो तहीं हुई और 
इस वर्ष में मत्य-यूद्धि की दर सर्वाधिक रही, परन्तु सरकार द्वारा जो कार्यवाही सन्‌ 974-735 मे 
मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए की गयी उसका प्रभाव 975-76 भे उदय हुआ ) 974-75 की 
उल्लेखनीय बात यह भी रही कि मुद्रा की उपलब्धि में धीमी गति से अर्थात्‌ 6 9% को वृद्धि हुई, 
जबकि )973-74 में जनता के पास मुद्रा की उपलब्धि में 5 5% की वृद्धि हुई । 

975-76 के मूल्यों में जो कमी की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई, वह 976-77 में जारी नहीं 
रह सकी + क्षि-उत्पादो से मूल्यों का वर्चस्व इस वर्ष मे पुन स्थापित हो गया। इस बर्ष में 
वाणिज्यिक फ्सलो के उत्पादन में कमी हाने के कारण इनके मूल्यो मे तेजो से ब्रृद्धि हुई । । जनवरी, 
3977 के अन्त भे थोक मल्य-निर्देशाक (इस वर्ष मे नये मूल्य-निर्देशाक 970-7व वर्ष को आधार 
आनकर परास्म्म किया) ६७४ 3 था (४9७70-7--१७७), जो जून १७०७ की तुलना मे $ 50» 
अधिक था । जून 977 मे प्राथमिक वस्तुओ का थोक मूल्य निर्देशाक 87 4 था, जो जून 976 
की तुलना मे 4 8९ अधिक था । इसी प्रकार इधन, प्रकाश, शक्ति और चिकनाई के पदार्थों का 
थोक मूस्य-निर्देशाव जून, 977 के अन्त में 232 4 था, जो गत वर्ष की तुलना में | 2% अधिक 
था । निभित वस्तुओ के उत्पादव का थोक मूल्य-निर्देशाक जून !977 के अन्त में 8] 6 था, जो 
गत वर्ष को तुलना मे 48%, अधिक था । इस प्रकार !976-77 वर्ष मे थोक मूल्यों मे सभी 
क्षेत्रों मे वृद्धि हुई ॥ 976-77 बपं में योक मूल्य निर्देशाक में 2 % की वृद्धि हुईै। 977-78 
वए में भी सूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति जारो रही और अप्रैल 977 (थोक मूल्य-निर्देशाक 76 4) की 
तुलना में 4 जनवरी, 978 को थोक मूल्य-निर्देशाक (85 7) 4 % अधिक था | 


सन्‌ 976 में धोक मृल्य-निर्दशाक सशोधन वकियण शुप को रिपोर्ट के आधार पर थोक 
मूल्य-निर्देशाक का आधार-वर्ष !96-62 के स्थान पर 970-7] कर दिया गया है! सशोधित 
निदेशाक में 380 वस्तुएँ सम्मिलित की गयी हैं, जबकि 967-62 आधार-वर्ष के निर्देशाक मे 
279 वस्तुएं सम्मिलित थी। संशोधित निर्देशाक में ,275 कोटेशन का उपयोग किया जाता 
है, जवकि पुराने निर्देशाक में 774 कोटेशन ((७०७७०७०) उपयाग किये जाते थे। सन्‌ 970- 
। आधार दर्ष के निर्देशाक्ष मे मिमित वस्तुजों में विशेषकर रसायनों एवं रासायनिक उत्तादो, 
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आधारभूत घातुओ एवं घातु उतादो मशीनरी एवं यातायात प्रसाधनों को पहले से अधिक स्थान 
दिया गया _दिया गया है। निर्देशक की तयी सीरीज के अनुसार थोक मूल्य ि ऊ+्ज्स्त+ । निर्देशक की तयी सीरीज के अनुसार थोक मूल्य निर्देशाक निम्नवत्‌ था 
]96-62 के आधार पर 





2270 थोक मूल्य निर्देशाक फो 
मच आधार पर थोक मूल्य- 970 7! पर शिपद करके 

शिदशाक निर्देशाक 
970 4] 00 [66 
97 72 705 6 704 0 
972-73 762 44 4 
973-74 39 7 40 7 
974 75 74 9 72 8 
945 76 73 0 67 2 
976-77 76 4 ्सि 


भारत से सृल्य-वुद्धि के कारण 
थोक भुल्य निर्देशाक की तालिका (50) के अध्ययन से ज्ञात होता हैकि सन्‌ |96-62 से 
975-76 के 4 वर्षो मे थोक मूल्यों में 202 % की वृद्धि हुई है। इस काल की एक विशेषता 
यह भी है कि खाद्य पदार्थों का मूल्य-निर्देशाक निर्मित ॥ ४2४ ओ बे मूल्य-निर्देशक की तुलना में 
अधिक दीव्र गति से बढा है । मूल्य स्तर की इस निरन्तर वृद्धि के मुख्य कारण निम्नवत्‌ हैं 
(।) मुद्रा को पूरति से वढि--हमारी अधे-व्यवस्था मे मुल्य वृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रा की 
पूर्ति मे शप्ट्रीय आय की वृद्धि को तुलना मे कही अधिक वृद्धि होना रहा है। जब किसी अथे-त्यवस्था 
को विकास की ओर अग्रसर किया जाता है तो समाज की नकद मुद्रा की आवश्यकता बढ़ जाती 
है और ऐसी परिस्थिति मे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक होता है। परल्तु मुद्रा की पूर्ति 
में बास्तविक आय वृद्धि की दर से दो या तीन प्रतिशत वृद्धि होने पर मुद्रा-स्फीत का बबाब 
गतिमान नही होता है। यदि मुद्रा पृति को वृद्धि इस सीमा से अधिक होती है तो मूल्य स्तर मे वृद्धि 
होना स्वाभाविक होता है । गत 4 वर्षो में वास्तविक राष्ट्रीय आय-बृद्धि, मूल्य-वृद्धि एव मुद्रा की 
पूर्ति मे वृद्धि निम्नाकित तालिका के अनुसार हुई 
त्तालिका 5--मुद्रा-पूद्नि, राष्ट्रीय आय एवं थोक मूल्यों के निर्देशक (सन्‌ 96-62--400) 
(सन ]96 62 मूल्यों पर) 








राष्ट्रीय आय मुद्रा पूति थोक मुल्य-निर्देशाक 
बे लिर्देशाक गते वर्ष की निर्शाक गत वर्ष को निर्देशाक_्ष गत वर्ष की 
तुलना से तुलना में तुलना में 
प्रतिशत वृद्ध प्रतिशत वृद्धि -_ ३. _  पभतिशश वृद्ध... प्रतिश वृद्धि प्रतिशत वृद्ध 
]96-62 00 ता ]00 त्+ ]00 कक 
4962 63 0 9 ५ 408 7 87 403 8 38 
963-64 07 5 54 23 2 43 3 ]]0 2 62 
964 65 5 7 46 3959 87 422 3 ]]0 
]965-66 व098 -5] 48 7 8] 0 83 6 76 
4966 67 0 9 ]0 462 5 93 49 9 440 
967-68 20 9 90 4756 8] 67 3 4]6 
968 69 24 9 24 ]89 7 80 ]65 4 व 
3969 70 3!7 53 209 6 ॥05 ॥76 37 
970 7॥ _ 373 42 2344 ]8 88] 4 $5 
]97।-72 39 6 ]7 267 2 ]40 88 4 40 
972-73 !39 2 04 309 0 4579 32077 40: 
]973 74 43 6 39 उ557 45] 2543. 228 
१974 75 43 9 02 380 2 69 334. 234 
975-76 59 8 38 3 4296 ]] 3 
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उक्त तालिका (5) से ज्ञात होता हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा-पूति में वास्तविक 
आयन-बृद्धि की तुलना में कही अधिक वृद्धि होती रही है। गत १4 वर्षो शे हमारी अर्थ-व्यवस्था 
में आर्थिक प्रगति-दर में निरन्तर उच्चावचान होते रहे हैं परन्तु औसतन मुद्रा-पूरतति मे लगभग 
20% की प्रति वर्ष वृद्धि होती रही हैं। जिन वर्षो की राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना मे मुद्रा- 
पूति की वृद्धि कम भी रही है (जैसे सन्‌ 967-68), उन वर्षो मे भी मूल्यों में वृद्धि कौ गति 
तीव्र बनी रही है | दूसरी ओर, सन्‌ 97-72 में आय-वृद्धि की तुलना मे मुद्रा की पूर्ति मे लगभग 
2% अधिक वृद्धि होने पर भी मूल्य-निर्देशाक भे केवल 4% की ही वृद्धि हुई। इन दृश्यों के 
आधार पर यह कहना उचित होगा कि मूल्य-वृद्धि का एकमात्र कारण मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि ही 
नहीं हैं, यद्यपि मुद्रा-पूर्ति मूत्यों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख दत्व अवश्य है। सन्‌ 972- 
73 में यद्यपि राष्ट्रीय आय में 04% की वृद्धि हुई और मुद्रा-पूर्ति में 5 7% की वृद्धि हुई, फिए 
भी मूल्यों मे 9 9% वी ही वृद्धि हुई । सव्‌ 973-74 मे राष्ट्रीय आय-वृद्धि एवं मुद्रा-पुर्ति-वृद्ध 
का अन्तर केवल ] 9% था, जबकि मूल्य-स्तर मे 22 8% की वृद्धि हुई। सन्‌ 974-75 मे राष्ट्रीय 
आय-वृद्धि और मुद्रा-पूर्ति की वृद्धिदर का अन्तर घटकर 6 7% रह गया, परन्तु मूल्य-स्तर मे फिर 
भी 23 4% की वृद्धि हुई । 975-76 मे मुद्रा-पूर्ति एव राष्ट्रीय आय-वबृद्धि लगभग बराबर रही 
और मूल्य-स्तर भे 3 39, की कमी हुई । गत 4 वर्षो में हमारी राष्ट्रीय आय मे 60% की वृद्ध 
हुई अर्थात्‌ औसत मे प्रति वर्ष 4९% की बृद्धि हुई, जबकि मुद्रा-पूति मे औसत से प्रति बर्ष 22% की 
वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप मूत्यों में [4९ की वापिक वृद्धि हुई। 

(2) सानसून का प्रतिकूल होता--हमारी अर्थ-व्यवस्था मे मानसून का अब भी अत्यधिक 
महत्व है क्योकि कृषि-क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग छुटाता है। कृषि-उत्पादन 
मावसूत पर बडी सीमा तक' निर्भर रहता है और बाढ एवं सूसे से कृपि-उत्पादन को क्षति पहुँचती 
है। सन्‌ 7965-66 एवं 966-67 में लगातार सूखा पडने के कारण कृषि-उत्पादन को क्षति 
पहुँची और 2सके परिणामस्वरूप सन्‌ 966-67 एवं 967-68 भे खाद्य-पदार्थों के मूल्य-निर्देशाक 
में गत वर्ष की तुलना में क्रमश 8 3% तथा 2] 4० की वृद्धि हुई। सन्‌ !967-68 के बाद 
के वर्षों मे मानसून अनुकूल रहने के कारण खाद्य-पदार्थों के मुल्य-निर्देशाक मे विशेष वृद्धि नही 
हुई । परन्तु सन्‌ 972 73 वर्ष में कई क्षेत्रो मे सूखा का प्रकोप हो गया और खाद्य-धदार्थों के 
मूल्यों मे भी तेजी से वृद्धि हुई । सन्‌ 972-73 वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना 
में 00 लाख टन की कमी हुई । सन्‌ 973-74 वर्ष में सूखा और वाढ का प्रकोप बता रहा 
परन्तु खाद्यान्नो का उत्पादन 952 लास टन से बढकर ),036 लाख टस हो गया। परन्तु सर्व 
973-74 में कृषि-पदार्थों के मूल्यों में अत्यन्त तीद्र गति से वृद्धि हुई जिसके अन्य कारण उर्वरक 
के मूल्यों में वृद्धि एव खनिज तेल के मूल्यों मे असाधारण वृद्धि भी रही है | कृषि-आदायो के मूल्यों 
में वृद्धि के कारण कृषि-उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो गयी है। सन्‌ 974-75 में खाद्यान्नों 
के उत्पादन में कोई विशेष दृद्धि नही हुई और उत्पादन लगभग सन्‌ 973-74 के स्तर पर बना 
रहा और खाद्य-पदार्थों के मूल्यों से भी वृद्धि जारी रही । 975-76 वर्ष में खाद्यान्नों के उत्तादन 
में तो पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कमी रही और खाद्य-तेलो के मूल्य 
में लगभग 58% नी वृद्धि हुई 

(3) निर्मित औद्योगिक-क्षमता का पूर्णतम उपयोग नहीं--निर्मित औद्योगिक-क्षमता की 
पूर्णएटम उपयोग ने होने के कारण औद्योगिक उत्पादन से विनियोजन के अनुरूप वृद्धि नही होती है। 
भशीन-औजार, डीजल इजन, खनिज मशीनों, टाइप-राइटर, इस्पात के पाइप एवं दयूब तथा 
इस्पात की ढली हुई वस्तुओं के उद्योगों मे लगभग 50% उत्पादन-क्षमता का ही उपयोग हो पाता 
है । उत्पादन-क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के प्रमुख कारण इस्पात की पर्याप्त उपलब्धि न होता, 
माँग का कम होना, कोयता एवं विद्युत-शक्ति का कम उपलब्ध होना तथा आयातित कच्चे माल 
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| एवं माध्यमिक वस्तुओ की पर्याप्त उपलब्धि न होना है। ऑऔद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की हानि क्षम- 
सपर्पों से प्रेरित हडतालो के कारण भी होती है । 

(4) सरकारी च्यवसायों दा लाभप्रद संचालन न होना-737 सा्चे, !976 तक सरकारी 

व्यवसायों में लगभग 3,973 करोड स्पये का विनियोजन किया जा चुका था जबकि सन्‌ 95] 
मे सरकारी व्यवसायों का विनियोजव केवल 290 करोड रुपये था। परन्तु !97!-72 से आज 
तक इन उद्योगो को लाभ पर चलाया जाना सम्मव नही हो सका है। इन पर लगी पूँजी 
पर ब्याज के बराबर भी लाभोपाजन नहीं हो सका है। सरकारी उद्योगो पर होने वाली हानि 
का भार सरकारी आय पर पडता है. जिसकी पूर्ति अधिक करारोपण से की जाती है जिससे 
मूल्य-वृद्धि प्रेरित होती है। सरकारी व्यवसायों द्वारा क्रपि एवं औद्योगिक क्षैत्र के लिए 
अधिकतर आदाय [7709), जैसे रेल से माल ढोना, इस्पात, कोयला, बिजली आदि प्रदान किये 
जाते है। जब सरकारी व्यवसायों का कुशल सचालन नहीं होता है तो इन आदाया की लागत 
अधिक आती है जिससे इन आदायों का उपयोग करने वाले सभी क्षेत्रो का मुल्य-स्तर प्रभावित 
होता है। सन्‌ !97-72 वर्ष में 84 गैर-विभागीय सरकारी वाणिज्यिक सस्थाओ में 8 8 करोड 
रूपये की शुद्ध हानि हुई, जवकि इन सस्यातो मे रान्‌ 9 40-7] में 2 5 करोड रुपये की ही हानि 
हुई थी । सन्‌ 97 2-73 बर्ष मे इन सार्वजनिक व्यवसायों की हानि 8 4 करोड रुपये थी । दूसरी 
ओर, विमागीय व्यवसायों का सचालन लाभप्रद रहा हैं। सन्‌ 97] _72 में विभागीय एवं गैर- 
विभागीय सार्वजनिक व्यवसायों मे !5 करोड रुपये की हानि हुईं । परन्तु सन्‌ । 972-73 में इनमे 
9 8 करोड रुपये का लाभ हुआ । सन्‌ ! 973-74 बर्ष में विभागीय एवं गैर-विभागीय व्यवसायों 
का लाभ वढ़कर 64 4 करोड रुपये हो गया। सब 973-74 के पश्चात सरकारी व्यवसायों को 
स्थिति में सुधार हुआ है । 974-75 में इन व्यवस्तायो का लाभ बढकर 83 53 करोड हो गया । 
975-76 मे लाभ की राशि [29 7 करोड रुपये रही । 

(5) आयिक अपराध एवं काला धघन--झल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि का एक महत्वपूर्ण 
कारण काला धन एवं आर्थिक अपराधों की यढती हुई प्रवृत्ति है। रिश्वत, कर की चोरी, काला 
बाजार एवं तस्कर ध्यापार से घत कमाने कौ प्रवृत्ति अर्-व्यवस्था मे निरन्तर बढती जा रही है। 
इन मंदों से जो धनोपाजन किया जाता है, उसका उपयोग वाछित उत्पादक-क्रियाओं मे वैधानिक 
रूप से न कर सकले के कारण इस धन का प्रवाह वस्तुओं के सम्रह, तस्कर व्यापार, सट्टा एवं 

. आथिक अपराधों के लिए किया जाता है । इन समस्त क्रियाओ से अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि को 
बढावा मिलता है। सरकारी जनियल्तणो में प्रभावशीलता की कमी के कारण अर्थ-व्यवस्था में दो 
समान्तर बाजार--नियन्त्रित मूल्य-बाजार एव काला बाजार--विद्यमाग है। काला बाजार मे 
ज्ञाभ की दर अधिक होने के कारण आर्थिक साधनों का प्रवाह इस बाजार मे अधिक हो रहा हद 
जो मूल्य-स्तर को ऊँचा रखने में सहायक होता है और कृत्रिम व्यूनता उत्पन्न करने में सफल होता 
है । वाँचू-समिति ने अनुमान लगाया था कि सन 968 की अथे-व्यवस्था में लगभग 7,000 करोड 
रुपया काले धन के रूप में उपयोग हो रहा है । 

आधिक अपराधों पर प्रभावशाली नियन्त्रण हेतु आन्तरिक सुरक्षा कानून (शी5#) एव 

अन्य अधिमियमों एवं आपात-स्थिति का व्यापक उपयोग करने वी व्यवस्था की गयी जिसके 
परिणामस्वरूप मूल्य-स्तर भे द्रद्धि की गति मे कुछ कमी आयी। परन्तु, दूसरी ओर, सरकार कौ 
इन कार्यवाहियों से विनियोजन एवं उत्पादन-वृद्धि की प्रवृत्ति को आघात पहुँचा। 
के अर (6) मौद्विक एवं राजकोपीय नोतियो का प्रभावशात्ती क्रियास्यन न होना--मौद्विक नीति 
कुशल सचालन एवं इसमे व्यापकता एवं समन्वय की कमी के कारण साख क्षयाछित क्षेत्रों मे 
प्रवाहित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक ओर, वाछित क्षेत्रो में वास्तविक उत्पादक विनि- 
योजन कम होता है और दूसरी ओर अवाछित क्षेत्र मे वस्तुओं के संग्रह करने को साधन उपलब्ध 
हो जाते हैं। ये दोनों ही तत्व यूल्य-स्तर पर प्रतिकल प्रभाव डालते हैं। सरकार को कर एव 
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बचत-नीति द्वारा अतिरिक्त आय को उपभोग से हटाकर विनियोजन की ओर प्रवाहित करने की 
आवश्यकता होती है | परन्तु कर-नीति में निरन्तर परिवर्तन होते रहने पर भी कर का भार अन्तिम 
रूप से उपभोक्ताओं पर हंस्तान्तरित करना सम्भव हो जाता है । बहुत से बड़े-वर्डे पूंजीपति एव 
प्रभावशाली धनी लोग अपने करो के दायित्वो का वर्षों तक भुगतान नही बरते और कर से रोके 
हुए धन का उपमोग वस्तु-सचय करने के लिए करते रहते है । यह क्रिया मूल्य-स्तर पर निरन्तर 
प्रतिकूल प्रभाव डालती है । 

(7) दोषपूर्ण बितरण-ब्यवस्था--हगारी अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-स्तर की अस्थिरता का एक 
महत्वपूर्ण कारण आवश्यक उपभोग-वस्तुओ का दोषपूर्ण वितरण भी है। सरकार द्वारा बफर स्टॉक 
एवं लेवी की सहायता से एकत्रित उपभोग-वस्तुओ का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया 
जाता हू । भारत भें उचित एव सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता-वस्तुओ का केवल आशिक वितरण ही किया 
जाता है । आशिक वितरण दो प्रकार से होता है--प्रथम, केवल कुछ ही वस्तुओं का वितरण इन 
दुकानों द्वारा किया जाता है, और द्वितीय, उपभोक्ताओं को कोई भी वस्तु पर्याप्त मात्रा में प्रदाव 
नही की जाती है और उपभोक्ता को अपनी उपभोग-आवश्यकता का कुछ अश खुले बाजार से खरीद 
कर पूरा करना पडता है। इसके साथ इन दुबानों से वस्तुओ की पति मे नियन्त्रण भी नहीं रहता 
है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में दो मुल्य स्तरों के समान्तर बाजार विद्यमान है। नियन्त्रित मुल्य 
पर वस्तुओ की उपलब्धि पर्याप्त मात्रा मे नहीं होती और प्रत्येक उपभोक्ता को खुले बाजार से 
अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। यह दोहरी विपणि-व्यवस्था काले 
वाजार को व्यापक बनाने में सहायक हुईं है और उत्पादक, व्यापारी एवं उपमोक्ता सभी में सचय 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है । खुले बाजार का मूल्य-स्तर ऊँचा होने के कारण बस्तुओं का 
प्रवाह नियन्त्रित मूट्य-वाजार से खुले बाजार में चोरी-छिपे होता रहता है और वितरण सम्बन्धी 
अधिकारियों भे अनियमितताएँ करने के लिए प्रलोभन का उदय होता है। दोहरी बाजार-ब्यवस्था के 
कारण भूल्य-नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाहियो की प्रभावशीलता भी कम रहती है और मध्यस्थों की 
इच्छानुसार वस्तुओं के मूल्यों मे उतार-चढाव होता रहता है । यही कारण है कि सरकार ने गेहूं 
एवं चावल के थोक ध्यापार को अपने हाथ मे लेने का प्रयत्त किया परन्तु इस कार्य में प्रशासनिक 
अकुशलता के कारण सफलता नहीं मिल पायी । 

(8) सरकारी गरर-विकास-व्यय मे वृद्धि--मुल्य-बृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण और कुछ 
सीमा तक प्रभाव यह भी है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था मे सरकारी विकास-व्यय के साथ गैर-विकास- 
व्यय मे भी तीज्र गति से वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय सम्बन्धी निम्नलिखित ऑकडे इस बात के 
द्योतक है 

तालिका 52--केन्द्रीय राज्य एवं केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रो का सरकारों व्यय 


(करोड रुपया) 
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इन आँकडो से ज्ञात होता है कि सन्‌ )970-7] मे सन्‌ 969-70 की तुलना में विकास- 
व्यय 3 2% अधिक हुआ, जबकि गैर-विकास-व्यय मे इस काल में (3 3% की वृद्धि हुई। सन्‌ 
]97]-72 में गत वर्ष की तुलना में विकास एवं गैर-विकास-व्यय में क्रश 27 8% एवं 9 929 
की यृद्धि हुई । सन्‌ 972-73 वर्ष मं गत बप की तुलना मे विकास-व्यय में 20 2% की वृद्धि 
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हुई, जबकि गैर-विकास-व्यप में लगभग 7 6% की वृद्धि हुई। सन्‌ 973-74 के विकाय-ब्यय में 

4 8% की वृद्धि हुई, जबकि गैर-विकास-व्यय मे [4 5% की वृद्धि हुई सन्‌ 974-75 में विकाल 
एवं गैर-विकास-ब्यय मे वृद्धि का प्रतिशत क्रमश 384 एवं 6 8 रहा | 975-76 वर्ष 
में विकांस-व्यय मे 22% की और गैर-विकास-व्यय मे केवल 8 6% को वृद्धि रही | इस वर्ष 
गैर-विकास-व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सका । परन्तु 976-77 के सशोधित अनुमानानुसार इस 
बय॑ में गत वर्ष की तुलना में विकास-व्यय में !4 328 और गैर-विकास-व्यय मे 2 9% की वृद्धि 
हुईं। 977-78 के बजट अनुमानों में विकास-व्यय मे 9% और गैर-विकास-व्यय मे 7 5% की 
वृद्धि का आयोजन किया गया । 

गत वर्षो के अनुभवों से ज्ञात होता है कि गैर-विकास-व्यय वजट-अनुमानों से अधिक ही रहता 
है । गत पॉच वर्षो मे केन्द्र, राज्य एव केन्द्र शासित क्षेत्रों के गैर-विकास-व्यय में निरन्तर वृद्धि होती 
जा रही है! गैर-विकास-व्यय बढने से अर्थव्यवस्था मे व्यक्तियों एवं सस्थाओं वी आय भे तो वृद्धि 
हो जाती है परन्तु गैर-विकास-व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन-बृद्धि में सहायक नही होता है जिसके 
परिणाप्रस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओ की माँग मे तीव्र गति से बृद्धि होती है और मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है । 

(9) भन्‍्तराष्ट्रीय मूल्य-स्तर का प्रभाव--हमारे देश भे मूल्य स्तर की धृद्धि पर विदेशों के 
बढ़ते हुए मुल्य-स्तर का भी प्रभाव पडा है। गत 0 वर्षों [सन्‌ 963 से 973) मे विभिन्न 
राष्ट्रों मे उपभोक्ता-वस्तुओ के मूल्यो मे तीभ्र गति से वृद्धि हुई है। मूल्य-वृद्धि का आकार बिकास- 
शील राष्ट्रो में भ्रत्यधिक रहा है । 

तालिका 53--विभिन्न राष्ट्रों मे उपभोक्ता-मूल्यों में वृद्धि! 
(सन्‌ 963 से सन्‌ 973 तक औसत वाधिक वृद्धि) 


963-73 के काल 4972 मे 97। 973 में 972 पर 





देश में औसत वाधिक वृद्धि पर वृद्धि का प्रतितत विकास का प्रतिशत 
बिकमित राष्ट्र 
] आस्ट्रेलिया 8" 59 95 
2 कनाडा 46 48 76 
3 फ्राल्स 57 62 72 
4 पश्चिमी जर्मनी 42 58 69 
$ इटली 57 ड्प ]0 8 
6 इजरायल 40 5 43 0 हि 
7 जापान 80 45 7 
8 स्विटजरलैण्ड 56 67 88 
9 ब्रिटेन 73 8 । 92 
70 सयुक्त राज्य अमेरिका 45 33 62 
! यूयोस्लाविया 29 8 ]6 8 20 2 
विकासशील राष्ट्र 
2 अर्जेण्टाइना १20 9 58 4 643 
3 बगला देश 9] 28 4 4 0 
4 ब्राजोल 60 9 0 8 2 9 
5 चि्ती 568 2 780 352 8 
6 मिन्र 69 कर] 34 
47 भारत ॥% 63 28 2 
8 इण्डोनेशिया 9,743 6 65 27 6 
]9 ईरान 39 65 93 
20 श्रीलका 50 64 76 
2| वधाकिस्ताव प्र5 85 ६20 
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उक्त तालिका (53) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ससार के सभी राप्ट्रो मे गत दशक मे 
मून्य-स्तर में वृद्धि होती रही है और 972 एवं सन्‌ 973 मे वृद्धि की गति और भी तीज हो गयी 
है । विकामशील राप्ट्रो मे भूल्य-स्तर मे वृद्धि की गति विकसित राष्ट्रो की तुलना मे अधिक रही है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मूत्य-बूद्धि का प्रभाव हमारे देश के मूल्य-स्तर पर भी पडा है । अच्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तर 
हमारे आयात के मूल्यों को बढाने मे सहायक होते है जिससे हमारे उत्पादन की लागत मे वृद्धि 
होती हे और सामान्य मूल्य-स्तर प्रभावित होता है । 

(0) खनिज तेल, रासायनिक खाद एवं खाद्यान्नों के अन्तर्राष्ट्रीय पूल्पों मे बृद्धि--गत दो 
वर्षों में खनिज गेल एवं उसके उत्पादों के मूल्यों मे चार युनी बृद्धि हो गयी है जिसके परिणाम- 
स्वरूप हमारे देश मे ही नहीं अपितु ससार के सभी राष्ट्रों मे वस्तुओ एवं सेवाओ की निर्माण-लागत 
में तीव गति से वृद्धि हो गयी है। रासायनिक उवंरक के मूत्यो के बढने से कृपि-पदार्थों की उत्पादन- 
लागत मे वृद्धि हुई है। खनिज तेल पर व्यय-वबृद्धि की क्षतिपूरति करने के लिए विभिन्न राष्ट्रो ने 
अपने निर्यातों का मूत्य बढा दिया है जिसका प्रतिकूल प्रभाव विकासशील राष्ट्रो के मूल्य-स्तर पर 
पड़ा है | डॉलर एवं पौण्ड की डॉवाडोल स्थिति ने अन्तर्राप्ट्रीय वाजार में मूल्य-स्तर पर घातक 
प्रभाव डाला है । हमारा देश भी इस समस्या से ग्रम्भीर रूप से पीडित है । 

(।]) हमारे देश मे जनसाधारण में तरलता-पसन्दगी अधिक है । जनसाधारण आवश्यक 
वस्तुओं की कम उपलब्धि के मनोविज्ञान से पीडित रहने के कारण अपने तरल साधनों को उपभोक्ता- 
वस्तुओं के रूप मे रखना अधिक पसन्द करता है ! हमारे देश में 38% वस्तुओं का व्यापार गैर- 
मौद्धिक क्षेत्र मे होता है. जिससे ग्रामीण जनता नागरिक वस्तुओ के सग्रह के रूप में अपनी बचत 
रखती है। इन कारणो से वस्तुओ की वास्तविक पूर्ति एवं विषणि की उपलब्धि में बहुत अच्तर 
रहता है । 

मुल्य-वृद्धि को रोकने के लिए को गयी कार्यविधियाँ 

संत््‌ 3972-73 से मुल्य-बवृद्धि की दर की ठीज़ गति हो जाने से अर्थ-व्यवस्था की समस्त 
गतिविधिया प्रभावित होता प्रारम्भ हो गयी । जनसाधारण की कठिताइयो एवं विकास पर पड़ने 
वाले कृप्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मुल्य-स्तर को रोकने हेतु निम्नलिखित कार्य- 
बाहियाँ को गयी है 

() आशिक अपराधो के विरुद्ध कठोर कदम---रिश्वत, कर-चोरी एव तस्कर व्यापार से 
एकत्रित धन को बाहर निकालने हेतु आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का उपयोग किया गयां। अत 
आन्तरिक सुरक्षा नियमों के कुछ आवश्यक आयोजनो को भारतीय दण्ड विधान में सम्मिलित किया 
जाना है। 

(2) साख-नियम्त्रण --मुद्रा स्फीति पर नियम्त्रण करने हेतु सरकार ने कठोर साख-नियल्रण 
एवं साख सकुंचन की नीति अपनायी है। जनता सरफार वनने के पश्चात | जून, 977 से नवीन 
साख-नीति की घोषणा की गयी जिसके द्वारा उत्पादन एवं विनियोजन वृद्धि को प्रोत्साहन, निर्यात में 
सहायता तथा उपभोक्ता-वस्तुओ और औद्योगिक कच्चे मालो के आयात के लिए वित्त प्रदान किया 
जा गके । चबीन साख-नीति के अन्तर्गत निम्तलिखित व्यवस्थाएँ की गयी 

() 4 जनवरी, 977 के पश्चात एकत्रित विक्षेप के 5%, भाग और उक्त तिथि तक 
निक्षेप के 6], भाग का ही उपयोग साख प्रदान करने हेतु किया जा सकेगा । 

(2) रिजवं बैक द्वारा पुनवित्त की राशि बैंको को उनके भाग एवं सावधिक दायित्व के 

९६ के बरावर तक दी जायेगी और इसका उपयोग दिन-प्रतिदिन की तरल साधनों की आवश्यक: 
ताओं वी पूर्ति के लिए ही किया जायेगा । 

(3) खाद्यान्न-सग्रहण साख के विरुद्ध मुतवित !,599 करोड रुपये के ऊपर की खाद्यन्साज 
के 50% करे वरावर निश्चित किया गया । यह पुनविल 0% पर प्रदान किया जायेगा । 
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(4) हिर्यात साख की वृद्धितत साख पर 50% पुववित्त की व्यवस्था जारी रखी गयी । इस 
पर ब्याज-दर 0 5% निर्धारित की गयी । ता 

(5) पुस्त ऋणो एवं स्कन्घो के विरुद्ध दी जाने वाली समस्त गे पर मार्जिन 
(४श्यष्टा)) को 0% बढा दिया गया। 

इस प्रकार रिजवे बैक ने पुनवित्त के साधनो को उपलब्धि को एक ओर कम कर दिया 
और दूसरी ओर पुनवित्त की लागत में वृद्धि कर दी । इसके साथ ही रिजवं बैक ने निक्षेपो पर ब्याज 
की दरो को घटा दिया जिससे तरल साधनों का पूंजीगत विनियोजन हेतु उपयोग करने के लिए 
प्रोत्माहुन मिले । इस प्रकार सस्ती मुद्दा (00०४० ४०८४) दरो के साथ कठोर साख-नियन्त्रण की 
नीति का उपयोग प्रारम्भ किया गया । 

(3) बेतन एवं मजदूरी पर रोक--भारत सरकार द्वारा 6 जुलाई, 974 का अच्या- 
देश जारी किया गया जिसके अन्तगंत समस्त सरकारी एव ग्ेर-सरकारी कर्मचारियों को उक्त तिथि 
के बाद मिलने वाले महँँगाई-मत्ते का आधा भाग दो वर्ष के लिए और अतिरिक्त वेतव अथवा 
मजदूरी का सम्पूर्ण भाग दो वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था की गयी है। 
इस कार्यवाही से सन्‌ 974-75 वर्ष मे लगभग 500 करोड रुपये की मुद्रा-पू्ति को रोका गया । 
यद्यपि वेतन की अतिरिक्त राशि के जमा करने की व्यवस्था को सरकार ने वापस ले लिया परल्तु 
अतिरिक्त महँँगाई भत्ते की 50%, राशि को अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था एक वर्ष के 
लिए और बढा दी गयी और मई 977 से इस योजना को समाप्त कर दिया ग्रया । 

(4) लाभाश पर रोक--भारत सरकार द्वारा एक अन्य अध्यादेश द्वारा लाभाश को सीमित 
कर दिया गया । इसके अन्तर्गत कम्पनियों का विभाज्य लाभ उनके शुद्ध लाभ का 33ह% अथवा 
समता-अश्ों के अकित मूत्यो के ।20, (जो भी कम हो) से अधिक नही हो सकेगा । यह प्रतिबन्ध 
भी दो वर्षों के लिए लागू किया गया । इस का्येवाही से कम्पनियों के पास लगभग 50 करोड रुपये 
का लाभ विकास-विनियोजन हेतु उपलब्ध हो सका और कम्पनियों को वित्तीय सस्थाओ से कम 
शांस्ध लेने की आवश्यवता हुई। इस प्रकार एक ओर 50 करोड रुपये की क्रय-शक्ति अग्वधारियों 
के हाथो मे नहीं गयी और दूसरी ओर साख-विस्तार कम हुआ | लाभाश पर रोक के साथ-साथ 
बोबस-अशो के निर्गेमन के लिए पहले निर्गेमन और दूसरे निर्मेमन की भध्यावधि को 2 महीने से 
बढाकर 36 भहीते कर दिया गया जिससे लाभाश-रोक के आदेश का प्रभावशाली ज्ियान्वयन 
क्या जा सके । यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी है। 

(5) राज्यो को रिजय बेक से उपलस्ध होने वाले अधिविकर्ष पर रोक--रिजर्व॑ बैक राज्य 
सरकारो का वैकर होता है और राज्य सरकारों को कल्पकालीम क्रुण क्षप्षिविकर्प के रूप में रिज़ं 
वैक द्वारा प्रदात किया जाता है जिससे वे अपने व्यय-दायित्वों का ऐसे समय में भी भुगतान कर सकें 
जबकि उनकी आय कम होती है। प्रथम योजनाकाल मे राज्यो ने रिजव बैक से !23 करोड रुपय 
का अधिविकर्ष लिया। अधिविकर्ष की राशि निरन्तर बढती गयी और सन्‌ 972-73 वर्षे मे 
राज्यो ने 42! करोड रुपये का अधिविकर्प लिया। इस अधिविकर्ष के फलस्वरूप होनार्य-प्रबन्धन से 
बृद्धि होती रही है । रिजर्व बैंक ने सन्‌ 973-74 बर्ष मे राज्यो के अधिविकर्प का अत्यन्त सौमित 
कर दिया और राज्यो के चैको को अस्वीकृत करता प्रारम्भ कर दिया । इस कदम से राज्य 


सरकारों द्वारा अपने ब्ययो को कम करने के लिए विवश कर दिया गया । इससे मुद्रा-स्फीति को 
कुछ सीमा तक रोका जा सकेगा । 





(6) खाद्याप्ो का संग्रहण एवं आयात--खाद्यान्रो के मूल्यों की बृद्धि का सीमित रखने हसु 
खाद्यान्नों को हृपको से सश्रह करने की क्रिया को अत्यधिक महत्व दिया गया । खाद्यान्नो की विपणि- 
्ति का लगमग25% भागइस प्रकार लेवी (९६५) के रूप मे सगृहीत किया जाता है। इस व्यवस्था 
से समाज के निर्व॑ल वर्गों के अन्तगंत को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्रदान किये जाते है । 

(7) उत्पादन में वृद्धि--कृषि-आदायो एव उपरिब्यय-सुविधाणों की उपलब्धि में विस्तार 
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करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे है जिससे कृपि-उत्पादन (जो गृल्य-सरचना निर्धारित करने मे 
सबसे महत्वपूर्ण घटक है) मे तीब्र गति से वृद्धि की जा सके। दूसरी ओर, औद्योगिक उत्पादन मे भी 
यूद्धि करने हेतु सरकारी नियन्‍तणों को ढीला करने पर विचार क्या जा रहा है । 

(8) अनिवार्य जमा योजना--केद्ध सरकार द्वारा अतिरिक्त क्रय-णक्ति को कम रखने हेतु 
एक अनिवार्य जमा योजना को सचालित किया गया है जिसके अन्तर्गत 5,000 रुपये से अधिक 
जाय वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का निश्चित प्रतिशत जमा करने की व्यवस्था की गयी 
है । इस जमा-राशि का शोधन दो वर्ष पश्चात पाँच वापिक किश्तो मे करने की व्यवस्था है| अब 
इस योजना को अवधि को दो वर्ष वढ़ा दिया गया है । 

(9) दोहरी मूल्य-नीति--दोहरी मूल्य नीति को व्यापक बनाने का आयोजन सरकार द्वारा 
पॉचवी योजना मे क्या जा रहा है। इसके द्वारा एक ओर मूत्य-वृद्धि को सीमित किया जा सकेगा 
और दूसरी ओर दुर्तभ साधनों का वाछित क्षेत्रों मे उपयोग किया जा सकेगा। 

(0) बडे नोटों का विसुद्रीकृरण--6 जनबरी, 978 को रारकार द्वारा ।000, 5000 
और 0 000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अवैधानिक व्यवहारो, 
जिनमें बड़े नोटो का उपयोग क्या जाता है को रोकना बताया गया। इन बड़े नोटों का चलन 
लगभग 80 करोड म्पय्ये का था जिसमे से 70 करोड रुपये के नोट या तो बदलमे के लिए प्रस्तुत 
नहीं किये गये अथवा इनके दावे बोगस पाये गये। बडे नोटो का व्यापक उपयोग काले घन एवं 
तस्बर व्यापार के लिए किया जाता रहा है । इनके विमुद्रीकरण से मूल्य-स्तर की बृद्धि की गति कुछ 
सीमा तक कम हो सकेगी । 

(]) उपभोक्ता वस्तुओं का आदात--अथ-व्यवस्था मे मूल्य-स्तर को बढने से रोकने के लिए 
उपभाक्ता वस्तुओं विशेषकर खाद्य तो के आयात की व्यापक व्यवस्था वी ग्रयी। 30 दिसम्बर, 

977 बो हमारा विदेशी विनिमय का सचय 4,083 करोड रुपय था जिसकी सहायता से उप- 
भाक्ता बस्तुओं के आयात को बढाकर आच्तरिक मूल्य-स्तर को नियन्त्रित किया जा सकता है । 

उपर्युक्त कायवाहियों के फलस्वरूप मूल्य-स्तर की वृद्धि की गति को कम करना सम्भव हो 
सका हे पर-तु इन कायवाहिया का दीर्घकालीन प्रभाव इनके कुशल सचालन पर निर्भर रहेगा। 
मूत्य-वृद्धि की गम्भीर समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा उत्पादक विनियोजन मे तीम्र गति 
से वृद्धि करने को विशेष प्रोत्साहन दिय गय है । उत्पादन-विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए 
हीनाथ-प्रवन्धन मे वृद्धि करने पर भी विचार किया जा रहा हे जिससे अवसाद की स्थिति को समाप्त 
किया जा से । मूल्य-वृद्धि की समस्या पर देश के अर्थशास्तियों द्वारा भी विचार किया गया और 
प्रों दी एन वकील के निर्देशन से मुद्रा-स्फीति से निपटने हेतु अर्थशास्त्रियो द्वारा एक योजना प्रधाव- 
मन्‍्ती को प्रस्तुत की गयी । इस योजना को 584 80]/8,87? नाम दिया गया । इसके मुख्य 
भायोजन निम्नवत्‌ है 

() सुद्रा-्यूति मे 25% से 30% को कमी--इस कार्य के लिए 00 रुपये एवं उससे 
अधिक मूल्य के नोटो के मूत्यों मे 30% की कमी कर दी जाय और इस प्रकार के नोटधारको को 
0 वर्षीय सचयी जमा-प्रमाणपत्र जारी कर दिय जाये । 00 रुपये से कम मूल्य वाले मोटधारियो 
को 50 स्पये वाले सोने की पॉलिश के मैडिल देने का प्रस्ताव किया जाय जिन पर 0% ब्याज 
की दर रखी जाय और जो 0 वर्ष बाद शोध्य हो । सचयी जसा-श्रमाणपन्न का क्रय करवा अनि- 
वबार्य रखा जाय जबकि मैडिल का क्रय ऐच्छिक रखा जाय । 

(2) बेक-जमा पर रोक--वैक मे चालू खाते की जमा के 30%, बचत-खाते की जमा के 
250, तथा सावधिक जमा के 30% भाग के शोघन को दो वर्ष के लिए रोक दिया जाय और इन 
खातावास्यों का 0 वर्षीय विशेष बचत-प्रमाणपत्र जारी किये जायें। जो बचत-प्रमाणपत्रवारी 


]. मेमी बीम्बना (इलावयार ण 6 ए०णाणाडांड छि. धणाका। पाणतबशाणर 
प्राण्पष्टा छग6 'जल्वब्वा।ठ5 बगव 806760त 855९५--श8था 80/५7..4) 
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ब्याज का सचय करना चाहे, उन्हे 2 6 गुनी राशि के लिए सूचकाक से सम्बद्ध कूपन जारी किये 
जायें और जो ब्याज प्राप्त करना चाहे, उन्हें 9% की दर से अति छमाही में ब्याज का भुगतान 
किया जाय । न 
(3) #ूपन एवं मैंडिलो को मूल्य-सूचकाक से सम्बद्ध कर दिया जाय ] कै 
(4) काले घन को निकालने के लिए बचत-अ्रमाणपत्र जारी किये जायें। । 0,000 रुपये 
अथवा “इससे अधिक राशि के प्रमाण-पत्र खरीदने पर कर सम्बन्धी जाँच की जानी चाहिए। 
(5) मुद्रा के प्रसार की 5% अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाय। 
इन सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकार नही किया गया है। परन्तु बचत को प्रोत्साहित 
करने एवं उपभोग-व्यय को कम करने हेतु यह आवश्यक है कि बचत की जमा-राशि तथा सरकारी 
प्रतिभतियों के अक्ति मूल्य आदि को भूल्य सूचकाक से सम्बद्ध कर दिया जाय, जैसा कि ब्राजील मे 
किया गया है। इस कार्यवाही से लोगो की क्रम-शक्ति को उपभोग पर व्यय करने की प्रवृत्ति को 
सीमाकित किया जा सकता है । 
पॉँचवों योजना मे मृल्य-नीति 
पॉचवी योजना से इस बांत को स्वीकार किया गया है कि वितरण-व्यवस्था में हेरफेर करते 
से मूल्यों को तियस्त्रित सीमा में रखना सम्भव नही हो सकता है। मूल्यों की अस्थिरता को रोकने 
के लिए आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओ के उत्पादन मे तीव्र गति से वृद्धि करते का आयोजन आवश्यक 
है। यही कारण है कि पाँचवी योजना मे खाद्यान्नो के उत्पादन भे 22%, शक्कर के उत्पादन मे 
32%, बनस्पति-तेलों मे 30%, सूती वस्त्र के उत्पादन में 30% वृद्धि करने का आयोजन किया 
गया। उपभोक्ता वस्तुओ की भाँग एद पूति भे जो अल्पकालीन अप्नन्तुलन उत्पन्न होता है, उसका 
प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चितता होता है क्योंकि कृषि मे उपयोग होने वाले क्षेत्र के केवल 
एक-चौथाई भाग को ही शिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध है। प्रतिकूल मागसून के वर्षो मे व्यापारी- 
वर्भ उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों का शोपण करने मे समर्थ होता है। इस शोपण-तत्व को दूर' करने 
के लिए सरकारी क्षेत्र का व्यापार एवं वितरण में विस्तार किया जाना था। गेहूँ एव चावल तथा 
शक्कर मे लेबी-पद्धति जारी रखी गयी। अन्य खाद्यान्नो खाद्य-तेलो तथा प्रमाणित कपड़े का 
प्रभावशाली वितरण भी सरकार द्वारा करने की व्यवस्था की गयी । इस्पात के मृत्यों मे अत्यधिक 
उच्चावचान होते हैं, उन्हे रोकने के लिए इस्पात वेक के निर्माण की व्यवस्था पॉचवी योजता में 
कौ जानी थी। प्राकृतिक रबर एवं अलौह-धातुओ का भी सरकार को बड़ा सग्रह बनाना था। 
पाँचवी योजना मे सरकारी क्षेत्र को व्यापार में महत्व प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता 
दी गयी है । 
योजना के अनुसार विपणि-मूल्य तीन तत्वों से मिलक्तर बनता है--() सामग्री-आदायो 
की लागत, (2) मजदूरी एव ग्रेर-मजदूरी घटको की लागत, तथा (3) अभध्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष 
कर के स्तर म थोजनाकाल मे वृद्धि होने का अनुमान था क्योकि योजनाकाल में 8,494 करोड रुपये 
के अतिरिक्त साधत कर से जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। अप्रत्यक्ष कर-दृद्धि मूल्य-स्तर पर प्रति- 
कूल प्रभाव न डाले, इसके लिए थोजना मे लागत कम करने के लिए कार्यबाहियों की जानी थी । 
किर भी योजना भे भूत्य-सरचना गे निम्नलिखित उद्ेश्यो हेतु सचेत समायोजन किये जाने ये 
() पूँजी पर आयोजित लाभ प्रदान करने हेतु, 
(2) अधिक उत्पादन करने के लिए प्रलोभन देने हेतु, 
(3) आ्राथमिकता-आ्राप्त क्षेत्रो मे साधनों को प्रवाहित करने हेतु 
(4) अनावश्यक एवं अवाछित उपभोग को कम ऋरने हेतु, 
(5) दुलंभ साघनो, जैसे विदेशी विनिमय की बचत करने हेतु, 


(6) जिन वस्तुओं की सम्मावित पति कम है, उसको मांग एव पूति में नया व्यवस्थित 
सन्तुलन स्थापित करने हेतु । 
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आवश्यक उपभोक्ता-बस्तुओं के सम्रहण एवं वितरण हेतु तीन-स्तरीय तन्‍्त्र की स्थापना की 
जानी थी । सर्वोच्च स्तर पर एक केन्द्रीय सगठन दी स्थापना, जो सम्रहण एव स्टोर करने वा कार्य 
करती । इस केन्द्रीय भगठन द्वारा जो वस्तुएँ सप्लाई की जानी थी, उनके वितरण का दायित्व राज्य 
सरकारों पर था जो अपने सिविल सप्लाई विभाग अथवा स्वेतम्त्र राज्य-सगठनो द्वारा वितरण कराती । 
आवश्यक वस्तुओं का खुदरा व्यापार लाइसेन्स-प्राप्त उचित मूल्य की दुकानों द्वारा किया जाना था 
जिनकी स्थापना एवं पर्यवेक्षण का दायित्व राज्य सरकारों पर था । इस प्रकार पाँचवी योजना मे 
मूल्य-स्तर को सुदृंढ रखने के लिए उत्पादन एवं वितरण दोनो ही पक्षों को सगठित एवं सुदृढ 
बनाया जाना था | 
मार्च )977 में जनता सरकार की स्थापना के पण्चात 977-78 वर्ष की वापिक योजना 
का निर्माण इस प्रकार किया गया कि छोटे आदमी--लघु कृपक, दस्तकार तथा तकनीशियन, जो 
कम पूँजी विनियोजन करके जीवकोपार्जन करता है--कों अधिक लाभ दिया जा राके | विनियोजन को 
प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती साख-नीति के साथ साख-नियन्त्रणो को कठोर कर दिया गया | इस 
के साथ ही उपभोक्ता-बस्तुओ की उत्पादन-वृद्धि को भी विश्वेष महत्व दिया गया । 26 मार्च, 
977 की तुलना में 3। दिसम्बर, 977 को थोक मूत्य-निर्देशाक 43% अधिक था। नौ 
माह की इस अवधि में खाद्य-पदार्थों के मूल्य में 5" की वृद्धि हुई। खाद्य-पदार्थों में दालो के मुल्य 
मे सर्वाधिक 43 % की वृद्धि हुई तथा फलो और सब्जियों के मूल्यों मे 70 8% की वृद्धि हुई। 
निर्मित वस्तुओ के क्षेत भे खाद्य उत्पादों के मूल्यो मे 5  , की कमी, कपड़े के मूल्यों मं 6 6% की 
बूद्धि तथा पूंजीगत वस्तुओ के मूल्यों में 20 की वृद्धि हुईं। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस 
अवधि मे मूल्य-बृद्धि की गति लमभग 976-77 वर्ष के समान ही रही । 
मुद्रा-स्फीति को सीमांकित करने के उपाय 

हमारे देश में मुद्रा-स्फीति को सीमाकित करने के लिए वस्तुओ की पूर्ति बढाने एव माँग को 
सीमाओ में रखते के लिए समन्वित उपाय करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध मे अर्थ-ब्यवस्था मे ऐसा 
मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि जनसाधारण को यह विश्वास हो जाय 
कि वर्ष भर वस्तुएँ उचित मूल्य मुल्यों पर पर्याप्त मात्रा से उपलब्ध होती रहेगी । मुद्रा-स्फीति को 
सीमाकित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है 

(।) कृषि-उत्पादन से पर्याप्त एवं निरन्तर वृद्धि--जनसाधारण के उपभोग-बजट मैं कपि- 
पदार्थों अथवा उनसे प्रविधिक्रत की गयी वस्ठुओ पर 80% तक अश रहता है। यही कारण है 
कि क्ृषि-पदार्थो के मूत्य समस्त भूत्य-स्तर को प्रभावित करते है। ऐसी परिस्थिति में कृषि-उत्पादन 
के सम्बन्ध मे विशेप योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए और क्रफिजल्षेत्र को विभिन्न कुपि- 
आदाय (॥070$) एवं उपरिव्यय-सुविधाएँ (सिचाई, शक्ति, यातायात, साख) पर्याप्त मात्रा भें 
उपलब्ध करायी जानी चाहिए | सूखा एवं वाढ से प्रभावित होने वाले सामास्य क्षेत्रों मे जल के 
वैज्ञानिक सचय एवं उपयोग की विधियों से ग्रामीण नागरिकों को अवगत कराता चाहिए । रासाय- 
निक उर्वरक की कम पूर्ति से निपटने के लिए परम्परागत खाद के व्यापक एवं गहन उपयोग को 
महत्व दिया जाबा चाहिए। 

(2) बितरण-ब्यवस्था में सुधार--आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं एवं क्ंषि तथा औद्योगिक 
आदायो की वितरण-व्यवस्था को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है । दोहरी मुल्य-तीति को सफल बनाने 
के लिए कुशल एबं ईमानदार आदिक प्रशासन आवश्यक है | उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ता- 
वस्तुओं की उपलब्धि मे नियमितता होनी चाहिए और लोगो को आवटित बस्तुएँ मिलते रहने का 
विश्वास रहना चाहिए । उपभोक्ता-वस्तुएँ निर्धारित वजन, भाव आदि के विशेष पैकिंग मे उपलब्ध 
करायी जानी चाहिए जिससे मध्यम्थ-एजेन्सियो एवं अधिकारियो द्वारा वस्तुओ मे हेरफेर तथा 
मिलावट न की जा सके। इस प्रकार नियन्तित मुल्य की वस्तुओ का प्रवाह खुले बाजार मेभी 
नही हो सकेगा । 
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(3) आर्थिक्त अनुशासव--तरकर व्यापार, काला धन, रिश्वत एवं कर की चोरी जैसे 
आधिक अपराधों के लिए अत्यन्त कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए । आथिक अपराधों के माध्यम 
से अजित धन की व्यापक छातवीत कौ जादी चाहिए और अपराधियों को किसी भी प्रकार से 
राजनीतिक सरक्षण नही दिया जाना चाहिए। रा 

(4) औद्योगिक उत्पादन मे गतिशीलता---औद्योगिक उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करने हेतु 
विभिन्न आदायो एवं उपरिब्यय-सुविवाओो को उचित व्यवस्था की जानी चाहिए | औद्योगिक उत्पा- 
दूत पर शक्ति की कमी, कोयले की कप्ती एवं रेल वैगनो की पर्याप्त उपलब्धि न होना--इन 
तीन घटको ने अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यदि इन तीनो मदो को विगित क्षमता का पूर्णतम 
उपयोग किया जाय तथा इनके वितरण की कुशल व्यवस्था कर दी जाय तो औद्योगिक उत्तादन मे 
पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव हो सकता है। ये तीनो मर्दे, जो औद्योगिक उत्पादन की मूलाधार है, 
सावंजनिक क्षेत्र के अधीन है और यदि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों का कुशल सचालन सम्भव 
हो सके तो हम उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि करके मुद्रा-फीति को सीमाकित कर सकते है। औद्योगिक 
क्षेत्र मे जो मियन्त्रण उत्पादन पर घातक प्रभाव डाल रहे है, उनको कुछ समय के लिए ढीला किया 
जा सकता है। 

(5) हुडतालो एवं तालाबन्दी पर रोक--हंडतालों एवं तालाबन्दी के फलस्वरूप उत्पादन 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। कम से कम दो वर्षों के लिए हडतालो और तालाबन्दी पर प्रतिवन्ध 
लगा देना चाहिए। 

(6) विपणि-अतिरेकमें दृद्धि--मुद्रा स्फीति को रोकते के लिए केवल उत्पादन-बूद्धि ही 
पर्याप्त नही है वल्कि उत्पादन का पर्याप्त भाग बाजार गे विक्रम हेतु आना चाहिए । इस कार्य के 

लिए उत्पादको को उत्माहवरद्धक मूल्य मिलने चाहिए और दूसरी ओर वस्तुओ के निरन्तर उपलब्ध 
होते रहने का आश्वासन होना चाहिए जिसस्ले उपभोक्ता मध्यस्थ एवं उत्पादक वस्तुओ का अधिक 
संग्रह रोककर न रखे । चतंमान काल मे मूत्यों में निरन्तर वृद्धि होते रहने के आश्वासन के कारण 
उत्पादक, उपभोक्ता एवं मध्यस्थ सभी अपनी आवश्यकता से अधिक सग्रह करने के लिए प्रयत्नशील 
रहते हैं। स्तग्रह करने की प्रवृत्ति को कम करते हेतु सग्र ह-शक्ति को कम किया जा सकता है । साख- 
नियन्त्र० एव अतिरिक्त करारोपण द्वारा उत्पादक एव मध्यस्थ की सग्रह-शक्ति तथा बचत, प्रोत्साहन, 
करारोपण एवं मनोवेज्ञानिक आश्वासन द्वारा उपभोक्ता की क््य शक्ति कम की जा सकती है । 

(7) बचत को लाभप्रद बनाना--मौद्रिक बचत को लाभप्रद बनाने के लिए जदसाधारण 
की जमा-राश्ि को मूल्य यूचकाक से सम्बद्ध करमा चाहिए जिससे बचत करने वाले को अपनी जमा 
का बाह्तविक मुल्य उपलब्ध होता रहे। मृत्य-सुचकाक म जितने ्रतिशत बुद्धि हो, उतनी प्रतिशत 
बचत की जमा-राशि बढ जानो चाहिए । ब्याज इसके अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। ब्राजील मे इस 
व्यवस्था द्वारा मुद्रा-स्फीति को तिर्यात्त्रत करना सम्भव हो सका है) इस व्यवस्था से जनसाधारण 
में बचत करने के लिए प्रोत्माहन रहता है और क्रय-शक्ति को पूर्णरुपेण वस्तुओ के सग्रह पर कम 
नही क्या जाता है । जब बचत करना वस्तुओं के सग्रह करने की ठुलना मे अधिक लाभप्रद हो 
जाता है तो सग्रह की प्रवृत्ति कम होने लगती है जो माँग-पक्ष को ढीला करती है। 

(6) मुद्रा-प्रसार से प्रेरित विनियोजन पर रोक--कुछ समय के लिए मुद्रा-प्रसार के माध्यम 
से विकास-विनियोजन बढाने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। केन्द्र एव राज्य सरकारों को अपने 
बजट | सन्तुलित करने के लिए आय के साधनों को बटाना चाहिए और गैर-विकास-व्यय को 
बढ़ने से रोकना चाहिए। मोद्िक नीति के भाष्यम से विजी एवं यांजनिक दोनों ही क्षेत्रों की 
साख को नियन्तित करना आवश्यक है। 

(9) मूल्यन्ताम-मजदूरी-रोक-मीति--मुद्रा-स्फ्रीति को सीमाकित करने के लिए मूल्य-लाम- 
मजदूरी-रोक-नीति का सचालन किया जा सकता है। लगभग सभी यूरोपीय राष्ट्रो मे गत दो बर्षो 
में इस प्रकार की नीति का उपयोग किया गया है। लाभ एव मजदूरी को वृद्धि पर रोक लगाना 
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तभी सम्भव हो सकता हैं जबकि मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सके। भारतीय अर्थ-व्यवस्था मे 
मूल्य-वृद्धि पर वैधानिक रोक सफलता से सचालित करना सम्मव नहीं है, क्योकि अर्थ॑-व्यवस्था का 
असगठित क्षेत्र एव काला बाजार प्रत्येक नियन्त्रण की अवहेलना करने में समर्थ रहता है | ऐसी 
परिस्थिति में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को मंगठित करना चाहिए जिसके लिए सहकारी सस्थाओं का 
विस्तार किया जा सकता है। काले धन को निकालने के लिए दीघेक्ालीन बॉण्ड एवं बचत-प्रमाण- 
पत्र जारी किये जा सकते हैं । अयं-व्यवस्था के सगठित हो जाने पर काले धन का लाभप्रद उपयोग 
कठिन हो जायेगा ओर काले धन को निकालना सम्भव हो सकेगा । 

मुद्ा-स्फीति को रोकने के विभिन्न उपाय समस्वित रूप से सचालित करना जावश्यक है। 
सरकारी प्रशासन की कुशलता एवं ईमानदारी के बिना सम्बन्धित कार्यवाहियों को वाछित सफ्लता 
मिलना सम्भव नहीं होगा । 
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आशिक विकास की प्रक्रिया से आय-वितरण का धनिष्ठ सम्बन्ध हाता है। आधुनिक आ्िक 
विचारधाराएँ इस बात को मानने के लिए विवश होने लगी हैं. कि जो प्रक्रिया आधिक विकास को 
गति प्रदान करती है वह आशिक केन्द्रीकरण को भी बढावा देती है। विकासोन्मुख राष्ट्रो की 
विकास-प्रक्रिया से यह समस्या गम्भीर रूपए ग्रहण कर गयी है कि विकास के साथ-साथ विपमताओं 
का भी विस्तार हुआ है। विकास समर-नीतियाँ निर्धत बग्ग के जीवन स्तर में सुधार करने भें समर्थ 
नही रही हैं और विकास के गतिमान होगे से वि्घंग एव धनी का अन्तर ही नहीं बढता है अपितु 
निर्धेन-बर्ग की आथिक स्थिति एवं परिमाण मे प्रतिकूल परिवतंन होते है। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 
को भी यदि विकास का माप सात लिया जाय तो भी विघंत वर्ग का वास्तविक स्वरूप यह प्रस्तुत नही 
कर सकती है. क्योकि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दर कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर निर्भर रहती 
है और राष्ट्रीय भाग की प्रत्येक थूद्धि घाहे वह धनी अथवा निर्धन किसी भी वर्ग को क्यो न प्राप्त 
हुई हो, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि दर्शाती है। चास्तव मे विकासशील राष्ट्रों में विकास-प्रक्रिया मे 
बितरण समर-नीति (07॥700॥079 $02६९५) का समावेश करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे 
निर्धनतम लोगो की सापेक्ष एवं निर्षेक्ष दोनों ही आयो मे वृद्धि की जा सके । विकास की दर 
और आय की विपमता का कोई प्रत्यक्ष एव स्पष्ट सम्बन्ध नही स्थापित किया जा सकता है। तीब 
गति से विकास करने काले राष्ट्रो मे कुछ ऐसे है जिममे आधथिक विपमताएँ अधिक गहन हैं और 
अन्य कुछ ऐसे भी है जिनमे आय की विपमता अधिक गहन नही है। यही परिस्थिति घीमी गति से 
प्रगति करने वाले राष्ट्रो के समूह मे भी विद्यमान है। जनवादी चीन मैंबिसिको आदि ऐसे विकास- 
शील राष्ट्र है जिनमे विकास-प्रक्रिया से निर्धन-बर्ग के जीवन स्तर से सुधार हुआ है । दूसरी ओर, 
वेंगला देश, ब्राजील, भारत, इण्डोनेशिया और पाकिस्तान आदि ऐसे राष्ट्र है जिनमे विफास- 
प्रक्रिया का लाभ निर्घन वर्ग को उपलब्ध नही हो सका है । 


विकास एवं आय का पुनवितरण 

ब्रिकास की प्रक्षिया मे ऐसे राष्ट्रों में जो बिकारा दा प्रारम्भ सम्पत्ति और आय वे” विपम 
वितरण से प्रारम्भ करते है, विपमता की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसका मुख्य कारण यह माना 
जा सकता है कि विकास-प्क्रिया प्रारम्भ होने पर उत लोगो को, जिनके पास भौतिक अथवा 
मानवीय पूंजी होती है, विकास का अधिक लाभ पाने के अवसर मिलते है। विभिन्न राष्ट्रो के 
आशथिक' विकास के इतिहास के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि अर्थ-व्यवस्था की सरचना 
आप-वितरण वी शक्तिशाली निर्धारक होती है और विकास प्रारम्भ होते के बाद जाय का पुन 
बितरण करने हेतु करारोपण एव सावंजनिक रोजगार आदि जैसे सौमान्द उपकरण उपयुक्त एव 
अ्रभावशाल्ली नहीं होते | इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विकासोन्मुख राष्ट्रो मे 
* पहले विकास और वाद में पुनवितरण” का सिद्धान्त उपयुक्त नहीं है। विकास का लाभ निर्धनतम- 


वर्ग को पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पत्तियो के पुनवितरण के कार्य को विकास-प्रक्तिया 
में सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
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विकासोन्मुख राष्ट्रो मे से समाजवादी राप्ट्रो म आय के वितरण मे सर्वाधिक समानता विद्य- । 
मात है जिसका प्रमुस वारण पूंजी के स्वासित्व से उदय होने वाली आय वा व्यक्तियों को उपाजित 
मे होना है। इन देशों मे आय वी विपमता अथ्थ व्यवस्था के विभिन्न खण्डो भें मजदूरी-दर में 
भिन्नता और विभिन्न वर्गों वी कुशलता मे अन्तर रहने के कारण विद्यमान है। समाजवादी राप्ट्रो 
मे जनसस्या वे! निधनतम 40% भाग को इस देशो की कुल आय का लगभग 25% भाग उपलब्ध 
होता है । अन्य विकासोन्‍्मुख राप्ट्रो में निम्मतम आय वाली 40% जनसरथा का कुल आय में अश 
9 से 8%, तक है । गैर समाजवादी विकासोन्मुख राष्ट्रों मे से लगभग आधे ऐसे देश हैं जिनमे 
निम्नतम आय वाली 40० जनसरया को कुल आय का केवल 9% भाग ही उपलब्ध होता है । 
आय का विषम विवरण विकसित राष्ट्रों मे भी विद्यमान है। विकसित राष्ट्रो की निम्ततम आय 
वाली 0%, जनसंख्या वा बुल आय का ओसतन 6" अश प्राप्त होता है परन्तु इन राष्ट्रा की 
कुल आय विवासोम्मुस्त राष्ट्री वी तुलना मे अत्यधिक होने के कारण इन राप्ट्रो वे निम्ततम आय 
घाले वग का जीवन स्तर सम्तोपजनक है । दूसरी ओर विकासोन्मुख राष्ट्र में तिम्ततम आय 
चाली जमसरया की आय एवं उपभोग व्यय इतना कम है कि ये लोग केवल जीवित ही रह पा 
रहे हैं । यही कारण है कि विकासोन्मुख राप्ट्रो में आय के विपम्र वितरण को सुधारने वे लिए 
आन्तरिक एव अस्तर्राप्टीय क्षेत्र मे नीतियाँ निर्धारित करना आवश्यक समझा जाने लगा है। 
बिकासोन्मुल्थ राष्ट्रो मे आय का विषम वितरण 

विभिन्न विबासोन्मुख राप्ट्रो मे आय के विपम वितरण का अध्ययन निम्नावित तालिका से 
किया जा सकता है 

तालिका 54--विभिन्न राष्ट्रो मे आय का विषप्त वितरण 
प्रति व्यक्ति  न्‍्पूनतय आय. मध्य आय उच्च आय 
सकल राष्ट्रीय. बाली 40% वाली 40% वाली 40% जन- 








देश उत्पादन. जनसख्या का जनसस्या का सख्या का कुल 

(अमेरिकी डातर) कुल आय से. कुल आय मे. आय मे प्रतिशत 
प्रतिशत अश॒ प्रतिशत अश अश 
()॥ (2) (3) (4) (5) 
कोमिया (969) 36 १0 0 220 680 
इराक (968) 200 68 25 2 680 
फ़्लीप्रइन्स (2977) 239 776 उब6 538 
सेनेगल (960) 245 ]00 260 64 0 
दयूनीशिया (970) 255 4 336 550 
इंक्वेडर (970) 277 65 200 735 
डर्की (2968) 282 93 29 9 60 & 
मलेशिया (।970) 330 ]46 324 560 
घोलम्बिया (970) 358 90 300 60 
ब्राजील (4970) 390 00 28 4 635 
पेरू (97) 480 65 33 5 60 0 
मैविसको (969) 645 ]0 5 255. 640 
दक्षिणी अफ्रीवा 669 62 358 58 0 
बर्मा (958) 82 ]65 38 7 448 
तजानिया (967) 89 730 26 0 60 


भारत (964) 99 86 0 320 520 
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() छा__ ७9) ५5 जञययू्ज्ाओजछा छा छः 
ईरान (968) 332 ]2 5 330 545 
जचिली (968) प्र44 ]30 30 2 568 
अर्जेण्टाइना (970) ,079 65 36॥ 474 
तीदरबैण्ड (967) ],990 3 6 379 48 5 
तावें (968) 2,00 ]66 42 9 405 
जमँनी गणतन्त्र (964) 2,444 ॥54 37 529 
डेलमार्क (968) 2 563 ]3 6 38 8 476 
न्यूजीलैण्ड (969) 2859 ॥8:5 42 5 420 
स्वीडन (4963) 2949 ]40 42 0 440 
श्वीलका (969) 95 ]70 370 460 
पाकिस्तान (१969) 00 ]7 5 काठ 450 
युगाण्डा (970) 26 पा 358 वा 
थाईलैण्ड (।970) 80 0 375 455 
फोरिया (970) 235 8 0 370 450 
यूगोम्लाविया (!968) 529 8 5 400 4] 5 
बल्गारिया (962) 530 26 8 400 332 
स्पेन (965) 750 76 367 457 
पोलैण्ड (964) 850 23 4 406 360 
जापान (963) 950 207 393 400 
यूनाइटेड किगडम (968) 2 0॥05 8 8 42 2 390 
हंगरी (१969) १,40 240 42 5 33 5 
ऊकोसलोवेकिया (!964) ,50 276 44 30 
आस्ट्रेलिया (968) 2,509 200 4] 2 38 8 
कनाडा (965) 2920 200 98 402 
_सयुक्त राज्य अमेरिका (/970) 48550 रिए न नण-ण अमेरिका (970) 4 850 9 7 4 5 388 


उक्त तालिका (54) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आय की पविपसता विकरित एवं 
िकासोन्मुख दोनो ही प्रकार के राष्ट्रों में विद्यमान है । प्रति व्यक्ति कम आय वाले राष्ट्रो मे भी 
कुछ ऐसे है जिनमे आय की विपमता कम है जबकि कुछ विकसित राष्ट्रो मं आय की उच्च विपमता 
विद्यमान है । परन्तु आय की उच्च विपमता प्रति व्यक्ति कम आय वाले राष्ट्रों मे अधिक विद्यमान 
है। प्रति व्यक्ति आय मे निरन्तर वृद्धि होते हुए भी आय की विपमता मे कमी नही हा पाती है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशो मे जो विकास-प्रक्रिया अपनायी जाती है उससे प्रति व्यक्ति 
आय मे वृद्धि तो हो जाती है परन्तु विकास का लाभ निम्मतम आय वाले वर्ग को उपलब्ध नही हो 
पाता है । 
आय की विषमता के कारण--विकासोन्मुख राष्ट्रा मे आथिक विकास का लाभ उच्च आय 
बाली 20 से 40% जनसख्या को उपलब्ध होता है और कुछ राष्ट्रों मे तो निर्वेनेतम 20% जन- 
सरया आथिक विकास की प्रक्रिया की सहमागी भी नहीं होती है। यही कारण है कि आथित 
विकास के मूल उद्देश्य--निर्धतता के उन्‍्मूलन--को उपलब्धि नही हो पाती है (विकासोन्मुस राष्ट्रो 
में आय के विपम वितरण के निम्नलिखित मुख्य कारण है दिख 
हे () अर्य-व्यवस्था की दोहरी सरचना--विकासोन्मुख राष्ट्रो मे अर्थ व्यवस्था दो क्षेत्रों म 
बट जाती है ॥ एक क्षेत्र तकनोकी एवं सस्थागत दृष्टिकोण से पिछडा हुआ एवं परम्परादादी रहता 
है । यह क्षेत्र प्राय कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध रहता है और ग्रामीण क्षेत्र वी जय पर प्रतिकूल 
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प्रभाव डावता है । अजर्थे-व्यवस्था का दूसरा क्षेत्र सुतगठित एवं विकसित तकनीकों से लैस रहता ! 
है । इस खेत मे औद्यागिक एवं अव-सरचना सम्बन्धी सस्थान सम्मिलित रहते हैं ओर यह नगरीय 
क्षेत्र की आय पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इन दोनो क्षेत्रों में तकनीकी और सग्ठन सम्बन्धी 
अन्तर होने के कारण इनसे उदय हाने वाली आय म भी अत्यधिक अन्तर पाया जाता है । विकास- 
प्रक्रिया म आघृुनिक तकनीकी क्षेत्र एक अनिवाययंता समझा जाता है जिसके परिणामस्वरूप आय 
के विपम वितरण का प्रमुख कारण आशिक विकास प्रतीत होता है। दूसरी आर, जिन राप्ट्रो में 
आपुनिक तकनीकी क्षेत्र का घीमी गति से समस्त अर्थ-व्यवस्था पर छितराव किया जाता है, उतमे 
विकास वी गति कम रहती है और आय का वियम वितरण भी कम रहता है । 

(2) बेरोजगार एवं आशिक बेरोजमार--विकासोन्मुख राष्ट्रो मे नगरीय क्षेत्रों मे बेरोज 
गार और ग्रामीण क्षेत्रो म आशिक एवं अदृश्य बेरोजगार विद्यमान रहता है । विकास-प्रक्रिया के 
प्रारम्भिक चरणों म॑ उपलब्ध पूंजी का अधिकतम विनियोजन विकसित तकनीकी क्षेत्र म किया 
जाता है जिसक परिणामस्वरूप विनियोजन के अनुपात में रोजगार के अवसरो में पर्याप्त बृद्धि 
नहीं होती है । ग्रामीण क्षेत्रों मे योग्यवा एवं कुशलता वढाने के लिए शिक्षा एव प्रशिक्षण को 
सुविधाएँ उपलब्ध म होने के कारण श्रम शक्ति कृपि क्षेत्र में ही आशिक रोजगार में लगी रहती है 
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों मे श्रम शक्ति का अधिक भार रहता है और आय कम उपाजित होती है। 
नगरीय क्षैत्रों में बेरोजगारी प्राय प्रतिधर्षी प्रकार की होती है और ग्रामीण क्षेत्र से वेरोजगार श्रम 
का प्रवाह नगरीय क्षेत्र में होता रहता है | इस प्रकार वेरोजगार एवं आशिक बेरोजगार श्रम शक्ति 
पयाप्त आय उपाजित नहीं कर पाती है जबकि दूसरी ओर आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में साहमी 
पूंजीपति एवं कुछ सीमा तक रोजमारथप्राप्त श्रम की आय मे निरन्तर वृद्धि होती रहती है । 

(3) कम आय वाली जनसख्या में ऊँची जन्म दर--कम आय वाली जतमस्या के पा 
शिक्षा प्रशिक्षण उत्पादक सम्पत्तियाँ आदि की अत्यन्त कमी होती है। वह अपने पिछडेपन और 
सामाजिक परम्पराओ मे बँघे रहने के कारण अपन आपका ऊँची जन्म दर से बचाने के लिए 
न तो समथ ही होता है और न इच्छुक ही जिसके परिणामस्वरूप कम आय वाले वर्गों मे अधिक 
भाय वाले वर्गों की तुलना मे जनसख्या वृद्धि की दर ऊँची रहती है। निर्धन वर्ग अपने परिवार के 
सदस्यों को न तो उत्पादक सम्पत्तियाँ ही प्रदान कर पाता है और न ही उनको आय-उपाजन की 
याग्यता उपलब्ध करा पाता है। इस प्रकार कम आय वाले वर्य पर जनसख्यां का अधिक भार 
बढता है और आय की विपमता मे वृद्धि होती है । हा 

(4) शिक्षा एव प्रशिक्षण की सुविधाओ का असन्तुलित वितरण--क्रम आय वाली जन 
सख्या को शिक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि की सावजनिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपतब्ध वही 
होती हैं । इन सुविधाओं की उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रो थे अत्यन्त कम होती है जिससे ग्रामीण निर्धन 
नागरिक अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने में भी असमर्थ होता है । दूसरी ओर, परिवार 
की आय कम होने के कारण परिवार के समस्त सदस्यों (जिनमें 0 से 2 वर्ष तक की आयु के 
बच्चे भी सम्मिलित रहते है) को काय करना होता है और वच्चो को शिक्षा ग्रहण करने का समय 
नहीं दिया जाता है। निर्घन वग अपन बच्चो को अधिक आयोपार्जन करने वाली योग्यताएँ भी 
उपलब्ध नहीं करा पाता है. क्याकि इन योग्यताआ के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण माता पिता की 
आय पर निर्भर रहता है । इस प्रकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण की असन्तुलित व्यवस्था भी आय के 
विपम वितरण में योगदान देती हे । 

(३) राज्य को सामान्य नीतियो की सीमित पहुँच--विद्ञासोन्मुख राष्ट्रो मे प्रशासत तसत 
अधिक सुदृढ्व एवं कुशल नही होता है जिससे राज्य की राजकोपीय नीतियो का क्रियान्वयन कुश्ती 
स्‌ नहीं हो पाता है। कर-व्यवस्था एव सरचना आय के विषम वितरण को कम करने का प्रमुख 
सावन हाती है । परन्तु विकासोन्‍्मुख राष्ट्रो म कर की चोरी सर्वाधिक होती है । कर-सरचना मे 

अप्रत्यक्ष करा को अधिक महत्व दिया जाता है जिनका अन्तत हस्तान्तरण निर्धत एवं मध्यम वग 
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के बहुत बडे समुदाय पर हो जाता है ! प्रत्येक देश में कर-व्यवस्था इतनी सुदृढ एव कुशल रे 
होतो है कि कर की चोरी को रोक सके । नि्धेन वर्ग की सहावता। जो साख एव जनुदान 
व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है, उसका भी लाभ ग्रामीण एव नगरीय समाज के सम्पन्न वर्ग को 
ही होता है। उत्पादक सम्पत्तियों पर स्वामित्व सम्पन्न चर्गों के पास होने के कारण विकास के 
अम्तगत होने जाली उत्पादत-दरडि का लाभ तिर्धंत-वर्ग को नही होता है । उत्पादन तकनीकी में 
सुधार हेतु जो सुविधाएं राजकोपरीय एवं मौह़िक नीति के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, वे भी 
सम्पत्तिह्दीन वर्ग तक नही पहुँच पाती हैं । 

(6) उत्पादक सम्पत्तियों का विषम वितरण--विंकासोस्मुल्ल राष्ट्रो मे उत्तराधिकार अधि- 
'नियम, सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व एवं विपणि-यान्त्रिकता आय के विषम वितरण को प्रोत्सा- 
हित करते है। उत्पादक सम्पत्तियों का जब हस्तान्दरण योग्यता के स्थान पर न होकर जन्म एवं 
परिवार के आधार पर होता है, तो उत्पादक सम्पत्तियाँ निर्ेनतम-वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं हो 
पाती है। प्रजातास्वरिक व्यवस्था मे व्यक्ति के सम्पत्ति पर स्वामित्व के अधिकार को वैधानिक 
मान्यता रहती है जो आग के वितरण को विपम बनाये रखता हैं । इसी प्रकार, विपणि-व्यवस्चा क्के 
अन्तर्गत प्रतिस्पर्दा मे अधिक पूँजी एवं उत्पादक सम्पत्तियों के स्वामियों को एकाधिकार का लाभ 
मिलता है जिससे आय की विपमता निरन्तर वनी रहती है। 

(7) विकास-वितियोजन की प्रक्रिया--विकास के प्रारम्भिक चरणों मे आय की विपमता 
बढ़ती है परन्तु जैसे-जैसे प्रति ध्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादद बढ़ता जाता है, आय वी जिधमता कस होती 
जाती हैं और विकास के और आगे के चरणो में आय का विषम वितरण स्थिर हो जाता है। 
जिन देशों भे सकल राष्ट्रीय उत्पादत-वृद्धि की दट तीव्र होती है, उनमे आय की विषमता कम हो 
जाती है। इस प्रकार विकास भौर समानता मे पारस्परिक शनूता नहीं होती है। परन्तु जब तक 
विकास की दर सामान्य रहती है, आय की विषमता बढती रहती है, और जैसे-जैसे राष्ट्रीय सकल 
उत्पादन की वृद्धि दीत्र एबं सतब होती जातो है, निर्धभतम 40% जनस्रस्या का कुल आय गे अश 
बढ जाता है। विकास-विनियोजन की भ्रक्रिया भी आय की विपमता को प्रभावित करती है। जिन 
देशों मे विकास-विनियोजन मे वृद्धि करने हेतु होनाथं-प्रबन्‍्धन एवं विदेशी सहायता का अधिक व्यापक 
उपयोग किया जाता है उनमे आय की विपमता मे वृद्धि होती है बयोकि मूल्य-स्तर तेजी से बढता 
जाता है और तिधेन-वर्ग की वास्तविक आय कम हो जाती है। 

आय का वितरण ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना भे॑ नगरीय क्षेत्रो मे अधिक विषम होगा है। 
परल्तु ग्रामीण क्षेत्र मे विपमता को गहनता अधिक रहती है। कम आय वाली 80% ग्रामीण जन- 
सस्या को कुल आय का 50% अश उपलब्ध होता है, जबकि शेप 20%, ग्रामीण जनसख्या कुल आय 
का आधा भाग प्राप्त करती है | निर्धनतम समुदाय का कैन्द्रीकरण ग्रासीण क्षेत्रो मे है और यह समु- 
दाय प्राय ऋषि ज्षेत्र से जुढा हुआ है । इस समुदाय से उच्च शिशु-मृत्यु-दर भावित जोवन- 
काल सामान्य से लगभग एक-तिहाई कम तथा वयस्क निरक्षरता सका डे लक 

क्र पे ता 62% पायी जाती है। इस समु> 

दाय की आय मे वृद्धि करने हेनु खण्डीय विकास-कार्यक्रम सफल नही होते ह 
सम्पन्न एवं विपक्ष दोनों ही होते हैं. क्योकि कषि-क्षेत्र मे 

एवं विपन्न दोवो प्रकार की जनसख्या का मिश्रण रहता है ओर जो भी खण्डी 

नीतियाँ निर्धारित न्वितत 2 य (562०78]) 
एवं जिय्ान्वित की जातो हैं वे सम्पन्न वगे की आय- बृद्धि का साधन री 

हैं। ऐसी प्ररिम्थिति मे विकाता-प्रक्रिया मे आय वितरण की ऐसी नोति का समावेश 520९0 
टी वश्यकता होती है जिससे निर्धन समुदाय की पूंजी के साधनो अव-सरचना की निशाना 
दक सम्पत्तियों के सग्रहण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की मुविधाओ तक पहुँच हक | बिन, उत्पा- 
अपनी उत्पादत-योग्यत्ा मे वृद्धि करके अपनी आय बढ़ा सके । हुँंच हो सके, जिससे यह वर्ग 


विकासोन्मुख राष्ट्रो मे प्रति व्यक्ति आय जितनी जाती 
ट् बढदी जाती है, निधंगत्मा की रेखा से नीचे 
को जनमख्या का कुल जनसख्या से प्रतिशत कम होता जाता है । इयका तात्पर्य यह होता हैं कि 
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र्या को गति तेज को जा सके तो तिर्बनतम जनसख्या के जीवन-स्तर में सुधार तो होगा 
परल्तु निर्धन एवं सम्पन्न वर्यों को जाय के अन्तर में कमी होना ऊावज्यक नहीं है। 

तालिका 55--गरीदी को रेसा से नोचे की जनसख्या का बनुमान (969) 














969 मे प्रति 50 अमेरिकी डॉलर से कम आय वालों 
देश व्यक्ति सकल जनसंस्या 

है राष्ट्रीय उत्पादन लाख मे कूल जनसल्या स 
(टावर) प्रतिशत 
ठ्ह्व 22 34१90 
347 32 854 
उ47 27 84 0 
640 2 ]00 
480 25 ]8 9 
645 38 78 
649 ] 25 
72 45 536 
95 40 330 
१00 2390 44 5 
पाकिस्तान ]00 363 उद्धठे 
वाईबैण्ड 73 93 268 
क्ोस्वि 224 प्र 95 
फ्लीपाइनल्स 233 48 3 0 
व्क्ी 290 4 420 
टराक 346 23 24 0 
मवेशिया 323 ]2 ]0 
350 23 855 

















लजानपा हि 579 
साइजीरिया 5। 3350 
]8 ड3क 

3६ 4355 

व] 225 

हे 223 

नोडेंजिया 9 वा4 
जाम्विया ०] 63 
24 720 


दक्षिणी अफ्रीका 

मरोवी 
मर्वाप्रिक्त है । एशिया से लगभग 
जीवन-म्तर ब्यतीद हसती 
28 4 है । 


आय-मजदूरी नोति 
लक लगमग सनी राध्ट्रा की जाय के विधम्त विसरण क प्रश्न को लेक्षर गम्भीर 
मो किया जाने सगा है जोर प्रत्यक्ष दश उपतो राजनीतिक एुद सस्याग्रव विशेषताओं 


रूप से विचार- 
पताओं के आयार 
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पर आयन-नीति के तत्वों एवं उद्देश्यों को विर्धारित करता है । श्राव आय-नीति का उपयोग बढती 
हुई मौद्रिक आय को सीमाकित करने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत विपणि-शक्ति के 
माध्यम से व्यापार, धम एव व्यवप्ताय म्म्हों दारा किये जाने वाले शोपण पर प्रतिवन्ध लगाये 
जाते है । इस प्रसार आय-नीति मौद्धिक एवं राजकोपोय नीतियो का ही एक सहायक अग होती है 
जिसके द्वारा मृत्यों एव लागतो की वृद्धि की गति को कम रखने का प्रयत्न किया जाता है। इस 
प्रकार की आय-नीति की आवश्यकता ऐसी परिस्थित्ति मे पडती है जवाकि विकास-विनियोजन के 
प्रभाव से कुल माँग एवं रोजगार मे वृद्धि तो होती है परन्तु यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं होती है 
कि ब्यूलवा का वातावरण उत्पन्न हो जिसके परिणामस्वल्प मूल्य एवं मजदूरी में वृद्धि हो अथवा 
भगतान-शेय की समस्या का उदय ही । परन्तु विकासोन्मुस्त राप्ट्रो मे आय-भीति का उद्देश्य यही तक 
सीमित नही रहता है क्योकि इस राष्ट्रो मे आधिक विकास का अन्तिम उद्देश्य विषमताओं एब 
निर्धभता का उन्मूलन करना होता हैं । इन राष्ट्रो मे आय-नीति के अन्तगंत मुद्रा-स्फीति विरोधी 
कार्यक्रमों के साथ-साथ ऐसे कार्यक्रम भी सम्मिलित किये जाते है जिनसे अर्थ॑-व्यवस्था मे ऐसे सर- 
चनात्मक परिवतेव छिये जा सकें कि विधेनतम 40% जनसख्या विकास-कार्यक्रमों एव विकास से 
उदय होने वाले लाभो में सहभागी बन सके और आय का प्रवाह निर्धनत्म-वर्ग के अनुकूल हो 
मके । इस प्रकार आप-नीति के अन्तर्गत अल्पकाल के ज्िए मुद्रा-स्फौति-विरोधी कार्यक्रम और 
दीर्घकाल के लिए रारचनात्णक कार्पक्रम सम्मिलित किये जाते है। आय-नीति के प्रमुख गथ निम्मवत्त्‌ 
होते हैं 

(अ) अल्पकालीत छार्यक्रस 

(१) मूह्य एवं मजदूरी की वृद्धि पर रोक--मजदूरो एवं भूल्यों की वृद्धि को रोकने हेसु 
इनकी वृद्धि पर रोक (7९८८८) लगा दी जाती है अथवा इनकी वृद्धि को नियन्त्रित कर दिया जाता 
है। इस कार्यबाही का उद्देश्य अस्थायी रूप से मूल्य एवं मजदूरों की वृद्धि को इस सम्भावता से 
रोका जाता है कि इस प्रकार की वृद्धि को रोकने हेतु भविष्य में परिस्थितियाँ उदय होने की 
सम्भावना होती है । इस अस्थायी र/क का उद्देश्य मुद्रा-स्फीति के दूपित चक्त को गतिमाय होने से 
रोकना भी होता है । 

(2) जन-विचारधारा को प्रभावित करना--जन-विचारधारा को मजदूरी एवं वेतन-वृद्धि 
की उपयुक्त दर के सम्बन्ध में सूचित करने के लिए विशेषज्ञों के प्रतिवेदनो, सलाहकार समित्रियों के 
निष्कर्पों आदि का प्रकाशन किया जाता है। इस कार्यब्राही से पुद्रारफीति को रोकने के लिए 
समाज में उपयुक्त बातावरण उदय किया जाता है और गैर-मजदूरी प्राप्त समुदाय एवं मजदूरी पाने 
वाले समुदाय को फूल बाय में से मिलने वाले अश की विवेचना भी की जाती है। 

(3) मजदूरी एवं बेतन हेतु वैधानिक दिशा लिर्देश--मजदूरी एवं वेतन-बृद्धि के लिए वैधा- 
निक अथवा ऐच्छिक दिशा-निर्देश किया जाता है और इन निर्देशों के साथ सूल्य-नियन्त्रण एबं लाभ- 
वियल्जण को भी लागू क्या जाता है। वेंघानिक दिशा-निर्देश के अन्तगंत उपभोक्ता-मूल्य-सूच- 
काको की वृद्धि को आधार बनाया जाता है और इसमे निर्धाटित बिन्दुओ की वृद्धि होने पर ही 
वेतन एवं मजदूरी मे वृद्धि की जाती है । 

(4) लागत-नियस्त्रण--वागत-मरचता में सम्मिलित होने वाले प्रमुख तत्वों के मूल्यों को 
पाल किया जाता है । यह कार्यवाही विशिष्ट उत्पादन के क्षेत्रो के लिए निर्धारित की जाती 
है, जैसे-निर्माण, आधारमूत उद्योग, जनोपयोगी सेवाएँ, मकान किराया आदि कली लागत को 
तियस्त्रित कर दिया जाता है। मूल्य-दुद्धि के लिए राज्य से पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया 
पे । और राज्य द्वारा यह अनुरति लागत-्सरचना का गहन अध्ययन करके प्रदान की 
जाः ॥ 

_[5) मजदूरीबेतन निर्धारण तस्त--मजडूरी एवं वेतद के निर्धारण को समग्वित व्यवस्था 
करने के लिए राज्य द्वारा उपयुक्त तन्त्र की स्थापत्रा की जाती है। यह तस्त अव॑-व्यवस्था के विभिन्न 
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क्षेत्रों (जिनमे क्पि-क्षेत्र भी सम्मिलित होता है) के लिए मजदूरी एवं वेतन निर्धारित करता है। 
समन्वित मजदूरी एवं वेतन के निर्धारण हेतु अर्थ-व्यवस्था की सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ 
भूल्य-स्तर, लाभ की सीमा एवं लागत-सरचना का व्यापक अध्ययन किया जाता है । 

(6) बेतन-सजदूरी बिवादों का निवारण--वेतन एवं मजदूरी सम्बन्धी विवादों के निवारण 
के लिए मध्यस्थता एवं पच-फैसले के लिए आवश्यक तन्न की व्यवस्था की जाती है। वेतन एवं 
मजदूरी की सरचना को सरल बनाया जाता है, श्रम-सगठन व्यवस्था को पुनर्गठित किया जाता 
है, श्रम-बाजारो का विकास करके श्रमिकों की गतिशीलता को बढाया जाता है जिससे किन्‍्ही विशेष 
क्षेत्रो मे मजदूरी में अन्य क्षेत्रों की तुलना मे अधिक वृद्धि मन होसके ।..«५ 

(7) उपभोग, मूल्य, लामाश आदि पर नियन्त्रण--उपभोग, मूल्य, लाभाश एवं किराया- 
नियन्त्रण के माध्यम से भी आय के विषम वितरण को कम करने का प्रयत्न किया जाता है । उप 
भोग एवं मूल्य-नियन्त्रण के माध्यम से निर्धन-वर्ग को नियन्नित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुएँ 
प्रदान की जाती हैं जिनसे उनकी वास्तविक आय मे वृद्धि होती है । लाभाश-वितरण पर मियन्त्रण 
करके लाभ से होने वाली आय को सीमित किया जाता है और रोके गये लाभ के विनियोजन को 
प्रोत्माहित किया जाता है। किराया-नियन्त्रण भी निम्न एवं मध्यम आय वाले वर्ग को एक प्रकार 
का अनुदान होता है । 

(8) समुचित मजदूरी की व्यवस्था--आय-नीति वी सफलता समन्वित मजदूरी-नीति पर 
निर्भर रहती है । समन्वित मजदूरी से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमे अथं-व्यवस्था मे किसी भी 
क्षेत मे सामान्य से अधिक मजदूरी-बृद्धि न होने दी जाय क्योकि किसी भी क्षेत्र मे मजदूरी-दर में 
अधिक वृद्धि होने से अन्य क्षेत्रों में श्रम में असस्तोष का उदय होता है । दूसरी ओर, विभिन्न क्षेत्रों 
की आय को भी समन्वित करने की आवश्यकता होती है । यदि किसी क्षेत्र में लाभ अथवा आय में 
तीब्र गति से वृद्धि होती है तो मजदूरी एब वेतन में वृद्धि करने की मांग जोर पकडती है। ऐसी 
परिस्थिति मे वेतनभोगी समुदाय एवं स्वत रोजगार चलाने वाले समुदाय की आय में समन्वय 
स्थापित करना आवश्यक होता है । इसके साथ ही आय एवं मजदूरी-स्तर को सामान्य आर्थिक 
नौतियो के साथ समन्वित करना भी आवश्यक होता है । सामान्य आधिक नीतियो में आन्तरिक 
बचत एवं विनियोजन की वाछित प्रतिशत दर, मूल्य-स्थायित्व का उपयुक्त परिमाण, आयात एबं 
निर्यात को वाछित प्रगति-दर आदि को सम्मिलित किया जाता है | आय-नीति को इन सभी नीतियों 
के साथ समन्वित करने की आवश्यकता होती है। आय-नीति का समन्वय विकास के सामाजिक 
लक्ष्यों के साथ भी करना होता है । आय-मीति के अन्तर्गत ऐसी मौद्रिक एव राजकोपीय नीतियों 
का अनुसरण किया जाता है कि जाति, लिंग एव आय के आघार पर पिछडे हुए समुदायों एव 
पिछड़े हुए निर्धन क्षेत्रों के निवासियों की आय मे वृद्धि करके उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति 
में सुधार किया जा सके । इस प्रकार आय-नीति का समन्वय समस्त आधिक एवं सामाजिक नीतियों 
के साथ करना आवश्यक होता है । 

(9) मूल्य एव आय को सम्बद्ध करना--आय-नीति का मूत्य-सरचना से इतना घनिष्ठ 
राम्बन्ध होता है कि आय को भृत्य रो रान्दर्भित किये बिया यदि निर्धारिय किया जाता है तो अथ्थ- 
व्यवस्था मे असन्तुलन का उदय होना स्वाभाविक होता है | ऐसी परिस्थिति मे मुल्य-आय-तीति का 
निर्धारण करता आवश्यक होता है। मूल्य एवं आय एक-दूसरे वे कारण एवं प्रभाव होते हैं और 

उपयुक्त नीति द्वारा दोनों के ही निर्धारण एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति 
में सभी क्षेत्रों में मूल्य-वृद्धि के लिए राज्य से पूर्व-अनुमति लेता आवश्यक बनाया जा सकता है। 
मृल्य-यूद्धि की अनुमति व्यापक जाँच-पडताल के बाद ही दी जानी चाहिए। इस जाँच-पडताल में 
सम्बन्धित उद्योग की आधिक स्थिति, गत वर्षो मे उत्पादन, भावी लाभ की सम्भावनाएँ, उद्योग 
में मूल्य मे कमी करने की सम्भावना आदि सभी बातो को राम्मिलित किया जाता है। इस जाँच- 
पड़ताल के आधार पर राज्य यह निर्देश दे सकता है कि अमुक उद्योग को अधिक मजदूरी देनी 
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चाहिए अथवा मूल्यों को कम करना चाहिए। तकनीकी सुधारो के माध्यम से जब उत्पादकता में 
वृद्धि प्राप्त की जाय तो सजदूरो की दर में सामान्य से अधिक वृद्धि के स्थान पर उत्पादों के मूल्यों 
मे लागत मे होने वाली कमी के अनुसार कमी करने को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए | मूल्य- 
आय की यह नीति ऐसे देशो मे ही स्चालित की जा सकती है जहाँ अर्थ-व्यवस्था सगठित ह्ठी और 
प्रत्येक छषेत्र के सम्बस्ध से लागत-सरचना ज्ञात की जा सकती हो । विकासोन्मुख्त राष्ट्रों मे जब पूँजी- 
सघन उद्योगों की स्थापना की जाती है तो आप नीति के सचालन में विशेष कठिनाई उत्नन्न होती 
है, क्योकि इत उद्योगों में लाभ का परिमाण अधिक होता है और क्रम सगठित रूप से मजदूरी वृद्धि 
के लिए सौदेबाजी करने की क्षमता रखता है| जब इस क्षेत्र मे मजद्री की दरो में वृद्धि की जाती 
है तो कम पूँजी सघन वाले अन्य व्यवमायो में मजदूरी एवं वेतन-वृद्धि की माँग जोर पकडती है । 
(0) विदेशी परिस्थितियाँ--आय एवं मजदूरी नीति को निर्धारित करते समय उन 
शक्तिशाली कारकों पर ध्याव देना आवश्यक होता है जो विदेशी परिस्थित्रियों से उदय होत है । 
आयात-प्रतिम्पर्दी (77907 (०09०7/8) एवं निर्यात प्रतिस्पर्दी (प्डए०/-(००ए७थ॥ाह) क्षेत्र 
मे ज़ब मूल्य एवं मणदूरी में वृद्धि (जो विदेशी घटको के कारण उदय होती है) होती है तो आय- 
नीति को इस यृद्धि के साथ समायोजित करना आवश्यक होता है । स्थिर विदेशी विनिमय दर वाले 
देशों म आयात प्रतिस्पद्धी एवं निर्यात-प्रतिस्प्द्धी क्षेत्रो मे विदेशी मूल्यों में तीम्र वृद्धि होने के कारण 
लाभ की दर मे वृद्धि होती है जिसमे इस क्षेत्र मे मजदूरी की दरो में औरात्त से अधिक वृद्धि 
हो जाती है और यह मजदूरी की वृद्धि अन्य क्षेत्रो म भी मजदूरी वृद्धि के दबाव का बढाती हैं 
जिससे लागत मे वृद्धि होने लाती है । इस प्रकार विदेशी मूल्यो के प्रभाव से देश बे अन्दर की 
मजदूरी एव लागत फी सरचना छिन्न-भिन्न होने लगती है और आय नीति के वे समस्त अ्ग विफल 
हो जाते है जो अआन्तरिक व्यवस्था से सम्बन्धित रहते है। विदेशी मुद्रा स्फीति के कुप्रभावों से आय- 
तीति को बचाने वे लिए विदेशी विनिमय-दर मे समायोजन करने की व्यवस्था करती चाहिए | 
(ब) दीघेंकालीन कार्पक्रम 
(।) उत्पादक सम्पत्तियों का पुनवितरण--आय के विषम वितरण को स्थायी रूप से कम 
करने के लिए उत्पादक सम्पत्तियों का पुनावितरण करता आवश्यक होता है क्योकि उत्पादक सम्प 
त्तियों पर स्वामित्व आय की विषमता का एक प्रमुख कारण होता है । समाजवादी राष्ट्रो में उत्पा- 
दक भम्पत्तियों का समाजीकरण करके इस समस्या का निवारण कर लिया जाता है। परल्तु अन्य 
राष्ट्रा म राजकापीय नीति के माध्यम से सम्पत्तियों का पुनवितरण किया जाता है। सीमित राष्ट्रीय- 
करण, नगरीय स्रम्प्रत्ति का सीमाकन कुषि-भूमि का सीमाकेन एव पुनवितरण भादि के लिए वैधानिक 
कार्यवाहियाँ की जाती है और नियतलम वर्गों को उत्पादक सम्पत्तिथो का वितरण किया जाता है। 
(2) ग्रामीण विकास का गहन कार्यक्र--लगभग समस्त विकासोन्मुश्त राष्ट्रो मे कृपि क्षेत्र 
मे प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय ओऔसत आय से बहुत कम रहती है और जनसख्या का बहुत बडा 
अनुपात क्ृषि-क्षेत रो सलग्न रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों म॑ सौद्रिक आय कम होते के साथ नगरीय 
क्षेत्री की तुलना में सार्वजनिक निशुल्क सुविधाओ--शिक्षा, जन स्वास्थ्य चिक्ित्मा सुविधाएँ 
आदि--की भी कम उपलब्धि होती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 
नगरीय क्षेत्रो की ठुनना मे बहुत कम रहती हैं । आय के इस विषम वितरण को कम करने के लिए 
प्रामीण विकास के व्यापक कार्यक्रम सचालित करना आवश्यक होता है। विकास विवियौजन का 
अधिक आश ग्रामीण क्षेत्र को आवेटिद किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का वाघितत विकास तभी 
सम्भव हो सकेगा जवकि कृषि भूमि का पुतवितरण किया जाय जिससे सीमास्त इृपकों एवं भूमि- 
होन श्रमिकों को भूमि का आवटन किया जा सके । इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों म॒ ग्रामीण काय- 
शालाओआ की स्थापना को जानी चाहिए जिनमे ग्रामोण अशत बेरोजगारों को उत्पादक राजगार 
के अवमर उपलब्ध हा सके ओर इनकी आय मे वृद्धि हो सके । ग्रामीण क्षेत्रों मे हरित-क्रान्ति काय- 
क्रम को लघु हृपको तक पहुंचाने के लिए लघु कृषको के सहायताय॑ विशिष्ट परियोजनाओ का सचालन 
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किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करना भी आवश्यक होतां | 
है. जिससे परम्परावादी समाज को गतिशील समाज में परिवर्तित किया जा सके । ग्रामीण समाज 
को गतिशील बनाने के लिए शिक्षा एव अन्य सामाजिक सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में 
किया जाना चाहिए । प्रामीण समाज मे इस प्रकार की सस्थागत व्यवस्था करना भी आवश्यक 
होता है कि प्रत्येक ग्राम अपने विकास के लिए स्वय साधन जुटाने को अग्रसर हो सके । 

(3) परियोजनाओं का चयन--आय के विषम वितरण को कम करने के लिए विकास 
परियोंजनाओ का चयन कुल सामाजिक लाभ के आधार पर नही किया जाना चाहिए। बल्कि इन 
परियोजनाओं के उस लाभ को आधार मानना चाहिए जो कम बआय वाले बर्म को उपलब्ध होता 
है | ऐसी परियोजनाओ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका लाभ निर्धव-वर्ग को अधिक उप- 
लब्ब होता हो । यदि तकनीकी कारणों से किसी परियोजना के लाभों को लाभ पाने वाले लोगो 
की आय के सन्दर्भ मे बॉटना सम्भव न हो तो निर्धल-वर्ग को इस परियोजना का लाभ प्राप्त करने 
के योग्य बनाने के लिए अन्य उत्पादक सुविधाओं एबं उत्पादक-सम्पत्तियों का आवटन किया जाबा 
चाहिए । औद्योगिक क्षेत्र की परियोजनाओ का चयन करने हेतु मूल्याकन करते समय लाभ की _ 
भात्रा के साथ-साथ उनमें उदय होने वाले रोजगार एवं मजदूरी को भी ध्यान मे रखना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त इन औद्योगिक परियोजनाओ को जो अन्य उद्योग आदाय प्रदान करते हैं, उन 
आदाय प्रदान करने वाले उद्योगो मे रोजगार एवं मजदूरी-आय में जो वृद्धि होती है, उसको भी 
ध्यान में रखना चाहिए । 

(4) अव-संरचना का विस्तार--उन समस्त क्षेत्रों में जिनमे निर्धभ जनसख्या का केददी- 
करण हो, सुदृढ़ अव-सरचना की स्थापना की जानी चाहिए । यातायात, सचार, अधिकोषण, सिंचाई 
शक्ति आदि की सुविथाओं का विस्तार करके निर्धन क्षेत्रो मे बिकास की गति को तीम्र किया 
जा सकता है और स्थानीय जनसख्या की आय में वृद्धि की जा सकती है। अव-सरचना का युदृंढ 
जाधार स्थापित हो जाने पर स्थानीय साधनों एवं उपलब्ध श्रम का गहन उपयोग होने लगता है 
जिसमे प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है, परन्तु अथ-सरचना के सुदृढ़ आधार का लाभ लिधेनताम-वर्ग 
को उपलब्ध कराने के लिए विशेप राजकोपीय एवं बैधानिक आयोजन करना आवश्यक होता है! 

(5) श्रम-सघन एवं सध्य-स्तरीय तकनीकी का उपयोग--आस के विषम वितरण का 
एक प्रमुख कारण उच्च-स्तरीय तकनीकी का उपयोग होता है। उच्च-स्तरीय तकनीकी पूंजी-सघन 
होती है और इससे उपाजित आय का वितरण सम्पन्न वर्ग के पक्ष में होता है तथा रोजगार के / 
अवसरो से पर्याप्त वृद्धि की प्रारम्भिक काल मे नही हो पाती है। आय के विपम वितरण को कम 
करने के लिए यथासस्भव श्रम-सघन तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए जिनमे श्रम की 
अधिक रोजगार उपलब्ध होता है और जिनसे उपाजित लाभ बहुत ही लघु उद्योगपतियों एवं 
साहमियो में वितरित होता है। विकासौन्युख राष्ट्रों को अपनी आधिक एवं सामाजिक परिस्थितियों 
के अनुकूल अधिक कुशल मध्य-स्तरीय तकनीकी का विकास एवं विस्तार करमा चाहिए जिनका 
उपयोग कम पूंजी पर लघु क्षेत्र में करके रोजगार के अवसरो का विस्तार एवं आय का वितरण कम 
आय वाले वर्ग के पक्ष में किया जा सकता है। 

विभिन्न विकासोन्मुख्र राप्ट्रो मे आधिक एवं सामरजिक परिस्थितियों में इतनी अधिक 
विभिन्नता होती है कि आय के विपम वितरण को दूर करने के लिए कोई प्रमाणित नीति निर्धारित 

नही की जा सकती है। आय की समानता का आयोजन करने के लिए बृहद्‌ अर्थशास्त्रीप विधि का 
उपयोग किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत समस्त अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियों 
का संचालन करना होता है। परन्तु वृहद्‌ अथेशास्त्रीय चीतियाँ अधिक सफल नहीं हो पाती हैं 
क्योकि इनका लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुँच पादा है जिन तक इनका पहुँचना वाछनीय होता है । 
ऐसी परिस्थिति मे यृहद्‌ अ्थशास्त्रीय नीतियो के साथ सुक्ष्म अर्थशास्त्रीय नीतियों का उपयोग किया 
जाता है जिनके अन्तगंत विभिन्न निर्धन वर्गो, क्षेत्रो एव खण्डो में आय-वृद्धि की पृथक्‌-वृथक्‌ परि- 
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पोजनाओं का सचालन किया जाता है। आय-वितरण की संरचना देश की सामाजिक सरचना पर 
निर्भर रहती है और सामाजिक सरचना देश की राजनीतिक सत्ता द्वारा निर्धारित हीती है। 
राजनीति में सम्पन्न कृपक, जमीदार एव पूँजीपति वर्ग शक्तिशाली होता है जो आय के समाद 
विधरण सम्बन्धी कार्यवाहियों को स्थगित रखने में समर्थ रहठा है । आय के समान वितरण हेतु जो 
नीतियाँ भी निर्धारित की जाती है उनके क्रियान्वयन में इतनी शिथिलता रहती है कि ये नीतियाँ 
उपयुक्त प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाती हैं । यही कारण है कि विकास प्रक्रिया मे आय वितरण पक्ष 
के स्थान पर आधिक प्रगति पक्ष तिरन्तर अधिक प्राथमिकता पाता रहता है और आधिक प्रगति 
की गति तोद्र होते हुए भी आय का प्रवाह निर्ववतम बग के पक्ष में नहीं हो पाता है । 
भारत मे आय को विपमता 
भारत में नियोजित विकास के प्रारस्भ ये साथ ही आर्थिक विपसताओ को कम करने के 
लिए कार्यबाहियाँ प्रारम्भ की गयी और द्वितीय योजना के निर्माण के समय नियोजित विकास का 
अन्तिम लक्ष्य देश में 'समाजवादी प्रकार के समाज' की स्थापना निधारित किया गया । 
* समाजवादी प्रकार का समाज 
समाजवादी प्रकार के समाज' का विचार सर्वप्रथम स्व प॒ जवाहरलाल तेहरू द्वारा 
राष्ट्रीय विकास परिषद में भाषण देते हुए नवम्बर 954 में प्रकट किया गया । लोकसभा ने सद 
]954 के पज्रीतकालीत अधिवेशन मे एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि देश की आशिक 
एवं सामाजिक नीतियों का उद्देश्य राष्ट्र म समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण बारना होगा। 
जमसमुदाय के भौतिक कल्याण द्वारा ही देश को उन्रतशील नहीं बनाया जा सकता है। भौतिक 
सम्पन्नता तो केवन माधन मात्र है जो प्रगतिशील विद्वत्तपूण एवं सास्क्ृतिक जीवन के निर्माण में 
सहायक होती है । आर्थिक विकाम द्वारा राष्ट्र की उत्पादन क्षमता म॑ विस्तार के साथ साथ देश में 
ऐसे वातावरण का भी निर्माण होना चाहिए जिससे मातवीय शक्तियो एवं इच्छाओं का क्षनावरण 
करने तथा प्रयोग करने के अवसर उपल्नब्ध हो । इस प्रकार समाज के विकास कार्यक्रमों एव आथिक 
क्रियाओं की प्रारम्भ से ही समाज के अन्तिम उद्देश्ये पर आधारित होना चाहिए। अरूप विकसित 
राष्ट्रों में वतंमान आधथिक एवं सामाजिक व्यवस्था मे भौतिक सम्पन्नता प्राप्त करना ही मुरुय उद्देश्य 
तही होता है अपितु समाज की व्यवस्था से सत्थागद परिवतत करना भी वाछतीय होता है। ये 
सस्थनीय परिवतन एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक होते है । 
भारत मे उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुए राज्य के उत्तरदायित्वों को निर्धारित 
किया गया हू। राजकीय नौति निर्मारक तत्वों (॥6७0ए8 एसगाणएछ़ल ती 88 ९००१) 
हारा राज्य के कतब्या का विश्लेषण भी किया गया है। इन तत्वों के अनुसार राज्य को ऐसे 
समाज का निर्माण करना चाहिए कि सामाजिक आधिक एवं राजनीतिक न्याग्र राष्ट्र के समस्त 
नागरिकों को उपलब्ध हो । इन्ही आधारभूत नीति निर्धारक तत्वों को अधिक सुक्ष्म करके लोकसभा 
पक 954 में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना राजकोपीय नीतियो के अन्तिम 
उद्देश्यों के रूप में रवोकार की गयी। 


समाजवादी भ्रकार के समाज की व्यवस्था द्वारा निम्नलिखित प्रत्यक्ष उद्देश्यो की पूत्ति करने 
का सक्ष्य रखा गया 

() समाजवादी प्रकार के समाज का आधारभूत उद्देश्य देश म अबसर की समानता तथा 
सामाजिक, आपिक एवं राजनीतिक न्याय के आधार पर एक आधथिक एवं सामाजिक व्यवस्था की 
स्पापना करना था। 
हि (2) समाज, जाति, समुदाय, लिग अथवा सामाजिक एवं आधिक स्थिति पर आधारित 
मंदभाव को दूर किया जायगा कौर प्रत्येशः काय करमे योग्य व्यक्ति को जीविकापाजन करन वे' 


अवसर प्रदान किय जाने थे । दूसरे झब्दों मे, समाजवादी अकार के समाज का उद्देश्य पूण रोजगार 
था व्यवस्था करनां था। 
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(3) राज्य समाज के मुख्य उत्पादन के साधनों एव कच्चे माल के साधनों को अपने अधि: 
कार अथवा प्रभावशाली नियरतण में इसलिए रखेगा तथा इनका उपयोग अधिकतम राप्ट्रीय हित के 


लिए किया जा सके । 


(4) समाज बअर्थ-व्यवस्था का समठन इस प्रकार करेगा कि इसके द्वारा धन एवं उत्पादन 
के साधनों का केन्द्रीकरण सामान्य अहित के लिए न हो सके । 
(5) देश के समस्त राष्ट्रीय धन के उत्पादन मे वृद्धि एव द्रुत गति के लिए विधिवत्‌ प्रयत्त 


किये जाने थे । 


(6) राष्ट्रीय धव का समान वितरण करना आवश्यक होगा जिससे वर्तमान आर्थिक 


विपमताओं भे अधिकतम कमी की जा सके । 


(7) वर्तमान सामाजिक ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन शान्तिपर्ण एवं प्रजातान्त्रिक विधियों 


द्वारा क्ये जायेंगे । 


(8) समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए आथिक एवं राजनीतिक सत्ता का 
बिकेन्द्रीकरण करना आयश्यक होगा जिसके लिए ग्रामीण पचायतो एवं लबु उद्योगों का बडे पैमाने 


पर विस्तार किया जाना था । 


भारतीय योजनाओ के अन्तर्गत विकास-कार्य ज्मों का अन्तिम लक्ष्य यद्यपि चौथी योजना के 
प्रारम्भ तक समाजवादी समाज की स्थापना और चौथी योजना मे समाजवाद की स्थापना बता 


रहा परन्तु योजनाओ के कार्यक्रमों का आधार एव प्रकार तथा क्रियान्वयन की विधि एवं सगठन 


तस्त इसा प्रकार के रहे कि आथिक प्रगति तो गतिशील हुई परन्तु सामाजिक लक्ष्यी की उपलब्धि 
सम्भव नही हो सकी । देश मे 26 वर्षों तक नियोजित विकास की प्रक्रिया सचालित होते रहने कें 
बाद भो वास्तविक एवं मौद्धिक आय-वितरण को विपमता में वृद्धि, अति धनी एवं निर्घंद वर्ग का 
विद्यमात रहना सामाजिक तनाव मे निरन्तर वृद्धि व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी, अद्धे-बेरोजगारी 
एव अदृश्य-वे रोजगारी भें वृद्धि जैसे घातक सामाजिक तत्व समाज मे सुदृढ रह हैं । 


भारत में निर्धंनता 


हमारे देश के नियोजित विकास के प्रथम दस वर्षों (950-5] से 960-6) मे राष्ट्रीय 
आय में 46 3९ की वृद्धि हुईं। 960-6] से 970-7[ के दशक में हमारी वास्‍्तविक राष्ट्रीय 
भय में 49 0% की वृद्धि हुई तथा 970-7] से 975-76 के काल में !5% की दृद्धि हुईं। 


गत 26 वर्षो में हमारी अर्थ-व्यवस्था भे प्रगति की दर 3 5% प्रति वर्ष रही। परच्तु इस काल 
में हमारी जनसख्या में 2 3% प्रति दर्ष की वृद्धि हुई जिमसे हमारी प्रति व्यक्ति आय में | 5% 
प्रत्ति व की ही धृद्धि हुईं। नियोजित विकास से उदय हुई आय-शृद्धि का लाभ विभिन्न वर्गों मे 
समाने रूप से वितरित न होने के कारण लगभग 70% जनसख्या को विकास का लाभ प्राप्त नहीं 
हुआ । योजना आयोग द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा 960-6॥ के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति 
मासिक न्यूनतम उपभोग व्यय 20 रुपये निर्धारित किया गया, जो 973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण 
क्षेत्र के लिए 53 रुपये और नगरीय क्षेत्र के लिए 62 रुपये आता है। दूसरी ओर, दाण्डेंकर एंव 
रथ (97]) ने 960-6। के मूल्यो पर न्यूनतम मासिक प्रति श्यक्ति उपभोग-व्यय ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए 5 रुपये ओर नगरोय क्षेत्रके लिए 22 5 रुपये निर्धारित किया | इन वैकल्पिक 
आधारों को लेकर केन्द्रीय सास्यिकीय सगठन ने देश में विद्यमान निर्धनता का अनुमान निम्तवतत 


लगाया हे 


चिश्लेषज्ष समिति 
]970-77 
3973-74 

दाण्डेकर एद रथ 
970-7] 
973-74 


भारत में निर्धनता को रेखा से नोचे की जनसख्या का प्रतिशत 


ग्रामीण 
64 08 
5056 


45 56 
4] 49 


नगरीय 
57 30 
55 9 


50 50 
48 2 


योग 
62 73 
59 49 


46 54 
42 74 
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इन अनुसातो के आधार पर देश मे निर्धन जनसख्या (जो न्यूनतम उपभोग-व्यय से कम 
उपभोग प्रत्ति माह प्रत्ति व्यक्ति करती है) का कुल जनसब्या मे अश 42 74% से 59 49% के 
मध्य था अर्थात्‌ लगभग 25 से 30 करोड लोग निधंनता की रेखा से नीचे का जीवन-स्तर व्यतीत कर 
रहे है। इनमे से 22 से 26 करोड तक लोग ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करते है। हमारे नियोगित 
विकास का केन्थ्रीकरण नगरीय क्षेत्रो भे होने के कारण ग्रामीण जनसख्या को जिसका कुल जनसख्या 
में अश 70% है, विकास का लाभ नही मिला पाया है और निर्षतता एवं वेरोजगारी का केन्द्री- 
करण ग्रामीण क्षेत्रों में विकराल रूप से विद्यमान हैं। भगवती समिति के अनुमानानुसार 973 में 
देश में बेरोजगारों की सझ्या [87 लाख थी जिनमे से 6] लाख अर्थात्‌ 86% ग्रामीण क्षेत्रों मे 
रहते थे । दाण्डेकर एवं रथ के अनुमानानुसार ग्रामीण एवं नगयैय क्षेत्रों मे प्रति ब्याक्ति प्रति वर्ष 
उपभोग-ध्यय !960-6व के सूल्यो पर निम्तवतू था ! 
तालिका 56--भारत मे प्रामोण एवं नगरीय जनसस्या के विभिन्न वर्गों का प्रति व्यक्ति 
बापिक उपभोग-ब्यय (960-6] एवं 967-68 मे) 
(960 6 के मूल्यों के आधार पर) 





ग्रामोण क्षेत्र ज्ञगरीय क्षेत्र 
जनसत्या.... .. उपभोग-ब्यय उपभोग-च्यय 
क्रा बर्गं 960-6] 967-68 का निर्देशक ॥960-6] 967-68 का निर्देशाक 
(प्रतिशत) (रुपये) (रुपये) (प्रतिशत) (रूपये ) (रुपये) (प्रतिशत) 





0-5 4756 748 98 9 962 782 8] 3 
5--40 400 4 8020 0] 6 29 7 ]2 4 86 7 
29--29 १24 2 726 5 30! 9 255 3 245 7 933 
20--30 50] 53 4 02 2 39] 0 83 3 960 
30--40 374 4 ]79 0 402 6 223 8 220 ] 98 3 


40--50 498 0 205 3 03 7 256 6 2955 0(] 
50-59 227 9 236 2 394 295 8 304 4 302 9 
60--70 258 5 269 8 04 4 342 5 358 9 ]04 8 
70--80 308 3]63 ]04 4 42] 3 44] 6 04 8 
80---90 3825 399 2 04 4 553 $ 580 2 04 8 
90---95 493 3 534 8 7044 753 4 789 8 704 8 
95--00 8706 908 6 ]044 ,268 8 ],330 0 04 8 
_म्पू बग 28656 2686 ॥ 038 3568 3649 ै024_ बे 2856 268 6 03 8 3568 364 9 02 4 
प्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय सम्बन्धी दस तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि-- 

(१) 960-6] से 967-68 के काल मे निर्घततम 5% जनसख्या का प्रति व्यक्ति 
उपभोग-ब्यय ग्रामीण एव तगरीय दोनों ही क्षेत्रों मे कम हो गया है । परन्तु नगरीय क्षेत्र में उप- 
भोग-व्यथ में अधिक कमी हुई। इस वर्ग मे मुस्य रूप से भूमिहीन श्रमिक एवं नगरो के आकस्मिक 
भ्रमिक सम्मिलित हैं । 

(2) 5% निधनतम जनसख्या के उपर की 35% जनसस्या के भ्रामीण क्षेत्र में उपभोग- 
व्यय में सीमान्त सुधार हुआ है परन्तु नगरीय क्षेत्रो मे इस वर्ग के उपभोग-व्यय मे कमी हुई है । 
पह वर्ग भी निर्घत-वर्ग मे ही सम्मिलित है । 

(3) निम्न उपभोग-व्यय करने वाली 40% जनसख्या के ऊपर वाली 20% जनसख्या 
(जिममे मध्यम वर्ग का नाम दिया जा सकता है) के उपभोग-व्यय में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना मे 
अधिक वृद्धि हुई । 

_..._ (4) सामान्य उच्च उपभोग-व्यय वाली 20% जनसख्या के उपभोग-व्यय मे दोनो ही 
क्षेत्रों में समान वृद्धि हुई । 





4 2गाएंटअ 6 एथ्या। - 7020 क दक्ष, वराताथा 5,800 00 एगा।व्या एटणा०गा५, 97 
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(5) उच्चनम उपभोग-ब्यय वाली 20९£ जनसरया दे उपभोग-व्यय मे भो लगभग समान 
प्रतिशत से वृद्धि हुई। परन्तु इस वग में यामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रो मे प्रति व्यक्ति 
उपभोग व्यय लगभग डेढ गुना है। 

(6) समस्त वर्गों में ग्रामीण क्षेत्र का ब्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय नगरीय क्षेत्र की तुलना मे 
कम हे परन्तु यह अन्तर उच्च उपभोग-वब्यय वाले बर्गो में वइता जाता है ! 

इस अध्ययन के आधार पर 967-68 के बाद के वर्षो के उपभोग-व्यय का ठीक अनुप्रान 
लगाता सम्भव नहीं है क्योकि ग्रामीण क्षेत्रा मे हरित कान्ति के प्रादुभवि से 967 के बाद ग्रामीण 
सम्पन्न वर्ग की आय एवं उपभोग व्यय मे वृद्धि हुई है। 964 में हरित-क्रान्ति का प्रारम्भ होने 
के बाद दृपि क्षेत्र में ततनीकी परिवतन तजी से हुए और हृपि-उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ 
कृपि पदार्थों के मूल्यों में निर्मित वस्तुओं की तुलना में अधिक गति से वृद्धि हुई। इस दोनों परि 
स्थितियों का लाभ सम्पन्न एव बड़े कृपकों को मिला और यह लाभ 967 के बाद ग्रामीण क्षेत्र 
के बाद के उपभोग-व्यय को प्रभावित करने लगा है। दूसरी आर, ग्रामीण क्षेत्र मे मजदूरी का 
भुगतान कृपि-उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं मे करने की व्यवस्था में घीरे धीरे परिवर्तन होने बगा 
और क्रपि मजदूरों को भुगरवान नकद राशि में किया जाने लगा जिससे क्ृपि-मजदूरों की मुद्रा- 
सस्‍्फीति के दबाव का शिक्रार बनना पडा हे और उनके उपभोग में सुधार नहीं हो पाया है । कृषि 
क्षेत्र में सकनीकी सुधार होने एवं उत्पादकता बढ़ने के कारण बहुत से भूस्वामियों ने अपनी भूमि को 
शिकमी कृपकों से वापस दे लिया भार यह शिकमी क्ृपक श्रमिक वर्तकर रह गये जिससे इतकी 
आय एवं उपभोग-व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की निम्ततम भाय 
बाली लगभग 20% जनसरया के उपभोर व्यय में कमी आने का अनुमान लगाया जाता है। 

राज्यो मे उपभोग-ब्यय 
औसत उपभोग व्यय क आधार पर विभिन्न राज्यों की स्थिति का अध्यमन निम्नाकित 
तालिका से किया जा सकता है 
लालिका 57- राज्यों से प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग-ब्यथ एबं उपभीग-ध्यय का 
सम्पूर्ण देश के उपमोग-व्यय के आधार पर निर्देशाक 
(जुलाई 964 से जूच 965) 
(सम्पूर्ण भारत का औसत उपभोगन-व्यय+-! 00) 





राज्य ग्रामीण क्षेत्र ___ नगरीय क्र 
उपभोगन-ब्यय निर्देशाक उपभोग-व्यय_निर्देशाक 
4 आम्श्र प्रदेश 26 45 00 34 78 88 
2 असम 29 30 हा] 42 66 ]8 
3 बिहार 2660 0] 32 4] 90 
4 गुजरात 26 98 402 3]9 87 
5 हरियाणा 5 448 37 48 404 
6 जम्मू-कश्मीर 28 32 307 29 80 83 
7' केरल 22 30 84 30 ] 84 
8 मध्य प्रदेश 26 30 99 उ4 44 96 
9 भद्रास 24 55 93 34 34 95 
0 महाराष्ट्र 25 6 ०] 44 48 423 
3] मैसूर 5 3 95 32 44 90 
2 उडीसा 20 6 78 3 79 88 
3 पजाब 36 22 ]37 36 65 302 
4 राजस्थान 30 55 446 34 2] 95 
5 उत्तर प्रदेश 27 09 302 30 085 83 
6 पश्चिमी बगाल 23 ॥8 88 44 3 १]4 
7 केन्द्र-्शासित छलेज 29 75 ११3 56 8॥ 58 





सम्पूण भारत म 
औसत उपभोग-व्यय 26 44 १00 36 03 700 
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राज्यो मे उपभोग-व्यय की तालिका (57) के अध्ययन से ज्ञाप होता है कि विभिन्न राज्यो 
मे उपभोग-व्यय मे बहुत अन्तर है जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सम्तुलित क्षेत्रीय 
विकास एव क्षेत्रीय विधमताएँ हमारे समाज में गम्भीर रूप से विद्यमान है | ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 
हरियाणा में उपभोग-स्यय 39 7 रुपये है, वही उडीसा में उप्भोग-व्यय 20 6 रुपये भी है । 
इसी प्रकार, नयरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक उपभोग-व्यय केन्द्र-शासित क्षेत्रों मे है और सबसे कम 
उपभोग-व्यय जम्मू-कश्मीर भे है। वे रल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, सैयूर, उडीसा और पश्चिम 
बगाल मे ग्रामीण क्षेत्रों का उपभोग-व्यय सम्पूर्ण भारत के उपभोग-व्यय से कम है। दूसरी और, 
आस्भ्र प्रदेश, विहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसुर, उडीसा, राजस्थान 
एब उत्तर प्रदेश मे नगरीय क्षेत्रों मे उपभोग-ब्यय सम्पूर्ण भारत के औसत उपभोग व्यय से कम 
है ! असम, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं केद्ध-शासित क्षेत्रों में ग्रामीण एवं नगरीय 
क्षेत्रों के उपभोग-व्यय मे अधिक अन्तर है अथांत इन ग्रदेशों मे ग्रामीण जीवन-स्तर नगरीय बीवन- 
स्तर से अधिक गिरा हुआ हैं। पजाब ही एक ऐसा भ्रदेश है जहाँ ग्रामीण एवं नपरीय क्षेत्र का 
उपभोग-व्यय लगभग बराबर है । दूसरी जोर, हरियाणा मे ग्रामीण क्षेत्र का उपभोग-व्यथ मगरीय 
क्षेत्र के उपभोग-ध्यय से कम है। ये समस्त लक्ष्य इस बात के द्योतक है कि देश के विभिन्न क्षेत्र 
में आर्थिक विपमता व्यापक रूप से विद्यमान है ) यदि न्यूनवम प्रति व्यक्ति भामिक उपभोग-ब्यय 
55 रुपये लिया जाय तो यरीबी की रेखा से तीचे की जनसख्या का विमिदन्न राज्यों मे वितरण 
973-74 में निम्नबत्‌ था 

तालिका 58--विभिन्न राज्यों मे गरीबी की रेखा से नोचे को जनराण्या का कुल 

जनससख्या मे प्रतिशत 





शाब्ये गरीबी की रेखा से नीचे का उपयोग 
करने वाली जनसण्या का प्रतिशत 
] आम्ध्र प्रदेश 67 53 
2 अग्रम 63 26 
3 बिहार 58 57 
4 गुनरात 56 68 
5 हरियाणा 42 09 
6 कर्नाटक 63 62 
7 केरल 63 4] 
$ मध्य प्रदेश 66 40 
9 महाराष्ट्र 57 44 
40 उड़ीसा 74 95 
+ ]] पंजाब 36 49 
]2 राजस्थान 5 07 
3. तमिलनाडु 68 !5 
4 उत्तर प्रदेश 66 27 
5 पश्चिमी वगाल 54 38 
सम्पूर्ण भारत 62 22 3 


... आ क्ञमिका के अच्ययन वे जल कस है कि सलाण मर पंप कक फफ तालिका 
7 के अब्पयन से ज्ञात होता है कि हरियाणा और पञ्ञाव मे निर्बनता की गहनता 


कम है क्योकि इस राज्यों में निर्ंता की जनसख्या का प्रतिशत 50 से कम है। विहार, गुजरात, 
राजस्थान, महाराष्ट्र प्जाब ओर हरियाणा मे निर्धत जनसस्या का प्रतिशत सम्पूर्ण देश के प्रतिशत 
से कम है। सर्वाधिक निर्धत जनसख्या उडीसा मे है ! 


62 | भारत में जाथिक नियोजन 


आंथिक विषमताओं के कारण 

उपर्पुक्त विश्लेषण के आधार पर हम देश में विद्यमान व्यापक विपमताओ के कारणी का 
वर्गीकरण निम्नवत कर सकते है 

(!) व्यापक बैरोजगार एवं अशकालिक रोजगार के परिणामस्वरूप प्रति श्रम उत्पादकता 
कम है जिससे वहुत्त बड़े समुदाय की आय न्‍्यूल स्तर पर रहती है । 

(2) कर की चोरी एवं दोपपूर्ण राजकोपीय एवं मौद्धिक नीतियों के कारण आय एवं आय 
के अवसरो का केन्द्रीकरण छोटे से वर्ग के हाथ मे हो गया है। जिटिश अथंशास्त्री कालडोर द्वारा 
यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में आय-कर की ही लगभग 300 करोड रपये प्रति वर्ष 
चोरी की जाती है । कर की व्यापक चोरी के कारण राजकोपीय नीतियाँ आय के विषम वितरण को 
कम करने में सफल नहीं हुई है । 

(3) देश के उत्तराधिकार के अधिनियम के कारण धत, मम्पत्ति एव आय के साधनों का 
हस्तान्तरण परिश्रम के सन्दर्भ में न हाकर जन्म के सन्दर्भ में होता है जिससे सम्पन्न परिवार में 

जन्म लेने वाले उत्पादक कार्य किये बिना ही विलासिता का जीवन व्यतीत करते है और अपने 
घन-सग्रह में निरन्तर वृद्धि करने में समर्थ होते है ॥ 

(4) भाय-उपार्जन' के दो प्रमुख साथन होते हैं--सम्पत्ति एवं योग्यता! धन एवं सर्म्पत्ति 
का पहले से ही विपम वितरण है और राजकोषीय नीतियो द्वारा इस विपमता को कम नहीं किया 
जा सका है| दूसरी ओर शिक्षा एछ प्रशिक्षण द्वारा मोग्यता ग्रहण की जाती है। हमारे देश मे शिक्षा 
एब प्रशिक्षण अभी भी माता-पिता की आय पर निर्भर रहतो है जिसके परिणामस्वरूप अधिक आपो- 
पा्जन वाली शिक्षा एव प्रशिक्षण वी सुविधाओं का लाभ सम्पन्न-वर्ग को ही अधिक होता है। 

(5) हमारे देश से कर-तीति भी विपमताओं को वडाने में सहायक होती है। प्रत्यक्ष कर 
आय को विपमता को कम करने में अधिक सहायक होते है वयोकि इन्हे हस्तान्तरित नहीं किया जा 
सकता है। हमारे देश में कुल कर को आय का लगभग तोन-चौयाई भाग अप्रत्यक्ष कर सै श्राप्त 
किया जाता है जिसका अन्तत भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है । 

(6) औद्योगिक लाइसेसिग नीति द्वारा भो औद्योगिक बडे घरानों को ही अधिक लाभ 
मिला है। नये एवं लघु साहसी औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करत से सफल नहीं हो पाते हैं क्योकि 
उनके पास पर्याप्त पूँजी एवं सम्पर्क नहीं रहत है 

(7) विभिन्न राज्यो का ससात विकास न होने के कारण राज्यो के नागरिकों के जीवन- 
स्तर में अत्यधिक अन्तर पाया जाता है। एक ही राज्य मे विभिन्न क्षेत्रों का विकास भी समान रूप 
में नही हुआ है जिसके परिणामस्वरूप विषमताओ मे वृद्धि हुईं है । 

(४) बैको एवं वित्ताय सस्थाओ द्वारा बड़े व्यापारियों, उद्योगपीतियों एवं कृपकी को वित्तीय 
साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध कराये जाते है | इस प्रकार वित्तीय साधनों का केन्द्रीकरण होता हैं 
और आयोएर्जन के साधन सम्पन्न-वर्ग के हाथों मे केन्द्रित होते हैं । 

(१) देश की अर्थ-व्यवस्था मे सम्पन्न एवं सध्यस-वर्मो को उपभोक्ता-बस्तुओ के उत्पादन के 
लिए अत्यधिक विनियोजन किया गया है, जबकि निर्वन-वर्ग की उपमोक्ता-वस्तुओ की उत्पादन-चूद्धि 
पर विशेष ध्यान नही दिया गया है । 

(0) 26 वर्षों से नियोजित विकास के अन्तर्गत देश मे मजदूरी-लाभ-मूल्य की समत्वित 
नीति का विकास नहीं किया गया है | आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजदूरों का निर्धारण 

न होने के कारण निर्घन-वर्ग के साथ न्याय नही किया जा सका है । 

(4) ग्रामीण एवं नगरीय सम्पत्ति का सोमाकन करने की चर्चा कई वर्षों से चल रही है 
परन्तु अभी तक इसको क्रियान्वित नहीं दिया गया है | इस मध्य-काल से सभी सम्पत्तिधारी अपनी 
सम्पत्ति को बचाने के लिए उचित एवं अनुचित तरीके अपना रहे है और णव सौमाकन को किया- 
न्वित करने का अवसर आयेगा तव बहुत कम सम्पत्ति पुनवितरण हेतु उपलब्ध हो सकेगी । 
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(2] प्रशासनिक अकुशलता एवं आयिक अपराधों से भी अर्थ-ब्यवस्था गे विषमताओं को 
बढाने में योगदान दिया है । प्रशासतविक अकुशल्ता के कारण आधारभूत चीतियो का उस भावना से 
'क्रियान्वगन नही किया जाता जिसके लिए उन्हे बनाया जाता है और आशिक अपराधो को बढावा 
मिलता है। तस्कर व्यापार, कर की चोरी, रिश्वद आदि अपराधों द्वारा घन को सप्रह करता 
सम्भव हो सका है और माथिक विपमताएँ बढ़ी है । 5 

भारत में नियोजित अयथे-ब्यवस्था में उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होते पर भी समाज के समस्त 
वर्गों को समान लाभ प्राप्त नही हुआ है ! वास्तव मे, उत्पादन को वृद्धि को जितना भह॒त्व दिया 
गया, उतना ही महत्व वितरण को भी देना चाहिए था । वितरण को वियमता के कई कारण रहे 
है । देश के आधथिक ढाँचे मे जो सस्थनीय परिवतेत किये गये, वे या तो पर्याप्त नहीं हैं या फिर उनमे 
प्रभावशीलता की कमी है । सरकारी क्षेत्र का विस्तार एवं निजी क्षेत्र पर नियल्नण की प्रभाव" 
शीलता पर्याप्त नही रही है । इसके अतिरिक्त प्रशासन के विभिन्न दोषों के कारण वितरण कौ 

विषमता अभो भी वती हुई है। राष्ट्रीय चरित्र की हीनता, करतव्य-परायणता की कमी व अकुशल 
संगठन आदि कारणो मे भी निर्बल-वर्ग को निर्बंलता के जाल्न से मुक्त होने से रोक रखा है! बर्ते- 
मान परिस्थितियों मे यह, आवश्यक हो गया है कि भ्रविष्य की योजनाओं के कार्यकमों का प्रकार 
एवं सचालन-विधि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि उत्पादन को वृद्धि वे! साथ-साथ 
वितरण में सभानता लायी जा सके और योजना के लाभो का बडा भाग तिर्वेल-वर्गो को प्राप्त 
हो सके । 
पाँचवीं योजना एवं निर्घनता-उन्मुलन 
पॉचिवी योजना कौ ब्यूह-रचना (5078०2५) का निर्माण इस प्रकार किया गया कि आधिक 
विपमताओ को उत्पन्न एवं प्रोत्साहित करने वाले आधारभूत तत्वो पर कठोर आक्रमण करके उनको 
निर्मल किया जा सके | आधिक विषमताओ को कम करने के लिए आवश्यक भूमि-सुधार, भौद्विक 
एवं राजकोपीय नीतियो का पुर्नानर्धारण, गन्ठुलित क्षेत्रीय विकास, सम्पत्ति के अधिकारों का 
सीम्राकन, रोजगार के अवसरो मे विल्तार, उचित आप-तीति, व्यापारिक क्रियाओं मे सरकार का 
सक्रिय भाग आदि कार्यवाहियां पाँचवी योजना के अन्तगंत निर्धारित की गयी। योजना में उस 
30% जनप्तस्या के, जो न्यूनतम जीवन-स्तर पर जीवन-निर्वाह कर रही है, उपभोग-ब्यय में छुधार 
करने को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी । इस निर्धन जनसस्या का बहुत बडा भाग पिछड़े 
हुए क्षेत्रों मे निवास करता है। इसीलिए पाँचतीं योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के 
विकाप्त-स्तर तक लाने हेतु विशेष स्थान दिया ग्रया । पाँचवी योजना मे पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए 
विकास के स्लेक्रेसन-का्क्ता (7७0 /ऐप्ट2फ४४७०8) रिप्/रित हि उप जिफाक्ते जरतपोका तप्प्काशिएट 
क्षेत्र का सवंतोन्मुखी विकास करने का प्रयत्न किया गया । योजना मे पिछडे क्षेत्रो को पारिभ[षित 
करके निर्धारित किया गया और इन क्षेत्रों के लिए एक न्यूनतम आवश्यक विकास का प्रयास सचा- 
लित किया गया । पिछड़े क्षेत्रों के बिकास-कार्यक्रमों भे आधारभूत आधिक एवं सामाजिक अव- 
सरचना को अधिक प्राथमिकता दी गयी । अव-सरचना में सिंचाई, सचार॑, साख, विपणन, शक्ति, 
शिक्षा स्वास्थ्य एव प्रशासनिक सुधार सम्मिलित किये गये । 
पाँचवी योजना में पिछड़े वर्गों एवं जनुमूचित जातियो के जीवन-स्तर में सुधार करने को 
भो प्राथमिकता प्रदान की गयी । कृषि, भूमि-सुधार, लघू एव ग्रामीण उद्योग, प्रशिक्षण, रोजगार, 
संचार, शिक्षा आदि के विकास-कार्यक्रमो थे पिछड़े वर्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी । 
आधिक विपमता को कम करते हेतु एक उचित आय-नीति की आवश्यकता को मान्यता दी 
गयी । एकाधिकार की सत्ता एव प्रतिवन्धात्मक क्रियाओ का उपयोग करने, प्रवन्ध द्वारा भ्रप्ट कार्य- 
वाहियाँ करने, थ्रमिको, पूर्तिकर्ताओ एवं उपभोक्ताओं का शोषण करने, काला वाजार के व्यवहार 
करने, कोटा, परमिट एवं लाइस्रेन्स का दुरुपयोग करने तथा कर की चोरी बरने से मिजी उद्योग 
एव ध्यापार में अत्यधिक आय उदय होतो है। आय-नीति हारा इन सभी साधनों से उदय होने 
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वाली आय पर कठोर प्रतिवन्‍्ध लगाकर आथिक विपमताओ को कम क्या जाना था । कृपि-क्षेत मे 
बडे कृपको द्वारा अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होने पर अधिक आय प्राप्त होती है और 
ग्रामीण क्षेत्र में आथिक विपमताओआ मे वृद्धि होती है । कृषि-पदार्थों के मूल्य निर्धारित करते समय 
आयन-नीति के सिद्धान्तों को ध्यान मे रखना जावश्यक होगा और मूल्य-मजदुरी-आय का सन्तुलन 
बनाये रखने के लिए कृषि-पदार्थो के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाने थे कि क्पक को उचित 
पारिश्रमिक प्राप्त हो सके ! 

पाँचवी योजना में व्याज एवं किराये की आय को सीमित करने के प्रयत्न किये जाने थे। 
सहकारी साख-सस्थाओं का इतना विस्तार क्या जाना था कि दृपि-श्रमिक, छोटे किसान, लघु 
उद्योगपति, लघु व्यापारी एव निर्धन परिवार भी इन सस्थाओं से अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति 
कर सके । शहरी भम्पत्ति के सीमाक्न से नगरीय आय के केस्द्रीकरण मे कमी को जानी थी। 
योजनाओ के अन्तर्गत सरकारी एवं निजी क्षेत्र मं जो विनियोजन किया गया है, उसके परिणाम- 
स्वरूप भूमि, मकान एवं अन्य सम्पत्तियों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जिससे अनु- 
पाजित आय (ए7८४॥प्८० [700०76) मे यृद्धि हो रही है । आय-नीति के अन्तर्गत इस अनुपार्गित 
आय का उचित भाग समाज के लिए उपलब्ध करना अ'्वश्यक होगा। पाँचवी योजना में उपयुक्त 
मूल्य-मजदूरी एवं आय-बीति द्वारा आथिक विषपमताओ को कम करने का प्रयत्त क्रिया जाना था । 
परन्तु इस प्रकार की नीति का निर्धारण एब क्रियान्वयन नही किया गया । 

पाँचवी याजना मे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करने को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया। 
मजदूरी एवं स्वत रोजगार दोनो ही क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरों मे वृद्धि की गयी। पाँचवी योजना 
में कृपि-क्षेत्र का तीव्र गति से विवास करने का लक्ष्य रखा गया । कृपि-विकास की दर एवं प्रकार 
के फलस्वरूप कृपि-क्षेत्र में रोजगार के अवसरों म तेजी से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। 
योजना में उदम होने वाली अतिरिक्त श्रम-शक्ति का लगभग दो-तिहाई भाग कृषि-क्षेत्र में लगी 
जनसख्या मे उदय होना था और इसे क्पि-क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान करने के प्रयत्त किये 
जाने थे । 

वतंमान आय-नीति की रूपरेखा 

देश मे सत्ता के परिवतन के साथ आय के विषम वितरण, निर्धनता एवं बेरोजगारी-उन्मू- 
लन को सरकार की आर्थिक नीति एव कार्यक्रमों का मुख्य अग मान लिया गया है ॥ छठी योजवा 
की सरचना-विधि को अनवरत योजना बा रूप देकर विकास की प्रक्रिया को नया मोड देने 
का प्रयत्न किया जाना है | छठी योजना में रोजगार के अवसरो में इतनी वृद्धि की जानी है कि 
ऊपएके 0 उणएँ जो ओशोणपएपटी रछाण्त क्री जए के ५ ,किस्तजए आय क्ाक्ी 409६ ज्नक्झ्या को 
आधारमूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आयोजुन किया जाना है तथा वतमान आय एवं 
शत की विषमताओ मे पर्याप्त कमी की जानो है । इस लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना में ग्रामीण 
एवं कृपि-विक्स को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी जिससे अभी तक लगभग अपेक्षित ग्रामीण 
जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार क्या जा सके । विषमताओ को कम करने वाले कार्यक्रमों 
को अधिक कुशल बनाने के लिए क्षेत्रीय नियोजन (१९७ ?|आ77॥78) को मान्यता दी गयी है जिसके 
अन्तर्गत विकास-कार्यक्रमो का निर्धारण विशिष्ट क्षेत्री के आधार पर किया जायेगा जिसमे प्रत्येक 
विशिष्ट क्षेत्र की श्रम-शक्ति एव साधनों का गहन उपयोग हो सकेगा और वेरोजगारी एवं निर्धनता 
का कम करना सम्भव हागा । 

ग्रामीण क्षेत्रे मे विकास वी गति को तेज करके बढती हुई थ्रम-शक्ति को रोजगार प्रदान 
करना सम्भव हो सकेगा । कृषि-क्षेत्र की वर्तमान प्रगति-दर 2 से 2 5% प्रति वर्ष बढती हुई श्रम- 
शक्ति को रोजगार प्रदान बरने में समर्थ नहीं हो सकेगी । क्रपि-क्षेत्र की प्रगत्ि-दर को 4 से 60% 
तक प्रति वर्ष करने बी आवश्यक्ता है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे अव-सरचना को सुदृढ 
बनाना होगा | अव-सरचना के अन्तर्गत सिचाई, शक्ति एवं सडक-निर्माण का प्रमुख स्थान होता है । 
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इन सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करदे कृषि एवं लघु उद्योग दोनो ही क्षेत्रों का विकास 
एवं विस्तार सम्भव हो सकेगा । अव-सरचना के विस्तार एवं विकास का पूर्णतम उपयोग करने के 
लिए विकास-कार्येफ्मों का क्षेत्रीय स्तर पर निर्माण एुव सचालन किया जाना आवश्यक्क होगा। 
इन समस्त कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भेर करेगी कि ग्रामीण क्षेत्र मे वढी हुई आय का 
कितना भाग बचत के रूप में विकास हेतु संग्रहीत किया जा सकेगा | इस प्रकार छठी योजदा मे 
रोजगार एव ग्रामीण विकास-प्रधान कार्यत्रमों को प्राथमिकता देकर आय के विषम वितरण को कम 
करने का प्रयास किया जाता है । 
जनता सरकार ने आय, वेतन और मूल्यों के बारे मे नीति बनाने के लिए भूतलिगम समिति 
की स्थापना की है जो सरकार को आय की वियमता को कम करने के लिए उपयुक्त नीति के 
सम्बत्ध में अपनी सिफारिशें देगी । सुनिश्चित आय-नीति का निर्माण विकास-विनियोजन के परि- 
माण, स्यापसगत मूल्य-नीति, मुद्रा-स्फीति का दवाव एवं घाटे के अर्थ-प्रवन्धन जादि से सीमाकित 
होता है । अधिक विकास-विनियोजन हेतु साधनों को एकत्रित करने के. लिए जब घाटे के अर्थ- 
प्रबन्धन का उपयोग एव अप्रत्यक्ष करो मे वृद्धि की जातो है तो भूल्य-स्तर मे वृद्धि होता गत्यन्त 
स्वाभाविक होता है । मूल्य-वृद्धि होने पर सगठित श्रस अधिक मजदूरी एवं वेतन की माँग करता 
है । साह॒सियो एवं व्यापारियों के लाभ में वृद्धि हो जातो है और असगठित श्रम, सम्पत्ति-विहीन 
नागरिक एन लघु स्वत रोजगार-प्राप्त श्रम की आय मे मृत्य-बृद्धि के अनुपात में कम वृद्धि होती 
है जिसके परिमाणस्वरूप आय की विधमता मे वृद्धि होती है । इस प्रकार आय के विषम वितरण 
की प्रवृत्ति को तब तक सीमाकित नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल्य-स्तर की धृद्धि को प्रभा- 
वित करवे वाले समस्त कारको को नियन्त्रित न कर दिया जाय | कृहदाकर विकास-विवियोजन अल्प- 
काल में उत्पादत-वृद्धि में सहायक नहीं होता हैं जबकि मृत्य-स्तर पर विकास-विनियोजन का प्रभाव 
जल्‍दी ही उदय होने लगता है जिससे धनी एवं निर्धन का अन्तर बढने लगता है। 978-79 के 
केन्द्र सरकार के वजट में ।,050 करोड रुपये के घाटे की व्यवस्था एबं 500 करोड रपये के अआति- 
रिक्त करारोषण की व्यवस्था की गयी है । ये दोनों कार्यवाहियाँ मूल्य-स्तर एवं आय-वितरण पर 
कितना प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, यह इस बाद पर निर्भर होगा विः विकास-विनियोजन का लाभ 
असंगठित श्रम, इंपि-श्रमिक एवं सम्पत्ति-विहौत समुदाय को किस सीमा तक उपलब्ध होता है । 
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क्षेत्रीय विकास का अर्थ 

ससार के कुछ ही राष्ट्र ऐसे हे जिनकी प्रति व्यक्ति बास्तविक आय अत्यधिक है तथा जो 
विकास की उच्चस्तरीय अवस्थाओ मे प्रविष्ट हो चुके हो । इन राष्ट्रो मे सयुक्त राज्य अमेरिका, 
कताडा, आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलेण्ड तथा पश्चिमी यूरोप के देश आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। 
दूसरी ओर देशो का बहुत बडा समूह ऐसा है जिनमे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम है और 
जो विकास की निम्नस्तरीय अवस्थाओ को भी पार नही कर पा रहे है । अति-विकसित देशों एवं 
अल्प-विकसित देशों भे यह अन्तर निरन्तर विद्यमान ही नही है बल्कि इस अन्तर मे बृद्धि होती जा 
रही है । विकसित राष्ट्री मे विकास के समस्त तत्व ऊर्ध्वभुखी रहते है और निकठ अथवा सुदूर 
भविष्य में इनके शिधिल होने के कोई प्रमाण नही है यद्यपि खनिज तेल की समस्या ने कुछ देशो की 
विकास की गति को आघात पहुंचाया है परन्तु यह आघात भी अस्थायी है क्योकि वैकल्पिक शर्त्ति 
के साधनों की खोज तेणी से चल रही हैं । खनिज-तेल की समस्या ने विकसित राष्ट्रों की विकास 
की गति की जिस सीमा तक आघात पहुँचाया है, उससे कही अधिक विकासशील अर्य-ब्यवस्थाओं के 
विकास को अवरुद्ध क्या है। अल्प-विकसित राष्ट्रो मे विकास के तत्व अघोमुखी रहते हैं। इन देशो 
मे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने के, साथ-साथ पूँजी निर्माण एबं विनियोजन की दर और 
कम रहती है, जबकि इन्हें विकास की दौड में विकसित राष्ट्रों को पकडने हेतु पूंजी-निर्माण की 
दर विकसित राष्ट्रो की तुलना मे अधिक रखनी चाहिए, क्योंकि इन देशों मे जनसख्या की वृद्धि की 
दर भी अधिक रहती है। जनसरया की आयुन्सरचना भी इन राष्ट्रो मे विकास के अनुकूल नही 
होती है क्योकि जनसख्या में अनुत्पादक आयु-वर्ग (5 वर्ष से कम) का प्रतिशत विकसित राष्ट्रो की 
तुलना भे अधिक होता है। यही कारण है कि अल्प-विक्सित राष्ट्रो मे विकास की दर कम पायी जाती 
है और किसी-किसी राष्ट्र में तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढने के स्थान पर घटती जाती है) 

अल्प-विकसित राष्ट्रो मे विकास के स्तर में भी अत्यधिक विभिन्नता पायी जाती है। एशियाई, 
अफ्रीकी एवं लैंटिन-अमेरिकी अल्प-विकसित राष्ट्रों मे कुछ ऐसे है जिनमे विनियोजन, पूँजी-निर्माण 
एवं उत्पादन में तीन गति से वृद्धि हो रही है परन्तु इनकी आधिक गति का सम्पूर्ण लाभ इन देशो 
को प्राप्त नही हो पा रहा है क्योकि इन देशो को आधिक प्रगति का मुख्य कारण विदेशियों द्वारा 
इनके प्राकृतिक साधनों का अवशोयण किया जाना है। दूसरी ओर, अल्प-विकसित राप्ट्रो मे ऐसे 
भी राष्ट्र है जिनमे विकास की ग्रति अत्यन्त कम अथवा ऋणात्मक है और इन देशों के मागरिंको 
के जीवन-स्तर में कोई सुधार नही हो रहा है । इन राष्ट्रो मे राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता 
निरन्तर विद्यमान रहने के कारण विकास के लिए सुदृढ प्रयास नहीं किये जा सके है । 

क्षेत्रीय विकास के रूप--ससार के विभिन्न देशों मे विकास का समान स्तर विद्यमान नहीं 
हे, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय आयिक विपमताएँ निरन्तर वनी हुईं है ओर सन्तुलित विकास की 
समस्या इसीलिए अधिक गहन होती जा रही है। क्षेत्रीय विकास को निम्नवत्‌ वर्गोकुत कर सकते है 

() विभिन्न देशों का सन्तुलित विकास, तथा 

(2) एक ही देश के विभिन क्षेत्रों का सन्‍्तुलित विकास । 
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घिशिन्न वेशों का सन्तुलित विकास 
आधुनिक युग मे विकास्त के स्तर में विभिन्न राष्ट्रों मे अत्यथिक विभिन्नता विद्यमान है । 
विकसित राष्ट्र एव अत्प-विकसित राष्ट्र के रूप मे दो वर्ग केवल अध्ययन को सरल बनाने के लिए 
स्थापित कर लिये गये है परन्तु इस दोनो समूह के राष्ट्रों मे भी विकास का स्तर समान नही पाया 
जाता है। वास्तव में हमारे पास कोई ऐसे ठोस प्रमाण नहीं है जिनके आधार पर विभिन्न राष्ट्रो के 
विकास के स्तर को मापा जा सके । परन्तु वास्तविक त्रिकास का माय औसत प्रति व्यक्ति आय 
मासकर विभिन्न राष्ट्री की विकास्न की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। प्रति व्यक्ति औसत 
आप देश के उत्पादन एव जनसख्या मे सन्दर्भित होती है ।देश की उत्पादक सम्पत्तियो, पूँजी-निर्माण, 
विनियोजन, अव-सरचना, प्राकंतिक साधनों, मानवीय साधनों, सामाजिक वातावरण आदि पर 
उत्पादन मिर्भद रहता है भौर जनसख्या की वृद्धि एव सरचना जन्म-सृत्युददरों एवं औसत जीवच- 
काल पर निर्मर रहती है। जिन देशो में उत्पादन एवं जनसंख्या की स्थिति विकास के अवुरूप 
रहती है, विकास की गति तेज हो जाती है और ये देश शीघ्र ही विकास के निम्न स्तरो से उठ- 
कर ऊँचे स्तरो पर पहुँच जाते है । परन्तु उत्पादन एवं जनसख्या घटक जहाँ विकास को प्रभावित 
करते हैं, वही विकास के स्तर से प्रभावित भी होते है । अल्प-विकन्नित राष्ट्रो मे व्यापक निर्यनता 
के कारण आय, बचत एवं वितियोजन कम होता है जिससे देश की उत्पादक सम्पत्तियों में पर्पाप्त 
वृद्धि नही हो पाती है और उत्पादन का स्तर निस्‍्त वना रहता है । व्यापक निर्धनता के कारण जन- 
सयुदाय का जीवतकाल छोटा रहता है और उत्पादक श्रम-श्क्ति का जनसख्या मे अनुपात कम 
रहता है। श्रम-शक्ति में उत्पादक गुण भी कम पाये जाते हैं क्योकि निर्घंचता के कारण जन्साधारण 
उचित शिक्षा एव प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाता है । साथ ही जीवन की अनिवार्यताओ की पूर्ति न 
होने के कारण इतका स्वास्थ्य भी उत्पादन मे अधिक योगदान देने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। 
इस प्रकार अत्प-विकसित राष्ट्रो में निर्धनता का दुश्चक्र गतिशील रहने के कारण विकास्र की गति 
मन्द रहती है। 

दूसरी ओर, विकसित राप्ट्रो मे उत्पादन एवं जनसल्या की स्थिति विकास के अनुरूप दीर्ष- 

काल तक बनी रहती है। इन राष्ट्रों मं आय, दचत, विनियोजन आदि सभी घटको की दर ऊँची 
होती है । जनसख्या की सरचना भी विकास के अनुकूल होती है । जनसख्या में उत्पादक श्रम का 
अनुपात अधिक रहता है तथा श्रम के उत्पादक गुण भी अधिक उत्तम होते हैं। यही कारण है कि 
इन देशो में विकास की गति तीक् बनी रहती है। 'अल्प-विकसित राप्ट्रो का परिचय ताम्रक अध्याय 
में दी गयी विभिन्न राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ससार के 
विभिन्न देशो में प्रति व्यक्ति आय मे अत्यधिक अन्तर है और विभिन्न राष्ट्रों की विकास की दर में 
मी बहुत अधिक विपमभता विद्यमान है। जहाँ विकसित राष्ट्रो मे प्रति व्यक्ति आय की प्रगति-दर 

4% से 5% तक है, वही अल्प विकरित राष्ट्रों मे यह दर 3% से भी कम है। 
विभिन्न देशो का असन्तुलित विकास होने के कारण 

(।) निर्धनता का दुश्चक्र--अत्प-विकसित राप्ट्रो की व्यापक निधेनता एक ऐसा ऋणा- 

त्मक धटक है थो विभिन्न अन्य ऋणात्मक घटकों को जन्म देता है जिससे विकास की गति अवरुद्ध 
होती है । दूसरी ओर, विकस्चित राष्ट्रो में सम्पन्नता का चक ऊध्वेंसुखी हाता है. जिरासे विकास से 

सहायता पहुँचाने वाले बहुत से घटक उदय एवं सुदृढ होते रहते हैं । 

ट (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकूल शर्तें->अल्प-विक्सित राष्ट्रो को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में अपने निर्यात का पर्याष्त मूल्य नही मिलता है और उन्ह अपने आयात के लिए अधिक मूल्य 
चुकाना पढ़ता है । इनके निर्यात में विभिन्नता की कमी, पूति एवं माँग में कम लोच होना, सौद्िक 

वातावरण प्रतिकूल होता आदि निर्यात के सम्बन्ध में प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हुँ । 


दूधरी ओर, आयात अधिकतर शर्तंयुक्त सहायता के अन्तर्गत होने के कारण सहायता देने वाले देशो 
की शर्तों पर करने पड़ते हैं। 
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(3) प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त अवशोषण न किया जाना--अल्प-विकसित राष्ट्रो मे 
प्राकृतिक साधनों का पर्वाप्त विदोहन नहीं क्या जा सका है और जिन साधनों का विदोहन किया 
भी गया है, उन पर विदेशियों का प्रभुत्त है जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था को प्राकृतिक साधनों का 
लाभ उपलब्ध नहीं हो पाता है । 

(4) जनसरुया का परिमाण, सरचता एवं गुण विकास के अनुकूल न होना--अत्प-विकसित 
राप्ट्री मे जनसख्या की ठृद्धि की गति तेज रहती है और जनसाधारण का जीवनकाल छोटा होता 
ह जिससे उत्पादक श्रम-शक्ति का जनसख्या भें अनुपात कम रहता है। परम्परागत जीवन, व्यापक 
अशिक्षा एवं सामाजिक रूढिवादिता के कारण श्रम मे कुशलता ग्रहण करने की क्षमता एवं गति- 
शीलता कम पायी जाती हू जिससे उत्पादन की क्रियाएँ अवरुद्ध होती है । 

(5) राजनीतिक एवं आथिक अस्थिरता--विकसित राप्ट्रो वी तुलना में अल्प-विकसित 
राष्ट्रो मे राजनीतिक उथल-पुथल अत्णघिक होती है। सुदृट शासन की अनुपस्थिति में विकाप्त 
के अनुकूल नीतियो का निर्धारण एव कुशल सचालन सम्भव नही हो पाता है । राजनीतिक एवं 
आधिक परिपक्‍वता न होने के कारण बहुत से कार्यक्रम एवं नीतियाँ परीक्षण एवं त्रुटि! के आधार 
पर चलाने पडते है जिनसे साधनों का अपव्यय होता है और विकास की गति अवरुद्ध होती है । 

(6) विदेशी सहायता एव पूंजी तथा प्राविधिक ज्ञान की पर्याप्त उपलब्धि न होना--'अत्प- 
विकसित राष्ट्रो को निर्धनता का दुश्चक्र तोडने के लिए विदेशी पूंजी एव विदेशी प्राविधिक ज्ञान कीं 
आवश्यकता होती है । परन्तु विदेशी पूंजी प्राय विकसित राष्ट्रो द्वारा बहुत सी शर्तो के अन्तर्गत प्रदाव 
को जाती है जिससे दोर्घकाल में विकास की भ्रक्तिया को जाधात पहुँचता है और विकसित राष्ट्रो पर 
ज़ल्प-विकसित्त राष्ट्रों को निर्भरता वढती जाती है । दूसरी ओर, विदेशी तकनीकी ज्ञान भी प्यास 
मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। विकसित राष्ट्रों द्वारा नवीनतम तकनीक अल्प-विकसित राष्ट्रो को 
प्रदान नही की जाती है । इसके अतिरिक्त विकसित राप्ट्रो की तकनीक अल्प-बिकसित राष्ट्रों की 
परिस्थितियों के अनुकूल भी नही होती है । 

(7) औद्योगीकरण की सन्‍्द गति--जसन्तुलित विकास का एक प्रमुख कारण औद्योगीकरण 
की गति वा अन्तर भी है। अल्प विकसित राष्ट्र प्राथ कृषि-प्रधान है। कृषि-व्यवसाय में विकास 
की गति मन्द रहती है क्योत्रि इस व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भरता अत्यधिक होती है। दूसरी 
ओर, औद्योगोकरण की प्रग्रति की दर मानवीय प्रयासों एवं मनुष्य द्वारा निर्मित उत्पादक साधनों 
पर निभर रहती है | यही कारण है कि औद्योगिक राष्ट्रो मे विकास की गति क्पि-प्रधान राष्ट्रों की 

तुलना में अधिक रहती है । 

(8) आय का वितरण विकास में सहायक नहीं--यद्यपि अल्प-विकसित राष्ट्रों मे आय का 
वितरण विकसित राष्ट्रों की तुलना भे अधिक विपम होता है, तथापि अल्प-विकसित राष्ट्रों में आय 
का बहुत बडा भाग जमीदारों, साहुकारा एब व्यापारियों का प्राप्त होता है| यह वर्ग जोखिमपूर्ण 
उत्पादक कार्यो में अपनी बचत का बिनियोजन नही करता है । साहूकार एवं व्यापारी उपयोगिताओं 
का निर्माण न करके उपयोगिताओ का विस्तार करते है भौर कम जोखिम पर अधिक लाभ कमावे 
के लिए प्रयत्नशील रहते है। टरंसरी आर, जमीदार-वर्ग दिलासिता के प्रसाधनो, बड़े-बड़े भवनों एवं 
दिखाबे की वस्तुओ पर अधिक धन व्यंय करता है | इस प्रकार बचत का गहन एवं उत्पादक उपयोग 
नही हो पाता है और विकास की गति मन्द रहती है । दूसरी ओर, विकसित राष्ट्रो मे आय का 
वितरण साहसियो के पक्ष में होता है जिससे उत्पादक विनियोजन में निरन्तर वृद्धि होती रहती हैं। 

(9) सामाजिक व्यवस्था विकास को अवरुद्ध करतो है--अल्प-विकसित राप्ट्रो कर सामाजिक 
वातावरण रढिवादी, परम्परागत एवं भाग्यवादी होता है। जनसमुदाय परिव्तंव को स्वभावत 
स्वीकार नही करता और “जो कुछ प्रादीय है, वही सर्वश्रेष्ठ है! की भावना से ओतप्रोत रहता हैं । 
ऐसी परिस्थिति मे नवीन आधिकः एद सामाजिक मान्यताओं एवं सस्थाओ का प्रादुर्माव एवं विकास 
भन्द गति से होता है जिससे विकास कौ गति को आधात पहुँचता है| साहसी को समाज में ऊँचा 
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स्थान प्राप्त नही होता है. जिससे अभिनवीकरण की प्रक्रिया सुदृढ नही हो. पाती है और विकास 
अबरुद्ध होता है! विकसित राष्ट्रों मे सामाजिक वातावरण विकास के अनुकूल होता है और समाज 
द्वारा परिवतेनों को स्वभावत स्वीकार कर लिया जाता है जिससे विकास की गति सुदृढ होती है। 

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ठ है कि क्षेत्रीय असस्तुलित विकास के कुछ कारण विभिन्न देशो की 
आत्तरिक प्रतिकूल परिश्थितियो से उदय होते है और कुछ बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं । 
वास्तव में विकसित राष्ट्र यह नहीं चाहते कि अल्प-विकसित राष्ट्र मे विकास की गति इतनी तीब्र 
हो कि वे विकसित राष्ट्रो के आश्रय से मुक्त हो जायें । जो भी सहायता विकसित राष्ट्रो एवं विभिन्न 
अन्तर्राप्ट्रीय सस्थाओ ढ्वारा विकासशील राप्ट्रो को प्रदान की जाती है, उसका अन्तिम लक्ष्य विकसित 
राष्ट्रो पर विकासशील राप्ट्रो की निर्भरता को बनाये रखना होता है। यही कारण है कि विभिन्न 
राष्ट्रो मे विकास की गति मे इतना अन्तर पाया जाता है। 

आय का विषम वितरण 

अभी तक हमने विभिन्न देशों के असन्तुलित विकास के एक ही पक्ष का जब्ययन किया हैं, 
जिसका आधार हमने औसत प्रति व्यक्ति आय को माना । असन्तुलित विकास का दूसरा पक्ष यह 
है कि विभिन्न देशों मे आय का वितरण विपम है और इस विपमता की गहनता सभी राष्ट्रो मे 
समान नहीं है । अल्प-विकसित राष्ट्रो मं आय का वितरण विकसित राष्ट्रों की तुलना मे अधिक 
दिपम है। अल्प-विकसित राष्ट्रों मे गरीबी की रेखा से नीचे के जीवन-स्तर वाली जनसल््या का 
अतिशत विकसित राप्ट्रो की तुलना मे कही अधिक है। आय के अधिक विपम वितरण के तीत 

प्रमुख कारण अल्प-विकसित राष्ट्रो मे गतिशील रहते हैं 

() दोहरी अर्थ-ब्यवस्था--अल्प-विकसित राष्ट्रो की अर्थ-व्यवस्या की सरचनां के दो 
विपरीत खण्ड हो जाते है--तकनीक एव सस्यनीय ([7800॥7078) दृष्टिकोण से पिछडा हुआ 
खण्ड, एवं तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित तथा सुसगठित आधुनिक खण्ड । इन दोनो विपरीत 
दिशाओ वाले पण्डो की एक ही समय मे उपस्थिति आर्थिक विपमताओं को बढ़ाने में सहायर्क होती 
है । विकासशील राष्ट्री मे आधुनिक खण्ड का बिकास एबं विस्तार एक अनिवायंता होती है और 
इसके प्रादुर्भाव के साथ-साथ जब विधमताएँ बढने लगती हैं तो सामान्‍्यत ऐसा महसूस किया जाता 
है कि यह आधुनिक खण्ड ही विपमताओ को बढाने का एकमात्र कारण है। परन्तु आधुनिक खण्ड 
को विपमताओ की वृद्धि का एकमात्र कारण कहना उचित नहीं हैं क्योंकि आर्थिक विकास का 
लाभ समस्त जनसमुदाय तक तभी पहुँचाया जा सकता है जबकि परम्परागत व्यवस्था का पूर्णपेण 
प्रतिस्थापन किया जा सके । इस प्रकार परम्परागत व्यवस्था का विद्यमान रहना भी विपमताओं को 
बढ़ाने मे सहायक होता है क्योकि वह विकास की प्रक्रिया के विस्तार को अवरुद्ध करता हैं.॥ 

(2) बेरोजगार एवं आशिक रोजगार--अल्प-विकसित राष्ट्रो मे जन्म-दर विकसित राष्ट्रों की 
नुलना भे अधिक होती है जिससे अल्प-विकसित राष्ट्रो में बेरोजगार एव आशिक रोजयार की समस्या 
निरन्तर बढती जाती है। बेरोजगार एव आशिक रोजगार आथिक विपमता को बढावा देते हूँ । 

(3) शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सुविधाओं को कमी--अल्प-विकसित राष्ट्रों में शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण की सुविधा आधिक सम्पन्नता पर निर्भर रहती है। निर्घंन-बर्ग को अपने बच्चो को अधिक 
आय प्रदान करने वाली शिक्षा एव प्रशिक्षण दिलाना सम्भव नही होता है जिससे आयोपार्जन करने 
की क्षमता में अन्तर उत्पन्न होता है और आधिक विपमताएँ बढती *-ु। 

कुछ अल्प-विकसित राष्ट्रो मे उत्तराधिकार का विधान एवं व्यावसायिक जातीयता भी 

आधिक विपभताओं को बढाने मे सहायक होती है । सम्पन्न-वर्ग को जहाँ अपने बच्चो को अधिक 

आयोपाजन वाले व्यवसायों की शिक्षा एव प्रशिक्षण दिलाने बे” अवसर मिलते हैं, वही इन्हे अनु- 

पाजित आय के साधन उत्तराधिकार में मिल जाते है जिससे आथिक विपमताएँ निर्धन-दर्ग बने 

कप बनी रहती है | विश्व वे विभिन्न विकसित एव अल्प-विकसित राष्ट्रो मे आय ये 
-तरण का अध्ययन अग्राकत दालिका (59) से किया जा सकता है 


620 | भारत मे आ्थिक नियोजन 


त्तालिका 59--विशिनन राण्ट्रो मे प्रति व्यक्ति आय एबं आय फा वितरण! 








प्रति व्यक्ति 'निम्नतम सध्यम-वर्ग उच्चतम 
सकल आय आय बालो की आय वाली. भय बाली 
राष्ट्र (97) 40% जन- 40% जन-. 20% जन 
(अमेरिकी सल्या कर संख्या का राष्ट्रीय. सस्या का 
डॉलर) राष्दीय आय आय मे प्रतिशत _ राष्ट्रीय आय 
में प्रतिशत अश अश से प्रतिशत अश 
विकसित राष्ट्र 
]। स रा अमेरिका (970) 4 850 9 7 4] 5 38 8 
2 कनाडा (965) 2 920 200 398 40 2 
3 आस्ट्रेलिया (968) . 2509 200 4] 2 38 8 
मे ब्रिठेन (968) 205 88 8 422 39 0 
5 जर्मनी (964) 2,44 5 4 ध्ह । 52 9 
6 डेनमाक (968) 2,563 3 6 388 476 
7 नावें (968) 200 ]6 6 42 9 40 5 
$ हगरी (969) ]40 240 42 5 335 
9 जापान (963) 950 207 393 40 0 
अल्प विकसित राष्ट्र 
40 केनिया (969) 36 80 0 220 68 0 
]] इराक (956) 200 68 252 680 
2 टर्की ((968) 282 93 29 9 60 8 
3 मलेशिया (970) 330 ]]6 324 560 
]4 मैक्सिकों (!969) 645 ]0 5 2455 640 
5 बर्मा (958) 82 6 5 38 7 44 8 
6 भारत (964) 99 60 320 520 
]7 ईरान (968) 332 2 5 330 545 
]8 पाकिस्तान (964) ]00 75 29. 450 





चक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकसित राष्ट्रों की तुलना मे अल्प-विकसित 
राप्द्रो बी निम्ततम आय वाली 40%, जनसस्या का राष्ट्रीय आय मे अश कम है। विकसित राष्ट्री 
मे जहाँ निम्नतम आय-वग्गे की 40%, जनसख्या को 5% से 20% तक राष्ट्रीय आय का भाग 
प्राप्त होता है, वही अल्प-विकसित राष्ट्रो में इस बर्ग का राष्ट्रीय आय मे अश 0% से 5% के 
बीच में पाया जाता है। दूसरी ओर, उच्चतम आय वाली 20% जनसख्या का राष्ट्रीय आय में 
अश अल्प विफसित राष्ट्रो मे 60% के आरापास है. जबक्ति विकसित राष्ट्रों मे इस जनसख्या-वर्गे 
का राष्ट्रीय आय मे अश 40% के लगभग है । इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है विः अल्प-विकसित 
राष्ट्रो मे राष्ट्रीय उत्पादन कम होने के साथ इस उत्पादन का वितरण अत्यधिक विषम होता है 
जिमसे निर्धनता की ब्यापकता एवं गहनता अधिक पायी जाती है । 

विभिन्न अल्प विकसित राष्ट्रो मे विकास नियोजन द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय मे 
वृद्धि बरने हेतु जो परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम सचालित किये जाते हैं उनसे राष्ट्रीय उत्पादत एवं 
औसत प्रति व्यत्तिः उत्पादत में तो वृद्धि हो जाती है परन्तु आय का पुनवितरण करके आधिक एवं 
सायाजिक समानता उदय नही हो पाती है। विकास-विभनियोजन के फलरवरूप कभी कभी आधिक 
विधमताओं से कमी होने के स्थान पर वृद्धि हो जाती है क्योकि उत्पादन एवं आयन्वृद्धि का लाभ 
सम्पन्न-बर्गों को अधिक प्राप्त होता है। कम्त आय वाला वग इतना असगठित, अशिक्षित, अज्ञाती 





3. ककावद्चल्‍ल बहाव ऐश खक््राल्वा, डैटए। , 974 
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एव रूढिवादी होता है कि वह सामान्य राजकोपीय एवं मौद्रिक नीतियो का लाभ उठाने में समर्थ 
नही हीता है । एक ही राण्द्र के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास 

अल्प-विकसित राप्ट्रो की प्रक्रिया मे अल्तक्षेत्रीय असन्तुलित विकास एक समस्या का रूप 
ग्रहण करता है। विकास-विनियोजन की वृद्धि के साथ-साथ प्राय असन्तुलित विकास की गहनता 
मे वृद्धि होती जाती है और निर्धेत क्षेत्रों एवं वर्गों को विकास का लाभ सम्पन्न क्षेत्रो एव सम्पन्न वर्गों 
की तुलना मे कम ही प्राप्त होता है जिसमे तुलनात्मक दृष्टिकोण से राम्पन्नता एव विषमता का 
अन्तर और अधिक हो जाता है। सत्तुलित विकास को हम निम्नलिखित तीन अर्थो मे समझते है 

] क्षेत्रीय सन्तुलन (सिव्हाणाओ छ900०), 

2. खण्डीय गन्तुलन (5९ल०गाणणं छे42०९), 

3 श्राय-बितरण सन्तुलन ([०ण८-)झाप्रणपध०॥ 9]87००) । 

].क्षेत्रीप सन्तुलन--क्षेत्रीय सन्तुलन से हमारा तात्पर्य किसी देश के विभिन्न भौगोलिक 

एवं राजनीतिक क्षेत्रो के समान विकास से है अर्थात्‌ विकास-अक्रिया का सचालन इस प्रकार 
किया जाथ कि विभिन्न क्षेत्रों क्े विकास को गतिशील रखने के साथ-साथ पिछडे हुए क्षेत्रों 
के विकास की गति को अधिक तीक्र रखा जाय जिससे पिछड़े क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के समान 
विकास का स्तर प्राप्त कर सकें। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि विकास-प्रक्रिया मे विकसित 
क्षेत्रों के और विकास को उस समय तक गतिहीन रखा जाय जब तक कि अय्य क्षेत्र इनके समान 
विकास-स्त॒र प्राप्त न कर लें। विकसित क्षैत्रों के विकास की गति से पिछड़े क्षेत्रों की विकास की 
गति को तीव्र रखकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है | वर्तमान युग मे खगभग सभी विकास 
शील राष्ट्र असन्तुलित क्षेत्रीय विकास के दोष से पीड़ित है और इन देशो की विकास-प्रक्रिया का 
सचालत इस प्रकार किया गया है कि क्षेत्रीय असन्तुलन में कमी होने के स्थान पर वृद्धि होती जा 
रही है। क्षेत्रीय असन्तुलित विकास के उदय होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं 

() उपरिव्यय-सुविधाओ की उपलब्धि--प्राय विकसित क्षेत्रों मे उपस्थ्यिय-सुविधाएँ-- 
यातायात, सचार अधिकोषण, विद्युत आदि--पहले से ही थिद्यमान रहती है जिसके परिणामस्वरूप 
उत्पादन मे तुरन्त वृद्धि करने हेतु इन क्षेत्रों मे कम पूंजी-विनियोजन पर अधिक उत्पादन प्राप्त 
करना सम्भव होता है । पिछड़े क्षेत्रों मे उपरिब्यिय सुविधाएँ बढ़ाने हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता 
होती है। 

(2) बिकास-प्रक्रिया कौ अवैशोषण (80$07007)-क्षमता--पिछडे क्षेत्रों में विकास- 
प्रक्रिया के सचालन के लिए जिन सरचनात्मक परिवतेनों की सामाजिक एवं आधिक क्षेन में 
आवश्यकता होती है, वे परिवतेन जनसाधारण द्वारा स्वभावत स्वीकार नहीं किये जाते है। ऐसी 
परिस्थिति मे इन क्षेत्रों मे विकास-प्रक्षिया की गति मन्द रहती है। इसके साथ विकास-परियोजनाओ 
ये सचालमन हेतु जित सहायक एवं पूरक सुविधाओ, अभिवृत्तियो एव वातावरण की आवश्यकता 
होती है, यह भी पिछड़े क्षेत्रों मे उपलब्ध नही होते है । 

(3) कुषि-क्षेत्र के विकास को गति मन्द एबं सीमित--पिछडे क्षेत्र श्राय क्रपि-प्रधान होते 
हैं। लगभग सभी विकासशील राष्ट्रो मे ग्रामीण क्षेत्रो मे जनलाघारण की आय एवं जीवन-झ्ततर 
नगरोय क्षेत्रों की तुलना मे कम होता है। कृषि-व्यवस्था मे प्रगति-दर न तो तीकब् होती है और 
न्‌ ही निश्चित रहती है क्योकि कृषि की तान्त्रिकताओं मे निरन्तर परिवर्तन वरना और परिवत्तनो 
को स्वीकार करना सम्भव नही होता है। इसबे साथ ही जलवायु की अनिश्चितता प्रगति की दर 
को दृपि-क्षेत्र मे अनिश्चित रखती है। सामान्यत कृपि- क्षेत्र मे 60/ प्रतिवर्ष से अधिक प्रगति प्राप्त 
करना सम्भव नहीं होता | ऐसी परिस्थिति मे पिछड़े क्षेत्रो को विकसित करने के लिए उनकी 
आधिक सरचता मे परिवर्तव करना आवश्यक होता है और औद्योगिक विकास के लिए आधारभत 
सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता होती है । ये सब कार्य दीघंकाल मे हो पूरे किये जा सकते 
है जिसके परिणामस्वरूप विकास्त की प्रारस्भिक अवस्थाओ मे ध्षेत्रीय असस्तुलन वना रहता है। 


(4) राजनीतिक ददाद--पिछड़े लेत्रों वे अतिनिधियो का राजतीनिक प्रभाव भी विकसित 
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क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की तुलना में भ्राय कम होता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी विकास- 
कार्यकम एवं विनियोजन प्राय विकत्तित क्षेत्रों में केन्द्रित हो जाते हैं जिससे क्षेत्रीय असन्तुलन बना 
रहता हू । 

(5) निजी क्षेत्र के अन्तगंत विकास सम्मव नहीं--पिछडे क्षेत्रों गे निजी क्षेत्र विकास- 
प्रक्रिया में अधिक योगदान नही प्रदात करता है । निजी क्षेत्र अपनी उत्पादन एवं विनियोजन- 
वियाओ को अपने लाभ वे सन्दर्भ में निर्धारित करता है और पिछड़े क्षेत्री में आवश्यक सुविधाएँ 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध न होने के कारण विनियोजन की लाभोपार्जन-क्षमता कम होती है और 
जोखिम अधिक होती है । ऐसी परिस्थिति मे समस्त विकास-कार्य क्रमो को सार्वजनिक क्षेत्र में सचा- 
लित करना आषण्यक होता है परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में इतमी अधिक पूँणी विनियोजन करना 
जन्पकाल में सम्भव नहीं होता है । 

(6) व्यापक निर्घनता --व्यापक निधधंनता भी पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में बाधाएँ 
उपस्थित करती है । असगठित आिक व्यवस्था एवं सामाजिक जड़ता इन क्षेत्रों मे सामात्य राज- 
कोपीय एवं मौद्रिक सुविधाओं को जनसाधारण तक नहीं पहुँचने देती है | निर्धनत्ता का दृषित चक्र 
उन क्षेत्रों मे इतनी सुदृढ़ता से गतिशील रहता है कि विकास-श्रक्रिया सचालित करने हेतु विशेष 
नीतियो एवं आयोजनों को आवश्यकता होती है । 

सामान्य विपणि-व्यवस्था क्रे अन्तगंत क्षेत्रीय विषवमताओ का उदय होना स्वाभाविक होता 
है क्योकि विभिन्न आर्थिव क्रियाएँ ऐसे स्थानों पर सामूहीकृत (009/6०) होती है जहाँ पहले में 
ही भ्राथिक गतिविधि विद्यमान हैं । इन स्थानों पर आर्थिक ब्रिय्राओ के विस्तार हेतु उपरिव्यय एंव 
अन्य स॒विधाएँ पहले से ही विद्यमान रहती है । इन केन््रों मे नवीन आध्िक क्रियाओं के आकर्षित 
होने के कारण अन्य क्षेत्रो की आधिक क्रियाओ पर सकुचन-प्रभाव (820८७७0॥ 8#60) पडता है 
क्योकि उत्पादन वे! साधन पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होते रहते है। यह 
सकुचन प्रभाव पिछहे क्षेत्रों की आय, बचत एवं विनियोजन सभी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे 
क्षेत्रीय असन्तुलन मे वृद्धि होती है । दूसरी आर, विकसित क्षेत्रों के आर्थिक विस्तार का विस्तार- 
प्रभाव (897०७ 56९०८) भी होता है। विस्तारक-प्भाव के अन्तर्गत विकसित क्षेत्रों के उद्योगों 
एवं व्यवसायों को कच्चा माल औजार, प्रशिक्षित श्रम आदि प्रदान करने के लिए अन्य क्षेत्रों में 
आशिक जियाओ का विस्तार और उसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रो की अव-सरचता (यातायात, सचार 
एवं अधिवोषण) भी युवृढ होती है, जिससे अन्य क्षेत्रों मे आय मे वृद्धि होती है, उपभोग की माँग 
बढती है और अन्तत उत्पादक विनियोजन बढ़ता है । इस प्रकार अपने विस्तारक प्रभाव के माध्यम 
से विकसित क्षेत्र अल्प-विकसित क्षेत्रों के विकास मे सहायक होते है । परन्तु विकास की प्रारम्भिक 

अवस्थाओ में सकुचन-प्रभाव अधिक तीज गति से चलता है जबकि विस्तारक-प्रभाव विकास की 
अच्छी अवस्थाओ मे तीत्र गति प्राप्त करता है। 
इन प्रतिकूल परिस्थितियों का निवारण करने के लिए बरतंमान काल मे क्षेत्रीय नियोजन 
(२९६॥074] श्राप?) को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है । क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने 
के लिए विभिन्न देशो मे राजनीतिक एवं भौगोलिक क्षेत्रो का पुन निर्धारण किया जाता है, जैसे 
हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन क्या गया है। क्षेत्रीय नियोजन के अन्तर्गत पिछडे हुए क्षेत्रों की 
परिस्थितियों के अनुरूप विशेष विकास-योजनाएँ सचालित की जाती हैं जिनके अन्तर्गत इन क्षेत्रों 
के प्राकृतिक साधनों का विकास क्या जाता है विकास-स्तम्भो (07097 9०68) की स्थापना 
की जाती है तथा सिचाई, वाढ-नियन्तण, विद्युत-उत्पादन आदि उपरिव्यय-सुविधाओं को बढाया 
जाता है। विकास-स्तम्भो का तात्पयं ऐसे प्रशासनिक, राजनैतिक अथवा आशिक कार्यक्रम से हैं 
जिसके माध्यम से विभिन्न विकास-क्रियाओ का नवीन स्थानों पर केस्द्रीकरण होता है, जैसे किसी 
नये स्थान पर राजधानों स्थापित बरन से उस स्थान का स्वत ही विकास हो जाता है। 

2 खण्डीय सच्चुलन--खण्डोय सन्तुलन के अन्तगंत थर्व-व्यवस्था विभिन्न खण्डो--छपि, 
सनिज, उद्योग, यात्तायात, सचार, शिक्षा-प्रशिक्षण आदि--मे सन्तुलन स्थापित किया जाता है। 
विभिन्न उद्योगो एवं व्यवसायों से पारस्परिक सन्तुलन स्थापित किये बिना विकास की प्रकिया को 
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गति प्रदात नही की जा सकती है क्योकि एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं 
का उपयोग अन्‍य उद्योगो एवं व्यवसायों मे आदायो (9795) के रूप मे किया जाता है। इस 
प्रकार अर्ध-व्यवस्था के समस्त खण्ड एक-दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहते है कि किसी 
एक की प्रगति अथवा पिछडः्पन दूसरे खण्डो को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता है। जब 
तक थर्थ-व्यवस्था के सभी खण्डो का विकास सन्तुलित रूप से नही किया जाता है, एक खण्ड दूसरे 
खण्ड के क्रियाकलाप को या तो अवरुद्ध करता है अथवा एक खण्ड की क्रियाएँ दुसरे खण्ड को 
जियाओ को वोहराती (0एथ7००97१) हैं जिससे साधनों का अपव्यय होता है। यही कारण है 
कि अर्थ-व्यवस्था के विकास-कार्यक्रमो को निर्धारित करने के लिए आदाय-प्रदाय-विश्लेषण ([79ए- 
000० 87985) आवश्यक समझा जाने लगा है। अधिकतर विकासशील राष्ट्रों भे विकाप्त की 
गति तीघ्र न होने का कारण खण्डीय असन्तुलव है । जब विकास-कार्यक्रमों का निर्धारण आथिक 
विचारधाराओं की तुलना मे राजनीतिक एवं कल्याण सम्बन्धी विचारघाराओं को अधिक महत्व 
प्रदान करके किया जाता है तो खण्डीय असन्तुलन होता है । अर्थ-व्यवस्था मे पर्याप्त एवं विश्वस- 
नीय सास्यिकी उपलब्ध नही होने पर भी खण्डीय सन्तुलत स्थापित करना कठिन होता है । मिश्रित 
अर्थ-व्यवस्था मे भी निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र मे समन्वय न होने के कारण खण्डीय असत्तुलत 
उदय होता है । 

3. आय-बितरण सस्तुलन--विकास-नियोजन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति 
आय मे तो वृद्धि हो जाती है परन्तु आय के पुर्नावतरण द्वारा समानता उदय नहीं हो पाती है। 
प्रति व्यक्ति आय-बृद्धि केवल औसत वृद्धि को व्यक्त करती है और इसके द्वारा आय के समान वितरण 
को भाषा नहीं जा सकता है। आय एवं अवसर की समानता उत्पन्न किये बिना विकास की प्रक्रिया 
का लाभ सम्पन्न वर्गों को ही अधिक मिलता है जिससे विषमताओों में और अधिक वृद्धि होती है। 
विश्व बैक के अध्यक्ष श्री मैकगामारा ने विकासशील राष्ट्रो को चेतावनी दी है कि यदि आय करी 
विपमताओ को समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नही किये जायेंगे तो हिसक क्रान्ति एव सामा- 
जिफ दुर्व्यंवस्‍्था उदय हो सकती है) आय के विषम वितरण से समाज मे सम्पन्न एवं विपन्न जन- 
समुदाय के वर्ग स्थापित हाते है और सामाजिक असन्तुलन का उदय होता है। विकासशील राप्ट्रों में 
आधिक प्रगति के साथ-साथ विपमताएँ एवं सामाजिक असन्तुलन भी वढता जाता है. और व्यापव 
निर्धनता निरन्तर बनी रहती है। आशिक प्रगति द्वारा उत्पादन एवं जाय मे जो वृद्धि होती है 
उसका लाभ विशेष राजकोपीय एवं मौद्विक नीतियो द्वारा निर्धन-वर्ग तक पहुंचना चाहिए। केम 
आप वाला पर्ग इतना असग्रठित, अशिक्षित एवं अन्ञानी होता है कि सामान्य राजकोपीय एवं मौद्धिव 
जीजियो का जाना इस वर्ग तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। 

प्राय समस्त विकासशील राष्ट्रो में ग्रामीण तथा नगरीय जनसख्या की आय एवं जीवस- 
गम मर अभिदतर है। ग्रामीण क्षेत्रो मे निर्धन-यर्ग का अधिक केन्द्रीकरण होता है।, 

भाग कृषि-क्षेत्र मे कार्यरत रहता है। कृषि मे कार्यरत जनसख्या मं 


से हृपि-मजदूर एव लघु कृपक निर्धनता से पीडित रहते मे क्रम 
को हृषि के पक्ष मे निर्धारित करन। न या मे निकाय 


धर ॥ चाहिए | परन्तु क्ृपि-विकास-विनियोजन को प्राथमिकता देकर 
ही आय-वितरण को रान्तुलित नही क्रिया जा सकता है क्योकि कृषि-विकास-कार्यकरमो का लाभ 
धाय बडे एवं सम्पन्न इुपको को वितरित हो जाता है। इस परिस्थिति भें निर्घेन ग्रामीण जनसख्या 
को आय-बृद्धि के लिए विशेष नीतियो एव कार्यत्रमो को सचालित क्रने की आवश्यकता होती है। 
ग्रामीण क्षेत्रों मे जाय के वितरण की विपमता को सरचनात्मक परिवर्तन करके ही कम किया जा 
सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रो मे आय का वितरण भूमि-वितरण के सन्दर्भ में होता है। जब तक 
भूमि का पुनवित्तरण नही किया जाता है, ग्रामीण आय की विपमता को कमर करना सम्भव नहीं हो 
सकता है। भूमि के पुनवितरण के साथ-साथ गैर-कृपि-व्यवसाया का विकास भी ग्रामीण केत्रा म 
किया जाना चाहिए। विश्व बैक अनुसन्वान केन्द्र एव ससैक्स विश्वविद्यालय वे विकास-अव्ययन के 
संस्थान हाय किये गये अध्ययनो से ज्ञात होता है कि विकासशील राप्ट्रो मे लगभय जाघी जनसख्या 
की भ्रत्ति व्यक्ति आय 75 अमेरिकी डॉलर से कम है 
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तालिका 60--विभिन्न देशो भे गरोबी की रेखा के नीचे जीवन-र्तर वाली जनसंख्या 
का अनुमानित प्तिशतों 





(सन्‌ 7969) 
50 अमेरिकी डॉलर 72 अमेरिकी डॉलर से 
देश से कम आय बाली फन आय वाली जनसंणणा 
जनसंख्या का प्रतिशत का अ्तिशत 
] कीलस्बिया ]5 4 ठत0 
2 ब्राजील है ५ 20%0 
3 भैक्सियों 78 ]7"8 
4. वर्मा 536 ४६ | 
$ श्रीलवा 330 635 
6 भारत 44 5 669 
7 पाकिस्तान (पूर्व एप पश्चिम) 32 5 579 
थाईलैण्ड 26 8 44 3 
9 र्ग्वी 82 0 237 
।0. इराक 24 0 33345 
]] मलेशिया 40 )5 5 
।2 ईरान 85 45 0 
43 तजातिया 579 72 9 
4.युप्राण्ठा 28 3 49 8 
।5 टुगुनीशिया 22 5 32 
]6 रोडेशिया 4 374 
47 जाम्बिया 63 48 
8_ दक्षिणी अफ्रीका !2 0 5'5 


उत्त तालिका से स्पष्ट है कि. एशियाई राष्ट्रो मे आय की विपमता अत्यधिक है। गरीबी 
फा केस्द्रीकरण एशिया में राबाधिक है. क्योकि एशिया भे जनसख्या का आधिक्य भो है और जत॑* 
संख्या वा 50%, से भी अधिक भाग 75 डांतर से बम आय पाने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों मे आय 

की विपमता नगरीय क्षेत्रो की सुलना मे कम है। नगरीय क्षेत्रों म अधिकतम आय वाली 20% 
जनसगरयथा वो बुल नगरीय आाय का 50% से 57% तक प्राप्त होता है, जबकि भ्रामीण क्षेत्र में यह 
वर्ग ग्रामीण आय का 43% से 55% तक प्राप्त करता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आप 
वूद्धि को निर्धन-बर्ग थे! पक्ष मे वितरित करके आय की विपमता को कम किया जा सकता है। 
दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्रों मे आय वे साधनों एवं अवसरों का पुनवितरण करके ही वियमताओं को 
क्रम किया जा सकता है) 

न रोजगार के अवसर मे पर्याप्त वृद्धि द्वारा मजदूरी पाने वाली श्रम-शक्ति की आय में सुधार 
विया जा सकता है परन्तु अल्प-विकसित राष्ट्रों मे निर्धन समुदाय में बहुत बडा अश ऐसे लोगों का 
होता है जो अपना स्वेतत्त्र व्यवप्ताय चलाते है। इन स्वत रोजगार-प्राप्त लोगो की आय मे वृद्धि 
ब'रने वे लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इनकी आयोपाजंन-द्षमता बढ़ाने हेतु इनकी 
साख, कच्चे माल, विद्युत, विषणन-सुविधाओ आदि आदायो को प्रदान करने की व्यापक व्यवस्था 
करना आवश्यक होता है। 

विपमताओं के कम करव हेतु विकास के गतिशील हाने पर उत्पादक सम्पत्तियों, रोजगार 
के अवसरों तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ इनका पुनवितरण 
नि्धेन-यग के पक्ष में क्या जाना चाहिए क्योकि ये तीन घटक ही आयोपार्जन-क्षमता के निर्धारित 
तत्व होते है । 


न म-ननन२त कल, 
3 7्हर0 द्रव 20607, इश्क, 2974 
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अर्थ-व्यवस्या के सन्तुलित विकास के बिए क्षेत्रीय, खण्डीय एवं आय-वितरण सम्बन्धी सस्तु- 
लगन आवश्यक होते है । ये तीनो सम्तुलन एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहते है। 
भारत मे क्षेत्रीप सत्तुलित घिकास 
अन्य अह्प विकसित राष्ट्री के समान भारत में भी विकसित क्षेत्रों एवं वर्गों को विकास 
विनियोजन का लाभ अधिक उपलब्ध हुआ है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असन्तुलन मे वृद्धि हुई 
है। पाँचची योजना मे क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने के लिए विज्ञेप कार्यवाहियाँ की गयी है । 
बीस-सूत्री कार्यक्रम असन्तुलित विकास की समस्या के निवारण में बहुत बंडा योगदान प्रदान कर 
रहा है। 
मा भारत में नियोजित विकास का लाभ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है 
जिसके एरिणामस्वरूप कुछ राज्यो में अन्य राज्यों की तुलता में लोगो के जीवन-स्तर भे अधिक 
सुधार हुआ है जो क्षेत्रीय असन्तुलन का द्योतक है। निम्नाकित तालिका मे विभिन्न राज्यों की प्रति 
व्यक्ति आय की वृद्धि को दर्शाया गया है 
तालिका 6]--विभिन्‍्न राज्यो पे श्रति व्यक्ति आय ४ 
(सग्‌ 960 6] एवं सव्‌ 970-7) 
१9606 क्या 796-॥ 7 39क-ाः _ 960- ब्रत्ति व्यक्ति 
प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आप 6] पर भाय चालू 
आप आय का सूचकाक का सूचकॉंक 970 मूल्यों पर 


राज्य (960 6] के. [समस्त भारत (समस्त भारत 7 में 972-73 

मूल्यों पर) ज्ू00 के +>00 के प्रतिशत से ।974- 
प्रतिशत के. प्रतिशत के. वृद्धि 75 का 
रूप में) रूप मे) औसत 
) आमन्ध्र प्रदेश 29 300 939 86 5 34 प्रा 
2 असम 254 285 8 9 82] 27४ 667 
3. बिहार 26 26 697 622 00 604 
4 गुजरात 388. 425 25 2 422 5 95 847 
5 हरियाणा 327 440 १05 5 826 8 346. 4,02[ 
6 हिमाचल प्रदेश 28] 324 906 93 4 ]5 3 889 
4 जम्मू-कश्मीर 287 324 926 934 ]3 9 628 
8 केरल 263 29] 84 8 83 9 ]0 7 668 
9 भ्रध्य प्रदेश 255 267 82 3 769 95 696 
प0 महाराष्ट्र जड़प 42 28 7 42] 3 260 ,062 
॥१] कर्नाटक 242 305 प8 879 --0 686 
]2 उडीसा 25] 249 8]0 78 250 599 
33. पजाब 376 470 72 3 ]35 4 93 १,82 
]4 राजस्थान 247 270 है 778 ॥5॥ 726 
]5 तमिलनाडु 344. 289 ॥ 0 ॥2॥ ]00. 847 
6 उत्तर प्रदेश 247 272 हक १ 78 9 83 75%) 
7 परक्चिम बयाल 33 ३39 30 0 फ्77 १7 9 925 
]8 भारत 3]0 उबय 00 0 00 0 ज+ भ्र7 


“+++उ्ू---८------_८5-"00.0ह08ह..0.३ 

विभिन्न राज्यो की प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करने से ज्ञात्र होता है कि राज्यो की प्रति 
व्यक्ति आय में अत्यधिक विभिन्नता है। ब्रिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान और उत्तर 
प्रदेश मे प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से भी कम है, जबकि महाराष्ट्र, पजाव, हरियाणा व गुजरात 


। सन 970 7 के खाने मे असम, गुजरात, बिहार, हरियाणा थान 
पक » गुजरात, बिहार, ह। और राजस्थान की आय भन्‌ 
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में यह 400 रुपये से भी अधिक है । यदि सन्‌ 960-6] और सन्‌ 970-7 के काल से होने 
वाली प्रति व्यक्ति आय वी वृद्धि का अध्ययन करें तो हमे ज्ञात होता है कि कर्नाटक, पजाव एवं 
हरियाणा में इस काल मे प्रति व्यक्ति आय में 25? से भी अधिक वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, आान्प्र 
प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश एवं उडीसा राज्यों में सन्‌ 960-6 से सन्‌ 970-7 के दशक मे प्रति 
व्यक्ति आय में 5% से भी कम वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे अधिक 
सोचनौय स्थित्ति उडीसा की रही हैं क्योकि इस राज्य मे इस दशक मे प्रति व्यक्ति आय में [% की 
कमी हुई है । सन्‌ !969-6! और सन्‌ !970-77 दोनों ही वर्षों मे विहार, उडीसा, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान व उत्तर प्रदेश (कर्नाटक को छोड़कर) राज्यो वी निम्ततम आय वाली स्थिति बनी 
रही । इन सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय समस्त भारत की प्रत्ति व्यक्ति जाय से कम है। 
इन राज्यो के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, वेरल, कर्नाटक एवं 
पश्चिस बगाल में भी प्रति व्यक्ति आय समस्त भारत की अति व्यक्ति आय से कम है । 
सन्‌ 972-73 से सन्‌ 974-75 के प्रति व्यक्ति आय के आँकडो से यह स्पष्ट है कि 
महाराष्ट्र, पजाब, गुजरात, पश्चिम बगाल एवं हरियाणा अन्य राज्यो की तुलना मे अधिक सम्पन्न हैं। 
इन राज्या वी सम्पन्नता का प्रमुख कारण इनका द्रुत गति से औद्योगीकरण है। सन्‌ 974-75 
में देश के कारखाना-उत्पादन म महाराष्ट्र का भाग 25 %, ग्रुजरात का 0 99, पश्चिम वगाल 
का ] 0% और पञाव का 3 20, था। इस प्रकार यह चार राज्य देश के कुल कारखाना- 
उत्पादन का 50 2% भाग उत्पादित करते थे । 
नियोजित विकास के अस्तगंत देश में आधारभूत सुविधाओं का बिस्तार अत्यन्त विपम रहा 
है जैसा सम्मुख पृष्ठ पर दी गयी तालिका 62 से स्पष्ट हैं । 
भारत की योजनाओ के प्रमुख उद्देश्य है--(अ) कृषि एवं उद्योगो का विस्तार कर राष्ट्रीय 
क्षाय में वृद्धि करना, तथा (आ) श्रम-शक्ति का उपयोग, रोजगार मे व्रृद्धि-अबसरो की समानता का 
आयोजन, आय एवं धन की विपमताआ को कम करना तथा आथिक सत्ताओं का अधिक समान 
वितरण । इस प्रवार प्रथम उद्देश्य मुख्य रूप से आधिक है और द्वितीय उद्देश्य सामाजिबः सुधारों से 
सम्बन्ध रखता है । भौरत में योजनाओं का सचालन इस प्रकार किया गया है कि इन दोनो उद्देश्यो 
मे एक दूसरे से दूरी बढती जा रही है, अर्थात्‌ आथिर एवं सामाजिक उद्देश्यों में पर्याप्त समल्वय 
स्थापित नही कया जा सका है। आर्थिक विकास-कार्यक्रमो का निर्धारण सामाजिक उद्देश्यों पर 
पूर्णत विचार क्ये बिना ही बिया गया हैं । इसी कारण सरकारी नीतियो एवं कार्यक्रमों द्वारा भी 
आर्थिक सत्ताओ से केन्द्रीकरण को सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त निर्धारित योजनाओं और 
उनके सचालन में भी अन्तर पाया जाता है क्योकि आथिक नियोजन के उद्देश्यों को अत्यन्त सकीर्ण 
मान लिया जाता है। हमारी योजनाओ के' उद्देश्य --स्वय स्फूर्त (80-िशाथग) अर्थव्यवस्था की 
स्थापना एवं आवुनिकीकरण--के फलस्वरूप जौद्योगीकरण के कुछ पक्षों को अधिक महत्व प्रदान किया 
गया है और साधनों के विकास, क्षेत्रीय विकास, श्रम शक्ति का उपयोग तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण 
सामाजिक एवं कल्याण सम्बन्धी विकास-कार्यक्रमों को आवश्यकता से कम महत्व प्रदान किया गया 
है। ऐसी परिस्थिति में आशिक प्रगति द्वारा आथिक विपमताओ मे वृद्धि होना स्वाभाविक है। 
प्रत्येक आधथिक कायक्म के सामाजिक ठत्वों का भी उत्तना ही गह॒त्व दिया जाना चाहिए जितना 
आथर्थिक कार्यक्रम को दिया जाता है क्योकि नियोजन वे उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की विधि से 
सामाजिक उद्देश्य भी प्रभावित होते है । 
आधारभूत सुविधाओं की तालिका (62) के अध्ययन से विभिन्न राज्यों के असन्तुलित विकास 
का अध्ययन क्या जा सकता है। असम, विहार, उडीसा एव उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है जिनमे 85% 
से 90% जनसस्या थव भी भ्रामीण क्षेत्रों मे रहती है जहाँ का जीवन-स्तर नंगरोय क्षेत्रों की 
तुलना में नीचा है $ गुजरात, महाराष्ट, पजाव, तमिलनाडु एवं पश्चिम वगाल में नगरीय जनमख्या 
के होते हनी से प्रतिशत सम्पूर्ण भारत की नगरीय जनसस्या के प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा 
विछड हुए हा हक 04: 748 में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 
हू ॥ के प्रतिशत में कृषक एद कृषि-मजदूर दोनो ही सम्मिलित है | बिहार, 
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628 | भारत में आथिक नियोजन 


मध्य प्रदेश, उडीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अब भो श्रम-शक्ति का लगभग तीमन-चौथाई ॥ 
भाग क्षपि में लगा हुआ है, जबकि केरल, पजाब, पश्चिम बगाल, तमिलनाडु आदि की स्थिति इस 
सम्बन्ध मे अच्छी हैं । इन राज्यों मे कृपि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का विकास तीव्र गति से 
किया गया है। 
सिचाई-सुविधाओ की उपलब्धि के दुष्टिकोण से पजाव, हरियाणा, तमिलनाडु एवं उत्तर 
प्रदेश की स्थिति सन्‍्तोषजनक है, जबकि गुजरात, कर्नाटक, उडीसा, राजस्थात, महाराष्ट्र एवं मध्य 
प्रदेश मे सिचाई-सुविधाओं की बहुत कमी है जिससे क्षि-उत्पादन में इन राज्यो में पर्याप्त वृद्धि 
नही हो पायी है । विद्युत-उपभोग भी विकास का एक महत्वपूर्ण द्योतक समझा जाता है। विद्युत- 
उपभोग के दृष्टिकोण मे पजाव, हरियाणा, ग्रजयात और महाराष्ट्र अन्य राज्यो की तुलना में ऊँचे 
स्तर पर है, जबकि असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एबं 
कैरल में विद्युत-उपभोग समस्त भारत के औसत उपभोग से बहुत कम है । 
यातायात के क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, पजाब, पश्चिम बगाल, गुजरात और हरियाणा 
की स्थिति सन्तोषजनक कही जा सकती है । असम, जम्मू-कश्मी र, उडीसा, मध्य प्रदेश, कर्ताटक 
आदि में रेलो की सेवा घहुत कम उपलब्ध है | यातायात एवं अन्य उपरिष्यय-सुविधाओं को मिला- 
कर अव-सरचना ([9-#77थण्य०) का नाम दिया जाता है । अव-सरचना के दृष्टिकोण से 
पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और पश्चिम वगाल की स्थिति अन्य राज्यो की तुलना में सुदृढ है 
जिसके फलस्वरूप इन राज्यो का विकास तेजी से हुआ है । केन्द्रीय विनियोजन का समान वितरण 
होने के कारण भी क्षेत्रीय असन्तुलित विकास हुआ है । सन्‌ 967-68 मे प्रति व्यक्ति केद्रीय 
विनियोजन विहार, मध्य प्रदेश, उडीसा और पश्चिम बगाल में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक 
हुआ है | बिहार, मध्य प्रदेश और उडीसा पिछडे हुए राज्य हैं इसीलिए इनमे केन्द्रीय विनियोजन 
बढ़ाकर विकास की गति को सेज करने के प्रयास किये गये हैं । 
औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल, तमिलनाडु और ग्रुजरात 
अन्य राज्यों की तुलना में आगे है | इन राज्यो मे औद्योगिक इकाइयो का विस्तार तेजी से हुआ 
है, जबकि अम्यू-कश्मीर, हरियाणा, केरल, असम, उड़ीसा और राजस्थान मे औद्योगिक विकास की 
गति बहुत मन्द रही है। इन राज्यो मे बडी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना अन्य राज्यों की तुलना 
में बहुत कम है। 
प्रति व्यक्ति विकास-व्यय के दृष्टिकोण से जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पजाब, कर्माठक, * 
हरियाणा आदि की स्थिति अच्छी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश एव पश्चिम बगाल अधिक घती 
जनसख्या वाले राज्यों मे प्रति व्यक्ति विकास-व्यय कम है । प्रति व्यक्ति उपयोग-ब्यय को भी विकास 
एवं कत्याण का धयोतक समझा जाता है | इस दृष्टिकोण से पजाबव एवं हरियाणा की स्थिति अन्य 
राज्यों एब राम्पूर्ण भारत की ठुलना में बहुत अच्छी है। इन राज्यों का प्रति व्यक्ति उपभोग-ब्यय 
सम्पूर्ण भारत के प्रति व्यक्ति औसत उपभोग के दुगुने से भी अधिक है। बिहार, असम, कर्माटक 
और आन्‍्ध्र प्रदेश का उपयोग-श्यय समस्त मारत के औसत के लगभग बराबर ही है। मध्य अदेश 
में प्रति ध्यक्ति उपभोग-व्यय अन्य सभी राज्यो की तुलना मे कम है। औसत उपभोग-वब्यय की 
समस्त जनसख्या के जीवन-स्तर का ठीक माप नही होता है, क्योंकि औसत पर बडी सस्याओं का 
अधिक भार रहता है। निर्धनता की व्यापकता का अध्ययन करने हेतु निर्धनता की रेखा के नीचे 
बाले जीवन-स्तर की जनसस्या का कुल जनसख्या से प्रतिशत को आधार माना जा सकता है। 
केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उडीसा, आन्ध्न प्रदेश और उत्तर प्रदेश मे अधिक जनमख्या निर्धमता 
की रेखा से नीचे का जीवन-स्तर व्यतीत करती है। असम, जम्मू-कश्मीर, पजाब, हरियाणा एंवं 
पश्चिम बयाल मे गरीबी का केन्द्रीकरण अन्य राज्यों की तुलना मे कम है । 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ठ हो जाता है कि हमारे देश मे विकास की प्रत्रिया का सचा- 
लगन इस प्रकार हुआ है कि क्षेत्रीय विकास सन्तुलित नही रहा है और विश्िन्न राज्यों की प्रति 
व्यक्ति आय, श्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय एवं आधारभूत सुविधाओ की पूर्ति में बहुत अन्तर विद्यमान 
है । पजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बगाल का विकास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक 
तीव्र गति से हुआ है । इन राज्यो मे विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का विस्तार भी तेजी 
से हुआ है जिससे इनके विकास की गति भविष्य भे बनी रहने की सम्भावना है | पाँचवी योजना मे 
गलत विकास की समस्या की ओर विशेष घ्याने दिया गया है और उन क्षेत्रो के विकास 
को विशेष महत्व दिया गया है जहाँ निर्धंत जनसल्या का अधिक केस्द्रीकरण है 


प्रश्न-संग्रह 


आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त 
(शशारटाण 75 07 ए४ट080ज्ञाट एश॒.&ग्यार) 


“आशिक नियोजन पूंजीवाद से उत्पन्न हुए दोपो, असच्तुलनो एवं अनिश्चितताओं को दुर 
करने का एक उपाय अथवा साधन उपस्थित करता है!” इस्त कथन का विश्लेषण कीजिए । 
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“पट्वितीय महायुद्ध के पश्चात नियोजित अर्थ-व्यवस्था पुनर्निर्माण, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक 
खुदृढ़ता का आधार मानो जाने लगी है ।” इस कथन की विवेचना करते हुए यह बताइए 
कि नियोजित अर्थे-व्यवस्था के महत्व को बढाने मे किन किन घटकों ने सहायता प्रदान की है ? 
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* सम्राजवाद का आधारभूत उद्देश्य निजी सम्पत्ति को समाप्त करना नहीं बल्कि प्रजातन्न 
का विस्तार करना है। नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था मे पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था और सामूहिक- 
बादी अर्थ व्यवस्था दोनो के ही लाभो को प्राप्त किया जा सकता है ।” उपर्युक्त कथन का 
आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए | 
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€बज़ाशाडात0 ४५ जद] ४5५ एगाट्याएट €एणाणाए ” किगायार 05 शब्यादा: 
प्राणव्वोए 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कौजिए और इसकी तुलना अनियोजित 
अथ॑-व्यवस्था से कीजिए । 

[0650706 ९ णाभब९275005 0 ए९]गार्व 80गणाणाए 00 ९णराएश6 वा रात 
एग्ए/भाारव 80007 

* सामान्यत नियोजन साधनों के मूल्य एवं आय-प्रवाह (१7007 ]४0५८॥४०॥) के आधार 
पर होने वाले आवटन का नियोजन अधिकारी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर साधवों 
के क्षावटत्त से फत्िस्शाएक करता है /” इस कणार के स्एछ कीजिए / 

#शेग्याएड़ एथ/९ककाए 5प05पप्राई5 ॥]]0०४७०७ 80000॥8 0 8045 66९०0 
0५ बएणा॥0णराए जि था[0०भा0त ए7९४0च५६५ ॥ 72590758 40- छा08 ॥00. ॥0076 
ग्राएध्व्यादा ! 80ग५5० दाएप्बाए 

“'आधिक वियोजत वह विधि है जिसमे विपणि-तान्त्रिकताओं को जानबूझकर इस उद्देश्य पे 
नियन्त्रित किया जाता है कि ऐस़ो व्यवस्था उत्पन्न हो जो वाजार-तान्निक्ताओं को स्वतन्न 
छोडने पर उत्पत हुईं व्यवस्था से भिन्त हो।” इस कथन कया आलोचमात्मक अध्ययन 
कीजिए । 


+कू०0घ०एए2 सेग्यवाएड 45 4 उच्जाता वार प्रकाणो। (6 प्रधा#-व60तक्ञातक्‍ा) ॥$ 
एच्ाण्थथनप जरागगएए।|अंध्त छत 6 00०० ० ज़ावतपदाए 3 एथाधा 0फद 


प्राद्या हाथ ध्या।जी छणचरात ॥4ए९ 7८5प]९0 एा 8 एचश 5890प्राद्ाए075 3807शार ? 
छिफ़ेशा 5 #ड्कब्कणा। दागप्योए 


स्वतन्न आरय-ध्यवस्था के क्या मुख्य दोप हैं ? क्या नियोजित अर्थ॑-व्यवस्था उन्हें दूर कर 
सकती है (विव्रम वि०, 975) 


जब बाल पल जरा] (८०७ ०.8 व6०-्वाश छजा58 €०ए0णाए ? एशआ फंधाहद 
€८०70ग्राए उध्याफ ९ पधीद्या ? 


630 ] भारत में आविक नियोजन 


8 


]0 


]] 


44 


6० । 


]6 


“पविशुद्ध पूंजीवाद के अन्तर्गंत्त आधिक नियोजन का कोई स्थान नही होता है क्योकि यह 
उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, मूल्य-प्रणाली के अत्याचार तथा लाभ की खोज जैसी निमूर्ति का 
अस्तित्व स्वीकार नहीं बरता ।” इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कोजिए । 
+गुफ्नद्म 75 90 9806 णि 82णणाएए एुगागए प्रातेध फ़्र एबज़ाकाशा 9058758 
ए/शाधर8 00९5 ॥06 80०९७ ॥6 €्टाह/शा०8 णए गीर धा0 0 एजइप्धाल्ा5 50फ2- 
शह्ढपात, जिगाएए ठी जा०टयाध्लीगाऊ़ग बातें ज़णीना०णाएढ ? एप्राएगराए व्रथाा768 
फ़ि$ शंबाध्याशा। 
कया आपके विचार म प्रजातनत एवं आथिक नियोजन में मौलिक विरोधाभास है? यदि 
नही, तो प्रजातन्‍्न का पूंजीवाद से सामजम्य होते हुए भी पूंजीवाद का नियोजन से सामजस्य 
क्यो नहीं हा सवता ? 
00 एप धाफाद तार्व पिटार 7$ 9480 ९००म्राए9६४ ए2टफ९ट९ए शा0ल३८9 आ0 १0000- 
ग्रार शायर ? [" 0, तीला जछए प्रिशरढ 0भगा 96 ॥0 ९0०णव्राधाणा एश्चफ्रल्टा 
्वप्रांधातआ बाद एक्ााए शीला पाटाल 45 ९०ण0राक्षवणा एशएफल्शा वला0ण३०७ 
काप॑ ढाफ़ाशोतओा ? 
आधथिक नियोजन वी एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए और उन तत्त्वों को स्पष्ट कीजिए जिनके 
सम्मिश्रण से नियोजन का निर्माण होता है । 
छाए 8 5णां40]6 तत्वीणाप०कक ण॑ एटत्ाणणार ए|गाफिाए था ल्फ्फ्रॉशा 8 शाह 
'ज़्ाएं। ०0४४प्र/8 एढणा077९ 09)व708 
राजवीय हस्तक्षेप आर्थिक नियोजन का अनिवार्य अग है परन्तु प्रत्येक राजकीय हस्तक्षेप 
नियोजन नहीं कहताता है ।” इस कथन को उदाहरण देकर समझाइए । 
"846 वाल एट्ापणा 35 प6 ०5लाएव एव णी 2000० शेकाप08, 070 ढश्शपर 
896 ॥7श7५एशावणा ॥$ व सलि०णरात्णार क्रायाह ?.. छ्कोभा] जाए छषभ्मगए|65 
आधुनिक युग म आधिक नियोजन केवल एक विचारधारा ही नही है बल्कि जनसाधारण 
के जीवन का तरीका है। ” भारत के सन्दर्भ मे इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
+फ९णा०्रा० एक्याएह ॥5 0 ता 8 ००१०९ए४॥ 0७५ ६ ७४३५ ए॑ ]6 ए 0णन्‍राणणा 
76009]९ ”.. एंडशाएव6 05 ऑब्वलाला जात एटशिका०० 40 गाता फायर 
* आर्थिक नियोजन का अन्तिम उद्देश्य अधिकतम जनसर्या का अधिकतम कल्याण होता 
है ।” इस कथन के सन्दर्भ मे भारतीय योजताओ के उद्देश्ये का आलोचनात्मक अध्ययन 
कीजिए । 
5 फ6 पराएक8 ०9००ए० मी 800णाएर 2]0फपह  ग्राग््रएपए ;थैशिः रण 
पर6 ग्राकाताणा ए0फक्ातर 7? टयाएशाए शायर फीड. इॉडॉटयादा. शा 
॥९लिशा०९ 40 कर 0ए0[6०४९5 ० [69 छोब्रा5 
विकसित देशो की अपेक्षा अविकसित देशो मे नियोजन की आवश्यकता अधिक है किन्तु 
इसे कार्यान्वित बरना मठिन है ।” इस कथत वी विवेचना भारत का उदाहरण देते हुए 
कीजिए | (सागर बि०, 975) 
"गुजर वल्टव ल्‍ण. फोग्णाताह ॥ पशतंटा-त९एट|09०0 ००छ७7765 78 शाइशंध गिधा ॥ा 
ह6ए20फुटप ९०प्रशप्ार5 ऐए व. 3$ ताविए्णा: क्‍0 एफ़ाशाला व ४. [950755 [5 
शंशशाशा। 099 8एश78 ॥07975 €50व॥9]6 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था के कुशल सचालन के लिए राज्य को कौन-कौच से नियस्‍्तरणों का 
उपयोग करना आवश्यक दवोता है ? 
जा ट2णाए0ग5 ह0एव 66 09ट९बा०्प 89 6 शा छिए त6 5प70८५5व7 प्राएॉट- 
ग्राद्याब्ाणा णए एट०ए7णार ए]शायााह 
नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति को वास्तविक स्वतन्त्रताएँ प्रदान की जाती है 
जवकि अनियोजित अर्थ व्यवस्था मे व्यक्ति की औपचारिक (767774)) स्वतन्व॒ता अधिक 
महत्व देती है।” इस कथन की विवेचना करते हुए यह बताइए कि आ्थिक नियोजन द्वारा 
व्यक्ति की विभिन्न स्वतन्त्रताएँ कहाँ तक सीमाबद्ध हो जातो है ? 
ह 4260] (ल्त0गरा5 धाट फाएशवंल्द चावल एुआएटत0 एटणात्आाए छा डराणशबणा 
लि ग्रावाशवाब।! ग6०पंणा$ परातंद [एरफञापर्त्त एरणाए ॥5 ब्रग्राएतज गियाओं 7! 


फिडशातत0९ फ्ाड डकशाशव६ बचत ड86 पल स्कासा। 0- जाएं। वएक्‍शपएवो ॥०७४०77७ 
वाह लाएप्रा5टाप्र०त प्रात फाक्राप्राए 


।ह॥ 


8 


9 


20 


2 


श्र 


23 


24 


325 


26 
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“बुक्तन्ताहस (76९ 8एटाए258) का मियोजन के साथ सह-अस्तित्व नही हो सकता है।' 
इस कथन पर अपने विचार ब्यक्त कीजिए। 

नतुगल्ठ ध्याशएा$2 एथाएएत ९०-काड़ छा एएणराणााए एिग्रागापड (छफब पण्पा 
बठ28$ 07 फा$ :एशफ्थाा 

आधिक नियोजन के सिद्धान्तो एव परिसीमाओ का उल्लेख कीजिए । 

फ्रकलतट एाए्पटाफोलड शावे ह#क्षा०ए०५ णीं 200०००० 2) 

प्रो हेयक ने आधिक नियोजन के विरुद्ध जो बिचार व्यक्त किये हैं, आप उनसे कहाँ तक 
सहमत हैं ? क्या आपके विचार मे श्रो हेयक के विचार पूर्णत विराधार हैं ? 

छ०्फ़ थिए 00 एणा बहाव जार शर्त प्रवप्रलरा5वतर्व६ बहुबा5ड। 8एजाणााए 
एबगणाह १? 790 ४०४ एफ वि छर्ण - म्चए्लरा$ 7008५ थार ०ण्राणेल०३ 
&82856/255 ? 

आयिक विकास की योजनाओं मे प्राथमिकताओ के तिर्धारण के मापदष्ड की विवेचना 
कीजिए । (विक्रम वि०, 4975) 
ए787053 (00 ढाब्य्र णि १लााबा 07 जी जाणाराक्‍ह$ पा. एऐगस्‍$ 0 ९८०णार 
(९४०० एणथा: 

नियोजन की प्राथमिकताओ की समस्या का वर्णन कीजिए । पाँचवी पचवर्षीय योजना मे 
लिए आप किस प्रकार की प्राथमिक्ताओ का सुझाव देंगे ? 

फछफाशा पर एाण्णला ण एप्ण0९5 पते एप. शै।भ 996 ण॑ ए7006 
9070 ए070 5280४ ० 06 एाति छारल एंध्चा एेशा 

क्या योजना की प्राथमिकताएँ लाभ-लागत-विश्लेषण के आधार पर तिर्धारित की जा 
सकती है ? भारत से प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए लाभ-लागत-पद्धति का किस 
सीमा तक उपयोग किया गया है ? 

गा एग-जाणाफ८३ एल पटाच्यापारव 0 पट एड५5 ण छलाली(-९०४-१७॥३)४।५ ? 
फ0्ज़ लि फैद्ाधी+0एजञ-&॥०[फचा5 ॥35 फचछए प५ए0 जरा गाए लि पंटाएग्रथााहढ 


छए770065 

(णज) क़ियात्मक नियोजन एवं रचनात्मक नियोजन मे, तथा (ब) श्रोत्साहन द्वारा निप्रोजन 
एवं निर्देशत द्वारा नियोजन में भेद स्पष्ट कोजिए और उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए । 
700ए.2050 92४०४४ (४९ 00४008 शा 5एए४७६ 2एशा9!९5७ 

(8) एजालाणाओं एशाफाह गत 870८एणवोी ए]4ण058 

(०) ?800778 59 [747ए६४शा६ ४४० ए]३5णाा३ड 99 0९७७0 

दोर्धकालीन नियोजन (९६७००४४८ ९)॥॥7गरा8) की विचारधारा की विवेचना कीजिए । 
जनसल्या-वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर दीर्धकालीन नियोजन के अन्तर्गत किस 
प्रकार ध्यान रखा जा सकता है ? 

सिड़ेक्षा। धाढ ०जाए७ए८ 00 ९९३ए०णाए6 श्राणाए.. सझत्ए टथा एार्कीला5 भाह्ाह 


दिक्ा 9090५णा-एल९४5८ छड2. शक्ल ॥ 
एशापा8 7 शा' ए०0५वेषबाणर पाठ एशशए९०ाए८ 


विकासोन्मुखी योजना के भोतिक एबं आधिक नियन्त्र० की कया आवश्यकता है? अपने 
विचार द्वारा प्रमाणित कीजिए कि 


भोतिक एवं आशिक नियन्त्रण परस्पर परिपूरक है । 
8 8 अध्थ्प॑ ए 095०३) बाएं 2००घ्रणणा० ०0707 का क वे:ए९०कघाला। 
पार ०९6 फैश ज़ाज्रभ्क] बात ९एणाण्राघ० एणाएण घर ग्राए0४४॥५ एणाफाद- 
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए 
(घर) क्षेत्रीय नियोजन, (ब) लक्ष्य नियोजन, 
(स) गतिशील नियोजन, * (<) अन्तर्सष्ट्रीय नियोजन 
(य) ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के नियोजन में भेद । 
'ज्रवा5 शाणा ग्रण८५ णा . 


(9) छघ्डाणाग ए]शाणाए . 
(०) 70)मच्प्घय० 280घण8 + 


(०) शब्गगगह दिगा ४८०७ चात ९॥3 पा! 


(9) ॥शहल एव? 
(4) णशत्याआएएश ऐ|9॥पाए। 
08 दिए) 4७07९ 


ह 
8५ 


632 | भारत में आथिक नियोजन 


डा 
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29 


30 


है 
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कप 


34 


35 


36 


37 


निम्नविखित या परीक्षण कीजिए 
(अ) आधिव शिकास में शिक्षा था योगदान, 
(व) विनियाजन वा परिमाण बचत द्वारा सीमित नहीं होता, 
(ग) आशिक प्रिकास में सस्थागत नत्वों का योगदान । 
[%शाध॥€ 6 070जा78 
(४) एणाप्राफैणाणा ए (ए००डत/णा ॥0 [96४८०फाहा। , 
(0) गराएटडग्राटव( 45 ग0( |स्‍(26 (0 53585 , 
(४) (.0॥0775प्रधणा ० वाषवापाणाओं एं8टॉण९ 40 ए2एल०णुला 
शेन्नीय तियाजन थी सबत्पना वा समझाइए एवं उसके उद्देश्य एवं जाभ दीजिए । 
एफ़ागा प्रा८ णा०्लएा णी उच्डाणावाँ गागााए़ गा हार्ट 75 00]०णए65 धाएं 
वर्वएकापट20 
भारत स आर्थिषा नियाजन वे इतिहास थी विवचना करते हुए उन परिस्थितियों का स्पष्ट 
कीजिए जिनके कारण प्रजातान्वरिक नियाजन का अपनाया गया है। 
0507९ (6 9#509 ण॑ एएणाणाए [्ाताड गा 004. छंड॒एीवा। हा छाएपार 
॥[ब0९5 णं।ध्त ०४९ उलज्ञल्वे था शाह. कृशनाणा थी 9070:गा।९ 22क्षा098 7 
पल गाता 
प्रजातान्त्रिव नियाजन क्या है ? उसके मुरय लक्षणों पर प्रवाश झलिए। 
एगबरा 35 (ल्ञाण्लाणार फरा।एाड ? +]॥709 ॥ह0 ता 75 लीवा8087900 लि३प्राह5 
समाजवादी और प्रजातान्त्रिव राप्ट्रो म आविय नियाजन के विशेष अन्तर उग्मा हैं? इस 
सन्‍्दभ म विषणि प्रणाली आर्थिक विवास या वहाँ तक प्रात्साहन देती है ? 
ज्राण ब० गाल गाव) वरीलिलाएट गा ए०णाणाद ]क्राग्राह 0एलबल्त ॥. $004) 
3500 बार्च टगराएटाबए6 ट0फ्रात65 ? छ0छ वि. ग्रावाईए गटर) ॥5 ॥र्वएटाएड 
(#_ ए९०॥०णाह [9गग्रा8 2 
पंजीवाद एवं समाजवाद के नियोजन वो मून समस्याओ की सक्षिप्त तुलना कीजिए । 
(०07० 06 930 /०ला। 0 08974॥500 800 $0९9॥56 ृक्षाधााह 
सरकारी क्षैत्र योजना थी अनुपस्थिति म बुछ सफ्लता प्राप्त कर राकता है परल्तु विसी 
याजना का सरवारी क्षेत्र बी अनुपस्थिति मे एक बागजी योजना बने रहना सम्भव है) 
(हेन्सन) उस कथन की विवेचमा कीजिए । 
नुश्पणाव 5००० शाधात्ता 3. छॉँा. एव बला९४९ 507ढाव8 |, व 09श ७॥॥0ए४ 
एक्जीह ला।श956 ॥5 [पर 40 कल्ाबा)] गा. एवड़ल़ा... (३#३०४).. झिवाया6 (5 
580गराशा। ए॥03॥9ए 
मिश्वित अथ-व्यवरथा थी प्रमुख समस्या इतनी क्धिक आ्िव क्रियाओं वे निजी एवं 
सादफ्लिक क्ेझों म द्लॉटते बी नही है जितनी ऐसी निम्नन्त्रण-प्रणात्ी ब्ले' नि्जञाणा बइसे वी हैं 
जो व्यक्तिगत साहस को विश्वास के साथ पैखाने वी स्वतस्त्रा है ।” विवेचना वीणिए | 
गफाह गराद्या 9कला। ण जड०त छ८णाणाए़ 75 90 ॥0 9]0088४ ९९07007रा0 80ए/- 
॥0५ 900ए८ए॥. फाश्श्ञा० 900 फ़प06 5०००7 एच 40 ९ए०।४० आला 8 ९००० 8५8४शा। 
जद ए70श465 डिट०४०ाा ऋषि 0ताप्रीएधाएड 0. पीर लकुग्राशता ता |7ए90 
दाद फा5९ ?"._ शाह वा$ :ऋवालादा: 
भारतीय मिश्रित अथ-व्यवस्था व सक्षणो का उत्लेख वीजिए । नियोजित विवास में मिश्षितत 
अथ-व्ययस्था द्वारा वया योगदान एवं कठिनाइयाँ प्रदान की गयी हैं ? 
फएक९८०३०९ ॥6 (आच॒लक्षा॥705.-.ण फतशा प्राज़28 ६०००००५. भा॥8 0०007, 
004 था6 फाठ्ालशा5 गबएछ एग्राल ठप 0 ग्राउटत 0००ण्राए कि शिभाए: 
00%९(०आाटा६ ? 
मिश्रित अर्थ व्यवस्था क्या है? गत रामय मे मिश्रित अर्थ व्यवस्था के प्रति सरकार वी 
नोति म किये जाने याने परिवर्तनो बा वणन कीजिए । (सागर वि० 97 3) 
७/॥७(5 7राए९४ €एजाणाए ? फकाँगा उचणटा। 66ए७०फगला वा 80एशा|गादया[ 8 
०969 40/ब्ा05 मारते ६&००7छयाज 


“निर्देशन द्वारा सम्पूण नियोजन वी उतनी ही अवहेलना की जाती है जितनी सम्पूर्ण मुक्त 
साहस मी । विस्तार से विवचना कीजिए । 
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#“हैछतए6 ऐोवामएाड़ ण7०ह्ी। ढक्‍चएएाणा ॥$ 88 ग्राएला एाइटब्ापंशत 85 वर०350०पा2ट 
व दगंधए798 ?. >डथ्यावार पाई जशशारा गा एंटशों 

पमाजीकृत क्षेत्र में प्रोत्साहनो की समस्या का विश्लेषण कीजिए । सोवियत विद्योजन में 
प्रोत्साहनो की पद्धति का वर्णन कीजिए । 

#ाबएडढ पीट एाएजिविा]5 ्ी॥रएशापएरड वप 50ठठ452४ं 5१0007 72880006 फराए९7।ए25 
प्राव्वा00 ॥0 50श6 शिगाययाड़ 

आधिक वियोजन के सफल निष्पादन हेतु क्या आवश्यक दशाएँ होती हैं ? भारत में भाधिक 
नियोजन को सीमित सफलता के कारण बताइए । 

जाया 2 8 25९ ०00काएणा$ लि 06 $प९८८९४५ त ए०णाणगार एुशााए १ 
छा ९४४०5 णि धग60ं 5४5९०६४५ 0 ऐ०णा०गा५ ?क्राग्राएड ॥ त08 

एक पिकास योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाता हे ? भारत मे नियोजन प्रक्रिया का 
आल्ोचनात्मक अध्ययव कीजिए । 

पछर०ए 38 8 तलएशऑ०्ाआल00 ए27 छध्यथारए ? (फराहट्थाफ ९8076 8 फ]007॥78 
[2700655 77 77679 है 
केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के योजना बनाने एवं उन्हे क्रियान्वित करने स सम्बन्धित कार्यों 
की तुलना कीजिए । क्‍या आप केन्द्र एव राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित सम्बन्धों से 
सस्तुष्ट हैं ? 

(00आएग७ पा बणाशतरड 0 ए६प0वा गाए हद (0एथारशा।$ जात वल्डक्र्प ६० 
प्रा छा९एथ्ाधय0 ॥०५ प्राए|सादएबंगा ए ९०णाणायए ए895. /8 प्रा ४४8960 
जात तह ा९ांबाणा5ऊ जी एशाएदे बात (66 (000 सता/बटा5 0 फ$ उरल्इक्कव ? 

भारत मे योजना-आयोग के गठन काय कार्य विधि एवं कार्यं-क्षेत्र तथा उसकी सहायक 
सस्याओ पर निबन्ध लिखिए। 

जरा बच 2५5७ए ० ॥06 08924, पिलाता छ/0००व77९, श्८३ 0 ठए9थवण 
कब डप्रोचहाक7ए र7%(/पै/एणा$  फेक्षाफएमा३ (0फ्राप्र॒ाता मत तहत 

भारतीय मिषोजन तन्त््‌ का राबस बडा दोष यह है कि जो अधिकारी योजना के कार्यक्रमो 

का निर्माण एव क्रियान्वयन करते है, वही अधिकारी उसका मृल्याकन भी करते हैं।” इस 
कथन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए । 


* पड शध्थ65 बर(ाव९ एण 2]क्शागड़ १४४ ०ै)०८९:५७ ॥ 04 75 0040 06 00005 
जरठ फारएग९ भाव ग्रा्जौथाधा। 6 09] छ०३ागग॥65, क्ञ७ 30. ए६४९० जात 
फ्ढ 90फश 40 ९४४|ए४० वध ”'.. (९७)॥]५ हरशाया6 (0॥5$ 5शरध्यथा( 

भारतीय नियोजत व्यवस्था का प्रमुख गुण यह है कि इसग नियोजन को राजनीतिक दात्त 
प्रदान कर दिये गये हैं !” (हैन्ाान) इस कथन की विवेचना कीजिए ! 

प्रकर० टक्ाकताब! प्रा(पड जी तार ग्राताक्रा 5९ड४ला ता फॉथापाए 78 4६ 70 ॥35 ए7( 
एणाप्र० ०४७ 000 फोग्ययड !--मक्कल्ा.. एर॥॥॥76 (05 3(807०७7 

उन्नत देशों की अपेक्षा कम उन्नत देशों में नियोजन क्यो अधिक आवश्यक होता है और साथ 
ही साथ कठित भी ? समझाइए | 

ज३ ए७पतणद शश्ाक्राह ॥8 06 ९४४६राव] बा0 ग्राण& तपिण्यो। कर. छाए 
46४९०9९९४ ८०णा।६४ ४६ ७णाएआ20 0 0९ए९७७६० ८०प्श:९३ १ एकफीकषात 


भारत में नियोजित घगति 
(0.57भर्ता9 75भप्ा078छएफ पाप फ्रणा&) 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आथिक विकास की योजना न होकर आशिक पुनतिर्माण 
की याजना थी ।” इस कथन पर अपले विचार व्यक्त कोजिए $ 
+ए95॥ 0५७६४ ४४४४ 9)28 १७ 0 


कथा 40 कम [ठ& 985 00( & तेटएट)0फगला( एंड, 90 छ8$ 2 


ह् 8४एछभ7 फा5 #चध्याटया: 
भारत की योजनाओं की ग्रायमिकताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए | क्‍या प्राथमिक- 
ताओ मे प्रथम योजना से पाँचवो योजना तक कुछ मूलभूत परिवतन किये गये हैं ? 


(6 8 ९०जाएगश्ाए९ ञञार्वए ० छाप्थार ० 
'प8३ 0 तिल कन ॥ 2 परम पपिश टी कल छताऊ ६०0 पगीत एाडय एण वातवाब 
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“दुर्मान्यवश अभी तक भारत म विकास की जपेक्षा योजनाएँ अधिक बनी हैं। प्रति व्यक्ति 
उत्पादन वृद्धि को लें या अर्थ-व्यवस्था के सगठन का विचार करें, तो भारत के लिए “विकास- 
शोल अर्थ-व्यवस्था' की अपेक्षा 'उन्नति-उन्मुख स्वैतिव (540०) अर्थ-व्यवस्था' का वाम 
देना ही ज्यादा सही है ।” इस कथन को समझाइए । 
नफ्रतिाण्ाबांटलए 50 जि पीद्वमट ६६९०5 क्‍0 ॥3ए6 एघधशा ॥रणढ फ़ाॉँगाएर दा 
0टएथ९०एणथाए गा पाता. जालाील 77 (धर णी धार हाएएाी णी एच ट्वफ्ॉड 
6एफा 6 या छा ० (९ शापटाचार तह €००ग्ण्गाए, 0043 ९०णरणिए$ 58787 
(0 धीह 43796] *डकाए €एणा०्गाए जा फाठ्ड्ाट55 फशा ॥0 फढ 32४९ “१6ए९०एाए8 
€एणाणाए! फफ़ांधा१ पफा5$ हवॉलालशा 
भारतीय योजनाओ में रोजगार-वृद्धि के लिए कौन से विशेष उपाय किये गये है ”? इनकी 
बिवेचना कीजिए । 
जाना $92८०ीए ग्राट्व्रा25 ॥998 छच्शा (्व॒त्शा [0 परहा285९ शए॥०जशा-097ण70- 
ग्रा[65 गा व॥र6/शा एॉ885 ? सिच्शायार पा 

'भारतीय योजना की वित्तीय व्यवस्था में द्वितीय योजना में जो मोड दिया गया था, वह 
अभी तक जारी है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 

गमरबवपण इाएसा 0 पी ग्रिध्ालान धाभाशशाशा। वा वार 58000 एक हय| 
60रए्राह5 ”' एफ़ाबा) पड इंध्यालशा। 
“भारतीय योजनाओ का अन्तिम लक्ष्य देश भे समाजवादी समाज की स्थापता है।” इस 
लक्ष्य की पूछ्ति किस सीमा तक सम्भव हो सकी है ? 

जगुप्टर प्रा्राधा० ठ0]व0०्णाए८ एी पाताशा 5 ॥$ 00 ९६४80॥9॥ 502क॥500 5006(५ 77 
पाल हठचापए ! वठछ जि फीड 50.82८0ए९ #95 छश९7३ 8टंग९एटत ? 
भारतीय योजनाओं का निर्माण जिस सतकंता एवं विस्तार से किया जाता है, उस सतकंता 
से उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है ।” इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए । 

छक्का 9995 2० 70: प्राफ्नाध्गरथा6्त तय 40 ग्रापणी ठी ल7655 जाग गए 
वाल्ए 6 ए/९एच्वार्टत 70 तंटा&॥ ?. (ज४९ ए॒छाः उत९8५ णा (5 शाला 
“भारत म आर्थिक नियोजन का प्रशासकीय तन्‍्त्र इतना अशक्त है कि वह समस्त नियोजन 
के प्रयास को कमजोर बना देता है ।” इस कथन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए । 
"पगाह ब्यगाग्राज्ञ।॥05 ९ 7३०ंचाथए ण वा एभायगाड़ 75 50 ए९श८ 7 
ज९क्षीएशा5 6 ए्ञ06 शींता त एगशातजाए ” ए्शाशाहल बी इंडंटाशां 039 
क्या भारत में नियोजन को रोजगार-प्रधान होना चाहिए ? अपने उत्तर मे एक व्यावहारिक 
कार्यक्रम की रूपरेखा बताडए । 
“छ॥0णञ6 ए]|गगधाए पर [शत १९ लाए0०गादा ग्राद्राध्त ? (॥ए८ 38 फरा०ए0४0॥९ 
ए़ाएट्राह्यगा7ह ॥ ए0पा 30596 

“भारतीय योजनाजआ में विनियोजन के प्रकार में कोई विशेष परिवर्तन नही किया गया है ।” 
चारो योजनाओ के सन्दर्भ मे इस कथन को समझाइए । 
नगुपफ्ालार वी35$ एश्टा 70 एवह९ गरीगभा8९ ता त6 वराए९$गाहा: एथॉटिण 0 फक्षा8 7 
छक्याताल [पड $गंथाला। जय लिए: (0 ग5 07 905 

भारत की चौथी पचवर्षीय योजना के उद्देश्यो को स्पष्ट कीजिए और इनकी तुलना गत तीन 
योजनाओ के उद्देश्यों से कीजिए । 

छाक्ञाशा। पाढ ठ)९णाए65 ०६ #0प्रप्त छः एटथ ए।47 छए्त॑ ढग्राएशढ पीक्षय जाती 
6 00[6०ए८5 ० दिद्व ता€6 फो|बा$ 
विकासशील र्थे व्यवस्था मे मूल्यों का वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावशाली कर-नीति क्‍या 
होनी चाहिए ? क्‍या भारत में इस नीति का अनुसरण हो रहा है ? 

जब आाएेत 06 एर (05-9णाएए पर पात॑श-0९एट०फर्च्त €0प्रााढ६ ६0 ९४0 
उक्‍58 गा छा065 ?.. सि85 05 9००ए कटा 860फ्ञॉल्त जरा ताता॥ ? 

चौथी एवं पांचवी योजनाओं के अर्थ-साघनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए । 

(एकाफ़क्ष८ धर गराआाटाभे 7९5000८5 ् छ0परत गाते प्ाक्ति पएद शल्य एथा 

“वृद्धि पाँचवी योजना वी आधारशिला है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए । 


ए्शिणप्काणाणा०क 38 8 एड्जाट णिपार्तभाणा री उ्यी। स्यच्छ अलश शिया 7 
एफ वा (कड इॉज्वॉटाशा। 


! 
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चौथी पचवर्षीय योजना की उपलब्धियों एव असफलताओ का सुल्याकन कीजिए । 
(सागर वि. 973) 

एफ (४8 3०काएएलाशाआड जाते जि[व28 ती एएएणी। होल परैट्या ऐ॥॥ 
“भारतीय विकास-प्रक्रिया को विशेषता यह है कि विनियोजन एवं उत्पादन मे वृद्धि होने के 
साथ साथ बेरोजगार मे भी वृद्धि होती जा रही है।” क्या इस परिस्थिति के लिए केवल 
जनसख्या वृद्धि ही उत्तरदायी है ? 
नगुफल $एटणशे टिखाएल ए फवागा एऐडरटा०एएला: ९0665 9 फ्वा ध्य ऐह 
प्राए्एए8४९ था हए८३गाल्या. बडव छा00तंपक्कणा, परार्णराए।0्राशां ॥8 3क्‍80 7राण8९२४४- 
गाड़ . 48 ०गोए ए०7णैश700 :0श2०७४ 789907570]8 007 ॥9$ ४३ ण हिला ? 
भारतीय योजनाओं भे कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए । बया अभी तक के क्रषि विकास को 
उपयुक्त समझा जा सकता है ? 
छडफ़ॉगा 5 7रएणागाएल ण॑ बढावा वा तादा फांबा$ था बढपत्प्रापादो 
(९ए९०एगाला( 2ए2४९0 पकृध्रो पएफ्न 96 एजाडातेशा<ए ॥0०५०8० ? 

हरित-क्रान्ति को वास्तव में क्रान्ति मावता उचित नही है क्योंकि यह अत्यन्त भपूर्ण एवं 
सोमित है ।” इस कथन को स्पष्ठ कीजिए । 
न"ठ8क्षा 72ए00007 59०४6 38 7 ६ ग्रणं ०ए०जद्गवैश्चणत 45 76707स्‍707 
&60436 ॥ 8 80 ध्ाएणाफ़ालिढ काते व्राक्ाटव.... छड॒फञक्षा। ॥98 धवध्यशा: 
हरित क्रान्ति की असफलताओ पर प्रकाश डालिए ? खाद्यान्नो के थोक व्यापार के राष्ट्रीय 
करण से कृषि-विकास की गति पर क्या प्रभाव पडा 
नुझकभा। पर शिए/2४ .ण' शत्धा इ6एणएा०ा? जाता जल्ाव 6 टींटए5 
ब्का0ाका?आं00 0 जीएवोढ 4068 गा 009-झाभाड 00 6 १70परफर्श 
फाएतालाता १? 
सयुक्त क्षेत्र (07 8४७०7) से आप कया समझते हैं ? भारत की औद्योगिक नीति में इसे 
क्या स्थान दिया गया है २ 
एा्। 4० ॥0ए ए7९85६४४४0 97 72०४४ 3९७०"? ५४४४ 79908 १95 9९६7 87ए60 70 
पं. ॥0 ॥6 प्रात।६09 9०॥०४ १ 
* भारतीय योजताएँ आर्थिक विषमताओं की कम करने में असफल रही हैं। इस कथन की 
बिवेचता कीजिए और यह बताइए कि विघमताओ को कम करने के लिए कौत-कौन सी 
कार्यवाहियाँ की गयी हैं ? 
+वुज्वाबय 7]908 ॥9ए8 किल्त [0 7९0ए९९६ ९०णाठफाए च्राध्वुतक्षापरड... छिशा।॥एर [5 
#श्शाकाई। थाह. शफ़ोका। 8. ४ल5 ऐशैशा क्‍0.- उ्माएएए८४८. 6. ९0000फए70 
प्राध्वृण्वाताह5 

भारत की औद्योगिक क्षमता का निर्माण जिस तीकब्र गति से हुआ है, उसके उपयोग की गति 
उत्तनी तीज्र बद्दी है ।” कारण सहित समझाइए। 
+प08 परतराप्श0त ती घरातेकातान] ०3छबलाए ॥88 00६ परद्रट१७९6 ज्याग तक वा 
गा जाए ॥5 आशभक्ष]4000 [285 फण९१५७१ ” फफ़ीक्षा। जगत ६8505 

'भारत में भोद्योगिक लाइसेंसिग नीति में उद्योगों के नियोजित विकास भें सहायता की 
बपेक्षा बाघाएँ अधिक उपस्थित की है ।” इस कथन से आप कहाँ तक राहगत हैं ? 


वह [रचा [शाह एगाल ह4$ स्धाल्द 7: 
॥१ 
455858708 (0 08 ए]97970९6 08४८०१४४2०४/ 66 लक अर क कुट हा 0 0, 


387९६ शी 8 डच्वाध्याला। १ दा 

भारत की योजनाओं को और अधिक सफल बनाने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए । 

अप822७ ग्राइ4४७65 ईण ॥6 500०६५४ ० एट ए८६० एड व [एव 

20 योजना के उर्देंश्यो एवं व्यूह-रचना (526६9) का आलोचचात्मक जध्ययन कीजिए । 
प03॥ए €ज३्चगशा& 8 ०9]8०७६९३ शाते 3धद्वाच्डए ्ण पति एुचा 

पाँचवी याजना के अर्थ साथनो का अध्ययन कौजिए और अपनी बालोचनाएँ प्रस्तुत कीजिए । 


छाएतए पा, 
पा (४ गि्याणव उ७०ण०८५ ० पता ॥09८ शच्क शक बए्द॑ 88 एण्फ 


परॉँचवी याजना मरे नि्धनता-उन्मूलन के लिए 


ये ए क्या-क्या उपाय सम्मिलिय किये गये हैं ? 
व्यावहारिकताओ पर प्रकाश डालिए। के 4838 


636 | भारत में आथिक नियोजन 
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ज़रा गाट85णा९५ ॥356 एच्चधा प्रणुंपरूठत वा पट जीत ए]०7 40 वद्याए१ढ ए0स्सटपज? 
पिंठ्फ क्षि 069 बाद णाबधाएकीा< ? 
“पाँचवी योजला में आय-मूल्य-मजदूरी की समन्वित नीति को विद्येप महत्व दिया गया है ।” 
इस कथन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए ॥। 
“5ु0९0708-270६-१७७४८ 20709 995 #०श) 87५67. 57829॥ क्ग[ए०9708 ॥7 ॥96 की 
ए]था ” (प्राएप्णीए ९रथाार (्रि5 डाटा 
निर्धनता-उन्मूलन के लिए रोजगार के अवसरो की वृद्धि का महत्व बताते हुए पाँचवी योजना 
की रोजगार-बृद्धि के कार्यक्रमों का उल्लेख कौजिए । 
घछक्ाशवागड़ सटे ग्राएज।ब7टट रे वल्ाटब52 कचच दाप्रोफियाशा 0एऊणाफयादट$ क्‍शि 
उशा०शाह 9०९४७ 85९ छात्शशाणार ण टाफ़ो०एजशाशाणनिाण९१5८ एणी घाएि 
ए]870 
“भारत में गत दो दशकों में आर्थिक प्रगति के परिणामस्वरूप आथिक विपमताओ मे वृद्धि ही 
हुई है ।” इस कथन को स्पप्ट कीजिए और आधिक विधमता के बटने के कारणों को 
बंताइए । 
6५ 3 7९57 64 ९९णाणा।ह 6०६९] एञशशा।, ९९0ाणा॥ए ता5एश25 ॥99९ प्रएा९३५5९० 
(फाड़ पह ॥95 ७० त0ह९8 0६5 एछरफागा फ्रा$ हरजध्याशा जात 5806 76850॥5 
क07 बह6072६5८ उच्च <००70776 ता5एकाए2ट5 
सन्तुलित विकास से आप क्‍या समज्ञत हैं ? इसके लाभ एवं सीमाएँ बताते हुए इस सम्बन्ध में 
भारतीय बर्थ-व्यवम्धा की स्थिति स्पष्ट कीजिए । 
जग 60 ए०ए छाएंइ:जताव 89 89ा०:व 07०90" ? [)50755.. ॥5 80 क्रा।92९5 
बाते कततरा(ब६णा5 ज्वाए ८ एट एउचाएता ्॑ वातवाबा कछणाठगाड का प्रा$डाट्इवर्व 
भारत में वर्तेमान आथिक सरचना के अन्तर्गत तान्विक प्रगति के सन्दर्भ भे आधथिक शक्ति 
का केन्द्रीकरण अनिवार्य प्रक्रिया है ।” क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर मे 
तके प्रस्तुत कीजिए । 
+(णष्थ्ाएथाता त॑ €एणाणाए छए05९ 5 था गराए५790]6 छ002५५ ॥ ९ एफ 
0 (६९॥॥०0०8९८४) छ्ञा०९०४५६ गा एा6 छा९टया ९०णाणार आपलप्रार ता गाता "700 
॒र०प बड़ाए० छत (5 घा०७ ?_ (505० 7045095 0एण7 #0ए था» दा 
“भारत सदृश निर्धन राष्ट्र के लिए आथिक नियोजन बनिवार्य है, न कि एक विकल्प ।” इस 
कथन की समीक्षा कीजिए । 
"छत 3 एछ0ण एण्ड ॥ह वावाक &०णाणाएर ए]38णागए ॥5 60659, ॥0 8 
ढा0०४ ? क्या] पा5 इस्वाशाला। 
आशिक शक्ति के केन्द्रीकरण के कारणों और उसके परिणामों की व्याख्या कीजिए 
व)50०५५४ प्रीद ८४५९५ गया एजराइटवुए८व०८५ ० <णा०९एचरवाणा ण €एणाणग्राग5 एच 
पांचवी पचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा व्यूह-रचना की विवेचता कीजिए । 
ए)5९०055 ९ 09]९९०एए65 थात॑ पट इगगयट2५ ० पराढ जाति 6६8 उरट्था शा 
भारत की प्रथम और द्वितीय योजनाओं को आधारभूत व्यूह-रचना में मेद बताइए । 
वडाशपा॥) ऐटाफ दा गी6 0456 आाश्ये22९5 0 वातदा॥5 क्याड आ65 $60006 706 
फह्श ए[॥75 
अनवरत योजना से आप क्या समझते हैं ? स्थिर योजना-प्रक्रिया से यह किस श्रकार भिन्न 
है २ अनवरत योजना की सफ्लता के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए । 
जरा (60 ॥०प्र फाएटइ॥दाद एज एण्ड एव ? प्तऊ करवा तालिशा गा 5ध7 
व शि0०४५५ ? दा थार पार एण्रातातए07$ छि 6 5इए९८९८९५५ जी रिणााएई़ 
']9॥ १ 
भारत की 978-83 की योजना की ब्यूह-रचना की व्यास्या कीजिए । क्या इस योजना 
की व्यूह-रचना अभी तक की योजनाओं से भिन्न है ? 
फजणानाया हा€ आग, ण॑ 978-83 एक-८ हल्आ एक. घ०5 फ्राष आगवहए ऐश 
कॉलला, ि हार आाथराध2५ए णी जल छॉँगा5$ 758 [709 
भारत की वर्तेमान औद्योगिक नोति का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए । 
(तातएए रऋगगयर ए९ ग्ञाट5८टता वात एता९ए ती ठ0 गाता णी वेठीब 


है 


40 
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आशिक प्रगति की समस्याएँ 
(एश0छ छ५8 60 ४8ट0फ0थाट 570) 


“आधुतिक युग मे अल्प-विकसित राष्ट्रो की प्रगति इत राष्ट्रों के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, 

उससे कही अधिक महत्वपूर्ण विक्रसित राप्ट्रो के लिए है।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए | 

+पूफट उल्प्र्णपाया। 6० प्रात॑त-पटएटॉ0एलटर्ण 60प्रावाए:१ ॥५ ग्राणार प्राएणाग्ा[ 0 

कल्एश०ण7०पं ०0एआऑा8$ पिया [0. पावंश-त९ए९०फ०त०॑ ००णाए68 " छडएस्‍का पा$ 

इॉक्राट्राणश्ां 

आधिक विकास की परिभाषा कोजिए ॥ आथिक विकास के अभिसूचको को स्पष्ट कीजिए । 
(सागर बि., 975) 

80055 ९००० 6९एशेठ्राला. फ्रिकुशा ध6 वराहात९5 0. ९०००५ 

60९ए००फपलए। 

विकासोन्मुख् एवं विकसित अर्थ व्यवस्थाओ का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

फ्रेरिटाशणा॥(४ 97शएल्‍शा त20९!०एञ०व बचर्त व९एल०्शाओड8 200007र785 

अल्प-विकास की परिभाषा दीजिए । अल्प-विकसित क्षेत्रों के लक्षणो का वर्णन कीजिए । 

थीयर पाए-(/2एट०एएवटा:.. ठोएड पीट दावाछ/लााहराए एणा णापंक्ष-व॑०४९७०फट८ ० 

व९80॥5 

आध्िक बिकास से आप क्या समझते है ? किसी देश का आथिक विकास जिन तत्वों १९ निर्भर 

होता है, उनकी विवेचला कीजिए । 

एगश 60 ४0प प्रावशगात 9/ 8007णराए. 90४४०काशा # 8छएथा। ९ 

चिए0त5 0 शाणली €एणाणााए 00एटा०फ्र॒ाक्षा। 0 3 ०0प्रा। ॥ 66एशा05 

अल्प-विकसित अथं-व्यवस्था की परिभाषा दीजिए | इस प्रकार की अथं-व्यवस्था में नियो- 

जन की मूज् समस्याएँ क्या होती हैं ? इस सम्बन्ध में किसी दक्षिण-पूवं॑ एशियाई देश का 

उदाहरण दीजिए । 

एश्लीए6 2॥ एा06-0९४९४०७९6 ००पराए।. शावर व 6 03७० छ70शाएऊ ० छ00- 

॥0णा एग्रापएह पा व एाठंश-तरएटी0फुटव ट०ताग्राए ? ग्ञा धाब ॥ध्यवात हाएल था 

७काए)6 0 बा ४०ा-९8४67 35॥0 ८0्राए 

“तनिशनता के दृषित चक्' से आप क्‍या समझते है ? इसको कंसे तोडा जा सकता है ? 

जाव्रा 60 एण्प्र णात॑श्डंग्ात 99 शल्ा००५ लागेल ० [०६०५ ? छ0एछ ठश ॥ ४९ 

काएंप्शा ? 

पूंजी-निर्माण से आप क्या समझते है ? पूँजी-निर्माण का माप किस प्रकार किया जाता है? 

पूंजी-निर्माण का विकास-प्र॒क्तिया में क्या महत्व है ? 

जरण १० /0०प प्रग0९7४ब्रव 9५ ००३७-0० ? पघ्र०७ 35 ०४ए॥३|-णणक्वा0ा 

ग्रद्ाउप्रारव ? धव(5 गिल ग्राए0/ग्याए८ 0 29ज़ॉव-णिावाता मा तंटएडा0ञाशा: 

ए70५25५ १ 

पूंजी-निर्माण की प्रक्रिया का विवरण दीजिए । इस प्रक्रिया म वचत के योगदान को स्पष्ड 

कीजिए । 

फकएपल्‍5४ (88 [॥0९6५५ णी एचग्रओ-त्किबातता.. शीश ७ 6 ०एएयरापणशाहता) 0 

इश्ण़ाहु६ 70 6 [0९255 ता व्याता्ना-नगिजाक्षाता ? 

अल्प-विकसित अयं-्यवस्थाओं में प॑जी-विर्माण की दर वढाते के लिए क्‍या उपाय क्यिे जा 

सकते है ? भारत में इस उपायो का किस सीमा तक उपयोग विया ग्रया है ? 

जगा ९09५ एथा 08 (शा 0 ग्रोढ्मा255४ पीर इद्वट ए दाए्ञानणग)णाणा ॥ प्रा्पश- 

4७८०७८० ९०एश07०5 ? [05 थि 865० ४९०ए$ गरपरएट एच्शा शाटशा पा [5048 ? 

बचत की गविशीलता से आप क्या समझते है ? राजकोंपोय एवं मौद्रिक नौतियो द्वारा गति- 

शीलता किस प्रकार बढायी जा सकती है ? 

पज्राश ठ0 र0ए प्रार्तश्रधग्रार्त 5ए ग्राठजीइगावता ता बवएधराइ5१ सल0छ ढक्ा 5 

7007॥59809 ए9€ ॥007645९0 99 0 76 ग्राण्प्रश्ाए एजणाएा९5५ ? 

विनियोजन के गुणात्मक लक्षणों (टगरा्ट03) पर एक निवन्ध लिखिए । 

भरता था €5539 07 वएएछबाशशाएं लााहात 


638 |] भारत में आथिक नियोजन 


3 


]4 


5 


6 


।॥ 


)9 


20 


22 


टै3 


शव 


श्रम का अतिरेक पूंजी-निर्माण में अत्प-विकसित राष्ट्रो में किस प्रकार सहायक होता है” 
स्पष्ट कीजिए । 
स०ए इणफॉप्र5 490ए7 45 लए गा एएाएवॉ-नणिगराशाणा ? एंफ़रौशा, 


पूँजी-उत्पाद अतुषात से आप क्या समझते है ? यह किन तत्वों पर निर्भर रहता है ? भारत 
में पूंजी-उत्पाद-अनुपात की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए । 

ज़रा १0 एणा ग्राल्यशा एज ढ्युता॥-0पराफ्ानक्रा०0? 07 या विलत5 ए06४वा 
कलह ? एंड््गगा]6 पी छाछ्ला। एठ््जागा ण व्वफाब-0परएपव एथा0 गा ऐैएवा4 
अल्प-विकसित राष्ट्रो को पूंजी-निर्धन देश क्‍यों हह्म जाता है ? वहाँ पूंजी-निर्माण कौ दर 
निम्न क्यो होती है ? समझाइए। (सागर वि, 976) 
जाए भर पात॑ध-व०ए९७०ए७९९ ००प्याएर5 हार 98 '०2ज़ा-90ण ००फरधिर 
पाए ७ ॥6 722 ता स्यूण्ञाशनणगााणाणा 409 वा 5एणी ९०प्राए65 7 

विकास-योजना के लिए अर्थ-साधन किन-किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? विभिन्न खोतो के 
ओऔचित्य एवं प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए । 

प्रगव गए पल धागा गावालवा इ९४0प7०088 0णि. ९००7णाए९ (6एटॉ०एफणवशां ? 
॥)5९055 06 उप्राक्रा।ए शत लींग्जाएशा९5४ 0 ए्ा।णा$ $0पराएट5 

किसी देश के आथिक विकास की प्रक्रिया मे बचत एवं विनियोजन के महत्व को स्पष्ड 
कीजिए । भारत मे विकास हेतु बचत बढाने के लिए कौन-से उपाय किये गये है ? 

(टाएश27ए 49004९ 6 प्राए07था08 0॥06 छ/00९४५ ० 58४7785_ 6 ॥५6अ7707( 
सगि 06 ९०णा०गायाह 0०ए९७०एकाल्य 0 8 ०00राएए._ जता ४095 38ए6 500 (गएशा 
व॥ ॥70॥8 00 परण/९७४९ $8९7785 ० 6९५४९०फ०णला( ? 

“श्रम का अतिरेक, कुछ अर्थशास्त्रियो के मतानुसार, पूँजी-निर्माण का सम्भावित साधन होता 
है ।” क्या आप स्पप्ट कर सकते है कि कई एशियाई देशों में श्रम का अतिरेक होते हुए भी 
प्रगस्ति की दर अत्यन्त कम क्यो है ? 

“8९०० ०तापड़ 0 506 ९००35, 50फ05 ॥8077 45 3 कु॑लात 50ए7०९ रण 
ग्कञाशेनणगराधा0.. 06479 ल्फ़ंबा 35 60 छा 6 8 0 शा०णाा 75 09 
पा 5076 90 ०0765 ॥ 596 0 577फ॥05 ॥8007. 

विनियोजन के लिए उपलब्ध साधनों का नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किन 
सिद्धान्तों के आधार पर आवंटन किया जाता है ? 

जक्नक्ष घ7९ धार फ़ालफ्ञा०्; था 6 5395 ० जाली ॥ए९४करशान९5070688 8 
9]]004/९6 40 ए्र्याण05 5९७०5 ० 3 फ़ोधाएर्त ९००7079 ? 

विनियोग-परियोजना के चुनाव की समस्या का वर्णन कीजिए । इस सम्बन्ध में लागत-लाभ 
विश्नेषण को समझाइए । 

[05055 8 इशहलाठप्र-एठोीश्ण.. ण॒ वा६९डगण्लशाए फा0व्टॉड.. फिफाधा। 00आ- 
एथाशथी-बा9]ए55 गा 5 ०09९०॥णा 

“(किसी अल्प-विकसित राष्ट्र में मुद्रा-स्फीसि करारोपण कला एक स्थानापन्न-मात्र है। आशिक 
दृष्टिकोण से यह एक घटिया स्थानापन्न है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए । 

नुगीबाजा ॥5 09 3 डफँजाए[ह शि वजगाता ते प्रात॑श-7९एट०9९०७७ ००५ !श्ड 
छडएाभण 0 डाला: 

घाटे के अथे-प्रबन्धन से आप क्या समझते हैं ? भारतीय मियोजन मे इस विधि का किस 
सीमा तक उपयोग किया गया है और उसके क्या परिणाम हुए है ? 

जाबा 4० एएए जाएचडधरात 07 एलीगॉनी्षापकाड ? प० जाग स्शंशां एशीवा- 
ग्िक्षाणपरट ॥85 0९2७0 एड९6 49 ([एततब७ ए[॥0508 शत 8४६ 3ए८ 0665 7(876508 ? 
अल्प-विकसित राष्ट्रो के विकास मे विदेशी व्यापार का क्या महत्व है ? स्पष्ट कीजिए । 


ज़ध १5 वार फफुणांधाव्ड ण॑ शिरा्ठा प्रवत8 9 ॥6 १०एश४०ज़ाला ण णराएंश- 
ढ€एट/0ए९९8 ९००णाए765 ? फफ़ोगाय लट्बवाए 


“जनसख्या का दवाव विकास के लिए वेढगा ओर निष्ठुर प्रोत्साहत है।” इस कथन के 
सन्दर्भ में विकास की प्रक्तिया पर जनसख्या-वृद्धि के सम्भावित प्रभाव बताइए । 
+90फु्णेशा0्प्र ज़ा९55णट 5$ था पाडएडध्याब(6 बा शिक्षायाए प्राव्यााएड कि एंटरट- 
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०० 
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इठकुणथाए ”' फ़ज़ेशव 8 एशव्शगशं लींटलॉंड णी 79.ज्ाब00 ॥ए08898 गा ॥8 छा0- 
७०५५ एणी 6९ए2०फाशा पा एरशयिशाएड क्‍0 पा5 #व्शाका 
आधिक प्रगति में मानवीय साधनो के विकास के महत्व को समझाइए । क्या एक विकासोन्मुख 
अर्थ व्यवस्था मे इसको पूँजी-सचग्र से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए ? यदि हाँ, तो क्यों ? 
फ्रफाका ग्रह ग्रएगरांगाए० 00 १०४०० ० प्रा 7090प्ाए६७ 0 ९एणणापए 
तल्रणेण्फृच्चक्ा।. जाण्णैतु ७ ३6एथ०एा०8 ढएणाणाएओ झरढ काशाल. ह्रणाए 0 
क्रष्शाणा (९४९७०:शणा फक्षा ९७७ ([-लिगा॥ा079 ? 7 ५९४, हाएल 72880॥5 
“जतसख्या की वृद्धि और आधिक विकास परस्पर आश्चित हैं // इस कथन की विवेचना 
कौजिए । (सागर वि. 4976) 
नुए0प्ञपोक्षाणा डाण्जी भाते ९००१०जाए 4दफ्श०्ज़ाशा। बार परॉलिवेदएच्रापेशा 
08005 प्रा5 धवाक्षाह्रां 
जनसख्या-विस्फोट से आप कया समझते है ? यह्‌ किन परिस्थितियों म उदय होता है? 
अल्प विकसित राष्ट्रो में इसकों किस प्रकार नियन्त्रित विया जा सकता हैं? डर 
जा (0 ४07 एवेदा४गाव 57 97फण॑क्षाणा-€र(/0ग 7 पश8( 0000005 
8068 ॥ 05९ ? 0४ क्या 70 08 007800॥९0 77 ए70श-१९४६/079९6 0००070765 ? 
भारत के आथिक विकास की आवश्यक शर्ते जनसण्या नियन्त्रण है!” स्पष्ट कीजिए । 
नए0फपॉगाणा-0गाण क बा 8४थाधतर णाएाएगा  णी 2एणा०्ग्रा० 0१४०फापथा। 
98038 ? छफ्रोशा 
घिद्ध कीजिए कि अल्प विकसित राष्ट्रो के विकास में जनस्स्या का परिमाणात्मक अतिरेक 
एव गुणात्मक होनता दोनों ही बाघक होते है । क्या जनसख्या नियन्त्रण द्वारा इन दोपो को 
बूर करया सम्भव हो यकता है ? 
छाए ऐड क्र. प्रपग्णााबपशद ३$्र्फ़ए५- १७0. प्रणथा॥920४ $000079085 
ए०रण॑क्ा०ा ग्राएतंशा 6 त९एलै०.ज़ालएं: त प्रपत॑द 6ल्‍ए९०फ०व५ ०0परांधर ऐश 
4868९ 0९६९८४४ ७९ 7९7000९व 5५ एा९॥5 रण ए0फफशाणा ००00० १ 
मूल्प-नीति जया होती है ?े अल्प विकसित राष्ट्र मे इसके क्या उद्देश्य होते हैं ? एक सिश्चित 
अर्थ व्यवस्था भे मूल्य-गीति के सिद्धान्द स्पष्ट बीजिए । 
जा 35 8 गाण्ड ऐणाएए ? भाव थर ॥5 0ए]६४एा५९४ जा घए णाए॑श-06पव०़ष्त 
6००॥०॥५ ? एश४६ भा० 75 94५० 900णए65 7 8 प्राएप्त॑ €०णाणाए 
भारत मे मूल्य-व्रद्धि के प्रमुख कारण कौन से रहे है ? राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभावों 
की व्याख्या कीजिए । (सागर वि. ॥976) 
फरगा4( ॥4४४ 0९था (॥6 ग्राधा ९5८६5 ०( छाए ॥86 था वातव ? [80058 ॥(8 थी; (5 
09 ॥॥6 घ2॥074] ९९०7००७ ्‌ 
दोहरी मूत्य-वीति क्‍या होती है ? मिश्रित अथे-व्यवस्था में इसका क्‍या महत्व है ? भारतीये ५ 
अर्थ व्यवस्था भे यह नगते मृल्य-श्थिरता में ।किस समा तक सहायक हुईं हैं 
सडक ६ 3 0070॥8 पाए 9009० एक 38 ॥8 370703902 70 2 ए्राएव्त 


एजाणाए १? [0 शाक्ाा ६०१९ ॥ वशएत्त ॥ आब्ताइका07 ण॑ एा0680 ॥0047 
०0एणात्ा३ 7? 


3 शरितीय नियोजित अथ व्यवस्था का सबसे बडा अभिशाप मूल्य-स्तर की असाधारण वृद्धि 
है ।” इस कथन को विरतार मे समझाइए। 


“बुकह हाध्थड 0४५५९ 0 पाता 
ए39760 ६००॥०॥३७ १5 89! 
कत०8 ९पथ ”. छझकागा धाड 5शाशाए 7 तंतक्वा 00073 
“भारत की नियोजित अं व्यवस्था ने मुद्रा प्रसार प्रेरित विनियोजन के द्वारा दौडती हुई 
7 को जन्म दिया है ।”” इस कथन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। 
(049 वििग्राणणढ का फवाणा एगियाएते ९००००: | 

वग्र]णागड़ 4099000 ?' एचक्क्राहट हम मल कट 
भारतीय अथं-व्यवरथा मे मूल्य स्तर-वृद्धि के कारणों का 

र मर ॥ विश्लेषण कीजिए । भारत सरकार 
डरा मूल्य स्तर को नियन्त्रित करने हेतु कौत-कौत सी कार्यवाहियाँ की गयी हूँ? 
अाक्षीड४ ७ 76250 407 756 79 पास्व्नंटरल ॥ वातक्षा ९०णणाए. जाग 
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विवासोन्मुख राष्ट्र की वेरोजगारी की समस्या का अध्ययन कीजिए। इन राष्ट्रो बी विकास- 
प्रक्रिया मे बेराजगारी की समरया का क्या गहत्व है? बेरोजगारी की समरया का किस प्रकार 
निवारण क्या जा सकता है ? 
[फ्रशयायर गिर ज़ण्या णी प्राद्याफरएफादा। प चंडररण्जाड़ एण्पा९ फराश 
38 ॥5 ॥ग्राएण/थ्वातठ गा तिल तलएटीठ्ज़ालां 09700९55 ण 656 ००ण्रा6९5 ? _छ॒0ए ९क्वा 
॥९ एा0्ोलशा: छत प्राशाएो०३आथा। छल घलेटी४0 ॥ ऐ_658 ००पराए९5 १ 
देश म बेरोजगारी की समस्या का हल करन में हमारी योजनाओं की असफलता वे कारणों 
का उल्लेख कीजिए । (विक्रम वि 975) 
#0९0फा7 ठि 8 शिपर ण ०एर जॉँगथा$ 00 50०0ए2८ 06 फाठ्ंलशा! ० फराशाएएए- 
ग्राशाा ॥0 ॥09 

भारतीय नियोजित अथ॑-व्यवस्था की सबसे बडी विडम्बना यह है कि विकास-विनियोजन 
बढने के साथ साथ बेरोजगार म भी व्रद्धि हुई है ।” इस कथन का आलोचनात्मक अध्ययन 
दीजिए । 
+जुग् हारथ९३४ जाणावाज ए [ाताक्षा छबिशारएं ६०070 $ गिक्ष प्रगाश्ाएं0१गक्षाई 
ज8$ प्राललाइषते जी 06 उरणर१५९ ० १त९एट०फागरशानाएध्ञशद्यां ". छतप्शीए 
७ शाह 5 #गलाला। 
सरबार द्वारा वतमान में कौन-कौत सी कायवाहियाँ की गयी है जिनसे नगरीय एवं ग्रामीण 
क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर बढाय जा सकेंगे २ 
जवा प्राध्वघप्रा25 4४6 7९०श॥ए एटशा गेएश एच 6 500 27रयाधा 00 ग्राद्म०356 
शाए०ज़ाशा 079एणाप्रधाह था प्रथा गाते एव ध7९085 ? 
आधिक विकास की प्रक्रिया मे विदेशी सहायता का क्या महत्व है ? विकासोम्मुस्त राष्ट्रों को 
किन किन स्रोतों से विदेशी सहायता उपलब्ध होती है ? 
'एएाग ॥85 एटा 6 क्राए07क्वालट ती तिशहझ्ठा बर्त प्र गीट 90685 0 €ए०एणाण्राए 
(०४९०क्गाल्या ? ]050055 एथ/005 50076065 ० णिषशहा 26 (0 667९०णाड 
00पता९5 
दिसी निधन राष्ट्र के विकास बे अवरोधक घटकों की विवेचना कीजिए । इन अवरोधक 
घटको को दूर बरने के लिए क्‍या विदेशी सहायता आवश्यक है ? 
9750755  धीा6 4००05 एाण) ग्रगं हाल गा 4 एठ07 एज. ३8 गिशटा 
48506 १९००५$३७ 407 0एश४००ाए़ 6 ग्रापण09 विएं05 
* अल्प-विकसित राष्ट्रों की विकास प्रक्रिया मे विदेशी सहायता एक अमिश्चित वरदान नहीं 
है। इस कथत का अध्ययन कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि भारत में विदशी सहायता से 
किन किन आर्थिक समस्याओ का प्रादुर्भाव हुआ है ? 
#दकाशहा वात 38 ०0 था प्रक्ाउन्‍श्त 9007 9 92 ठ5ए2॥0 ज़ाढव( 900855 0 प्रग(९- 
96ए९०७९० ०0प॥0९$ ?”” फड्क्याधार गी5 #्वशाशां भाव ९९एशआ 058 ९०शाणगरार 
प्ाणाशा$ शागी ॥996 द्वा।कशा 85 8 7650 06 णिछटझ् कथाएं ? 
एा, 480 के अन्तगत भारत को विदेशी सहायता किस प्रकार एवं क्सि सीमा तक उपलब्ध 
हुई ? इसक' भुगतान हेतु जो समझौता क्या गया है उस स्पप्ट रूप से समझाइए | 
पृ० जा छाला। शात वा जावा ग्राशाएदा 08 4985 7९06ए८० 0/९|8॥ 85870 
घातक 27. 480 ? एकाका लंध्या)ए (8९ बहात्याध्ा 7९8०९१ णि ॥5 फ़ब्गादा। 
कया आपके विचार में भारत पॉचवी योजना के अन्त तक विदशी सहायता की निर्भरता से 
मुक्त हो सकेगा ? इस उद्देश्य की पूि हेतु कौन सी कार्यवाहियाँ आवश्यक होगी ? 

]00 ४०५ धार पा ॥त8 9 >९एजार दिल 7िणा ऐ९एश॥एंशाए्ट ता. शिक्षा चाप 
फए गा6ह लात ० क्क्ति श्रा ? जशाण इटए5 भा ग्रढए255ा५ 40 306४९ छा5 
079]0५७॥६८ १? 

सन्‌ 95] के पएचात भारतीय आधिक विकास में विदेशी सहायता का योगदान बताइए 
तथा उसके आथिक भार का मूल्याकन कीजिए । (सागर वि 975 ) 


इधांह वाल 706 ्ी॑ ठिटाहाए ब5डारवा०8 वी वातावा'ड €०एणा०ण्याए त९ए००]ण़ाशा। ध08 
495] शाप €च्रात़ा ॥९ बं$ €एएाा प्रातला 


